प्तप्तम संस्करण की भूमिका 


तक का सप्तम संस्करण पाठकों के सामने है। हमारे लिए यह बडी ही हुं का 
पय है कि हम इस पुस्तक द्वारा विद्यार्थी वर्ग की कुछ सेवा कर पाये हैं। मुद्रा भौर 
दग के क्षेत्र में नित्य तयै-तयै परिवर्तन होते रहते हैं । बहुत सी दिज्ञाओं ४ पूर्णातया- 
पोग भी किये जा रहे हैं । अ्र्थंशासत्र तथा वारिज्य के “किसी भी थिर्थी के 
न परिवतैनों और प्रयोगों का समझतो बहुत ही जरूरी है, मुख्यतया वमान 
शील युग में, जबकि संसार के ग्राथिक और राजनीतिक कले” .! ४ बशबर 
पतन. हो रहे हैं। भारत में श्राथिक नियोजन के श्रन्तगंत देश वी, '. ०. और 
ऐय संस्थाओं का योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग ४37 जा रहा 
: परिणाम यह है कि वित्तीय समायोजन के इस काल में मौद्रिक इतिहास की नई 
भूमि तैयार हो रही है। सभी बातों को ध्यान में रखकर पुस्तक में जगह-जगह 
संशोधन झ्रावश्यक हो गये हैं । इसी झ्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत . 
स्करण में व्यापार एवं भुगतान संतुलग' तथा “भारतीय तटकर नीति. नामक दो 
ध्याय प्रविष्ठ कर दिये गए हैं तथा सभी आवश्यक संशोधर्शी को भी दर्शाने का पूरा 
श्रृत्व किया गया है ।. द 
पुस्तक के सुधार के सम्बन्ध में अनेक सुझाव प्राप्त हुए है। अस्तुत संस्करण में 
। छ+योगी एवं प्रावश्यक सुझावों को भी यथास्थाने सम्मिलित कर दिया गया है.। 
सभी महानुभावों के हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें सुझाव दिये हैं &: ८, 
पुस्तक के विषेय-क्म में महत्त्वपूरां परिवर्तन किये गये हैं और यथास्थान नये 
कड़े जोड़ दिये गये हैं भौर भाषा सम्बन्धी अ्रनेक सुधार भी किये गग्गे हैं। हमें.घूरा 
वास है कि यह पुस्तक पाठकों के लिए उपयोगी और रुचिकर सिद्ध होगी ॥ 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


ग्रध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सम्मुख यह छोटी सी पुस्तक प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त 
ह॑ का अनुभव होता है। पाउ्यक्तम के श्रनुसार पुस्तकें लिखने की हमारे देश में एक 
'परम्परा सी बन गई है। यह कहना तो कठिन है कि इस प्रकोर की पुस्तकों लिखज्ञा 
. कहाँ तक उचित है, परन्तु वर्तमान शिक्षा प्रणाली तथा विद्यार्थी वर्ग की सामान्य 
रे को देखते हुए किचित ऐसा करना हो पड़ता है। प्रस्तुत पुस्तक भी प्रधानतया 
प्रागरा, बिहार तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों के बी० ए० और बी० कॉम० 
पश्चिम्यक्रम के भ्रनुसार लिखी गई है, परन्तु इसमें अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के 
विपाव्यक्रम तथा उपयुक्त सम्बन्धित समस्याश्रों को भी ध्यान में रखा गया है । 
मुद्रा, चलन एवं श्रधिकोषण पर पाखज्य-पुस्तकों की कमी नहीं है और इस 
दिशा में हिन्दी में भी कई सफल प्रयत्न किये गये हैं, परन्तु फिर भी इस पुस्तक की 
आ्रावश्यकता इस कारण श्रनुभव की गई है कि विद्यार्थियों के सम्मुख एक समंबद्ध, 
वैज्ञानिक तथा रुचिकर विवेचना प्रस्तुत की जाय। यह विषय साधारणतया कठिन 
होता है, जिसके कारण इसे समभाने की समस्या विशेष रूप में महत्त्वपूर्ण हो जाती है। 
लेखकों को इस सम्बन्ध में कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निणंय तो केवल 
पाठकगण ही दे सकते हैं । पुस्तक में मोलिकता तो नहीं है, परन्तु विवेचना की एक 
नई रीति अवश्य प्रहण की गई है। 
आशा है कि यह पुस्तक अ्रध्यापक बन्धुओं को पसन्द आ्रॉयगी। यदि पुस्तक 
विद्याधियों की कुछ भी .सेवा कर सकी तो लेखक अपने परिश्रम को सफल ही समसेंगे। 
श्रपने प्रकाशकों के प्रति लेखकगण आभारी हैं कि उन्होंने दो महीनों के 
अल्पकालीन समय में ही पुस्तक को इतते सुन्दर ढड् से छाप कर पाठकों के सम्मुख 
रखा है । 


यापार एवं. सुगतान सन्तुलन _ 
भारतीय तटकर नीति ५८. 
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अध्याय १ 
मुद्रा का आविष्कार 


(एफ6 रल्मप्तंठप ०६ िठताहए 


विनिमय का विकास -- 


आररम्भिक श्रवस्था में मनुष्य का जीवन बड़ा सरल था। उसकी आवश्यकतायें सीमित 
थीं, जिन्हें वह साधारणतया अपने ही प्रयत्न द्वारा अ्रथवा अपने परिवार के श्रन्य 
पदस्यों की सहायता से पुरा कर लेता था । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आथिक 
वावलम्बता थी और उसे दूसरों के परिश्रम पर निर्भर रहने की श्रावश्यकता न थी, 
7रन्तु आर्थिक जीवन की यह प्रारम्भिक अवस्था बहुत दिनों बनी न रह सकी । आधिक 
रिस्थितियों के परिवर्तंत ने इपे भज्भ कर दिया । श्राज के युग में बहुत कम व्यक्ति 
से मिलेंगे जो कि पूर्ण रूप से श्रात्म-निर्भर हों। लगभग सभी मनुष्यों को श्रपनी- 
प्रपती आवश्यकताओं की सन्तुष्ठि के लिए दूसरों और निर्भर रहना पड़ता है, क्‍थोंकि 
श्राज कोई भी व्यक्ति भ्रपती आवश्यकता की सभी वस्तुयें स्वयं निर्माण नहीं कर पाता 
है । वह किसी एक धन्धे का ही विशेषज्ञ बनकर काय॑ करता है तथा इस काय॑ से उसे 
जो आय होती है उसका 'विनिमय” करके वह भ्रपनी आवश्यकताओं की पूति करता 
है । जब तक किसी मनुष्य को विनिमय द्वारा दूसरे मनुष्यों की बनाई हुई वस्तुयें प्राप्त 
नहीं होतीं, तब तक उसकी आवश्यकताए" असन्‍्तुष्ट ही रहती है। इस ग्रकार विनि- 
मय की धुरी पर सस्पर्ण समाज की आर्थिक व्यवस्था पूमती है और विनिमय द्वारा 
ही उत्पादन और उपभोग एक डोरी में बंधे हुए हैं। जैसे-जैसे सामाजिक जीवन 
उन्नति करता गया, वैसे-वैसे विनिमय का कार्य श्रधिक लाभदायक होता गया और 
बीरे-धीरे विनिमय ने मानव-जीवत तथा मानव समाज में एक महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त 
फर लिया । 


विनमय का अर्थ एवं इसके स्वरूप-- 
विनिमय एक आर्थिक क्रिया है और इस रूप में इसके निम्न लक्षण पाये 
जाते है ; -- 

( १ ) इसमें धन का हस्तान्तरण होता है। 

( २ ) धन का यह हस्तान्तरण ऐच्छिक होता है। तथा 

( ३ ) विनिमय की यह क्रिया वैधानिक और पारस्परिक होती है । 


भ्रतः उपरोक्त लैक्षणों के झाधार पर यह कहा जा सकता है कि विनिमय 


(7722८7047/98) दो फ्क्षों के बीच में होने वालां धन का ऐच्छिक, वेधानिक और 
पारस्परिक हस्तान्तरण है | 

विनिमय दो प्रकार का होता हैः--( १) 'प्रत्यक्ष विनिमय या 'वस्तु-विनिमय 
(0778७ अ5608788 07 39767) तथा (२) परोक्ष विनिमय या मुद्रा- 
विनिमय ([78॥7860 ॥5608786 07 ॥ 0769 ऋऑरठ70॥86) । 
«. वर्तु-विनिमय में विनिमय का कार्य सरल होता हे | एक वस्तु अथवा एक 
सेवा के बदले में दुसतरी वस्तु ग्राप्त कर ली जाती है | यदि एक व्यक्ति के पास गेहूँ है 
ओर उसे कपड़े की श्रावश्यकता है तो वह दूसरे व्यक्ति से, जिसके पास कपड़ा फालतू 
है श्रौर जिसे गेहूँ की जरूरत है, गेहूँ के बदले में कपड़ा ले सकता है। विनिमय का यह 
कार्य इस कारण सरल तथा प्रत्यक्ष होता है कि दो व्यक्ति श्रपती फालतू वस्तुग्रों की 
ग्रापस में ही अदला-बदली करके विनिमय के कार्य को सम्पन्न कर लेते हैं। शुरू-शुरू में 
इसी प्रकार का विनिमय प्रचलित था, परन्तु कालान्तर में ज॑से-जैसे विनिमय का महत्त्व 
बढ़ता गया और मनुष्य की श्राथिक स्वावलम्बता घटती गई, वैसे-वैसे वस्तु वितिमय में 
कुछःकठिनाइयाँ अनुभव होने लगीं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही 'मुद्रा' 
का आविष्कार हुआ ओर धीरे-धीरे बस्तु-विनिमय” का स्थान 'मुद्रा-विनिमय्र' ने ले 
लिया। 

मुद्रा-विनिमय में एक माध्यम (॥/४४४॥/॥४) की आवश्यकता पड़ती है 
और विनिमय का कार्य परोक्ष होता है | यदि गेहूँ के बदले में कपड़ा प्राप्त करना है 
तो पहले गेहूँ को मुद्रा में बदला जायगा और फिर इस मुद्रा के बदले में कपड़ा लिया 
जायगा। इस प्रकार विनिमय का कारय॑ दो भागों में बंद जाता है:-- प्रथम, वस्तु 
अ्रथवा सेवा के बदले मुद्रा प्रात करता, और दूसरे, मुद्रा के बदले में कोई अन्य वस्तु 
अथवा सेवा प्राप्त करना । विशेषता यह है कि इन दोनों विनिमय कार्यों में से प्रत्येक 
में मुद्रा का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार पहले एक वस्तु के बदले में मुद्रा 
भर फिर इस मुद्रा के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करके एक वस्तु का दूसरी वस्तु में 
परोक्ष रीति से विनिमय किया जाता है। वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय दोनों के 
उद्देश्य में कोई श्रन्तर नहीं होता, श्रच्तर केवल विनिमय करने की रीति का है । मुद्रा 
विनिमय वस्तु-विनिमय को अपेक्षा अ्रधिक सुविधाजनक होता है श्रौर यही काररा है 
कि धीरे-धीरे इसका चलन बराबर बढ़ता गया है ॥ 
वस्तु-विनिमय की अस्ुविधाए--- 

यह तो हम पहिले ही देख चुके हैं कि वस्तु-विनिमय के बदले मुद्रा-विनिमय 

अधिक सुविधाजनक होता है । भ्रब हमें यह देखना है कि वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ 
कौन-कौन सी हैं। प्रमुख श्रसुविधायें निम्न प्रकार हैं ;-- 


* १) आवश्यकताओं के दोहरे पारस्परिक संयोग का अभाव ([.8८६ 
0 .420708 00770706768 0( +४०768)--वस्तु-विनिमय की सफलता सबसे 


पहिले इस बात पर निर्भर है कि ऐसे दो व्यक्ति मिल जाए जिनमें से प्रत्येक के पास 
ठीक वही वस्तु फालतू हो जिसकी दूसरे को ग्रावश्यकता है। यदि एक व्यक्ति गेहूँ को 
कपड़े में बदलना चाहता है तो वह विनिमय तभी कर सकेगा जबकि उसे कोई दूसरा 
व्यक्ति ऐसा मिल जाय जिसके पास बदलने के लिए केवल कपड़ा ही फालतू न हो 
बल्कि जिसे साथ ही साथ गेहूँ की भी आवश्यकता हो । वास्तविक जीवन में ऐसा केवल 
संयोग से ही हो सकता है, क्योंकि यह अवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को गेहूँ की 
जरूरत है उसी के पास कपड़ा भी फालतू हो । यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति 
के पास कपड़ा फालतू है उस्ते वास्तव में गेहूँ के स्थान पर किसी श्रन्य वस्तु की 
आवश्यकता हो | शुरू-शुरू में, जबकि मनुष्य की आ्रावश्यकताए बहुत थोड़ी सीथीं 
ओर केवल कुछ हो वस्तुओं का उत्पादन करके (री हो सकती थीं, ऐसा बहुधा सम्भव 
हो जाता होगा, परन्तु ज॑से-जैसे श्रावश्थकताओं आर उसके ह_रा करने वाली वस्तुओ्रों 
की संख्या बढ़ती गई, वैसे-वँसे इसमें निरन्तर अधिक कठिनाई अनुभव होने लगी। 
जिस व्यक्ति के पास गेहूँ है उसके लिए यदि यह सम्भव भी हो जाता है कि वह किसी 
ऐसे व्यक्ति को खोज निकाले जिसक्रे पास्त बदलने के लिए कपड़ा है तो यह आवश्यक 
नहीं है कि उस्त दूसरे व्यक्ति को गेहूँ की भी आवश्यकता हो । ऐसी दल्ञा में विनिमय में 
भारी कठिनाई होगी। (मुद्रा के उपयोग द्वारा यह कठिनाई दूर हो जाती है, क्योंकि 
मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता सभी को होती है और इसलिए उसे द्सरी 
किसी भी वस्तु में आसानी से बदला जा सकता है।) 


( २ ) मुल्य के एक सामूहिक सूचक का अभाव (80% ० 8 (0ा- 
77070 42800%7779960% 067 ४9/प6)-- वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई 
वस्तुओ्रों की अदल-बदल का पारस्परिक अनुपात निश्चित करने के सम्बन्ध में है । एक 
मन गेहूँ के बदले में कितने गज कपड़ा दिया जाय अथवा कितने सेर चीनी ली जाय, 
यह जान लेना वस्तु-विनिमय की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। गेहूँ बेचने वाले 
तथा कपड़ा बेचने वाले दोनों ही व्यक्तियों को गेहूँ और कपड़े की विनिमय दर का पता 
होना चाहिए, नहीं तो वे विनिमय करने में संकोच करेगे । आवश्यकता केवल इतनी ही 
नहीं है कि दोनों व्यक्ति गेहूँ और कपड़े की विनिमय दर को जान लें। एक व्यक्ति 
विनिमय द्वारा एक वस्तु प्राप्त करके ही अपनी आवश्यकताओं को सस्तुष्ट नहीं कर 
प्कता । उसे अनेक वस्तुओं के लिए विनिमय पर निर्भर रहना पड़ता है श्लौर इसलिए 
प्रनेक वस्तुओं की विनिमय दर जानने और याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। 
विकसित समाज में तो यह कठिनाई और भी अ्रधिक हो जाती है। ( यह कठिनाई 
द्रा के उपयोग से दूर हो जाती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमे सभी वस्तुओ्रों 
प्रौर सेवाश्रों की कीमत श्रॉँकी जा सकती है । एक रुपये में कितना गेहूँ मिलेगा अ्रथवा 
केतने गज कपड़ा मिलेगा, यह आसानी के साथ याद रखा जा सकता है और इतना 
गालने के पश्चात्‌ गेहूँ श्र कपड़े के पारस्परिक विनिमय श्रनुपात को ज्ञात करना 


४ ]] 

कठिन नहीं होता । इस प्रकार मुद्रा वस्तुओं और सेवाशों के सामूहिक मूल्य सूचक 
का काये करती है।) 

(३ ) वस्तुओ्रों की विभाजकता का अभ्रभाव (,86४ ० 2फएं9807 
0 (0777706॥068)- कुछ वस्तुएँ' ऐसी होती हैं कि जिनको ट्रुकड़ों में बाँट देने से 
उनके मुल्य का काफी बड़ा भाग नष्ट हो जाता है । उदाहरणस्वरूप, एक घोड़े और एक 
मोटर कार को लीजिए । घोड़े को काट कर उसके मांस, हड्डी भादि के रूप में जो मूल्य 
प्राप्त होता है वह घोड़े के मूल्य से बहुत कम होता है । इसी प्रकार कार को तोड़ कर 
बेचने पर बहुत ही कम कीमत वसूल होती है । यदि किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार 
की कोई वस्तु है और उसे विनिमय द्वारा अ्रन्य कई वस्तुएं प्राप्त करने की आवश्यकता 
है तो उसे वस्तु-विनिमय में भारी कठिनाई होगी, क्योंकि किसी एक ऐसे व्यक्ति का 
मिल जाना बहुत ही कठिन होगा जिसे घोड़े अथवा कार की श्रावश्यकता हो और साथ 
ही उसके पास विनिमय हेतु वे सभी वस्तुएं मौजूद हों जिनकी घोड़े अथवा कार के 
स्वामी को आवश्यकता है। यही नहीं, घोड़े अ्रथवा कार के टुकड़े करके वस्तुएं प्राप्त 
करने में हानि होती है, इसलिए विनिमय बहुत श्रसुविधाजनक हो जाता है । (यहू कठि- 
नाई भी मुद्रा के उपयोग से दूर हो जाती है । घोड़े ग्रथवा। कार की कीमत मुद्रा में 
आंकी जा सकती है, भौर, क्चोंकि मुद्रा में विभाजकता का गुण होता है इसलिए घोड़े 
के बदले में प्राप्त होने वाली मुद्रा की श्रलग-प्रलग वस्तुए' खरीदी जा सकती है ।) 


(४ ) क्रयः शक्ति के संचय का श्रभाव ([.8८४ 0 56078 0 शैप्रा- 
0088770 2 +?0फ67)--वस्तु विनिमय की प्रथा के समय क्रयःशक्ति का संचय वस्तुश्रों 
में होता था, और, क्योंकि वस्तुए शीघ्र न होने वाली होती हैं, इसलिये क्रयःशक्ति 
का संचय बहुत समय के लिये नहीं किया जा सकता था और बिना क्रयःशक्ति के संचय 

के देश की उन्नति नहीं हो सकती । यही कारण है कि वस्तु विनिमय के समय में देश 
इतने उन्नतिशील न थे जितने आजकल हैं, जबकि मुद्रा का उपयोग होता है । 


( ४ ) मुल्य के हस्तान्तरण का अभाव (॥.862 ०07 पफक७४8७/ 0/ 
५०)००)--प्राचीन काल में, जबकि वस्तु-विनिमय की प्रथा प्रचलित थी, मूल्य भ्रथवा 
क्रयःशक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरित करना असम्भव सा हूं था, 
जसे--यदि एक मनुष्य का मकान शआगरे में था और वह उसे छोड़कर जयपुर जाना 
चाहता था, तो वह अपने आगरे वाले मकान को जयपुर नहीं ले जा सकता था। 
मूल्य के हस्तान्तरण के भ्रभाव के कारण सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति में काफी 
बाघा पड़ी । | आजकल आगरे के मकान को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और 
इस मुद्रा को जयपुर ले जाकर आसानी से दूसरा मकान बनवाया या खरीदा जा 
सकता है ।) 


( ६ ) स्थगित देय मान का अ्रभाव (66६ 0७ 80974 ३ 0[ 
४७77४ ?997067॥)--बहुत से ऐसे लेन-देन होते हैं जिनका भुगतान तुरन्त 


नहीं किया जाता है। बल्कि भविष्य के लिए स्थगित क जद्रों का पता पहले लगा लिया 
के समय में वस्तुयें स्थगित भुगतानों का भुगतान करने के « था। श्रन्य रूपों में तो 
क्योंकि वस्तुओं की कीमत में स्थिरता नहीं होती है भर उन: 

टिकाऊपन के गुण भी अधिक नहीं होते । 

बतंमान समाज में वस्तु मुद्रा का स्थान-- 'कह्ल विद्वानों 

उपरोक्त कठिनाइयों को देखने से पता चलता है कि व॒स्तु-विनिमय की स्वयं ही 

अधिक से अ्रधिक अ्विकसित समाज में ही सम्भव है, जहाँ आवश्यकता पूति-की. वस्तन्म 
गिनी-चुनी हों । प्रारम्भिक अवस्था में ऐसा ही था । परन्तु आज का संसार बहुत आगे' 
बढ़ चुका है। श्रम विभाजन अपनी उच्चतम्‌ झ्वरीमा पर पहुँच चुका है। मनुष्य की आव- 

_श्यकताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है । यही कारण है कि कालान्तर में धीरे-धीरे वस्तु- 
विनिमय प्रणाली समाप्त होती गई है और आधुनिक युग पुरा रूप में मुद्रा उपयोगी 
युग बन गया है। 

वस्तु-विनिमय की संफलता की द्शाये (ए०त्रमपं0त8 707 6 3000688 
० 5६67) -- 

फिर भी वस्तु-विनिमय प्रणाली संसार से लुप्त नहीं हुई है । प्रत्येक वस्तु में 
दोषों के साथ-साथ ग्रुण (शी होते हैं। पिछड़े हुए देशों और जातियों के श्रतिरिक्त 
सभ्य समाजों तथा शअत्यक्िकी विकसित अर्थ॑-व्यवस्थाओं में भी वस्तु-विनिमय प्रणाली 
एक अ्रंश तक अभी तक कँ मोजूद है। वस्तु-वितिमय प्रणाली के इस प्रकार जीवित 
रहमे का मुख्य कारख-ईंस प्रशाली की सरलता है। यदि अ्रनुकूल' दशायें उपलब्ध हों 
तो व्यावहारिक जींबेन में इससे विशेष सुविधा रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति को 
श्रावंश्यक वस्तु प्रत्यक्ष रीति से प्राप्त हो जाती है। कृषि उद्योग में मजदूरी चुकाने के 
लिए अ्रभी भी इस प्रणाली का काफी चलन है। विदेशी व्यापार में भी इसका उपयोग 
किया जाता है । मुद्रा के मूल्य की अनिश्चितता भी इस प्रणाली को बनाये रखने में 
सहायक रही है। श्राधुनिक युग में तो इस प्रकार की श्रनिश्चितता बहुत काफी बढ़ 
गई है । 

वस्तु-विनिमय की सफलता निम्न दक्षात्रों में सम्भव है :--- 

( १ ) सीमित आ[वध्यकतायें--जिस समाज की श्रावश्यकतायें सीमित होंगी 
वहाँ वस्तु विनिमय पर्याप्त अ्रंभ तक सफल हो सकता है, क्योंकि वस्तु-विनिमय की 
कठिताइयाँ बहुत अधिक नहीं। होंगी । पिछड़े हुए समाजों में क्रयः शक्ति के अभाव के 
कारण तथा श्रज्ञानता के कारण किसी समाज की आवश्यकतायें . इतनी सीँमत हो 
सकती हैं कि वस्तु-विनिमय बहुत असुविधाजनक न हो । 

(२) सीमित क्षेत्रों में--वस्तु-विनिमय किसी ऐसे छोटे क्षेत्र में भी सफल 
हो सकता है जहां थोड़े से ही पलेसे लोग रहते हों जिनके बीच पारस्परिक सम्बन्ध 
घनिष्ट हो । 






सुविधाओं का अभाव--यदि यातायात सुविधाओं के 
धांभोर्य सा 2 पु! सुथान से दूसरे स्थान को माल सेजना कठिन है तो स्थानीय. 







+ 


टी हैं। अत्यधिक मुद्रा-प्रसार ([7क्‍8007) के काल में कुछ देक्षों में ऐसी परि- 
स्थितियाँ श्रा गई थीं कि समाज ने मुद्रा-विनिमय के स्थान पर वस्तु-विनिमय प्रणाली 


को भ्रहण किया था, क्योंकि ऐसी दक्षा में यह प्रणाली अधिक न्यायपूण्तं, निश्चित और 
सुविधाजनक हो जाती है । 


( ५ ) मुद्रा की मात्रा कम होने को दक्शा में--यदि किसी देश्ष में मुद्रा 
को कुल मात्रा इतनी कम रहती है कि विनिमय सम्बन्धी सामान्य आावश्यकतायें उसके 
हक नहीं की जा सकती हैं तो वस्तु-विनिमय प्रणाली का चलन बढ़ जायेगा । 


द्रा। का प्रारम्भ-- 


मुद्रा का श्राविष्कार कब और केसे हुआ, इस बात का निशंय करता कठिन 
है। अस्मरणीय काल से ही संसार में इसका उपयोग होता चला आ्राया है । ऐसा ज्ञात 
होता हैं कि विभिन्न देशों तथा विभिन्न जातियों ने एक दूसरे से पुर्णंतया स्वतस्त्र रूप में 
मुद्रा क! आविष्कार कर लिया था, क्योंकि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जिनका एक दूसरे से 
किसी भी प्रकार का सम्पर्क सम्भव नहीं हो सकता था, मुद्रा का उपयोग पाया जाता 
है । इससे यही सिद्ध होता है कि जैसे-जैसे विनिमय की आवश्यकता और कठिनाई 
बढ़ती गई वंसे-वैसे मुद्रा की खोज आरम्भ हो गई । अति प्राचीन भारत में ऋगु-बेद के 
युग में गाय को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था । श्रफ्रीका की जड्ूली जातियाँ 
श्रभी तक बकरी को मुद्रा के रूप में उपयोग करती हैं । इसी प्रकार विशिक्ष क्षेत्रों में 
अलग-भ्रलग समय पर विभिन्न वस्तुओं को इस रूप में उपयोग किया गया था । कौड़ियाँ 
मृ गे, मोती, कुछ वृक्षों के सूखे हुए फल, भुमि के ट्रुकड़े आदि अनेक वस्तुओ्रों से मुद्रा का 
काम लिया गया है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे. मनुष्य का ज्ञान तथा उसकी अावश्यवतायें 
बढ़ती गई वेसे-वैसे श्रधिक अ्रच्छी वस्तुओं को मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया। 
गाय, बकरी और कौड़ियों का स्थान धातु के सिक्कों ने ले लिया और ज्यों-ज्यों सभ्यता 
का भ्ौर अधिक विकास होता गया, त्यों-त्यों सिक्कों के स्थान पर पत्र-मुद्रा का चलन 
बढ़ता गया । आधुनिक संसार में सबसे श्रधिक चलन पतन्न-मुद्रा का ही है । 


धातु के सिक्कों का श्राविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, इस सम्बन्ध में 
खोज की गई है। ऐसा पता चलता है कि सबसे पहले मिस्र तशथ्ना लीडिया (].70|9) 
में सिक्कों का उपयोग हुआ्ला था। विद्वानों का मत है कि लीडिया में - इनका उपयोग 


सबसे अधिक पुराना है। निश्चय ही जिन देशों ने धातुग्रों का पता पहले लगा लिया 
था, उन्होंने सिक्कों का उपयोग भी पहले आरम्भ कर दिया था। अश्रन्य रूपों में तो 
मुद्रा का उपयोग और भी बहुत पहले से होता भरा रहा था । 


मुद्रा के आविष्कार से सम्बन्धित विचारधाराये-- 

मुद्रा के आविष्कार के सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधारायें हैं। कुछ विद्वानों 
का कहना है कि मुद्रा की किसी ने खोज नहीं की हे, वह मनुष्य को स्वयं ही 
मिल गईं। मुद्रा-उत्तत्ति के इस सिद्धान्त को हम मुद्रा का आकस्मिक जन्म 
तिद्वान्त (7४6०7५ ०/ 8%079/00200४७ 6/000670) कह सकते हैं। 
स्पालडिंग (599]0702) इसी सिद्धान्त के पक्षपाती हैं और उनके विचार में यह 
सिद्धान्त ऐतिहासिक अनुभव से भी सिद्ध होता है। जैसे-जैसे विनिमय का चलन बढ़ता 
गया, बैसे-वैसे सभी जातियों ने किसी न किसी विनिमय माध्यम का उपयोग करना 
शुरू कर दिया । जो भी वस्तु उपयुक्त प्रतीत हुई, धीरे-धीरे वही ब्विनिमय का माध्यम 
बनती गई और जैसे-जैसे एक वस्तु दूसरी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त जान पड़ी, उसने 
पुरानी मुद्रा का स्थान प्राप्त कर लिया । इससे सशिद्ध होता है कि मुद्रा स्वयं मनुष्य के 
सम्मुख उपस्थित हुई, मनुष्य को उसे खोज करने की श्रावश्यकता नहीं हुई । 

दूसरी विचारधारा इस ग्कार है कि सुद्रा का आविष्कार वस्तु-विनिमय की 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था | आरम्भ में सबसे बड़ी कठिनाई 
विनिमय के लिए विभिन्न वस्तुओ्रों का मूल्य आँकने की थी, विनिमय के माध्यम की 
आवश्यकता इसके परचात्‌ अनुभव हुई । यही कारण है कि आरम्भ में ही मूल्य के एक 
सामूहिक मापक की खोज की गई और इसके लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। 
गाय अथवा बकरी का उपयोग मूल्य के मापक के रूप में ही किया गया । प्रत्येक वस्तु 
की कीमत गाय भ्रथवा बकरी की एक निश्चित संख्या में आऑँकी जाती थी। शुरू में 
इसी उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किया गया, यद्यपि धीरे-धीरे मुद्रा के श्रन्य कार्यों का 
महत्व भी बढ़ता गया । 

उपरोक्त दोनों सिद्धान्तों के पक्ष ओर विपक्ष में काफी कहा जा सकता है, 
परन्तु इस सम्बन्ध में वाद-विवाद से कोई व्यावहारिक लाभ नहीं निकलता | हमारे 
लिये तो इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि किसी न किसी भाँति मुद्रा का उपयोग 
आरम्भ हुआ और कालान्तर में यह मानव समाज तथा अर्थ-व्यवस्था का एक महत्त्व- 
पूर्छ श्रंग बत गई । गाय और बकरी मुद्रा के रूप में अच्छी वस्तुएं न थीं, क्योंकि 
उनमें मूल्य स्थिरता तथा टिकाऊपन के ग्रुण न थे। मवेशियों की बीमारी के काल में 
एक व्यक्ति का मुद्रा संचय भ्रकस्मात्‌ ही बहुत घट सकता था और प्रजनन के काल में 
वह काफी बढ़ सकता था। इसके अतिरिक्त सभी गायें अथवा सभी बकरियां स्वास्थ्य 
और आयु के दृष्टिकोश से समान नहीं होती हैं, इसलिये माव (8॥804870) के 
निर्धारण में कठिनाई होती है कि किस गाय शभ्रथवा बकरी को मुल्य श्रॉकने की इकाई 
माना जाय । संचय करने से भी गाय तथा बकरी की कीमत घदने लगती है । यही 


कारश है कि इन वस्तुओं को मुद्रा के रूप में उपयोग करने का चलन धीरे-धीरे कम 
होता गया और इनके स्थान पर कौड़ियाँ आ्रादि वस्तुयें, जिनमें इस प्रतार के दोष नहीं 
हैं, मुद्रा के रूप में उपयोग होने लगीं । तत्पश्चात्‌ ये वस्तुएं भी सन्‍्तोषजनक सिद्ध न 
हो सकीं, क्योंकि इनमें एक भोर तो दुलंभता (8८8700ए) का ग्रुण न था श्र 
दूसरी श्रोर बोक के अनुपात में इनका मूल्य बहुत ही कम था । धातुओं की खोज के 
पश्चात्‌ इन वस्तुओं का चलन मिटता गया और धातु के टुकड़ों तथा धातु से बने हुए 
सिक्कों को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा । 
घातु-मुद्रा का उपयोग काफी लम्बे समय से होता श्राया है और श्रभी तक भी 
इसका चलन बहुत है, परन्तु कुछ कारणों से धीरे-धीरे घातु-मुद्रा का भी महत्त्व घटता 
गया । ज॑से जैसे व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ, मुद्रा की अधिक मात्रा में 
आ्रावश्यकता हुई, परन्तु बहुमूल्य घातुग्रों वी मात्रा सीमित ही थी, इसलिए ऐसी वस्तुओं 
की खोज 2रम्भ हुई जो मुद्रा-काय में धातुओं का स्थान ले सकें। इसके अतिरिक्त 
हू भी देखा गया है कि धातु के सिक्के चलते-लते घिमते रहते हैं और इस घिसावट 
के कारण धातु की मात्रा नष्ट हो जाने के कारण पर्याप्त हानि होती है। इस प्रकार 
धीरे-धीरे पत्र-मुद्रा का श्राविष्कार हुआ । पत्र-मुद्रा मे यद्यपि बहुमूल्य होने का ग्रुण तो 
नहीं होता है, परन्तु बोक में हल्की होने तथा घिसावट द्वारा हानि न होने के कारण 
वह काफी अच्छी होती है। शक्तिशाली तथा विश्वसनीय राज्यों की स्थापना और 
बेंकों के विकास ने तो पत्र-मुद्रा का चलन और भी बढ़ा दिया है | बहुमूल्य धातुओं को 
कमी के कारण संसार के सभी देशों ने इसे श्रपना लिया है। श्राज के संसार में 
पत्र-मुद्रा ही सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण मुद्रा है। अरब तो देशों ने मुद्रा के उपयोग में 
इतनी अधिक प्रगति की है कि पत्र-मुद्रा के स्थान पर चैक, विनिमय बिल श्रादि के 
रूप में साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा है। इन सबफा विस्तृत वरणंन अगले 
भ्रध्यायों में किया जायगा । 
(१७570[५5 


,.. 79800558 (७॥6 80ए8709885 300. ती58087ए87६088658 ० 'फिशाछः 
6007079" ४४706 'ऋडदणाह्यहु८ ९ ४०7०7ए० 5 ४76 ए0०6 ०0778 
930४६ 40 '397670 60070779?., (१0].,, 33, 2.., 4948) 

2. मठ्यण 80 काणा6ए 0तांशाी0806 ? ४४०३६ 06 ९6९ ताशशिशा। ४7005 
0६ पर076ए ? ७४४४४ [07000005 0085 7707869 एशई०ाए॥7 ? 

(3४79, 3. &., 956 50799) 

ऊँ. 950प58 ६5 शंशहजग05708 ० ९6 ९एणए00॥ ० पएरा006ए 7 
गा0तैय 6७०00ए, शै्०६ 876 (5 6०००० 874 8009) ९९०४७ ? 

(7४६79.,, 955 5099) 

4«.. ऊएॉवाीश ग0ज 8300 40 ज्ञा४$ 65४६९०६, १6 प्र56७ ० 7०6५ ॥7 

९४०09786 (87998077075 7९700780 ६06 47007ए27767069 ०0 छिद76% 
([९७]०५ 3. (०72., 958) 
5... ग्रद्वा 986 96७३ (06 ९००7०ए॥आांट ४९०४३ ० 770729 'द्रृव्य) ? 008095. 


(२४[-, 5. ४, !958) 


अध्याय ९ 
मुद्रा की परिभाषा, कार्य और महत्त 


एफ एिसीग्रांएठम, रिपा८म095 दि ्रा70+27४९०७ ०६ शि०7८०५) 


परिभाषा की कठिनाई-- 


यद्यपि किसी भी बात को परिभाषा की निद्चत सीमा में बाँधना एक कठिन कार्य है 
तथापि परिभाषा की आवश्यकता तो होती ही है। सबसे पहला प्ररइन यह पैदा होता 
है कि परिभाषा" से क्या श्रभिप्राय है तथा उसकी क्‍यों आवश्यकता होती है ? 
परिभाषा” किसी वस्तु का वह वर्णान है जिसे समभकर प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु को 
सरलतापूृ्वंक पहिचान सकता है। श्रर्थातु, जिस वर्शान ह्वारा कोई वस्तु बिना किसी 
कठिनाई के पहिचानी जा सके, वही उस वस्तु की परिभाषा है। साधारणतया किसी 
वस्तु का जो सामान्य वर्णान किया जाता है वह एकसी ही कई वस्तुओं पर लागू हो 


सकता है, परन्तु परिभाषा का मुख्य ग्रुण यह है कि वह केवल वस्तु विशेष के ही 
सम्बन्ध में सही होती है । के 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार एक सुन्दर एवं सफल' परिनाषा में दो गुणों 
का होना परमांवश्यक है :--(?) इसके द्वारा यह स्पष्ट विदित हो जाना चाहिए कि 
परिभाषित वस्तु किस वर्ग (४७४४७) के अन्तर्गत आती हे तथा (२) वह 
कोन सा विशेष लक्षण (707//०/०४४४०) है जिसके आधार पर उस वस्तु को 
उसी वर्य की अन्य सजातीय वस्तुओं में से अलग करके आसानी से पहिचाना जा 
सकता है | 

स्मरण रहे कि एक वर्ग में ब्हुत सी वस्तुएं सम्मिलित हो सकती हैं | इन 
वस्तुओं में एक वर्ग के सदस्य होने के नाते बहुत सी समानतायें होंगी, परन्तु एक वर्ग 
की प्रत्येक वस्तु में कुछ ऐसी भिन्नताएं भी अ्रवश्य होती हैं जो वस्तु को उस वर्ग की 
दूसरी वस्तुओं से एथक कर देती हैं। परिभाषा में इस प्रकार की भिन्नताग्रों का उल्लेख 
कर देना ग्रावश्यक होता है । एक छोटे से उदाहरण से स्थिति स्पष्ट हो जायगी। तकें- 
शास्त्र में मनुष्य की परिभाषा इस प्रकार की गई हैः:--- मनुष्य एक विवेकशील जानवर 
है ।' ध्यानपृर्वक देखने से पता चलता है कि इस परिभाषा में जानवर मनुष्य का वर्ग 
है, क्‍योंकि मनुष्य भी एक प्रकार का जानवर ही है, परन्तु विवेकशील होना मनुष्य 
का विशेष गुण है। अन्य कोई भी जानवर इस ग्रुण से परिपूर्ं नहीं है | मनुष्य के 
अतिरिक्त भ्रन्य जानदरों में समकूने तथा याद रखने की शक्ति तो होती है, परन्तु उनमें 
विवेकशीलता (896079]॥09) नहीं होती है। इस प्रकार सभी मनुष्य उक्त परि- 


भाषा के क्षेत्र में आ जाते हैं, परन्तु मनुष्य के अतिरिक्त श्रन्य कोई जानवर अथवा 
वस्तु इसके क्षेत्र में नहीं श्रा सकती ॥ 


अधिकांश परिभाषाओं में यह कठिनाई अनुभव होती है कि वे सँद्धान्तिक तथा 
व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से समान रूप में सही नहीं होती हैं । उदाहरण के लिए, 
रेखागणित शास्त्र में एक सरल रेखा की परिभाषा इस प्रकार की जाती है ;-- सरल 
रेखा दो दिए हुये बिन्दुश्रों के बीच का न्यूवतम्‌ भ्रन्तर होती है ।” सैद्धान्तिक दृष्टिकोण 
से इस परिभाषा के विरुद्ध कुछ भी कहना सम्भव नहीं है, परन्तु व्यावहारिक जीवन 
में जिस रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं वह सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से पुर्णतया ऐसी 
नहीं होती है । वह अ्रधिक से श्रधिक 'लगभग' सरल रेखा होती है । व्यवहार में इससे 
काम तो चल जायगा, परन्तु वह तकंशासत्री को सन्‍्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है । 
साधारण उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं की परिभाषा के सम्बन्ध में यही कठिनाई 
 है। इसके अतिरिक्त जब भी हम किसी शब्द की परिभाषा करते हैं तो हमें परिभाषा 
में उपयोग किये हुये लगभग प्रत्येक शब्द की भी परिभाषा करनी होती है, क्योंकि 
साधारण बोल-चाल में इन शब्दों का उपयोग भिन्न-भिन्न ब्मर्थों में किया जाता है। 
यहीं बस नहीं, विभिन्न अर्थशार्त्रियों ने एक ही शब्द की अलग-अलग परिभ।षाएं की 
हैं। परिणाम यह होता है कि किसी एक शब्द की परिभाषा करने के लिए द्ाब्दों का 
घुतना भी कठिन हो जाता है। भ्रतः यह सम्भव है कि मुद्रा की एक साधारण सी 
परिभाषा देकर एक व्यापारी, उद्योगपति" श्रथवा साहुकार को सनन्‍्तुष्ट किया जा सके, 
परन्तु एक तकंशासत्री अथवा एक सैद्धान्तिक पाठक उसे स्वीकार नहीं करेगा । इसलिए 
मुद्रा की परिभाषा के सम्बन्ध में यह अश्रावश्यक है कि जो भी परिभाषा दी जाय वहु 
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोशों को सन्तुष्ट कर सके । 


मुद्रा की विभिन्न परिभाषायें 


प्रारमस्मिक-- 


शब्दव्युत्पत्ति के अनुसार (0ए9770]0209]9) अंग्रेजी भाषा का दब्द 'मनी' 
(0769), जिसके लिए हिन्दी में 'मुद्रा' शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द मोनिटा 
()07608) से बैना है। मोनिटा, देवी जुनो (5000688 उप॥0) का प्रारम्भिक 
नाम है, जिसके मन्दिर में रोम (]३0776) की मुद्रा का निर्माण किया जाता था। 
इटली की प्राचीन कथाओं में जूनों स्वर्ग की रानी का नाम है। यही कारण है कि 
मुद्रा की कुछ लोगों ने स्वर्गीय श्रानन्द का प्रतीक माला है और इसीलिए शायद इस 
देवी के मन्दिर में मुद्रा बताने का काम किया जाता था। लैटिन भाषा में इस समय 
मुद्रा के लिए जो शब्द पाया जाता है वह 'पेक्यूनिया” (66779) है | यह शब्द 
'पेकस' ([06078) से बना है, जिसका भ्रथ॑ पशु-सम्पत्ति से होता, है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि रोम में भी किसी काल में, भारत की भांति, पशुओं को मुद्रा के रूप में उपयोग 


किया जाता रहा होगा और इस कारण मुद्रा तथा पश्ु-सम्पत्ति दोनों का एक ही अथ 
लगाया गया है। 


'मुद्र। की परिभाषाओं का बाहुल्‍वथ ओर उनका वर्गीकरण 

अथशात्र के विषय में कीन्‍ज (72०७0/॥४७) का कहना है कि इस विज्ञान ने 
परिसाषाओं से अपना यल्ा घोंट डाला हे | इतनी परिभाषाएँ जमा हो गई हैं कि 
उनको पढ़ कर अथंशासत्र तथा उसकी प्रकृति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निश्चय 
कर लेना कठिन है, क्योंकि इन परिभाषाओ्ं में भारी भिन्नताए हैं। कीनज का यह 
कथन मुद्रा पर भी पूर्णातया लाग्र होता है। इस शब्द की भी अनेक परिभाषाएं हुई 
हैं, जिनमें इतना अधिक अन्तर पाया जाता है कि एक साधारण व्यक्ति उलझन में पड़ 
सकता है | बारबेरा ऊठन (]8970879 ४००४६७४) ने ठीक ही कहा है कि “जब 
कभी छः अथंशासत्री एकत्रित होते हैं तो उनके सात अलग-अलग मत होते हैं ।'* 
सौभाग्य से मुद्रा को परिसाषाओं में जो अन्तर हैं उनके आधार पर कुछ विशेष 
दृष्टिकोण बनाये जा सकतें हैं ओर विभित्र अथशास्त्रियों द्वारा की गड्ढे परिसाषाओं 
का इन हश्कोरों क अनुसार नम्न कार वर्गीकरण किया जा सकता है /-- * 


मुद्रा को परिभाषाए 
्र ५० 
(]) (.[) 
परिभाषाओओं की प्रकृति के भ्रनुसार ग्रथंशार्त्रियों की विचारधारा के प्रनुप्तार 
५ | ४. आए 
(१) (३) (१) (३) 
वर्रानात्मक | सामान्य स्वीकृति संकुचित श्रर्थ वाली | अ्रति व्यापक अथे 
परिभाषायें पर आधारित परिभाषाये | वाली परिभाषायें 
परिभाषाए' रे 
२ 
(२) उचित अथ्थें वाली परिभाषाए 


वेधानिक परिभाषाए 


!) परिभाषाओ्रों की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण 
परिभाषाओं की प्रकृति के आधार पर उनके तीन वर्ग सम्भव हैं :--.- 
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१२ | 


( १ ) वर्णुनात्मक परिभाषाएं -. 


इस वर्ग में मुद्रा की उत सब परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाता है जो 
कि परिभाषा के स्थान.पर वर्णन को अ्रधिक महत्त्व देती हैं। ये परिभाषाएं यह बताने 
के स्थान पर कि मुद्रा क्‍या है, मुद्रा की विशेषताश्रों का वर्णन करती हैं। इससे ये 
परिभाषाए व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होती हैं । ऐसी सभी 
परिभाषाओं को हम वर्णतात्मक परिभाषाएं (]06860770776 7)०#77#0 98) 
कह सकते हैं। इस वर्ग के महत्त्वपूर्ण लेखक्ष विदरस्‌ (]७706ए ए॥॥॥6४७), 
टामस (['07798) तथा सिजविक (57029ए70४) हैं। उपरोक्त सभी लेखकों के 
अनुसार मुद्रा को समभने से पहले यह समझ लेना श्रावश्यक है कि मुद्रा की श्रावद्यकता 
किस लिए पड़ती है और मुद्रा का उपयोग किन-किन कठिनाइयों को दूर करने तथा 
किन-किन श्रावश्यकताओों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इससे हमें यह पता 
चल जायगा कि मुद्रा के काय॑ क्या हैं। तत्पश्चात्‌ जो भी वस्तु श्रथवा पदाथे इन 
कार्यों को सम्पन्न करेगा वह मुद्रा कहलाने का अभ्रधिकारी होगा । विदर॒स के भ्रनुसार 
मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे |”? इसी प्रकार का दृष्टिकोण सिजविक का भी है। 
टामस के अनुसार--“ मुद्रा समुदाय के अन्य सभी सदस्यों के उपर एक ग्रकार का 
अधिकार, कुछ देने का एक प्रकार का आदेश अथवा वचन है, जिसे उसका 
स्वामी अपनी इच्छा से कभी भी ग्रवृत्त करा सकता है | यह स्वयं 'साध्य' नहीं है, 


वरन्‌ अन्य व्यक्तियों की सेवाश्रों और वस्तुओं पर श्रधिकार जमाने का एक साधन 
मात्र है ।* 


.._ विदृरस के अनुसार, मुद्रा के चार अगुख कार्य हैं :--विनिमय के माध्यम का 
कार्य करना, सभी वस्तुओं की कीमत को आऑँकना, मूल्य का संचय करना तथा 
उधार की लेन-देन में सुविधा प्रदान करना । जो कोई भी वस्तु इन चारों कार्यों 
को सम्पन्न करेंगी वही मुद्रा कहलायेगी, चाहे उसके रूप और गुण कुछ भी 
क्यों न हों। 
दोष-- 

परन्तु यह दृष्टिकोण तक की कसोटी पर सही नहीं उतरता, क्योंकि वर्णन 
तथा परिभाषा में भारी अन्तर है। किसी वस्तु के गुणों तथा कार्यों की व्याख्या केवल 
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ब्उसका वर्णान हो सकती है, परिभाषा नहीं । परिभाषा में तो वर्ग (9७708) तथा 
विशेषक श्रन्तर ()#6767679) का उल्लेख करना आवश्यक होता है। यदि मनुष्य 
के विषय में हम यह कहें कि यह चलता है, सोचता है तथा बात करता है तो निस्संदेह 
यह मनुष्य का बरस! तो हो जायगा, परन्तु उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। 


अतः तक के दृष्टिकोण से विदरस तथा सिजविक की परिभाषाए' उपयुक्त नहीं हैं, 
यद्यपि ये परिभाषाएँ सरल हैं और व्यावहारिक जीवन में इनसे काम चल सकता है । 


(२) वैधानिक परिभाषाये-- ु 

दूसरे वर्ग में मुद्रा की उन सब परिभाषाओ्ं को शामिल किया जाता है जो 
'मुद्रा के राज्य सिद्धान्त' (88906 76079 ० ०79४9) पर आधारित हैं। इस 
वर्ग की परिभाषाश्रों को हम 'बैधानिक परिभाषाएं” (],629) ॥009770078) कह 
सकते हैं । मुद्रा के राज्य सिद्धान्त के अनुसार आर्थिक सम्बन्धों में सबसे श्रावश्यक चीज 
ऋणषण है, अतएव मुद्रा वही वस्तु हो सकती है जो राज्य की ओर से ऋण चुकाने का 
साधन घोषित कर दी जाय भौर यही कारण है कि विधान में मुद्रा का उल्लेख केवल 
ऋष के हो सम्बन्ध में किया जाता है। जर्मन अर्थशास्त्री नेप (//#6/00) तथा 
ब्रिटिश अर्थशास्री हॉटरे (7/20%0(॥४0/) मुद्रा की परिभाषा इसी हृष्टिकोश से करते हैं । 
नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा 
हो जाती है |# नैप ने मुद्रा के सम्बन्ध में वैधानिक दृष्टिकोर अपनाया है ओर मुद्रा के 
चालू रूप पर अधिक ध्यान दिया है । सभी जानते हैं कि आ्राधुनिक जगत में मुद्रा का 
उत्पादन सरकार के हाथ में होता है और कुछ वस्तुएं सरकार की ओर से मुद्रा घोषित 
कर दी जाती हैं । ये सभी वस्तुएं मुद्रा के रूप में चालू रहती हैं। इनका स्वीकार 
करना कालुन द्वारा श्रनिवायं कर दिया जाता है। जो व्यक्ति इनके रूप में भुगतान लेने 
से इन्कार करता है उसे राज्य दण्ड देता है। यही कारण है कि बहुत सी ऐसी वस्तुए 
भी मुद्रा के रूप में चालू हो जाती हैं जिन्हें यदि सरकार मुद्रा घोषित न करती तो 
कोई भी स्वीकार न करता । उदाहरण के लिए, एक सौ रुपये के नोट की व॑से तो 
कुछ भी कीमत नहीं हो सकती है, परन्तु सरकार द्वारा मुद्रा घोषित हो जाने के कारण 
उसकी कीमत इतनी अधिक हो जाती है। अतः जब सरकार कागज के नोटों का 
विमुद्रीकरण कर देती है, भ्र्थात्‌ जब उनके पीछे से वैधानिक दबाव हटा लिया जाता है 
तो उन्हें कोई भी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करता । इन बातों से पता चलता 
है कि मुद्रा के भीतर सामान्य स्वीकृति का जो ग्रुण है वह राज्य द्वारा ही उत्पन्न किया 


गया है । 


दोष--- 
वैधानिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त व्यवहार में भी यह परिभाषा सही प्रतीत 
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अनिल 


होती है, परन्तु वास्तव में परिभाषा इतनी सही नहीं है । हॉटरे इसी परिभाषा बें 
पक्षपाती थे, परन्तु बाद को कुछ कमियाँ देख कर उन्होंने परिभाषा में श्रावश्यक परि- 
वर्तत करने की कोशिश की है । ऊपर से देखने में तो यही पता चलता है कि वास्तविक 
संसार में नेप का दृष्टिकोण ही सही है, परल्तु स्वयं नेप के देश जमंनी में असाधारण 
परिस्थितियों के काल में इस परिभाषा की कमजोरी प्रकट हो गई थी । प्रथम महायुद्ध 
के परचात्‌ जमंनी में भीषण मुद्रा-प्रसार हुआ था। कारण यह था कि युद्ध काल में 
जमंन सरकार ने पत्र-मुद्रा की अ्रत्यधिक निकासी द्वारा आय प्राप्त की थी । पत्र-मुद्रा 
इतनी अधिक हो गई थी श्र कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि मुद्रा पर से जनता 
का विश्वास उठ गया था । परिए।म यह हुआ कि लोगों ने कागज के नोटों को स्वीकार 
करना बन्द कर दिया । हजारों नोटों के बदले में भी एक समय का भोजन प्राप्त करना 
कठिन हो गया था और सभी विनिमय-कार्य वस्तु-विनिमय द्वारा होने लगे थे । जमंन 
सरकार ने कड़े नियमों द्वारा मुद्रा की स्वीकृति को बनाये रखने का प्रयत्न किया । 
उसे स्वीकार न करने वाले के लिए मृत्यु दण्ड रखा गया, परन्तु फिर भी मुद्रा पर 
विश्वास न जम सका अन्त में, जर्मन सरकार को यह घोषणा करने पर बाध्य होना 
पड़ा कि सरकार पत्र-मुद्रा को भ्रूमि के टुकड़ों में बदलने की गारन्टी देती है। इसके 
पश्चात्‌ ही धीरे-धीरे मुद्रा में विश्वास पुनः स्थापित हुआ। इस उदाहरण से पता 
चलता है कि राज्य की सारी शक्ति मुद्रा के पीछे होते हुए भी राज्य द्वारा घोषित मुद्रा 
चालू न रह सकी । इससे स्पष्ट है कि मुद्रा की स्वीकृति यथार्थ में राज्य की घोषणा 
अ्रथवा उसकी भ्रक्ति पर निर्भर नहीं होती, वरन्‌ जनता के विश्वास पर निभंर होती 
है। सरकार द्वारा घोषित वस्तु मुद्रआ के रूप में तभी तक चल सकती है जब तक कि 
उस पर जनता का विश्वास है । इस विश्वास के उठते ही उसका चलन रुक जाता है। 
इसी विश्वास को बनाये रखने के लिए ही पत्र-मुद्रा के पीछे श्रक्सर किसी न किस! 
प्रकार की बहुमूल्य धातु की आड़ रखी जाती है। 


नेप की परिभाषा का एक दोष और भी है। श्रथंशास्र में केवल ऐसे हस्ता- 
न्तरण के कार्य को विनिमय कहा जाता है जोकि ऐच्छिक तथा स्वतन्त्र हो, परन्तु यदि 
मुद्रा की स्वीकृति राज्य द्वारा अनिवाय कर दी जाय तो फिर इससे विनिमय कार्य की 
स्वतन्त्रता ही समाप्त हो जाती है और ऐसा हस्तांतरण कार्य सच्चे अर्थ में विनिमय 
नहीं रहता । नंप ने श्रपनी परिभाषा इतिहास के श्राधार पर बनाई है और उसकी 
नियमितता पर अधिक जोर दिया है, परन्तु उसकी परिभाषा तक॑ की कसौटी पर सही 
नहीं उब्रती है। इन दोषों को ध्यान में रखते हुए हॉटरे ने अपनी परिभाषा में इस 
प्रकार परिवर्तेन किया है कि “मुद्रा के दो पहलु हैं :--प्रथम, यह लेखे की इकाई है 
और दूसरे यह विधि ग्राह्म ([,629| ७706/) है ।”” इस प्रकार उन्होंने नैप के 
दृष्टिकोरा के साथ-साथ मुद्रा द्वारा क्रयः शक्ति के रूप में किये जाने वाले कार्य को भी 
सम्मिलित कर लिया है। 


सामान्‍य स्वीकृति पर आधारित परिभाषायें 
तीसरे वर्ग में वे परिभाषाएं सम्मिलित हैं जो मुद्रा की सामान्य स्वीकृति 
श्रथवा सर्वग्रहशीयता ((3७॥878] ै(००७]॥/७7०४|३॥ए) पर आधारित हैं । (इस वर्ग 
को परिभाषाओ्रों में भी परस्पर काफी श्रन्तर है और दो प्रकार की परिभाषाएँ हृष्टि- 
गोचर होती ५४ छ विद्वानों ने तो मुद्रा को संकुचित अर्थ में उपयोग किया है और 
कुछ ते उसके /वस्तृत अर्थ लगाये हैं।) इस वर्ग की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं-- 
( ह) वाकर के अनुसार :--'मुद्रा वह हे जो वस्तुएँ खरीदने के शोधन 
में तथा ऋणों का अन्तिम भुगतान करने में खतन्तताएबंक हस्तान्तरित होती 
रहती हे और इसे चुकाने वाले व्यक्ति के चरित्र अथवा उसकी साख का ध्यान नहीं 
रखा जाता और साथ ही जो व्यक्ति इसे ग्राप्त करता है उस्चका ऐसा विचार नहीं 
होता कि वह स्वयं इसका उपयोग करे, बल्कि वह किसी न किसी समय 
उसे विनिमय द्वारा हस्तान्तरित कर देता है।?१..  * 

“(२>आाशल के अनुसार :--/ “मुद्रा में वे सब वस्त॒यें शामिल होती है 
जो (किसी समय विशेष अथवा स्थान विशेष में) बिना सन्देह अथवा विशेष जाँच 
के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा खर्चों को चुकाने के साधन के रूप में 
साधारणतया चालू होती हैं (१? * ढ 

४६ (३ ) रावटसन ने मुद्रा की परिसाषा इस प्रकार की है :--“मुद्रा वह 
वस्तु हे जिसे वस्तुओं की कीमत चुकाने तथा अन्य ग्रक्वार के व्यावसायिक दायितों 
की निषटाने के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार किया जाता हे [??३ 

. ४४ ) सैलिगमैन के अनुस्तार ;--“मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य 
स्वीकृति गरप्त हो ।??९ 

१५५५५ ) कोल के विचार में :--“ “मुद्रा केवल क्रयःशक्ति हे अथात्‌ एक ऐसी 
वस्तु जिससे अन्य वस्तुयें खरीदी जा सकती हैं। यह ऐसी वस्तु है जो साधारणतया 
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तथा विस्तत रूप में शोधन के साधन के रूप में उपयोग की जाती है और 
साधारणतया ऋणों के भुगवान में स्वीकार की जाती है ।?”" ह 
७५. ६) ग्रो० ऐली का मत है किः-- मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु हैं जिसका 
विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रताएवंक हस्तान्तरण होता है और जो ऋणों 
के अन्तिम भुगतान में सामान्य रूप में स्वीकार की जाती हैं [१ 
"५ (७ )-क्राउथर का कथन है क्िः-- यह (मुद्रा) वह चीज है जिसे साधा- 
रणतः विनिमय मध्यम मान लिया गया हो, अथांत देना-पावना डुकाव का जो 
साधन हो और साथ ही जो यूल्य की माप और उत्तके कोष का काम करती हो ।??३ 
७ (८) लाड कीनन्‍्ज के अनुत्तारः-- मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण के ग्रस॑- 
विदों (200/#०८/७) तथा मूल्य के ग्रसंविदों का भुगतान किया जा सकता है और 
जिसके रूप में सामान्य क्रयः शक्ति का संचय किया जाता हे ।१?९ 
(६ ) कैन्ट का कथन है कि--'मुद्रा एक वस्तु हे जिसे साधारणतया 
विनिमय के माध्यम अथवा यूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है ।??* 
२ (?०) वाघ के विचार में :--'द्रा में वे वस्तुर्ये सम्मिलित होती हैं जो 
किसी एक समाज में सामान्य रूप में स्वीकार की जाती हैं और जिनकी विनिमय 
के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रताएर्वक हस्तान्तरण होता है'"""''किन्तु कोई वर्तु 
ऐसी नहीं होती है जाकि सभी स्थानों पर स्वीकार की जाती हो | अतः इस अर्थ 
में मुद्रा सदैव स्थानीय होती है और अन्य स्थानों में इसे स्वीकार नहीं किया 
जाता |”?5 
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(2?) हॉम के अनुसार /-- मुद्रा शब्द का उपयोग विनिसय साध्यम 
तथा गृल्य मान दोनों ही के लिए किया गया है ।??* 

उपरोक्त सभी परिभाषाश्रों में भिन्नता होते हुए भी एक प्रकार की समानता 
है । सभी लेखकों ने सामान्य स्वीकृति को मुद्रा का एक भ्रावश्यक ग्रुणा माना है, परन्तु 
इस सम्बन्ध में कीनज, क्राउधर तथा वाघ की परिभाषायें अधिक उपयुक्त हैं। इन 
परिभाषाओ्रों से मुद्रा के निम्न ग्रुणों का पता चलता है :--- 


(१) मुद्रा की स्वीकृति स्वतन्त्र तथा ऐच्छिक होनी चाहिये। यर्दि 
किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में दबाव अथवा भय के कारण स्वीकार करना पड़ता है 
तो उसे हम मुद्रा नहीं कह सकते हैं। अ्रथंशारत्र में तो विनिमय स्वभाव से ही ऐच्छिक 
तथा स्वतन्त्र होता है। इस कारण मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में जो उप- 
योग होता है वह भी स्वेच्छा से ही होना चाहिए । 

(२ ) मुद्रा की स्वीकृति सामान्य होनी चाहिए | श्र्थात्‌ु सभी लोग उसे 
मूल्य तथा ऋणों के चुकाने में स्वीकार करते हों। इस सम्बन्ध में जैसा कि वाघ 
(५००४)) ने कहा है कोई कि भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जिसे प्रत्येक स्थान में 
सर्व स्वीकृति प्राप्त हो । लगभग सभी वस्तुग्नों की स्वीकृति स्थानीय हुआ करती है। 
मुख्यतया एक देक्ष की मुद्रा दूसरे देश में स्वीकृत नहीं होती । इस कारण सामान्य 
स्वीकृति का संकुचित अ्रथे लगाना ही श्रधिक अ्रच्छा है । मुद्रा के लिए यह आ्रावश्यक है 
कि क्षेत्र विशेष में उसे सामान्‍य स्वीकृति प्राप्त हो, परन्तु क्षेत्र विशेष का काफी बड़ा 
होना आवश्यक है । यदि दस मित्र मिल कर यह निश्चित कर लें कि श्रमुक वस्तु मुद्रा 
के रूप में उपयोग की जायेगी तो इससे यह वस्तु मुद्रा नहीं हो सकती । स्वीकृति का 
क्षेत्र आथिक दशाओ्रं को देखते हुए ,समुचित रूप से विस्तृत होना चाहिए | यही कारण 
है कि कुछ विद्वानों ने मुद्रा के साथ सामान्य स्वीकृति के अतिरिक्त विस्तृत” स्वीकृति 
का भी गुण जोड़ दिया है । ४४ 

(३) आधुनिक अथंशा्र में मुद्रा-विनिमय का माष्यम तथा कीमतों का 
मान दोनों ही एक साथ मानी जाती है, मुद्रा को केवल विनिभय का माध्यम या 
केवल कीमतों का मान कहना ठीक नहीं है । हॉटरे (]8फ978५ए) भी यह मानते हैं 
कि वैधानिक महत्त्व के अ्रतिरिक्त लेखे की इकाई के रूप सें भी मुद्रा का महत्त्व 
होता है । 

(४ ) उपरोक्त सभी परिसाषाओं में मुद्रा के कार्यों की ओर भी संकेत 
किया गया हे । मुख्यतया मुद्रा के निम्त चार कार्यों को विशेष महत्त्व दिया गया.हे- 

+#. 6 एणतठे 77076ए 99885 026७7 प566 40 669887978 ५6 ॥760[घ7 
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विनिमय का माध्यम, कीमतों का मान, ऋणों के भुगताव का मान शोर कीमत का 
संचय । ॥ । ५ 

( ५ ) तक॑शास्त्र के दृष्टिकोश से भी ये प्रिभाषायें उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें 
मुद्रा का वर्ग भर्थात्‌ वस्तु तथा मुद्रा के विशेष ग्र॒ुण श्र्थात्‌ सामान्य स्वीकृति का उल्लेख 
कर दिया है। प्रत्येक वस्तु मुद्रा नहीं होती है । केवल वही वस्तुएं मुद्रा है जिनमें पृ 
बणित कार्य करने के ग्रुण पाये जाते है । 

उपरोक्त गुणों को देखते हुए हम मुद्रा की एक सरल परिसापा इस प्रकार 
कर सकते हैं--“ मुद्रा वह वस्तु है जिसे एक विस्तृत क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, 
कीमत के मान, ऋणों के भुगतान तथा कीमतों के संचय के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत 
तथा सामान्य स्वीकति ग्राप्त हों ।/? ऐसी वस्तु की प्रकृति तथा उसका रूप कुछ भी 
हो सकता है और वास्तविकता यह है कि विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न कालों में अ्रलग- 
झलग वस्तुओं का मुद्रा के रूप में उपयोग हुम्ना भी है । 


(॥) अर्थशास्रियों की विचारधारा के श्रनुसार वर्गीकरण 


ग्रथंशारित्रियों ने मुद्रा की जो परिभाषाएं दी हैं उनके अ्रध्ययन से यह ज्ञात 
होता है कि वे दो सीमाप्नों--संकुचित भाव और अति विस्तृत भाव के बीच घड़ी के 
पेन्डुलम की तरह डोल रहे हैं । इस तरह मुद्रा की परिभाषा के सम्बन्ध में निम्न तीन 
विचारधारायें मिलती हैं :-- 
( १) संकुचित अर्थ वाली परिभाषाये-- 

संकुचित अर्थ में केवल धातु-मुद्रा को ही मुद्रा में सम्मिलित किया गया है। 
मुद्रा का सम्पूर्ण उद्देश्य सिक्कों द्वारा ही पूरा होता है ओर इसलिए कुछ विद्वानों ( जैसे 
राबटंसन आदि) ने विनिमय-माध्यम के रूप में उन्हीं को मुद्रा स्वीकार किया है 
(२) विस्तृत अथ वाली परिभाषायें-- 

विस्तृत श्रर्थ में उन सभी वस्तुओरों को मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है जोकि 
विनिमय-माध्यम के रूप में चालू होते हैं, चाहे उनमें किसी प्रकार का निहित मूल्य 
([%8077986 ५७)४७) हो या नहीं । इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहों हू कि वस्तु 
विशेष का मुद्रा के रूप में स्वीकार करना वेधानिक इृष्टिकोण से अ्रनिवायं हो। इस 
विचार के अनुसार सोना, चाँदी, तांबे आदि के सिक्के, कागज के नोट, चेक, हुण्डियाँ, 
विनिमय बिल (78 ० #%5509728), बेंक नोट (3977 ४०॥७), पुस्तकीय 
साख [300४ (760॥) आ्रादि सभी मुद्रा होते हैं । 
(३ ) उचित अथ्थ बाली परिभाषाये - 

आ्राधुनिक अथंशासत्री साधारणतया इन दोनों विचारघाराशों के बीच का मार्ग 
अ्रपनाते हैं। उनके अ्रनुसार यह तो आवश्यक नहीं है-कि मुद्रा पष्रातु की बनी हुई हो। 
मुद्रा केवल ऐसी होनी चाहिए कि उसे समाज या समुदाय में सामान्य स्वीकृति प्रा 


। जायद इसी कारण 
रो और सभी मनुष्य उसे वस्तु्रों तथा सेवाओं के घृल्य के रूप में स्वे०>स्च कम नहीं 
़रे । इस हृष्टिकोश से केवल धातु-मुद्रा तथा कागजी नोठ ही मुद्रा हैं। चैक, «ह मुख्य 
बल श्रादि को मुद्रा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें सामान्य स्वीकृति प्राप्त5 
३ । उनका स्वीकार करना या न करना व्यक्ति विशेष को स्वेच्छा पर निर्भर होता है 
प्रोर स्वीकार करते समय बहुधा देने वाले की साख देख ली जाती है । 
लिष्कषे -- 

सारांश यह है कि केवल विधि-गाद्य मुद्रा (7.०४०/-६०४६४०" ॥00॥४०९) 
क्रो ही मुद्रा में शामिल्र किया जाता है | यह तो निश्चय है कि किसी वस्तु के मुद्रा 
प्रतने के लिये उसकी वैधानिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिकाँश 
लेखक इस प्रकार की स्वीकृति का अनुरोध करते हैं। इस प्रकार का श्रनुरोध उचित 
नहीं है । मुद्रा के लिए सामान्य स्वीकृति का होना ही काफी है । वे बेंक नोट, साख- 
पत्र तथा प्रतिभूतियाँ (866प77॥768), जिन्हें इस श्रक्ार की स्वत्रीकृति प्राप्त है, 
पुद्रा ही हैं । 


मुद्रा के कार्य 
(6 सि्रप्मटट608 ० शिंएच्च०५) 


मुद्रा के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया जाता ह-- 


( १ ) मुख्य कार्य (?7787ए फव0070788)--इन्‍्हीं को कभी-कभी 
प्राधारभुत कार्य ( #प्राव॥6008] #प्रश०7078), मौलिक कार्य (077870क॥ 
7प४000%58) अथवा आवश्यक कारये (8586709] #प्राा07078) भी कहा 
जाता है। मुख्य कार्यों की विशेषता यह है कि ये कार्य मुद्रा द्वारा आथिक विकास की 
प्रत्येक अवस्था में सम्पन्न किये जाते हैं। समय-समय पर विभिन्न वस्तुएं मुद्रा के रूप 
में उपयोग की गई हैं, परन्तु उन सभी वस्तुओं ने कम से कम इन कार्यों को अवश्य 
पम्पन्न किया है। 

(२) सहायक कार्य (58205097ए ऊप्र/00098)--इन्‍्हें कभी-कभी 
पुद्रा के व्युत्पादित काये ([28ए860 ऊएश७॥095) भी कहा जाता है। इन सब 
कार्यों की विशेषता यह है कि ये गौण होते हैं भौर मुख्य कार्यों पर निर्भर होते हैं । 
पुद्रा द्वारा ये कार्य उसी अवस्था में सम्पन्न किये जाते हैं जबकि आथिक जीवन का एक 
प्रंश तक विकास हो चुकता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा के इस कार्यों का विकास आर[िक 
विकास की उन्नति के पश्चात होता है । 

( ३ ) आकस्मिक कार्य (00007 2७78 #प्त70098)--इन कार्यों 
का वर्णन प्रो० किनले ([(70]89) ने किया है। उनका विचार है कि उपरोक्त कार्यों 
के अतिरिक्त उन्नत देशों भें, जहाँ अर्धयक जीवत का विकास बहुत ग्रधिक हो जातः है, 
मुद्रा कुछ और भी कार्य करती है, जिन्हें मुद्रा के ग्राकस्मिक कार्य कहा जाता है + जैस- 


विनिमय का ग्रवत्त की उन्नति होती है, बैसे-वैंसे इन कार्यों का महत्त्व बराबर बढ़ता 
संचय 


मुद्रा के कार्य 
५८ 
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५ ््् ३; । 
(]) मुख्य कायं ([[) सहायक कार्य (]]]) आकस्मिक कार्य 


१, विनिमय का माध्यम १. सामाजिक श्राय का वितरण 
२, मूल्यांकन. का साधन २, सीमांत उपयोगिता एवं सीरमांत 
है उत्पादकता में समानता लाना 
३. साख का आधार 
१, स्थगित देयमान ४, पूुजी व धन को उत्पादक गुण 
२, क्रय शक्ति का संचय प्रदान करना 
३. मूल्य का हस्तांतरण ५, शोधन क्षमता की गारमन्टी 
६. तरल सम्पत्ति के रूप में 
७. निर्णंय का वाहक 


() मुख्य काय 


(एपग्रधाए रिप्रा20075) 


( १) झुद्रा विनिमय का एक माध्यम है (०869 8 ७ |शिट्वीपक 
छ-८ाथ7ा8४०)-- 
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बनाती है। इसकी सहायता से एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु सरलता से प्राप्त की 
जा सकती है। वस्तु-विनिमय में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। जब तक दो व्यक्तियों 
को आ्रावश्यकताओं में पारस्परिक मिलान नहीं होता है, विनिमय सम्भव नहीं हो पाता । 
परन्तु मुद्रा का उपयोग इस कठिनाई को दूर कर देता है। मुद्रा की सहायता से विनि- 
मय कायं प्रत्यक्ष न हो कर परोक्ष हो जाता है। पहले एक वस्तु मुद्रा में परिवरतित 
को जाती है और फिर इस प्रकार प्राप्त होने वाली मुद्रा से दूसरी वस्तु खरीदी जाती है। 
इस प्रकार विनिमय का प्रत्येक कार्य दो भागों में विभाजित हो. जाता है :--( १) वस्तु 
झथवा सेवा को, मुद्रा में बदला जाता है और (२) फिर मुद्रा के बदले में वस्तुयें और 
सेवायें प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मुद्रा को सभी विनिमयों में 
स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वह स्वयं भी वस्तुओ्लों और सेवाओं के बदले में मुद्रा को 
निःसंकोच स्वीकार करता है । अतः वही मुद्रा सं स्वीकृत हो सकती है जो विनिमय 


नमन ७ आन 


अम्बन्धी इस आवश्यक कार्य को पुरा करे। जैसा कि कोल ने भी कहा है कि मुद्रा 
ही हमारी क्रय: शक्ति है। 


विनिमय-माध्यम का यह कार्य मुद्रा को ब्रायिक जीवन के विक्रास की प्रत्येक 


प्रवस्था में करना पड़ता है | शुरू-शुरू में मुद्रा का आविष्कार ही शायद इसी कारण 
किया गया था श्रौर श्राथिक जीवन के विकास से भी इस काये का महत्त्व कम नहीं 
हुआ है, बल्कि बढ़ता ही गया है। यही कारण है कि मुद्रा का यह कार्य उसका मुख्य 
कार्य कहा जाता है । 


(२ ) मूल्यमान अथवा सूल्याडुन का साधन (5६8१०8७०० ०६ ५ॉप०३)--- 

मुद्रा का दूसरा महत्त्वपूर्ां कार्य यह है.कि वह सब वस्तुग्रों के. मूल्य को 
श्रॉकने का काय करती है। सभी वस्तुश्रों की कीमत को मुद्रा में ही नापा जाता है 
इसलिए मुद्रा कीमतों करा सामुहिक सूचक होती है। कीमतों को नाप कर. मुद्रा इन 
वस्तुप्रों और सेवाशों के बीच विनिमय-अनुपात निर्धारित करती है। प्रत्येक विनिमय- 
अनुपात की सही-सही माप के लिए मुद्रा ही माप-दण्ड का कार्य..करती-है | वस्तु- 
विनिमय की दूसरी कठिनाई यह थी कि विभिन्न वस्तुओं -और सेवाश्ों के बीच विनिमय 
अनुपात निश्चित करना कठिन था, परन्तु जब प्रत्येक वस्तु श्रथवा सेवा की कीमत 
मुद्रा में नापी जाती है तो यह कठिनाई आप ही श्राप दूर हो जाती है। इस सम्बन्ध में 
एक कंठिनाई अवश्य है। एक गज अथवा एक मन की भाँति मुद्रा मूल्य नापने का 
पूर्णतया निश्चित मान नहीं है। कारण यह है कि समय-समय पर स्वयं मुद्रा की कीमत 
में भी परिवर्तत होते रहते हैं श्रौर कीमतें बराबर घटती-बढ़ती रहती हैं, किन्तु 
कीमतों को नापने श्लौर विनिमय अनुपातों को निर्धारित करने के लिये मुद्रा से श्रच्छा 
कोई दूसरा साधन नहीं है+ (7 "४ 


ही 





दँसे सम्बन्ध में गह याद रखना भ्रावश्यक है कि विनिमय के माध्यम-तथा 
मूल्य के 5 रूप में मुद्रा/के कार्यों का इतना घनिष्ट मेल है कि - बहुँधा _यह निरांय 
करना कठिन होता है कि एक काय कहाँ पर ॒ समाप्त होता है और दूसरा कहाँ से 
आरम्भ होता है | फैब तक विनिमय किये जाने वाली वस्तुओं क॑ गे कीमत मुद्रा में नहीं. 
श्रॉक ली जाती है, तब तक मुद्रा को विनिमय के माध्यम के के रू रूप में उपयोग नहीं किया 
जा सकता । विनिमय-माध्यम तथा मुल्य-मान का कार्य मुद्रा द्वारा लगभग साथ ही साथ 
सम्पन्न किया जाता है, परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि मुद्रा को मुल्य-मान के रूप 
में तो उपयोग किया जाता है, परन्तु वस्तुओं को मुद्रा में बदला नहीं जाता ॥ उदाहरण- 
स्वरूप, यदि एक किसान सहकारी भण्डार के पास जाता है और श्रपने पास से कुछ 
गेहूँ को देकर चीनी लेना चाहता है तो निस्सन्देह गेहूँ और चीनी दोनों हौ की कीमत 
मुद्रा में आँकी जाती है और विनिमय भी किया जाता है, परन्तु इस काये में मुद्रा का 
हस्तान्तरण नहीं होता । इसी प्रकार लोग कई बार अपनी वस्तुओं की कीमत मुद्रा-में 
आँकते हैं, परन्तु उनका इन वस्तुओं को विनिमय करने का कोई विचार नहीं होता । 
उद्महरण के लिये, एक मकान मालिक कह सकता है कि उसका मकान २०,००० रुपये 
का है, परन्तु साथ ही यह सम्भव है कि उसका अपने मकान को इस कीमत पर 





बेवने का कोई भी विचार न हो। वर्तमात व्यावसायिक संगठन में प्रत्येक फर्म 
(77777) की लेन-देन का हिसाब मुद्रा में किया जाता है। भूमि, मकान मशीन 
भ्रांदि सभी चीजों को कीमत मुद्रा में सूचित की जाती है, यद्यपि इन सब चीजों को 
बेचने का तनिक भी विचार नहीं होता है। ऐसी दशा में मुद्रा केवल लेखे की इकाई 


(070 0 #&०००7४४) के रूप में उपयोग की जाती है, विनिमय माध्यस के रूप में 
उसका उपयोग- नहीं होता । 


प्या विनिमय-माध्यम तथा मूल्यमान व अलग-अलग होना सम्भव है 

,विनिमय माध्यम तथा सुल्य-मानु का सम्पन्ध इतना घनिष्ट है कि एक को दूसरे 
से अलग करना कठिन है, परन्तु कुछ अ्रग्न तक दोनो को अलग-अलग कर देना सम्भव 
होता है। आधुनिक जगत में ऐसे छहुत से उदाहरण मिलते है जिनमें किसी एक वस्तु 
को विनिमय के माध्यम के रूप-में उपयोग किया जाता है श्रौर किसी दूसरी वस्तु को 
मूल्य के मान के हप में । इस विषय से सम्बन्धित कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते 
हैं। सन्‌ १६२३ में जम॑त्री में दो अलग-अलग मुद्रा्यें विनिमय माध्यम तथा मृल्यमान 
का काम कर रही थीं । इस काल में जमं॑ती में भीषण मुद्रा प्रसार फेला हुआ था। 
कीमतें निरन्तर ऊपर जा रही थीं और जम॑न मार्क (0७72) की कीमत में किसी भी 
प्रकार की स्थिरता न थी। इस काल में जमंनी में साधारणतया प्रसंविदे 
((४/00॥78008) सुइस फ्रेंक (89788 ॥7870) अथवा अ्मरीकन डालर में किए 
जाते थे ( क्योंकि इन मुद्राओं के मूल्य में स्थिरता थी ), परन्तु भुगतान जम॑न मार्क में 
ही किया जाता था। भुगतान के समय मार्क और फ्रेंक अथवा डालर की विनिमय-दर 
के आधार पर मा्क की मात्रा निश्चित कर ली जाती थी । इस प्रकार चलन की इकाई 
तो मार्क ही था, परन्तु लेखे की इकाई डालर या फ्रेंक होता था । 


क्‍ संयुक्त राज्य अमरीका में भी सन्‌ १६९३३ तक इसी प्रकार की स्थिति थी । 
उस देश में मूल्य का मान तो स्वर्ण डालर था, परन्तु वास्तव में द्वेश में प्रचलन पत्र- 
मुद्रा शोर चाँदी, गिलट तथा ताँबे के सिक्कों का था। यही सब वस्तुए प्रत्यक्ष रूप में 
विनिमय माध्यम के रूप में प्रचलित थीं, परन्तु स्वर्ण डालर का इस रूप में उपयोग 
लगभग नहीं के बराबर था। इस प्रकार दो अलग-अलग मसुद्रायें विनिमय के माध्यम 
तथा मुल्य के मात के रूप में उपयोग की जा रही थीं, परन्तु सरकार द्वारा यह गारन्टी 
दी गई थी कि प्रत्येक दशा में अन्य सभी मुद्राओ्रों की विनिमय-दर सरकार द्वारा बनाये 
गये नियमों के अनुसार रखी जाती थी। अतः दो मिन्न-मिन्र प्रकार की मुद्रायें 
विनिम्रय साध वा मूल्यमान के रूप में उपयोग में लाई जो सकती हैं | परन्तु 


दि कक ही आल 


(७ 


यह. देसी सम्भव होता है जबकि सरकार द्वारा दोनों म॒द्राओं की विनिमय-दर 
कायम रखी जाती है. | इस सम्बन्ध में प्रो० बेनहाॉम# (]805]977) का कहना है 
कि यद्यपि साधारशतया चलन की इकाई ( [77% ० (प्राए७80%) श्रर्थात्‌ विनिमय- 


भाध्यम तथा लेखे की इकाई ([79॥# 06 6९०पए७+) में कोई श्रन्तर नहीं होता 
( क्योंकि मुल्य की माप ही विनिमय के लिए की जाती है ) तथापि यह सम्भव है कि 
विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मान अलग-अलग हों, यदि दोनों के बीच के अनु- 
पात को बनाए रखना सम्भव है। 


( ॥ ) गोण काये 


(86८0फ्रतेंगलए ग्परायटा0्र5) 


(१) स्थगित देयमान (इच्तार्तेबल्दे #07 00(6-४वें 7६७॥98॥68)--- 

बहुत से लेन-देन ऐसे होते हैं जिनका भ्रुगतान तुरन्त नहीं किया जाता है , बल्कि 
भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है। श्राधुनिक जगत में तो अ्रधिकाँश व्याव- 
साथिक वारय॑ उधार श्रथवा साख प्रणाली पर ही ग्राधारित होते हैं । कहा जाता है कि 
दूसरों के रुपयों से व्यवसाय करना ही आधुनिक व्यावसायिक संगठन की प्रमुख विशेषता 
है। मुद्रा का गुण यह हे कि वह तुरन्त के व्यावसायिक कार्यों के लिए ही मूल्य के 
मान का काय नहीं करती है, बल्कि स्थगित भुयतानों का भी मान होती हे | इसका 
कारण यह हे कि मुद्रा में तीन ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो उसे इस कार्य के लिए 
उपयुक्त बना देती हैं। प्रथम तो भ्न्य. वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा की कीमत में स्थिरता 
अधि होती है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन तो श्रवश्य होते रहते हैं, परन्तु साधारण- 
तया बहुत श्षीत्रता से तथा बड़े श्रंग तक परिवर्तत कम होते हैं। यही कारण है कि 
स्थगित भुगतानों का हिसाब मुद्रा में रखने से लेने वाले और देने वाले दोनों को ही हानि 
का भय कम रहता है। दुद्शे, मुद्रा में सामान्य स्वीकृति, का ग्र॒ुणा होता है, जिसके कारण 
उसकी आवश्यकता हर समय रहती है । तीसरे, अन्य वस्तुओ्रों की अपेक्षा मुद्रा में 
टिकाउपन भी अधिक होता है। मुद्रा का स्थेगित भुगतानों के मान के रूप में भारी 
महत्त्व है, क्योंकि इससे उधार लेने और देने में सुभीता हो जाता है और अधिक 
उत्थान का मार्ग सरल हो जाता है। बैंकों की जमा, फर्मों के खातों और सरकार, रेलवे, 
लोक उपयोगी सेवा कम्पनियों आदि द्वारा निकाले हुए बाँड (80708) इन सभी 
प्रकार के ऋणों का हिसाब मुद्रा में ही रखा जाता है । 

स्थगित भुगतानों के मान के रूप में मुद्रा दोषों से खाली नहीं है । मुद्रा के 
इन दोषों के कारण बहुधा ऋण-दाताओ्रों तथा ऋण-लेताग्रों को भारी कठिनाइयाँ 
होती हैं। कारण यह है कि खर्य मुद्रा के मूल्य में भारी परिवर्तन होते रहते हैं, जो 
कभी ऋश-दाताप्रों को हानि पहुँचाते हैं और कभी ऋण-लेताओं को । इस कारण कुछ 
भ्रथंशार्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि मुद्रा को स्थगित भुगतानों का अधिक लॉचदार 
मान बनाने को आवश्यकता है | यदि इन अर्थंशज्ञार्त्रियों के सुफाव को मान लिया जाय 
तो परिणाम यह होगा कि ऋणी वर्ग को उधार ली हुई क्रयः शक्ति के बराबर मूल्य 
लोटाना पड़ेगा और इस प्रकार चुकाई जाने वाली मुद्रा की मात्रा में मुद्रा की क्रय; 
शक्ति के परिवतंनों के अनुसार अन्तर होगा । 


(२ ) क्रय! शक्ति फा संचय (.० 5६076 ०ण॑ ?िएटॉ2शंपड ?0€ले 

जब मद्रा का उपयोग विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है तो विनिमय 
का कार्य वास्तव में दो भ्रलग-अलग कार्यों का एक सामुहिक परिणाम होता है। स्व- 
प्रथम किसी वस्तु अथवा सेवा को मुद्रा में बेचा जाता है श्रोर फिर प्राप्त मुद्रा द्वारा 
भ्रन्य वस्तु प्रधवा सेवा खरीदी जाती है। सभी प्रकार का विनिमय स्वभाव में वस्तु 
के बदले में वस्तुयें भ्रथवा सेवायें प्राप्त करने की एक रीति होती है। मूद्रा को प्राप्त 
करने का उद्देश्य ही यह होता है कि उसके बदले में दूसरी वस्तुयें खरीदी जा सकें, परन्तु 
यह सम्भव हे कि एक वस्तु को बेच कर जो मुद्रा ग्राप्त की गई है उसे तुरन्त व्यय 
न किया जाय, बल्कि कुछ समय के लिए उसका व्यय स्थगित कर दिया जाय | 
ऐसी दशा में मुद्रा एक और काय, अर्थात्‌ क्रय: शक्ति का संचय करने का कार्य 
सम्पन्न करती है । 

एक किसान को बैलों की श्रावश्यकता हो सकती है । रबी की फसल बेचकर 
वह मुद्रा प्राप्त करता है, परन्तु यदि बैलों की आवश्यकता जाड़ों में होगी तो इस मुद्रा 
को वह जाड़ों तक संचित रखेगा, ताकि समय श्राने पर उसे बैल खरीदने में कठिनाई 
न हो । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भावी श्रावश्यक्रताशों की पूति के लिए कुछ न कुछ 
बचाकर रखना चाहता है। अब प्रइन यह है कि बचत किस रूप में रखी जाय ? सेवायें 
तो भ्रति क्षीत्र ही नाथ हो जाने वाली वस्तुयें होती हैं, इसलिए उन्हें बचाकर रखने का 
तो प्रइन ही नहीं उठता है। भश्रधिकांश वस्तुओं में भी काफी समय तक टिकांऊ रहने 
का ग्रुण नहीं होता है और कुछ वस्तुग्रों, जेसे मवेशियों, में संचय करने से मूल्य का 'हास 
होता है। मुद्रा में टिकाऊपन होता है और उसके मृल्य में भी श्रपेक्षितन्‌ पतन कम होता 
है, इसलिए क्रयः शक्ति के संचय के लिए मुद्रा ही श्रधिक उपयुक्त होती है । 

मुद्रा के इस काय का आरम्भ भी आथिक जीवन के विकास के पश्चात्‌ ही 
हुआ है, परन्तु ग्राधुनिक युग में इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है । बिना बचत के पूजी 
का संचय सम्भव नहीं है श्रोर पूंजी के संचय के बिना श्राथिक उन्नति की ग्राशा 
निमुल ही होगी । इस सम्बन्ध में यह भो बिना संकोच कहा जा सकता है कि मूल्य 
अ्रथवा क्रपः शक्ति को संचित करने का सबसे सुरक्षित तथा सुविधाजनक साधन मुद्रा 
ही है। 
(३ ) मूल्य का हस्तान्तरण (7७798 6९४ 7 ए४०पर०)-- 

मुद्रा के इस कार्य का महत्त्व भी आरथिक जीवन के विकास के साथ-साथ ही 
बढ़ा.है । जैसे-जैसे आर्थिक जीवन सुसंगठित होता गया, वैसे-बैसे विनिमय का क्षेत्र भी 
विस्तृत होता गया। वस्तुग्रों का क्रय-विक्रय दूर-दूर तक होने लगा और इस प्रकार 
मूल्य अ्रथवा क्रयः शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरण करने की श्राव 
इयकता अनुभव हुईं | यह कार्य भी मुद्रा की सहायता से श्रासानी के साथ होने लगा । 


अपनी सामान्य स्वीकृति के कारण मुद्रा एक व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि 
बह एक स्थान पर अपनी सम्पत्ति को बेचकर दसरे स्थान पर नई सम्पत्ति खरीद सके | 


इसके अतिरिक्त मुद्रा के ही रूप में रुपये का लेन-देन होता है और...डइस अकार 
क्रयः शक्ति का एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तान्तरण सम्भव हो जाता है 

इस काये का भी मनुष्य के सामाजिक तथा आधिक जीवन में भारी महत्त्व है । 
इस हस्तान्तरण के कारण कुछ व्यक्तियों के पास पड़ी हुई बेकार तथा फालतु क्रयः 
शक्ति का उत्पादक कार्रों में उपयोग सम्भव हो जाता है और आ्थिक विकास की 
सम्भावना बढ़ जाती है । 


( पर ) आकस्मिक कार्य 
((6प्रपंघ8०7६४ ग्प्राट४०085) 

प्रो० किनले ने मुद्रा के चार आकस्मिक कार्यों का वर्णन किया है :-- 
( १) सामाजिक आय का वितरण-- 

वर्तमान संसार में उत्पादन का काययं साधारणतया प्रत्यक्ष उपभोग के लिये 
नहीं किया जाता है, बल्कि उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता 
है। इसके श्रतिरिक्त श्राधुनिक उत्पादन सामूहिक रूप में अथवा सम्मिलित रूप से किया 
जाता है। जो कुछ भी उत्पत्ति होती है वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा न हो कर सारे 
समाज अ्रथवा बहुत से व्यक्तियों द्वारा मिलकर की जाती है और इसलिए इस उत्पादन 
के वितरण की श्रावश्यकता पड़ती है। मुद्रा का एक महत्त्वपूर्ण काय यह भी है कि 
वह इस सम्मिलित उपज अथवा राष्ट्रीय लाभांश, (४०६70%67 29070४६०४6) 
को बॉटने में सहायता देती है | प्‌ जीवादी उत्पादन प्रणाली में वितरण की समस्या 
का भारी महत्त्व है, परन्तु यह निश्चय है कि मुद्रा के बिना वितरण काये लगभग 
प्रसम्भव ही रहेगा । मुद्रा की सहायता से बिना किसी कठिताई के उत्पत्ति के विभिन्न 
साधनों को उनके हिस्से प्रदान किये जा सकते हैं और प्रत्येक को उसकी आ्रावश्यकता के 
अ्रनुसार वस्तुएं और सेवाएं दी जा सकती हैं। कारण यह हे कि मुद्रा सभी वस्तुओं 
की कीमत की माप का एक सासूहिक मान होती हैं और उत्पत्ति के प्रत्येक साधन 
को ऐपे रूप में हिस्सा ग्रदान करती हे कि उसका आसानी से उपयोग हो सके। 
(२ ) सीमान्त उपयोगिता और सीमान्‍्त उत्पादकता में समानता लाना- 

मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ताग्नरों श्रोर उत्पादकों दोनों ही को बड़ा लाभ 
हुआ है । म॒द्रा के उपयोग के कारण--उपभोक्ता की यह अवसर मिला हे कि वह 
अपने व्यय को इस ग्रक्ार वियन्त्रित कर सके कि व्यय की प्रत्येक मेंदें से समान 

मान्त उपयोगिता ग्राप्त करके अपने सन्तोीष को अधिकतस कर सके | इसका 

कारण यह है कि मुद्रा सामान्य क्रय शक्ति है और उसका उपयोग किसी भी वस्तु को 
खरीदने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार एक उत्पादक के लिए भी मुद्रा बड़ी 
लाभदायक है । उत्पादन को लाअद्गयक-बनाने के लिए यह आवश्यंक।है कि उत्पत्ति के 
विभिन्न साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाय कि प्रत्येक की सीमान्त उत्पादकता 


समान हू रहे प्रर्थात्‌ प्र र्थात प्रत्येक की अन्तिम इकाई से समान उपज प्राप्त हो। यह कार्य भी 
मुद्रा द्वारा सरलतापूवंक हो जाता है, क्योंकि सभी उद्योगों में प्रत्येक साधन की सीमान्त 
उपज मुद्रा में नापी जा सकती है । 


(३ ) साख का आधार-- 


आधुर्तिक युग में साख के महत्त्व से सभी परिचित हैं श्रौर विनिमय बिलों 

बेंक नोटों तथा श्रन्य साख पत्रों का चलन बहुत है । सभी प्रकार की आर्थिक उन्नति 
खाख की समुचित व्यवस्था पर निभर होती है, परन्तु बंकों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 
जिस साख का निर्माण किया जाता हे वह मुद्रा पर आधारित होती है । नकद 
कोषों (()88॥ 08587ए65) के आधार पर ही एक बेंक श्रपती साख का विस्तार 
कर सकती है और बेंक नोटों को निकाल सकती है। प्रत्येक बेंक अपने ग्राहकों की 
माँग को नकदी में पूरा करने का वचन देती है शौर इस वचन को पूरा करने में 
श्रसमर्थ रहता उसके लिए घातक होता है। ऐसी दक्षा में जनता का बेंक पर से 
विश्वास उठ जाता है भर साख का आधार ही समाप्त हो जाता है । पत्र-मद्रा के प्रति 
विश्वास बनाये रखने में भी वहु महत्त्वपूर्ण कायं करती है। 


. (४ ) सभी प्रकार की पूजी तथा सभी प्रकार के घन को उत्पादक गुण 
प्रदान करना-- 


जब पृ जी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है तो उसमें द्रवता ([॥000॥#9) 
भौर गतिशौलता (७ 007]779) बहुत रहती है। परिणाम यह होंती है कि पूंजी के 
नये तथा लाभपुर्णा उपयोग प्राप्त कर लेने में श्रासानी होती है। इस प्रकार मुद्रा के 


अत ऋेिच अमन लत 


कारण उत्पादन बढ़ता है। जी को मुद्रा के कारण जो उत्पादक गुण ग्राप्त हो 
गया है वही वास्तव में वर्तमान आशिक उन्नति का सबसे बड़ा कारण हे । 
अन्य कार्य--- 

मुद्रा के उपरोक्त हो का महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु कुछ विद्वानों ने मुद्रा के कुछ 
और भी आकस्मिक कार्यों का वर्शंत किया है, जो निम्न प्रकार हैं 
७४ ) शोधन क्षमता की गारन्दी-- 

मुद्रा का यह कार्य भी आधुनिक युग में ही महत्त्वपूर्ण हुआ है । एक फर्म उसी 
समय दिवालिया हो जाती है जत्च वह श्रपने उत्तरदायित्व को मुद्रा में चुकाने में 
असमर्थ हो जाती है, यद्यपि यह सम्भव है कि उस समय भी फर्म की लेन उसकी देन 
से बहुत अ्रधिक हो । भविष्य में भ्रगतान करने का ग्रत्येक वचन मुद्रा में भुगतान 
. करने से- सम्बन्धित होता हैं। अतः अपनी शोधन-च्मता (.४0/02॥४८॥/) को 
_बनाये रखने के लिए ग्रत्येक व्यावसायिक फू तरल मेंद्रा के रूप में कछ न कछ 
जमा अकशय रखती है.। ठीक इसी प्रकार देशों की सरकारों, बैंकों तथा व्यक्तियों को 
भी मुद्रा जमा करके शोधन-क्षमता बनाये रखने की भ्रावश्यकता पड़ती है 


( ६ ) तरल्न सम्पत्ति के रूप भे-- 

इस मुद्रा के कार्य को कीन्‍्ज ने ग्रधिक महत्त्व दिया है। यह कहा जाता है कि 
मुद्रा व्यवसायों की सबसे तरल सम्पत्ति (]॥0पांत 8856॥) है । मुद्रा एक ऐसी वस्तु 
है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, क्योंकि समांज के सभी सदस्य इसे पाने का प्रयत्न 
करते हैं। साधारणतया किसी व्यावसायिक फर्म के झ्राय प्रास करने का समय निरिचत 
होता है, परन्तु खच॑ की आवश्यकता हर समय पड़ती रहती है | एक किसान को 
साधारणतया वर्ष में केवल दो बार भ्रर्थात्‌ फसलों के तैयार होने पर आय प्राप्त होती 
है, १२-तु व्यय साल भर बराबर होता रहता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा 
फरम प्राप्त क्रय: शक्ति के एक भाग को जमा करके अ्रपने पास रखता है, जिससे कि 
उसे आवश्यकता के समय व्यय करने में कठिनाई न हो । इस काम के लिए मुद्रा सबसे 
उपयुक्त है क्योंकि एक ओर तो इसमें टिकाऊपन तथा मूल्य की स्थिरता रहती है 
श्र दूसरी श्रोर इसमें तरलता का भी गुण है। सम्पत्तियों की तरलता बनाये रखने 
के लिए क्रयः शक्ति को मुद्रा के ही रूप में संचित किया जाता हैं और ग्रह 
तरलता विश्वास उत्पन्र करती है । 
(७ ) निर्णय का वाहक (8687७७ए ० 0%0०४)-- 

प्रो० ग्राहम (579))977) ने मुद्रा के इस कार्य पर विशेष जोर दिया है। 
उनका कहना है कि मुद्रा द्वारा क्रयः श॒क्ति का जो संचय सम्भव हो जाता हैँ उससे. 
एक ल/भ यह्द भी हाँता है कि जमा करने वालें के लिए भविष्य में यह अवसर 
रहता हे कि भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संचित क्रयः शाक्त का 


थक ता है. फिनल से उतना समन कम कलम ता, 


सबसे उत्तम उपयोग कर सके | भविष्य साधारणतया श्रनिश्चित होता है, इसलिए 
आरम्भ में किसी निश्चित उहँ इय को पूरा करने के लिए क्रय; शक्ति जमा करना उपयुक्त 
नहीं होता । यह सम्भव है कि भविष्य में उद्देश्य ही बंदल जाय, परन्तु यदि संचय मुद्रा 
में किया जाता है तो इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि मुद्रा को 
भविष्य में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए काम में लाया जा सकता है। 
सांरांश-- 

इस प्रकार मनुष्य के झाथिक जीवन में मुद्रा द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य 
सम्पन्न किये जाते हैं और झ्राथिक विकास के साथ-साथ इन कार्यों की संख्या और 
. इनका महत्त्व भी बढ़ता जाता है। झ्राधुनिक संसार को देख कर तो यही पता चलता 
है कि शायद बिना मुद्रा के मनुष्य का श्राथक और सामाजिक जीवन ही सम्भव न हो 
पायगा | वैसे तो मुद्रा के कार्य भ्रनेक हैं, परन्तु श्र्थशासत्र में साधारणतया मुद्रा के चार 
कार्यों को ही श्रधिक महत्त्व दिया गया है, श्र्थात्‌ विनिमय का माध्यम, शूल्य का 
मापक, स्थगित भुगतानों का मात और सुल्य का संचय। अ्रग्रेजी भाषा का निम्न छुन्द 
भी इसी ओर संकेत करता है 
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मुद्रा का महत्तत 

वर्तमान युग को "मुद्रा का युग” कहा जाता है | इस संसार का जीवन-रक्त मुद्रा 
ही है। यदि संसार की तुलना एक विशाल मशीन से दी जाये तो यह॒कहूना श्रनुचित 
न होगा कि जिस तेल से यह मशीन चालू है'वह मुद्रा ही है। मुद्रा के बिना हमारा 
सामाजिक, आर्थिक श्रथवा राजनैतिक जीवन . समुचित रूप में नहीं चल सकता है। 
आधुनिक संसार ने भ्रनेक बार यह अनुभव किया है कि जब कभी किसी देश की मुद्रा 
अणाली बिगड़ जाती है तो उत्त देश का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन ही नहीं, 
वरन्‌ राजनैतिक जीवन भी चौपट हो जाता है और देश अवनति की ओर जाने लगता 

| प्रत्येक देश यथासम्भव यही प्रयत्न करता है कि भ्रपनी मुद्रा-प्रणाली को नियन्त्रित 

तथा व्यवस्थित रखे, क्योंकि इससे देश में सन्‍्तोष और उन्नति के लिए अनुकूल दब्ायें 
उत्पन्न होती हैं। इसी उद्देश्य से लगभग सभी देश अ्रपनी-श्रपनी मुद्रा व्यवस्था में 
उचित फेर-बदल करते रहते हैं । 

वसे भी यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि डालें तो हमें प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ 
कार्य करता हुआ दिखाई देता है। कोई सड़क बनाता है, तो कोई कॉलिज में पढ़ता 
है, तो कोई दफ्तर में काम करता है, तो कोई दिन भर हथोड़ा चलाता है। यदि इन 
सब व्यक्तियों से पूछा जाय कि वे इस प्रकार दिन भर किस लिए जी तोड़ परिश्रम 
करते हैं तो उत्तर केवल यही होगा कि. वे इस प्रकार काम कड्क्के रुपया कमाते हैं। 
दूसरे शब्दों में, उनका उद्देश्य मुद्रा प्राप्त करना है। मुद्रा का इतना श्रघिक महत्त्व इस 
कारण है कि अत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकतायें हुआ करती हैं, जिनका प्रा 
करना या तो उसके लिए आवश्यक होता है या उनको प्र॒रा करने से उस्ते सुख 
मिलता है । मुद्रा आवश्यकता पूर्ति का सबसे उपयुक्त साधन है, क्योंकि मुद्रा द्वारा 
विनिमय का काये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। संसार की प्रत्येक वस्तु मुद्रा 
के बदले में प्राप्त की जा सकती है । वर्तमान समाज में मुद्रा है सम्मान तथा प्रतिष्ठा 
प्रदान करती है | जिसके पास मुद्रा है उसे संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी 
दशा में संसार का मुद्रा के पीछे दीवाना होना उचित ही दिखाई पड़ता है । 
मुद्रा के गुण-- 

वर्तमान संसार में मुद्रा का महत्त्व अथवा उसके लाभ निम्न प्रकार हैं।--- 
(१) मुद्रा वह घुरी है ज्ञिसके चारों ओर अर्थ-विज्ञान चक्कर लगाता है-- 

-पीयू (0800) के ग्रनुसार भ्रथंशारू प्रथंगाख्त्र में प्रत्येक काम, घटना प्रथ अथवा वस्तु को 
नापने का एकमात्र मं मापदंड भूद्ा ही है। स्मरण रहे कि पीग का दृष्टिकोण व्यावहारिक 
है । यदि इस प्रकार के माप-दण्ड का उपयोग न किया जाय तो श्रर्थ-विज्ञान में न तो 
किसी प्रकार की निश्चितता ही आा सकती है और न किसी भी बात का ठीक-ठीक पता 


ही लगाया जा सकता है। विनिमय को सरल बना देने के कारण : मुद्रा कला-कोशल, 
साहित्य, विज्ञान तथा उद्योग सभी. के विकास में सहायक होती है। हम अ्रपनी 


उत्पादित वस्तुओं को म॒द्रा में ही बेचते हैं भौर अपती ग्रावश्यकता की--सभी 
वस्तुएं भी मुद्रा द्वारा ही खरीदते हैं । इसी प्रकार दूसरों की सेवाशों का मूल्य हम मुद्रा 
में चुकाते हैं और अ्रपदी सेवाओं को भी मुद्रा में. बेचते हैं | उधार का कार्य, व्यापार 
वारिज्य तथा, श्रम-विभाजन सभी मुद्रा के कारण सम्भव होते हैं । बिना मुद्रा के न तो 
सम्मिलित पुजी कम्पनियाँ बन सकती हैं और न सरकार ही अपने कायेँ को चला 
सकती है | सारांश यह है कि मनुष्य की सभी क्ियाश्रों का केन्द्र-बिन्दु मुद्रा ही है ।. 


( २५) मुद्रा समाज की उन्नति का सूचक होती है-- 

जिस प्रकार किसी भी पुस्तक को पढ़ने और यह समभने के लिये कि उस 
पुस्तक में क्द्या चीज कहाँ पाई जायगी, उस पुस्तक की सन्दर्भ सूची (]790965) 
हमारे लिये बहुत उपयोगी होती है, उसी प्रकार मुद्रा हमें किसी देश की श्राथिक प्रगति 
समभने में भारी सद्दायता देती है । मानव विकास के इतिहास की प्रगति मुद्रा के साथ 
ही सम्बन्धित है । इस संसार की जटिल आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने श्रौर उसकी 





मुद्रा के रूप तथा मुद्रा की प्रगति की को देखकर सरलतापूर्वक देश की 
आधिक उन्नति का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे-ज॑से मनुष्य की झावश्यकताएं' 
बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे मुद्रा-प्रणाली में भी उसके अनुसार परिवतंन होते जाते हैं । 


'#5६ "कद (कटा औक..आ०+१#०थ। 


(३ ) पू ज्ीवादी अर्थ व्यवस्था का आधार-- 

प्रत्येक समाज में विशिष्टीकरण (898079]89707) तथा विनिमय सुविधा 

की सहायता से धन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, परन्तु इस विशिष्टीकरण 

के लिए श्रम -विभाजन आवश्यक होता है, जो विनिमय-विकास के बिना उन्नति नहीं 
कर सकता है, इसलिए मुद्रा का उपयोग बहुत झ्रावश्यक होता है.। पृ जीवादी अर्थ॑- 
व्यवस्था मुद्रा पर ही ग्राधारित है। अत्यधिक विशिष्टीकरण, व्यापार को उन्नति 
वाणिज्य ओर उद्योग तथा समस्त विनिमय प्रणाली मुद्रा.पर ही विरभर.है.। 
(४ ) मुद्रा वस्तु-विनिमय प्रणाली के सभी दोषों को दूर कर देती है--- 

इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकताम्रों के पारस्परिक मिलान की आवश्यकता नहीं 
पड़ती, मूल्य की एक सामान्य तथा सामुहिक माप आसानी से हो जाती है, अविभाजीय 
वस्तुओं के विनिमय में कोई असुविधा नहीं होती है, किसी भी वस्तु के बदले में अन्य 
कोई वस्तु खरीदने में कठिनाई नहीं होती है और बिना किसी कठिनाई के मूल्य का 
संचय किया जा सकता है । 
(५ ) मुद्रा पूंजी को गतिशीलता ( (००॥७ ) प्रदान करती है-- 

इस गतिशीलता के अनेक लाभ हैं। गतिशीलता से झ्राथिक विकास की नींव हृढ़ 
होती है और सभी स्थानों तथा सक्षी प्रकार के उद्योगों के विकास की सम्भावना पंदा 
होती है । इसके अतिरिक्त म॒द्रा-प्रशाली का विकास घन को थोडे से व्यक्तियों के पास 








केन्द्रित करने की प्रवृत्ति रखता,है.। इससे बचत को प्रोत्साहन मित्रता है शोर बचत के 
एक बड़े अंश को पूंजी के रूप में उपयोग होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे 
श्राथिक जीवन उच्चत ह्वोता है । आधुनिक युग में रेलों, जल-मार्गों, गोदामों तथा 
विशालकाय उद्योगों का विकास मुद्रा का ही चमत्कार है। 


(६) मुद्रा सामाजिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है-- 

जिस काल में मुद्रा का विकास नहीं हुप्ना था और... सभी प्रकार के मुगतान 
वस्तुओं झौर सेवाश्रों मे किये जाते थे तो श्रमिकों को प्री तरह से घी. बर्गों पर 
निर्भर रहना पड़ता था । वे अपनी इच्छानुसार स्थान तथा व्यवसाय का परिवत॑न नहीं 
कर सकते थे । मुद्रा के उपयोग ने इस वर्ग को गतिशीलता तथा सामाजिक स्वतन्त्रता 


प्रदात की है भोौर दासता की बेड़ियों को तोड़ दिया है । 


७) मुद्रा ने राजनेतिक स्वतन्त्रता को भी बढ़ावा दिया है-- 
द जब कर मुद्रा में चुकाये जाते हैं तो करदाता यह अनुभव करता है कि उसकी 
जेब से रुपया निकल रहा है। इससे करदाताओं में राजनतिक जाग्रति आती है। वे 
राज्य के संचालन-कार्य में अ्रधिक दिलचस्पी लेते हैं। इस प्रकार राजनैतिक स्वतन्बता 
की उन्नति होती है । 


(८) मुद्रा पृथकरव को भद्ञ करती है--- 

विनिमय की सुविधा होने के कारण व्यापार की उन्नति होती है और मनुष्यों 
का पारस्परिक सम्पर्क बढ़ता है। पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण 
आशिक, राजनेतिक्र, राष्ट्रीय तथा अच्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप बढ़ता है । 


( & ) बतमान भोतिक सभ्यता का आधार-- 

यह स्पष्ट है कि हमारी वर्तमान भोतिक उन्नति का सबसे बड़ा कारण मुद्रा का 
विकास हो है । भोतिक सभ्यता के विकास में मुद्रा का महत्त्व बहुत अधिक है । 
निष्कषं-- 

सारांश यह है कि आधुनिक संसार में मुद्रा का महत्त्व बहुत श्रधिक है। सामान्य 
रूप में मुद्रा ने आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष और परोक्ष सन्‍्तोष, श्रम-विभाजन, पूंजी तथा 
श्रम की यतिशीलता तथा उत्पत्ति के साधनों के संग्रह करने में सहायता दी है। मुद्रा का 
महत्त्व इससे भी स्पष्ट होता है कि मुद्रा प्रणाली की प्रत्येक गड़-बड़ का देश की श्र्थ- 
व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-प्रसार ([7]9900) तथा अवसाद 
(406/7768800) के ग्रम्भीर परिणामों से आज का संसार भली-भाँति परिचित है। 
पू जीवादी प्रणाली की तो जान ही मुद्रा है और समाजवादी भप्रथ॑-व्यवस्था में भी कम 
से कम लेखें की इकाई ([9॥॥ 0० #600प0) के रूप में मुद्रा का उपग्रोग झ्ाव- 
इथक है । एक सुसंगठित समाज के लिए मुद्रा आवश्यक है । उपभोक्ताओं के हृष्टिकोरा 
से मुद्रा का महत्त्व इसलिए है कि मुद्रा का उपयोग उन्हें श्रपता निर्णय सूचित करने 


और उसी के अनुसार वस्तुर्यों और सेवायें खरीदने में सहायता देता है । उत्पादक के 
दृष्टिकोश से भी यह लाभदायक है, क्‍योंकि इससे उसे उत्पत्ति के साधनों को जुटाने, 
कच्चा माल खरीदने और पूजी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 

है कटी 
मुद्रा के दोष--() 2” 

( ) मुद्रा के नैतिक दोष--साधारण बोलचाल में बहुधा ऐसा कहां जाता 
है कि संसार की सभी बुराइयों की जड़ मुद्रा है।' यह मनुष्य में लालच तथा मोह 
उत्त्र करके शोषण की प्रवृत्ति को जन्म देती है और मनुष्य को धोखेबाजी, 
बेइमानी तथा पाप के मार्ग पर ले जाती है | मुद्रा के पीछे चोरी, डकैती और हत्या 
का होना एक साधारण सी घटना है । मानव समाज के पारस्परिक प्रेम को यह गहरी 
चोट पहुँचाती है। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि मुद्रा मनुष्य के लिए 
एक अभिज्ञाप बन गई है | इस सम्बन्ध में हमें याद रखता चाहिए कि ये दोष यथार्थ 
में मुद्रा के दोष नहीं हैं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव के दोष हैं। मुद्रा का श्राविष्कार 
विनिमय की सुविधा के लिए हुआ था, अ्रतएव मुद्रा प्राप्त करने का उद्देश्य वास्तव में 
वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करता होना चाहिए, जो मुद्रा की सहायता से आसानी से 
प्राप्त की जा सकती हैं, परन्तु मनुष्य इस उद्देश्य को भूल जाता है और मुद्रा-प्राप्ति 
स्वयं अपना उद्देश्य बन जाती है। सारी बुराइयों की जड़ यही है, परन्तु मानव 
स्वभाव को देखते हुए इस बुराई को रोकना भी मुश्किल है। 

( ।। ) मुद्रा के आथिक दोष--आर्थिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा के अनेक 
दोष हैं /-- 

... मुद्रा उधार लेने तथा उधार देने की क्वियाश्रों को सरल बना देती है, 
जिसका परिणाम यह होता है कि उधार लेने को आदत को ग्रोत्साहन मिलता हे 
ओर समाज में अपव्यय बढ़ता है | इसके अतिरिक्त उद्योग तथा व्यवसाय में यह 
प्रवृत्ति अति-पूं जियन (008/-2696/%07786/7070) तथा अति-उत्तादव (008- 
0704 9८६४०४) को बढ़ाती है, जिनके कारण समाज और अ्रर्थ-व्यवस्था को 
भारी हानि पहुँचती है । ह 

(२ ) म॒द्रा के मूल्य में स्थिरता नहीं रहती है। बीसवीं शताब्दी का अनुभव 
बराबर यही रहा है कि मुद्रा के मूल्य और कीमतों में बराबर परिवतंत होते रहते हैं । 
मुद्रा के मुल्य के इन परिवतनों का समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव 
पड़ता है और कभी-कभी तो यह समाज के लिए घातक होता है। इन परिवतंतों के 
कारण आआथिक जीवन में श्रनिश्चितता पैदा हो जाती है। जो व्यापार, व्यवश्षाय"तथा 
उद्योग की उन्नति के लिए अनुपयुक्त होती है । 

(३) मुद्रा के उपयोग ने ही प्जीवादी उत्मादन प्रणाली को जन्म 
दिया हैं | इस प्रणाली के अन्तर्गत, उत्पत्ति के साधन केवल थोड़े से व्यक्तियों के पास 
इकट्टू हो जाते हैं और जैसे-जसे उत्पादन बढ़ता है, वंसे-वंसे घन्ती वर्ग और अधिक घनी 


होता जाता है तथा निर्धन वर्ग की निर्धनता बढ़ती जाती है। इस प्रकार समाज में 
आय के वितरण की घोर असमानताएं उत्पन्न होती जातो हैं, जिनके कारण 
सामाजिक तथा राजनैतिक असन्तोष बढ़ता है और क्रान्ति तथा आन्तरिक उपद्रव 
प्रोत्साहित होते हैं । श्रमिकों को तो विशेष हानि होती है | वर्तमान मजदूरी प्रणाली के 
सभी दोष एक प्रकार मुद्रा की ही देन हैं। बेरोजगारी तथा व्यापार चक्र (/208890888 
(५८४४४), जिन्होंने पुंजीवादी संसार में श्रातंक मचा रखा है, इसी के परिणाम हैं। 


(४ ) मुद्रा मानव त्याग तथा सन्तोष की वास्तविक माप नहीं होती है। 
मुद्रा ओर क्रय/ शक्ति एक ही चीज के दो नाम नहीं हैं। मुद्रा के पास में होते हुए 
भी यह आवश्यक नहीं है कि एक मनुष्य उसके बदले वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके । 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ मुद्रा-प्रसार के कारण जम॑नी में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई 
थी कि मुद्रा के बदले में कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था । 

(५ ) मुद्रा स्वय॑ सर्व शक्तिमान बन जाती है| मुद्रा के मनुष्य का दास 
बनने के स्थान पर स्वग्न॑ मनुष्य मुद्रा का दास बनकर रह जाता है, जिससे मनुष्य का 
भारी पतन हो जाता है। 


क्या इन दोषों के होते हुए भी मुद्रा का उपयोग करना चाहिए (--- 
उपरोक्त दोषों को देखने के पश्चात्‌ इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक ही है कि 

इतने दोषों के रहते हुए भी क्या हमें मुद्रा का उपयोग करना ही चाहिए ? कया हम 
बिना मुद्रा के काम नहीं चला सकते हैं | याद रहे कि मुद्रा का परित्याग करने का 
अथे केवल यही होता है कि हम फिर से वस्तु-विनिमय प्रणाली पर उतर आ्राए। 
आ्राधुनिक युग में यह सफल हो सकेगी या नहीं, इसके सम्बन्ध में निश्चयपृवंक कुछ 
कहना कठिन है। जहाँ तक प जीवादी अ4-व्यवस्था का सम्बन्ध है, शायद बिना 
मुद्रा के काम न चल सके, क्योंकि वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ का्री गम्भीर हैं, परन्तु 
नियचित अथ-व्यवस्था में वस्तु-विनिमय अणाली एक बड़े अंश तक सफल हो 
सकती है | समाजवादी रूस में और मख्यतया चीन में इस समय भी इसका काफी 
महत्त्व हे, परन्तु उपरोक्त देशों में भी वस्तु-विनिमय ग्रणाली का उपयोग एक सीमित 
अंश तक ही कियां गया हे | चीन में वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय एक दूसरे के 
विकल्प (/]007796778) के रूप में प्रचलित हैं। समाजवादी देश भी मुद्रा के उपयोग 
के लाभों को भली भाँति समभते हैं और मुद्रा का पूर्णतया परित्याग नहीं करते हैं। 
कम से कम लेखे की इकाई के रूप में तो इनके लिए भी मुद्रा का उपयोग श्रावश्यक 

है। बद्रा के युणोों तथा दाषों की तुलना करने से भी यही पता चलता है कि दोषों 
की अपेक्षा लाभ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | 

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का महस्व-- 

उपरोक्त विवेचन में हमने एक स्वतत्त्र रथ व्यवस्था के दृष्टिकोण से मुद्रा के 

महत्त्व पर प्रकाश डाला है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक समाजवादी अप्रर्थ॑- 


[| ३४ 


6)467 १0769) भी स हे त होती है। उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह सिद्ध हो 
जाता है, यद्यपि सभी चलन खुद्रे॥ होता है, परन्तु सभी मुद्रा को चलन नहीं कह 
जा सकता । 

प्र० रींड (/2४८६) के अनुसार-- मुद्रा एक दायित्त्त ( देन ) की द्रव्यिक 
कौमत को; पुृचित करती हे, परन्तु चलन इस दायित्तत को चुकाने का कैवल' एक 
साधन है/। वास्तविकता यह है कि किसी देश की सद्रा का केक्‍ल' एक निश्चित 
भाग !' चलन होता है| मुद्रा की उन सब इकाइयों को चलन का नाम दिया 
जाता है जो विधानानुसार देश में मुद्रा के रूप में चाल होती हैं। कोई भी व्यक्ति 
इनमें इुगतान स्वीकार करने से इन्कार नहीं कर सकता। बहुघा सरकार की ओर 
से चर्बन में भुगतान न करने वालों के लिये दर्ड रखा जाता हे (१२ 
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“मुद्रा एक अच्छा सेवक है, किन्तु बुरा स्वामी हैं ।” व्याख्या कीजिए । 

(5४९४7, 3. &.., 957) 
मुद्रा का मानव जाति के आशिक विकास में क्‍या स्थान रहा हं। इस पर प्रकाश 
डालिए ओर बतलाइये कि क्या श्रब मुद्रा की आवश्यकता समाप्त हो गई हैं १ 
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झध्याय 
मुद्रा का वर्गीकरण 


(एफ ए65शआंगिट४४०ज ०। शिं०9७ए) 


विभिन्न लेखकों ने मुद्रा के वर्गीकरण की अ्लग-प्रलग रीतियाँ अपनाई हैं । प्रमुख वर्गी- 
करणा निम्न प्रकार हैं ; -- 


(॥ ) वास्तविद्ष मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा (4०६घर्थब शिंगारए बाते 
शिी076ए ० 4८८०घर्णा) -- 

वास्तविक सुद्रा से हमारा अभिप्राय उस मुद्रा है होता है जिसका यथाथर्थ में 
देश के भीतर प्रचलन ((!7079॥09) होता है | हिसाब की मुद्रा का प्रचलन नहीं 
होता है, परन्तु ऋणों, झ्रादेयों तथा लेन-देन का हिसाब उसी में रखा जाता है। 
कीन्ज ने इन दो ग्रकार की मुद्राओं को मुख्य मुद्रा (४०४०४ 7॥0%००) तथा 
लेखे की मुद्रा (॥/०॥४७४)/ ०/ .40८०४॥४४) का नाम दिया है | ग्रो० सैलिगमैन 
(७77970970) ने इन्हें वास्तविक मुद्रा तथा आदशो मुद्रा (7६४७ 209०५) 
में विभाजित किया हे और इसी ग्रक्रार बेनहाम (2९४/४०१४) ने इन्हें चलन की 
इकाईं (7%6 ०/ (४/५०४८७) तथा लेखे की इकाई ([7066 ०7 .40000#४) 
बताया है । 

वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय में वास्तविक मुद्रा ही विनिमय माध्यम का 
काय॑ करती है । सभी प्रकार के भुगतान इसी मुद्रा में किये जाते हैं और इसी के रूप 
में क्रय: शक्ति का संचय किया जाता है। वास्तविक मुद्रा और प्रचलित चलन 
(0प्र/७7८५) में कोई श्रन्तर नहीं होता । जितने भी प्रकार की मुद्रा प्रचलन में 
होती हे वह सब की सब वास्तविक मुद्रा होती है । भारत में १ पैसे से लेकर १ 
रुपयै तक के जितने सिक्के हैं और १ रु० के नोट से लेकर १,००० रु० तक के जितने 
नोट हैं, वे सभी वास्तविक मुद्रा हैं । हिसाब की मुद्रा से हमारा अभिग्राय उस मुद्रा 
से होता है जिसमें ऋणों की मात्रा, कीमतें तथा क्रयः शक्ति को सृचित किया 
जाता हे और जिसमें सभी प्रकार का हिसाब-किताब रखा जाता है। यह आवद्यक 
नहीं है कि ऐसी मुद्रा का वास्तव में प्रचलन हो ही । पिछले अध्याय में हम देख चुके 
हैं कि सन्‌ १६२३ में जमं॑ती में माक॑ चलन के रूप में प्रचलित था, परन्तु हिसाब की 
मुद्रा फ्रक अथवा डालर होती थी । इसी प्रकार अमरीका में सन्‌ १६३३ तक हिसाब 
की मुद्रा स्‍्वण डालर था, यद्यपि प्रचलन केवल कागज के नोटों तथा गिलट और तांबे 
के सिक्कों का ही था। भारत में सभी प्रकार का हिसाब रुपये, आने श्रौर पाई में रखा 


जाता रहा है यद्यपि पाई नाम के सिक्के का प्रचलन कभी का समाप्त हो चुका है। 
ठीक इसी प्रकार इज्जलैण्ड. में सोने का पोंड लेखे की इकाई है, यद्यपि काफी लम्बे काल 
से इस सिक्के का चलन मिट चुका है। 


वास्तविकता यह हे कि हिसाब की मुद्रा प्रचलित मुद्रा का संद्धान्तिक रूप 
है श्रौर वास्तविक म॒द्रा उसका व्यावह्ार्कि रूप है। यह सम्भव है कि व्यावहारिक 
जीवन में मुद्रा का रूप बदल जाय, परन्त हिसाब-किताब के लिए उसका पुराना ही 
रूप बना रहे और इस ग्रकार प्रचांलत तथा हिसाबी रूप में अन्तर हो जाय, जिम्तके 
कारण वास्तविक और हिसाब की मुद्राएँ अलग-अलग हो जाती हैं । 

कुछ लेखकों+ ने वास्तविक मुद्रा को भी दो और भागों में विभाजित किया 
है--(अ) पदार्थ-मुद्रा ((07॥0४%०4 ६६ 2/00७/) तथा (ब) प्रतिनिधि मुद्रा 
(22%6४७॥/0/४ 0४ 2/09८१) | पदाथ मुद्रा को ही कभी-कभी पुर्णांकाय मुद्रा 
(+#7।]-000॥60 ॥०7७ए) भी कहा जाता है । पदाथ मुद्रा किसी न किसी धातु 
की बनी होती है और सिक्‍क्रे पर लिखी हुईं कीमत सिक्‍के की निहित कीमत 
अथवा उसके घातु-मूल्य के बराबर होती है | ऐसी मुद्रा में यह ग्रणा होता है कि इसे 
विनिमय-माध्यम के रूप में तो उपयोग किया जाता ही है, परन्तु साथ ही साथ मूल्य 


का संचय भी इसी में किया जाता है। इस मुद्रा का धातु के रूप में उतना ही मूल्य 
होता है जितना कि मुद्रा के रूप में । 


कीन्ज के अनुसार मुद्रा का वर्गीकरण 
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। 
मुख्य-मुद्रा हिसाब की मुद्रा 


33००-३००+०० +तपतननकनयनके उ+फमपल्‍्ककअक-3५+43 न, 


पदाथ मुद्रा. प्रतिनिधि पत्र मुद्रा 


ग्रतिनिधि मुद्रा वह है जिसका प्रचलन तो होता है और विनियय माध्यम 
के रूप में भी उपयोग किया जाता है, परन्तु उसमें मूल्य का संचय नहीं किया 
जाता | ऐसी मुद्रा को पदार्थ-मुद्रा में बदलने की सुविधा दी जाती है। इस कारण 
यद्यपि यह मुद्रा स्वयं मूल्य के संचय का कोर्य नहीं करती है, परन्तु मूल्य का सूचक 
अथवा प्रतिनिष्चि होती है, क्‍योंकि श्रावश्यकता पड़ने पर इसे पदार्थ मुद्रा में बदला जा 
सहृता है । सभी प्रकार की पत्र-मुद्रा प्रतिनिधि मुद्रा ही होती है। मूल्य के संचय के 
लिए उसे अक्सर धातु-मुद्रा में बदल लिया जाता है। 
(प) विधि-ग्राह्म छुद्रा तथा ऐेच्छिक मुद्रा (०४४ (छातेठ्ए 7र०ए९७ था 
(0फ%४०णर्ण शि०घ०ए)-- 

विधि-याह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के साधन के रूप में 
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सरकार तथा विधान_द्वारा स्वीकार किया जाता है | इस मुद्रा में सभी प्रकार का 
भुगतान किया जा सकता है, चाहे वह वस्तुप्रों श्रौर सेवाग्रों का मूल्य चुकाने से 
सम्बन्धित हो श्रथवा ऋणों का भुगतान करने से । विधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति 
इस मुद्रा में भुगतान लेने ने इन्कार नहीं कर सकता है। इन्कार करने वालों को 
बहुधा सरकार द्वारा दण्ड दिया जाता है, क्योंकि यह मुद्रा सरकार द्वारा घोषित मुद्रा 
होती है । ऐसी मुद्रा की स्वीकृति वैधानिक दृष्टि से भ्रनिवायं होती है। इसके विपरीत 
ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती हे जिसे बसे तो सामान्य स्वीकृति ग्राप्त होती हे परन्तु 
कानूनन उसको स्वीकार करना अनिवाय नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णो अधिकार 
होता है कि वह इसमें श्रुगतान स्वीकार कर ले अथवा इन्कार कर दे । साधारणतया जब 
ऐसी मुद्रा को स्वीकार किया जाता है तो देने वाले की साख देख ली जाती है, इसलिए 
ऐसी मुद्रा की स्वीकृति चुकाने वाले के विश्वास पर निर्भर होती है। यदि लेने वाले 
को देने वाले की साख में विश्वास नहीं है तो वह इसमें भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। 
एक देश में लगभग सप्री प्रकार का चलन विधिग्राह्मय होता है, परन्तु चेक, बेंक-नोट 

विनिमय विल, प्रतिज्ञा-पत्र (0/07778807ए ९ ०॥७8), हुण्डी श्रादि ऐच्छिक मुद्राएं 

हैं। इन्हें विश्वास के कारण स्वीकार किया जाता है। विश्वास का अभाव होते ही 


इनमें नेने से इनकार कर दिया जाता है। 
मुद्रा 
पिन मिमी अवक 
। शा 
विधिग्राह्म मुद्रा ऐच्छिंक मुद्रा 
असीमित विधि- सीमित विधि-ग्राह्म 
ग्राह्म मुद्रा मुद्रा 


विधि-प्राह्य मुद्रा भी दो प्रकार की होती हैे--( १) अ्रस्ीसित ववाघ-ग्राह्म 
मुद्रा ("7786 ॥,889-7७0१७७ (०४७७) तथा ( २) सीमित विधि- 
ग्राह्म मुद्रा ([066 ॥,609]-७80७/" ४०४७ए) | यदि किसी मुद्रा के 
विषय में सरकार द्वारा यह नियम बना दिया जाता हे कि उसमें भुगतान लेना अनि- 
वाय है, चाहे भुगतान की मात्रा कितनी हो क्‍यों न हो तो ऐसी मुद्रा को असीमित 
विधि-पाह्य सुद्रा कहा जाता हे | भारत में एक रुपये और अठसन्नी के सिक्के तथा 
सभी कीमतों के कागजी नोट असीमित विधिगग्राह्म हैं । सीमित विधि-याह्य मुद्रा वह 
मुद्रा होती हे जिसकी अनिवाय स्वीक्षति की सरकार द्वारा सीमा निश्चित कर दी 
जाती है | एक निश्चित कीमत की मात्रा तक इस मुद्रा में भुगतान स्वीकार करना 
अनिवाय॑ होता है, परन्तु इस सीमा के ऊपर भुगतान स्वीकार करने के लिए किसी. को 
बाध्य नहीं किया जा पकता है। स्वीकार करना या न करना भुगतान पाने वाले की 


इच्छा पर निर्भर होता है। भारत में चवन्नी तथा दुञन्नी के सिक्‍््रे १० रुपये तक 
विधि-प्राह्म हैं। दो पैसे तथा एक पैसे के सिक्के केवल १ रुपये तक ही विधि-प्राह्म हैं । 
इससे ऊपर की रकम का भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, 
यद्यपि व्यावहारिक जीवन मे ऐसा बहुधा देखने में श्राता है कि लोग इन सिक्कों में भी 


ह#*:॥ में भुगतान स्वीकार कर लेते हैं । 
ठ॒-मसुद्रा तथा पत्र-सुद्रा (श/७६७ट शिण्मठए छ8त7पे ?ि०फढ०७ चि०श6ए)-- 


मुद्रा का वर्गीकरण उस पदार्थ के आधार पर भी किया जाता है जिसकी वह 
बनी हुई होती है। इस दृष्टिकोण से मुद्रा दो प्रकार की होती है : धातु मुद्रा तथा पत्र- 
मुद्रा । यद्यपि धातु तथा कागज के अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी मुद्रा के रूप में उपयोग 
किये जाते हैं और भूतकाल में किये गये हैं, परन्तु प्राधुनिक युग में श्रधिकांश चलन 
इन दोनों का ही है । धातु-मुद्रा से अमिग्राय उस मुद्रा का हे जो .किसी धातु की 
बनी हुईं हो । इसे टंक या सिक्का (07%) भी कहते हैं । पत्र-मुद्रा से अभिग्राय 
उस मंद्रा का है जो किसी सरकार या. अधिकृत संस्था के विशेष चिन्हों द्वारा 


( मांगने पर-निश्चित संख्या में धातु-मुद्रा देने के लिखित वायदे सहित या इसके 
बिनो ) कागज पर छापी गई हो | 


के 
५ ५५ 
धातु रा पत्र मुद्रा 
कर ५ ५, 
धातु चलन घातु मान पन्न चलन पत्र मान 
५ कर ५ 
१. प्रामाणिक सिक्के (१) एक-घातुमान (१) प्रति नेधि (१) कागजी पत्र 
२. सांकेतिक सिक्‍्रे (>) दो-धातुमान पन्न-मुद्रा सुद्रा-मात 
३. गोण सिक्के (३) मिश्रित मान (२) परिवर्ततशील (२) भाज्ञा प्राप्त 
पत्र-मुद्रा मान 
(३) अ्परिवतंनशी ल 
पत्र मुद्रा 


(४) प्रादिष्ट पत्र-मुद्रा 
भारत में दोनों ही प्रकार की मुद्रा प्रचलित हैं। घातु-मुद्रा एक रुपये, भ्रठन्नी, 
चवन्नी, दुअन्नी, इकन्नी, दो पैसा तथा पैसे के रूप में पाई जाती है और पत्र मुद्रा एक- 
रुपया, दो-रुपया, पाँच-रुपया, दस-रुपया तथा सौ-रुपया के नोटों के रूप में प्रचलित 
है । प्रथम अप्रैल सन्‌ १६५७ से १, २, ५ और १० पैसे और १ रुपये की घातु-मुद्रा 
भी पुरानी घातु-मृद्रा के साथ चालू है। भृतकाल में देश में प्रचलित मुद्रा साघारणुतया 


सोने और चांदी के सिक्कों की होती थी । तुच्छ घातुझ्ों, जसे---गिलट, तांबा श्रादि के 
सिक्के केवल खेरीज की आवश्यकता को पूरा करते थे, परन्तु श्राधुनिक संसार में 
अधिकाँश मुद्रा पत्र-मुद्रा और छोटी कीमत के तुच्छ धातुझ्रों के सिक्कों के रूप में 
होती है । 

धातु-प्रद्रा को भी दो बड़े-बड़े भागों में बाँटा जाता है,ः--( १ ) धातु-चलन 
(९॥8]]0 0प/7४७४८ए) तथा ( २ ) घातुमान ((७४७॥॥6 5$8700%70) । 
घातु-चलन से हमारा अभिग्राय धातु के उन सिक्कों से होता है जिनका वस्तुओं" 
आर सेवाओं के क्रय-विकय में एक व्यक्ति से दूसरे के पास हस्तान्तरणु होता रहता 
है | ये सिक्के विनिमय-माध्यम के रूप में देश मे चालू रहते हैं। घातु-मान से हमारा 
अभिग्राय उस धातु से होता हे जो देश में मूल्य को नापने के लिए उपयोग की 
जाती है, श्रर्थात्‌ जिस वस्तु में अन्य सभी धातुओं और सेवाओं की कीमत आंकी 
जाती है। 


इसी ग्कार पत्र-मुद्रा को भी दो भायों में बॉँटा जाता है +--( १) कागजी 
नोट तथा ( २) कागजी माने । जौ कॉर्यजी सुद्रा विविमय-साध्यम के रूप में चालू 
होती हे उसे कागर्जी नोट कहते हैं| कायजी मान_से हमाय-अमभिग्राय एक ऐसे 
मुद्रा-मांन (02607 #/0%#4097व) से होता है जिसमें किसी धातु को 
कीमतों के सायूहिक मापक के रूप में उपयोग नहीं कियों जावा,-बल्कि कैँगिजी 
मुद्रा में ही वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें नापी.जाती हैं । आधुनिक अर्थन्ना्त्र में 
पत्र मुद्रा का एक थ्रोर भी रूप प्रचलित है, जिसे हम साख-सुद्रा ((7४४४४६ ॥/०॥0८७) 
श्रथवा बुक-मुद्रा का ताम देते हैं । इस प्रकार की मुद्रा साधारणतया बेंकों द्वारा उत्पन्न 
की जाती है और ऐच्छिक मुद्रा होती है। चेक, हुण्डियां, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा-पत्र 

दि इसके अच्छे उदाहररा हैं । आ्राधुनिक संसार में इनका भी चलन बहुत है । 


धातु चलन के रूप (फ6 [7078 ० शैटबॉस्‍: (.पाफ०ा८टएै-- 

सभी प्रकार का धातु-चलन विधि-पग्राह्म होता है। शअ्रन्तर केवल इतना होता 
है कि कुछ सिक्के भ्रसीमित विधि-प्राह्म होते हैं और कुछ सीमित विधि-पग्राह्म । एक 
दूसरे दृष्टिकोण से धातु के सिक्के तीन प्रकार के होते हैं :--- 

( १ ) प्रामाणिक अथवा पूर्णकाय सिक्के (50987909706 67 फीणो- 
]0800866 (00788)- इन सिक्कों कीं प्रमुख विशेषता यह होती है कि इन पर अंकित 
कीमत सिक्‍के में लगी हुई धातु की कीमत के बराबर होती है। दूसरे छब्दों में, इन 
सिक्कों की अंकित कीमत निहित कीमत के बराबर होती है | यदि सिक्के को गला 
कर धातु के रूप में बेचा जाय तो कोई हानि नहीं होती है। ऐसे सिक्कों में चार मुख्य 
गुण होते हैं :-- 

(श्र) अज्लित मूल्य (४2206 7676) निहित यूल्य अथवा धातु-मूल्य 

के बराबर होता है । 


( ब) यह सिक्का असीमित विधि-ग्राद्य होता है । 

( स) इसी सिक्के में देश के भीतर सभी वस्तुश्रों और सेवाओं की कीमत 
तापी जाती है। कीमतों की सामूहिक माप का शृचक यही सिक्का 
होता है । 

( द ) इसका टड्डुन श्रथवा इसकी हलाईं स्वतन्त्र होती है । 

जब तक इड्जलेंड में स्वरांमान प्रणाली प्रचलित थी, ब्रिटिश सावरेत इद्धलेंड 

का प्रामाणिक सिक्का था, परन्तु सितम्बर सन्‌ १६३१ में इज्जुलेंड ने स्वरणंमान का 
परित्याग कर दिया और तब्र से उस देश में कोई प्रामाणिक सिक्का नहीं है । 


क्या भारतीय रुएया प्रामाणिक सिक्का है ?-- 

भारत में इस प्रकार का सिक्का लगभग कोई भी नहीं रहा है। महारानी 
विक्टोरिया के काल में रुपये में एक रुपये की कीमत की चाँदी रहती थी, इसलिए यह 
सिक्का प्रणांकाय सिक्का था | इस समय भी देश का प्रधान सिक्का रुपया ही है । इसमें 
प्रसीमित विधि ग्राह्मय होने का गुण है और पूरे देश में इसी में वस्तुओं और सेवाश्रों की 
कीमत नापी जाती है, भ्रतएव यह देश की प्रामारिक मुद्रा है, परन्तु भारतीय रुपया 
पूर्णाकाय सिक्का नहीं है। धातु के रूप में इसकी कीमत अ्रद्धित कीमत से बहुत कम 
होती है और इसकी ढलाई भी स्वतन्त्र नहीं है। इस प्रकार एक ओर तो भारतीय 
रुपया आमाणिक सिक्का हे और दूसरी ओर यह केवल एक सकितिक सिक्‍का है, 
क्योंकि धातु के रूप में रुपये की कीमत एक रुपये से बहुत कम है। यही कारण है 
कि कुछ लेखकों ने भारतीय रुपये को सॉकेतिक मान (70॥00 +#(6#9669%'ें) 
कहा है | 

( २) सांकेतिक सिक्क (708७0 (0009)--सॉकितिक सिक्‍के वे सिक्के 
होते हैं जिनका अज्लित मूल्य उनके निहित मूल्य से अधिक होता है । ऐसे सिक्कों 
में प्रामाशिक मुद्रा के विपरीत ग्र॒ुण पाये जाते हैं :---( १ ) इनका धातु-मूल्य उनके 
मुद्रा-मूल्य से बहुत कम होता है। यही कारण है कि ऐसे सिक्कों को गलाया नहीं जाता, 
क्योंकि ऐसा करने से हानि होती है। (२) खेरीन (8779) (08788) के लिए 
जिन सिक्कों को रखा जाता है वे साधारणतया सांक्रेतिक ही होते हैं। (३ ) ऐसे 
सिक्के बहुधा सीमित विधि-पग्राह्म मुद्रा होते हैं, परन्तु भोरतीय रुपये की स्थिति भिन्न 
है। वह सांकेतिक सिक्का होते हुए भी श्रसीमित विधि-पग्राह्म है। इन सिक्कों की ढलाई 
कभी भी स्वतन्त्र नहीं होती है। (४ ) ऐसे सिक्कों की कीमत उनके भीतर रहने वाली 
धातु-पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि सरकारी आरादेश' द्वारा निर्धारित होती है । यही 
कारण है कि कुछ लेखकों ने इन्हें प्रादिष्ट सिक्के अथवा प्रादिष्ठ मुद्रा (१6 (१0॥॥8 
07 0769) भी कहा है । 

ऐसे सिक्कों की ढलाई साधारणतया दो कारणों से की जाती है--( ? ) यदि 
सरकार के पास बहुमूल्य धातु की कमी है और मुद्रा को बढ़ाने की श्रावश्यकता है 


तो वह सांकेतिक सिक्के तैयार करती है | इस प्रकार बहुमूल्य धातु के उपयोग में 
बचत हो जाती है और धातु की थोड़ी शो मात्रा से ही अधिक सुद्रा तैयार कर ली 
जाती है। (२ ) कभी-कभी जनता द्वारा सिक्कों के गलाने की रोकने के लिए भी 
उन्हें सांकेतिक बना दियां जाता हे | सन्‌ १६४० में भारतीय रुपये के सम्बन्ध मे एक 
अ्रजीब स्थिति पंदा हो गई थी । यद्यपि पहले से ही भारतीय रुपया एक संाकितिक 
सिक्का थ' और उसमे चाँदी की मात्रा केवल जड़े थी, परन्तु युद्ध-काल में चाँदी के दाम 
इतने चढ़ गये थे कि सन्‌ १६४० में भारतीय रुपया एक पृूर्णाकाय सिक्का बन गया; 
जिसका परिणाम यह हुआ्रा कि यह आसंचित कोषों (][]09708) में गायब होने लगा। 
तुरन्त ही भारत सरकार ने इस रुपये का विमुद्री+रण कर दिया और इसके स्थान पर 
नये रुपये के सिक्‍क्रे चालू किए, जिनमें चाँदो की मात्रा केवल हे रखी गई । रुपया 


फिर सांकेतिक सिक्का बन गया । इस समय भी हमारा ग्रिलट का रुपया एक सकितिक 
सिक्का ही है 


निष्कृषे-.- 


इसमें तो सन्देह नहीं है कि परणुकाय सिक्कों की तुलना में सॉकेतिक सिक्के 
खराब मुद्रा होते हैं, क्योंकि इनके प्रति जनता का विश्वास उतना अधिक नहीं 
होता है जितना कि प्र्णकाय ग्रामाणिक सिक्कों के प्रति, परन्तु वर्तमान संसार 
में ऐसे ही सिक्कों का चलन है और, व्यावहारिक जीवन में इनसे कोझ कठिनाई भी 
उत्यन्न नहीं होती है | कागजी मुद्रा से तो सांकेतिक सिक्‍क्रे हर दशा में अच्छे होते हैं, 
क्योंकि कागजी मुद्रा का तो लगभग कुछ भी निहित मुल्य नहीं होता है । यदि सरेकार 
समभदारी से काम लेती है तो इन सिक्कों पर से विश्वास उठ जाने का प्रइन बहुत 
कम ही पैदा होता है । 


(३ ) गौण सिक्के (8५09097ए (00778)- ऐसे सिक्कों की निकासी 
छोटी खेरीज की सुविधा के लिए की जाती है | इनकी प्रमुख विशेषतायें निम्न 
प्रकार हैं 

( भ्र ) ये साधारणतया थोड़ी कीमत के सिक्के होते हैं । 

( ञ्रा) इनका मुख्य कार्य कम कीमत की वस्तुओं ओर सेवाओं के विनिमय 

की सरल बनाना होता है । 

(इ ) ये सभी सिक्के सांकेतिक होते हैं । 

(ई ) इन सिक्कों का ग्रामाणिक सिक्‍के से एक निश्चित सम्बन्ध रहता है। 

(ड ) इनकी ढलाईं स्वतन्त्र नहीं होती है श्र इनकी निकासी सरकार 

हारा एक निश्चित मात्रा में ही की जाती है। 

( ऊ ) ये सिक्के सदा ही सीमित विधि-याद्य होते हैं । 


भारत में चक्‍ची, इुअच्ी, इकन्नी, दो पैसा तथा पैसा इसी ग्रकार के 
सिक्‍े हैं | 


पत्र-मुद्रा के भेद 

आधुनिक युग में लगभग सभी देशों में मुद्रा का अधिकांश भाग पत्र-मुद्रा के ही 
रूप में पाया जाता है। कुछ विशेष कारणों से पत्र-मुद्र। का उपयोग अधिक सुविधा- 
जनक होता है, क्योंकि एक तो, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में सुविधा 
रहती है श्रौर दूसरे, इसमें चलन के ग्रन्तर्गत घिसावट द्वारा मूल्य के ह्वास का भय 
नहीं रहता है। वर्तमान संघार की अधान मुद्रा पत्र-मुद्रा ही है और इसलिए हमारा 
युग आशिक भाषा में पत्र-मुद्रा का युग कहलाता है| पत्र-मुद्रा के दो प्रधान रूप 
होते हैं :--पत्र मुद्रा चलन (79067 (प्राए69) तथा पत्न-मुद्रा मान (28७७7 
0097 6970) । प्रस्तुत अ्रध्याय में हम केवल पत्र मुद्रा चलन का ही श्रध्ययन करेंगे। 
पत्र-मुद्रा चार प्रकार ५) होती है :--. 
पत्न-मुद्रा चलन के भे३--- 
( १ ) प्रतिनिधि प्रञ्न-मुद्रा (१९७४९३९४६४४२० 789०७ ॥(०7४९०)--- 


पत्र-पुद्रा में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए सरकार ऐसी मुद्रा के पीछे 

किसी बहुमूल्य धातु की श्राड़ अथवा निधि (06867ए७) रखती है। यह आड़ साधा रण- 
तया सोने श्रोर चाँदी के रूप में रखी जाती है। यदि पत्र- मुद्रा के पीछे उसके ग्ल्य का 
[००१७ सोना और चॉदी निधि के रूप में रखा जाता है तो ऐसी पत्र-मुद्रा प्रति- 
निधि पत्र-मुद्रा कहलाती है | ऐसी मुद्रा का यह नाम इसलिए पड़ा है क्रि वास्तव में 
पह पत्र-मुद्रा उत्त सोने श्रथवा चाँदी के प्रतिनिधि के रूप में प्रचलन में रहती है जो 
सुरक्षित कोष में रख दिया गया है। ऐसी पत्र-मुद्रा प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को यह 
अधिकार होता है कि वह किसी भी समय कागज के नोट को सरकार से सोने अ्रथवा 
चाँदी में बदल ले । ऐसी मुद्रा के उपयोग का प्रमुख उद्देश्य सिक्कों की पिसावट की 
हानि को बचाना होता है । 

शुरणु-- 

प्रतिनिधि पत्र-मुद्र! सबसे भ्रच्छी पत्र-मुद्रा समझी जाती है, क्योंकिः-.. १) 

जप मुद्रा पर जनता को अटल' विश्वांत्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह 
किसी भी समय अपने पास के कागज के नोट को सोना या चाँदी में बदल सकता है 
ओर सरकार के पास नोटों को बदलने के लिये काफी पुरक्षित कोष है। (२) ऐसी मुद्रा 
को अत्यधिक मात्रा में निकालने का तनिक भी मय नहीं रहता है, क्‍योंकि इस 
मुद्रा को बढ़ाने के लिए यह ग्रावश्यक है कि ठीक उतनी ही कीमत का सोना और चाँदी 
कोषागरे में जमा किया जाय और क्योंकि चाँदी या सोना अत्यधिक मात्रा में मिलना 
कठिन होता है, इसीलिये मुद्रा की निकासी सीमित ही रहती है। ( ३ ) जब सिक्कों के 
लव में नोटों का प्रचलन होता है, बहुमूल्य धातुओं की बचत होती हे । 

दाष-- 


परन्तु इन सब गुणों के होते हुए भी इस प्रकार की मुद्रा का चलन बहुत ही 


कम रहा है, क्योंकि (४ ) यह मुद्रा चलन प्रणाली को बेलोच बना देती है | बिना 
सोना चाँदी प्राप्त किये मुद्रा की मात्रा को बढ़ाता सम्भव नहीं होता है। (२ ) राष्ट्रीय 
संकट के समय तो ऐसी पतन्र-मुद्रा प्रणाली को भंग करना आवश्यक हो जाता है, क्थोंकि 
ऐसे काल में बहुमूल्य घातुग्नों का प्राप्त करना कठिन होता है, जबकि मुद्रा की मात्रा का 
बढ़ाता श्रावश्यक होता है | (३) चूँकि इस प्रणाली का आधार मुख्यतः सोना है इस- 
लिए एक गरीब राष्ट्र इस. प्रणाली को नहीं अपना पातं|। कुछ देशों ने इस सम्बन्ध में 
एक नह रीति अपनाई थी । इड्जूलैण्ड में एक निश्चित मात्रा तक कागज के नोट बिना« 
किसी प्रकार की घातु आड़ के निकाल दिए जाते थे श्रौर तत्पवचातु प्रत्येक नोट के 
पीछे १००५ स्वर्ण निधि रखी जाती थी। बिना आड़ की ऐसी निकासी को अर्थ- 
शात्र में विश्वासात्रित निकासी (४60८2४679५॥ ४७७४७) कहा जाता हैं | 
व्यावहारिक जीवन में इस प्रकार की मुद्रा का उपयोग बहुत ही कम हुआ है। , 
इसका सबसे ग्रच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य श्रमरीका के स्वर्ण तथा चाँदी प्रमाण-पत्रों 
(७०6 8986 8]79/ (0४४809688) में मिलता है, जिनकी गारन्टी सरकार 
द्वारा उतनी कीमत का सोना और चाँदी सरकारी कोषागार में जमा करके दी जाती 
थी। भारत में ऐसी पन्न-मुद्रा का चलन नहीं रहा है, परन्तु सन्‌ १६९२७ के भारतीय 
चलन तथा वित्त के शाही श्रायोग ने स्वरांपाट प्रमाण-पत्रों (50]8 87007 
(8707098/68) के रूप में ऐसी पत्र-मुद्र। की निकासी का सुझाव दिया था । 
(२) परिवतनशील पत्र-सुद्रा ((०प्रर्०"पं 78७6४ शिएप्र०ए)--- 
प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा में एक भारी दोष यह होता है कि मुद्रा-प्रशाली बेलोच 
हो जाती है। ग्रतिनिधि पत्र-मुद्रा के सभी लाभों को प्राप्त करने और इस दोष को 
दूर करने के लिए परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का आविष्कार किया गया | 
विशेषताये-- 
इसकी विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :--- 
( अर ) कागजी मुद्रा के पीछे सोने,भ्रथवा चाँदी की आड़ रखी जाती है, परन्तु 
नोटों की कीमत से कम कीमत की निधि रखी जाती है।  - 
(ब ) सरकार द्वारा यह गारन्टी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति नोटों को 
सरकारी खजूाने से सोना अथवा चाँदी में बदल सकता है। 
( स॒ ) सरकार विदेशी भुगतानों को चुकाने के लिए सोने या चाँदी का एक 
कोष रखती है । 
( द ) सुरक्षित निधि का एक भाग प्रणुंकाय सिक्‍कों, सांकेतिक सिक्कों 
तथा ग्रतियूतियों के रूप में रखा जाता है । 
(इ ) सोने और चाँदी की कीमतें निर्धारित कर दी जाती हैं भर सरकार 
इन कीमतों पर सोना और चाँदी खरीदने तथा बेचने को तैयार 
रहती है । 
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झुणु-- 

इस प्रकार की पत्र-मुद्रा से कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं;--(१) धातु 
की आड़ रहने के कारण इस पर जनता का विश्वास बना रहता है। (२) क्योंकि 
सरकार कागजी नोटों को सोने श्रथवा चाँदी में बदलने का वचन देती है, इसलिए 
देशवासियों को घरेलू तथा विदेशी व्यापार के लिए सोना-चाँदी मिल जाती है। ( ३ ) 
पत्र-मुद्रा द्वारा सोने ओर चाँदी के उपयोग में बचत होती है । (४) थोड़े से सुरक्षित 
कोष के आधार पर प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा की तुलना में कई ग्रुनी श्रधिक मुद्रा की निकासी 
की जाती है झौर मुद्रा-अरणाली लोचदार हो जाती है। 
दीष -- 

परन्तु ऐसी पत्र-मुद्रा के कुछ गम्भीर दोष भी हैं :--( १ ) इस पत्र-मुद्रा के 
प्रति जनता का विश्वास इतना अधिक नहीं हो सकता हैं जितना कि ग्रतिनिधि 
पत्र-मुद्रा के ग्रति | विश्वास की इस कमी के बहुधा घातक परिणाम होते हैं और 
संकट काल में मुद्रा के प्रचलन को बनाये रखना कठिन हो जाता है । ( २ ) इस प्रकार 
की मुद्रा-प्रणाली का सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है | बहुत बार आसानी 
से अधिक श्राय प्राप्त करने के लिए सरकार बिना सोचे-समझे पत्र-मुद्रा की निकासी 
करती जाती है । ( ३ ) परिवर्ततशील कागजी मुद्रा में इस प्रकार की निकासी की 
सम्भावना काफी अधिक रहती है। इससे एक शोर तो मुद्रा पर से जनता का विश्वास 
उठ जाता है भर दूसरी झोर भीषण मुद्रा-प्रसार के कारण देश का सामाजिक, झ्राथिक 
तथा राजनदिक जीवन चौपट हो जाता है । 
आश्रित निकासी ओर विश्वासाश्रित निकु 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात संसार के बहुत से देशों भें ऐसी मुद्रा का प्रचलन 
रहा है। ऐसी मुद्रा प्रणाली में दो प्रकार की पत्र-मुद्रा होती है। कुछ पत्र-मुद्रा के 
पीछे तो ?००% सोने और चाँदी को आड़ होती है । मुद्रा की ऐसी निकासी को 
आश्रित निकासी ((००७/८६ 28806) कहते हैं। शेष पत्र-मुद्रा के पीछे केवल 
कागजी ग्रतियूतियों को आड़ रहती है और इसे विश्वासाश्रित निकासी 
(#ए40४2८४७॥५/ +४6४७) कहां जाता हे | सन्‌ १६२४ में इड्जलेंड तथा फ्रांस दोनों 
ही देशों ने यह पत्र-मुद्रा प्रणाली अपनाई थी। सन्‌ १६२७ में ज्ञाही आयोग की 
सिफारिशों के आधार पर भारतीय पत्न-मुद्रा को परिवरतनशील पत्र-मुद्रा बना दिया 
गया था। सरकार द्वारा सोने की कीमत २१ रुपये ७ आने १० पाई फी तोला निर्धा- 
रित क्री गई थी शोर सरकार ने इस दर पर प्रत्येक कागजी नोट के बदले सोना देने 
की गारन्टी दी थी, यद्यपि श्रपनी सुविधा के लिए सरकार ने यह शर्तं लगा दी थी कि 
कोई भी व्यक्ति ४०० आस से कम सोना एक बार में सरकारी कोषागार से नहीं 
खरीद सकता था। यह श्रणाली सन्‌ १६३१ तक चालू रही । स्वरशंमान पद्धति के 
अन्त के साथ-साथ इसका भी अन्त हो गया । 
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(३ ) अपरिवतेनशील पन्न-मुद्रा ([0९07ए०८प० 6७ 7००० 'शै०००४)- 

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा तथा परिवर्ततशील पत्र-मुद्रा का श्राज के संसार में केवल 
संद्धान्तिक महत्व ही शेष रह गया है । वास्तविक जीवन में चलन केवल अपरिवतं॑न- 
शील पत्र-मुद्रा का पाया जाता है | अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा को किसी धातु में बदला 
नहीं जा सकता हे | यह पत्र-मुद्रा शासन की साख पर चालू रहती है | जितनी 
ही शासन की आ्राथिक हृढ़ता भ्रधिक होती है उतना ही इस मुद्रा पर जनता का विश्वास 
भी अ्रधिक होता है। किसी प्रकार का संचित कोष इस पत्र-मुद्रा के पीछे नहीं रखा* 
जाता है। सरकार ग्रथवा मुद्रा अधिकारी की आज्ञानुसार इसका चलन होता है। शुरू 
में इस प्रकार की मुद्रा की निकासी साधारणतया युद्ध-काल अ्रथवा श्रन्य राष्ट्रीय संकट 
के समय में की जाती थी, परन्तु वर्तमान संसार में ऐसी मुद्रा का चलन एक बड़ी 
स्वाभाविक तथा साधारण घटना समभी जाती है । 


प्रमुख विशेषताएँ--- 


ऐसी पत्र-मुद्रा की प्रमुख विशेषतार्ें निम्न प्रकार हैं :--- 
( क ) पत्र-मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की घातु की आड़ नहीं होती है। 
केवल सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्डस (80708) तथा कोषागार विपत्रों 
(7698प7ए 34]]8) की आड़ रहती है। इस प्रकार सुरक्षित कोष 
कागजी होता है । 
( ख ) सरकार द्वारा कागजी नोठों को सोने या चॉदी में बदलने की गारन्टी 
नहीं दी जाती है । भारत सरकार अपनी पत्र-मुद्रा को छोटी कीमत 
के कागजी नोटों तथा सांकेतिक रुपये के सिक्कों में ही बदलने का 
विश्वास दिलाती है । 
( ग ) विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए सरकार देश की मुद्रा की विदेशी 
विनिमय दर निश्चित कर देती है। इस समय भारतीय रुपये को 
त्रिदेशी विनिमय दर श्रन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित की 
जाती है। 
( घ ) कागज के नोट प्रमाणित तथा असीमित विधि-याद्य मुद्रा होते हैं । 
(४ ) प्रादिष्ट पन्न-मुद्दा (4०६ (श०४०३)-- 

यह पत्र-मुद्रा अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का ही एक रूप हे | इसकों कमी- 
कभी संकटकालीन मुद्रा (700० ४८०४८३४/ 2/096४७) भी कहा जाता हे | अपरि- 
वर्तंनशील पत्र-मुद्रा की भाँति इसके पीछे भी किसी प्रकार की सुरक्षित निधि धातु के 
रूप में नहीं रखी जाती है ओर इसे सोने भ्रथवा चाँदी में बदलने की किसी प्रकार की 
गारन्टी भी नहीं दी जांती है, परन्तु इस पत्र-सुद्रा की निम्न विशेषताएँ इसे साधारण 
अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा से अलग करती हैं :-- 

( ञझ )*यह पत्र-मुद्रा संकट काल में निकाली जाती है । 


( ब ) इसकी निक्रार्सी सीमित मात्रा में की जाती है । 

( से) इसके पीछे कायजी आड़ भी नहीं होती है। जंसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है, अपरिवतंनशील पत्र मुद्रा के पीछे कागणी भझ्राड़ अवश्य 
रहती है, परस्तु प्रादिष्ट मुद्रा के पीछे किसी भी प्रकार की आड़ नहीं 
होती है । 

इस मुद्रा को श्रसाधारण पत्र-मुद्रा कहना प्रनुपयुक्त न होगा । किसी विशेष 

झ्राथिक परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार इसे निकालती है । यह मुद्रा भी 
असीमित विधि ग्राह्मय होती है । इस मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास सबसे कम 
होता है । यही कारण है कि इसे थोड़ी मात्रा में निकाला जाता है और संकट-काल 
का अन्त होते ही सरकार इसे साधारण शअ्रपरिवतंनशील पत्र-मुद्रा में बदल देती है 
कैन्ट के अनुसार ग्रादिष्ट मुद्रा की तीन प्रमुख विशेषतायें होती हैं 
प्रथम, पदार्थ के रूप में इसका लगभग कुछ भी मुल्य नहीं होता है । दूसरे, इस मुद्रा 
को किसी ऐसी वस्तु में बदलने की गारन्टी नहों दी जाती है जिसका वर्णित मूल्य 
प्रादिष्ट मुद्रा के बराबर हो | तीसरे, इसकी क्रय: शक्ति को किसी अन्य वस्तु के समान 
नहीं रखा जाता है, इस कारण इस मुद्रा की कीमत स्वतन्त्र रूप में तिर्धारित होती है । 


गुण-दोष-- 

अधिकांश सरकारें अ्रपती मुद्रा की प्रादिष्ट प्रकृति को स्वीकार करने 
में संकोच करती हैं, परन्तु आधुनिक-युग के बहुत से श्रथंशार्री प्रादिष्ट मान के 
पत्त में हैं। कहा जाता है कि ठीक नियन्त्रण द्वारा ऐसा माव आ्थिक तथा वित्तीय 
सुविधायें प्रदान कर सकता है । इसके विपरीत प्रादिष्ट मुद्रा के श्रालोचकों का कहना 
है कि इस मुद्रा के प्रचार से दो गम्भीर दोष उत्तन्न होंगे :--प्रथम, यदि संसार के 
सभी देश ऐसी मुद्रा-प्रशाली को ग्रहण कर लें तो भन्तर्राष्ट्रीय वारिएज्य में भारी 
उलभन पैदा हो जायगी । दूसरे, इस मुद्रा में अत्यधिक निकासी का भय सदा हो 
बहुत रहता है। बड़ी कठिनाई यह है कि ऐसी मुद्रा की निकासी को नियन्त्रित रखने 
का कोई भी व्यवहारिक उपाय नहीं है। इसे राष्ट्रीय नीति का आधार बनाना संकट 
से खाली नहीं है । 

प्रादिष्ट मुद्रा के प्रमुख उदाहरण फ्रांस के एसाइनेट ($४887908), जो सन्‌ 
१७८६ और सन्‌ १७६६ के बीच चालू रहे, अमरीका के क्रान्तिकालीन कॉस्टी् ठलस्‌ 
((४/077877070/9) 8) तथा गृह-युद्ध के काल में ग्रीनबैक्स ((667 08025) और 
प्रथम युद्ध के उपरान्त जम॑नी के कागजी माके (09087 )/७॥78) द्वारा प्रस्तुत किये 
जाते हैं। इन सभी मुद्राओ्रों में अत्यधिक निकासी की आम प्रवृत्ति थी। भारत में एक 
रुपये का नोट इसका अच्छा उदाहरण है, यद्यपि भ्रब रिजवं बेंक इसकी अपरिवर्तंनशील 
मुद्रा के रूप में फिर से निकासी कर रही है | 
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टकन, मुद्रण अथवा ढल्ाई ((०घ8४०)-- 

मुद्रा के विभिन्न रूपों का श्रध्पयत करने के बाद यह आवश्यक मालूम होता 
है कि सिक्कों के मुंद्रणा के विषय में भी थोड़ा सा बता दिया जाय । सिक्कों के उपयोग 
के साथ ही साथ उनकी ढलाई की समस्या उत्पन्न हुई और विभिन्न देशों ने उनके मुद्रण 
की कला का आविष्कार किया । ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि सबसे पहिले 
लीडिया (,9079) के देश में सिक्कों की ढलाई का काम आरम्भ हुआ । मिश्र के 
निवासी भी इस कला से बहुत प्राचीन काल से परिचित थे। सिक्कों की ढलाईं की 
कला को ही मुद्रण अथवा टंकन (0080688) का नाम दिया जाता है। 

धातु के ठुकड़ों को मुद्रा के रूप में उपयोग करते समय सबसे पहिली कठिनाई 
यह पैदा हुई थी कि धातु के सभी ट्रुकड़ों को एक ही वजन तथा एक ही शुद्धता का 
बनाना कठिन था । परिणाम यह होता था कि उनको स्वीकार करते समय प्रत्येक बार 
व्याधारियों तथा जन-साधारणा को उनकी शुद्धता की जाँच करती पड़ती थी शौर 
उनको तोलना पड़ता था। इसमें भारी असुविधा थी और ठगे जाने का भी भय रहता 
था । इन्हीं कठिनाइयों के कारण राज्य ने सिक्कों के निर्माण का काम शुरू किया | 
शुरू-शुरू में टंकन-कला में काफी शिल्प सुधार नहीं हो पाया था, परन्तु धीरे-धीरे 
सुधार होते गए और १८ वीं शताब्दी में ऐसे सिक्कों का निर्माण होने लगा, जो सभी 
दृष्टिकोणों से सन्‍्तोषजनक कहे जा सकते थे। आसम्स में सिक्कों के निर्माण का कार्य 
अनेक व्यक्तिगत टकसालों तथा कारखानों द्वारा किया जाता था, परन्तु धी-धीरे 
टंकन राजकीय एकाधिकार बन गया और उसमें एऋरूपता तथा समान शद्धता 
उत्त् हो गईं । 


मुद्रण के उद्दे श्य-- 

मुद्रण का उदं श्य साधारणतया यही होता है कि समान वजन तथा समान 
शुद्धता के सिक्के तैयार किये जायें, जिससे धोखेबाजी और नकली सिक्कों का बनाना 
कम हो जाय । मुद्रण के बहुत से उद्देश्य होते हैं।--( १ ) सिक्कों में से धातु को काठ- 
कर श्रथवा गलाकर निकालने की प्रवृत्ति को रोकना | ( ( ) सिक्कों में इतनी सख्ती 
अथवा इतना कड़ापन उत्पन्न करना कि अ्चलन के अन्तर्यंत घिसावट द्वारा धातु नष्ट 
न होने पाये | इसके लिए बहुमूल्य धातुश्रों के सिक्कों को कड़ा करने के लिए उनमें 
थोड़ा टाँका मिला दिया जाता है। (३ ) नकली तथा जाली पिककों को बनने से 
रोकना | इसके लिए सिक्कों पर सरकारी मुहर लगाई जाती है और उसकी ढलाई विधि 
ऐसी रखी जाती है कि झ्न्‍्य व्यक्ति उन्हें बना न सकें। (४ ) सिक्कों को कलाएंशं 
वा सुन्दर रूप प्रदान करना, जिससे कि भविष्य में वे अपने काल के स्मरण चिह्न 
बन सकें । ( ५ ) आधुनिक युग में इन उद्देश्यों के श्रतिरिक्त सरकार टड्डुन द्वारा आय 
प्राप्त करने का भी प्रयत्ञ करती है। 

मु०च०झ० (४) 


मुद्रण प्रणालियाँ 

संसार में मुद्रण की दो प्रमुख प्रणालियाँ दिखाई पड़ती। हैं :--( १ ) स्वतस्त्र 

मुद्रण (976७ (0077986) और ( २ ) सीमित मुद्रण (/॥77/66 (४077986) । 
मुद्रण इक 


| |..'& 
स्वृतन्त्र मुद्रण सीमित मुद्रण 
| 


मा] 


|. जिन, 
सशुल्क मुद्रण निशुल्क मुद्रण 
| 


| | 
ढलाई व्यय प्रणाली मुद्रण लाभ प्रणाली 


(१) स्व॒तन्त्र मुद्रण-- 

स्वतन्त्र मुद्रण को कभी-कभी अ्रसीमित मुद्रण भी कहा जाता है। स्वतन्त्र मुद्रण 
प्रणाली में जनत! को यह श्रधिकार होता है कि वह घातु पाठ (8]]07) को सरकारी 
टकसाल पर ले जाकर सिक्कों में ढलवा सकती है। कभी-कभी तो यह कार्य सरकार द्वारा 
निःशुल्क किया जाता है, परन्तु बहुत बार सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। दोनों 
ही दवाओं में जनता को घातुपाट को सिक्कों में ढलवाने की स्वतन्त्रता होती है | संसार 
के बहुत से देशों में भूतकाल में यही प्रणाली प्रचलित थी, मुख्यतया इज्जलेंड, फ्रांस, 
संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में । 

(२) सीमित मुद्रण- सीमित मुद्रण ग्रणाली में सिक्के सरकारी लेखे 
पर ही तैयार किये जाते हैं | सरकार का मुद्रा उत्पादन का एकाधिकार होता है । वह 
स्वयं धातु खरीद कर मुद्रा बताने का काय॑ करती है । जनता को यह अधिकार नहीं 
होता कि वह ध्षोने-चाँदी की पिलों को सिक्कों में हलवा सके | इस समय संसार 
के सभी देशों में टड्लुन की यही" प्रणाली प्रचलित है। भारत में सन्‌ १८५६३ तक 
स्वतन्त्र मुद्रण प्रणाली प्रचलित थी, परन्तु हरशैल (]प्रू७/800॥७)|) समिति की सिफा- 
रिशों पर सन्‌ १८६९३ में भारत सरकार ने चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर दिया 
था। तब से भारत में सीमित मुद्रण प्रणाली चालू है । 


स्वतुन्त्र मुद्रण के रूप-- 

स्व॒तन्त्र मुद्रण के दो रूप होते हैं-(श्र) निःशुल्क मुद्रण (57-00प7॥0प8 
(20778886) तथा (ब) सःशुल्क मुद्रण (0007-87%प600प४ (007928) | निशुल्क 
मुद्रण में सरकार ढलाईं के लिए किसी ग्रकार का शुल्क नहीं लेती | ढलाई का 
काम मुफ्त किया जाता है | ढलाई में जो व्यय होता है उसे -सरकार अपनी साधारण 
आय में से चुकाती है। इज्जलेंड तथा श्रमरीकां में भुतकाल में यही मुद्रश प्रणाली 


प्रचलित थी । यह प्रणाली पूर्णाकाय सिक्कों की ढलाई के लिए शअ्रच्छी होती है। 
7: घुल्क मुद्रण प्रणाली में सरकार सिक्कों की ढलाईं के लिए शुल्क लेती है। प्रत्येक 
व्यक्ति को धातु के अतिरिक्त कुछ श्रधिक सरकार को देना होता है। इस प्रणाली के 
दो रूप देखने में आते हैं :-. 


(क) मुद्रण व्यय भ्रथवा ढलाई व्यय प्रणाली (५४४ 6888 07 37888- 
888)--इस प्रणाली में सरकार मुद्रण के व्यय को शुल्क के रूप में लेती है। मुद्रण 
का व्यय सरकार उसी व्यक्ति से वसूल कर लेती है जो धातु को सिक्कों में ढलवाना 
चाहता है, परन्तु सरकार किसी अकार का लाग नहीं कमाती । वह केवल ढ्लाईं का 
वस्तविक व्यय क्ठल' करती है।.... क्‍ 

(ख) मुद॒ण लाभ प्रणाली (8087 079289)--हस प्रणाली में प्रकार 
सिक्कों की ढलाई के लिए मुद्रण व्यय से अधिक दाम वछल' करती हैं | व्यय से 
अभ्रधिक सरकार जो कुछ लेती है उसे मुद्रण लाभ” कहते हैं। इस लाभ को प्राप्त कर ते 
की दो रीतियाँ हैं, या तो सरकार धातु में टाँका (0.][07) मिला देती है या वह 
प्रत्यक्ष रूप में शुल्क लेती है । 
कौनसी मुद्रा प्रणाली श्रेष्ठ है ?-- 


यह कहना कठिन है कि मुद्रण की कौनसी प्रणाली सबसे श्रधिक श्रच्छी है । 
स्तन्त्र मुद्रए प्रणाली के पक्षपाती इस बात पर जोर देते हैं कि इसके द्वारा मुद्रा की 
श्रत्यधिक निकासी का भय मिठ जाता है और मुद्रा-प्रसार की सम्भावना कम हो जाती 
है । सीमित मुद्रण प्रणाली में यह ग्रण बताया जाता है कि उसमें सरकार सांकेतिक 
सिक्के निकाल कर सोने और चाँदी के उपयोग में बचत कर सकती है । निःशुल्क 
मुद्रण के समर्थकों का विचार है कि मुद्रण सरकार का ही कार्य॑ है ओर उससे सम्बन्धित 
व्यय भी उसी पर पड़ना चाहिए । मुद्रण-लाभ प्रणाली के समर्थक इस प्रणाली को इस 
कारण उपयुक्त बताते हैं कि इसके कारण सिक्के की भ्रद्धित कीमत निहित कीमत से 
अधिक हो ज्ञाती है और इस प्रकार उसके गलाने का भय नहीं रहता है । 
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अध्याय ७४ 
उत्तम और दीन मुद्रा 


(5००व० ७7वें ठ80 ०ञ०५) 


निरकूषश सिक्के (0०58४8०१ (०।७७)--- 

जब किसी सिक्‍के के भीतर को घातु का वास्तविक मूल्य उस सिक्‍के की नियम द्वारा 
निधोरित घातु की ग्रामाणिक कीमत से कम रह जाता है तो उस पिक्‍के को “निशृष्ट 
सिक्का? कहा जाता हे । भुतकाल में बहुत से राजा श्रावश्यकता के समय प्रचलित 
सिक्कों को निकृष्ट बनाकर अ्रपनी श्राय बढ़ाने का प्रयत्न किया करते थे, परन्तु कुछ 
लोग धोखेबाजी करके लाभ कमाने के लिए भी पिक्कों को निकृष्ट बना देते हैं | इस 
काय के लिए कई तरीके अपनाये जाते हैं :--- 

(१ ) किनारा काटना (0]979778)--सिकक्‍के के सिरों में से सावधानी- 
पूवंक थोड़ी-थोड़ी धातु काठ ली जाती है श्रौर यह काम इतनी चतुराई से किया जाता 
है कि देखने वाले को झासानी से पता न चले । इस व्यवहार को रोकने के लिए आधु- 
निक सरकारें सिक्कों के किनारों में छोटे छोटे दाँते बना देती हैं, जिससे कि थोड़ी सी 
छिलाई का भी झ्ासानी से पता चल जाय । 

( २ ) सिक्‍के जलाई (8फ690४778)--तैेजाब भ्रथवा किसी दूसरे रसाय- 
निक पदाथे में डालकर सिक्के पर से थोड़ी सी धातु उतार ली जाती है । 


( ३ ) सिक्के घिसना (॥0७798772)--सिक्कों को श्रापस में घिस कर 
प्रथवा रगड़ कर भी उनमें से थोड़ी सी घातु उतारी जा सकती है । 


( ४ ) जाली सिक्के बनाना (00प70र्५घ७४४४08)--जाली भ्रथवा नकली 
सिक्‍के बनाये जाते हैं, जिनमें बहुमूल्य घातु की मात्रा सरकारी सिक्कों की श्रपेक्षा कम 
रखी जाती है । बहुत से सुनार तथा कारीगर ऐसे सिक्कों के बनाने में दक्षता प्राप्त कर 
लेते हैं भ्लौर बहुत बार ऐसे सिक्कों के बनाने के शऔजार और यन्त्र पुलिस द्वारा बरामद 
किये गये हैं। सरकार जाली सिक्के बनाने वालों के लिए भारी दण्ड रखती है और 
इस बात का भरसक प्रयत्न करती है कि सिक्कों के ऐसे नमूने बनाये जायें जिनकी 
नकल न हो सके, परन्तु फिर भी जाली सिक्के बनाने का काम बराबर चलती ही 
रहता है । 

बहुत सी दशाओं में सरकार स्वयं देश के सिक्कों को निकृष्ट बना देती है | 
यह काम सिक्‍के में बहुमूल्य धातु की मात्रा कमर करके किया जाता है। भूतकाल में 
सरकारे भ्राय प्राप्त करने तथा सिक्कों के निर्यात को रोकने के लिए ऐसा किया करती 


थीं। आज कल की सरकारें मुद्रण नियमों में संशोधन करके ऐसा किया करती हैं। 
साधारणतया निकृष्टिकरण (]00/886776706) से सरकार का श्राथिक मान कम हो 
जाता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने की प्रथा अब लगभग सभी देक्ों में 
पाई जाती है। स्वयं भारत सरकार ने सन्‌ १६४० में ऐसा किया. था। भारतीय मुद्रण 
नियम सन्‌ १६६० के श्रनुसार भारतीय रुपये में ३४ भाग चाँदी होनी चाहिए, परल्तु 
सन्‌ १६४० में भारत सरकार ने उसे घटा कर ह॥ कर दिया था । 


द अवसूल्यत-मुद्रा (005"ढ८ांथ्ा०व ैठ02००)--- 


गजी मुद्रा तथा अन्य मुद्रा की अत्यधिक निकासी के कारण यदि मुद्रा 
का मूल्य घट जाता है € अथांत्‌ यदि वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत 
बढ़ जाती है ) तो ऐसी दशा में सुद्रा का अवमृल्यनः हो जाता है । श्राधुनिक 
युग में ऐसा करने की प्रथा भी सभी देक्षों में पई जाती है । युद्ध-काल में श्रथवा राष्ट्रीय 
संकट के काल में सभी सरकारें कागज के नोट छाप कर अपनी. भ्राय बढ़ाने का प्रयत्ञ 
करती हैं। इससे मुद्रा का अवमूल्यन ([06]7782790707) हो जाता है और देश्ष में 
मुद्रा-प्रसार फैलता है । ऐसी दक्षा में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी के साथ 
बढ़ने लगती हैं। महायुद्ध के काल में भारत रारकार ने यही नीति अ्रपनाई थी, जिसके 
फलस्वरूप पत्र-मुद्रा की मात्रा सन्‌ १६३६९ तथा सन्‌ १६४५ के बीच लगभग २०० 
करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग १,३०० करोड़ रुपया हो गईं थी । 


मुद्रा का अवमृल्यन सदा ही बुरा नहीं होता है। संकट काल में सरकार के 
पास आय प्राप्त करने का बहुधा दूसरा कोई उपाय नहीं होता है और मुद्रा-प्रवमूल्यन 
देश को पराजय अथवा कष्ट से बचा सकता है। कुछ सरकारें झ्ायातों को हतोत्साहित 
करने ओर निर्यातों को बढ़ाने के लिए भी इस नीति को प्रशुल्क-नीति (५808) 
70]0ए) का एक आवश्यक अज्ग बनाती हैं। 


अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण (0पथीछ०६ ० ० 00०वें (०ज०ए ६८र्ष७)- 

हम देख चुके हैं कि मुद्रा द्वारा देश के श्राथिक जीवन में बहुत से महत्त्वपूर्ण 
कार्य किये जाते हैं । जो पदार्थ मुद्रा के रूप में इत कार्यों को भली-भाँति सम्पन्न कर 
सकता है उसे ही 'अ्रच्छा मुद्रा-पदार्थ! कहा जाता है। एक अच्छा मुद्रा-पदार्थं बनने के 
लिए किसी वस्तु में निम्त गुणों का होता आवश्यक है :--- 

( १ ) उपयोगिता अथवा सामान्य स्वीकृति (097 07 ७७४०७] 
ै.000/90769)--जिस वस्तु में संमान्यता का गुण नहीं है वह एक अच्छी मुद्रा 
पदार्थ नहीं हो सकती है । यदि कोई वस्तु ऐसी है कि मुद्रा के अतिरिक्त दूसरे कामों 

के लिए भी उसकी उपयोगिता बहुत है, तो निश्चय ही उसको सभी व्यक्ति सहर्ष 
स्वीकार कर लेंगे । लोग किसी वस्तु को उसी दशा में स्वीकार करते हैं जबकि या तो 
वे यह जानते हैं कि शभ्रन्य व्यक्ति भी उसे बिना संकोच स्वीकार कर लेंगे प्रथवा जब 
उन्हें यह ज्ञात होता है कि वस्तु विशेष के श्रन्य लाभदायक उपयोग हो सकते हैं । इन 


दृषश्टिकोणों से सोता और चाँदी श्रच्छे मुद्रा पदा्थ हैं, क्योंकि उन्हें हर कोई लेने को 
तेयार रहता है । कपड़ा एक श्रच्छा पदाथ॑ नहीं है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा के परे 
उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा । कागज भी इस दृष्टिकोण से श्रच्छा मुद्रा पदाथे 
नहीं है, परन्तु कागज के नोठों को लोग इस कारण खुशी से स्वीकार कर लेते हैं कि 
उनमें सभी लोग भुगतान ले लेते हैं । वैसे मुद्रा के श्रतिरिक्त कागज के नोट की कीमत 
लगभग कुछ भी नहीं होती है, परन्तु सोने ओर चाँदी का उपयोग ओर भी बहुत से 
कार्यो में किया जा सकता है । 


(२ ) वहनीयता (7700090॥#ए)--एक अच्छे मुद्रा पदाथे में वहनीयता 
का भी ग्रुण होना चाहिए । इसके लिए किसी वस्तु में दो ग्रुणों का होना आवश्यक 
है--प्रथम, थोड़े बोक में अ्रधिक मूल्य का होना, और दूसरे, टिकाऊपन होना | इस 
दृष्टिकोश से कोयला, दूध तथा गाय अच्छे मुद्रा-पदार्थे नहीं हैं। पत्र-मुद्रा का सबसे 
बड़ा गुण उसकी वहुनीयता है। सोने और चाँदी में भी यह गुण भली भाँति पाया 
जाता है । 


(३ ) विभाज्यता (70ए8976ए7)--बस्तु-विनिमय की एक बड़ी कठि- 
नाई यह है कि कुछ वस्तुग्रों को टुकड़ों में बाँटने से उनकी कीमत में भारी कमी भरा 
जाती है। श्रच्छा मुद्रा-पदार्थ वही होगा जिसे मृल्य में किसी प्रकार की कमी किये बिना 
कितने ही ट्रुकड़ों में बाँठा जा सके । इस दृष्टिकोण में हीरे को एक श्रच्छा मुद्रा-पदार्थे 
नहीं कहा जा सकता है, यद्यपि वह एक बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि टुकड़े कर देने से 
उसकी कीमत बहुत घट जाती है । यह ग्रुण सोने और चाँदी में ही होता है कि उनके 
समान कीमत और समान वजन के टुकड़े किये जा सकते हैं और सभी ट्रुकड़ों की सामू- 
हिके कीमत पूरी घातु की कीमत के बराबर होती है । 


( ४ ) टिकाऊपन (0प7७09॥॥9)--एक अच्छे मुद्रा-पदार्थ में टिकाऊपन 
का भी ग्रुण होता चाहिए । मुद्रा का उपयोग क्रयः शक्ति के संचय के लिए भी किया 
जाता है। यह संचय तभी सफल तथा लाभदायक होता है, जबकि मुद्रा में टिकाऊपन 
हो । गेहूँ श्रथवा मवेशी इस दृष्टिकोण से भी अ्रच्छे पदार्थ नहीं-हैं, परन्तु सोने और 
चांदी में भ्रन्य गुणों के श्रतिरिक्त यह गुण भी मौजूद है।. 

( ५ ) परिचयता ((१०४४॥8909॥9)--इस गुण का आशय यह होता है 
कि मुद्रा की इकाई को सरलतापुृवंक पहिचाना जा सके । विनिमय के माध्यम के रूप 
में मुद्रा का प्रचलन होता है और वह एक व्यक्ति से दूसरे के पास श्राती-जाती है, इस- 
लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे देखकर ही पहिचान सके, भ्रन्यथा मुद्रा 
विशेष को सामान्य स्वीक्षति प्राप्त न होगी और धोखेबाजी की सम्भावना काफी रहेगी । 
वर्तमान युग में सभी सिक्कों और सभी प्रकार की पत्र-मुद्रा में इस गुण को बनाये रखने 
की ओर विशेष ध्याव दिया जाता है। सोने और चाँदी के सिक्के इस ग्रुण से भी 
परिपूर्ण होते हैं । 


( ६ ) अनुरूपता (0770207०7॥9)--एक अच्छा मुद्रा पदार्थ वही 
होगा, जिसके सभी टुकड़ों में एक-रूपता हो । यदि ऐसा नहीं है तो समान वजन के 
टुकड़ों में समात कीमत नहीं रहेगी। मुद्रा की सभी इकाइयाँ सभी प्रकार एक जैसी ही 
होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी इकाई के ले लेने से किसी भी प्रकार का लाभ था 
किसी भी प्रकार की हानि न हो सके । इस दृष्टिकोण से भी मवेशी तथा गेहूँ भ्रच्छी 
मुद्रा नहीं बत सकते हैं, परन्तु सोने और चाँदी के टुकड़े सभी प्रकार एक जैसे हो 
सकते हैं । 


( ७ ) मूल्य की स्थिरता (8॥909॥6ए ० ५७]४७)--यह भी मुद्रा का 
अत्यावश्यक गुर है । मुद्रा वा उपयोग मूल्य के मापक, स्थगित श्योधनों के मान तथा 
क्रय; शक्ति के संचय के लिए किया जाता है। यदि स्वयं मुद्रा के मुल्य में स्थिरता नहीं 
है तो वह स्थगित शोधनों का अ्रच्छा मान नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त संचित 
क़यः गक्ति का भी मूल्य भ्रनिश्चित रहेगा | इसी प्रकार यदि स्वयं स्थगित साधनों के 


मांस के मूल्य में परिवर्तन होते हैं तो ऋण॒दाता और ऋणी में से किसी एक को हानि 
होगी । 


आधुनिक संसार का यह श्रनुभव है कि मुद्रा की कीमत में भी स्थिरता नहीं 
रहती है, परन्तु इतना अवश्य है कि दूसरे पदार्थों की तुलना में सोने और चाँदी की 
कीमतों में परिवर्तत कम होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि संसार में इन दोनों 
धातुग्रों की एक सीमित मात्रा है, जिसमें वृद्धि अथवा कमी कठिनाई से होती है । यदि 
ठीक-ठीक नियन्त्रण रखा जाय, तो पन्न-मुद्रा के मूल्य को भी बड़े अ्रंश तक स्थिर 
किया जा सकता है शोर उसकी ग्रत्यधिक निकासी रोकी जा सकती है । 


( ८५ ) ढलन योग्यता (१9]]०७७॥॥ए)-- एक अच्छे मुद्रा-पदार्थ में यह 
भी ग्रुणा होना चाहिए कि उसे गलाकर किसी भी रूप और वजन के सिक्के बनाये जा 
सकें । इसके श्रतिरिक्त सिक्कों पर ऐसी मुहरों का लगाना तथा चिन्ह बनाना भी आव- 
इयक है कि लोग जाली सिक्‍के तैयार न कर सकें । 


निष्कषे-. 


ईन सभी गुणों को देखने से पता चलता है कि सोने और चाँदी में ये गुण 
सेब के सब मौजूद हैं । यही कारण है कि बहुत लम्बे समय से सोने शोर चाँदी के 
सिक्‍के ढाले जा रहे हैं श्रौर उन्हें मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा रहा है । गिलट 
भोर-ताँबे के सिक्कों का भी प्रचार काफी रहा है, परन्तु ये दोनों घातुए' श्रच्छे मुद्रा 
पदार्थ के सभी गुणों से सम्पन्न नहीं हैं। इनसे बने हुए सिक्‍क्रे साधारणतया गौण 
सिक्कों के रूप में उपयोग किये गए हैं। सोने और चाँदी के सिक्कों में टाँका लगाने के 
लिए भी. इन धातुप्रों का उपयोग किया गया है। पत्र-मुद्रा में परिचयता, वहनीयता 
भ्रादि के ग्रुण तो होते हैं, परन्तु उसमें न तो ठिकाऊपन होता है भौर न निहित मूल्य । 


ग्रेशम का नियम 
((९आंधाआड” ,8७) 
एक ही समय में किसी देश में कई प्रकार की मुद्राएं चालू हो सकती हैं । 
साधारणतया सोने, चाँदी भ्रोर तुच्छ घातुश्रों के सिक्के तथा कागज के नोठ एक ही 
साथ चालू रहते हैं । सिक्के प्रामारिक तथा सांकेतिक हो सकतें हैं भौर स्वयं पत्र-मुद्रा 
भी प्रतिनिधि, परिक्‍तंनशील श्रथवा प्राविष्ट हो सकती है। धातु के सिक्‍क्रे भी नये व 
पुराने हो सकते हैं। सभी सिक्के गुणों के दृष्टिकोण से एक जैसे नहीं होते, इसलिए उनकी 
ग्राह्मता भी समान नहीं होती । कुछ मुद्राए तुलना में भ्रच्छी होती हैं श्रोर कुछ बुरी । 
“अच्छी मुद्राः (9006 ॥४07८४) से तात्य॑ नये व परे यूल्य के उन 
'सिक्‍्क्रों से है जिनकी तोल और शुद्धता प्रमाणित होती है । पत्र मुद्रा के सस्बन्ध 
में अच्छी मुद्रा! का अभिग्राय उन नोटों से हे जोकि परिवर्तनशील हैं,तथा नये 
व ठीक-ठीक हैं। इसके विपरीत “बुरी मुद्रा? (266 #४0%४७) से वातय खोटे, 
जाली, यूल्य में कम ओर खराब सिक्कों तथा अपरिवर्तनशील व फटे पुराने नोटों 
से हे। 
ग्रेशम का नियम इज्जलेंड के व्यावहारिक अ्रथंशासत्री सर टामस्‌ ग्रेशम (8 
(077988 (3768078770) के नाम से सम्बन्धित है। ग्रेशम महारानी एलिजाबेथ 
प्रथम ([॥]290600 ]) के आथिक सलाहकार थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 
पहले इच्धल्लेंड के शासकों ने बहुत से निकृष्ट सिक्के चालु किये थे। एलिजाबेथ चाहती 
थीं कि देश की मुद्रा में सुधार हो । इसके लिए उन्होंने नये पूररंकाय सिक्के चालू किये | 
उनका विचार था कि धीरे-धीरे लोग पुराने और निक्ृष्ट सिक्कों का परित्याग कर देंगे 
तथा नयै सिक्कों को ग्रहण कर लेंगे, परन्तु अनुभव श्राज्ञा के विपरीत रहा । यह देखने 
में आया कि नए सिक्‍के चालू होते ही बाजार से गायब हो जाते थे और पुराने तथा 
निकृष्ट सिक्के बराबर चालू रहते थे | महारानी को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने सर 
टामस ग्रेश़म से इस घटना का कारण पूछा | ग्रेशम ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
किया :-- हीन मुद्रा में उत्तम मुद्रा को अचलन से निकाल देने की ग्रव्गत्ति होती 
है |? (880 70769 07788 800प 70969 0फ॥ 0 6077०प7०॥४707) । 
तब से यह प्रवृत्ति अथंशास्त्र में ग्रेशम के नियम के नाम से प्रसिद्ध है । स्मरण रहे कि 
, ग्रेशम से पूर्व भी लोगों को इसका ज्ञान था, परन्तु ग्रेशम ने इसे बड़ी सरल तथा स्पष्ट 
भाषा में व्यक्त किया .है । 
ग्रो० माशल' ने इस नियम की परिभाषा बड़ी सावधानी से की है। उनका 
कथन है कि :--“यदि हीन मुद्राएँ परिमाण में सीमित नहीं हैं तो अच्छी 
मद्राओं को ग्रचलन से निकाल देती हैं [??* भाशंल ने “यदि परिमाण में 
एप वर्शंहा0/ एप्रायटाएए, य 70 जा 6१ के दृष०ीआ।8ए, जाती 
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सीमित नहीं हैं” वाक्य को जोड़ कर नियम की सीमा का भी उल्लेख कर दिया है। 
इस नियम का ग्राशय यही है कि यदि किसी देश में समान मुल्य की दो मुद्राएँ, 
जिनकी उत्तमता में अन्तर है, एक ही साथ प्रचलन में हों तो हीन मुद्राए' उत्तम मुद्राश्रों 
को प्रचलन से बाहर निकाल देती हैं । 


अथशा्र के अन्य नियमों की भाँति यह नियम भी केवल' एक ग्रत्तत्ति को ही 
दिखाता है, इसलिए यह आ्रावश्यक नहीं है कि प्रत्येक दशा में नियम लागू हो ही, परन्तु 
साधारणतया ऐसा ही होने की सम्भावना रहती है। यह नियम मनुष्य की ग्रकृति पर 
आधारित हे | मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब उसे कोई चीज लेनी होती है तो वह 
सबसे श्रच्छी' चीज छाँट कर लेता है और जब उसे कोई वस्तु देनी होती है तो वह स्व॑ 
प्रथम सबसे खराब चीज को देने का प्रयज्ञ करता है। यदि सम्भव है तो वह अ्रक् 
सिक्कों को प्राप्त करने भर अ्रपने पास रखने की चेष्टा करेगा और श्रपने पास के बुरे 
सिक्के दूसरों को देने की कोशिश करेगा । वस्तुएं और सेवाएँ खरीदने के लिए तो हम 
बुरे सिक्के भी स्वीकार कर लेते हैं, यदि वे इतने बुरे नहीं हैँ कि दूसरे लोग उन्हें लेने से 
इन्कार कर दें, परन्तु संग्रह के लिए सबसे अच्छे सिक्कों को ही चुना जाता है ७ परिणाम 
यह होता है कि भ्रच्छे सिक्‍के भ्रथवा भ्रच्छी पत्र-मुद्रा लोग श्रपने पास रख लेते हैं । 
नियम के लागू होने के कारणु-- 


ग्रेशम के नियम में अच्छी” तथा 'ब्रुरी' ये दोनों शब्द साधारण तथा तुलनात्मक 
श्रथ में उपयोग किये गये हैं। एक मुद्रा दूसरी की श्रपेक्षा श्रच्छी या बुरी' हो सकती है 
शोर यदि ऐसी दोनों ही प्रकार की मुद्राएं एक ही साथ प्रचलित हैं तो श्रच्छी मुद्रा का 
चलन साधोरणतया बन्द हो जाता है। नियम के लागू होने के तीन प्रमुख कारण हैं।--- 

( १) मुद्रा का संग्रह (त0५970708)--बहुत बार हम मुद्रा को जमा 
करते हैं, ताकि या तो उसे गाड़ कर रख सके या अ्रपने पास जमा करके रख सकें । 
इस कार्य के लिए हम सबसे उत्तम मुद्रा की खोज करते हैं। नयै तथा पूर्शाकाय सिक्‍के 
तथा अच्छे कागजी नोट श्रथवा भ्रच्छी किस्म की पत्र-मुद्रा जोड़ कर रखी जाती है। 
हीन मुद्रा हम शीघ्र से शीघ्र अपने पास से निकालने का प्रयत्त करते हैं । 


(२) सिक्कों को गलाना--इस काये के लिए नये तथा पृूर्णंकाय सिक्के 
चुने जाते हैं । घिसे हुए सिक्कों अथवा सांकेतिक सिक्कों को गलाने से तो लाभ के स्थान 


पर हानि ही होती है, इसलिए ऐसे सिक्कों को विनिमय माध्यम के रूप में उपयोग 
करना ही अ्रधिक लाभदायक होता है। 


( ३ ) विदेशी भुगतान तथा निर्यात--विदेश्ञों में हमारे देश की मुद्रा का 
प्रचलन नहीं होता, श्रतएव वे हमारे देश के चलन को मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं 
करते, बल्कि धातु के रूप में ही ग्रहण करते हैं। सिक्के साधारणतया तोल के हिसाब 


से लिये जाते हैं। यही कारण है कि विदेशी भुगतान श्रथवा निर्यात के लिए सबसे 
भ्रच्छे सिक्के चुन लिए जाते हैं । 


निष्कर्ष. 


जब संग्रह करने, गलाने ओर विदेशी भुगतान के लिये निर्यात करने में 
अच्छी मुद्रा का ग्रयोग किया जाता है तो अच्छी मुद्रा तो धीरे-धीरे चलन से लोप 
हो जाती है और ह्ीन मुद्रा ही चलन में रह जाती है | 


नियम का ज्षेत्र 


श्रब हमें यह देखना है कि ग्रेशम का नियम विभिन्न परिस्थितियों में किस. 
प्रकार लागू होता है ? इसके लिए चार परिस्थितियों का अ्रध्ययच किया जाता है ६--- 


( १ ) एक-धातुमान प्रणाली में-- 


इस प्रणाली के अन्तर्गत देश में केवल एक ही धातु के सिक्‍के प्रचलित होते हैं, 
परन्तु इन सिक्कों में वजन, थुद्धता अ्रथवा अन्य प्रकार के अन्तर होते हैं। एक-धातुमान 
को निम्न दशाएँ विचारणीय हैं :--. 


( अ ) जबकि केक्‍ल प्रामाणिक सिक्के अथवा पर्णकाय सिक्के प्रचलित हैं, तो 
इन प्रणकाय पिक्कों में से कुछ तो नये हो सकते हैं तथा कुछ पुराने 
और घिसे हुए | घिसे हुए सिक्के नये सिक्कों की तुलना में 'हीन मुद्रा' 
होते हैं, इसलिए उनका प्रचलन बना रहता है, परन्तु नये सिक्के प्रच- 
लन से निकल जाते हैं । 


जबकि पूरएकाय तथा सॉकेतिक घिक्‍करे एक ही साथ ग्रचलित हैं, 
तो इस दशा में सॉंकेतिक सिक्‍के बुरी मुद्रा होंगे और प्रांकाय सिक्कों 
को प्रचलन से निकाल देंगे। सभी लोग संग्रह करने, गलाने तथा 
निर्यात के लिए केवल पूरणांंकाय सिक्‍कों का ही उपयोग करेंगे । 

इसका उदाहरण भारत में उस समय मिला था जबकि रानी विक्टोरिया तथा 
सम्राट जाज॑ षष्टम (560726 (५7१) के रुपये के सिक्के एक ही साथ चालु थे। 
विक्टोरिया के रुपयों में चाँदी की मात्रा अधिक थी, इसलिए लोगों ने उनका संग्रह 
करना तथा गलाना आरम्भ कर दिया था। 


(२ ) द्वि-धातुमान पद्धति में-- 

इस प्रणाली में दो धातुओं के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा तथा मूल्य-मान के रूप 
में एक ही साथ प्रचलित होते हैं। साधारणतया सोने और चाँदी के सिक्‍कों का इस 
प्रकार उपयोग किया जाता है। दोनों ही घातुग्रों के सिक्‍क्रे अ्रसीमित विधि ग्राह्य होते 
हैं ओर दोनों धातुप्रों के बीच विनिमय दर नियम द्वारा निश्चित कर दी जाती हैं" श्रागे 
चल' कर ऐसा सम्भव है कि एक धातु की कीमत में दूसरी की अ्रपेक्षा श्रधिक परिवतंन हो 
जाय । ऐसी दशा में दोनों घातुश्नों की वास्तविक बाजारी विनिम्रय दर वैधानिक विति- 
मय दर से भिन्न हो जाती है, जिससे कि एक घातु के सिक्‍कों का अ्ति-मूल्यन (()787"- 
७] 796707) श्र दूसरी धातु के सिक्कों का अ्रवमुल्यच ((70067/-79[प७॥09) 
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हो जाता है। अवमृल्यत मुद्रा अति-यूल्यत मुद्रा की अपेक्षा अधिक अच्छी होती 
है, अतएव अतियृल्यत सिक्के अवमूल्यत पिक्ों को प्रचलन से बाहर निकाल देते हें | 
एक उदाहरण द्वारा इस सत्य को स्पष्ट किया जा सकता हे | मान लीजिए 

कि एक देंश में सोने श्रौर चाँदी के एक-एक तोले के पुणंंकाय सिक्के विधि-ग्राह्म सिक्कों 
के रूप में चालू हैं और सोने तथा चाँदी की इस समय की कीमतों के भ्राधार पर सरवार 
उसमें १:२० का शनुपात निर्धारित करती है। यह सम्भव है कि भ्रागे चलकर चाँदी 
की कीमत बाजार में कम हो जाय और सोने की कीमत वही बनी रहे । मान लीजिए 
कि ऐसी दशा में बाजार में सोने और चाँदी की वास्तविक विनिमय दर १:२१ हो 
जाती है, जबकि नियमानुसार विनिमय दर श्रभी भी १:२० ही रहती है । ऐसी परि- 
स्थिति में तियम द्वारा चाँदी को अनुपात से अ्रधिक मूल्य प्रदान किया जायगा श्रथवा 
भ्राथिक भाषा में चाँदी के सिक्‍्क्रे का अतिमूल्यन हो जायगा | इसके विपरीत सोने के 
सिक्कों को श्रनुपात से कम मूल्य मिलेगा और उनका शअ्रवमृत्थस हो जायगा। अतएव 
चाँदी का सिक्का हीन मुद्रा हो जायगा और सोने का सिक्का भ्रच्छी मुद्रा । लोग सोने 
के सिक्के को गलाना आरम्भ कर देंगे, क्योंकि एक सिक्‍्क्रे को गला कर एक तोला 
सोना मिल जायगा और बाजार में एक तोले सोने के बदले में २१ तोला चाँदी मिल 
जायगी, जबकि नियमानुसार एक तोले सोने के सिक्के के बदले में केवल २० चाँदी 
के सिक्के, अर्थात्‌ २० तोला चाँदी मिलती है। जिस व्यक्ति को सोने का सिक्‍क्रा मिल 
जायगा वह उसे छिपा लेगा, परन्तु चाँदी के सिक्कों का प्रचलन बराबर जारी 
रहेगा। 
(३ ) सिक्कों ओर पत्र-मुद्रा के एक साथ चलन में-- 

. यदि देश में घातु के सिक्‍्क्रे श्रौर कागज के नोट एक साथ ही प्रचलित हैं तो 
' घातु के सिक्के अच्छी मुद्रा होगे, संग्रह करने तथा गलाने के लिए उन्हीं का उपयोग 
किया जायगा और वे धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर जाने लगेंगे । धातु के सांकैतिक सिक्के 
भी कागज के नोटों की तुलना में श्रच्छी मुद्रा होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रथम महायुद्ध 
काल में जब इज्जलेंड में पत्र-मुद्रा का भ्रत्यधिक प्रसार हुआ, सोने की मुद्रायें प्रचलन से 
बाहर निकाल दी गई और प्रचलन में श्रधिकांश पन्न-मुद्रा ही रह गई । 

४ ) पत्र-मुद्रा में--- 

पन्न-मुद्रा के चलत पर भी यह नियम लागू होता है। थदि देश में केवल 

कागज के नोट ही प्रचलित हैं, तो ग्रेशम का नियम निम्न प्रकार लागू होगा :--- 

( अर) यदि एक ही ग्रकार की पत्र-मुद्रा अचलित है, तो फटे-युराने तथा 
सड़े और गन्‍्दे नोट हीन मुद्रा होंगे | अच्छे नोटों का संग्रह किया 
हक श्रोर बुरे नोटों में उन्हें प्रचलन से निकाल देने की प्रवृत्ति बनी 
रहेगी । 


( व) जबकि अतिनिधि तथा परिवतेनशील पत्र मुद्रायें एक ही साथ चालू 
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होती हैं, तो प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा अच्छी मुद्रा होती है भौर परि- 
वतंनशील पतन्न-मुद्रा उसे प्रचलन से बाहुर निकाल सकती है । 

(स्‌ ) यदि परिवर्तनशील' पत्र-मुद्रा तथा अपरित॑नशील पत्र-मुद्रार्ये एक 
ही साथ चालू हैं, तो हीन होने के कारण श्रपरिवर्तनशील' पत्र-मुद्रा 
परिवतंनश्ञील पत्र-मुद्रा को प्रचलन से बाहुर निकाल देगी । 

(द ) यदि देश में केवल अपरिवर्तनशील' पत्र-मुद्रा का चलन है, परन्तु 
उनमें से एक ग्रादिष्ट मुद्रा है, तो प्रादिष्ट मुद्रा पर विश्वास सबसे कम 
होने के कारण वह बुरी मुद्रा होगी श्र साधारण अपरिवतंनशील 
पत्र-मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकालने की प्रवृत्ति रखेगी। 


नियम के अपवाद अथवा सीमाएं ([वजा।धवं०घड ० धा० 7.8७)-- 

प्रब हमें यह देखना है कि क्चा ग्रेशम का नियम सभी दशाश्रं में लागू होता है ? 
माशल ने नियम की परिभाषा करने में _सावधानी से काम लिया है। उनका विचार 
है कि यह नियम साधारणतया लागू होता है । यदि बुरी मुद्रा का प्रचलन सीमित रखा 
जाता है तो नियम के लागू होने की संम्भावना बहुत ही कम रहती है, परन्तु यदि ऐसी 
मुद्रा बिना किसी प्रतिबन्ध के अ्रच्छी मुद्रा के साथ साथ चलन में रहती है तो नियम 
श्रवश्य लागू होता है । निम्न दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता है :--- 

( १ ) मुद्रा की कुल मात्रा कम होना-यदि देश में श्रच्छी और बुरी 
दोनों ही प्रकार की मुद्रा कुल मिलाकर देश की व्यापार, वाणिज्य तथा व्यावसायिक 
आ्रावश्यकता से भी कम है तो ग्रेशम का नियम लॉग न होगा। बात यह है कि देश में 
विनिमय सम्बन्धी कार्यों को चलाने के लिए मुद्रा की एक न्यूनतम्‌ मात्रा श्रावश्यक होती 
है। यदि मुद्रा की मात्रा इससे भी कम रह जाती है तो विनिमय में भारी अ्रसुविधा 
होने लगती है । विनिमय की यह शअ्रसुविधा मुद्रा-संग्रह के लाभ की श्रपेक्षा श्रधिक हो 
सकती है, इसलिए श्रच्छी मुद्रा को प्रचलन से नहीं निकाला जाता है । यद्।ि मुद्रा की 
मात्रा कम है, तो बाजार में उसकी माँग बढ़ जाने के कारण उसकी उपयोगिता 
भी बढ़ जायगी । मुद्रा के रूप में उपयोगिता बढ़ जाने के कारण उसे अन्य रूप में 
उपयोग करने का प्रलोभन ही नहीं रहेगा । मुद्रा की कमी के काल में ब्याज की दर 
भी ऊपर चढ़ जाती है, जो मुद्रा के श्रकारण संग्रहु को रोक देगी । 

(२ ) अत्यधिक हीन मुद्रा--यदि बुरी मुद्रा इतनी खराब हो चुकी है कि 
लोग उसे अस्वीकार करने लगते हैं तो स्वयं उसी का चलन बन्द हो जाएगा । बहुत 
घिप्ते हुए सिक्के तथा बहुत खराब नोट खजाने को लौटा दिए जाते हैं और स्वयं प्रच- 
लन से निकल जाते हैं । 

( ३ ) हीन झुद्रा का बहिष्कार--यदि प्ञारा समाज बुरी मुद्रा के उपयोग 
के विरुद्ध है और उसका बहिष्कार करता है तो वह अ्रच्छी मुद्रा को प्रचलन से नहीं 
हूंठा सकेगी । यदि कोई भी व्यक्ति हीन मुद्रा के लेने को तैयार नहीं है तो उसके 
प्रचलन ((॥720प790707) का प्रश्न ही नहीं उठता है । 


(४ ) सांकेतिक सिक्‍्के--यदि बुरी मुद्रा सांकेतिक सिक्कों के रूप में है और 
उसकी मात्रा सीमित है तो ग्रेशम का नियम लागू ने होगा । कारण यह है कि एक 
श्रोर तो मात्रा की कमी के कारण लोग सभी भुगतान हीन मुद्रा में नहीं कर पायेंगे 
और उन्हें भ्रच्छी मुद्रा में शोधन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा | दूसरी ओर, सर- 
कार ब्रुरी मुद्रा की निकासी पर नियन्त्रण रखती है श्रोर उसे आवश्यकता से श्रधिक 
प्रचलन में नहीं आने देती है। 

(४ ) बैंकिंग प्रथा की उन्नति--यदि देश में बेंकिंग प्रथा की इतनी उन्नति 
हो चुकी है कि सभी भुगतान चेकीं द्वारा होते हैं तो इस नियम के लागू होने का प्रश्न 
ही नहीं होगा ॥ 

(६ ) भिन्न भिन्न उद श्य वाली सुद्रायें--प्रमाणित और सांकेतिक सिक्‍के 
चलाथ॑ सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रकार की माँग पूरी करते हों, तो सांकेतिक सिक्के निक्ृ 
मुद्रा होने पर भी प्रमाणित सिक्कों को चलन से नहीं हटा पाते हैं । 

( ७ ) अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान---कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि 
विश्व के सभी देश द्विधातुमान को अपना लें तो क्षतिपूरक प्रभाव (()077]00089607ए 
80॥707) के कारण द्विधातुमान के अन्तगंत ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि 
एक मुद्रा के भ्रभाव की पूरति दूसरी मुद्रा के आधिक्य से हो जाती है । 
निष्कषे--- 

भूतकाल में ग्रंशम के नियम लागू होने के अनेक अवसर श्राते थे। धातुमान 
श्रोर विशेषकर द्वि-धातुमान के श्रन्तगंठ यह नियम बहुधा कार्यश्ील दिखाई पड़ता था। 
घातुमान का भ्रन्त हो जाने के पश्चात्‌ नियम की कार्यशीलता बहुत ही कम रही है। 
प्रथम महायुद्ध के काल में लगभग सभी देशों ने अश्रपरिवर्ततशील पत्र-मुद्रा के रूप में 
हीन मुद्रा चालू की थी और ग्रेशम के नियम के अनुसार धातु मुद्राओ्रों का चलन 
समाप्त होने लगा था । दूसरे महायुद्ध के काल में भी ऐसी ही परिस्थिति श्राई थी । 
सन्‌ १६४० में भारत में चाँदी के रुपयों का प्रचलत इसी नियम के श्रन्त्गंत समाप्त 
होने लगा था।; 

(708570[5 
. मुद्रा के विनिमय में मन्दी ([0९97९०8.079 ० 0पा7०४०५) पर नोट लिखिए । 
(0878, 3. 3., 958) 
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अध्याय ५ 
मुद्रा-मान 


(0४७९६०७ए 5६870&7/05) 


मुद्रा-मान का अथ ओर मूल्यमान से उसका भेद्‌- 
ऊपर से देखने पर मुद्रामान (१॥०70७7"ए 5609706%70) तथा मुल्य-मान' 
(8099049704 0० (५०]४७) में कुछ भी अन्तर दिखाई नहीं देता है। बहुत से 
प्रथंशार्री भी कभी-कभी दोनों शब्दों के लगभग एक ही श्र लगाते हैं। परन्तु वास्तव 
में दोनों में काफी भ्रन्तर होता है। मूल्य-मान से हमारा अभिग्रायः उस मुद्रा-इकाई 
से होता है जिसमें किसी देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत नापी 

ती हे | पौंड, डालर, रुपया,/रूबेल ([8000]6), मार्क ()॥97/८) भ्रादि इसके 
उदाहरण हैं । 

किन्तु युद्रा-मान एक अधिक विस्तृत शब्द हे, जिसमें मृल्य-मान के अति- 

रिक्त और भी बहुत सी वस्तुएं सम्मिलित होती है । मुद्रा सम्बन्धी तभी ग्रकार 
के नियम, सभी ग्रकार को व्यवस्थाएं तथा सभी ग्रकार के व्यवहार इसके ज्षत्र में आ 
जाते हैं । सरकार को केश में प्रामाशिक मुद्रा के श्रतिरिक्त छोटी-छोटी कीमत के 
सिक्‍के निकालने पड़ते हैं, कागज के नोट छापने पड़ते हैं, साख-मुद्रा के विकास ओर 
उसके नियन्त्रण के सम्बन्ध -में नियम बनाने पड़ते हैं, बहुमूल्य धातुओं के खरीदने-बेचने 
भर उनके झ्रायात-निर्यात की व्यवस्था करनी पड़ती है श्रौर देश की मुद्रा के मुल्य की 
स्थिरता बनाये रखने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं।ये सभी काये और 
व्यवस्थाएँ मुद्रा-मान के क्षेत्र में भ्रा जाते हैं। स्वयं मृल्य-मान भी मुद्रा-मान का ही 
एक अंग होता है | सारांश यह है कि मुद्रा-मान में मुद्रा की नीति शोर व्यवहार 
सम्बन्धी सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है, परन्तु प्रत्येक देश का मुद्रा-मान 
देश के मूल्य-मान पर भ्राधारित होता है। मुद्रामान यदि शरीर है तो उसका प्राण 
मूल्य-मान ही. होता है । 


मुद्रामान के अध्ययन का महत्त्व 

मुद्रा-मान के अध्ययन का श्रथ॑शास्त्र में भारी महत्त्व है । किसी देश की आंधथिक . 
भ्रौर सामाजिक उन्नति वहाँ के मुद्रा-मान पर ही निर्भर होती है। एक श्रच्छा मुद्रा- 
मान कीमतों में स्थिरता लाकर झ्राथिक अ्रनिश्चितता को दूर करता है और व्यापार 
व्यवसाय तथा वारिज्य के विकास के लिए अनुकूल दशाए' उत्न्न करता है। मुद्रा-मान 
की चुटियाँ अनेक झ्राथिक ब्रुराइयों को जन्म देती हैं 


६४ ] 


मुद्रामान के भेद 


मुद्रा-मान दो प्रकार के होते हैं :-धातुमान (८४०7/86 2/6॥40॥'6) 
तथा पत्र-मान (2289७  /6#9 ८67) | प्रथम प्रकार के मुद्रा-मान में घातु का 
मूल्य-मान के रूप में प्रयोग किया जाता है, परन्तु दूसरे प्रकोर के मान में पत्र,मुद्रा ही 
मूल्य के मान के रूप में प्रयोग की जाती है । 








मुद्रा मान 
२, 
धातुमान पत्र मान 
4 : ४, कि ४८ 
एक धातुमात हद्विधातुमान प्रादिष्टमान मिश्रित धातुमान 
___ ४ रे 
३, ५ बहुधातुमान सूचीबद्धमान 
स्वररमान रजत-मान 
(स्वर्शमान की तरह 
इसके भी चार भेद सम्भव हैं) 
छः । ५ 
स्व चलनमान | स्वरणं-विनिमय मान 
र 
स्वरणंपाटमांन स्वर निधिमान 
रु र रे 
विशुद्ध द्विधातुमान पंग्रु द्विधातुमान समानान्तर द्विधातुमान 
धातुमान के रूप-- 


धातुमान के कई रूप सम्भव हैं। प्रमुख रूप निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) एक-चातुमान (॥०४०४०६४ 8४) -- 

इस मुद्रा-मान में केवल एक ही धातु को मूल्य के मान के रूप में उपयोग 
किया जाता है | सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो किसी भी धातु को इस रूप में उपयोग 
किया जा सकता है, परन्तु व्यावहारिक जीवन में केवल सोने और चाँदी का हो उप- 
योग किया गया है। इड्डलेंड ने सन्‌ १६३१ तक और फ्रांस ने सन्‌ १६३६ तक सोने 
का मूल्य-मान के रूप में उपयोग किया है और चाँदी का उपयोग चीन के देश में हुआ 
है। सन्‌ १८६३ तक भारत में भी रजत-मान (8]]ए67 3॥970970) था । सन्‌ 
१६२७ और सन्‌ १६३१ के बीच भारत में स्वशुंमान प्रचलित रहा है । 


एक-चघातुमान के शुण-- 

एक-धातुमान में सोने अ्रथवा चाँदी को मुल्य के मान के रूप में उपयोग किया 
गया है। सोने का उपयोग अधिक सर्वव्यापी हुआ है। चीन, दक्षिणी अम्तरीका के कुछ 
देशों और भारत को छोड़ कर चाँदी का उपयोग बहुत ही कम हुग्ना है। बात यह थी 
कि सोने की श्रपेक्षा चाँदी की पूति अधिक रही है और इस कारण चाँदी का मूल्य 
भ्रपेक्षषत॒ कम रहा है। एक-घातुमान संसार में विभिन्न रूपों में काफी लम्बे काल 
तक प्रचलित रहा है और इस मान ने स्वरणमान के अन्तर्गत तो अन्तर्राष्ट्रीय रूप 
धारण कर लिया था-। इस मान के कई लाभ हैं, जिनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण 
निम्न प्रकार हैं ;--- 

( १ ) एक-घातुमान में सरलता! होती है, क्‍योंकि केवल एक ही धातु को 
मूल्य के मान के रूप में उपयोग किया जाता है। अभ्रतः लोगों की 
समभ में इसका चलत आसाती से भ्रा जाता है। साथ ही, सोने और 
चाँदी जंसी वहुमूल्य धातुश्नों का मुद्रा के रूप में उपयोग करते के 
कारण जनता का विश्वाप्त भी अधिक रहता है। 
इस प्रणाली में एक ही धातु के सिक्‍के प्रामाणिक मुद्रा होते हैं । यही 
कारण है कि ग्रेशम का नियम बहुत ही कम लागू होता है| द्वि- 
धातुमान में इस नियम के लागू होने का भय अ्रधिक रहता है। 

( ३ ) इस प्रणाली का सभी देशों द्वारा उपयोग होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार तथा व्यवसाय में सुविधा रहती है । बड़े लम्बे समय तक 
स्वणुंमान ने संसार में अन्तर्राष्टीय व्यापार तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय आथिक 
सहयोग को बनाये रखा है । 

पुक-घातुर्मान के दोष-- 

इन गुणों के साथ-साथ इस ग्रणाली में कुछ महत्त्वपरं दोष भी हूँ | अनेक 
कारणों से एक-धघातुमान अ्रसन्‍्तोषजनक है। प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :-- 

( १) संसार के सभी देश एक साथ इसका उपयोग नहीं कर सकते, 
क्योंकि संसार में सोने अथवा चाँदी की कुल मात्रा सभी देक्षों का 
मुंद्रा-मान बनने के लिए काफी नहीं है । कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक 
कहा है कि स्वरणुं-पाठ-मान भी संसार के सभी देश ग्रहण नहीं कर 
सकते हैं । 

(२ ) किसी भी मुद्रा-प्रणाली में लोच, ग्रर्थात्‌ु आवश्यकता के समय मुद्री- 
विस्तार अथवा मुद्रा-संकुचच कर लेने का गुण बहुत महत्त्वपुर्ण होता 
है, परन्तु यदि सोभे अ्रथवा चाँदी को मृल्य-मान के रूप में उपयोग 
किया जाता है, तो इसकी मात्रा में वृद्धि के बिना मुद्रा की पूर्ति को 


(२ 


२०७ 


बढ़ाना सम्भव नहीं हो सकता | संकट-काल में सोने अथवा, चाँदी 
को ग्राप्त कर लेना कठिन होता है | यही कारण है कि प्रथम 
महायुद्ध के काल में श्रधिकाँश देशों को स्वरसांमान स्थगित करता 
पड़ा था । 

(३) इस प्रणाली में कीमतों को स्थिरता को बनाये रखना कठिन होता 
है| किसी भी एक धातु की कीमत सदव पूर्णतया स्थिर नहीं होटी 
और जब मुद्रा-मान के ही मूल्य में स्थिरता न हो, तो फिर कीमतों की 
स्थिरता की झ्राशा करना निमुल है। संसार के आर्थिक इतिहास से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न कालों में सोने और चाँदी की 
कीमतों में भारी परिवतंन होते रहे हैं। सन्‌ १८७० के आ्रास-पास 
और प्रथम महायुद्ध के पर्चात्‌ चाँदी की कीमतें काफी गिरी हैं। 
दूसरे कालों में चाँदी की कीमतें ऊपर चढ़ी हैं। कीमतों में स्थिरता 
बहुत ही कम रही है। सोने की कीमतों का इतिहास भी लगभग इसी 
प्रकार रहा है। प्रत्येक सोने की नई खान के पता लगने श्रथवा खानों 
से सोना निकालने की नई विधि के आविष्कार के साथ सोने की 
कीमतें गिरी हैं। इसी प्रकार सोने की किसी खान के समाप्त हो जाने 
भ्रथवा सोने के जहाजों के डूबने के साथ सोने की कीमतें ऊपर 
चढ़ी हैं । 


(२) द्वि-धातुमान (8-८० 8४४)--- 

इस पद्धति में दो धातुओं को एक ही साथ ग्रामाणिक धातुओं के रूप में 
उपयोग किया जाता है। वास्तव में संसार में सोने और चाँदी का ही इस प्रकार 
उपयोग किया गया है | दोनों धातुओं के सिक्के प्रामाशिक मुद्रा तथा असीमित विधि- 
ग्राह्य होते हैं भोर दोनों के बीच की विनिमय दर नियम द्वारा निर्धारित कर दी जाती 
है । ऋण-दातां को यह अ्रधिकार होता है कि वह ऋण का भुगतान सोने अ्रथवा चाँदी 
किसी में भी कर सकता है । 


सन्‌ १८०३ में फ्रांस ने द्वि-धातुमान ग्रहण किया था तथा सोने और चाँदी के 
बीच १:१५३ का विनिमय अनुपात रखा था। सन्‌ १८४८ तक तो यह पद्धति बिना 
किसी कठिनाई के चांलू रही, परन्तु सत्‌ १६४९ और सन्‌ १८४० के बीच सोने 
की.बहुत सी ८ई खानों का पता चल गया था, जिसके कारण सोसे की कीमतें गिर 
गई थीं। ग्रेशम के नियम की कार्यशीलता को रोकने के लिए फ्रांस को सोने और चाँदी 
के अवुतात में परिव्तत करदा पड़ा था, परन्तु यह भ्रयक्ष बहुत सफल नहीं हो सका । 
सन्‌ १८६४५ में फ्रांस, इटली, बेल्जियम तथा स्विटजरलेंड ने सामूहिक रूप से द्वि-धातु- 
मान स्थापित करने का प्रयत्ञ किया था, परन्तु सन्‌ १८७४ में चाँदी की कीमतों के 
तेजी से गिरने के कारण यह व्यवस्था भी टूट गई । 


(३६ ) बहु-धातुमान (/रपपातलर्ीकक)-- ः 

बहु-धातुमान ग्रणाली में कई घातुओं को एक ही साथ मृल्य-मान के रूप में 
उपयोग किया जाता हे | प्रत्येक धातु के सिक्कों की ढलाई स्वतन्त्र होती है और, प्रत्येक 
धातु के सिक्के प्रामाशिक मुद्रा तथा असीमित विधि-ग्राह्म होते हैं। सभी धातुग्रों के 
बीच की विनिमय दर नियमानुसार निश्चित कर दी जाती है और ऋणादाता को किसी 
भी धातु में ऋण चुकाने का पूर्णा अधिकार होता है। व्यवहार में यह मुद्रा प्रणाली 
बहुत ही कठिन है, क्‍योंकि विभिन्न घातुश्रों की कीमतों में तुलनात्मक परिवतंन्र होते 
रहने के कारण उनके बीच की विनिमय दरों को बनाये रखना कठिन होता है । यही 
कारण है कि ऐसा धातुमान किसी भी देश ने ग्रहण नहीं किया है, यद्यपि इस मान में 
कीमतों की स्थिरता स्थापित करने तथा बनाये रखने की सम्भावना बहुत अधिक 
होती है । 
(४) प्रादिष्ठ मान (पा 5७० ०६४० )--- 

प्रत्येक प्रकार के धातुमान की यह विशेषता होती है कि प्रामाणिक एिक्‍्के की 
कीमत धातु की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाती है। उदाहरण के लिये, 
इड़लेण्ड में स्वणंमान के अन्तर्गत ३ पांड १७ शिलिंग और (१० पेंस का सूल्य एक 
श्ोंस सोने के बराबर था । भारत में २१ र० ७ आना १० पाई १ तोला सोने के 
बराबर होते थे । किन्तु, ग्रादिष्ट मान में सुद्रा की इकाई की कीयत इस प्रकार स्वर्ण 
अथवा किती अन्य घातु या घातुओं की एक निश्चित यात्रा के बराबर नहीं रखी 
जाती | 
प्रादिश्मान की विशेषवाये-- 

श्री कैन्‍्ट के अनुसार प्रादिष्ट मुद्रा की तीन विशेषतायें होती हैं--(१) वस्तु के 
रूप में इसका मूल्य लगभग न होने के बराबर होता है । (२) इसको ऐसी किसी वस्तु 
में नहीं बदला जा सकता है जिसकी कोमत उस मुद्रा की भ्रंकित कीमत के बराबर हो 
और ( ३ ) इसकी क्रयः शक्ति को स्वरां अ्रथवा श्रन्य किसी वस्तु की कीमत के बराबर 
नहीं रखा जाता है । किसी भी मुद्रा मान को ग्रादिष्ट मान उत्त समय तक कहना 
कठिन होगा जब तक कि उसमें चलन की मुद्रा की कीमत स्वर अथवा अन्य किसी 
धातु की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाती है, यद्यपि वह स्वरां में परिवतंत- 
शील नहीं है | उदाहरण के लिये, सनु १६६२ तथा सन्‌ १५७९ के बीच संयुक्त राज्य 
श्रमरीका में प्रादिष्ट मान चालू रहा । भ्रमरीकन ग्रह-युद्ध के काल में जो ग्रीन-बंबस 
((४76७॥०80]78) निकाले गये थे वे स्वर में परिवर्ततीय नहीं थे और न ही उनकी 
कीमत सोने की किसी निश्चित मात्रा के बराबर थी । 
प्रादिण मान की स्थापना की रीतियाँ-- 

प्रादिष्ट मान की स्थापना दो प्रकार हो सकती है--( १ ) सरकार जानबूक कर 
ऐसी मुद्रा की निकासी कर दे जिसका धातु-मुल्य बिल्कुल न हो या बहुत ही कम हो । 


ऐसी मुद्रा को निश्चित विनिमय दरों पर भ्रन्य किसी वस्तु में नहीं बदला जा सकता है 
आर इस प्रकार मुद्रा की इकाई का मूल्य दूसरी किसी भी वस्तु की कीमत से स्वतन्त्र 
रूप में निर्धारित होता है ( २ ) साधारणतया ऐसा मान उस दक्षा में भी स्थापित हो 
जाता है जबकि एक-घातुमान वाला देश अपनी मुद्रा की धातु में परिवततंनशीलता 
समाप्त कर दे। 


प्रादिष्ठ मान के लाभ-- 

साधारणतः प्रादिष्ट मान असाधारण परिस्थितियों में स्थापित किया जाता है, 
परत्तु आजकल के बहुत से भ्रर्थशार्त्रियों का विचार है कि इस मान को स्थायी रूप में 
प्रयोग किया जा सकता है । इस मत के पक्ष में प्रादिष्ट मान के निम्त लाभों का संकेत 
किया जाता है;--(१) धातुमात को अपनाने में सरकारे कठिनाइयाँ श्रभुभव करती 
हैं। साथ ही, धातुमान में मुद्रा की धातु में परिवर्तनशीलता कैवल भ्रम हे, क्योंकि 
जब देश में प्रसाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो मुद्रा की परिवर्ततशीलता 
समाप्त हो जाती है। जनता का विश्वास भी धातु-कोष समाप्त हो जाने पर इश्न मुद्रा 
में से हट जाता है। श्रतः ऐसी अ्रवस्था में यदि प्रादि.्ट मान दी ही, जो कि असाधारण 
परिस्थितियों में श्रपनाना पड़ता है, साधारण परिस्थितियों में भी अपना लिया जाय 
तो कोई विशेष श्रन्तर नहीं पड़ेगा । (२) प्रादिष्ट मांच को प्रहण करके मुद्रा और साख 
को इतनी मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है कि देश के मानव-साधनों को पूर्ण 
रोजगार प्रदान किया जा सके । भ्रच्छे नियन्त्रण द्वारा प्राविष्ट मुद्रा प्रणाली में धातु- 
मान की अपेज्षा अधिक लोच प्राप्त की जा सकती है । अ्रतः देश की श्राथिक व्यवस्था 
को अस्त-व्यस्त होने से बचाया जा सकता है। (३) इस मान में प्रबन्ध की पर 
स्वतंत्रता होती है, क्योंकि एक देश की मौद्रिक और श्राथिक नीति किसी अ्रन्‍्य देश 
पर निर्भर नहीं होती । 
प्रादिष मान के दोष-- 

इस मान के विरुद्ध निम्न दो महत्त्वपुरं तरक॑ दिये गये हैं :-..- (? ) यदि सभी 
देश. इसे महरण्‌ कर लें, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी उलभनें पैदा हो जायेगी, 
क्योंकि विभिन्न देशों की मुद्राप्नों का आपस में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने से उनके 
बीच विनिमय-दरों के परिवर्तत की कोई सीमा नहीं होती । (२ ) यह भय सदा ही 
रहता है कि ग्रादिष्ट मुद्रा की अत्यधिक निकासी न हो जाय. | यदि ऐसा हो गया, 
तो- देश की आर्थिक प्रणाली भ्रस्त-व्यस्त हो जाती है, श्रशान्ति फैलती है और जनता 
का विश्वास मुद्रा में से हुट जाता है । । 
(५ ) सूचीबद्ध अथवा सूचक अंक मान (पृ'बफ़्पोद्ा ०० फेर पिचाशंछ 
$5(&गरपेद्वातपे )--- 

इस प्रकार के मान का सुझाव फिशर ([8॥67) ने दिया है। फिशर के 
विचार है कि एक भ्रच्छे मुद्रा-मान में देश के भीतर वस्तुओं और से वाग्नों की कीमत॑ 


की स्थिरता बनाये रखने का ग्रुणा होना चाहिए। इस पद्धति के अनुसार एक आधार 
वर्ष चुन लिया जाता है और इस वर्ष की कीमतों के आधार पर देश में सामान्य 
कीमतों के निर्देशांक बनाए जाते हैं। इन निर्देशांकों के अनुसार भविष्य में मुद्रा 
का मूल्य नियत किया जाता है। इस ग्रकार मुद्रा का एक बार निश्चित किया 
हुआ मूल्य सदा के लिए स्थिर नह! रहता | कीमतों के परिवर्तनों के साथ-साथ 
उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं | परिणाम यह होता है कि स्थगित शोधनों अथवा 
लेन-देन में समता बनी रहती है । ऋणु-दाता अथवा ऋण दोनों में से किसी को" 
भी हानि नहीं होती है । 

उदाहरणस्वरूप, यदि कीमतों का निर्देशंक १०% ऊपर चढ़ जाता है तो 
इसका श्रर्थ यह होगा कि मुद्रा अथवा स्वर्ण की कीमतें १०% घट गई हैं। ऐसी दशा 
में सरकार सोने की नियम द्वारा निर्धारित कीमतों में १०% कमी कर देगी। फल- 
स्वरूप चलन की मात्रा घटेगी और साख-मुद्रा में भी कमी आ जायगी, जिसके कारण 
मुद्रा की कीमत नीचे नहीं गिर सकेगी । इसी प्रकार कीमतों के घटने की दशा में मुद्रा 
की कीमत को श्रावश्यक अनुपात में बढ़ा देने से मुद्रा की कीमतों को और आगे घटने 
से रोका जा सकता है । 

इस प्रणाली का महत्त्वपूर्ण गुण यही है कि मुद्रा के मुल्य तथा सामान्य कीमतों 
में स्थिरता लाई जा सकती है, परन्तु सब कुछ होते हुए भी यह व्यावहारिक नहीं है, 
क्योंकि (१) सामान्‍य कीमतों के निर्देशांक (7465 पपाश8 00 5676/9) 
[77068) केवल, भुतकालीन हो सकते हैं। वर्तमान अथवा भविष्य के लिए उनका 
उपयोग केवल अनुमानजनक फल ही दे सकता है, निश्चित फल नहीं दे सकता है; (२) 
इस मान में निर्देशांक मूल्य स्तर के परिवरतनों को सूचित करते हैं, लेकिन यह सूचना 
गलत' भी हो सकती है, क्योंकि निर्देशांक स्वयं ठीक नहीं बनाये जा सकते; भ्रौर (३) 
सरकार को निर्देशांक बार-बार बनाना पड़ता है, जिससे इस मात के प्रचलन में बहुत 
कठिनाई पड़ती है । 
(६) मिश्रित घातुमान (59शा7०४ं४0)-7 

इस धातुमान प्रणाली का सुकाव माशल की ओर से सद्‌ १८८१ में रखा 
गया था । द्वि-धातुमान बहुधा ग्रेशम के नियम के लागू होने के कारण अ्रसफल रहता 
था, यद्यपि उस मान में अनेक ग्रुण थे । मार्शल का यह सुझाव था कि (?) ऐसे 
धातुमान का निर्माण क्रिया जाय जिसमें दो घातुओं को एक ही साथ मूल्यमान के 
रूप में उपयोग करके द्वि-बातुमान के सभी गुर ग्राप्त किये जा सकें, परन्तु जिसमें 
ग्रेशम का नियम लायू न हो सके, (२) देश की मुद्रा को सोने ओर चाँदी में 
बदल लेने की सुविधा नहीं रहनी चाहिए, ओर (२) ऐसी छुड़ अथवा ऐसा पॉस। 
तैयार होना चाहिए कि जिसमें सोने और चाँदी को एक निश्चित अनुपात में 
मिलाय। गया हो । देश की मुद्रा इसी छड़ था पॉँसे में पसरिवतनीय होनी चाहिए 


इस प्रणाली के दो ग्रुग हैं :--(१) सोने भर चॉँदी की कीमतों के तुलनात्मक प्रि- 
चतंनों का मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और (२) क्द्योंकि एक ही सिक्का पाँसे 
के रूप में प्रामाशिक मुद्रा रहता है, इसलिए ग्रेशम का नियम लागू नहीं हो पाता । 

इसमें तो सन्देह नहीं है कि इस प्रणाली में द्वि-धातुमान के सभी ग्र॒ण होंगे 
और उसके दोष भी बड़े श्रंश तक दूर हो जायेंगे, परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या यह 
व्यावहारिक है ? अनुभव यह बताता है कि मार्शल का सुझाव केवल सैंद्धान्तिक महत्त्व 
“का है। किसी भी देश ने इस मान को उपयुक्त रामभकर ग्रहण नहीं किया है । 

( क ) विशुद्ध द्विधातुमान (8-॥0889]]87॥)-- द्वि-धालुमान भी संसार 
में काफी समय तक चालू रहा है, यद्यपि २० वीं शताब्दी के आरम्भ से किसी भी देश 
में इसका चलन दिखाई नहीं पड़ता । सन्‌ १८५१३ तक श्रमरीका में प्वि-घातुमान ही 
प्रचलित रहा है । फ्रान्स ने सन्‌ १८०३ तथा सत्‌ १८७४ के बीच इसे ग्रहण किया 
था। इस समय इस मान के पक्ष में बहुत ही कम लोग रह गये हैं। केवल संयुक्त राज्य 
श्रमरीका ने अपने चाँदी हितों की रक्षा के लिए सन्‌ १६९३४ तक द्वि-धातुमान को बनाये 
रखने का प्रयत्न किया था, परन्तु यह प्रयत्त सफल नहीं हो पाया था। भ्रमरीका में भी 
सन्‌ १६०० के पश्चात्‌ द्वि-धातुमान को ग्रहण करना सम्भव नहीं हुआ । 
द्वि-धातुमान की विशेषताएँ -- 


द्वि-पातुमान की सफलता के लिए चार बातों की सारी आवश्यकता होती 
है-प्रथम, प्रत्येक हि-धातुमान देश को अपनी मुद्रा इकाई की कीमत सोने की निश्चित 
मात्रा के बराबर घोषित करनी पड़ती है ओर इसके साथ ही मुद्रा इकाई को चाँदी की 
एक तिश्चित मात्रा के बराबर रखना पड़ता है। उदोहरणुस्वछूप, सन्‌ १७६२ के 
अमरीकत्त मुद्रण नियम में एक डालर को २४७४ ग्रेन सोने तथा ३७१२१ ग्रेन चाँदी 
के बराबर घोषित किया गया था और इस प्रकार सोने और चाँदी की सरकारी विनि- 
मय दर १:१५ रखी गई थी। दूसरे, सरकार को सोना श्रौर चाँदी दोनों के स्वतन्त्र 
मुद्रण तथा स्वतन्त्र वाजार (766 7797760) की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसा 
करने से देश के भीतर और देश के बाहर सोने श्र चांदी के सिक्कों की कीमत उनके 
निहित मूल्य के बराबर रहेगी । तीसरे, सोना भ्रौर चाँदी दोनों ही के सिक्कों को भ्रप- 
रिमित विधि-प्राह्म मुद्रा घोषित करना पड़ता है। चौथे, प्रत्येक प्रकार की पन्र-मुद्रा 
तथा साख-मुद्रा को सोने तथा चाँदी के सिक्कों में बदलने की गारन्टी देनी पड़ती है । 


द्वि-पातुमान के पक्ष में एवं विपक्ष में 
द्वि-धातुमान के पक्त में-- 


द्विघातुमान के समर्थकों ने तीन कारणों से इस मान को एक-धातुमान की 
तुलना में अधिक उपयुक्त बताया है :--- 


$ १ ) मुद्रा के सुरक्षित कोषों का विस्तार--जितना ही किसी मुद्रा के 


पीछे घातु-कोष अधिक होगा उतनी ही इसकी सुरक्षा भी भ्रधिक होगी । भ्रनुभव बताता 
है कि बहुत बार सोने के सुरक्षित कोषों की कमी के कारण एक-धातुमान वाले देशों 
को श्रपनी मुद्रा की स्वर्णां परिवतेनशीलता को स्थगित करना पड़ा है। यह निश्चय है 
कि यदि घातुमान तथा मुद्रा को धातु में बदलने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया 
जाता है, तो धातु-कोष काफी बड़े होने चाहिए । सोने भौर चाँदी दोतों में से किसी भी 
एक धातु की मात्रा इस उद्देश्य के लिए काफी नहीं है, परन्तु दोनों धातुझ्ों को सुरक्षित 
निधि बनाकर समस्या बड़े श्रंश तक सुलझाई जा सकती है। 

(२) कीमतों में श्रधिक स्थिरता--सोने के उत्पादन, आसंचित कोषों 


और उपयोगों के प्रत्येक परिवर्तत का सोने की माँग और पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, 
जिसके कारण उसकी कीमतों में भी परिवतेन होते हैं। ठीक इसी प्रकार चाँदी की 
कीमतों पर भी उपरोक्त सभी कारणों का प्रभाव पड़ता है, परन्तु यह सम्भव है कि 
जिस समय सोने की कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं, उस समय च दी की कीमतें नीचे गिर 
रही हों, और इसके विपरीत, जिस समय चाँदी की कीमतें ऊपर जा रही हैं, उस 
समय सोने की कीमतें नीचे गिर रही हों । ऐसी दशा में सोने और चाँदी के सामूहिक 
कोष की कीमत में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । यदि एक ही धातु का कोष है तो 
सुरक्षितं कोष की कीमत में भारी परिवतन होने का भय रहता है। जेवन्स (४००१४७) 
ने इस सम्बन्ध में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है | उनका कहना है कि यदि दो 
शराब के नशे में चूर व्यक्तियों को, जिनमें से एक दाई ओर को गिरता है और दूसरा 
बाई और, आपस में बाँध दिया जाय तो कम से कम कुछ समय तह दोनों के लिए 
सीधे खड़े होकर चलना सम्भव होगा, यद्यपि यह निश्चय है कि यदि दोनों व्यक्तियों 
में एक ही श्रोर गिरने की प्रवुत्ति है तो गिरना काफी भयंकर हो सकता है । इसी, 
प्रकार द्वि-धातु कोषों की मात्रा में उच्चावचनों (के ]पर७ंप%॥078) की सम्भावना एक 
धातु के सुरक्षित कोषों की अपेक्षा कम रहेगी, और, क्योंकि मुद्रा के,मूल्य निर्धारण में 
धातु-मुद्रा बड़ा महत्त्वपूर्ण काम करती है, पूति की श्रोर से मुद्रा के मूल्य में होने वाले 
परिवतंनों का जोर कम रहेगा | इस दृष्टिकोण से द्वि-धातुमान एक-धातुमान से अ्रच्छा 
है । द्विबघातुमान के इस कार्य को हम उसका क्षयप्रक कार्य ((१077[09089607'फ 
१ 0007 0०६ $06 420प्06 5॥9709/70) कहते हैं । 

(३ ) विदेशी व्यापार की सुविधा--एक हि-घातुमान देश अपनी सुद्रा की 
कीमत सोने और चांदी में एक ही साथ निर्धारित करता है । इस कारण स्वरंमान 
तथा रजत-मान दोनों ही प्रकार के देशों से देश की विदेशी विनिमय दर निश्चित 
करने और बनाये रखने में सुविधा होती है । यदि बहुमूल्य धातुओं के आरायात'और 
निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिप्रन्ध न लगाये जायें, तो एक बड़े अ्रंश तक विदेशी 
विनिमय दरों की स्थिरता प्रात की जा सकती है। साधारण दक्षात्रों में एक-घातुमान 
के भ्रन्तगंत स्वर्शामान तथा रजतमान देशों के बीच विदेशी विनिमय दरों में भारी 


उच्चावचन होते रहते हैं। जब संसार में रजतमान देशों की संख्या काफी थी तो 


उपरोक्त तक का महत्व काफी था, परन्तु रजतमान के संसार से बिदा हो जाने के 
पश्चात्‌ भी यहु कहा जा सकता है कि द्वि-धातुमान के कारण सोना उत्पन्न करने 
वाले तथा चाँदी उत्पन्न करने वाले देशों के बीच विनिमय दरों की स्थिरता प्राप्त की 
जा सकती है। 


(४) बैंकों को अपने कोषों के संचालन में सुविधा--द्वि-घातुमान के 
प्रन्तगंत बेंकों को अपने कोषों ([8९567ए88) के संचालन में बड़ी सरलता भ्रौर 
किफायत हो जाती है, क्योंकि वे सोने या चाँदी किसी भी सिक्के में श्रपता कोष रख 
सकते हैं। साथ ही, मुद्रा की मात्रा अधिक होने के कारण वे कम ब्याज पर व्यापारियों 
को रुपया उधार दे सकते हैं, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है । 


द्वि-धातुमान के विपक्ष में-- 

ह्ि-धातुमान के विपक्ष में तीन महत्त्वपूर्ण तक॑ रखे जाते हैं :--- 

(१) ग्रशम के नियम की कार्यशीलता--जब तक सारा संसार द्वि-धातु- 
मान को ग्रहण नहीं कर लेगा, तब तक किसी भी एक देश के लिए सोने श्रोर चाँदी 
के विनिमय श्रनुपात को बनाये रखना सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी बाजारों 
में दोनों घातुओं की कीमतों में विपरीत दिल्लात्रों श्रथवा अलग-शअ्रलग श्रनुपात में 
परिवतेन होते रहेंगे । परिणाम यहु होगा कि सोने और चांदी के सरकारी विनिमय 
भ्रनुपात तथा वास्तविक बाजारी अनुपात में श्रन्तर हो जायगा । एक धातु का दूसरी में 
प्रतियूल्यन हो जाता है और ग्रेशम का नियम अ्रपनी पूरी शक्ति के साथ लागू होने 
लगता है । किसी भी एक धातु का आयात अ्रथत्रा निर्यात्‌ लाभदायक हो जाता है, 
जिसके कारण देश में भी दोनों धातुओं की कीमतों में तुलनात्मक परिवतंन होने लगते 
हैं। विभिन्न कालों में द्वि-धातुमान देशों को इस प्रकार का अनुभव हुआ है । ग्रेशम के 
नियम के कारण एक धातु के सिक्के बाजार से पूर्णतया गायब हो सकते हैं श्रौर इस 
प्रकार द्वि-धातुमान व्यवहार में एक-घातुमान ही रह जाता है 

(२) क्षतिप्रक कार्य में त्ूटि ([266७ 7४ ॥96 (07790089- 
507ए ०007 0 ॥06 )0प0]6 50900970)--जब दो घातुओ्रों को एक हो 
साथ मूल्य-मान के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसके द्वारा कीमतों में जो स्थिरता 
आ्राती है वह द्वि-घातुमान के क्षयपूरक कार्य का परिणाम होती है। एक धातु की 
कीमतों के गिरने के कारण वस्तुओ्रों और सेवाओों की कीमतों में जो वृद्धि होने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह इस कारण रुक जाती है कि दूसरी धातु की कीमत उसी 
समय बढ़ कर वस्तुश्रों ओर सेवाशों की कीमतों को विपरीत दिशा में खींचती है। 
यही द्वि-धातुमान का क्षतिपूरक कार्य है। इसका महत्त्व हम द्वि-धातुमान के लाभों के 
सम्बन्ध में देख चूके हैं, परन्तु यह कार्य सदा ही सम्पन्न नहीं हो पाता । संसार के 
इतिहास में ऐसे प्रनेक उदाहरण मिलते हैं जत्रकि सोने और चाँदी दोनों ही की 
कीमतों में एक साथ एक ही दिशा में परिवतंन हुए। ऐसी दशा में हि-धातुमान स्वयं 


कीमतों में भारी उच्चावचत पैदा कर देता है। यह क्षतिपुरक कार्य तभी सफल हो 
सकता है जबकि एक ट्वि-धातुमान दें के पास दोनों धातुओं के इतने बड़े कोष हों कि 
भारी मात्रा में सोने अथवा चाँदी का निर्यात हों जाने पर भी किसी धातु की कमी 
प्रनुमव न हो । व्यवहारिक जीवन में किसी भी देश के पास दोनों धातुग्नों के इतने 
बड़े सुरक्षित कोषों का होता लगभग अ्रसम्भव ही होता है। यही कारण हैं कि यद्यपि 
प्रन्तर्राष्ट्रीय झ्राधार पर ह्वि-घातुमान को स्थापित करने की शोर अनेक प्रयत्न हुए हैं, 
परन्तु सफलता कम ही रही है । 

( ३ ) व्यापारिक सौदों में गड़बड़--ढिं-धातुमान में जब टठकसाली अनुपात 
भौर बाजारी भनुपात में भ्रन्तर हो जाता है, तो ऋणदाता उस धातु में भुगतान लेना 
चाहते हैं, जिसका मूल्य चढ़ा हुआ है, जबकि ऋणी उस धातु की मुद्रा में भुगतान 
देना चाहते हैं, जिसका मूल्य गिरा हुप्ना है। इस श्रकार लेन-देन के व्यवहारों में 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 


द्वि-धातुमान के दोषों को दूर करने के उपाय-- 

द्वि-धातुमान. का सबसे बड़ा दोष है ग्रेशम के नियम का लागू होना । इस दोष 
को दूर करने के लिये द्वि-धातुमान के समर्थकों ने निम्त उपाय सुझाये थे और इन्हीं के 
प्राधार पर उन्होंने सन्‌ १८५७८ व सन्‌ १८७२ के प्रस्तैर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलनों में इस 
मान को पन्तर्राष्ट्रीय श्राधघार पर श्रपनाने का आग्रह क्रिया +-- 


/? ) जब कमी बाजार और टकसाली अनुपात में अन्तर हो तो टक- 
साली अनुपात में बाजार भाव के अनुसार परिवर्तत कर दिया जाय | इससे ग्रेशम 
का नियम लागू होने का अवसर नहीं मिलेगा । वस्तुतः सन श८य४७--४5८ में इसी 
उपाय का अ्रवलम्बन करके फ्रान्स ने अपने यहाँ द्विं-घातुमान को स्थिर किया था । 


ञ्ल 


/ २ ) यदि संसार के सभी मुख्य देशों में द्विधातुमान की स्थापना हो जाय 


तो ग्रेशम के नियम की कार्यशीलता को रोका जा सकता है, क्योंकि इस दशा में 
द्विघातुमान की क्षतिपूरक क्रिया अ्रधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करेगी, जिसके फत- 
स्वरूप सभी हिघातुमान वाले देक्षों में बाजारी-प्रनुपात भ्रन्त में ठकसाली अनुपात के 
बराबर हो जायगा और द्वि-धातुमान सफलतापूर्वक चलता रहेगा। निम्त उदाहरण से 
यह बात श्रधिक स्पष्ट हो जायगी ;-- 

मान लीजिये कि भारत में द्वि-घातुमान का चलन है तथा सोने भर चांदी का 
टकसाली श्रनुपात व बाजारी अनुपात दोनों एक समान है और १:१५ हैं। यकायक 
चाँदी की पूति किसी कारण बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होगा कि सोने वे चाँदी 
के बाजारी अनुपात में परिवर्तन हो जायगा । मान लीजिये कि यह बदल कर १:१६ 
हो गया । इस दशा में सोने का टकसाली मूल्य कम है, अतः लोग सोने के सिक्कों को 
पिघलाने लगेंगे और बाजार में इस सोने के बदले चाँदी खरीद कर सिक्का ढलाई 
के लिये टकसाल भेजेंगे । इस प्रकार बाजार में चाँदी की कमी भौर सोने की बहुतायत 


हो जायगी, जिससे दोनों धातुग्रों का बाजार-अनुपात धीरे-धीरे कम होने लगता है 
प्र्थात्‌ १ इक्राई सोने के बदले में बाजार में चाँदी धीरे-घीरे १६ इकाइयों से कम 
मिलने लगती है भ्रौर श्रन्त में इसका श्रनुपात टकसाली अनुपात के बराबर हो जाता 
है बाजार से चाँदी का टकसाल को जाना और सोचे का ठकसाल' ते बाजार में 
लोटना द्विधातुमान का ज्ञतिप्रक प्रभाव है | यदि कोई अन्य शक्ति उसके मार्ग 
में बाधा न डाजे तो यह प्रभाव तब तक कार्य करैया जब तक बाजारी अनुपात 
अन्त में टकसाली अनुपात के बराबर न हो जाय | 


किन्तु ज्ञतिप्रक ग्रभाव की कार्यशीलता के लिये यह आवश्यक हे कि 
संसार के सभी देशों में सोने ओर चांदी का बाजारी अनुपात एक समान हो । 
जब हिधातुमान शस्तर्राष्ट्रीय आधार पर अपना लिया जायगा और सोने व चांदी का 
आयात-निर्यात स्वतंत्र होगा, तो किसी एक देश में सोने व चाँदी के बाजारी श्रनुपात 
में परिवर्तत हो जाने 4५ विदेशों में इन घातुग्रों का श्रायात या निर्यात होने लगेगा 
श्र उक्त देश में फिर से बाजारी अनुपात टकसाली श्रनुपात के बराबर हो जायगा। 
जैसे मान लीजिये कि भारत में सोने का मूल्य श्रधिक हो गया, तो इस दशा में सारे 
संसार के बाजारों से सोना भारत को झाने लगेगा और चांदी के सिक्के (चांदी के 
बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिमय. होकर) विदेशों को जाने लगेंगे, जिससे 
भारत में सोने का मूल्य कम हो जायगा । इस प्रकार सब देशों के सहयोग से द्विधातुमान 
को सफलतापूर्वक कार्यज्ञील रखा जा सकता है। परन्तु संसार के देश' अपने व्यक्तिगत 
हितों की ओर ही अधिक देखने हैं, इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना 
कम रहती हे | 


तिष्कर्षे--- 


आज के संसार में द्विधातुमान के समर्थक बहुत ही कम हैं। वास्तविकता 
यह है कि स्वयं धातुमान ही संसार से उठ चुका है । संसार के लगभग सभी देशों में 
इस समय पत्र-मान ही प्रचलित है। घातुमान की स्थापना की ओर किए गए सभी 
प्रकार के प्रयत्न असफल ही रहे हैं। सन्‌ १६४४ के भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भी 
इस सत्य को स्वीकार कर लिया गया था । संसार धातुमान को ग्रहण करने में अ्रसमर्थ 
है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था के अन्तर्गत सोने को परोक्ष रूप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय 
में मूल्य का मापक तो स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु प्रत्येक देश को पत्न-मुद्रा मात 
स्थापित करने तथा बनाए रखने की पूरी स्वतन्त्रता दी गई है। इम समय इस सम्बन्ध 
में यह विवाद कि एक धातु-मान तथा द्वि-घातुमान में से कौन सा भ्रधिक उपपुक्त है, 
सारहीन है । 

( ख ) पंगु द्विधातुमान (॥7097708 .87-7000]87) श्रथवा लंगड़ा 
“मान ([/7978 50970970)--यह द्वि-धातुमान की एक विश्येष दशा होती है। 
यदि किसी देश में सोने और चाँदी दोनों के ही पिक्के अपरिमित विधि-भाह्य रखे 


जाते हैं और दोनों के बीच की विनिमय दर निश्चित कर दी जाती है, परन्तु एक 
सित्े की ढलाई स्वतन्त्र होती है और दूसरे की खतस्त्र नहीं होती हैं तो ऐसा मान 
“लंगड़ा-मानः अथवा पंयु-मानः कहलाता है | इस प्रकार के मान का उदाहरण 
फ्रांस से मिलता है । वहाँ सोने और चाँदी दोनों के ही सिक्के भ्रपरिमित विधि-ग्राह्म 
थे, परन्तु चाँदी के सिक्कों की ढलाई स्वतन्त्र न थी। इस प्रकार को लंगड़ा मान इस- 
लिए कहा जाता है कि जिस सिक्के की स्वतन्त्र ढलाई नहीं होती है वह कठिनाई के 
साथ चालू रहता है श्ौर केवल घिसटता है । इस प्रकार मुद्रा-मान की एक टाँग बेकार 
रहती है । 

( ग॒ ) व्यकल्पित या 828 जातुमान 98088, 3-779॥9- 
]॥6 8$900970)--इस मान को सर्मानुपातो सान पद्त॑ भी कहते हैं। यह पद्धति 
द्वि घातुमान का ही एक रूप है। इसमें भी धातुओं के सिक्के प्रचलन में रहते हैं ओर 
दोनों ही शरमाणिक मुद्रा तथा अपरिमित विषिन्याद्य होते हैं। दोनों घातुओं के 
सिक्कों की ढलाई भी स्वतन्त्र रहती है, परन्तु द्वि-धातुमान तथा व्यकल्पित मान 
में यह अच्तर होता है कि पहिले में तो दोनों घातुओं के बीच का विनिमय अनुपात 
नियमानुसार निश्चित कर दिया जाता है, जबकि दूसरे में ऐसा नहीं क्रिया जाता | 
बाजारी कीमतों के श्रघार पर विनिमय अनुपात स्वयं निश्चित होने के लिए छोड़ 
दिया जाता है। इस प्रकार निर्वारित होने वाले अनुतात के ग्राधार पर टठकसाली 
विनिमय अनुपात निश्चित किया जाता है । यह टकसाली अनुपात स्थिर नहीं होता, 
बल्कि दोनों घातुश्रों की कीमतों के परिवत॑नों के त्राथ-साथ बदलता रहता है । इस 
प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यही होता है कि दोनों घातुओं की टकसाली कौमत नियत 
नहीं की जाती, जिससे उसमें भारी परिवतंन होते रहते हैं । 


' (१ए08540%७5 
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अध्याय ६ 
समान 


(0० $(8४087०) 


परिभाषा 


एक-धातुमान का सबसे सुविर्वात तथा सबसे अ्रधिक प्रचलित रूप स्वरंमान रहा है। 
इस मान में सोने को मूल्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है। श्रर्थशास्त्र के श्रन्य 
शब्दों की भांति स्रणंमान की भी प्रथ॑ंशास्त्र में कई परिभाषाए' की गई हैं। साधारण 


भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि किसी देश में देश की मुद्रा प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रीति से स्वर्ण में परिवर्तनशील' घोषित की गईं है तो देश का 
मुद्रामान स्वणमान है | नीचे कुछ प्रमुख लेखकों, द्वारा दी गई परिभाषाश्रों का 
उल्लेख किया जाता है :--- 


.. (१) राबर्टसन--स्वणंभान वह अवस्था है जिसमें कोई देश अपनी मुद्रा 
की इकाई का मूल्य और सोने की एक निदिचित मात्रा का मूल्य ऐक दूसरे के बराबर 
रखता है (% 


है हे 
* 


२) कालबोरन---स्वरशंसमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत किसी 


“500 जबातगात॑ 8 8 इ४6७ 0 बा 0 छाती 9 ००प्राए 
#6805 6 ए०]06 0 775 गरातत6॑गा पर परणं: 200 एघ९ ० 8 008760 फ़छंशीा। 


र्0ा मन & धागा 6त09]ए ज्ांदि ०9 87०06 ५? 568; २०0067९४०॥ : 0400० 
9. २/६ 


चलन की मुद्रा की प्रमुख इकाई निश्चित किस्म के सोने की एक निश्चित मात्रा में 
बदली जा सकती है" ह 

(३) केमरर--- स्वर्णमान वह मौद्रिक व्यवस्था है जिसमें मूल्य की वह 
इकाई जिसमें कीमतों, मजदूरियों तथा ऋणों को व्यक्त किया जाता है तथा चुकाया 
जाता है, स्वतन्त्र स्वर बाजार में सोने की एक निदिचत मात्रा के बराबर होती है । * 


वास्तविकता यह है कि स्वर्णमान भी देश का घारा सभा द्वारा पा किये 
गये अन्य नियमों की भाँति एक नियम है, जिसके अचुसार किसी मुद्रा अधिकारी 


3. 


का, चाहे वह केर््वीय बेंक हो अथवा कोषागार, यह उत्तदायित्त रखा जाता है 
कि निश्चित दरों पर सोने को देश की मुद्रा में तथा देश की मुद्रा को सोने में 
बराबर बदलता रहे | उदाहरणस्वरूप, स्वरांमान के अन्तगंत प्रथम महायुद्ध से पहिले 
नियमानुसार बेंक ऑफ इज्जलेंड का यह उत्तरदायित्व था कि वह ४२४०६ पोंड प्रति 
श्रौंस की दर पर प्रत्येक बेचने वाले से सोना खरीदे और ४२४७७ पॉंड प्रति ग्रौंस की 
दर पर प्रत्येक खरीदने वाले को सोना बेचे । कभी-कभी देश की मुद्रा को स्वरा में 
पोक्ष रीति से भी बदला जाता है । मुद्रा अ्रधिकारी द्वारा देश की मुद्रा के बदले में 
एक निद्चिचत दर पर कोई ऐसी विदेशी मुद्रा दे दी जाती है कि जिसे निश्चित दरों पर 
सोने में बदला जा सकता है। सारांश यह है कि देश की मुद्रा की स्वर्णा में परिवर्तंन- 
शीलता प्रत्यक्ष हो भ्रथवा परोक्ष, परन्तु प्रत्येक दशा में स्वरंमान के अन्तर्गत मुद्रा स्वरा 
में और स्वर्ण मुद्रा में परिवतंनशील होते हैं । अ्रतः हम यह केह सकते हैं कि स्वरशमान 
वह मौद्विक व्यवस्था है जिसके श्रन्तगंत देश की प्रचलित मुद्रा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रीति से स्वर्ण में परिव्तंतशील होती हैं ।* 


स्वणंमान की विशेषतायें-- 
पूर्ण स्वर|मान को स्थापित करने और बनाये रखने के लिए एक देश के लिए 
नमन कार्य करता आवश्यक होता हैं ४-८ 
( १) उसे अपने मुद्रामान अथवा आधारद्ूत उुड्ा इकाईं की कीमत 
सोने में परिभाषित करनी पड़ती है | इसके दो उपाय होते हैं;-- (१) 
या तो मुद्रा इकाई में शुद्ध सोने की मात्रा को उल्लेख कर दिया जाता है, 
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जैसा कि इद्धलेंड ने किया था, और (२) या सोने की टकसाली कीमत 
तय कर दी जाती है । श्रमरीका तथा भारत में दूसरी रीति अ्पनाई 
गई थी । अमरीका में १ श्रॉस सोने की ठकसाली कीमत ३५ डालर 
रखी गई थी श्रौर भारत में एक तोला सोने की सरकारी दर २१ 
रुपया ७ झाने १० पाई । 

(२) मुद्रा अधिकारी को इस ग्ज्नार निर्बाश्ति कीमत पर वह सब प्रोना 
खरीदना चाहिए जो बेचने के लिए लाया जाता है । 

(३ ) मुद्रा अधिकारी को इसी निश्चित कोमत पर अपरिमित मात्रा में 
सोना बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए । 

(४ ) देश में चालू मुद्रायें भुख्य मुद्रा में परिवर्तनशील होनी चाहिए | 
इसके लिए साधारणदया सभी मुद्राओं की आपस में परिवर्तनशीलता 
रखी जाती है। 

(५) सोने के आयात और नियात की स्वतन्त्रता होगी चाहिए भौर उस 
पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता चाहिए । 

स्वणु पान के रूप (76७78 ०९ 00वें $[छार्तेब्ते) --- 


स्वरमान की स्थापना का प्रमुख उदंश्य यह होता है कि देश की मुद्रा की 
कीमत सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाय । मुद्रा की प्रत्येक इकाई की 
कीमत का, चाहे वह सोने के सिक्कों के रूप में हो श्रथवा श्रन्य धातुश्रों के सिक्कों के 
रूप में अथवा पतन्र-मुद्रा या साख-मुद्रा के रूप में, स्वर्ण इकाई से समुचित श्रनुपात होना 
चाहिए । इस उद्देदय की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा स्वणंमान सम्बन्धी कुछ विशेष 
नियमों का बनाना आ्रावश्यक होता है । साथ ही, सरकार को यह भी निश्चित करना 
होता है कि स्वरणुंमान को किस रूप में ग्रहण किया जायगा। 


स्वरणंमान के तिमत पाँच रूप सम्भव हैं । इन पाँचों में से प्रथम तीन रूपों में 
तो स्वरणंमान काफी लम्बे समय तक वास्तविक जीवन में प्रचलित रहा है, परन्तु चौथे 
रूप का अधिक महत्त्व भविष्य के लिए एक सम्भावना के रूप में ही अधिक समझता जा 


सकता है। पाँचवाँ रूप सन्‌ १६४६ से झारम्भ हुआ है, जबसे कि श्रस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष ने अपना कार्य आरम्भ किया । 


(।) स्वणं-चलन मान 
(5०० (पर्ाछ७गाटए 9६४00७7०) 
स्वएंमान के इस रूप के कई नाम हैं, जैसे - स्वर्ण प्रचलन मान (६06 
(2६0७/66/60॥ 0/46॥ ६५१), स्व टंक मान (90!6 (0४% 60960) 
तथा स्वएमान मुख्य (906 5#6॥6676 7५08) | प्रथम महायुद्ध से पहले 
यह मान इजूलैण्ड, संयुक्त राज्य भ्रमरीका, फ्रांस, जमंती तथा यूरोप के श्रन्‍्य देक्षों में 
प्रचलित था। भ्रमरीका में सन्‌ १६३३ तक इसका चलन रहा, यद्यपि सभी योरोपियन 


ने प्रथम महायुद्ध के काल में इसका चलन बन्द कर दिया था झ्ौर युद्ध के बाद 
मात को एक संज्योधित रूप में ग्रहण किया था । इस मान की विशेषताएं निम्न 
र हैं ;-- 
ए चलन मान की विशेषतायें -- 

( १) मुद्रा इकाई की कीमत सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर 
घोषित की जाती है । 

( २) सोने की ढलाईं स्वत व्त्र होती है। 

( ३) भुगतान के लिए स्वर मुद्रा अपरिमित विधि-पाद्य होती है । 

(४ ) देक्ष में सोने के सिक्कों का ग्रचलन होता है श्रोर सभी गौण सिक्के 
तथा कागजी नोट जो देश के भीतर चालू होते हैं, स्वर्ण में परिवर्तंत- 
दील होते हैं । 

( ५) सभी ग्कार की ताख-मुद्रा कीमत के अनुसार स्वरा में पूरिवतन- 

' 'ील होती हे । देश में ग्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का चलन होता है, 
जिसकी अर्थ यह होता है कि प्रत्येक कागज के नोट के पीछे उसकी 
कीमत का सोना श्राड़ से रखा जाता है। 

( ६ ) सोने के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार के ग्रतिबन्ध नहीं 
होते हैं । 

(७ ) देश में चलन की मात्रा स्वणे निधि पर आधारित होती है। इसके 
घटने-बढ़ने के अनुसार चलन की मात्रा में भी कमी या वृद्धि की 

जाती है । 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सन्‌ १६१४ से पहिले इडद्धलैण्ड में यही 

त्‌ प्रचलित था | सावरेव (807०/०१87) के रूप में सोने के सिक्कों का प्रचलन था । 
; सावरेन का वजन १२३"१७४४७ ग्रेन होता था और उसकी शुद्धता ३३ होती थी। 
का अर्थ यह होता है कि सावरेन में ११३६३ ७ ग्रेत शुद्ध सोचा होता था और शेष 
का । इस प्रकार ब्रिटिश मुद्रा में सावरेव की कीमत ३ पोंड १७ शिलिंग १०३ पेंस 
ती थी, परन्तु व्यवहार में एक ऑंस सोने के बदले में बेंक ऑफ इज्धलेंड केवल ३ 
ड १७ शिलिंग ६ पेंस ही देती थी, परन्तु यदि कोई व्यक्ति बैंक श्रॉफ इज्डलेण्ड से 
(ना खरीदना चाहता था तो उसे एक श्ौंस सोने के लिए ३ पौंड १७ शिलिग १०३ 
प॒ देने पड़ते थे । इस व्यवस्था का परिणाम यह होता था कि ब्रिटिश सावरेन की 


[मत ११8६३ ग्रेते सोने की कीमत के आसपास ही बनी रहती थी। के 


स्वर्शमान की ऊपर दी गई विशेषताश्रों से स्वरणं-चलन मान के कुछ महत्त्वपूरां 
णों का पता चलता है। प्रथम, क्योंकि मुद्रा की मात्रा सोने की मात्रा पर निर्भर 
'), इस कारण इस स्वणंंमान में मुद्रा तथा साख की उत्पत्ति पर एक प्रभावशाली 
तिबन्ध रहता था और विनिमय माध्यम की श्रत्यधिक निकासी कठिन थी । ऐसी दशा 


में पन्न-मुद्रा का उत्पादन निद्िचत सीमा के भीतर ही रहता था। किसी भी केन्द्रीय 
सत्ता द्वारा व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूति पर जान- 
कर नियन्त्रण नहीं रखा जाता था। मुद्रा की पूर्ति को प्राकृतिक शक्तियों के स्वचालित 
नियन्त्रण पर छोड़ दिया जाता है और इन प्राकृतिक शक्तियों में सबसे श्रधिक महत्व 
स्व॒श के उत्पादत ब्यय का था | 


दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी ऐसा स्वरामान नियन्त्रण का कार्य करता 
“था। जब तक संसार के विभिन्न देशों की मुद्राए स्वर्ण पर आधारित थीं, विदेशी 
विनिमय दरों के परिवर्तत स्वर निर्यात तथा आयात व्यय की संकुचित सीमाझ्नों के 
भीतर ही रहते थे । ऋणी देशों क। विदेशी मुगतानों के लिए अ्रसीमित मात्रा में सोना 
भिल सकता था और सोया देकर वे अपने ऋणों को चुका भी सकते थे । महत्त्वपूर्ण 
बात यह थी कि सोने के श्रायात और चिर्यात के कारण सोने के कोषों में परिवर्तन होता 
रहता था । इसके द्वारा कीमतों में जो परिवर्तत हो जाते थे वे श्रागे चलकर व्यापा- 
राशेष में परिवतंन कर देते थे, जिससे सोने के आयात और निर्यात अपने आप ही रुक 
जाते थे । 


. “५. प्रथम महायुद्ध के काल में स्वरर-चलन-मान को बनाये रखना सम्भव न हो 

सका । प्रत्येक देश की सरकार को युद्ध-संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी। 
इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कागज के नोटों का छापना आवश्यक प्रतीत 
हुआ । यदि स्वणं-चलन-मान के नियमों का पालन किया जाता तो स्वर्ण-कोषों की 
वृद्धि के बिना कागज के नोटों का छापना सम्भव न था, परन्तु युद्ध काल में स्वशा-कोष' 
कहाँ से आते ? भ्रतएवं श्रघिकांश स्वर्ण देशों ने युद्धकाल' के लिए स्वरशमान को 
स्थगित कर दिया। युद्ध के पश्चातु यूरोप के जिन देशों ने स्वणंमान को फिर से ग्रहण 
किया उनकी पत्र-मुद्रा युद्धकाल में इतनी बढ़ाई जा चुकी थी कि उनके लिए पुराने 
ही रूप में स्वणं-मान को ग्रहण कर लेना असम्भव था। कठिनाई यह थी कि पत्र- 
मुद्रा की मात्रा के बढ़ जाने तथा सोने के स्टॉकों के घट जाने के कारण यह सम्भव न 
था कि कागज के नोटों के पीछे उनकी कीमत के बराबर सोने की श्राड़ रखी जा सके । 
इस कारण अधिकाँश देशों को यह मान छोड़ता पड़ा था । 


स्वणु-चलन-मान के लाभ-- 

स्वरणं-चलन-मान के समर्थकों ने इस मान के पक्ष में बहुत महत्त्वपूर्ण तक 
रखे हैँ। इस मान के कुछ लाभ तो इस प्रकार के हैं कि कोई भी देश इस मान को 
स्थापित करके उन्हें प्राप्त कर सकता है, चाहे श्रन्य देश स्वरंभान को ग्रहरा करें श्रथवा 
नहीं । इनके अतिरिक्त अन्य कुछ लाभ ऐसे हैं जो केवल उसी दक्षा में प्राप्त हो सकते 


हैं जबकि स्वरणमान को ग्रत्तर्राष्ट्रीय श्राधार पर ग्रहण किया जाय । ५ मुख लाभ तिम्न 
प्रकार हैं :--- 


( १ ) जनता का विश्वास--स्वर्णमान केःग्रहण करने से देश की मुद्रा में 
जनता का विश्वास बना रहता है । इस विश्वास के कई कारण हैं--( १ ) स्वरां 
मुद्रा का निहित मूल्य ([70777870 ५ए७]४७) भी अंकित मूल्य के बराबर होता है; 
पौर यही कारण है कि सभी व्यक्ति इसे सदा ही स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। 
( रे ) यदि मुद्रा के रूप में सवरां मुद्रा की कीमत समाप्त हो जाय तो भी सिक्‍के की 
वातु का उपयोग क्रिया जा सकता है । पत्र-मुद्रा में यह गुर नहीं होता । शब्रतः इसका 
विमुद्रीकरण हो जाय तो इसका कुछ भी मूल्य शेष नहीं रहता । ( ३ ) स्वर चलन 
मान के श्रन्तगंत जनता का यह विश्वास केवल सोने के सिक्‍कों के ही ब्रति नहीं होता 
वरन्‌ पत्र-मुद्रा, तुच्छ धातु के सिक्कों तथा साख-मुद्रा पर भी होता है, क्थोंकि इन्हें 
सोने में बदला जा सकता है, इसलिए वे भी विश्वासप्रद होती हैं । ( ४ ) विश्वास के 
बने रहने का एक कारख यह भी है कि मुद्रा की मात्रा स्वरा कोषों की मात्रा पर निर्भर. 
होती है । बिना . अधिक सोना प्राप्त किए मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता । 
इस कारणा पत्र-मुद्रा की श्रत्यधिक निकासी का प्रश्न ही नहीं उठता है। 

. (२) खुद्रा-प्रणाली की स्वचालकता (7%७ &ए/०0779070 फ्र०ए- 
082 0 ॥06 १ 07687ए 5ए80670)-स्वरण-चलन-मान को स्वचालक मान. 
कहा जाता है। प्रो" कनन ((!४7॥४७॥) के शब्दों में यह मान “मखे सिद्ध तथा . 
मकक्‍कार सिद्ध! (#000-४7#00/ कावे (0 ९८-॥०/००/) है। इसका भ्रर्थ यह 
होता है कि स्वरणंमान-देश की मुखता अथवा बेईमानी का भी इस मान के संचालन 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मान को चालू रखने के लिए किसी प्रकार के 
सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं अपना संचालन करता है। 
यदि किसी स्वरणंमान देश की सरकार गलती करती है या ग्रन्य स्वरणंमान देशों को धोखा 
देना चाहती है तो भी स्वरशंमान के संचालन में गड़बड़ी नहीं पड़ती, क्योंकि यह मान 
गलती से उत्पन्न होने वाली स्थिति को स्वयं सुधार लेता है और धोखेबाजी को फली- . 
भृत नहीं होने देता | जो लोग इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप 
सदा ही अनुचित होता है उनके दृष्टिकोण से तो यह मान बड़ा ही उपयुक्त है, क्योंकि 
इसमें मुद्रा की पूर्ति स्वरशंकोषों पर निभेर होती है, न कि स्वभाव देश की सरकार की 
इच्छा पर । स्वर कोषों को बढ़ाए बिना मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती है। 

स्वरश-चलन-मान में स्वचालकता लाने के लिए भी किसी विशेष प्रयत्न की 
ग्रावश्यकता नहीं होती है । सरकार को विधान के अनुसार स्वरां-कोषों के सम्बन्ध में 
केवल कुछ नियम बना देने श्रावश्यक होते हैं और तत्परचातु इन नियमों का पालन 
करते रहने मात्र से ही स्वररांमान अपने आप चलता रहता है। देखना केवल इतनी 
ही पड़ता है कि देश की मुद्रा में स्वर्ण -कोषों की मात्रा के अ्रनुसार परिवत॑न किए जायें 
झ्ौर सोने के आयात-निर्यात पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा लिए जायें। इन 
दोनों नियमों का पालन करते रहने से स्वरणंमान में स्वचालकता भा जाती है। 


मु०्च०भ्र० (६) 


(३ ) देश में कीमतरतर की स्थिरता--स्वगं-चलन-पान के पक्ष में 
सबसे अ्रधिक बलंशाली तक॑ यह रखा जाता है कि इस मान द्वारा देश के भीतर कीमत- 
स्तर की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है श्रर्थात्‌ वस्तुओं ओर सेवाझों की कीमतों के 
घटने-बढ़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है । इसका कारण यह बताया जाता है कि 
आर्थिक प्रणाली के श्रधिकाँश दोप मुद्रा की क्रयः शक्ति के परिवर्तनों के ही परिणाम 
होते हैं । इन परिवत॑नों से देश का आर्थिक साम्य भज्ञ हो जाता है और भआाथिक जीवन 
'को गहरी चोट पहुँचती है; परन्तु जब सोने का मूल्यमान के रूप में उपयोग किया 
जाता है, तो कीमतों के घटने-बढ़ने का भय कम रहता है, क्योंकि कीमतें देश में सोने 
की मात्रा पर निर्भर होती हैं श्ौर सोने की मात्रा में बहुत ही कम परिवतंन होते हैं 
और प्रन्य वस्तुप्रों की तुलना में उसकी कीमत में काफी स्थिरता रहती है। संसार की 
वाषिक स्वर उत्पत्ति संसार में सोने की कुल मात्रा की तुलना में इतनी कम है कि 
सोने की कीमतों में सामयिक (86088079)) तथा अल्यद.लीन परिवर्तन तो बहुत ही 
' कम होते हैं । 

(४ ) विदेशी विनिमय दर की स्थिरता--स्वर्शामान का यह ग्रुख्॒ विदेशी 
व्यापार से सम्बन्धित है । विदेशी व्यापार विदेशी विनिमय दरों पर श्राधारित होता 
है । यदि इन विनिमय दरों में अ्रस्थिरता रहती है, तो विदेशी व्यापार का विस्तार 
नहीं हो'पाता ओर अन्तर्राष्ट्रीय ऋण संसार के देशों को सीमित मात्रा में ही मिल पाते 
हैं। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ ओर मुख्यतया स्वर्णामान के परित्याग के पश्चात्‌ विदेशी 
व्यापार में जो भारी कमी हुईं है, वह विनिमय दरों की अस्थिरता का प्रत्यक्ष प्रभाण 
है। जब सभी देशों में स्वरंभान का चलन होता है और उनह मुद्राओं की कीमतें 
सोने की कीमतों पर श्राधारित होती हैं तो उनके बीच की पारस्परिक विनिमय दरों में 
स्वयं 'ही स्थिरता श्रा जाती है। यह स्वरणंमान वा एक ऐसा गुण है जिसे सभी स्वीकार 
करते है । विदेशी विनिमय दरों में स्थ्रिता स्थापित करने के अन्य सभी प्रयत्न पूर्णा-* 
तया सफल नहीं हो पाए हैं। ग्रन्थ कोई भी उपाय विनिमय दरों के घटने-बढ़ने को 
नहीं रोक पाया है। 
स्वरणं-चलन-मान के दोष-- 

प्रथम महायुद्ध के काल में तथा उसके घाद भी इस स्वर्णमान प्रणाली की 
काफी आलोचना हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के स्वर्शमान के लाभ 
काल्पनिक हैं । व्यवहार में इस मान के बहुत से दोष हृष्टियोचर हुए हैं । भ्रमेरिका को 
. छोड़कर सभी पाश्चात्य देक्षों को प्रथम महःयुद्ध काल में इसे स्थगित करना पड़ा था। 
वेसे भी इस मान को सफलता एक बड़े श्रंश तक संसार के विभिन्न देशों के पारस्परिक 
सहयोग पर निर्भर होती है, जो सरल नहीं है । प्रमुख दोषों की गंशुना निम्त प्रकार 
की जा सकती है :-- 


(१ ) स्वर्-चलन-मान देश की मुद्रा प्रणाली को बेलोच बना देता है-- 
बिना स्वर्ण-कोषों में वृद्धि किए चलन की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता, जबकि 


प्ुद्ध अथवा अन्य राष्ट्रीय संकट के समय यह आवश्यक हो सकता है. कि चलन की मात्रा 
को बढ़ाया जाय । ऐसी दशा में किसी देश के सम्मुख तीन ही मार्ग होते हैं :---प्रथम, 
देश को संकटों से निकालने का प्रयत्त ही न किया जाय, जिसे कोई भी देश पसन्द 
नहीं करेगा । दूसरे, स्व॒णंमान के नियमों का उलंघन किया जाय, जिससे स्वरणांमान की 
स्वचालकता समाप्त हो जायगी और तीसरे, स्वरणंमःन के संचालन को स्थगित कर दिया 
जाय, जिससे कि आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सके । यही कारण है कि 
स्वणंमान के आलोचकों ने इसे अनुकुत्न परिस्थिति का मित्र (हक्वाक ए४४ाछ 
7670) कहा है। साधारण परिस्थितियों में तो यह माव ठीक रहेगा, परन्तु 
कठिनाई के समय यह साथ छोड़ देगा । श्राथिक संकट के काल में बहुधा इसे स्थगित 
कर देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसे - काल में मुद्रा की मात्रा में बिना स्वरां- 
कोषों पर ध्यान दिए ही वृद्धि या कमी करना आवश्यक हो जाता है। 

. (२ ) भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव--स्वर्ण-चलन-मान का एक भारी 
ग्रुण उसकी स्वचालन प्रकृति बताया जाता है। प्रथम महायुद्ध से पूर्व निस्सन्देह स्वरा- 
मान स्वचालक ही था, परन्तु स्वणंमान के समर्थंक यह भूल जाते है कि यह गुण तभी 
सम्भव हो सकता है, जबकि संसार के देशों के बीच सहयोग हो और सभी देश स्वरां- 
मान के नियमों का पालन करें । यदि कोई देश सोने के निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाता 
है भ्रथवा देश में चलन की मात्रा को स्वरण-कोषों की मात्रा के अनुपात में नहीं बदलता, 
तो यह स्वचालकता समाप्त हो जाती है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ सभी का यह 
अनुभव रहा है कि कोई भी देश स्वरणंमान के नियमों का पालन करने में श्रपता किसी 
भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं समझता । कुछ कारणों से प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ 
कुछ देशों के लिए स्वरणंमान के नियमों का पालन करना सम्भव भी न था। कुछ देशों 
से सोने के इतने बड़े कोष जमा कर लिये थे कि उतके अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने 
से भीषण मुद्राप्रसार फैल सकता था, जिससे कीमतें काफ़ी ऊंची चढ़ जातीं। इसके 
विपरीत कुछ देशों के पास सोना इतना कमर रह गया था कि श्रनुपात में चलन को 
घटाने से भयह्ूूर मुद्रा-संकुचन होने का भय था, जिससे कि कोमतें काफी नीचे गिरतीं 
ओर बेरोजगारी बढ़ती । दोनों ही दशाश्रों में स्वरंमान की स्वचालकता पर देश की 
नौका को छोड़ देता घातक हो सकता था.ओर इसीलिए प्रबन्धित ((/07670!]96) 
मुद्रा-प्रशाली को ग्रहण करना श्रावर्यक था । 

(३ ) कीमतों की स्थिरता काल्पनिक है--कुछ अआलोचकों का कहना है 
कि देश की मुद्रा के घृल्थ को सोने की एक निरिचत मात्रा के मूल्य के बराबर रखने 
की नीति स्वयं कीमतों की स्थिरता को भंग कर देती है। ऐसी नीति का अपनोंता 
श्रंघेरे में छुलाँग लगाना है, क्‍योंकि यह निश्चय है कि सोने की कीमतों के प्रत्येक 
परिवर्तन के साथ-साथ अश्रन्‍्य वस्तुश्रों के कीमत-स्तर में भी अवश्य ही परिवतंन होंगे 
झौर सोने की कीमतें अनेक कारणों से बदल सकती हैं। ज॑से कि नई खान की खोज 
तथा पुरानी खान की समाप्ति, सोने के निकालने की विधि में सुधार शोर सोने के 


उपयोगों में परिवर्तन । इस प्रकार जब स्वयं सोने की कीमतें स्थिर नहीं रह पाती है 
तो फिर श्रन्य कीमतें कैसे स्थिर रहेंगी ? 

( ४ ) स्वर्णा-कोषों का भ्रसमान वित्तरण-ययद्यपि यह तो सभी जानते हैं 
कि सोने का वाषिक उत्पादन संसार में सोने की कुल मात्रा की तुलना में बहुत ही कम 
है भर सोने. की कीमतों में साधारणतया श्रन्य वस्तुश्रों की कीमतों की विपरीत दिशा 
में परिवर्तन होते हैं, परन्तु सबसे बड़ी कठिताई यह है कि स्वरा-कोषों का संसार के 
विभिन्न देशों के बीच बड़ा ही असमान वितरण है । इसके श्रतिरिक्त स्वर्ण के वाषिक 
उत्पादन का संसार के विभिन्न देशों के बीच उनकी जन-संख्या, वाशिज्य श्रथवा मुद्रा 
श्रावश्यकताओं के अनुसार वितरण नहीं होता । इस समय संसार की सम्पूर्ण स्वरा 
मात्रा का दो-तिहाई से भी अधिक भाग श्रकेले श्रमरीका के पास है। वितरण की यह 
ग्रसमानता कीमत-स्तर में स्थिरता उत्पन्न नहीं होने देती । 


(५) कीमतों तथा विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता के लिए स्वर्णा- 
मान आवश्यक नहीं है--बहुत से श्रालोचक इस बात पर भी जोर देते हैं कि यदि 
उद्देश्य यही है कि कौमत-स्तर में स्थिरता रहे श्रौर विदेशी विनिमय दरों में भारी 
परिवत॑न न होने पायें, तो इसके लिए प्रबन्धित मुद्रा-प्रणाली स्वर्ण॑मान की अपेक्षा 
श्रधिक उपयुक्त है, क्योंकि ऐसी प्रणाली में संसार के विभिन्न देशों के बीच मोद्रिक 
सहयोग स्वर्णामान की श्रपेक्षा अधिक सफल हो सकता है । इस समय श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष बिना स्वशंमान की स्थापना के ही श्रावश्यक काम कर रहा है। इसके अ्रतिरिक्त 
यह भी कहा जा सकता है कि कीमतों की स्थिरता सभी दश्शाओं में लाभदायक नहीं 
होती है । एंक.अंश तक कीमत-स्तर में भी लोच का रहुना आवश्यक होता है, ताकि 
आ्रावश्यकता पड़ने पर कीमतों को घटाया बढ़ाया जा सके । इस प्रकार स्वयं विदेशी 
विनिमय दरों की स्थिरता भी दोषों से खाली नहीं है । 


0॥) स्वणु-पाट्-मान-अथवा स्वशधातुमान 
(९० छच्री०05 94880 970) 


स्वर्ण-पांटं-मान को जन्म देने वाल्ली परिस्थितियाँ-- 

यह मान स्वर्ग-चलन-म।न का ही एक परिवर्तित रूप हे | इश्का आविष्कार 
प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ हुआ था ओर अमरीका के श्रतिरिक्त श्रन्य सभी स्वरशंमान 
देशों ने इसे स्वीकार किया था। युद्ध के काल में यूरोप के देशों को चलन के विस्तार 
की आावश्यक्रता पड़ी थी, ताकि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जा सके, परन्तु स्वर्शपान 
के नियमों का पालन करते के लिए उतनी ही कीमत का सोना सरकारी कोष में जमा 
करना आवश्यक था जितनी कीमत के कागज के नोट निकाले जाते थे और इसके लिए 
भ्रधिकाँश देशों के पास स्वरण-कोष काफी न थे, इसलिए स्वरणंमान को युद्धकाल के 
लिए स्थगित कर दिया गया था। युद्ध के उपरान्त स्वरणंमान को पुत्ः स्थापित करने 
का प्रइन उठा, परन्तु इज्लेंड तथा भअन्य यूरोपीय देशों के पास युद्धकाल में निकाली 


गई समस्त-चलम को १०० ० आड़ प्रदात करने के लिए काफी मात्रा में सोना त था। 
यह भी भय था कि यदि स्वशां-कोषों की प्राप्त मात्रा के अनुसार मुद्रा में कमी की गई 
तो भारी मुद्रा-संकुचन होगा, जिससे कीमतें घटतीं और उद्योग, व्यापार तथा मज- 
दूरियों में भारी मन्दी भ्रा जाती । अ्रधिकाँश देश यही चाहते थे कि मुद्रा की प्रस्तुत 
मात्रा में कमी किये बिना ही स्वरणंमान को पुनः ग्रहण कर लिया जाय । इस द्षा सें 
स्वर्ण-चलन-मान की स्थापना का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, अ्तएव स्वर्शमान का 
एक नया रूप निकाला गया, जिसमें श्रपेक्षतन थोड़े से स्वरणं-कोषों की आ्रावश्यकता' 
पड़ती थी और कीमतों में भारी उथल-पुथल किये बिना ही स्वणंमान स्थापित हो 
जाता था। यही स्वर पाट-मान था। इस मान की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं-- 
स्वर्ण पाट मान की विशेषताये-- 

( १ ) इस स्वरणंभान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है, देश के 
भीतर तुच्छ धातुश्रों के सिक्के और कागजी नोठ चलते हैं, परन्तु इन 
सिक्कों तथा नोटों की कीमत स्वरा में सूचित की जाती है । 

(२ ) सोने की ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती है । 

( ३ ) कागजी नोटों के पीछे 7?००% खर्ण निधि अथवा आड़ नहीं 
होती | कुल पत्र-मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत, जैये -- ३०% अथवा 
४०% ही सोने में रखा जाता है, परन्तु सरकार सभी कायजों के 
नोटों को निश्चित कीमत पर सोने में बदलने का वचन देती है । 
किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह केन्द्रीय बेंक भ्रथवा 
कोषागार से नोटों के बदले में सोना खरीद ले । शत-प्रतिशत स्वरा 
आड़ न होते हुए भी नोटों की परिवर्ततशीलता इस कारण सम्भव 
हो जाती है कि किसी समय विशेष में कुल पत्र-मुद्रा का एक छोटा 
सा भाग ही स्वरणं में बदलने के लिये लाया जाता है । मुद्रा श्रधिकारी 
पर जनता का विश्वास होने के कारण कागज के सभी नोठ सोने में 
बदलने के लिए नहीं लाये जाते और वे श्रपने श्राप ही चालू रहते हैं । 

(४ ) सोने की कोमतें सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती हैं और इन 
नियत कोमतों पर सरकार अप्तीमित मात्रा में सोना खरीदने और 
बेचने की व्यवस्था करती हे | सैद्धान्तिक दृष्टिकोश से तो एक व्यक्ति 
सरकार से किसी भी मात्रा में सोना खरीद सकता है, परन्तु व्यवहार 
में सरकारी अधिकारियों की सुविधा, मितव्ययिता तथा बार-बार 
सोना खरीदने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए एक न्यूनतम 
मात्रा निश्चित कर दी जाती है, जिससे कम मात्रा में एक बार 
पोना नहीं बेचा जाता । इच्धलेंड में यह न्यूनतम्‌ मात्रा ४०० झआँस 

रखी गई थी और भारत में १,०५६ तोले अथवा ४०० आऔंस । उप- 
रोक्त मात्रा में सोने की छड़ें अ्रथवा सिलें बेची जाती थीं। 


(१) सरकार यह ग्यत्न करती हैं कि विदेशी भुगतानों के लिए सोना 
ग्राप्त करने में किसी को भी कठिनाई न हो | इस उद्देश्य से सरकार 
सोने के कोषों को जमा करती है । इन कीपों का उपयोग विशेषकर 
विदेशी भुगतान के लिए ही किया जाता है परन्तु आवश्यकता पड़ने 
पर इनका उपयोग श्रन्य प्रकार भी किया जा सकता है । 


इस ग्रकार सण-पाट-मान में सोने के सिक्‍कों का चलन नहीं होता है | 
देश में संक्रितिक पिक्‍के तथा करायज के नोट चालू होते हैं, परन्तु सभी प्रकार की 
मुद्रा को परकार द्वारा निश्चित दरों पर सोचे की सिलों अथवा सोने की छड़ों में 
बदलने को गारन्टी दी जाती हैं | इड्चलेंड ने इस मात को सन्‌ १६२४ में स्वीकार 
किया । उस देश में नोटों को ३ पौंड १७ शिलिज्ञ १०३ पेंस प्रति श्रौंस को दर पर 
चार-चार सौ श्लॉंस की सोने की सिलों में बदलने की व्यवस्था की गई थी । भारत ने 
यह मान सन्‌ १६२७ में ग्रहण किया और भारत।प्तरकार ने भी मुद्रा को २१ रुपये ७ 
भ्राने १७ पाई फी तोला की दर पर ४००-४०० श्रौंप्न की सोने की सिलों में बदलने 
की गारन्टी दी थी | सन्‌ १६३१ तक यह मान दोनों देशों में प्रचलित रहा, परन्तु इस 
वर्ष इद्धलेंड ने इसका परित्याग किया। भारत ने इज्धलेंड का अनुकरण किया और 
धीरे-धीरे संत्तार के सभी देशों ने स्वरंमान प्रणाली तोड़ दी । संयुक्त राज्य भ्रमरीका 
ने सन्‌ १६३३ तक स्वरणंमान चलाया। फ्रांस ने सबसे अन्त में इसका परित्याग किया 


और सन्‌ १६३६ तक इसे विभाया, परन्तु सन्‌ १६३६ के पश्चातु यह मान संसार से 
उठ खड़ा हुआ । 


स्वरण-पाट-मान के लाभ--- 


स्वशु-पाठ-मान को कुछ लेखकों ने कुछ दिश्षाश्रों में स्वर-चलत मान से भी 
भ्रच्छा बताया है । कहा जाता है कि इस मान में स्वरणं-चलन-मान के सभी ग्रुणों के 
भ्रतिरिक्त कुछ भौर भी लाभ होते हैं । 


( १ ) स्वर्ण के उपयोग में मितव्ययिता--इसके श्रन्तगंत सोने के सिक्कों 
का प्रचलन नहीं होता, जिसके तीन प्रत्यक्ष लाभ होते हैं :-- प्रथम, सिक्कों के मुद्रण 
का व्यय बच जाता है। दूसरे, प्रचलन के श्रन्तगंत घिसावट द्वारा सोने का नाश नहीं 


होता है । तीसरे, सोने के उपयोग में बचत होती है भ्ौर देश का सारा सोना सोने के 
राष्ट्रीय सुरक्षित कोषों के काम श्रा जाता है। 


(२) स्वर्ण का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए--स्वर-पाठ-मान के 
समर्थक इस मान को इस कारण भी श्रधिक उपयुक्त बताते हैं कि इसमें सोना छोटे 
छोटे व्यक्तिगत कोषों में जमा होने के, स्थान पर सरकारी कोषागार श्रथवा देश की 
केन्द्रीय बैंक में एक साथ जमा हो जाता है। इन लोगों का विचार है कि सोने के 
सिक्कों के प्रचलत और उनकी व्यक्तिगत जोड़ से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। 
साधारण परिस्थितियों में सभी लोग पत्र-मुद्रा तथा सांकेतिक सिक्कों के ही उपयोग 


को अधिक पसन्द करते हैं। केवल असाधारण परिस्थितियों में सोने के सिक्कों का 
उपयोग किया जाता है, परन्तु ऐसे काल' में सरकारी कोष में ही सोने का जमा रहना 
प्रधिक श्रच्छा होता है। इससे एक शोर तो मुद्रा पर. विश्वास बता रहता है भर दूसरी 
ओर सोने के कोषों का व्यक्तिगत हितों के लिए उपयोग व होकर सामान्य तथो 
सावंजनिक कल्याण के लिए उपयोग होता है। 


(३ ) मुद्रा पद्धति में लोच--यह मान मुद्रा-पद्धति में लोच उत्पन्न करता है, 
क्योंकि चलन और सुरक्षित कोषों के बीच के अनुपात में परिवर्तत कर देने से बिना” 
सोना प्राप्त किये भ्रथवा खोये भी चलन की मात्रा में परिवर्तत किये जा सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त थोड़े स्वणु-कोषों वाले देश भी बिना कठिताई के स्वणंमान के लाभ 
प्रोम कर सकते हैं। संसार के विभिन्न देशों के बीच स्वरणं-कोषों के श्रसमान वितरण के 
होते हुए भी इस पद्धति द्वारा स्वर-माव को भली-भाँति चालू रखा जा सकता है। 
निश्चय ही इस प्रणाली में स्व चलन माव की तुलता में बहुत कम स्वरां कोषों से 
काम चल सकता है। ह 


(४ ) विनिमय दर की स्थिरता--विनिमय दरों की स्थिरता के लिए 
सोना प्रचलन में रहने की अपेक्षा मुद्रा-संचालक के पास निधि के रूप में होता अधिक 
उपयोगी होता है । इस दृष्टिकोश से भी स्वरणं-पाट मान अधिक उपमपुक्त है । 


( ४ ) स्वचालकता--स्व्ण चलन मान पद्धति की भाँति स्वरणं-पाट-मान में 
भी स्वचालकता का शुण होता है। स्वरणंमान के नियमों का पालन करने से इस मान 
प्र भी बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि जिस समय सुद्रा की माँग 
कम होती है, उस समय लोग सोना खरीदते हैं, जिसके कारण स्वरां-कोषों में कमी 
भ्रा जाती है और चलन की मात्रा के घट जाने के कारण चलन की पूति फिर उसकी 
मांग के बराबर हो जाती है। जिस काल में मुद्रा की माँग अधिक होती है, उस काल 
में लोग सोना बेचते हैं, जिससे स्व्र्ण-कोषों में वृद्धि होती है और चलन को मात्रा बढ़ 
जाने के कारणा मुद्रा की पूति भी बढ़ जाती है। इस प्रकार मांग और पूति का समा- 
योजन हो जाने के कारण कीमत स्तर तथा विनिमय दरों की स्थिरता बनी रहती हैं 
झौर कोई भी चुटि स्वयं ही दूर हो जाती है । 


स्वणु-पाठ-पम्ान के दोष-- 

द प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ इपी मान को झादश मान समझा गया था, क्योंकि 
संसार में सोने की मात्रा इतनी नहीं थी कि युद्ध-कालीन मुद्रा विस्तार को बनाये रखते 
हुए भी स्वरणमान को उसके पुरामे रूप में ग्रहण किया जा सके | परन्तु इस मान में 
कुछ गम्भीर दोष भी हैं भौर शायद इन्हीं दोषों के कारण पुनः स्थापना के ६ वर्ष के 
भीतर ही स्वरणंमान पद्धति भद्ग हो गई। प्रमुख दोष निम्त प्रकार हैं :--- 


(१ ) केवल अनुकूल परिस्थितियों का मान--स्वणं-चलन मान की भाँति 


यह मान भी साधारण परिस्थितियों के ही लिए उपयुक्त है। विशेष परिस्थितियों 
प्रथवा संकटकाल में इसे बनाये रखने में भी कठिनाई होती है । 

(२) जनता का कम विश्वास--इस मुद्रा-मान पर जनता का विश्वास 
स्वणं-चलन-मान की श्रपेक्षा कम होता है। देश की मुद्रा सोने से परोक्ष रूप में ही 
सम्बन्धित होती है। स्वर्ण -चलन मान की भांति सोना सामने उपस्थित नहीं होता। 
सामने तो कागज के नोट और सांकेतिक सिक्के होते हैं। केवल इन सिक्कों को बदल 
कर सोना प्राप्त किया जा सकता है । 

(३ ) सरकारी हस्तक्षेप को ग्रावश्यकता--स्वरणं-चलन-मान की भ्रपेक्षा 
इस पद्धति में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता श्रधिक पड़ती है, जिसके कारणा भृत 
तथा धोखे के लिए अ्रधिक भ्रवकाश रहता है भ्रौर उनका प्रभाव भी पूर्ण रूप में दूर 
नहीं किया जा सकता है। 


(४ ) अधिक व्ययपूर्णा -- यह प्रणाली भ्रधिक व्ययपुर्णं होती है। एक 
शोर तो इसमें भी सोना सुरक्षित कोषों में बेकार पड़ा रहता है शौर दूसरी शोर 
साख-मुद्रा पर नियन्त्रण रखते तथा मुद्रा का प्रबन्ध करने के लिए काफी निरीक्षण 
तथा व्यय की आवश्यकता पड़ती है। 


स्वरांमान के कुछ और भी रूप हो सकते हैं, जो इस प्रणाली फी श्रपेक्षा 
ग्रधिक मितव्ययी होते हैं प्रौर इससे भी कम स्वशॉ-क्रोषों की सहायता से चलाये जा 
सकते हैं, मुख्यतया स्वणं-विनिमय-मान (50]6 ॥7500879 29० 99४40) एक 
ऐसा ही मान है। 
स्व॒ण-चलन-मान तथा स्वर्ण-पाट्मान की तुलना-- 

दोनों के प्रमुख भेद निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेंगे :-- 
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स्व चलन-मान स्वरण-पाट-मान 

(१) सोने का उपयोग विनिमय माध्यम | (१) सोने का उपयोग केवल' मृल्य-मान 
तथा मुल्यमान दोनों ही के रूप में के रूप में किया जाता है, वह 
किया जाता है। विनिमय का माध्यम नहीं होता । 

(२) सोने के सिक्‍के प्रचलित होते हैं और | (२) सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता 
सोने का मुद्रण स्वत॒न्त्र होता है । है श्रोर उनकी स्वत॒न्त्र ढलाई का 

तो प्रश्न ही नहीं उठता है । 

(३) देश में प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का प्रच- | (३) देश में परिवतंनशील' पत्र-मुद्रा का 
लन होता है और सरकार पत्र मुद्रा चलन होता है, जिसे सरकार नियत 
को श्रसीमित मात्रा में स्वरां में कीमतों पर सोने में बदलने का 


बदल देने की गारन्टी देती है । कोई वचन देती है, परन्तु व्यवहार में 





भी व्यक्ति किसी भी मात्रा में सर- सोने की एक न्यूनतम मात्रा निश्चित 
कार से सोना खरीद सकता न कर दी जाती है और उससे कम 
| | मात्रा में सरकार किसी भी व्यक्ति 
| को सोना नहीं बेचती है । 
(४) सोना घरेलू आवश्यकता तथा विदेशी (४) सँद्धान्तिक दृष्टिकोश से किसी भी 
भुगतान दोनों ही के लिए मिल उद्देश्य के लिए सोना खरीदा जा. 


सकता है । सकता है, परन्तु व्यवहार में वह 
विदेशी. भुगतानों के लिए ही दिया 
जाता हैं। 


(५) यह प्रणाली लगभग स्वचालक होती | (५) स्वचालकता का ग्रुए एक भ्रंश तक 
है भर बिना सरकारी हस्पक्षेप के इस प्रणाली में भी होता है, परन्तु 


चालू रह सकती है। सरकारी हस्तक्षेप बहुधा आवश्यक 
होता है । 
(६) इस पद्धति में देश के भीतर कीमतों | (६) इस प्रणाली में विनिमय दरों की 
की स्थिरता पर भ्रधिक जोर दिया स्थिरता पर अधिक जोर दिया 
३५ ८ ।20:0। रशशिशिलकड __ जाता है। 





ता) स्वणु-विनिमय-मान 
(ए०ॉव एडलाधाएल 5०705 7त) 


इस मुद्रा मान का प्रचलन भी प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ ही भ्रधिक रहा है, 
यद्यपि भारत तथा कुछ श्रन्य देशों में इस प्रकार का स्वरणंमान २० वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में ही स्थापित हो गया था। इस स्वणांमान में केन्द्रीय बेंक अथवा मुद्रा अधि- 
कारी का यह उत्तरदायित्त्व नहीं होता कि वह देश के चलन को स्वर्ण में बदले । 
उसका उत्तरदायित्त्व केवल इतना होता है कि देश के चलन को किसी दूसरे ऐसे चलन 
में परिवर्तत करने का विश्वास दिलाया जाय जो कि स्वयं स्वरा में परिवतंनशील हो ॥ 
इस प्रकार स्वरण-विनिमय-मान से देश के चलन का सोने से कोर प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं होता, परन्तु देश के चलन को एक निश्चित विनिमय दर पर किसी ऐसी 
विदेशी मुद्रा से जोड़ दिया जाता है जो स्वर्ण! में परिवर्तेनशील' होती है | सरकार 
का कत्त व्य केवल यह होता हे कि निश्चित विनिमय दर पर ऐसी विदेशी झुद्रा 
की सम्पू् मांग को पूरा करती रहे। देश की सरकोर देशी खुद्गरा के बदले में 
सोना नहीं बेचती है, परन्तु देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदल कर उस मुद्रा 
के बदले में विदेश की केन्द्रीय बैक से सोना खरीदा जा सकता है। इस ग्रकार 
देश की मुद्रा परोक्ष रीति से सोने में बदली जा सकती हैं | यहे मान साधारणतया 
निर्धत देशों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिनके पास सोना बहुत ही कम होता है । 


स्वर्ण विनिमय मान के रूप-- 

- स्वरण-विनिमय-मान के दो रूप संसार में दृष्टिंगोंचर हुए हैं--( १ ) कुछ 
देशों ने देश के भीतर स्वरण-कोष बिल्कुल तहीं रखे थे भौर वे अपनी स्वर्ण सम्बन्धी 
सम्पूर्ण प्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए विदेशी स्वर्ण-कोपों पर निर्भर रहते थे। 
(२ ) इसके विपरीत कुछ देश प्रपने सुरक्षित कोपों को विदेशी विनिमय श्रथवा 
विदेशी रोकों के रूप में विदेशों में रखते थे । दूसरे प्रकार के स्वरणुमान को कुछ पथ्थ॑- 
शास्री स्वरं-विनिमय-मात स्वीकार करने से इन्कार करते हैं, परन्तु व्यवहार में 
दोनों को ही स्वरा-विनिमय-माल का नाम दिया जाता है । इस पद्धति की विशेषताएं 
निम्न प्रकार हैंः-- 


स्वर्ण-विनिमय-मान की विशेषताये-- 

(१) देक्ष में न तो सोने के सिक्कों का प्रचलन होता है भौर न प्रतिनिधि 
तथा परिवत॑नशील पत्र-मुद्रा का । श्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा, सांकेतिक 
सिक्के तथा तुच्छ घातुओं के सिक्के चलन में रहते हैं ॥ 

(२ ) देश की प्रामाणिक मुद्रा को एक निश्चित दर पर किसी ऐसे देश की 
मुद्रा से जोड़ दिया जाता है जो स्वरण-चलन-मान अथवा स्वरण-पाठ- 
मान को ग्रहण करता है। इस प्रकार परोक्ष रूप में देशी मुद्रा का 
मूल्य स्वर्ण द्वारा निर्धारित होता है । 

(३) सिद्धान्त में तो मुद्रा-नियन्त्रक देश की पत्र-एड्रा को एक निश्चित दर 
प्र सोने अ्रथवा विदेशी विनिमय में परिवर्तित करने का उ त्तरदायी 
होता है, परन्तु व्यवहार में सोना केवल विदेशी भुगतानों के लिए ही 
दिया जाता है और वह भी विदेशी विनिमय के ही रूप में । 

( ४ ) विदेक्षों से सोने में श्रथवा किसी स्वीकृत विदेशी मुद्रा में भुगतान लिए 
जाते हैं। 

( ५ ) सोने का उपयोग न तो विनिमय माध्यम के रूप में क्रिया जाता हैं ओर 

न मूल्यमान के रूप में, परन्तु परोक्ष रूप में सभी प्रकार की. वस्तुओं 

और सेवाओं की कीमतें सोने की कीमतों द्वारा ही निश्चित होती हैं। 

भारत ने सन्‌ १६०० में इस मान को ग्रहण किया था । भारतीय रुपए को 

ब्रिटिश पौंड से जोड़ दिया गया था और भारतीय रुपए की विनिमय दर १ शिलिंग 
७ पेस प्रति रुपया रखी गई थी। सन्‌ १६१७ तक यह मात सफलतापूर्वक चालू रहा 
था, यद्यपि सन्‌ १६१४ के पद्चात्‌ भारत सरकार ने बड़ी कठिनाई के साथ इसे निभाया 
था । सन्‌ १६१७ से सन्‌ १९२० तक स्वरुंं-विनिमय-मान को स्थगित कर दिया गया 
था। सन्‌ १६२० में २ शिलिग प्रति रुपए की विनिमय दर पर भारत सरकार ने इस 
मान को फिर स्थापित करने का प्रयत्न किया, परन्तु यह प्रयत्न असफल रहा। भावत 
में स्व॒रश-विनिमय-मात की असफलता का प्रमुख कारण चाँदी की कीमतों का भा री 
उतार-चढ़ाव था। स्त्रणुँ-विनिमय-मान वाले अन्य देक्षों में डेतमाक का नाम विशेषतया 


उल्लेखनीय है । इस देश ने भी अपने चलन को एक निश्चित विनिमय दर पर ब्रिटिश 


पौंड के साथ जोड़ रखा था । 


स्वर्ण विनिमय मान तथा स्वर्ण-पाट-मान की तुलना-- 
निम्न तालिका दोनों प्रकार के मानों के भेद को स्पष्ट करती है; -- 


स्वसा-पाट-माच 


(१) इस भान से सोने के सिक्‍के तो प्रच- 


लत में नहीं होते हैं और सोना 
विनिमय के माध्यम का भी काम 
नहीं करता, परन्तु मुल्यमान के रूप 
में सोने का उपयोग अवश्य 
होता है । 

(२) देश की मुद्रा निर्धारित दरों पर सोने 
में परिवतंनशील होती है अर्थात्‌ देश 
में परिवतंनशील पत्र-मुद्रा का प्रचलन 
होता है 


(३) मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्ततशीलता 
बनाये रखने के लिए सरकार सोने 
के संचित कोष रखती है, यद्यपि ऐसे 
स्वर्ण कोषों की कीमत कुल पत्र-मुद्रा 
की कीमत से कम होती है । । 


(४) सरकार निश्चित कीमत पर अभ्रसीमित 
मात्रा में सोना खरीदने ओर बेचने 
की गारन्टी देती है। 


(५) प्रत्यक्ष रूप में देशी चलत स्वर्णा में 
परिवतंवश्ञील होती है । 





स्व विनिमय माल 





(१) सोने का उपयोग न तो विनिमय के 


माध्यम के रूप में होता है ओर न 

: मल्य-माव के रूप में। सोने के 
सिक्कों के प्रचलन का तो प्रश्न ही 
नहीं उठता है । 


(२) देश की मुद्रा को सोने में बदलने 
की किसी भी प्रकार की गारल्टी 
सरकार नहीं देती है । देश में अपरि- 
वतंनशील पत्र-मुद्रा का प्रचलन 
होता है । 

(३) क्योंकि पत्र-मुद्रा को सोने में बदलने 
का कोई उत्तरदायित्त्व नहीं होता, 
इसलिए सरकार के लिए स्वरा कोषों 
का रखना श्रावश्यक नहीं है। 
सरकार केवल इतनी गारन्टी देती है 
कि निश्चित विनिमय दर पर देश 
की मुद्रा एक ऐसे देश की मुद्रा से 
बदल दी जायगी जोकि स्वयं स्वरा 
में परिवर्ततशील हो । 

(४) इस प्रकार की गारन्टी का प्रहन ही 
नहीं उठता, क्योंकि सरकार का 
सोना खरीदने और बेचने का कोई 
भी उत्तरदायित्त्व नहीं है । 


(५) देशी चलन केवल परोक्ष रूप में 
अर्थात्‌ किसी अन्य चलन के माध्यम 
से ही स्वर में परिवरतंनद्यील 
होती है | 


स्व विनिमय मान तथा स्वर्ण चलन मान--- 

स्वर्ण विनिमय मानव का उपयोग स्वर्ण चलन मान के उपयोग से बहुत पीछे 
आरम्भ हुआ था । वास्तविकता यह है कि उन देशों ने, जिनके सोने के कोष इतने कम 
थे कि वे स्वर्ण चलन मान तो क््य स्वर्ण-पाट मान भी स्थापित नहीं कर सकते थे, 
उन्होंने स्वर्ण विनिमय मान को श्रपनाया । स्वर्ण चलन मान की तुलना में स्वरा 
विनिमय मान एक सस्ता परन्तु निम्न श्रे णी का स्वर्णमान है। दोनों के भ्रन्तर निम्त 


प्रकार हैं :-- 


स्वर्ण चलने मान 


"० लविनिन नाना चलन डिललननन« 


(१) सोने का उपयोग विनिमय माध्यम 
तथा मृल्य-मान दोनों ही रूपों में 
होता है। 

(२) प्रोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं 
भ्ोर इनका मुद्रण स्वतन्त्र होता है। 

(३) देश की. पत्र-मुद्रा प्रतिनिधि पतन्न- 
मुद्रा होती है, जिसे अ्रसीमित मात्रा 
में सोने में बदलने की गारन्टी दी 
जाती है। 


(४) यह प्रणाली बिना सरकारी हस्तक्षेप 
के चालू रहती है। इसमें स्वचाल- 
कता का महान्‌ ग्रुण होता है और 
श्रुटियों को स्वयं दूर कर लेने की 
क्षमता होती है। 

(५) इस प्रणाली में देश के भीतर कीमतों 
की स्थिरता पर अ्रधिक जोर दिया 
जाता है । 

(६)-मुद्रा प्रणाली पृरणतया स्वतन्त्र 


होती है । 


स्वरा विनिमय मान 


(१) सोने का उपयोग दोनों में से किसी 


भी रूप में नहीं होता ॥ 


(२) सोने के सिक्कों ,का प्रचलन नहीं 
होता। 

(३) देश में अपरिवर्ततशील पत्न-मुद्रा का 
प्रचलन होता है । सरकार न तो सोने 
के कोष जमा करती है और देश की 
मुद्रा को स्वर्ण के स्थान पर केवल 
किसी विदेशी मुद्रा में बदलने की 
गारन्टी देती है । 

(४) इस प्रणाली के चालू रखने के लिए 
सरकारी हस्तक्षेप श्रावश्यक होता 
है | यह श्रपनी न्रुटियों को स्वयं दूर 
नहीं कर पाती । 


(५) इस प्रणाली में केवल विनिमय दर 
की स्थिरता बनाये रखने का प्रयत्न 
किया जाता है । 

(६) मुद्रा प्रणाली आधार-देश ([0]076/ 
()0५7॥7५) भ्र्थात्‌ वह देश जिसकी 
चलन से देश की चलन जोड़ी गई 
है, की मुद्रा प्रणाली पर श्राश्रित 
होती है । 


स्व॒र -विनिमेय-मान के लाभ-- 


स्व॒ृर-विनिमय-भान को सबसे मितव्ययी स्वरंमान कहा जाता है। इस मान 
के तीन प्रमुख लाभ हैं 


( १ ) एक निधन एश के लिए भी उपयुक्त--एक निर्धन देश, जिसके पास 
सोना बहुत ही कम है, इसके द्वारा स्वणंमान के सभी लाभ प्राप्त कर सकता है । किसी 
शक्तिशाली स्वणां-मुद्रा के साथ देश की मुद्रा को जोड़कर तथा विदेशी. विनिमय दर पर 
नियन्त्रण रखकर विदेशी विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही, 
यदि विदेशी मुद्रा को सावधानीपूर्वंक चुना जाय, तो विदेशी भ्ुगतानों के सम्बन्ध में 
किसी प्रकार की कठिनाई का भय नहीं रहता। ु 


(२) मितव्ययितापूर्णा - यह मान इस दृष्टिकोण से मितव्ययितापुर्णं है कि 
इसमें सोने के श्रायात और निर्यात का खचे बच जाता है। सोना न तो बाहर भेजा 
जाता है श्रोर न बाहर से मेँगाया जाता है, इसलिए सोने को पैक करने, उसके याता- 
यात तथा उसके बीमे का व्यय बच जाता है। इसी प्रकार क्योंकि देश में सोने के 
सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है, इसलिए सिक्कों की घिसावट द्वारा भी हानि का भय 
नहीं रहता । साथ ही, सोना सुरक्षित कोषों में व्यर्थ नहीं पड़ा रहता है, क्योंकि 
उसका उपयोग मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए क्रिया जा सकता है। 


( ३ ) सरकार को लाभ--देश की सरकार बहुघा इसके द्वारा लाभ भी 
कमाती है । विदेशों में जो निक्षेप रखे जाते हैं तथा जो विनिमय किये जाते हैं उनसे 
ब्याज प्राप्त होती है। देश की सरकार विदेशी विनिमय खरीदने तथा बेचने की दरों 
में भ्रन्तर रखकर भी लाभ कमाती है । इसके श्रतिरिक्त स्वरंमान संचालन सम्बन्धी 
सारी की. सारी जिम्मेदारी विदेशी सरकार के ऊपर. रहती है। देशी सरकार तो केवल 
विदेशी विनिमय दर की स्थिरता.पर ही ध्यान देती है। 


स्वर्ण विनिमय की कार्य विधि- 


स्वण-विनिमय-मान के संचालन की कार्य-विधि का संक्षिपत वर्शन निम्न 
ग्रकार किया जा सकता है-- 

इस मान में संकुचित सीमाओ्रों के भीतर विदेशी विनिमय दरों में परिवतंन 
होने दिए. जाते हैं। स्वरण-निर्यात बिन्दु (606 ४5750 -४70778) पर सुद्रा- 
नियन्त्रक विदेशी विनिमय खरीदता है झ्रौर स्वरणु-आयात बिन्दु पर उसे बेचता है 
यद्यपि दोनों हो दशाश्रों में स्व की बिक्नी तथा खरीद अ्रस्तीमित होती है । जब विदेशी 
विनिमय खरीदा जाता है तो देशी चलन की मात्रा बढ़ती है ओर जब विदेशी विनिमय 
बेचा जाता है तो देशी चलन का संकुचन होता है, क्थोंकि देशी मुद्रा के पीछे सबसे 
बड़ी आड़ विदेशी विनिमय कोषों की होती है। इस प्रकार देशी मुद्रा की पूति में 
विदेशी व्यापार तथा विदेशी विनियोगों के परिवतंनों के भ्रनुसार कमी या वृद्धि होती 


रहती है । सोने को भेजने और मंगाने का व्यय बहीं होता भ्ौर विदेशी रोकों से श्राय 
प्राप्त होती है, श्रतः इस सम्बन्ध में भी व्यय कम होता है । 


स्वरणु-विनिमय-मान के दोष -- 

स्वणं-विनिमय-मान की सबसे बड़ी कभी यह होती है कि इसमें» सोने के 
एक ही सुरक्षित कोष पर कई देशों की मुद्राएं श्राधारित होती हैं। इस कारण यह 
-मान मितव्ययितापूर्ण ती अवश्य होता है, परन्तु भय यह रहता है कि कहीं सोने की 
यह सीमित मात्रा स्वर्शमान सम्बन्धी सभी कार्यो को सम्पन्न करने के लिए श्रपर्याप्त न 
हो । इसके श्रतिरिक्त इस मान के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :--- 


(१) देश के चलन की विदेशी चलन पर निर्भरता-स्वर्ण-वितिमय- 
मान के सफल संचालन के लिए विदेशों में लम्बी-चोड़ी रोकों की श्रावश्यकता होती है। 
यह व्यवस्था वैसे तो सस्ती श्रौर सुविधाजनक होती है, परन्तु यह संकट से खाली: 
नहीं होती । यदि भ्राधार देश (70]07060 (४070॥7ए) ही स्वरशंमाव का परित्याग 
करता हैं तो उसके पीछे लगे हुए सभी देश कुछ भी नहीं कर सकते श्रौर उनकी 
मुद्राग्रों की स्वर्ण में परिवर्ततशीलता स्वयं ही. समाप्त हो जाती है। सन्‌ १६३१ में 
इड्टूलैण्ड द्वारा स्वरमान के परित्याग के पश्चात्‌ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 
इस प्रकार यह मान देश के व्यापार, विनियोग आदि को विदेशी सरकार की नीति का: 
दास बनता देता है । ह 


(२ ) आधार देश की मुद्रा प्रशाली को खतरा--अ्रन्तर्गट्रीय दृष्टिकोण से 
यह मान श्राधार, देश (2]906॥ (00777) की मुद्रा-परणाली को श्रसुरक्षित बना 
देता है झ्राधार देह के पास सोने का कीष तो सीमित ही होता है, परन्तु उस कोष 
पर श्राधार देश के,गअ्रतिरिक्त उन सभी गोौण देशों का भी श्रधिकार रहता: है, जिन्होंने 
अपनी मुद्रा आधार देश की मुद्रा से जोड़'रखी है। ऐसी दक्शा में यह सम्भव है कि 
विभिन्न सूत्रों से सोने की माँग इतनी अधिक भरा जाय कि आधार देश की मुद्रा-प्रशाली 
ही संकट में पड़ जाय । ० द 


( २ ) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के सन्तुलन में कठिनाई--इस मान के 
भ्तगंत तरल आदेयों ([॥000 ॥&886॥४) का एक देश से दूसरे को उत्तनी सुगमता 
तथा उतनी माज्रा में हस्तान्तरण नहीं होता है जितना कि स्वर्ण॑मान के भ्न्तर्गत सोने 
का होता है, जो सबसे तरल आदेय है । इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के सन्तुलन 
की स्थापना में कठिनाई होती है । यदि यह हस्तान्तरण दीक-ठीक होता रहता है तो 
तरल साधनों का विभिन्न देशों के बीच ऐसा समुचित वितरण हो जाता है कि विभिन्न 
देशों की श्रान्तरिक कीमतों में साम्य स्थापित हो जाता है भोर वे एक दूसरे की लय में 
लय मिला कर बढ़ती-घठती हैं । 


हिल्‍्टन यंग आयोग ने भारत में स्वर्णा-विनिमय-मान के व्यावहारिक कार्ये- 


वाहन की जाँच की थी, जिसके पश्चात भ्रायोग ने भारत में इस मान के निम्न दोष 
बताये थे 
( १ ) यह प्रणाली कठिन तंथा अत्याधिक तीद्धान्तिक हे और जन-साधारण 
की सम+भ से बहुधा बाहर होती है। ऐसी प्रणाली के प्रति जनता को 
विश्वास प्राप्त करना कठिन होता है.। जनता मुंद्रा-नियन्त्रक को सदा 
शंका की दृष्टि से देखती है और उसके साथ सहयोग नहीं करती है। : 
(२ ) भारत में इस प्रणाली के श्रन्तगंत कोषों की अधिकता थी। तीन' 
प्रकार के सुरक्षित-कोष श्र्थात्‌ स्वरशंमान-कोष, पत्र-सुद्राकोष तथा 
भारत सरकार की रोकें, जो भारत और इञ्डूलेण्ड दोनों में रखी 
जाती थीं । 
(३ ) यह प्रणाली स्वच/लक नहीं होती है । इसका कार्यवाहन बड़े अंश तक 
मुद्रा-नियत्त्रक की इच्छा पर निर्भर रहता है। 
(४) इसमें लोच नहीं होती है । देश में चलन का विस्तार करने में तो 
विशेष कठिनाई नहीं होती है, परन्तु चलन का संकुचन लगभग असम्भव 
ही होता है। ह 
(५ ) एक गम्भीर दोष यह भी होता है कि देश का चलन विदेशी चलन पर 
आश्रित हो जाता है और विदेशी सरकार की इच्छा, भूल तथा उसके 
दुर्भाग्य का देश को भी शिकार बनना पड़ता है 


(।५४ ) स्वणु-निधि-मान 
(७ठ0ाव हि०४७०४९७ क्रब्यातंबए) _ 

यह मान स्वर्शमाव का ही एक. परिवर्तित रूप है, जो सन्‌ १६३६ से लेकर 
सितम्बर सन्‌ १९३६ तक कुछ देशों में प्रचलित रहा । सन्‌ -१६३६ में फ्रान्स ने भी 
स्वरणंमान का परित्याग कर दिया था। उस समय विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये 
रखने के लिए बेल्जियम, फ्रान्स, इड्भलेंड, हॉलेण्ड, स्विटरलेण्ड तथा संयुक्त राज्य 
भ्रमरीका के बीच एक समभोता हुआ, जिसके आधार पर जो मुद्रा प्रणाली स्थापित 

ई उसे स्वर निधिमान! की संज्ञा दी जा सकती है। इस समकोते की प्रमुख 
विशेषतायें निम्नलिखित थीं : 

( १ ) सोने का आयात-निर्यात केवल सरकार द्वारा--एक देश से दूसरे 
देश को सोने का आवागमन हो सकता था । इन देशों में किसी भी प्रकार का स्वरां- 
मान चालू न था, श्रतः यह आवागमन केवल मुद्रा सम्बन्धी कार्यों में उपयोग होने वाले 
सोने का ही हो सकता था। व्यापारियों को सोना मँगाने श्रथवा भेजने का अधिकार 
न था। दूसरे शब्दों में, सोने के श्रायात और निर्यात का एकाधिकार केवल सरकारों 
के हाथ में था । 


(२) विनिमय समानीकरण कोषों की स्थापना--सभी देशों ने विनि- 


थ्ड | 


मय समानीकरण कोषों (ह569726 .7079॥890707 #प्रशा68) का ' निर्माण 
कर रखा था । इन कोषों को कभी-कभी विनिमय समातुलन लेखें (70087 8७ 
प्रातपक89707 ॥000०078), विनिमय कोष (॥560७786 +एाव8) तथा 
“नियन्त्रण! ((!0070]) भी कहा जाता था। विनिमय पर सरकारी एकाधिकार था। 
कुल विदेशी विनिमय को एक कोष में रखा जाता था और इस कोष का संचालन 
प्रत्येक देश की केन्द्रीय बेंक द्वारा किया जाता था। प्रत्येक कोष के पास देश की मुद्रा 
“का एक भारी संचय होता था ओर इनमें से कुछ के पास सोचा भी काफी मात्रा में 
रहता था। उद्देश्य यह था कि यदि किसी चलन की विदेशी विनिमय बाजार में असा- 
घारण रूप में अधिक माँग होती थी तो कोष विशेष उसे शभ्रावश्यक मात्रा में देकर 
विनिमय दरों के परिवर्तत को रोक सकता था, परन्तु यदि कोष विशेष विदेशी मुद्राओ्रों 
का अत्यधिक संचय्र नहीं करता चाहता था तो व्यवस्था यह थी कि प्रत्येक कोष अपने 
देश की मुद्रा के बदले में दूसरे कोष को सोना दे देता था। 
इस प्रकार के कार्य की आ्रवश्यकता निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी ;--- 
मान लीजिए कि ब्रिटिश कोष ऐसा शअ्रनुभव करता है कि उसका डालर संत्रय बहुत 
ग्रधिक हो गया है तो ऐसी दक्षा में वह अमरीकन नियन्त्रण” को सूचता दे देगा कि 
वहुं और अधिक डालर का संचय नहीं करेगा । श्रब क्योंकि विभिन्न समानीकरण कोषों 
के प्रबन्धकों के बीच यह समझौता होता है कि प्रत्येक अपने चलन के बदले में दूसरे 
कोष को सोता दे देता है तो प्रमरीकन कोष डालर लेकर उसके बदले में ब्रिटिश कोष 
की उनकी कीमत का सोना दे देगा 
[ विनिमय समानीकरण कोषों में वह सोना जमा रहता है जो वे दूसरे कोषों 
से खरीदते थे । एक देश के कोष से दूसरे देश के कोष में सोने का हस्तान्तरण होता 
रहता थां, इतलिए इस प्रणाली का नाम स्वरणुं-निधि पद्धति पड़ा । ] 

. (२) इस प्रणाली को ग्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा ब्याज की 
दर॑ में परिवर्तन किये बिना तथा देश को आन्तरिक अभथव्यवस्था में किसी प्रकार के 
हस्त प के बिना ही विदेशी विनिमय-दर की स्थिरता ब्राप्त की जा सकती थी 
जब तक यह प्रणाली चालू रही, विदेशी मुद्रात्रों में सोने का मूल्य स्थायी बना रहा। 
इस प्रणाली में गुण यह होता हैं कि देश के चलन में सोने की कीमतों को नियत करने 
की झावश्यकता नहीं पड़ती है । 


( ४-) जनता को यह पता नहीं चलता था कि कोई कोष क्यां खरीद रहा 
हैं, तथवा क्‍या बेच रहा हे ? यह भी एक रहस्य होता था कि समय विशेष में किसी 
कोष के पास विभिन्न मुद्राश्रों की कितनी-कितनी मात्रा रहती थी ॥ 

दूसरे महायुद्ध के श्रारम्भ तक तो यह प्रणाली सफलतापूर्वक चलती रही 
परन्तु यह युद्ध की भीषण परिस्थितियों की चोट न सह सकी श्र टूठ गई । युद्ध काल 
में विनिमय दरों की स्थिरता के लिए विनिमय-नियन्त्रण (प:5०॥97७४७ 


(/07070]) की तीति को सफल बनाने के लिए नयै-तये उपायों का अपनाना श्राव- 
इ्यक हो गया । 


(५. ) स्वर्ण समता प्रणाली (ठ०ंव एब्लफ अब्कवेबात)-- ८ 

इस प्रकार का स्वरशंमान सन्‌ १९४६ से, जिस समय से श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
(.707796078] (०7०७७७ए कण) ने श्रपता कार्य आरम्भ किया है, 
आरम्भ हुआ है | इस दृष्टिकोण से हम इसे स्वरंमानत का नवीनतम्‌ रूप कह सकते हैं । 
इस मान के अन्तगत देश की मुद्रा ग्रणाली में स्वर्ण! का स्थान इतना कम महत्त्व- 
पर होता हे कि रूढ़िवादी अर्थशात्री इस मान को स्वर्एमान स्वीकार करने में 
भी संकोच करते हैं, परन्तु शायद यह कहना अनुचित न होगा कि यह स्वशांमान का 
आधुनिकतम रूप है और चाहे इसमें स्वर्णा का स्थान कितना ही कम महत्त्वपूरां क्यों 
न हो, विभिन्न देशों की मुद्राओ्ों की एक दूसरे में विनिमय दर स्वर्ण के माध्यम से ही 
स्थापित होती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों को अपने चलन की 
कीमत स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर घोषित करनी पड़ती है और इस 
आधार पर इन चलनों की पारस्परिक विनिमय दर निश्चित हो जाती है। इसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक देश का यह उत्तदायित्त होता हे कि स्वर्ण में देश के चलन की 
जो कीमत घोषित की गईं है उसे बनाये रखे। इससे विनिमय दरों की स्थिरता 
बनी रहती है। 
विशेषताये-- 

( १ ) यह मात उन सभी देशों में प्रचलित समभा जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष के सदस्य हैं। ( २ ) ऐसे मान में सोने के सिक्कों के प्रचलन का प्रद्न तो 
दूर रहा, स्वर्णो न तो सूल्य-मान के रूप में रहता है और न विनिमय-माध्यम के 
रूप में । ( ३ ) इस मान को अपनाने वाले प्रत्येक देश को देश के अन्दर मौद्रिक 
मामलों में पूरी स्वतन्त्रता होती है । ( ४ ) एक देश की मौद्रिक नीति का दूसरे देश 
की मोद्विक नीति से कोई भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। मौद्रिक 
क्षेत्र सम्बन्धी सहयोग केवल विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए 
होता है । ( ५ ) यह मान वास्तव में एक बड़ा लोचदार मान है, क्योंकि श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष के नियमानुसार सदस्य देशों को विशेष परिस्थितियों में विनिमय दरों में 
परिवतंन करने का भी अ्रधिकार प्राप्त है। (६ ) इसके अतिरिक्त स्वयं मुद्रा कोष भी 
विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए सदस्य देशों को ऋण देता है। 
[ विस्तृत श्रध्ययन के लिए गअध्याय २२ देखिए |। 
स्वर्शामान के नियम (७ रिपा25 ० 6 छ0गव 8(2ार्ठेक्ाते)-- 

स्वर्णमान में स्वचालकता का ग्रुण बताया जाता है, परन्तु यह गुण तभी प्राप्त 
होता है जबकि स्वरणंमान के कुछ नियमों का पालन किया जाय । इन नियमों को 

मु०च०अ० (७) 


कभी-कभी खेल के नियम (7]68 0( 9॥6 09776) भी कहा जाता है। ये नियम 
इस प्रकार हैं ;--- 

( १) स्वतन्त्र व्यापार नीति का अपनाना-- स्वर्णमाव के सफल संचालन 
के लिए यह आवश्यक है कि अस्तर्राष्रीय व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध न 
लगाये जायें । संरक्षण, श्राथिक राष्ट्रीयवाद, . कोटा (()00॥9) तथा अ्रन्य व्यापारिक 
नियन्त्रण इस मान के लिए अहितकर हैं । बस्तुओं के श्रायात और निर्यात्‌ पर प्रतिबन्ध 
लगाने का परिशाम यह होता है कि ध्यापाराशेप में ठीक दिशाओं में परिवर्तत नहीं 
होने पाते हैं, जिसके कारण श्रायात और निर्यात के सन्तुलत में बाधा पड़ती है। स्वतंत्र 
त़्यापार का श्र यह भी होता है कि प्रत्येक स्वशंमान देश में सोने का श्राथात श्र 
निर्यात भी स्वतन्त्र होना चाहिए | इसका परिणाम यह होता है कि संसार के विभिन्न 
स्वरणंमान देशों के बीच सोने का वितरण इस प्रकार हो जाता है कि प्रत्येक को 
प्रावश्यकतानुसार सोना मिल जाता है। इसके श्रतिरिक्त व्यापाराशेप की ब्रुटियाँ भी 
स्वर्ण के आयात श्रोर निर्यात द्वारा ठोक हो जाती हैं। मुद्रा क# विस्तार अ्रथवा संकुचन 
स्व॒ण-कोषों की मात्रा पर निभर होता है और श्रायात-निर्यात द्वारा स्वर्ण कोषों में 
परिवतंन हो जाने के कारण कीमत-स्तर इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है कि विदेशी 
व्यापार का सन्तुलन बना रहे । इस प्रकार स्वरशमान के इस नियम का पालन करने 
से विदेशी व्यापार का भश्रसन्तुलन तथा सोने के वितरण की श्रसमानता स्वर्य ही ठीक हो 
जाते हैं । 

( २) स्वर्ण कोषों के अनुपात में झुद्रा को घटाना-बढ़ाना - स्वणुंमान 
का दूसरा नियम यह है कि स्वर्ण के श्रावागमन के कारण देश के मूल्य-स्तर पर जो 
प्रभाव पड़ता है उसमें मुद्रा-नियन्त्रक को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिये । यदि सोना देश से बाहर जाता है तो स्व कोप की कमी के श्रनुपात में मुद्रा 
की मात्रा को घटाकर कीमतों को गिरने देना चाहिये। यदि मुद्रा-संकुचन के भय से 
मुद्रा-संचालक कीमतों को गिरने से रोक देता है तो देश के निर्यातों को प्रोत्साहन नहीं 
मिलेगा और आयातों के निर्यातों से अधिक रहने के कारण सोना देश से बराबर 
बाहर जाता. रहेगा । ठीक इसी प्रकार यदि सोना बाहर से झा रहा है तो कीमतों को 
उसी के अनुपात में बढ़ने देना चाहिये, श्रन्यथा ग्रायात-निर्यात सनन्‍्तुलन स्थापित नहीं 
हो पायैगा । साथ ही, यह भी आवश्यक है कि मुद्रा-संचालक जनता को उसकी माँग 
के अनुसार सोना देने को तैयार रहे । इसी प्रकार जितना भी सोना देश के भीतर 
श्राता है उसे लेने के लिए ओर उसे चलन का श्राघार बनाने के लिए भी मुद्रा-संचालक 
को तैयार रहना चाहिये | स्वर्ण को मुद्रा में और मुद्रा को स्वरां में निर्बान्ध॒ परिवर्तत- 
शील होना चाहिये । | 

( ३ ) राजनेतिक स्थिरता--देश में पूर्ण शान्ति रहनी चाहिए । देश के 
अन्दर के भंगड़े लोगों में अशान्ति का वातावरण पैदा कर देते हैं। इस कारण 
बेंकों के काम में बाधा पड़ती है । लोग वहाँ से मुद्रा निकालने के लिए जाते हैं भोर 


फिर मुद्रा को गाढ़ कर रखने की प्रवृत्ति हो जाती है। इससे स्वरणमान को धक्का 
लगता है । इसलिए यह श्रावश्यक है कि स्वरं-मान देश की सरकार श्ञान्ति और 
सुरक्षा बनाये रखे । 


स्व॒णंमान पर एक ऐतिहासिक दृष्टि 


१९ वीं शताब्दी में द्वि-धातुमान स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किये गये, 
परन्तु इस सम्बन्ध में कठिनाइयाँ इतनी हुई कि ये प्रथत्त फलीभूत न हो सके । चांदी 
की कीमतों में परिवर्तंत इतने अ्रधिक हुए कि रजत-मान ग्रहण करता अ्सम्भव हो गया | 
इस कांल में स्वरांमान का ही जोर श्रधिक रहा । इस झताब्दी में सोने की कीमतों की 
स्थिरता के कारण, सोने के भ्रधिक मृत्यवान धातु होने के कारण, सोने की पूरति काफी 
होने के कारण श्र सोने के वाषिक उत्पादन की कमी के कारण सोना ही सूल्यमान 
के रूप में श्रधिक उपयुक्त समझा गया था। संसार के सभी देशों की रुचि स्वर्णमान 
ग्रहण करने की ओर ही थी। 
सन्‌ १६१४ से पूर्व का स्वर्णामान -- 

प्रथम सहायुद्ध के पव॑ सभी स्वरणंमान देशों में स्वर्श-चलन मान ग्रहण! 
किया गया था | इसके अन्तगंत सोना विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मान दोनों ही का 
काम करता था। सोने के सिक्के प्रचलन में रहते थे | विदेशी विनिमय का आधार 
भी सोना ही था | विदेशी विनिमय दर दो चलनों की स्वर्ण खरीदने की शक्ति की 
समानता द्वारा निर्धारित होती थी और यद्यपि इस विनिमय दर में परिवर्तन हो सकते 
थे, परन्तु इन परिवर्तनों की सीमायें छोटी सी थीं। विदेशी विनिमय दर स्वरा 
आ्रायात तथा स्वर्ण निर्यात बिन्दुओओं (406 ॥790% 804 कझरऊ॒ुणाक 2009) 
के भीतर ही रहती थी । स्वर्णयान के अन्तर्गत दो नियमों का पालन किया जात। 
था +--( १) सोने के आयात-निर्यात स्वतस्त्र रखे जाते थे और (२) स्वर्णा-कोषों की 
मात्रा में परिवतंत होने पर उन्हीं के अ्रनुपात में चलन की मात्रा में भी परिवर्तंत कर 
दिये जाते थे । ऐसा कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करने के पश्चात्‌ यह 
मान स्वचालक हो जाता था। बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप के यह स्वयं ही चलत। 
रहता था। यदि देश के स्वणं-कोषों में कमी भ्रा जाती थी तो इसी कमी के अनुपार 
में देश में मुद्रा भी कम हो जाती थी, जिसके कारण देश में वस्तुश्रों और सेवाश्रों की 
आ्रान्तरिक कीमतें गिर जाती थीं | इसके द्वारा आयात ह॒तोत्साहित होते थे तथा निर्यात 
बढ़ते थे और आगे चलकर व्यापाराशेष में .इस प्रकार के परिव्तत हो जाते थे वि 
श्रायात-निर्यात के सन्तुलन के अतिरिक्त गया हुआ सोना फिर लौट आता था। इर्स 
प्रकार निर्यातों के बढ़ने की दशा में देश में सोने का आयात होता था, सुद्रा-विस्ताः 
होता था, सामान्य कीमतें बढ़ती थीं और आयात प्रोत्साहित होते थे, जिसके फलस्वरूप 
पुराना साम्य पुनः स्थापित हो जाता था। विदेशों से झाया हुआ सोना उन देशों के 
पुन; लोट जाता था । 


इसी काल में कुछ देशों में स्वरण-मान का एक दूसरा रूप भी ग्रचलित था, 
जिसे हम स्वर-विनिमय-मान कहते हैं | इस पद्धति का उद्देश्य सोने के उपयोग में 
बचत करना होता था और यह साधारणतया ऐसे देशों द्वारा अपनाई जाती थी जिनके 
पास स्वणं-कोषों का अभाव था । इस प्रणाली में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता 
था । देश की मुद्रा को एक नियत दर पर किसी शक्तिशाल्री विदेशी मुद्रा से, जो स्वरा 
पर श्राधारित होती थी, जोड़ दिया जाता था । सरकार को देशी चलन, विदेशी चलन 
तथा सोने का एक कोष बनाना पड़ता था और विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए 
नियत दरों पर विदेशी विनिमय खरीदना और बेचना पड़ता था। यह प्रणाली भारत, 
जावा, हॉलेंड, डेनमार्क, झ्रासिट्रिया, हंगरी आदि देझ्षों में प्रचलित थी। भारत में स्वरां- 
विनिमय-मान पद्धति सन्‌ १६०७-८ में स्थापित की गई थी और यह सन्‌ १६१७ तक 
चालू रही । उस समय भारत सरकार का यह वैधानिक उत्तरदायित्व था कि ऋरों 
का भुगतान सोने में करे । इस प्रणाली के अन्तर्गत आ्रान्तरिक उपयोग के लिए चाँदी 
का रुपया प्रामाणिक मुद्रा थी, परन्तु विदेशी व्यापार ब्रिटिश स्टलिज्ञ द्वारा किया जाता 
था भश्रौर सरकार एक निश्चित दरु.पर, श्रर्थात १ शिलिंग ४ पेंस प्रति रुपये के हिसाब 
से, रुपयों को स्टलिज्ञ में बदल देती थी । 

ग्रथम महायुद्ध के आरम्भ काल' तक स्वर्णमान बिना किसी कठिनाई के 
चालू रहा | आन्तरिक कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय दरें स्थिर बनी रहीं भौर 
विभिन्न देशों के बीच झ्राथिक परिस्थितियों की भिन्नता होते हुए भी पारस्परिक 
मौद्रिक सहयोग बना रहा, परन्तु युद्ध का आरम्म होते ही इसमें कठटिनाइयाँ उतपब 
होने लगीं और अधिकांश स्वरशंमान देक्षों ने सोने के सिक्के का मुद्रण बन्द कर दिया 
तथा सोने के निर्यात्‌ पर प्रतिबन्ध लगाने श्रारम्भ कर दिये। प्रत्येक देश सोने का 
संचय करने लगा । सभी देशों ने स्वर्गमान को स्थगित करके वित्तीय आवश्यकता की 
पूति के लिये बिना स्वरणु-कोषों पर ध्यान दिये कागज के नोट छापने श्रारम्भ कर दिये। 
भ्रमरीका जैसे शक्तिशाली देश ने भी सोने के झ्रायात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये । 
परिणाम यह हुआ कि स्वर्णसान व्यवस्था टूट गईं । 
युद्धोत्तर-कालीन स्वरॉमान ([.6 ए०#-४०७ 0०० 5७7०0 970)--- 

युद्ध का अन्त होते ही अन्तराष्ट्रीय आधार पर स्वर्णमान को स्थापित 
करने का ग्रयत्न फिर आरम्भ हुआ | इसके लिये सन्‌ १६२० में ब्रूसेल्स 
(37788]68) में एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन झायोजित किया गया, जिसने यह 
भ्रादेश दिया कि जिन देशों ने स्वरशंमान को तोड़ दिया था वे उसे फिर से स्थापित कर 
दें। सन्‌ १६२२ में एक अस्तर्राट्रीय अर्थ सम्मेलन हुग्ना, जिसने यह आ्रादेश दिया कि . 
आशिक पुर्नानर्माण के लिए सभी देशों की मुद्राश्रों के मुल्य में स्थिरता का बनाये 
रखना आवश्यक था। स्वर्शमान की स्थापना में सबसे पहला कारय॑ संयुक्त राज्य 
अ्रसरीका ने किया ओर सन्‌ १६१६ में ही सोने के श्रायात-निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध 
हटा दिये । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२५ में इद्धलैण्ड तथा फ्रांस ने स्वरंमान को पुनः 


प्रहशा किया | सन्‌ १६२७ में भारत में भी यह मान स्थापित हुप्रा । स्वर्शयान को 
फिर से स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि युद्ध से पहले जैसी सामान्य परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न की जाये | इसके श्रतिरिक्त युद्धोत्तर काल' में जम॑नी तथा श्रन्य 
यूरोपीय देशों ने भीषण मुद्रा-स्फीति के दुखद परिणाम देखे थे । उन्होंने भविष्य में इन 
परिणामों से बचने के लिए स्वरणंमान को पुनः स्थापित किया । 


युद्ध के उपरान्त स्वर्णमान को पुनः स्थापित करने की समस्या विभिन्र देशों 
के सम्मुख विभिन्न रूपों में थी | श्रमरीका में सामान्य कीमतों में बहुत ही कम वृद्धि 
हुई थी, इसलिए उसने तो केवल स्वरणां निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटा कर स्वर्णा- 
मान को उसके प्राचीन आधार पर स्थापित कर दिया । इसी प्रकार उन देशों को भी 
स्वरणंमान स्थापित करने में कठिनाई नहीं हुई जिन पर युद्ध का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं 
पड़ा था | स्विटजरलेण्ड, हॉलेण्ड, नार्वे तथा स्वीडन ऐसे ही देक्षों में से थे, परन्तु 
इद्धलण्ड तथा फ्रांस की स्थिति भिन्न थी। वहाँ पत्र-मुद्रा का विस्तार बहुत हो गया था 
श्रोर इस कारण बिना भारी मुद्रा-संकुचन किये स्वर्ण-चलन-मान को स्थापित करना 
ग्रसम्भव था । इन देशों ने स्वर्श-चलन-मान के स्थान पर स्वरा-पाठ-मान को ग्रहण 
किया । इस प्रकार स्पेन को छोड़ कर सभी स्वरणंमान देशों ने युद्ध के पश्चात्‌ स्वर्णामान 
को फिर ग्रहण कर लिया । 

परन्तु पुनः स्थापित होने के पश्चात स्वर्शमान की कठिनाइयों ने भीषण 
रूप धारण कर लिया | देशों के बीच पुराना मौद्रिक सहयोग समाप्त हो चुका था । 
प्रत्येक देश सोने का संग्रह करने का प्रयत्त कर रहा था औौर उचित अ्रथवा अनुचित 
रीति से विदेशी व्यापार को स्वर्ण प्राप्तिततथा आथिक विकास का साधन बनाना चाहता 
था। इस काल में विदेशी व्यापार पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये । 
परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही स्वएमान किर टूट यया | सितम्बर सन्‌ १६३१ में 
इद्धुलेण्ड ने स्वं॑मान को छोड़ दिया । सन्‌ १६३३ में अमरीका ने भी इसे छोड़ दिया 
ओर शभ्रन्‍्त में सन्‌ १६३६ में फ्रांस ने स्वरशमान को तोड़ कर इस मान को संसार से ही 
बिदा कर दिया । 


स्वगामान का पतन ओर इसके कारण--- 


यह ऊपर ही बताया जा चुका है कि पुनः स्थापित होने के थोड़े ही समय 
पश्चात्‌ स्वरणंमान समाप्त हो गया । युद्धोत्तर काल में ऐसे अनेक कारण उत्पन्न हो गये 
थे कि उन्होंने स्वरशंभान के चलन को असम्भव बना दिया । स्वरामान के हट जाने के. 
प्रमुख कारण निम्त प्रकार हैं :--- 

( १ ) स्वर्णमान के नियमों का उलंघन (एव099070 ० $90 
छिपा6४ 0 (५०0!6 509706970 )--सबसे पहला कारण यह था कि सभी स्वरणंमान 
देशों ने नियमों का उलंघन किया। स्वरंसान के पहिले नियम को फ्रांस तथा 
अमरीका ने विशेषतया तोड़ा | इन देशों ने विदेशी आयातों तथा सोने के निर्यात पर 


प्रतिवन्ध लगाने आ्रारम्भ कर दिए। खरणमान के दूसरे नियम का भी ऊ्रॉँस तथा 
बिटेन दोनों ने उल्लंघन किया | जब इड्जलैंड ने स्वर्शामान को पुन; स्थापित किया तो 
श्रपनी मुद्रा का स्वर में अति-मूल्यन (()ए87-ए७|प७॥07) कर दिया श्रर्थात्‌ भ्रपनी 
चलन को स्वर्ण में वास्तविक से श्रधिक कीमत प्रदान की थी, जिसके फलस्वरूप उसका 
व्यापाराधेष प्रतिकूल हो गया और इजद्शलैण्ड से सोना बाहर जाने लगा | ऐसी दक्षा 
में स्वरंमाव के नियमानुसार इद्धलैण्ड को मुद्रा की मात्रा ओर कीमतें घटानी चाहिए 
थीं, परन्तु मुद्रा संकुचन के भय के कारण इज्डूलेंड ने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रतिभूतियाँ 
(9९८प्रापं068) खरीद कर कीमतों को गिरने से बचाये रखा। परश्णिम यह हुआ 
कि इड्धलेंड से सोना बराबर बाहर जाता रहा। फ्रांस ने श्रपती मुद्रा को वास्तविक 
कीमत से कम कीमत पर स्वर्ण में परिदर्तशील बनाया था। इसके कारण व्यापारा- 
शेष फ्रांस के पक्ष में रहा भौर विदेशों से फ्रांस में सोना आने लगा, परन्तु फ्रांस ने इस 
प्रकार आने वाले सोने को सुरक्षित कोषों में इस प्रकार बन्द करनां झारम्भ कर दिया 
कि उसके कारण मुद्रा की मात्रा बढ़कर कीमतें न बढ़ने गायें । परिणाम यह हुआ कि 
व्यापाराशेष बराबर अनुकूल बना रहा और सोना बराबर फ्रान्स में आता रहा। 
इसी प्रकार अमरीका ने भी विदेशों से आने वाले सोने को आसंचित कोषों 
(7007७) में जमा करना आरम्भ कर दिया | अतएवं सोने का संसार के देशों 
में समान वितरण न हो सुका तथा श्न्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सस्तुलन में भारी बाधा 
उत्पन्न हो गई । इससे स्वरणंमान की स्व-संचालक प्रवृत्ति समाप्त हो गई । 

( २ ) आधिक राष्ट्रीयवाद का विकास (॥6 ॥06ए७]०१9860॥ ०0 
]॥0070770 '७॥079]877)--संसार के लगभग सभी देशों का युद्ध-कालीन 
अनुभव बड़ा दुखदायी था। युद्ध-काल में विदेशी व्यापार के स्थगित होने श्रथवा उसकी 
मात्रा में भारी कमी हो जाने के कारणु सभी देशों में उन वस्तुओं की गम्भीर कमी 
अनुभव हुई थी जिनके लिए वे विदेशी व्यापार पर निर्भर रहते थे | जो देश खाद्यान्न 
तथा श्रोद्योगिक कच्चे मालों के लिए भी विदेश्ञों पर आ्ाश्चित थे उनके कष्ट की तो 
कोई सीमा ही नहीं रही थी | यह भी निश्चय था कि दूसरा महायुद्ध कभी न कभी 
अवश्य छिड़ेगा । ऐसी परिस्थितियों में कष्टों से बचने के लिए बहुत से देशों ने 
उद्योग-संरक्षण तथा अन्य झत्रिम रीतियों से देश में उद्योगों के विकास की थोज- 
नाए बनाई । आयातों का नियच्चण, अभ्यंश ((१॥०/०) प्रणाली, निर्यात 
सहायता आदि प्रशुल्क नीति (7४5०6! 22000) के प्रमुख आधार बन गये । 
थे सभी स्वरंमान नियमों के विरुद्ध थे और इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा 
स्वरमान के संचालन में भारी उल्मन पैदा कर दी । 

( ३ ) स्वर्णा-काषों का अस्वस्थ वितरण--युद्धकाल तथा युद्धोत्तर काल में 
संप्ार के स्वणं-कोषों का विभिन्न देशों के बीच असमान वितरण हो गया । कछ बड़े 
देशों के पास सोने की भारी कमी हो गईं । जमंती तथा पूर्वी यूरोप के अ्रधिकांश 
देशों के पास सोने की इतनी कमी थी कि उन्होंने सोने के प्रत्येक निर्यात्‌ को रोकने 
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का प्रयत्न किया, ताकि देश की मुद्रा-व्यवस्था हटने व पाये । सोने की कमी ने इन 
देशों को समान की स्वचालकता को भंग करने पर बाध्य किया । इसके विपरीत 
अमरीका तथा फ्रांस ने काफी सोना जमा करके कठिनाइयां उत्पन्न कर दीं । 


( ४ ) स्वर्गा-चलन-मान का परित्याग--युद्धोत्तर काल' में लगभग सभी 
देशों ने स्वणं-पाट-मान तथा स्वण-विनिमय-मान को ग्रहण किया | स्वर्णंमान की 
भाँति इन दोनों मानों में स्‍्वचालकता का ग्रुण नहीं होता है। स्वरणंमान के ये रूप 
यूख-सिद्ध तथा घोखा-सिद्ध नहीं हैं| परिणाम यह हुआ कि विभिषर राष्ट्रों ने गलती 
आर मकारी दोनों कीं और स्वरणसान के संचालन को संकट में डाल दिया । 

' स्वरामान का संचालन स्वाभाविक रूप में न हो सका। सरकारी हस्तक्षेप की भारी 
ग्रावदयकता पड़ी और विभिन्न सरकारों ने समझदारी और ईमानदारी से काम 
नहीं लिया । 

(५) बैंकिंग तथा साख-झुद्रा के नियन्त्रण की कठिताई--२० वीं 
शताब्दी में वेंकिंग प्रशाली तथा साख-सुद्रा का अत्यधिक विकास हुआ था। कीमतों 
पर नियन्त्रण रखने के लिए चलन तथा साख-मुद्रा दोनों ही की मात्रा पर नियन्त्रण 
झावश्यक होता है, परन्तु अनुभव बताता है कि साख-मुद्रा पर नियन्त्रण रखने के लिए 
उपाय बहुत सफल न रह सक्के । यह नियन्त्रण ढीला ही रहा। बेंक दर, खुले बाजार 
व्यवसाय तथा वैधानिक नियन्त्रण द्वारा साख-मुद्रा का वियस्त्रण सफल न हो सका । 

(६) शरणार्थी पूजी का आतंक (7॥8 ७००० 09प5०० ७ए 808 
+रशप्॒2प९७ 0907॥9)--प्रथम महायुद्ध के पूर्व से ही यह प्रथा चली झा रही थी 
कि बहुत से देश विदेशों में श्रत्यकालीन कोषों का विनियोग करते थे, परन्तु दोनों महा- 
युद्धों के मध्य-काल में सभी देशों ने विदेशी पूजी पर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ कर दिये 
ब्याजों का भुगतान रोक़ दिया और कुछ दक्षात्रों में तो मुलधत भी लौटाना बन्द कर 
दिया गया। देश के चलन को विदेशी विनिमय दरों में परिवततंवन करके भी 
विदेशियों को हानि पहुँचाने का अयत्न किया गया। परिणाय यह हुआ कि ये 

व्पफालीन विदेशी-कोष सुरक्षा की खोज में एक देश से दूसरे देश में मारे-मारे 
फिरने लगे | जिम देश में अधिक सुरक्षा दिखाई पड़ती थी, उसी को कोषों का 
हस्तान्तरण कर दिया जाता था | इस प्रकार सुरक्षा की खोज में फटकने के कारण 
यह पूंजी शरणार्थी पूंजी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पजी का एक देश से 
दूसरे देश को आवागमन इतना झीत्र तथा आकस्मिक होता था कि इसने आतड़ू 
मचा दिया भ्रौर बहुत से देश इसके आवागमन के अनुसार कीमतों में परिवर्तन ऋडने 
में श्रसमर्थं रहे । श्रन्त में तंग आकर उन्होंने स्वरंमान ही छोड़ दिया 


( ७ ) युद्धोत्तर-काल की राजनेतिक चालें--प्रथम महायुद्ध के उपरान्त 
विजयी तथा शक्तिशाली देशों ने जो नीतियाँ अपनाई उन्होंने भी स्वर्णोमान के तोड़ने 
में सहायता दी । भ्रमरीका ने पसस्त देश्षों से युद्ध का हजाना (276/676/7073) 


वसूल करने की सन्धियाँ कीं और कुछ देक्षों को युद्धएलीन ऋणों का भुगतान करने 
को बाध्य किया । इससे विदेशों में डालर की माँग चारों ओर से बढ़ने लगी और 
सोना तथा पूजी खिच-खिंच कर श्रमेरिका को जाने लगे । बहुत से देश जैसे जम॑नी इन 
ऋणों के भार को सहन न कर सके श्रौर उन्हें विनिमय दर को बनाये रखने में कठि- 
नाई अनुभव होने लगी । बाध्य होकर उन्होंने स्वरांमान का परित्याग कर दिया । 


( ८) आथिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिवर्तन--यशुद्ध के 
पश्चात्‌ संसार की श्राथिक तथा राजनैतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार बदल गई थीं कि 
स्वरणमान के निर्बोन्ध उपयोग में बाधा होने लगी | यातायात और बीमे के व्यय में 
कमी हो जाने के कारण सोने का आयात-निर्यात्‌ अधिक सुगम हो गया और विदेशी 
विनिमय दर के साधारण परिितेनों के कारण भी सोना एक देश से दूसरे देश को 
जाने लगा | ऐसी दशा में अनिश्चित परिस्थितियों तथा सोने की कमी को देखते हुए 


धनहीन देशों ने सोने के आवागमन पर अ्तिबन्ध लगाना आरम्भ कर दिया, जो 
स्वणंमान पद्धति के लिए घातक था । 


(६ ) स्वर्णमान केवल अनुकूल परिस्थिति मित्र है--स्वर्णाॉमान पद्धति 
को एक अनुकूल परिस्थिति मित्र कहा गया है। संकट के काल में यह साथ नहीं देती 
है । बहुत से देशों ने आाथिक कठिनाइयों का निवारण न होते देखकर इस मान का 
परित्याग कर दिया । 


(१०) स्वर्गामान देशों की पारस्परिक दासता--स्वरण मान की यह विशे- 
पता हे कि वह एक स्वणुमान देश को अन्य सभी स्वरणंसान देशों की आर्थिक 
परिस्थितियों का दास बना देता हे | यदि सरकारी नीति, गृह-युद्ध, उपद्रव श्रथवा 
प्राकृतिक कारणों से एक स्वर्रामान देश की श्राथिक स्थिति बिगड़ती हैं तो कोई भी 
स्वरंमान देश इसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। ग्रत्येक्ष आंधी, चाहे वह किसी 
भी देश में क्यों न आईं हो, सभी स्वरणंमान देशों के आर्थिक वक्नों को हिला कर 
ही जाती हे | उदाहरणस्वरूप, यदि श्रत्यधिक बाढ़ के कारण श्रमेरिका में कीमतें 
बढ़ती हैं तो अमेरिका में भ्रायात प्रोत्साहित होंगे । श्रन्य स्वर्णमान देक्षों में भी वस्तुग्रों 
श्रौर सेवाशं की माँग के बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि कोई देश 
जान-बुभकर मुद्रा प्रसार करता है तो इसी नीति का प्रभाव श्रन्य देशों पर भी पड़े बिता 
नहीं रह सकता है । बहुत से देशों ने यह तक॑ रखा कि ऐसे मुद्रामात को ग्रहण करने 


से क्‍या लाभ है जो सारे संसार की आपत्तियों और मक्कारियों का दण्ड उन्हीं को 
देखक हो 


(११) संसार के देशों के बीच असहयोग-स्वरणंसान की सफलता एक 
बड़े अंश तक इस बात पर भी निर्भर रहती है कि संसार के स्वरणंमान देशों के बीच 
किस सीमा तक आर्थिक, वित्तीय तथा राजनीतिक सहयोग रहता है | यह बहुत ही 
आवश्यक है कि विभिन्न देश मिल-जुल कर काम करें और एक दूसरे की कठिनाइयों 


को समभने का प्रयत्न करें। किन्तु दोनों महायुद्धों के बीच के काल में तो स्थिति 
बिलकुल बदल गई थी । ग्रत्येक देश दूसरों को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करना 
चाहता था | सहयोग के स्थान पर छात्रुता की शोर प्रवृत्ति अधिक तीत्र थी । ऐसी 
दशा में स्वरशंमान के सफल संचालन का प्रश्न ही नहीं उठता था । 


(१२) महान अ्रवसाद का प्रभाव--स्वशणंभान पर अ्रन्तिम, परन्तु सबसे 
कड़ा, आघात महान्‌ भ्रवसाद (97806 ॥0९0765809) ने किया। . यह आर्थिक 
संकट सन 7६२६ में अमरीका के वाल स्ट्रीट सक्कुट (करा 88४४४ (/7५०४/४) 
से आरम्भ हुआ और स्वरणमान के चलन के कारण' एक दम इसका ग्रभाव संसार 
भर में फैल गया | सभी देशों में बेंक फेल होने लगीं, कीमतें तथा मजदूरियाँ गिरने 
लगीं और प्रति-उत्पादन (07०7-00700 प्र##09) के लक्षण हृष्टिगोचर होने लगे । 
सन्‌ १६३१ में इड्धलेंड ने स्वर॒मान का त्याग कर दिया और शीघ्र ही परित्याग की 
प्रवृत्ति ने विश्व-व्यापी रूप घारणु कर लिया । 


स्वर्णमान के लाभ अथवा स्व॒रणंमान की आवश्यकता 

स्वरणांमान के उपयोग का ग्रधान महत्त्व देशी चलन के आधार के रूप में नहीं 
रहा है, बल्कि इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान तथा विनिमय माध्यम के रूप,में संसार 
की सेवा की हे | कोई भी एक देश बिना स्वरां अथवा अन्य किसी घातु को अपने चलन 
का आधार बनाये केवल पत्र-मान द्वारा भी अपना काम चला सकता है, परन्तु अपरि- 
वर्तंतशील पत्र-मुद्रां-मान को अ्रपनाने से एक देश को विदेशों से वारिएज्यिक सम्बन्ध बचाये 
रखने में भारी कठिनाई हो सकती है। यद्यपि पत्र-मुद्रा को देश में स्वतन्त्र स्वीकृति 
प्राप्त होती है, परन्तु विदेशी लोग उसे अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। यही कारण 
है कि कठिनाइयों के रहते हुए भी संसार के देशों ने स्वर्शॉमान को वनाये रखने का 
बराबर प्रयत्न किया है। इस प्रकार स्वणंमान का प्रमुख महत्त्व उसके अन्तर्राष्ट्रीय 
रूप से ही उत्पन्न होता है । इस रूप में स्वरणंमान के प्रमुख कार्य निम्त प्रकार हैं 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ग मान के लाभ-- 

( १ ) स्वर्ण अ्रन्तर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम तथा मूल्यमाव का काम 
करता है-- स्वर्ण को उपरोक्त दोनों रूपों में संसार के सभी देझ्षों में सबं-ग्राह्मता प्राप्त 
होती है। इससे विनिमय में विश्येष सुविधा होती है और झन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
विस्तार के लिए उपयुक्त दशायें उत्पन्न हो जाती हैं। यदि किसी देश के पास सोने का 
संग्रह है तो उसके पास सभी देशों से वस्तुयें तथा सेवायें खरीदने के लिए क्रयःशक्ति 
होती है । इस प्रकार उसके लिए विदेशी व्यापार सरल हो जाता है । 

(२) विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता -- दूसरा प्रमुख लाभ |वानिमय 
दरों की स्थिरता होती है । इन दरों के उच्चावचन की सीमाए बहुत ही संकुचित होती 
हैं और विनिमय दर स्वर्ण आयात तथा स्वरा निर्यात बिन्दुओं के भीतर ही रहती है । 
कारण यह है कि विनिमय दरों में थोड़ा सा भी अधिक परिवतंन होने से सोने के रूप 


में भुगतान होने लगता है। आयात-निर्यात व्यापारियों, विनियोगियों तथा बेंकों को 
एक प्रकार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विनिमय दरों के परिवर्तनों के 
कारण उन्हें हानि नहीं होने पाती है। 

(३ ) कीमत स्तरों की समानता--अन्तर्राट्रीय स्वरंमान एक ऐसा साधन 
उपलब्ध करता है जिसके द्वारा सभी स्वरांमान देशों में मृल्य-स्तरों में समानता रहती 
है । इसके कारण प्रत्येक देश को समान श्राधार पर तथा समान लाभ प्राप्त करते हुए 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय वारिज्य में भाग लेने का अ्रवस्ार मिलता है। स्वर्ण-कोषों का आवागमन 
कीमतों में इस प्रकार के परिवर्तन करता है कि व्यापार तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में 
सन्‍्तुलन स्थापित हो जाता है। कोई भी देश स्थायी रूप से न तो लाभ में रह सकता 
है भोर न हानि में । 

(४ ) मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति पर रोक--चूँ कि मुद्रा स्वर्ण या स्वर्ण पर 
आधारित मुद्रा में परिवर्ततीय होती है, इसलिए मुद्रा की मात्रा बहुत कुछ सोने की 
मात्रा से सीमित होती है। जनता का विश्वास भी इस मान में प्रमुखतः इसी कारण 
होता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय स्वणमान के दोष 

अग्तर्राष्ट्रीय रूप में स्वर्शमान के निम्त दोष उल्लेखनीय हैं 

(१ ) आन्तरिक ग्राथिक स्वतन्त्रता की समाप्ति-स्वणंभान के आलोचकों 
का कहना है कि स्वणुंमान देश की आ्रान्तरिक झ्राथिक स्वतन्त्रता की समाप्त कर देता 
है । विदेशी विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए देश को श्रान्तरिक 
कीमत-स्तर का भअन्तर्रा्ट्रीय कीमत-स्तर के साथ समायोजन (8 6]780076) करता 
पड़ता है। स्वरणंमान के झब्तगंत धिदेशी विनिमय दरों में तो भारी परिवत॑न हो ही नहीं 
सकते हैं, भ्रत; असम्तुलन की दक्षा में किसी भी देश को अपने प्रान्तरिक कीमत-स्तर में 
परिवतन करके विनिमय दर की स्थिरता कायम रखनी पड़टी है। यदि किसी एक 
स्वरशंमान देश में कीमतें गिरती हैं तो विनिमय दर वी स्थिरता के लिए श्रन्य स्वर्ा- 
मान देशों को भी कीमतें घटानी पढ़ेगी। इस प्रगगर विदेशी व्यापार के हितों की रक्षा 

के लिए श्रान्तरिक प्रथ॑ंव्यवस्था के हितों की बलि देनी पड़ती है । 

(२ ) स्वर्ण के आवागमन का प्रतिकूल प्रभाव - स्क्शंमान के इस 
अ्रवगुण के भी गम्भीर परिणाम होते हैं। स्वर्ण के शावागमन के कारण सभी प्रकार 
के आथिक संकटों का प्रभाव तथा सभी प्रकार की झाथिक अ्रव्यवस्था एक देश से 
दूसरे देश को हस्तान्तरित हो जाती है । यदि एक देश मुद्रा प्रसार का मार्ग अपनाता 
है तो उस देश में आ्रायात बढ़ते हैं और वहाँ से विदेशों को स्वर्ण का निर्यात होता है । 
विदेशों के स्वर्ण-कोषों में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण उन देशों में भी कीमतें 
बढ़ जाती हैं । ठोक इसी प्रकार अवसाद अथवा आाथिक संकठ के कारण कीमतों में 
जो कमी होती है वह एक देश से दूसरे देशों में फैल जाती है। 


स्व॒णंमान का भविष्य 
क्या स्वर्गामान पुनः स्थापित किया जा सकता है ?-- 


इससे पहले कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय क्नि क्‍या स्वर्णमान को 
फिर से स्थ.पित करना सम्भव है, संक्षेप में उन सब आवश्यकताओं का अध्ययन 
कर लेना अच्छा होगा, जिन पर स्वर्शमान की सफलता निभेर होती है | वे इस 
प्रकार हैं :---( १ ) स्वरएंमान की सफलता के लिए इसका एक ही साथ बहुत से 
देशों द्वारा ग्रहण कर लेना आवश्यक है। (२) संसार में स्वरा-कोष पर्याप्त होने 
चाहिए श्रौर उनका विभिन्न देशों में न्‍्यायपुर्ण श्रथवा समान वितरण होना चाहिए । 
(३ ) व्यापार की स्वतन्त्रता होती चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध 
नहीं होने चाहिए । ( ४ ) सभी देशों द्वारा विधिपृर्वक स्वर्शंमात के नियमों का पालन 
होना चाहिए। (५ ) आन्तरिक मुद्रा-प्रणाली में लोच होनी चाहिए। (६ ) 
अन्तर्राष्रीय ऋणों की मात्रा कम होनी चाहिए। ( ७ ) सभी देझ्षों में राजनैतिक 


स्थिरता रहनी चाहिये और (८) विभिन्न देशों के बीच मौद्रविक सहयोग 
होना चाहिए । 


उपरोक्त सभी बातों का उपलब्ध होना आधुनिक संसार में असम्भव ही 
प्रतीत होता है, इसलिये स्वर्गमान की स्थायना की सम्भावना बहुत ही कम है। 
झ्राधुनिक संसार में राष्ट्रीययाद तथा निजी स्वार्थों का जोर इतना श्रधिक है कि स्वरां- 
मत की स्थापना बहुत ही कठिन मालूम होती है। “स्वार्थी व्यापारिक प्रणाली के 
सहारे चल कर किसी भी प्रकार की श्रस्तर्राष्रीय मुद्रा प्रणाली, चाहे वह राष्ट्र के हित 
में ही क्‍यों न हो, सफल नहीं हो सकती है /* कीन्ज तथा कैसल' (65७७0 का 
विचार है कि भविष्य में स्वर्शमान की स्थापना लगभग असम्भव है, क्योंकि 
मूल्य की अस्थिरता के कारण स्वर्ण ने मोद्रिक क्षेत्रों में अपना महत्त न४ कर 
दिया है | इस कारण भविष्य में नियन्त्रित पत्र-मुद्रामान ही सम्भव है। इस प्रकार 
स्वर्शामान का भविष्य उज्जवल नहीं है । स्वर्शामान पर विद्ार इस स्मय इस कारण 
ही किया जाता है कि पत्र-मुद्रा प्रणाली में मुद्रा की अ्रत्यधिक निकासी के कारण 
जनता के विश्वास को खो देने का भव रहता है और साथ ही, इसमें अ्रन्तराट्रीय 
भुगतान में भी कठिनाई होती है। जब तक स्वर्ण-कोषों का पुनर्वितरण' नहीं होगा, 
मंद्रा-स्फीति की नीति नहीं छोड़ी जायगी और जब तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
स्थापित नहीं होगा, स्वर्शंमान की स्थापना की कोई भी आशा नहीं होससकती 
है | साथ ही, सोना उत्मन्न करने वाले देशों को भी अपनी स्वर्ण-नीति में प्रिवतेन 
करवा आवश्यक होगा | 
# “६ 45 70098896 ६० ॥8ए8 80 47967790079 (79709] $५9506७॥॥ 
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अन्तरांष्रीय मुद्रा कोष ओर स्वगामान ([ललाबंठ्मर्थों [07687 
रिफावें बणपे 06वें 5॥9प008-९)--- 

स्वरणंमान के टूट जाने के पदचातु श्रन्तर्राष्रीय व्यापार तथा लेन-देन में जो 

भारी गड़बड़ उत्पन्न हो गई थी उसी को दूर करने के लिए भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन 
का श्रायोजन किया गया था। भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिपद्‌ की बैठक जुलाई सन्‌ १६४४ 
में ब्रेंटन बुड्स (837600000 ५४०००३) में हुई थी और इस परिपद्‌ ने अन्तराष्ट्रीय 
मोदरिक सहयोग की एक योजना स्वीकार की थी | परिषद्‌ ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
(॥66790078] ,[०00७४७७ए 3>फप्रशवत) तथा प्रन्तर प्ट्रीय पुन्तिर्माण और 
विकास बेंक (7॥079800798) ऊिछछट 07 [08005#प७४670 शत 
20780777067/) की स्थापना की योजना बचाई थी। इस यांजना की काय रूप 
दे दिया गया है | इस योजना में स्वर्णमान की स्थापना नहीं की गई है, परन्तु 
पोचे को कीमतों के अन्तिम मान के रूप में रख कर एक अंश तक सोने को अन्त- 
रष्ट्रीय कीमत-स्तर तथा विनिमय दरों का आधार बनाया गया है | नई व्यवस्था 
में स्वर्ण का स्थान निम्त प्रकार है ;--- 

( १ ) प्रत्येक सदश्य देश को अपने अ्रभ्यंश का एक निश्चित प्रतिशत सोने में 
जमा करना होता है । 

(२ ) प्रत्येक देश को अपने चलन की कीमत सोने में परिभाषित करनी 
पड़ती है श्लौर इसी के श्राधार पर विदेशी विनिमय दरों निर्धारित 
की जाती हैं | 

( ३ ) मुद्रा-कोष के पास किसी विशेष चलन की सामान्य कमी हो जाने की 
दा में कोष ऐसे चलन को सोना देकर खरीद सकता है । 

उपरोक्त व्यवस्थाओ्रों के अतिरिक्त सोने को और कुछ भी महत्त्व नहीं दिया 

गया । प्रत्येक देश को सांकेतिक सिक्कों के चलाने तथा पत्र-मुद्रा चलन प्रणाली स्थापित 
करने का पूर्ण श्रधिकार दिया गया है। श्रोरम्भ में तो प्रत्येक सदस्य देश विदेशी 
व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी बनाये रख सकता है । 
श्ज़त-मान (ऑरठः 5(8फर्तेंब्ा'तै)--- 
द रजत-मान में मुद्रा इकाई का मूल्य चाँदी में नियत किया जाता है और 
निभाया जाता है । ऐसा करने के लिए चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण रखा जाता है और 
उसके एक निश्चित वजन तथा शुद्धता के सिक्के तैयार किये जाते हैं | चीन लम्बे 
समय तक रजत-मान का ही अनुयायी रहा है । भारत में सन्‌ १६३५ से सन्‌ १८६३ 
तक रजेत-मान का चलन रहा है । रुपये का स्वतन्त्र मुद्रण होता था, उसबा वजन 
१८० ग्रेन रखा गया था श्रौर उसकी वुद्धता ११ /१२ थी। प्रत्येक व्यक्ति को यह 
अधिकार था कि वह सरकारी टकसाल से चाँदी की सिलों को रुपयों में ढलवा सकता 


था। इसी प्रकार जनता को रपयों को गला कर धातु के रूप में बेचने का भी पूरा 
अधिकार था | 


यह मुद्रा प्रणाली सन्‌ ८७४ तक ठीक-ठीक चलती रही और इसमें मुद्रा 
का विस्तार तथा संकुचन स्वयं ही होता रहता था, परन्तु सन्‌ ८७४ से सोने में चाँदी 
की कीमतें तेजी के साथ गिरने के कारण कठिनाइयों आरम्भ हो यह | चाँदी की 
कीमतों के ग्रिरने के कई कारण थे :--चाँदी की पूति बढ़ गई थी और उसकी माँग 
अ्पेक्षतत कम हो गई थी । इसके विपरीत मुद्रा उद्देश्यों के लिए यूरोप के देशों में सोने 
की माँग अधिक बढ़ गई थी, जबकि सोने के उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई 
थी। भारत में तो चाँदी की कोमतों के इस पतन के ग्रम्भीर परिणाम हृष्टिगोचर हुए ॥ 
जनता के लिए यह लाभदायक हो गया कि वे सस्ते दामों प्र बाजार से चाँदी खरीद 
कर उसे सरकारी टकसाल में रुपयों में ढलवा ले । इसके कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि 
हुई श्रौर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगीं । कीमतों की इस वृद्धि के कारण 
देश के झायात व्यापार में कठिनाई उत्पन्न होने लगी । इसी प्रकार गृह ख्चों ([ 0776 
()097'268) के भार में वृद्धि हो गई और भारत सरकार के लिए अपने बजट का 
सनन्‍्तुलन कठिन हो भ्या। श्रन्त में, हरशल समिति (प्नञ७8४०॥७)! ()077777#768) 
की सिफारिश पर सन्‌ १८६३ में भारत ने चाँदी के स्वतन्त्र मुद्रण को समाप्त कर 
दिया । 


व्यवहार में रजत-मान के नियम ओर उसका कायवाहन स्वरणमान को ही 
भाँति होता है, परन्तु रजत-मान के स्थान पर स्वर्णमान को इस कारण अधिक 
अच्छा समझा जाता हे कि चाँदी की कीमतों की तुलना में सोने की कीमतों में 
साधारणतया कम परिवतेन होते हैं | 


(१४४5 4380]४5 
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स्वर्गामान के नियमों पर नोट लिखिए (8878, )3. 0., 957 509७) 
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अध्याय ७ 
पत्र-चलन-मान 


(7७9७7 (चघष-€्घटए 56705 7व) 


पत्र मुद्रा का पारस्म ([॥6० 0जंडांक ण॑ ?िकएछ०/ कि०ए्रछए)-- 
पत्र-मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है । ऐसा अनुमाव है कि कागज का आविष्कार 
सबसे पहिले चीन में हुआ था। कागज को मुद्रा के रूप में भी सबसे पहिले चीन में ही 
उपयोग किया गया था । ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि 8 वीं शताब्दी के 
आरम्भ में चीन में सम्राट हेसेनदुनज्ल (सडांएम४ंपशह8) के राज्य-काल में पत्र-मुद्रा 
चालू की गई थी। उस समय इस मुद्रा के चालु करने का प्रमुख उद्देश्य लोहे और ताँबे 
के भारी सिक्कों के ढोने की कठिनाई को दूर करना था। चीन के पश्चात्‌ जापान और 
ईरान (?8१७७) में भी कागज के वोटों का बलन आरभ्म हुआ | चीन में १७ दीं 
शताब्दी के मध्य काल तक पृत्र-रुद्धा हज उपयोग बराबर होता रहा, यद्यपि बीच-बीच 
में कभी-कभी इसका उपयोग बरइ नी कर दिया जाता था । चीनी सम्राटों की भांति 
मंगोल सम्राटों ने भी पत्र-मुद्रा को चालू रखा | एशिया के पश्चात यूरोप के देझ्यों में भी 
कागज के नोट चलने लगे, यद्यपि आरम्भ में योरोपीय देशों में चमड़े के नोट चलाये 
गये थे । ऐसे नोटों का एक उदाहरण भारत में सम्राट हुमायु के काल में भी मिलता 
है, जबकि बच्चा सक्का ने चमड़े की मुद्रा चालू की थी | संसार के लगभग सभी उचन्नति- 
शील देशों ने १७ वीं शताब्दी के भ्रन्तिम काल में परिवतंनशील पत्न-मुद्रा का चलन 
प्रारम्भ हो गया था और १८ वीं शताब्दी में तो सरकारी झ्ादेश पर अ्रपरिवततनशील 
पत्र-मुद्रा भी चालू हो गई थी। 

प्राचीन काल में नोटों का रूप वर्तमान नोटों जैसा नहीं था । श्रलग-अलग देशों 
में अलग-अलग रूप, रज्ञ और नमृने के कागजी नोट चलते थे । कांगजी वोटों के #लन 
को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रथम महायुद्ध काल में मिला । इस काल में यूरोप की सरकारों 
को घन की अधिक आवश्यकता थी । लगभग सभी देशों ने कागज के नोट छापकर आय 
प्राप्त की । इड्जलैन्ड, फ्रान्स, जम॑नी आदि देशों के अ्रतिरिक्त, जिनका युद्ध से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध था, तटस्थ देशों ते भी स्व॒र्णमान को स्थगित कर दिया । इस काल में भारत में 
भी अपरिवतंनशील पत्र-मुद्रा चालू की गई थी। धीरे-धीरे पत्र-मुद्रा के श्रति जनता का 
विश्वास तथा परिचय-बढ़ता गया भ्ौर युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भी पत्र-मुद्रा 
का चलन युद्ध-काल की भांति ही बना रहा। सन्‌ १६३१ में स्वरणंमान फिर टूट गया 
आर संसार के अ्रधिकांश देशों ते पत्र-मुद्रा को ही अपनी मुख्य-मुद्रा के रूप में स्वीकार 
कर लिया | लगभग सभी देशों में पत्र-चलन-मान स्थापित हो गया । दूसरे महायुद्ध के 


काल में पन्न-मुद्रा का भौर भी विस्तृत उपयोग हुग्रा है तथा उसकी मात्रा में श्राइचय॑- 
जनक वृद्धि हुई है। निरसन्देह श्राज का संसार पत्र-मुद्रा से परिचित ही नहीं है, बल्कि 
वह इसे बड़ी महत्त्वपुर्ण मुद्रा समझता है। यह कहना तो कठिन है कि पत्न-मुद्रा के 
उपयोग का प्रारम्भिक कारण क्‍या था, परन्तु यह निश्चय है कि कागजी नोटों के 
लाभों ने उनके प्रचलन को बढ़ाया है। यहाँ तक कि श्राज का संसार धातु-मुद्रा को 
धीरे-धीरे भूल सा रहा है । 

पत्र-मुद्रा के लाभ-- 

जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है कि श्रपने विशेष ग्रुणों के कारण ही 
पत्र-मुद्रा सवं-ग्राह्म हुई । इस मुद्रा के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं +--- 

(१ ) धातु-मुद्रा की बचत--पन्न-मरुद्रा धातु के सिक्कों का स्थान ग्रहण कर 
लेती है, जिसके वारण उसके उपयोग से घातु-मुद्रा की श्रावश्यकता कम हो जाती है। 
इस प्रकार बचा हुआ सोना और चाँदी औद्योगिक तथा कलात्मक कामों के लिए 
उपयोग किया जा सकता है। एडम स्मिथ ने कहा है: “कागज के नोट आकाश 
गाय की भाँति हैं>उनके नीचे की भूमि भी काम में लाई जा सकती है और 
उस पर अब आदि उत्यत्र करके मनुष्य की अन्य आवश्यकताएं प्री को जा 
सकती हैं |!?* 

(२ ) वहनीयता--पत्र मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में 
श्रधिक सुविधा रहती है, क्योंकि मुल्य के अनुपात में कागज के नोट का बोभा बहुत ही 
कम होता है। पत्र-मुद्रा में वहनीयता का विज्ञाल ग्रुण है। सौ रुपये के सिक्कों की 
श्रपेक्षा सो रुपये के एक नोट को ले जाने में कठिनाई तथा व्यय बहुत ही कम होता है 
और सुरक्षा भी भ्रधिक रहती है । 

(३ ) धातुओं के सिक्कों की घिसावट में बचत--कागज के नोट बहुमूल्य 
धातुग्रों के सिक्कों की घिसावट द्वारा होने वाली हानि से भी बचत करते हैं॥ प्रचलन के 
अ्रन्तगंत सिक्के घिस-धिस कर पुराने होते जाते हैं और उनमें से धातु की मात्रा धीरे- 


घीरे घटती जाती है। यदि सिक्कों के स्थान पर कागज के नोट चलाये जाते हैं तो यह 
हानि बच जाती है । 


( ४ ) सस्ती एवं मितव्ययी--पत्र-मुद्रा सरकार के दृष्टिकोण से बहुत सस्ती 
एवं मितव्ययी होती है। इस़के उत्पादन को व्यय बहुत ही कम होता है। इसके 
विपरीत धातु मुद्रा के सम्बन्ध में खानों से घातु को निकालने, गलाने, साफ करने तथा 
उसे सिक्कों में ढलाने पर भी अभ्रधिक व्यय होता है। इस प्रकार कागज के नोटों का 
उपयोग करके श्रम श्रौर पूंजी की बचत की जा सकती है और उन्हें श्रन्य उपयोगी 
कार्यों में लगाकर श्रधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 


( ५ ) मुद्रा प्रणाली में लोच-- पत्र-मुद्रा, देश की मुद्रा प्रणाली में, लोच 


उत्पन्न कर देती है, जो एक महत्त्वपूर्ण गुण होता है। पत्र-मुद्रा की मात्रा शीघ्रतापृर्व॑ः 
बिता भारी व्यय के धघटाई-बढ़ाई जा सकती है और इस प्रकार मुद्रा की माँग श्रौ 
पूर्ति में समन्‍्दय स्थापित किया जा सकता है। सोने और चाँदी के सिक्कों की मात्र 
को बढ़ाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इन थघातुम्रों के स्टॉक कठिनाई से प्रार 
होते हैं । हु 

( ६ ) सरकार को सुविधा--संकटठ काल के लिए पत्र-मुद्रा ही देश की 
डूबती हुई नौका का एक मात्र सहारा होती है। संकट काल में सरकार कागज के 
नोट छाप कर आय प्राप्त कर सकती है। युद्धकाल में लगभग सभी सरकारों ने ऐसा 
ही किया था। यदि सरकार ऋगों द्वारा श्राय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है तो प्रथम 
तो, सदा ही ऋणों का मिलना कठिन होता है और दूसरे, ऐसे ऋणों के ब्याज चुकाने 
और उनके प्रबन्ध पर सरकार को काफी व्यय करना पड़ता है। 

( ७ ) प्रयोग करने में सुविधा--पत्र-मुद्रा को गिनने और उसका हिसाब 
करने में सुविधा होती है । के 

( ८ ) समानता एवं एकरूपता--पत्र-मुद्रा में समानता और एकरूपता 
पाई जाती है । यह इस मुद्रा का विशेष गुण है। 

( ६ ) बेकिंग प्रवृत्ति का विकास--इस मुद्रा का उपयोग लोगों में बेकिंग 
प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो कि देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे बचत 
प्रोत्साहित होती है और वारिज्य और व्यापार की उन्नति होती है । 

( १० ) धोखा-घड़ी की झीक्र पकृड़--यदि जाली नोट चलन में झ्रा जाये 
तो इनके नम्बरों को अखबारों में छपवाकर प्रजा को इन्हें स्वीकार करने से मना 
किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली में धोखा शीघ्र पकड़ में भरा जाता है। 
पत्न-मुद्ठरा की हानियाँ-- 

यद्यपि पत्र-मुद्रा के अनेक लाभ हैं और वतंमान संसार ने इसे स्थाई तथा 
सर्वव्याथी रूप में स्वीकार भी कर लिया है, परन्तु इसके दोष भी गम्भीर हैं। प्रमुख 
हानियाँ निम्न प्रकार हैं :--- 

( १) सरकार की इच्छा पर घूल्य की निर्भरता--पत्र-मुद्रा में कुछ भी 
निहित मूल्य ([0607779876 ५७]प८७) नहीं होता है । यदि ,ऐसी मुद्रा का विमुद्रीकरण 
हो जाता है तो पदार्थ के रूप में इसका कुछ भी मूल्य शेष नहीं रहता है । इस मुद्रा 
का मूल्य अ्रस्थिर तथा श्रस्थाई होता है, क्योंकि यह सरकार की इच्छा पर निर्भड 
होता है। यही कारण है कि पतन्र-मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास धातु-मुद्रा की तुलना 
में बहुत कम होता है । 

(२) अत्यधिक निकासी का भय--करागज के नोट सरकार शअ्पनी 


इच्छा के श्रनुसार किसी भी मात्रा में छाप सकती है । ऐसी मुद्रा की श्रत्यधिक निकासी 
का भय सदा ही बना रहता है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में इस प्रकार का भय नहीं रहता 
है, परन्तु परिवर्तंनशील पत्र-मुद्रा प्रणाली में निधि-अनुपात को घटाकर कागज के नोटों 
की संख्या में इच्छानुसार वृद्धि की जा सकती है। भ्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा तथा 
प्रादिष्ट मुद्रा में तो चलन के विस्तार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं होते हैं । 
चलन के इस प्रकार के विस्तार के परिणाम काफी भयानक हो सकते हैं । इसके कारण 
कीमतों में ्रत्यधिक वृद्धि होती है और भीपण मुद्रा-प्रसार के कारण जनता को घोर 
कष्ट होता है । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ जर्मनी की दशा श्रत्यन्त खराब हो गई थी 
और मुद्रा-स्फीति की प्रचण्डता के कारण सारी अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी । 
दूसरे महायुद्ध के काल में भारत में मुद्रा विस्तार के कारण ही कीमतें बढ़ी थीं और 
युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में मुद्रा-पसार ने श्रातंक मचा दिया था । 


(३ ) शीघ्र खराब हो जाने का दोपष---कागजी नोटों के फट जाने, गल 
जाने तथा तेल से खराब हो जाने का भय भी अधिक रहता है। वैसे तो सरकार इस 
प्रकार के खराब नोटों को बदलने का श्राश्वासन देती है, परन्तु फिर भी जनता को 
इससे भअ्रसुविधा श्रवश्य होती है भ्रौर नोटों के उपयोग में सावधानी से काम लेना 
पड़ता है । 

४ ) चलन का सीमित क्षेत्र--पत्र-मुद्रा के चलन का क्षेत्र सीमित होता 
है। देश के बाहर कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि इन नोटों को केवल 
सरकार के विशेष कानून द्वारा मुल्य प्रदान किया जाता है। पाकिस्तानी नोट भारत में 
विधि-ग्राह्म नहीं हैं भौर यही कारण है कि लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं । 


(५) कीमतों की अ्रस्थिरता--पन्न-मुद्रा का मूल्य साधारणतया बहुत 
अ्रनिश्चित तथा अस्थिर होता है। उसमें अ्रकस्मात ही घोर उच्चावचन (ह]808प&-« 
07078) हो सकते हैं । इसके कारण सभी वस्तुश्रों की कीमतों में तेजी से परिवतंत 
होने लगते हैं । इस अ्निश्चितता का देश के आन्तरिक कीमत-स्तर और देश की भ्रथ 
व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है और विदेशी विनिमय दरों में भारी उथल-पुथल होने 
लगती है । परिणाम यह होता है कि व्यापार और उत्पादत श्रनियमित हो जाते हैं 


(६) सरकार द्वारा दुर्पयोग--सरकार द्वारा आय प्राप्त करने के हेतु जो 
पत्र-मुद्रा निकाली जाती है वह करारोपरा की ही प्रकृति रखती है, परन्तु यह करारोपण 
न्याय-विरुद्ध होता है श्रोर समाज के निर्धत वर्गों के लिए अत्यधिक कष्टदायक होता है। 
वेस भी इस प्रकार की मुद्रा-निकासी का झ्राधार ही गलत होता है, क्योंकि चलन 
की निकासी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अ्रनुसार नहीं होती है, बल्कि सरकार की 
वित्तीय आवश्यकताश्रों के श्रनुसार होती है । 


( ६ ) भ्राथिक जीवन में भ्रस्थिरता--पत्र-मुद्रा में सभी प्रकार की 
परिकल्पना (5/607|%॥07) को प्रोत्साहित करने का दोष होता है । साख-मुद्रां तो 


विशेषतया भयड्डर होती है। पूजीवादी देशों में व्यापार चक्रनों ([7-806 (0ए०068) 
का एक महत्त्वपूर्ण कारण साख-समुद्रा तथा पत्र-मुद्रा की निकासी की अनियमितता तथा 
श्रनिश्चितता ही होती है। यही कारण है कि कुछ अरथंशारत्रियों ने पत्र-मुद्रा को एक 
प्रकार का रामाजिक धोखा (8009] #7७प्घ0) कहा है। “पत्र-मुद्रा किसी देश 
की सबसे भयड्ूर महामारी है | कोई भयड्डूर से भयद्भुर बीमारी किसी व्यक्ति को 
जितना अधिक से अधिक कष्ट दे सकती है, उससे भी अधिक कष्ट पत्र-मुद्रा के 
कारण समाज को होता हे |?? 

( ८ ) जनता का कम विश्वास--जनता को इस मुद्रा में विश्वास कम 
होता है, क्योंकि उन्हें इस बात का भय रहता है कि सरकार कभी भी इस मुद्रा को 
अमान्य घोषित कर सकती है। 
निष्कृषे-- 

इस सम्बन्ध में यह निर्णय कठिन है कि दोष पत्र-मुद्रा का है, अथवा मनुष्य 
का । संसार में कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु की अ्रच्छाई और बुराई 
उसके उपयोग पर निर्भर होती है । पत्र-मुद्रा के विषय में तो उपरोक्त कथन और भी 
अ्रधिक सही है। पत्र-मुद्रा में स्वयं तो कुछ भी बुराई नहीं होती । यह तो सरकार 
को इच्छा हे कि वह उसे समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए उपयोग करती हे 
अथवा उसके विनाश के लिए | कायजी नोट निकाल कर समुचित नियन्त्रण द्वारा 
देश के आर्थिक नियोजन को सफल' बनाया जा सकता है और आर्थिक तथा सामा- 
जिक्र जीवन को उच्चति के शिखर पर ले जाया जा सकता हे, परन्तु यह सब तभी 
सम्भव है जबकि सरकार समभदारी से काम लेती है झौर राष्ट्रीय हितों को ही प्रधानता 
देती है। पन्न-मुद्रा के अधिकाँश दोष मुद्रा-नियन्त्रक की मूर्खता, अज्ञानता, संकुचित 
दृष्टिकोण तथा स्वार्थपरता के कारण उत्पन्न होते हैं । 
पत्र-मुद्रा का वर्गीकर ण-- 

पत्र-मुद्रा को दो बड़े-बड़े भागों में बाँठा जा सकता है :--पत्र-सुद्रा-चलन 
(29067 (प्राफ&06ए) वथा पत्र-मुद्रा-मान (2900/ 5॥908970) । इनमें से 
पत्र-मुद्रा-चलन का प्रध्ययन तु एक पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है। प्रस्तुत ' 
विवेचना में केवल पत्र-मुद्रा-बलसच का ही अ्रध्ययन किया जायगा। पत्र-मुद्रा-मान की 
परिसाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इस मान में किसी धातु को मुद्रा का 
आधार नहीं बनाया जाता है| देश में अपरिवर्तनशील' पत्र-मुद्रा का चलन होता 
है ओर वही देश की प्रामाणिक मुद्रा होती हे । कायज के नोटों के पीछे केवल 
कागजी ग्रतिभ्रृतियों की ही आड़ होती हे । 
पत्र-मुद्रा-्मान, प्रबन्धित पत्र-जलन अथवा चलन-विनिमय-साथ (?बकुछए 
डिबादेबत्ते, ि्रत28९तें शि8960७ (चाफछाल्ए 06% एफचकरएटए >जलाचाह8 
59] ब067ऐ )--- े 

इस मुद्रा पद्धति में पत्र-मुद्रा ही प्रामाणिक मुद्रा होती है। देश' का सुद्रा- 


नियन्त्रक पत्र-मुद्रा को स्वर्ण अथवा अन्य किसी धातु में परिवर्तित करने का उत्तर- 
दायित्व नहीं लेता | सन्‌ १६२९ के महांन्‌ भ्रवसाद के पश्चातु संसार के बहुत से देशों 
को स्वरंमान का परित्याग करने पर बाध्य होना पड़ा था । इन सभी देशों ने पत्र-मुद्रा 
मात ग्रहण कर लिया था। इस पद्धति में विनिमय-माध्यम का कार्य पत्न-मुद्रा ही करती 
है । पहले तो इस मान का उपयोग सक्लूट-कालीन परिस्थितियों में किया जाता था, 
परवत्तु भ्रब इसका उपयोग बिना संकोच किया जाता है । इस पद्धति की प्रमुख विशेष- 


ताएं' निम्न प्रकार हैं ४+-- 


पत्न-म्ुद्गामान की विशेषताय-- 

(१) पत्र-मुद्रा देश में प्रामाणिक तथा अपरिमित विधि-आाद्य मुद्रा 
होती है। 

(२) पतऋ्-मुद्रा का मूल्य स्वतन्त्र रूप में निश्चित होता है| स्वरां श्रथवा 
श्रन्य किसी धातु द्वारा उसका मुल्य निश्चित नहीं होता है और पत्र- 
मुद्रा को धातु में बदलने की व्यवस्था नहीं की जाती है । 

(३) इस पद्धति में चलन का गबन्ध अथवा वियमन (7228 फ/4/7070 
मुद्रा-नियन्त्रक द्वारा किया जाता है । उद्देश्य यद्द होता है कि 
कीमत-स्तर की स्थिरता बनी रहे, जिसके लिए मुद्रा-संचालक चलन 
की मात्रा को आवश्यक श्रंश तक बढ़ाता-घटाता रहता है । चलन 
की पूर्ति को उसबो माँग के बराबर बनाये रखकर कीमतों की 
स्थिरता प्राप्त की जाती है । 

(४ ) इस प्रणाली में भी विदेशी ऋणुों के भुगतान के लिए स्वर्ण-कोषों 
की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विदेशी देश के चलन को स्वीकार 
नहीं करते हैं । इस कार्य के लिए सोना जमा किया जाता है, परन्तु 
प्रन्तर्राष््रीय मुद्राकोष की स्थापना के पश्चात्‌ श्रव अ्न्तर्राट्रीय ऋणों के 
भुगतान में सोने की आवश्यकता नहीं रही है । 


'भोरत के वर्तमान चलनप्ान के उदाहरण द्वारा स्पष्टी करणु-- 
इस पद्धति के कार्यवाहन को समभने के लिए भारत सरकार के वर्तमान 
चलन-मान की विवेचता उपयुक्त होगी। स्वर्णमान के परित्याग के पश्चात्‌ भारत ने 
सन्‌ १६३१ में स्टलिज्ञ-विनिमय-मान स्थापित किया। भारतीय पत्र-मुद्रा ब्रिटिश पौंड 
स्टलिज्ञ में परिवर्ततशील थी । जब तक स्टर्लिज्ञ की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता बनी 
हुईं थी, भारतीय कांगजी नोटों के बदले में स्टर्लि|ज्न के माध्यम से सोना ग्राप्त 
किया जा सकता था, परन्तु जब स्टलिज़् ही एक अपरिवतेनशील' पत्र-मुद्रा बन 
गया तो भारतीय मुद्रा-ग्रणाली पत्र-मुद्रा-मान का ही एक रूप बन गई। भारत 
का मुद्रा-सज्ञालत रिजव बेंक श्रॉफ इण्डिया द्वारा किया जाता था। रिजवं॑ बैंक रुपये 
की कीमत १ शिलिज्ध ६ पेंस के बराबर रखती थी। इस उद्देश्य से रिजव॑ बैंक 


१०,००० पॉड अथवा उससे भ्रधिक कीमत का स्टलिज्ञ १ शिलिड्ठ ५६६ पेंस प्रति 
रुपया की दर से खरीदती थी और १ शिलिज्ञ ६८ पैंस प्रति रुपया की दर से बेचती 
थी। भारत के इस मान को हम चलन-विनिमय-मान प्रणाली ((प्776769 
आऋहए079786 5॥8&7097ते) कह सकते थे, क्योंकि स्वयं स्टलिड्भ स्वर्ण पर आ्राधारित 
नहीं था। देश के भीतर रुपया ही विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान का कार्य करता है। 
रुपये के बदले में केवल पत्र-मुद्रा तथा गोण सिक्के ही लिए जा सकते हैं, सोना नहीं । 
सन्‌ १६४७ तक स्टलिज्ञ तथा भारतीय रुपया दोनों में से किसी का भी स्वर्ण से कोई 
सम्बन्ध न था, परन्तु अन्तर्राट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता के कारण श्रव रुपये को 
स्वर्ण में एक निश्चित मूल्य दिया गया है। सन्‌ १६४७ में रुपये का स्वर्ण मूल्य 
०'२६५६०१ ग्राम रखा गया था | बसे तो भारतीय रुपये तथा स्टलिज्ञ का वैधानिक 
गठबन्धन ८ प्रप्रैल सन्‌ १६९४७ से हूठ चुका है, परल्तु व्यवहार में दोनों का यह सस्बृस्ध 
ग्रभी तक भी बना हुआ है। 


पत्र-मुद्रा-मान प्रणाली के गुण-- 

पन्र-मुद्रा-मान के निम्न ग्रुण बताये जाते हैं ;--- 

( १) मूल्यों में स्थिरता--मुद्रा अ्रधिकरारी देश की श्रावश्यकताशओं के अनु- 
सार पन्न-मुद्रा की मात्रा में घट-बढ़ करके देश में मूल्यों में स्थिरता ला सकता है भोर 
इस कार्य के लिए उसे कोई भी स्वर्णा-कोष रखना ग्रावश्यक्र नहीं है । 

(२) प्रबन्ध की स्वतन्त्रता--इस मान के श्रन्तर्गत मुद्रा की मात्रा किसी 
धातु पर निभर नहीं होती, प्रतः मुद्रा अधिकारी श्रपनी इच्छानुसार मुद्रा का प्रबन्ध- 
संचालन कर सकता है । 

(३ ) उत्पत्ति के साधनों का पूर्णा उपयोग--यह देखा गया है कि स्वरों- 
मान की प्रवृत्ति मुद्रा-संकुचन की ओर होती है । इससे देश में बेकारी रहती है भ्रोर 
उत्पत्ति के साधनों का श्रच्छी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन पत्र-मुद्रा के 
अन्तगंत हर एक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा-नीति का संचालन कर 
सकता है, जिससे देश में उत्पादतः के साधनों का उपयोग हो सके । उसे भ्रन्य देशों पर 
निर्भर रहने या उनका अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है । इस प्रकार 
पत्र-मुद्रामान लोचदार होता है । 


पत्न-मुद्रा-मान प्रणाली के दोष-- 
पत्र मुद्रा-मान प्रणाली के अनेक दोष हैं । प्रमुख अवग्ुण निम्न प्रकार हैं :“-- 
(१ ) अ्रत्यधिक निकासी का भय--पत्र-मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की 
धातु-निधि न होने के कारण मुद्रा की अत्यधिक निकासी का भारी भय रहता है। 
इस प्रणाली में अ्परिवतंनशील पत्र-मुद्रा के सभी दोष रहते हैं । 


(२) कीमतों के परिवर्तनों की कोई सीमा नहीं--इस प्रणाली के श्रन्त- 


गंत कीमतों के परिवर्तनों की कोई भी सीमा नहीं होती है। पत्र-मुद्रा में निहित मूल्य 
कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसके मूल्य-पतन की भी कोई अन्तिम सीमा नहीं होती 
है | घातु-मुद्रा की कीमत तो सिक्‍क्रे की निहित कीमत से नीचे नहीं कही जा सकती 
है, परन्तु पत्न-मुद्रा की कीमत की ऐसी कोई सीमा नहीं होती है । इसी कारण कीमतें 
क्रिसी भी सीमा तक ऊपर जा सकती हैं । 


(३ ) विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचन-देश की श्राग्तरिक कीमतों की 
भाँति विदेशी विनिमय दरों के परिवतंनों की भी कोई सीमा नहीं होती है । पत्र-मुद्रा- 
मान में विनिमय दरों में श्रपरिमित उच्चावचन हो सकते हैं। इससे विदेशी व्यापार में 
अनेक भ्रड़चनें पैदा होती हैं। सन्‌ १९३१ के पर्चात्‌ इस मान के सर्वव्यापी उपयोग 
के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी ऋणों की मात्रा में भारी कभी आरा गई है । 


( ४ ) एक देश की आथिक अ्रवस्था का दूसरे देश पर प्रभाव-- जिस 
प्रकार स्वरशुमान के अन्तर्गत एक देश की आ्राथिक परिस्थितियों के परिवतंनों का प्रभाव 
सभी स्वरामान देशों पर पड़ता है, इसी प्रकार यदि सभी देशों में पन्न-मुद्रा-मान का 
चलन है तो एक देश के श्राथिक सड्डूटों का प्रभाव दूसरों पर अ्रवश्य पड़ेगा | परन्तु 
ऐसा तभी होगा जबकि व्यापार स्वतन्त्र है, परन्तु अनुभव यह है कि पत्र-मुद्रा-मान का 
युग विदेशी व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्धों का भी युग होता है । | 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुननर्निमाण और विकास बेंक की 
स्थापना ने संसार में पत्र-मुद्रा-मान को कठिनाइयों को एक बड़े अंश तक दूर कर 
दिया हे | प्रत्येक देश के चलन का सृल्य सोने में घोषित किया जाता है और विनिमय- 
' दरों की स्थिरता के लिए मुद्रा-कोष की कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं। यद्यपि मुद्रा-कोष 

सोने को मुद्रा का आधार बनाने पर विशेष बल नहीं देता है, परन्तु विदेशी मुद्राश्रों 
को बेव कर तथा उधार देकर यह कोष विनिमय दरों में स्थिरता लाता है और 
अन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक तथा मौद्रिक सहयोग के लिए अनुकूल दशाए' उत्पन्न करता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंक का कार्य विदेशी पू जी के श्रावागमन में सहायता करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
ऋणों को प्रोत्साहित करके उनकी मात्राश्रों को बढ़ाना है । 


प्रादिष्ट-मान (गिद्वा 52प्रवें॥४0)-- 


इस मान को कभी-कभी नियच्त्ित पत्र-चलन-मान (/०४9826 १6४0७ 
(७४7%४४८७ 0#6%9407') भी कहां जाता है | प्रामाणिक प्रादिष मुद्रा को सरलता 
से पहिचना जा सकता है। कैन्ट के अनुसार इसकी तीन प्रमुख विशेषतायें होती हैं :- 
(१) पदार्थ के रूप में इसका निहित मूल्य लगभग कुछ भी नहीं होता है । (२) इसे 
किसी ऐसी वस्तु में नहीं बदला जा सकता है जिसका मूल्य प्रादिष्ठ मुद्रा के अ्रज्धित मूल्य 
के बराबर हो और (३) इसकी क्रयःशक्ति किसी भी वस्तु की क्रयःशक्ति के समान 
नहीं रखी जाती है।* 


इस ग्रकार ग्रादिष्ट मुद्रा सावारणतया ऐसी पत्र-मुद्रा होती है जो स्वर्ण 
अथवा अन्य किसी वरतु में परिवर्ततशील' नहीं होती और बिसकी क्रयःशक्ति 
स्व अथवा अन्य किसी वस्तु द्वारा निश्चित नहीं की जाती है,अतः यदि कोई मुद्रा 
स्वर्ण में तो परिवर्ततशील नहीं है, लेकिन इसके मुल्य को स्वर की निश्चित इकाई 
की समानता में देखा जाता है तो हम ऐस़ी मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा तहीं कहेंगे । 


ग्रादिष्ट मुद्रा का निमाण दो तरह से किया जा सकता हैः--(?) ऐसी मुद्रा 
कर्माी-कर्थी तो सरकार द्वारा जान्वूक कर निकाली जाती है, (२) परन्तु कभी-कभी 
देश में बेंक नोटों को प्रादिष्ट-मुद्रा बना दिया जाता है । 
प्रादिए मान के शुशु-- 


३ (? ) हाल के वर्षों में बहुत से अर्थशात्रियों ने यह विश्वास ग्रकृट किया 
है कि प्रादिष्ट-मुद्रा-मान को सरकारी नीति का एक स्थाई आधार बनाना उपयुक्त 
होगा, यद्यपि साधारणतया यूत-काल में इसका उपयोग सड्कूटकालीच परिस्थितियों 
में हुआ हे | कहा जाता है कि धातु-मुद्रा की परिवरतंतशीलता केवल एक- भ्रम ही है 
और इसी प्रकार यह भी मिथ्या है कि धातु-कोष मुद्रा के प्रति विश्वास उत्पन्न करते 
हैं। अनुभव बताता है कि ये दोनों बातें केवल साधारण परिस्थितियों में ही सम्भव 
होती हैं और ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार की मुद्रा समुचित रूप में चालू रह 
सकती है। सट्डूटकाल में यह व्यवस्था टूट जाती है और धातु-मुद्रा की परिवर्तनशीलता 
तथा उसका विश्वास बनाये रखने की विशेषता समाप्त हो जाती है। प्रादिष्ठ मुद्रा में 
भी बिल्कुल ऐसा ही होता है । तो फिर उसी को प्रामारिशक मुद्रा के रूप में क्यों न 
उपयोग किया जाय ? 


(२) साधनों का उचित उपयोग और देश का उचित आथिक 
विकास --किसी भी देश में मुद्रा की माँग व्यावसायिक कार्यो के परिमाण, औद्योगिक 
संगठन, यातायात तथा सम्बादवाहन के विक्रास, बैंकिंग प्रणाली के रूप तथा सांख 
ओर साख के साधनों के विकास पर निर्भर होती है, परन्तु इनमें से किसी का धातु- 
कोष से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है | रॉबर्टंसन का विचार है कि बहुत बार देश 
के भौतिक तथा मानव साधनों का पूर्ण उपयोग केवल इसी कारण नहीं हो सका है 
कि स्वणु-कोषों की कमी के कारण साख का समुचित विकास नहीं हो पाया था ।* 
इसलिए रदचालक धातु-मान के रथान पर एक नियन्त्रित प्रादिष्ट-मान का उपयोग 
अधिक उपयुक्त हो सकता है। स्वरणंमान के खेल के नियमों के स्थान पर मानव निय- 
न्त्रण का उपयोग भ्रधिक लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे श्रौद्योगिक समाज की 
आवश्यकतायें भी भली-भाँति पूरी होंगी । 

( ३ ) एक नियन्त्रित आदिष्ट-मान वित्तीय सुविधाओं को बढ़ाता है और 
आर्थिक अनियमितता की दूर करता हैं| इसके अन्तर्गत मुद्रा का विस्तार तथा 


संकुचन इस प्रकार श्रायोजित किया जा सकता है कि देश के सभी साधनों का पर 
उपयोग हो सके | साथ ही, इसमें बदलती हुई श्राथिक दक्षाश्ों के अनुसार श्वीघ्रता- 
पृ्वंक फेर-बदल की जा सकती है । इस प्रणाली में लोच भी बहुत होती है । 

प्रादिष्ट प्रान के दोष-- 


( १) विनिमय दरों में अस्थिरता और श्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार में 
कठिनाई--क्थों कि इसमें मुद्रा की इकाई का किसी भी वस्तु के मूल्य से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता है, इसलिये विभिन्न देशों के बीच विनिमय-दरों के निर्धारण में कठिनाई 
होती है । वे स्थिर नहीं रह सकती हैं श्ौर उनके उच्चावचनों की कोई सीमा नहीं 
होती है । ऐसी दशा में उधार पर किये गये विदेशी व्यवसायों की मात्रा में भारी कमी 
झा जायगी, जिससे भ्रस्तर्राष्रीय वारिएज्य में उलभन पैदा हो जायगी। 

( २) व्रादिष्ट मुद्रा की अत्यधिक निकासी का भय बहुत अधिक रहता है। 
इस भ्रत्यधिक निकासी से सारी श्रारथिक प्रणाली छिन्न-भिन्न हो सकती है श्रौर इस 
प्रकार यह मात स्वयं अपने उदय को ही समाप्त कर सकता है। घातुमान में भ्रत्यधिक 
निकासी के विरुद्ध कुछ न कुछ उपचार अवश्य किये जा सकते हैं, परन्तु प्रादिष्ट 
मुद्रा-मान प्रणाली में कोई व्यावहारिक रोक-थाम सम्भव नहीं होती है । 


पत्र-मुद्रा का संचालन कोन करे (एश॥० आर०्णावे 58पघ० पाल एथ्फर० 
८पा०९४०८५ )--- 


भूमिका-- 


पत्र-मुद्रा का निर्भंभमन कौन करे ?-- श्रारम्भ से ही यह प्रदन विवादग्रस्त रहा 
है कि नोटों की निकासी सरकार द्वारा की जाय, श्रथवा बेंकों द्वारा । साथ ही, इस 
विषय में भी सभी का एक म्रत नहीं है कि यदि बेंकों को नोटों की निकासी का 
श्रधिकार दिया जाता है तो यह एक बेंक को मिलना चाहिये श्रथवा एक ही साथ 
बहुत सी बेंकों को । ऐसे अथंश।र्त्रियों की कमी नहीं है जो इस बात के पक्ष में हैं कि 
नोट-निकासी का एकाधिकार सरकार के पास रहना चाहिये । इसके विपरीत बहुत से 
प्राथिक पण्डित यह श्रधिकार बेंकों को देना चाहते हैं। वर्तमान-काल में यह वाद-विवाद 


प्माप्त नहीं हुआ है, यद्यपि नोटों की निकासी पर सरकारी नियन्त्रण के सिद्धान्त को 
अ्रब सभी ने स्वीकार कर लिया है । 


सरकार द्वारा नोट निगंमन का कार्य-- 


सरकार द्वारा नोटों की निकासी के पक्ष में ग्रनेक तक॑ रखे जाते हैं, जिनमें से 
मुख्य-मुख्य निम्त प्रकार हैं :-- 

( १ ) जनता का विश्वास--सरकार द्वारा निकाली हुई पत्र-मुद्रा पर जनता 
का विश्वास सबसे भ्रधिक रहता है, क्योंकि जब तक जनता का सरकार के प्रति 
विश्वास बना रहेगा, इस मुद्रा पर अविश्वास का प्रश्न नहीं उठेगा। इसके अतिरिक्त 


भले ही छेसी पत्र-मुद्रा के पीछे कोई धातु की श्राड़ न हो, राष्ट्र की सारी सम्पत्ति और 
सरकार की सारी प्रतिष्ठा आड़ का काम करती है। 


(२) झुद्रा-प्रणाली के सम्बन्ध की सरलता--राज्य को एक बहुत बड़े 
संगठन की सेवाएं प्राप्त होती हैं श्ौर वह समाज की मौद्रिक माँगों का विशेषज्ञों द्वारा 
पता लगा सकता है। इसके भ्रतिरिक्त उसके हाथ में नियम और कानून बनाने की 
भारी शक्ति होती है, जिसके कारण वह मुद्रा और साख के उत्पादन की प्रत्येक अवस्था 
पर समुचित नियन्त्रण रख सकता है। इसी कारण आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की 
मात्रा को घटाने-बढ़ाने में श्रन्य सभी संस्थाओ्रों की अपेक्षा राज्य को अभ्रधिक सुविधा 
तथा अ्रधिक सामथ्व॑ प्राप्त होती है ह 


(३ ) लाभ का उपयोग सार्वजनिक हितों की उन्नति में--पत्र-मुद्रा की 
निकासी से लाभ अधिक होता है, परन्तु यह लाभ समस्त जनता के विश्वास के कारण 
पैदा होता है, इसलिए यह भ्रावश्यक है कि इस लाभ का उपयोग भी जनता अथवा 
समाज के हितों को उन्नत करने के लिये ही किया जाय । इस लाभ के सरकारी 
कोषागार में जाने से इसके सार्वजनिक हितों की उन्नति में व्यय होने की सम्भावना 
अ्रधिक रहती है। 


(४ ) सरकार का बैंक के पत्र-मुद्रा निर्गमन में सदा ही बहुत हस्तक्षेप 
रहा है--अनुभव बताता है कि उन देक्षों में भी जहाँ पत्र-मुद्रा की निकासी व्यक्तिगत 
बैंकों द्वारा की जाती है, मुद्रा-नीति के निर्माण में सरकार का हाथ प्रमुख रहता है । 
मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णाय सरकार द्वारा ही किया जाता है। फिर 
सरकार इस काम को स्वयं ही क्‍यों न करे। 

(५ ) ऐतिहासिक महत्त्व--ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा-निर्माण का 
» कार्य राज्य द्वारा ही होता चला आया है। 

(६) शअनुपयुक्त नीति के घातक परिणामों से रक्षा-पत्र-मुद्रा के 
सम्बन्ध में अनुपयुक्त नीति अपनाने के परिणाम बहुवा इतने गम्भीर होते हैं कि इस 
कार्य को किसी ऐसी संस्था पर छोड़ देना घातक हो सकता है जो राष्ट्रीय हितों की 
श्रपेक्षा अपने ही स्वार्थ पर भ्रधिक ध्यान दे । 
बेंक द्वारा नोट निर्गभन का कार्ये-- 

इसके विपरीत व्यक्तिगत बैंक ग्रथवा बैंकों को यह श्रधिकार सौंपने के पक्ष में 
भी बहुत से महत्त्वपूर्ण तक॑ रखे जा सकते हैं ;-- -. द 

( १ ) चलन में लोच का अभाव--सरकारी विभागों का व्यापार, उद्योग 
तथा व्यवसाय से कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रहता है। उनका आथिक तथा वारिणज्य 
जगत में भी विशेष सम्बन्ध नहीं होता है। इस कारण सरकार द्वारा चलाई गई मुद्रा- 
प्रणाली में लोच का श्रभाव होता है, क्योंकि वह व्यावसायिक आवश्यकताओं पर झआाधा- 
रित नहीं होती है । इसके विपरीत बैंडों का देश के व्यापार-वारिज्य और उद्योग से 


घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है जिससे बे देश की मोौद्विक श्रावश्यकताओं का सुगमक्का से पता 
लगा सकते हैं और तदनुसार मुद्रा-मात्रा में प्रसार या संकुचन करते रह सकते हैं। 
इससे चलन में लोच झा जाती है । 


(२) बंक द्वारा पत्र-मुद्रा के निर्गभमन का सुव्यवस्थित कार्य-- 
सरकारी काम में ढील-ढाल रहती है श्रौर बहुत विलम्ब भी होता है। किसी वाम का 
निश्चित समय पर हो जाना कठिन होता है। मुद्रा की आ्रावश्यक्रता अधिक होगे हुए भी 
उसकी वृद्धि में कष्टदायक्र एवं हानिकारक विलम्ब होता है। किस्तु बेंक के विशेषज्ञ 
कर्मचारी सदा जागरूक रहते हैं, क्योंकि तनिक सी भी त्र॒टि उनके बेंक को सेंकट में 
डाल सकती है श्रौर उन्हें भी मालिकों की शोर से निकाले जाने का डर रहता है, श्रतः 
वे सब काम समय पर निपटाते हैं । 


(३ ) स्वस्थ. आ्थिक विचारों पर आधारित मौद्रिक नीति-- 
राज्य द्वारा पत्र-मुद्रा के संचालन में यह भी भय रहता है कि मौद्रिक नीति स्वस्थ 
आाथिक विचारों के स्थान पर राजनैतिक तथा वित्तीय आयश्यकताश्रों से प्रभाविंत हों | 
प्रत्येक राजनैतिक दल झपने मत-पक्ष को निभाने का प्रयतज्ञ करता है झौर (जनता तथा 
करदाताग्रों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करारोपश के स्थान पर पत्र-मुद्रा की 
निकासी द्वारा सरकारी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्ञ करता है। 
इससे राजनेतिक भ्रशचार को प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत जब बेंक द्वारा 
नोटों का निर्गम किया जाता है तो वह विशुद्ध श्राथ्रिक विचारों से प्रभावित होता है । 
राजनंतिक दलबन्दी के लिये कोई स्थान नहीं है । 


( ४ ) बेकिंग के नियमों का पालन--भृतकाल्ीन अनुभव स्पष्ट रूप से यह 
बताता है कि अधिकाँश सरकारें अपनी पत्र-एुद्रा की परिवर्ततशीलता बनाये रखने में 
भी भ्रसमर्थ रही हैं। बजठ की हानि को पूरा करने के लिये नोट छाप कर श्राय प्राप्त 
करने की प्रवृत्ति अधिक व्यापक रही है भौर उसके कारण समाज को मुद्रा-प्रसार के 
भारी कष्ट उठाने पड़े हैं। इसके विपरीत एक बेंक़ सदा नोटों का निर्गभ करते समय 
बेंकिंग के नियमों का पालन करता है, जिससे चलताधिक्य का भय नहीं रहता । 


( ५ ) स्वतन्त्र उपक्रम में, राज्य द्वारा मुद्रा-संचालन की प्रथा स्वतन्त्र 


उपक्रम के विरुद्ध है। यह आशा करना भूल होगी कि एक श्रच्छा राजनीतिज्ञ श्रच्छा 
बेंकर भी होगा । 


( ६ ) लाभ का अ्रधिकाँश भाग सार्वजनिक हित में व्यय-जब बेंक पत्र- 
मुद्रा का प्रकाशन करता है, तो उसको होने वाले लाभ का अधिकांश भाग सरकार करों 
द्वारा लेकर सरकारी खजाने में जमा कर लेती है तथा वहाँ से वह साव॑जनिक कार्यों 


में व्यय होता रहता है । बिचारे शेयरहोल्डरों की जेब में तो थोड़ा ही लाभ पहुँचने 
पाता है । 


निष्कष 


उपरोक्त सभी बातों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद नोटों की 
निकाी के लिये राज्य की अपेक्षा बेंक्र ही अधिक्र उपयुक्त संस्थाएँ हैं| उनका 
व्यापारी एवं व्यवसायिक जगत से सीधा और घनिष्ट सम्बन्ध होता है ओर उन्हें 
मुद्रा तथा साख सम्बन्धी व्यवहारिक तथा विशेषज्ञ ज्ञान भी ग्राप्त होता है। ये 
संस्थाएँ म॒द्रा-प्रणाली में आवश्यक लोच उततत्र कर सकती हैं | जहां तक जनता 
के विश्वास का ग्रइन है, बेंक द्वारा निकाले हुये नोटों की ग्रतिष्ठा सरकारी नोटों से 
कम नहीं होती हे और यदि सरकार नोट-निकासी के लिए समुचित विधान बना 
दे तथा बेंक द्वारा निकाले हुए नोटों की परिवर्तनशीलता की गारन्टी ले ले तो 
फ़िर अविश्वास का ग्रश्न भी नहीं उठता हे | चलन की निदक्वार्सी से बेंकों को जो 
भारी लाभ होता है, उसका अधिकाँश भाग सरकार करों के रूप में ले सकती है | 
इस ग्रकार बह द्वारा पऋ-मुद्रा की निकासी की व्यवस्था अधिक उपयुक्त तथा 

मितव्ययी होगी । 
एक झथवा अनेकों बेकों द्वारा पत्र-मुद्रा-निर्गंभ (अंग्रर्टोौ० ि०।० 359० 
४४. ४र्पयापफ़ा ० ०६७७ [$३प९ 5ए४6७00)-- 

इस निर्णाय के पश्चात्‌ कि नोटों की निकासी का कार्य बेंक द्वारा होना चाहिए, 
इस प्रइन का उठना स्वाभाविक ही है कि यह कार्य किसी एक बेंक़ द्वारा सम्पन्न किया 
जाय, अ्रथवा इसमें बहुत सी बेंक सामूहिक रूप में हिस्सा लें। दूसरे शब्दों में, नोट 
निर्गंम की एकाकी निर्गम प्रणाली (8702]8 [8876 3ए8667) की अपनाया जाय, 
श्रथवा बहुबाही निर्गम प्रणाली ((ं]४४9]6 ॥8876 59807) को । सृतकाल में 
अधिकांश देशों में बहुत सी बेंकों द्वारा नोटों की निकासी का काम किया जाता 
था, परन्तु आधुनिक ग्रवृत्ति एकाकी निर्गम प्रणाली की ओर विशेष रूप से है | इस 
ग्रणाली से अनेक लाभ हैं। 

(१) धातु-निधि' का मितव्ययी एवं लाभपूर्ण उपयोग--इस प्रणाली 
में देश के घातु-कोषों को एक ही बेंक में एकत्रित कर दिया जाता है, जिसके कारण 
उनका अधिक सप्रभाविक, मितव्ययी तथा लाभपूर्ण उपयोग हो सकता है । 

(२ ) पत्र-सुद्रा में एकरूपता--अलग-अलग बेंकों द्वारा निकाले हुए नोट 
भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं । प्रत्येक बैंक की साख में भी अन्तर होता है, इसलिए 
जनता के लिए अच्छी भ्रौर द्रुरी भुद्रा में सेद करना कठित हो जाता है। बसे भी ऐसी 
व्यवस्था में रंभट भ्ौर उलझन का भय रहता है । 

(३ ) मुद्रा प्रणाली के नियन्त्रण में सुविधा--एकाकी प्रणाली में सर- 
कार का नियन्त्रण भी श्रधिक सप्रभाविक तथा व्यापक हो सकता है । 

(४ ) प्रतियोगिता का भ्रभाव -- इस प्रणाली में बेंकों की पारस्परिक प्रति- 
योगिता का प्रश्न ही नहीं उठता है । 


( ५ ) जनता का अधिक विश्वास--जब नोटों की निकासी का एकाधिकार 
एक ही बेंक के पास होता है और सरकार इन नोटों की गारन्टी देती है तो नोटों के 
प्रति विश्वास बहुत श्रधिक रहता है। 


इस ग्रकार यही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि नोट निकासी का 
एकाधिकार एक ही बैंक के पास रहे, परन्तु यह बेँक कोन सी होनी चाहिए ? 
निस्पंदेह अन्य बेंकों की अपेक्षा देश की केन्द्रीय बैक इस कार्य के लिए अधिक 
उपयुक्त होती हे | इच्धलैण्ड, भारत, फ्रांस, जर्मनी श्रादि देक्षों में नोट की निकासी 
का एकाधिकार केन्द्रीय बेंक के ही पास है। श्रमरीका तथा जापान में उपरोक्त देशों 
की भाँति केन्द्रीय बेंक तो नहीं हैं, परन्तु वहाँ पर भी एकाकी प्रणाली का ही एक 
दूसरा रूप प्रचलित है । 


गेट निगम के सिद्धान्त 
(एनाटांए 2३ ० िए0।०-85७८) 

नोटों की निक्रासी के सम्बन्ध में दो विपरीत विचारधाराए हैं और दोनों ही 
के समर्थक अपने-अपने सिद्धान्तों को सही बताते हैं। इन सिद्धान्तों को चलन सिद्धान्त 
(0परप्शा०ए ?तं)०90) तथा बैंकिंग श्रथवा अ्रधिकोषण सिद्धान्त ((880]त78 
7/00])0) के नाम से पुकारा जाता है। दोनों सिद्धान्तों में श्राधारभूत भिन्नता है, 
इसलिये दोनों को ठीक-ठीक समझ लेना श्रावश्यक है। दोनों की व्याख्या नीचे दी 
जाती है :--- 
(१) चलन सिद्धान्त या सुरक्षा सिद्धान्त-- 


यह सिद्धान्त इस मान्यता पर' आधारित है कि कागजी नोटों की निकासी 
का उद्देश्य केवल यही होता है कि बहुमूल्य धातुओं के सिक्कों के कम खर्च वाले 
स्थानापन्र (3५४0 8/77४/४७) निकाले जाय , जिससे मुद्रा के हस्तान्तरण में सविधा 
हो ओर प्रचलन के कारण धातु नष्ट न होने पाये | इस कारण नोटों को बहुमूल्य 
ातुओं में एस रूप में परिवर्तेनशील होना चाहिये ओर मुद्रा-नियन्त्रक को उनके 
छि?०० ग्रतिशत सोने-चाँदी को आड़ रखनी चाहिए | इस सिद्धान्त के अनुसार 
देश की पत्न-मुद्रा की मात्रा देश में स्थित स्वरां श्रथवा अन्य बहुमूल्य घातुझं के कोषों 
7र निर्भर रहती है। यदि देश में बहुमूल्य घातु का श्रायात होता है तो धातु-कोष की वृद्धि 
के श्रनुपात में पन्न-मुद्रा स्वयं ही बढ़ जायगी । ठीक इसी प्रकार बहुमूल्य धातु के निर्यात 
के अनुपात में यत्र-मुद्रा की मात्रा घट जायगी । जन-विश्वास को बनाये रखने के लिए 
यह आवश्यक है कि स्वर अथवा अन्य किसी बहुमुल्य घातु के कोष पर ही पत्र-मुद्रा की 
निकासी हो । यदि ऐसा किया जाता है तो पत्र-मुद्रा पर जनता को पूरा विश्वास होगा 
श्रौर इस मुद्रा के श्रति निर्गेम ((00ए67-8876) की सम्भावना नहीं रहेगी । इस प्रकार 
इस सिद्धान्त के भ्रन्तगंत प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का प्रचलन रहना चाहिए, जो सबसे 
श्रधिक विश्वसनीय पत्र-मुद्रा होती है । 


मुण-- 

(4 ) सुरक्षा--मुद्रा-चलन पूरी तौर से सुरक्षित रहता है, क्योंकि नोटों के 
पीछे १००% बहुपूल्य धातु की आड़ होती है । 

(॥ ) जनता का विद्वास--नोट सदा धातु में परिवतंतीय होते हैं; इसलिए 
इस प्रणाली में जनता का विश्वास रहता है । 
दोष-- 

(4 ) साख की उपयोगिता की उपेक्षा--इसमें तो सन्देह नहीं है कि इस 
सिद्धान्त ने सुरक्षा को भारी महत्त्व दिया है, परन्तु इसमें साख की उपयोगिता तथा 
उसकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है। केवल सुरक्षा होने से ही काम नहीं 
चल सकता । 

(34 ) मुद्रा प्रणात्नी में लोच का होना भी श्रावश्यक है, ताकि आवश्यकता 
पड़ने पर चलन की मात्रा का बढ़ाना और घढाना सम्भव हो सके । लोच के बिना 
व्यापार श्ौर उद्योग के विकास में भारी बाधा पड़ जायगी । 


(7 ) श्रमितव्ययिता--इसके श्रतिरिक्त इस पद्धति में काफी मात्रा में 
सोना और चाँदी सुरक्षित निधि के रूप में बेकार पड़ा रहता है। इस प्रकार ऐसी 
प्रशाली मितव्ययी नहीं होगी । 
बेकिंग सिद्धान्त-- 

यह लिद्धान्त इस बात पर जोर देता हे कि मुद्रा द्वारा विनिमय साध्यम का 
कार्य सफलताएवंक सम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक हे क्रि सुद्रा-अणाली में लोच 
हा। इस सिद्धान्त क अनुसार ग्रचालत नाटां की कीमत का केवल एक भार हरी 
सोने अथवा चाँदी के रूप में सुरक्षित कोषों में रहना चाहिए | सौ प्रतिशत कीमत 
का इस प्रकार रखना आवश्यक नहीं है। बेंकों को पत्र-मुद्रा की निकासी के सम्बन्ध में 
स्वतन्त्रता रहनी चाहिए, क्योंकि यदि वे आवश्यकता से श्रधिक नोट निकालती हैं तो 
फालतू नोट नकदी में बदलवाने के लिए बेंक के पास लौट आयेंगे और यदि वास्तविक 
ग्रावश्यकता के अनुसार ही नोठों की निकासी होती है तो अति-निर्गंमनन का भी भय 
नहीं रहेगा और नोटों की परिवर्तनशीलता भी बनी रहेगी । परिवतंनशीलता के लिए 
१०० प्रतिशत धातु-निधि की आ्रावश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपने अ्रनुभव द्वारा 
बेंक को यह ज्ञात होता है कि एक निश्चित काल में कुल नोटों का केवल एक निश्चित 
भाग ही सोने श्रथवा चांदी में बदलने के लिए भ्रस्तुत किया जाता है। यदि केवल इस 
भाग के लिए धातु-कोष की समुचित व्यवस्था की जाती है तो जनता के विश्वास के 
टूट जाने अथवा नोटों के बदले में धातु न दे सकने का भय नहीं रहता है। 


गुण-- 
(3 ) लोच--इस प्रकार इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली का सबसे 


महत्त्वपूर्ण गुण लोतच होता है श्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक आवश्यकताशों के श्रनुसार 
चलन की मांत्रा को बढ़ाना और घटाना सदा ही सम्भत्र होता है। 

(१) ) सोने व चाँदी के उपयोग में बचत--इसके अ्रतिरिक्त सोने और 
चाँदी के उपयोग में भी बचत होती है 
दोष-- 

( १ ) सुरक्षा की कमी--परन्तु ऐसी मुद्रा-प्रणाली में सुरक्षा कम रहती है, 
क्योंकि तोटों की निकासी के पीछे शत-प्रतिशत धातु नहीं रखी जाती । 

(२ ) सुरक्षा की कमी--उत्त कारणों से इसमें पुर्णां सुरक्षा का भी प्रायः 
ग्रभाव रहता है । 
दोनों में से कौन सी प्रणाली अच्छी है ?-- 

श्राधुनिक युग में यह निर्णय करवा कठिन नहीं है कि व्यापा रिक दृष्टिकोण से 
दोनों में से कौनसी प्रणाली श्रधिक. उपयुक्त है। चलन-सिद्धान्त के आधार पर संद्रा- 
प्रणाली का निर्माण करना तो आज के संसार में सम्भव ही नहीं हे | स्वणं कोषों 
की कमी तथा सोने के विभिन्न देशों के बीच श्रसमाव वितरण के कारण अधिकांश देशों 
के लिए नोटों को १०० प्रतिशत सोने की आ॥आाड़ प्रदान करना भी सम्भव नहीं है । 
चाँदी की आड़ भी लगभग असम्भव ही है। इस कारण बेंकिंग सिद्धान्त के आधार 
पर ही मुद्रा-प्रणाली का निर्माण किया जाता है | ऐसी प्रणाली में घातु-निधि तथा 
अन्य साधनों को व्यवस्था करके सुरक्षा का ग्रुण भी प्राप्त किया जा सबता है। एक 
शआादर्श-मुद्रा प्रणाली वही होगी जिसमें सुरक्षा तथा लोच के दोनों गुणों का समावेश 
हो और जो इसके साथ ही साथ व्यावहारिक भी हो । समुचित नियन्तरा द्वारा बेंकिंग 
सिद्धान्त में ये सभी ग्रुण प्राप्त किये जा सकते हैं श्रौर इसी कारण वतंमान संसार में 
इसका चलन है। 


नोट निगम की पद्धतियाँ 
(४७ शैटा0०05 ० १०६७ 483$06 ) 

तोट निर्गंम के सिद्धान्तों का अ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ नोटों की निकासी की 
विभिन्न रीतियों का अ्रष्ययत भी आवश्यक है। नोट की निकासी की सात रीतियाँ 
महत्त्वपूर्ण हैं;।--( १) निश्चित विश्वासाश्रित निर्गम प्रणाली, ( २ ) अ्रधिकतम्‌ 
विश्वासाश्रित निगंम प्रणाली, ( ३ ) झनुपातिक निधि पद्धति, ( ४ ) साधारण निधि 
प्रशाली, ( ५ ) भ्रांशिक निधि पद्धति, (६) सच्यूनदम निधि पद्धति और ( ७ ) 
कोषागार-विपन्र निधि प्रणाली । 
(१) निश्चित विश्वासाश्रित निर्भभ प्रणाली (एऋवव  यंवेपरतंधाए 
5ए8७॥0)--: 

इस ग्रणाली में मुद्रा-नियन्त्र; को यह अधिकार दिया जाता है कि वह 


एक निश्चित मात्रा तक, बिना किसी प्रकार की धातु-निधि के, नोटों की निकासी 
कर ले, परन्तु इस निश्चित मात्रा के ऊपर प्रत्येक्ष कागजी नोट के पीछे १०० 
प्रतिशत घातु-निधि रखी जाती है | जो पत्र-मुद्रा बिना धातु-निधि के निकाली जाता 
है, उसके पीछे सरकारी प्रतिभूतियों की आड़ होती है और ऐसे निर्यमम को विश्वासाश्रित 
निर्गंम (फरंतंप्रणां॥7ए उ5576) कहा जाता है। इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य पत्र- 
मुद्रा की धातु में परिवर्ततशीलता बनाये रखना होता है । 


इज्धलैण्ड में यह प्रणाली काफी लम्बे काल तक चालू रही है। सन्‌ १८४४ के 
बेंक चाटर एक्ट के अनुसार बेंक ऑफ इज्धलैण्ठ को १४० लाख पौंड की कीमत के 
नोटों को विश्वासाश्रित निर्गम का भ्रधिकार दिया गया था, परन्तु स्वरण-कोषों की 
कमी और मुद्रा-विस्तार की आवश्यकता के कारण ऐसे निर्गम की मात्रा सन्‌ १६२८ में 
बढ़ा कर २६ करोड़ पोंड कर दी गई थी। सन्‌ १६३६ में यह सीमा ३,००० लाख 
पौंड कर दी गई थी । सन्‌ १६४६ में यह १४,५०० लाख पौंड थी, परन्तु जनवरी 
सन्‌ १६५० में यह केवल १३,००० लाख पोंड रह गई थी। इद्धल॑ण्ड के अतिरिक्त 
जापान तथा नॉरवे ने भी कुछ संशोधनों के साथ इसी प्रणाली को अपनाया था। सन्‌ 
१८६१ ओर सन्‌ १६२० के बीच भारत में भी यही प्रणानी चालू थी | 


शुणु-- 

( १ ) सुरक्षा--इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इसमें पत्र-मुद्रा के 
बदले में सोना मिलना निश्चय होता है । कुछ मूल्य के नोठ ऐसे अवश्य होंगे जिनके 
पीछे स्वर्णा-निधि नहीं रहेगी, परन्तु क्योंकि सभी नोट सोने में बदलने के लिए प्रस्तुत 
नहीं किये जाते हैं, इसलिए नोटों की स्वरा में परिवर्ततशीलता सदा बनी रहती है । 

(२) अति निर्गमन का भय नहीं--इसके अ्रतिरिक्त पत्र-मुंद्रा से प्रति- 
निर्गंमन का भय नहीं रहता है, क्योंकि नोटों की प्रत्येक अगली निकासी के लिए 
समात कीमत का सोना कोष में रखा जाता है । 

(३ ) जनता का विश्वास--जनता का विश्वास भी इस प्रकार की पन्न- 
मुद्रा-प्रणाली के प्रति श्रधिक होता है । 


दोष-- 

( १ ) लोच का अ्रभाव--कित्तु इस प्रणाली का प्रमुख दोष लोच का 
श्रभाव है। यदि राष्ट्रीय संकट के काल में अधिक मुद्रा की भ्रावश्यकता पड़ती है तो 
उसे प्राप्त करमे के दो ही उपाय हो सकते हैं।--या तो विदेशों से सोना मंगाया जाय, 
जो लगभग असम्भव होता है या प्रणाली के नियमों को तोड़ा जाय, जो प्रणाली के 
प्रति अविश्वास उत्पन्न कर देगा । इद्धलैण्ड में इस प्रणाली का इतिहास यह स्पष्ट कर 
देता है कि उस देश को समय-समय पर विधश्वासाश्चित निर्गंम की मात्रा में काफी 
परिवर्तंव करने पड़े हैं और अनेक बार इससे सम्बन्धित नियमों को तोड़ना पड़ा है । 


सोना खरीदने में मुद्रा-नियन्त्रक को इस कारण भी कठिनाई होती है कि चलन की 
माँग बढ़ने पर सोने की कीमत भी बढ़ जाती है । 

(२ ) व्ययपूर्ण---इसके श्रतिरिक्त यह प्रणाली व्ययपूर्ण है श्रौर केवल उन्हीं 
देशों में सफल हो सकती है, जहाँ सोना श्रधिक मात्रा में उपलब्ध है तथा जहाँ साख- 
मुद्रा का इतना अ्रधिक प्रचार हो चुका है कि उसके उपयोग के कारण चलन की माँग 
में समय-समय पर भारी परिवतंन नहीं होता है। इज्भलेण्ड में इसकी सफलता का मुख्य 
कारण यही रहा है। भारत में चलन की माँग में समय-समय पर इतने अधिक 
परिवर्तन होते रहते हैं कि सन्‌ १६२० के पश्चात्‌ इसके अपनाने का प्रदन ही नहीं 
उठा है । 

(२५) अधिकतम विश्वासाधित निर्गम प्रणाली (फ6 स:०व शब्त्ंशणात 
[तिपरलंधाए 59४७0) 

इस प्रणाली के अन्तर्गत विधान द्वारा पत्र-मुद्रा की एक अधिकतम मात्रा 
निश्चित कर दी जाती है। इस निर्धारित सीमा तक मुद्रा-नियनन्‍त्रक बिना किसी 
ग्रकार के घातु-कोष के ही नोटों की निकासी कर सकता हे, परन्तु निश्चित 
अधिकतम सीमा के परे मुद्रा-नियन्त्रक की नोट निकालने का अधिकार नहीं होता 
है, चाहे उसके लिए 7०० ग्रतिशत स्वण॒-कोपों को ही व्यवस्था क्‍यों न हों। 
कितना सोना चलन की आड़ में रखा जाय, इसका निशय मुद्रा-नियन्त्रक स्वय॑ 
करता है | इस ग्रणाली में विश्वासाथित निगेमन को अधिकतय सीमा निश्चित 
करने में सावधानी बर्ती जाती हे | देश की वाशिज्यिक तथा व्यवसायिक झआावश्य- 
कताग्रों का ठीक-ठीक अनुमात लगाकर देश में चलत की माँग निश्चित की जाती है। 
विश्वासाश्रित निर्गेमन की मात्रा साधारणतया इतनी रखी जाती है कि देश की चलन 
सम्बन्धी साधारण आ्रवश्यकताए बिना किसी कठिनाई के पूरी होती रहें । इन आव- 
इयकताओ्रों में परिवर्तत होने की दशा में समय-समय पर निश्चित अभ्रधिकतम्‌ 
विश्वासाश्रित निर्गम की मात्रा में भी परिवर्तत कर दिये जाते हैं । 

सन्‌ १६२८ तक फ्रांस में यही प्रणाली प्रचलित थी। इज्जलेंड में भी मंकमिलन 
समिति ने इसी के ग्रहरा करने की सिफारिश की थी। फ्रांस में जब कभी भी पत्र-मुद्रा 
की मात्रा अधिकतम्‌ सीमा के निकट पहुँचती थी तो सरकार मुद्रा-प्रणाली में लोच 
बनाये रखने के लिए सीमा को आअ्ागे बढ़ा देती थी। समय-समय पर सरकार बेंक 
श्रॉफ फ्रांस की साख नीति की जाँच करती रहती थी और उसे आवश्यक चेतावनी भी 
देती रहती थी, परन्तु सनु १६२६८ में फ्रांस ने इसे छोड़ दिया । 
कुणु-- 

(१) इसी ग्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह हे कि इसमें स्वर्ण को 
अनावश्यक रूप में कोषागारों में बन्द करके रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 
स्वरं-निधि की मात्रा का निशांय बेंक की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है । 


( २ ) झुद्रा प्रणाली में लोच--दूसरा गुण यह है कि सरकार सोच-समकऋ 
कर देश की व्यापारिक तथा वारिज्यिक आवश्यकताओं के अनुसार पत्र-चलन की 
निकासी निश्चित करती है । इससे मुद्रा-प्रणाली में श्रावश्यक लोच बनी रहती है और 
आवश्यकता से भ्रधिक निकासी का भय नहीं रहता है । 


दोष-- 


( १ ) सरकार द्वारा दुरुपयोग की संभावना--परन्तु यह प्रणाली भी 
दोषों से विमुक्त नहीं है। सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। केवल आय प्राप्त 
करने के लिए निश्चित अधिकतम्‌ सीमा का विस्तार किया जा सकता है, जिसके 
कारण चलन की मात्रा व्यापार और व्यवसाय की आवश्यकता से अ्रधिक हो जाती है 
श्रौर अति-निर्गम के सभी परिणाम दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इस प्रणाली में मुद्रा- 
प्रसार के विरुद्ध किसी प्रकार की रुकावट नहीं है । 


( २ ) लोच का अभाव--यदि सरकार नोट निकासी की अधिकतम्‌ सीमा में 
परिवतंन न करे, तो यह पद्धति देश में बढ़ते हुये व्यापार की माँग को पुरा नहीं कर 
सकती है | इस दृष्टि से यह पद्धति कम लोचदार कही जा सकती है। 


( ३ ) रूढ़िवादी प्रणाली--यह प्रणाली नोट-निर्यमन के बैंकिंग सिद्धान्त की 
अपेक्षा करैन्सी सिद्धान्त पर श्रधिक जोर देती है। यही कारण है कि इसे एक रूढ़िवादी 
प्रणाली माना जाता है। 


( ३ ) अनुपातिक निधि प्रणाली (० ?7#0फु०ःपंठणर्णों.. २०४०७२० 
$9४60॥0)--- 

इस पद्धति में नोटों की सम्पूर्ण निकासी के पीछे धातु की आड़ रखी जाती 
है, परन्तु यह आड़ १०० गतिशत नहीं होती है, बल्कि नियम द्वारा ०० 
अतिशत से कम नियत की जाती है,-जैसे ३०% अथवा ४०% | सभी मुन्न-मुद्रा 
के पीछे ग्राड़ रहती है और विश्वासाश्रित निर्गम नहीं होता है। पत्र-मुद्रा के जिस 
भाग के पीछे स्वर्ण निधि नहीं होती है उसकी आड़ में प्रतिभृतियाँ रखी जाती हैं । 
इस प्रकार पत्र-मुद्रा निगम का एक निश्चित प्रतिशत ही धातु-निधि के रूप में रखा 
जाता है । ८ 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ यह पद्धति काफी लोकप्रिय हुई थी । सन्‌ १६२६ में 
फ्रांस ने निश्चित भ्रधिकतस्‌ विश्वासाश्चित प्रणाली को त्याग कर इसी पद्धति को 
अपनाया था। संयुक्त राज्य श्रमरीका के फैडरल रिजव॑ सिस्टम ने भी इसी पद्धति को 
अपनाया है । हिल्टन-यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन्‌ १६२७ में भारत 
सरकार ने भी इसे ग्रहरा किया था श्रौर सन्‌ १६३४ के रिजव॑ बेंक श्रॉफ इण्डिया 
एक्ट में इसे स्थान दिया था । 


शुणु--- 

( १ ) लोच- इस प्रणाली का एक मात्र गुण इसकी लोच है । यदि पत्र-मुद्रा 
के पीछे २५% स्वशं-निधि रखी जाती है तो खजाने में एक सोने के सिक्‍के के आते 
ही चार कागज के नोट निकाले जा सकते हैं । इसके श्रतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर 
स्वर्या-निधि का प्रतिशत घटाकर पत्र-चलन का आवश्यक विस्तार किया जा सकता है। 

(२ ) परिवर्तनशीलता--साथ ही, यदि सरकार सोच-समझ कर काम 
करती है तो नोटों की स्वरा में परिवर्ततशीलता बराबर बनी रहती है। 
दोष-- 

परन्तु इस पद्धति के अनेक दोष हैं :--- 

( १) झुद्रा-संकुचन में कठिनाई---इसमें मुद्रा का विस्तार करना तो सरल 
होता है, परन्तु मुद्रा-संकुचन में कठिनाई होती है। सुरक्षित निधि से सोने का एक 
सिक्का निकलने पर तीन-चार नोटों को रह करना पड़ता है, जबकि अन्य प्रणालियों में 
ऐसी दशा में केवल एक नोट को रह कर देने से काम चल जाता है । 

(२) सोना कोष में बेकार पड़ा रहता है--इस प्रणाली में भी काफी 
मात्रा में सोना बेकार ही सुरक्षित-कोषों में बन्द पड़ा रहता है । 

. (३) नोटों की परिवर्तनशीलता केवल सैंद्धान्तिक--इस प्रणाली में 
नोटों की परिवर्ततशीलता को बनाये रखना कठिन भी होता है। इस सम्बन्ध में 
व्यवहारिक कठिनाई यह है कि एक नोट के भुनाने में एक सोने का सिक्का दिया जाता 
है, परन्तु एक सिक्के के निकल जाने के कारण सोने की मात्रा कानूनी श्रनुपात से कम 
रह जाती है, इसलिए बिना अनुपात सम्बन्धी कानून को भक्ग किये नोटों के बदले में 
सोना दे देना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार इस पद्धति में नोटों की परिवर्तंन- 
शीलता सैद्धान्तिक ही रहती है । 

( ४ ) साधारण निधि प्रणाली (89फ्ञो० 69००६ $5ए8४27)-- 
इस पद्धति में नोटों की कीमत के बराबर सोना और चांदी धातु-निधि के 


रूप में रखना आवश्यक होता है। सम्पूर्ण पत्न-मुद्रा के पीछे १०० प्रतिशत धातु-निबि 
होती है और इस प्रकार केवल प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का ही चलन होता है । 


गुण-दोष-- 
विश्वास के दृष्टिकोण से ता यह प्रणाली सबसे उत्तम हे, परन्तु इसमें 
मितव्ययिता तथा लोच का अभाव होता है भौर इसे चलाने के लिए लम्बे-चौड़े 
स्वर्ण कोषों की आवश्यकता पड़ती है । 
(५ ) आंशिक अनुपात निधि प्रणाली ([॥० ?76४८७४०४८ ४ै७॥००)-- 
यह प्रणाली अनुपातिक निधि पद्धति का ही एक सुधरा हुआ रूप है। इसमें भी 
कुल पत्न-मुद्रा का एक निश्चित भांग ही सोने ओर चाँदी के रूप में रखा जाता है, 


परन्तु निधि का एक भाग विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्राओं, विनिमय बिलों अथवा अन्य 
अल्पकालीन विनियोगों के रूप में रखा जा सकता है। विधान के अनुसार भारत 
सरकार की पत्र सुद्रा का ४०% निधि के रूप में रखना आवश्यक होता है, परन्तु इस 
निधि का ६०% विदेशी विनिमय तथा अल्वकालीन विदेशी विनियोगों में रखा जा 
सकता है। 
गुण-दोष-- 

इस प्रणाली का मुख्य ग्रुण यह है कि सोने और चाँदी के उपयोग में बचत 
होती है और साथ ही साथ मुद्रा-प्रणाली में लोच बनी रहती है । परन्तु विदेशी 
वितिमय का जमा करना, विदेश्षों में कोषों का रखना तथा विनियोग करना भी भय से 
सुरक्षित नहीं है। वैसे भी यह प्रणाली स्वर्श-विनिमय मान का ही पतन्न-मुद्रा स्वरूप है 
ओर उसके सभी दोष इसमें पाये जाते हैं । 
(६ ) न्यूनतम्‌ निधि प्रणाली (भीपांग्रापाा +९३७7४९ $986प)-- 

इस पद्धति में कानून द्वारा धातु-निधि की एक न्यूनतम्‌ मात्रा निश्चित कर दी 
जाती है। मुद्रा नियन्त्रक का कत्त व्य केवल इतना होता है कि वह निश्चित कीमत की 
धातु निधि को अपने पास बनाये रखे। इसके पश्चात पत्र-चलन की निकासी की 
मात्रा पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होती है । कम से कम निधि रख कर बैंक 
कितनी भी भाज्रा में नोट छाप सकती है। 
गुण-दोष-- द 

इस प्रणाली में लोच, मितव्ययिता तथा परिवरत॑नशीलता के गुरा हैं, परन्तु यह 
प्रशाली केवल अभिवृद्धि (705960709) के काल में ही सफल होती है, जबकि 
व्यवसायिक वर्ग को मुद्रा की आवश्यकता श्रधिक होती है। संकटठ-काल में उपरोक्त 
उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने पाती है। जब निधि की मात्रा नोटों के बदले में सोना 
देने के कारण घट कर न्यूवतम्‌ मात्रा के बराबर रह जाती है तो केन्द्रीय बैक नोटों की 
परिवर्तनशी लता स्थग्रित कर देती है। न्यूनतम सीमा के बढ़ाये जाने के भय के 
कारण भी बहुवा केन्द्रीय बेंक न्यूवतम कोमत से अधिक कीमत का सोना बेकार ही 
अपने पास रखती है। 
( ७ ) कोषागार-विपन्न निधि प्रणाली (४० 80765 0695०/६ 398 6आ7 )- 

इस पद्धति में बेंक को पत्र-मुद्रा के लिए धातु-निधि नहीं रखनी पड़ती है । 
पन्न-मुद्रा का निर्गम कोषागार विपन्नों (पफ७छ७४8पा"ए 37]8) के आधार पर हो 
सकता है । यह विपत्र सरकार के अल्पकालीन प्रतिज्ञा-पत्र ([, 0. ए६, ') होते हैं। 
सरकार द्वारा कोषागार विपत्र बेंक को दे दिये जाते हैं, जो उन्हें प्रतिभृति मान कर 
उनकी कोमत की पत्र-मुद्रा की निकासी कर देती है। वैसे तो इन कोषागार विपत्रों 


पर सरकार को ब्याज मिलती है, परन्तु उद्देश्य आय कमाना न होकर पन्न-मुद्रा की 
सुव्यवस्था करना होता है । 


गुण-दोष-- 

इस प्रणाली में अति-निर्मम का भय कम रहता है, क्योंकि बेंक सरकारी प्रति- 
भृतियों को खरीदे बिना पत्र-चलन में वृद्धि नहीं कर सकती है। यदि बेंक अभ्रधिक नोट 
निकालना चाहती है तो उसे भ्रधिक प्रतिभूतियाँ खरीदनी पड़े गी, जिससे उनकी कीमत 
बढ़ जायगी और बेंक को लाभ के स्थान पर हानि होगी, परन्तु इस प्रणाली में लोच' 
का अत्यधिक अभाव होता है। साथ ही, सोना देने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय 
करना होता है श्ौर जब भारी संख्या में प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं तो मुद्रा-नियस्त्रक 
को हानि होती है, क्योंकि प्रतिभूतियों की कीमत गिर जाती है । 

भारत सरकार ने सन्‌ १६९०२ के पश्चात इस प्रकार का प्रयोग किया था और 

स्वरए-निधि को सरकारी प्रतिभृतियों के रूप में लन्‍्दन में रखना आरम्भ किया था, 
सन्‌ १६०४५ के विदेशी विनिमय सड्डूट के काल में प्रतिभुतियाँ बहुत सस्ती कीमत पर 
बिकी थीं और भारत सरकार को अ्रधिक हानि हुई थी। संयुक्त राज्य श्रमरीका ने भी 
सन्‌ १६१३ से पहले इस प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय बेंफ़ नोटों के सम्बन्ध में किया 
था । कुछ बेंकों को एक निर्धारित अ्रधिकतम्‌ मात्रा में कुछ प्रकार के सरकारी बॉडों 
पर नोट निकालने का अधिकार दिया गया था । 


नोट निर्गम स्‍ प्रणालियाँ 
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कोषागार का निधि प्रणाली 
(१6 30808 4260080 
59ए8॥७77) 
नोट निकासी और उसके नियन्त्रण का सबसे सही छिद्धान्त क्या है -- 
ऊपर हमने नोट निर्ममन की अनेक रीतियों का उल्लेख श्र उनके गुरों 
श्रोर दोषों का भी अध्ययन किया है। अ्रब प्रश्न यह उठता है कि नोटों की निकासी 


का सही सिद्धान्त क्‍या होना चाहिए ? इस समस्‍या को दो भागों में बाँठा जा सऋता 
हैः--पहला प्रश्न तो यह उठता है कि क्‍या घातु-निधि तथा पत्न-मुद्रा के बीच किसी 
प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहना चाहिए ? दूसरा प्रश्न यह है कि पत्र-चलन के निर्गमन 
के लिए किसी देश को सोने झ्थवा चाँदी का कितना कोष रखना चाहिए ? पहले प्रश्न 
के उत्तर के लिए हमें पहले तो यह ज्ञात करना आवश्यक है कि पत्र-मुद्रः के पीछे घातु- 
निधि रखने का क्‍यों उद्द श्य होता है ? निस्‍्सन्देह नोटों की सोने-चाँदी में परिवत॑न- 
दीलता इसलिए रखी जाती है कि नोटों के प्रति जनता का विश्वास बता रहे ओर 
विदेशी भरुगतानों का स्वर्ण में भुगतान किया जा सके । धातु-निधि का उहंँ श्य विश्वास 
को बनाये रखना है । ऐसी दक्षा में यह भ्रावश्यक प्रत्तीत नहीं होता है कि पत्र-मुद्रा के 
निर्गेमन को किसी भी प्रकार सोने की मात्रा के साथ सम्बन्धित किया जाय । दूसरे 
शब्दों में, देश में पत्र-चलन की मात्रा स्व्रण-कोषों की मात्रा से . स्व॒तन्त्र रूप में निश्चित 
होती चाहिए । नोटों की निकासी के सम्बन्ध में केन्द्रीय बेंक पर किसी भी प्रकार 
का प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है । स्वर्ण-निधि का नोठों के चलन के 
साथ किसी प्रकार का गठन्धन नहीं होना चाहिए । ऐसा सोचना भूल होगी कि केन्द्रीय 
बेंक श्रपनी जिम्मेदारी को नहीं निभायैगी । यदि हम केन्द्रीय बेंक को साख मुद्रा के 
नियन्त्रण का अधिकार दे सकते हैं तो फिर चलन के संचालन में कौन सी बात है । 


जहाँ तक दूसरे प्रहन का सम्बन्ध है, उसके विषय में हम यह कह सकते हैं कि 
यदि मुद्रा का मान स्वरणंमान हो तो सोने का उपयोग विदेशी भुगतानों में विनिमय 
माध्यम के रूप में हो हो सकता है । इस कारण यह ग्रधिक उपयुक्त है कि स्वर्ण-कोष 
की मात्रा नोठों के निर्गंम पर निर्भर न रह कर विदेशी भुगतानों की मात्रा पर निर्भर 
रहे । स्वर्ण कोषों में इतना सोना रहना चाहिए कि केन्द्रीय बेंक अल्पकालीन भुगतानों 
को शीघ्र चुका सके, क्‍योंकि दीघेकाल में तो व्यापाराशेष के सन्तलन के अनेक उपाय 
किये जा सकते हैं । स्वर-कोषों की मात्रा का यही आधार होना चाहिए 


एक अ्रच्छी चलन पद्धति वही है जिसमें, मितव्ययिता, लोच, परिवतंनशीलता 
तुथा श्रति-निर्गंम के विरुद्ध सुरक्षा हो। अ्रच्छा यही है कि पत्न-मुद्रा का निर्गममन 
पूर्णातया केन्द्रीय बेंक की सोंप दिया जाय भोर उसे चलन की. मात्रा तथा धातु-निधि 
का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय । यदि सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता 
ही हो तो वह दो दिशाश्रों में होता चाहिए :--प्रथम, सरकार को न्यूनतम स्वरां-निधि 
की मात्रा निश्चित कर देनी चाहिए और दूसरे, पन्न-मुद्रा की निकासी की अधिकतस्‌ 
सीमा भी निश्चित कर देती चाहिए । ऐसी मात्रा तथा ऐसी सीमा में समय-समय पर 
आ्रवश्यकतानुसारं परिवर्तत श्रावश्यक होंगे। इस प्रकार एक अ्रच्छी मुद्रा-प्रशाली 
निश्चित श्रधिकतम्‌ विश्वासाश्रित प्रणाली तथा न्यूनतम्‌ निधि प्रणाली का एक मिश्रित 
एवं संशोधित रूप है । 


रेड | 


एक अच्छी चलन प्रणाली के गुण 
(3865 0 8 8000 ८टए-7९ए27 839३/८४॥) 

एक भ्रच्छी चलन प्रणाली में, चाहे वह धातु-मुद्रा पर आधारित हो श्रथवा 
पत्र-मुद्रा पर, निम्न गुणों का होना आवश्यक होता है ;--- 

( १ ) लोच--लोच का अ्रथ॑ यह होता है कि चलन प्रणाली में शीघ्नतापूर्वक 
प्रसार तथा संकुचन का गुण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, श्रावश्यकता पड़ने पर 
चलन की मात्रा में वृद्धि श्रथवा कमी करना सम्भव ही नहीं, सरल भी होना चाहिए 
यदि चलन-प्रणाली में लोच का श्रभाव है तो संकट-काल में उसके कारण बड़ी 
कठिनाई होगी । लोच की श्रावश्यकता इस कारश भी है कि उद्योग तथा व्यापार की 
आवश्यकताश्रों के अ्रनुसार चलन की मात्रा को बदला जा सके । 

(२ ) मितव्ययिता--यह भी चलन-प्रणाली का एक आवश्यक गुण है। 
इसका श्रर्थ यह होता है| कि चलन-प्रणांली के संचालन पर बहुत व्यय नहीं होना 
चाहिए। एक अच्छी प्रणाली में सोने श्रौर चाँदी के उपयोग में बचत होगी श्रौर 
संचालन-व्यय कम रहेगा। एक व्ययपूरण्ं प्रणाली श्रच्छी होते हुए भी राष्ट्र के लिए 
भार बन जाती है। निर्धन देशों के लिए तो मितव्यथिता का महत्व भर भी श्रधिक 
होता है, क्योंकि उनके पास स्वरणं-कोषों तथा शअ्रच्छी प्रतिभुतियों का श्रभाव होता है। 


(३ ) परिवर्ततशीलता - एक अच्छी चलन प्रणाली का यह भी उद्देश्य 
होना चाहिए कि उसमें पत्र-मुद्रा की सोने अ्रथवा चाँदी में परिवर्ततशीलता बनी रहे । 
परिवर्तंनशीलता के दो उद्देश्य होते हैं --प्रथम तो, इसके कारण चलन के प्रति जनता 
का विश्वास बना रहता है । दूसरे, इसके द्वारा विदेशी भुगतानों में सुविधा होती है। 
वर्तमान संसार में मुद्रा का प्रचलन साधारणतया सरकार की साख पर निभेर होता है, 
इसलिए देश की आन्तरिक शझावश्यकताञ्रों के लिए स्वर्ण नहीं दिया जाता है। विदेशी 
भुगतानों में भी प्रायः यही प्रयत्न किया जाता है कि यथासम्भव सोना न दिया जाय, 
परन्तु व्यापाराशेष को अल्पकालीन प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सोने का उपयोग 
कभी-कभी आ्रावश्यक होता है, इसलिए सरकार को इतना स्वर्णा-कोष श्रवश्य रखना 
चाहिये कि इस सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न न हो। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना 
ने तो स्वरा में भुगतान करने की सम्भावना को और भी न्यून कर दिया है । 

(४ ) सरलता--श्रच्छी चलन-प्रणाली सरल भी होनी चाहिये। प्रणाली के 
सम्बन्ध में जटिलता नहीं होची चाहिए, क्योंकि जठिलता प्रबन्ध के व्यय को बढ़ा देती 
है और इसमें अकुशलता का भी भय रहता है। साथ ही साथ, चलन प्रणाली ऐसी 
होनी चाहिए कि आर्थिक विशेषज्ञ, उद्योगपति, व्यापारी तथा जन-साधारण सभी उसे 
भली भाँति समझ छें । इससे प्रणाली के प्रति विश्वास की वृद्धि होगी और मुद्रा- 
नियन्त्रक को समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त होगा । 

( ५ ) स्थिरता--चलन प्रणाली में यह भी गुण होता चाहिए कि उसके द्वारा 
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मुद्रा की आन्तरिक तथा बाहरी कीमतों में स्थिरता लाई जा सके देश के भीतर 
कीमतों के अत्यधिक उच्चावचन अ्रच्छी चलन-प्रणाली के लक्षण चहीं होते हैं। ठीक 
इसी प्रकार विदेशी व्यापार के विकोस के लिए विनिमय-दरों की स्थिरता आवश्यक 
होती है | स्थिरता निश्चितता को उत्पन्न करके विकास ओर उन्नति को अनुकूल 
दरशाए' उत्पन्न करती है । स्थिरता तभी सम्भव है जबकि चलन प्रणाली में अत्यधिक 
निकासी का भय न हो । इसके लिए सरकारी नियन्त्रण की श्रावश्यकता होती है ओर 
मुद्रा-संचालक का यह कत्तंव्य होता है कि वह अपनी रुद्रा-निर्गमनन-तीति केवल श्राथिक 
परिस्थितियों पर ही आधारित करे। 

(६ ) निश्चितता--मुद्रा-प्रणाली में की प्रत्येक बात विधान द्वारा स्पष्ट होनी 
चाहिये । यदि उसमें श्रनिश्चितता का क्षेत्र है, तो सरकार उस सम्बन्ध में मनमानी 
करेगी तथा जनता का भी प्रणाली में विश्वास कम हो जायगा । 


(७ ) स्वयं संचालकता--सबसे उत्तम मुद्रा-प्रणाली वह है जिसमें स्वयं 
संचालकता का गुण भी हो अर्थात्‌ उसमें व्यापार-वारिज्य व उद्योग की आवश्यकता 
के अनुसार स्वयं घटने-बढ़ने की प्रवृत्ति हो तथा सरकार का कम से कम हस्तक्षेप रहे । 


भारत की वरंमान चलन पद्धति कहाँ तक डक्त गुणों का समावेश 
करती है ?-- 

भारत की मुद्रा-प्रणाली में गुण श्रधिकाँगतः पाये जाते हैं। वह पर्याप्त रूप से 
मितव्ययी, सुनिश्चित एवं लोचदार है। चुकि भारत भन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का सदस्य 
है, इसलिये चलन-पद्धति में परिवर्तनशीलता का ग्रुण होना कोई खास जरूरी नहीं रहा 
है । हाँ, यह प्रणाली सरल नहीं है, क्योंकि साधारण जनता इसे समभ नहीं पाती है । 
यही नहीं बाह्य मुल्य-स्तर कायम रखने के प्रयत्न में आन्तरिक मूल्य-स्तर की, स्थिरता 
को भुला दिया जाता' है । 
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अध्याय ८ 
मुद्रा का मुल्य अथवा मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त 
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मुद्रा के मूल्य का अर्थ. 
मुद्रा के मूल्य” का श्रथ॑शासत्र में अलग-अलग श्रथें लगाया गया है। वास्तव में मुद्रा के 
मूल्य का ठीक-ठीक श्रर्थ बताना कठिन होता है । किसी भी बाजार में जब हम वस्तुओरों 
भर सेवाओ्रों को खरीदते हैं तो बदले में जितने रुपये दिये जाते हैं, वही इन वस्तुओं 
भर सेवाओं के मूल्य को सूचित करते हैं । साधारण बोलचाल में मूल्य का यही अर्थ 
लगाया जाता है, परन्तु क्या मुद्रा भी खरीदी और बेची जाती है ? यदि ऐसा है तो 
मुद्रा को किस वस्तु में बेचा जाता है ? रुपयों को रुपयों में बेचने का तो कुछ भी अर्थ 
नहीं होता है । यही कारण है कि मुद्रा के मूल्य का अर्थ समभने में थोड़ी कठिनाई 
होती है । 

कुछ भर्थशार्त्रियों का मत है कि वस्तुबाजार की भाँति मुद्रा का भी बाजार 
होता है और जिस प्रकार वसतुएँ खरीदी और बेची जाती हैं, ठीक उसी ग्रकार 
मुद्रा-बाजार में मुद्रा का भी क्रय-विक्य होता हे | अन्तर केवल इतना है कि साधा- 
रण वस्तुए मुद्रा में बेची जाती हैं, परन्तु मुद्रा की बिक्री मुद्रा को फिर लौटा देने की 
प्रतिज्ञा (07.077786 00 99४9) के बदले में होती है। इस सम्बन्ध में मुद्रा के मुल्य 
की माप भी मुद्रा में ही की जा झकती है । जब किसी व्यक्ति को लौटाने की प्रतिज्ञा 
पर मुद्रा दी जाती है तो उससे ब्याज लिया जाता है। उधार देने का प्रत्यैक कार्य मुद्रा 
की बिक्री का ही कार्य होता है और ब्याज की... रकम इस प्रकार बेची हुई मुद्रा की 
बाजारी कीमत होती है। यही कारण है कि कुछ अथंशात्री ब्याज को ही मुद्रा के 
मूल्य का नाम देते हैं | मुद्रा बाजार के सम्बन्ध में सुद्रा के मुल्य की यह परिभाषा 
सही भी है । कप 
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कुछ अथशात्री मुद्रा के यूल्य का दूसरा ही अर्थ लगाते हैं | उनका अभि- 
ग्राय मुद्रा के बाहरी मूल्य (7४/2९/४०६४ 76708) से होता है। इस अर्थ में 
मुद्रा के मुल्य का अर्थ विदेशी विनिमय दर से होता है | एक देश की मुद्रा की एक 
निश्चित इकाई के बदले में किसी दूसरे देश की मुद्रा की जितनी मात्रा मिलती है 
वही उसका मूल्य कहलाती है । विदेशी व्यापार तथा विदेशी विनिमय में मुद्रा के मूल्य 
का यही आशय होता है । 


इसी प्रकार एक तीपरे अथ में, मुद्रा के मूल्य का अभिग्राय मुद्रा की कयः- 


शक्ति से होता है। जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की कीमत मुद्रा में नापी 
जाती है, ठीक इसी ब्कार मुद्रा का मूल्य उस्तकी एक निश्चित इकाई के बदले में 
ग्राप्त होते वाली वस्तुओं ओर सेवाओं की मात्रा में तुचित किया जा सकता है, 
किन्तु इस सम्बन्ध में एक बड़ी कठिनाई यह होती है कि जबकि वस्तुओं और 
सेवाओं की कीमतों को नोपने के लिए तो मुद्रा के रूप में एक सामूहिक तथा 
सामान्य इकाई होती है, मुद्रा का मूल्य नापने के लिए कोई ऐसी इकाई उपलब्ध नहीं 

| मुद्रा का मूल्य स्वयं मुद्रा ही में नापा नहीं जा सकता है । इसके अ्रतिरिक्त कोई 
एक वस्तु श्रथवा कोई एक सेवा मुद्रा का मूल्य नापने, के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती 
है, क्योंकि मुद्रा तो स्वयं ही सामुहिक मापक का कार्य करती है। इस कारण सुद्रा की 
कीमत अ्रथवा उसबी क्रयःशक्ति सामान्य रूप में वस्तुओ्रों और सेवाश्रों में नापी जाती 
है । दूसरे शब्दों में, मुद्रा का मूल्य नापने के लिए हमें वस्तुओं श्र सेवाश्रों के 
एक सामान्य संग्रह को मूल्य-मापक के रूप में उपयोग करना पड़ता है । 


मुद्रा का मूल्य निकालने के लिए हमें मुद्रा की सामान्य कयः शक्ति 
(9७#क्षतों >07८#व०४00 220009)) को ज्ञात करना पड़ता है | इसी बात 
को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हमें सामान्य कीमतों ((४९7679) 777088) 
को निश्चित करना पड़ता है। वास्तव में मुद्रा की सामान्य क्रमाशक्ति ओर सामान्य 
कोमत दोनों एक ही वस्तु के दो अलग-अलग दृष्टिकोशों से दी अलग-अलग नाम 
हैं--प्रथम मुद्रा के दृष्टिकोण से और दूसरा वस्तुश्रों और सेवाओं के दृष्टिकोण से । 
यहां पर इस प्रइन का उठना स्वाभाविक ही है कि सामान्य कीमत किसे कहते हैं। 
इस प्रकार की कीमत एक प्रकार से देश में उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाश्रों की 
भ्रौसत कीमत होती है । सामान्य कीमत निकालने के लिए हम ठीक उन्हीं उपायों 
'का उपयोग करते हैं जिनका कि निर्देशांक बनाने के सम्बन्ध में किया जाता 
' है| इनका विस्तृत श्रध्ययत एक अगले श्रध्याय में दिया जायेगा। | यह निश्चय 
है कि देश की सारी वस्तुओं और सेवाश्रों की कीमत का औसत निकालना कठिन होता 
है, इसलिए कुछ वस्तुएं और सेवाएं सभी वस्तुओं श्र सेवाश्रों की प्रतिनिधि स्वरूप 
चुन ली जाती हैं और फिर इन चुनी हुई वस्तुओं भौर सेवाश्ों की औसत कीमत को 
सामान्य कीमत कहा जाता है । उदाहरणुस्वरूप, मान लीजिये कि हमने २५० वस्तुग्रों 
' और ५० सेवाओं को देश की सभी वस्तुओ्रों और सेवाओं का प्रतिनिधि स्वरूप चुना । 
समान लीजिये कि इत २५० वस्तुओं की कीमतों का जोड़ २२५ रुपया है और इसी 
प्रकार ५० निर्वाचित सेवाशों की कीमत का जोड़ १७४ रुपया है। इस प्रकार २५० 
वस्तुओं--५० सेवाश्नों ( कुल ३०० इकाइयों ) की सामुहिक कीमत २२५+ १७१५ 
“7४०० रुपया होगी। ऐसी दशा में वस्तुओं झौौर सेवाशों की सामान्य कीमत 
४००-- २३०० भ्र्थात्‌ १३ रुपया होगी अ्रथवा मुद्रा की १ इकाई की सामान्य क्रम: 
वक्ति ई इकाई वस्तुए' और सेवाएं होगी । 


मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमतों का सम्बन्ध-- 

इस अर्थ में मुद्रा के मूल्य की महत्तपर्एं विशेषता यह होती है कि मुद्रा 
का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों की विपरीत दशा में घटता- 
बढ़ता हैं | यदि सामान्य कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि 
उस दा में मुद्रा को एक निश्चित मात्रा के बदले में पहले की अ्रपेक्षा कम वस्तुएं और 
सेवाएं खरीदी जा सकती हैं | इसके विपरीत यदि सामान्य कीमतें घटती हैं तो मुद्रा 
वा मृल्ग बढ़ जाता है, क्योंकि अ्रब मुद्रा की प्रत्येक इकाई पहले की अपेक्षा अधिक 
वस्तुए' ओर सेवाए' खरीदती है । स्मरण रहे कि मुद्रा के मूल्य का सम्बन्ध वस्तुओ्रों की 
कीमत से होता है, उनके मूल्य से नहीं होता । यदि सभी वस्तुओ्रों और सेवाश्रों की 
कीमतें एक ही साय एक ही अनुपात में बढ़ती हैं तो निस्सन्देहु मुद्रा का मूल्य घट 
जायगा, परन्तु ऐसी दशा में वस्तुओं झौर सेवाग्नरों के मुल्य में कुछ भी अन्तर नहीं 
होगा, क्योंकि विभिन्न वस्तुग्रों और सेवाओ्रों के विनिमय अनुपात में कोई अ्रन्तर नहीं 
पड़ता है | 

इस प्रकार मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं की कीमत में पारस्परिक सम्बन्ध 
होता है । ग्रो० सेलिगमैन ने लिखा हैः - “मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रयःशक्ति 
होती हे और इसे वस्तुओं के सामान्य कीमत-स्तर से जाना जा सकता है। जब 
'तक मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक वस्तुओं के सामान्य 
'कीमत-स्तर में भी कोई फेर-बदल नहीं हो सकती है |” परन्तु स्मरण रहे कि 
मुद्रा के मृल्य का सम्बन्ध सामान्य कीमत-स्तर से होता है, न कि किसी 
वस्तु विशेष की कीमतों के परिवर्तन से | यह सम्भव है कि किसी समय विशेष में 
एक देश में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हों, परन्तु उसी समय 
अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के घटने के कारण सामान्य कीमत-स्तर में 
कुछ भी परिवर्तन न हो | ऐसी दशा में विभिष्र वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में 
फेर-बदल होते हुए भी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा | 


मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है ? 
(06६6१मांपधं०छ ०६ पी8 भेंबॉंच० ० शि०त्6५) 
मुद्रा के मुल्य के सम्बन्ध में यह प्रदइन बड़ा महत्त्वपूर्ण है कि यह मूल्य किस 
... प्रकार निश्चित होता है ? मूल्य का सामान्य सिद्धान्त हमें यह बताता है कि अत्येक 
वस्तु और सेवा का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति द्वारा निश्चित होता है | एक झोर 
तो वस्तु विशेष की माँग होती है, जिसके बढ़ने के कारण वस्तु की कीमत भी बढ़ने 
लगती है और जिसके घटने के साथ-साथ उसकी कीमत में भी गिरने की प्रवृत्ति पैदा 
हो जाती है । दूसरी श्रोर पूर्ति की शक्ति होती है, जिसका वस्तु की कीमत पर विपरीत 
दिशा में प्रभाव पड़ता है । पूर्ति के बढ़ने से वस्तु की कीमत गिरती है ओर घटने के 
कारण कीमत बढ़ती है। इस प्रकार माँग और पूरति की शक्तियों में किसी भी वस्तु की 


कीमत भी इसी प्रकार निश्चित होती है, परन्तु मुद्रा के सम्बन्ध में पुराने अर्थशात्रियों 

ने एक महत्वपूर्ण मान्यता को स्वीकार कियां था। उन्होंने यह मान लिया 
था कि मुद्रा की माँग सदा के लिए यथास्थिर होती है और इस माँग में किसी 
भी कारण परिवतन नहीं होते हैँ | उनका विचार था कि मुद्रा की माँग किसी समाज 
सें, किसी निश्चित काल में, इस अंश तक अ्रपरिवर्ततशी ल होती है कि वह कीमतों के 
परिवतंन पर भी नहीं बदलती है । चाहे वस्तुएं सस्ती हों भ्रथवा मेंहगी, सभी उत्पा- 
दित वस्तुए' बेची जायेंगी । इस कारण यदि मुद्रा की मात्रा तीन-चार गुनी भी हो 
जाती है तो भी बिकने ;वाली वस्तुओं की मात्रा यथास्थिर ही रहेगी। यह मान्यता 
कहां तक सही है, इसका अध्ययन भागे किया , जायगा । इस समय केवल इतना ही 
जानना पर्याप्त होगा कि यह मान्यता काफी महत्त्वपूर्ण है । 


इस मान्यता के आधार पर इन अथशाश्रियों ने यह तक रखा हे कि अपनी 
स्थिरता के कारण मुद्रा की माँग उसके मूल्य को किसी भी ग्रकार प्रभावित नहीं कर 
सकती है । यूल्य-नि्धारणु में उसका कार्य इतना निष्किय (7'४४४४९८) है कि 
उस फ ध्यान देने को आवश्यकता नही है, परन्तु मुद्रा के पश्माण के सम्बन्ध में 
ऐसा नहीं कहा जा सकता है | इसमें कभी और वृद्धि बराबर होती रहती है और मुद्रा 
के मूल्य-निर्धारण में वह सक्रिय (8007०) होता है। मुद्रा के मृल्य-निर्धारण में 
इसी का महत्त्वपूर्ण हाथ होता है और उसके परिवर्तन तो निर्मित रूप में मुद्रा के 
मूल्य को भी बदलते रहते हैं। अतएव इन अथशाश्रियों ने ऐसा बताया हे क्रि मुद्रा 
का यूल्य केवल' उसके परिमाण द्वारा ही नियत होता हे और इसी कारण मुद्रा के 
मूल्य का सिद्ध/न्त मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, यह निश्चयपुर्वक 
नहीं कहा जा सकता है । यह सिद्धान्त बहुत पुराना है श्ौर क्योंकि बड़े लम्बे काल 
तक सभी प्रसिद्ध भ्रथैशार््ियों ने इसका समर्थन किया है, इसलिए इसने श्रथंशास्त्र में 
प्रतिष्ठित सिद्धान्त का रूप घारण कर लिया है। संत्ष प में, यह सिद्धान्त यह बताता 
है कि मुद्रा का मूल्य तथा उसके यूल्य के परिवर्तन मुद्रा के परिमाण द्वारा निश्चित 
किये जाते हैं | विस्तारपुवंक समझाने के लिए सिद्धान्त के तीन ग्रज्ों को अलग-अलग 
प्रस्तुत किया जा सकता है :--- 


( १) भुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण द्वारा निर्धारित होता है । 
(२ ) सामान्य कीमत-स्तर में मुद्रा के परिमाण के परिव्तनों के कारण 
फेर-बदल होती है।. ह 
( ३ ) सामान्‍्य-कीमत स्तर के परिवर्तन मुद्रा के परिमाणा के समदिशाई तथा 
अनुपाती (])॥7600 &8॥0 ?70/00707079/) होते हैं। 
कुछ विद्वानों के विचार-- 
( १» परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में रिकाडों (72820#6६०) का कथन 


है कि “मुद्रा की माँग उसके मूल्ये की अनुपाती होती है। यदि स्वर्ण की कीमत 
दुगुनी हो जाय तो उसकी आधी मात्रा प्रचलन में पहले के बराबर काम कर देगी 
और यदि स्वर्ण की कीमत आधी रह जाय तो उसकी दूनी मात्रा की आवश्यकता 
पड़ेगी | इस प्रकार मुद्रा के परिमाण तथा उसकी क्रवःशक्ति का गुशनफल यथा- 
स्थिर ही रहता है [१११ - 


(२) मिल (॥6570 के अनुसार मुद्रा का परिसाण पिद्धान्त हमें यह 
बताता हैं कि “यदि अन्य बातें यथास्थिर रहें तो मुद्रा के मूल्य में उसके परिसाण 
की विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं; परिमाण की अत्येक वृद्धि मूल्य को उसी 
अनुपात में घटाती हे ओर परिमाण की ग्रत्येक्ष कमी उसे उसी अनुपात में 
बढ़ाती है [?7*९ 

इसी सत्य को ग्रो० टाउजिग (6७७७४) ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
“मुद्रा के परिमाण को दुगुना कर दीजिए और यदि अन्य बातें समान रहती हैं 
तो कीमतें पहले से दुगुनी हो जायेंगी और मुद्रा की कीमत पहले की आधी रह 
जायेगी । मुद्रा के परिमाण को आधा कर दीजिए और यदि अन्य बातें समान रहें 
तो कीमतें पहले की आधी रह जायेंगी और सुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायेगा [77३ 

विकसेल (#८:52() के शब्दों में हम संक्षेप में मुद्रा के परिमारा सिद्धान्त 
को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं.:-- मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रयःशक्ति 
में उसके परिमाण के उल्टे अनुपात में परिवर्तन होते हैं, जिस कारण मुद्रा के 
परिमाण की ग्रत्येक वृद्धि अथवा कमी, यदि अन्य बातें समान रहें, वस्तुओं और 
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सेवाओं में उसकी क्रवःशक्ति में अनुपातिक कमी अथवा वृद्धि उत्पन्न करेंगी और 
इस ग्रकार वस्तुओं की कीमतों में वसी ही वृद्धि अथवा कमी होगी [??* 
परिमाण सिद्धान्त का समीकरणु-- 

सरलता तथा बोधगाम्यता के लिए मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को प्राचीन काल 
से ही एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत करने की प्रथा चली श्राई है । इस समीकरण 
में मुद्र के परिमाण, वस्तुश्रों की मात्रा तथा सामान्य कीमतों के पारस्परिक सम्बन्ध 
को दिखाया जाता है। विभिन्‍न कालों में परिमाणु सिद्धान्त के समीकरण ने अलग- 
अलग रूप धारण किये हैं| वर्तमान श्रथ॑शास्त्री पुराने सिद्धान्त को पुणंतया श्रसन्‍्तोष- 
जनक बताते हैं, परन्तु मुद्रा के मूल्य सम्बन्धी सिद्धान्त को श्रभी तक भी समीकरण के 
ही रूप में रखा जाता है। 

/ ) ग्राचीन अथशास्त्री मुद्रा के परिसाण का अथ देश' में प्रचलित चलन 
की कुल मात्रा से ही लगाते थे। जेसा कि विदित है, साख-मुद्रा का महत्त्व आपु॥ 
निक काल में ही अधिक बढ़ा है | पुराने अथंशास्त्री इसको मुद्रा प्रणाली का एक 
बड़ा ही तुच्छ अंग समझते थे और इसी कारण उन्होंने इसे मुद्रा की यात्रा 
में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझा था | उस काल में बेंकों तथा अ्रन्य साख 
संस्थाओ्रों का विकास लगभग नहीं के बराबर था। मुद्रा के परिमाण धिद्धान्त का 
सबसे प्राचीन समीकरण निम्न प्रकार था: 

7 >क अ्रथवा -.- +? 
व 6. व 

इस समीकरण में मं (|) समय विशेष में देश में प्रचलित चलन की मात्रा 
को सूचित करता है, व (') उसी समय देश में प्रस्तुत वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल 
मात्रा को दिखाता है और के (?) सामान्य कीमत-स्तर को | इस समीकरण में व को 
मान्यता के रूप में यथास्थिर माना गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि क के 
सभी परिवतंन म के परिवतंनों के परिणाम होंगे । इसके अतिरिक्त मं तथा क में एक 
ही दिशा में एक ही साथ परिवर्तव होंगे शर क के परिवर्तनों का श्रंश मे के परिवतंनों 
का अनुपातिक होगा । एक-अड्डीय उदाहरण से उपरोक्त समीकरण को स्पष्ट किया 
जा सकता है। यदि मं और व की कीमत क्रमशः १०० और २० है तो समीकरण का 
रूप निम्न प्रकार होगा ; 
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क्‍ यह निश्चय है कि इस समीकरणों में यदि म की कीमत दो शुत्ी श्रर्थात्‌ २०० 

हो जाती है, परन्तु व की कीमत २० ही रहती है.तो .क की कीमत बढ़कर दो ग्रुनी 
अर्थात्‌ १० हो जायगी । इस प्रकार क के परिवर्तन मं के समदिशाई धथा श्रनुपातिक 
होंगे । 

(२ ) आगे चलकर कुछ श्रथंशास्त्रियों ने उपरोक्त समीकरुण को दोषपूरां 
बताया, क्योंकि उनका विचार था कि इसमें मुद्रा के परिणाम के सम्बन्ध में एक 
आवश्यक सत्य को भुला दिया गया है । इनका कथन था कि यह समझना भूल होगी 
कि मुद्रा का परिणाम केवल देश में प्रचलित चलन की मात्रा पर ही निर्भर होता 
है | व्यावहारिक जीवन में चलन की प्रत्येक इकाई का एक से अधिक बार विनिमय 
माध्यम अथवा वस्तुओं के खरीदने के लिए उपयोग किया जाता हे | वस्तुर्यें खरीदते 
समय कोई एक नोट अथवा सिक्का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दे दिया जाता है। दूसरा 
व्यक्ति ठीक इसी प्रकार वस्तुयें खरीद कर इसे तीसरे व्यक्ति को देता है श्नौर इस प्रकार 
मुद्रा की एक इकाई का बार-बार हस्तान्तरण होता रहता है । इस हस्तान्तरणु के कारण' 
मुद्रा की प्रत्येक इकाई, एक नहीं वरन्‌ अनेक बार,वस्तु्यें और सेवाएं खरीदती है। मुद्रा 
की प्रत्येक इकाई विनिमय का कायँ ठीक उतनी ही बार करती है जिहनी बार उसका 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास हस्तान्तरण होता है। इस प्रकार के हस्तांतकरण 
की बारम्बारता को अर्थशास्त्र में प्रचलन-वेग(५७]००४ए ० (70प्रौ७४707) अ्रथवा 
गति-सामर्थ कहा जाता है । ४9500 | 

अतएव मुद्रा का परिमाण केवल चलन की कुल मात्रा द्वारा सूचित नहीं होता, 
बल्कि चलन की कुल मात्रा तथा चलन के प्रचलन-वेग के गुणनफल द्वारा सूचित होता 
है । इस दृष्टिकोण के अनुसार परिमाण सिद्धान्त के समीकरण में निम्न संशोधन किया 
गया था ३-- | 


में मे... क अथवा ४. छ 
व्‌ है ॥ 

इसी समीकरण में व (४७) प्रचलन-वेग को दिखाता है और इस प्रकार मुद्रा 
का परिम!ण । नें द्वारा सूचित होता है। के के सभी परिवर्तन र्म चैं के परिवतंनों के 
अनुसार होंगे और उनके अनुपाती भी । यदि केवल प्रचलन वेग में वृद्धि होती है तो | 
चलन की कुल मात्रा में वृद्धि हुये बिना भी सामान्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है । 
प्रचलन वेग वैसे तो स्वयं भी चलन की मात्रा पर निर्भर होता है, क्योंकि जैसे-जैसे 
चलन की मात्रा बढ़ती है, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और वस्तुओं तथा सेवाश्रों 
का विनिमय अधिक तेजी के साथ होने लगता है, परन्तु वस्तुओं के विनिमय की तेजी 
झौर भी बहुत से कारणों से हो सकती है । कुछ भी हो, चलन को मात्रा तथा उनका 
प्रचलन वेग दोनों ही मिलकर मुद्रा के परिमाण को निश्चित करते हैं। 


( ३ ) उपरोक्त समीकरण में भी एक गम्भीर दोष है। चलन ही विनिमय 
माध्यम के रूप में उपयोग नहीं होती है, बंक-मुद्रा अथवा साख-मुद्रा का भी इस 
रूप में उपयोग होता है | मुद्रा को कुल मात्रा में उसकी भी सम्मिलित करना 
आवश्यक है | सभी जानते हैं कि बेंकों द्वारा चालू किये चैक, विनिमय बिल तथा 
सभी प्रकार के साख-पत्र वस्तुएं खरीदने के काम आते हैं । वे भी विनिमय माध्यम 
के रूप में मुद्रा का काम करते हैं। आधुनिक संसार में तो इस प्रकार की मुद्रा का 
महत्व बहुत ही बढ़ गया है । साथ ही, चलन मुद्रा की भांति साख-मुद्रा की प्रत्येक 
इकाई भी एक से श्रधिक बार वस्तु्यें खरीदने के काम आ सकती है । उसका भी 
प्रचलन-वेग होता है । एक चैक के पीछे किये गये हस्ताक्षरों की संख्या से यह पता 
भासानी से लगाया जा सकता है कि भुगतान के लिए बेंक में आने से पहले वह कितने 
हाथों से गुजर चुका है भ्रोर उसने कितनी बार विनिमय-कार्य सम्पन्न किया है। इस 
प्रकार मुद्रा की कुल मात्रा में चलन तथा उसके प्रचलत वेग के ग्रुणनफल के श्रतिरिक्त 
साख-मुद्रा तथा उसके प्रचलन-वेग का ग्रुणनफल भी सम्मिलित होता है। यही दोनों 
मिलकर मुद्रा के परिमाण को निश्चित करते हैं। विना साख-मुद्रा तथा उसके ग्रच- 

लगन-बेग पर विचार किये मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में जो भी समीकरण बनाया 
जायेगा उससे ग्राप्त फल वास्तविक तथा व्यावहारिक नहीं हो सकता है | 
फिशर का परिमाण सिद्धान्त का समीकर णु-- 

प्रसिद्ध अथशास्त्री श्रों० फिशर ने उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते 
हुए मुद्रा-यूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में पुराने समीकरण में आवश्यक परिवतंन 
किये हैं | उनका समीकरण, जिसे भुद्रा परिमाण सिद्धान्त का फिशर का समीकरण 
कहा जाता है, निम्न प्रकार है 


मनक्तारा पा _+ द्यवा पं ४+ ४ ४7. 
इस समीकरण में भी पहले की ही भाँति हे चलन की कुल मात्रा को बतात 
है और के उसके प्रचलन वेग को । इसी प्रकार ध देश्ष में वस्तुओं की मात्रा को दिखात 
200 कि सामान्य कीमतों को । से साख-मुद्रा की कुल मात्रा को सूचित करता है गो 
उसका प्रचलन वेग है। इस समीकरण के अनुसार मुद्रा का परिमाण पा 
के बराबर है । इस कुल मात्रा ,में जो परिवतंन होते नि उन्हीं के अनुसार हू में र्भ॑ 
परिवतंन होंगे । | से ची में परिवर्तन | तथा हा किसी , के भी परि 
वर्तत के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु निस्सन्देह इस सम्बन्ध में माँ का महत्त 
बहुत अधिक है। 


फिशर की मान्यता--“अन्य बाते स्थिर रहे” 
मुद्रा के अतिष्ठित परिमा[रा छ्ि न्त कू अन्तिम रूप यही हे | प्रो० फिश् 


का विचार है कि अ्ल्पकाल में वे थे तथा चा यथास्थिर रहते हैं प्रौर- 


में एक निश्चित अपरिवर्ततीय अनुपातश बना रहता है, जिसके कारण के में केवल 

के परिवत॑नों के कारण फेर-बदल होती है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि चलन श्रौर 
साख दोनों का प्रचलन वेग तथा वस्तुप्नों की मात्रा अल्पकाल में श्रपरिवर्तंतीय होती है 
ओर चलन तथा तथा साख-मुद्राओं के बीच एक निश्चित शनुपात रहता है, इसके 
कारण सामान्य कीमतों में केवल चलन की मात्रा में परिवरतत होते से ही परिवतंत 
हो जाते हैं। इसका अर यह होता है कि अल्पकाल में मुद्रा का परिमाण केवल देश 
में प्रचलित चलन की मात्रा पर ही निर्भर होता है। फिशर का विचार है।-- 

अत्यकाल में व्यवसाय अथवा मुद्रा द्वारा किया हुआ कार्य यथास्थिर रहता है 
क्याकि इस काल में जन-संख्या में परिवर्तेन नहीं होते हैँ, प्रति व्यक्ति उद्यादन 
नहीं बदलता हे और उत्यत्ति का जो ग्रतिशत उत्मादकों द्वारा उपयोग किया जाता 
है, वह भी यथास्थिर रहता है | वस्तु-विनिमय तथा सुद्रा-विनिमय का अनुपात 
भा नहीं बदलता हे और वस्तुओं के प्रचलन वेय में भी परिवर्तन नहीं होते हैं । 
इस काल में ज्यादन की रीतियाँ तथा लोगों को उपभोग सम्बन्धी आदतें भी 
लगभग निश्चित होती हैं । इस ग्रकार मुद्रा की माँग स्थिर रहती है (??* उप- 
रक्त कारण से चलन को मात्रा तथा वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में 
प्रत्यक्ष तथा अचुपाती परिवतन होते हैँ | 


उपरोक्त सभी बातों को देखते हुए अब हमारे लिये मुद्रा के परिसाण सिद्धान्त 
को एक स्पष्ट तथा सही परिभाषा देना सम्भव है। यह पिद्धान्त बताता है किः 
“यदि अन्य बातें समान रहें तो पामरान्य कीयत-स्तर के सभी परिवत॑नों का मुद्रा 
के परिमाण के परखितनों से ग्रत्यक्ष तथा अनुपातिक सम्बन्ध होता है ।?? इस परि- 
भाषा में 'अन्य बात समान रह यह वाक्य महत्वपुरणं है । 


अन्य बात रथर रहने का अर्थ एवं महच्वय--- 
यहाँ श्रन्य बातों के यथास्थिर रहने का अभिप्राय निम्न प्रकार है;--- 


( १ ) व्यापार की मात्रा का ययास्थिर रहना--किसी भी देश में मुद्रा 
की मांग देश में होने वाले व्यापार की मात्रा द्वारा निश्चित की जाती है। यदि व्यापार 
की मात्रा स्थिर है तो मुद्रा की माँग भी यथास्थिर रहेगी । 


( २ ) निश्चित वस्तु-विनिमय व्यवसाय--विनिमय का कार्य बिना सुद्रा 
के उपयोग के श्रर्थात्‌ वस्तु-विनिमय आधाइ पर भी किया जा सकता है। मुद्रा के 
परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में ऐसे वितिमय से सम्बन्धित वस्तुश्नों को कुल वस्तुओ्रों 
की मात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता है 5 केक यदि वस्तु-विनिमय के क्षेत्र में 
परिवतन होता है तो. कुल वस्तुओं धर्थात्‌ व की मात्रा में भी परिवतंन हो जाता है 


इसलिए सिद्धान्त के सही होमे के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु-विनिमय व्यवसाय 
. की मात्रा यथास्थिर रहे । 

(३ ) साख-मुद्रा तथा चलन का अ्रनुपात--साख-मुद्रा भी विनिमय 
माध्यम का कायं करती है श्रौर उसकी मात्रा में भी समय-समय पर परिवतंन होते 
रहते हैं, परन्तु साख-मुद्रा सदा ही चलन पर आधारित होती है। बेंक साख-समुद्रा का 
निर्माण अपने नकद कोषों के ही झ्राधार पर करती हैं और ये नकद कोष चलन के 
रूप में होते हैं। साधारणतया भ्रधिक नकद कोष चलन की अ्रधिक निकासी द्वारा उत्पन्न 
होते हैं, क्‍योंकि ऐसी दशा में लोगों की आय बढ़ती है श्रोर वे बेंक में अधिक रुपया 
जमा करते हैं। नकद कोषों तथा निक्षेपों का अनुपात बेंक की स्वेच्छा पर निर्भर होता 
है, यद्यपि कभी-कभी सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियम बना दिये जाते हैं। मुद्रा का 
परिमाण सिद्धान्त इस बात पर झ्राधघारित है कि आय का केवल एक निश्चित प्रतिशत 
ही बैंकों में जमा किया जाता है तथा नकद कोषों श्रोर निक्षेपों का अनुपात यथास्थिर 
रहता है । । 
(४ ) प्रचलन वेग--परिमाण सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि 
चलन तथा साख-मुद्रा दोनों के ही प्रचलन वेग स्थिर रहें। (मं च-+स चा ) की 
मात्रा में, यदि स और सम के परिवतंत अनुपातिक हैं, केवल उसी दशा में मे के परि- 
वर्तनों के श्रनुपात में फेर-वदल होगी जबकि च तथा चा में किसी प्रकार की घटत- 
बढ़त नहीं होती है | प्रचलन-वेग की स्थिरता के लिए कई बातें ग्रावश्यक होती हैं, 
इसलिए परिमाण सिद्धान्त की ये मान्यताए होती हैं कि देश में जन-संख्या, लोगों की 
उपभोग सम्बन्धी रुचियों, प्रति व्यक्ति उत्पादन आरादि में परिवतेन नहीं होगा । इन 
सब बातों के स्थिर रहने पर प्रचलन-वेग में स्थिरता आ जाती है। 

उपरोक्त सभी मान्यताओं को देखने से पता चलता है कि वे व्यवह्रिक 
नहीं हैं | मुद्रा का परिमाण-सिद्धात्त इतना अधिक मान्यता-जटित कर दिया गया है। 
और ये मान्यताए भी इतनी प्रवास्तविक हैं कि सिद्धान्त का केवल संद्धान्तिक तथा 
ऐतिहासिक महत्त्व ही शेष रह गया है। सिद्धान्त की अ्रधिकांश श्रालोचनाए इन 
श्रव्यवहारिक मान्यताओं के कारण ही उत्पन्न होती हैं। 
मुद्रा का प्रचलन वेग किन-किन बातों पर निर्भर होता है (78८६० 
96६७:7४फरंपड पाल डण्टॉए छा (एएटर्षपोबा00 6 शि०0०५) ?-- 


यह हम पहले ही बता चुके हैं कि मुद्रा का परिमाण केक्ल' सुद्रा की कुल 
मात्रा पर ही निभेर नहीं होता है, परन्तु उसके ग्रचलन-वेग पर भी निर्भर होता है। 
मुद्रा के प्रचलन-वेग का अथ यह होता है कि मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित 
काल में विनिमय हेतु कितनी बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है | यदि 
एक पाँच रुपये का नोट एक महीने में १५ बार विनिमय माध्यम के रूप में एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो उसका मासिक प्रचलन-वेग १५ होगा। मुद्रा के 


प्रचलन-वेग पर बहुत सी बातों का प्रभाव पड़ता है। इसमें से मुख्य-मुख्य बातें निम्न 
प्रकार हैं :-- 

( १ ) मुद्रा की मात्रा--मुद्रा का प्रचलन-वेग स्वयं उसकी मात्रा पर निभेर 
होता है । देश के आर्थिक जीवन को सूचारु रूप में चलाने के लिए विनिमय-क्रार्यों के 
लिए मुद्रा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। यदि मुद्रा की निकासी 
कम है तो उसका प्रचलन अधिक तेजी के साथ होने लगेगा | इसके विपरीत मुद्रा की 
पूति अधिक होने की दशा में उसका प्रचलन-वेग कम रहेगा । 


( २) जनता की बचत सम्बन्धी आदतें--आय के एक भाग को उप- 
भोगीय वस्तुप्रों को खरीदने पर व्यय किया जाता है, परन्तु दूसरे भाग की बचत कर 
ली जाती है। वास्तव में मुद्रा की उतनी ही मात्रा तुरन्त काल में विनिमय माध्यम के 
रूप में उपयोग की जाती है जितनी कि उपभोग हेतु रखी जाती है, श्रतएव मुद्रा का 
प्रचलन वेग इस बात पर भी निर्भर होता है कि जनता समस्त श्राय का कौनसा भाग 
उपंभोग के लिए रखती है। 


( ३ ) जनता की नकदी में माल खरीदने की झादत---यदि माल उधार 
खरीदा जाता है तो तीन महीने, छः महीने प्रथवा साल भर का हिसाब एक ही साथ 
चुकाया जाता है । ऐसी द्षा में मुद्रा का प्रचलन वेग कम होता है। नकद सोदों में 
थोड़ा-थोड़ा भुगतान निरन्तर होता रहता है, जिसके कारण मुद्रा का प्रचलन बराबर 
बना रहता है । 


( ४ ) स्थगित भुगतानों को कितनी बार चुकाया जाता है--यदि देश्ष में 
सामान्य रिवाज स्थगित भुगतानों ( ऋणों ) को साल में एक-दो बार चुकाने का है 
भ्ोर भुगतान बड़ी मान्रा में किया जाता है तो मुद्रा का प्रचलन-वेग कम होगा । यदि 
बार-बार तथा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भुगतान किये जाते हैं तो प्रचलत-वेग बढ़ जायगा । 

( ५ ) लोगों की द्रवता पसन्दगी (]॥0078॥0ए 7?7७/७7.७008)--व्यव- 
सायिक वर्ग दिन प्रति दिन के कार्यों को चलाने के लिए जितना बड़ा तकद कोष रखता 
है उतना ही मुद्रा का प्रचलन-वेग कम होता है । 


$ 


(६ ) मजदूरी प्रणाली का रूप -मजदूरी वाषिक, मासिक, साप्ताहिक 
प्रथवा देनिक श्राधार पर बांदी जा सकती है। यदि मजदूरी लम्बे काल के पदथ्चातु 
मिलती है तो देनिक भ्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा का संचय श्रधिक बड़ा 
रखा जाता है, जिसके कारण मुद्रा का प्रचलन-वेग कम रहता है। इसके विपरीत 
जितनी ही मजदूरी बार-बार दी जायगी उतनी ही मुद्रा की प्रत्येक इकाई विनिमय 
माध्यम के रूप में अधिक बार उपयोग होगी । 


( ७ ) यातायात»तथा संचार साधनों की उन्नात--इसके द्वारा विनिमय 
का क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाता है और वस्तुओं का क्रय-विक्रय भ्रधिक तेजी से होने 
लगता है ओर ये दोनों ही मुद्रा के प्रचलदर-वेग को बढ़ा देते हैं । 


(८ ) ऋणा प्राप्ति की सुविधाए--ऐसी सुविधाएं उधार को प्रोत्साहन 
देकर प्रचलन-वेग के अंग को घटाती हैं । 

(६ ) आय-व्यय तथा कीमतों का भावी अनुमान--निस्सन्देह इसी 
प्रनुमान के भ्राधार पर विनिमय कार्यों की गति तेज अथवा धीमी की जाती है। यदि 


भविष्य में क्रीमतों के चढ़ जाने का प्रनुमान है तो व्यापार श्रधिक तेजी से होने लगेगा 
श्रोर मुद्रा का प्रचलन-वेग भी बढ़ जायगा । 


( १० ) सामान्य आ्राथिक उन्नति- मुद्रा का प्रचलन-वेग देश की भाथिक 
उन्नति की दशा पर भी निर्भर होता है। एक विकसित समाज में वस्तु-विनिमय का 
अंश कृम होता है, इस कारण अधिक मुद्रा की श्रावश्यकता पड़ती है, परन्तु ऐसे समाज 
में साख-मुद्रा का ध्त्यधिक विकास हो जाता है। उधार की प्रथा काफी विस्तृत रूप 
घारण कर लेती है, मजदूरियों का भुगतान श्रधिक श्वीघ्रतापृ्वंक होने लगता हैं भरोर 
यातायात के साधनों के विकास के कारण वस्तुओं का विनिमय दूर-दूर तक तथा 
ग्रधिक तीव्रता के साथ होने लगता है। व्यापार की अनिश्चित स्थिति में तथा सड्डूट- 
काल में मुद्रा का प्रचलन-वेग कम होता है । इसी प्रकार कृषि-प्रधान देशों में श्ौद्यो- 
गिक तथा व्यापारी देशों की तुलना में मुद्रा का प्रचलन-वेग कम रहता है। साधारण- 
तया बढ़ती हुई कीमतें तथा श्राथिक जीवन का विकास प्रचलन-वेग को बढ़ा देते हैं । 


( ११ ) साख की गतिशीलता--चलन की भांति सांख-मुद्रा का भी प्रचलन 
बना रहता है भोर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसका भी हस्तान्तरण होता है, 
परन्तु साख के प्रचलन-वेग को जमा राशि की गतिशीलता (१॥०00॥॥॥फ9 
]39897068) कहना ही श्रघिक उपयुक्त है। जितनी जल्दी-जल्दी पैसे का एक व्यक्ति 
के लेखे से दूसरे व्यक्ति के लेखे में हस्तान्तरण होता है उतना ही साख मुद्रा का प्रचलन- 
वेग भी अधिक होता है। साख-मुद्रा की गतिशीलता साधारणतया देश में बेंकिंग के 
विकास और उसकी उन्नति पर निर्भर होती है। 


परिमाण सिद्धान्त की आलोचनाएँ -- 

परिमाण सिद्धान्त की आलोचनाग्रों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं--- 
(भ्र) कुछ झालोचकों ने इस सिद्धान्त का प्राधार ही गलत बताया है श्रोर (ब) इसके 
विपरीत कुछ प्रथंशाह्लियों का विधार है कि इसका श्राघार तो ठोक है, किन्तु यह 
सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य-निर्धारण का सही सिद्धान्त नहीं है। कुछ चुटियां तथा मान्यताए 
इस सिद्धान्त छो धवास्तविक बना देती हैं । 


(अ ) सिद्धान्त के आराधार सम्बन्धी आलोचनाये- 
पहले वर्ग की झाबोचतायें इस प्रकार हैं :--- 


(१ ) तर्क की विधि उल्टी है--इस सिद्धान्त में मुद्रा की मात्रा के परि- 
बर्तनों को सामान्य क्रीमत-स्तर के परिवतंनों का कारण माना गया है, जो ठीक नहीं 


है। वास्तव में कोमत-स्तर के परिवतंनों के कारण मुद्रा की मात्रा घटती-बढ़ती है, 
प्रतएव कीमत-स्तर के परिवतंन' मुद्रा के परिमाण के परिवतंनों के परिणाम नहीं 
होते हैं, बल्कि उनके कारण होते हैं । 


आ्रालोचकों का यह तर्क ठीक नहीं है। अनुभव बताता है कि पहले मुद्रा की 
मात्रा बढ़ती है श्रोर तत्पश्चातु कुछ समय पीछे कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रो० फिशर ने 
लिखा है :--- कीमत-स्तर को मुद्रा की मात्रा घटने-बढ़ने का कारण समभना बड़ी 
भारी भूल होगी । निस्सन्देह ऐसा भ्रवश्य होता है कि एक स्थान का मूस्य-स्तर दूसरे 
स्थान के मूल्य-स्तर पर अपना प्रभाव डालता है।” यदि किसी स्थान पर कीमतें 
बढ़ती हैं तो वहाँ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत मुद्रा 
उस स्थान से हट कर दूसरे ऐसे स्थान को जाने लगती है जहाँ उसकी क्रयः शक्ति 
प्रधिक होती है, श्रर्थात्‌ जहाँ कीमतें नीची होती हैं । ठीक इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा 
के घट जाने के कारण ऊँची कीमतों वाले स्थान में कीमतें घटने लगती हैं झौर यदि 
मुद्रा को गतिशीलता में कोई बाघा नहीं है तो प्रन्‍्त में दोनों स्थानों का कीमत-स्तर 
बराबर हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि कीमत-स्तर के परिवत॑न तो मुद्रा परिमाण के 
परिवर्तनों पर निभर होते हैं, परन्तु स्थिति इसके विपरीत नहीं है । 


( २ ) मुद्रा की कीमत मुद्रा की माँग और पूर्ति दोनों पर निर्भर 
होती है- कुछ श्रालोचकों का कहना है कि मूल्य के सामान्य सिद्धान्त के श्रनुसार 
प्भी वस्तुलों की कीमत उनकी माँग और पूर्ति पर निर्भर होती है और उनका 
निर्धारण उन्हीं के द्वारा होता है। ठीक इसी प्रकार मुद्रा की कीमत भी उसकी माँग 
श्रोर पूति पर निभेर रहती है। मुद्रा की मात्रा अकेले में ( एकाकी रूप में ) कीमत- 
स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डाल' सकती है । 


[ प्रो० फिशर ने इस आलोचना के विरुद्ध बताया है कि माँग श्रौर पूत्ति का 
सिद्धान्त किसी एक वस्तु की कीमत का पता लगाने के लिए तो उपयुक्त होता है, 
परन्तु इससे सामान्य कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सामान्य माँग 
तथा सामान्य पूर्ति का पता नहीं लग सकता है । हम किसी वस्तु की माँग तथा उसकी 
पृति और इन दोनों के सन्तुलन का पता तो लगा सकते हैं, परन्तु वस्तुओं झौर सेवाश्रों 
की सामान्य माँग और सामान्य पूरत्ि का लगभग कुछ भी श्रथं नहीं होता है। भ्रतएव 
माँग और पूर्ति का सिद्धान्त सामान्य कीमत-स्तर के निर्धारण के लिये उपयुक्त नहीं 
है । जिस प्रकार विभिन्न लहरों की ऊँचाई द्वारा समुद्र-स्तल' का पता नहीं लगाया जा 
सकता है, परन्तु समुद्र-स्तल के द्वारा लहरों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है ठीक इसी प्रकार अलग-पलग वस्तुभों भोर सेवाओं की कीमतें सामान्य कीमत की 
सूचक नहीं दह्वोती हैं, परन्तु सामान्य कीमतें व्यक्तिगत कीमतों की स्थिति का ज्ञान 
पवश्य करा देती हैं। सामान्य कीमत तो केवल मुद्रा की मात्रा द्वारा ही जानी जा 
सकती है । 


(३ ) यह सिद्धान्त महत्त्वहीन सत्य को बताता है--प्रो० निकलसन 
(]९000]807) का कहना है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त एक साधारण सत्य 
है, जिसका उल्लेख करने से न तो किसी महत््वएण' बात का पता चलता है और 
न किसी उद्देश्य की पति होती है। यह तो सभी जानते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ाने 
से कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर इसको सिद्धान्त का नाम देने से कौन सी नई बात 
का पता चलता है। इस श्रालोचना के उत्तर में प्रो० फिशर ने कहा है कि मुद्रा का 
परिमाण सिद्धाग्त इतना सरल नहीं है जितना कि निकलसन समभते हैं, परन्तु यदि 
यह सरल भी है तो इसकी वंज्ञानिक विवेचना के विरुद्ध फिर भी कुछ नहीं कहा जा 
सकता है । 
निष्कषे--. 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धान्त के विरुद्ध जो आधारभूत आालोचनाए की 
गई हैं वे यथार्थ में ठीक नहीं हैं । श्रालोचकों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त और उसके 
महत्त्व को ठीक-ठीक समझा ही नहीं है। शायद यह कहना गलत न होगा कि इस 
सिद्धान्त का आघार तो सही है, परन्तु जिस रूप में यह पिद्धान्त फिशर द्वारा प्रस्तुत 
किया गया है उसके विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है । 
( व्‌ ) च्रुटियों एवं मान्यता सम्बन्धी आलोचनाएँ-- 
ध्यानपुर्वक देखने से पता चलता है कि मुद्रा के मूल्य के प्रतिष्ठित सिद्धान्त में 
कुछ भारी तच्रुटियाँ हैं, जिनके कारण यह सिद्धान्त गलत ही नहीं हो जाता है, बल्कि 
प्रव्यवहारिक तथा अ्रवास्तविक भी हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि अथे- 
शात्र के अन्य सिद्धान्तों की भाँति यह भी अनेक मान्यताओं पर आधारित हे, 
स्तु ये मान्यतायें ऐसी हैं कि इनके आधार पर तके करना केवल' कल्पना के जगत 
में चक्कर लगाना हे | प्रमुख श्रालोचनाए निम्त्रः प्रकार हैं 
... (१ ) अ्रवास्तविक मान्यतायें-“इस सिंद्धान्त की मान्यताएँ श्रवास्तविक 
हैं। सबसे पहले तो यह मान्यता ही गलत हे कि मुद्रा को माँग यथास्थिर रहती 
है | भ्रनुभव बताता है कि देश में विनिमय-साध्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में 
बराबर परिवतंन होते रहते हैं। इन परिवतंनों के अनेक कारण हो सकते हैं, जेसे -- 
उत्पादन को वृद्धि, वस्तुग्रों के प्रचलन-वेग की तेजी, इत्यादि | यदि किसी कारण देश 
में जन संख्या के आकार अथवा उसकी कुशलता में वृद्धि हो जाती है श्रथवा उत्पादन 
विधियों के सुधार, नये ग्राथिक साधनों की खोज श्रादि के कारण उत्पत्ति बढ़ती है तो 
यह मान्यता गलत हो जाती है। अनुभव बताता है कि संसार के सभी देशों में उत्पादन 
की कुल मात्राओं में वाषिक तथा सामयिक्र (3093079]) परिवर्तन होते ही रहते 
हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सामान्य कीमत स्तर की वृद्धि भी वस्तुओ्रों के उत्पादन की 
बुद्धि में सहायक होती .,है | यदि कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादकों को लाभ अधिक होता 
है, क्योंकि बिक्री श्रधिक होती है भर कीमतों की तुलना में उत्पादन-व्यय कम रहता 


है। उत्पादन के भ्रधिक लाभदायक हो जाने के कारशा उत्पादन में वृद्धि की जाती है 
भ्ौर मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के समीकरण में थ॑ की कीमत बढ़ जाती है। इसी 
प्रकार सामान्य कीमतों के गिरने के काल में उत्पादकों को हानि होती . है, जिससे 
उत्पत्ति घटती है और वें की कीमत घटती है। इस प्रकार व को यथास्थिर मान लेना 
गलत है । ः 

केवल पूर्ण वृत्ति बिन्दु (कण) प7ए]0ए४000 77090) पर ही वस्तुओं 
ओर सेवाओं की कुल मात्रा यथास्थिर रहती है और वह भी थोड़े से ही समय तक ।॥ 
यदि कोई देश बराबर मुद्रा-प्रसार की नीति को बनाये रखता है और थोड़े-थोड़े समय 
पश्चातु चलन की मात्रा बढ़ाता रहता है तो धीरे-धीरे कीमतें बढ़ती रहती हैं और 
उत्पादन का विस्तार होता रहता है, परन्तु उत्पादन के विस्तार के साथ ही वृत्ति 
(॥79]0977067) का भी विस्तार होता जाता है, क्योंकि अधिक उत्पत्ति करने के 
लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को श्रधिक मात्रा में उपयोग करने की आवश्यकता 
पड़ती है। यदि इस प्रकार चलन की मात्रा बढ़ाने का क्रम चलता ही रहे तो अन्त में 
एक ऐसी अवस्था ञ्रा जाती है कि उत्पत्ति के सभी साधनों को पूर्ण वृत्ति मिल जाती 
है, श्र्थात जब कोई भी साधन तनिक भी बेकार नहीं रहता है। यही पूरां वृत्ति की 
अवस्था है। यहाँ पर चलन की मात्रा में वृद्धि कर देने पर तथा कीमतों के बढ़ने के 
कारण उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी और वस्तुश्नों की कुल मात्रा यथास्थिर हो 
जायैगी । इस दशा में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त पूर्णातया सही होगा और कीमत-स्तर 
में मुद्रा के परिमाण के परिवर्तनों के अनुपात में परिवर्तत होंगे, परन्तु पूरां वृत्ति 
बिन्दु पर भी थोड़े ही समय तक यह बात सत्य होती है। मनोवैज्ञानिक कारणों की 
कार्यंशीलता के कारण शीघ्र ही कीमतें मुद्रा के परिमाण से अधिक तेजी के साथ बढ़ने 
लगती हैं । ह 

इसी प्रकार ये मान्यताएँ भी गलत हैं कि चलन तथा साख-मुद्रा तथा 
वस्तुओं का ग्रचलन वेग यथास्थिर रहता है | कीमतों में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर 
माल जल्दी-जल्दी खरीदा श्रौर बेचा जाने लगता है । वस्तुप्रों और मुद्रा की इकाइयों 
का हस्तान्तरण अधिक तेजी के साथ होने लगता है । इसी प्रकार ऋतु के परिवर्तन 
तथा सट्टा बाजार की प्रवृत्तियों के अनुसार भी प्रचलन वेग बदलता रहता है। इस 
वेग को यथास्थिर मान लेना श्रवास्तविक है। श्रन्य मान्यताओं के विषय में भी हम 
ऐसा ही कह सकते हैं। कम से कम इस संसार में तो यह सम्भव नहीं है कि श्रन्य बातों 
में परिवतंन न हो । 

(२ ) प्रचलन वेग का सही-सही पता लगाने की कठिनाई--फिशर द्वारा 
दिए गए समीकरण में च तथा चा दो ऐसे तथ्य है जिनकी कोई भी निश्चित माप 
सम्भव नहीं है । भ्रल्पकालीन दृष्टिकोण से तो[चलन तथा साख-मुद्रा के प्रचलन-वेग को 
नापने की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि फिशर ने उन्हें यथास्थिर मान लिया है, परन्तु 
दीघेकालीन दृष्टिकोण से इनको कैसे नापा जाय ? साँख्यिकी में कोई भी ऐसी रीति 


नहीं है कि जिसके द्वारा मुद्रा के प्रचलन वेग का सही-सही पता लगाया जा सके । 
इस सम्बन्ध में यह भी जानना जरूरी है कि वस्तुओं का भी प्रचलन-वेग होता है, 
जिसके कारण वस्तुश्रों का कुल परिमाण उनकी मात्रा तथा विनिमय के लिए होने 
वाले प्रचलत-वेग पर निभेर होता है । सरलता लाने के लिए फिशर के समीकरण में 
वस्तुओं के प्रचलन-वेग को सम ([77709) मान लिया गया है, जो ठीक नहीं है । 


( ३ ) केवल दीर्घकालीन प्रवृत्ति का सूचक-यह सिद्धान्त केवल एक 
दीघेकालीन प्रवृत्ति को ही दिखाता है । मान्यताओ्रों की अ्रवास्तविकता की शोर जब 
फिशर का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंवे यही उत्तर दिया था कि श्रन्य बातें केवल 
अल्पकाल' अ्रथवा मध्य के काल में ही भ्रस्थिर होती हैं । दीघ॑काल में वे लगभग यथा- 
स्थिर ही रहती हैं । फिशर के सिद्धान्त से केवल इतना ही स्पष्ट होता है कि बहुत सी 
बातों के समान रहने की दा में मुद्रा के मूल्य की प्रबुत्ति इस सिद्धान्त के अनुसार 
रहती है, परन्तु जेसा कि कीनन्‍्ज ने कहा है, दीघेक्राल के श्रध्ययत से क्‍या लाभ है ? 
दीघेकाल में तो हम सभी मर जाते हैं । मुद्रा सम्बन्धी घटनाओ्रों के अ्ल्पकालीन परि- 
णाम भी घातक हो सकते हैं, इसलिए उनके सम्बन्ध में जो भी सिद्धान्त बनाए जायें 
वे श्रल्पकालीन होने चाहिए। 


( ४ ) संचित मुद्रा--कीनन्‍्ज ने इस सिद्धान्त को एक और हृष्टिकोश से भी 
असन्तोषजनक बताया है। उनका विचार है कि चलन भश्रथवा साख-मुद्रा की सारी की 
सारी मात्रा वस्तुभ्रों भ्रौर सेवाश्रों के खरीदने पर व्यय नहीं की जाती है। सभी 
व्यवसायी हर समय तरल मुद्रा के रूप में चलन तथा साख-मुद्रा का एक निश्चित 
सचय रखते हैं, जिसका आकार समय-समय पर बदलता रहता है। केवल यही संचय 
वस्तुएं शोर सेवाए' खरीदने पर व्यय किया जाता है। चलन तथा साख-मुद्रा का एक 
भाग तो श्रासंचित कोषों ([09708) में गायब हो जाता है। यह भाग कीमतों पर 
किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए मुद्रा-परिमाण में से हमें मुद्रा की 
ऐसी मात्रा को निकाल देना चाहिए । 


( # ) वस्तुओं के प्रचलन-वेग का महत्त्व--इस सिद्धान्त की आलोचना 
इस आधार पर भी की जा सकती है कि जिस प्रकार चलन-मुद्रा और साख-मुद्रा का 
प्रचलन-वेग होता है ठीक उसी प्रकार वस्तुओं का भी प्रचलन-वेग हो सकता है। 
भर्थात्‌ जिस प्रकार मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय-अ्रवधि में एक से अ्रधिक 
बार वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के काम श्रा सकती है ठीक इसी प्रकार वस्तु की 
एक इकाई भी उस समय श्रवधि में एक से श्रधिक बार खरीदी और बेची जा सकती 
है । मुद्रा के मूल्य को निकालते समय वस्तुओं के प्रचलन-वेग को भी ध्यान में रखना 
आवश्यक है, परन्तु फिशर के समीकरण में इस बात को बिल्कुल भुला दिया गया है । 


( ६ ) समय-विलम्ब के महत्त्व की उपेक्षा--इस सिद्धान्त में समय-विलम्ब 
(7४776 98) के महत्त्व को नहीं समक्का गया है। मुद्रा के परिमाण के परिवर्त॑नों 


का प्रभाव कोमत-स्तर पर एक दम नहीं पड़ता है, इसमें विलम्ब होता है। यदि भ्राज 
मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है तो महीनों के बाद कीमत-स्तर पर इसका प्रभाव 
टृष्टिगोचर होगा । इस काल में भ्रन्य बातों में परिवर्तत हो सकते हैं, जिनके कारण 
कोमत के परिवतंतनों श्रौर मुद्रा-परिमाण के परिवतेनों का पारस्परिक सम्बन्ध सिद्धान्त 
के भ्रनुसार नहीं रह पाता है । 


( ७ ) यह पिद्धान्त यह स्पष्ट नहीं करता हे कि मुद्रा के परिसाण के 
परिवतेन किस ग्रकार कीमत-स्तर पर अपना प्रभाव डालते हैं | जैसा कि क्राउधर, 
हेयक (]997९|२) तथा हॉटरे (।9ए778ए) का मत है, मुद्रा-परिमाण के परिवत॑न 
कीमत-स्त॒र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। सर्वप्रथम, उनका प्रभाव ब्याज 
को दरों पर पड़ता है श्रौर बाद में ब्याज की दरों के परिवतंन कीमतों तथा उत्पादन 
की मात्रा को बदल देते हैं। यही कारण है कि मुद्रा के मूल्य सिद्धान्त का उद्देश्य 
केवल मुद्रा-परिमाण तथा कीमतों के पारस्परिक सम्बन्ध का उल्लेख करना ही नहीं 
होना चाहिए, बल्कि उससे सम्बन्धित सारी बातों का स्पष्टीकरण करना होना चाहिए । 


( ८ ) कीमत-स्तर के कुछ परिवर्तनों को समझाने में अ्रसफल- 
यह सिद्धान्त कीमत-स्तर के उन परिवतत॑नों को समभाने में असफल रहता है जो व्यापार- 
चक्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धान्त के अ्रनुसार कीमतों के घटने-बढ़ने का 
कारण केवल मुद्रा की मात्रा की कमी या वृद्धि होती है, परन्तु अनुभव बताता है कि 
भ्रवसाद के काल में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर देने पर भी कीमतें नहीं बढ़ती हैं । 


(६ ) माँग और पूर्ति के सिद्धान्त का ही एक संशोधित रूप- 
श्रथंशार्तियों का विचार है कि यह सिद्धान्त मुल्य के माँग और पृ्ति सिद्धान्त का ही 
एक संशोधित रूप है, जिसमें मुद्रा की पूति को झ्रावश्यकता से अधिक महत्त्व दे द्विया 
गया है । वास्तव में ऐसा ही है। भ्रन्य वस्तुओं की भाँति मुद्रा का मूल्य भी उसकी 
माँग ओर पृति द्वारा निश्चित किया जाता है, परन्तु इस सिद्धान्त में व्यर्थ की मान्य- 
ताओों के आधार पर, केवल मुद्रा की पूरति को मुद्रा के मुल्य-निर्धारण का आधार मान 
लिया गया है । 


सिद्धान्त की उपयोगिता-- 


मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त काफी दोषपूर्णे है। कीन्ज के अनुसार यह सिद्धान्त 
श्रघूरा है। उनके विचार में इसके द्वारा मुद्रा की कुल क़यः शक्ति का सही-सही झौर 
पूरा-प्रा अनुमान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि केवल नकद क्रय-विक़्य ((!७8॥ 
प्राः.079868 6 59]65) का ही भनुमान प्राप्त होता है । मुद्रा के द्वारा होने वाले 
श्रधिकांश लेन-देन उद्योग, व्यापार श्रथवा वित्त से सम्बन्धित होते हैं, जिन परु 
यह सिद्धान्त विचार नहीं करता है। स्वयं फिशर ने भी यह स्वीकार किया हैं कि 
संक्रांति काल (पृप870009] ७700) में मुद्रा की मात्रा तथा कीमत-स्तर में 


कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है । इस काल में मुद्रा की मात्रा के घटने-बढ़ने के अतिरिक्त 
प्रन्य कारणों से भी कीमत-स्तर में परिवर्तत हो सकते हैं । 
निष्कर्ष--- 
सब कुछ होते हुए भी इस सिद्धान्त का कुछ महत्त्व अवश्य है । (४) कीमत 
स्तर के परिवर्तनों के बसे तो बहुत से कारण होते हैं, परन्तु इन सब में सबसे 
महत्त्वप्रण! कारण मुद्रा की मात्रा ही हे | कीमतों के परिवतेनों का कारण बत,ने के 
नाते सिद्धान्त का कुछ महत्त्व अवश्य है। (४४) व्यावहारिक जीवन में भी इस सिद्धान्त 
का उपयोग अनेक बार हप्टिगोचर हाता हे | कीमत-स्तर पर नियन्रण रखने के 
लिए इस सिद्धान्त का उपयोग किया जाता है। चलन की मात्रा को बढ़ाकर कीमतों 
को बढ़ाने तथा चलन की मात्रा को घटा कर बढ़ती हुई कीमतों की नीचे गिराने का 
उपाय काफी विस्तृत रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से मुद्रा की मात्रा के 
परिवतंनों के भ्रनुपाती परिबतंन तो कीमत-स्तर में नहीं होते हैं, परन्तु कम से कम एक 
अंग तक कीमत-स्तर को परिवर्तित ग्रवश्य किया जा सकता है । यह सिद्धान्त हमें कम 
से कम कीमतों के नियन्त्रण का एक अच्छा उपाय तो बताता हो है। राबटंसन ने 
कहा हैः-- “मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक विचित्र 
सत्य है | यह एक ऐसा सत्य है कि जिसका समझना वास्तविक जीवन में मुद्रा की 
मात्रा और वस्तुओं की कीमत में सम्पक स्थापित करने के लिए आवश्यक है |?” 
परिमाण सिद्धान्त में सत्यता का अंश-- ४-८ 

परिमाण सिद्धान्त को अ्रपुरणं, कल्पित एवं दोषपुर्ण बताया गया है । यह 
आलोचना बहुत कुछ सही भी है, किन्तु यह स्मरणीय है कि जब माँग तथा पूति के 
सिद्धान्त को मुद्रा पर लागू किया जाता है, तो वस्तुओं की तरह मुद्रा की माँग व पूर्ति 
में जो परिवर्तन समय-समय पर होते रहते हैं तथा इन परिवतेनों के फलस्वरूप मुद्रा 
के मूल्य में जो परिवर्तत होते हैं उनका स्पष्टीकरण यह सिद्धान्त कर देता है। इस 
सम्बन्ध में फिशर ने कई उदाहरण दिये हैं :--- 

(१ ) अमेरिका में चाँदी की खानों का पता लगने पर, स्पेनिश खोज करने 
वालों ने उसे योरोप को भेजना प्रारम्भ कर दिया, जिससे वहाँ सामान्‍य गमृल्य-स्तर बढ़ 
गया । बाद में ज॑से-जैसे जन-संख्या बढ़ती गई ( मुद्रा की माँग बढ़ी या अमेरिक से 
चाँदी का ग्रायात कम होने लगा ) वैसे-वैसे वस्तुओं की कीमतें कम होती गई । 

( २ ) श्रास्ट्रे लिया और कैलीफोरनियां से सन्‌ १८४४ के लगभग बड़ी मात्रा 
में सोने का श्रायात स्वणंमान देशों में हुआ, जिससे उन देशों में वस्तुओं के मूल्य 
बढ़ गये । जब उक्त खानों से सोना निकलना बन्द हो गया, तो इन देशों में मूल्य-स्तर 
भी गिर गया । 

( ३ ) मेक्सीको में चाँदी की खानें मिल जाने से भारत व श्रन्य रणतमान 
देशों में सनु १८७३ के लगभग वस्तुओ्रों के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी 

( ४ ) द्वितीय महायुद्ध और इसके पद्चात्‌ भारत व भ्रन्य देशों में कागजी 
नोटों के आधिकय के कारण वस्तुश्रों व सेवाओ्रों के मूल्य बढ़ गये थे । 


स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तत के फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में होने 
वाले परिवतंनों का ज्ञान होता है । हाँ, इससे इन दोनों में कोई संख्यात्मक सम्बन्ध 
स्थापित नहीं होता । शायद प्रोफेसर फिशर का भी यह अभिप्राय न था। उन्होंने 
गणितात्मक समीकरण का प्रयोग केवल एक प्रवृत्ति को दिखलाने के लिए किया है। 


(!) कैम्ब्रिज़ का मुद्रा का परिमाण लिद्धान्त 
(4॥2९ (०्यॉजंते8० 0घ०४००५४ "6७००ए ० ०76७) 


कम्ब्रिज सिद्धान्त के निर्माण का श्रेय मार्शल, पीगू, हॉटरे, कैनन और 
राबटंसन जैसे प्रसिद्ध अ्र्थशार्त्रियों को है । इन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को एक 
नये समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--- 

(7 अत्येक समाज में लोग अपनी आय के एक निश्चित भाग को चलन 
के रूप में जमा करना अच्छा समझते हैं | फिशर ने अपने समीकरण में मुद्रा की 
माँग को कुल सोदों के मूल्य के बराबर ( ॥/८ /?, 7, ) माना था अर्थात्‌ सुद्रा का 
स्वयं कोई उपयोग नहीं होता । वह केवल विनिमय के काम में श्राता है । लेकिन ध्यान- 
पृवंक विश्लेषण करने से प्रतीत होगा कि दमा करने के हेतु भी लोग मुद्रा की माँग 
करते हैं, क्‍योंकि श्रनेक बार व्यावहारिक जोवन में झाय और खर्च का पूरा संयोग नहीं 
बैठता । यदि कभी खर्च करना चाहते हैं, तो आमदनी नहीं होती और यदि कभी 
आमदनी है"तलो-खचे कम है। प्रायः आमदनी कम और खर्च भ्रधिक होता है। इसलिये 
प्रत्येक व्यक्ति, संस्था श्रथूवा सरकार अपने पास दैनिक खर्चों की पूति के लिये कुछ न 
कुछ घन नगदी के रूप में जमा रखती है । वह कुल' मद्रा जो विभिन्र व्यक्ति, संस्थाये 
और सरकार अपने पास दैनिक खर्च चलाने के लिये रखते हैं, मुद्रा की कुल माँग 
कहलाता है [#” 

(२ ) मुद्रा की मांय लोगों की द्रव्यता पसन्दगी (/४08469 7%४- 
[/७१९९१४८८) पर निर्भर होती है | मनुष्य अपना धन कई श्रकार से विनियोग कर 
सकता है । कुछ विनियोग इतने सरल हैं कि उनको तत्काल मुद्रा में बदला जा सकता 
है, जब कि श्रन्य में ऐसी सुविधा नहीं होती हैं । उदाहरण के लिये, वस्तुओ्रों की अ्रपेक्षा 
बेयरों में श्रधिक द्रवता होती है। अतः जिन लोगों में द्रवता पसन्दगी अ्रधिक है 
उनकी मुद्रा सम्बन्धी मांग (श्रर्थात्‌ मुद्रा को अपने पास चलन के रूप में रखने की मांग) 
श्रधिक होती है भर जिन लोगों में द्रव्यता पसन्‍्दगी कम होती है उनकी मुद्रा सम्बन्धी 
माँग भी कम होती है । 


( २) मुद्रा को माँग पर अन्य अनेक बातों का भी प्रभाव पड़ता है । 
ज॑से श्राय प्राप्त होने की अवधि, वस्तु का मूल्य, जन संख्या, घन का वितरण, व्यवसाय 


प्रो० केनन के शब्दों में “जिस प्रकार मकान की वास्तविक मांग मकान में रहने 
वाले लोगों को होती है ( मकानों के खरीदने.बेचने वालों की नहीं ) उसी प्रकार मुद्रा की 
[स्तविक मांग वह है जिसे मनुष्य अपना खच चलाने के लिये अपने पास रखते हैं।”” 





की दक्षा, लेन-देन में चैक व अ्रन्य साख-पत्र प्रयोग करने की आदत, मुद्रा की चलन 
गति । यदि शआ्रामदनी देर से प्राप्त होती।है, वस्तुओं का मूल्य अधिक है, जन-संख्या अधिक 
है, धन का समान वितरण है, व्यवसाय में कम लाभ होता है, साख-पन्नों का उपयोग 
अधिक किया जाता है, मुद्रा की चलन गति कम है, तो जनत। के पास नगद रुपया 
बहुत होता है, श्रर्थात्‌ मुद्रा की मांग श्रधिक होगी विपरीत दक्षाओ्रों में मुद्रा की मांग 
कम होगी । 

निष्कर्ष 

स्पष्ट है कि कैम्ब्रिज समीकरण के श्रनुसार मुद्रा की मांग किसी देश के व्यापा- 
रिक सौदों की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, वरन्‌ जनता की मुद्रा की माँग पर निर्भर होती 
है, क्योंकि जनता श्रपती श्राय का कुछ भाग नगद रूप में अपने पास बचा कर रखता 
चाहती है । फिशर के विपरीत इस सिद्धान्त में मुद्रा की मांग पर अधिक बल डाला 
गया है, इसलिये इसे मुद्रा को मांग का सिद्धान्त (/2९88७7४८४ 2/8४०१% ०/ 
//070४/) भी कहा गया है । 

स्त्रिज समीकर णु-- 

( १ ) कैम्ब्रिज समीकरण के आधारभूत विचार को हम इस प्रकार स्पष्ट कर 
सकते हैं :--प्रत्येक समाज में लोग अ्रपत्री आय के एक निश्चित भाग को चलन के 
रूप में जमा करना श्रच्छा समभते हैं ! इस प्रकार चलन को जमा कर लेने से व्यवसाय 
में बड़ी सुविधा होती है, परन्तु इस प्रकार चलन को जमा करने से हानि भी होती है, 
क्योंकि यह पैसा बेकार पड़ा रहता है और किसी भी प्रकार की आय उत्पन्न नहीं कर 
पाता है। इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति इस प्रकार जमा किये हुए चलन के लाभों झ्रौर 
उसकी हानियों की बड़ी समझदारी के साथ तुलना करता है श्रौर तत्पश्चात्‌ यह 
निश्चय करता है कि कुल आय के कोन से भाग को इस प्रकार जमा करके रखा जाय । 
यदि किसी देश के लोग कुल आय के 5-6 का इस रूप में जमा कर लेना उपग्रुक्त सम 
भते हैं तो ऐसी दह्या में देश के चलन की सामुहिक कीमत समाज की श्राय के द७ के 
बराबर होगी । यदि समाज की वाबिक वास्तविक आय र (/४) द्वारा सूचित की जाती 
है और अ (/() आय के उस अनुपात को दिखाता है जो कि जनता चलन के रूप में 
रखती है तो अ र (/६४/) मुद्रा की कुल मात्रा, प्र्थात्‌ म ( 2४ ) के मूल्य के बराबर 
होगा । इस प्रकार मुद्रा की एक इकाई का मूल्य- रे अथवा सन के बराबर होगा 


और क्योंकि सामान्य कीमत-स्तर मुद्रा के मूल्य का उल्टा होता है इसलिए क+- न्र्र 


अथवा /?5- जि सही समीकरण होगा, जिसमें क (।?) पहले समीकरण का 


भाँति सामान्य कीमत-स्तर को सूचित करता है 
कएणा दा) (४066 0०फए &697065 : 4 4/८०६/४56 08 ॥/0%88%, 


उपरोक्त विचारधारा के अनुसार स॒द्रा केवल वस्तुएँ ही खरीदने का ही एक 
मात्र साधन नहीं है। बल्कि वस्तुओं के यूल्य का संचय भी इसी में किया जाता 
है | देश में व्यापार की तेजी और मन्दी के कारण मुद्रा की मांग में वृद्धि अथवा कमी 
होती रहती है। साधारणतया मन्दी के काल में जनता मुद्रा का सशञ्जय करती है, 
जिसके' कारण मुद्रा की माँग बढ़ती है, उसका मूल्य बढ़ता है और कीमतें गिरती 
हैं। तेजी के काल में व्यवसायी वर्ग मुद्रा को नये-तग्रै उपक्रमों में लगाना चाहता 
है, श्रतएव मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग से भी अधिक हो जाती है । इससे मुद्रा का मुल्य 
गिरता है ओर कीमतें ऊपर चढ़ जादी है, अतः यह पता चलता हे कि मुद्रा की 
माँग व्यापारिक सोदों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि जनता की माँग पर निभर होती 
हैं, जो उच्चका सञ्च्य करना चाहती है 
फिशर की विचारधारा और कैम्प्रिज़ की विचारधारा में अन्तर-- 

फिशर की विचारधारा और कैम्ब्रिज विचारधारा का अन्तर संक्षेप में इस 
प्रकार है :-- ४ ) फिशर का सिद्धान्त उस सब खुद्रा पर आधारित हे जो देश में 
व्यापार के लिए आवश्यक है, परन्तु कैमंबिंय विचारधारा अपने अध्ययन को उस 
नकदी पर आधारित करती हे जो समय विशेष में जनता द्वारा सविष्य के लिए जमा 
की जाती है। (5४ ) फिशर का सिद्धान्त दीघ॑कालीन है और एक अधधि 
(४४४००) की ओर संकेत करता हे, परन्तु कैम्जिज सिद्धान्त अल्यकालीन है और 
एक कण (/09१७॥४) का ही अध्ययन करता हे | इन दोनों सिद्धान्तों को एक- 
दूसरे के विरोधी तो नहीं कहा जा सकता है, परन्तु ये दोनों एक ही समस्या के दो 
विभिनत्र रूपों का अध्ययन अवश्य करते हैं | 
केस्ब्रिज समीकरण में कीन्ज द्वारा संशोधन- 

कैम्ब्निज समीकरण को कुछ संशोधन्नों के साथ दो और रूपों में भी व्यक्त किया 
गया है । जैसा कि स्पष्ट है कि उपरोक्त समीकरण में केवल चलन की मात्रा पर ही 
विचार किया गया है, साख-मुद्रा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसको सम्मि- 
लिए करते हुए कीनन्‍ज ने समीकरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया है--- 

नततक (अ--र आ अथवा 5० (/++ //)* 

'इस समीकरण में कैम्बिज समीकरण से कोश सी आधारभूत अन्तर नहीं 
है | न (४) समस्त चलन की मात्रा को दिखाता है, क (|) सामान्य कीमत को, अ 
(22 उन उपभोग की इकाइयों ((078प770]॥700 ए9॥08) को जिनके लिये चलन 
के रूप में क्रय: शक्ति संचय की जाती है, र (१9 बेंकों के नकद कोषों तथा निक्षेपों का 
अनुपात है और आ (/5) उन उपभोग की इकाइयों की मात्रा है जिनके लिए साख- 
मुद्रा में क्र: शक्ति का संचय किया जाता है । कीनज के समीकरण की विशेषता यह 
है कि साख-मुद्रा के महत्त्व तथा प्रभाव को भी आवश्यक स्थान दे दिया गया है | कीन्ज 


का यह समीकरण उनके द्रवता पसन्दगी सिद्धान्त पर आधारित है, जिसका उपयोग 
उन्होंने ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में किया है । इस समीकरण में आसझ्चित कोषों 
के प्रभाव से मुद्रा के मुल्य को विमुक्त कर दिया गया है । 
पीशू का संशोधन-- 

' पीश ने इस सम्बन्ध में जो समीकरण दिया है वह निम्न प्रकार है :-- 


कल | स-+६ह(?-स) | ग्रथवा /? रे | ८-/१(४5२९) | 


इस समीकरण में क, अ, र? तथा मर के श्रथं तो वही हैं जो कैम्ब्रिज समी- 
करणा में लगाये गये हैं। स (2) का अभिप्राय नकदी के उस भाग से है जो जनता 
विधि-ग्राह्म मुद्रा के रूप में जमा करती है और ह (0) बेंकरों द्वारा जमा किये हुये 
निक्षेपों का विधि-ग्राह्म भाग है। इस प्रकार इस समीकरण में साख-मुद्रा के महत्त्व को 
भी स्वीकार कर लिया गया है । 


बे अत निज 
कोॉम्ब्रज़ समीकरण की आलोचनार-- 


फिशर के समीकरण को नकद-व्यवसाय ((४988) 7978900070) समी- 
करण का नाम दिया जाता है श्र इसके विपरीत कैम्ब्रिज समीकरण का रूप नकद- 
देष ((१88)-09]9706) से सम्बन्धित है, परन्तु इस समीकरण की सहायता से भी 
पुराने समीकरण की भाँति मुद्रा की क्रयः शक्ति का पता लगाना कठिन है। सैँद्धान्तिक 
दृष्टिकोण से तो समीकरण सही प्रतीत होता है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह 
अनुपयुक्त है। कीन्‍नज के समीकरण में अ और आ (४ 974 /“) तथा पीगूृ द्वारा 
दिये गये समीकरण में से श्र € (८ 870 /0 की कोई भी निश्चित माप सम्भव 
नहीं है । इसी प्रकार मार्शल ने जिस समीकरण को दिया है उसमें आ (/() का पता 
लगाना लगभग 33028 है । 

(एए) बचत ओर विनियोग का सिद्धान्त 
(४७ $2एशांप्र४् ब्यवें [772४9760॥ ४6०79) 

यह सिद्धान्त भी कीन्‍ज के नाम से सम्बन्धित है, यद्यपि इस पर हेयक 
(9४७४), हेवरलर (]60७/]९४), क्राउथर आदि अनेक विद्वानों ने काम किया 
है। कीन्‍्ज का विचार है कि मुद्रा का मूल्य जनता को आय तथा उसके बचाने की 
शक्ति तथा बचत और विनियोग के सम्बन्ध पर निर्भर होता है, मुद्रा के परिमास 
पर नहीं | 

परिमाण सिद्धान्त के श्रालोचकों का विचार है कि यद्यपि मुद्रा का परिमाण 
सिद्धान्त यह तो बता देता है कि एक समय विशेष में कीमत-स्तर एक निश्चित बिन्दू 
पर क्यों होता है ? परन्तु यह सिद्धान्त उन रीतियों को स्पष्ट नहीं करता है ओर उस 
क्रम को नहीं बताता है कि जिनके कारण कीमत-स्तर में परिवर्तन पैदा होते हैं । बचत 


श्रोर विनियोग सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि उनके सिद्धान्त की सहायता से 
कीमत-स्तर तथा उसके परिवतत॑नों का सभी प्रकार की श्राथिक घटनाओं, जैसे -- द्रव्यिक 
आय (](076ए [700776), व्यय, उत्पादन, बचत, विनियोग, मुद्रा का संचय, मुद्रा 
की निकासी आ्रादि से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। 

इस सिद्धान्त के प्रमुख आधार निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) किसी निश्चित काल में मुद्रा का मूल्य एक ओर तो द्रव्यिक झ्राय तथा 
व्यय के सम्बन्ध पर निर्भर होता है और दूसरी ओर वास्तविक आय 
श्रथवा बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की हुई वस्तुओं की मात्रा पर। 
इसमें से द्रव्यिक आ्राय तो मुद्रा की मात्रा तथा उससे मिलने वाली 
भ्राय अथवा उसके प्रचलन-वेग पर निभेर होती है ओर वस्तुग्रों की 
मात्रा--पूंजी की मात्रा, लाभ की सम्भावना आदि परू निर्भूु 
होती है ॥ ० 0 

( २ ) किसी देश में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा बहुत सी बातों पर निर्भर होती 

. है, जसे--देश का मुद्रा-मान, नकद कोषों तथा सुरक्षित कोषों संबंधी 

नियम, बेंक प्रणाली का रूप इत्यादि । इसके विपरीत श्राय अथवा 
मुद्रा का विनियोग वेग ((77767 ५७]००४७ए) साहसी वर्मों द्वारा 
लाभ की झाग्ा, उत्नादन के अन्तगंत व्यय होने वाले समय तथा 
आ्राय प्राप्त करने वालों के इस निर्ंय पर भी निर्भर होता है कि प्राय 
का उपयोग किस प्रकार किया जायगा । 

एक निश्चित काल में द्रव्यिक आय की मात्रा उस काल में उत्पादित 
वस्तुओ्रों की मौद्विक कीमत के बराबर होती है, परन्तु यह सम्भव है 
कि नवीन उत्पादित वस्तुश्रों के खरीदने के लिए बाजार में जितनी 
मुद्रा श्रस्तुत की जाती है वह आ्रासंचन (] 09706॥78), मुद्रा-निर्माण 
अ्रथवा मुद्रा विवाश के कारण उसी काल की द्रव्यिक आय से कम 
अथवा अ्रधिक हो । 


(४ ) बचत का अभिप्राय यह होता है कि द्रव्यिक आय समय विशेष में नई 
उपभोग की वस्तुग्रों पर व्यय नहीं की जाती है और विनियोग का 
श्राशय द्रव्यिक श्राय को पूंजी की नई वस्तुओं पर व्यय करना होता 
है । कुल द्रव्यिक आय उपभोग तथा पूंजी दोनों प्रकार की वस्तुओं 
पर किये जाने वाले व्यय से कम या भश्रधिक हो सकती है, जिसका 
कारण संचित कोषों का जमा करता श्रथवा खाली करना होता है। 

( ५ ) इस प्रकार किसी काल में बचत शोर वितियोग का बराबर होता 
आवश्यक नहीं होता है, ब्याज की वास्तविक दरें उनके बीच संतुलन 


(६ ३ 


१५ ,रतकाण्ज 


स्थापित तहीं करती हैं । मुद्रा के विनाश अथवा आसंचन के कारण 

बचत विनियोग से श्रधिक हो सकती है ओर इसी प्रकार मुद्रा के 

निर्माण अथवा व्यथं जमा के हटने के कारण विनियोग बचत से अधिक 
' हो सकता है । 

(६ ) जिस दछ्ा में बचत विनियोग से श्रधिक होती है, कीमतें नीचे गिरती 
हैं और जिस काल में विनियोग बचत से अ्रधिक होता है, कीमतें ऊर 
चढ़ जाती हैं । साम्य की स्थिति वही होती है जिसमें बचत श्रौर विनि- 
योग दोनों बराबर होते हैं । 


बहुत ही सरल भाषा में उपरोक्त सिद्धान्त यह बताता है कि उपभोग की वस्तुग्रों 
ओर पूजी की वस्तुग्रों ((/0080770007 (0०088 874 (१७४१७) ७००१8) 
की कीमतें और इसलिए मुद्रा का मूल्य, श्राय प्राप्त करने वालों के इस निर्ंय पर 
निर्भर होता है कि वे उस आय का कौनसा भाग वस्तुयें खरीदने के-लिए प्रस्तुत करते 
हैं । जिस स्थिति में बस्तुयें खरीदने के लिए प्रस्तुत की हुई श्राय घटती है, परन्तु 
वस्तुश्रों की मात्रा यथास्थिर रहती है; भ्रथवा वस्तुग्रों की मात्रा बढ़ती है, लेकिन आय 
का वह भाग यथास्थिर रहता है जो वस्तुएं खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है 
तो सामान्य कीमतें गिरती हैं । इसके विपरीत उस दशा में सामान्य कौमतें बढ़ेगी 
जबकि या तो वस्तुओ्रों की,मात्रा में कमी हुए बिना वस्तुएं खरीदने के लिए प्रस्तुत 
किया हुग्ना ग्राय का प्रवाह (फ]0ज़्ञ ०04 760776) बढ़ता है, अथवा जबकि आय 
की मात्रा के यथास्थिर रहते हुए भी वस्तुझ्नों की मात्रा घटती है । 

इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपुर्ं कायं कोन्‍ज ने किया है। उनका विचार है कि 
बचत और विनियोग सदा ही और आवश्यक रूप में एक दूसरे के बराबर होते हैं [* 
कीनन्‍्ज ने अपना तक निम्न ठोन समीकरणणों द्वारा प्रस्तुत किया हैः+--- 


का८"-उ-+-वि अथवा ४+>(--7 
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उपरोक्त समीकरणों में का (7) कुल आय को सूचित करता है, उ (८) 
उपभोग को, वि (/) विनियोग को तथा ब (9) बचत को । पूरे समाज. को जो श्राय 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ का, वह या तो उपभोगीय वस्तुओं उ का उत्पादन करके होती 
है, अथवा विनियोग की वस्तुयें वि उत्पन्न करके । इसी प्रकार का >-उ--वि । परन्तु 
उ जो उपभोग की वस्तुओं को उत्प्रन्न करने की श्राय को सूचित करता है, आय की 
इस मात्रा के बराबर होगा जो उपभोग की वस्तुएं खरीदने पर व्यय की जाती है, 
क्योंकि इन दोनों में वास्तव में कोई श्रन्तर नहीं होता है। इसी प्रकार वि मुद्रा की 


उस मात्रा को दिखाता है जो विनिमय की वस्तुओं अथवा पूंजी को वस्तुग्रों पर व्यय 
की जाती है । इससे यह पता चलता है कि समाज की कुल बचत व, का--उ के 
बराबर होनी चाहिए और क्योंकि वि भी का--उ के बराबर है, अतएव ब्‌ ++ वि, 
अर्थात्‌ बचत और विनियोग बराबर होंगे । 
एक उदाहरण द्वारा स्पष्टीकर ण-- 

इस सिद्धान्त को अ्रधिक स्पष्ट करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि 
मुद्रा की मात्रा के परिव्तनों का बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम 
एक उदाहरण ले सकते हैं। मानव लीजिए कि सुद्रा संचालक मुद्रा की मात्रा (ऋण 
योग्य कोष) को बढ़ाता है। इससे ब्याज की दरें नीचे गिरेंगी, जिसके फलस्वरूप 
साहसियों द्वारा ऋण लेने तथा विनियोजन को प्रोत्साहन मिलेगा । इससे आगे चलकर 
मोद्रिक आय बढ़ेगी, जिसका कारण पहले मुद्रा की मात्रा की वृद्धि हो जाना होगा । 
कीनन्‍्ज के अनुसार विनियोग बचत से कम या अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि विनि- 
योग के लिए जिस मुद्रा का सूजन होता है वह तुरन्त किसी न किसी की आय को 
बढ़ाती है और यदि इस आय का उपभोग नहीं होता है तो इसकी बचत ही की 
जायगी। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा के परिवत॑नों की दशा में भी ब्याज, की दरों के 
 परिवर्तनों द्वारा बचत और विनियोग बराबर ही रहेंगे। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ाई 
जाती है भ्रोर भ्रतिरिक्त मुद्रा के एक भाग का आसंचन (]09707782) भी कर लिया 
जाता है तो भी उपरोक्त निष्कर्ष में कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं होती है। यह निश्चय है 
कि आसंचित झाय न तो उपभोग पर व्यय हुई है श्ररन विनियोग पर | ऐसी दबा 
में वस्तुओं और सेवाग्रों की माँग घटेगी, कुछ माल बिता बिके रह जायगा, कीमतें नीचे 
गिरेंगी और भविष्य में श्राय घट जायगी, जिसका उपभोग, बचत और विनियोग तीनों 
पर प्रभाव पड़ेगा । कीन्ज का, कथन है कि क्योंकि आसंचित आय न तो उपभोग की 
वस्तुएं खरीदने के काम आती है और न उत्पत्ति की वस्तुर्यें खरीदने के लिए। इस 
कारण उपभोग वो वस्तुएं और प्‌ जीगत माल बिना बिके रह जायगा और इस प्रकार 
रहे हुए माल को विनियोग ही गिना जायगा। अ्रतः आसंचन की दशा में भी बचत श्र 
विनियोग बराबर होते है। 
कीन्ज के लिद्धान्त के दोष-- 

कीन्ज के इस दृष्टिकोण के कई दोष है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :--- 

( १) बचत झ्रौर विनियोग प्रत्येक दशा में समात नहीं हैं--कीन्ज ने 
बचत और विनियोग जैसे एक से तथ्यों को बराबर बनाने का प्रयत्न किया है। इससे 
कुछ पारिभाषिक कठिताइयाँ पंदा हो जाती है | लेवन्तीफ (],6078्७छ) का विचार 
है कि बचत और विनियोग को प्रत्येक दशा में समान दर्शाने से एक सैद्धान्तिके सन्‍्तोष 
के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता है ।* 
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(२ ) व्यावहारिक महत्त्व का प्रभाव--लुट्ज का विचार है कि कीन्ज ने 
बचत और विनियोग की जो परिभाषायें दी हैं वे प्रवेगिक परिवतंनों ग्रथवा साख नीति 
के अध्ययन में बेकार हैं। ऐसी दशा में कीनज के मत का व्यावहारिक महत्त्व कुछ भी 
नहीं होगा ।* 

“मुद्रा की माँग की ढोच इकाई है?-- 

परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा दूनी कर देने से मुल्य-स्तर दूना 
और मुद्रा की मात्रा आधी कर देने से मृल्य-स्तर भ्राधा हो जाता है । इस कथन से यह 
आशय निकलता है कि मुद्रा की माँग की लोच 'इकाई' ((570५) के बराबर है। 
है । किन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि मुद्रा की माँग की लचक इकाई के बराबर नहीं 
होती है । इसका कारण यह है कि व्यावहारिक जीवन में मुद्रा के पूर्ति के अनुसार मूल्य- 
स्तर में श्रनुपातिक परिवर्तन नहीं हुआ करते, जेसा कि उक्त कथन में बताया गया है। 
उदाहरण के लिए, प्रथम महायुद्ध के बाद जमंती में जमंन मार्क में जैसे-जैसे वृद्धि हुई 
वैसे वैसे वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ता गया भर यह मूल्य वृद्धि अनुपात से कहीं ग्रधिक 
हुई, क्योंकि जनता का मुद्रा से विश्वास उठ गया था। श्रतः मुद्रा के परिमाश में 
परिवतंन से मृल्य-स्तर में उसी अनुपात में परिवर्तत नहीं होते और इसलिए मुद्रा की 
माँग की लोच भी इकाई के बराबर नहीं हो सकती है । 


मुद्रा की मात्रा को वृद्धि का कोमत स्तर पर प्रभाव (268०८०६ ० [#८-४४७- 
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मुद्रा, कीमत तथा ब्याज की दर के पारस्परिक सम्बन्ध में प्रतिष्ठित 
अर्थक्षारत्री टाउजिंग ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है; “श्रधिक मुद्रा कीमतों को 
ऊँचा उठाती है, परन्तु ब्याज की दर को नीचे नहीं गिराती है ।”” यही विचारधारा 
मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त तथा ब्याज के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (]७४७779] 
770070०७79॥9 7%€०7ए) पर आधघारित है। कीनन्‍ज ने अभ्रपनी जनरल थ्योरी 
(७7679) ॥76079) में इस प्रतिष्ठित विचारधारा को स्वीकार किया है कि मुद्रा 
की मात्रा को वृद्धि साधारणतया कीमतों की भी वृद्धि उत्पन्न करती है; परन्तु इप् 
सम्बन्ध में कीनज का विचार पृथक है कि कीमतों की यह वृद्धि किसी प्रकार उत्पन्न 
होती है । 

कीन्‍्जु का विचार है कि मुद्रा की पूति की वृद्धि का आरम्भिक प्रभाव यह होता 
है कि ब्याज की दरें नीचे गिरती हैं। कारण यह है कि श्रब लोगों के पास मुद्रा उससे 
अधिक मात्रा में हो जाती है जितनी कि ये रखना चाहते हैं,जिसके कारण उधार दिये जाने 
वाले कोषों की मात्रा बढ़ती है । किन्तु ब्याज की दर के घटने से विनियोग ([7788/- 
776708) प्रोत्साहित होते हैं और विनियोगों,के बढ़ने के कारण रोजगार में वृद्धि हो 
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जाती है । रोजगार की यह वृद्धि निम्त तीन कारणों से कीमतों को बढ़ा देती हैः--(९) 
मजदूरी व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि श्रमिकों की माँग बढ़ जाती है और साथ ही श्रमिकों 
की मिलमालिकों से सौदा करने की गक्ति (8978077772 70७४) भी बढ़ जाती 
है; (२) साधारणतया श्रल्पकाल में क्रमगत उत्पत्ति हास नियम लाश होता है; जिसपर 
कारण उत्पादन व्यय बढ़ जाता है और (३) उत्पादन के विस्तार के मार्ग में अनेक 
बाधाएं ((8000]0060]28) उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उत्पत्ति के सभी साधनों की 
माँग पूर्णां रूप में लोचदार नहीं होती है । 


कीनज के मतानुसार यद्यपि मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से रोजगार और कीमतें दोनों 
बढ़ते हैं, किन्तु आ्रारम्भ में रोजगार की वृद्धि का ही महत्त्व होता है, परन्तु घीरे-घीरे 
जसे-जसे पूर्ण रोजगार (फप] #770]09ए7760%) की स्थिति समीप आती जाती है 
तो कीमतों क्री वृद्धि अधिक महत्त्वपूर्णा होती जाती है। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति 
भ्रा जाती है तो रोजगार के श्रागे बढ़ने की सम्भावना समाप्त हो जाती है और श्रब मुद्रा 
की मात्रा की वृद्धि का प्रभाव कीमतों की ही वृद्धि पर ही पूर्ण रूप में पड़ने 
लगता है । 

कौन्ज के अनुसार संज्योधित रूप में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इस प्रकार 
व्यक्त किया जा सकता है ; “जब तक बेरोजगारी है, रोजगार का परिवरतंन उसी पझनुपात 
में होगा जिस अनुपात में कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है; और जब पूर्ण 
रोजगार की स्थिति आ जाती है तो कीमतें उसी अनुपात में बदलती हैं जिसमें कि 
मुद्रा की मात्रा ।!+ यह विचाराधारा निम्न मान्यताग्रों पर आधारित है :-- 


( १ ) बेरोजगारी अ्रथवा श्राँशिक बेरोजगारी के काल में उत्पत्ति के साधनों 
की पृति पूर्णातया लोचदार होती है । 


( २ ) पूर्ण रोजगार की दशा में उत्पत्ति के साधनों को पूर्ति पूर्णतया 
बेलोच हो । 


( हे ) सप्रभाविक माँग की/ वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिसमें कि मुद्रा की 
भात्रा की वृद्धि । 

अलग-अलग वस्तुओं की कीमतों में उनके उत्पादन व्यय के परिवर्तनों के 
अनुसार परिवतंत होते हैं और उत्पादन व्यय के परिवतंव उत्तादन की मात्रा पर 
निर्भर होते हैं। मुद्रा की मात्रा का परिवतंन प्रत्यक्ष रूप में उत्पादन व्यय पर कोई भी 
प्रभाव नहीं डालता है, किन्तु परोक्ष रूप में ब्याज की दर, विनियोग के श्रंश, आय तथा 
रोजगार के परिवतेन के कारण उत्पादन व्यय में भी परिवर्तन भरा जाते हैं । 


890 ॥08 88 ाशा6 45 प्राध्ाएो०एाा०90, 88/707%86/ जा 
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जब कीमतें तथा उत्पादन की मात्रा बढ़ते हैं तो व्यवसाय के लिए अधिक 


मुद्रा की ग्रावश्यकता होती है, जिसके कारण मुद्रा की पूति बढ़ती है। इस प्रकार 
कीमत-स्तर तथा उत्पादन की मात्रा की वृद्धि श्रधिक मुद्रा के निर्माण का कारण 


बनती है। इस प्रकार श्रधिक मुद्रा के कारण कीमतें ऊची नहीं होतीं, बल्कि ऊँची 


कीमतों के कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। यह क्रम उसका बिल्कुल उल्टा है जैसा 
कि प्रतिष्ठित परिमाण सिद्धान्त में दर्शाया गया है | 


3« 


0. 


(७६९8730४8 


द्रव्य की परिभाषा दीजिए ओर समम्माइये किद्र्य तथा अन्य वस्तुओं मं क्या 
न्तर है ? द्रव्य का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए । 
(0879, 3. /0., 958) 
क्या आप द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं 
(0879 , 3. &., 957 5099) 
मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की माँग की विस्तृत रूप में व्याख्या कोजिए । 
(88798. 3. 0 , 957) 
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#>ण97 जा 45 ग्राहक >ए.. एप 0 70009?" 270 ४70ण 0फए 5 
क्‍६ प०85फ्ञा60 ? .. (२७]., 3. (७०7., 958) 
ज्डछ2त 0068 (00०00ए [॥60ए ० १0०796ए 288 970790प7060 %फ 
:08ए789- म्र0ए0 0088 70 गधा]: 870 80ए9706 पए007 शिवा? ००7५ ? 
((२०]५७ 3. 0००7., 956) 
मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त सममझाइये । | (59887, 3. 8. 957) 


मुद्रा के.फरिंमाण सिद्धान्त को आलोचनात्मक व्याख्या कोजिए। मुद्रा को चलन-गति 


के.कॉन-कौन से मुख्य कारक हैं । (8888५ 3. 0००9. 957) 
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मुद्रा (४०४७ए) क्या है, बताइये । मुद्रा-मात्रा सिद्धान्त (2पर८:0ए [6079 7 


०००9) सममाइये । (]599907, 3. &.-, 958) 

7250059 ०0008)ए 476 (2घ87%0ए ॥7607ए ०६ (076 फ- 

मुद्रा मात्रा-सिद्धान्त की तक पूर्ण व्याख्या कीजिये । (8४7४५ 3. 8., 959) 
अध्याय € 


मुद्रा-स्फी ति, मुद्रा-संकुचन तथा मुद्रा-संस्फीति 


(जीबिसंतत, 7लीबा०्फ बातें रि०धिक्षतं०त) 





प्रारस्पिक--- 


पिछले अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि मुद्रा के मुल्य श्रथवा कीमत-स्तर में निरन्तर 
परिवर्तन होते रहते हैं । पूजीवादी देशों में एक निश्चित क्रम के अनुसार श्रभिवृद्धि 
अथवा वैभव (80070 07 777087009) तथा अवसाद अ्रथवा मन्दी ([099788- 
8707 07 5]प770) के काल श्राते रहते हैं और इनके अ्रनुसार ही झ्राथिक जगत में 
उथल-पुथल होती रहती है। तेजी और मनन्‍्दी के इस क्रम को अर्थज्ास्त्र में व्यापार चक्र 
अथवा व्यवसायिक चक्र (प7906 (0ए0७8 07 3प877688 (ए068) के नाम से 
पुकारा जाता है। व्यवसायिक चक्रों के कारण उत्पन्न होने वाले कीमतों के परिवतंनों 
ने संसार में काफी झ्रातंक मचा रखा है और पू जीवादी संसार इनसे बहुत भयभीत 
है। कठिनाई यह भी है कि इनके निवारण का कोई पूर्णातया सफल उपाय अथंशास्त्र के 
पण्डित नहीं निकाल पाए हैं | कीमतों के इस प्रकार के उच्चावचनों का अध्ययन श्रथे- 
शास्त्र में एक नितानत आ्रावश्यक विषय बन गया है। प्रस्तुत अध्याय में उच्चावचनों के 
विभिन्न रूपों, उनके कारणों और उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जायगा । 


मुद्रा-प्रसार श्रथवा मुद्रा-स्फीति 
([76४07) 
मुद्रा प्रसार का अथे (/श०मांग३ ० जाब्घिं०ण) 


लगभग प्रत्येक लेखक ने मुद्रा-प्रसार भ्रथवा मुद्रा-स्फीति की अपनी भलग ही 
परिभाषा दी है। परिणाम यह हुथा है कि इस शब्द के सही श्र्ं समभने में बड़ी 
कठिनाई होती है, परन्तु मुद्रा-स्फीति शब्द बहुधा भय से सम्बन्धित होता है। एक 
निश्चित श्रवस्था पार कर लेने के पश्चातु मुद्रा-स्फीति देश की अर्थव्यवस्था को पूर्णतया 
चौपट कर देती है । इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि इस शब्द के सही-सही 
श्रथं समभ लिये जाये । इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के विचार प्रस्तुत किये जाते हैं-- 

( १) क्राउथर ने लिखा है कि;--'संबसे सरल तथा सबसे उपयोगी परिभाषा 
यह लगती है कि स्फीति वह स्थिति है जिसमें रुपए का मूल्य गिरता रहता है, भ्र्थात्‌ 
पदार्थों के मूल्य बढ़ते रहते हैं ।* .. 

परन्तु यह परिभाषा पुूरंतया सनन्‍्तोषजनक नहीं है। इसके अनुसार सामान्य 
कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति होती है और यदि स्फीति कोई भयानक चीज 
है तो कीमतों की प्रत्यैक बुद्धि से डरना चाहिए, परन्तु यह ठीक नहीं है । कीमतों की 
प्रत्येक वृद्धि समाज के लिए कष्टदायक नहीं होती है । भ्रवसाद के पश्चात्‌ जब धीरे-धीरे 
उद्धार (8009४७79) के श्रन्तर्गत कीमतें बढ़ती हैं तो वे लाभदायक ही होती हैं । 
जैसा कि हम श्रागे चलकर देखेंगे, कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति नहीं होती । 
यह शब्द केवल एकर विशेष प्रकार की कीमत बुद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। 


( २ ) केमरर (९७77770/07) का विचार है ;:--यदि मुद्रा की मात्रा 
अधिक हो झोर वस्तुश्रों की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाय तो ,मुद्रा- 
स्फीति होती है ।/* इस परिभाषा के श्रनुसार कीमतों का बढ़ना प्रत्येक दक्षा में 
मुद्रा-स्फीति नहीं होती है, परन्तु यदि कीमतें इस कारण बढ़ गई हैं कि मुद्रा की मात्रा 
बढ़ गई है ओर वस्तुभों की मात्रा घट गई है तो यह मुद्रा-स्फीति ही कहलायैगा। 
केमरर का विचार है कि यदि देश की जन-संख्या के बढ़ने के कारण या व्यापार के 
बढ़ जाने के कारण मुद्रा बढ़ाई जाती है तो यह मुद्रा स्फीतिं उत्पन्न नहीं करेगी, यद्यपि 
इसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ सकती हैं । मुद्रा-स्फीति केवल उसी दशा में होगी जबकि 
मुद्रा की मात्रा इतनी अ्रधिक बढ़ जाय कि वह व्यापार एवं उद्योगों की आवश्यकता से 
अधिक हो जाय और उसकी क्रयः शक्ति कम होने लगे, भ्रथवा जबकि मुद्रा की मात्रा 
तो यथास्थिर रहे, परन्तु उत्पादन किसी कारण इतना कम हो जाय कि कीमतें बढ़ 


जायें । दूसरे शब्दों में, यदि उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा श्रधिक होने के 
कारण कीमत बढती हैं तो यह मद्रा-स्फीति है । 


4. 56० 5. (709६४७४ : मुद्रा की रूप रेंखा [3064 50॥005, 9- 38, 
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यह परिभाषा बहुत श्र तक सन्‍्तोषजनक है, क्योंकि इसमें मुद्रा-स्कीति के 
ग्राधारभृत कारण को स्पष्ट किया गया है। मुद्रा-स्फीति को अवस्था तभी उत्न्न होती 
है जबकि मुद्रा की निकासी आवश्यकता से ग्रधिक्र मात्रा में हो जाती है, अथवा 
उत्पादन इतना घट जाता है कि उसकी तुलना में मुद्रा की प्रस्तुत मात्रा ही झ्रावश्यकर्ता 
से अधिक हो जाती है । परन्तु इस परिभाषा का भारी दोष अस्पष्टता है। आवश्यकता 
से अ्रधिक मात्रा में मुद्रा के होने का कोई निश्चित श्रथ॑ नहीं होता है श्र यदि होता 
भी है तो उसकी पहिचान क्‍या है ? यदि कीमतों की वृद्धि को मुद्रा के आवश्यकता 
से भ्रधिक होने का लक्षण मान लिया जाता है तो उस दक्षा में कीमतों की प्रत्येक वृद्धि 
मुद्रा-स्फीति को सूचित करेगी, परन्तु केमरर स्वयं इस विचार के विरुद्ध हैं । 


[ ई*| कुछ लोगों का विचार है कि आवश्यकता से: अ्रधिक मात्रा में मुद्रा के 
होने का यह श्रथं होता है कि मुद्रा की पूलि उसकी माँग से अधिक हो । निस्सन्देह 
उत्पादित वस्तुएं, व्यापार और उद्योग की स्थिति आदि मुद्रा की माँग को सूचित करती 
हैं भौर मुद्रा की पूति विभिन्न रूपों में मुद्रा की मात्रा और उसके प्रचलन वेग द्वारा 
सूचित होती है । यदि पूर्ति के माँग से श्रधिक हो जाने के कारणा मुद्रा की क्रयः शक्ति 
घटती है और कीमतें बढ़ती हैं तो यही मुद्रा-स्फीति होगी । ु 

परन्तु मुद्रा-स्फीति की यह परिभाषा भी असन्तोषजनक है। इस परिभाषा में 
दो कठिनाइयाँ हैं :- प्रथम, मुद्रा की माँग और पूति का ठीक-ठीक पता लगा लेना 
कठिन होता है। किसी भी देश से सम्बन्धित व्यापार तथा उद्योग की श्रावश्यकता का 
प्रत्येक श्रनुमान श्रनिश्चित होता है। ठीक इसी प्रकार मुद्रा के प्रचलन-वेग का सही 
अनुमान न लगने के कारण भी मुद्रा की पूति का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन होता 
है। दूसरे, किसी भी वस्तु के मूल्य के परिवर्तंत उसकी माँग और पूति के तुलनात्मक 
पूरिवर्तनों के परिणाम होते हैं। कीमतों की वृद्धि केवल उसी दशा में होती है जबकि 
मुद्रा की माँग उसकी पूति से कम होती है। ऐसी दशज्षा में कीमतों की प्रत्येक वृद्धि 
मुद्रा की पूत्ि उसकी- मांग से भ्रधिक होने के कारण उत्पन्न होगी । 

(४ )मुद्रा-स्फीति की सबसे अभ्रच्छी परिभाषा पीयू ने की है। उनका विचार 
है कि --  मुद्रा-स्फीति की अ्रवस्था तब होती है जबकि मौद्विक आय उत्पादन-क्रिया की 
तुलता में श्रधिक तेजी से बढ़ रही हो ।/ ! एक दूसरे स्थान पर पीणशू ने फिर लिखा 
है :--- मुद्रा-स्फीति उस समय होती है, जबकि उत्पादक साधनों द्वारा किये गये काम 
की तुलना में, जिनको भ्रुगतान के रूप में मोद्रिक आय प्राप्त होती है, मौद्रिक श्राय 
अधिक तेजी के साथ बढ़ रही हो ।” *-इस परिभाषा के श्रनुसार कीमतों की वृद्धि 
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मुद्रा स्फीति का आवश्यक लक्षण है, परन्तु कोमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति नहीं 
होती है । यदि कीमतें इस कारण बढ़ रही हैं कि समाज को प्राप्त होने वाली मौद्विक 
आय उसके द्वारा किये जाने वाले उत्पादन की श्रपेक्षा श्रधिक तेजी के साथ बढ़ रही है 
तो यह मुद्रा-स्फीति होगी । कीमतों के बढ़ने की निम्न दशायें मुद्रा-स्फीति को 
दिखायेंगी है है| ४ #०.वै. १४४, ५९ ९0५० 9 कोल हे १ दर्धयर दल... 
( १ ) जबकि मौद्रिक आय श्रौर उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं, परन्तु मौद्रिक 
वि 0। अपेक्षा भरूषिक तेजी के साथ बढ़ती है । 
(२ ) जबक मोद्रिक श्रीय बढ़ती है, परन्तु उत्पादन यथास्थिर रहता है । 
(३ ), जबकि मौद्रिक आय ब हु तीं हर] प्रन्तु उत्पादन घटता है। 
(४०) जबकि मौद्रिक आय यथास्थिर रहती है. परन्तु उत्पादन घटता 
जाता है ही ३४ 6५% ६ ऐ पैन: न ६ 2 किऔ मी वि कोलक विश » 
(५४०) जबकि मौद्विक श्राय तथा उत्पादन दोनों ही घटते हैं, परन्तु उत्पादन 
मौद्रिक आय की श्रपेक्षा ग्रधिक तेजी के साथ घटता है।. 


आन शीला जवान] हा 'िणणज 


0०“ 


ला के | ऑफिलनण हा है ५ हर 
मुद्रा स्फीति के रूप (ए४७९३ ० हिंती&ध००७)- 


' कारणों तथा उद्देश्यों के श्राधार पर अथंशारित्रियों ने मुद्रा-स्फीति के विभिन्न 
रूपों को भ्रलग-अभ्रलग नाम दे दिए हैं । 


( १) मुद्रा स्फीति--कीन्ज के' श्रनुसार एक साधारण ग्रकार के मुद्रा- 
प्रसार को, जिसमें वस्तुओं को कीमतें बढ़ती हैं, वस्तु-स्फीति? ((0७7७70067/79 
॥४7०/:0॥0) कहा जा सकता हैं । क्‍ 

( २.)कलन स्फीति--यदि स्फीति का कारण यह है कि सड्डुट काल में 
वित्तीय आवश्यकतैशों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अत्यधिक मात्रा में कागज 
के नोट छाप कर कीमतों को बढ़ा दिया जाता है तो इसको चलन-स्फीति? 
((/४॥५४४८ए/ /॥/76६670%) का नाम दिया जाता है | युद्धक_ालीन मुद्रा-स्फीति 
का साधारणतया यही रूप होता है। 

( ३.),लाभ स्फीति--कीनज का विचार है कि अभ्रनेक बार ऐसा भी देखने 
में श्राता है जबकि उत्पादन व्यय घटता है तो उसके फलस्वरूप कीमतों में नीचे गिरने 
की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु सरकार क्लत्रिम उपायों से कीमतों की स्थिरता 
बनाये रखती है । ऐसी दशा में कीमतें बढ़ती तो नहीं हैं, परन्तु ये उन कीमतों की 
अपेक्षा ऊची रहती हैं जो कि उस दशा में रहतीं जबकि सरकार उनके गिरने पर 
किसी प्रकार का नियन्त्रण न लगाती। ऐसी प्रवस्था को कीनन्‍ज ने लाभ-स्फीति' 
(॥77076 ॥779070%8) का ताम दिया है । इस प्रकार की स्फीति में कीमतें पुराने 
कीमत-स्तर पर ही बनी रहती हैं। 

(४ ) पूर्ण स्फीति और ( ५) आशिक स्फीति--पीग ने पूर्ण॑-स्फीति 
(फप) [7॥9007) कथा आशिक स्फीति (8709] [7/]9007) में भी भेद 


दिया हूं। उनका विचार है कि साधारणतया कीमतों के बढ़ने के कारण उत्पादन की 
भी वृद्धि होती है और उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ उत्पत्ति के साधनों की वृत्ति का 
भी विस्तार होता है । इसके फलस्वरूप श्रन्त में ऐसी अ्रवस्था आा सकती है कि पूरा 
'वृत्ति स्थापित हो जाय, श्र्थात्‌ देश में उत्पत्ति के सभी साधनों को पूर्णो रूप में रोजगार 
मिल जाय । ऐसी अवस्था में यदि मौद्विक श्राय के तेजी के साथ बढ़ने के कारण कीमतें 
बढ़ती हैं तो इसे टृर्ं स्फीति' कहा जाता है, परन्तु पूर्ण वृत्ति के पूर्व भी मौद्रिक झ्राय 
का विस्तार उत्पत्ति के विस्तार से श्रधिक तेजी के साथ हो सकता है। ऐसी दक्षा में 
कीमतों की वृद्धि 'आ्रँशिक स्फीति” होती है । 

( ६ ) घाटा प्रोत्साहित स्फीति--आाधुनिक युग में मुद्रा-स्फीति उत्पन्न 
किये बिना युद्ध के लिए वित्तीय-व्यवस्था करना लगभग श्रसम्भव होता है । यदि जनता 
करों तथा ऋणों के रूप में लड़ाई के खर्चों के लिए काफी रकम नहीं दे पाती है तो 
सरकार को नई मुद्रा का निर्माण करके बजट के घाटे को पूरा करने पर बाध्य होना 
पड़ता है। इस प्रकार बजट के धाटे को पूरा करने के लिए जो मुद्रा-प्रसार किया जाता 
है उसे 'घाटा अथवा हीनाथे प्रोत्साहित स्फीति' (6006-96 080 [79/]80407) 
कहा जाता है। 


( ७ ) मजदूरी प्रोत्साहित स्फीति--इसी प्रकार यदि श्रम-संघों के जोर 
पर सेवायोजकों (॥777]0927/8) को अधिक मजदूरियाँ देने पर बाध्य होना पड़ता 
है, परन्तु उत्पत्ति की मात्रा न बढ़ने के कारण कीमत बढ़ जाती है तो ऐसी दक्षा में 
मजदूरी प्रोत्साहित स्फीति' (५०७2४-॥४० घ८९०९ [77]900%) उत्तन्न होती है । 

( ८ ) स्वतन्त्र सुद्रास्फीति--कुछ लेखकों के अनुसार मुद्रा-स्फीति स्व॒तन्त्र 
अथवा निष्कंटक (()06९४) तथा शमन (5प99785860) भी . हो, सुक्रती है । यदि 
ऊची मौद्रिक आय और उसके व्यय पर किसी प्रकार के नियन्त्रण नर लगाये जाते 
और मुद्रा-स्फीति का निष्कंटक विकास होता है तो ऐसी शअ्रवस्था छईं 'स्वतन्त्र स्फीति! 
((00७70 ॥799007) होती है-। 

( € ) शमन स्थिति--परन्तु यदि नियन्त्रण हारा जनता की श्राय के स्वतन्त्र 
व्यय को रोक दिया जाता है, तो स्फीति का परिणाम कीमतों की बुद्धि के विपरीत 
उपभोग की कमी, नकदी की जोड़ तथा बेंक्ों की जमा के बढ़ने के रूप में प्रकट होता 
है। ऐसी अ्रवस्था में शमन-स्फीति होती है! 

( १० ) अत्यधिक स्फीति--स्वतन्त्र स्फीति के विकास पर यदि कोई भी 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाहा है तो यह प्रचण्ड रूप धारण कर सकती है और कीमतें 
बेहिसाब बढ़ने लगती हैं। मुद्रा की मात्रा में तनिक सी वृद्धि होते ही कीमतें कई ग्रुनी 
बढ़ सकती हैं। एक-एक सप्ताह में कीमतों में १,०००% की वृद्धि होने के उदाहरण 
संसार में मिलते हैं। मुद्रा-स्फीति के इस रूप को '“भत्यधिक, अ्रतिरिक्त अ्रथवा 
सरपट दोड़ने वाली स्फीति' (न्जत७०, 57967 ० 6090॥097708 ॥99000) 
कहा जाता है । 


मुद्रा-स्फीति की तीन अवस्थाएँ--- 


मुद्रा-स्फीति को देश के आर्थिक जीवन का क्षय रोग (]'79००४ ०४४8) 
कहा गया है । भ्राथिक विद्वानों का मत है कि मुद्रा-स्फीति के विकास की तीन 
अवस्थाएं होती है : (4 ) अंथम अवस्था में स्फीति का निवारण सम्भव होता है 
शोर उपयुक्त उपाय करके इसे पूर्णातया समाप्त किया जा सकता है। (7 ) क्षय रोग 
की भाँति दूसरी श्रवस्था में भी गम्भीर प्रयत्नों द्वारा इसका निवारण हो सकता है, 
यद्यपि सफलता एब. अंश तक सन्देहपुर्ण ही होती है। ( ॥ ) परन्तु तीसरी अवस्था 
में किसी भी प्रकार मुद्रा-प्रसार को नहीं रोका जा सकता है। उसका श्रन्तिम परिणाम 
यही होता है कि देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है 


उदाहरसणु-- 


इन तीनों अ्रवस्थाश्रों को एक उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता 
है । सरलता के लिये हम यह मान लेते हैं कि कीमतों की वृद्धि का एक मात्र कारण 
सरकार द्वारा चलन की मात्रा की वृद्धि है। ऐसी दशा में जब तक कीमतें चलन की 
वृद्धि के अ्रनुपात से कम तेजी के साथ बढ़ेगी, मुद्रा-स्फीति श्रपती पहली श्रवस्था में 
रहेगी, जब चलन की वृद्धि तथा कीमतों की वृद्धि की दर एक ही हो जायगी तो दूसरी 
अवस्था रहेगी और जब कीमतें चलन के विस्तार से भी अ्रधिक तेजी के साथ बढ़ने 
लगेंगी ती स्फीति की तीसरी श्रथवा अन्तिम अ्रवस्था ग्रारम्भ हो जायगी । 


आरम्भ में यह मान लीजिये कि चलन में १०% की वृद्धि की जाती है। 
इसके फलस्वरूप कीमतें भी कुछ समय पदचात्‌ लगभग इसी अनुपात में बढ़ जायेंगी, 
परन्तु कीमतों, की वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादत अधिक लाभदायक हो जायगा और ' 
उसका भी विस्तार होगा | हो सकता है कि उत्पादन में १०% अथवा इससे भी अ्रधिक 
वृद्धि हो जाय, अतएव वस्तुप्रों की मात्रा के बढ़ जाने के कारण कौमतें फिर गिर कर 
अपने पुराने स्तर पर शभ्रा जायेंगी । कुछ दक्ाओं में वह पहिले से भी नीचे गिर सकती 
है । इस प्रकार कीमतों की वृद्धि भ्रस्थाई रहेगी, परन्तु यदि फिर उसी प्रकार चलन 
की मात्रा में १०% वृद्धि कर दी जाती है। तो कीमतें फिर बढ़ेगी और उत्तत्ति का 
फिर विस्तार होगा | यदि यह क्रम बराबर बना रहता है तो कुछ समय पद्चात्‌ वस्तुश्रो 
के उत्पादन का विस्तार चलन के विस्तार की अ्रपेक्षा कम तेजी के साथ होने लगेगा। 
कारण यह है कि उत्पादन के विस्तार के साथ-साथ उत्पत्ति के साधनों के रोजगार 
का भी विस्तार होता है भर कुछ समय पश्चात्‌ इन साधनों की दुलभता अनुभव होने 
लगती है । क्रमगत उत्पत्ति हास नियम की कार्यंशीलता के कारण उत्पत्ति की वृद्धि 
की गति धीमी पड़ जाती है । ऐसी दक्षा में उत्पादन की वृद्धि चलन-विस्तार की भ्रपेक्षा 
कम होगी । पी के शब्दों में मौद्रिक श्राय, श्रायथ उत्पादन की क्रियाओं की श्रपेक्षा 
झ्रधिक वेग से बढ़ने लगेगी । यहीं से मुद्रा-स्फीति का श्रारम्भ हो जायगा, परन्तु क्योंकि 


श्रभी उत्पादन में वृद्धि सम्भव है | इसलिये कीमतें चलन विस्तार की श्रपेक्षा कम तेजी 
के साथ बढ़ेगी । यह मुद्रा-स्फीति की पहली अ्रवस्था है । 


यदि चलन के विस्तार का क्रम अब भी बराबर बना रहता है तो धीरें-धीरे 
ऐसी अवस्था भ्रा जायगी जबकि उत्पत्ति के सभी साधनों को पूर्ण वृत्ति प्राप्त हो 
जायग। । उत्पत्ति को श्रौर अधिक बढ़ाने के लिये रब कोई भी साधन शेष नहीं रहेगा। 
यह पूर्ण बृत्ति (एग] प70।0ए77076) की अवस्था होगी। यहाँ पर साधनों 
के पूर्णा रूप में काम पर लगे रहने के कारण उत्पादन का विस्तार रुक जायगा। 
वस्तुओं की यात्रा यथास्थिर रहने के कारण कीमतों में उसी वेग अथवा अनुपात 
में वद्धि होने लगेगी, जिस अनुपात में चलन का विस्तार किया जाता है । यही 
मुद्रा स्फीति की दूसरी अवस्था हैं । 
पूर्ों वृत्ति बिन्दु के पश्चात्‌ भी यदि चलन के विस्तार का क्रम बना रहता है 
ओर थोड़े-थोड़े समय के बाद उत्तकी मात्रा में १०% वृद्धि होती रहेगी तो कुछ समय 
तक तो कीमतें चलन-विचार के झनुपात में ही बढ़ती रहेंगी,परन्त कुछ समय बाद पत्र- 
मुद्रा की सात्रा इतनी बढ़ जायगी कि उस पर से जनता का विश्वास उठने लगेगा | 
जनत! में भय की मनोत्तत्ति उद्तत्न हो जायगी | यह मनो्त्ति इतना ग्रचएड रूप 
घारण कर लेगी कि कीमतों को वृद्धि की कोई सीमा ही न रहेगी | वे चलन-विस्तार 
की श्रपेक्षा बहुत श्रधिक तेजी से बढ़ने लगेंगी । चलन में १०% वृद्धि होने पर कीमतें 
२०, ३०, १०० अथवा १,०००% के हिसाब से भी बढ़ सकती हैं । यहाँ पर चलन के 
विस्तार को बन्द कर देने पर भी कीमतों का बढ़ना बराबर बना रहु सकता है। यही 
मुद्रा स्कीति की अन्तिम अवस्था है, जिसके बहुते ही गम्भीर परिणाम होते हैं। सन्‌ 
१६२३ में जमंती में ऐसी ही प्रचण्ड मुद्रा-स्फीति हुई थी, जिसके .फलस्वरूप देश में 
मुद्रा-विनिमय के स्थान पर वस्तु-विनिमय का प्रचलन हो गया था, क्योंकि कोई भी 
व्यक्ति जम॑न सरकार द्वारा निकाले गये कांगजी नोटों को लेने के लिये तैयार न था । 
इस प्रकार की मुद्रा-स्फीति को अर्थंशा्त्र में बड़े भयड्डर शब्दों में वरणित किया जाता 
है । यही दौड़ती हुई स्फीति (िप9छ9ए 07 (७७)]07708 *शाक्षाय00) है । 
कुछ लेखकों ने तो इसे स्फीति का भयड्जूर राक्षत (96 प्ञए07/8-0680660 
४0४867 ०६ 770क्‍9009) भी कहा है। 


मुद्रा-स्फीति के कारण (706 (०७७०४ ०र्ई [ए4ि#0०7)-- 


मुद्रा-स्फीति दो प्रकार के कारणों से उत्तन्न होती हैः--( १ ) मौद्विक आय के 
विस्तार के कारण और ( २ ) उत्पादन को कमी के कारण । अब हमें यह देखना है 
कि मौद्रिक आय का विस्तार किन बातों पर निर्भर होता है और किस प्रकार किया 
जाता है और इसी प्रकार हमें यह भी देखना है कि कौन से कारण वस्तुत्रों की उत्पत्ति 
में कमी कर देते हैं ? देश में मुद्रा की मात्रा की वृद्धि, जिसके कारण कीमतें बढ़ने की 
सम्भावना पैदा हो जाती है, निम्न प्रकार होती है :--- 


(१) मौद्रिक आय के विस्तार को प्रभावित करने वाली बाते-- 


(7 ) सरकादी नीति के फलस्वरूप--बहुत बार सरकार जाक-बृझ् कर 
चलन का मात्र को बढ़ाकर तथा साख-विस्तार को प्रोत्साहन देकर कीमतों को 
बढ़ाती है |,इसका उद्देश्य यह होता है कि मुद्रा की क्रपः शक्ति को कम करके ऋणी 
वर्ग के ऋण भार को कम किया जाय, अ्रथवा घनहीन कृषक वगे के उन कष्टों को दूर 
किया जाय जो कीमतों के पतन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके ग्रतिरिक्त इस 
नीति के श्रौर भी बहुत से उद्देश्य होते हैं, जैसे-देश की विकास योजनाश्रों के लिए धन 
प्रात करना । इन उद्देश्यों से सरकार केवल चलन की मात्रा का ही विस्तार नहीं . 
करती है, बल्कि बेंक दर को घटा कर तथा अन्य रीतियों से बेंक-मुद्रा के विस्तार को 
भी प्रोत्साहन देती है । साख-मुद्रा के विस्तार का भी स्फीतिक प्रभाव होता है और 
इसे आ्रथिक भाषा में कभी-कभी साख-स्फीति (४४८४४ ॥//६४८०%) कहा जाता 
है । उपरोक्त सभी रीतियाँ ऐच्छिक अथवा कृत्रिम स्फीति (00]007809 [7/]8- 
007) को उत्पन्न करती हैं । 

()) हीनार्थ-प्रबन्धन ([7७00॥0 फ789870०78)-बहुत बार सरकारें 
घाटे के बजट बनाती हैं | व्यय की मात्रा आय से अ्रधिक्र रखी जाती है और सरकार 
प्रतिभुतियाँ निकाल कर बैंकों से ऋण लेती है। इन प्रतिभृतियों के आधार पर बेंक 
अपने निक्षेपों को बढ़ाती हैं श्रौर इस प्रकार साख-मुद्रा का विस्तार होने के कारण मुद्रा- 
प्रसार फैलता है+' आधुनिक युग में सरकारों द्वारा ऐसा करने के अनेक उदाहरण 
भिलते हैं। जब सरकार की साख इतनी कम होती है कि उसे खुले बाजार में झ्रावश्यक 
मात्रा में ऋण नहीं मिलते हैँ, श्रथवा जब सरकार और श्रधिक करारोपण द्वारा जनता 
को असन्तुष्ट करना नहीं चाहती है तो हीनाथं-प्रबन्धन द्वारा श्राय प्राप्त की जाती है। 

(30)' प्राकृतिक कारणु, जेसे स्वर्ण की मात्रा में वृद्धि--कभी-कभा 
प्राकृतिक कारणों द्वारा भी मुद्रा-स्फोति फेलती है । यदि किसी ऐसे देश में जहाँ स्वरां 
को चलन का आधार बनाया गया है, भ्रकस्मातु ही किसी कारण से बहुत अधिक मात्रा 
में स्वर्ण श्रा जाता है तो उस देश में मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 
बहुमूल्य घातुओं का भारी आयात भी मुद्रा-प्रसार का कारण बन सकता है । 

(ए) चलन तथा साख-घझुद्रा के प्रचलन-वेग में वृद्धि--वर्तमान काल में 
यह कारण बहुत महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। मुख्यतया साख-मुद्रा के प्रचलन वेग की 
वृद्धि के बारण मुद्रा की कुल मात्रा में काफी वृद्धि हो जाती है श्रोर कीमतों में स्फीतिक 
प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । सम्पन्नता ( वैभव ) के काल में बेंकों के निक्षेपों की मात्रा 
और साख-मुद्रा का प्रचलन-वेग बढ़ने से स्फीति के विकास की श्रनुकूल दक्षायें उत्पन्न 
हो जाती है । ह 


उत्पादन को कम करने वाली बातें-- 
साधारणतया उपरोक्त सभी कारण उत्पत्ति के विस्तार को भी प्रोत्साहित 


करते हैं। कीमतों की वृद्धि साघारणातया अधिक माँग तथा अधिक बिक्री का सूचक 
होती है । इसके श्रतिरिक्त कच्चे माल की कीमतें तथा मजदूरियाँ भी तेयार माल को 
तुलना में नीची रहती हैं।ये सभी परिस्थितियाँ उत्पादक के लाभ को बढ़ाती हैं झर उत्पा- 
दन के विस्तार का- कारण बनती हैं, परन्तु यह सम्भव है कि उत्पादन की वृद्धि मौद्विक 
आ्राय के विस्तार की तुलना में कम रहे । ऐसी दशा में वस्तुओं और सेवाश्नों की एक 
तुलनात्मक कमी अनुभव होने लगती है। अनेक कारणों से उत्पत्ति की मात्रा घट भी 
सकती है, जो उस काल में भी सम्भव है जबकि मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहती है। 
उत्पादन की कमी के प्रमुख कारण निम्त प्रकार हैंः-- 
(१4 ) कुछ उत्पत्ति के साधनों की दुलंभवा, जिसके कारण उत्पत्ति क्रमगत 
उत्पत्ति ह्वास तियम के श्रन्तगंत होने लगती है । | 
( ॥ ) औद्योगिक झगड़े, जिनके कारण काम बहुधा बन्द रहता है। 
((9 ) ग्राकृतिक आपत्तियाँ, जैसे--भूचाल, बाढ़, सूखा, महामारी इत्यादि । 
(ए ) शिल्प सम्बन्धी परिवर्तव ('७७॥४०028768] 60970868), थो 
कुछ काल के लिए उत्पादन कार्यों को स्थगित करा देते हैं । 
(० ) सरकार की व्यापार तथा ग्रशुल्क नीति, जिसके अ्न्तगंत विदेक्षों को 
-इतना अ्रधिक निर्यात कर दिया जाता है कि देश में वस्तुओं की कमी 
पैदा हो जाती है, श्रथवा जिसके भ्रन्तगंत श्रायातों पर नियन्त्रण लगा 
क्र उसकी मात्रा सीमित रखी जाती है और देश में वस्तुश्नों का 
अ्रभाव उत्पन्न हो जाता है । 
मुद्रा-प्रसार के परिणाम ([फ6 766८३ ० हावदिंं०7)-- 
मुद्रा-प्रसार के प्रभाव आर्थिक जीवन के सभी श्रद्धों पर पड़ते हैं, यद्यपि यह 
सत्य है कि अ्रलग-अलग दिश्ाश्रों में इसके प्रभाव भी अलग-अलग होते हैं । समाज के 
कुछ वर्गों के लिए मुद्रा-स्फीति एक प्राकृतिक श्राज्षीवद के रूप में आती है, परन्तु समाज 
के कुछ वर्गों को इसके कारण अपार कष्ट होता है। साधारण मुद्रा-स्फीति के परिणाम 
इतने गम्भीर होते हैं कि लोग इसे दोषपूर्णा ही समभते हैं, परन्तु सभी दशाश्रों में मुद्रा- 
स्फीति हानिकारक नहीं होती । नियन्त्रित स्फीति के विषय में तो यह कहा जाता हैं 
कि इसकी सहायता से देश के श्राथिक जीवन के विकास तथा देश के भौतिक ओर 
मानव साधनों के पूर्णा उपयोग की योजनाओ्रों को सफल बनाया जा सकता है। आधु- 
निक श्रथंज्रास्त्री कीमत-स्तर की धीरे-धीरे ऊपर उठती हुई प्रवृत्ति को बताये रखना देश 
की मोद्रिक नीति का श्रावश्यक आधार समभते हैं। 
प्रांथक विनियोजन तथा युद्धकालीन अर्थ॑-व्यवस्था के प्रबन्ध में तो मुद्रा स्फीति 
का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। आशिक नियोजन द्वारा एक पिछुड़ी हुई श्रथ॑- 
व्यवस्था को भी उन्नत बताया जा सकता है और देश के बेकार पड़े हुए साधनों का 
उपयोग करके देश में उपभोग-स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है, परत्तु नियोजन को 
सफंल बनाने के लिए सरकार को भारी मात्रा में पु जी व्यय करना पड़ता है । साधारण 


साधनों, जंसे--करारोपण, लोक ऋण श्रादि, द्वारा इस व्यय को पूरा करना कठिन 
होता है । इस कारण सरकार हीनाथ॑ प्रबन्ध द्वारा अथवा कागज के नोट छाप कर इस 
व्यय को पूरा करने का प्रयत्न करती है। इससे मुद्रा-प्रसार तो श्रवश्य होता है, परन्तु 
यह इसलिए उचित होता है कि भविष्य में उत्पत्ति बढ़ने के कारण वर्तमान आर्थिक 
कष्टों का पूर्ण रूप में बदला मिल जाता है । इसके अतिरिक्त मुद्रा-प्रसार के कारण देश 
के साधनों का पुनवितरण हो जाता है, जिससे आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के 
लिए पर्याप्त साधन मिल जाते हैं। इसी प्रकार युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार भी इस कारण 
उचित होता है कि इसके द्वारा सरकार रक्षा व्यय के लिए श्रावश्यक धन प्राप्त कर लेती 
है । मुद्रा-स्फीति के कारण जो कष्ट होता है वह देश की पराजय तथा दासता की 
तुलना में कुछ भी नही होता है। श्राधुनिक संसार का श्रनुभव यही है कि युद्ध की 
तैयारी तथा युद्ध के सफल संचालन के लिए मुद्रा-स्फीति झ्रावश्यक ही है । 

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के भी अपने लाभदायक उपयोग होते हैं, परन्तु जन- 
साधारण के दृष्टिकोण से मुद्रा-स्फीति अत्यन्त बुरी होती है । प्रो० वकील ने मुद्रा-स्फीति 
की तुलना एक डांकू से की है, जो वैसे तो सारे राष्ट्र को लूठता है, परन्तु अदृश्य 
रहता है । लोगों को साधारणतया यह पता भी नहीं चल पाता है कि उन्हें कोन लूट 
रहा है शोर किस प्रकार ? “मुद्रा प्रसार की तुलना एक डाकू से की जा सकती है। 
दोनों ही कोई न कोई वस्तु छीनते हैं, लेकिन श्रन्तर यह है कि जबकि एक डाकू 
दृष्टिगत होता है, मुद्रा-प्रसार श्रहृष्य रहता है; डाकू का शिकार एक ही समय पर एक 
या कई व्यक्ति होते हैं। लेकिन मुद्रा-प्रसार का शिकार समस्त जनता होती है; डाकू 
को न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है, लेकिन मुद्रा-प्रसार कानूनी होता है ६ 
उसे न्यायालय में इस प्रकार नहीं घसींटा जा सकता है ।/!% 
समाज के विभिन्न वर्गों पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव-- 

मुद्रा-स्फीति के सामाजिक प्रभाव का अ्रध्ययन करने के लिए कीौन्‍्ज ने समाज 
को ५ वर्गों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं :--(7) विनियोगी वर्ग (]'06 
[77680078), (7]) उत्पादक वर्ग (]6 7770676७7/8), (777]) श्रमिक वर्ग 
(%8 ए४७८७- ७७7७१8), (9५) उपभोक्ता वर्ग (76 (१०४8प7॥७7४) और 
(५) ऋणी वर्ग तथा साहुकार वर्ग (]%6 )600078 ७76 (7९१॥07:8) । स्पष्ट 
तथा विस्तृत अध्य॑यन के लिए प्रत्येक वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव का अ्रध्ययन अलग- 
अलग किया जायगा । यह निश्चय है कि इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से पृूणंतया 
अलग नहीं किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति एक साथ विनियोगी, उत्पादक 
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श्रमिक, उपभोक्ता तथा ऋणी और साहकार सभी कुछ हो सकता है। यहाँ पर केवल 
यह देखने का प्रयत्न किया जायगा कि इन विभिन्न रूपों में समाज के सदस्यों 
पर मुद्रा-प्रसार का अलग-अलग प्रभाव किस प्रकार पड़ता है ? यह सम्भव है 
कि एक रूप में एक व्यक्ति को लाभ हो और दूसरे रूप में हानि । 


( ] ) विनियोगी वर्ग--विवियोगी वर्ग से हमारा अभिप्राय उन लोगों से 
होता है जो उद्योग और व्यवसाय में रुपया लगाते हैं और इस प्रकार लगाये हुए रुपए 
से आय प्राप्त करते हैं। यही वर्ग साहसी का काम करती है और उत्पत्ति सम्बन्धी 
जोखिम को उठाता है। इस वर्ग को दो भागों में बॉँटा जा सकता है ;--( १ ) वे 
विनियोगी जिन्हें निश्चित आय प्राप्त होती है और ( २ ) वे विनियोगी जिनको आय 
परिवतेनशील होती है। 


(१) निश्चित झ्राय वाले विनियोक्ता---प्रथम वर्ग के विनियोगियों का 
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व्यवसाय के लाभ और हानि से कोई निकट सम्बन्ध नहीं होता है । 
चाहे व्यवसाय को श्रत्यधिक लाभ हो या हानि उन्हें तो पूर्व निश्चित 
राघ्ति ही मिलती है। एक सम्मिलित पू जी कम्पनी के ऋण-पत्रधारी 
([)268087/प्रा'6 2200 इसी प्रकार के विनियोगी होते हैं। 
इन व्यक्तियों को कम्पनी को उधार दी गई राशि पर एक निश्चित 
दर पर ब्याज मिलती है। व्यवसाय की सम्पन्नता अथवा कठिनाई 
का ब्याज की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वर्ग को 
मुद्रा-स्फीति के काल में हानि होती है, क्योंकि इसकी श्राय तो स्थिर 
रहती है, परन्तु मुद्रा की क्रयः शक्ति कम हो जाने के कारण इस 
ग्राय की वास्तविक कीमत घट जाती है। पहिले के बराबर आय से 
अब पहले से कम वस्तुए और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं । 


परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता--परिवतैवशील आय वर्ग के 
विनियोगी वे लोग होते हैं जिनकी आ्राय निश्चित नहीं होती, वरन्‌ 
व्यवसाय के भाग्य पर निर्भर होती है। यदि व्यवसाय को अधिक 
लाभ होता है तो इस वर्ग को भी लगभग उसी अनुपात में बढ़ी हुई 
आय प्राप्त होती है। व्यवसाय को हानि होने की दशा में यह भी 
सम्भव होता है कि इस वर्ग को कुछ भी आय प्राप्त न हो। मुद्रा- 
स्फीति का समय व्यवसायों के लिए सम्पन्नता का काल होता है। 
बिक्नी अधिक होती है, श्रच्छी कीमतें मिलती है और व्यापार तेजी के 
साथ होता है । लाभ का अंश भ्रधिक रहता है और इस कारण इस 
वर्ग के विनियोगियों को अधिक आ्राय प्राप्त होती है। सम्मिलित पूजी 
कम्पनी के साधारण अंशधारी ऐसे ही विनियोगा होते है| इस प्रकार 


इस वर्ग की मौद्रिक आय बढ़ती है, परन्तु क्योंकि कीमतें भी बढ़ 
जाती हैं, इसलिए वास्तविक आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है। 
कुल मिलाकर इस वर्ग के विनियोगियों को लाभ ही होता है। 


( गा ) उत्पादक वर्ग--इस वर्ग में हम उन साभी व्यक्तियों को सम्मिलित 
करते हैं जो उत्पादन के कार्योंमे लगे रहते हैं। उद्योगपति, कषक, खानों के मालिक, 
माहीगीर आदि सभी ग्रकार के उद्यादक इसी वर्ग में सम्मिलित किये जाते हैं । 
हमें यह देखना है कि मुद्रा-प्रसार का इस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है ? मुद्रा-स्फीति 
में ऐसा होता है कि जनता के पास क्रयः शक्ति का विस्तार देश में उत्पादन की अपेक्षा 
ग्रधिक तेजी से होता है। सभी प्रकार की वस्तुप्रों ओर सेवाश्नों की कीमतें निरन्तर 
ऊपर चढ़ती जाती हैं। सामान्य रूप में इस वर्ग के व्यक्तियों को मुद्रा-स्फीति के 
काल में लाम होता है | उद्यादक के लाभों के निम्न तीन कारण होते हैं :-- 


(१ ) कीमतों की वृद्धि साधारणतया माँग को वृद्धि के कारण होती है। 
इसका श्रथं यह होता है कि वस्तुप्रों और सेवाश्रों की बिक्नी तेजी के साथ होती है। 
माल तैयार होते ही बिक जाता है, जिसके फलस्वरूप एक झोर तो अ्रधिक बिक्री के 
कारण लाभ अधिक होता है श्रौर दूसरे, तैयार माल को जमा करके रखने, उसकी 
लागत पर ब्याज देने तथा माल का विज्ञापन करने पर व्यय कम होता है, तीसरे, 
कोई मशीन तथा कारखाना बेकार नहीं रहता है । 


(२ ) कीमतों की तुलना में उत्तादन व्यय निम्न स्तर पर रहता है। 
कारण यह है कि उत्पादन में समय लगता है। यदि आज कच्चा .माल तथा औजार 
खरीदे जाते हैं । प्‌ृजी उधार ली जाती है, श्रथवा श्रमिकों को भर्ती किया जाता है तो 
दो-चार महीने पीछे त॑यार माल निकल पाता है शर हो सकता है कि माल को बेच 
कर कीमत प्राप्त करने में श्रोर भी अधिक समय लगे । उपरोक्त सभी खर्चे, जो उत्पादन 
व्यय के श्रंग होते हैं, वर्तमान कीमत-स्तर के अनुसार होंगे, परन्तु इस बीच में कोमतें 
बढ़ जाती हैं तो तैयार माल की बिक्री ऊँचे कीमत-स्तर के शनुसार श्रर्थात्‌ ऊंची 
कीमतों पर होगी । इससे उत्पादक के लिए लाभ का अंश बढ़ जाता है। 

( है ) मजदूरी में भी उत्मादक को बचत होती हे | यह अर्थशास्त्र में एक 
साधारण सी बात है कि मजदूरियाँ कीमत-स्तर से पीछे ही रहती हैं। कीमतों के 
बढ़ने की दशा में मजदूरियों की दरें भी अ्रवश्य बढ़ती हैं, परन्तु उतनी तेजी से नहीं 
जितनी तेजी से कि कीमतें बढ़ती हैं । इस प्रकार मजदूरी का एक भाग भी उत्तादक के 
लाभों में सम्मिलित हो जाता है। जिन उद्योगों में मजदूरी उत्पादन-व्यय का एक 
वड़ा भाग होती है उन्हें तो विशेष रूप में लाभ होता है । 

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के काल में उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, जिसके 
फलस्वरूप उत्पादन का विस्तार करके श्र भ्रधिक लाभ कमाने का प्रयत्न किया जाता 
है । व्यापारी वर्ग को भी उत्पादकों में हो सम्मिलित किया जा सकता है । इस वर्ग को 


साधारणतया और भी अधिक लाभ होता है। रखे-रखे माल के दाम बढ़ते रहते हैं 
और प्रत्येक वार माल को कम कीमत पर खरीद कर श्रधिक कीमत पर बेच दिया 
जाता है। ग्राहकों को हूं ढ़ने तथा श्राकपित करते की आवश्यकता भी कम पड़ती है । 


“पता ) श्रमिक वर्ग-हू, वर्ग में हम उन सब व्यक्षियों को सम्मिलित 
करते हैं जो अपनी सेवाओं अथवा अपने श्रम को बेचकर आय ग्राप्त करते हैँ 
इस वर्ग में कारखानों और कृषि में काम करने वाले मजदूर, वेतनभोगी व्यक्तियों तथा 
अन्य प्रकार के श्रमिकों को शामिल क्रिया जाता है। 


यदि कीमतें बढ़ती हैं तो “एक दिशा में तो इस वर्ग को लाभ होता है 
परन्तु दूसरी दिशा में हानि रहती है | बात यह है कि मुद्रा-स्फीति के काल में 
उत्पत्ति, व्यापार तथा व्यवसाय का विस्तार होता है। इस सारे विस्तार के लिए अ्रधिक 
श्रमिकों की ग्रावश्यकता पड़ती है, जिससे रोजगार की वृद्धि होती है। श्रुप्त की माँग 
श्रधिक होने के कारण श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति भी बढ़ जाती है और वे कार्य 
की श्रधिक श्रच्छी दशाएं प्राप्त कर लेते हैं । रोजगार के विस्तार के कारण श्रमिक वर्ग 
सुखी रहता है परिवार के अ्रधिक सदस्यों को रोजगार मिल जाने के कारण आय में 
वृद्धि हो जाती है, परन्तु दूसरी दिल्या में श्रमिक वर्ग को हानि होती है | मजदूरियों 
तथा वेतनों की यह सामान्य प्रकृति है कि वे कीमत-स्तर से बहुत पीछे रहती है। मुंद्रा- 
स्फीति के काल में मजदूरियाँ ओर वेतन बढ़ते तो हैं, परन्तु कीमतों की अपेक्षा 
कम तेजी के साथ बढ़ते हैँ, इसलिए श्रमिक का वास्तविक मजदूरी कम हो जाती 
हे | बढ़ी हुई मजदूरी भी पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकती है 
जिससे श्रमिकों का जीवन-स्तर नीचे गिर जाता है। उन्हें विशेष कठिनाई अनुभव होती 
है और वे संगठन करके श्रधिक मजदूरियों, मेंहगाई के भत्तों तथा जीवन निर्वाह व्यय 
के भत्तों की माँग करते हैं । 

यह काल श्रम संघों के संगठन और विकास का काल होता है | सामूहिक 
रूप में श्रमिक अधिक मजदरियों की माँग करते हैं। श्रम संघों की सदस्यता बढ़ती है 
और श्रमिकों का संगठन हृढ़ होता है। यह काल हड़तालों का थी काल होता हे, 
जिसके कारण औद्योगिक अशान्ति फैलती है। श्रमिक वर्ग यह जान लेता है कि इस 
समय उत्पादन को बन्द करना उत्पादक के हित में नहीं है, इसलिए वह हड़ताल की 
धमकी अथवा हड़ताल करने पर श्रमिकों की कुछ न कुछ माँगों को अ्रवश्य पूरा 
करेगा । इसी काल में औद्योगिक शान्ति स्थापित करने की नह-नहें रीतियों और 
नये-नये उपायों का आविष्कार किया जाता है और श्रमिक्रों को सस्तुष्ट रखने के विशेष 
प्रयत्न किये जाते हैं । 

([ए ) उपभोक्ता वर्ग-समाज के सभी सदस्य उपभोक्ता होते हैं। 
चाहे हम ब्याज पर रुपया देकर आय प्राप्त करें, कोई उद्योग अथवा व्यवसाय चलायें 
अथवा मजदूरी करें, अपनी झावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए हमें उपभोग भ्वद्य करना 


पड़ता है। उपभोक्ताओं के दृश्कोण से मुद्रा-स्फीति का काल विशेष रूप में 
कष्टटायक होता है | उपभोक्ताश्ों की आय की तुलना में कीमतें बराबर बढ़ती जाती 
हैं। जीवन की नितान्त आ्रावश्यक वस्तुश्रों की कीमतें सबसे श्रधिक बढ़ती हैं। वस्तुएं 
और सेवाएं दुलंभ हो जाती हैं और उपभोक्ताश्नों को उपभोग की मात्रा में कमी करनी 
पड़ती है। इस कारण उपभोक्ताओं में भारी अ्रसन्‍्तोष फैलता है। उन्हें कुछ झ्राव- 
इ्यकताश्रों की सन्तुष्टि तो पूर्णतया स्थगित करनी पड़ती है श्रोर कुछ को केवल आंशिक 
रूप में ही पूरा करने पर वाध्य होना पड़ता है। उपभोक्ताओं की श्रोर से सहकारी 
समितियाँ स्थापित करने तथा कीमतों पर नियन्त्रण रखने को माँग की जाती है। 
दूसरे महायुद्ध के काल तथा युद्धोत्तर काल में उपभोक्ताग्रों के कष्टों से सभी परिचित हैं। 


( ए ) ऋणी तथा साहुकार वर्ग-हप वर्य में उधार लेने और देने वाले 
व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता हे | भ्राधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति ऋणी 
प्रथवा साहुकार है और कभी-कभी तो वह दोनों एक ही साथ होता है। ऋणखों के 
सम्बन्ध में बहुधा ऐसा होता है कि ऋण एक निद्िचत काल के लिए दिया जाता है 
भर देते समय उसके ब्याज की दर निश्चित कर ली जाती है। इसके पश्चात्‌ कीमतों 
की घटा-बढ़ी का इस पहिले से तय की हुईं ब्याज की दर पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता है । ह 

( १ ) भुंद्रा-स्फीति के काल में ऋणी वर्ग को लाभ होता है। कारण यह है 
कि उसे एक पू्व॑ निश्चित मात्रा में, मूलधन तथा ब्याज चुकाना होता है। कीमतों के 
बढ़ जाने के कारण भुगतान की इस राशि की वास्तविक कोमत कम रह जाती है। 
इस प्रकार ऋण का वास्तविक भार बहुत कम रह जाता है, परन्तु इस काल में साह- 
कार वर्ग को हानि होती है । मूलधत तथा ब्याज के रूप में इस वर्ग को जो राशि प्राप्त 
होती है उसकी वास्तविक कोमत उस समय की भ्रपेक्षा बहुत कम रह जाती है जबकि 
ऋचा दिया गया था ४ मुद्रा-स्फीति के काल में उत्पत्ति के बढ़ने के कारण ऋणों की 
माँग अधिक होती है और ब्याज की दरें ऊपर चढ़ती हैं। इस काल में बेंकों द्वारा, 
ग्रधिक साख का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेकिंग का विकास भी 
होता है । बैंकों के नकद कोषों और उनकी निक्षेपों का पारस्परिक अनुपात कम हो 
जाता है । 

€क दूसरे दृष्टिकोण से मुद्रा-स्क्तीति के काल में साहुकार वर्ग को लाभ 
होता है और ऋण) वर्ग को हानि होती है | बढ़ती हुई कीमतों के काल में बहुधा 
उत्पादन का विस्तार किया जाता है । इसके लिए श्रधिक ऋणों की झ्रावश्यकता पड़ती 
है । इसके अतिरिक्त ऐसे समय में व्यापार भी अधिक तेजी के साथ होने लगता है । 
इससे भी श्रल्पकालीन ऋणों की माँग बढ़ जाती है। दोनों ही कारणों से ऋणों को 
माँग बढ़ जाती है, जिससे एक ओर तो ब्याज की दर बढ़ जाती हे और दूसरी 
ओर साहुकार के पास धन बेकार नहीं पढ़ा रहता हे | यह स्थिति साहुकार के लिए 


निसन्देह लाभपूर्ण रहेगी । इसके विपरीत ऋणी को हानि होगी, क्योंत्रि एक अ। 
तो ऋणँं की माँग बढ़ जाने के कारए ऋण मिलने में कठिनाई होगी ओरेँ दूसरी 
ओर ब्याज की दरें जे ची उठ जायेंगी | 


स्मरण रहे कि मुद्रा-सीति के उपरोक्त सभी परिणाम सुद्रा-स्फीति की 
पहली और दूसरी अवस्थाओं से सम्बन्धित हैं। अन्तिम अवस्थः में तो उसके 
परणाम बहुत भयंकर होते हैँ | जमेनी में सन्‌ १६२३ में विनिमय व्यवस्था पुर्णतया 
वस्तु विनिमय आधार पर झा गई थी। नोटों के बदले में कुछ भी प्राप्त कर लेता 
सम्भव न था। अत्यधिक मुद्रा-प्रसार सरकार पर से जनता का विश्वास उठा देता है। 
बहुत बार यह सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति को जन्म देता है। चीन की कॉमिटाँग 
सरकार की पराजय का कारण साम्यवादी फौजों की शक्ति के अतिरिक्त वह भीषण 
मुद्रा-स्फीति भी थी जो उसके राज्य-काल में चीन भर में फैल गई थी । 


मुद्रा-स्फीति के अन्य आशिक प्रभाव-- 

समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले उक्त प्रभावों के अ्रतिरक्त मुद्रा-प्रसार 
के निम्न आथिक प्रभाव भी उल्लेखनीय हैं :-- 

- ( १ ) करों में वृद्धि--मुद्रा प्रसार के दिनों में नये कर बहुत लगाये जाते हैं 

ओर पुराने करों में वृद्धि हो जाती है । 

(२) ऋणों में वृद्धि-व्यापारी वर्ग तो श्रधिक्राधिक ऋण लेकर उत्पादन 
बढ़ाने का प्रयास करता ही है, साथ ही सरकार भी अ्रधिक ऋण लेती है, जिससे उसके 
बजट में घाटे की पूति हो सके । 


( ३ ) बैंकिंग और बीमा--नये-तयै बेंक व बीमा कम्पनियों की स्थापना 
होने लगती है और पुरानी निष्प्राण संध्थायें भी गतिशील हो उठती हैं । 

(४ ) नियमित आशिक प्रणाली--सरकार स्वतत्त आर्थिक प्रणाली का 
परित्याग करके नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली की नीति अपनाती है, जो देश का आ्राथिक 
विकास करने में सहायक होती है और लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। राश- 
निग, मूल्य नियन्त्रण आदि नियन्त्रित आथिक प्रणाली के ही श्रक्ष हैं । 


(५ ) रक्षा-व्यय में सुविधा--युद्ध काल में मुद्रा-प्रसार के द्वारा सरकार 
देश की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यय करने में समर्थ हो जाती है, यद्यपि नागरिकों को 
थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन देश को स्वतन्त्रता के सामने उसकी कोई गिनतीः्नहीं है । 


( ६ ) आयात उत्साहित और निर्यात ह॒तोत्साहित होते हैं, जिससे 
विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है और व्यापार-सन्तुलन देश के प्रतिकूल रहता है। . 
(७ ) बचत की भावना को ठेस--समुद्रा-प्रसार होने पर मुद्रा का मूल्य 


गिर जाता है। अ्रतः लोगों ने जो बचत की है उसका मूल्य भी (क्रय क्षक्ति कम ही 
जाने से. कम हो जाता है, जिससे लोगों में बचत की भावना कु ठित हो जाती है । 


(८ ) करदाताशों को लाभ होता है, क्योंकि मुद्रा-प्रसार के दिलों में 
उन्हें कर के रूप में कुछ अ्रधिक रुपया देना पड़ता है, लेकिन वास्तव में वस्तुओं के रूप में 
वे भ्पेक्षत: कम भुगतान करते हैं । 


( ६ ) घन का वितरण--मुद्रा-प्रसार एक ऐसा अन्धा इन्जन है जो एक का 
धन लूटकर दूसरे को और दूसरे का धन लूट कर तीसरे को देता है । जिन्होंने परिश्रम 
से हक है श्र जिन्होंने बिना परिश्रम के कमाया हैं वे सब ही लूटे जाते हैं । यह 
कुछ लोगों को फायदा श्रौर कुछ को नुकसान पहुँचाता है । 

(१०) समाज का नेतिक पतन--मुद्रा-प्रसार के दिनों में श्रधिक से भ्रधिक 
लाभ कमाने के प्रयत्न में व्यापारी चोरबाजारी, मिलावट, मनाफाखोरी जंसे भ्रनेतिक 
कर्म करने लगते हैं तथा यह रोग सरकारी कर्मचारियों में भी फैल जाता है। वे भी 
रिश्वत लेकर व्यापारियों को अनतिक कर्मों की छूट दे देते हैं । 
साराश-- 


उपरोक्त विवेचना से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मुद्रा-असार अनेक आर्थिक, 
राजनेतिक, सामाजिक एवं न॑तिक वुराइ्यों की जड़ हे और अन्त में सारे राष्ट्र को 
भयंकर हानि सहनी पड़ती हे 


मुद्र--संकुचन अ्रथवा मुद्रा विस्फीति 
([0668४०7४) 


मुद्रा संकुचन का अध्थे ((९०४०ा४ ० (097&४09)--- 


मुद्रा-संकुचन मुद्रा-स्फति की विपरीत प्रवृत्ति है । वैसे तो बहुत से लोग कीमतों 
के प्रत्येक पतन को मुद्रा-संकुचन का नाम दे देते हैं, परन्तु जिस प्रकार कीमतों की 
प्रत्येक वृद्धि स्फीतिक नहीं होती है ठोक उसी प्रकार कीमतों का प्रत्येक पतन विस्फीतिक 
भी नहीं होता है ।-कुछ लोगों का विचार है कि यदि मुद्रा की पूर्ति श्रथवा उसकी 
मात्रा, मुद्रा की माँग ग्रर्थातु उपस्की व्यापार, व्यवसाय श्रथवा अन्य विनिमय कार्यों. 
सम्बन्धी श्रावश्यकता से, कम होती है तो मुद्रा की क्रय: शक्ति बढ़ जाती है तथा 
वस्तुओं भौर सेवाश्रों की सामान्य कीमतें गिरती हैं, यही विस्फीति है'4 जैसा कि हम 
मुद्रा-स्फीति के सम्बन्ध में देख चुक्रे हैं कि मुद्रा की माँग और पूति का कोई निद्िचित 
अनुमान सम्भव नहीं होता है, इसलिए मुद्रा-विस्फीति के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण 
सन्‍्तोषजनक नहीं है। मुद्रा-संकुचन की भी सबसे उपयुक्त परिभाषा पीणु ने ही की है । 
उनके अनुसार मुद्रा-विस्फीति कीमतों के गिरने की वह स्थिति है, जो उस समय 
उत्पन्न होती हैं, जबकि वस्तुश्नों और सेवा्नों का उत्पादन मौद्रिक श्राय की अपेक्षा 
अधिक तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार कीमतों का प्रत्येक पतन मुद्रा-संकुचन नहीं होता 
है । उसकी केवल एक विशेष दक्षा ही मुद्रा-स्फीति को सूचित करती है। निम्न. 
दशाओं में कीमतों का गिरना विस्फीतिक होता है 


१ ) यदि मोद्रिक झाय घटवी है, परन्तु उत्पादव यथास्थिर रहता है । 
२) यदि मौद्रिक झ्राय तथा उत्पादन दोरों घटते हैं, परन्तु मौद्धिक आ्राय 
अपेक्षतन अश्रधिक तेजी से घटती है । 
( ३ ) यदि उत्पादन बढ़ता है, परन्तु मौद्रिक श्राय यथास्थिर रहती है । 
(४ ) यदि उत्पादन तथा मौद्रिक आय दोनों बढ़ते हैं, परन्तु उत्पादन अ्रधिक्र 
तेजी से बढ़ता है । 

(४ ) यदि उत्पादन बढ़ता है और मौद्रिक आय घटती है । 
मुद्रा-संकुचन के कारणु-- 

मुद्रा-संकुचन प्रचलित चलन तथा साख-मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक कमी करके 
किया जाता है। कभी-कभी जब मुद्रा-स्फीति के कारण कीमतें बहुत ऊची हो जाती 
हैं तो सरकार उन्हें कम करने के लिए मुद्रा-संकुचन की नीति अपनाती है, परन्तु 
प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार है कि संकुचन का क्रम भी एक बार आरम्भ होकर फिर रुकता 


नहीं है श्र कीमतें चीचे ही गिरती जाती हैं। मुद्रा-संकुचन साधारणतया निम्न प्रकार 
होता है :-- 


( 
( 


( १ ) भारी करारोपण--सरकार भारी करारोपण द्वारा या बलात ऋणों 
(7076: 0 ॥,0878) द्वारा देश में मुद्रा की प्रचलित मात्रा घटा देती है | 


(२ ) खुद्रा की मात्रा में कमी--सरकार देश में प्रचलित अपरिवर्तंतशील 
नोटों तथा प्रादिष्ट-मुद्रा को रद्द करके देश में मुद्रा की मात्रा में कमी कर सकती है । 


( ३ ) वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि---प्रचलित सुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहते 
हुए यदि अ्रकस्मात्‌ ही वस्तुश्नों की मात्रा बढ़ जाती है तो कीमतें गिर सकती हैं । 


(४ ) बैंक दर में दृद्धि--केन्द्रीय बेंक अपनी बेंक दर को ऊँचा उठाकर भी 
मुद्रा-संकुचचन कर सकती है । इस नीति का परिणाम यह होता है कि झन्य बेंकों को 
ऋण मिलने में कठिनाई होती है भ्रौर अधिक ब्योज देना पड़ता है, जिसके कारण वे 
साख के उत्पादन को घटा देती हैं । 


( ४५ ) केन्द्रीय बेक की अन्य नीतियाँ--केन्द्रीय बेंक और भी कई रीतियों 
से मुद्रा-संकुचन कर सकती है, जंसे--जनता से प्रत्यक्ष रूप में ऋण लेकर अथवा अपनी 
खुले बाजार क्रियाओं ((09७0 ४(७॥7076 (0]67807078) द्वारा । इसी प्रकार 
केन्द्रीय बेंक प्रतिभूतियों को बेच कर भी जनता से चलन को अपने पास खींच लेती 
है । इसके अतिरिक्त बहुत बार सरकार साख निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा देती है । 
मुद्रा-संकुचन ब्के परिणाम (&॥#९८७ ० 07८० ६8४079)--- 

विस्फीति कीमत-स्तर को नीचे गिराती है। स्फीति के विपरीत यह देश के 
जीवन को अवनति की ओर ले जांती है । विस्फीति के काल में कौमतें, मजदूरियां, 
उत्पादन, ब्याज की दरें तथा रोजगार सभी नीचे को ओर जाते हैं। देश में अति- 








उत्पादन दृष्टिगोचर होने लगता है । व्यवसायिक भविष्य निराशाजनक होता है श्र 
समाज के लगभग सभी वर्गों को भारी कष्ट होता है । 


मुद्रा-स्फीति की भाँति विस्फीति का भी समाज के विभिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न 
प्रभाव पड़ता है । ये प्रभाव निम्न प्रकार होंगे :--- 


( ] ) विनियोगी वर्ग--इस वर्ग के उस भाग को लाभ होगा जिसकी आय 
निश्चित होती हे, क्योंकि कीमतें घट जाने के कारण इस आ्राय की वास्तविक कीमत 
बढ़ जाती है | परिवरतनशील' आय वर्ग के विनियोगियों की आय घटती है | कारण 
यह है कि विस्फति के काल में बहुत से उद्योग और व्यवसाय बन्द हो जाते हैं भर 
गेष को साधारणतया हानि होती है। भ्रूमिपतियों श्रोर जमींदारों को लाभ होता है, 
क्थोंकि ये लोग निश्चित श्राय वर्ग के होते हैं।. | 


( [] ) उत्पादक वर्ग-हस वर्ग को सामान्य रूप में हानि हं ती है। 
५7 ) कारण यह है कि कीमतें गिरना मांग के गिरने का सूचक होता है, इस कारण 
विस्फीति के काल में बिक्री कम होती है। कारखानेदारों, व्यापारियों और दूकानदारों 
के पास बिना बिके माल के स्टॉक जमा हो जाते हैं । मन्दी इतनी हो जाती है कि माल 
को बेचने में भारी कठिनाई होती है । (37 ) दूसरे, कामतों की तुलना में उत्पादन 
व्यय अधिक रहता हे, जिससे हानि की सम्भावना और बढ़ जाती है । माल के तैयार 
होने से पहले ही कच्चा माल खरीदा जाता है, मजदूर रखे जाते हैं, औजार तथा श्रन्य 
सामान खरीदे जाते है, रुपया ब्याज पर लिया जाता है और फैक्टरी का लगान तय किया 
जाता है, परन्तु यदि माल तेथार होने के काल तक कीमतें गिर जाती हैं तो उपरोक्त 
सभी वस्तुएं उस कोमत-स्तर की तुलना में महगी रहती हैं जिस पर माल को बेचा जाता 
है । इस प्रकार माल को बेचकर उत्पादन व्यय को पुरा करना भी कठिन हो जाता है। 
(7) तीसरे, विस्फीति के काल में मजदूरियाँ घटती तो अवश्य हैं, परन्तु कीमत- 
स्तर की तुलना में कम वेजी के साथ घटती हैं | परिणाम यह होता है कि मजदूरियों 
पर प्रस्तुत कीमत-स्तर की तुलना में ग्रधिक व्यय होता है । इन सब बातों के फलस्व- 
छप उत्पादकों को हानि होती है ओर वे उत्पादन को बन्द करना श्रथवा उत्पत्ति की 
पात्रा को घटाना आरम्भ कर देते हैं । 


कषकों को इस काल में और भी अधिक हानि होती है | साधारण अनुभव 
बताता है कि विस्फीति के काल में श्रन्य वस्तुग्रों की श्रपेक्षा कृषि-उप्ज की कीमतें 
अ्रधिक नीचे गिर जाती हैं। किसानों को लगान के रूप में तो एक पूर्व निश्चित राशि 
देनी पड़ती हैं, परन्तु कीमतों के गिर जाने और मुद्रो की क्रय: शक्ति बढ़ जाने के 


कारण इस राशि का वास्तविक भार बढ़ जाता है। इस प्रकार ऋण का भार और 
भी बढ़ जाता है। 


व्यापारी बर्ग को भी भारी हानि होती है | एक ओर तो माल की बिक्री 
नहीं होने,्वाती है, जिससे भाय घटती है। दूसरे, मुद्रा या रुपये का फेर न बंधने के 


कारण पू जी की कमी अ्रनुभव होती है और तीसरे, रखे हुए माल की कीमत गिरती 
जाती है। इसके अ्रतिरिक्त विज्ञापन तथा ग्राहकों की सन्तुष्टि के लिये भी विशेष प्रयत्न 
करना पड़ता है । 


(पर) श्रमिक वर्ग--इस वर्ग को विस्फीति के काल में भारी कष्ट होता 
है, यद्यपि एक दिशा में इस वर्ग को लाभ भी होता है | विस्फीति के काल में उत्पादन 
घटाया जाता है, बहुत से उद्योग और व्यवसाय बन्द हो जाते हैं और व्यापारी लोग 
माल का क्रय-विक्रय दम करते हैं। इन सभी कारणों से बेरोजगारी फैलती है। 
श्रमिकों को काम नहीं मिलता हे और उनके भूखों मरने की नौबत आ जाती है। 
श्रमिक वर्ग में भारी निराशा फैलती है। इस काल में हड़तालों के स्थान पर ताला- 
बन्दी का जोर होता है। प्रत्येक श्रमिक अपने काम पर जमा रहना चाहता है। श्रम- 
सच्चों की सदस्यता कम हो जाती है और उनका कार्य तो बहुत ही संकुचित हो जाता है। 

इसके विपरीत उन श्रमिकों को लाग होता हे जिनका कि रोजगार बना 
रहता हैं | कारण यह है कि यद्यपि इस काल में मजदूरियाँ घटती हैं, परन्तु वे कीमतों 
की तुलना में ऊ ची रहती हैं और इस प्रकार वास्तविक मजदूरी ऊंची हो जाती है। 
वेतनभोगी वर्ग (59]977९0 0]9७8४७४) को विशेष रूप से लाभ होता है, क्योंकि 
वेतनों के घटने की सम्भावना कम होती है, परन्तु कीमतों के घट जाने के कारण इन 
वेतनों की क़यः शक्ति बढ़ जाती है। उन श्रमिकों को हानि होती है जिन्हें वस्तुओं के 
रूप में मजदूरी मिलती है, जैसे--कृषि उद्योग के श्रमिक । | 


( [9 ) उपभोक्ता वर्ग--विस्फीति का काल उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से 
आनन्द का काल होता है | सभी वस्तुओं और सेवाश्रों की प्रचुरता दृष्टियोचर होती 
है । वास्तविकता यह है कि वस्तुओं के खरीदने वाले ही नहीं मिलते हैं । कीमतों के 
गिरने के कारण उपभोग के स्तर को ऊचा करना सरल हो जाता है। जो आवश्य- 
कताए लम्बे काल से पूरी नहीं हो रही थीं वे भी अब सरलतापूवंक पूरी हो जाती हैं । 
सभी ओर हए॑ और सन्‍्तोष का संचार होता है । 


( ए ) ऋणी तथा साहुकार--विस्फीति के काल में ऋणी वर्ग को हानि 
होती हे, क्योंकि मुलधत तथा ब्याज के रूप में इस वर्ग को जो रकम लौटानी पड़ती है 
उसका वास्तविक मूल्य इस कारण बढ़ जाता है कि मुद्रा की क्रयः शक्ति बढ़ जाती है। 
परिणाम यह होता है कि ऋणों का भार लगभग असहनीय हो जाता है। कृषक वर्गं 
पर तो इस काल में और भी ऋण लद जाता है। पिछले ऋणों को चुकाना तो लगभग 
भ्रसम्भव हो जाता है। परन्तु एक दूसरे दृष्टिकोण से इस वर्ग को लाभ भी होता हे. 
इस काल में माँग घट जाने के कारण ऋण सरलता से मिल जाते हैं और उन पर 
ब्याज की दर भी घट जाती है। 

साहकारों को इस काल में लाय होता है | बात यह है कि मुद्रा की क्रयः 
वक्ति बढ़ जाने के कारण ब्याज तथा मूलधन के रूप में मिलने वाली राशि की वास्ट 


विक कीमत बढ़ जाती है, परन्तु एक दूसरे रूप में इस वग को थोड़ी सी हानि भी 
होती है, क्योंकि व्यापार तथा उत्पादन के संकुचन के कारण ऋणों की मांग काफी 
घठ जाती है और ब्याज की दरें नीचे गिर जाती हैं । 


मुद्रा संकुचन के अन्य प्रसाव-- 

उक्त वर्गीय प्रभावों के श्रतिरिक्त मुद्रा-संकुचन के निम्न अन्य प्रभाव भी 
होते हैं :--- 

(१ ) करों के भार में वृद्धि--विस्फीति के काल में करदाताओं को हानि 
होती है । यद्यपि रुपयों में उन्हें श्रपेक्षष। कम कर देना पड़ता है, तथापि वस्तुओं के 
रूप में उनका कर-भार बढ़ जाता है । 


(२) ऋणों में वृद्धि-- मुद्रा की क्रयः शक्ति बढ़ जाने से सरकार पर ऋण 
का भार बढ़ जाता है। उसकी श्राथिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। घाटे को पूरा 
करने तथा बेकारी की रोकथाम करने के लिये भी उसे ऋणा लेने पड़ते हैं । 

( ३ ) बैंकिंग का पतन--विस्फीति काल में दुर्बल बेंक और बीमा कम्पनियाँ 
दृटने लगती हैं । 

४) आयात हतोत्साहित व निर्यात प्रोत्साहित होता है--क्चोंकि 
देश में मूल्य-स्तर गिर जाता है। इससे देश का व्यापार-सन्तुलन भ्रनुकूल हो जाता है। 

( ५ ) नेतिक दुष्परिणाम--विस्फीति के काल में कल-कारखाने बन्द होने 
लगते हैं, मजदूरों की छंटनी की जाती है, श्रम वर्ग व कल-स्वामी में झगड़े प्रारम्भ हो 
जाते हैं। बेरोजगारी के कारण देश में श्रशान्ति रहती है व व्यापारी निराश्न होने 
लगते हैं । 
सारांश-- 


अतः मुद्रा-स्फीत समाज के लिये हानिकारक अधिक हे, ल!भ-प्रद कम | 
कुछ विद्वानों का मत है कि सुद्रा-असार की तुलना में मुद्रा-संक्चन अधिक हावबि- 
कारक है | वास्तव में दोनों की अपेक्षा मूल्य स्थिरता की दशा संबसे श्रेष्ठ हे, 
क्योंकि इसके कारण अथ-व्यवस्था में सन्तुलन बना रहता हे । 


मुद्रा-स्फीति श्रेष्ठ है या मुद्रा-संकुचन ? (जाला 45$ 9०६०९-- जरा बिं०ण 
0" 97७6 क्रां०छ0) -- 


उपरोक्त श्रध्ययन में मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-विस्फीति के उन प्रभावों का 
अ्रष्ययन किया है जो समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ते हैं । हमने देखा है कि स्फीति के 
काल में उत्पादकों, कुछ प्रकार के विनियोगियों, ऋणा-दाताग्रों तथा कुछ दिशाओं में 
श्रमिकों को लाभ होता है। इसके विपरीत श्रधिकांश विनियोगियों, श्रमिकों, उपभो- 
क्ताश्नों और साहुकारों को हानि होती है | विस्फीति के काल में निश्चित आय वर्ग के 
विनियोगियों, उपभोक्ताओं तथा साहुकारों को लाभ होता है, परन्तु श्रन्य विनियोगियों 


उत्पादकों, श्रमिकों और ऋणदाताम्ों को हानि होती है। विस्फीति के काल में उप- 
भोक्ताओं को आनन्द मिलता है, परन्तु व्यवसाय बन्द हो जाते हैं और बेकारी फैलती 
है । स्फीति के काल में उत्पादक और व्यापारी चैन से रहते हैं तो उपभोक्ताश्रों को 
घोर कष्ट होता है और औद्योगिक भ्रशान्ति फैलती है । 

दोनों ही ग्राथिक और सामाजिक दृष्टिकोण से घातक होते हैं। लाई कीन्‍्ज ने 
लिखा है :-. मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्णां है और मुद्रा-संकुचत अनावश्यक अश्रथवा अनुप- 
युक्त है ।* प्रो० सेलिगमैव का भी ऐसा ही मत है, उनके अ्रनुसार--चढ़ती और 
गिरती हुई कीमतों के कारण देश के श्राथिक ढाँचे में एक ऐसी श्रस्थिरता झा जाती है 
जिससे कृषि, व्यापार तथा उद्योग की स्थिति डाँवाडोल हो जाती है और समाज में 
विभिन्न वर्गों को भ्रलग-प्रलग श्रनुपात में लाभ और हानि होती है। ऊँची तथा नीची 
कीमतों के कारण इतना नुकसान हीं होता जितना कि कीमतों के बराबर चढ़ते- 
उतरते रहने के कारण होता है ४” कीमतों में निरन्तर होने वाले उच्चावचन देश के 
आ्राथिक जीवन में भ्रनिश्चितता श्रौर श्रस्थिरता पैदा कर देते हैं, जिसके कारण उन्नति 
के मार्ग में भारी ब्राधाएं उपस्थित होती हैं । इनके कारण विदेशी व्यापार का आधार 
समुचित तथा स्थाई नहीं हो पाता है और राज्य को देश की श्राथिक तथा सामाजिक 
स्थिरता बनाए रखने के लिए भारी प्रयत्न करने पड़ते हैं । 
'मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण है ! 

मुद्रा-स्कीति को अव्यायपर्ण इस कारण कहा जाता है कि यह प्रक्षति में 
एक ग्रकार का अध्श्य करारोपण होती है | सरकार कागज के नोट छाप कर अ्रथवा 
घाटे के बजट बनाकर स्फीति उत्पन्न करती है ओर इस प्रकार वस्तुओरों को जनता के 
उपभोग से छीनकर सरकारी कार्यो में उपयोग करती है। यही कारण है कि प्रो० 
वकील ने इसे अभ्रदृद्य डकेती कहा है। राजस्व के सिद्धान्तों के आधार पर भी यह 
अ्न्यायपूर्णा इसलिए होती है कि इस अभ्रहृश्य करारोपण का बोर उन्हीं कन्धों पर सबसे 
अधिक पड़ता है जो उसे उठाने के लिए सबसे कम बलवान होते हैं। कीमतों की 
वृद्धि के कारण गरीब लोग ही भ्रधिक पिसते हैं, क्‍योंकि सबसे अधिक वृद्धि जीवन- 
निर्वाह सम्बन्धी वस्तुओं की ही कीमत में होती है । 

. एक दूसरे हश्कोण से भी म॒द्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण है। इसके द्वारा कृत्रिम 
सम्पन्नता उत्पन्न की जाती है, जो थोड़े ही काल तक बनी रहती है। धीरे-धीरे अ्रभि- 
वृद्धि का काल अपनी चरम सीमा पर पहुँच कर टूट जाता है। कीमतों के निरन्तर 
बढ़ते रहने का परिणाम श्रन्त में यही होता है कि अ्रभिवृद्धि समाप्त हो जाती है। 
कीमतें तेजी के साथ गिरने लगती हैं और मुद्रा-संकुचन के सभी दुष्परिणाम (उपस्थित 
हो जाते हैं । 
मुद्रा-संकुचन अनुपयुक्त है सर 

मद्रा-संक्चन को अनुपयुक्त इसलिए कहा गया हे कि इसके द्वारा किसी भी 


“[0993707 48 परपर" ४05 060]9007 75 7065४ए960]6॥:. 


स्थाई लाभ की आशा नहीं की जा सकती है | मुद्रा-स्फीति का उपयोग तो देश के 
झाथिक जीवन का उत्थान करने, युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को चालू रखने अथवा 
पूर्ण वृत्ति को अवस्थाए' उत्पन्न करने के लिए भी किया,जा सकता है, परन्तु मुद्रा- 
संकुचन-एक प्रतिगामी क्रिया है। उससे लाभ के स्थान पर हानि की सम्भाव॑ता ही 
अ्रधिक रहती है। देश में बेरोजगारी का फैलना, ( उत्पादन तथा व्यापार का घटना 
और झाथिक जीवन का पतन की शोर जाना, किसी भी हृष्टिकोश से उचित नहीं कहा 
जा सकता है। मुद्रा-संकुचन की नीति अधिक से प्रधिक मुद्रा-प्रसार का अन्त करने के 
लिए ही उपयुक्त हो सकती है, परन्तु कठिनाई यह है कि विस्फीति का क्रम एक बार 
आरम्भ होकर रुकता नहीं है और देश के झाथिक ढाँचे को खोखला कर डालता है। 
कीन्ज ने ठीक ही कहा हे कि वैसे तो मुद्रा-प्सार और सन्क्ुल्नन दोनों ही बुरे है, 
परन्तु दोनों में संकुचन अधिक हानिकारक है और बिना नितान्त आवश्यकता के 
सरकार को इसे अपनी नीति का आधार नहीं बनाना चाहिए | 


: मुद्रा-संस्फीति 
(२९१०७६०070) 
मुद्रा-संस्फीति का अरथे-- क्‍ 
मुद्रा-स्फीति से ही मिलता-जुलता एक और शब्द मुद्रा-संस्फीति भी है। कोल 
के शब्दों में :---“जब अवसाद के प्रभाव को दूर करने के लिए जान बुक कर मुद्रा 
प्रसार किया जांता है तो उसे हम मुद्रा-संस्फीति कहते हैं ।//* मुद्रा संस्फीति एक छोटे 
पैमाने की नियन्त्रित मुद्रा-स्फीति ही होती है ॥ जब कभी मुद्रा-संकुचन इतना श्रधिक 
हो जाता है कि कीमतें बहुत ही वीचे गिर जाती हैं तो आर्थिक जीवन की रक्षा के 
लिए सरकार कोई ऐसी नीति श्रपनाती है जिससे धीरे-धीरे कीमतों को फिर से 
ऊपर उठाया जा सके, यही संस्फीति है। यह्द उद्धार-काल (एछा06 ० 
6009७ 9) में होती है और इसके द्वारा कीमतों को फिर सामान्य-स्तर पर लाया 
जाता है। 


मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संस्फीति का भेद्‌-- 
मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संस्फीति दोनों ही स्वभाव में एक सी ही होती हैं। 
कीमतों की वृद्धि दोनों"का ही लक्षण होता है भौर दोनों में मुद्रा की मात्रा का विस्तार 
होता है, परन्तु दोनों के बीच निम्त प्रकार भेद हैं :--- 
"६१ ) मुद्रा-स्फीति प्राकृतिक हो सकती है अ्रथवां ऐच्छिक, परन्तु मुद्रा- 
संस्फीति सदा ही ऐच्छिक श्रथवा ऋ्नत्रिम होती है । 


बा 


(२) मुद्रा-संस्फीति उद्धारकाल में होती है श्रौर उसका उद्देश्य कीमत को 
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सामान्‍्य-स्तर पर लाना होता है । यह उसी समय तक रहती है जब 
तक कीमतें सामान्य-स्तर पर नहीं झा जाती हैं। इसके विपरीत मुद्रा- 
स्फीति का आरम्भ ही तब होता है जबकि कीमतें सामान्य कीमत-स्तर 
से ऊपर उठ जाती हैं । 


( ३ ) मुद्रा-स्फीति के परिणाम घावक हो सकते हैं, परन्‍्तु मुद्रा-संस्फीति का 
उद्देश्य देश को मनन्‍्दी की खाई से निकाल कर पुनर्जीवन प्रदान करना 
होता है । मुद्रा-संस्फीति निर्माणात्मक होती है, परन्तु स्फीति विनाश- 
कारी हो सकती है। 


(४ ) मुद्रा-संस्फीति में कीमतें धीरे-धीरे ही बढ़ती हैं, परन्तु मुद्रा-प्रसार में 
वे बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती हैं । 


एक लेखक ने कहा है कि बेकार पड़ी हुई पूंजी और वृत्तिहीन श्रमिकों को 
रोजगार देने के उद्देश्य से जो मुद्रा-प्रसार किया जाता है उसे हम मुद्रा-संस्फीति कहते 
हैं, परन्तु यदि इस उद्देश्य की पूत्ति के पश्चात्‌ भी मुद्रा-प्रसार होता है तो उसे मुद्रा- 
स्फीति कहा जायेगा । 


मुद्रा-अपस्फी ति 

(9अंप्री ६४००) 
मुद्रा -अस्फीति का अर्थ-- 

इस शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र में थोड़े ही काल से आरम्भ हुआ है, परन्तु 

युद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में यह शब्द बड़ा लोकप्रिय था । आरम्भ में तो इस शब्द 
का उपयोग बड़े श्रस्पष्ट तथा विभिन्न श्रर्थों में किया जाता था, परन्तु धीरे-धीरे इसके 
उपयोग में स्पष्टता भ्रा गई है। मुद्रा-अपस्फीति मुद्रा-स्फीति को दूर करने की नीति 
होती है । जब किसी देश में मुद्रा-स्फीति प्रचण्ड रूप धारण करने लगती है तो सरकार 
उसकी प्रचण्डता को कम करने तथा उसके दोषों को दूर करने के लिए जो वीति 
अपनाती है वही मुद्रा-अपस्फीति की नीति होती है । इस प्रकार इस शब्द द्वारा वे सभी 
क्रियायें, नीतियाँ तथा उपाय सूचित होते हैं जो स्फीति के वेग को रोकने के लिए किये 
जाते हैं । इन उपायों की आवश्यकंता इसलिए पड़ती हैं कि एक निश्चित सीमा के परे 
मुद्रास्फीति विशेष दुखदायी हो जाती है । “ 


मुद्रा अपस्फीति ओर मुद्दा संकुचन में भेद-- 

परन्तु यह समझना भूल होगी कि मुद्रा-अपस्फीति तथा मुद्रा-संकुचचन एक ही 
चीज के दो श्रलग-अलग नाम हैं । वास्तव में दोनों में लगभग वैसा ही अन्तर होता है 
जैसा क्ि मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संप्फीति के बीच होता है। कुछ दिशाओं में तो मुद्रा- 
अपस्फीति तथा विस्फीति समान श्रवश्य होती हैं, क्चोंकि दोनों का उद्देश्य कीमतों को 


नीचे गिराना होता है और दोनों के कारण लगभग एक से हो होते हैं, परन्तु वास्तव 
में दोनों में मेद्र होता है । 


(] ) मुद्रा-विस्फीति बहुत बार बिना सरकार की इच्छा के ही होती है, पर- 


अ्रपस्फीति सदा ही कऋ्त्रिम होती है। 


( 7 ) इसके अतिरिक्त भ्रपस्फीति कीमतों को कम करने का उपाय है और 


इसके अन्तगंत कीमतें घटा कर सामान्य कीमत-स्तर तक लाई जाती हैं । मुद्रा-सं कुचन 
में कीमते सामात्य-स्तर से काफी नीचे तक जा सकती हैं । 


( 7॥ ) मुद्रा-संकुचन मन्दी की दशाए' उत्पन्न करता है, परन्तु मुद्रा -अ्रपस्फीति 


केवल श्राथिक जीवन की अ्रसाधारणता को दूर करती है। 
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मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा संकुचन में क्या अन्तर हें, स्पष्ट कीजिए। देश की आंधिक 
उन्नति के लिए किन परिस्थितियों में मुद्रा-प्रसार लाभदायक हो सकता है, सममझाइये। 

(3४78) 3. 2.» 958) 
द्रव्य के मूल्य में परिवर्तनों का उत्पादन और वितरण पर गम्भीर प्रभाव पढ़ता है 
आर ये परिवर्तन अधिक सामाजिक महत्त्व रखते हैं । व्याख्या कीजिए । 

(02709, 3, 0... 957) 
“मुद्रा एक अच्छा सेवक है, परन्तु बुरा स्वामी है।”? व्याख्या कीजिए । 

(58287 3. 2... 957) 
मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने का क्या सामाजिक ओर आर्थिक प्रभाव पड़ता है 
इसकी विवेचना कीजिए और बताइये कि यदि इन परिवतनों को पूरी तरह रोका नहीं 
जा सकता तो कम किस प्रकार किया जा सकता है 

(58897, 3. 009- 954, 957) 
“मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्णा है आर मुद्रा-संकोच अनुपयुक्त हैं। इन दोनों में आपस में 
मुद्रा-संकोच सबसे बुरा हैं ।” इस उक्कि का विवेचन कीजिए । 

(588०7, 3. (:0०7., 958) 
मुद्रा-स्फीति ([7/!8000) की परिभाषा कीजिए ओर बतलाइये कि इसके आर्थिक 
परिणाम क्या हैं ? (]99०)07, 3. 3., 958) 
मुद्रा र्फीति की परिभाषा दीजिए । इसके आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए । 

(8॥0., 8. &., !956) 
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(8879, 3. (077-, 959) 
अपने देश में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ओर उसके पश्चात मुद्रा स्फीति के कारणों का 
विवेचन करिये। राज्य द्वारा किये गये उसके नियन्त्रण के उपायों का संक्षिप्त वर्यान 
करिये । 


अध्याय १० 
मोद्रिक नीतियाँ 


([४०४०४०४०४ 70८७७) 


मुद्राअसार को रोकने की रीतियाँ 


मुद्रा-प्रसार के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण अध्ययन यही है कि उसे कैसे दूर 
किया जाय । जैसा कि विदित है कि मुद्रा की मात्रा का विस्तार तथा उत्पादन का 
घटना यही मुद्रा-प्रसार के दो प्रमुख कारण होते हैं, भ्रतः मुद्रा-प्रसार को रोकने के उपाय 
भी दो प्रकार के होते हैं ।-(]) वे उपाय जिनके द्वारा मुद्रा के विस्तार को रोका जाता है 
और (]]) वे उपाय जिनके द्वारा उत्पत्ति की मात्रा को बढ़ाया जाता है। एक तीसरे 
प्रकार के उपाय ऐसे हो सकते है कि जिनके द्वारा बिना मुद्रा की मात्रा को घटाये तथा 
बिना उत्पत्ति को बढ़ाए कीमतों को बढ़ने से रोक दिया जाता है । 


() मुद्रा की मात्रा को कम करने के डपौय-- 


मुद्रा की मात्रा को कम करने के उपाय निम्त प्रकार हैं ;-- 

(१) देश में किसी विशेष प्रकार की मुद्रा को रद्द कर दिया जाय, अथवा 
नई मुद्रा चालू कर दी जाय और पुराने चलन को नये चलन की कम 
मात्रा में परिवर्तनशील रखा जाय । युद्ध के उपरान्त यह रीति रुप ने 
अपनाई थी । 

(२) वेतनों, मजदूरियों, बेंकों में जमा की हुई राशि आदि में अनिवाय 
तथा बल्ात कमी करना | यह एक बड़ा सप्रभाविक परन्तु क्रान्तिकारी 
उपाय है । 

( ३) . नए-नए करों द्वारा जनता से क्रयः शक्ति को वापिस लेना । 

(४ ) सरकार द्वारा जनता से ऋण लेना । 

(५, ) सरकार द्वारा सोना, प्रतिभूतियाँ तथा अन्य स्वीक्षत वस्तुयें बेचना 
और प्राप्त राशि की कीमत की मुद्रा को प्रचलन से निकाल देना । 

(६ ) कम्पनियों के लाभांश बॉटने पर ग्रतिबन्ध लगाना । 

( ७) चलन को निकासी को बन्द करना और सन्तुलित बजठों (8%]9॥7- 
५७0 छप026698) को तैयार करना । 

( ८ ) बेंकों की साख-निर्माण शक्ति को कम करना, जिसके लिए बेंक दर 
के ऊ चा उठाना, केन्द्रीय बेंक द्वारा खुले बाजार व्यवसाय करना, 
वंधानिक नियन्त्रण श्रादि उपाय किए जाते हैं । 


07) उत्पादन को बढ़ाने के उपाय--- 

देश में वस्तुप्रों और सेवाओं की मात्रा बढ़ाने के उयाय निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) आयातों को प्रोत्ताहन देना और निर्यातों को कम करना, जिससे कि 
देश के भीतर वस्तुओं भर सेवाशओ्रों की मात्रा बढ़ जाय । 

(२) देश के यीतर कृषि तथा उद्योग-धन्षों को प्रोत्साहन देना, जिसके 
लिए आर्थिक सहायता, करों में छूट, कच्चे मालों, कारीगरों तथा 
मशीनों की ब्यवस्था आदि अनेक उपाय हो सकते हैं । 

( ३ ) सरकार द्वारा स्वयं उद्यादन आरम्भ करना, जिसके लिए सरकारी 

खेती करना तथा सरकारी उद्योगों का खोलना श्रावश्यक होता है । 
(8!) अन्य उपाय-- 
इनके अतिरिक्त कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कीमतों पर अंकुश 
((०१४४०४) लगा दिये जाते हैं, उपज के ,नियन्त्रित वितरण की व्यवस्था की 
जाती है, सरकारी दुकानें खोली जाती हैं। राशनिग व्यवस्था लाग्र की जाती है 


व्यवसायों के लाभ की सीमा तिश्चित कर दी जाती है और चोर बाजारी को रोकने के 
लिए कड़े तियम बनाये जाते हैं । 


मुद्रा-संकुचन को दूर करने के उपाय 

मुद्रा-संकुचन देश में क्रय:शक्ति भ्रथवा मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाने से पैदा 
होता है, परन्तु कभी-कभी अति-उत्पादन के कारण भी कीमतें गिरती हैं। संकुचन को 
दूर करने के उपाय पताधारणतया स॒द्रा को मात्रा में दृद्धि करने से सम्बन्धित होते 
हैं । यद्यपि बहुत बार वर्तुओं और सेवाओं के उत्तादव की भी कम किया जाता 
है। प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं :-- 

(१ ) सरकारी व्यय को बढ़ाया जाता है | केन्द्रीय और स्थानीय सरकारें 
राष्ट्रीय विकास की योजनाएं बनाकर अधिक रोजगार उत्पन्न करने तथा जनता के हाथ 
में अधिक क्रयःशक्ति पहुँचाने का प्रयत्त करती हैं । महान्‌ अवसाद के पश्चात्‌ न्यू डील 
(१९७७ ॥)69]) नीति के अनुसार श्रमरीका में जंगलों और दलदलों को साफ करने, 
सड़कें बनाने, सिंचाई की व्यवस्था करने आदि के बहुत से कार्य किये गये थे, जिनसे 
राष्ट्रीय जीवन के उद्धार श्लरौर कीमतों के ऊपर उठाने में काफी सहायता मिली थी । 

(२ ) केन्द्रीय बेंक साख विस्तार नीति को अपनाती है | इसके लिए बेंक 
दर को कम क्या जाता है, जिससे कि शअ्रन्य बेंकों को सस्ते ब्याज पर ऋण मिल 
सकें | प्रतिभूतियों को जनता से खरीदा जाता है, ताकि जनता के हाथ में अधिक क्रय: 
शक्ति पहुँच जाय ओर उधार देने के सम्बन्ध में श्रधिक उदार नीति श्रपनाई जाती है । 


( ३ ) आयातों को रोका जाता है और निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता 
मु०च०्ञ्र० (१३) 


है, जिससे कि माल की बिक्री होने के कारण कारखाने फिर से चालू होने लगें और 
व्यापार तथा यातायात सेवाश्रों को भी प्रोत्साहन मिले । 

(४ ) करों तथा भूमि के लगान में छूट दी जाती है श्रोर पिछले ऋणों का 
भुगतान किया जाता है । 

( ५ ) कभी-कभी कीमतों को ऊपर उठाने के लिये पहिले से उत्चन्न की हुईं 

वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाता है । 

( ६ ) उद्योगों को काम चालू रखने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी 
जाती है, ताकि उनकी हानि पूरी हो सके । 

(७ ) पराने ऋणों का भुगतान करके भी मन्दी की दक्षाश्रों को दूर किया 
जाता है । 


मूल्य-वृद्धि, मूल्य-हास तथा अवमूल्यन 

भुद्र। क भुल्य के सम्बन्ध में इन तीनों शब्दों का भी उपयोग किया जाता है :- 
(१) मूल्य वृद्धि (9]780790707); (२) मूल्य 'हास (069760790707) और 
(३) अवमुल्यन ([0099]09॥707 ) । 

( १ ) मूल्य-बृद्धि का अभिप्राय- गूल्य-वृद्धि का अभिग्राय यह होता है 
कि मुद्रा का यूल्य अथवा उसकी क्रयःशक्ति बढ़ जाय | ऐसी दा में मुद्रा की 
प्रत्येक इकाई के बदले में पहिले से अधिक मात्रा में वस्तुएं और सेवाए' प्राप्त होंगी। 
दूसरे शब्दों में, मुद्रा की मूल्य-वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाश्रों की कीमतें घट 
जायेंगी । व्यवहार तथा परिणाम में मुद्रा संकुचन तथा यूल्य-बृद्धि में कोई भी अन्तर 
नहीं होता हे । दोनों में कीमतें घटती हैं श्रौर दोनों के उत्पन्न होने के कारण भी एक 
से ही होते हैं | मूल्य-वृद्धि अपने आप उत्पन्न हो सकती है, ज॑से--प्रवस्ताद के काल में 
भ्रथवा यह सरकारी नीति के फलस्वरूप भी उत्पन्न हो सकती है । 

(२) मुल्य-ह्वास का अभिप्राय-- मुल्य-हास, मूल्य-वृद्धि के बिल्कुल विप 
रीत होता हैं। मुद्रा के यूल्य अथवा उसकी क्रयशशक्कि के घटने और परिणाम- 
स्वरूप सामान्य कॉमतों के बढ़ने को यूल्य-ह्ास कहा जाता है | यदि मुद्रा की 
प्रत्येक इकाई के बदले में पहले की श्रपेक्षा कम वस्तुयें और सेवाएं प्राप्त होती हैं तो 
ऐसी दशा में हम कहते हैं. कि मुद्रा का मूल्य-ह्ास हो गया है। मुद्रा-स्फीति के काल 
में सदा ही मुद्रा का मूल्य-ह्वास भी हो जाता है | मल्य-हास तथा मुद्र/-स्फीति दोनों 
में लगभग कुछ भी अन्तर नहीं होता हे । दोनों में एक सी दशाए' उत्पन्न होती हैं 
और दोनों को उत्पन्न करने तथा दूर करने के लिये एक जैसें ही उपाय किये जाते हैं। 
दोनों ही या तो प्राकृतिक हो सकते हैं श्रौर या सरकारी नीति का परिणाम हो सकते 
हैं। अन्तर_केवल इतना है कि मुद्रा स्फ्रीति एक कारण अथवा नीति होती है और 
मूल्य-हास उसका परिणाम होता है । 


(३ ) मुद्रा श्रवमूल्यन का. भ्र्थ--मुद्रा भ्रवमूल्यत का अर्थ थोड़ा भिन्न होता 


है | मुल्ब-घु।छ तथा सृूल्य-हास दामों का ही सम्बन्ध देश की आन्तरिक कीमतों से होता 
है। इन (दोनों में ही देश की चलन की कीमत में परिवतंत होते हैं, परन्तु चलन की 
वास्तव में दो कीमतें होती हैं--आन्तरिक कीमत ([7687709] ५०७[ए6७) तथा बाह्य 
कीमत (9/78७७779] ५७]८७) । चलन की आन्तरिक कीमत वस्तुओं और सेवाश्रों में 
नापी जाती है श्रौर वह देश के श्रान्तरिक कीमत-स्त॒र द्वारा सूचित की जाती है। बाह्य 
कीमत चलन की एक निश्चित इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्राशों की 
मात्रा में नापी जाती है और वह विदेशी विनिमय दर द्वारा सूचित की जाती है । अव- 
मल्यन का आशय देश के चलन की बाह्य कौमत की कम करने से होता है | 
अवमुल्यन की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं-यह देश की मुद्रा की बाह्य कीमत 
को कम करने की एक विचारयुक्त नीति है। यह आवश्यक नहीं है कि अवयूल्यन 
के साथ-साथ चलन की आन्तरिक कीमत थी कम को जाय, यद्यपि कर्मी-क्भी 
अवशूल्यन तथा मूल्य-ह्वास दोनों एक ही साथ किये जाते हूं । 


अवमूल्यन के उद्द श्य-- 
अवगूल्यन के उद्देश्य कई ग्रकार के हो सकते हैं :- 


(7 ) भूल सुधार--यदि किसी देश ने भूल अथवा अत्य किसी कारण से 
देश की मुद्रा को आवश्यकता से अधिक बाह्य कीमत दे रखी है तो इसके फलस्वरूप 
आयात बढ़ जायेंगे और निर्यातों में कमी हो जायगी । ऐसी दक्षा में अवमूल्यन द्वारा 
इस न्रुटि को दूर किया जा सकता है। 





( ॥ ) शोधनाशेष का असन्तुलन--अवशुल्यन का उद्देश्य बहुधा झोधना- 
वेष ([39]9708 0 29977७768) के असन्तुलब को दूर करना होता है। यदि 
कोई देश ऐसा अनुभव करता है कि उसका विदेशी व्यापार सम्बन्धी घाटा बराबर बना 
रहता है ओर वतंमान विनिमय दर पर विदेशी ऋणों, स्वर्ण आयात श्रथवा अन्य 
उपायों द्वारा उसे दूर करना सम्भव नहीं है तो वह अवमुल्यन द्वारा देश की विदेश्यी 
विनिमय दर को घटाकर इस घाटे को दूर कर सकता है । झ्वमृूल्यन का परिणाम यह 
होता है कि विदेशों में अवमुल्यत करने वाले देश के माल की कीमतें घट जाती हैं 
और देश के भीतर विदेशी माल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे निर्यात प्रोत्साहित 
होते हैं भर आायातों की मात्रा घटती है। इस प्रकार शोधनाशेष का सन्तुलन फिर से 
स्थापित हो जाता है। 


( 39 ) उद्योग संरक्षण--कुछ देशों में प्रवमृल्यत का उपयोग उद्योग- 
संरक्षण (770॥080000) के लिए भी किया जाता है । 
(7 ) ऋणा-भार की कम्मी--अ्रवमूल्यन का उपयोग विदेशों को दिये हुये 


ऋणों के भार को कम करने के लिये भी किया जा सकता है, परन्तु ऐसा करने से 
स्वयं श्रवमूल्यद करने वाले देश को हानि होती है । 


मुद्रा-हास तथा मुद्रा-अवसूल्यन-- 

परिणाम के दृष्टिकोण से मुद्रा-हास तथा मुद्रा-अवमूल्यत म काई ।वशष भ्न्तर 
नहीं होता है, परल्तु दोनों की कार्य-विधि अलग-अलग होती है। यूल्य-हास में देश 
की मुद्रा की आन्तरिक कीमत में कमी की जाती है, परन्तु अवसूल्यन में उसकी 
बाद्य कीमत में । इसमें तो सन्देह नहीं है कि मुद्रा की आन्‍न्तरिक कीमत को कम कर 
देने से कुछ समय पश्चात उसकी बाह्य कीमत भी कम हो जाती है, परन्तु मृल्य-हास 
का उद्देश्य ऐसा करना नहीं होता है । ठीक इसी प्रकार अ्रवमूत्यन के वारण मुद्रा की 
ग्रान्तरिक कीमत भी घट राकती है, क्योंकि इसका परिणाम देश में वस्तुओं की कमी 
उत्पन्न करना तथा उनकी कीमतों को बढ़ाना होता है । इससे देश की मुद्रा की 
आ्रान्तरिक कीमत भी कम हो जाती है । वास्तविकता यह है कि ग्रत्येक दशा में मुद्रा 
की आन्तरिक और बाह्य दोनों ही कीमतें एक ही साथ घटती हैं, परन्तु हास तथा 
अवमृल्यन अलग-अलग रीतियों से इस कार्य को सम्यत्र करते हैं । 

भारत में मुद्रा अवमूल्यन 

स्मरण रहे कि भ्रवमूल्यन का सदा ही यह अर्थ नहीं होता है कि देश की मुद्रा 
की कीमत सभी विदेशी मुद्राओं में घटा दी जाय । ऐसा साधारणतया बहुत ही कम 
किया जाता है। अक्सर देश की मुद्रा की बाह्य कीमत साधारणातया एक या कुछ 
विदेशी मुद्राओं में घटा दी जाती है। अवमृल्यत का एक अच्छा उदाहरण भारतीय 
रुपये के भ्रवमूल्यत से मिलता है । सितम्बर सन्‌ १६४६ में इड्धलेंड ने स्टलिज्ध का भ्रव- 
मूल्यन किया था, जिसके द्वारा डालर में पॉड की कीमत ३०"५% घटा दी गईं थी। 
स्टॉलिज़ का अवमूल्यन होते ही स्टॉलिछ् क्षेत्र के सभी देशों ने भ्रपनी-अपनी मुद्राग्रों का 
डालर में अ्वमूत्यन किया था । कवाडा ने १०% और भारत, लक्षा ओर बर्माने 
३०५१ के अनुपात में अपनी मुद्रा की कीमतें घटाई थीं। स्टलिज्ञ क्षेत्र में केवल 
पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था, जिसने अ्रवमूल्यत नहीं किया था। आगे चल कर 
सन्‌ १६५४ में पाकिस्तान ने भी अपने रुपये का अवसूल्यन कर दिया था । 


अवमूल्यन क्यों किया गया १-- 

प्रवभुल्यन के पश्चात्‌ भारतीय रुपये की कीमत ३० सेन्ट ((/87॥8) से घटकर 
२१ सेन्ट रह गई। स्टलिज्ञ के अवमृल्यन के पश्चात्‌ भारत सरकार के सामने अकरमात्‌ 
ही यह समस्या उठ खड़ी हुई थी कि भ्रब क्या किया जाय ? अ्रवमूल्यय न करने से यह 
भय था कि रपये और स्टलिड्ज का परम्परागत सम्बन्ध टूट जायगा और स्टर्लिज्ञ क्षेत्र 
के देशों से व्यापार में कठिनाई उत्पन्न हो जायगी और साथ ही, देश के :पॉंड पावना 
ऋणों की कीमत भी कम हो जायगी । इसके विपरीत श्रवमूल्यन द्वारा मुद्रा स्फीति के 
और अधिक बढ़ने तथा आयातों की पहले से श्रधिक कीमत चुकाने का भय था, परल्तु 
सब कुछ सोच-विचार कर भारत सरकार ने मुद्रा अवमूल्यन को ही अधिक उचित 


समझा । 


भारत सरकार के निर्णय पर मुख्यतया इस बात का प्रभाव पड़ा कि कई वर्षों 
से भारत का व्यापाराशेष डालर देशों के साथ प्रतिकूल ही चल रहा था। भारत 
सरकार ने डालर की बचत करने का भरसक प्रयत्त किया था श्र सम्पूर्ण अधिकृत 
ऋण राशि मुद्रा-कोष (].)| 7.) से उधार भी ली थी, परन्तु डालर का घाटा पुरा 
नहीं हो रहा था। आन्तरिक कीमत-स्तर डालर देशों की तुलना में ऊंचा था, जिसके 
कारण निर्यातों में भारी कठिनाई होती थी, परन्तु साथ ही साथ, खाद्यान्न, मशीनरी 
तथा पूजीगत माल के लिए भारत को डालर देशों से श्रायातों का लेवा आवश्यक था । 
अवसूल्यन द्वारा भारत सरकार ने डालर देशों को अधिक नियात करने की बात 
सोची थी | बाद की घटनाओं ने यह पिद्ध कर दिया कि भारत सरकार का निर्णय 
ठीक था | निस्सन्देह ही इसके कारण भारत के शोवनाशेष की गड़बड़ काफी अंश तक 
दूर हो गई थी, यद्यपि इसने भारत और पाकिस्तान के व्यापार सम्बन्धों में काफा 
उलभनें पंदा कर दी थीं | 


मोद्रिक नीतियाँ 
([(७०८०६४०"ए ?०टॉा89) 
इसमें तो सन्देह नहीं है कि मुद्रा के आविष्कार ने मानव समाज का काफी 
कल्याण डिया है, परन्तु मुद्रा के मूल्य के उच्चावचनों के फल कभी-कभी इतने दुखदायी 
होते हैं कि मुद्रा के मूल्य पर नियन्त्रण रखने की झ्रावश्यकता पड़ती है। मोद्रिक नीति 
का अभिग्राय एक ऐसी नीति से होता है, जिसमें मुद्रा के यूल्य को आवश्यक 
सीमा के भीतर नियन्ज्रित रखा जाय | 


मोद्विक नीति के उद्दे श्य 
मौद्रिक नीति के तीन अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं।--(१) कीमत स्थिरता 
(?/708 80907]42&607), (२) मुद्रा को तटस्थता (]06७7079]7#9 ० (0४७४) 
ओर (३) साधनों का अ्धिकतम्‌ उपयोग । इसमें से श्रन्तिम उद्देश सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि झ्राथिक सन्तुलन, पूरा वृत्ति, राष्ट्रीय श्राय को अ्रधिकतम्‌ बनाना 
आदि सभी इसके अन्तर्गत आा जाते हैं । 


) कीमतों की स्थिरता-- 

माद्रिक नीति के सम्बन्ध में सबसे लोकग्रिय मत यही है कि इस नीति का 
उद्देश्य कामतों की स्थिरता को बनाये रखना होना चाहिये | यदि मुद्रा को मुल्यमान 
के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह श्रावश्यक है कि उसके मुल्य में स्थिरता रहे । 
इसके अतिरिक्त कीमतों में भारी उथल-पुथल के भयंकर परिणामों से भी संसार 
परिचित है। 

परन्तु कीन्‍ज जैसे महान्‌ अर्थ॑ज्ञास्त्रयों का मत है और व्यवहारिक जीवत में 
यह सत्य भी है कि एक धीरे-धीरे ऊपर उठता हुआ कीमत-स्तर वृत्तिहीनता को दूर 


क रने तथा देश में बेकार पड़े हुए साधनों को काम में लगाने के लिए स्थिर कीमत-स्तर 
की श्रपेक्षा श्रधिक उपयुक्त होता है । 

कीमतों की स्थिरता बनाये रखने की नीति तीन कारणों से श्रनुपयुक्त 
होती है :--- 

( ) कौन सी कीमतों में स्थिरता होनी चाहिये --पहली कठिनाई यह 
है कि कौनसी कीमतों में स्थिरता लाई जाय--थोक कीमतों को स्थिर किया जाय, 
प्रथवा खेरीज की कीमतों को, श्रथवा मजदूरियों में स्थिरता लाई जाय ? इसके 
अतिरिक्त कीमतों के सामान्य परिवतंनों का देश के श्राथिक जीवन पर इतना बुरा 
प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उनके तुलनात्मक परिवतंनों का, अत: सामान्य कीमतों 
को स्थिरता के स्थान पर तुलनात्मक कीमतों की स्थिरता श्रधिक उपयुक्त है; परन्तु यह 
सम्भव नहीं है । द 


(74 ) कीमतों की स्थिरता से लाभ की आशा नहीं-कीमतों के 
परिवर्तेन आर्थिक जीवन की अस्थिरता के लक्षण होते हैं, उसके कारण नहीं 
होते | कीमतों की स्थिरता रहते हुए भी उत्पादन तथा श्राथिक सम्बन्धों में काफी 
उथल-पुथल हो सकती है । कीमतों की उथल-पुथल से बहुत पहले ही आधिक जीवन 
में श्रश्थिरता आा चुकती है, इसलिये कीमतों की स्थिरता से किसी भी लाभ की आग्राज्ा 
नहीं हो सकती है। 

( 77 ) कीमतों के सभी परिवर्तन बुरे नहीं--इस नीति में कीमतों के 
सभी परिवतंनों को बुरा समझा जाता है, परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। 
मुद्रा को मात्रा के परिवतंनों से सम्बन्धित कीमतों के उच्चावचन तो बुरे होते हैं, परन्तु 
यदि ये उच्चावचन उत्पादन के वास्तविक व्यय से सम्बन्धित हैं तो पूर्ण तथा स्थिर वृत्ति 
को दशाए उत्पन्न करने के लिए इनका होना श्रावश्यक होता है । 

( 7 ) स्थिरता कैसे लाई जाय ?--इस सम्बन्ध एक व्यवहारिक कठिनाई 
यह भी है कि कीमतों में स्थिरता कैसे लाई जाय ? इसके लिए दो उपाय बताये जाते 
हैं ;--प्रथम, मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखता श्रोर दूसरे, मोद्रिक व्यय की दर को 
यथास्थिर रखना । प्रथम के सम्बन्ध में यह कठिनाई है कि मुद्रा की मात्रा को यथास्थिर 
रखने से कीमतों में स्थिरता नहीं श्रा सकती । मुद्रा की मात्रा को व्यापार तथा व्यव- 
साथ की ग्रावश्यकताओं के प्नुसार घठाता-बढ़ाना आवश्यक होता है । इसलिए दूसरी 
रीति ध्धिक उपयुक्त है । 

(२ ) तटस्थ मुद्गा-- 

कुछ अथंशार्त्रियों का विचार है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य तठस्थ मुद्रा की 
स्थापना होना चाहिए । इस नीति के अन्तर्गत वस्तुओं की पूर्ति के परिवतनों की 
दशा में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन नहीं करने चाहिए | वस्तुश्ों की मात्रा में कमी 

भोर वृद्धि के कारण सामान्य कीमत-स्तर में होने वाले परिवतनों को रोकना ठीग 


नहीं होता है। इस नीति के समर्थंओों का विचार है कि आधुनिक अथर्थं-व्यवस्था में 
सबसे दुःखदायी परिवतत॑न मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों के ही कारण उत्न्न होते हैं । 
प्रो० हेयक इसी नीति के समथंक हैं । 

आलोचना-- 

(३ ) प्रो० हैनसेन ([97869) ने इस नीति की श्रालोचना इस आ्राधार पर 
की है कि एकाधिकार तथा औद्योगिक संघों के इस वर्तमान युग में यह नीति 
व्यवह्रिक नहीं है | कोई भी केन्द्रीय बेंक एकाधिकारों द्वारा उत्पादित वस्तुश्रों की 
कीमतें घटाने में सफल नहीं हो सकती है । ( 7 ) इसके अतिरिक्त मुद्रा की मात्रा को 
यथास्थिर रख कर तटस्थ मुद्रा का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता है। वस्तुओं 
और मुद्रा की मात्रा के अनुपात को बनाये रखने के लिए मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन 
आवश्यक होते हैं | ( ॥ ) विनियोगों की वृद्धि के काल में भी सुद्रा का अधिक 
संचार अनिवार्य होता है, इस कारण निर्बाघावादी नीति से काम नहीं चल सकता है । 
(40 ) मुद्रा-नियन्त्रक के लिए देश के उत्बादन की वृद्धि को ध्यान में रखना भी 
आवश्यक होता हे | 
कीन्ज का मत-- 

लाड्ड कीन्ज ने राष्ट्रीय आय को अधिकृतम्‌ करते के लिये मौद्धिक नोति का 
उपयोग करने पर जोर दिया है ।# उनका विचार है कि वृत्तिहीनता को दूर करने का 
सबसे उपयुक्त उपाय यही है कि जब तक पूर्ण वृत्ति की दक्षायें उत्पन्न न हो जायें, 
सुलभ मुद्रा नीति (0७७७ |४०॥०७ए 7?0!0ए) द्वारा कीमत-स्तर को बराबर 
ऊपर उठाया जाय । इस मत के पक्ष में कीन्‍ज ने यह बताया है कि :--( १ ) मुद्रा 
की मात्रा में वृद्धि होने के कारण मुद्रा के व्यय में वृद्धि होगी, क्योंकि इसके द्वारा 
नकद शोषें बढ़ेगी, बेंकों की साख-निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी और ब्याज की दरें 
नीचे गिरेंगी । (२) मुद्रा की मात्रा के बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ेगी और (३) कीमतों 
में इस प्रकार होने वाली वृद्धि आय को बढ़ायैगी । 

इस मत के अ्रनुसार जब तक किसी भी अंश तक वृत्तिहीनता शेष रहती है, 
मौद्रिक विस्तार द्वारा घीरे-धीरे ऊपर उठते हुये कीमत-स्तर को बनाये रखना आव- 
श्यक होता है। व्यापार चक्र के विरुद्ध कीन्‍ज ने यही उपाय बताया है कि ब्याज की 
दरों को नीचे रखना ही उपयुक्त होता है, ताकि वेभव ([80077) को एक आभास 
स्थाई ((07987-/267777870876) रूप दिया जा सके । उस मोद्रिक नीति को अच्छा 
नहीं कहा जा सकता है जो देश में मन्‍्दी की दशाएं बनाये रखने का प्रयत्न करे। 
ग्रच्छी नीति वही है जो भ्रवसाद को शभ्राने ही न दे और आश्थिक जीवन को हल्की 
तेजी की अवस्था में रखे । इस दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति का उद्देश्य कीमतों की स्थिरता 
बनाये रखने के स्थान पर उन्हें धीरे-धीरे ऊपर उठाना होना चाहिए । 
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भारत में मुद्रा-स्फीति 


दर यहाथुद्ध के काल में तथा युद्रों तर काल' में भारत में म॒द्रा-स्फीति का 
जीर रहा है; यद्यपि सन्‌ १६९४८ से पहले भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान इस श्रोर 
ग्राकृषित नहीं हुआ था । भारतीय मुद्रा-स्फीति के सम्बन्ध में एक हास्यरस लेखक ने 
बहुत ही ग्रच्छा लिखा है। उनका कथन है कि “युद्धकाल में सभी काम तेजी के साथ 
हो रहे थे । सबकी देखा-देखी भारतीय रुपये ने भी तेजी से दौड़ना आरम्भ कर दिया, 
परन्तु श्रकस्मात ही १५ अगस्त सन्‌ १९४७ को अद्भरेज लोग भारत से भाग खड़े हुए । 
रुपये को इस परिवतंन का पता न चल सका, क्योंकि अद्धरेज राजा की मुहर उस पर 
अ्रभी तक भी मौजूद थी और वह दोड़ता ही रहा । इस काल में भारत निवासी एक- 
दूसरे को लूटने-काटने तथा सभी जगहों पर झण्डे लहराने में व्यस्त रहे । इससे ऊब 
जाने पर उन्होंने देखा कि रुपया तेजी से दौड़ रहा था, बस एक दम उन्होंने इसे 
मुद्रा-स्फीति का नाम दे डाला ।” इस हास्य में कठ्ठु सत्य छिपा है । भारत सरकार 
इतने लम्बे समय तक इस समस्या के प्रति उदासीन रही है कि शायद थोड़ा सा और 
विलम्ब देश की अ्रथ॑-व्यवस्था के लिए घातक हो सकता था। 

इस सम्बन्ध में थोड़ा मतभेद रहा है कि भारत में मुद्रा-स्फीति का अंश कहाँ 
तक पहुँच गया था । प्रो० राव का विचार है कि सन्‌ १६९४८ के प्रथम छः महीनों में 
भारत में कीमतों की वृद्धि लगभग १२० थी, जबकि इसी काल में चलन का विस्तार 
केवल ४७९ ही था। निस्सन्देह इससे यही पता चलता है कि मुद्रा-प्रसार की तीसरी 
ग्रवस्था आरम्भ हो गई थी। प्रो० वकील ने भी डा० राव का समर्थत किया है। 
इसके विपरीत श्री घनद्यामदास बिड़ला का कथन है कि भारत में मुद्रा-स्फीति थी ही 
नहीं । कीमतों की वृद्धि केवल मुद्रा-संस्फीति के कारण हुई थी । सत्य इन दोनों मतों 
के बीच है । देश में मुद्रा-स्फीति काफ़ी बढ़ गईं थी, परन्तु अभी तीसरी अवस्था 
आरम्म नहीं हुईं थी । 
भारत में मुद्रा-स्फीति के कारण-- 

मुद्रा-स्फीति के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं 


(2 2 सबसे महत्त्वपूर्ण कारण देश में चलन तथा साख-मुद्रा का विस्तार 
ह--सन्‌ १६३९ तथा सन्‌ १६९४८ के बीच चलन की मात्रा १७६ करोड़ से बढ़कर 
१,३१० करोड़ रुपया हो गई और साख-मुद्रा १२६ करोड़ से बढ़कर ४४४ करोड़ 
रुपया । चलन की इस अत्यधिक वृद्धि का प्रमुख करण यह था कि युद्ध से सम्बन्धित 
खर्चों को चलाने के लिए सरकार ने पत्र-मुद्रा छाप कर आय ग्राप्त की थी | कीमतों 
के बढ़ाने का उद्देश्य यह भी था कि वस्तु्रों प्रौर सेवाश्रों की कीमत बढ़ा कर उनके 
नागरिक उपभोग को कम किया जाय । इस प्रकार चलन की मात्रा में वृद्धि होने के 
कई कारण थे :-- 


() स्टलिज्ज निधि में वृद्धि--इज्ञलेंड की सरकार ने भारतीय बाजार से 


काफी माल खरीदा था । इसके लिए स्टलिह्ञ में भुगतान किया गया था, जो इदड्धलेंड की 
सरकार को फिर से ऋण के रूप में दे दिया गया था, परन्तु इस प्रकार जिन स्टलिड्ठ 
प्रतिभृतियों अथवा हुण्डियों का तिर्मारा हुआ था उनको निधि के रूप में रख कर रिजवं 
बैंक ने कागज के नोट छाप दिए थे, जिनमें भारत के व्यापारियों को इद्धलेंड द्वारा 
खरीदी हुई वस्तुश्रों और सेवाशों की कीमत चुका दी गई थी । 


( 7 ) डालरों का स्टलिज्ध में परिशित होना--भारत निर्यात व्यापार 
हारा अमरीका से जो डालर प्राप्त करता था वे साम्राज्य डालर कोष (/7१[0॥78 
420!97 ॥?00]) में जमा कर दिए जाते थे और ब्रिठिश सरकार उनके बदले में 
रिजव॑ बेंक को स्टलिड्ग प्रतिभृतियाँ देकर कागज के नोट छपवाती रहती थी । इस 
अ्रकार वृद्ध के अन्त में भारत का इजड्जलेंड पर लगभग १,६०० करोड़ रुपये ऋण हो 
गया था | 

( 7! ) बेतनों और मँहगाई भत्तों की वृद्धि--युद्धकाल तथा उसके 
पश्चातु वेतनों और मौहगाई के भत्तों में जो वृद्धि हुई थी उसके कारण भी भारत 
सरकार को मुद्रा-स्फीति द्वारा आय प्राप्त करने पर बाध्य होना पड़ा था। करों की 
वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही हो सकती थी और सरकार की लोक ऋणा प्राप्त करने 
की नीति असफल रही थी, इसलिए सरकार के पास कागज के नोट छाप कर आय प्राप्त 
करने के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा न था । 


(0 ) हीनार्थ-प्रवच्धन--इसी प्रकार सरकार की हीतनाथ॑ प्रबन्धन 
(4)22#06 #709720४ 8) नीति के कारण साख-मुद्रा का विस्तार हुआ । 

(7 ) बकों की लाभ प्रवृत्ति--विनियोग श्रौर व्यापार की वृद्धि ने भी 
बेंकों को श्रधिक साख निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बेंकों को साख- 
वृद्धि करके लाभ कमाने का अ्रच्छा अवसर मिल गया था | 

( २ ) वस्तुओं की सामान्य दुर्लभता ने कीमतों को ऊँचा उठा दिया-- 
इस दुलभता का एक कारण तो यह था कि आयातों की मात्रा युद्धकालीन कठिनाइयों 
के कारण बहुत ही सीमित रह गई थी झौर दूसरे, विभिन्न कारणों से देश में उत्पादन 
का विस्तार मुद्रा के विस्तार की तुलना में कम रहा था। खाद्यान्न की कमी ने तो 
भयंकर रूप धारण कर लिया था। लड़ाई से पहिले भारत को वर्मा, मलाया, स्याम 
तथा हिन्द-चीन से काफी चावल मिल जाता था, परन्तु जापानी अ्रधिकार के पश्चात्‌ 
इन देशों से श्रायात बन्द हो गये थे । देश के भीतर खाद्यान्न उत्पादन बराबर घट र हवा 
था और भारत सरकार लंका, दक्षिणी अफ्रीका तथा मध्य- पूर्व युद्ध-क्षेत्रों को अनाज 
भेज रही थी। खाद्यान्न की इस भारी कभी का परिणाम सन्‌ १६४३ के बंगाल दुभिक्ष 
के रूप में प्रकट हुआ । युद्ध के उपरान्त पाकिस्तान के निर्माण ने! भारत की खाद्य 
स्थिति और भी खराब कर दी । सिन्ध तथा परिचिमी पंजाब के श्रधिक श्रन्न उपजाऊ 
क्र पाकिस्तान के पास चले यए। निर्मित वस्तुओं की कमी का अमुख कारण 


आयातों की कमी थी, परन्तु आवश्यक मशीनों ओर कच्चे मालों की कमी के 
कारण भी देश के भीतर उद्यादन में समुचित वृद्धि न हो सकी | सन्‌ १९४२-४३ में 
ही आयात सन्‌ १६३८-३६ का केवल ३७"६० थे | साथ ही, भारतीय. उत्पादन का 
बहुत बड़ा भाग युद्धकालीन उद्देश्यों के लिए खरीद लिया गया। युद्ध के काल में 
लगभग २,००० करोड़ रुपये का माल इस प्रकार खरीदा गया था । 


( ३ ) सटट की प्रवृत्ति भी काफी बलवान हो गईं थी और वस्तुओं को 
जमा करने की मनोवृत्ति बहुत बढ़ गई थी--सट्ट बाजार के विकास ने श्रकारण 
ही कीमतों को बढ़ाना आरम्भ कर दिया | दुलंभता के कारण केवल दृकानदारों और 
व्यापारियों ने भी लाभ कमाने के लिए माल जमा करना लाभदायक नहीं समभा, 
बल्कि यह प्रवृत्ति सवं्यापी हो गई। पूर्ति के श्रनिश्चित रहने के कारण सभी ने 
स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया था। 


( ४ ) यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों तथा वस्तुश्रों के अ्रसत्तोषजनक 
वितरण ने भारी भय की स्थिति उत्पन्न कर दी--सैनिकों और सैनिक सामानों 
के यातायात ने रेलों को व्यस्त रखा । इसके अतिरिक्त पैट्रोल श्रादि की कमी के कारण 
अन्य यातायात सेवाओं से पुरा-पुरा लाभ न मिल सका | स्थानीय दुलेभताएं बराबर 


बनी रहीं, जिसके कारण आ्रासंचन (0976782) तथा नफाखोरी को रोकना कठिन 
हो गया । 


(५ ) कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग की सरकारी नीति एक बड़े 
अंश तक असफल ही रही थी--शासन की श्रकुशलता तथा अ्रष्टाचार के कारण 
चोर-बाजारी को प्रोत्साहन मिला। राशन व्यवस्था कुछ थोड़े से शहरों तथा कुछ 
थोड़ी सी वस्तुश्रों पर ही लागू की गई थी, जिसके कारण कीमतों की वृद्धि रुक न 
सकी । वैसे भी भ्रधिकांश दक्षाओ्ों में राशन की मात्रा इतनी कम रखी गई थी कि 
लोगों को चोर बाजार से माल खरीदने पर बाध्य होना पड़ा था । 


(६ ) युद्धोत्तर-काल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की हीनार्थ 
प्रबन्धन रीति तथा विकास योजनाओ्रों के संचालन ने कीमतों को गिरने नहीं 
दिया है -इसके अतिरिक्त सन्‌ १६९४७ के उपद्रव तथा दशरणार्थी समस्या ने सरकार 
को व्यस्त रखा । सितम्बर सन्‌ १९४९ में भारत सरकार ने रुपये का श्रवमूल्यन कर 
दिया, जिसके कारण मुद्रा-स्फीति को एक बार फिर बल प्राप्त हो गया । 
भारत सरकार के मझुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय-- 

सन्‌ १६९४२ में ही भारत सरकार ने कीमत नियन्त्रण तथा राशनिग द्वारा 
स्फीति का सामना किया था। इसके प्ृतिरिक्त कुछ वस्तुश्रों की कीमतों में सट्टा बन्द 
कर दिया गया था, करों में वृद्धि की गई थी और सरकार ने जनता से ऋण लिए थे। 
साथ ही, रक्षा बचत योजना लागू की गई श्रौर लोगों को बचत करने के लिए 
उत्साहित किया गया। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 'भ्रधिक श्रन्न उपजाओ आन्दो- 


लन' आरम्भ किया गया, परन्तु ये सब उपाय बहुत सफल सिंद्ध न हो सके । स्वतन्त्रता 
के पदचात्‌ जनवरी सन्‌ १६४८ में राष्ट्रीय सरकार ने अपनी मुद्रा-स्फीति विरोधी नीति 
की घोषणा की । इस नीति के दो. प्रमुख आधार थे--(]) प्रचलित मुद्रा की मान्ना को 
गौर ([]) उत्पादन को बढ़ाना । 
(] ) मुद्रा की सात्रा को कम करने के लिए निम्न उपाय किये गये थे /-- 
( १ ) करों में दृद्धि करता--राज्य सरकारों को ५०० रुपया प्रति वर्ष से 
ऊपर की आय पर कृषि झ्राय कर लगाने का अधिकार दिया गया । 
(२ ) ऊचोी ब्याज देकर जनता से अधिक ऋण प्राप्त करता । 
(३ ) चलन के विस्तार को बन्द कर देना । 
(४ ) हीनाथ॑-प्रबन्धत की नीति का परित्याग कर देना । 
(५ ) शासन के व्यय कों कम करके तथा विक्रास योजनाओ्रों के कार्यवाहन 
को घीमा करके सरकारी व्यय में कमी करना। 
(६ ) कम्पनियों द्वारा लाभांश के वितरण पर ६% की सीमा लगाना । 
(७ ) तीन वर्ष के लिए जमींदारों को मुआवजे तथा दूसरे भरुगतानों को 
रोक देना । 
( ॥] ) उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्न प्रयत्न किये +-- 
( १ ) बीजों, खादों, तथा सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाकर अधिक भ्रन्न 
उपजाओ आन्दोलन” को भ्रधिक सफल बनाने का प्रयत्न किया गया। 
(२ ) अ्रधिक भू भाग पर खेती करके कपास, पटसन तथा गन्ने का उत्पादन 
बढ़ाया गया । ह 
( ३ ) पहले तीन वर्ष के लिए नये उद्योगों को श्राय-कर से छूट दी गई । 
( ४ ) निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयरण 
१० वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया । 
(४ ) खाद्यान्न तथा निर्मित वस्तुश्रों के आयात बढ़ाये गये । 
(६ ) अपव्यय को दूर करने के नियम बनाये गये श्लौर खाद्य पदार्थों के 
सुरक्षित संचय की सुविधाएं प्रदान की गई । 
( ७ ) सरकारी सहायता द्वारा उद्योगों की स्थांपना की गई । 
( ५ ) मूल्य-नियन्त्रण॒ तथा राशनिंग सम्बन्धी नियमों को कड़ा किया गया 
गौर उनका पालन कराने पर अधिक जोर दिया गया। 
आरम्भ में तो सरकारी नीति को अधिक सफलता नहीं मिली थी, परन्तु धीरे- 
घीरे कीमतों की वृद्धि की गति शिथिल होती गई। सन्‌ १६५१ में भारत सरकार ने 
देश मैं प्रथम पंच-वर्षीय योजना लागू की । श्रन्तर्राष्रीय स्थिति में कुछ इस प्रकार का 
परिवर्तंत हो गया कि श्रब कीमतें उठने के स्थान पर नीचे की श्रोर जाती हुई दिखाई 
पड़ने लगीं। कुछ समय तक भारत सरकार उल्टा यह प्रयत्न करती रही कि कृषि उपज 
की कीमतों को नीचे न गिरने दिया जाय, ताकि कृषक वर्ग की हालत बिगड़ने न पाये । 


दूसरे पंच-वर्षीय श्रायोजन में कृषि उपज की कीमतों की स्थिरता को ही श्राथिक नीति 
का श्राधार बनाया गया था । 
दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में कीमतों की वृद्धि-- 

विगत वर्षों में एक महत्त्वपूर्ण घटना यह हुई है कि दुसरी पंच-वर्षीय योजना 
के काल में कीमतें फ़िर जपर जाती हुईं दिखाईं पड़ती हैं | पथम पंच-वर्षीय योजना 
के काल में कीमतें कुछ नीचे आा गई थीं। प्रथम योजना के श्रन्त में कीमतें उसके 
आरम्भ से भो १३९८, नीची थीं। कुछ दिनों तक तो भारत सरकार इस दिशा में 
प्रयत्नशील रही कि कृषि की उपज की कीमतों को किसी प्रक्रार और नीचे गिरने से 
रोका जाय और यथासम्भव उन्हें स्थिर कर दिया जाय | प्रथम योजना पर २,००० 
करोड़ रुपये के लगभग व्यय हो जाने पर भी कीमतों में नीचे गिरने की प्रवृत्ति 
निस्‍्सनन्‍्देह एक श्राश्चयं॑जनक बात थी । जिस समय दूसरी पंच-वर्षीय योजना की रूप- 
रेखा तैयार की गई थी उस समय कीमतें काफी स्थिर सी थीं, बल्कि उनमें गिरने की 
ही प्रवृत्ति थी । #$चित इसी कारण भारत सरकार ने दूसरी योजना के लिए १,२०० 
करोड़ रुपए के हीनाथ॑-प्रबन्धन ([2000॥॥-77%8007708) का कार्यक्रम रखा था। 
सरकार का विश्वास था कि इतने अ्रधिक हीनार्थ-प्रबन्धन के रहते हुए भी योजना काल 
में मुद्रा-प्रसार का भय न था। परन्तु वास्तविक अतुभव भ्राशा के विपरीत रहा है। 
प्रप्नेल सन्‌ १९५६ से ही कीमतों ने ऊपर उठना आरम्भ किया, मुख्यतया खाद्यान्नों की 
कीमतों ने । धीरे-धीरे सभी वस्तुओं की कीमतें ऊपर जाने लगीं। यहाँ तक कि 
दिसम्बर सन्‌ १६५६ में ही राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (]0७४009] ॥20ए7०|097707/ 
(!0प70]) को, स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा था । ऐसा श्रनुभव 
किया गया था कि खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी स्थिति फिर बिगड़ गई थी और भारी 
मात्रां में हीनाथ॑-प्रबन्धन के दुष्परिणाम सामने श्रा गये थे । हीनाथ॑-प्रबन्धनद को कम 
करने तथा खाद्य पदार्थों के भण्डारों को बढ़ाने के प्रयत्न आरम्भ हुए, किन्तु मुद्रा प्रसार 
का विस्तार रक न सका | सन्‌ १६५७ में दूसरी पंच-वर्षीय योजना के लक्ष्यों को नीचा 
करने की भी बात चली | ऐसा अनुमान है कि कीमतों की वृद्धि के कारण दूसरी 
योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ४,८०० करोड़ रुपये के स्थान पर लगभग 
५,५०० करोड़ रुपयै के व्यय की आ्रावश्यकता पड़ेगी श्रौर यह भी तब जबकि कीमतें 
मार्च सन्‌ १६५८ के स्तर से ऊची नहीं जाती हैं। इस प्रकार एक बार फिर मुद्रा- 
प्रसार का राक्षस हमारे सामने उपस्थित है | कीमतों को वृद्धि की यह प्रवृत्ति आज 
भी स्पष्टतया सामने है, किन्तु हमें इस ऐच्छिक मुद्रा-प्रसार से डरना नहीं चाहिए । 

दूसरी योज़ना के निर्माण के समय कीमतों की वृद्धि की सम्भावना पर विचार 
न किया गया हो, ऐसी बात नहीं है । सरकार का विचार था कि खाद्यान्न तथा सूती 
कपड़े का उत्पादन बढ़ाकर इन दोनों की कीमतें यथास्थिर रखी जायेंगी और इस प्रकार 
यदि मुद्रा-प्रसार होता भी है तो उसका जन-साधारंण पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं 
पड़ेगा | वास्तविकता यह है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम असफल 


रहा है और कपड़ा और अनाज दोनों की कीमतें बढ़ी हैं। परिणाम यह हुआ है कि 
बढ़ती हुई कीमतें दुखदायी हो गई हैं | करारोपण तथा लोक ऋण के पर्याप्त विस्तार 
के द्वारा भी सरकार अभी तक भी स्थिति को बदल नहीं सकी है | 


६१६४2.90!४5 


जगाबा 48 गीवाव0ठ0 2? छह 276 709 0805585 2? ४ 276 708 
€र6008 पछ०॥ ४96 ९०07० ७ 8 ए०पफाए ? 723800555 +४ ज्ञात 
762270 $0 ॥70]89 ०070॥6075, (२४.. 3. ७००७७,, 944) 
पा. 39 कंीवायणा ? ४: धा8ह गांठ 8ण़ो3 2? ४४६ 276 ६76 
90557046 77घक्‍600009 67 ८0007007798 ६09207 ?१ 

(8077999, 3. 0०70-, 948) 
4950प59 $96 ॥7768 5768 07 0079+ 8 778077« 

(8077999, 3, ७०४७-, 947) 
लगातार बढ़ने हुए मूल्य-स्तर के दुष्परिणामों को स्पष्ट कीजिए | बढ़ते हुए मूल्य-स्तर 


को स्थिर करने के लिए आप क्या सुम्काव दंगे । (598७7, 3. 0077., 957) 
७७४।४६ 8786 ६78 ७6४१७०९६३ ० |्त9707 ? ऊ्ठरझ ०७90 40॥94407 08 
०८0770)60 ? (3॥]937, 3. 3., 958) 


४0० 45 8043007 2 79958 ६8 876045 ए[ फ़्दा-6 79%07 
00 [70[97 ब870 0] प्रा 6 ? (3]]0 , 8. 2., 954) 


द श्रध्याय ९९ 
निर्देशांक 
(65 पिंच्राण्रं3678) 


प्रारम्मक- 


मुद्रा के मुल्य परिवतंनों का श्रध्ययन करने के पहचात्‌ श्रव हम यह देखते ,का प्रयत्न 
करेगे कि कीमत-स्तर के उच्चावचनों को किस प्रकार नापा जाता है । यह काम निर्देशांकों 
श्रथवा सूचक अड्डों की सहायता से किया जाता है, इसलिए प्रस्तुत अध्याय में निर्देशाकों 
का ही भ्रध्ययन किया जायगा । स्मरण रहे कि मुद्रा की क़्यः शक्ति के परिवतेतनों को 
नापना कई दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण होता है :-(7) एक पिछले अ्रध्याय में हम यह देख 
ही चुके हैं कि इन परिवतैनों का देश के सामाजिक और झ्ाथिक जीवन पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। किसी वर्ग को लाभ होता है और किसी को हानि। (33) इसके अ्रतिरिक्त 
विभिन्न आ्रथिक घटनाओं के बीच समायोजन भी इन्हीं परिवत॑नों के द्वारा होते हैं। 
( पं ) मूल्य-यत्त्र (7408 )6८)७77800) को पूजीवादी उत्पादन-प्रणाली को 
संचालक शक्ति कहा जाता है। किस वस्तु का उत्पादन होगा श्र कितनी मात्रा में, 
कौन-कोन से उत्पत्ति के साधनों को रोजगार मिलेगा और किस अंश तक, देश के भीतरी: 
और बाहरी व्याथार का क्या रूप होगा, देश का श्राथिक विकास किस सीमा तक होगा 
शभ्रौर किन-कित दिशाओं में और देश में आय अथवा क्रय: शक्ति के वितरण का क्या रूप 
होगा, ये सभी बातें कीमत-स्तर और उसके परिवतंनों पर निर्भर होती हैं । (१7) यही 
नहीं, समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक सम्बन्ध, उनके बीच का सहयोग और 
उनके पारितोषण की मात्राएं' भी इन्हीं परिवततंनों द्वारा निर्धारित होती हैं । कोश भी 
ऐसा उपाय जिसके द्वारा इन परिवतनों को निश्चित रूप में नापा जा सके, अर्थशात्र 
में काफी महत्त्वपर्ण! होगा । 

निर्देशांक क्या होते है (-- 


जिन वस्तुप्रों ओर सेवाग्रों पर मुद्रा का व्यय किया जाता है उनकी कीमतों 
के औसत को हम कीमत-स्तर कहते हैं और कोमत-स्तर की एक सूची (87788) को 
निर्देशांक श्रथवा सूचक अंक कहा जाता है। इस प्रकार निर्देशांक कीमत-स्तर के शभ्रड्ढों 
की एक सूची होती है, जिन्हें एक तालिका के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता 
है कि मुद्रा के मूल्य के उच्चावचनों को सूचित करने के उद्देश्य से वस्तुझरों श्ौर सेवाग्रों 
की सामान्य कीमत के परिवतंनों को दिखाया जा सके | यदि एक निश्चित समय की 
तुलना में निर्देशक ऊंचा है तो इसका श्रर्थ है कि सामान्य कीमतें ऊंची उठ गई हैं 


और मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। इसके विपरीत जब सामान्य कीमत-स्तर का 
निर्देशांक गिरता है तो मुद्रा का मुल्य बढ़ जाता है । श्रतएव जब निर्देशांक वृद्धि दिखाते 
हैं तो मुद्रा का मूल्य गिरता है श्लौर जब निर्देशांक पतन दिखाते हैं तो मुद्रा का मुल्य 
ऊपर उठता है। ह 

इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं 
की कीमतों में एक ही साथ एक ही दिशा में परिवर्तन नहीं होते हैं| यदि कुछ 
वस्तुओं और सेवाओ्नों की कीमतें बढ़ती हैं तो कुछ की नीचे गिरती हैं। इसके विपरीत 
विभिन्न वस्तुओ्रों भ्रौर सेवाश्रों की कीमतों में परिवर्तन का अंग भी अलग-भ्लग होता 
है। किन्तु कीमतों के इन सभी परिवतनों की एक सामान्य दिशा भी होती है | 
विविधता के साथ-साथ उनमें एक अंश तक अ्नुरूपता भी रहती है। व्यक्तिगत कीमतों 
के परिवर्तंत प्रतिविरोधी हो सकते हैं, परन्तु उनके बीच की एक सामान्य प्रवृत्ति का 
पता लगा लेना सम्भव होता है। निर्देशांक का उद्लेश्य इसी ग्क्नार की केन्द्रीय ग्रवत्ति 
को और संकेत करना होता हे | दूसरे शब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 
निर्देशांकों का व्यक्तिगत कीमतों से कोई प्रत्यक्ष अथवा निकट सम्बन्ध नहीं होता है। 
उनका सम्बन्ध तो केवल कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति से होता है, यद्यपि यह सत्य है 
कि स्वयं सामान्य प्रवृत्ति भी कीमतों के व्यक्तिगत परिवतैनों पर ही निर्भर होती है। 

एक बात और ध्यान देने योग्य है। निर्देशाक़ू कीमतों के परिवर्तन के तुलना- 
त्मक रूप को ही दिखाते हैं | उनका उद्देश्य सामान्य कीमत के दो विशिन्न कालों के 
बीच होने वाले तुलनात्मक परिवतेंनों को सूचित करना होता है। वे मुद्रा के मूल्य के 
निरपेक्ष (8॥980]7॥6) मापक नहीं हैं। यह कहने का लगभग कुछ भी अर्थ नहीं होता 
है कि निर्देशांक अब ७५ श्रथवा ३५७ है । इसका कुछ अर्थ तमी हो सकता है जबकि 
यह बता दिया जाय कि किस वर्ष, मास, सप्ताह अ्रथवा दिवस की तुलना में वह इतना 
है। निर्देशांक केवल दो विभिन्न कालों के कीमत-स्तर की तुलना करने के लिये उपयोग 
किये जा सकते हैं । 

ऊपर की सारी विवेचना में हमने यह मान लिया है कि निर्देशांक केवल मुद्रा 
के मूल्य के परिवतंनों को नापने के लिये ही उपयोग किये जाते है, परन्तु वास्तव में 
यह बात नहीं है। प्रत्येक प्रकार का झ्राथिक परिवर्तन निर्देशांक द्वारा सूचित किया 
जा सकता है। विर्देशांक तो आ्राथिक घटनाग्रों के तुलनात्मक परिवर्तनों को नापने की 
विधि है। ये श्राथिक घटनायें किसी भी प्रकार की भी हो सकती है। 
सामान्य कीमतो के निर्देशांकों की निर्माण विधि--- 

सामान्य कीमतों के निर्देशांक श्ोसत कीमतों पर झाधारित होते हैं । सैद्धान्तिक 
दृष्टिकोण से इन निर्देशाह्लों के बनाने में देश में उपलब्ध समस्त वस्तुभों झर सेवाओं 
की कीमतों का औज़त निकालना चाहिए, परन्तु व्यवहार में ऐसा करना कठिन होता 
है । इसलिये कुछ वस्तुप्नों और सेवाओं को प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया जाता है 
भौर उन्हीं की औसत कीमत को देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं की श्ौसत कीमत 


के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। स्मरण रहे कि निर्देशाकों का बनाना यथार्थ में 
सांख्यिकी (3580786768) की एक समस्या है झौर सांख्यिकी की सहायता से सही- 
सही परिणाम निकालना विशेषज्ञों का काम होता है। ऐसा कहा जाता है कि भ्र्ढू 
विज्ञान की सहायता से इच्छानुसार कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। यही कारण 
है कि निर्देशाँकों के बनाने तथा उनका उपयोग करने में विशेष सावधानी की आ्रावश्य- 
कता है| निम्न सावधानियां महत्त्वपूर्ण हैं :-- ह 


(& ) आधार वर्ष का चुनाव--निर्देशांक साधारणतया वाषिक आधार पर 
बनाये जाते हैं, परन्तु सभी वर्षों की श्रौसत प्रचलित दीमतों की तुलना किसी एक 
निश्चित वर्ष की कौमतों से की जाती है | ऐसे बर्ष को आधार वर्ष (]8886 3687) 
कहा जाता है। निर्देशांक बनाने से पहले आधार वर्ष को सावधानीपूृर्वक चुनना बड़ा 
प्रावदयक होता है । सबसे बड़ी आवश्यकता यह होती है कि किसी ऐसे वर्ष को आधार 
वर्ष के रूप में चुना जाय जो कि सभी हृश्कोणों से एक साधारण वर्ष (४077॥6/ 
४७०/०) हो । दूसरे शब्दों में, केवल ऐसे वर्ष को आधार बनाना उपयुक्त होता है जिसमें 
कीमतें न तो बहुत ऊँची रही हों भ्ौर न बहुत नीची । एक छोटे से उदाहरण हारा 
ऐसे चुनाव के महत्त्व को स्पष्ट किया जा सकता है । मान लीजिये कि हम यह जानना 
चाहते हैं कि एक कक्षा में विद्याथियों का सामान्य बुद्धि-स्तर कैसा है। अ्रत्र यदि हम 
प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धिमानी की ठुलना वक्षा के सबसे तेज बुद्धि वाले विद्यार्थी से 
करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि कक्षा श्रत्यन्त बुद्धिहीन है । इसी प्रकार यदि 
किसी ऐसे विद्यार्थी को श्राधार के रूप में उपयोग किया जाता है, जो मूर्ख है तो 
तुलना करने पर यही ज्ञात होगा कि कक्षा का बुद्धि-स्तर बहुत ही ऊँचा है। कक्षा की ' 
सही" योगग्ता को पता लगाना दोनों ही - दश्शात्रों में कठिन होगा । सही भ्रनुमात लगाने 
के लिये हमें एक श्रौसत दर्जे के बुद्धिमान विद्यार्थी को आधार स्वरूप मानना पड़ेगा । 
ठीक इसी प्रकार कीमतों के निर्देशांक बनाने के लिये एक असाधारण आशिक परि- 
स्थितियों वाला वर्ष उपयुक्त नहीं हो सकता है। संसार के लगभग सभी देशों में सन्‌ 
१६३९ को आधार के रूप में उपयोग किया गया है, क्योंकि उसकी सहायता से युद्ध 
तथा युद्धोत्तर-कालीन कीमतों के परिवतंनों का एक लाभदायक अनुमान लगाया जा 
सकता है। इसी प्रकार सन्‌ १६९५० को भी एक ऐसा ही वर्ष कहा जा सकता है। 


- (१) वस्तुओं और सेवाओं का निर्वाचल--अ्राधार वर्ष को निश्चित 
करने के पदचात्‌ उन वस्तुओं और सेवाप्नों के निर्वाचन की समस्या उत्तन्न होती है 
जिनकी कीमतों का श्रौसत निकालना है। सभी वस्तुओं और सेवाओ्ों की कीमतों का 
औसत निकाच्नना न तो सम्भव ही है और न आ्रावदयक ही, परन्तु वस्तुओ्रों और सेवाश्रों 
को इस प्रकार सावधानीपूर्वक चुन लेना आवश्यक होता है कि वे देश की सभी वस्तुग्रों 
और सेवाओं की सामान्य प्रकृति को दिखा सकें । यह अत्यावश्यक है कि वस्तुग्रों भोर 
सेवाश्रों का निर्वाचित समूह समस्त वस्तुओं और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करे । साथ ही, 


यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि निर्वाचित वस्तुओं और सेवाश्रों की संख्या बहुत 
कम न हो | 

( 2) कीमतों का निर्वाचल--वस्तुओं झौर सेवाओं के चुन लेने के पश्चातु 
कीमतों का चुनता आवश्यक है। निर्देशांक्रों के उद्देश्य के अनुसार इस ग्रकार चुनी 
हुईं कीमतें अलग-अलग ग्रकार की होनी चाहिए | कीमतें थोक भी हो सकती हैं और 
फुटकर भी । मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को दिखाने के लिए थोक कीमतें अधिक सही 
अनुमान दे सकती हैं और उनका एकनत्रित करता भी सुविधाजनक होता है, परन्तु जीवन 
निर्वाह व्यय के निर्देशांक बताने के लिए फुटकर कीमतों का चुनना श्रधिक उपयुक्त 
होता है । इस निर्णय के पश्चात्‌ कि कौन सी कीमतें एकत्रित की जायेंगी, यह निश्चित 
करना होता है कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अथवा श्रन्य किसी समय से सम्बन्धित 
कीमतों को लिया जायगा। इस निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई निरिचत नियम नहीं 
बनाया जा सकता है। यह निर्देशांक के उद्देश्य, निर्माणकर्त्ता की सुविधा तथा कीमतों 
की उपलब्ध॒ता पर निरभर होता है/ 

') औसत का निर्धारण -यह भी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय होता है 
क्योंकि औसत अनेक प्रकार के होते है और प्रत्येक से एकसा ही फल प्राप्त नहीं होता 
है। अधिक चलन गणित या समानान्तर औसत (4॥४6/॥॥४/४2 40७/6 8४) 
के उपयांग का हाता है, परन्तु यदि विभिन्न मदों के श्रन्तर बहुत ही विशाल होते हैं 
तो ग्रगोत्तर ओसत (5807760709] &ए७7७26) अ्रधिक विश्वासजनक फल देता 
है ।, इस प्रकार विभिन्न दशाश्रों में अलग-प्रलग औसत महत्त्वपूर्ण होते हैं । 

इन सब सावधानियों के पश्चात निर्देशांकों का बनाना सरल होता है । हनी 
हुई वस्तुग्नों की कीमतें श्राधार वर्ष के नीचे क्रमशः रख दी जाती हैं और आधार वर्ष॑ 
की प्रत्येक््कीमत को १०० के बराबर मान लिया जाता है। जिस वर्ष का निर्देशांक 
निकालना है उसके नीचे भी चुनी हुई सभी वस्तुओं की कीमतें उसी क्रम में रख दी 
जाती हैं ओर श्राधार वर्ष की कीमत को १०० मान कर वर्ष "विशेष की कीमत का 
सम्बन्धित मूल्य निकाला जाता है। यह मूल्य कीमत-सम्बन्धी ([2708-79]9096) 
कहलाता है । इस प्रकार सभी कोमत-सम्बन्धियों द्वारा यह पता चल जाता है कि 
श्राधार वर्ष की तुलना में वर्ष विशेष की कीमत में कितने प्रतिशत का परिवतंन हुम्ना 
है। श्रन्त में कीमत सम्बन्धियों को जोड़ कर मदों अथवा वस्तुओं की सख्या से आग 
दे देते हैं ओर द्वप प्रकार आवश्यक निर्देशांक निकल श्राता है । नीचे की तालिका में 


इस क्रम को दिखाया गया है 
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एक उदाहरण--साधारण निर्देशॉक--- 
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परिवर्तन --- २१६९६ 
उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि सन्‌ १६३९ के श्राधार पर सन्‌ 
१६५४३ का निर्देशांक ३१६"६ है। सन्‌ १६३९ की तुलना में सन्‌ १६५३ में कीमत 
स्‍तर में २१६१६% की वृद्धि हो गई है । स्मरण रहे कि सूचक अछ्लू कीमतों के केवल 
प्रौसत परिवर्तत को ही दिखाता है। निर्वाचित वस्तुओं में से किसी की भी कीमत में 
इतना परिवत॑न नहीं हुआ है | उपरोक्त उदाहरण में हमने केवल ६ क्स्तुश्रों को चुना 
है, परन्तु एक सन्‍्तोषजनक निर्देशांक के निर्माण में बहुत सी वस्तुग्रों और सेवाओं को 
सम्मिलित करना ग्रावश्यक होता है। इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान 
रखना चाहिए कि दोनों वर्षो में एक वस्तु की ( जिसके गुण श्रववा परिमाण में भ्रन्तर 
न हो ) एक सी ही कीमतों को लिया जाय । 
साधारण एवं समार निर्देशकर-- क्‍ 
.. तालिका नं० १ में निकाला गया निर्देशांक साधारण ओसत द्वारा तेयार 
किया गया है । इस ग्रकार के निर्देशांक को साधारण ।नर्देशॉक (87890%/8 _॥- 
धं6४ 2४१४१४० ४१) कहते हैं | इसका सबसे बड़ा दोष यह होता है कि सम्मिलित की 
हुई प्रत्येक वस्तु को समान ही महत्त्व दिया जाता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि 
समाज पर किसी ग्रावद्यक वस्तु, जैसे-गेहूँ ग्रथवा, चावल की कोमतों के थोड़े से भी 
परिवतंन का दूध, सिगरेट आदि कम आवश्यक वस्तुओ्नों की कीमत के अत्यधिक परि- 
बत॑न की तुलना में बहुत अ्रधिक प्रभाव पड़ता है। इस कारण निर्देशांक द्वारा दिखाया 
गया कीमत परिवतंव समाज के लिए उसके महत्त्व का सही अनुमान प्रस्तुत नहीं 
करता है । 
इस कठिनाई को इस प्रकार दूर किया जा सकता है कि निर्देशांक बनाते 

समय प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आवश्यक भार (769४) दे दिया जाय । थे 


गार वस्तु वश्ष के तुलनात्मक महत्व पर नर्मर गंगे। पारिवारिक बजटों के 
अध्ययन द्वारा समुचित भारों का सरलता से पता लगाया जा सकता है। कीमत 
सम्बन्धियों को इन भारों से गुणा किया जाता है और औसत कीमत-स्तर को निकालने 
के लिए योग को भारों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है। मान लीजिए कि 
तालिका नं० १ चावल, गेहूँ, दाल, कपड़ा, कोयला तथा दूध को क्रमञझ; १२, १०, १, 
८, ४ और ३ भार दिए गये हैं तो इस दशा में सभार निर्देशांक (फ४४४॥४॥8६ [78- 
065 'एंप्रा7069) का निर्माण निम्न प्रकार होगा : 
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सभार निर्देशांक का उदाहरण 








5 ल्य सम्बन्धी व्यय सम्बन्धी 
वस्तुएं सुल्य सम्बन्ध भार व्यय सम्व 

१६३६ | ३०० प्थ्प्ट १६४३ 
चावल १०० | ३०० हर १३०० | ३६०० 
गेहूँ १०० । ५0०09 १०. १,००० ४,००० 
दाल १०० | २०० प्र ४०० | ६१,००० 
कपड़ा १०० !| ३०० ८ ८०० २,५०० 
कोयला १०० | ४०० है. '४0० १,६०० 


। । ्डु ३०० ६०० 
काम... । हि मल कह ६०० | हर ४,२०० | १३,५०० 
परिवर्तन -- २२१४ 
इस दशा में सभार निर्देशांक ३२१०४ है और कीमत में २२१४० की वृद्धि 
हुई है । यह स्पष्ट है कि साधारण तथा सभार निर्देशांक तथा उनके द्वारा सूचित कीमत 
परिवतंतनों में पर्यात श्रन्तर है । 
ऊपर की दोनों तालिकाश्ों में निर्देशांक बनाने के लिए हमने समानान्‍्तर औसत 
(0 70070070 # 67826) का ही उपयोग किया है। सरलता के कारण यही 
औसत अधिक लोकप्रिय है, परन्तु इस प्रकार के निर्देशांक पूर्णंतवा सन्‍्तोषजनक् नहीं 
होते है, यद्यपि भारों का उपयोग करके उनकी उपयोगिता काफी बढ़ाई जा सकती है । 
यह औसत कीमतों की वृद्धि अथव। उनके पतन को वास्तविक से श्रधिक दिखाने की 
प्रवृत्ति रखता है । इस दोष को दूर करने के लिए ग्रुणोत्तर अथवा ज्योथ्तिक औसत 
(७७०7060770 &ए87928) का उपयोग किया जाता है, परन्तु इस औसत में भी 
यह दोष बताया जाता है कि यह पॉरवत॑वों के अंश को वास्तविक से भी कम दिखाता 
है | विभिन्न सांख्यिकिक विशेषज्ञों ने श्रलग-अलग प्रकार के श्रौसतों के उपयोग की 
सलाह दी है, किन्तु वास्तविकता यह हैं कि यद्यपि प्रत्येक श्रौसत कुछ दृष्टिकोणों से 
सही फल प्रदान करता है, परन्तु कुछ दिशाओरों में यह दोषपुरां अवश्य रहता है । 








निर्देशांक के प्रक्रार (४७७३ ० पित८€5 पिप्राशो०278)--- 

(१) मुद्रा की क्रयः शक्ति निर्देशांक--पह तो हम देख ही चुके हैं कि 
श्रधिकाँश निर्देशांकों का उद्देश्य मुद्रा के मूल्य के तुलवात्मक परिवत॑नों को दिखाना 
होता है। इस उद्देश्य की पूति के लिए इनके बनाने में उन सभी मदों को सम्मिलित 
करना चाहिए जिंनका अ्रन्तिम दशा में उपभोग किया जाता है ओर फिर इन मदों को 
प्रत्येक पर व्यय की गई आय के अनुपात में भार दिए जाने चाहिए। कठिनाई यह है 
कि व्यवह्ारिक जीवन में उपभोग की सभी वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित कर 
लेना सम्भव नहीं होता है, अतः भारी संख्या में प्रतिनिधि स्वरूप वस्तुओं और 
सेवाओं को सम्मिलित करके ही - सन्‍्तोष कर लिया जाता है। ऐसे निर्देशांक को 
उपभोग निर्देशांक (00क#प४7४७/४0%8 -%द०४8 >ए॥॥४9७०/) अथवा जीवन 
निर्वाह व्यय निर्देशांक (08 ०/ 70788 724०४ >ए४०४०४/) कहा जाता 
है। ऐसे सभी निर्देशांकों में यह दोष रहता है कि व्यक्तिगत सेवाश्रों पर किए गए व्यय 
को कम महत्त्व दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि निर्देशांकों द्वारा मुद्रा की क्रय: 
गक्ति का पूर्णतया निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । | 


(२) आय निर्देशांक (आक्षाणंश2/ 70465 ऐपा70०७०)- जबकि 
उपभोग निर्देशांक वस्तुश्रों श्रौर सेवाश्नों के सम्बन्ध में मुद्रा की क्रपः शक्ति को नापने 
का प्रयत्न करता है, आय निर्देशांक मुद्रा की क्रयः शक्ति को मानव ग्रयत्न की 
इकाइयों में नापता है। यद्यपि इस दशा में किया हुआ प्रयत्न लाभदायक होता है, 
परन्तु कठिनाई यह है कि विभिन्न प्रकार के मानव की तुलना करने के लिए कोई 
सामूहिक माप की इकाई उपलब्ध नहीं होती है। कुछ श्रंश तक तो दक्षता तथा चतुराई 
के अनुसार भार निश्चित करना सम्भव हो सकता है, परन्तु यह विधि बहुत दूर तक 
नहीं ले जाई जा सकती है। 


(३ ) श्रमिक वर्ग जीवन व्यय निर्देशांक (ए०/दांतठ 0]888 0080 
0 |॥0ए778 47065 'ऐंप्र॥087/8)-- ये निर्देशाँक उन अमुख वस्तुओं की खेरीज 
कीमतों पर आधारित होते हैं जो श्रमिक्रों के उपभोग में साधारणतया सम्मिलित 
होती हैं | इस प्रकार के निर्देशांकों में उपभोग निर्देशांकों से यह भेद होता है कि इनमें 
सेवाओं की कीमतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन निर्देशांकों के निर्माण में 
उपभोग की विभिन्न मदों को समुचित भार अथवा प्रभाव देना ग्रावश्यक होता है । 
भारों की मात्राएं किसी विशेषज्ञ मण्डल द्वारा सावधानीपू्वंक निश्चित की जाती हैं । 
उदाहरण के लिए, ब्रिटिश श्रम मम्त्रालय ने सरकारी निर्देशांकों में इस प्रकार भार 
निश्चित किये हैं :--भोजन ६०, किराया श्र भाड़ा १६, वस्त्र १२९, ईघधन शोर 
रोशनी ८ और विविध ४। इन निर्देशांकों को मजदूरियों के निश्चित करने तथा उनमें 
परिवतंन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांकों के 
श्रनुपात में ही मजदूरियों को भी बदलने का प्रयत्न किया जाता है। 


( ४ ) थोक कीमतों के निर्देशांक (779७ ए/४०]७४७॥७ 7॥08 [70065 
पएा॥0७७/४)--इस ग्रकार के निर्देशाहु आधारशूत वस्तुओं की थोक कीमतों पर 
आधारित होते हैं | इन वस्तुओं में साधारणतया कच्चे-मालों की कीमतों को ही 
सम्मिलित किया जाता हे। वस्तुओं को या.तो खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं में 
विभाजित किया जाता है, श्रथवा कृपफ़ और अक्ृषक वस्तुओं में । पुराने समय में इन 
निर्देशांकों में भारों का उपयोग कट्नने का चलन या तो था ही नहीं, या भारों का 
निर्धरिण वैज्ञानिक रीति से नहीं किया जाता था, परल्तु श्रब थोक कीमतों को राष्ट्रीय 
श्रथ॑-व्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं के तुलनात्मक महत्त्व के आघार पर भार दिया जाता 
है । अ्रमरीकत श्रम विभाग द्वारा थोक कीमतों का जो निर्देशांक तैयार किया जाता है 
वह एक प्रकार आदर्श स्वरूप होता है। यह ५५० वस्तुओ्नरों की कीमतों पर आधारित 
होता है भौर उसमें भारों को वैज्ञानिक रीति से निश्चित किया जाता है । 

मुद्रा की क्रयः शक्ति के परिवरतनों को नापने के लिए बहुघा थोक कीमतों के 
निर्देशांकों का ही उपयोग किया जाता है | परन्तु इस दृष्टिकोण से इन निर्देशांकों में 
कुछ गम्भीर दोष होते हैं । प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :-- ्ि 

( १ ) इन निर्देशांकों में केबल अनिर्मित वस्तुओं की कीमतों को सम्मि- 
लित किया जाता है, परन्तु अ्रनिम्तित वस्तुओं का आथिक जीवन में 
जो महत्त्व होता है उसका निर्मित श्रवस्था में भी बना रहना आवश्यक 
नहीं होता है। 
थोक कीमतों के निर्देशांकों में व्यक्तियत सेवाओं तथा बिक्री व्यय 
को सम्मिलित नहीं किया जाता है, यद्यपि उपभोक्ता के व्यय का 
काफी बड़ा भाग इन मद्दों पर खच॑ होता है । 
ऐसे निर्देशांक्ों में परिवर्तेनों का अंश अधिक रहता है, क्योंकि 
उपभोग निर्देशांकों की तुलना में इनकी मर्दे अधिक विशिष्ट होती हैं । 

उपरोक्त सभी कारणों से थोक कीमतों के निर्देशाक मुद्रा की क्रयः शक्ति के 
पारवतनों का पूर्णातया विश्वासजनक अ्रनुमान नहीं दे पाते हैं । 
निर्देशांकों के निर्माण में कठिनाइयाँ-- 

निर्देशांकों के निर्माण में कुछ भारी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। इन 
कठिनाइयों को हम दो भागों में बाँठ सकते हैं :---() सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ एवं 
(77) व्यवहारिक कठिनाइयां । 

सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ कई प्रकार की होती हैं--(7) भारों के निर्धारण 
में तथा ओसतों के चुनने में भारी सावधानी की ग्रावश्यकता पड़ती है। कितना भी 
प्रयत्न क्‍यों न किया जाय, प्रत्येक दशा में भार तथा औसत का चुनाव अनुमानजनक 
ही रहता है। ऐसा देखने में श्राता है कि भारों तथा श्ौसतों के परिवत॑नों के कारण 
एक सी ही कीमतों से अभ्रलग-अलग निर्देशांक प्राप्त होते हैं। (7) वस्तुओं की मात्राओ्रों 


(२ 


कमान 


( रे 


2 रलकलअी 


के निवोचन में भी कठिनाई होती है । यांद श्राधार वर्ष में निश्चित को गई मात्राग्रों 
का ही उपयोग किया जाता है तो परिणाम ठीक ही निकलते है, परन्तु यदि किसी 
निदिचत वर्ष की मात्राओ्ों के! श्राधार पर भृतकालीन वर्ष के लिए निर्देशांक बनाये 
जाते हैं तो दूसरा ही परिणाम प्राप्त होता है। (3) निर्देशांकों के बनाने में वस्तुग्रों 
ओर सेवाओं के एक पूर्व निश्चित महत्त्व को लिया जाता है, परन्तु रुचियों के परिवर्तन 
के कारण उपयोग की वस्तुएं तथा उनके महत्त्व के# भ्रंश रहते हैं ॥ कितनी ही पुरानी 
वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं भ्ौर पूर्णतया नई वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्राथिक 
जीवन में महान्‌ महत्त्व प्राप्त कर सकती हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 
मार्शल ने खट्डुलाकारी निर्देशांक ((]8॥70 ॥7965) के उपयोग का सुझाव दिया 
है। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की कीमतों की उससे अगले वर्ष की कीमतों से 
तुलना की जाती है। इस तुलना में ऐसी वस्तुग्रों की कीमतों को सम्मिलित नहीं 
किया जाता है जो दोनों वर्षों के उपभोग में सम्मिलित नहीं होती हैं। उपभोग के 
परिवततंनों के अनुसार प्रति वर्ष भारों की मात्राओ्रों में भी आवश्यक परिवतंन किये 
जा सकते हैं। किसी दिये हुए वर्ष की कीमतें उम्ससे पिछले वर्ष की कीमतों से 
सम्बन्धित की जा सकती हैं। उपभोग सम्बन्धी परिवततंनों को ध्यान में रखते हुए 
निर्देशांक बनाने की सबसे उपयुक्त विधि यही हो सकती है, परन्तु यह प्रणाली भी 
दोष-विमुक्त नहीं है । यह प्रणाली इस मान्यता पर आधारित है कि खरीददारी ( क्रय ) 
के वाषिक परिवर्तत लगभग भ्रथेहीन होते हैं, जबकि कालान्तर में उन परिवतत॑नों का 
सामूहिक परिणाम काफी महत्त्वपूर्ण होता है । 


व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी अनेक हैं--( 3) आधार वर्ष का चुनाव ही 
कठिन होता है, क्योंकि सामान्‍य श्राथिक परिस्थितियों के भ्रतिरिक्त इस वर्ष में विभिन्न 
वस्तुओं की कीमतों के बीच सामान्य सम्बन्ध भी होना चाहिए । ( 39 ) हमें यह ध्यान 
रखना चाहिए कि जिन वस्तुग्रों की कीमतों की तुलना की जा रही है वे सभी प्रकार 
समान हों । वस्तु का नाम ही पर्याप्त नहीं होता. है । एक ही नाम की वस्तुग्रों में विभिन्न 
कालों में भारी भिन्नता हो सकती है और वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन तो बराबर 
होते ही रहते हैं । ( ॥ ) ठीक इसी प्रकार कीमतों का निर्वाचन भी सरल' नहीं 
होता है । ह 


साराशु--- 


स्पष्ट है कि निर्देशांक दनाने में अनेक सँद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं, जिससे सच्चे निर्देशांक तैयार नहीं हो पाषे श्रौर फल यह होता है कि मृल्य- 
परिवर्ततों को ठीक-ठीक नहीं नापा जा सकता । राबटंसन के शब्दों में :-./मुद्रा के 
मूल्य परिवतंनों को ठोक-ठीक नाप लेना न तो सैद्धान्तिक दृष्टि से ही सम्भव है श्ौर न 
व्यवहार में ही । इतना अ्रवश्य है कि यदि मुद्रा के मूल्य में परिवत॑न होते हैं शौर 
काफी सावधानी बर्ती जाती है तो प्रत्यक्ष उपयोग के लिए उसकी माप ठीक रीति से 


को जा सकती है |”! प्रो» माशल ने भी कहा है :--'क्रय शक्ति की निरिचित माप 
केवल भ्रसम्भव ही नहीं है, बल्कि भ्रविचारणीय भी है ।* निर्देशांक बहुधा अनुमान- 
जनक होते हैं और क्योंकि वे सामान्य प्रकृति को सूचित” करते हैं, व्यवहारिक जीवन 
में उनको बहुत अधिक महत्त्व देता ठीक न होगा। ये अड्ढू केवल अस्पष्ट रूप में ही 
हमारा ध्यान आशिक परिवतेनों की केन्द्रीय ग्रत्तत्ति की ओर आकर्षित करते हैं । 
वास्तव में ग्राथिक जीवन का कलेवर बड़ा जटिल है और उसको निर्देशांक जैसी सरल 
विधि से पुर्णतया समझ लेना कठिन होता है । 


निदेशांकों के उपयोग अथवा लाभ-- 

निर्देशांकों की आर्थिक जगत का दबाव नापने का यन्त्र (7700909780 
96%0797८४॥) कहा जाता हे | इनकी सहायता से सभी आर्थिक घटनाओं के जोर 
को नापा जा सकता है । इनके लाभ निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) जीव+-स्तर का सूचक--इनके ढ्वारा हम मुद्रा की क्रयेः गक्ति के 
घटने-बढ़ने का एक सामान्य परन्तु व्यवहारिक अनुमान लगा सकते हैं, जिसकी सहायता 
से देश में समाज के जीवन-स्तर का पता लगाया जा सकता है और उसकी उदन्नति के 
उपाय सोचे जा सकते हैं । 


( २) श्रौद्योगिक शान्ति की स्थापना में सहायक--जीवन निर्वाह व्यय 
सम्बन्धी निर्देशांकों की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि देश में वास्तविक 
मजदूरी घट रही है श्रथवा बढ़ रही है और किस शअनुपात में । इसके द्वारा मजदूरों के 
असन्तोष को दूर किया जा सकता है, श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित की जा सकती है 
भौर श्रमिक की कार्य-कुशलता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि झ्रावश्यकता के अनुसार 
मजदूरी और जीवन निर्वाह व्यय के बीच समायोजन किया जा सकता है। 

(३ ) उद्योगों की उन्नति--उत्पांदन सम्बन्धी निर्देशांक यह बता देते हैं कि 
कौन से उद्योग उन्नति कर रहे हैं और कौन-कौन से उद्योगों को प्रोत्साहन भ्रथवा 
आशिक सहायता देने की ग्रावश्यकता है । 


( ४ ) मौद्रिक नीति की सफलता--मौद्रिक नीति को सफल बनाने में भी 
इनसे अधिक सहायता मिलती है । 


( * ) ऋणों के भुगतान में सुविधा--स्थग्रित भुगतानों अथवा दीघ॑ंकालीन 
ऋणों के भुगतानों में भी इनके द्वारा न्‍्यायशीलता, समता तथा सन्तुलन स्थापित किया 
जा सकता है, क्योंकि क्रयः शक्ति के परिवर्तनों का सामान्य रुख जाना जा सकता है । 


( ६ ) व्यापारी के लिए उपयोगिता--विदेशी व्यापार से सम्बन्धित 
निर्देशांकों से विदेशी व्यापार के शोधनाशेष के सन्तुलन में सहायता मिलती है। 


लिन निनननननिननननानन नमन ली 
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व्यापारी के लिए उपयोगिता-- 


प्रो० फिशर ने ठीक ही वहा हैः--- वस्तुओं का कीमत-स्तर स्थाई रखने तथा! 
व्यापार में स्थिरता श्रोर स्थाईपन स्थापित करने के लिए निर्देशांक बहुत ही उपयोगी 
हैं। इनकी सहायता से श्राथिक, व्यापारिक तथा वित्त सम्बन्धी सभी समसस्‍्याश्रों के 
समभुने में श्रासानी होती है । हम सरलतापूर्वक यह जान लेते हैं कि व्यापार का क्‍या 
रुख है । पूजी की गतिशीलता का क्या हाल है ओर लाभ-हानि सम्बन्धी स्थिति किस 
प्रकार है ? एक व्यापारी के लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि व्यवसायिक वर 
का मुद्रा की क्रयः शक्ति के परिवतंनों से अत्यधिक घनिष्ट सम्बन्ध होता है । इसी बे 
ऊपर उसका लाभ, उसकी हानि तथा उसकी व्यवसायिक नीति आधारित होती है 
मजदूरों के साथ भगड़े निबटाने में भी इनसे सहायता मिलती है, क्योंकि वास्तवि१ 
मजदूरी के परिवर्तनों को भली भाँति जाना जा सकता है। दो विभिन्न कालों तथ 
स्थानों में होने वाले लाभों की तुलना करने में भी ये उपयोगी होते हैं। सट्टा बाजा' 
के तो निर्देशांक प्राण ही होते हैं। सद्गा बाजार का संगठन ही कीमतों के परिवत्त॑न 
के आधार पर होता है । 
राजनीतिश ओर सरकार के लिए उपयोगिता-- 


एक राजनीतिज्न के लिए भी निर्देशांक अधिक्र उपयोगी होते हैं । इनकी सह 
यता से देश की आथिक स्थिति को समभा जा सकता है और सरकार को आ्राथिः 
नीति की रचनात्मक भ्रालोचना की जा सकती है | सरकार को भी इनके द्वारा देश व॑ 
आर्थिक स्थिति के परिवतंनों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मुद्रा के मृल्य 
जीवन निर्वाह व्यय और उत्पादन व्यय के आधार पर राज्य की कर नीति का निर्मार 
होता है । सरकार जब आथिक नियोजन के सम्बन्ध में सोचती है तो उसे निर्देशांव 
से अत्यधिक सहायता मिलती है। निर्देशांक देश के आधथिक जीवन की भूतकालीन तश् 
बतंमाव स्थिति का ज्ञान करा कर योजनाबद्ध विकास के लिए उपयुक्त मार्ग दर्शाते हैं 
निर्देशांक श्राथिक परिवर्तनों का ज्ञान दिला कर समाज के सभी वर्गों की सेः 
करते हैं । 
निर्देशांको की सीमाय-- 

श्रत्यन्त उपयोगी होते हुए भी निर्देशांकों के कुछ महत्त्वपूर्ण दोष 
सीमायें हैं ;-- 


( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय तुलना सम्भव नहीं है--निर्देशांकों के आधार अल 
झ्लग देशों में अलग-अलग होते हैं, श्रतः इनकी सहायता से अस्तर्राष््रीय तुलना कर 
सम्भव नहीं होता । 


( २) समय का अन्तर-- समय का ग्रन्तर हो जाने पर निर्देशांकों 
सहायता से तुलना करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के उपभोग को झा 
सदा बदलती रहती हैं, जैसे कुछ वर्ष पहले टाई का साधारण रिवाज था, लेकिन १ 


वह बहुत कम हो गया&है । झ्रतः पुरानी उपभोग वस्तुओं के झ्राधार पर बने निर्देशांकों 
की तुलना उन निर्देशांकों से करना उचित नहीं होता, जो कि नवीन उपभोग वस्तुओं 
के आधार पर बनाये गयै हों । 


( ३ ) सीमित उपयोग -निर्देशांक प्रायः किसी विशेष उद्देश्य को लेकर 
बनाये जाते हैं। भ्रतः उनका उपयोग किन्‍्हीं भ्रन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जा 
सकता, वरना घोखा होने का भय है। ज॑से अ्रध्यापकों की श्राथिक स्थिति का पता 
लगाने के हेतु बर्नाये गए निर्देशांकों से मजदूरों की आर्थिक दा का अनुमान नहीं 
लग सकता। 


( ४ ) बिल्कुल सत्य परिणाम का अ्रभाव--निर्देशांकों, में गरिएतत जैसी 
शुद्धता नहीं पाई जाती, किन्तु 'समीपता' का ग्रुर अभ्रवश्य होता है श्र्थात्‌ निर्देशांकों 
के परिणाम केवल 'लगभग सत्य” ही होते हैं । 

( ४ ) भार देने का दोष--सभार निर्देशांकों में भार देने का कोई वैज्ञानिक 
उपाय नहीं है । भारों की ठीक-ठीक जानकारी न होने से निर्देशांक भी सही परिणाम 
प्रस्तुत नहीं करते हैं । 

(६ ) फुटकर मूल्य निर्देशांकों का अ्रभाव--प्रायः निर्देशांक थोक गृल्यों 
के आधार पर बनाये जाते हैं, क्योंकि इनकी जानकारी सरलता से उपलब्ध होती 
है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में फुटकर मूल्य पर बनाये गए निर्देशांकों की आवश्य- 
कता भी पड़ती है। फुटकर मूल्यों की जानकारी में बहुत कठिवाई होने से थोक मूल्य: 
वाले निर्देशांकों से काम चलाया जाता है, जिससे परिणाम अभ्रमात्मक होने का भय 
रहता है । 
साराश-- 


इतनी कठिनाइयों व सीमाओं के होते हुये भी यह मानना पड़ेगा कि मुद्रा के 
मूल्य के परिवर्ततों को नापने का इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है। 
तनिक सावधानी रखने पर इनके दोष काफी सीमा तक दूर हो सकते हैं । 


(४0०50ब5 
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अध्याय १२ 
बेंक और उसके कार्य 


(छोर ब्यतें 4६8 सिपार्ट075) 
बटर गज 
बैंक. की परिभाषा--१_.._ 
बेंक एक ऐसा शब्द है जिससे दैनिक जीवन में हम सक्षी परिचित हैं, परन्तु भ्रन्य 
साधारण शब्दों की भाँति इसकी परिभाषा में भी अनेक कठिताइयाँ हैं । इस शब्द की 
भी भ्रथंशासत्र में बहुत सी परिभाषाए' प्रचलित हैं। अ्ँग्रेजी का बेंक शब्द जम॑त शब्द 
बैक (]382८.7) से बना है, जिसको इटेलियन भाषा में बेंको (89700) कहा 
जाता है। 


( १ ) श्रॉक्सफोर्ड शब्द-कोष के अनुसार :--“बेंक एक ऐसा कार्य-ग्रह है जो 
अपने ग्राहकों से प्रा८् अथवा उत्तकी ओर से धन का संरक्षण करता है। इसका सुख्य 
कार्य उनके द्वारा बेंक पर निकाले हुये आदेशों का शोधन करना होता है । इसके लाभ 
उस घन के उपयोग [द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसका बेंक के ग्राहक उपयोग नहीं 
करते हैं (१ 


( २ ) सेय्स (8998798) के विचार में :--“बेंक वह संस्था है जिसके ऋणों 
को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान में विस्तृत मान्यता प्राप्त हो ।”” 


( ३ ) बेंक दब्द की परिभाषा सर्व प्रथम इद्धलेंड के विनिमय बिल विधान 
सन्‌ १८८२ में की गई थी, जो संशोधित रूप में इस प्रकार है--बेंक दब्द में प्रत्येक 
ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी को सम्मिलित किया जाता है जिसके पाप्त ऐसा 
व्यवसाय स्थान है जहाँ पर निक्षेप अथवा मुद्रा संग्रहरा द्वारा साख खोली जाती है और 
जिसका भुगतान विकर्ष, धनादेश अथवा आदेश द्वारा होता है अथवा जहाँ स्कन्ध आदि 
की ग्राड़ पर मुद्राए अथवा ऋण दिए जाते हैं ।* 


/#४6 
(>& 


०#) भारतीय बेंकिंग कम्पनीज एक्ट सन्‌ १६४९ में ब्रेंक की परिभाषा 
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नम्न प्रकार की गई है-- बैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो बेंकिंग का का करती 

बेकिंग का अभिप्रांय जनता से उधार देने के लिए अ्रथवा विनियोग करने के 
लए मुद्रा के निक्षेपों का स्वीकार करना है, जो माँग पर अथवा किसी श्रन्य प्रकार 
नादेश, विकष॑, श्रादेश आदि द्वारा शोधनीय होते हैं।  ' 


(५ ) इसी प्रकार टाउजिंग का मत है--- बैंक विनियोगों तथा बचतों के 
ग्रह के आढ़तियों का काम करती हैं, वे विनिमय के माध्यम के एक भाग का निर्माण 
ररती हैं । 


( ६ ) हार्ट के अनुसार :--बेंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय 
ऐ अन्तगंत लोगों का रुपय॥ जमा करता है, जिसे वह उन व्यक्तियों के धनादेशों का 
प्रुगतान करके चुकाता है जिन्होंने यह रुपया जमा किया है, अथवा जिनके खाते में यह 
ध्पया जमा किया गया है । * 


(७ ) किनले ने बेंक की परिभाषा इस प्रकार की है :--बेंक एक ऐसी 
पंस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार 
देती है जिन्हें उसकी श्रावश्यकता है श्र जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपना फालतू 
हपया' जमा किया जाता है ।* 


( ८ ) संबसे विस्तृत परिभाषा जोन पेजेट ने की है। उनका विचार है 
“कोई भी व्यक्ति भ्रथवा संस्था तब तक बैंकर कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक 
कि वह :-- (१) निक्षेप खाते स्वीकार नहीं करता है, (२), चालू खाते में रूपया जमा 
नहीं करता है (३) धनादेशों की निकासी और अपने ऊपर लिखे हुये धनादेशों का 
भुगतान नहीं करता है, (४) अपने ग्राहकों की ओर से रेखाँकित ((7708860) ओर 
बिना रेखाँकित घनादेकश्षों का रुपया एकत्रित नहीं करता है--ओर शायद यह कहना . 
अनुपयुक्त न होगा कि यदि किसी व्यक्ति अ्रथवा संस्था द्वारा उपरोक्त सभी काय किए 
जाते हैं तो उसका उस समय तक बेंकर होता झ्रावश्यक नहीं है जब तक कि वह निम्न 
दर्तें पुरी न करता हो :--(१) बैंकिंग उसका ज्ञात व्यवसाय हो, (२) जनता के 
सम्मुख वह अपने बेंकर अथवा बेंक होने की घोषणा करे और जनता उसे इसी रूप में 
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समभती हो, (३) इस प्रकार के व्यवसाय से उसका घनोपाज॑न का इरादा हो, (४) 
यह व्यवसाय उसका गरोण व्यवसाय न हो, बल्कि मुख्य व्यवसाय हो |” * 

( ६ ) गाटियर नामक एक दूसरे अ्रथ॑ंशातत्री ने बेंक की एक लम्बी-चौड़ी परि- 
भाषा की है। उनके अनुसार :--'बेंक छब्द द्वारा ऐसा व्यवतवाय सूचित होता है 
जिसमें दूसरों की ओर से जमा और भुगतान करना, सोने और चाँदी की मुद्रा, विनि- 
मय विपत्र और विकर्ष (])/9/69), साव॑जनिक प्रतिभृतियाँ और झौद्योगिक उपक्रमों 
के अ्रंशों-- सारांश में---इस प्रकार की सभी देनों का बेचना और खरीदना सम्मिलित 
है जो राज्य, समाज श्रथवा व्यक्तियों द्वारा साख के उपयोग से पैदा होती हैं।/* 

( १० ) फिन्डले शिराज के अनुसार “बेंकर वह व्यक्ति, फर्म श्रथवा कम्पनी है 
जिसके पास कोई ऐसा व्यापार स्थान हो जहाँ मुद्रा अ्रथवा चलन की जमा द्वारा साख 
का काय॑ किया जाता है श्रौर जिसकी जमा का ड्राफ्ट, घनादेश अथवा आदेश द्वारा 
भुगतान किया जाता हो अथवा जहाँ स्टॉक, बांड, घातु तथा विपन्रों पर मुद्रा उधार 
दी जाती हो भ्रथवा जहाँ प्रतिज्ञा-पत्र बट्टे पर श्रथवा बेचने हेतु लिए जाते हों ।” 3 
निष्कषं-- | 

०:८० डर हे हर 

इसी प्रकार बेंक की और भी बहुत सी परिभाषाएँ दी गई हैं। सभी परि- 
भाषाओं के देखने से फ्ता चलता है कि इनमें परिभाषा के स्थान पर वर्णान को अधिक 
महत्त्व दिया गया है। प्रत्येक लेखक ने उन कार्यों श्रथवा उन व्यवसायों को गिन- 


4.._70 076 3ाद 70904, 607907०/6 8700 0+म७:एा5९७, ०४7 96 8 
एग्एट6/ जञ0 0085 700:- ( ) ६8२७ 06009 8४0०00057( , ( 3 ) ६४७ ०घ७८-७7४६ 
8००05743, (॥) 5558 3870 छ9 ए१९१७घ९७३ त9 जा छ907 ॥777350, ([ए) ०06९६ 
०॥९तुप्०8 008566 ध॥0 घ05705580 07 ॥935 6घ5६०.ा७73--970 0 फ्रांट7६ 9७७ 
5870 4॥90 6ए९॥ व 8)] ६6 80096 १6 घं०75 8786 एथरण-7र९त फए 8 967६0 
67 7006पफ ए0790788, 76 67 7. 79897 ४800 96 9 987]7७7 07 937[|८ घ7]655 
(586 0 7 3 (96 ए00जांतहु ०णराता[005 : (4) छब्गांतंए8 45 95 07 4६5 
टाव0ज्] 06005937007, (7 ) #6 67 ३ ॥8ए छ70659 ६५०0 96 3 छव्गोरछः बाते 
(06 9प0)0 ६4865 गीत ठा व 85 500, (7) 999 80 906॥४४०7 0 6४॥७/7६ 
०9 5078 50. (ए) ६75 छप्च॥न0658 45 70 5परँजंतिीवा ए.7' -./9/7% 2486४ 

2... ॥॥6 फए070 9877 65७783565 ६96 9ए09॥7655 जशञत०] ७079505 49 
6७.8 00 800007६ 6६ 00079 7€०6 975 870 ७3ए067/9, 9एज़ाह्‌ 870 
96[]08 66 ग्रा0769ए 07 8०00 थाते औौरला 0 0:७8 ० €डण्ा8798० बात 
पा9 एप090 ६९०चां65 बाते धीक्ा65 0 70 प्रणा 8) 8०४७ ७7365--0 8 
ए070--9] +096 0०00890075 ५७056 0४०8009 ४95 7655]0९6 (70790 ६76 घर58 
0६ 076077 070 ६0986 एथ7५ ०0 889/68 870 53006065 8700 770॥746009]5. ! 

“7 (74267 6/ 


3... 8 फर्श 49 8 एश7507, गीता 0 एएगाए पर०एगहु छ208 ० 
0590653 ज676 ए०80465 8४७ 09९0९२त फए +#8 ठ₹एठछ. 07 ००६०४७४०१ 7 
07076ए9 07 एप्रइलशाएज, 5प08ए४ 40 96 एछूजत 6 कत्यां५छत प्रएणा त8/0, 
00९९प९७, छठ ० ज्ञार्म6 ग्राग्रारए 45 ब0फए9870८60 67 ]089760 079 5६0५5, 
00709, 9प)॥07 570 5/& 587०0 ?/ 8-७ 7०2७ ए९१ 407 हं500प704 870 582.7” 

7 %6/६9५ 5#/7 45 


२१२ | 


वाने का प्रयत्न किया है जो एक बेंकर अथवा बेंक के लिए. आ्रावश्यक हैं। अ्रधिकाँश 
परिभाषाप्रों “में जटिलता भी है, जिसके कारण बैंक जैसी साधारण और सबं-परिचित 
संस्था का समभना भी कठिन हो जाता है | तक के हृष्टिकोण से भी अभ्रधिकांश परिभाषायें 
दोषपूर्ं हैं । श्रावश्यकता इस बात की है कि बेंक की कोई ऐसी परिभाषा दी जाय 
जिससे उसे सरलता के साथ पहिचाना जा सके श्र साथ ही उसकी प्रमुख विशेषतायें 
भी स्पष्ट हो जायें। 


५". बैंक की एक सरल परन्तु सही परिभाषा हस इस ग्रदार कर सकते है :-“बैंक 
उस व्यक्ति अथवा संस्था को कहते हैं जो मुद्रा ओर साख में व्यववाय करती. 
हैं [2 इस परिभाषा में मुद्रा और साख के व्यवसाय का अर्थ सम लेना आवध्यक 
है । जब हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अ्मुक वस्तु में व्यवसाय करता है तो हमारा 
ग्रभिप्राय यह होता है कि थह व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता और बेचता है, परन्तु क्‍या 
मुद्रा तथा साख को भी इस प्रकार खरीदा श्रोर बेचा जा सकता है ? मुद्रा के बेचने 
अथवा खरीदने का अथंशास्त्र में एक विशेष अर्थ होता है। मुद्रा के बेचने का अ्र॑ उसका 
ऋण देना होता है और इसी प्रकार मुद्रा को खरीदने का श्रभिप्राय उसके ऋणा लेने 
से होता है । दोनों ही दशाग्रों में मुद्रा की कीमत ब्याज के रूप में चुकाई जाती है। 
इस प्रकार बेंक का कार्य ऋणों का लेता और उनका प्रदान करना होता है। परन्तु 
ऋण तो लगभग सभी व्यक्तियों दवरा लिए-दिए जाते हैं तो फिर क्या सभी व्यक्ति बैंक 
हैं ? वास्तव में बात ऐसी नहीं है | बैंक की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता साख का क्रय- 
विक्रय करना होती हे | यह तो हम एक श्रगले श्रध्याय मे देखेंगे कि बेंक किस प्रकार 
साख का निर्माण करती है। यहाँ हमारा सम्बन्ध केवल इस महत्त्वपूर्ण सत्य से है कि 
बेंक अपने ग्राहकों की साख को खरीदती है भर अ्रपनी साख उन्हें बेच देती है । इसी 
कारण यह कहा जाता है कि बेंक का आवश्यक काय॑ श्रपती साख का श्रपने ग्राहकों 
की साख में हस्तान्तरण करना होता है । साख के व्यवसाय का यही शअथं होता है । 

यह कार्य इस कारण होता है क्रि बेंक द्वारा दिया गया अत्येक ऋण 
निक्षेपों को भी उतर करता हे (70698 ८१४०७/४ ८४०७|४०७४/७) | जब कोई बेंक 
ऋणषा देती है.तो श्रपती साख उत्पन्न करती है, इन ऋणों द्वारा जिन निक्षिपों का निर्माण 
होता है वे ऋण लेने वालों भ्र्थात्‌ बेंक के ग्राहकों की साख का निर्माण करती हैं । जव 
कोई निक्षेपधारी बेंक के ऊपर धनादेश लिखता है शोर जब घनादेश भुगतान के 
लिए बेंक को प्रस्तुत किया जाता है तो ग्राहक की साख को बेंक की साख म बंदला 
जाता है श्रोर इसी प्रकार साख का हस्तान्तरण होता है । 


बैंक ओर साधारण साहकारों में भेद-- 
स्मरण रहे कि साख व्यवसाय बेंक का एक विशेष गुण है। सभी महाजन 
श्रथंवा साहुकार मुद्रा में व्यवसाय करते हैं, क्‍योंकि वे ऋण लेते भी हैं झोर देते भी 


०कपछ 78 80 075770प00 668)78 7 70769 9870 ०7९१|६« 


[ २२३ 
हैं, परन्तु वे साख का क्रय-विक्रय नहीं कर सकते है । साख का क्रय-विक्रय बेंक की 
ही विशेषता है | इस प्रकार बैंक तथा साधारण साहुकारों में एक महत्त्वपूर्ण श्रन्तर 
होता है । हम यह तो कह सकते हैं कि ग्रत्येक बंक साहकार का काम करती हे, 

पन्ु अत्यक साहकार का बंकर नह कहा जा सकता हे | बेंक की विशेषता जमा को 
स्वीकार करना है, जो उसकी कायवाहक पूंजी का एक महत्त्वपूर्ण श्रज्ञ होती है। 
पाख में व्यवसाय करना बेंक की प्रमुख हे कर होती 


आधुनिक बेकों के कार्य तथा सेवाये-- 
सामान्य रूप में एक आधुनिक बेंक के प्रमुख कार्यों को निम्न प्रकार बताया 
जा सकता है 


(१ ) निक्षेपों को स्वीकार करना ग्रथवा ऋण लेना (॥ ०८९४७०४॥०७ 
0 726]005708)-- यह प्रत्येक आधुनिक बेंक का महत्त्वपूर्ण काय॑ है। अपने अंशों की 
निकाती करके तथा विभिन्न प्रकार के निक्षेप स्वीकार करके बैंक व्यक्तियों तथा फर्मों 
के फालतू घन को अपने पास जमा करने का ग्रयत्त करती है। व्यवपायिक क्षेत्र में 
एक बंक का मान साधारणएतया इसी बात पर नियर होता है कि उसकी ऋण 
अथवा निक्ष प ग्राम करने को शक्ति कितनी हे / अंजों की बिक्नी तथा निक्षेपों की स्वी 
कृति के अतिरिक्त बेंक विनिमय बिल भुना कर, बेंक नोट निकाल, कर बाँड निकाल 
कर, ऋणा-पत्र तथा रोक प्रमाण-पत्र जारी करके भी धन प्राप्त करती हैं, परन्तु बंकों 
के श्रधिकाँध ऋण निक्षेपों के ही रूप में होते हैं । भारत में ऐसे निक्षेप विशेषकर पाँच 
प्रकार के होते हैं--निश्चितकालीन:निश्षेप, सेविग बेंक निक्षेप, चालू निक्षेप, श्रनिश्चित- 
कालीन निक्षेप तथा ग्रह बचत खाता । 


( के ) निश्चितकालीन निक्षेप--ऐसे निक्षेपों का अ्रभिप्राय उन निक्षेपों से 
होता है जिनका भुगतान केवल एक निश्चित अवधि के पर्चात्‌ जो तीन मास से ५ वर्ष 
तक की होती है, हो सकता है, परूलु अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए कठौती काट 
कर बेंक ऐपे निक्षेपों को समय से पहले निकाल लेने की भी शश्ाज्ञा दे देती है। ऐसे 
निक्षेपों के लिए बेंक द्वारा रसीद दी जाती है, जो विनिमय' साध्य (९62०00790!6) 
नहीं होती है, भ्र्थात्‌ जिसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं भुनाया जा सकता है। ऐसे 
निक्षेपों पर ब्याज की दर साधारणतया ऊची होती है, क्‍योंकि बेंक को एक निश्चित 
अवधि तक उतके निकाले जाने की चिन्ता नहीं होती है । 

( ख ) सेविग बैंक निक्षेप--यह जमा साधारणतया उन व्यक्तियों के लिए 
उपयुक्त होती है जो कभो-कभी पैसा जमा करना चाहते हैं और वह भी छोटी-छोटी 
सात्राओं में । विक्षेपदाता जमा तो कभी भी कर सकता है, परन्तु उसे एक सप्ताह में 
केवल एक या दो बार रुपया निकालने का अधिकार होता है। ऐसे निक्षेपों के लिये 
जमा करने वाले को 'पास बुक' (0988 ॥8007) दी जाती है, जो उस पर अथवा 
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धनादेश द्वारा रुपया निकाल सकता है। ऐसी जमा पर निश्चितकालीन जमा की शपेक्षा 
कम ब्याज दिया जाता है । 


( ग ) चालू निक्षेप--ऐसी जमा की विशेषता यह होती है कि जमा करने 
वाला श्रपनी इच्छानुसार कभी भी श्रपने खाते में रपया जमा कर सकता है, श्रथवा 
उसमें से रुपया निकाल सकता है। रुपया चैक द्वारा निकाला जा सकता है। ऐसी 
जमा पर अच्छी बेंक साधारणतया कुछ भी ब्याज नहीं देती हैं, बल्कि बहुत बार तो 
उल्टा प्रबन्ध का व्यय ग्राहक से वसूल किया जाता है, परन्तु कभी-कभी बहुत कम दर 
पर ब्याज भी दिया जाता है। ऐसी दशा में बेंक बहुधा यह अनुरोध करती है कि जमा 
की मात्रा एक निश्चित राशि से नीचे न गिरने पाये । जमा के इस राशि से कम हो 
जाने की दक्षा में भ्रन्तर पर ब्याज लिया जाता है । 


( घ ) भ्रनिश्चितकालीन निक्षेप--यह जमा बहुत लोकप्रिय नहीं है और 
ब्ंक के व्यवसायिक जीवन में इसका महत्त्व कम ही रहता है । इसके अन्तगंत जो रुपया 
जमा किया जाता है वह कुछ विशेष दक्षाओं को छोड़कर कभी भी निकाला नहीं जा 
प्कता है, केवल"उसके ब्याज की राशि को ही निकालना सम्भव होता है। इस जमा 
पर ब्याज की दर सबसे ऊँची होती है, क्योंकि बेंक जमा की गई राशि का दीघ॑- 
कालीन तथा स्थायी विनियोग कर सकती है । 


( 3 ) गृह बचत खाता (0776 59४778 ै०००४7)-- इसका 
चलन थोड़े ही काल से लोकप्रिय हुआ है । इसके श्रनुसार बेंक जमा करने वाले के घर 
पर एक ग्रुल्लक (596) रख देती है, जिसमें वह समय-समय पर श्रपनी छोटी-छोटो 
बचत को डालता है । समय-समय पर सेफ को बेंक में ले जाया जाता है, जो उसे 
क्लोलती है और एकत्रित राशि को जमा करने वाले के खाते में जमा कर देती है। यह 
बचत को प्रोत्साहन देने की एक अच्छी विधि है। ऐसी जमा पर ब्याज नाम-मात्र ही 
होती है । । ः हु 

रु २) ऋणों का प्रदान करना--बेंक का दूसरा महत्त्वपूर्णां कार्य ऋणों 
प्रथवा अ्रग्रिमों (8 079877088) का देना है। साधारणतथा बैड्लू नकद ऋण नहीं 
रेती है | बैंक ऋणी को एक निद्िचित सीमा तक चैक द्वारा बेंक से धन निकालने का 
प्रधिकार दे देती है। ऋणों से ही बेक को अपनी आय अ्रथवा लाभ का अधिकाँश भाग 
प्राप्त होता है। एक बेंक की योग्यता भी साधारणतया इसी बात पर निभ॑र होती है 
कि वह अपने ऋण व्यवसायों को किस प्रकार चलाती है। ऋणों के सम्बन्ध में गलत 
नाति अपनाना बेंक के लिये घातक हो सकता है और ऐसी दशा में बेंक के फेल होने 
का भय रहता है। भारतीय बेड़ू कमी तो स्पष्ट अग्रिम (((८६% ६६०६५॥४८४७) 
ग्रदान करती हैं, जो व्यक्तिक अतिभृति (22७४8०%67 /862७/४६४८७) पर दिये 
जाते हैं, परन्तु अधिकतर ऋण उपयुक्त तथा बिक्री-साध्य अ्रतिभूतियों पर दिये 
जाते हैं | भारतीय बेंकों के ऋण साधारणतया निम्न चार रूपों में होते हैं-- 


( अ ) नकद साख (980 (776578)--यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 
बेंक अपने ग्राहक को बांड अथवा श्रन्य प्रतिभूृतियों के आघार पर एक निश्चित मात्रा 
तक ऋणा लेने का अधिकार देती है। भारतीय व्यवसायी ऋण लेने की इस प्रणाली 
को अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि इसमें ऋण की सारी राशि को एक दम निकाल 
लेने की आवश्यकता नहीं होती है। झ्रावश्यकतानुप्तार समय -समय पर ऋणा लेने वाला 
ग्रावश्यक राशि निकालता रहता है। इस व्यवस्था में साधारणतया एक निश्चित समय 
के लिए बेंक ग्राहक की ऋण सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगा कर उसको पूरा 
करने के लिए आवश्यक घन रखती है, इसलिये बैंक को उस राशि पर ब्याज की हानि 
होती है जो ग्राहक द्वारा नहीं निकाली जाती है। इस हानि से बचने के लिये बैंक 
बहुधा बिना खर्च की हुई राशि पर भी ग्राहक से पुरी या श्राधी दर पर ब्याज लेती है। 


"वध व्‌) अधि-विकर्ष (076/-67७6)--यह सुविधा बैंक द्वारा अपने निश्लेप- 
दाताओं को अल्पकालीन अग्रिम के रूप में दी जाती है। चालू खाते में ग्राहक का 
जितना रुपया जमा है उससे भी कुछ अधिक राशि निकालने का अधिकार ग्राहक को 
दे दिया जाता है, यद्यपि इसके लिये उचित श्रतिभूति ली जाती है। ग्राहक्त समय-समय 
पर आवश्यकता के अनुसार इस अधि-विकर्ष सुविधा का लाभ उठाता रहता है और 
उसे एक ही बार सारा ऋण निकाल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नकद साख 
ओर अधि-विकष अग्रिमों में वेवल इतना अन्तर होता है कि अ्रधि-विकर्प सुविधा अल्प- 
कालीन होती है, जो केवल रुपया जमा करने वालों को ही दी जाती है, परन्तु नकद 
साख प्रणाली का बहुत विस्तृत उपयोग होता है और बेंक का कोई भी ग्राहक इसका 
लाभ उठा सकता है। 


( स ) ऋर-- यदि बेंक एक मुइत रुपया उधार देती है, जिसे पूरा रूप में 
चुकाये बिना ऋण का श्रन्त नहों होता और पूरा चुकाने पर ऋण का पृणंतया अन्त 
हो जाता है तो उसे ऋण कहा जाता है। स्मरण रहे कि ऋण कभी भी चालू नहीं 
रहता है । यदि ऋणी उसके एक भाग को चुका कर फिर से उधार लेना चाहता है 
तो यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि बेंक एक दूसरा ऋणरणा देना स्वीकार 
न कर ले। ऐसे ऋणों पर बेंक के लिए ब्याज की हानि उठाने का प्रश्न ही नहीं 
उठता है, इसलिए साधारणतया ऋणों पर श्रग्मिमों की अपेक्षा ब्याज की दर कम 
रहती है | इसके अतिरिक्त बेंक के लिए ऋण खातों का सश्चालन व्यय भी कम हो 
जाता है । 

( द ) विनिमय वबिलों का भुनावा--बेंक द्वारा ऋण तथा अश्रग्रिम प्रद/न 
करने की यह भी एक महत्त्वपूर्ण विधि है । बेंक विनिमय बिलों को भुना कर ऋण दे 
सकती है | ऐसे ऋण अल्यकालीन होते हैं और समुचित प्रतिभूतियों पर दए जाते है। 
ऐसे ऋण भी स्पष्ट ((]४७7) अथवा पुस्तकीय ऋण ([800४ 07667) हो सकते 

मु०च०झ० (१५) 


हैं। स्पष्ट ऋणा झ्राहर्ता (079फ89) और आहार्यी ()7/8ए66) के हस्ताक्षरों पर ही 
दे दिये जाते हैं, परस्तु पुस्तकीय अ्रग्रमिमों के लिए वस्तुओ्रों की उपस्थिति के किसी 
प्रमाण-पत्र की प्रतिभूति आवश्यक होती है। विनिमय बिल को परिपक्कता अवधि से 
पूर्व ही यदि उसकी राशि की ब्लावश्यकता पड़ती है तो उसे बेंक से भ्रुनाया जा सकता 
है, जिस दशा में बेंक शेष अवधि का ब्याज काट लेती है और परिपक्कता पर बिल की 
राशि वसूल कर लेती है। यह बेंक का एक बड़ा महत्त्वपुर्रो व्यवसाय है, जो व्यापारियों 
को भारी सुविधा देता है श्रोर साथ ही बेंक के श्रादियों को भी तरल रखता है । 

(३ ) अभिकर्ता सम्बन्धी सेवाएं--अपने ग्राहकों के श्रभिकर्ता ( ॥ 260॥) 
के रूप में बेंक प्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाए' सम्पन्न करती है। इसमें से 
मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं :-- ह 

( क) साख-पत्रों के भ्रुगतान का संग्रह- ग्राहकों की ओर से धनादेश्ों, 
विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा-पत्रों आदि का भुगतान एकत्रित करता। 

( ख ) ग्राहकों की ओर से ध्रुगतान--मग्राहकों के सभी प्रकार के भुगतान 
सम्बन्धी श्रादेशों को पूरा करना, जैसे--उनकी ओर से ऋणों की 
किश्तें, ब्याज, चन्दे, बीमे की किश्तें, कर आदि चुकाता | इनके लिए 
बेंक साधारण सा कमीशन लेती है । 

(ग) ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना--ग्राहक की ओरोर से 
उसके आ्रादेशानुसार विभिन्न प्रकार के भ्ुगतानों को प्राप्त करता, 
जैसे -लाभांश, ऋण को राशि, ब्याज आदि एकत्रित करना। यै 
कार्य बेंक कमीशन के श्राधार पर करती है । 

( घ॒ ) ग्राहकों की ओर से उनके आदेशानुसार प्रतिभूतियों का खरी- 
दना और बेचना-- इस कार्य के लिए वेंक ग्राहक से कमीशन नहीं 
लेती है, पल्कि सट्न के दइलालों से -दलाली कमीशन का एक हिस्सा 
प्राप्त करती है । इससे ग्राहकों को लाभ रहता है । 

( 5 ) एक शाखा से दूसरी शाखा तथा एक स्थान से दूसरे स्थ।न को 
कोषों का हस्तान्तरण करना--इस सम्बन्ध में ग्राहकों को यह 
सुविधा दे दी जाती है कि वे. एक शाखा या स्थान में रुपया जमा 
करके दूसरी शाखा अथवा स्थान पर भुगतान ले सकें । 

( व्‌ ) श्रपने ग्राहकों के अभिकर्त्ता अथवा, प्रतिनिधि के रूप में अन्य प्रकार के 
कार्य करना । 

( छ ) ग्राहकों की ओर से रिक्‍्थ-पत्रों (७१]8), ट्रस्ट अ्रथवा श्रादेशित 
संस्थाश्रों का प्रबन्ध और वित्तीय श्रायोजन करना । 

( ४) बैक नोटों का निकालना - यह भी बेंक का एक महत्त्वपूरां कार्य 

रहा है। भुतकाल में यह झ्जिकार सभी बेंकों को प्राप्त था, परन्तु श्राजकल नोट-नि्गंम 
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का एकाधिकार केवल देश की केन्द्रीय बैंक के ही हाथ में होता है। भारत में रिजव॑ 
बेंक ग्रॉफ इण्डिया के निकाले हुए नोट चालू हैं श्रौर विधि-पग्राह्म मुद्रा हैं । 


(५ ) अन्य उपयोगी सेवाएं - एक झाधुनिक बेंक को व्यवसायी वर्ग के 
लिए और भी बहुत सी उपयोगी सेवाएं सम्पन्न करनी पड़ती हैं, जिलका वर्णांत निम्न 


प्रकार है :--- 


( अ्र ) बहुमूल्य धातुश्रों, जेसि--हीरे जवाहरात, प्रतिभृति, आवश्यक 


( द्‌ 


(य 


20-नकमननी 


१३७७ द्पकालम 


3० ल्‍अन्‍ममर 


नमन 


पत्र, इत्यादि का सुरक्षित संरक्षण--इस कार्य के लिए बेड के 
पास सुरक्षित कमरे तथा विशेष प्रकार की मजबूत अलमारियाँ होती 
हैं, जिनमें बहुमूल्य वस्तुएं जमा कर दी जाती हैं और इन अलमारियों 
की चाबी जमा करने वाले को दे दी जाती हैं। बैड इन वस्तुओं के 
सुरक्षित संरक्षण का उत्तरदायित्त्व लेती है । इस कायं के लिए बेंक 
एक विशेष कमीशन अथवा पारितोपण लेती है, परन्तु जमा करने 
वाले के दृष्टिकोण से बैड की यह सेवा काफी लाभदायक होती है । 
साख प्रमाण पत्रों (,06६०78 ०६ (४7४8॥6) का प्रदान करना- 
इससे ग्राहकों को दूसरे स्थानों तथा विदेशों से माल खरीदने में सुविधा 
रहती है । इन पन्नों के आधार पर पत्रधारी की साख बनती है । 
अज्ञात व्यापारी तथा व्यवसायी भी इसको साख से परिचित हो जाते 
हैं ओर साधारणतया उधार माल देने में संक्रोच नहीं करते हैं, 
विशेषकर यदि प्रमाण-पत्र किसी अच्छी बैड ने दिया है । 

ग्राहक की ओर से विनिमय बिल को स्वीकार करना--इससे 
काफी लाभ होता है, क्योंकि बिल पर बेंक का नाम देख कर ऋण- 
दाता अथवा माल का विक्रेता ग्राहक की साख पर सरलतापूर्व॑क 
विश्वास कर लेता हैं । इस प्रकार विनिमय बिल पर बेंक के हस्ताक्षर 
ही जाने से दूसरों के द्वारा उसके स्वीकार हो जाने की सम्भावत्ता बढ़ 
जाती है ओर ग्राइक को माल उवार मिलने में सुविधा रहती है । 
ग्राहकों कों एक दूसरे की साख के सम्बन्ध में सही तथा 
विश्वसनीय सूचना देता--यह सूचता बेंक़ बड़ो सावधानी के साथ 
एकत्रित करती है, परन्तु इसके द्वारा बेंक़ के ग्राहक को यह पता चल 
जाता है कि जिस व्यक्ति के साथ वह व्यवसाय करना चाहता है. 
उपकी साख्र कैसी है । 

व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी सूचनाओ्रों और आँकड़ों का 
इकद्ा करना--यह सेवा बड़ी-बड़ बेंकों द्वारा श्रतिपादित की जाती है 
और इस प्रकार की सचना पूछते पर ग्राहुक को दे दी जाती है, अथवा 


(फ) सरकार तथा व्यापार प्रमण्डलों के ऋणों का अ्भिगोपन 
(एक ज्ापं08)--इससे इन ऋरों के प्रास होने में सुविधा 
होती है, क्‍योंकि ऋणा-प्रत्नों पर बेक के हस्ताक्षर हो जाने के कारण 
विश्वास उत्पन्न हो जाता है । 

(६ ) विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय--बेंक विदेशी मुद्राश्नों के क्रय- 
विक्रय द्वारा विदेशी व्यापार को भारी सहायता देती है। बसे तो साधारणतया यह 
कार्य एक विशेष प्रकार की बेंकों श्रर्थात्‌ विदेशी विनिमय बेंकों द्वारा किया जाता है, 
परन्तु भारत में कुछ व्यापार बेंक भी दूसरे कार्पों के साथ-साथ विभिन्न देझ्षों की 
मुद्राश्रों में व्यवसाय करती हैं । विदेशी विनिमय व्यवसाय का अर्थ एक देश की मुद्रा 
को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना होता है । 

( ७) आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार का श्रर्थ-प्रबन्ध--यह भी बेंक 
का एक महत्त्वपूर्ण कायं है। यह कार्य साधारणतया विनिमय, बिलों को खरीद कर 
किया जाता है। हुण्डियों श्रौर विदेशी विनिमय बिलों की झाड़ पर भारतीय बेंक 
अल्पकालीन श्रग्नमिम देती रहती हैं। यदि किसी व्यापारी के पास ऐसा विनिमय बिल है 
जिसकी परिपक्कता का समय दो महीने पीछे भ्रायगा, परन्तु व्यापारी को तुरन्त धन की 
आवश्यकता होती है तो यह व्यापारी इस बिल को बेंक से भुना सकता है। बाजार 
दर पर दो महीने का ब्याज काट कर बिल का दोष रुपया बेंक बिल भुनाने वाले को 
दे देती है और परिपक्कता का समय आ जाने पर बिल की राशि का भुगतान लिखने 
वाले से प्राप्त कर लेती है । इस प्रकार बिल को भ्रुनाने का यह परिणाम होता है कि 
एक ओर तो व्यापारियों को आवश्यकता के समय घन मिल जाता है ओर दूसरी श्रोर 
बेंक के लिए लाभ कमाना सम्भव हो जाता है । 


निष्कषं-- 

ऊपर बैक की सेवाओं का जो संक्षित्त वर्णन किया गया है उससे आधुनिक बेंक 
के महत्व का सही अनुमान नहीं लगता है। वास्तविकता यह है कि व्यापार श्रोर 
व्यवसाय सम्बन्धी लगभग कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जो एक श्राधुनिक बेंक 
श्रपने ग्राहकों के लिए सम्पन्न नहीं करती हैं। बेंक का कार्य सलाह देने से झ्रारम्भ 
होकर अभिकर्ता, मित्र, प्रमाणक अधिकारी तथा ऋण-दाता तक फैला रहता है। यही 
कारण है कि आधुनिक युग में बेकिंग का समुचित विकास आथिक उन्नति की प्रथम 
ग्राववर्यकता समझा जाता है, क्योंकि देश की आ्राथिक सम्पन्नता की नींव बेंकिंग के 
समुचित विकास पर ही रखी जा सकती है । 


बेकिंग का आरस्भिक इतिहास-- 

संसार में बेकिंग प्रणाली काफी पुरानी है। ऐतिहासिक खोज से पता चलता 
है कि अब से लगभग २,००० वर्ष पूर्व भी बेकिंग का व्यवसाय होता था । बेबीलोन, 
भारत, यूतान और रोम चारों ही देशों में प्राचीन काल में बेंकिंग के विकास के प्रमाण 
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मिलते हैं | बेकिंग प्रथा के ग्रारम्भ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले 
यह कार्य सराफों और सुनारों ने आरम्भ किया था। जिन लोगों के पास फालतू धन 
होता थ! वे इस धन को अपने पास न रखकर सराफों अ्रथवा सुनारों के पास जमा कर 
देते थे, क्योंकि इससे रुपया सुरक्षित रहता था और कुछ दक्ाओं में ब्याज के रूप में 
भी कुछ मिल जाता था। ये सराफ साधारणतया एक राज्य अ्रथवा स्थाउ की मुद्रा को 
दूसरे राज्य अथवा स्थान की मुद्रा में बदलने का काम करते थे । जमा किये हुए रुपये _ 
के लिए ये जमा करने वालों को जमा की रसीद देते थे, क्योंकि इनका कार्य सन्देह से 
परे होता था और ऊँची साख होने के कारण जनसाधारण का इन पर विश्वास होता 
था, इसलिए ये रसीदें भी विनिमय साध्य ()7९००४१७7]७) होती थीं झौर बहुत बार 
ऋणों को चुतवाने के लिए धन के स्थान पर उपयोग की जाती थीं। धीरे-धीरे यह 
प्रथा बढ़ती गई और जमा की रसीदें ग्राधुनिक बेंक-नोटों की भाँति चलने लगीं । 
: जमा स्वीकार करने वाले साहुकारों ने भी अनुभव द्वारा यह जान लिया कि एक 
निश्चित काल में कुल जमा का केवल एक भाग ही जमा करने वालों द्वारा निकाला 
जाता था और शेष उनके पास ऐसे ही पड़ा रहता था, श्रतएवं इन्होंने फालतृ पड़े हुए 
जमाधन को ब्याज पर उठाना आरम्भ कर दिया । 

इस कार्य में सराफों को भी लाभ होने लगा और उन्होंने जमाघन अधिक 
मात्रा में एकत्रित करने का प्रयत्न किया । इसके लिए उन्होंने जमा राशि पर ब्याज 
देकर ओर अधिक जमा आकपषित करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार ब्याज पर 
रुपया जमा करना और ब्याज पर रुपया उधार देता, इनका मुख्य व्यवस्ताय हो 
गया । साधारणतया जमाधन पर नीची दर पर ब्याज दिया जाता था, जिसका 
प्रमुख कारण सराफ की ऊंची साख थी। इसके विपरीत ऋणों पर ऊँचा ब्याज 
लिया जाता था । ब्याज की दर के इस अन्तर के कारण सराफ को लाभ होता था । 
कालान्तर में धीरे-धीरे इन सराफों ने और भी बहुत से सम्बन्धित कायेँ आरम्भ कर 
दिये । चेक को प्रथा के विकास के पश्चात्‌ तो इन कार्यों की संख्या में काफी वृद्धि हो 
गई । स्मरण रहे कि ये प्राचीन साहुकार वास्तविक श्रथे में बेंकर न थे, क्योंकि वे 
केवल रुपया उधार देते थे और ब्याज- खाने वाले महाजन थे । 

सबसे पहले बेंक्िंग ग्रणाली ने बेबीलोन में उच्चनति की | वहाँ साहुकारों के 
अतिरिक्त जन-साधारण भी रुपये के लेन-देन का व्यवसाय करता था | बेबीलोन की 
श्रति प्राचीन इजिबी बेंक ([870॥ 397४) कुछ दिशानों में उतवी ही विकसित थी 
जितनी कि १६९ वीं शताब्दी की आधुनिक बेंक । बेबीलोन से यह प्रथा युनान में पहुँची 
और यूनान से रोम में । तत्पश्चात्‌ बेंकिंग की सबसे अ्रधिक उन्नति इटली में हुई। 
यूरोप के सभी देशों में इसकी उन्नति का श्रेय यहूदी जाति के लोगों को है । इटली 
में इसके विकास के प्रमुख केन्द्र वेनिस, मिलन और जेनोशा रहे हैं। इटली के 
लम्बडं व्यापारियों ने ग्रधिकोषण के विकास में विशेष ख्याति प्राप्त की श्नौर उनमें से 
कुछ ने इज्धलेंड जाकर लन्दन नगर में इस व्यवसाय को आरम्भ किया । शभ्रव से २,१५० 


वर्ष पूर्व की राज्याज्ञा का इटली में प्रमाण मिलता है, जिसके श्रनुसार बेंकों को यह 
आ्रादेश दिया गया था कि उन्हें अपने कायलिय स्थापित करने और कार्य॑-प्रणाली के 
निर्माण में कौत सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि उस 
काल में भी रोम का बेंकिंग व्यवसाय काफी विकसित अवस्था में था । 

तत्पश्चात्‌ कई शताब्दियों तक बेंकिंग के विकास में शिथिलता हृष्टिगोचर होती 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य-युय (46६7७ 40०७) की अराजकता और 
निन्‍न्‍तर युद्धों के कारण साहकारों का व्यवप्ताय पनपने नहीं पाता था । धार्मिक और 
सामाजिक विचारधारा भी ब्याज लेने के विरुद्ध थी | प्रसिद्ध यूनानी विद्वान प्ररस्तु 
के अनुसार रुपया रुपये को जन्म नहीं दे सकता । पूजी स्वभाव से ही बाँक (50७४0) 
है। इस कारण ब्याज का लेना अनुचित है। ब्याज लेने का अर्थ यह होता है कि 
किसी निर्धन श्रथवा श्रावश्यकताग्रस्त भाई की दीन श्रवस्था से अनुचित लाभ उठाया 
जाय । इसी प्रकार लगभग सभी धर्मों में ब्याजलोरी को निन्‍्दनीय बताया गया है। 
यहूदियों के अतिरिक्त सभी लोग धन को उधार पर चलाना अस्वाभाविक तथा भ्रनैतिक 
([77770789]) समभते थे | यहूदियों के लिए तो व्याज लेने के विरुद्ध कोई घारमिक 
दबाव न था यही कारण है कि बेकिंग क्षेत्र में यहूुदियों का ही सबसे अगला हाथ 
रहा है । 

धीरे-धीरे विचारधारा फिर बदली ओर ब्याज लेने की वॉहनीयता स्वीकार 
की जाने लगी | इस परिवर्तन का प्रमुख कारण यह था कि धीरे-थीरे ऐसे ऋणों की 
मात्रा बढ़ती जा रही थी जो उत्पादक थे, श्रर्थात्‌ जिनका उपयोग करके ऋणी भ्राय 
प्राप्त करता था। इस प्रकार प्राप्त आय में से ऋणु-दाता द्वारा एक हिस्सा लेना प्नु- 
चित नहीं हो सकता था । कालान्‍्तर में बड़े-बड़े व्यापार ग्रहों ओर बेंकिंग गरुह्ों की 
स्थापना हुई । ये व्यापारी ग्रह जनसाधारण से जमा स्वीकार करते थे और अपने ऋण 
दुकानदारों, साहुकरों तथा कुछ दश्ाप्रों में राजाश्ों तक को देते थे । राजाओं को 
ऋण देना एक महत्त्वपूर्ण तथा लाभदायक धन्धा था, परन्तु इसके कारण अनेक 
व्यापार गहों की अपना व्यवसाय बन्द करने पर बाध्य होना पड़ा | राजा द्वारा ऋण 
चुकाने से इन्कार करने का श्रर्थं केवल यही नहीं होता था कि उधार की राशि मारी 
जाय । वास्तविकता यह है कि ऐसी दशा में सारे व्यवसाय को बन्द कर देना पड़ता 
था | प्रिणाम यह हुआ कि १७ वीं शताब्दी तक ये व्यापार-ग्रृह समाप्त हौ गये, जिसके 
कारण बेंकिंग के विकास में भारी शिथिलता आई । 


तुरन्त ही ९७ वीं शताब्दी में एक नये युग का आरम्स हुआ | इस काल में 
यूरोप में श्रौद्योगिक क्रान्ति हुई थी और अनेक नये-तये देशों तथा उपनिवेज्यों की खोज 
की गई थी। जलयान यातायात का भारी विकास हुआ और यूरोप के व्यापार का 
भारी विस्तार हुआ । इसके पझ्तिरिक्त नई-नई व्यापार कम्पनियों की वित्तीय व्यवस्था 
तथा उपनिवेशों के विकास के लिए भी धन की भारी आवश्यकता पड़ी थी । वैसे भी 
यूरोप के विभिन्न देशों के बीच काफी प्रतियोगिता थी और प्रत्येक दूसरों से श्रागे बढ़ 


कर व्यापार और वारिज्य के अधिक विस्तृत श्रधिकार प्राप्त करना चाहता था । ऐसे 
काल में बेंकिंग का विकास भी स्वाभाविक ही था, अतः इस क्षेत्र में भी भारी उन्नति 
हुई । 

किंचित यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि आधुनिक ग्रकार की सबसे पहली 
बेंक सन्‌ १४०९ में स्पेन देश के वारसिलोना नगर में स्थापित हुईं । तत्पर्चात्‌ सन्‌ 
१६०७ में हॉलेंड में बेंक झ्लरॉफ एमस्टरडम और सन्‌ १६१६ में बेंक आफ हेम्बगं जम॑नी 
में स्थापित हुई | यह क्रम बराबर चलता रहा और स्वीडन तथा अन्य योरोपीय देशों 
में बेंक खौली गई । इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना सन्‌ 7६६४ में बैंक आफ 
इज्लेण्ड की स्थ,पना थी | इसके पश्चात्‌ चेक प्रथा आरम्भ हुई और सम्मिलित-पू जी 
बेकों का अधिक विकास हुआ । 


भारत में झ्ञाधुनिक वंकिंग का विकास--- 

वसे तो भारत में बक्रिंग का विकास बहुत ही ग्राचीन काल में हो इुका था, 
परन्तु देश में आधुनिक वकिंग का विकास बहुत पुरानों नहीं हे | इसके आरम्भ 
का श्रेय यूरोप के लोगों को है। १८ वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने कलकत्ता और बम्बई में 
अभिकर्ता-यह (40०7८ 70४०४८७) खोले थे, जो इद्धलेंड के व्यापारियों की ओर 
से भारत में उनके व्यवसाय की देख-भाल करते थे | इस कार्य के अतिरिक्त ये गृह 
ढेकिंग का कारय भी करते थे । बेकिंग की दिशा में इनका प्रमुख कार्य अपनी ओर से 
बेक-नोट निकालना था| १६ वीं शताब्दी के मध्यकाल में इन ग्रहों पर श्राथिक संकट 
थ्राया ओर ये एक-एक करके ठप्प होने लगे । यद्यपि ये ग्रह कुछ बेंकिज्ञ सम्बन्धी कार्य 
करते थे, परन्तु सच्चे अर्थ में इन्हें बैड़ नहीं कहा जा सकता था । उनके ठप हो जाने 
के पश्चात वास्तविक अथ में देश में बड़िंग का विकास आरम्भ हुआं। इस कारये 
का श्रीगणेश ग्रेस/डेन्सी बंड्ों की स्थापना से हुआ | स्व प्रथम सन्‌ १८०६ में बेड 
ऑफ बज्लाल स्थापित किया गया । ४० वे पदचातु सन्‌ १८४६ में बेंक श्रॉफ बॉम्बे 
खुला और उसके तीन वर्ष पीछे सन्‌ १८४६ में बेंक श्रॉफ मद्रास । श्रारम्भ में इन बेंकों 
को सरकार की ओर से नोटों की निकासी का अ्रधिकार दिया गया था, परन्तु एक बेंक 
के नोट एक निश्चित क्षेत्र में ही विधि-ग्राह्म होते थे । सन्‌ १८६२ में तोठ निर्गम का 
अधिकार छीव लिया गया, क्योंकि सरकार ने ऐसा अनुभव किया था कि उस समय 
तक भारतवासी बैह्ू प्रणाली से भली-भाँति परिचित हो चुके थे। धीरे-धीरे भारत में 
अब सम्मिलित एँ जी बेंकों का खुलना आरम्भ हो गया था | सम्मिलित पूंजी बैड्ञों 
में से सर्वप्रथम सन्‌ १८८१ में अवध कॉमर्शियल बेंक' स्थापित हुई, जो एक भारतीय 
बेंक थी। इसी काल में विदेशी पूजी की सहायता से “इलाहाबाद बेंक' तथा एलायंस 
बेंक आफ शिमला भी खुलोीं । १९ वीं शताब्दी की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बेंक सन्‌ 
१८९४ में स्थापित पंजाब नेशल बेंक' भी थी । 

२० वी शताब्दी का आरम्भ होते ही बंकों की संख्या बहुत तेजी के साथ 
बढ़ने लगी | सन्‌ १६०१ में ही दी पीपल्स बैंक श्रॉफ इण्डिया” खुल गई और तत्प- 
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दचात सन्‌ १६१३ तक एक के बाद दूसरी बेंक बराबर खुलती गईं। बेंक इतनी तेजी 
के साथ खुलती गई कि बेंकिंग का विकास आारोग्य न रह सका। सन्‌ १६०६-०७ 
के आर्थिक संकट के काल में बहुत सी बेंक फैन हो गई, परन्तु संख्या की वृद्धि की 
गति झुक ने सकी । विकास इतना अ्रधिक परन्तु इतना कमजोर हुआ था कि भारतीय 
बैड्टिंग प्रणाली प्रथम महायुद्ध की चोट न सह सकी । अधिकाँश बैक्लों के पास पूंजी 
की कमी थी और वे अपने कार्यवाहन में भी समुचित नियमों का पालन नहीं करती 
थीं। अधिकाँश बैड घन के लिए जमाघन पर ही निर्भर रहती थीं और परस्पर 
एक दूसरी से होड़ करती थीं.| ऋण लम्बे काल के लिए दे दिये जाते थे, जिसके 
कारण श्रादेयों की तरलता नहीं रहती थी । इस वारण श्रादेयों का मूल्य अधिक रहते 
हुए भी कुछ बेंक भ्रपनी देन को चुकाने में भ्रसमर्थ रहने के कारण फेल हो जाती थीं । 
वैसे भी बैंकों का संचालन साधारणतया श्रनुभवहीन श्रौर स्वार्थी संचालकों (]0)॥760- 
५079) के हाथ में होता था | यही कारण है कि देश में अ्रधिकाँश ऐसी बैड्िंग संस्थाएं 
स्थापित हुई जिनकी कमर पहले से ही बलहीन थी ओर जो थोड़ी सी भी चोट न सह 
सकी । श्राथिक संकट की एक ही भपट में वे हूट गई । 
सन्‌ १६१३ में ही 'पीपल्स बैंक श्रॉफ इण्डिया' फेल हो गई थी और उसके 
पन्‍्चात्‌ बैज्लों के पेल' होने की एक लहर सी [देश भर में फैल गईं। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि सन्‌ १६१३ और सन्‌ १६१७ के बीच में ही ८७ बैड: फेल हो गई 
थीं और प्रथम महायुद्ध के समाप्त हो जाने पर भी संकट का श्रस्त न हो सका था। 
केन्द्रीय बैकिंग जाँच समिति ने पता लगाया है कि अन्य कारणों के अतिरिक्त देश में 
केन्द्रीय बैंक के न होने के कारण भी बैंक श्रधिक संख्या में फेल होती गई थीं । युद्धोत्तर 
कॉल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना सन्‌ १६२० का इम्पीरियल बैड श्रॉफ इण्डिया एक्ट 
था, जिसके श्रनुसार सन्‌ १६२१ में तीनों प्रेसीडेन्सी बैछ्रों को मिला कर इम्पीरियल 
बैड़ः श्रॉफ इण्डिया स्थापित किया गथा था । इस बेंक को श्रांशिक रूप [में केन्द्रीय बेंडू: 
सम्बन्धी कुछ अधिकार भी दिये गये थे । 
प्रथम महायुद्ध के अन्तिम वर्षों में देश के वाणिज्य और व्यवसाय की दशा 
कुछ अंश तक सुधर गई थी, क्योंकि व्यापारियों और उद्योगपतियों को खूब लाभ हुआा 
था। परिणामस्वरूप बैंड्ों के जमाधन में पर्याप्त वृद्धि हुई थी । युद्धोत्तर काल में देश 
की बैड्टिंग प्रणाली एक बार फिर से संगठित की गई । बैड्लों के खुलने की फिर से बाढ़ 
सी झाने लगी । इस काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि भ्रौद्योगिक वित्त का भ्रायोजन 
करने और श्रौद्योगिक बैंडः खोलने पर विशेष ध्यान दिया गयां। इसके अतिरिक्त बड़ी- 
बड़ी बैंकों ने अपनी शाखाएं खोल कर व्यवसाय बढ़ाने का प्रयत्व किया । नई बेंक 
भारी संख्या में खोली गई । उन्नति का यह युग सन्‌ १९३६ तक चलता रहा, यद्यपि 
सन्‌ १६२६ के महान अवसाद ने संकट की दद्याएँ उत्पन्न कर दी थीं। सन्‌ १६३९ में 
भारत सरकार ने बैड्ड प्रणाली के दोषों की जाँच करने भ्रौर सुझाव देने के लिए 
केन्द्रीय बैड्लिंग जाँच समिति नियुक्त की । इस समिति ने केन्द्रीय बड़ की स्थापना पर 


पसे पूवं सन्‌ १६२६ में हिल्टन-यंग आयोग ने भी इसी प्रकार का सुझाव 
[। सन्‌ १६३४ में भारत सरकार ने रिजव॑ बैड श्रॉफ इण्डिया एक्ट 
१ औऔर १ अप्रैल सन्‌ १६३४ को रिजवं बैड श्रॉफ इण्डिया का, जो 
बड़: है, उद्वाटन हुआ था, परन्तु थोड़े समय बाद ही सन्‌ १६३६ का 
रम्भ हुप्रा और देश में सैकड़ों की संख्या में बैड फेल हो गई । 

हहायुद्ध के काल में देश की बेंकिंग प्रणाली पर बहुत तनाव पड़ा, परन्तु 
इतनी भ्रधिक थी और चलन के विस्तार के कारण जनता के पास क्रयः 
! गईं थी कि बेंकों के जमाधन का भारी विस्तार हुग्ना था। युद्ध के 
सेव्राप्रों का विकास हुआ श्रौर साख-मुद्रा की अत्यधिक वृद्धि हुई। 
ने के पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ में देश का विभाजन हुग्ना, जिसके कारण 
गाल की बहुत सी बेंक फेल हो गई । युद्धोत्तर काल की महत्त्वपूरां 
६४८ में रिजवं बेंक और सन्‌ १९५४५ में इन्पीरियल बैंक का राष्ट्रीय- 
| काल में भारतीय बेंकिग कम्पनीज एक्ट सन्‌ १६४६ भी पास हुआ्ना है । 
हक्त, | 

धुनिक समाज के वित्त तथा साख संगठन का एक महत्त्वपूर्णा साधन 
॥र, वाणिज्य और व्यवसाय का धमनी केन्द्र ((ए७७०४ ()९४४१8) बेंक 
[ युग में साख का महत्त्व सभी जानते हैं। साख का सृजन वतंमान 
तर बेंक द्वारा ही किया जाता है। वैसे भी, बेंक के कार्यों पर दृष्टि 
सका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। बेंक अपनी साख को अपने ग्राहकों की 
देती है । ऐसा कहा जाता है कि औद्योगिक विकास की कोई भी योजना 
[कास के सफल नहीं हो सकती है। ये समाज के फालतू घन को एकत्रित 
ओर व्यवसाय की आवश्यकताञ्रों को पूरा करती हैं। कालान्तर में 
में निरन्तर वृद्धि ही हुई है। अभिकर्त्ता और प्रतिनिधि के रूप में बेंक 
म्पन्न करती है । किसी भी देश का आन्तरिक और विदेशी व्यापार इसी 
' है। यही नहीं, बेंक एक अच्छे वारि[ज्यिक और व्यवसायिक सलाहकार 
रती है। बेंक के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार होते हैं :--- 

पृ जी को उत्पादकता में वृद्धि-- बैंक समाज के उन व्यक्तियों तथा 
मा करती है जिनके लिए वह अनावश्यक अ्रथवा कम उपयोगी है और 
गि उन व्यक्तियों के पास हस्तान्तरित कर देती है जो इसका उत्पादक 
प्रपता ही नहीं देश भर का भला करते हैं । 


वित्तीय साधनों का संरक्षण--बैंक देश के वित्तीय साधनों का 
है तथा उनका लाभदायक और हितकारी वितरण करती है । इसके 
प्रक जीवन में सन्तुलन आता है और उसकी जड़े हृढ़ हो जाती हैं । 


कोषों के हस्तांतरण की सुविधा - बैंक कोषों के एक स्थान से 


इसरे स्थान को भेजने का सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक साधन उपलब्ध 
करती हैं । 


( ४ ) भुगतान करने में सुविधा--बैंक चैकों ( धनादेशों ) के उपयोग को 
बढ़ाती है । यह बहुत सुविधा-जनक होता है, क्योंकि इसमें गिनने, जाँच करने तथा 
हस्तान्तरित करने की सरलता होती है। यह रीति सुरक्षित भी अ्रधिक होती है। 
इसके भ्रतिरिक्त चैक के भुगतान में यह प्रमाण भी प्राप्त हो जाता है कि धन श्रमुक 
व्यक्ति को दिया गया है। 


(५ ) संरक्षण सेवाए-- बैंक बहुमूल्य धातुओं और वस्तुश्नों का संरक्षण 
करके अपने ग्राहकों को काफी लाभ पहुँचाती है । 


(६ ) साख सुद्रा के लाभ--साख-मुद्रा के श्रधिकांश लाभ बेंक की सेवाश्रों 
के ही परिणाम होते हैं । 
(७ ) झुद्रा प्रणाली में लोच--बेंक देश की मुद्रा प्रणाली में लोच उत्न्न 


कर देती है । साख-मुद्रा की मात्रा के परिवतंन द्वारा विनिमय-माध्यम की मात्रा 
धटाई-बढ़ाई जा सकती है। 


( ८ ) सरकारी भ्रर्थ-प्रबन्ध की सुविधा--बेंकों का सरकारी प्रथ्॑रवन्ध 
में भी भारी महत्त्व होता है। सरकारी रोको का संरक्षण, सरकारी ऋण्णों का प्रबन्ध 
तुथा आवश्यकता पड़ने पर ऋशा प्रदाव करना, ये सब कार्य बेंक द्वारा ही किए जाते हैं। 
बेकोी का वर्गीकरण 

बेंकों को उनके विशेष कार्यों के झ्राधार पर निम्न प्रकार से वर्भित किया जा 
सकता है 

५४2 ) व्यापारिक बैंक (60॥07॥0०/४26०४ 2099:3), जोकि मुख्य रूप से 
व्यापारियों को श्रल्थवकालीन ऋण उपयुक्त तरल प्रतिभृतियों के श्राधार पर 
देते हैं । ह 

(२) ओद्योगिक बेंक (7#4/0०१४०7 26902) वे हैं जो औद्योगिक 
वित्त का प्रबन्ध करते है। ये बेंक प्रायः दीघंकालीन जमा प्राप्त करके उद्योग-घन्धों को 
दीघकालीन ऋण दिया करते हैं । क्‍ 

( ३ ) विदेशी विनिमय बेंक (77076890॥ €७४०४७१६७४ _200॥/:8) 
 विदेक्षी बिलों का क्रय-विक्नय करके विदेंशी भुगतान में सहायता पहुँचाते हैं । 

(४ ) कृषि बेंक (40/४00/0४/6ऑ 60728) कृषि की अर्थ व्यवस्था 
के लिये विशेष रूप में स्थापित किये जाते हैं। कृषि के अ्रथ॑-प्रबन्धन की समस्या भ्रपने 
ढंग की निराली है, क्योंकि ऋण लेने के हेतु जमानत स्वरूप किसानों के पास कोई 
ठोस प्रतिभृति नहीं होती है, जिससे उनको ऋण देने में जोखिम भ्रधिक होती है। मै 


बैंक प्रायः दो प्रकार के होते हैं--सहकारी बेंक ( श्रथवा सहकारी साख समित्तियाँ ) 
ओर भूमि-बन्धक बेंक । 


(५ ) पोस्ट ऑफिस सेविंग बेंक (7१०७६ (0//866 6978॥689 76772), 
जिनका संगठन डाक विभाग द्वारा, अल्प झाय वाली जनता में बचत की प्रवृत्ति का 
विकास करने के लिए किया गया है। 

( 6 ) देशी बेकर (7#47/02/0009 20672:४/"७), जिनके अन्तर्गत महा- 
जन व साहुकार आाते हैं, जोकि मुख्यतः आ्ान्तरिक व्यापार और क्ृषि कार्य के . लिए 
वित्तीय सुविधा देते हैं । ह 

(७ ) केद्रीय बैंक (0७४४८ 690४), जो प्रायः प्रत्येक देश में केवल 
एक ही हुआ्ना करता है। इसे नोट निकालने का अ्रधिकार होता है । यह बेंकों का बेंक 
और सरकार का बेंक कहलाता है। इस पर ही देश की बेंकिंग व्यवस्था को मजबुत 
बनाने की जिम्मेदारी होती है । | 

भारत में श्रौद्योगिक बेंकों और विदेशी विनिमय बेंकों की कमी है। झ्रौद्योगिक 
वेंकों का काये इस समय तो विभिन्न औद्योगिक वित्त प्रमण्डल कर रहे हैं। विदेशी 
विनिमय का काम अधिकतर विदेशी बेंकों के हाथ में है, जिनके प्रमुख कार्यालय 
विदेशों में हैं | ये बेंक राष्ट्रीय हित में काम नहीं करते । 

0एछ४85॥0४5 
(96 ६086 ॥0877 ईप960798 0 0 0०7रशथरंत] 35979 800 5॥0छ 70फए 
796ए ०78908 ०7९०६ ? (3878, 3, &«, 955 5597)) 


जि76ए त50555 ४॥6 [प्रा८ट005 0. ००ऋरगल छत] 99775... निठश वि 
470]87 007रशदाएंब] 08775 एटा(प07 ६9658 45004005 ? 
ह (२४], 5. &., 957) 
>हए977 ६86 706 छाए 0080-80 ६ 93775 एछऐीॉ3ए 47 ४॥6 6०000- 
770 88ए९]०४7९४|. 0 8 7907. (0879, 3, 2... ]955) 
कक 45 8 ब्रा 2 480755 6 इ९एा०065 7 इध्ातंश5 $0 00507 
8700 (7806 870 ७907 00 ६096 505706४ 0 08 9707(8, 
(38783 3. ७०77... 957 5599.) 
3709 (890088 ६6 ३ए४एए07 006 ० 2 (वक्ामशएं४३#] 3897८ 
(व्यापारिक बैंक) ६0 क0तैश-79 (806 800 50866 809 प7786ए ॥९) 9 ६7806 
890 0०776708. (९०]., 3. & , 958) 
व्यापारी बैंकों (0०एए७ शांत] 897|:8) के मुख्य कार्यों का वर्णान कीजिए और 
बताइये कि किसी देश की ओयोगिक उन्नति में ये किस प्रकार सहायक हैं। 
(][279)907, 3. | , 958) 
जिद 79505 णएण 7९९शंजाडएू 070७ ए2४०ए)४१५ पर676ए7 870 
[80008 ६ 600 88590 ६0 ६४6 एछ0.068 ज0 089०5060 70.  7॥#6 
9370 067 789)]ए7 #०णा70एछ8 ६76 68909॥07'5 780769ए, घडघ्७]ए 407 
7000॥78, 270 ६9७१ ]0703 ६98 5806 ए076ए 980६ 98897 07 छा- 
8650.7  (,09777676 070 +795 5६86767४, 
(0878, 3- 8., 955 5097) 
उिलशीए ता50घ55 ६४6 प्राएं१073 6 8 00607 ४9० 870 65०97॥7 
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अध्याय १३ 
साख-म॒द्रा तथा साख-पन्र 
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साख किसे कहते हैं ?-- 
प्रंग्रेजी भाषा में साख शब्द के स्थान पर क्रेडिट (078076) शब्द का उपयोग किया 
जाता है भ्रौर वह क्रेडो (07९00) शब्द से बना है, जिसका अर्थ है में विश्वास करता 
हैँ (। ]8०0678) । भ्रतः साख शब्द का ग्रथे विश्वास, भरोसा अथवा यकीन (॥7प४॥ 
07 00॥7860०९) से होता है। साधारण बोलचाल में साख शब्द जिस श्रथ॑ में 
उपयोग किया जाता है बंह काफी विस्तृत होता है, क्योकि सभी प्रकार का विश्वास 
साख हो सकता है। अर्थशास्त्र में इस शब्द का उपयोग श्रधिक्र संकुचित अर्थ में होता 
है। यहाँ साख का ग्रभिप्राय केवल देनदारी अथवी शोधनक्षमता के विश्वास से होता 
है । जब हम यह कहते हैं कि बाजार में भ्रमुक व्यक्ति की साख बहुत है तो इसका भ्रथ॑ 
यह होता है कि लोग उस व्यक्ति की देनदारी पर श्रधिक विश्वास रखते हैं, अर्थात्‌ 
उस व्यक्ति को सरलता के साथ पर्याप्त उधार मिल जाता है। साख शब्द का सम्बन्ध 
सदा ही उधार की लेन-देन ग्रथवा स्थगित शोधनों से होता है । विनिमय का एक पक्ष 
दूसरे पक्ष को मुद्रा, वस्तुएं अथवा सेवाएं. उधार देता है और उनको भविष्य में कुछ 
निश्चित शर्तों पर लौठाने का वचन ले लेता है। यही साख व्यवसाय है और इसका 
श्राधार यह है कि प्रस्तुत सेवाश्रों तथा वस्तुग्नों का भावी वायदे के साथ विनिमय किया 
जाता है। यह इसी कारण होता है कि ऋणी व्यक्ति की शोधनक्षमता पर विश्वास 
किया जाता है। साख की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है--साख वर्तमान 
काल में हस्तान्तरित किए गये माल के बदले में माँगने पर अथवा किसी निश्चित 
भावी तिथि पर भुगतान ग्राप्त करने का अधिकार अथवा भुगतान देने का उत्तर- 
दायित्त्व हे | इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के विचार नीचे दिये गये हैं :--- 

(१) प्रो० जाइड ((500) के भ्रनुसार -- साख एक ऐसा विनिमय काये है 
जो क्रुछ समय पश्चात्‌ भ्र्थात्‌ भुगतान कर देने पर पूरा हो जाता है ।* 

( २ ) प्रो० टामस ([॥07798) के अनुसार--साख शब्द का अभिप्राय 
किसी व्यक्ति की उस झोधनक्षमता तथा देनदारी के विश्वास से होता है जिसके कारण 
उस व्यक्ति पर यह विश्वास कर लिया जाता है कि किसी दसरे व्यक्ति की बद्रमत्य वस्त 


उसे सौंपी जा सके, वह बहुमूल्य वस्तु मुद्रा, वस्तुएं, सेवायें अथवा स्वयं साख हो सकती 
है, जैसे कि उस दक्षा में जबकि एक व्यक्ति दूसरे को अपनी व्यवसायिक ख्याति अथवा 
अपने नाम के उपयोग का अ्रधिकार देता है ।* 


साख का आधार-- 

अ्रब हमें यह देखना है कि किसी व्यक्ति की साख किन बातों पर निर्भर होती 
है ? इस सम्बन्ध में ग्राथिक विद्वानों के अलग-अलग मत हैं । कुछ लोगों का विचार है 
कि साख का ग्राधार विश्वास है | यदि किसी व्यक्ति को यह विंद्वास नहीं है कि ऋण 
की राशि लौटीं दी जायगी तो बहू ऋरा प्रदान करने का विचार भी नहीं करेगा । 
केवल दान अथवा मित्रता के हेतु छी वह उधार दे सकता है। इसके विपरीत कुछ 
लेखकों का कहना है कि साख का श्ाघार विश्वास नहीं सम्पत्ति है और उसी को देख 
कर ऋण दिये जाते हैं । कुछ और लेखकों ने ऋण लेने वाले के चरित्र को साख का 
वास्तविक आधार माना है और कुछ ने चरित्र, पूजी तथा क्षमता तीनों को । वास्तव 
में व्यक्ति तथा सम्पत्ति दोनों ही पर साख निर्भर होती है। प्रायः साख के निम्न 
आधार माने जाते हैं :-- 

( १ ) विश्वास--कुछ लेखकों का मत है कि विश्वास ही साख का आधार 
है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को खपया उधार लेने वाले मनुष्य के बारे में यह विश्वास 
नहीं है कि वह उसके ऋणा को लौद देगा, तो वह ऐसे मनुष्य को कभी ऋरा नहीं देगा। 
हाँ, यह बात मित्रता व प्रेम के सम्बन्धों में लागू नहीं होती है । 

(२ ) चरित्र - यदि किठ्ती व्यक्ति को ऐसी ख्याति प्राप्त होती है कि भूत- 
काल में उसने अपने सभी ऋणों को झोक-ठीक चुकाया है, अथवा यदि उसका सामान्य 
चरित्र निष्कलड्ड तथा विश्वसनीय है लो उसकी साख भी अधिक होगी । इसके विपरीत 
यदि भृतकाल में किसी व्यक्ति का चरित्र सन्देहयुक्त रहा है तो उसे ऋण देने से पहले 
उसकी शोघनक्षमता प्र विचार किया जायगा। 

(३ ) क्षमता--यह दूसरी श्रावश्यकता है। केवल चरित्र से ही काम नहीं 
चलता । ऋणा देने वाले को यह भी विश्वास होना चाहिए कि ऋण लेने वाले के पास 
भुगतान के लिए पर्याप्त साधन भी विद्यमान हैं । कुछ दशाश्रों में स्वयं चरित्र ही क्षमता 
का आधार हो सकता है । यदि चरित्र विश्वसनीय है और व्यक्ति विशेष को पर्याप्त 
अनुभव, शिक्षण तथा योग्यता प्रासत है तो ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि कुछ 
समय परचात्‌ यह ऋण को चुकाने के लिए आवश्यक साधन भी जुटा ही लेगा । फिर 
भी लेने वाले के पास लोटाने की सामध्यं को देखा अवश्य जाता है । 
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(४ ) पूंजी और सम्पत्ति--उपरोक्त दोनों श्राधारों पर छोटी-छोटी रकंम 
के ऋण ही प्राप्त किए जा सकते हैं। बड़े-बड़े ऋणों के लिए बेंकों पर निर्भर रहना 
पड़ता है, परन्तु बेंक ऋण देने से पहले ही यह देख लेती है कि ऋण लेने वाले के पास 
उपयुक्त प्रतिभृति है या नहीं । साधारणतया जितनी ही किसी व्यक्ति के पास पू जी 
झ्थवा सम्पत्ति अधिक होती है उतने ही उसे अधिक ऋरणा मिल सकते हैं ओर उतनी 
ही उसकी साख भी अधिक ऊंची होती है । 

( ५) प्रतिभूतियों श्रथवा आदेयों की तरलता-प्रत्यैक प्रकार को सम्पत्ति 
साख के आधार के दृष्टिकोश से समान रूप में उपयुक्त नहीं होती है। यदि ऋण लेने 
वाले के पास तरल आदेय हैं और उप्तका व्यवसाय सरलतापुवंक चल रहा है तो उसकी 
साख अधिक होगी । यदि आदेय अ्रचल सम्पत्ति श्र अ्रबिक्री-साध्य प्रतिभूतियों के रूप 
में हैं तो ऋण देने वाले को संकोच होगा । 

(६ ) साख की अ्रवधि--स्ाख देता यान देना इस बात पर भी निर्भर 
होता है कि वह कितने समय के लिए माँगी जा रही.है। प्रायः दीघंकालीन साख देने 
में बहुत संकोच किया जता है, क्योंकि इस बीच ग्राहक की परिस्थितियों में अ्रन्तर 
होने से रुपया लोटने की सम्भावना समाप्त हो सकती है। 
साख को विशेषताएँ-- 

उपरोक्त सभी बातों के देखने से साख की तीन विशेषताग्रों का पत्ता चलता 
हैः--सर्वंप्रथम तो, साख की राशि का उल्लेख आवश्यक होता है। श्रनिश्चित मात्रा में 
ऋण का कोई भी भ्रथं नहीं है । दूसरे, साख की समय-श्रवधि भी निश्चित होती है। 
यह स्पष्ट रूप में बताया जाता है कि साख कितने समय के लिए है, श्रर्थात्‌ ऋण 
कितने समय पश्चात्‌ शोधनीय है। साख की तीसरी विशेषता विश्वास है। बिना 
विश्वास के साख उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त कितनी मात्रा में तथा! 
कितने समय के लिए साख प्रदान को जाती है, यह भी इसी बात पर निर्भर होता है 
के ऋण॒दाता को ऋणी पर कितना विश्वास है । - 


साख का वर्गीकरण 
साख का वर्गीकरण करने की कई रीतियाँ हैं। भ्रनेक बार तो ऋणा लेने वाले 
शी स्थिति के अनुसार साख का वर्मीकरण किया जाता है और बहुत बार ऋण देने 
बाले की स्थिति के अनुसार । कभी-कभी साख प्रदान करने की समय-अ्रवधि को भी 
र्गीकरण का आधार माना जाता है, परन्तु अधिक प्रचलित रीति साख को उसके 
उपयोग के अनुसार वर्गक्ृत करने की है--- 


(१) व्यक्तितत तथा सार्वजनिक साख (7009७ ४४0 7?७0स्‍2८ 
(7720॥8)--साधा रणतया सरकारी अर्थात्‌ सरकार द्वारा इप्त वायदे पर प्रात की 
हुई वस्तुप्रों और सेवाओ्ों को, कि उनकी कीमत का भुगतान भविष्य में कर दिया 
जायगा, सार्वजनिक अथवा लोक साख कहा जाता है। झ्राधुनिक युग में सरकार द्वारा 


[ १३६ 


ऋणों का लेना एक बड़ी पाधारण सी घटना है। लोक ऋण लोक साख को जन्म 
देते हैं। सरकार के अतिरिक्त प्रन्य सभी व्यक्तियों और संस्थाओं की साख होती है । 
आशिक अध्ययन में व्यक्तिगत साख का ही महत्त्व श्रधिक होता है । इस व्यक्तिगत साख 
के भी कई रूप होते हैं । 

( २) बक साख (899]- (“7666) -- यह भी एक प्रकार की व्यक्तिगत 
साख ही होती है। अर्थशास्त्र में यह दो श्रर्थों से उपयोग की जाती हैः-- संकुचित तथा 
विस्तृत । संकुचित अरथंश्ात्र में बैंक साख का आशय केवल व्यापार बैंकों की प्रभियाचन 
निक्षेपों ([0000970 2079087॥8) से होता है, परन्तु विस्तृत अथे में यह शब्द 
बेकिंग संस्थाओं की सभी प्रकार की 3गतान सम्बन्धी प्रतिज्ञाओं को सूचित करता है, 
जिसमें बेंकों के श्रभ्नियाचन निक्षेप, समय निश्षेप (पृ५छ७ 42९[709788), रोक 
साख-पत्र ((४9७8४)॥ [,606#8 ०0 (//6674), ऋणा-पत्र (4)९0870+0768), बाँड 
(90703), नोट तथा बेंकरों की स्वीकृतियां (9877 7678 6 0९७७(७४॥ ८९४) 
सम्मिलित होते हैं। बेंक साख शब्द को पवाधारणतया इन दोनों ही अ्रथों में निःसंकोच 
उपयोग किया जांता है । बैंक साख की ही एक शाखा केन्द्रीय बेंक की साख होती है। 
इसमें केन्द्रीय बेंक द्वारा चालू किए हुए नोट तथा केन्द्रीय बेंक के निश्षेप उत्तरदायित्त्व 
(4)8]0087/ 79 07]7468) सम्मिलित होते हैं । 

( ३ ) विनिमय साख ([# ए०50067/ (//60॥8)--इस प्रकार की साख 
व्यवसायों की दीघंकालीन ऋणा सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है। 
यदि व्यवक्षाय का स्वामी भूमि, मकान तथा मशीन आदि के लिए अ्रपने ही पास से 
पर्याप्त पृजी उपलब्ध नहीं कर सकता है तो उसे इन कार्यों के लिए दीघंकाल ऋणों 
की आवश्यकता पड़ती है । ऐसे ऋणों को चुकाने का एक मात्र उपाय यही होता है कि 
उन विनियोगों के लाभ से प्राप्त होने वाली राशि में से उनका भुगतान किया जाय, 
जिनके लिए वे लिए गये हैं, परन्तु इस प्रकार इनके सुगतान में समय लगता है । इस 
कारण ऐसे ऋशणों को प्राप्त करने के लिए . एक विशेष साख-पत्र का उपयोग किया 
जाता है, जिसे प्राधि बाँड ()( 0742926 30708) कहते हैं। इस पत्र 
में ऋणी निर्देशित शर्तों पर मृलधन को लौटाने के वचन देता है और प्रतिभूति के रूप 
में अपनी सम्पत्ति का एक भाग ऋणदाता के पास गिरवी रख देता है, जिसका अधिकार 
कुछ निश्चित दशाओं में ही ऋणदाता को भ्रास हो सकता है। यदि ऋणी प्राधि-पन्न 
की शर्तों को यथा-समय ठोक ठीक $ैथ करता रहता है तो सम्पत्ति पर उसका स्वतन्त्र 
अधिकार रहता है। ऐसे प्राधि-बाँड द्वारा निम्नित साख वाणिज्यिक भाषा में विनियोग 
साख कहलाती है । । 
रा ( ४ ) वाशिज्य साख ((2077700709] (४७०] 5)-इस साख का सम्बन्ध 
भी व्यवसाय से होता है। जिस प्रकार व्यवसाय को दीघंकालीन ऋशणों की ग्रावश्यकता 
पड़ती है उसी प्रकार समय-समय पर उसके लिए अल्पकोलीन ऋण भी आवश्यक 
होते हैं । वारिज्य साख से हमारा अशिप्राय अ्रल्पकालीन ऋणों से ही होता है। इस 


' प्रकार की साख व्यवसायों की निर्माण तथा बिक्री सम्बन्धी श्रत्पकालीन आवश्यकताश्रों 
के लिए प्रदान की जाती है। कच्चे मालों के खरीदने, मजदूरियाँ देने, करों को चुकाने 
तथा विज्ञापन ग्रादि करने के लिये व्यवसाय को ऋणों की आवश्यकता पड़ सकती है, 
क्‍्थोंकि व्यवसायी को उस समय तक ग्राय प्राप्त नहीं होती है जब तक कि वह माल 
बेचकर उसकी कीमत वसूल नहीं कर लेता है । ऐसे कार्यों को सम्पन्न करने के लिये ही 
वारिज्य ग्रथवा अल्पकालीम साख की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी समय अगभ्रवधि 
ग्रधिक से भ्रधिक ६ मास अथवा एक वर्ष तक होती है। ऐसे ऋणों को भी व्यवसाय 
से प्राप्त गुद्ध श्राय में से ही चुकाया जाता है, परन्तु इत ऋणों के पीछे कच्चे माल, 
तैयार माल आदि के तरल आ्रादेयों की आड़ रहती है। 


( ५ ) उपभोक्ताओं की साख तथा उत्पादकीय साख (० (/078प067'8 
(7807 870 7?/007678 (॥60677)--साख को उपभोक्ताओं की साखे तथा 
उत्पादकों की साख में भी विभाजित किया जाता है। उपभोक्ता की साख में उप- 
भोक्ताओं को क्रयः शक्ति अथवा वस्तुओं के ऋण दिये जाते हैं। इन ऋणों को विशेषता 
यह होती है कि इनसे ऋणी को कोई आय प्राप्त नहीं होती है श्लोर इसलिए इनके 
पूलधन तथा ब्याज को चुकाने की व्यवस्था व्यक्तिगत श्राय में से की जाती है। ऐसे 
ऋण केवल उपभोग के हेतु लिए जाते हैं। उपभोक्ता-साख में दुकानदारों द्वारा दिया 
एया उधार, साहुकार तथा बेंकों द्वारा दिये गये व्यक्तिगत ऋण भ्रादि सम्मिलित कियै 
जाते हैं। इसके विपरीत उत्पादकीय साख में उन सब ऋणों को सम्मिलित किया जाता 
! जो विभिन्न व्यक्तियों, फर्मो, कम्पनियों अ्रथवा सरकार को उत्पादन कार्यों के लिए 
दये जाते हैं । ऐसे ऋणों की विशेषता यह होती है कि उनसे ऋणो को श्राय प्राप्त 
गती है और कम से कम ब्याज का भुगतान तो ऋण की राशि के उपयोग से प्राप्त 
ग्य में से अवश्य किया जा सकता है। ऐसे ऋण दीघ॑ंकालीन श्रथवा विनियोग ऋण, 
ध्यकालीन अथवा अल्पकालीन या वारिएज्यिक ऋण हो सकते हैं। भ्राधुनिक जगत में 
से ही ऋणों की प्रधानता है । 


शाख की मात्रा किन बातों पर निर्भर होती है ?- 


किसी देश में साख का विस्तार बहुत सी बातों पर निर्भर होता है। साख की 
[वश्यकता व्यवसायों के सम्बन्ध में पड़ती है । आधुनिक व्यवसायिक संगठन की जान 
) साख है, क्योंकि दूसरों के रुपयों से व्यवसाय करना ही श्रा धुनिक व्यापार की 
बशेषता है। सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी देश के आथिक, औद्यो- 
गक, व्यापारिक तथा बेंकिंग जीवन का जितना ही अधिक विकास होगा उतना ही वहाँ 
न के विस्तार को सम्भावना भी अधिक होगी। साख की मात्रा इस बात पर भी 
नर होती है कि ऋणुदाता किस अंश तक ऋण देने को तैयार है ओर ऋण लेने वाले 


कतना ऋण लेना चाहते हैं । निम्न कारणों का प्रभाव साख की मात्रा पर विशेष 
थ से पड़ता है ;--- 


( १ ) लाभ की सात्रा--विनियोगों पर जितना ही श्रधिक लाभ प्राप्त होगा 
और जितने ही ये विनियोग श्रधिक सुरक्षित होंगे उतनी ही ऋणों की माँग भी अधिक 
होगी भौर उन्हें देने की तत्परता भी उतनी ही श्रधिक होगी । 


(२) व्यापार की दशाए --व्यापार की दशाओं का भी साख की मात्रा से 
घनिष्ट सम्बन्ध होता है । वैभव ([30070) के काल में चारों ओर तेजी रहती है। 
व्यापार और व्यवसायों का विस्तार होता है और विनियोगों पर अ्रधिक लाभ प्राप्त 
होता है। इस काल में ब्याज की दरें भी ऊपर उठठी हैं, क्योंकि व्यवसायों के विस्तार 
के साथ-साथ ऋणों की माँग बढ़ती जाती है। बेंक तेजी के साथ अपनी साख का 
विस्तार करती हैं । इसके विपरीत मन्दी के काल में उत्पादन घटता है और व्यवसायों 
को हानि होती है, जिसके कारण ऋणों की माँग बहुत कम होती है। भविष्य के 
उज़वल न होने के कारण विनियोगी वर्ग जोखिम उठाने से घबराता है। निश्चय ही 
ऐसे काल में साख का उत्पादन कम होता है| 


(३ ) सद्ठा बाजार की प्रवृत्ति--सट्ट बाजी के कारण भी साख की मात्रा 
का विस्तार अ्रथवा संकुचन हो सकता है । जब भविष्य में कीमतों के बढ़ने की श्राशा 
की जाती है तो सट्ठा बाजार बड़ी तेजी से चालू होता है। नये-नये सोदे खरीदे जाते हैं 
और ऋणों की माँग बढ़ने के कारण साख का विस्तार होता है। यदि सद्ठा बाजार में 
मनन्‍्दी है तो ऋणों की माँग घटने के कारण साख का संकुचन होता है । बहुत बार 
तो स्व बाज भ्रकारण ही कीमतों में तेजी श्रथवा मनन्‍्दी उत्पन्न करके ऋणों की माँग 

 घटा-बढ़ा देते हैं और साख के निर्माण को प्रोत्साहित कर देते हैं । 

(४ ) देश की राजनीतिक दशाएँ--राजनीतिक स्थिरता झ्राथिक जीवन 

स्थायीपन उत्पन्न करके उसके विकास के लिए उपयुक्त दश्ाएँ उत्पन्न कर देती है, 

सके कारण ऋणों की माँग बढ़ती द्रै और साख का विस्तार होता है। यदि राज- 
[तिक वातावरण शअ्रनिश्चित है तो श्राथिक विकास हतोत्साहित होता है और साख का 
 संकुचन होता है । 

(५ ) सरकार तथा केद्धीय बैंक की नीति--प्ताख नियन्त्रण के दृष्टिकोण 

इसका भारी महत्त्व होता है। यदि केन्द्रीय बेंक सुलभ भुद्रा नीति (0069७ 
(070०6ए ?00ए) अ्रपचाती है श्र कम ब्याज पर ऋण देने की भ्रधिक सुविधाएं 
दान करती है तो साख का विस्तार होता है परल्तु यदि केन्द्रीय बंक, बेक दर को 
“चा करके अथवा ग्रन्य रीतियों से ऋणुं को हतोत्साहित करती है तो साख का 
कुचन होगा । 
| (६ ) चलन की दशाएँ ((ंप्र7७००ए 0006807078)--म्लाख की 
त़त्रा प्र देश की चलन व्यवस्था का भारी प्रभाव पड़ता है। यदि देश की मुद्रा के 
तय हास का भय है अथवा यदि सरकार की चलन सम्बन्धी नीति श्रनिरिचत है तो 


मु>च०भश्र० ( (प्‌ ) 


साख का संकुचन होगा । इसके विपरीत एक समुचित चलन प्रणाली के श्रन्तगंत साख 
के विस्तार की सम्भावना श्रधिक होगी । 


( ७ ) बेकों का विकास तथा बेकों की सामान्य नीति- आधुनिक संसार 
में साख के निर्माण का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन बेंक हैं, क्योंकि देश की अ्रधिकाँश 
साख का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया जाता है, श्रतः जितना ही क्रिसी देश में बेकिंग 
का विकास अधिक होगा उतनी ही साख के विस्तार की सम्भावना भी अधिक होगी । 
साथ ही, बेंकों की साख सम्बन्धी नीति तथा देश में साख-मुद्रा के उपयोग की प्रथा 
पर भी साख विस्तार की सीमा निर्भर रहती है। 


क्या साख पूंजी है ( [६ (४००६ 0०ए७६थं ) ?-- 


यह विषय विवादयग्रस्त है कि क्या साख प्रजी है, अर्थात्‌ क्या साख के द्वारा 
उपयोगिता का सृजन होता है ? स्मरण-रहे कि पूंजी मनुष्य की पिछली कमाई का 
वह भाग होती है जिसे भर भ्रधिक उत्पत्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है । इस 
दृष्टिकोरा से साख न तो पूंजी है ओर न उत्पत्ति का ही साधन है। मैकलौड का 
विचार है :-- साख वास्तविक अ्रथ में पूंजी है। मुद्रा और साख दोनों ही प्‌जी 
हैं। व्यापारिक साख को एक प्रकार की व्यापारिक पू'जी ही कहा जा सकता है।””* 
परन्तु यह विचार ठोक नहीं है। वास्तविकता यह है कि साख उत्पत्ति का साधन नहीं 
है, वह तो एक उत्पादन विधि मात्र है। जिस प्रकार श्रम-विभाजन तथा विनिमय 
उत्पादन करने की रीतियाँ हैं श्रौर दोनों के ही द्वारा उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती 
है, ठोक इसी प्रकार साख भी केवल एक रीति है, जो किसी वस्तु क्री उपयोगिता बढ़ा 
देती है । मेकलोड के विरुद्ध मिल तथा रिकार्डों जैसे महान्‌ अ्रथ॑-शार्त्रियों का मत है कि 
साख को पू जी कहना भूल होगी। मिल के अनुसार साख द्वारा केवल पूजो का 
हस्तान्तरण होता है, उसका सृजन नहीं होता है । उन्होंने लिखा है :---" केवले उधार 
देने से नई पूजी का निर्माण नहीं हो सकता है, ऐसी दशा में तो केवल उस पूंजी का 
जो पहले से ही ऋए-दाता के पास थी, ऋणी को हस्तान्तरण होता है। साख तो 
केवल दुसरे की पूंजी को: उपयोग करने का अ्रधिकार है, इसके द्वारा उत्पत्ति के 
सांधनों की वृद्धि नहीं होती, उनका केवल हस्तान्तरण ही होता हैं ।* ठीक इसी, 
प्रकार रिकार्डो ने भी कहा है :-- “साख पूंजी का सृजन नहीं करती है, वह तो केवल 
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यह निश्चित करती है कि पूंजी का उपयोग कौन करेगा ।॥ श्रतः (3 ) साख-पत्र 
(0796॥0 [0907777678) केवल पूजी के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं, वे स्वयं पू जी 
नहीं होते । वे तो केवल उस पूंजी का, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, एक स्थान 
से दूसरे स्थान को या एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तान्तरण ही करते हैं। एक व्यवसायी 
के लिए वे पूंजी पर श्रधिकार पाने का श्रच्छा साधन होते हैं । ( 77 ) यद्यपि साख द्वारा 
पृजी का जो हस्तान्तरण होता है वह उत्पादक होता है। परन्तु यह उत्पादकता हस्ता- 
न्तरण द्वारा उत्पन्न हुई है। साख को उत्पत्ति का एक स््रतन्त्र साधन कहना उपयुक्त नहीं 
हो सकता है। साख को लेन-देन से पूंजी की गतिशीलता और उसकी उत्यादऊता 
बढ़ती है। परन्तु पूंजी की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है । (7) साख द्वारा पुजी का 
ऐसे व्यक्तियों के पास हस्तान्तरण हो जाता है जो उसे श्राथिक विकास के लिए अधिक 
उपयुक्त रीति से उपयोग कर सकते हैं । इससे किसी नई पृ जी का निर्माण नहीं होता । 
साख तथां को#त-स्तर ((7००४६ 8ावे ?िस्नँ८०४)-- 

यह प्रश्न भी विवाद-ग्रस्त है कि साख और कौोमतों के बीच किस प्रकार का 
सम्बन्ध है । वाकर (#6:2०9) का मत है कि साख का कीमतों पर कुछ भी 
ग्रभाव नहीं पड़ता है | उनका विचार है कि साख में क्रय: शक्ति तो होती है, परन्तु 
निस्तारण बक्ति (.0पएां१9687४2 70967) नहीं होती है । सभी प्रकार के विनिमय 
तथा ऋरणा व्यवसायों का अ्रन्तिम निस्तारण नकद भ्रुगतानों द्वारा ही होता है। इसके 
अतिरिक्त साख-मुद्रा के द्वारा जो क्रय-विक्रय होता है उसमें एक क्रिया का दूसरी से 
सन्तुलन हो जाता.है ओर इस प्रकार साख की लेन-देन का वस्तुग्रों के कोमत-स्तर पर 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है । 

इसके विपरीत गिल तथा उनके समर्थकों का विचार है कि साख के निर्माण 
का कीमतों पर ठीक उसी ग्रकार का ग्साव पड़ता है जैसा कि चलन की उत्पत्ति का, 
क्योंकि चलन की भाँति साख-मुद्रा भी क्रयः शक्ति होती है और उसके द्वारा भी वस्तुओं 
और सेवाओं का क्रय-विक्रय होता है। मुद्रा का परिमाण चलन तथा साख-मुद्रा दोनों 
का ही सामूहिक योग होता है और इस पर साख-सुद्रा की मात्रा के परिवतंनों का भी 
उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार कि चलन की मात्रा के परिवतंनों का । 
सरकार तथा केन्द्रीय बेंक द्वारा साख नियन्त्रण की जो नीति अपनाई जाती है उसका 
कीमतों पर काफी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साधारणतया साख पर दी जाने वाली 
राशि इस उद्देश्य से दी जाती है कि उसकी सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया 
जाय और उत्पादित कीमत में से उसका भुगतान कर दिया जाय, परन्तु उत्पादन कार्य 
में समय लगता है और इस बीच में साख मुद्रा क्रय: शक्ति का विस्तार करके कीमतों 
को बढ़ा सकती है। 

- ९76070 50९5 700 छ&4ा6 एबएा9),  ०गए (&2ाप्रां7658 0ए 


फ््ाणा ए४एॉ2) 570प)6 छ82 ९87एछ0ए7७6१.7. 3688 रि0०700 ; 7/7%#08/9:65 ० 
220708048 &607299 बक्ए 79४७४70%. 


सकते तो उनका कीमतों पर ठीक वहीं प्रभाव पड़ता जो कि चलन का पड़ता है, परन्‍्तु 
साख-पत्र उतना विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं जितना कि चलन मुद्रा ह्वारा उत्पन्न किया 
जाता है। अन्तिम दशा में सभी साख-पत्रों का निस्तारण नकदी में ही किया 
जाता है। साख निर्माण के हेतु बैंकों को नकद कोष भी जमा करके रखने पड़ते हैं 
और साख का और अधिक विस्तार केवल नकद कोषों की वृद्धि करके ही किया जा 
सकता है। जब साख का विस्तार होता है तो नकद कोषों में जमा की हुई चलन मुद्रा 
को प्रचलन में से निकाला जाता है। परिणाम यह होता है कि लगभग कभी भी 
कीमतें साख-विस्तार के अनुपात में नहीं बढ़ पाती हैं, परन्तु क्योंकि साख-मुद्रा के पीछे 
शत-प्रतिशत नकदी नहीं रखी जाती है, इस कारण साख विस्तार में स्फीतिक प्रवृत्ति 
प्रवश्य रखी जाती है । साख विस्तार के कारण उत्त्ति की जो वृद्धि होती है वह भी 
वस्तुओं की कुल मात्रा को बढ़ाकर कीमतों को नीचे गिरने की सम्भावना उत्पन्न कर 
सकती है। कीमत-स्तर साख-मुद्रा के प्रभाव से पूर्णतया विमुक्त नहीं होता है। अधिक 
से अधिक इतना कहा जा सकता है कि चलन की तुलना में साख-मुद्रा का कीमतों 
पर कम प्रभाव पड़ता है | 

साख-पत्र ओर उनके भेद (७०४६ 980-प्रा/०म5 ब्यदे पाल 009) 
साख-पत्नों का अथे-- 

0७९ साख-पत्रों से हमारा अभिग्राय उन सभी नोटों, परचों या पुर्जों और साधनों 
से होता है जिनका साख मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता हे | साख-पन्न भी वस्तुग्रों 
और सेवाओं के क्रय-विक्रय में विनिमय-माध्यम का कार्य करते हैं और इस कारण 
विस्तृत अर्थ में उन्हें भी मुद्रा में ही सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु मुद्रा के रूप 
में सिक्कों तथा नोंटों ओर साख-पत्नों में यह भेद होता हे कि साख-पत्र चलन मुद्रा 
की भाँति विधिग्राह्य नहीं होते हैं | उनकी ग्राह्मता लेने वाले की इच्छा पर निर्भर 
होती है। यही कारण है कि उनका प्रचलत अपेक्षतत अधिक सीमित रहता है। क्रय: 
शक्ति का लगभग सभी प्रकार का संचय सिक्कों और नोटों में ही किया जाता है। 
अविधि-ग्राह्म होने तथा विश्वास की कमी के कारण साख-पत्र इस कार्य के लिए उप- 
युक्त नहीं होते हैं। इस मुद्रा का न तो कोई निहित मूल्य हो होता है और न इसके 
पीछे किसी प्रकार का कानूनी बल ही होता है। 


साख-पत्रो के भेद्‌-- 
साख-पत्र कई प्रकार के होते हैं। साख-मुद्रा के प्रमुख भेद निम्न प्रकार हैं :-- 
( १ ) चेक ((॥6१४०)--चैक साख-मुद्रा का एक सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
उदाहरण है। यह सबसे श्रधिक प्रचलित साख-पत्र है। भारतीय विनिमय-साध्य विपत्र 
एक्ट ([70987॥0 ५७20080)8 [790707067॥8 ७४) के अनुसार :--- चैक, 
बेंक में रूपया जमा करने वाले का अ्रपनी बेंक के लिए ही एक लिखित भ्ादेश्व है, 


जिसके धर उसके खाते में से आदेश प्राप्त करने वाले को ब्रथवा अन्य व्यक्ति या संस्था 
को, जिसका कि श्रादेश में नाम लिखा हुझ्ाा है, आदेशानुसार अंकित रुपया दिया जाता 
है।” चैक सदा ही बेंक के लिए लिखा जाता है और इसका भुगतान बेंक को साँग 
पर तुरन्त ही करना पड़ता है। चेक में तीन पक्त होते हूं श्र्थात्‌ श्राहर्ता (079 एफ"), 
जोकि आदेश देता है, आहार्यी ()79%88) भ्र्थातु जिसको कि आदेश दिया जाता है 
ग्रौर आदाता ([29ए९७), जिसको कि भुगतान किया जाता है । चैक की प्रमुख विशेष- 
ताए' इस प्रकार हैं :--(१) यह, सदा ही एक लिखित आदेश होता है, (२) इसके 
भुगतान पर किसी प्रवार की शर्त नहीं लगाई जाती, (३) यह सदा ही किसी बेंक के 
लिए लिखा जाता है, (४) इसमें भुगतान की राशि का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाता 
है, (५) इसका भुगतान बेंकों को माँग पर तुरन्त ही करना होता है, (६) चेक 
का भुगतान निर्देशित व्यक्ति अथवा उसके आदेश के अनुसार ही किया जाता है श्र 
(७) चैक पर आहर्त्ता (979987) के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं । 


चैक अनेक प्रकार के होते हैं, जंसे--वाहक [चैक ([8९879/' (0960०४) 
प्रादेश चैक ((0709/ (09९५०८०), खुला चैक (0060 09०१८९७), रेखाह्लित चैक 
(0708886 (2788प७), प्रमाणित चैक (१७-६९ (090०४) तथा उत्तर-तिथीय 
चैक्र (2080-69/80 (४४8०८6) । 


(४ ) वाहक चैक उस चैक को कहते हैं जो निर्देशित व्यक्ति अथवा श्र्य 
किसी भी ऐसे व्यक्ति को शोधनीय होता है जो उसे बैंक में प्रस्तुत करता है। इस चैक 
पर आदाता के हस्ताक्षर श्रावश्यक नहीं होते, यद्यपि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेंक आदांता 
के हस्ताक्षर पर अनुरोध करती है। ऐसा चैक पूर्ण रूप में हस्तान्तरीय (]7छवा8- 
6797]6) होता है। * 


(78 ) आदेश चेक वह चैक होता है जिस पर उस व्यक्ति को ही भुगतान 
मिल सकता है जिसका नाम चैक में लिखा है। ऐसा चैक लिखे अनुसार हस्तांतरण- 
शील अथवा अ्रहस्तान्तरणशील ()ए07-7"878०/७०)७) हो सकता है। ऐसे चैकों 
के भुनाने के लिए आदाता के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं । 

(४४) रेखांकित चेक के ऊपर झआराड़ी रेखा खींचकर अ्रंग्रेजी में & (30. 
लिख दिया जाता है । ऐसे चेक द्वारा बेंक से नकदी प्राप्त नहीं की जा सकती । इसकी 
श्रद्ित रकम भ्रादाता के खाते में ही हस्तान्तरित की जा सकती है। इस प्रकार के 
चैक दो प्रकार के होते हैं :-सामान्य रेखांकित चेक तथा विशिष्ट रेखांकित चेक | 
दूसरे प्रकार के चैक में '& (00. अथवा "७ '९४०४४७७०)७' के अतिरिक्त यह 
भी अ्रड्डित किया जांता है कि किस विशेष बैंकर को चैक का भुगतान होता चाहिए। 
इस लिखाई का आशय यह तो नहीं होता है कि चैक का! हस्तान्तरण नहीं हो सकता 
है। अभिप्राय केवल यही होता है कि हस्तान्तरण करने वाला केवल उसी प्रकार के 
श्रधिकार का हस्तान्तरण कर सकता है जैसा कि स्वयं उसको प्राप्त है। 


(४९) खुले चैकों का अरभिप्राय उन चैकों से होता है जिन्हें किसी भी व्यक्ति 
द्वारा बेंक के काउप्टर (07707) पर प्रस्तुत करके भुगतान लिया जा सकता है। 
ऐसे चैकों की चोरी और खो जाने का भय बहुत होता है । 

(0) अ्माणित चेक वह चैक होता है जो श्राहार्यी बेंक द्वारा इस प्रकार 
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान कर दिया जायगा। यह 
आदाता के विश्वास के लिए किया जाता है । 

(७४) उत्त-तिथि चेकों में केवल इतनी विद्वेषता होती है कि उन पर एक 
भावी तिथि डाल दी जाती है और उस तिथि से पहिले उनका भुगतान नहीं लिया जा 
सकता है। 


(२ ) विनिमय बिल (9) ० 75078720)--भारतीय विनिमय 
साध्य विपत्र एक्ट की घारा ५ के भ्रनुसार :-- विनिमय बिल एक लिखित पत्र होता 
है, जिसमें लिखने वाले की ओर से बिना कोई शर्तं लगाये किसी व्यक्ति को ऐसा आदेश 
दिया जाता है कि वह किसी व्यक्ति को अ्रथवा उसके आदेशानुसार अश्रथवां इस पत्र को 
प्रस्तुत करने वाले को एक निद्िचत राशि का भुगतान कर दे ।” इस प्रकार विनिमय 
बिल एक प्रकार का श्रादेश-पत्र होता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 
भ्रड्डित राशि चुकाने का आदेश देता है। ऐसा कहा जाता है कि एक सही विनिमय 
बिल में ५ बातें निश्चित होनी चाहिए ;:--(१) आाहर्त्ता, (२) श्रादेश, (३) आहार्यी, 
(४) आदाता और (५) राशि | 

विनिमय बिल साधारणतया दो ग्रकार के होते हैं :--(7) देशी विनिमय 
बिल (7870 | ० फड़ठ7क786) तथा (77) विदेशी विनिमय बिल 
(#08ं87 87॥ 0० प5०0 ७726) । जो बिल देश के ही किसी व्यापारी के 
ऊपर लिखा जाता है, वह देशी विनिमय बिल कहलाता है, परन्तु यदि बिल का 
प्राहर्ता अथवा ग्राहार्यी दोनों में से कोई भी एक विदेशी है तो वह विदेशी विनिमय 
बिल होगा । प्रथा के अनुसार विनिमय बिल तीन मास की अ्रवधि का होता है , अर्थात्‌ 
बिल लिखने की तिथि के ६० दिन पीछे उसका भुगतान करना आवश्यक होता है, परन्तु 
कभी-भी दर्शनी बिल (067970 787]8) भी लिखे जाते हैं, जिनका भुगतान 
माँगने पर तुरन्त ही किया जाता है। ऐसे बिलों पर टिकट (0०ए४९7०७ 5॥8777) 
की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा सभी विनिमय बिलों पर राशि के अनुपात में 
टिकट लगाये जाते हैं। कोई भी विनिमय बिल उस समय तक विनिमय साध्य या वैध 
नहीं होता जब तक कि आहार्यी उसे स्वीकार करके उस पर श्रपने हस्ताक्षर नहीं कर 
देता है। यदि निश्चित तिथि पर आहार्यी बिल का भुगतान नहीं करता है तो बिल का 
अ्रनादर ()80070प07) हो जाता है। ऐसी दशा में भुगतान का उत्तरदायित्त्व लिखने 

वाले पर होता है । ु 

विनिमय बिल का व्यापार, वाणिज्य तथा लेन-देन के जगत में भारी महत्त्व 

होता है । ()) इसकी सहायता से एक व्यवसायी नकदी पें तुरन्त भुगतान किये बिना 


ही माल खरीद सकता है। बिल को परिपक्कता (७/ए7/४४ए) के समय तक माल को 
बेचकर घन प्राप्त किया जा सकता है और माल की कीमत का भुगतान किया जा 
सकता है। (77) विदेशी व्यापार में तो इससे बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि निर्यात 
व्यापारी को अपने देश की ही मुद्रा में भुगतात मिल जाता है। (777) इसके कारण 
बहुमूल्य घातुओ्नों के यातायात और बीमे का व्यय बच जाता है। विदेशों को भेजे हुए 
माल के दाम देश में ही मिल जाते हैं | (+ए) विनियोगी वर्ग के लिए यह एक विनि- 
योग का तरल तथा सुविधाजनक साधन उपलब्ध करता है, क्योंकि विनिमय बिल को 
परिपक्कता से पहले भी आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त भुनाया जा सकता है। (२) 
विनिमय बिल उसके स्वामी को निश्चित समय और स्थान पर निद्चित राशि का 
भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रदाव करता है और क्थोंकि यह विनिमय साध्य 
(९९2००॥४970]6) होता है, इसलिए इसे सरलता से खरीदा और बेचा जा सकता है । 
परिपक्कता से पहले रुपये की आवश्यकता पड़ने पर बिल को बेंक द्वारा भुनाया जा 
सकता है। 


( ३ ) बेक ड्राफ्ट (8907 ॥079/)--ड्राफ्ट में चैक तथा विनिमय बिल 
दोनों के ही गुण पाये जाते हैं । बैंक ड्राफ्ट उन विनिमय बिलों को कहते हैं जो एक 
बंक द्वारा उसकी अपनी शाखाओं पर लिखे जाते हैं। भारत में ड्राफ्टों पर ठीक 
उसी प्रकार के नियम लागू होते हैं जैसे कि चैकों पर । ड्राफ्ट रुपयै को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर भेजने का बड़ा सस्ता तथा सुविधाजनक साधन होते हैं। इस कारण 
व्यापार के अरथ॑-प्रबन्धन में इनका भारी महत्त्व होता है। यदि एक व्यक्ति आगरे से 
कलकत्ते को १,००० रुपया भेजना चाहता है तो वह॒ स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया की 
आगरा शाखा से उसकी कलकत्ता शाखा पर १,००० रुपये का ड्राफ्ट खरीद सकता है 
श्रोर फिर इस ड्राफ्ट को कलकत्ते में उस व्यक्ति के पास भेज सकता है जिसे भुगतान 
होना हैं। वह व्यक्ति ड्राफ्ट को स्टेट बेंक की कलकत्ता शाखा पर प्रस्तुत करके भुगतान 
ले सकता है। ठीक इसी प्रकार किसी भारतीय बेंक की लन्‍्दन शाखा पर ड्राफ्ट खरीद 
कर लन्दन में भुगतान लिया जा सकता है। 


( ४ ) प्रतिज्ञा-पत्र अथवा प्रण-पत्र (70ण॥880"ए 'ए०॥९)-यह 
वह लिखित पत्र होता है जिसमें उसका लिखने वाला उसमें लिखी हुई राशि उसमें 
लिखित व्यक्ति को अ्रथवा उसके आदेशानुसार श्रथतवा उसके वाहक को बिता किसी शत 
के देने की प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा-पत्र तीन प्रकार के होते हैं :--(?) बेंक ग्रतिज्ञा- 
पत्र (86927: 7+07॥॥758079/ ४०६४) वह प्रतिज्ञा-पत्र होता है जो साघारणतया 
देश की केन्द्रीय बेंक द्वारा चालू किया जाता है और उसका भुगतान वाहक को माँग 
पर तुरन्त किया जाता है। भारत में एक रुपये के कुछ नोटों को छोड़कर अन्य सभी 
नोट रिजव॑ बैंक के ऐसे ही प्रतिज्ञा-पत्र हैं। (२) चलन ग्रतिन्ना-पत्र ((४6५४४४०॥ 
7१७7॥78०07९] 27०४6) तथा बेंक प्रतिज्ञा-पत्रों में केवल इतना ही श्रन्तर होता है 


कि ये देश की सरकार अथवा देश के मुद्रा-संचालक की ओर से चालू किए जाते हैं। 
प्रन्य सभी बातों में दोनों समान ही होते हैं । (३) व्यापारिक ग्रतिज्ञा-पत्र ((0700॥0- 
लाला 2१020752070 _४०/८) सरकार तथा बेंक द्वारा नहीं जिखा जाता है। 
प्रकृति तथा रूप में यह विनिमय बिल की भाँति ही होता है। अन्तर यह होता 
है कि इसको देनदार लिखता हे ओर हस्ताद्वर करके लेनदार को देता है। इसमें 
ग्राहर्ता और आहायी दोनों एक ही व्यक्ति होता है। इसके विपरीत विनिमय बिल को 
लेनदार लिखता है और स्वीकृति के पश्चात्‌ देनदार उसे लेनदार के पास भेज देता है। 
उसमें आाहर्ता, ग्राहायी तथा श्रादाता तीनों साधारणतया श्रलग-अ्रलग व्यक्ति ही होते 
हैं। प्रतिज्ञा-पत्र सदा ही मुहृती होता है श्र्थात्‌ इसका भुगतान एक निश्चित समय- 
प्रवधि के परचात्‌ ही मिल सकता है। 


(७४) हुच्डी (सप्र/0/)- यह भारतवर्ष का एक विशेष साख-पत्र है। 
ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग एक हंजार वर्ष पहले से भारत में यह साख* 
पत्र प्रचलित है। स्मरण रहे कि विनिमय बिल, प्रतिज्ञा-पत्र तथा श्रन्य सांख-पत्रों को 
वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है, परन्तु हुन्डियों का चलन रीति-रिवाज पर शझाधारित 
है । ये साधारणतया स्थानीय भाषा में लिखी जाती हैं और भारतीय देशी बेंकों, व्यापा- 
रियों तथा श्रन्य संस्थाग्रों द्वारा उपयोग की जाती हैं। विनिमय बिलों की भाँति इन 
प्र भी टिकट लगाया जाता है। प्रकृति में ये विनिमय बिलों की ही भाँति होती हैं। 
भुगतान के पश्चात्‌ हुन्डी को खोखा कहा जाता है । द 


हुन्डियाँ कई प्रक्रार की होती हैं, परन्तु सबसे अ्रधिक प्रचलन दर्शनी तथा 
मुददती हुन्डियों का होता है। (7) दशनी हुन्डी का भुगतान माँग पर तुरन्त ही किया 
जाता है, (॥) परत्तु मुद्दती हुन्डी का भुगतान एक निश्चित अंकित अ्रवधि के पश्चातु 
होता है । हुन्डियाँ झौर भी बहुत से प्रकार की होती है, जँसे-- (7) देखनहार हुन्डी 
जिसका भुगतान उसे अस्तुत करने वाले व्यक्ति को ही कर दिया जाता है। (ए) धनी 
जोग हुन्डी का भुगतान केवल निश्चित पाने वाले को ही हो सकता है ओर (०) नाम 
जोय अथवा फरमान जोय हुन्डी वह होती है जिसका भुगतान पाने वाले के भ्रादेशानुस्तार 
किया जाता है और जिसमें बेचान (/7060788767/) की श्रावश्यकता होती है। 
बेचान का अथ॑ यह होता है कि हुन्डी में लिखित व्यक्ति यह स्पष्ठतया लिखता है कि 
हुन्डी की राशि का कि किस व्यक्ति को भुगतान होना है। (१ए) इसी प्रकार शाहजोग 
हुन्डी वह होती है जिसका भुगतान किसी आदरणीय व्यापारी को ही हो सकता है। 


(६) साख प्रमाण-पत्र (,0॥७78 ० (7९१४)-साख ग्रमाण- 
पत्र एक व्यक्ति, फर्म अथवा बेंक द्वारा लिखा हुआ एक ग्रकार का पत्र होता है, 
जिसमें किती अन्य व्यक्ति अथवा वेंक से यह ग्रार्थना की जाती हे कि वे पत्र में 
अंकित व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा के भीतर किसी भी अंश तक साख अदान 
कर द्‌ | बहुघा इस पत्र में एक तिथि का उल्लेख कर दिया जाता है और जिसके नाम 
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पत्र लिखा जाता है उससे इस तिथि तक ही साख प्रदान करने की प्रार्थना की जाती 
है । ऐसे प्रमाण-पत्र साधारणतया बंकों द्वारा ही चालू किए जाते हैं | ये प्रमारा-पत्र 
भी दो ब्रकार के होते हैं; (ई) साधारण साख-प्रमाण-पत्र तथा (7]) चलायमान साख 
अमाण-पत्र ((776पराका' [8009/8 0 (7९0९9) । एक साधारण पत्र केवल एक 
ही बेंक अथवा फर्म के नाम लिखा जाता है, परन्तु चलायमान पत्र एक ही साथ जारी 
करने वाली बेंक की अनेक शाखाओं, अ्भिकर्त्ताश्ों तथा अन्य सम्बन्धित बेंकों को लिखा 
जाता है। सभी साख-पत्रों के झ्ाधार पर ऋण नकदी में प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा 
विनिमय बिलों के रूप में । इस प्रकार प्राप्त ऋणों को पत्र की पीठ पर अंकित करना 
ग्रावश्यक होता है । 

(७ ) यात्री धनादेश (79०७)|४०९४ (096५४७)-ये चैक यात्रियों के लिए 
बड़े उपयोगी होते है, क्योंकि इनको ग्रस्तुत करके यात्री चैक निकालने वाली बेंक की 
किसी भी शाखा, अमिकत्ता अथवा सम्बन्धित संस्था से रुपया ले सकता है । 
जितनी ही ऐसी शोधन संस्थाश्रों की संख्या श्रधिक होती है उतनी ही यात्री को सुविधा 
भी भ्रधिक रहती है। प्रत्येक चैक के बदले में उस पर छपी हुई राशि मिलती है और 
यात्री को भुगतान करने वाली बेंक के सामने अपने हस्ताक्षर करने होते 'हैं। वसे भी 
चैक प्रदात करने वाली बेंक अपने सामने यात्री से उत पर हस्ताक्षर करा लेती है शोर 
यह हस्ताक्षर नमूने (8/06077760) के रूप में उपयोग होते हैं । इस प्रकार चैक के 
खो जाने ग्रथवा धोखेवाजी के कारण हानि होने का भय नहीं रहता है । 

(८ ) कोषागार विपत्र ([7९७४०"७ए 73!8)--कोंषायार विपत्र सरकार 
के अत्यकालीन ऋणों के सचक होते हैं। इन पत्रों की निकासी तीन, छः, नो 
अथवा बारह महीनों की अवधि के लिए की जाती है | बात यह है कि सरकार की 
प्राय प्राप्ति का समय बहुधा निश्चित होता है, परन्तु आय प्राप्ति के समय से पहले 
सरकार को धन की झ्रावश्यकता पड़ सकती है। इस काल के लिए सरकार कोषागार 
विपत्रों के द्वारा ऋण प्राप्त करती है। ये ऋण इस आशा पर लिए जाते हैं कि आय 
प्राप्त होते ही इनका भुगतान कर दिया जायगा । इन पत्रों की निकासी के लिए सरकार 
निविदा ([600678) माँगती है, जिसमें निविदा देने वालों से उस ब्याज का ब्योरा 
माँगा जाता है जिस पर वे ऋण देने को तैयार हैं। ऐसे निविदे एक निश्चित राशि के 
लिए ही मांगे जाते हैं और फिर उस निविदे को स्वीकार किया जाता है जिसमें सबसे 
कम व्याज माँगा जाता है। भुगतान निश्चित राशि में से ब्याज की राशि काट कर 
लिया जाता है और भुगतान के समय विपत्न में अंकित पूरी राशि लौदा दी जाती है। 


( & ) पुस्तकीय साख (3007 (780॥॥)--जब कोई व्यापारी उधार 

से हे ५ _( ४२६ ७ हे चर ८४% आप 

मान बेचता हे अथवा जब कोई बेंक ऋण देती है और उधार की राशि को 
अपनी खाता बह्ी में दिखाती हे तो इस ग्रकार के उधार को पुस्तक्ीय साख कहते 


हैं । इस प्रकार की खाता पुस्तकों के हिसाब को वैधानिक रूप में उधार: मान लिया 
जाता है। यद्यपि, यह श्रावश्यक नहीं है कि उन पर ऋणी के हस्ताक्षर हों । इस प्रकार 


का पुस्तकीय साख बहुत प्रचलित है और एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारियों तथा 
एक बेंक द्वारा दूसरे बेंकों को प्रदाव किया जाता है। बहुधा उधारों का एक बड़ा भाग 
आ्रापसी ऋणों के समायोजन से ही चुकती हो जादा है । शेष के लिये नगदी में भुगतान 
कर दिया जाता है। बैंकों के लिए इस प्रकार के समायोजन का कार्य समाशोधन-गुहों 
(0॥687४78 07568) द्वारा किया जाता है। 

( १० ) अनुग्रह बिल (8॥०००॥०068॥07 97])--यह बिल प्रकृति तथा 
रूप में विनिमय बिल की ही भाँति होता है। श्रन्तर केवल इतना होता है कि विनिमय 
बिल ग्राप्त मूल्य के आधार पर लिखा जाता है, परन्तु यह बिना किसी मुआवजे 
के लिखा और स्वीकार किया जाता हे | इसका उद्देश्य केवल पारस्परिक साख का 
प्रदान करना होता है। अनुग्रह बिल को बेंक़ द्वारा भुनाकर दोनों ही दलों को साख 
प्राप्त हो जाती है। ऐसे बिल साख प्राप्त करने का एक अच्छा ओर उपयोगी साधन 
होते हैं । 

उपरोक्त साख-पत्रों के अतिरिक्त बाँडस (80008), ऋण-पत्र (006007- 
57768), जो कि सम्मिलित पु जी कम्पनियों द्वारा निकाले जाते है, आदि और भी बहुत 
से साख- पत्र होते हैं, जो विनिमय साध्य होते हैं श्लौर काफी लोकप्रिय भी हैं । 


साख के कार्य ओर उसके लाभ-- 

पूजीवादी आ्िक प्रणाली में साख व्यवस्था का श्रधिक महत्त्व है। यह तो 
सत्य है कि साख पूजी का निर्माण नहीं करती है, परन्तु यह पूंजी में गतिशीलता 

उत्पन्न करके उद्योग और व्यापार की बड़ी सेवा करती है | श्राजकल का बाजार विश्व- 
व्यापी है ओर संसार के सभी भाग एक दूसरे पर निभेर हैं आज का संसार ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार पर आधारित है और उत्पत्ति काफी बड़े पैमाने पर होती है । इस विशालकाय 
ढाँचे को चलाने के लिए साख की भारी आवश्यकता होती है । केवल व्यक्तिगत रूप में 
ही मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाता है, वरन्‌ सामूहिक रूप में भी वह इस पर शआ्राश्चित है। 
इसके प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं-- 

(१) पूजी की उत्पादक शक्ति में वृद्धि--साख पूंजी में गतिश्ीलता 
उत्पन्न करके उसकी उत्पादन-दशक्ति को बढ़ा देता है। इसके द्वारा बेकार पड़ी हुई पू"जी 
का उन व्यक्तियों के पास हस्तान्तरण हो जाता है जो उसे उत्पादन कार्य में लगा कर 
अपना ही नहीं वरन्‌ समाज और राष्ट्र का भी भला करते हैं। 

( २ ) बहुमूल्य धातु की बचत--साख-पत्नों का उपयोग विनिमय माध्यम 
के रूप में भी होता है। इससे एक झ्रोर तो विनिमय माध्यम की मात्रा बढ़ जाने के 
कारण व्यापार और व्यवसाय में सुविधा होती है और दूसरी ओर बहुमूल्य धातुझों के 
उपयोग में बचत होती है । 

(३ ) व्यापार की उन्नति में सहायता--साख से व्यापार की उन्नति में 
भारी सहायता मिलती है। यदि बैंकों की सहायता से विभिन्न देशों के व्यापारी एक दूसरे 


से परिचित न हों तो व्यापार का झ्राधार ही समाप्त हो जाय । सारा हैं पट 
विनिमय बिलों, ड्राफ्टों श्रादि पर झ्राधारित होता है । बिना समुचित सार है 
के श्राधुनिक अन्तर्राष्टीय वाणिज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । हर 

(४ ) दूर-दूर के स्थानों तक भुगतान में सुविधा--बड़ी-बड़ी राशियों के. 
भुगतान के लिए साख-पत्र अधिक सुरक्षित, सस्ता तथा सुविधाजनक साधन होते हैं और 
इनसे दूर-दूर घन भेजने में भी सुविधा होती है । 

( ५) आ्थिक विकास की सुविधा--उधार अ्रथवा स्थग्रित शोधनों के 
लिए तो साख प्राणतुल्य होती है और उधारों की सुविधा, आर्थिक, व्यवसायिक और 
वारिणज्यिक उन्नति का प्रतीक होती है। 


(६ ) बचत को प्रोत्साहइन-साख से बचत तथा पूंजी के संचय को 
प्रोत्साहन मिलता है । बेंक जैसी साख संस्थाएं छोटी-छोटी बचतों को भी जमा कर 
लेती हैं | ब्याज का लोभ लोगों को श्रधिक बचत करने के लिए प्रेरित करता है । 

(७ ) मल्यों में स्थिरता--साख पर समुचित नियन्त्रण रखने से देश में 
कीमत-स्तर की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, जिसके भ्रनेक लाभ होते हैं । 

(८ ) मुद्रा-प्रणाली में लोच - साख निर्माण बहुधा बेंकों द्वारा किया जाता 
है, जो व्यापार और व्यवसाय की झ्रावश्यकता ग्रों के अनुसार उसका विस्तार अथवा 
संकुचन करती है। इससे देश की मुद्रा-प्रशाली में लोच बनी रहती हैं । 

(&£ ) उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग--साख क्रयःशक्ति और 
सरकारी शआराय में वृद्धि करके सरकार को देश के मानव और भौतिक साधनों के अभ्रधिक 
अ्रच्छे उपयोग का अ्रवसर देती है । 

( १० ) आर्थिक संकटों का म्ुुकाबिला--साख की सहायता से सरकार 
को संकट-कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक घन प्राप्त हो 
जाता है और वह श्पनी प्राप्त आय के व्यय को समुचित. रूप में नियन्त्रित कर 
सकती है। 


साख की हानियाँ (08972४८7०३ ० (४७प४६)-- 

अनुभव बताता है कि साख का दुरुपयोग भी सम्भव है । एक सेविका के रूप 
में तो इसकी सेवायें सराहनीय होती हैं, परन्तु एक स्वामिनी के रूप में यह देश के 
आधथिक जीवन को इतना दूषित कर सकती है कि समाज की हानियों की कोई सीमा 
ही न रहे । साख के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं ३--- 

( १) आय का अ्समान वितरण--साख तथा पू जीवादी उत्पादन-प्रणाली 
दोनों का ही एक साथ विकास होता है | पूंजीवाद का विकास करके साख देश के 
भीतर आय के वितरण में घोर श्रसमानताएं उत्पन्न करती है। सारा धन ओर सारी 
प्राथिक शक्ति थोड़े से ही हाथों में एकत्रित हो जाती है। इससे समाज के एक वर्ग 


श४२ ) 
को दूसरे का शोयण करने का श्रवसर मिल जाता है श्रोर सामाजिक भज्ञान्ति 
ह्ठै है 
३3 (२) अ्रपव्यय का भय--ऋणों के सुगमता के साथ प्राप्त हो जाने के 
कारण समाज में अपव्यय की प्रवृत्ति को ओ्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज का नेतिक 
स्तर नीचे गिर जाता है 

(३ ) श्रकुशल व्यवसायों का पोषण-उधार मिलने की अत्यधिक सुविधा 
प्रयोग्य तथा भ्रकुशल व्यवसायों को जन्म देती है श्रौर जब ये व्यवसाय ठप्प होते हैं 
तो राष्ट्र का भारी अवहित होता है । क्‍ 

(४) सद का प्रोत्वाहन--साख सटे को प्रोत्साहित करती है, जिससे 
जुपारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है श्र कीमतों में अकारण ही भारी उच्चावचन 

' पैदा होते हैं । 

(५) साख के अत्यधिक प्रसार का भय--साख का एक गम्भीर दोष 
यह भी है कि तेजी के समय इसका ग्रधिक विस्तार होता है और मन्‍्दी के काल में 
भारी संकुचन भी । इस प्रकार स्फीति तथा विस्फीति दोनों ही की प्रवृत्तियों को और 
अधिक बल मिल जाता है। भारी कठिनाई यह है कि साख मानव नियन्त्रण पर 
पग्रवलम्बित है और यदि ऐसा नियन्त्रण कुशल नहीं है तो यह गम्भीर दोष उत्पन्न कर 
सकती है। 

- (६ ) एकाधिकार संस्थाग्रों की स्थापत्ता--साख प्रणाली में पूजीका 
कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रीयकरण हो जाता है, जिससे देश में एकाधिकारिक 
संस्थाओं की स्थापना होने लगती है। ये संस्थायें जनता का शोषण करती हैं शौर 
औका मिलते ही राजनैतिक रुत्ता को भी हथियाने की चेष्ठा करने लगती हैं।.. 
बैंक खाख का निर्माण किस प्रकार करती है ?-- 


साख-निर्माण की सबसे महत्त्वपूर्णा संस्था बेंक हे | बंक साख का निर्माण 
दो प्रकार करती है।-- क्‍ 

(? ) बेंक नोटों की निकासी साख उत्पादन की ही एक विधि है। भूतकाल 
में प्रत्येक बेंक को नोट निर्गंमन का भ्रधिकार होता था, परन्तु इस समय यह एकाधिकार 
केवल देश की केन्द्रीय बेंक के पास होता है। जितने नोटों का निगम बेंक द्वारा किया 
जाता है उत्त सबके पीछे धातु -निधि नहीं रखी जाती है ५ जिन देशों में बेंक नोटों को 
धातु-मुद्रा में बदलते का वचन देती है वहाँ भो नोटों के केवल एक भाग को ही धातु- 
निधि के रूप में रखा जाता है, शेष के पीछे प्रतिभुतियाँ रखी जाती हैं; क्‍योंकि प्रनुभव 
द्वारा वेंक को यह ज्ञात होता है कि कुल नोटों के एक छोटे से भाग को ही जनता द्वारा 
घातु में बदला जाता है। जब तक बेंक के ऊपर विश्वास रहता है, ये नोट बिना 
किसी बाधा के चलते हैं । इस प्रकार नोट चालू करने वाली बैंक साख उत्पन्न करती 
है भोर इस साख द्वारा व्यवसायों को क्रय; शक्ति प्रदान की जाती है । 


(२ ) बेंड द्वारा साख निर्माण की दूसरी रीति ऋणों को देना और उनके 
लिए निन्षपों का उद्मच्च करना है | जो घत किसी बैंक के पास जमा किया जाता है 
उसको बैंक आय कमाने तथा अ्रपने साख संगठन निर्माण के लिये उपयोग करती है, 
परन्तु बहुधा ऐसा होता है कि यदि बैंक में जमा केवल १०,००० रुपया की है तो बेंक 
आसानी से ४०,००० या ५०,००० रुपया उधार दे देगी । ऊपर से देखने पर तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह असम्भव है, परन्तु वास्तव में बैंक सदा ही ऐसा करती है ओर 

_ही बैंक के लाभ का प्रमुख साधन है। अनुभव द्वारा बेंक को यह ज्ञात होता है 
कि जो ऋण ज्सके से दिये जाते हैं उनके एक छोटे से भाग के लिए ही दकदी 

कोाँग की जाती है । अधिकाँश ऋण तो विभित्र ग्राहकों के लेखों में आवश्यक 
समायोजन करने से बिना नकदी दिए ही सुलक जाते हैं | इसका कारण यह है कि 
एक बैंक के विभिन्न ग्राहक आपस में भी एक-दूसरे के ग्राहक होते हैं अथवा अन्य किसी 
ऐसी बैंक के ग्राहक होते हैं जिसकी बेंक विशेष से लेन-देन है। ऐसी दया में विभिन्न 
ग्राहकों द्वारा एक-दूसरे को जो भुगतान किए जाते हैं वे साधारणतया एक-दूसरे को 
रह करते रहते हैं । एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा।-- 


मान लीजिये कि एक बैंक के पास नकदी में केवल १०,००० रुपये हैं और 
उसके क, ख, ग, घ, डः पाँच ग्राहक हैं, जिनमें से प्रत्येक को वह ८-८ हजार रुपए का 
ऋण देती है | इन पाँच ग्राहकों की आपस में भी लेन-देव है श्रौर इनका हिसाब भी वेंक 
द्वारा ही रखा जाता है। मान लीजिए कि क ५,००० रुपए का चैक लिखता है श्र बैंक को 
यह श्रादेश देता है कि यह राशि ख को चुका दी जाय । बैंक तुरन्त इतनी राशि क के 
खाते से निकाल कर ख के खाते में जमा कर देगी । इसी प्रकार ख इतनी ही राशि का 
चैक ग के लिए लिख सकता है, ग फिर घ के लिए और घ आगे चलकर ड के लिए। 
श्रन्त में डः इसी राशि का चैक क के लिए लिख सकता है। प्रत्येक बार जब चैक 
बैड को भेजा जाता है तो बैंक को विभिन्न ग्राहकों के खातों में जमा-घटी करनी पड़ती 
है, परन्तु जैसा कि स्पष्ट है कि उपरोक्त लेन-देन में बेंक को वास्तव में नकदी में कुछ 
भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल लेखों 'में समायोजन करने से ही काम 
चल जाता है। इस प्रकार यद्यपि दिखाने के लिए ५ बार पाँच-पाँच हजार रुपये का 
भुगतान करके बैंक ने २५,००० रुपये का भुगतान किया है, परन्तु उसे नकदी में कुछ 
भी नहीं देना पड़ा है। इस प्रकार २५,००० रुपये की राशि का साख निर्माण हुम्ना । 
बैंकों की ऋण-दान विधि यह होती है कि प्रत्येक ऋण लेने वाले को निक्षेपदाता की 
भाँति समझना जाता है । जितनी राशि उसको उधार दी गई है उतने का खाता उसके 
नाम में खोल दिया जाता है, जिसमें से एक साधारण निश्षेपधारी की भाँति वह चैक 
से रुपया निकाल सकता है। यही कारण है कि बहुधा यह कहा जाता है कि बेंक के 
ऋण उसके निक्षपों को पैदा करते हैं. (70978 (26६6४ 226/005268/ | इस 
प्रकार बैंक के निक्षेप दो प्रकार के होते हैं :--प्रथम, वे जो निक्षेपधारियों ने रुपया 


जमा करके उत्पन्न किए हैं और दूसरे वे जो ऋण लेने वालों ने ऋण लेकर उत्पन्न 
कियै हैं 


विदरस (6/#6/७) का विचार हे कि बक के सभी ऋण इस ग्रकार 
निक्षं पों को उप्ब करके साख का निर्माण करते हैं। बेंक के भ्रधिकाँश निश्षेपधारी 
नकदी में भुगतान नहीं माँगते है, यद्यपि बेंक ऐसे भुगतान से कभी इन्कार नहीं करती 
है । अधिकांश भुगतान चैक्ों द्वारा किये जाते हैं, जो या तो उसी बेंक में जमा हो जाते 
हैं जिस पर वे लिखे गये हैं अथवा किसी भ्रन्य बेंक में जमा होकर नए निशक्षेप उत्पन्न 
करते हैं । विभिन्न बेंकों की श्रन्योन्य लेन-देन चलती रहती है, जिसक्रा समायोजन 
समाशोघन ग्रहों द्वारा कर दिया जाता है। नकदी के भुगतान बहुत ही कम होते हैं । 


लीक (7.26/) तथा केनन ने बेंकों द्वारा इस प्रकार साख निर्माण की 
कड़ी आलोचना की हे । उनका विचार हे कि साख निर्माण का कार्य निक्षेप- 
घारियों द्वारा आरम्भ किया जाता हैं, न कि बेंक द्वारा | बेंक ऋणों के प्रदान करने 
में इसी कारण सफल होती है कि निशक्षेपधारी श्रपनी निक्षेपों के श्रधिकांश भाग का 
भुगतान नकदी में नहीं लेते हैं। यहाँ लीफ तथा कैनतन ने बेंक के कायें को समभने में 
भूल की है, क्योंकि बेंक तो साधारणतया उन्हीं निक्षेपों को ऋणों के रूप मैं देती है 
जो निकाली नहीं जाती है । 


पाख की सीमाय (0.७ ० (7८०ं.-- 


इस सम्बन्ध में यह प्रइन भी महत्त्वपूर्णा है कि बेंक किस सीमा तक साख का 
विस्तार कर सकती है। ऋणों के कुछ न कुछ भागों की नकदी में मांग अ्रवश्य की 


जांती है। इस सम्बन्ध में बेनहाम ने बकों की साख निर्माए शक्ति की तीन सीमाएँ 
बताई हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-- 


( १ ) देश में रोक ((१8४॥) की कुल मात्रा--स्मरण रहे कि वे वल रोक 
के आधार पर ही साख को निर्माण हो सकता है। जितनी ही देश में रोक अथवा 
विधिग्राह्म मुद्रा अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में साख का निर्माण हो सकेगा 
किसी देश में रोक की मात्रा केन्द्रीय बेंक द्वारा निदिचत की जाती है, जो साख के 
विस्तार तथा संकुचन के हेतु उसे घटा-बढ़ा ,सकती है। इस प्रकार केन्द्रोय बैंक की 
नीति साख की सीमा निर्धारित करती है। 


(२ ) जनता द्वारा रोक का उपयोग--यदि किसी देश में चैकों के स्थान 
पर नकदी के उपयोग की ही प्रथा है तो जैसे ही बेंक द्वारा साख प्रदान किया जायगा 
ऋषरी चैक की सहायता से नकदी प्राप्त कर लेगा । नकद कोषों में कमी होते ही बेंक 

_ की साख निर्माण शक्ति भी घट जायगी । भारत में ऐसी ही प्रथा है और इसी कारण 
बंक कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाती हैं। इसके विपरीत जिन देथ्ों में चैकों 
का ही विस्तृत उपयोग होता है वहाँ बेंकों की साख निर्माण शक्ति श्रघिक होती है। 


इस प्रकार जनता की रोक उपयोग सम्बन्धी आदतें साख के निर्माण की सीमाए 
निश्चित करती हैं । 

( ३ ) कुल दायित्त्वों के साथ नकद कोष का अनुपात--तीसरी सीमा 
बैंकों के नकद कोषों के उनके निक्षेपों के अनुपात द्वारा निश्चित की जाती है। कुछ 
देशों में तो यह अनुपात वैधानिक रूप में निश्चित कर दिया जाता है, परन्तु अन्य 
देशों में इसका झ्राधार परम्परागत होता है और आझादेयों की तरलता के उस अंश पर 
निर्भर होता है, जिसे बेंक की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाता है। यह तो 
स्पष्ट ही है कि जब भी बेंक द्वारा कोई नया ऋण दिया जाता है अ्रथवा कोई नया 
निक्षेप उत्पन्न किया जाता है तो बेंक की देन में वृद्धि होती है श्लौर उसके साथ ही साथ 
बेंक के नकद कोषों और उनके निक्षेपों का अनुपात भी घटता है, परन्तु क्योंकि बेंक 
भुगतानों को नकदी में चुकाने की गारन्टी देती है और नकदी में भुगतान न कर पाने 
की दशा में बेंक के विश्वास खो देने तथा ठप्प हो जाने का भय होता है, इसलिए बेंक 
नकद कोषों को निक्षेपों के एक निश्चित न्यूनतम्‌ प्रतिशत से नीचे नहीं गिरने देती हैं । 
जिन देशों में नकद कोषों तथा निक्षेपों के अनुपात को नियमानुसार निश्चित नहीं 
किया जाता है वहाँ भी अ्रनुभव के आधार पर सुरक्षा के दृष्टिकोश से बेंकों द्वारा नकद 
कोषों की न्यूनतम्‌ सीमा निश्चित कर ली जाती है। नकद कोषों तथा निक्षिपों का यह 
अनुपात साख के विस्तार की सबसे महत्त्वपुर्णा सीमा है 
अन्य सीमाय-- 

उक्त सीमाओ्रों के अलावा बंकों द्वारा साख-सुजन की निम्न सीमायें भी हैं--- 
(2) बेंक को केन्द्रीय बेंक के पास अपने दायित्त्वों का कुछ माय रक्तित कोषों के 
रूप में जमा करना पड़ता हे, जिसमें दायित्त्वों की घट-बढ़ के साथ-साथ परिवतंन 
होता रहता है । यह कोष भी बेंक की साख-सुजन की शक्ति को सीमित कर देती है । 
(६2) केन्द्रीय बेंक की खले बाजार की क्रियाओं व बक दर नीति आदि का भी 
बेंक द्वारा साख का प्रसार करने पर अंकुश रहता है। (४22) जमाकत्तोओं की बंकों 
में अपना द्रव्य रखने की इच्छा पर भी साख का सृजन निर्भर होता है, क्योंकि यदि 
जमाकर्त्ता (]060०02607)- बेंक में रंपया कम जमा करायें, तो बेंक साख का अधिक 
सुजन नहीं कर सकेंगे । (/0)जमानतों को श्रे ता पर भी साख का अधिक या कम 
निर्माण होना निभेर रहता है, क्योंकि बेंक श्रन्य प्रतिभूृतियों के आधार पर ही ऋण 
दिया करते हैं । 
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अध्याय ६७ 
बेंक की कार्ये-प्रणाली 


(० छिद्वनांद्रंमछ 098/०8078 


आरशस्म ह-- 


पिछले अध्याय में हमने बेंक ओर उसके कार्यों का अध्ययन किया था। प्रस्तुत अध्याय 
में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि बेंक अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को किस 
प्रकार सम्पन्न करती है ; बेंक का प्रमुख काय॑ रुपये की लेन-देन करना होता है । बैंक 
लोगों से ब्याज पर रुपया लेती है और फिर उसी रुपये को उधार पर चलाती है। 
वास्तविक जीवन में बेंक ऋण के रूप में प्राप्त राशि से भी अ्रधिक रुपया उधार दे 
सकती है, जिसका कारण यह होता है कि बेंक साख का निर्माण करती है और यह 
साख-मुद्रा भी नकद रुपये की भाँति उधार दे दी जाती है। एक साधारण व्यवसायी 
की भांति बेंक को भी अपना व्यवसाय चलाने के लिए घन अथवा पू जी की आवश्यकता 
पड़ती है, इसलिए बंक को कार्य-प्रणाली का अध्ययन बड़े अंश तक इच्त बात 
का अध्ययन होगा कि बेंक किस ग्रकार एजी ग्राप्त करती हे और फिर इस ग्राप्त 
7 जी का उपयोग करके किस प्रकार लाभ कमाती है 

बक द्वारा पू जी प्राप्त करना-- 

एक बेंक द्वारा पूजी प्राप्त करने के साधन निम्न प्रकार होते हैं ;--- 

( १) अंश पूजी (80978 (७॥09|)--शआाधुनिक बेंक्रों का संगठन 
सम्मिलित पूंजी कंपनियों (त0॥7॥-8800% (70707997788) की भाँति होता है। वे 
भी मिश्रित पू जी संस्थायें होती हैं । बेंक का संचालक-सण्डल यह तविश्चय कर लेता है 
कि बेंक कुल कितनी पूंजी से व्यवसाय आरम्भ करेगी अ्रथवा उसकी अधिकृत पू जी 
(॥ 70077560 6७0779)) कितती होगी । तत्पश्चात्‌ू इस अ्रधिकृत पूंजी को 
श्रंगों में बाँठ दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक बराबर मूल्य का होता है । इन अंज्ञों को 
बाजार में बेचने के लिए उपस्थित किया जाता है ! संचालक-मण्डल द्वारा बहुधा यह 
भी निबचय कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति अधिक से भ्रधिक कितने श्रंश खरीद 
सकता है | इसके विपरीत कभी-कभी एक व्यक्ति को किसी भी सीमा तक अंश खरीदने 
की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है । अंश खरीदने वाला व्यक्ति बेंक का अशधारी (5॥9॥8- 
!0]080) कहलाता है । श्रशों की बिक्ी से प्रात्त राशि बेंक की पृ जो होती है और 
कुछ द्षाप्नों में तो बेंक॒ की कुल पूंजी का काफी बड़ा भाग अछ एूजी के रूप में ही 
होता है । सावारखतया द्वार॑म्भ में ही यह निश्चण कर द्विया जाता है किलक्रेंक क्रितनी 


प्रंद्व पूंजी प्राप्त करेगी, यद्येपि यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार निर्धारित प्र“जी की 
प्र॒णं मात्रा प्राप्त हो ही जाय | 

(२) निक्षेप अथवा जमाधन (06790808)-यह बैंक की पृ'जी का 
दूसरा साधन है । जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, बेंक जनता से रुपया उधार 
लेकर अपने व्यवसाय में लगाती है। बेंक के ऋण साधारणतया निशक्षेप श्रथवा जमाधन 
के रूप में होते हैं। लोगों को यह अधिकार होता है कि निश्चित शर्तों पर वे अपना 
रुपया बेंक में जमा कर सकते हैं। इस प्रकार यह रुपया सुरक्षित ही नहीं रहता, बल्कि 
भ्रधिकाँग दशाओं में बेंक इस जमा पर ब्याज भी देती है । निक्षेपधारी को बिना किसी 
शर्ते के अथवा कुछ बर्तो पर जमा किया हुआ रुपया निकालने का श्रधिकार दिया जाता 
है। निक्षेप कई प्रकार की हो सकती हैं, जसे--चालू जमा, निश्चितकालीन जमा, 
भ्रनिश्चितकालीन जमा, सेविंग बेंक जमा, गृह बचत जमा, इत्यादि । प्रत्येक प्रकार की 
जमा में जमाधारी और बेंक के अधिकारों में भ्रन्तर होता है और प्रत्येक के लिए अ्लग- 
अलग प्रकार के खाते खोले जाते हैं। इन खातों में छोटी से छोटी राशि से लेकर बड़ी 
से बड़ी राशि भी जमा की जा सकती है । यह यथाथर्थे में बैंक का एक बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण काय॑ है; क्योंकि इसी के द्वारा जनता के पास फालतृ पड़े हुये घन का लाभपूर्णं 
उपयोग सम्भव होता है श्लौर ब्याज का लोभ देकर जनता को श्रधिक बचत करने के 
लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिस प्रकार बूंद-बृद पानी जमा होतै-होते कुछ 
समय पश्चात्‌ तालाब भर जाता है, ठीक इसी प्रकार थोड़ी-थोड़ी बचत के इकट्ठा हो 
: जाने से देश के लिए पर्यात्त पूंजी जमा हो सकती है । वैसे भी एक श्रच्छी बैंक की 
पहिचान इसी से होती है कि उसे कितना जमाधन प्राप्त हुआ है । 


( हे ) ऋण (!,0875)--जमाधन भी एक प्रकार का ऋण ही होता है, 
जो बेंक द्वारा जन-साधारण से लिया जाता है, परन्तु जमाधन के श्रतिरिक्त एक बैंक 
प्रत्यक्ष रूप में भी ऋण ले सकती है। ऐसे ऋण साधारणतया व्यक्तियों से नहीं लिए 
जाते हैं, बल्कि अन्य बेकों, केन्द्रीय बेंकों श्रथवा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओ्रों से लिए 
जाते हैं। वैसे तो एक बेंक किसी भी काल में ऋण ले सकती है, परन्तु साधारण 
परिस्थितियों में बहुधा अंश पुंजी तथा जमाधन से ही काम चलाया जाता है । केवल 
अंसाधारण परिस्थितियों में ही ऋणों की शरण ली जाती है। जब किसी बक के 
निक्षेयघारी इतनी अ्रधिक मात्रा में नकदी की मांग करने लगते हैं कि बैंक किसी भी 
प्रवार अपने साधनों में से इस माँग को पूरा नहीं कर पाती है तो बैंक देश की केन्द्रीय 
बेंक अथवा शिसी दूसरी बेंक से ऋण ले सकती है । ऐसे ऋण साधारणतया थोड़े काल 
के लिए ही लिये जाते हैं म्ौर संकट वाल का अन्त होते ही लौटा दिये जाते हैं । 

( ४) साख का निर्माण (0768800 ०६ (76070) - बैंक के इस कार्य 
का विस्तृत अध्ययन एक पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है। साख का निर्माण 

करना और इस प्रकार तिमित साख में व्यवसाय करना बेंक की एक प्रमुख विशेषता 


है । बेंक की देनदारी पर लोगों का विश्वास होने के कारण बेंक लगभग सदा ही उससे 
बहुत श्रधिक मात्रा में ऋण दे सकती हैं जितना कि उनके पास नकद कोष है । अपने 
पास केवल ५,००० रुपये नकद रहते हुए भी बेंक २५,००० रुपये तक के ऋण दे 
सकती है । इसका प्रमुख कारण यह होता है कि बेंक ऋण लेने वालों के खाते खोल 
देती है, जिसमें से वे धीरे-चीरे श्रावश्यकतानुसांर ऋण की अधिकृत राशि मिकाजते 
रहते हैं। ऋण की सारी राशि की नकदी में माँग नहीं की जाती है। अ्रधिकांश भ्रुग- 
तान केवल विभिन्न खातेदारों के खातों में श्रावश्यक समायोजन करके ही सम्पन्न हो 
जाते हैं, क्योंकि एक बेंक़ के विभिन्न ग्राहक या तो आपस में एक दूसरे के ग्राहक 
होते हैं या किसी दूसरी बेंक के ग्राहक होते हैं, जिससे पहली बेंक की लेच-देन होती 
रहती है । 

आधुनिक युग में बेंकों के साख निर्माण-कार्य का महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है 
आर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि बेंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण 
कर सकती है, यद्यपि उसे इस सम्बन्ध में अपनी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखना पड़ता 
है। निम्न चार कारणों ने बेंक की साख-निर्माण-शक्ति में वृद्धि की है :-- 

( के ) आधुनिक संसार में नकदी के स्थान पर चेक द्वारा भुगतान करने की 
प्रथा ग्रधिक लोकप्रिय हो गई है, जिसके कारण बेंक से नकदी की माँग कम ही 
रहती है । 

( ख ) लोग पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में बंक से व्यवसाय करने लगे हैं । 
केवल बेंकिंग प्रणाली की लोकप्रियता में ही वृद्धि नहीं हुई है, वरन्‌ बेंक के प्रति विश्वास 
भी बढ़ गया है । 

(गे) समाशोधघन ग्रहों ((/]७७7४४४ 0758४) के विकास ने यह सम्भव 
बना दिया है कि विभिन्न बेंकों की अ्रन्योन्य लेन-देव नकदी में होने के स्थान पर खातों 
के समायोजन द्वारा होती रहे । इसका परिणाम यह होता है कि नकदी में भ्ुगतानों 
की आ्रावश्यकता बहुत ही कम रहती है । 

(घ ) जनता में बेकिंग आदत भी बढ़ती जा रही है। बेंक को निरन्तर भ्रधिक 
संख्या में ग्राहक मिल रहे हैं ओर इन ग्राहकों की तत्काल नकदी में भुगतान लेने की 
आतुरता भी घट रही है। 


( ५) सुरक्षित कोष (88878 #पा३व)--अपने व्यवसाय के अन्तर्गत 
बैंक आय कमाती है। इस श्राय का एक भाग तो का्यवाहन व्यय को पूरा करने में 
खच हो जाता है और शेष लाभ के रूप में प्राप्त होता है। एक वेंक अपने लाभ का 
भी दो प्रकार उपयोग करती है--लाभ का एक भाग लाभाँश (0736650) के रूप 
में अ्रंगरधारियों में बांद दिया जाता है श्रौर दूसरा भाग सुरक्षित कोष में डाल दिया 
जाता है। साधारणतया सुरक्षित कोष की व्यवस्था लाभाँग बाँठने से पहिले की जाती 
है और बोपित लाभाँग को निश्चित सीमा के ही भीतर रखा जाता है। सुरक्षित कोष 
बहुत सी द्चाप्नों में तो बेंक के कुल विनियोग धन का काफी महृत्त्वपुरं भाग होता 


है और कालान्तर में कोष का आवार बढ़ता ही जाता है, परन्तु पुजी का यह साधन 
बेंक को कुछ समय पश्चात्‌ ही प्राप्त होता है, क्योंकि धीरे-धीरे व्यवसाय के ५ लाभ में 
से सुरक्षित कोष बनाया जाता है । नये विधान के अनुसार भारत में बेंकों के लिए 
सुरक्षित कीषों का जमा करना आवश्यक हो गया है। प्रत्येक बेंक को अपने लाभों 
(7०8) का २०% भाग सुरक्षित कोष में तब तक स्थानान्तरित करना अनिवाय॑ 
कर दिया है जब तक कि वह दत्त पूंजी (280-79 090709]) के बराबर न 
हो जाय । 
बैंक के धन का विनियोग 


([ुप्रए2४एश्ग ० रिए्परयं5) 

बैंक के लाभ उसके विनियोगों द्वारा ही पैदा होते हैं। भ्रंथ पू जी, जमाधन, 
ऋण की राशि तथा अन्य कोषों का विनियोजन करके बेंक लाभ कमाती है। कुल 
पृ"जी को कुछ निश्चित उपयोगों तथा विनियोगों में बाँदा जाता है, जंसे-- नकद कीष, 
मृत स्कन्ध, तरल झादेय, अतरल झादेय और लाभपूर्णो विनियोग | एक बैंक किस 
प्रकार अपनी कुल पूंजी को विभिन्न विनियोगों में बांटती है, इसका कोई निश्चित 
नियम तो नहीं हो सकता है, परन्तु समुचित विनियोजन नीति के सम्भन्ध में कुछ 
सामान्य नियम अवश्य बनाये जा सकते हैं।ये नियम बेंक की सुरक्षा, जनता के 
विश्वास और विनियोगों की लाभपूरंंता पर आधारित होंगे। प्रमुख नियम निम्न 
प्रकार हो सकते हैं । 
बंक की समुचित विनियोग नीति के सिद्धान्त (एलंकटलंए9 ०४ ० 38 $0पाते 
छ6ग्रॉंताए छ7९३४टाए ?0क्‍69)-- 

एक बेंक की सफलता बड़े श्रंग तक इस बात पर निर्भर होती है कि वह अपने 
कोपों का किस प्रकार विनियोजन करती है । इस सम्बन्ध में एक गलत नीति का 
ग्रपनाना बैंक के लिए घातक हो सकता है। जेसा कि एक पिछले अध्याय में स्पष्ट 
किया जा चुका है कि बेंक के पास नकदी को उन समस्त माँगों की तुलना में जो 
उसके ऊपर की जा सकती हैं, नकद कोष बहुत ही कम होते हैं । बेंक अनुभव द्वारा 
यह जान लेती है कि नकदी को माँग साधारणतया कितनी रहती है और उसी के 
अनुसार वह नकद कोष रखती है अथवा अपनी निक्षेपों का विस्तार करती है, परन्तु 
कभी-कभी विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि बेंक ग्राहकों 
की नकदी की माँगों को पूरा करने में ग्रसफल रहती है तो जनता का उस पर से 
विश्वास उठ जाता है और फिर उसके ठप्प होने में समय नहीं लगता है। बेंक की 
समुचित विनियोग नीति के आपारभृत पिद्वान्‍्त निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) सुरक्षा (5.90ए)-बेंक की अग्रिम तथा विनियोग नीति के सम्बन्ध में 
यह सबसे पहली झ्रावश्यकुता है, क्योंकि सुरक्षित विनियोगों के न होने से स्वयं बैंक 
का जीवन हो संकट में पड़ जाता है। भ्रधिक लाभ कमाने के लिए सुरक्षा पर ध्यान 


न देना घातक हो सकता है। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि बिना उपयुक्त प्रतिभूति 
के बेंक को ऋण नहीं देना चाहिए । संद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो यही उपयुक्त है, परन्तु 
ग्रत्य बेंकों की प्रतियोगिता के कारण बेंक को बहुत बार व्यक्तिक अबवा कम विश्वस- 
नीय प्रतिभुतियों पर भी ऋण देना पड़ जाता है। ऐसी दशशाग्रों में बेंक के प्रबन्ध॒क 
को बहुत सोच-विचार कर तथा सावधानीपुर्वक काम करना चाहिए। व्यवसाय 
में लोच बनाये रखने के लिए यदि कम सुरक्षित विनियोग आवश्यक होते हैं दो उन्हें 
सावधानी से चुनना चाहिए। 


(२) तरलता (/04णंत६ए)-यह उपयुक्त विनियोग नीति की दूसरी 
ग्रावर्यकता है। विशेष परिस्थितियों में बेंक को नकदी की अधिक आवश्यकता पड़ 
सकती है। इसके लिए बेंक को ऐसे श्लादेयों को रखना चाहिए जिन्हें सरलतापृर्वंक 
शीघ्र ही नकदी में बदला जा सके । इस दृष्टिकोश से बेंक के लिये थोड़े काल के लिए 
ऋणों का देना अधिक उपयुक्त होता है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त ही 
घन प्राप्त किया जा सके । यदि बेंक झ्रतरल आदेयों, जैसे--भु-सम्पत्ति, अ्रविक्री-साध्य 
प्रतिभूतियों अथवा दीघ॑कालीन औद्योगिक तथा कप ऋणों में अपना घन फँसा देती है 
तो यह धन काफी समय तक के लिए रुफ़ जायगा और आदेयों पर तरलता समाप्त हो 
जायगी। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता कि एक सच्चा वेंकर वही है जो विनिमय 
बिल तथा प्राधि के अन्तर को समझता है ।* बात यह है कि विनिमय बिल एक 
भ्रल्पकालीन साख-पत्र होता है, जिसकी परिपक्कषता अधिक से अधिक ३ महीने की 
होती है, परन्तु श्रावश्यकृता पड़ने पर उसे केन्द्रीय बेंक से भी भुनाया जा सकता है, 
अथवा अन्य किसी बेंक के हाथ बेचकर तुरन्त नकदी प्राप्त की जा सकती है । प्राधि 
()[ 0748926) में यह बात नहीं होती । वहु तो एक्र बड़ा ही अ्रतरल आ्रादेय है। 
यह सम्भव है कि बेंक़ के पास बहुत काफी अ्रतरल आदेय रहते हुए भी उसका दिवाला 
निकल जाय, यदि वह अपनी नकदी सम्बन्धी माँगों को तत्काल पूरा करने में श्रसफल 
रहती है । एक श्रच्छी बंक के लिए तरल आादेयों में घत का अधिक मात्रा में लगाना 
बहुत ही आवश्यक है । 

( ३ ) जोखिम की विविधता (0ए७झगी580070 0०0 फांडोर--यह 
भी बहुत आवश्यक है कि बेंक अपना सारा या अधिकाँश धन एक ही प्रकार के ऋणों, 
प्रतिभूतियों, व्यवसायों भ्रथवा विनियोगों में न लगाये, बल्कि उसका विभिन्न प्रकार के 
झ्रादेयों में वितरण करे | इसका महत्त्व इस कारण है कि ऐसी दशा में एक व्यवसाय 
में मन्‍दी आने श्रथवा एक प्रकार की प्रतिभृतियों की तरलता घट जाने या उनकी 
कीमतों के गिरने का बेंक की साख पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है । यदि सभी अण्डे 
एक ही टोकरी में रखे जाते हैं तो उनके हूटने का भग्र ग्नधिक रहता है । इस दृष्टिकोण 
से यह भी अ्रधिक उपयुक्त है कि बेंक कुछ थोड़े से उद्योगों अ्रथवा व्यापारियों को बड़े- 
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बड़े ऋण देने के स्थान पर छोटे-छोटे अथवा मध्यम प्रकार के ऋण बहुत से उद्योगों 
ओर व्यक्तियों को दे | इसका यह लाभ होता है कि एक समय में कुछ व्यक्तियों द्वारा 
भुगतान न होने से उत्पन्न होने वाली जोखिम कम हो जाती है और बेंक के लिए 
नकदी का एक ऐसा प्रवाह बना रहता है कि उसे ग्राहकों की नकदी की माँग पूरा करने 
में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है । 


(४ ) उत्पादकता (706 7७7श7/ए)--प्रत्यैक् बेंक का उद्देश्य लाभ 
कमाना होता है । बेंक यही देख कर ऋण देने का निर्णय करती है कि उससे किस 
अंश तक लाभ प्राप्त होगा । जितनी ही विनियोग अथवा आदेय की उत्पादकता अ्रधिक 
होगी उतना ही उसे अधिक पसन्द किया जायगा। बेंक बहुधा स्वयं ऋण लेकर विनि- 
योग करती है। यदि ऋशा प्राप्त करने की ब्याज की दर और ऋण प्रदान करने की 
ब्याज की दर में अधिक अन्तर है तो ऋण देना श्रधिक लाभदायक होता है। बिना 
समुचित लाभ की झ्राशा के विभियीग का प्रश्न ही नहीं उठता है । 


( ५ ) प्रतिभुतियों की बिक्री-साध्यता (७॥४98७07%ए 0 
586पर५788) -यह भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है। जिन प्रतिभ्नृतियों 
में बेंक विनियोग करती है वे ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें शीघ्रतापुवक बेचकर नकदी 
प्रात्त की जा सके । विनिमय साध्य साख-पत्रों, तैयार माल अ्रथवा श्रच्छी कम्पनियों 
के अंशों मोर ऋण-पत्रों पर जो ऋण दिए जाते हैं उनमें तरलता तथा सुरक्षा दोनों ही 
रहते हैं, क्‍योंकि ये सभी प्रतिभूतियाँ पूरंतया बिक्ली-साध्य हैं, परन्तु श्रचल सम्पत्ति में 
लगाया हुआ घन इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता है | एक बेंक इस सम्बन्ध 
में जितनी ही अधिक सावधान रहती है उतना ही उसके डूबने का भय कम रहता है। 


कोषों के विनियोजन की मदे-- * 

एक बेंक को अपने कोषों को साधारणतया दो ग्रकार के विनियोगों में 
लगाना पड़ता हैं:--( १) लाभदायक विनियोग और (२) बिना लाभ के विनियोग। 
दोनों ही प्रकार के विनियोग आ्रावश्यक होते हैं और एक बेंक को बड़ी चतुराई के साथ 
यह निरंय करना होता हैं कि इन दोनों प्रकार के विनियोगों में कोषों का वितरण 
किस अनुपात में किया जाय । सुरक्षा तथा तरलवा के दृष्टिकोणों से लाभहीन विनियोग 
झ्रावश्यक होते हैं, परन्तु उत्तादकता के हृष्टिकोश से लाभदायक विनियोगों का चुनना 
आवश्यक होता है १ एक बेंक को दो बातों को एक ही साथ ध्यान में रखना पड़ता 
है :--प्रथम, तो अंशधारियों को समुचित लाभ प्रदान किया जा सके और दूसरे, बेंक 
की विफलता का भय उत्पन्न न होने पाये । स्मरण रहे कि बेंक का प्रारस्मिक उद्देश्य 
अंशधारियों के लिए लाभ कमाना होता है। इसके लिए लाभदायक विनियोग ही 
अधिक पसन्द किए जाते हैं, परन्तु इस स्वार्थी नीति के कारण बहुत सी बेंकों का 
दिवाला निकल जाता है। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि बैंक का उत्तर- 
दायित्त्व केबल उसके अंशघारियों के ही प्रति नहीं होता है, समाज तथा राष्ट्र के प्रति 
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भी उसका कुछ कत्तंव्य हुआ करता है। बेंक की विफलता से अंशधारियों को तो हानि 
होती है, परन्तु समाज और राष्ट्र का भी अनहित होता है । यही कारण है कि सरकार 
बहुधा बेंक, की विनियोग नीति में हस्तक्षेप भी किया करती है। इम्र हस्तक्षेप का 
उद्देश्य बहुधा यह होता है कि झ्रधिक लाभ के लोभ में बेंक आदेयों की तरलता को न 
खोने पाये । 

बेंक के लाभदायक विनियोगों में ऋण, अग्रिम, नकद साख, अधिविकर्ष आदि 
सम्मिलित होते हैं और उसके लाभहीन विनियोग नकद कोषों और मृत स्कन्ध 
(0690 560ट!ट) के रूप होते हैं। लाभहीन झादेयों में सबते बड़ा महत्त्व नकद 
कोषों का होता है । नकदी से अधिक तरलता किसी भी आदेय में नहीं होती है और 
प्रत्येक बेंक समय-समय पर की जाने वाली अपने ग्राहकों की नकदी की माँग को पूरा 
करने के लिए नकदी का संचय रखती है। आरम्भ में बेंक़ के नकद कोषों का ग्रथ॑ 
केवल उस संचय से होता था जो बेंक अपने कोष में देश के चलन के रूप में रखती 
थी, परन्तु वतंमान बेकिंग पद्धति में यह शब्द अधिक विस्तृत ग्रथे में उपयोग किया 
जाता है । नकद कोषों में बेंक द्वारा संचित चलन के अतिरिक्त उप्त जमा को भी 
सम्मिलित किया जाता है जो बेंक विशेष श्रन्य बेंकों तथा केन्द्रीय बेंक में रखती है । 
ये कोष बेंक की सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन होते हैं । 


यह कहना कठिन है कि एक बेंक को अपने कुल निक्षेपों का कौनसा भाग 
नकद कोषों के रूप में रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में सुरक्षा और लाभ दोनों ही 
दृष्टिकोशों के बीच समायोजन तथा सच्तुलन करना पड़ता है। 
( १) नकद कोष-- 

बेंक के देनिक व्यवसाय में नकद कोषों का भारी महत्त्व है | वैसे तो प्रति दिन 
ही बेंक के पास कुछ न कुछ नकद रुपया आता रहता है, जिसमें से वह अपने ग्राहकों 
की नकदी की भाँगों को पूरा करती रहती है, परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि किसी 
दिन नकदी की मांग उसकी प्राप्ति से अधिक हो । यदि बेंक इस मांग को पूरा करने में 
असमर्थ रहती है तो उसकी साख टूटती है और बेंक की सामथ्य॑हीनता की थोड़ी सी 
भी अफवाह बेंक के लिए भारी कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। यही कारण है कि 
प्रत्येक बेंक यथेष्ठ नकद कोष रखना श्रोवश्यक समभती है। 

इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते हैं कि 
बेंक के लिए कम से कम श्रथवा श्रधिक से भ्रधिक कितने बड़े नकद कोष आवश्यक होते 
हैं। अलग-अलग विद्वानों के इस सम्बन्ध में अलग-अलग मत हैं । वैसे भी विभिन्न परि- 
स्थितियों में श्रलग-अलग मात्रा में नकद कोषों की आवश्यकता पड़ती है । इस सम्बन्ध 
में केवल अनुभव तथा सामान्य बुद्धिमानी ही सबसे उपयुक्त सहारा हो सकते हैं । 
( १) नकद कीषों सम्बन्धी महत्वपूर्ण नियम-- 

यद्यपि नकद कोषों की मात्रा के विषय में पूर्णंतया निश्चित नियम तो नहीं 
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बनाए जा सकते हैं, परन्तु कुछ सामान्य बातें अवश्य बताई जा सकती हैं। इन बातों 
को ध्यान में रखने का परिणाम यह होता है कि बेंक को यथासमय वकदी में भुगतान 
करते में विशेष कठिनाई नहीं होती है। ये नियम निम्न प्रकार बताये जा सकते हैं :--- 


(3 ) वैधानिक आवध्यकता- कुछ देशों में नकद कोषों की न्यूबतम्‌ सीमा 
नियम द्वारा निश्चित कर दी जाती है। उदाहरशास्वरूप, भारत में उन सभी 
अनुसूचित बेंकों को जिन्हें रिजव बेंक की अनुसूचि २ (8९6०४० 50॥600॥8) में 
सम्मिलित किया गया है, अपने माँग दायित्त्व ([2870970 |,॥907]78968) का ५% 
ओर अपने समय दायित्त्व ([776 ॥,9]))088) का २०८ रिजवं बैंक में हर समय 
जमा करके रखना पड़ता है। इसी प्रकार श्रन्य बैंकिंग कम्पनियों को नियमानुसार 
अपने पास श्रथवा रिजव॑ बंडू में जमा के रूप में, श्रथवा कुछ अपने पास और कुछ 
रिजवं बंड्ड में, अपने माँग दायित्व का कम से कम ५०% और समय दायित्त्व का २०% 
नकद कोपों में रखना होता है। जहाँ नकद कोषों की न्यूनतम्‌ सीमा इस प्रकार निश्चित 
कर दी जाती है, वहाँ कम से कम उतने नकद कोष तो अ्रवश्य रखे जाते हैं, यद्यपि 
व्यवहार में बेंकों को इससे अधिक अनुपात में नकद कोष रखने पड़ते हैं । 


( 7 ) ग्राहकों की मनोवृत्ति तथा क्षेत्र विशेष की व्यवसायिक दशाएँ- 
यदि लोगों में चैक ( धनादेश ) द्वारा भुगतान करने की प्रथा अ्रधिक प्रचलित है तो 
साधारणतया कम नकद कोषों से-काम चल जाता है। भारत जैसे देश में, जहाँ 
अधिकाग भुगतान तकदी में ही होते हैं, तकदी को भ्रधिक मात्रा में रखना ग्रावश्यक 
होता है । इसके अ्रतिरिक्त यदि स्थानीय क्षेत्रों में श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक व्यवसाय 
हैं, जिसके कारण विनिमय का काय काफी जल्दी तथा अ्रधिक मात्रा में होता है तो 


नकदी को आवश्यकता अधिक रहेगी । कृषक क्षेत्रों में बेंक्र नकद कोषों से ही अपना 
कार्य चला सकती है। 


( ए ) व्यवसाय की प्रकृति (]२५॥४०७७ 0 $96 8प89॥76359)--तकद 
कोपों की मात्रा इस बात पर भी निभेर होती है कि बैंक किस प्रकार के विनियोग 
करती है । यदि कोई बैक अपने धत का भ्रधिकाँश भाग विनिमय बिलों, विनिमय-साध्य 
प्रतिभूतियों तथा अल्पकालीन ऋणों में लगाती है तो उसे अपेक्षतन कम नकद कोषों 
की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके अधिकाँग आदेय तरल रूप में होते हैं, जिनका 
किसी भी समय निस्तारण करके तत्काल नकदी प्राप्त की जा सकती है । इसके विप- 
रीत यदि बेंक के अधिकाँश विनियोग ऋणों में श्रथवा भ्रतरल आदेयों के रूप में हैं. तो 
उसे भ्रविक मात्रा में नकद कोष रखने पड़ते हैं । 


(9 ) बेकरों के निकासी ग्रहों का होना (॥४७ 27880708 ०0 
93988773 (0७778 स्र0प5९४)--निकासी ग्रह का कार्य यह होता है कि ये 
विभिन्न बेंकों की भ्रत्योन्‍्य लेन-देन का समायोजन करते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक बेंक 
को उन सभी घनादेशों का नकदी में भुगतान नहीं करना पड़ता है, जो इसके ऊपर 
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लिखे गये हैं श्रौर दूसरी बेंक़ों में जमा कर दिए गए हैं। उसे केवल उन चैकों की राशि 
जो कि दूसरे बेंकों पर लिखे गए हैं और उनके पास जमा हैं तथा उन घनादेशों की 
राज्षि जो श्रत्य बेंकों के पास हैं और उसके ऊपर लिखें गए हैं, का श्रच्तर ही नकदी 
में देता पढ़ता है । निकासी ग्रह के न होने की दक्षा में प्रत्येक चैक का नकदी में भुग- 
तान करना झ्रावश्यक होता है। भारत में निकासी गुहों के अभाव के कारण अधिकाँश 
बैंकों को भ्रधिक बड़े नकद कोष रखने पड़ते हैं । 


( ए ) खातों की प्रकृति--नकद कोषों की मात्रा इस वात पर भी निभेर 
होती है कि बेंक में खोले हुए विभिन्न प्रकार के खाते कैसे हैं। यदि खाते इस प्रकार 
के हैं कि उनमें तेजी के साथ घन आता-जाता रहता है तो बेंक के लिए अधिक मात्रा 
में नकदी का रखना आवश्यक होता है। दलालों तथा सोने-चाँदी के व्यापारियों के 
खाते इसी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार यदि चालू खातों की ही अधिकता है तो बड़े 
नकद कोषों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार वे बड़ी-बड़ी बैंक, जिनमें स्थानीय 
छोटी-छोटी बेंक़ों के. जमा रहती है, छोटी बैंकों की अपेक्षा अधिक नकदी रखती हैं । 
इसके विपरीत यदि निश्चितकालीन जमा के खाते अधिक हैं तो छोटे नकद कोषों से 
भी काम चल सकता है। 


( शा ) निक्षेपों का आकार (8788 ० $06 ॥00/098768)--बेंक के 
नकद कोषों की आवश्यकता उसके ग्राहकों की संख्या पर भी निर्भर होती है । यदि बेंक 
के थोड़े से ही ग्राहक हैं, जिनके बड़े-बड़े खाते खुले हुए हैं ता नकदी की श्रावश्यक्रता 
श्रधिक रहेगी, किन्तु यदि बेंक के छोटे-छोटे खातों वाले बहुत से ग्राहक हैं तो तकदी की 
माँग वः:म होगी । कारण यह है कि बेंक के अधिकाँश ग्राहक आपस में भी एक-दूसरे के 
ग्राहक होते हैं भ्रौर उतके खातों में श्रावरयक्र समायोजन करके ही अ्धिकाँश भुगतान 
चुका दिए जाते हैं, अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जितना ही बेंक का व्यवसाय 
विस्तृत होगा उतना ही अपेक्षतत कम नकद कोषों से काम चल जायगा | 


(ए7) अन्य बंकों की नकद कोष नीति--व्यवसायिक मनोवृत्ति भेड़ की 
सी मनोवृत्ति होती है। सभी बेंक एक-दूसरे की देखा-देखी अपने-अपने नकद कोषों को 
घटाती-बढ़ाती हैं। यदि किसी क्षेत्र में 8हुत सी ऐसी बेंक हैं जो नकद कोष अधिक 
मात्रा में रखती हैं तो दूसरी बेंकों को यह भय होने लगता है कि इन बेंकों पर जनता 
का विश्वास अधिक हो जाने के कारण इनकी प्रतियोगिता शक्ति अधिक हो जायगी 
और वे श्रच्य बेंकों के ग्राहकों को तोड़ लेंगी । इस कारण दूसरी बैंक भी अधिक नकद 
कोष रखने लगती हैं। 

उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर और सामान्य अनुभव और बुद्धिमानी 
से काम लेकर एक बेंक यह निश्चित करती है कि उसे श्रपनी कुल निक्षेपों को कौनसा 
प्रतिशत नकद कोष के रूप में रखना चाहिए । कुछ देगों में नकद कोष का न्यूनतम्‌ 
प्रतिशत विधानानुसार भी निद्िचत कर दिया जाता है, जिसे हम विधानत; रोक निधि 
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(880प007ए (०8४॥ 888"76) कहते हैं। इस व्यवस्था का अभिश्राय यह होता 
है कि इस प्रकार निश्चित प्रतिशत से नीचे कोई भी बेंक अपने नकद कोषों को नहीं 
घटा सकती है, यद्यपि कोई भी बेंक इससे ऋधिक मात्रा में तकद कोष रखने के लिए 
पूर्णतया स्वतन्त्र होती है । विधावानुसार भारत में प्रत्येक व्यापारिक बेंक को श्रपने 
चालू खाते का ५% और सावधि जमा (7776 ॥00]00908) का २% नकदी के 
रूप में रिजव॑ बेंक में रखना ग्रनिवार्य है। व्यवहार में यह नकद कोष बहुत कम है, 
इसलिए सभी बेंक इसके अतिरिक्त और भी नकद कोष अपने पास रखती हैं। 
( २ ) मत स्कन्ध (0680 50०८४)-- 

नकद कोपों के पश्चातु यह बेंक का दूसरा लाभहीन आ्रादेय होता है। बेंक को 
भ्पती इमारत, भ्रुमि, फर्नीचर (एपाताप्ा'8), फिटिंग तथा अन्य स्थिर श्ादेयों पर 
भी व्यय करना पड़ता है। इन सबकी व्यवस्था व्यवसाय के संचालन के लिए झ्रावश्यक 
होती है, यद्यपि इनसे कोई भी आ्राय प्राप्त नहीं होती है। इन श्रादेयों (॥४86॥8) को 
मृत स्कन्ध इस कारण कहा जाता है कि इन्हें सरलतापूवंक बेचा नहीं जा सकता है। 
ये सरलतापूवंक विनिमय साध्य नहीं होते हैं और इन्हें बेचने से बेंक के मान को हानि 
पहुँचती है, जो उसके व्यवसाय के लिए घातक है। इनको केवल उसी समय बेचा 
जाता है जबकि बेंक ठप्प हो जाती है और उसके सभी प्रकार के श्रादेयों को बेच कर 
लेनदारों का भुगतान किया जाता है। साधारणतया मृत स्कत्धों पर बैंकों को काफी 
व्यय करना पड़ता है और प्रत्येक बेंक आरम्भ में ही इस व्यय के लिए धन का प्रबन्ध 
करती हैं। आ्ारम्भ में व्यय कर देने के पश्चात्‌ आगे चलकर इस मद पर' प्रति वर्ष 
बहुत ही कम व्यय की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण बेंक के चालु व्यय में मृत 
स्कन्ध व्यय का बहुत ही कम महत्त्व रहता है । 

मृत स्कन्धों का रखना भी बेंक के लिए आवश्यक है । इनके बिना कार्य-स्थान 
की समुचित व्यवस्था कठिन होती है । बैंक को श्रपना दिन प्रति दिन का काम ठीक- 
ठीक चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए भो समुचित कारय॑-स्थान 
तथा फर्नीचर भ्रादि की आवश्यकता पड़ती है । 
बंक के लाभदायक आदेय-- 

बेंक के लाभदायक आदेयों में याचना राशि ((9]] 0069), विनियोग 
([77889#708748), श्रग्रिम (8 0ए७7९८७४), ऋण, नकद-साख, अधि-विकर्ष 
(07९७7079#), बिनिमय बिलों को भरुताना, स्वीकृतियाँ (॥ 008]77970688) भ्रादि 
सम्मिलित होते हैं। इनमें से प्रत्येक का श्रलग-अलग वर्णात नीचे किया जायैगा। 
( १ ) याचना राशि अथवा अल्प सूचनाथ ऋण (०म०ए ४६ ० 
२०४८०७)-- 

इसमें वें सब ऋण सम्मिलित होते हैं जो थोड़े काल का नोटिस देकर वसूल 
किये जा सकते हैं। ऐसे ऋणों में मुद्रा-बाजार, बिल के दलालों तथा स्टॉक एक्स- 
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चेन्ज के व्यापारियों को दिये हुए ऋण सम्मिलित होते हैं । प्रत्येक बेंक इस प्रकार की 
कुछ जमा भ्रवश्य रखती है, जिसे बिना सूचना भ्रथवा कुछ समय की सूचना पर तुरन्त 
निकाला जा सकता है। सुरक्षा के दृष्टिकोश से नकद कोषों के बाद बैंक के प्रादेयों में 
दूसरा नम्बर इन्हीं का भ्राता है, परन्तु नकद कोषों की अपेक्षा ये इस कारण श्रधिक 
अच्छे होते हैं कि सु“क्षा के साथ-साथ इनसे आय भी प्राप्त होती है । 

इद्धलेंड झ्रादि देशों में इसी प्रकार के ऋण बिल के दलालों, डिस्काउन्ट गहों 
(2800प 0788४) और स्टॉक एक्सचेन्ज (50066 आड699४ 28) के आढ़- 
तियों और दलालों को दिये जाते हैं और इन्हें बहुत बार केवल एक ही घन्दे का 
नोटिस देकर वसूल किया जा सकता है। भारत में बिलों को भुनाने वाले ग्रह तथा 
निगम ग्रह (8578 07868) नहीं हैं, इसलिए हमारे देश में याचना राशि को एक 
बेंक द्वारा दूसरी बेंकों को ही देने की प्रथा ग्रधिक प्रचलित है। परिणामस्वरूप तरल 
झादेयों की प्राप्ति कम अंश तक ही हो पाती है । 


( २) बिलोी का भुनाना-- 

लाभदायक विनियोग में दूसरा नम्बर बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों के भ्ुुनाने का 
श्राता है। बेंक बिलों को भुनाती है और उन्हें खरीद कर भी रख लेती है। बिलों की 
परिपक्कता अवधि साधारणतया ६० से ६० दिन तक की होती है, यद्यपि बिल को 
बेच कर श्रथवा केन्द्रीय बेंक से भुनवा कर इससे पहले भी घन प्राप्त किया जा सकता 
है । यही बात प्रतिज्ञा-पत्रों और कोषागार विपन्रों ([:8७877ए 737]]5) के क्रय- 
विक्रय के सम्बन्ध में भी की जा सकती है। भारतीय बेंक प्रतिज्ञा-पत्रों में व्यवसाय कम 
करती हैं और उन पर साधारणतया जमानत भी माँगती हैं। कोषागार विपत्रों अथवा 
सरकारी हुण्डियों में रुपया लगाना अच्छा समभ्ा जाता है। इसमें जोखिम कम रहती 
है, सुरक्षा अधिक रहती है और इन हुण्डियों को सरलता से बेचा जा सकता है । इन 
हुण्डियों की परिपक्षता भ्रवधि भी श्रधिक से अधिक एक वर्ष को होती है। परन्तु भ्रन्य 
अ्रल्पकालीन विनियोगों की भाँति इन पर भी ब्याज की दर कम रहती है। भारत में 
बिल बाजार का समुचित विकास न होने के कारण और उनके क्रय-विक्रय में कठिनाई 
होने के कारण बिलों में लगाये हुए धन दी मात्रा सीमित ही रहती है। यह भारतीय 
मुद्रा-बाजार का एक गम्भीर दोष है, जिसे शीघ्र ही दूर करने की आवश्यकता है ॥ 
बिल बाजार के विकास से आदेयों की तरलता और लाभपुरणता दोनों एक ही साथ प्राप्त 
हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों से रिजव॑ बेंक ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न आरम्भ भी 
किये हैं। 


(३ ) विनियोग-- 
ये बेंक के तीसरे लाभदायक गआादेय हैं। विनियोगों के सम्बन्ध में बेंक सुरक्षा, 


विनिमय साध्यता, मूल्य स्थिरता तथा उत्पादकता को विशेषकर देखती है । अ्रच्छी बेंक 
श्रपते कोषों का एक काफी बड़ा भाग परम प्रतिभ्ुतियों (9प्र॥-6१8७१ 560प्रापृ- 
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868) में लगाती है। विनियोग सोने और चांदी में भी किये जा सकते हैं। श्रेष्ठता के 
दृष्टिकोण से सबसे उत्तम प्रतिभृतियाँ केद्रोय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभ्ृृतियाँ 
होती हैं। इसके पव्चात्‌ भ्रद्ध-सरकारी लोक अ्रधिकारियों, जंसे--नगरपालिकाशओं, 
जिला बो्डों तथा अन्य लोक संस्थाग्रों की प्रतिभूतियों का नम्बर श्राता है। इसके 
श्रतिरिक्त और भी बहुत सी प्रकार की प्रतिभुतियों में धन लगाया जा सकता है, जसे- 
रेलों के अंग, ऋरा-पत्र, बाँड श्रादि, लोक उपयोगी सेवाश्रों (?70]6 ए॥ए 
8७7/४7९€४) की प्रतिभृतियाँ, सरकारी ऋण, श्ौद्योगिक कम्पनियों के अंश, ऋणा-पतन्र, 
बांड आदि | भारतीय बेंक सरकारी हुण्डियों में धत लगाना अधिक पसन्द करती हैं, 
क्योंकि देश में ग्रन्य प्रकार की प्रतिभुतियाँ कम संख्या में प्राप्त होती हैं । 
(४ ) ऋण तथा अग्निप्न-- 

ऋणगणा तथा पग्नरिम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं श्रौर इतकी सम्बन्धित प्रति- 
भूतियां भी अभ्रलग-अलग प्रकार की होती हैं। अग्नमिम साधारणतया ऋण, नकद साख 
तथा अ्रधि-विक्ष का रूप लेते हैं। ऐसे प्रग्रिम व्यक्तिगत प्रतिभतियों, गारन्टी अथवा 
अन्य उपयुक्त प्रतिभृतियों के श्राधार पर दिये जा सकते हैं। व्यक्तिगत प्रतिभृति पर 
दिए हुए ऋण साधारणतया शग्ररक्षित श्रग्रिम ([77986पर'€१ 80ए०४८४४) होते हैं 
और प्रतिज्ञा-पत्रों पर दिये जाते हैं, परन्तु साधारणतया व्यक्तिगत प्रतिभूति के साथ 
कोई सहायक प्रतिभूति ((/0]]84679)] 5९67४9) भी ली जाती है। ऐसी प्रति- 
भृतियाँ स्टॉक एक्सचेन्ज प्रतिभृति, विनिमय-साध्य साख-पन्र, माल के अधिकार-पत्र 
(]7899), बीमा पॉलिसी, अ्रचल सम्पत्ति आदि के रूप में होती हैं । 


बेंक की ऋण दान नीति 

यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि ऋणों का प्रदान करना बेंक का 
महत््वपूर्णा कार्य है और उसकी श्राय का भी प्रमुख साधन है। साधारणतया बेंक के 
ऋण तीन प्रकार के होते हैं :-- 

( १ ) साधारण ऋण तथा शअग्निम, 

( २ ) अधि-विक्ष (()ए७/-१79॥) और 

( हे ) नकद-साख ((१७७॥-078070) । 

( १ ) साधारण ऋणा तथा अग्रिम--साधारण ऋणणों को प्रदान करने की 
रीति यह होती है कि बेंक ऋणा लेने वाले का खाता श्पने यहाँ खोल लेती है । इस 
प्रकार व्यवहार में वेंक के ऋणी और उसके जमावारी में अ्रन्तर नहीं होता है। ऋण 
की राशि को ऋणी एक साधारण जमाधारी की भाँति चैक द्वारा कभी भी निकाल 
सकता है, १रन्तु कोई भी ऋण देने से पहले बेंक प्रार्थी की आथिक स्थिति और उसकी 
साख की भली-भाँति जाँच कर लेती है। बेंक ऋण के लिये समुचित जमानत का भी 
अनुरोध करती है। ब्याज की दर पहले से ही निश्चित कर ली जाती है, जिसमें 
ऋण के भुगतान की श्रवधि के अ्रनुसार अन्तर होता है। ऋणी को उधार की सारी 


राशि पर ब्याज देना पड़ता है, चाहे वह उपयोग एक दम करता है अथवा धीरे-धीरे, 
परन्तु अधिकांश बैक बिता उपयोग को हुई राशि पर तीची दर पर ब्याज लेती हैं। 
ग्राथी की साख का पता लगाने के लिए बँक के पास अनेक साधन होते हैं | ग्मुख 
साधन निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो विभिन्न व्यापारियों की आर्थिक स्थिति 
श्र साख सम्बन्धी सूचनाप्रों को एकत्रित करती हैं। बेंक इन संस्थाओ्रों की सेवाओं का 
उपयोग करती है । यूरोप के सभी देशों में ऐसी संस्थाएं बहुत हैं और विश्वसनीय भी 
होती हैं, परन्तु भारत में इनकी कमी है । 

( २ ) उन व्यापारियों ओर संस्थाश्रों से पूछताछ की जाती है जिनसे प्रार्थी 
का लेन-देन रहता चला आया है। 

( ३ ) एक बेंक दूसरी बैंक को भी इसी प्रकार की सूचना देती रहती है और 
अपने ग्राहक की साख दूसरी बेंक को बता देती है। 

(४ ) प्रार्थी फर्में के वाषिक चिट के निरीक्षण से भी उसकी साख का 
प्रनुमान लगाया जा सकता हैं । 

(५ ) प्रार्थी फर्म के वाषिक अंकेक्षणु विवरण (&ए० ७0०४) को 
देख कर । 

( ६ ) अपने कमेचारियों और विशेषज्ञों को भेज कर जानकारी प्राप्त करके । 

( ७ ) यदि प्रार्थी बेंक का ही पुराना ग्राहक है तो उसकी लेन-देन का पिछला 
इतिहास देखकर । 


(२ ) श्रध्चि-विकर्ष--अ्रधि-विकष॑ की सुविधा केवल बेंक़ के जमाधारी को 
- ही दी जाती है । रुपया जमा करने वाले को यह सुविधा दी जाती है कि वह 
आवश्यकता पड़ने पर जमा की राशि से कुछ अधिक रुपया भी खाते में से निकाल 
सकता है । यह सुविधा चालू खातों पर ही दी जाती है। जमाधारी से केवल उतनी 
ही राशि पर ब्याज लिया जाता है जितनी वह दिन प्रति निकालता रहता है। साधा- 
रणतया अधि-विकर्ष की सीमा निश्चित कर दो जाती है ओर इस प्रकार के ऋण के 
लिए कोई जमानत नहीं माँगी जाती है, यद्यपि कभी-कभी बेंक जमानत का भी अनुरोध 
करती है । 


(३ ) नकद साख--नकद साख की सुविधा भी साधारणतया ग्राहकों अथवा 
खातेधारियों को ही दी जाती है, यद्यपि कभी-कभी यह अन्य व्यक्तियों को भी दी जा 
सकती है । इस प्रकार के ऋणों के लिए प्रत्यैक दक्वा में जमानत ली जाती है और वह 
भी माल अथवा सम्पत्ति की । व्यक्तिगत जमालत अथवा प्रतिज्ञापत्र पर ऐसे ऋण नहीं 
दिये जाते हैं। ऋणी माल प्रथवा सम्पत्ति को बेंक के गोदाम में जमा कर देता है, अथवा 
प्रपपी फसल, धत, तैयार माल श्रादि को गिरवी रखता है। जंसे-जंसे ऋणी रुपया 
चुकाता जाता है, बैंक उप्तके माल को छोड़ती रहती है। साधारणतया अचल तथा अक्रय 
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प्रतिभुति पर ऐसे ऋण नहीं दिये जाते हैं। ग्रधि-विकर्ष की भाँति ऐसे ऋणों में भी 
केवल उसी राशि पर ब्याज लिया जाता है जिसका ऋणी द्वारा वास्तव में उपयोग 
किया जाता है । बित्रा निकाली हुईं राशि पर ब्याज नहीं लिया जाता है । 


| कर 
ऋण की अतिभूतियां अथवा जमानत 
($8८परा(68) 

दो प्रकार की प्रतिभूतियाँ-- 

बैंक द्वारा सभी प्रकौर के ऋण किसी न किसी प्रकार की जमानत पर दिये 
जाते हैं । इन जमानतों को झ्राथिक भाषा में प्रतिभूति कहा जाता है। प्रतिभृतियों को 
दो भागों में बाँठा जा सकता है :--(]) व्यक्तिगत प्रतिभूतियाँ, (0878070] 5860- 
7768) और (]]) सहायक प्रतिभृतियाँ ((४0]]9॥87%8| 9566प77688) । 
(] ) व्यक्तिगत प्रतिभूतियाँ-- 

व्यक्तिगत ग्रतिथृति किसी ऐसी जमानत को कहते हैं जो स्वयं भ्राहक के 
व्यक्ति द्वारा अस्तुत की जाती है | बैंक ऋण लेने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, 
साख, चरित्र, व्यवसाय प्रणाली और व्यापार कुशलता को देखती हैं और यदि ये सभी 
विश्वसनीय है तो इन्हीं के आधार पर बिना किसी प्रकार की जमानत लिये ऋण दे 
सकती हैं । ऐसे ऋणों के देने में विशेष सावधानी बर्ती जाती है ओर बेंक बिता समु- 
चित जाँच के ऋण नहीं देती हैं । इस प्रकार दिये हुये ऋणों की संख्या ओर मात्रा भी 
सीमित ही रहती है । यह सुविधा साधारणुतया उन ग्राहकों को दी जाती है जो काफी 
समय से बेंक के साथ व्यवसाय करते चले श्रायै हैं और जिन्हें बेंक भली भाँति जानती 
है। भारत में इस ग्रकार दिये जाने वाले ऋणुों का सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण 
अधि-विक् हे, जिसमें बेंक अपने ग्राहक को बिना किसी जमानत के उसके खाते में 
जमा की हुई राशि से भ्रधिक धन निकाल लेने का अ्रधिकार दे देती है। व्यक्तिगत 
प्रतिभूति पर दिये जाने वाले अन्य ऋण वे होते हैं जिनमें ऋणी से प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा 
लिया जाता है और उस पर जमानत के रूप में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा 
लिए जाते हैं। इस ग्रकार की जमानत के दो रूप हो सकते हैं :--( १ ) विशेष 
(906८१॥0), जिसमें जमानत देने वालों के हस्ताक्षर किसी विशेष ऋण के ही लिए 
स्वीकार किये जाते हैं भ्रौर ( २ ) चाबू ((पधा०७7॥8), जिसमें जमानती हस्ताक्षरों को 
ऋण लेने वाले के प्रत्येक अगले ऋण के लिए भी मान लिया जाता है । 


( ॥ ) सहायक प्रतिभूतियाँ-- 

इसी प्रकार की जमानतें किसी वस्तु की श्राड़ के रूप में ली जाती हैं। बेंक 
बहुघा व्यक्तिगत प्रतिज्ञा-पत्र अथवा जमानती हस्ताक्षरों पर ऋण नहीं देती हैं, बल्कि 
माल, सम्पत्ति, सोना, चांदी आदि को आड़ में रखकर ऋणा देती हैं। ये जमानतें 
भोतिक वस्तुग्नों के रूप में होती हैं। तीन ग्रकार की भौतिक जमानतें अधिक ग्रच- 


लित हैं“-( १ ) महएाधिकार (76०४), जिसमें आ्राड़ में रखी हुई वस्तु बेंक के 
पास रखी जाती है, परन्तु ऋएा का भुगतान न होने की दशा में बेंक वस्तु को उस 
समय तक नहीं बेच सकती है जब तक कि वह न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त नहीं 
कर लेती है, ( २ ) गिरवी (77४०७४४), जिसमें झ्राड़ में रखे हुई वस्तु को बेचने के 
लिए न्यायालय की आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बेंक द्वारा ऋणी को समुचित 
सूचना देता ही पर्याप्त होता है और (३ ) ग्राघि अथवा रहन (2/07४0०8०), 
जिसमें अद्लित शते के अनुसार आड़ में रखी हुई वस्तु पर ऋणी का ही भ्रधिकार रहता 
है, अथवा उसके स्वामित्त्व का बेंक को हस्तान्तरण हो सकता है । 


सहायक प्रतिभूतियों के प्रकार-- 

भारत में साधारणतया पाँच प्रकार की सहायक प्रतिभृतियों का चलन है :--- 
(१) स्टॉक एक्सचेंज में बिकने वाले पत्र, (२) विनिमय बिल, (३) माल अथवा माल 
के अधिकार-पतन्र (४) जीवन बीमा पत्र और (५) भ्रचल सम्पत्ति । 


(१) स्टॉक एक्सचेज में बिकने वाले पत्च-- 

इन पत्रों में सरकारी हुण्डियाँ, कम्पनियों के अंश, ऋखा-पत्र, प्रतिज्ञां-पत्र तथा 
ग्न्य प्रकार के विनिमय-साध्य साख-पत्र सम्मिलित होते हैं । ऐसी प्रतिभूतियों को बेंक 
बहुत पसन्द करती है । इनके ग्रमुख गुण निम्न ग्रकार होते हैं :--( १ ) इन्हें झब- 
श्यकता पड़ने पर सरलतापुर्वंक तत्काल बेच कर नकदी प्राप्त की जा सकती है। ( २ ) 
इनकी बाजार कीमत का पता सरलता से तथा ज्ञीत्र लग जाता है। (३ ) बिक्री- 
साध्य होने के कारण इनके स्वामित्व में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता है । ( ४ ) 
इनकी कीमत बिना कठिनाई के बसूल की जा सकती है। (५ ) इनकी कीमतों में 
काफी स्थिरता रहती है। इन्हें केन्द्रीय बेंक तथा अन्य बेंक भी ऋणों की जमानत के 
रूप में स्वीकार कर लेती हैं । 

इन गुणों के साथ-साथ ऐसी प्रतिनृतियों के कुछ दोष भी होते हैंः--( १) 
अंशों को सावधानी के साथ देख-भाल कर खरीदवा आवश्यक होता है, क्योंकि यदि 
अंशधारी पर कम्पनी का कुछ ऋण शेष है तो कम्पनी उसे अंश में से वसूल कर लेती 
है, जिस दशा में ऐसे अंश को प्राप्त करने वाली बेंक को हानि हो सकती है । (२) बैंक 
को यह देखना पड़ता है कि अंश विशेष की पूरी रकम चुका दी गई है या नहीं । 
यदि सावधानी से काम नहीं लिया जाता है तो अशोधित रकम बेँक को चुकानी पड़ती 
है। (३) कुछ साख-पत्र पूर्णतया विनिमथ-साध्य नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करने 
के परचात्‌ बेंक बेचने में कठिनाई अनुभव कर सकती है। उपरोक्त सभी दोषों से केवल 
यही सिद्ध होता है कि इन प्रतिभूतियों के स्वीकार करते समय सावधानी की आावश्य- 
कता होती है । 

व्यवह्ारिकि जीवन में तीन प्रकार की सावधादी रखने से बेंक् के लिए हानि 
का भय कम रह जाता है +--( १ ) प्रतिभृतियों की कीमतों में परिवर्तत की 


सम्भावता रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रतिभ्रृति की कीमत से कम के 
ऋणगण दिए जाये । ( २ ) ऐसे अंश अथवा अन्य पत्र न खरीदे जायें जिनका पूरा भुगतान 
नहीं हो पाया है । ( ३ ) बैंक को ऐसे साख-पत्र नहीं खरीदने चाहिए जो स्वतन्त्रता- 
पूर्वक विनिमय-साध्य (!९७४०४४७0]8) नहीं हैं । 
( २ ) विनिमय बिल-- 
विनिमय बिलों को बेंऊ द्वारा अच्छी प्रतिभूति समझा जाता है। एक व्यापारी 
विनिमय बिल को बेंक से भुनवा कर ऋण प्राप्त कर सकता है। ऐसी दशा में उसे बिल 
की परिपक्षता भ्रवधि के शेष भाग के लिए ही बेंक को ब्याज देना पड़ता है। परिपक्कता 
पर बेंक बिल को लिखने वाले व्यापारी के पास प्रस्तुत करती है और अंकित राशि 
वसूल कर लेती है। आवश्यकता पड़ने पर बेंक भी बिल को दुबारा भ्ुववा सकती है। 
यह कार्य केन्द्रीय बेंक द्वारा किया जाता है। विनिमय बिल एक बिक्री-साध्य साख-पत्र 
होता है और बैंक के अल्पकालीन विनियोग को सूचित करता है। इस प्रकार को 
प्रतिभ्रति के प्रमुख लाभ निम्न ग्रकार हैं +-- 
( १ ) इसके यृल्य में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता है । 
(२ ) इसके बेचने तथा दुबारा भुनवाने में कठिनाई नहीं होती है, इसलिए 
यह एक बहुत तरल आदेय होता है । 
(३ ) इसकी आड़ पर ऋण मिल सकते है । 
( ४ ) यदि विनिमय बिल सावधानीपूवेक चुना जाता है तो इसकी राशि के 
वसूल होने में सन्देह नहीं होता है । 
इस ग्रतिभृति का एक-मात्र दोष यही होता है कि यदि स्वीकार करने वाला 
पक्ष भुगतान देने से इन्कार कर देता है तो बेंक को काफी कठिताई होती है । इसके 
लिए यह आवश्यक है कि बेंक विनिमय बिल के स्वीक्रार करने वाले की साख को 
सावधानी के साथ जाँच करे। स्वीकार करने वाले पक्ष की साख का देख लेता अव- 
इ्यक होता है। साथ ही, बेंक के लिए यह भी झ्रावश्यक है कि वह गिरवी (स्‍]0088) 
के रूप में विनिमय बिल को स्वीकार न करे, क्योंकि ऐसी द्शा में भी काफी कठिनाई 
हो सकती है । 
आधुनिक व्यवसायिक जवते में बेंक द्वारा बिल के स्वीकरण का भारी महत्त 
है| बक द्वारा बिल के स्वीकरण का अभिप्राय यह होता है कि बेंक श्रपने ग्राहक की 
झोर से बिल पर हस्ताक्षर करके उसे स्वीकार कर लेती है। यह बिल लिखने वाले 
अर्थात्‌ माल बेचने वाले के विश्वास के लिए किया जाता है। यदि बेंक का ग्राहक 
किसी व्यापारी से माल खरीदता है तो ग्राहक की साख अज्ञात होने के कारण व्यापारी 
माल उचार देने में संशोच करता है। वह ग्राहक पर बिल लिखने में इसलिए डरता है 
कि कहीं घन डूब न जाय । ऐसी दक्षा में विक्रेता के विश्वास के लिए ग्राहक अपनी 
बेंक पर बिल लिखने का आ्रादेश दे सकता है। बिल बैंक पर लिखने में विक्रेता के 
अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बिल को झपने ग्राहक की ओर से बेंक द्वारा 


स्वीकार किया जाता है। परिपकृता पर विक्रेता बेंक से रुपया पा लेने का अधिकारी 
होता है और क्थोंकि बेंक अपने ग्राहकों की साख से परिचित होती है, वह भी इस 
प्रकार के बिल के भुगतान का उत्तरदायित्त्व ले लेती है। परिपक्कता पर बेंक ग्राहक से 
बिल की राशि ले लेती है श्र इसके अतिरिक्त कमीशन के रूप में अपनी सेवा का 
पारितोषण भी ले लेती है। इस स्वीकरण से विक्रेता, ग्राहक और बेंक तीनों को ही 
लाभ होता है। विक्रेता को घन ड्बने का भय नहीं रहती है, ग्राहक को उधार माल' 
मिल जाता है ओर बेंक अ्रपना कमीशन पा जाती है। 


बेंक बिलों का स्वीकरण भी सोच-विचार के पदचातु करती है । प्रत्येक व्यक्ति 
को यह सुविधा नहीं दी जा सकती है। केवल कुछ विश्वसनीय व्यापारियों तथा बेंक 
के अपने ग्राहकों की ओर से ही बिल स्वीकार किये जाते हैं । ग्रत्येक दशा में बेंक दो 
बातों पर ध्यान देती है :---(१) उस्त व्यक्ति की साख और आर्थिक स्थिति जिसकी 
श्रोर से बिल स्वीकार किया जा रहा है और (२) अपनी स्वयं की झोघनक्षमता । यदि 
ग्राहक की साख सन्देहपूर्णां है अथवा यदि उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है तो 
बेंक उसकी ओर से बिल को स्वीकार करने से इन्कार कर सकती है । ठोक इसी प्रकार 
यदि बैंक को यह भय है कि बिल को स्वीकार करने से उसकी अपनी आश्िक दशा के 
बिगड़ने की सम्भावना है तो बेंक स्वीकरण नहीं करेगी । स्मरण रहे कि बिल के- 
भुनाने ()800प07878) तथा उसके स्वीकरण (/ 668.909728) में अन्तर होता 
है, यद्यपि दोनों में द्वो बेंक् लाभ कमाती है। भरुताने की दशा में तो बेंक एक पहले से 
स्वीकार किए हुए बिल को खरीदती है, परन्तु स्वीकरण में वह ग्राहक की शोर से 
स्वयं बिल को स्वीकार करती है । 


(३) माल ओर उसके अधिकार-पत्च-- 


इस प्रकार की प्रतिभृति माल की वास्तविक जमा अथवा माल की जमा की 
रसीदों के रूप में होती है। बैंक अ्रपने गोदामों में गिरवी माल को जमा करा सकती 
है अथवा माल ऋणी के ही गोदामों में रह सकता है, परन्तु गोदाम की चाबी बेंक के 
पास रहती है । इन दोनों ही दशाग्रों में बेंक के सामने माल की भौतिक उपस्थिति 
आवश्यक होती है, परन्तु सभी दशाम्रों में बेंक ऐसी उपस्थिति का अनुरोध नहीं करती 
है। वह माल के अधिकार-पत्रों ([)00प77600 ०0 प४४]88) को भी आड़ में रख 
कर ऋण दे सकती है, जंसे--जहाजों की रसीदें, डाक की रसीदें, रेलों की रसीदें, 
स्वीकृत गोदामों की माल जमा की रसीदें, इत्यादि । ग्रतिभूति के रूप में ऐसे अधि- 
कारःपत्रों के दो लाभ होते हैं :--(१) माल का मूल्य श्रासानी से जाना जा सकता 
है श्रोर (२) घन डूबने का भय नहीं रहता, क्योंकि आड़ में रखे हुए माल की बिक्री 
पर तुरन्त रुपया मिल जाता है। व्यापारी द्वारा रुपए न देने की दशा में बेंक माल को 
नीलाम करके रुपया वसूल कर सकती है, परत्तु इस सम्बन्ध में कुछ व्यवहारिक कठि- 


तांहयाँ हैं और बेंक को सावधान रहने की श्रावश्यकता है। ग्रमुख कठिनाइयाँ निम्न 
प्रकर हैं :-- े 

( १) बेंक को गोदाम का प्रबन्ध करना पड़ता है। उसे या तो अपनी भ्रोर से 
गोदाम बनाने पड़ते हैं या ऐसे गोदामों को खोजना पड़ता है जो सुरक्षित तथा विश्वस- 
नीय हों । | 

(२ ) यह भय सदा ही रहता है कि रखे-रखें माल के दाम घट जाने के 
कारण प्रतिभृतियों का मूल्य कम न हो जाय । | 

( ३ ) गोदामों में माल के खराब हो जाने अथवा नष्ट हो जाने का भय 
रहता है। 

(४ ) अ्रधिकार-पत्रों द्वारा सूचित माल के खो जाने भ्रथवा नष्ट हो जाने का 
भय रहता है। 

(५ ) माल के सही मूल्य का झ्ांकना कठिन होता है । 
( ६ ) अधिकार-पन्न झूठे हो सकते हैं। धोलेबाजी की काफी सम्भावना 
रहती है । 

( ७ ) ऋणी ऋण की राशि धीरे-धीरे किश्तों में चुकाता जाता है और 
पझ्रपना माल भी गोदाम से धीरे-धीरे निकालता रहता है। इसमें बेंक को काफी शसु- 
विधा रहती है श्रौर गलती होने का भी डर रहता है । 

( ८ ) यदि ऋणी माल नहीं छुड़ाता है श्रोर बेंक उसे एक दम नीलाम करती 
है तो कम कीमत वसूल होती है, परन्तु बेंक के लिए रुक जाना भी जोखिम उठाने के 
बराबर होता है, इसलिए माल को नीची कीमत पर ही बेचना पड़ता है ॥ 

इस सम्बन्ध में घोखे तथा हानि से बचने के लिए बेंक के लिए निम्न ग्रकार 
की सावधानियाँ आवश्यक होती हैं :-- 

( १ ) जितना ऋण दिया जाता है उससे अधिक मूल्य क्रा माल आड़ में रखा 
जाय, ताकि माल के दाम गिरने भ्रथवा उसके नीलाम करने की दण्या में हानि का भय 
नरहें । 

(२ ) माल के मूल्य का पता लगाने, उसके सुरक्षित रखने तथा उसे थोड़ी- 
थोड़ी मात्रा में निकालने का हिसाब रखने के लिए श्रलग कम॑चारी रहने चाहिए । 

( ३ ) माल रखने से पहिले उसकी किस्म और उसके खराब हो जाने की 
सम्भावना को जाँच होनी चाहिए । यदि माल ऋणी के ही गोदामों में रखा है तो भी 
जाँच शावश्यक है। ' 

( ४ ) गोदाम सुरक्षित होने चाहिए झौर समय-समय पर माल की देख-भाल 
होनी चाहिए, ताकि दीमक, चूहा और पानी से माल खराब न होने पाये । 


( ५ ) माल के अ्रधिकार-पत्रों को सावधानीपूवंक देख लेना और उनके असली 
स्वामी का पता लगा लेता आ्रावश्यक है । 


(६ ) जिन अधिकार-पत्रों की कई प्रतिलिपियाँ होती हैं उचकी सभी प्रति- 
लिपियाँ बेंक को प्राप्त कर लेनी चाहिए । 
| ( ७ ) यह देखना श्रावश्यक है कि माल बिक्री योग्य है या नहीं। 

(४ ) जीवन बीमा-पत्र-- 

जीवन बीमा पत्र ([/66 [787798768 ?06ए ) पर ऋण देने की प्रथा 
भारत में बहुत कम है, क्योंकि स्वयं बीमा कम्पनियाँ इनकी प्रतिभ्रूति पर ऋणा दे 
देती हैं, परन्तु कुछ दकाओं में बेंक भी उनकी जमानत पर ऋण दे देती हैं । ऋण देने 
से पहले बेंक बीमा कम्पनी की झ्राथिक स्थिति की जाँच कर लेती है और साधारण- 
तया बीमा-पत्र के अ्रध्यपूर्णा मूल्य (57767 687 ५७)४४) से अधिक ऋण नहीं देती 
है । इन दोनों बातों को देखने के पश्चात बीमा-पत्र की आड़ पर ऋण दिये जा सकते हैं। 
गुण-- 

प्रतिभूति के रूप में बीमा-पत्र के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं--(१) परध्य- 
पूर्ण मूल्य का पता लगाने में कठिनाई नहीं होती है । (२) यदि बीमा कम्पनी विश्व- 
सनीय है तो भुगतान न होने का भय नहीं रहता है | जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीय- 
करण के पदचातु तो भारत में जीवन बीमा निगम पूर्णांतया विश्वसनीय हो गया है। 
( ३ ) ज॑से-ज॑ंसे बीमे की और किदतें चुकाई जाती हैं, प्रतिभूति की कीमत बढ़ती 
जाती है। ( ४ ) इन पत्रों का हस्तान्तरण हो सकता है श्र ये दूसरी बेंकों को बेचे 
जा सकते हैं । ( ५ ) बीमा कम्पनी से पूछ कर स्वामित्त्व का सही पता लगाया जा 
सकता है । 
दोष-- 

इस प्रतिभूति के दोष इस प्रकार हैं ;---(१) बीमा-पत्र में त्रुटि रहने की दशा 
में बीमा कम्पनी भुगतान देने से इन्कार कर सकती है । (२) बीमा-पत्र के हस्तान्तरण 
की दशा में बीमा कम्पनी सर्वश्रथम सूचना देने वाले के ही श्रधिकार को स्वीकार करती 
है । इसमें बेंक को घोखा होने का भय रहता है। (३) बीमा कराने वाले की आयु का 
प्रमाण-पत्र न होने की दशा में वसूली कठिन होती है। (४) प्रतिभूति के मूल्य को 
बढ़ाने के लिए कभी-कभी बैंक को स्वयं किस्त चुकानी पड़ती है, जिससे बेंक का व्यय 
बढ़ता है । 
सावधानियाँ-- 

( ) #न दोषों से बचने के लिए बेंक को अध्यपूर्ण मुल्य से कुछ कम राशि 
ही का ऋणा देना चाहिए। (77) यह भी आवश्यक है कि बेंक बीमा कराने वाले की 
प्रायु के प्रमाण-पत्र, श्रधिकार तथा बीमा चुकाने की स्थिति को देखती रहे और समु- 
चित रूप में जाँच कर ले और बीमा-पत्र प्राप्त करते ही कम्पती को उसकी सूचना 
तुरन्त दे दे । (7प) व्यवहार में बेंक आ्रामरण बीमे (४४०१७ ]79 [जहप्राक्र/08) 
की अपेक्षा निश्चित श्रवधि बीमे (77809छ77676) को अश्रधिक पसन्द करती हैं । 


(५ ) सम्पत्ति-- 

समत्ति दो प्रकार की होती हैं :--चल' (॥४००००४९०) और अचल 
(7॥॥7700609[6)-दोनों ही प्रकार की सम्पत्ति को गिरवी रखा जा सकता है। 
चल सम्पत्ति तो सोने, चाँदी, जेवरात, भ्रनाज आदि के रूप में होती है । इनके श्रति- 
रिक्त माल के अधिकार-पन्र, हुन्डियाँ, विनिमय बिल आदि भी चल सम्पत्ति ही होते 
हैं। इस प्रकार की सम्पत्ति का स्थानान्तरण सम्भव होता है श्रोर इसके क्रय-विक्रय में 
भी सुविधा रहती है । ऐसी सम्पत्ति को आड़ में लेकर बेंक आसानी से ऋण दे देती 
है । सावधानी केवल इतनी बर्ती जाती है कि ऋण की रकम सम्पत्ति की कीमत से 
कम रखी जाती है, वाकि सम्पत्ति के मृल्य के नीचे गिरने की दशा में भी हानि का भय 
न रहे । ऐसी जमानतों, पर ५० से ७०% की कीमत के ऋण दिये जाते हैं | ऐसी 
प्रतिभतियों का सबसे बड़ा लाभ उनकी बिक्री-साध्यता होती है। ऋणी द्वारा समय पर 
भुगतान न होने की दशा में बेंक तुरन्त इन्हें बेचकर धन प्रात कर लेती है। इस 
दृष्टिकोण से कम्पनियों के अंशों और ऋणा-पतन्नों को उत्तम प्रतिभूति माना जाता है | 
इसी प्रकार सरकारी हुण्डियाँ श्र कोषागार विपत्र भी परम प्रतिभूति (576-80266 
566प्रा7068) होते हैं। भारत में भ्रंश बाजार के श्रभाव के कारण सरकारी हुन्डियों 
का ही इस रूप में अधिक चलन है । 


अचल' सम्पत्ति से हमारा अभिग्राय ऐसी सम्पत्ति से होता है जिसका 
स्थानान्तरणु सम्भव नहीं होता है, जेसे--जमीन, मकान, इत्यादि | साधारणतया 
बेंक ऐसी सम्पत्ति की जमानत लेने में संकोच करती है। कभी-कभी बेंकों पर ऐसी 
सम्पत्ति को आड़ में न लेने का वैघानिक प्रतिबन्ध भी लगा दिया जाता है। ऐसी आ्राड़ 
का स्वीकार करना जोखिम से विमुक्त नहीं होता है, क्‍योंकि एक ओर तो श्रचल 
सम्पत्ति को तत्काल बेचकर घन प्राप्त कर लेना कठिन होता है और दूसरी ओर ऐसी 
सम्पत्ति का स्वामित्त्व प्राप्त करने में अधिक झगड़ा रहता है। इस ग्रकार की ग्रति- 
भरूतियों का एक मात्र गुण यह होता हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्तियों को भी ऋण मिल. 
जाता है जिनके पास अन्य प्रकार की जमानत नहीं है और फिर जो केवल व्यक्तिगत 
साख पर ऋण नहीं प्राप्त कर सकते हैं । 
प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पत्ति के प्रमुख दोष निम्न ग्रकार हैं (-- 
( १ ) ऐसी सम्पत्ति के सही-सही स्वामित्व का पता लगाना कठिन होता है। 
( २ ) सम्पत्ति का ठीक मूल्य केवल विशेषज्ञ ही आँक सकते हैं ७ 
( ३ ) ऐसी सम्पत्ति के मूल्य में अधिक 'ग्ंत् तक परिवतत॑न होते रहते हैं । 
( ४ ) ऐसी सम्पत्ति के प्रबन्ध और निरीक्षण पर काफी व्यय होता है और 
उसे एक दम बेच देना भी सम्भव नहीं होता है । 
( १ ) स्वामित्त्व के हस्तान्तरण के लिए लम्बी-चौड़ी अदालती कार्यवाही की 
आवश्यकता पड़ती है । 


उपरोक्त कारणों से ऐसी जमानत को स््रीकार करने में संकोच किया जाता 
है। अचल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण देने वाली वेंक को बड़ी सावधानी की 
आवश्यकता होती है :---( १) बेंक को चाहिए कि सम्पत्ति के स्वामित्व और 
प्रधिकार का ठीक-ठीक पता लगाए। ( २ ) सम्पत्ति को गिरवी रखने के लिए वैधा- 
निक प्राधि (0772926) आ्रावश्यक होता है। (३) हस्तान्तरित करने वाले के 
स्वामित्व और अधिकार की भली-भाँति जाँच होनी चाहिए। (४) सम्पत्ति की 
कीमत से ऋण की राशि काफी कम रखनी चाहिए । 
उधार देने के सम्बन्ध में सावधानियाँ-- 

इस प्रदइन का उत्तर कठिन है कि ऋणा देते समय किसी बैंक को कौन-कौन 
सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भ्रलग-अलग बेंकों और झलग-अलग ग्राहकों की 
समस्याएं अलग-अलग होती हैं। सभी बेंक समान रूप में व्यापार कुशल भी नहीं हो 
सकती हैं और सभी ग्राहक भी समान रूप में विश्वासप्रद नहीं होते हैं । इस सम्बन्ध में 
सबसे श्रधिक महत्त्व बेंक के अनुभव का है। अपने का्येवाहन के श्रन्तगंत बेंक यह जान 
लेती है कि किन ग्राहकों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाय । इसके अतिरिक्त 
विभिन्न क्षेत्रों और कालों की समस्याएं भी शअ्रलग-अभ्लग हो सकती हैं। ऋणों के 
सम्बन्ध में सबसे अधिक ध्यान ऋणी के चरित्र, उसकी श्राथिक स्थिति और उसके 
ऋण के लेने के कारण की ओर देना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक बेंक की ऋण दान 
नीति में भ्रन्तर हो सकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य सुझाव निम्न प्रकार 
दिये जा सकते है ;--- 

(१) आदेयों की तरलता--पश्रादेयों की तरलता और बेंक को अपनी 
सुरक्षा के लिए बहुत ही लम्बे काल के लिए ऋण देना अनुपयुक्त होता है। 

( २ ) जोखिम का अ्रधिकतम्‌ वितरण--जोखिम का यथासम्भव अधिक 
से भ्रधिक वितरण होना चाहिए । इस दृष्टिकोण से कुछ थोड़े से व्यक्तियों को बड़े-बड़े 
ऋण देने की अपेक्षा बहुत से व्यक्तियों को छोटे-छोटे ऋण देना अधिक श्रच्छा होता 
है। इसी प्रकार एक क्षेत्र में ऋण देने भ्रथवा एक ही प्रकार के व्यापारियों को ऋण 
देने की श्रपेक्षा बहुत से क्षेत्रों और अनेक प्रकार के व्यापारियों को ऋण देना अच्छा 
होता है । 

(३ ) ऋणों की उत्पादकता--अ्रधिकांश ऋण उत्पादक होने चाहिए, 
ताकि ऋणी उनसे प्राप्त आय में से ब्याज और मूलधन चुका सके। उपभोग अथवा 
सट्टर के लिए दिए हुए ऋण भ्रच्छे नहीं होते हैं । 

(४ ) उपयुक्त जमानत--जमानत लेने में सावधानी, की आवश्यकता है। 
बेंक को प्रतिभृतियों की तरलता पर अनुरोध करना चाहिए। अ्रचल सम्पत्ति की भ्राड़ 
पर क़म ऋण देने चाहिए । 

( ४ ) पर्याप्त माजिन रखना--बेंक को चाहिए कि ऐसी नीति अपनाये कि 


ऋण की राशि प्रतिभूति के मूल्य से काफी कम रहे । इससे जोखिम बच जाती है ओर 
हानि का भय नहीं रहता । ऐसी द्षा में स्वयं ऋणी भी शीघ्र भुगतान करके अपने 
माल को छुड़ाने के लिए उत्सुक रहता है । 

(६) ऋण की वसूली में नियमितता--ऋण के वसूल करने पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए । यदि ऋणी को बार-बार ऋण को बदलने श्रथवा उसका नवीती- 
करण ([२6४०७ए७/) करने की सुविधा दी जाती है तो वह भुगतान करने में उत्सुकता 
नहीं दिखाता है और भुगतान की श्रवधि बढ़ जाती है । 


(७ ) ऋण की मात्रा का निर्धारण--ऋण की कुल मात्रा सोच-समफ्रकर 
निश्चित करनी चाहिए । प्रत्येक ऋण निक्षेप उत्पन्न करता है और नकद कोष को 
कम करने की सम्भावना उत्पन्न करता है। नकद कोषों की तुलना में निक्षेपों के बहुत 
बढ़ जाने से बेंक के फेल हो जाने का डर रहता हैं । 


(८ ) ऋणी के सम्बन्ध में जानकारी---ऋणी का चरित्र ही ऋण के 


भुगतान की सबसे बड़ी गारन्टी होती है, इसलिए इस सम्बन्ध में समुचित जानकारी 
प्राप्त किये बिना ऋण नहीं देना चाहिए । 


बैंक का चिट्ठा अथवा बैलेन्स शीट 
(76० 888४९०७ $॥86८४0) 

बेंक के स्थिति विवरण का अर्थ-- 

किसी भी बेंक की वास्तविक आर्थिक स्थिति का सही अनुमान उसके चिट्टे 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक बेंक की सम्पूर्ण लेनदारी और देनदारी का 
विस्तृत विवरण होता हे | किसी भी बेंक के चिट्टे के अध्ययन से निम्नलिखित 
लाभ होते हैं :---(7) कोई भी व्यक्ति चिट्रु को देख कर बेंक, की पूँजी, विनियोग 
नीति तथा उसकी व्यापार-कुशलता का पता लगा सकता है। (9) चिट्ठा वार्षिक 
झ्ाधार पर बनाया जाता है। दो वर्षो के चिट्टों की तुलना करने से यह भी सरलता से 
जाना जा सकता है कि बीच के काल में बेंक को स्थिति किस अंश तक सुधर गई है 
प्रथवा बिगड़ गई है। (7॥/) जनता में बेंक के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए भी 
चिट का भारी महत््व-होता है। पुराने काल में अपनी श्राथिक स्थिति को सुहृ़ 
दिखाने के लिए बेंक के कमंचारी चिट को जान-बुककर इस प्रकार बनाते थे कि बेंक 
की स्थिति भच्छी दिखाई पड़े । वैसे भी श्रलग-प्लग बैंकों की चिद्ठा बनाने की विधि 
अलग-अलग थी। इससे घोखेबाजो की काफी सम्भावना रहती थी और विभिन्न बेंकों 
को श्राथिक स्थिति की तुलना करने में भी कठिनाई होती थी। बैंक की समुचित 
प्रगति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता था। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में 
सन्‌ ६४६ के बेंकिंग कम्पनी विधान में चिट्टा बनाने की एक रीति निर्धारित 
कर दी है भोर भव सभी भारतीय बेंक उसी के श्ननुसार चिद्दा तैयार करती हैं। 
व्यवसायिक हृष्टिकोरा से भी श्राधुनिक बेंक चिट में जान-बुक कर परिवर्तन करना 


उचित नहीं समभतीं, क्योंकि इसका उनकी साख पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उपरो'ः 
नियम के श्रनुसार भारत में बेंकों के वाषिक चिट्टे का निम्न रूप होता है :-- 
बेंक के वार्षिक चिट्ट का नमूना 
($9९८ांफलए ० डउिछणों; 3७87९०९ 596८४) 
पूजी और देनदारी (]/907|7768) लेनदारी और श्रादेय (# 88७65) 


(१) पूजी : अधिकृत अथवा परिदत | (१) नकदी : 


((9]0/98) : #ैप07860 (क) हाथ की नकदी 
07 ?9706-09७) : (()987 77 7970) 
(क) पूर्वाधिकार अंश (ख) रिजवं बेंक में जमा 
(?:४66/60९6 59788) (ग) स्टेट बेंक में घरोहर 
(ख) साधारण अंश (ध) भ्रन्य बेंकों के पास, चालू 
((0768797"ए 5097:88) खातों में जमा 
(ग) अ्रस्थगित अंश (२) याचता राशि (१॥076ए ७ 
([06667780 8॥9788) (७) &छ 8907 7९०४३08) 
(२) सुरक्षित कोष एवं अन्य जमा (३) भुनाये और खरीदे हुए बिल 
( 06867ए68 9700 ४#'घ08) (४) विनियोग ([70 ए680770768) ; 
(३) जमाघन तथा अन्य खाते (क) केन्द्रीय और राज्य सरका 
([)000088 970 0000' की हुण्डियाँ और कोषागा' 
00077) : विपत्र 
(क) सावधि जमा (प+560 (ख) अंश ; 
426790968) ( अर ) पूर्वाधिकार 
(ख) सेविग बेंक जमा ( श्रा ) साधारण 
(ग) चालू जमा ((!प्राए७7 (इ ) अ्रस्थगित 
0 000प7॥) (ग) ऋणु-पन्र और बाँड 
(४) प्रन्य बेंकों, प्रभिकर्त्ताओों श्रादि के ()60676प्र/688 804 
ऋण 3079068) 
(क) भारत के भीतर (घ) स्वरा 
(ख) भारत के बाहर (ड)) अन्य विनियोग 
(५) शोधनीय बिल (]3]8 (५) ऋण तथा अग्रिम 
[2897970]6) ([,0808 ७70 #&0ए०७॥0० 
(६) अन्य बिल (8॥8 0 छठप्रंकह. 0एश-व७ 
(४0!00%609, 86.) 9706 (0987-007/86॥0) + 
(७) भ्रन्य देव ((08॥0७7 (क) पुरातया सुरक्षित ऋण 


ड़ 


[9707/668) (फगए 86०7766 ]080$ 


(८) स्वीकृतियाँ, बेचान तथा इसी प्रकार 
की भ्रन्य देन 
(0 208[0/97068, +॥70407'88- 
77678 870 8760 07707" 
(00!299676778) 

(६) लाभ भरोर हानि खाता 

(77076 870 ,088 //6.) 

(१०) सामयिक श्रथवा श्राकस्सिक देन 
((/00॥#7867/ 4/907॥68) 


(ख) व्यक्तिगत जमानत पर दिये 
हुए ऋण ([|09878 0 
7९-8079] 566प0॥५) 

(ग) ऋण, जिन पर व्यक्तिगत 
जमानत के अ्रतिरिक्त और 
व्यक्तियों की भी व्यक्तिगत 
जमानत है । 

(घ) बिता जमानती ऋण 
( [778607760 07 
4)20प7/#पां ],0975) 

(डः) बेंक के संचालकों अ्रथवा 
ग्रधिकारियों को दिये गये , 
ऋण (],09708 ॥0 ॥॥068 
)27800078 90906 (0#- 
0878 ० $96 9970४) 

(च) ऐसी कम्पनियों अ्रथवा फर्मों 
को दिये हुए ऋण जिनसे बेंक 
के संचालक सम्बन्धित हैं। 
([,0978 00 (0077]09- 
7068 07 कह एा7 
ए07 ॥06 277.8000778 
07 96 उच्वर 9878 
007760॥60 ) 

(छ) कुल ऐसे ऋणों का योग जो 
बंक के संचालकों, मैनेजर 
तथा श्रन्य अ्रधिकारियों को 
दिए गए हैं । 


(ज) कुल ऐसे ऋणों का योग जो 


उन कम्पनियों तथा फर्मों को 
दिये गये हैं जिनसे बेंक 
के संचालक किसी प्रकार 
सम्बन्धित हैं । 

(भ) अन्य बेंकों पर ऋण (])768 
7077 06707 39078) 


२८१ 


(६) वसूली के लिए प्राप्त बिल (37!5 
8८0 पां।'8४0 407 60]860095) 
(७) स्वीकृतियाँ, बेचान आदि 
(0.९९४०४७॥०९४,.. ग्रिए40- 
78677678, ७॥2.) 
(८) कार्य-स्थान ([778777868 7777 घड 
686]78096707 
(६) फर्नीचर और शभ्रन्य सामान 
(१०) श्रन्य आदेय 
(११) गैर-बेंकिंग आदेय 
(१२) लाभ और हानि 
योग योग 


चिट्ट का विश्लेषण-- 

चिट्ठा ठीक इसी प्रकार तैयार किया जाता है जिस प्रकार कि बही खाते का 
एक पृष्ठ । इसमें दाहिनी श्लोर देवदारी दिखाई जाती है और बाई ओर लेनदारी । 
दोनों तरफ की मदों का योग भ्रन्त में बराबर हो जाता है और बैलेन्सशीट का सन्तुलन 
हो जाता है | बैलेन्सशीट को ठीक-ठीक समभने के लिए हम देनदारी की प्रमुख मदों 
को एक-एक करके लेते हैं । 

( १ ) पूजी--बेंक भ्रपनी पूंजी को चिट्ठं में विशेष रीति से दिखाती है। 
प्रारम्भन से पूर्व ही यह घोषित कर दिया जाता है कि बेंक कितनी प्‌ जी से अपना व्यवसाय 
आरम्भ करेगी | ऐसी घोषणा बेंक के स्मारक-पत्र (१७7707'970प70 0 ॥580- 
090700) में कर दी जाती है और इसी के आधार पर बेंक अपने श्रंश निकालती है । 
ऐसी पू जी को श्रधिकृत पुजी (8 प0778606 (099709]) कहा जाता है। कोई 
बेंक श्रधिक्ृत पूंजी से अधिक कीमत के अंश नहीं निकाल सकती है, यद्यपि यह 
आवश्यक नहीं है कि सम्पूर्ण अ्रधिकृत पुजी के अंश बेचे जायें। अधिकृत पूजी के 
जिस भाग के श्रंश वास्तव में निकाले जाते हैं और बेचने के लिए प्रस्तुत किए जाते 
हैं उसे निगंभित पूजी (58760 (907॥9]) कहा जाता है । यदि सम्पूर्ण अधिकृत 
पूंजी के अंश निकाले जाते हैं तो निर्गमित और अधिकृत पू जी बराबर होगी । यह भी 
आवश्यक नहीं है कि सभी निकाले हुए अंश खरीद लिये जायेँ। जितने मृल्य के अंश 
जनता द्वारा खरीदे जाते हैं उसे प्राथित पूंजी (5प080770806 (09]078)) कहते हैं । 
इस सम्बन्ध में यह भी याद रखना आ्रावश्यक है कि बेंक बहुधा अपने अंश का सारा 
मूल्य एक ही साथ नहीं लेती हैं। १०० रुपये के श्रंश पर आरम्भ में ५० रुपए लिये 
जा सकते हैं और झागे आ्रावश्यकता पड़ने पर धीरे-धीरे अंश की कीमत का शेष रुपया 
ले लिया जा सकता है। प्राथित पूंजी का वह भाग जो बैड को वास्तव में चुका दिया 


जाता है, परिदत्त पुजी ([?290-00 09]079]) कहलाती है। यह भ्राबश्यक है कि 
चिट में पृ जी को दिखाते समय चारों प्रकार की पू जी को श्रलग-प्रलग दिखाया जाय । 


(२) सुरक्षित कोष तथा अन्य जमा--इस मद में वह कुल राशि दिखाई, 
जाती है जो बेंक लाभाँग घोषित करने से पहले सुरक्षित कोष में डालती रहती है। 
इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कार्यों के लिए बेंक धत जमा कर सकती. हैं । इस 
प्रकार की समस्त जमा इस द्ीष॑क के अन्तर्गत दिखाई जाती है। 

(३ ) जनाधन तथा श्रन्य खाते--इस शीष॑क में विभिन्न व्यक्तियों और 
फर्मो द्वारा बेंक में जमा की हुई राशि को दिखाया जाता है। प्रत्येक प्रकार की जमा 
का अलग-अलग दिखाना आवश्यक होता है। 

(४) भ्रन्य बेडूों के ऋणा--इस शीष॑ंक में दूसरी बेंकों से लिया हुम्रा 
उधार दिखाया जाता है। देश के भीतर झौर देश के बाहर की बेड्लों के ऋणों को 
प्लग-भलग दिखाना आवश्यक होता है। 

( ५ ) शोधनीय बिल--इस मद में उन-सब बिलों की राशि का जोड़ लिखा 
जाता है जिनका भुगतान करने का बेंक ने उत्तरदायित्त्व लिया है । 

( ६ ) अन्य बिल--यह शीष॑ंक उन बिलों की राशि को' दिखाता है जिन्हें 
बेंक ने अपने ग्राहकों की ओर से एकत्रित करने के लिए जमा किया है। यह रुपया 
एकत्रित हो जाने के पद्चातु ग्राहकों को लौटा दिया जाता है, इसलिए ऐसे बिलों की 
राशि को लेन श्रौर देन दोनों के रूप में दिखाया जाता है । वसूली से पहले यह बेंक 
की लेन होती है और वसूली के पश्चात्‌ उसकी देन बन जाती है। 

( ७ ) स्वीकृतियाँ तथा बेचान--इस ज्यीषंक में उस राशि को दिखाया 
जाता है जिसकी कीमत के विनिमय बिल बेंक ने भ्रपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार 
कर लिए हैं। स्वीकार किए हुए बिल का घन ग्राहक से मिल जाता है और इस घन से 
बिल का भुगतान कर दिया जाता है, परन्तु जब तक बिल का भुगतान नहों होता है, 
यह बेड की देन ही रहती है । 

( ८) सामयिक अथवा झ्राकस्मिक देन--इस शीर्षक की राशि को देन- 
दारी के योग में नहीं जोड़ा जाता है। बेंक अपनी ऐसी देनदारी को इस मद में 
दिखाती है, जो केवल अनुमानजनक है और किसी प्रकार निश्चित नहीं है । आकस्मिक 
देनों के लिए, जो शज्ञात हैं, पहले से ही कुछ न कुछ व्यवस्था कर ली जाती है। 


लेनदारी अथवा आदेय (2४४०४)-- 


दाहिनी ओर के खानों में बेंक की लेनदारी श्रथवा उस राशि का ब्यौरा दिया 


जाता है जो बेंक को प्राप्त होती है। इस शोर के प्रमुख शीष॑कों की विवेचता निम्न 
प्रकार है :--- 


( १) तकदी--भारतीय बेंक अपने पास ग्राहकों की माँग को पूरा करने 


के लिए सदा ही नकदी का संचय रखती हैं । इसके अ्रतिरिक्त समय और माँग देन का 
एक निश्चित प्रतिशत विधानानुसार रिजवं बेंक़ में जमा किया जाता है। एक बेंक 
स्टेट बेंक श्रॉफ इन्डिया तथा भअन्य बेंकों में भी घरोहर रख सकती है, ताकि आावश्य- 
कता पड़ने पर नकदी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके । 


( २) याचना राशि--इस शीष॑क में उत सब धनों को सम्मिलित किया 
जाता है, जो माँगने पर तुरन्त मिल जाते हैं। ऐसी राशि बेंक द्वारा अधिक से अ्रधिक 
एक सप्ताह के भीतर वसूल की जा सकती है। 


( ३ ) भुनाये और खरीदे हुए बिल--उत सव बिलों की कीमत इस 
शीर्षक में दिखाई जाती है जो या तो बेंक ने खरीद लिए हैं श्रथवा भुना दिये हैं । 
परिपक्कता पर इनका रुपया बेंक को मिले जांता है, परन्तु परिपक्कता अवधि के श्राने 


से पूर्व श्रावर्यकता पड़ने पर ।इन्हें बेचा जा सकता है, अ्रथवा रिजव॑ बैंक से भुनवा 
लिया जाता है। 


(४ ) विनियोग--विनियोगों में बेंक के लाभदायक आादेयों को सम्मिलित 
किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के विनियोग की राधि अलग-अलग दिखाई जाती है। 
प्रत्यकालीन और दीघंकालोन तथा सरकारी और गैर-सरकारी हुण्डियों के विनियोग 
का विस्तृत ब्योरा दिया जाता है। 

(५ ) ऋण तथा श्रग्रिम--इस शीष॑क में दूसरों को उधार दी गई राशि 
चिट में दिखाये हुए क़म के अ्रनुसार लिखी जाती है । 

(३ ) स्वीकृृतियाँ--इस मद में उन बिलों का सारा मूल्य दिखाया जाता है 
जिन्हें बेंक ने ग्राहकों की श्रोर से स्वीकार किया है। यह राशि देनदारी में भी दिखाई 
जाती है। 

(७ ) कार्य-स्थान--इसके श्रन्तगंत बेंक की समस्त श्रचल सम्पत्ति का मुल्य 
दिखाया जाता है। ऐसी सम्पत्ति में बेंक के कार्यालय की बिल्डिद्भ, बेंक का फर्नीचर 
तथा उसके कार्य-स्थान से सम्बन्धित अ्रन्य स्थिर सामानों की कीमत को सम्मिलित 
किया जाता है । इस प्रकार की सम्पत्ति बेंक के मृत स्कन्ध होते हैं। इन्हें उसी समय 
बेचा जोता है जबकि बेंक फेतव होती है झौर उसका निस्तारण (7/007090709) 
करके लेनदारों को भुगतान किया जाता है । 
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५, एक अधिकोष का काह्यनिक स्थिति विवरण (39]97056 5॥60.) बना कर यह 


६. 


बताइये कि उसके भिन्न-भिन्न पदों का क्‍या महत्त्व है 
(59297, 3. (०7: 958) 


'एक अच्छी बैंक को चाहिए कि वह तरलता ओर लाभदायकता के बीच सन्तुलन 


बनाए रक्खे ।” व्याख्या कीजिए । (59887, 3. 0०7५ 955) 
७४०४९ ४707६ 7065 07 :-- 
00769 ४ 0०७]] 8700 5007 २०४३७७. (0879 3. (०7७ 955) 


0 00 23586६5 0 8 897४. (8878, 3, 0070., 957 & 954) 


अध्याय ९४५ 
बेंक ओर ग्राहक का सम्बन्ध 


(06 रिश0ब्रांग्त ठिऋ०९० ६6 डउिव्यों: घ्यते 7॥९० (प्र४ं०77९7) 








बैंकर' ओर 'आाहक? की परिभाषायें-- 

बेंक और ग्राहक के सम्बन्ध को समभने से पहले दोनों के सही-सही श्रर्थ समक लेना 
श्रावश्यक हैं। एक पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि बेंक की बिल्कुल सही 
परिभाषा करना कठिन है। साधारण रूप में हम बेंकर उस संस्था अथवा व्यक्ति को 
कहते हैं जो मुद्रा श्रौर साख में व्यवसाय करे । दूसरे शब्दों में, रुपये की लेन-देन और 
साख का क्रय-विक्रय बेंक की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। धनादेश्नों द्वारा भुगतात करने 
की प्रणाली के विकास के कारण अधिकांश भ्रुगतान धनादेशों पर ही किये जाते हैं 
प्रतएव डा० हार्ट ने बेंक की परिभाषा इस प्रकार की है :--- एक बेंकर वह व्यक्ति 
है जो अपने साधारण व्यवसाय के अन्त्ंत ऐसे घनादेशों का भुगतान करता हे 
जो उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गये हैं जिनके लिये अथवा जिनकी ओर से उसके 
पास चाल खाते में रुपया जमा किया गया हे [? इस प्रकार घनादेशों पर भगतान 
करता ही आधुनिक बेंक की प्रमुख विशेषता है और यह भुगतान उस घन में से किया 
जाता है जो ग्राहकों ने बेंक में जमा कर रखा है। कुछ लोगों से धन जमा के रूप में 
स्वीकार करके बेंक दूसरे व्यक्तियों को ऋण के रूप में दे देती है। साख का निर्माण 
भी इस प्रकार की जमा के ही आधार पर किया जाता है।इस कारण किंचित यह 
कहना अनुपयुक्त न होगा कि बेंक एक प्रकार अपने विभिन्न ग्राहकों के बीच लेन-देन का 
सम्बन्ध स्थापित कराने में मध्यस्थ का कार्य करती है। 


अ्रब ग्राहक शब्द का सही अर्थ समभने की झ्रावश्यकता है। साधारण बोल- 
चाल में ग्राहक का अभिप्राय खरीदार से होता है, जो किसी वस्तु अथवा सेवा को 
खरीदता है । बेंक के सम्बन्ध में भी ग्राहक के लगभग यही शत्रथं होते हैं, परन्तु बेंकिग 
के सम्बन्ध में खरीदने का विशेष भ्र्थ होता है ॥ बेंक के सम्बन्ध में ग्राहक का अ्रभिप्राय 
ऐसे व्यक्ति, फर्म अ्रथवा संस्था से होता है जिसने बेंक में घन जमा करके अपने नाम 
का खाता खुलवाया है ओर इस खाते में से वह बिना पू्व॑ सूचना के धनादेश द्वारा घन 
निकाल सकता है । यह झ्रावश्यक नहीं है कि व्यक्ति विशेष अधिक समय से बेंक के 
साथ व्यवसाय करे । ग्राहक ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका बेंक में इस 
प्रकार का खाता है कि उसमें से घनादेश द्वारा धन निकाला जा सकता है। इस 
, प्रकार ग्राहक सदा ही बैंक में घत जमा करने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ इस प्रइन 


का उठता आझ्ावश्यक है कि क्या उस व्यक्ति को बेंक का ग्राहक नहीं कहा जायगा जो 
बैंक में रपया जमा करने के स्थान पर उलठा बेंक से रुपया उधार लेता है ? 
व्यवसायिक जगत में ऋणी और जमाधारी दोनों ही को बेंक का श्राहक कहा 
जाता है | बात यह है कि बेंक से ऋण लेने वाले तथा बेंक में धत जमा करने वाले 
के बीच बेंक के व्यवसायिक दृष्टिकोश से कोई भी श्रन्तर नहीं होता है। ऋण भी 
जमा को उत्पन्न करते हैं ; बेंक की धन उधार देने की रोति यह है कि ऋण की राशि 
का ऋणी के नाम बेंक में खाता खोल दिया जाता है, जिसमें पे वह धनादेशों द्वारा 
भुगतान ले सकता है, भरत: बेंक का ऋणी भी ऐसा ही व्यक्ति होता है जिसके खाते में 
बैंक में सपया जमा रहता है और घनादेशों द्वारा निकाला जा सकता है। इस प्रकार 
बेंक का प्रत्येक ग्राहक उसका जमाधारी होता है । 


ग्राहका के प्रकार-- 

बैंक का ग्राहक व्यक्ति, फ्मे, कम्यनी, संस्था, सभा, संघ आदि कोई भी हो 
सकता हे | इसी प्रकार एक अधिकारी अ्रथवा संघ का मन्त्री भी सभा को ओर से 
खाता खोल सकता है । किसी व्यक्ति अथवा संस्था को ग्राहक बना लेने के पदचातु बेंक 
को उससे सम्बन्धित कत्तंव्यों को पूरा करना आवश्यक होता है, इसलिए ग्राहक बनाते 
समय बेंक अपने भार्वी माहक के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयल 
करती है | किसी भी व्यक्ति के नाम का खाता खोलने से पहले उसके चरित्र, उसकी 
साख, उसकी ईमानदारी, उसकी व्यवसायिक ख्याति तथा उसकी आशिक स्थिति का 
पता लगाया जाता है। यही कारण है कि बेंक नये ग्राहक से हवाला अ्रथवा परिचय 
माँगती है । ऐसे व्यक्ति के विषय में दूसरी बेंकों तथा पुराने ग्राहकों से ग्रुप जांच की 
जाती है और व्यक्तिगत भेंट द्वारा बेंक को व्यवस्थापक वास्तविक स्थिति का पता 
लगाने का प्रयत्न करता है। सुरक्षा के लिए ग्राहक के हस्तात्नरों के नयने लिए जाते 
हैं मौर बेंक इस बात पर अनुरोध करती है कि प्रत्येक धनादेश पर नमूने के अनुसार 
ही हस्ताक्षर होने चाहिए। नमूने के हस्ताक्ष र सुरक्षित रखे जाते हैं । 


ग्राहक आर बेकर का पारस्परिक सम्बन्ध 


एक बंकर ओर उसके ग्राहक के बीच तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं--- 

( १ ) साहुकार तथा ऋणी का सम्बन्ध ((१760607 &80 7)8000%) । 

(२ ) अभिकर्तता अथवा प्रतिनिधि और प्रधान का सम्बन्ध (&०6४॥ छा 
जिप7099॥) 

( ३ ) घरोहर-घारी और घरोहर-घर्त्ता अथवा ग्रमानत लेने वाले और अमा- 
नत देने वाले का सम्बन्ध ((%]88 ७76 380) 


साहकार ओर ऋणी-- 
बेंकर और ग्राहक के बीच का श्राधारभुत सम्बन्ध ऋणी भर साहुकार का ही 


है। जब कोई व्यक्ति बेंक में अपना रुपया जमा करके खाता खुलवाता है तो जमाघन 
की मात्रा के अनुसार बेंक जमा करने वाले श्रर्थात्‌ ग्राहत की ऋणी हो जाती है। 
यह बेंक का उत्तरदायित्त्व होता है कि वह निश्चित दछार्तों पर ग्राहक की माँग पर 
उसका धन लौटा दे । इसके विपरीत कुछ दशाग्रों में बेंकर साहकार होता है और 
ग्राहक उसका ऋणी होता है। बेंकर अपने ग्राहक को घन उधहर देता है, जो अ्रधि- 
विकर्ष, नकद साख, ऋण, अ्रग्नमिम आदि किसी भी रूप में दिया जा सकता है। धन 
का लौठाना ग्राहक का उत्तरदायित्त्व होता है। इस ब्रकार कभी याहक ऋणगणी होता है 
आर कमी बेंकर | बेंकर और ग्राहक के इस सम्बन्ध की कुछ विशेषताएँ होती हैं, 
जो साधारणतया अन्य साहकारों और ऋण व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में 
नहीं पाई जाती हैं | इन विशेषताओं की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है :-- 


( १) ऋण का भुगतान करने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध--स्वभाव में 
ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि एक ऐसे सामान्य ऋण की भाँति होती है जो एक 
व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाता हैं ॥ ग्राहक अ्रथवा जमाधारी को बैड के विरुद्ध 
वही श्रधिकार प्राप्त होते हैं जो एक साहुकार को ऋणी पर प्राप्त होते हैं। यदि बैड 
का दिवाला निकल जाता है तो जमाधारी को अपनी जमा के प्रमाण देने पड़ते हैं और 
तभी उसका दावा सच्चा माना जाता है, परन्तु एक साधारण व्यापारिक ऋण और 
बैड़ू की जमा में श्रन्तर होता है। जो राशि बेड में जमा की जाती है वह बेड्डू के पास 
प्रमानत श्रथवा धरोहर के रूप में नहीं होती है, बल्कि यह राशि ऋण के रूप में होती 
है, जिसे बैड्ूड॑र आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता है, परच्तु 
पद्यधपि एक साधारण कज्जेंदार ऋण की राशि को कभी भी चुका सकता है ओर चुकाने 
के सम्बन्ध में कोई समय अ्रवधि अ्रथवा शर्त नहीं लगाई जाती है, बड़ ऐसा नहीं कर 
सकती है । वह अपनी ओर से धन का भुगतान करके ऋण से निबठारा नहीं पा सकती 
है। ग्राहक का खाता केवल ग्राहक की प्रा्थंवा पर ही बन्द किया जा सकता है । 
बिना माँग के बैड भुगतान नहीं कर सकती है | इस प्रकार साधारण ऋणी के विप- 
रीत भुगतान की प्राथमिकता साहुकार श्रर्थात्‌ ग्राहक की ओओर से ही होती है, स्वयं 
ऋणी भश्रर्थात्‌ बेड की शोर से नहीं । ह 


(२) ऋण का उपयोग करने की स्वतन्त्रता-बैड्डूर को उसके पास जमा 
किये हुए धन के उपयोग का पूरा-पुरा अधिकार होता है । एक साधारण ऋणी किसी 
निश्चित उद्देश्य से ऋण लेता है ओर प्राप्त राशि का उपयोग निर्धारित शर्तों के अनुसार 
करता है, परन्तु बेड के ऊपर इस प्रकार का कोई उत्तरदायित्त्व नहीं होता है । वह 
जमाधन का इच्छानुसार विनियोग कर सकती है। बेछ्लर का केवल इतना दायिल्व 
रहता है कि जमाधन को यदि वह चालू खाते में है तो माँग पर तुरन्त चुका दे और 
वह सावधि जमा में है तो निर्धारित भ्रवधि के पश्चात्‌ चुका दे। इससे आगे धन के 
' उपयोग पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता है । 


(३ ) ऋणदाता (ग्राहक) की आज्ञानुसार रुपयों का भुगतान--एक 
साधारण ऋणा तो ऋणादाता द्वारा निश्चित अवधि के पहले वापिस नहीं लिया जा 
सकता है, किन्तु बैछ्ू के ग्राहक को यह अश्रधिकार होता है कि वह पहले से निर्धारित की 
गई शर्तों के श्रनुसार घनादेश हारा अपनी रकम को वापिस ले ले और विधान के 
अनुसार बैड के लिए यूह भ्रनिवाय॑ है कि यह ग्राहक की आ्राज्ञानुसार उसके खाते में से 
भुगतान करती रहे | बैड का यह उत्तरदायित्त्व है कि जसे ही घनादेश प्रस्तुत किया 
जाता है, तुरन्त भुगतान कर दे । यदि चैक में किसी प्रकार को श्रनियमितता नहीं है 
और चैक लिखने वाले के खाते में पर्याप्त घन है तो बैड भुगतान करने से इन्कार नहीं 
कर सकती है | यदि कोई बैडू बिना समुचित कारण के चैक का शअ्रनादर अथवा 
तिरस्कार (])5707077) करदी है तो इसका बेड की साख पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है। यही नहीं, इससे चैक लिखने वाले के आथिक मान और उसकी प्रतिष्ठा पर भी 
बुरा प्रभाव पड़ता है । जिस व्यक्ति द्वारा लिखे हुए चैक का अनादर हो जाता है उसे 
लोग शड्ा की दृष्टि से देखने लगते हैं और उसके साथ व्यवसाय करने में संकोच करते 
हैं। ग्राहक को यह भी अ्रधिकार है कि यदि बैड ने अ्रकारण चैक का अनादर किया 
है तो वह बैड पर मान-हानि का दावा करके मुग्रावजा प्राप्त कर ले। न्यायालय बेड 
को हर्जाना देने पर बाध्य करते हैं । 

( ४ ) ग्राहक के खातों की गोपनीयता और पूछ-ताछ--एक साधारण 
ऋषणादाता के लिये यह अनिवाय नहीं है कि वह अपने ऋणी की आाथिक अ्रवस्था को 
गुप्त रखे या उसके बारे में किसी भी प्रकार की पूछ-ताछ का उत्तर दे। किन्तु बेंड्ूर 
के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ग्राहक के खाते से सम्बन्धित सभी बातों को गुप्त 
रखे । वह अ्रन्य पक्षों को ग्राहक के सम्बन्ध में कोई बात उस समय तक नहीं बता 
सकती है जब तक कि ऐसा करना या तो आवश्यक न हो और या उपयुक्त । प्रत्येक 
बार जब बेंक श्रपने ग्राहक की झ्राथिक स्थिति की सूचना अन्य व्यक्तियों को देती है 
तो वह एक प्रकार की जोखिम उठाती है । यदि बैड के ऐसा करने से ग्राहक के मान 
की हानि होती है तो ग्राहक बेड के ऊपर क्षय-पूति का दावा कर सकता है। 
वैसे भी बेड की ऐसी कार्यंवाहियों का परिणाम यह होगा कि बैड अपने ग्राहकों को 
खो बैठेगी । केवल निम्न दक्षाओं में ग्राहक्तक की आथिक स्थिति का रहस्य खोलना 
उचित हो सकता है । 

( के ) जबकि किसी न्यायालय के आदेश्यानुसार ग्राहक की आ्थिक स्थिति 

का बताना आवश्यक है । 

( ख ) यदि ऐसा करना राष्ट्र, समाज अ्रथवा व्यवसायिक उन्नति के लिए 

आवश्यक है | 

(ग ) जबकि ग्राहक स्वयं रहस्य खोलते की श्राज्ञा देता है। 

( घ ) जवक़ि ग्राहक वैह्लू का हवाला देता है और संदर्भ (३७(6/6708) के 

लिए बहू को ग्राहक की झ्राथिक स्थिति बताना पड़ती है । 


(४ ) यदि ग्राहक की आर्थिक स्थिति बताना स्वयं बेंक की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक है। 

उपरोक्त दशाओं में भी जब कभी भी ग्राहक के खाते और उसकी साख की 
सूचना दी जाती है तो बेंक को सावधानी से काम लेना चाहिए । यदि बेंक की असाव- 
धानी के कारण ग्राहक की साख को ठेस पहुँचती है तो इससे बेंक और ग्राहक दोनों 
हो को हानि होती है । 
अभिकर्ता और प्रधान-- 

बेंक और ग्राहक का दूसरा सम्बन्ध अभिकर्तता और प्रधान का होता है। बेंक 
का प्रमुख कार्य तो रुपए का जमा करना और उधार देता ही है, परलु आधुनिक बेंक 
को अपने आहक के ग्रतिनिधि अथवा अभिकत्ता के रूप में भी अनेक सेवाएँ सन्यत्र 
करनी पड़ती हैं | इन सेवाश्रों का व्यापार और वारिज्य जगत में भारी महत्त्व है। 
इनसे ग्राहक को विशेष सुविधा होती है और क्थोंकि बेंकर अपनी सेवाओं का पारि- 
तोषण लेता है, इसलिए उसकी भी श्राय में वृद्धि होती है। अभिकरत्ता के रूप में 
बेंकर के निम्न काय महत्त्वपरर्ण हैं :--(१) ग्राहक के चैक्ों का भुनावा, (२) ग्राहक 
की भ्रोर से विनिमय बिलों को स्वीकार करता ओर एकत्रित करता, (३) ग्राहक का 
एपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना, (४) ग्राहक की शोर से अंशों, ऋण पत्रों, 
प्रतिज्ञा-पत्रों, स्टॉक आदि को खरीदना और बेचना, (५) ग्राहक की ओझोर से ब्याज, 
मूलधन, लाभाँश श्रादि एकत्रित करता और छुकाना, (६) ग्राहक की आ्लोर से बीमा, 
ब्याज, ऋण आदि की किश्वों का चुकाना, (७) ग्राहक की श्रोर से श्रन्य आदेशित' 
काये करना, इत्यादि । 

इन कार्यों की संख्या और उनका महत्त्व आधुनिक संप्षार में बराबर बढ़ता 
ही जा रहा है। ये सभी कार्य ग्राहक के श्रादेशानुसार बेंक उसके प्रतिनिधि के रूप में 
करती है और यदि बेंक अपने याहकों की आज्वानुस्तार काये करती है तथा अपने 
अधिकारों का दरुपयोग नहीं करती है तो बँक के कार्यो के लिए ग्राहक उत्तरदायी 
होता हे | इस सम्बन्ध में ग्राहक और बैंक के पारस्परिक सम्बन्ध पर भारतीय प्रसं- 
विदा विधान ([%887 7,8छ 0 (/00॥798068) की व्यवस्थाए लागू होती हैं। 
जब तक बैंक की लापरवाही, अधिकार से बाहर काम करना अथवा बेईमानी सिद्ध 
नहीं होती है, ग्राहक बेंक की उन सभी कार्यंवाहियों के लिए उत्तरदायी होता है जो 
उसने उस ग्राहक की ओर से की हैं । 
घरोहर-घारी ओर घटरोहर-धर्ता-- 

बेकर तथा ग्राहक के बीच तीसरी प्रकार का सम्बन्ध प्रस्यासी (["प3#26) 
तथा लाभधघारी (86767८४ए"ए) का होता है। आधुनिक बेड अपने भाहक को 
बहुयूल्य वस्तुओं के तंरच्ाण का भी काय करती हैं। एक ग्राहक जेवशत, हौरे 
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बहुमूल्य प्रतिभूतियाँ प्रौर पत्र-बेंक के संरक्षण में छोड़ सकता है। इस संरक्षण के 
लिंस बैड शल्कर अथवा कमीशन लेती है, परन्तु बेंक धरोहर को सुरक्षित रखने 
और लौटाने की गारन्टी देती है। घरोहर के खो जाने अ्रथवा नष्ट हो जाने की दर्शा 
में बेंक को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। विधान के अनुसार घरोहर के ग्रति बेड 
को इतनी ही सावधानी वर्तवी पड़ती है जितनी वह निजी माल के सम्बन्ध 
में रखती है | यदि बैंक की किसी भी प्रकार की असावधानी के कारण ग्राहक को 
हानि होठी है वो बेंक को उसकी क्षय-पूर्ति करनी पड़ती है । 

व्यवहार में बेंक इस प्रकार की धरोहर को मुहर लगे हुए लिफाफों अथवा 

मुहर लगे हुए तालबन्द सन्दूकों में लेती है और बेंक यह जिम्मेदारी लेती है कि माँगने 
पर धरोहर-घर्ता को उसी प्रकार बिना मुहर हूटे धरोहर लोठा दी जायगी । परल्तु 
ऐसी वस्तु के लोटाने में सावधाती की आ्ावश्यकता होती हैं। यदि यह किसी ग्रनाधि- 
कृत (980४० 88व) व्यक्ति को लौदा दी जाती तो बेंक उत्तरदायी होती है। 
कुछ देशों में इस प्रकार का नियम है कि यदि धरोहर रखने के लिए पारितोषण नहीं 
लिया जाता है और बेंक की घोर लापरवाही सिद्ध नहीं होती है तो बेंक धरोहर की 
क्षय-पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है ! भारत का नियम इस सम्बन्ध में अधिक 
कड़ा है । यहाँ अत्येक्ष घरोहर पर बेड की असावधानी सिद्ध होने पर झय-पूर्ति 
आवश्यक होती है, चाहे उसके संरक्षण के लिए बेंक ने कमीक्षन लिया है या नहीं । 

ज३ बैंक बहुमूल्य वस्तुओं के संरक्षण श्रोर सुरक्षित रखने का उत्त रदायित्त्व 

लेती है तो वह एक प्रन्यासो ([778॥8) के रूप में कार्य करती है । इसी प्रकार जब 
बेंक निश्चित शर्तों पर जमा स्वीकार करती है ओर उसका हिसाब जमा करने वाले को 
देदी रहती है तो भी बेंक प्रन्यासी हो रहती है । 
ग्राहकों के प्रति बेंक की विशेष जिस्मेदारियाँ-- 

उपरोक्त सम्बन्धों के अतिरिक्त व्यवहारिक जीवन में बेंक के उसके ग्राहकों के 
प्रति कुछ विशेष उत्तरदायित्त्व होते हैं, जिनका निभाना बेंक के लिए आवश्यक 
होते हैं। ये उत्तदायित्त निम्न ग्रकार हैं :-- 

(१ ) धनादेशों का भुगतान करना- बेंक के लिए उसके ग्राहकों द्वारा 
उस पर लिखे हुए घनादेशों का आदर करना आवश्यक होता है। जब तक ग्राहक के 
खाते में प्र्यात्त घन है ओर धनादेश के विषय में कोई अन्य प्रकार की त्रुटि नहीं है, 
बेंक को उस पर लिखे हुए सभी चेकों का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 


। 0] बेकर का साधारण ग्रहशाधिकार (06099) ]60)--यदि 
कोई विरोधी समभौता नहीं हुआ है तो प्रतिभूति के रूप में बेंक किसी भी ऐसी 
सम्पत्ति को रोक सकती है जो उसके संरक्षण में रखी हुई हो । 


( ॥ ) खातों की गोपनीयता--बैंक का यह महान्‌ उत्तरदायित्त्व होता है 


कि वह अपने ग्राहक के खाते को ग्रुत्त रखे। बहुत बार ग्राहक की आाथिक स्थिति के 
खुल जाने से उसकी झाख तथा उसके व्यवसाय को काफी हानि पहुँच सकती है, अत- 
एवं जब तक नियम, लोक हित अथवा ग्राहक की स्वीकृति के कारण ऐसा करना 
ग्रावश्यक नहीं होता है, बेंक़ अपने ग्राहक की आ्थिक स्थिति छुपाकर ही रखती है, 
परन्तु बेंक अपने ग्राहुकों को एक दूसरे की आशिक स्थिति के सम्बन्ध में गोपनीय रिपीर्ट 
दे सकती है । 

(70 ) आनुर्षपांगिक व्यय लेने का अधिकार--बेंक़ को अपने ग्राहकों से 
आनुषांगिक व्यय ([7075870$9] ()087268) वसूल करने का अ्रधिकार होता है 
और ग्राहक उन्हें देने से इन्कार नहीं कर सकता है । 

(० ) चक्रवर्ती व्याज लगाने का अधिकार--बेंक को चक्रवर्ती ब्याज 
लगाने का अधिकार होता है। 

( ए ) समय-सीमा की छूट- बेंक ऐसी गारल्टी देती है कि निश्षेपदाताओं 
द्वारा जमा की हुई राशि पर समय सीमा (]7708 4779/797०7) लागू नहीं होती 
है । यदि निक्षेपदाता को तीन साल से भी अधिक समय रुपया जमा किए हुए हो जाता 
है और समय सीमा विधान (]770॥0707 7,9७) के अनुसार ऋण के अ्रशोघनीय 
हो जाने की श्रवस्था उत्पन्न हो जाती है, परन्तु फिर भी बेंक उसे चुकाने से कभी भी 
इन्कार नहीं करती है । ड 
बेंकर और ग्राहक के सम्बन्ध की कुछ विशेष द्शाएं-- 

चार महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों में, जो नीचे दी जाती हैं, बेंक को विशेष रूप में 
सावधानी से काम करना पड़ता है ;--- 

( १ ) ग्राहक के धनादेशों का भ्ुगतान--बंसे तो ग्राहक के घवादेशों का 
भुगतान करने के लिए बैंक उत्तरदायी है और अ्रकारण भ्रुगतान न करने पर बेंक को 
मान-हानि की क्षय-पूति करने के लिए बाध्य किया जा पकता है, परन्तु इस सम्बन्ध 
में भी थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि बेंक को इस प्रकार की 
सूचना मिल चुकी है कि ग्राहक पागल हो गया है, उसका दिवाला निकल चुका है, 
ग्राहक ने धनादेश विशेष का भ्रुगतान न करने का लिखित आदेश दे दिया है, भ्रथवा 
ग्राहक ने घनादेश के खो जाने की सूचना दे दी है तो बेंक को चाहिए कि वह आाहुक 
के धनादेश का भुगदाव न करे । यदि सब कुछ जानते हुए भी बेंक भुगतान करती है 
तो वह हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होती है । 

(२) अल्यवयस्क ग्राहक के प्रति--अल्पवयस्कत अथवा नाइलिगम 
(४४०7) के साथ व्यवसाय करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। विधान के 
प्रनुसार अल्यवयस्क के साय किए हुए प्रसंविदे ((४07008868) अमान्य होते हैं। यदि 
ऐसा व्यक्ति ऋण लेता है, अधि-विक्ष प्राप्त करता है, अथवा बिल को स्वीकार करता 
है तो उससे धन वसूल नहीं किया जा सकता है । ऐसे व्यक्ति के नाम का खाता खोलते 


समय बैंक को इन सब वातों का ध्यान रखना पड़ता है। व्यवहार में बेंक इस बात 
पर अनुरोध करती है कि ऐसे व्यक्ति की ओर से उसके संरक्षक के नाम पर खाता 
खोला जाय और उसे जमाघन से अधिक धन निकालने का अ्रधिकार न दिया जाय । 


(३ ) सम्मिलित हिन्दू परिवार का खाता--प्म्मिलित हिन्दू परिवार की 
ओर से उसका प्रबन्धकर्त्ता सभी बातों के लिए उत्तरदायी होता है। परिवार के अन्य 
सदस्यों के वैधानिक अधिकार सीमित होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे खाते 
से सम्बन्धित सभी घनादेशों पर प्रबन्धकर्तता के हस्ताक्षर रहें। साभेदारी फर्म में सभी 
सामेदारों का सामहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्त्व होता है, इसलिए किसी भी साभे- 
दार के हस्ताक्षर अथवा आ्रादेश पर भुगतान किया जा सकता है, परन्तु सम्मिलित हिन्दू 
परिवार में यह बात नहीं होती है । 

(४ ) संस्था की ओर से खोला हुआ खाता--फर्मो की भाँति संध्याश्रों 
ग्रथवा विभागों की श्रोर से भी खाते खोले जा सकते हैं। इन खातों पर संस्थाओं और 
विभागों के अधिकारियों द्वारा धनादेश लिखे जाते हैं और बहुधा चैकों पर दो या 
उससे अधिक हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी बेंक को पहले से 
ही बता दिया जाता है कि अमुक खाते से धन निकालने का अधिकार किसको है। बेंक 
के लिए यह आवश्यक है कि सभी घनादेशों की समुचित जाँच के पश्चात्‌ ही भुगतान 
करे झोर सन्देह की दशा में बिना प्रमाण के भुगतान न करे । 
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अध्याय १६ 
आधुनिक बेड्निड़ के प्रकार 


(6 7एछ७४ रण शिग्वेंटाज ठिलमॉतंछड) 





व्यापार बेकिंग के प्रकार-- 

देश की प्रचलित मुद्रा साघारणतया बेंकिंग मुद्रा ही होती है और यह बैंक मुद्रा व्यापार 
बेंकों द्वारा निर्मित होती है । विभिन्न देशों में व्यापार बेंकों के संगठन और उनकी 
कार्य-विधियों में भारी अन्तर पाया जाता है, परन्तु व्यापार बेंकिग प्रथा को हम दो 
बड़े-बड़े भागों में बाँठ सकते हैं :---(१) बिटेव की शाखा बेंकिंग प्रणाली ([3787060 
छक्णारंत8 5ए8679) तथा ( २ ) अमरीका की इकाई बेंकिंग पद्धति (77 
छ99गादं78 5ए8/677) । सबसे पहले हम बेंकों की इस कार्य-विधि के अन्तर का 
ही अध्ययन करेंगे ॥ 


शाखा बैंकिंग प्रणाली 
(हाट डउिड्माद्रंत३) 
शाखा बेकिंग का अर्थे-- 

शाखा बैड्लिंग से अभिग्राय बेड्लिंग की उस प्रणाली का हे जिसमें बेड्लिंग 
कमयनी की अनेक शाखायें सार देश में या देश के एक बहुत बड़े भाग में फैली 
हैं| इस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली का सबसे श्रच्छा उदाहरण इज्जल॑ण्ड में मिलता है, 
जहाँ व्यापार बेंक साधारणतया एक विशालकाय संस्था होती है, जिसकी शाखाएं 
देश भर में फैली रहती हैं । श्रन्य बहुत से देशों में भी, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, 
यह प्रणाली प्रचलित है। इद्धलैण्ड की कुल १०,८७४ बेंकिंग संस्थाश्रों में से ६७,७१७ 
पर पाँच बड़ी-बड़ी बेंकों का, जिन्हें 'महान्‌ पाँच (978 #7ए७) कहा जाता है, 
झ्राधिपत्य है। इसी प्रकार जमंती और फ्रान्स में भी अधिकांश बेंकिंग व्यवसाय कुछ 
थोड़ी सी ही बेंकों के हाथ में है । 
शाखा बंकिंग प्रणाली के लाभ-- 

इस प्रकार की बेंकिंग प्रणाली के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :--- 

(१) बड़े पेमाने की उत्पत्ति और श्रम-विभाजन के लाभ--शाखा 
बेंकिंग को बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा श्रम-विभाजन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं । 
एक ही बेक का विज्ञाल संगठन होता है और उसके पास पूंजी तथा अन्य साधन भी 
अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसी बेंक बेंक-कार्यों के संचालन के लिये विशेषज्ञ रख 
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रऊ़ती है और इस प्रकार अपने व्यवसाय का वैज्ञानिक तथा कुशल प्रबन्ध कर सकती 
है। छोटी-छोटी बेंकों के लिए घनाभाव के कारण यहु सम्भव नहीं है कि वे ऊँचा 
वेतन देकर विशेषज्ञों को रख सके | 

(२ ) सुरक्षित कोष में बचत--इस प्रणाली में निधि की बन्नत होती है | 
एक विद्याल बेंक के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह प्रत्येक शाखा में थोड़ी-थोड़ी 
सुरक्षित निधि रखे, क्योंकि श्रावश्यकता पड़ने पर एक शाखा से दूसरी शाखा को 
नकद कोपषों का हस्तान्तरण किया जा सकता है, परन्तु यदि बेंक की शाखाए नहीं 
हैं तो उसे अधिक बड़ा सुरक्षित कोष रखता पड़ता है, जिससे कि श्लावश्यकता पड़ने 
पर कठिनाई न हो । इस प्रकार व्यवसाय के विस्तार की तुलना में इकाई वेंकिंग की 
अपेक्षा शाखा बेंकिंग में कम सुरक्षित कोषों की ग्रावश्यकता पड़ती है। 

( ३ ) धन के हस्तांतरण में मितव्ययिता एवं सरलता--शाख्ा बैंकिंग 
के लिये विप्रेय व्यवसाय (पि९0#87086 87658) गर्थात्‌ धन का एक स्थान 
से दूसरे को हस्तान्तरण सस्ता और सरल होता है, क्योंकि बैंक की एक शाखा से 
दूसरी को घन का हस्तान्तरण हो सकता है। यही कारण है कि ऐसी बेंकों के कारण 
देश के विभिन्न भागों के लिए व्याज की दरों में सम्शनता झा जाती है। 

( ४ ) व्यवसायिक जोखिम का भौगोलिक वितरणा--शाखा बेंकिंग 
में व्यवसायिक जोखिम का भौगोलिक वितरण हो जाता है। कुल सम्पत्ति भ्रथवा कुल 
व्यवसाय एक ही क्षेत्र में केन्द्रित न होकर कई स्थानों पर फैला हुआ होता है । इस 
प्रकार एक स्थान की हानियों का एक दूसरे स्थान के लाभों से समायोजन होता रहता 
है । यदि एक स्थान पर मन्दी भी आती है तो भी बेंक सरलतायूवंक उसके दुष्परिणामों 
को सहत कर सकती है। 

( ५ ) बेकिंग सेवाश्रों में वृद्धि--इस पद्धति द्वारा देश के सभी नगरों, 
अविकसित क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक में बेकिंग सेवाएँ उपलब्ध की जा सकती है। 
इस प्रकार इसके द्वारा देश के उन भागों को भी बेंकिंग सेवाग्रों के लाभ प्राप्त हो 
जाते हैं जहाँ स्वतन्त्र रूप में बेंक खोलने का विच्वार भी नहीं किया जा सकता है। 


( ६ ) प्रतिभूतियों का कुशल विनियोग--झाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्त- 
गत बैंकों के कमचारी योग्य एवं कुशल होते है, और उनके पास विनियोग के लिए 
घन भी काफी होता है | भ्रतः वे उपयुक्त व सुरक्षित प्रतिभृतियों में घत का विनियोग 
करने में सफल रहते है 

( ७ ) कर्मचारियों की ट्रेनिंग में भी सुविधा हो जाती है, क्योंकि शाखा 
बेंकिंग के भ्रन्तगंत बेंकों का काम बहुत विस्तृत होता है, जिससे कर्मचारियों को बेंकिंग 
कारोबार के प्रत्येक पहलू की ट्रेनिंग प्राप्त करने का भ्रवसर मिलता है । 
शास्रा बंकिंग पद्धति के दोष-- 


यह प्रणाली आधुनिक श्राथिक विकास प्रणाली के श्रनुकूल तो अ्रवश्य है, 


[ २९५ 


परन्तु श्राधुनिक उत्पादन प्रणाली के सभी दोप भी इसमें पाये जाते हैं। प्रमुख दोष 
निम्त प्रकार हैं :--- 

( १ ) प्रबन्ध व निरीक्षण की कठिताई--इस प्रणाली में बड़े पैमाने की 
उत्पत्ति के सभी दोष होते हैं। विधालकांय समबठन के कारण प्रबन्ध, निरीक्षण और 
नियन्त्रण की गम्भीर समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं । 

( २ ) प्रारम्भन-प्रेरणशा, लोच व रुचि-अनुकूलता का अभाव--एक 
बेंक के लिए दो बातों की भारी झावश्यक्ता होती है ;--एक तो यह कि जिस क्षेत्र 
में वह स्थित है उस क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों और ग्राहकों की रुचियों के अ्रनुसार 
कार्यं-विधि निद्दिवत की जाय और दूसरे, उसके कार्य में लोच तथा प्रारम्भन प्रेरणा 
([709/96) रहे । शाखा बेंकिंग द्वारा ये दोनों बातें कठिनाई से पूरी होती हैं, 
क्योंकि प्रत्येक बात प्रधान कार्यालय से पूछ कर उसकी निर्वारित नीति के अनुसार 
की जाती है । यही कारण है कि ऐसी प्रणाली को व्यक्तिगत सम्पर्क के लाभ बहुत ही 
कम प्राप्त होते हैं मोर बहुत बार उसका कार्य स्पातीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं 
रह पाता है । 

(३) व्ययपूर्ण प्रशाली--शाखा बेंकिंग प्रणाली साधारणतया व्ययपूरां 
होती है । प्रत्येक नई शाखा की स्थापना पर अलग-अलग व्यय करना आवश्यक होता 
है। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे शाखाशं की संख्या बढ़ती है और उनका फैलाव बढ़ता 
है वेसे-वैसे समचय ((१007009/700), नियन्त्रण ((00070]) तथा निरीक्षण 
(5प]8"ए807) का व्यय बढ़ता जाता है। 

(४ ) भअ्नावश्यक व प्रतियोगी विकास का दोष-यह पद्धति बेंकिंग 
सेवाश्रों के श्रनावश्यक तथा प्रतियोगी विकास को प्रोत्साहन देती है | प्रत्येक नगर और 
क्षेत्र में प्रत्येक बेंक अपनी-अपनी शाखाएं खोलने का प्रयत्न करती है। इससे सेवाग्रों 
को दोबारगी (7090!7690709) होती है और विभिन्न बेंकों के बीच हानिकारक 
प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है । हे 

( ५ ) एक शाखा के दोषों का अन्य शाखाओ्रों पर प्रभाव--एक ज्ाखा 
की भ्रुल का सारी शाखाश्रों पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी एक क्षेत्र में संकट अथवा 
मनन्‍्दी झ्राती है तो सारी की सारी बेंकिंग प्रणाली का ढाँचा हिलने लगता है । 


( ६ ) एकाधिकार को बढ़ावा--शाखा बेंकिंग प्रणाली के पअन्तर्गत अत्यधिक 
केन्द्रीयकरण हो जाता है । इसके फलस्वरूप आथिक सत्ता कुछ इने-गिने व्यक्तियों के 
हाथों में पहुँच जाती है, जिसका दुरुपयोग होने का भय है । 


बे है 
इकाई बेकिंग 
([एञं६ उिल्णांतंत्ठ) 
इस प्रकार को बेंकिंग प्रणाली का चलन मुख्यतया संयुक्त राज्य श्रमरीका भें 
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है। इसके अन्तर्गत एक बेंक का कार्य साधारणतया एक ही कार्यालय तक सीमित 
होता है, यद्यपि यह सम्भव है कि कुछ बेंकों को एक सीमित क्षेत्र के भीतर 
शाखायें खोलने का भी अधिकार हो | इस प्रणाली में प्रतिनिधि बैंकिंग पद्धति द्वारा 
काम किया जाता है। धनों के हस्ताव्तरण तथा कार्य की सुविधा के लिए विभिन्न 
बेंकों को एक-दूसरे से सम्बन्ध रखना पड़ता है। इकाई बेंकिंग प्रणाली इस आधारभृत 
विचार के अनुसार ठीक समझी जाती है कि एक वेंक का प्रारम्भन स्थानीय समाज 
द्वारा ही होना चाहिए और उसका स्वामित्त्व भी उसी के पास रहना चाहिये । ऐसी 
बेंक का व्यवसाय साधारणतया आस-पास के उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा कृषकों से 
ही सम्बन्धित होता है | ऐसी प्रणाली में बेंक के कार्य का स्थानीय, आराथिक श्र 
सामाजिक संगठन के साथ एबगेकरण होता है | ऐसी पद्धति में जन-संख्या के अनुपात 
में बेंकों की संख्या अधिक होती है। अमरीका में हजारों छोटी-छोटी स्वतन्त्र और 
व्यक्तिगत बेंक है, जिनका स्वामित्तव भी स्थानीय होता है। एकाधिकारी प्रवृत्तियों को 
रोकने के लिए भ्रमरीकतन सरकार बेंकों के कार्यक्षेत्र को सीमिष रखने का प्रयत्न 
करती है । 


इकाई बेकिंग के गुण-- 

इस प्रणाली के समर्थक इसे विभिन्न कारणों से अधिक उपयुक्त बताते हैं-- 

(१ ) स्वतन्त्र व्यवसाय सिद्धान्त के अनुकूल--यह कहा जाता है। 
इकाई-बेंकिंग स्वतन्त्र व्यवसाय (78७ 7॥0॥87]07786) सिद्धान्त के भ्रधिक अनुकूल है। 

( 7 ) स्थानीय कल्याण का विशेष ध्यान--इसमें स्थानीय कल्याण 
का विशेष ध्यान रखा जाता है| शाखा बेंकिंग स्वभाव से ही ऐसी होती है कि अपने 
लाभ के पीछे स्थानीय जन-संख्या के हितों का ध्याव नहीं रख सकती है। बेंक'का 
स्थानीय जन-संख्या से प्रत्यक्ष और व्यक्तिग्त सम्पकें रहता है और उसका संचालन 
तथा उसकी कार्य-विधि स्थानीय परिस्थितियों के अ्रनुसार होती है। 


 (॥ ) एकाधिकारी संस्थाश्रों के विकास पर रोक--यह प्रणाली एका- 

घधिकारी बेकिंग के विरुद्ध एक अच्छा प्रतिबन्ध है, क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंक 

छोटे-छोटे होते हैं, जिससे बड़ी एकाधिकारी संस्थाओ्रों के निर्माण का डर नहीं होता । 

(४9 ) कार्य में शीघ्रता- एकाकी बेंकिग-प्रणाली के अच्तगंत कार्य शीकघ्रता 

से समय पर किया जाता है। अधिकारीगण दिन प्रति दिन की समस्याओ्रों का यथोचित 

निर्णय कर लेते हैं जिससे दीघंसूत्रता (880 780787) की हानियाँ नहीं होने 
पाती हैं । 

(४) अकुशल बैंकों की समाप्ति--जब कि जश्ञाख बेंकिंग के अन्तर्गत एक 

बंक की भकुशल शाखा अन्य कुशल शाखाश्रों के बल पर जीवित रहती है, इकाई बेंकिंग 


धरणाली के भ्नन्तगंत ऐसा होता सम्भव नहीं है, क्योंकि एक झकुशल बेंक अधिक समय 
तक जीवित नहीं रह सकता | 


(४7 ) प्रबन्ध में सुविधा रहती है, क्योंकि इस पद्धति के अन्तर्गत देश 
भर में शाखाञ्रों का जाल सा नहीं त्रिछ्ा होता । 


ग्ालोचना--- 


इस प्रणाली के विरुद्ध भी बहुत कुछ कहा जा सक्रता है। जोखिस का 
फैलाव न होने के कारण इस प्रणाली में स्थिरता कम होती है और बेंकों की विफ- 
लता का भय अधिक रहता है। (7) कोषों में गतिलशीता नहीं रहती और उनका 
हस्तान्तरण कठिन और व्ययपूर्ण होता है। (77) व्यवसाय का पेमाना छोटा होने के 
कारण प्रबन्ध की कुशलता तथा कार्य-विधियों के सुधार सम्बन्धी लाभ कम ही प्राप्त 
होते हैं । () ऐसी प्रणाली में छोटे-छोटे नगरों तथा ग्रार्मीण क्षेत्रों में बेकिंग 
सेवाएँ उपस्थित करने में कठिनाई होती हैं, क्योंकि एक स्वतन्त्र बेंक की स्थापना 
शाखा खोलने की अपेक्षा अधिक कठिन होती है और नये क्षेत्रों में आरम्भ में व्यवसाय 
भी कम ही मिलता है। ( ० ) सरकारी नियन्त्रण तथा निरीक्षण के धृश्िक्रोश से 
भी इकाई बेकिंग शाखा बेंकिंग की तुलना में अच्छी नहीं होती है, क्‍योंकि प्रत्येक 
बेंकिंग इकाई पर अलग-अलग नियन्त्रण रखना झ्रावश्यक होता है । 
इकाई वकिंग प्रणाली में सुधार-- 

इकाई बेंकिंग प्रणाली के दोषों को देखते हुए अमरीकन बैंकिंग पद्धति में कुछ 
ग्रावश्यक सुधार किये गये हैं। (। ) कुछ बैंकों को थोड़ी-थोड़ी शाखाए' खोलने का 
अधिकार दिया गया है। (7 ) इसके अश्रतिरिक्त वहाँ श्वत्ललाकारी अथवा वर्गीय 
(४०४४ ०५०" 6/०४७),बेंकिंग पद्धति को प्रोत्साहन दिया गया है । इसके अ्रन्तगंत 
बहुत सी बेंकों पर एक ही साथ एक ही व्यक्ति अथवा कुछ थोड़े से व्यक्तियों का सामू- 
हिक स्वामित्त्व रहता है, यद्यपि वैसे प्रत्येक बेंक की प्‌ जी, प्रबन्ध तथा कमंचारी श्र॒लग 
श्रलग होते हैं । (377) साथ ही ऐसी भी व्यवस्था पाई जाती है कि ग्रामीण ज्षंत्रों 
तथा छोटे-छोटे नयरों की बेड्ढू बड़े-बड़े कयरों की बेड़ों में अपने खाते खोलती हैं, 
जिससे कि विभिन्न बेकिंग इकाइयों का एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
है। (१०) बड़े-बड़े नगरों की वैक् छोटी-छोटी बेड्डों को व्यवत्तायिक सलाह देती 
है। उनके फालतू घन को एक से दूसरी के पास हस्तान्तरित करती है और ग्रावश्य- 
कता के समय उन्हें ग्राथिक सहायता भी देती है । 
निष्कृषे-- 

यह निरंय करना थोड़ा कठित है कि भारत में इन दोनों में से कौन सी 
प्रणाली अधिक उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में टामस (7%0706७) ने कहा हे कि 
“यद्यपि दोनों ही ग्रणालियाँ अप्ूर्ण हैं, परन्तु दोनों की कार्य पद्धति को देखने से 
पता चलता है कि शाखा बेड्िंग प्रणाली अधिक उत्तम है [?? वास्तविकता यह है 
कि अमरीका जैसे धनी देश में तो जहाँ जन-साधारण की श्राय काफी ऊची है और 
जहाँ व्यवसायों का काफी विस्तार हो चुहा है, इक्नाई बेकिंग प्रशाली ठीक हो सकती 
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है, यद्यपि वहाँ पर भी उसके सफल संचालन के लिए उसमें समय-समय पर परिवतंन 
प्रावश्यक होते हैं । भारत में पूंजी की कमी है, श्राय की कमी के कारण बचत कम 
होदी है, बैंकिंग प्रणाली का विकास बहुत ही कम हुआ है शोर प्रस्तुत बेंकों के पास 
पर्याप्त व्यवसाय नहीं है, इसलिए यहाँ इकाई बेंकिग प्रणाली उपयुक्त नहीं हो सकती 
है । हमारे लिए तो शाखा बेंकिंग ही श्रधिक अच्छी है, परन्तु प्रावश्यकता इस बात को 
है कि एक बेंक की भ्रलग-अलग शाखाए' स्थानीय दक्शाग्रों के अनुसार अपनी-अपनी 
नीति प्रौर कार्य-प्रणाली का निर्माण करें, ताकि बेंक और स्थात्तीय व्यवसायिक वर्ग 
के बीच निक्टतम्‌ सम्बन्ध बना रहे । 


अमेरिका ने इकाई बेकिंग पद्धति को अपनाया था, लेकिन सन्‌ १६२६-३३ को 
महान्‌ मन्दी में इस प्रणाली के बेंक संकटों का सामना न कर सके और टूट गए, जबर्कि 
इक्नलेंड के शाखा प्रणाली के बेंक इन संक्रटों को केल गये। अपनी अनगिनती 
शाखाओं के बल पर उन्होंने संकटों का सामना कर लिया। इस कारण ही अमेरिका 
ग्रव घीरे-धीरे शाखा बेंकिय की ओर बढ़ रहा है। भारत ने इजड्जलेंड का अनुसरण 
करते हुये शांखा बेंकिंग पद्धति को अपनाया है । 


बेंकों का वर्गीकरण (7॥० (९(6३४आंपिट४४०४७ ०६ 3&४ॉ:४)-- 
बेंक साधारणतया निम्न प्रकार की होती हैं :--- 


(१) केन्द्रीय बेंक (१७४7७! 399]7) -यह देश की राष्ट्रीय बेंक होती 
है। ऐसी देश में साधारणतया एक ही बेंक होती है, यद्यपि इसकी अ्रनेक शाखाए हो 
सकती हैं । भारत की केन्द्रीय बेंक। रिजव बेंक श्रॉफ इण्डिया है। लगभग सभी 
केन्द्रीय बेंकों की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं :--प्रथम, ऐसी बेंक को देश में नोट 
निर्गंम का एकाधिकार ग्ाप्त होता है और दूसरे, विशेष प.रेस्थितियों को छोड़कर उसे 
जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होता है। केन्द्रोय बेंक विभिन्न 
प्रकार के कार्य सम्पन्न करती है। सरकारी धन की लेन-देत और उसका हिसाब-किताब 
केन्द्रीय बेंक ही रखतो है और यह बेंक आ्रावश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी 
देती है। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय बेंक सरकार की बेंकर होती है। सरकारी रोकों का 
संरक्षण ओर सरकारी ऋणों का प्रबन्ध भी इसी के हाथ में होता है । इसके अ्रतिरिक्त 
यह बेंक विभिन्न रीतियों से देश की चलन तथा साख व्यवस्था पर नियन्त्रण रखती है, 
सरकार को ग्राथिक, वित्तीय तथा मौद्विक मामलों में सलाह देती है श्रौर इन विषयों से 
सम्बन्धित आवश्यक सूचना और ग्राँकड़े एकत्रित करती है । बुकिंग प्रणाली के दृष्टिकोण 
से भी केन्द्रीय वेंक कई प्रकार के महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। यह बैंकों की बेंक होती, 
है। बेंकों को विभिन्न रूपों में ऋणों, अग्रिमों तथा उनके द्वारा भुनाए हुए विनिमय 

बिलों को पुनः भुनाकर आयिक सहायता देती है, उनके समुचित संचालन की देख-रेख 
करती है ओर सरकार को वेंकिग विधान के सम्बन्ध में सुझाव देती है । आधुनिक युग 





धन 


में तो मौद्रिक साख, विनियोग तथा वित्तीय समस्यात्रों की जठिलता के कारण 
केन्द्रीय बेंक का महत्त्व बराबर और भी बढ़ता जा रहा है । 


(२ ) व्यापारिक वेंक (00#णाह्ष्टांक छिक्त्नोर))--भारत की श्रधि- 
काँश सम्मिलित पूजी बेंक (० 0॥08-800८४ 35085) इसी प्रकार की हैं। इन 
बेंदों का प्रमुख कार्य व्यापार की वित्तीय व्यवस्था में सहायता देना होता है । इन बेंकों 
की विशेषता यह्द होती है कि वे अल्पकालीन ऋण ओर अग्रिम प्रदान करती हैं । भारत 
में ऐसी बेंक साधारणतया ३ महीने तक के लिए ही ऋण देती है, यद्यवि कुछ दक्षाश्रों 
में अधिक से श्रधिक्त १ वर्ष के लिए भी ऋण दे दिए जाते हैं । ये अग्रिम वेयक्तिक 
प्रतिभूतियों, विनिमय बिलों अथवा बाँड की आड़ पर दिये जाते हैं, परन्तु तेयार माल 
चल सम्पत्ति को भी बेंकों द्वारा भ्रच्छी प्रतिभुति समझा जाता है। प्रतिज्ञा-पत्रों पर 
साधारणतया किसी दूसरे सम्मानित दल के हस्ताक्षरों का भी अनुरोध किया जाता 
है । विधानानुसार ऐसी बेंक अचल सम्पत्ति की आड़ पर तथा दीघेकालीन श्रोद्योगिक 
कार्यों के लिए ऋण नहीं देती हैं, परन्तु भारत की कुछ व्यापार बंक व्यापारिक वित्त 
के अझतिरिक्त और भी बहुत सी सेवाश्नों को अपने कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करती हैं । 
ऐसी बेंक लगभग सभी प्रकार की निक्षेपों को स्वीकार करती हैं और बेंक सम्बन्धी 
भ्रत्य सामान्य सेवाग्नों को भी सम्पन्न करती हैं। बहुत बार ये बेंक त्रिदेशी विनिमय 
व्यवसायों में भी भाग लेती हैं 


हु ८ डी इक कै 9. ५ % ्ी मालप्नन ही बे 


( ३ ) श्रौद्योगिक बेंक ([70प50779] 897]75)--ये बेंक़ व्यापार के 
स्थान पर भ्रौद्योगिक वित्त की व्यवस्था करती हैं । इन बेंकीं के तीन कार्य महत्त्वपूरां 
होते हैं ;--:प्रथम, जमा का प्राप्त करना--व्यापार बेंकों की भाँति औद्योगिक बेंक भी 
जमा स्वीकार करती हैं, परन्तु ये साधारण॒तया निश्चित तथा अ्रनिश्चितकालीन निक्षेपों 
श्र्थात्‌ दीघंकालीन जमा ही स्वीकार करती हैं, क्‍योंकि इन्हें ऋण भी लम्बे काल के 
लिए देने पड़ते हैं। दूसरे, ये बैंक दीघंकरालीन श्रौद्योगिक ऋण प्रदान करती हैं। 
उद्योगों को दा प्रकार के ऋणों की झ्रावश्यकता होती है :-- मर्शःनरी, बिःत्डद्भा तथा 
फर्नीचर आदि के लिए दीघंकालीन ऋण आवश्यक होते हैँ, परन्तु मजदूरी चुकाने, 
कच्चा माल खरीदने और तैयार माल की बिक्नी के लिए अ्रल्पकालीन ऋणों से काम 
चल जाता है। दूसरी प्रकार के ऋण तो व्यापार बेंकों से मिल जाते हैं, परन्तु प्रथम 
प्रकार के ऋण श्रौद्योगिक बैंकों से मिलते हैं। इस सम्बन्ध में औद्योगिक बेंक ऋण 
लेने वाले उद्योग की साख और वित्तीय स्थिति की सूद्म जाँच करती है और नियन्त्रण 
तथा सरक्षा के लिए फर्म के प्रबन्ध में सक्तिय हिस्सा लेती है | तीसरे, ये बेंक ओर भी 

हुत सी फुटकर सेवाएँ सम्पन्न करती हैं, जैसे--आओऔद्योगिक फर्मों को विनियोग 
सम्बन्धी सलाह देना, औद्योगिक कम्पनियों के अंशों को खरीदना शौर बेचना, ओद्यो- 
ग्रिक फर्मों के लिए विज्ञापन करना, इत्यादि | 


३०० ) 


भारत में ऐसी बैंक लगभग न होने के बराबर हैं, परन्तु जमंत्ती और जापान 
में उनका चलन बहुत है। भारत में झ्ौद्योगिक वित्त प्रमण्डल ([#तैप&पक] 
मपाा4॥7९७ (0700780700) तथा राज्य औद्योगिक वित्त प्रमण्डल इसके श्रच्छे 
उदाहरण हैं । कुछ देशों में मिश्रित बेंक पद्धति भी प्रचलित है। जमती की ओद्योगिक 
बैंक व्यापार बैंकों का भी कार्य करती हैं और अमेरिका में व्यापार बेंक औद्योगिक बेंक 
भी होती हैं । 

इन बेंकों दा ग्रौद्योगिक विकास में भारी महत्व होता है, क्योंकि ये स्थिर यंत्र 
([?]87॥), बिल्डिंग, मशीनरी श्रादि की प्रतिभरतियों पर दोर्धकालीन ऋण प्रदान 
करती हैं। ये वेंक भी साधारणतया मिश्रित पू जी बैंक होती हैं और इनकी पू'जी कई 
म॒दों से प्राप्त होती है :--प्रथम, अंशों की बिक्नी से पूंजी मिलती है--इन बेंकों की 
परिदत्त पूजी (00-70. 0907७) व्यापार बेंकों की अ्रपेक्षा अ्रधिक होती है। 
. दूसरे, इनकी पूंजी का दूसरा साधन दी्कालीन जमा होती है। तीसरे, ये बेंक बीमा 
कम्पनियों से दीघकालीन ऋण प्राप्त करती हैं। अन्त में, ये बेंक ऋण-पत्र ()606॥- 
5ए768) निकाल कर पृजी प्राप्त करती हैं । 


( ४ ) विदेशी विनिमय बैंक (07087 +#5609788 89078)-- 
इन बेंकों का मुख्य काय॑ विदेशी बिलों की खरीद और बेच द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन 
को सुलभाना होता है। स्मरण रहे कि प्रत्येक देश के व्यापारी अपने ही देश के चलन 
में भुगतान लेना पसन्द करते हैं, इसलिए किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ती है 
जो एक देश की मुद्रा को दूसरे देशों की मुद्राओं में बदलने का कार्य करती हो । इन 
बेंकों को विभिन्न देशों की मुद्रायें रखनी पड़ती हैं भ्ौर इनकी शाखायें भी देश-विदेद्ष में 
फैली रहती हैं । इन वेंकों को कभी-कभी केवल विनिमय बेंक' भी कहा गया है। 

इन बेंक़ों की कार्य-विधि यह होती है कि विनिमय बेंक की एक देश की शाखा 
बिल खरीदती है और कीमत चुकाती हैं और फिर दूसरे देश की शाखा इसी बिल को 
बेचती है भर धन वसूल करती है। इस प्रकार विना घन का हस्तान्तरण किये भ्रत्त- 
रंष्टरीय लेन-देन सुगमतापृवंक वैसे ही तय हो जाता है। ये .बेंक विदेशी व्यापार की 
सहायता करके उसके प्रोत्साहव में भी सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त इन बेंकों के 
अन्य काय॑ अन्तर्राष्रीय ऋणों का भुगतान, प्रतिभूतियों का आयात-निर्यात, श्रग्निम या 
भावी विनिमय व्यापार (707ज़७70 ॥5009786) भी हैं। ये बेंक विनिमय दरों 
के आकस्मिक उच्चावचनों को रोक कर आयात-निर्यात व्यापारियों को अ्रनिश्चितता 
तथा उससे सम्बन्धित जोखिम से बचा देती हैं। इन कार्यों के साथ-साथ विनिमय बेंक 
बेंकों के ओर भी लगभग सभी प्रकार के सामान्य कार्य सम्पन्न करती हैं । 


भारत में पूर्णतया भारतीय विनिमय बेंक कोई भी नहीं है। अ्रधिकाँश विनि- 
मय बेंक विदेशी बेंक्रों की ही शाखायें हैं, परन्तु श्राधुनिक काल में कुछ ऐसी प्रवृत्ति 
देखने को श्राती है कि एक ही बेंक एक ही साथ कई प्रकार की बेंकों के काये करती 


है। व्यापार बेंक विदेशी विनिमय व्यवसाय करती हैं और विनिमय बेंक व्यापार बेंकों 
के भी कार्य करती हैं | इस कारण एक बेंक को उसके प्रधान कार्य के अनुसार ही 
व्यापार अथवा विनिमय बेंक का नाम दिया जाता है । यदि किसी बेंक का मुख्य कार्ये 
विदेशी विनिमय व्यवसाय है तो उसे विनिमय बेंक का नाम दिया जाता है। 


( ४ ) कृषक बंक (8767७) 38075)--कपि की समस्याएं 
व्यापार तथा निर्माण उद्योगों से भिन्न होती हैं। कृपक व्यापारियों तया उद्योगपतियों 
की भाँति ऐसी प्रतिभृतियाँ नहीं दे सकते हैं जो व्यापार तथा श्ौद्योगिक बैंकों को मान्य 
हों। इसके अतिरिक्त कृषि की वित्तीय आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं :--बीज, 
खाद तथा फसलों की बिक्री के लिए ब्ल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है, परन्तु 
भूमि में स्थायी सुधार के लिये दीघंकालीन ऋणों की श्रावश्यकता पड़ती है । वैसे भी 
कृषि में सामयिक वित्त (95888079/। म779768) का काफी महत्त्व होता है। इसी 
कारण कृषि की वित्तीय व्यवस्था के लिये श्र॒लग प्रकार की ही वेंकों की ग्रावश्यकता 
पड़ती हैं । 

कृषि सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो प्रकार की बैंक होती 
हैं :--एक तो, सहकारी बेंक, जो साधारखतया अ्ल्पकालीन ऋण देती हैं और दूसरी 
मूप्राधि अथवा भूमि-बन्धक बैंक ([,800 )/(०0708988 39778), जो दीघंकालोन 
ऋणों की व्यवस्था करती हैं। भारत में दोनों ही प्रकार की बेंक हैं, परन्तु सहकारी 
बैंकों का चलन अधिक है और ये बेंक बहुत बार दीघ॑ंकालीन ऋण भी प्रदान कर 
देती हैं 


( ६ ) सहकारी बेक ((0-09०/9॥7ए8 3%778)--भारत में दस या 
दस से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सहकारी साख समिति खोल सकते हैं और उप्तका 
पंजीयन (8280780707) भी करा सकते हैं। ऐसी समितियाँ केन्द्रीय बेंक तथा 
राज्य सहकारी बेंकों से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इनका उद्देश्य पारस्परिक साख 
का निर्माण करता तथा कृषकों को कम ब्याज पर अल्यकालीन ऋणों का प्रदात करना 
होता है । सहकारी साख समितियों में उत्तरदायित्व सीमित अथवा अ्रसीमित हो सकता 
है, परन्तु भारत में ग्रामीण साख समितियों का संगठन साधारणतया असीमित उत्तर- 
दायित्त्व (09]77/660 .997]7ए) आधार पर ही क्रिया जाता है। इन समितियों 
पर राज्य सहकारी संस्थात्रों का चामान्य निरीक्षण रहता है । 


एक साधारण सहकारी बेंक अथवा साख समिति की पूजी प्रवेश शुल्क 
(॥70797058 7७8७), अंशों की बिक्री, जनता तथा सदस्यों हरा जमा किये हुए 
निक्षेपों, सुरक्षित कोषों, सरकारी सहायता और केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी बेंकों से 
लिये हुये ऋणों से प्राप्त होती है। कुछ काल से भारत में सहकारी आ्रान्दोलन के रूप 
में परिवततंत किया जा रहा है और सहकारी साख समितियों के स्थान पर बहुमुखी 
समितियाँ () ०४४-७४7१0086 50090768) खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है, 


जो साख सुविधा के श्रतिरिक्त एक हो साथ ओर भी श्रनेक प्रकार की सेवाएं सम्पन्न 
करने का प्रयत्न दरती हैं । 

(७ ) भूमि-वन्धक बैंक (,97998-/07॥2989 378 --ये बेंक 
कृषि उद्योग को दीघंकालीन ऋणा, ब्र्थात्‌ु ५ से लेकर २० वर्ष के काल के लिये 
ऋा प्रदान करती हैं ! ये ऋण खेतों में स्थायी सुधार के लिए दिए जाते हैं और 
भूमि को गिरवी रख कर प्राप्त किये जाते हैं। खेतों में कु ए खुबवाने, मवेशी खरीदने, 
बाढ़ को रोकने का प्रबन्ध करने आदि के सम्बन्ध में ये ऋण लिए जाते हैं । इनका 
भुगतान बहुध्रा किश्तों में किया जाता है, जो एक निश्चित समय के पश्चात आरम्भ 
होती हैं । 

कुछ समय से भारत में भ्रू-प्राधि बेंकों को खोलने का काफी प्रयत्न किया जा 
रहा है श्रोर साधारणतया ऐसी बेंकों को मिश्रित पूंजी बैंकों के रूप में खोला जा रहा 
है । कभी-कभी भ्रू-प्राधि बेंक सहकारी भुमि-बंधक बेंक भी होते हैं और कभी-कभी उनको 
भ्राभास-सहकारी भु-प्राधि बेंक (0ए७४-(४00.9/9098 /800 )/078988 
8977) के रूप में खोला जाता है। ऐसी बेंकों के सदस्य ऋणा लेने वाले तथा देने 
वाले दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनमें उत्तरदायित्त्व सीमित होता है । 
एक अच्छी बक प्रणाली की आवश्यक विशेषताएँ--..... 

किसी भी देश के आर्थिक जीवन में बैंकों का महत््वयृणं स्थान होता है । बेंकों 
से समाज को अनेक लाभ होते हैं : -( ) ये देश में <चत को प्रोत्साहन देकर पूंजी 
के निर्माण में सह.यकु होती हैं। (44 ) ये बचत करने वालों तथा विनियोगियों के 
बीच मध्यस्य का कार्य करके दोनों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर देती हैं। 
( 77। ) साख का निर्माण श्रधिकतर इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इस कारण इनके 
द्वारा साख पद्धति के सभी लाभ प्राप्त हो जाते है । आ्राधुनिक युग में बिना बेकिंग का 
समुचित विकास किये औद्योगिक तथा वारिज्यिक उन्नति की आज्ञा निमल है। 

परन्तु अपनी सेवाओं का सरलताएूवंक ग्रतिपादन करने के लिए बेंक प्रथा 
में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक होता है | ये विशेषताएं! निम्न प्रकार हैं:-- 

“ (९ ) वेंक प्रणाली ऐसी हो कि वह समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता 
पूरी करें | इसका अर्थ यह होगा कि बेंक प्रशाली देश की आर्थिक परिस्थितियों के 
अनुकूल हो । एक कृषि प्रधान देश में सहकारी तथा पृ-प्राधि बैंकों की प्रथानता रहेगी 
झोर एक व्यवसायिक देश में व्यापार बैंकों की । इसी प्रकार विदेशी व्यापार के लिये 
विनिमय बेंकों का होना आवश्यक होता है । 

(२) वचत को संग्रह करने में सुविधा--यह आवश्यक है कि बैंकिंग 
प्रणाली का इस प्रकार संगठन किया जाय जिससे कि समाज के घनी तथा निर्धन दोनों 
ही वर्गों की बचत को एकत्रित किया जा सके । 


( २ ) साख पर समुचित नियन्त्रणु--क्थोंकि साख का अत्यधिक निर्माण 


देश के लिए घातक होता है, इसलिए यह आावश्यक है कि ऐसे था साख-मुद्रा को 
जिससे बेंक प्रणशली पर समुचित नियन्त्रण रखा जा सके और वह्‌ 
स्यकतानुसार साख की मात्रा को घटाती-बढ़ाती रहे । * काय-विधि 
( ४ ) समन्वित बैंकिंग प्रणाली-- यह आवश्यक है कि बेकिंग प्रसेहार भी 
विभिन्न अज्ञों के बीच समुचित समन्वय भ्रथवा समचय ((00-070)746 ०गगी को 
रहे । इससे एक ओर तो सेवाश्रों की दोबारगी (42प9॥6९8807%) नहीं होने पायेग" 
भ्ोर दूसरी ओर अनाथिक प्रतियोगिता समास हो जायगी। इसके अतिरिक्त वेकिंग 
संगठन के पूरे-पूरे लाभ भी उसी दशा में प्राप्त होते हैं जबकि बेंकर सेवाओं का विकास 
पमचयथुक्त ((४0-07479/86) होता है। 
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4«. #हएी20 [प्रा।ए (96 0।767670७ ए४+छ़6७० (०फ्रम्माललां4] बाते (६०४०) 
डिध्यांतए 8 ६४0 5६६१४ ६6 [घ504075 0 8 (०पाग्रआएंं० 3977, 
(528७7, 3, &., 958] 
२. केन्द्रीय बैंक और व्यापार बैंक के कार्यों का अन्तर सममराइये ? 
(5०8०7, 3. & , 957) 
3. ऊअडणबांत ६06 त4676006 9० एट७॥ ६]6 छा ब्घमत 8785५ 927एटंप8. 
भरक्राफा ०6 छत एणप छाछ0०० 800 छाए ? 
4... अजऋणी20 06879ए ६98 चथा0ण75 (7७905 0 ॥7700677 99फाद्ंतहु 86 0- 
(078- 


“अध्याय १७ 


केन्द्रीय बंड्डिंग 


((०फ४ीं 82मतंग8) 


भूमसमका-- 
केनद्दीय बेंक से हमारा अभिष्रायः देश की उस बेंक से होता है जो प्रधानतया देश में 
बेंकिंग तथा साख पर नियन्त्रण रखती है । ऐसी बेंक को हम केरद्वीय बैंक इस कारण 
कहते हैं कि इसका देश की मुद्रा और साख व्यवस्था में केन्द्रीय स्थान होता है। इस 
बैंक को कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्रात होते हैं जो अन्य बैंकों को या तो प्राप्त ही नहीं 
होते या बहुत ही कम अंश तक उपलब्ध होते हैं। इन भ्रधिकारों के कारण केन्द्रीय 
बेंक देश की मौद्रिक और साख नीति को अश्रधिक अंश तक प्रभावित कर सकती है। 
केन्द्रीय वेंक की परिसाषा हम इस ग्कार कर सकते हैं :--“यह वह बैंक है जो 
देश की साख और मोद्रिक नीति का जन-साधारण के कल्याण के लिए प्रबन्ध 
करती हे |?” केद्धीय वेंक की और भी परिभाषाए' देखने में आती हैं। लगभग सभी 
परिभाषाओं में केन्द्रीय बेंक के कार्यों का उल्लेख करने का अयत्न किया गया है । प्रमुख 
परिभाषाए निम्न प्रकार हैं :-- 


प्रमुख परिमाषाएं-- ०५... 

( १ ) केन्द्रीय बेंक वह संस्था है जो देश में जन-साधा रण के हितों को ध्यान 
में रखकर मुद्रा और साख के बीच सम्बन्ध स्थापित करती है, देज्ञ के हित में मुद्रा 
श्रौर साख पर नियन्त्रण रखती है ओर इस प्रकार देशी श्रौर विदेशी कीमतों में 
स्थिरता स्थापित करती है और बेंकियग तथा बेंकिग व्यवस्था का विकास तथा संग्रठन 
करती है । इस प्रकार केन्द्रीय बेंक वह॒ संस्था है जो देश के भीतर आशिक स्थिरता 
(9/6000776 50807॥79ए) स्थापित करती है ।” 

(२ ) केन्द्रीय वेंक वह संस्था है जो अन्य बेंकों तथा साख संस्थाओं की 
मुद्रा ओर साख सम्बन्धी आ्रावश्यकताओं की पूति करती है, बेंकों को बेंक होती है, 
सरकारी बेंक का कार्य करती है, राष्ट्र के आथिक हितों की रक्षा करतो है झौर देश 
को मुद्रा शोर साख प्रणालियों का इस प्रकार नियन्त्रण रखती है कि देश के भीवर 
कोमत-स्तर और देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता (5$9))]॥%) 
बनी रह सके, देश में वृत्तिहीनता ((78700]09789700) दूर हो और देशवासियों 
के वास्तविक ग्राय-स्तर की वृद्धि हो। इस प्रकार, केन्द्रीय बेंक वह संस्था है जो 
केद्रीय बेंक के काय करे। 


ऊू कं नशा 
५ « “और 
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( ३ ) “केन्द्रीय बैंक वह बेंक हे जो देश में चलन तथा जाख-मुद्रा की 
त्रा का नियमन करें [?7# 
| में कप /“९ ् 9] 
वर्तमान युग में ऐसी वंक का विधान, उसके काय और उसझी कार्य-विधि 
भी साधारण बेंझों से सित्र होते हैं | ऐसी वंक के अपने चिद्धान्त तथा व्यवहार भी 
लग होते हैं | केन्द्रीय बक को इस योग्य बनाने के लिए कि वह अपने कार्यों को 
मुचित रूप में पूरा कर सके, सरकार द्वारा कुछ विशेष अभ्रधिकार दिए जाते हैं, जैसे--- 
त्र-मुद्रा निगंभ का एकाधिकार, सरकारी घन का संरक्षण, चलन निधि को रखना, 
न्‍य बेंकों की जमा को रखना श्रोर अन्य बैंकों को संकट काल में सहायता देना, 
त्यादि । इन विशेष अ्रधिकारों के कारण केन्द्रीय बेंकिग के सिद्धान्त एवं व्यवहार 
न्‍य बैंकों से अलग होते हैं और इसीलिए केन्द्रीय बेंकिंग का एक पृथक विषय के 
पर्मेझ्रध्ययत आवश्यक हो जाता है । पर की 
न को / 3 


बन्द्रीय बेंक की प्रकृति-- ४ 
एक साधारण व्यापार बेंक् के विरुद्ध केन्द्रीय बेंक का कार्य देश की बेकिंग 
[णाली पर इस प्रकार नियन्त्रण रखना होता है कि राज्य की सामान्य मौद्रिक नीति 
ग़्ी सफल बनाया जा सके । इसका अभिप्राय यह होता है कि ;:--( 3 ) केर्द्रीय बेंक 
गा उद्देश्य व्यापार की भाँति अपने स्वामियों अथवा अंश्धारियों के लिए अभ्रधिकतम्‌ 
ताभ कमाना नहीं होता है। ( ॥9 ) केन्द्रीय बेंक़ के पास व्यापार बेंकों पर नियन्त्रण 
खने के कुछ उपाय श्रथवा साधन होते हैं। ( 77 ) केन्द्रोय बेंक सदा ही राज्य के 
प्रदेशानुसार कार्य करती है । कुछ ऐसी परम्परा बन गई है कि सभी देशों में, चाहे 
हाँ की शासन प्रणाली का रूप कुछ भी क्यों न हो, सरकार कुछ इस प्रकार के 
नियम श्रवश्य बनाती है जिनके द्वारा केन्द्रीय बेंक पर नियन्त्रण रखा जा सके ।“अधि- 
काश दशाओं में तो केन्द्रीय बेंक एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कायें करती है, परन्तु 
जिन देशों में वह व्यक्तिगत अ्रंशधारियों की बेंक होती है वहाँ भी सरकार इसके 
प्रबन्ध में भाग लेती है, इसकी नीति का निर्धारण करती है और इसके कार्यवाहत पर 
नियन्त्रण रखती है । ( 79 ) केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य मोद्रिक प्रणाली का संरक्षण 
करना होता है । इस उद्देश्य से ही उसे तोट तनिर्गम का एकाधिकार दिया जाता है 
प्रौर भ्रन्य बैंकों पर इसका गधिपत्य स्थापित किया जाता है। ( ए ) इसके अतिरिक्त 
देन्द्रीय बेंक सरकार तथा देश की अन्य बैंकों के बेंकर के रूप में भी काये करती है । 


केन्द्रीय बेक की आवश्यकता-- 
( १) साख के निर्माण पर नियन्त्रणु-बेंकों का एक महत्त्ववृर्ण कार्य॑ 
साख का निर्माण है और साख के इस निर्माण से समाज ओर राष्ट्र को काफी लाभ 


होता है, परन्तु अपने लाभों को बढ़ाने के लिए बेंक साख के निर्माण को एके निश्चित 
सीमा से बाहर ले जा सकती है। ऐसी दक्षा में साख राष्ट्र की सेविका न रह कर उल्ठा 
उसके लिए अभिशाप बन जाती है॥ इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि देझ्ष 
के हितों को ध्याव में रखते हुए साख के निर्माण पर नियन्त्रण रखा जाय, जिससे 
उनकी निकासी एक सीमा के ही भीतर रहे, परन्तु प्रश्न यह उठता हैं कि बेंकिंय 
प्र इस प्रकार का नियन्त्रण कौन रखे ? प्रत्येक बेंक को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान 
रखना पड़ता है, इसलिए वह स्वयं भी अपने कार्यवाहन को इस प्रकार नियन्त्रित 
करती है कि उसके पास नकद कोषों की कमी व होने पांये श्लौर संकट काल में सरलता 
से घन प्राप्त करके ग्राहकों की नकदी की माँग को पूरा करने में कठिनाई न हो । 
व्यवहार में लगभग सभी बेंक अपनी माँग देव (॥2877970 ॥,80]0768) का 
१५-२० प्रतिशत नकदी के रूप में रखती हैं । वास्तव में अपने अनुभव द्वारा बेंक यह 
जान लेती है कि उसे कितना नकद कोष रखना चाहिए, परल्तु इसका अर्थ यह नहीं 
होता है कि नकद कोषों के रखने के सम्बन्ध में बेंक को पूरी-पूरी स्वतन्त्रता दे दी 
जाय । बात यह है कि श्रधिक लाभ कमाने के लिए बेंक अपनी सुरक्षा को खतरे में 
डाल सकती है। बेंक की ऐसी नीति से बेंक और उसके अंशधारियों को तो हानि होती 
है, परन्तु देश की सारी भ्रथ॑ंव्यवस्था पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 
यही कारण है कि किसी बाहरी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा साख का नियन्त्रण 
आवश्यक हो जाता है । यह संस्था कोई बेंक ही होनी चाहिए, क्योंकि उसी को 
जनता की साख सम्बन्धी आवश्यकता का ठीक-ठीक पता रहता है | इसके अतिरिक्त 
साख के न्यिन्त्रण के लिए भारी योग्यता तथा तान्त्रिक क्षमता की आवश्यकता होती 
है, जो किसी एक व्यक्ति भ्रथवा सरकारी अधिकारी को प्राप्त नहीं हो सकती है। इस 
कार्य के लिए देश की केन्द्रीय बेंक ही सबसे उपयुक्त संस्या हो सकती है । 

(२) बेंकों की आथिक सहायता--यही नहीं, केन्द्रीय बैंक श्रावश्यकता 
पड़ने पर अच्य बेंकों को अपने पास से आथिक सहायता भी देती है, जिससे कि संकट 
के काल में उन्हें डूबने पे बचाया जा सके । 

(३ ) सरकार की मोद्रिक नीति को सफल बनाने में सहायता - एक 
केन्द्रीय बेंक देश की बेंकिंग संस्थाओ्रों पर इस प्रकार नियन्त्रण रखता है कि जिससे 
राज्य को अपनी मुद्रा-नीति कार्यान्वित करने में सुविधा होती है। एक केन्द्रीय बेंक के 
कठोर नियन्त्रण के कारण ही उसे अ्रपतती नीति में सफलता मिलती है । 

केन्द्रीय बेंकिग की आवश्यकता यथार्थ में उसके कार्यों से सिद्ध होती है। 
संत्‌ 7६२० की व्‌ सेल्स की अन्तर्राष्ट्रीय विचि परिषद ने कहा था--“जिन देशों 
में केन्द्रीय वड्डू नहीं हैं वहाँ शीत्र ही ऐसी बेंक स्थापित की जायें |?” ऐसा समझा 
गया था कि वित्तीय और प्रोद्#िक आधार को सुहृढ़ बनाने के लिए यही आवश्यक 
है ; दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ संसार के सभी देझ्षों में केन्द्रीय बेंकिंग के महत्त्व को 
समझा जाने लगा । सन्‌ १६२६ में हिल्टन यद्भ आयोग ने भारत में भी केन्द्रीय बैंक 


की स्थापना का सुझाव दिया, यद्यपि ऐसी बेंक सत्‌ १६३५ में ही स्थापित हो पाई 
थी। केन्द्रीय बेंक देश में पूजी की गतिशीलता को भी बढ़ाती है । 

केन्द्रीय बेकिंग के सिद्धान्त ((०४एर्बा उिन्मीतंगढ़ एजंतटांए ०३)-- , 

“7 केन्द्रीय बेछू तथा साधारण बेंक़ों की कार्य-यद्धति में बड़ा अन्तर होता है। 
वास्तव में केन्द्रीय बेंक एक अलग ही प्रकार की संध्या होती है, यद्यपि बहुत बार 
केसद्रीय बेंक साधारण बेंकिय सम्बन्धित कुछ प्रकार के कार्य को सम्पन्न कर सकती है। 
केन्द्रीय बेकिंग के प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं ;--- 

( १) राष्ट्रीय कल्याण की भावना-एक साधारण बेंक मुख्यतया 
लाभ के लिए कार्य करती है, जबकि इसके विपरीत केन्द्रीय बैंक का प्रमुख उत्तर- 
दायित्व देश के आर्थिक और वित्तीय स्थायित्त की रक्ता करना होता है | डी० 
कौक के अनुसार--- केन्द्रीय बेंक का निर्देशक सिद्धान्त यह है कि वह केवल लोक हित 
और समस्त देश के कल्याण के लिए ही काये करे और लाभ को अपना प्रारम्भिक 
उद्देश्य न समभे ।/* इसका यह अथ तो नहीं है कि केन्द्रीय बैंक लाभ नहीं कमाती 
है, परन्तु लाभ कमाना केवल एक गौण उद्द श्य होता है और राज्य ऐसी बेंक को 
अत्यधिक जोखिम वाले उपक्रमों में भाग लेने से रोकता है। इसका परिणाम यह 
8 है कि केन्द्रीय बेंक अधिक समभदारी से कार्य करती है और अन्य बेंकों से प्रति- 
थोगिता नहीं करने पाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश की समस्त बेंकिंग प्रणाली की 
बोधनक्षमता बनाये रखना होता है। इसलिए अपने झादेयों को तरलतम्‌ रूप में रखना 
इसके लिए अत्यन्त ग्रावश्यक होता है। 

( २) साख का भण्डार-केन्द्रीय बंक साख का भरडार होती है | अन्य 
प्नी बेंक तथा दूसरी वित्तीय संस्थाएँ इससे आवश्यकता के समय ऋण की 

_आशाय रख सकती है, यद्यपि केन्द्रीय बेंक भी ऋणों पर ब्याज लेती है, किन्तु स्वयं 
केन्द्रीय बेंक किसी से ऋण की श्राशा नहीं कर सकती है । 

(३ ) मौद्विक एवं वित्तीय स्थिरता-हकेन्द्रीय बेंक को देश के मौद्रिक 
और वित्तीय जीवन में सक्रिय (4८(४०७) भाग लेना चाहिए | जब भी देश की 
साख प्रणाली में कोई चुटि उत्पन्न होती है तो बेंक को उसे पुरा करने के लिए सक्किय 
उपाय करने होते हैं । इसके लिए केन्द्रीय बेंक के शस्त्र-भण्डार में अनेक शख्त्र होते हैं, 
जिनका-विस्तुत्त-वणंव आगे किया जायगा । 

(४ ) कार्य संचालन के लिए विशेष व्यवस्थायें--अपने कार्यों को 
उफ्त्तापवक चलाने के लिए केन्द्रीय बेंक के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की 
जाती हैं | उदाहरणस्वरूप, इसे तोटद तिर्यंम का एकाधिकार दिया जाता है, यह 
परकारी बैंकों की बेंक होती है और बेंकों की बेंक के रूप में भी काय॑ करती है । 
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(५ ) राजनैतिक प्रभाव का अ्रभाव-केन्द्रीय बेंक पर किसी भी राज- 
नीतिक दल का आधिपत्य नहीं रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी प्रकार का 
राजनीतिक दबाव अथवा प्रभाव नहीं रहना चाहिए, ताकि यह देश और समाज के हित 
में निःसंकोच तथा स्वतस्त्रतापुवंक काये कर सके | किन्तु साथ ही केन्द्रीय बेंक और 
सरकार के बीच पूर्णातया सहयोग रहना चाहिए 
केन्द्रीय बक के स्वामिस्व का प्रश्न (एफ ऐएढनचां०एछ एणी 6 0छततढा* 
8४9 ० 6 ९०घ्रप्णों 3&४६)-- 

बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि केन्द्रीय बेंक 'स्वतन्त्र' होनी चाहिये, परन्तु 
'स्व॒तन्त्र' शब्द के निश्चित अथ समभने में कठिनाई होती हैं। यदि स्वतन्त्र होने का 
अर्थ यह है कि केन्द्रीय बेंक पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए तो 
यह अनुपयुक्त है, क्योंकि मौद्रिक इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है। 
केन्द्रीय बैंक पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण अवश्य रहता है, यद्यपि भ्रलग- 
अलग देंशों में तथा अलग-अलग कालों में नियन्त्रण के अंश में अन्तर रहा है । कुछ 
दशशाओं में तो सरकार केवल इतना कर देती है कि चलन की कीमत को स्वर्ण की एक 
निश्चित मात्रा के वराबर घोषित कर देती है और मौद्विक प्रणाली के प्रबन्ध का शेष कार्य॑ 
बैंक पर छोड़ देती है, परन्तु कुछ दक्शाश्रों में सारा अधिकार सरकार के पास होता है 
और केस्द्रीय बेंक को सभी मामलों में सरकार की श्राज्ञा का पालन करना पड़ता है । 
दोनों ही प्रकार के सरकारी नियन्त्रण के उदाहरण संसार में मिलते है । 

केन्द्रीय बैंक के स्वामित्त का गअश्न भी सरकारी नियन्त्रए! से ही सम्बन्धित 
हे | सरकारी खामित्त्त भी एक ग्रकार का सरकारी नियन्त्रए हां हे । जिन देझों में 
केन्द्रीय बेंक की स्वतन्त्रता को महत्त्व दिया जाता है वहाँ उसको जन-साधारणा अश्रथवा 
व्यापार बेंकों के स्वाभित्त्व में रखा जाता है। इसके विपरीत जिन देशों में सरकारी 
आधिपत्य को अधिक महत्त्व दिया जाता है वहाँ केन्द्रीय बेंक के राष्ट्रीययरण को आव- 
इ्यक बताया जाता है । १६ वीं शताब्दी में जब सबसे पहले केन्द्रीय बंक की भ्रावश्यकता 
अनुभव की गई तो इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसी बेंक्र की स्वतन्त्रता को 
पनाये रखना आवश्यक था। यहु कहा गया था कि केन्द्रीय बेंक पर किसी भी प्रकार 
राज्य का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका राजनीतिक शोषण होगा और 
वह सरकार की वित्त-सम्बन्धी मनमानी नीति का साधत बन जायगी । इस व्यवस्था के 
भ्रन्तगंत केन्द्रीय बेंक को व्यक्तिगत अंशवारियों की बेंक बनाया जाता था, परन्तु स्मरण 

रहे कि लगभग कभी भी केन्द्रीय बेंक को अपने लाभों को इच्छानुसार बॉँटने का अ्रधि- 
कार नहीं दिया जाता था। इन लाभों में राज्य का हिस्सा अवद्य रहता था | जो लोग 
केन्द्रीय बेंक के राष्ट्रीयक रण के समर्थंक है उतका विचार है कि केन्द्रीय बैंक के संचा- 
लत के लिये राजकीय निर्देशत तथा नियन्त्रण आवश्यक होता है और इसके लिए 
केन्द्रीय बेंक के राष्ट्रीयकरण से अच्छा उपाय कोई भी नहीं है। स्वामित्त के दृष्टिकोण 
ते केन्द्रीय वेंक सात अलग-अलग प्रकार की हो सकती हैं --( + ) उसकी कुल 


पूंजी सरकारी हो सकती है, ( 7 ) जन-साधारण अथवा साधारण व्यक्तिगंक 


/ हे 
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धारियों की हो सकती है, ( 77 ) व्यापार बेंकों द्वारा प्रशादित की जा सकती 


०, 
+ 
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(4ए ) जन-साधारण तथा सरकार द्वारा मिलकर दी जा सकती है, ( 7 ) सरका 
तथा व्यापार बेंकों की मिली-छुली पूंजी हो सकती है, ( ए ) सरकार, जन-साघाररस्त ' 
तथा व्यापार बेंक तीनों द्वारा मिलकर उपलब्ध की जा सकती है, भ्रथवा ( ए7 ) जन 
साधारण तथा व्यापार बेंकों की सम्मिलित पृ जी हो सकती है। वत्तमाव युग में बहुमत 
केन्द्रीय बेंक के राष्ट्रीकरण के ही पक्ष में है॥ दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ बेंक श्रॉफ 
इज्जलण्ड, बेंक ऑफ फ्रांस तथा रिजवे बेंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीकरण किया जा 
चुका है। वैसे तो अलग-अलग देशों में केन्द्रीय बेंक का रूप अलग-अलग होता 
है, परन्तु कुछ विशेषतायें ऐसी अवश्य हैं जो किसी न किसी अंश में लगभग सभी 
केन्द्रीय बेंकों में पाई जाती हैँ । (4 ) ऐसी संस्थायें साधारणतया लाभ कमाने के 
उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती हैं । उनका अश्रधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को 
उन्नत करता होता है। ( ॥ ) इन बेंकों पर सरकारी नियन्त्रण तथा निरीक्षण काफी 
रहता है। (॥॥ ) ऐसी संस्थायें साधारणतया जनता के साथ प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं 
करती हैं। ( ए ) इन संस्थाश्रों को कुछ ऐसे अ्रधिकार प्राप्त होते हैं जो भ्न्य किसी. 
भी बैंक को प्राप्त नहीं होते हैं। वैसे भी ये शक्तिशाली संस्यायें होती हैं । 

केन्द्रीय बेंक के कार्य (6 एचाटां०095$ ० फ_;ैछ एल्क्फबो छिब्रमोरो- 

केन्द्रीय बेंक के कार्यों को हम निम्न भागों में बांठ सकते हैं :--- 

( १ ) नोट निर्गम का एकाधिकार-<आरारम्भ में लोटों की निकासी का 
प्रधिकार राज्य का ही एक विशेष भ्रधिकार समझा जाता था, परन्तु व्यापार बेंकों के 
विकास के पश्चात्‌ यह श्रधिकार उन्हें सौंप दिया गया था। यह व्यवस्था भी बहुत 
सफल न रह सकी और ऐसा अनुभव किया गया कि राज्य तथा व्यापार बेंक दोनों ही 
इस काये के लिए अनुपदुक्त थे | धीरे-धीरे यह अधिकार केन्द्रीय बेंक को सौंप दिया 
गया, क्योंकि ऐसी श्राशा की गई थी कि यह बेंक इस कारय॑ को राष्ट्रीय हित के दृष्टि: 
कोण से अधिक सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकेगी | लगभग सभी देशों में नोट निर्गम 
का एकाधिकार केन्द्रीय बेंक के पास है । इसके मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :-- 

( ) नोट निर्गमन में अनुरूपता--प्रत्येक देश ने ऐसा अनुभव किया है 
कि नोट निर्मम मैं भ्रनुरूपता लाने तथा उस पर सरकारी नियन्त्रण 
तथा निरीक्षण को हृढ़ता के साथ बनाये रखने के लिए उसका 
एकाधिकार केन्द्रीय बेंक को ही देना ठीक था।॥ 

(7 ) साख निर्माण पर नियच्चण--वतंमान युग में व्यापर बेंकों छारा 
निकाली हुई साख-मुद्रा के प्रचलन के बढ़ जाने के कारण इस साख 
प्र समुचित नियन्त्रण रखने की समस्या काफी महत्त्वपूर्णा हो गई है । 
इस सम्बन्ध में ऐसा ग्रनुभव किया जाता है कि केन्द्रीय बेंक को नोट 
निर्गम का एकाधिकार देने से एक अंश तक नियन्चण की समस्या 


सुलभ जाती है, क्योंकि साख-मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि के लिए चलन की 
वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है। केन्द्रीय बेंक चलन की मात्रा निय- 
न्त्रित करके साख-मुद्रा के विस्तार को सीमित कर सकती है। श्रतः 
साख-मुद्रा पर नियल्त्रण रखने के लिए भी केन्द्रीय बेंक की आवश्यकता 
पड़ती है । 

(7 ) जनता का विश्वास--ऐसा भी अनुभव किया गया है कि किसी 
ऐसी बेंक को नोट निर्गम का अधिकार देने से जिसे सरकारी संरक्षण 
प्राप्त है, नोटों के प्रति जनता के विश्वास को काफी ऊँचा रखा जा 
सकता है । 

(१ए ) राज्य को लाभ की. प्राप्ति--नोट निर्गेभ एक लाभदायक व्यवसाय 
है। एक ही बेंक के पास नोट निर्गंम का एकाधिकार रहने की दा में 
राज्य को निर्गम लार्भों को प्राप्त करने में भारी सुविधा रहती है, 
क्योंकि केन्द्रीय बेंक के राष्ट्रीयरण अथवा उनके लाभों पर कर 
लगाकर सरकार के लिए इन लाभों को प्राप्त कर लेना सरल होता है। 

(9 ) आचन्तरिक श्रौर बाह्य मुल्य में स्थिरता--नोट निर्गंम के एकाधि- 
कार द्वारा केद्वीय बेंक को मुद्रा की भ्रान्तरिक तथा बाह्य कीमत का 
स्थायित्त्व बनायै रखने में काफी सफलता मिलती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि विदेशी विनिमय दर में उच्चावचन कम होते हैं और 
देश के भीतर भी कीमतों में परिवतेंन कम ही हो पाते हैं । 

(४7) मुद्रा-प्रणाली में लोच--जब व्यापारिक बैंकों हारा नोटों का निर्गम 
क्या जाता है, तो वे नोटों का निर्गम व्यापारिक आवश्यकता के 
अनुसार नहीं कर पाते, लेकिन केन्द्रीय बेंक ऐसा कर सकता है, क्योंकि 
उसकी देश की व्यापारिक आवश्यकताओों से मिकट जानकारी होती 
है । इससे मुद्रा प्रणाक़्ी- में लोच भरा जाती है | 

(२ ) सरकारी बैंकर-“थह केन्द्रीय बेंक का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है। 

( ३ ) केन्द्रीय बंक सरकार का एजेन्ट तथा बेकर के रूप में कार्य 
करता है--इस रूप में केन्द्रीय बेंक सरकारी कोषों का संरक्षण 
करती है और विभिन्न सरकारी विभागों के खातों तथा हिसाबों को 
रखती है । सरकारी करों की राशि केन्द्रीय बेंक में ही जमा होती है 
भर झावश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बेंक सरकार को अल्पकालीन 
ऋणा भी देती है । इसके अतिरिक्त यह सरकार की ओर से विदेशी 
मुद्रात्नों तथा प्रतिभूतियों को खरीदती और बेचती भी है, सरकारी 
ऋशषों का प्रबन्ध करती है और लगभग सभी झाथिक मामलों में 
सरकारी प्भिकर्त्ता के रूप में काय॑ करती है । 

( 7 ) केन्द्रीय बेंक सरकार का आथिक सलाहकार होता है--मौद्रिक 





तथा बेंकिंग मामलों में सरकार केन्द्रीय बेंक से सलाह भी लेती है। 
सरकारी घन केन्द्रीय बेंक में ही जमा किया जाता है और सरकारी 
देतों का भुगतांन भी वही करती है । 


(३ ) बकों की बैंक-- केन्द्रीय बेंक का देश की भश्रन्य बैंकों से लगभग उसी 
प्रकार का सम्बन्ध होता है जैसा कि एक साधारण बेंक का अपने ग्राहकों से होता है । 
विधान श्रथवा परम्परा के अनुसार सभी बेंकों को अपनी रोक निधि ((/930 रि85९7० 
४88) का एक भाग केन्द्रीय बेंक में जमा करना पड़ता है। इससे कई महत्त्वपूरां 
लाभ होते हैं :--(') साख प्रणाली में लोच उत्पन्न हो जाती है और (7]) साख-मुद्रा 
के नियन्त्रण की समस्या सरल हो जाती है। (77) इसके अतिरिक्त (बेंकों की बेंक के 
रूप में केन्द्रीय बेंक अन्य बेंकों को ऋण देती है। (3ए) उन्हें आ्रवश्यक व्यवसायिक 
सलाह देती है तथा उनकी पारस्परिक लेन-देन का समायोजन भी करती है। (४) 
केन्द्रीय बेंक ही साधारणतया देश में निकासी गृह (0]8७7४76 0०४८) खोलने का 
कार्य करती है। 


बेंकों की बेंक के रूप के केन्द्रीय बेंक का सबसे महत्त्वपूर्णां काय॑ बेंकों को ऋण 
तथा अग्रिम प्रदान करना होता है। केन्द्रीय बंक को अन्तिम ऋगणुदाता (7.,0प्यें' 
0 68 #४७०१४) कहा जाता है |, जब किसी बेंक को अन्‍य किसी भी सूत्र से 
ऋणा प्राप्त नहीं होता है तो वह केन्द्रीय बेंक से सहायता ले सकती है। व्यापार बेंकों 
द्वारा भुनायै हुये बिलों को दुबारा भुनाकर गअ्रथवा उपयुक्त स्वीकृत प्रतियुतियों पर ऋण 
देकर केन्द्रीय बेंक संकट अथवा आवश्यकता के काल में बेंकों की इहुत सहायता कर 
सकती है। संकट के काल में तो बेकिंग प्रणाली का जीवन ही केन्द्रीय बेंक पर निर्भर 
होता है | एक दूसरे दृष्टिकोण से भी केन्द्रीय बेंक अन्तिम ऋणदाता कही जा सकती” 
है । आथिक कठिनीई के काल में केन्द्रीय बेंक सरकार अ्रथवा जन-साधारण को भी 
ऋणगणा दे सकती है । खुले बाजार प्रतिभूतियां खरीद कर केन्द्रीय बेंक साख का विस्तार 
करती है और आ्राथिक कठिनाई को बड़े अंश तक दूर कर देती है । 


(४ ) राष्ट्र के भ्रन्तर ष्टीय चलन संचय की संरक्षक--स्त्रण॑ तथा सभी 
प्रकार के विदेशी विनिमय संचयों का संरक्षण केन्द्रीय बेंक ही करती है । यह केन्द्रीय 
बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि देशी चलन की बाह्य कीमत को बनाये रखना 
केन्द्रीय बेंक का ही कत्तेव्य होता है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय बेंक 
विदेशी मुद्राओं का संचय रखती है । 


( ५ ) साख-मद्रा का-वियस्त॒णु--अधिकांश अर्थशास्त्रो और बैंकर साख- 
मुद्रा के नियन्त्रण को ही केन्द्रीय बेंक का प्रधान कार्य मानते हैं। इस काय॑ में केन्द्रीय 
बेंकिंग तीति सम्बन्धी लगभग सभी विषय सम्मिलित होते हैं। केन्द्रीय बेंक के लगभग 
सभी कार्यों का झच्तिम उद्देश्य मुद्रा की मात्रा पर समुचित नियन्त्रण रखना होता है 
श्रोर इसके लिए साख नियन्त्रण एक प्रारम्भिक झ्रावश्यकता है। वरततमान आशिक व्यव- 


प्था्रों में साख मुद्रा महत्त्वपूर्ण सेवाएं कर सकती है। ये सेवाएं श्रच्छी और बुरी 

दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं । यही कारण है कि आधुनिक युग में साख नियन्च्र॒ण 
की झावश्यक्ता को सभी स्वीकार करते हैं। यद्यपि यह विषय विवाद-ग्रस्त है कि 
साख नियन्च्रण का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए--इसके द्वारा देश में आआन्तरिक 
कीमतों की स्थिरता स्थापित की जाय भ्रथवा विनिमय दरों की स्थिरता--परन्तु साख 
नियन्त्रण के महत्त्व से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है| साख नियन्त्रण के कई 
उपाय होते हैं, जंसे-वेंक दर श्रर्थात्‌ केन्द्रीय बेंक की ब्याज की दर में परिवतंन करना, 
केन्द्रीय बेंक द्वारा खुले बाजार व्यवसाय करना, बँल्डों पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाना 
इत्यादि । केन्द्रीय बेंक इनमें से पहले दो उपाय ही कर सकती है। इन उपायों का 
विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा | 


( ६ )चसंलाहकारी कार्य- न सा बेंक राज्य के 
सलाहकार का भी कार्य करती है। वह सरकार को झ्राथिक तथा वित्तीय मामलों में. 
क्‍ आवश्यक सलाह देती है श्रौर सरकार किसी भी उलभी हुई-समस्या, सलाह देती है श्ञोर सरकार किसी भी उलकी हुई- समस्या के सम्बन्ध में 
इससे विचार-परामश कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रा, साख, विदेशी विनिमय 
तथा लोक ऋण सम्बन्धी नियम साधारणतया केन्द्रीय बेंक की ही सिफारिश के अनु- 
सार बनाये जाते हैं। भारत में बेंकिंग विधात सम्बन्धी सलाहु सदा ही रिजवं बेंक 
द्वारा प्रस्तुत की जाती है। राजकीय अथथंप्रबन्ध में भी इसकी सलाह उपयोगी 
होती है । 


( ७ ) सूचनाओं और आँकड़ों का एकत्रित करना--यह भी केन्द्रीय बैंक 

_का एक लगभग आवश्यक कार्य॑ ही बन गया है। म॒द्रा, अधिकोषण तथा विदेशी विनि- 
मय सम्बन्धी आवश्यक आँकड़े केन्द्रीय बेंक ही एकन्रित करती है। इन श्राँकड़ों की 
सहायता से देश की आर्थिक प्रगति का वेग जाना जा सकता है। विधान की आवश्यकता 
स्पष्ट हो जाती है और झ्राथिक नियोजन के आधार को हढ़ किया जा सकता है। इन 


ग्रकिड़ों की सहायता से विभिन्न देशों की स्थिति का भी तुलनात्मक श्रनुमान लगाया 
जा सकता है । 


निष्करष-- 


उपरोक्त सभी काये लगभग सभी केन्द्रीय बेंकों द्वारा किये जाते हैं, परन्तु इन 
कार्यों की गणना कर देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि इससे केन्द्रीय बैंक के 
सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं। केन्द्रीय बेंक के कार्यों का निरन्तर विस्तार हो रहा है 
ओर विभिन्न भ्रथंशात्री इस सम्बन्ध में सहमत है | हैँ कि केन्द्रीय बेंक के कार्यों की 
सीमा किस स्थान पर निर्धारित कर दी जाय (“० स्प्रेग (8978820०) का मत है 
कि-- केन्द्रीय बैंकों के विशेष कार्यों का उल्लेख तीम भागों में किया जा सकता है 
वे सरकार के आथिक प्रभिकर्ता का कार्य करती हैं, नोट निर्गंम के एकाधिकार के 
कारण उनका चलन पर विस्तृत नियन्त्रण रहता है भ्रोर अन्त में, क्‍योंकि इनके पास 
















ग्न्य बेंकों की निधि का काफी बड़ा भाग रहता है, वे समस्त साख-कलेवर के आघार' 
के लिए प्रत्यक्ष रूप में उत्त रदायी होती हैं। अन्तिम काये केन्द्रीय बेंक का सबसे 
महत्त्वपूरण काये होता है।) 
यह विषय विवाद-गरस्त हे क्ि केन्द्रीय बेंक का सबसे आवश्यक कार्य क्‍या 
है। हाटरे (7०९८६%४७) का विचार है। कि केन्द्रीय बेंक मुख्यतया अन्तिम ऋण- 
दाता होती है। बेशा स्मिथ (06 8%६68/#) ने नोट निर्गमन के एकाधिकार को 
ग्रधिक महत्त्व दिया है , शो ((8#6४०) का विचार है कि साख नियन्त्रण ही केन्द्रीय 
बैंक का एक मात्र वास्तविक, किन्तु.पर्याप्त काय॑ है।* किश और एलकिनतस्‌ ने मौद्विक 
मान के स्थायित्त्व को बनाये रखना ही केन्द्रीय बेंक का झ्रावश्यक कार्य बताया है।* 
किन्तु किसी एक काये को केन्द्रीय बेंक का आवश्यक कार्य कहना शायद उपयुक्त नहीं 
है। डी कौंक (706 77०20) ने निम्न आठ कार्यों को केन्द्रीय बेकिंग कार्य 
बताया है-* 
(१) पत्र-मुद्रा का निगम, जिसका इसे पूर्ण अथवा श्राँशिक एकाधिकार 
प्राप्त होता है । 
(२ ) राज्य के बेंकिंग तथा श्रभिकर्ता सेवाए' सम्पन्न करना, 
(३ ) व्यापार बेकों के नकद कोषों का संरक्षण, 
(४ ) राष्ट्र की धातु-निधि का संरक्षण, 
(५ ) विनिमय बिलों, कोषागार विपत्रों तथा श्रन्य उपयुक्त विपत्रों का फिर 
से भुनाता, 
प्न्तिम ऋणदाता का उत्तरदायित्त्व स्वीकार करना, 
विभिन्न बेंक़ों की पारस्परिक लेन-देन का तिबटाना, और 
व्यवसायिक आवश्यकताओं तथा राज्य द्वारा घोषित मौद्रिक मान की 
स्थिरता को ध्यान में रख कर साख-मुद्रा प्रर नियन्त्रण रखना । 


सन्‌ 7६२३६ के भारतीय चलन- और वित्त आयोग के सम्मुख बंक ऑफ 
'इड्नलेंड के गवनेर ने केन्द्रीय बैंक के निम्न कार्यों का वर्शन क्रिया था ;--इसे 
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नोट निर्गंम का एकाधिकार होना चाहिए, विधि-पग्राह्म मुद्रा की निर्गंग तथा उसके 
प्रचलन से हटाने का एकमात्र सूत्र यही होना चाहिए। सरकार की सभी शेषें 
([89]97088) तथा देश की पन्य बैंकों और उनकी शाखाओं की सभी शेषें इसी के 
पास रहनी चाहिए। यह एक ऐसी अभिक्र्ता का काय॑ करे जिसके द्वारा देश के आ्त- 
रिक और विदेशी आर्थिक काय सम्पन्न किए जायें। केन्द्रीय बेक का यह भी कत्तंव्य 
होना चाहिये कि देश के चलन की श्रान्तरिक ओर बाह्य कीमत की स्थिरता को यथा- 
सम्भव बनाये रखते हुये चलन प्रणाली में उपयुक्त विस्तार तथा संकुचन करे। 
भ्रावश्यकता के समय अथवा संकट के काल में यह ऋण का अन्तिम साधन होनी 
चाहिये, जो कि स्वीकृत विलों को दुबारा भुनवाकर श्रग्निम के रूप में अ्रथवा सरकारी 
हुण्डियों की जमानत पर मिल सके 


केन्द्रीय बैंक ओर मोद्रिक नीति 


(साख-नियन्त्रण) 
(९७ज्ज्थो उिब्मोंए ब्यते पाठ भिंए््र०००ए 2०८9) 


मौद्विक नीति का अथे एक पिछले भ्रध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है। कुछ 
निरिचत उद्देश्यों की पूति के लिए यह बहुधा आवश्यक समभा जाता है कि देश में 
चलन और साख-मुद्रा की कुल मात्रा का आवश्यकतानुसार विस्तार और संकुचन 
किया जाय । वतमान युग में तो इस बात का महत्त्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि 
आधुनिक सरकारें वित्तीय और मौद्रिक विषयों के नियन्त्रण द्वारा ही आथिक और 
वारशिज्यिक नीतियों को फलीभूत करने का प्रयत्न करती हैं। इस सम्बन्ध में चलन की 
मात्रा पर नियन्त्रण रखदा अपेक्षतन सरल होता है, क्‍योंकि अधिकाँग चलन पत्र-मुद्रा 
के रूप में होता है, जिसके निर्गममन का एक्राधिकार केन्द्रीय बेंक के पास रहता है। 
प्रमुख समस्या साख के नियन्त्रण की होती है, क्‍योंकि साख का निर्माण अनेक बेंकों 
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द्वारा किया जाता है । मोद्रिक नीति के सम्बन्ध में केन्द्रीय बेंक का प्रमुख कार्य साख 
के विस्तार और संकुचन को नियन्त्रित करने से ही सम्बन्धित होता है | धीरे-धीरे इस 
दिशा में केन्द्रीय बेंक के कार्य का काफी विज्ञास हुझ्ना है। यहाँ तक कि वर्तमान 
केन्द्रीय बेंक सारे मुद्रा-बाजार के संगठन, विकास और नियन्त्रण का भार अपने 
ऊपर ले लेती है । 


साख नियन्त्रण के उच्द श्य (096०७ ० (#८संध (०)क०)-- 

यहाँ पर इस प्रश्न का उठना भी स्वभाविक ही है कि साख नियन्त्रण क्यों 
किया जाय । निश्चय है कि साख नियन्त्रण का अभिप्राय देश की व्याधार, वारिज्य 
तथा जन-साधारण सम्बन्धी ग्रावश्यकताञ्रों के अनुसार साख की मात्रा को घटाने- 
बढ़ाने से होता है। कारण यह है कि यदि मुद्रा की मात्रा का उसकी आवश्यकता के 
साथ समायोजन नहीं किया जाता है तो समाज को मुद्रा-प्रसार अ्रथवा मुद्रा-संकुचन के 
कष्टों को भोगना पड़ता है। साख नियन्त्रण के उद्देश्यों को हम दो भागों में बाँठ सकते 
हैं, श्र्थात्‌ ऋणात्मक उद्देश्य तथा घनात्मक उद्देश्य (९७०७४४४७ 870 ॥?0879796 
()0]8८॥8) । प्रथम प्रकार के उद्देश्यों में आथिक जीवन की ग्रध्थिरता को दूर करने 
का प्रयत्न किया जाता है, जबकि दूसरी प्रकार के उद्देश्यों में किसी निर्धारित लक्ष्य 
की पूति का प्रयत्न किया जाता है। ऋणात्मक उद्देश्यों में से अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 
निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) सुद्रा-प्रसार ग्रथवा मुद्रा-संकुचन की स्थिति को सुधारता--यदि 
किसी कारण से देक्ष में सुद्रों-प्रसार भ्रथवा मुद्रा-संक्ुचन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो 
साख की मात्रा का संकुचन अथवा विस्तार करक्रे सामान्यता स्थापित की जा सकती 
है। साख की मात्रा घटाने से कीमतें गिरती हैं और उत्पादन की वृद्धि का क्रम रुक 
जाता है। इसके विपरीत साख की मात्रा के बढ़ने से मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, 
जिससे कीमतें ऊपर उठती हैं और उत्पादन तथा रोजगार का विकास होता है । 


(२ ) विदेशी विनिमय दरों के पतन अथवा उठान को रोकना-- 
व्यापाराशेष के परिवतंतों, सद्दे बाजार की कार्यवाहियों अथवा भन्य कारणों से विदेशी 
विनिमय दरों में श्रधिक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। विनिमय दर के इन परिवतेनों का 
देश की श्रान्तरिक अरथंव्यवस्था और देश के श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है । इन परिवतनों से देश की श्रर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए साख के विस्तार पर 
नियन्त्रण रखना आवश्यक हो सकता है | विदेशी विनिमय की पूर्ति का उसकी मांग से 
समायोजन करने के लिए उसकी मात्रा का नियमन किया जाता है । 

(३ ) बेरोजगारी की वृद्धि और उत्पादन के पतन को रोकना-प्रवसाद 
के कारण अथवा गअ्नन्‍्य कारणों से देश में उत्पादन घट सकता है। उत्पादन के घटने 
के साथ-साथ रोजगार सम्बन्धी स्थिति विगड़ जाती है। उद्योग और व्यवसायों के 

बन्द हो जाने के कारण श्रमिक अ्रधिक संख्या में बेकार होने लगते हैं। ऐसे काल' में 


साख का विस्तार कीमतों और उत्पादन के पतन को रोक कर बेरोजगारी को बढ़ने 
से रोक सकता है । 


घनात्मक उद्द श्य-- 
इस प्रकार के उद्देश्यों में निम्न विशेषतया महत्त्वपूर्ण हैं।--- 


(१) देश में कीमत-स्तर में स्थायित्त्व स्थापित करना (5॥897 
० 6 [_9779] 7१08-0०४०))--कीमत-स्तर के अत्यधिक परिवर्तत बहुधा 
ग्रान्तरिक अर्थव्यवस्था के समुचित विकास में वाधक होते हैं । वे आथिक जीवन में 
अ्रनिरिचितता उत्पन्न कर देते हैं । लगभग प्रत्येक आधुनिक सरकार इस बात का प्रयत्न 
करती है कि कीमतों में यथासम्भव कम से कम परिवतंत हों। अनुभव बताता है कि 
एक उपयुक्त साख वीति द्वारा ऐसे परिवतेनों को न्यूनतम किया जा सकता है और 
इस प्रकार देश के आथिक विकास के लिए उपयुक्त दशाए उत्पन्न की जा सकती हैं। 


(२) विदेशी विनिमय दरों में स्थायित््व लाना (5999॥॥#ए ०0 
॥07:6॥970 88 +७68)--साख नियन्त्रण का दूसरा उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता 
लाना हो सकता है | विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तत भी अ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
अनिश्चितता उत्पन्न करके उसके विकास को रोक देते हैं। साख की मात्रा के नियमत 
द्वारा विनिमय दरों की स्थिरता स्थापित करने का श्रच्छा श्रवसर मिलता है। यह 
विषय विवादग्रस्त है कि देश की सरकार को विनिमय दरों की स्थिरता स्थापित करने 
पर श्रधिक ध्यान देना चाहिए श्रथवा आन्तरिक कीमत-स्तर के स्थायित्व पर । इस 
प्रश्न का उत्तर कठिन है । आज के संसार में अधिकांश देश आन्तरिक कीमतों की 
स्थिरता को अधिक महत्त्वपूर्ण समभते हैं, यद्यपि उन देशों के लिए जिनकी भ्रथ॑व्यवस्था 


मुख्यतया विदेशी व्यापार पर निर्भर होती है, विनिमय दरों की स्थिरता अ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण होती है । 


( ३ ) रोजगार और उत्पादन में स्थायित््व लाना (89987 ०0 
770607000% ४४ ॥॥79]0ए97700॥)--देश में उत्पादन की मात्रा और रोज- 
ग़ार के अंश के परिवतत भी साधारणतया भ्रच्छे नहीं समझे जाते हैं। मन्‍्दी और 
तैजी के निरन्तर प्रोते रहने से समाज को अत्यधिक कष्ट होता है। साख के विस्तार 
झौर संकुचन द्वारा रोजगार और उत्पादन के उच्चावचनों को रोका जा सकता है । 


( ४ ) आाधथिक नियोजन की सफलता (9860688 ० 60706 
7800778)--देशझ्ष में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए भी उपयुक्त साख नीति 
आवश्यक होती है । बहुधा नियोजन की सफलता के लिए मुद्रा की मात्रा का विस्तार 
तथा होनार्थ-प्रबन्धन ([)0॥070 7997009 2) आवश्यक होते हैं। वैसे भी एक 
निरन्तर किन्तु धीरे-धीरे ऊपर उठता हुआ कीमत-स्तर उत्पादन और रोजगार के 
विकास में, जो प्राथिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं, सहायक होता है । 


( * ) युद्ध के तयारा तथा दश् का रक्षा ((7'2[797/86707 409 ४४ छा 
870 606 4)868768 076 (00पए77+९ए)--साख नियन्त्रण का उद्देश्य मुद्रा 
की मात्रा की वृद्धि द्वारा देश को युद्ध के लिए तैयार करना अथवा भज्नुओं से देश की 
रक्षा करना हो सकता है । आधुनिक युद्ध इतने महंगे होते हैं कि बिना साख और 
मुद्रा के विकास के कोई भी देश उनका अर्थ प्रबन्ध नहीं कर सकता है | दूसरे महायुद्ध 
के काल में संसार के संभी देशों ने साख के विस्तार को युद्ध की तैयारी का एक महत्त्व- 
पूर्ण साधन बनाया था । ः 


साख नियन्त्रण की रीतियाँ 
(८म्र०तं5 ० (+९ढं६ ९०7५) 


केन्द्रीय बेंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य देश में मुद्रा भर साख के विस्तार पर 
नियन्त्रण रखना होता है, जिससे कि सरकार की मौद्रविक नीति को सफल बनाया जा 
सके । इसके लिए कई प्रकार के उपाय किये जाते हैं । कुछ उपाय तो सीधे सरकार 
द्वारा किये जाते हैं ओर कुछ केरद्रीय बेंक हारा, परन्तु सभी प्रकार के उपायों को 
केन्द्रीय बेंक द्वारा ही कार्यं-रूप दिया जाता है। प्रमुख उपाय बेंक दर और खुले वाजार 
व्यवसाय हैं, यद्यपि इनके अ्रतिरिक्त और भी बहुत सी रीतियों से इस कार्य को सम्पन्न 
किया जाता है। इस प्रकार के अलग-अलग उपायों से निश्चित तथा सप्रभाविक 
परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुधा उनका सामूहिक रूप में भी उपयोग किया जाता 
है । विशेषतया आधुनिक सरकारें तो किसी एक उपाय पर कभी भी निर्भर रहने का 
प्रयत्त नहीं करती हैं । श्रव हम इन सब उपायों की सविस्तार जाँच करेंगे ;--- 


( अ> बंड दर नी 
(86४४: रि&६6 ?िणीएए) 


बेंडुर की नीति का अथे व इसका प्रभाव-- 

बेड दर से हमारा अभिग्राय ब्याज को उप न्यूनतम दर से होता हैं जिस 
पर देश की केन्द्रीय बक अच्छी श्र गण के बिलों को फिर से भुदाने (/8९672000/- 
08) अथवा स्वीकइत ग्रविभ्ृतियों पर ऋण या अग्रिम देने को तैयार रहती है 
दूसरे शब्दों में, यह केन्द्रीय बेंक्‌ द्वारा. निश्चित ब्याज की दर. होती. है। इज्ञलैंड में 
बैंड! दर का आशय सरकार द्वारा प्रकाशित उस दर से होता है जिस . पर. बहू आफ 
इडूलेंड एक विशेष प्रकार के तीन-पासीय . बिलों को. घ्रुवाने को तैयार रहती है। 
इस सम्बन्ध में बेकू दर तथा 'बाज[र दूर! (2/04726 76६४) क अन्तर की समस्‍्क 
लेना आवश्यक है | बाजार दर से हमारा आद्यय .बाजार-में-प्रचलित - व्याज--की...दर... 
अर्थात्‌ ब्याज की उस दर से होता है.जिस पर सम्मिलित पू-जी बैंक, डिस्काउन्ट ग्रह 
आदि स्वीकृत विनिमय डिलों को भुनाते हैं । परन्तु बेंक दर तो केन्द्रीय बेंक को 


डिस्काउन्ट दर होती है। इसका अर्थ यह नहीं हैं कि बैंक दर तथा बाजार दर में 


कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है | यह अवश्य सही है कि केन्द्रीय बैंक साधारणतया 
बिलों को भुनाते का कार्य नहीं करती है ओर बेंक दर, व्याज की बाजार दर से 
साधारणवया ऊंची रहती है। केन्द्रीय बेंक से ऋण लेने का प्रश्न तभी उठता है 
जबकि ऋण प्राप्ति के भ्रन्य साधन समाप्त हो छुकते हैं । एक प्रकार बेंक दर एक 
दण्ड के रूप में होती है। यदि कोई बेंक अपनी साख का लयवैक विस्तार कर देती 
हैती उसे ऊचे ब्याज पर केन्द्रीयवैंक से ऋण लेने के लिए बोध्य होता पड़ता है। 
“इसका परिणाम यह होता है कि वाजार दर भी ऊपर उठकर बेंक दर के बराबर हो 
जाती है, परन्तु सब कुछ होते हुए भी बेंक दर ब्याज की बाजार दर से सम्बन्धित होती 
है। जिन देशों में केन्द्रीय बेंक की ब्याज की दर महत्त्वपूर्ण होती है वहाँ ब्याज की 
बाजारी दर भी बेंक दर के ही अनुसार बदलती रहती है । 
वेंक दर नीति का संतज्षित इतिहास-- 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम यह कह ॒ सकते हैं कि सत्‌ १६१४ से पूर्व स्वर्ु- 
मान प्रणाली के अन्तगंत वेंक दर केन्द्रीय वेंक के साख नियन्त्रण का सबसे महत्त्वपूरां 
ग्रस्न होती थी | अन्य जो भी उपाय किए जाते थे वे बेंक दर नीति के सद्दायक अथवा 
गौणा के रूप में ही काम में लाये जाते थे | प्रथम महायुद्ध के काल में सरकार ने बेंक 
, दर नीति का उपयोग वित्तीय आवश्यकताम्रों के अनुसार मुद्रा तथा साख-विस्डार को 
सम्पन्न करने के उद्देश्य से किया और युद्ध के पदर्चात्‌ भी यही प्रवृत्ति बनी रही। सन्‌ 
१६२४ में स्वरणंमान की पुनर्स्थापना के पश्चांतु बेंक दर को साख नियन्त्रण के साधन के 
रूप में उपयोग करने का ज्ञम फिर आरम्भ हुआ, परन्तु इस काल में साख नियन्त्रण की 
अन्य रीतियों की तुलना में इसका महत्त्व घट गया था। दूसरे महायुद्ध के १४चात्‌ इस 
नीति का म्रहँत्व फिर बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है, यद्यपि वर्तमान युग में इसको साख 
कर की केत्ल एक सहायक शअ्रथवा गौणा रीति के रूप में ही अपनाया जाता है । 
६५० से संसार के अधिकांश देशों में बेंक दर की वृद्धि का मुद्रा-उसार विरोधी 
ति के रूप में विस्तृत उपयोग हुआ्ना है। सर्वप्रथम २५ अगस्त सन्‌ १६५० को संयुक्त 
राज्य अमरीका ने अपनी बेंक दर को १९५०० से बढ़ाकर १:५०, किया था। 
तत्परचात्‌ फरबरी सत्‌ १६५१ में तुर्की ने उसमें १९/, की वृद्धि की । अ्रप्रैल सन्‌ १६९५१ 
में हालण्ड ने भी बेंक दर को १% बढ़ाया । इसी वर्ष जुलाई में बेल्जियम ने ०२५०, 
न में जाफन ने ०७३%,, फ्रान्स ने ०५०९, नवम्बर में ब्रिटेन ने ०५०%,, 






फ्रांस ने १९०८९, तथा भारत ने ०"“५०% और दिसम्बर में आस्ट्रेलिया ने १५०९ 
तथा फिनत्रैण्ड ने ०२५० से श्रपती बेंक दरों को बढ़ाया । बैंक दरों की वृद्धि का यह 


९४२ में भी चालू रहा। २२ जनवरी सन्‌ १९५२ को हॉलेंड ने अपनी बैंक दर 
०५% कैसी कर दी, परन्तु १२ माच॑ सन्‌ १९५२ को इज्जलेंड ने अ्रपती बेंक दर 
१५९७ की फिर वृद्धि की, यद्यपि मार्च सन्‌ १६५४८ में इसमें फिर १% की कमी 
कर दी गई थी। भअ्रभी हाल में संयुक्त राज्य भ्रमरीका ने २८ मई सन्‌ १६५६ को बेंक 
दर को ३५% से बढ़ाकर २३% कर दिया है। 


बेंक दर नी ते का लिद्धान्त (६० परफ्लणऊ ०६ 8५छ८ २०६० ?०ा०१)- 


रा बेंक दर नीति का पिद्धान्त इस आधार फर स्थित हें कि वेंक दर के परि- 
वर्तनों के फलस्वरूप सभी अकार की म्ोद्रिक दरों में परिवर्तन होते हैं | ऐसा अनुमान 
लगाया जाता है कि यदि बेंक दर ऊँची कर दी जाती है तो सभी प्रकार फ्री ब्याज 
की दरें ऊपर उठती हैं, ऋणों का लेना कम लाभदायक हो जाता है और इस प्रकार 
साख का संकुचन होता है। इसके विपरीत यदि बेंक दर घठाई जाती है तो व्याज की 
दरों के घटने के कारण ऋणों को प्रोत्साहन मिलता है और साख का विस्तार 
होता है । 

_कॉन्‍ज के अनुसार बेंक दर नीति के परमयरायत सिद्धान्त के सम्बन्ध में तीन 
कर को विचारधाराएँ हैं ।* इनमें से प्रथम विचारधारा के अनुसार बैंक दर केवल 
"बक मुद्रा का [चयान्जत करने का ही एक साधन है | इस ह्टिकोश से प्रचलित मुद्रा 
की मात्रा का संकुचन करने के लिए वेंक दर की वृद्धि आवश्यक होती है, पर-तु इस 
सिद्धान्त का दोष यह है कि बेंक दर तथा बैंक मुद्रा की पूत्ति में कोई स्थार्य सम्बन्ध 
नहीं है। यदि बेंक दर अपना प्रभाव डालने में सफल भी होती है तो अभिवृद्धि 

(30077) के काल में यह आवश्यक नहीं है कि बेंक दर की वृद्धि का साख के विस्तार 
पर कोई प्रभाव पड़े ही । इसी प्रकार मन्दी अ्रथवा अ्रवसाद के काल में बेंक दर के 
घटाने पर भी बहुधा साख का विस्तार सम्पन्न नहीं हो पाता है । 


-रा विचारधारा के अनुसार बैंक दूर का कार्य विदेशी ऋणुं के व्याज _ 


क दर को नियन्त्रित करके देश के स्वरु-कोषों की रक्ता करना होता है | अन्तर्राष्रीय 

222 मौन के अन्तर्गत यदि एक स्वरामान देश अपनी बेंक दर में वृद्धि करता है तो 
ससे केवल स्वर्ण का देश से बाहर जाना ही नहीं रुक जाता है, अपितु ऊँचे व्याज के 
लालच में विदेशी ऋणों के रूप में सोना देश में आने लगता है। इस प्रकार उपरोक्त 
विचारधारा के शनुप्तार बेंक दर विनिमय दरों को प्रतिकूल हो जाने से रोकती है और 


देश के स्वणं-कोषों की रक्षा करती है । 
>पपरी विचारधारा के अनुसार बेंक दर का असाव विनियोग दरों (70006४४- 
"नन»>नान-««फ७+ञ9 तक... 3. 325 महक >- हल 
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॥206 70/65/ पर पड़ता हैं और इससे बचत और उजिनियोगृ के पारस्परिक 


ह अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। बंद में परिवतन हो जाता हे। बेंक दर की प्रत्येक वृद्धि बचत की तुलना में 


नियोगों को हतोत्साहित करती है श्रौर इसके विपरीत बैंक दर की कमी के कारण 
बचत की तुलना में विनियोग अ्रधिक प्रोत्साहित होते हैं। इस सम्बन्ध में यह कहना 
व “होगा कि यद्यपि बेंक दर और बचत में तो एक प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट सम्बन्ध 
रुक है, परन्तु बेंक दर तथा विनियोगरों का सम्बन्ध इतना स्पष्ट नहीं है। यह तो सभी 
“/वीकार करते हैं कि बेंक दर का देश के आाथिक जीवन और देश की आशिक क्रिया्रों 


पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, परन्तु यह विषय विवाद-गस्त है कि बैंक दर के परि- 


| 368 |. ७, ए6ए765 ; 4 72/86/8756 08 0/0089- 


वर्तनों का आर्थिक क्रियाश्रों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इस सम्पन्ध में कोन्‍्ज 
और हॉटरे ([9ए678ए) की दो विरोधी विचारधाराये हैं :--हॉटरे का विचार है 
कि बैंक दर के परिवतंनों के प्रभाव का मुख्य स्रोत व्यवसायों पर पड़ने वाले ब्याज की 
अल्पकालीन दरों के प्रभाव होते हैं | बेंक दर के परिवतंनों का दूकानदारों की तैयार 
तथा अ्रद्ध-तैयार वस्तुओं के स्टॉक जमा करने की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है । यदि 
अल्पकालीन ब्याज की दरें घटती हैं तो स्टॉकों को रखने के व्यय में भी कमी झा जाती 
है और दूकानदार स्टॉकों को बढ़ाने लगते हैं। निर्माणकर्त्ताश्रों को माल मँगाने के 
अधिक आदेश प्राप्त होते हैं और वे उत्पत्ति को बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप रोजगार 
तथा मौद्रिक आय का भी विस्तार होता है । परन्तु यह तके दो बातों पर आश्रित है-- 
(१) इस बात पर कि ब्याज की दर तथा स्टॉक रखने के व्यय में क्‍या सम्बन्ध है 
और (२) इस बात पर कि स्टॉक जमा करने की सुविधा की माँग की लोच कितनी 
है | व्यवह्रिक जीवन में न तो इस सम्बन्ध का ही ठीक-ठीक पता लगाया जा सकता 
है और तन स्टॉक जमा करने की सुविधा की माँग की लोच को ही किसी निश्चित्‌ रूप 
में नापा जा सकता है | इसलिए बेंक दर के परिवतत॑नों के प्रभाव के परिणामों की 
कोई निश्चित माप सम्भव नहीं होती है । 


कीन्‍ज का विचार है कि बेंक दर का आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर मुख्य 
प्रभाव दीघेकालीन व्याज की दरों के परिवततन द्वारा ही पड़ता है | यदि बेंक दर 
ऊँची की जाती है तो दीघंकालीन प्रतिभ्ृतियों से प्राप्त होने वाली झ्राय की तुलना में 
ऋणता प्राप्त करने का व्यय बढ़ जाता है। जो व्यक्ति श्रथवा फर्म पहिले बेंकों से ऋण 
लेकर व्यवसाय करते थे, भ्रब उसके स्थान पर इन दीघंकालीन प्रतिभूतियों को बेच कर 
घन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार प्रतिभृतियों को बेचने की श्राग्रहपुर्णंता 
बढ़ती है, परन्तु दूसरी ओर, जिन व्यक्तियों अ्रथवा फर्मों के पास फालतू धन होता है 
वे उसे प्रतिभूतियों की अपेक्षा निक्षेपों में लगाना अधिक लाभदायक समभते हैं, क्योंकि 
इसमें लाभ अधिक होता है। इस प्रकार प्रतिभूतियों की माँग घटती है । दोनों ही 
कारणों से दीघंकालीन प्रतिभ्तियों की कीमतों का पतन होता है। प्रतिभूतियों को 
कीमतों के गिरने का श्रथ॑ यह होगा कि उनसे प्राप्त आय बढ़ेगी और इस प्रकार अल्प- 
कालीन व्याज की दर की प्रत्येक बुद्धि से दीघेकालीन ब्याज की दरें भी ऊपर उठ 
जायेंगी और इसके विपरीत अ्रत्पकालीन दरों का पतन दीर्घकालीन दरों को भी 
गिरा देगा । 


साहसियों की विनियोग नीति पर दीघंकालीन ब्याज की दरों का ही सबसे 
अधिक प्रभाव पड़ता है। उसी को देखकर वे यह निश्चय करते है कि व्यवसायों में 
पूंजी का विस्तार किया जाय अब्थवा नहीं । यदि व्याज की दी्घंकालीन दरें नीची हैं 
तो प्रतिभृतियों की कीमत ऊँची होगी और साहसी के लिए अरश तथा ऋण पृजी 
का प्राप्त करता सरल होगा । इसी काल में स्टॉकों को बदलने और नए करने का 


कार्य भी तेजी के साथ होता है। इस प्रकार बेंक दर वास्तव में दीघंकालीन व्याज की 
दरों को प्रभावित करके अपना प्रभाव दिखाती है । , मा 
बक दर के परिवतनां के कल (09]०४४४९३४ ० घा& (0]०म8० संग 6 
छपी: रि&6७) -+ 0०: 

बेंक दर के परिवर्तनों का प्रमुख उद्देश्य साख-मुद्रा का नियन्त्रणु होता है । 
इस प्रकार के परिवर्तत साधारणतया निम्न कारणों से किए जाते हैं :-४ * “.... 


( १ ) विनिमय दर की अनुकूलता अ्रथवा प्रतिकुलता दर करने के 
लिए--ज॑सा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, विनिमय दर के परिवर्तनों पर साख 
के विस्तार और संकुचन का महत्त्वपूर्णा प्रभाव पड़ता है । बेंक दर का उपयोग विनिमय 
दर की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता दूर करने श्रथवा सम्पन्न करने के लिए किया जा 
सकता है । है “० कट वर 7३ 
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(२ ) स्वर्ण कोषों की रक्षा--बेंक दर के परिवर्तनों का उद्देश्य देश से 

स्वर्ण कोषों का बाहर जाना हो सकता है । बेंक दर के बढ़ जाने से देश में सभी प्रकार 

के ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं। ऐसी दशा में विदेशी देश में लगाई हुई पूजी को देश 

से बाहर तिकालना बन्द कर देते हैं। बल्कि यह भी सम्भव है कि देश्व में उल्ठा पूजी 
का आयात होने लगे । इस प्रकार स्वर कोषों का देश से बाहर जाना रुक जाता है। 


(३ ) सद्ठा बाजार पर अंकुश--सट्टं बाजार की कार्यवाहियों के फल- 
स्वरूप कीमतों में भारी उच्चावचन उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे देश के आ्राथिक जीवन में 
ग्रनिश्चितता भ्रा जाती है । साख नियन्त्रण द्वारा सट्रे बाजार को मिलने वाले ऋणों 
को घटाकर सद्ठा व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं । 

(४ ) मुद्रा-बाजार में धन के अभाव को दूर करना--बहुत बार मुद्रा- 
बाजार में घत की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे उद्योगों और व्यवसायों को आव- 
ध्यकतानुसार ऋण नहीं मिल पाते हैं। ऐसी दशा -में बेंक की दर कम करके बेंकों की 
साख निर्माण करने तथा ऋण देने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है । 

(५ ) झुद्रा की माँग में बृद्धि करना -व्यवसायिक मन्दी के काल में 
बहुधा ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऋणों की माँग ही घट जाती है और बेंकों तथा 
व्यापारियों के पास बहुत-सा धव फालतू पड़ा रहता है। ऐसी दशा में बेंक दर को 
घटाने से ऋणों की माँग में वृद्धि की जा सकती है और व्यवसायिक मन्दी की स्थिति 
को दूर किया जा सकता है। 

(६ ) विदेशी पूंजी के आयात श्र निर्यात के लिए--बेंक दर के 
घटने से देश में सभी प्रक्रार के ब्याज की दरें घटती हैं। इससे पूंजी के निर्यात को 
प्रोत्साहन मिलता है और आयात ह॒वोत्साहित होते हैं । इसके विपरीत बेंक दर के ऊँचा 
उठ देने से प॒जी के श्रायात ब्राकर्षित होते हैं और निर्यात घढते हैं । 
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(७) प्रतिशोध (१९89]80707)--बैंक दर में इसलिए भी परिवतंन किये 
जा सकते हैं कि अन्य देशों द्वारा अपनी बेंक दरों में किए हुए परिवतंनों से देशी अर्थ 
व्यवस्था की रक्षा की जा सके । विदेश्व में बेंक दर के बढ़ जाने से उस देश को पूजी 
का निर्यात होने लगता है, जिसे रोकने के लिए देश को भी ६बेंक दर ऊपर उठानी 
पड़ती है, ताकि दोनों देशों के बीच ब्याज की दरों का अ्रन्तर मिट जाय । 
वेंक दर के परिवतेनों का प्रभाव-- 

बेंक दर के परिवर्तनों का प्रभाव एक देश की आन्तरिक अशथव्यवस्था पर 
तीन रूप में पड़ता हे :--दो प्रकार के प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप में देशी अथ॑-व्यवस्था से 
सम्बन्धित होते हैं, परन्तु तीसरी प्रकार का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय शोधनाशेष के परिवतंनों 
के कारण उत्तन्न होता है। जहाँ तक आन्तरिक ग्रमावों का सम्बन्ध है, उन्हें हम मुख्य 
तथा गौण दो भायों में बाँट सकते हैं : ( ) बैंक दर की वृद्धि का मुख्य प्रभाव यह 
होता है कि यदि देश में लोगों की आय यथास्थिर रहती है तो बचत की मात्रा बढ़ती 
है श्ौर स्थिर पू जीगत वस्तुप्रों की कीमत घट जाती है। ( 3 ) परन्तु उपरोक्त प्रभाव 
का गौर प्रभाव यह होगा कि बेंक दर के बढ़नें के कारण पूंजीगत माल की कीमतों 
में जो कमी उत्पन्न हो जाती है उसके कारण उस माल का उत्पादन भी घटता है। 
पूंजीगत माल उत्पन्न करने वाले व्यवसायों में बेरोजगारी बढ़ती है, जिसके कारण श्राय 
घटती है और श्रन्त में उपभोगीय वस्तु उद्योगों ((/075प्राए७/ 20083 वउंग्रतंपर5- 
6789) के माल की भी कीमतें घटती हैं। इस प्रकार सारी प्रथ॑-व्यवस्था पर मन्दी 
छा जाती है। सर्वप्रथम पु जीगत माल बनाने वाले उद्योगों में लाभ घटने लगते हैं। 
फिर-धीरे-घीरे सभी उद्योगों में लाभ समाप्त हो जाते हैं ओर चारों ओर व्यवसायिक 
मनन्‍्दी फैल जाती है । इसके विपरीत बेंक दर के गिर जाने से भी और तेजी की 
दह्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्‍योंकि इससे सभी व्यवसायों को विस्तार करने का प्रोत्सा- 
हन मिलता है । 

(39 ) अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोश से यदि स्वरमान का चलन है तो बेंक दर 
की वृद्धि के कारण स्वर्ण निर्यात रुक जायेंगे ओर हो सकता है कि विदेशों से पं जी 
का आयात होने लगे | इसके कारण विदेशी विनियय दर अनुकूल' हो जायगी । 
दूसरे क्योंकि बेंक दर की वृद्धि के कारण देश में कोमतें तया मौद्रिक आय घटती है 
इस कारण विदेशी आयात कम हो जाते हैं, क्योंकि देशी माल की तुलना में विदेशी 
माल के दाम ऊचे हो जाते हैं। इसके विपरीत विदेशों में देशी माल के दाम घट जाने 
के कारण निर्यात प्रोत्साहित होते हैं । इस प्रकार व्यापाराशेष की प्रतिकूलता अनुकूलता 
में बदल जाती हैं। अन्त में कीमतों ओर मौद्रिक श्राय के घठने के कारण रोजगार 
तथा मजदूरों में भरी कमी आ जाती है, जिसके कारण उत्पादत व्यय घटता है और 
देशी ग्र्थ-व्यवस्था का असन्तुलन दूर हो जाता है। देशी उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति 
बढ़ती है भोर निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है । जब बैंक दर इस अ्रन्तिम 


उद्देश्य को पूरा कर चुक्ती है तो राष्ट्रीय अथ॑-व्यवस्था के असन्तुलन का दोप परणतया 

दूर हो जाता है, परन्तु यह फल देर में प्राप्त होता है। इस प्रकार अल्प तथा दी दोनों 

ही कालों के दृष्टिकोश से बेंक दर नीति का विदेशी व्यापार के अ्र्थप्रवन्ध में भारी 
हत्व होता है। 


बक दर के पारवतन वविदुंशा विनिमय दर की तीन रीतियों अथवा तीन 
पावन द्वारा अभावित करते €--अल्पयकालीन मौद्रिक बाजार को प्रभावित करके 
दीघंकालीन पू जी बाजार के परिवर्तनों द्वारा और व्यापाराशेष के परिवर्त॑नों द्वारा | 
जब दंश के सामने विनिमय दर के पतन की समस्या आती है, स्वर्ण का निर्यात होता 
है शोर स्वर्ण-कोष तेजी के साथ घटने लगते हैं तो बेंक दर को ऊँचा कर देने से देश 
की भीतरी कीमतों और ब्याज की दरों पर इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं कि बिना 
स्वर्ण निर्यात के ही शोशनाशेष का अ्रसन्तुलन दूर हो जाता है, क्योंकि अल्पकालीन 
कोषों का देश में श्रायात होने लगता है। विदेशी अधिक ब्याज कमाने के लिए अपने 
ऋणरों का भुगतान लेना स्थगित्त कर देते हैं, वल्कि और अधिक ऋणा देने लगते हैं 
श्र देशवासियों द्वारा विदेशियों को दिए गए ऋण वापिस मँगा लिए जाते हैं। स्वर्ा- 
ऋगशण तथा कोषों के देश के भीतर इस प्रवाह के कारण देश के चलन की मांग बढ़ 
जाती है और विनिमय दर देश के लिए अनुकूल हो जाती है । 


कुछ समय पदचात्‌ बेंक दर के परिवर्त॑नों का प्रभाव दीघंकालीन श्रतिभूतियों 
की ब्याज को दर पर भी पड़ने लगता है । इस वृद्धि के कारण ऋणों की मांग घटती 
है। प्रतिभुतियों की कीमत घटने के कारण उनसे प्राप्त आय बढ़ जाती है और क्योंकि 
विदेशों में ऋएा की मांग घट जाती है, इस कारण स्वरणं, पजी और कोपों का देश 
से बाहर जाता रुक जाता है। इसके फलस्वरूप विदेशी विनिमय बाजार में देश के 
चलन की पूति कम हो जाती है और श्रन्य मुद्राश्रों में देश की मुद्रा की मूल्य वृद्धि हो 
जाती है । 

दीघंकाल में बेक दर की वृद्धि के परिणाम आर्थिक जीवन की अन्य शाखाग्रों 
में भी दृष्टिगोचर होंगे । विनियोगों में कमी होगी और व्यवसायिक कार्य का संकुचन 
होगा । विस्फीतिक प्रवृत्तियों के कारण उत्पादन व्यय तथा मौद्रिक आय दोनों में ही 
कमी आ जायगी । फल यह होगा कि निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा और झ्ायात घटते 
जायेंगे, जिसके कारण व्यापाराशेष भी अनुकूल हो जायगा । व्यापाराशेष की यह अनु- 
कूलता विनिमय दरों को भी अनुकूल बनता देगी। बेंक दर के नीचा कर देने के सभी 
दिश्ाप्रों में विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। व्यापाराशेष प्रतिकूल हो जाता है और उसके 
साथ ही साथ विनिमय दर भी प्रतिकूल हो जाती है । 

संक्षेप में, हम ऐसा कह सकते हैं कि बेंक दर के परिवतंन के प्रमुख प्रभाव 
निम्न प्रकार होते हैं :-- 

( १ ) इसके फलस्वरूप साख की मात्रा का विस्तार अथवा संकुचन होता है । 


(२ ) देश का आन्तरिक कीमत-स्तर ([76677%&] ॥0708-69४6)) या तो 
ऊपर उठ जाता है भ्रथवा नीचे गिर जाता है अ्रथवा उसके नीचे या ऊपर जाने की 
प्रवृत्ति एक जाती है । 

( ३ ) पूंजी के विनियोग या तो घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं । प्रथम दक्षा में 
प'जी का देश से निर्यात होने लगता है ओर दूसरी दशा में देश में पू जी का आयात 
होता है। दोनों द्ाओ्रं में देश में उपलब्ध पू जी की मात्रा में परिवर्तन होते हैं अ्रथवा 
पूंजी का निर्यात भ्रथवा आयात रुक जाता है। 

(४ ) विनिमय दरों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता बढ़ जाती है अथवा 
प्रनुकूलता या प्रतिकूलता की प्रवृत्ति रुक जाती है । 


बक द्र नीति के महरव की कमी-- 

वर्तमान संसार में साख नियन्त्रक साधन तथा व्यापाराशेष के असन्तुलन को 
दूर करने का उपाय दोनों ही के रूप में बेंक दर का महत्त्व बहुत घट गया है। इस 
कमी के तीन कारण हैं--प्रथम, वर्तमान युग में मुद्रा-बाजार तथा आशिक व्यवस्था में 
इतने गम्भीर परिवर्तन हो गए हैं कि बेंक दर का अख्नर पुरणंतया सफल नहीं हो रहा 
है । दूसरे, अ्रधिक प्रत्यक्ष परिणामों के कारण अन्य उपायों का उपयोग बढ़ गया है 
और तीसरे, वर्तमान संसार ने सुलभ मुद्रा नीति (४08७0 ४078ए 7?0]009) को 
लोक नीति का आवश्यक श्राधार मान लिया है। स्वरणंमान के पतन के पश्चातु स्वरा 
कोषों के आवागमनों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से तो बेंक दर का कोई महत्त्व ही 
नहीं रह गया है। साख नियन्त्रण की इतनी कठोर तथा सप्रभाविक रीतियों का अब 
संसार में आविष्कार हो गया है कि बेंक दर के अध्ययन का लगभग ऐतिहासिक महत्त्व 
ही शेष रह गया है । इसके साथ ही साथ, ऐसा अनुभव किया जाता है कि बेंक दर के 
परिवतंनों द्वारा शोधनाशेष का जो संतुलन स्थापित किया जाता है वह देश के लिये 
काफी महगा पड़ता है, क्द्योंकि उसके कारण बेरोजगारी और मानव कष्ट दोनों बढ़ते 
हैं। इस कारण विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए आन्तरिक 
अथं-व्यवस्था की स्थिरता को खो देना बरुद्धिमानी नहीं समझी जाती है। वर्तमान सर- 
कारें विनिमय ह्ास तथा विनिमय नियन्त्रण जैसे प्रत्यक्ष उपायों द्वारा विनिमय दरों 
की स्थिरता स्थापित करना मुद्रा-संकुचन और उसके दुष्परिणामों की तुलना में कहीं 
अच्छा समभती हैं, क्‍योंकि इनका आन्तरिक श्रथ॑-व्यवस्था पर इतना बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ता है और इनकी सफलता भी अधिक निश्चित होती है । 

विगत वर्षों में बंक दर नीति के भहृत्त्व के घठ जाने के प्रमुख कारण निम्न 
प्रकार हैं :-- 

( १) अर्थ-व्यवस्था में लोच का अभाव--प्रथम महयुद्ध के पश्चात्‌ विभिन्न 
देशों की अर्थव्यवस्थाञ्रों में वह लोच नहीं रह पाई है जो पहले थी । परिणाम यह 
हुआ है कि बेंक दर का परिवतन सारी अथे-व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालने में 
झसमथ रहता है। 


(२ ) अन्य बेंकों की केन्द्रीय वैकों पर निर्भरता में कमी--बैंक दर की 
सप्रभाविकता उसी द्षा में सम्भव होती है जबकि सभी बैंक आवश्यकता के समय 
ऋण के लिए केवल केन्द्रीय बैंक पर ही निर्भर रहें, परन्तु प्राधुनिक युग में ऐसी प्रथम 
श्रेणी की बहुत सी बेंक हैं जो दूसरी बेंकों की केन्द्रीय बेंक पर आश्विता दूर कर देती 
हैं। काफी समय तक इम्पीरियल बेंक एक इसी प्रकार की बेंक रही है। ऐसी दशा 
में बेंक दर के परिवर्तनों का अन्य बेंकों पर कोई भी महत्त्वपूरां प्रभाव नहीं पड़ने 
पाता है । 


( ३ ) नकद साख व अ्रधिविकर्ष का अधिक उपयोग--आ्राधुनिक जगत में 
आन्तरिक व्यापार का अ्रथे-प्रबन्ध नकद साख तथा श्रघि-विकर्ष ऋणों द्वारा किया 
जाता है। विनिमय बिलों की आड़ पर प्राप्त ऋणों और उनसे सम्बन्धित बेंक दर का 
महत्त्व घट गया है। इससे स्वयं ही बेंक दर नीति की सप्रभाविकता कम हो गई है 
क्योंकि बिलों को केन्द्रीय बेंक से दुबारा भुनवाने की आवश्यकता कम हो गई है । 

( ४ ) अन्य प्रभावपूर्ण रीतियों का आविष्कार--स्ांख नियन्त्रण के 
प्रधिक सफल ओर सप्रभाविक उपायों के श्राविष्कार ने बेंक दर का महत्त्व घटा 
दिया है । 


( ५ ) राष्ट्रों की सुलभ मुद्रा नीति--आ्थिक नियोजन के इस वत॑गान 
संसार के सभी देशों की नीति सस्ती अ्रथवा सुलभ मुद्रा नीति है, जिसके अन्तगंत बेंक 
दर को नीचा रखना ही प्राथिक नीति का स्थायी आधार माना जाता है। 

( ६) आदेयों की तरलता में बृद्धि--श्राधुनिक काल में बेंकों के आदेयों 
की तरलता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण केन्द्रीय बेंक से ऋण लेने की प्रावश्यकता 
घटती जा रही है। इस कारण बैंक दर के परिवतंनों का बेंकों की साख निर्माण 
नीति पर कोई महत्त्वपुरां प्रभाव नहीं पड़ पाता है। 


( ७ ) मुद्रा बाजार पर देर से प्रभाव पड़ना--बेंक दर के परिवत्त॑नों का 
मुद्रा बाजार पर कुछ समय पद्चात्‌ ही प्रभाव पड़ता है। परन्तु मोौद्विक क्षेत्र में वही 
नीति लाभदायक हो सकती है जिसका अल्पकाल में प्रभाव पड़ सके । बेंक दर. इसके 
लिए श्रधिक उपयुक्त नहीं है । 

(८ ) अन्य बेंकों द्वारा अपनी जमाग्रों पर अधिक ब्याज देना--बैंक 
दर की वृद्धि के प्रभाव को एक बेंक अपनी निक्षेपों पर अभ्रधिक ब्याज देकर दूर कर 
सकती है | भ्रधिक निक्षेप प्राप्त हो जाने के कारण केन्द्रीय बेंक से ऋण लेने की 
प्रावश्यकता नहीं रहती है | वरतंमान काल में यह प्रवृत्ति बराबर बलवान होती जा 
रही है और ऋण के अ्रन्तिम प्रदानकर्त्ता के रूप में केन्द्रीय बेंक का महत्त्व घठता जा 
रहा है । 
बक-दर नीति की सीमाएँ- 

विगत वर्षों में साख-नियन्त्रण के दृष्टिकोण से बेंक-दर नीति के महत्त्व का 


घट जाना इस बात को स्पष्ट कर देता है कि यह तीति सभी दशाओं में श्रावश्यक अंदा 
तक सफल नहीं होती है | वास्तव में इस वीति के उपयोग की दो महत््तपुरणं सीमायें हैं, 
जो निम्त प्रकार हैं :--- 


(१) बेंक दर में परिवर्तन होने पर अन्य ब्याज दरों में भी परिवर्तन 
होना--देझ् में प्रचलित सभी प्रकार की ब्याजों को दरों से बेंक-दर का ऐसा सम्बन्ध 
होना चाहिए कि बेंक-दर का प्रत्येक परिवर्तन उनमें भी वसा ही परिवरततंत उत्पन्न कर 
सके । ऐसा सम्बन्ध तभी सम्भव हो सकता है जबकि मुद्रा-बाजार पुरणातया संगठित 
(072977860) हो । केवल उसी दक्षा में जबकि सभी प्रकार की ब्यःज की दरें 
स्वयं ही बेंक दर के परिवर्तेनों के अनुस;।र बदल जाती हैं, साख की मात्रा में बेंक-दर 
के परिवर्तनों के अनुसार ही विस्तार और संकुचन हो सकेगा। जिन देशों में ऐसी 
स्थिति नहीं है वहाँ बेंक-दर साख-नियन्त्रण का सप्रभाविक उपाय नहीं हो सकती है। 

(२ ) भर्थ-व्यवस्था में लचीलापन होना--देश के आर्थिक बलेवर में 
काफी लचीलापन (79]6५८॥०07!59) होना चाहिए, जिससे कि साख की मात्रा के 
परिवतनों का उत्पादन, कीमत, मजदूरी, व्यापार, भाड़ों तथा मौद्रिक झ्राय पर भ्रावश्यक 
प्रभाव पड़ सके । इस प्रकार को लचक संयोग से कहीं मिलती होगी । 

वत्ततविक जीवन में इन दोनों शर्तों का परा होना कठिन होता है | शायद 
इद्धलेंड ही एक ऐसा देश है जहाँ का मुद्रा-बाजार बहुत सुसंगठित है और जहाँ आाथिक 
कलेवर में लचीलापन भी काफी है। यही कारण है कि उस देश में बेंक-दर नीति को 
प्रधिक सफलता मिली है । अनुकूल परिस्थितियां न रहने के कारण संसार के दूसरे 
देशों में यह नीति बहुत ही कम सफल हो पाई है । भारत में संगठित मुद्गा-बाजार और 
झ्राथिक कलेवर की लचक दोनों ही का अभाव है। यहाँ तो इस नीति से सफलता की 
आशा बहुत ही कम हो सकती है । 

कीनज का विचार है कि सामान्य आाथिक स्थायित्त्व के लिए बचत और विनि- 
योग का सन्तुलन आवश्यक है । इस प्रकार का स्थायित्त्व बेंक दर नीति तथा साख 
नियन्त्रण के अन्य उपायों द्वारा ही स्थापित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए 
राज्य को प्रत्यक्ष रूप में विनियोगों की व्यवस्था करती चाहिए और ग्रवसाद के काल में 
लोक कार्यो (?70॥6 ५४०7४४४) का विकास करना चाहिए। कौनन्‍्ज के अनुसार 
बंक दर नीति साख नियन्त्रण का एक बड़ा ही पिता हुआ तथा रूढ़िवादी 
उपाय हैं [* 

कित्तु इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि बेंक दर नीति का उपयोग 
पूरांतया समाप्त अभी भी नहीं हुआ है, केवल उसका महत्त्व ही घट गया है। अभी 
तक भी मुद्रा की माँग और पूति के बीच समायोजन करने का यह एक लोकप्रिय 
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00069, 9. 64 के उलज) 


उपाय है। यह कहना तो कठिन है कि आधथिक आर्थिक जीवन पर बेंक़ दर का प्रभाव 
अल्पकालीन ब्याज की दरों के परिवर्तन द्वारा पड़ता है अ्रथवा दीघ॑कालीनर ब्याज की 
दरों के परिवर्तन द्वारा । किन्तु इस प्रकार का प्रभाव पड़ता अवश्य है और क्योंकि 
प्राथिक जीवन पर ब्याज की दरों के परिवतंनों के अतिरिक्त और भी अनेक वातों का 
प्रभाव पड़ता है, इसलिए केवल बेंक़ दर के परिवर्तनों द्वारा स्थिति शो पूर्णतया सुधार 
लेना सम्भव नहीं हो पाता है । 
विगत वर्षों में बेड-दर के परिवर्तत-- 

यद्यपि श्रव बेक-दर नीति का पहला सा महत्त्व शेष नहीं रह गया है, परन्तु 
सन्‌ १९४४५ के पश्चात्‌ संसार के अधिक्ञांग देशों में इसका उपयोग फिर बढ़ता हुआा 
दिखाई देवा है। अभ्रधिकांगश देशों ने मुद्रा-प्रसार से उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना 
बेंक-दर में परिवतं न करके करने का प्रयत्न किया है, यद्यपि साथ में अन्य उपाय भी 
'किए गये हैं । बेंक्-दर में वृद्धि करने की प्रवृत्ति विश्वव्यापी होती गई है | निम्त तालिका 
में इस परिवर्तत के क्रम को दियाया गया है :-- 
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वर्तमान परिवतंन की परिवतंन से 
देश हि ग्र्न्तर 
दर तिथि पूर्व की दर 

१. भारत ४०० जनवरी १६५७ 8 न ०५० 
२. श्रास्ट्रे लिया ५"०० दिसम्बर १९५१ ३"४० +१९१० 
३. फिनलेंड ५"०० दिसम्बर १६५४ प्र्छू +>०'छए 
४” फ्रान्स ३'०० दिसम्बर १६५४ ३छशू. -०'७५ 
५* तुर्की ४५० जून १९५५. ३९०० -“- १२० 
६ बेल्जियम ३"०० अगस्त ४, १६५५ रू नी०णरश 
७' जापान ७'३० ग्रगस्त १६९५५ शपड४ड. -१४६ 
८, संयुक्त राज्य भ्रमरीका ३९५० मई १६५६ ३९००. न-न०*५० 
९, नीदरलेण्डस्‌ ३"०० फरबरी ६, १६९५६ २५०. - 7०१० 
१०' ब्रिटेन ४५० मार्च १६४५८ ५०. - १०० 
११, रूस ४०० जुलाई १५, १६९५६ ४"००. -+-४१०० 
१२, इटली ५५० 3४ कि 345 
१३, दक्षिणी भ्रफ्रीकी ३९५० शक न दब 
१४, नावे २९५० का मम हक 
१५, स्वीडन २९५० रह किक 322 
१६, कनाडा १"पू० क सी भा 
१७, स्विट्जरलेंड १९४० ९४ रे जि 


१८, न्यूजीलेंड १०५० कि! मम 





(ब) खुले बाजार क्रियाएं 
(09०9 ००८०६ 09७7०४४०78) 
खुले बाजार की क्वियाओं का अर्थे-- 
साधारणुतया, केन्द्रीय बेंक को व्यक्तिगत फ़र्मों -तथा जन-साधारण के साथ 


जरककाकाक मीन अकवकन-भाननानट) किनििनाननयाननननगीत 


व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों के लिए ऐसी 
व्यवस्था की जाती है कि साख नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय बेंक भ्रन्य बेंकों के प्रतियोगी के 


सर काका१आ83५५4०4॥+०१/ कला 4५:४० जनक अनटगलरनमता 


रूप में जन-साधारण से व्यवसाय करने लगती है । इसी को. केन्द्रीय बेंक की खुले 
बाजार क्रिया कहा जाता है। खले बाजार क्िया?* को दो प्रकार के अभ्भ में उप- 
योग किया जाता है :--( £ ) विस्तृत अथ में इसका उपयोग केन्द्रीय बैंक द्वारा 


किसी भी प्रकार के बिलों अथवा गतिभूतियों के खरीदने और बेचने से होता है, 


न “रकम तलकनकबनन+ 3... >लनपननीटतिनिन॥ 


प्रधिक बढ़ गया है। प्रकृति में यह नीति केन्द्रीय बेंक द्वारा साख के निर्माण तथा रह 
करने की एक विधि होती है। प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय द्वारा केन्द्रीय बेंक प्रत्यक्ष 
रूप में एक दम देश में चलन की मात्रा तथा बेंकों के नकद कोषों को घटा-बढ़ा देती 
है भौर इस प्रकार अन्य बैंकों की साख निर्माण शक्ति में परिवर्तत कर देती है । 
खुले बाजार की क्रियाओं का साख व चलन प्रणाली पर प्रभाव-- 

यदि केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदती है तो चलन की अश्रधिक मात्रा जनता 
के हाथ में चली जाती है। जनता की मौद्रिक आय बढ़ती है श्रोर उसके साथ ही साथ 
कीमतें भी ऊपर को जाने लगती हैं। जनता को जो अधिक मात्रा में अ्रग्य प्राप्त होती 
है उसका एक भाग उसके द्वारा बेंकों में भी जमा किया जाता है ओर इस प्रकार बेंकों 
के नकद कोषों का विस्तार होता है। साख-समुद्रा की अ्रधिक मात्रा में निकासी होने 
लगती है, कीमतों की वृद्धि के कारण उत्पादन भी अधिक लाभदायक हो जाता है श्रोर 


साख-मुद्रा की माँग बढ़ने लगती है। इस ग्रकार दा के क्रय की नीति का 
परिणाम यह होता है कि मुद्रा की सात्रा में वृद्धि होता हैं और साख का विस्तार 
होता हैं| इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बझ प्रतिभूतियाँ बेचती है तो क्योंकि केन्द्रीय 
बेंक प्र अन्य सभी बेंकों की अपेक्षा अधिक विश्वास रहता है, लोग अपनी-अपनी बैंकों 
से रुपया निकाल कर, अ्रधिक बचत द्वारा तथा अपने दिये हुए ऋणों को वापिस लेकर 
इन प्रतिभृतियों को खरीदते हैं । इस प्रकार नकदी केन्द्रीय बेंक को लोट जाती है भ्रोर 
प्रचलित मुद्रा की मात्रा घटती है, जिससे बेंकों के नकद कोषों में कमी श्रा जाती है। 
नकद कोषों में कमी हो जाने के कारण बेंकों को साख-मुद्रा का संकुचन करने पर 
बाध्य होना पड़ता है। मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाने के कारण कीमतों में गिरने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण व्यवसाय हतोत्साहित होते है | अतः ग्रति: 


* कुछ लेखकों ने इन्हें “विद्वत विपणि क्रियाये” भी कहा है। 


मूतियाँ बेचने की नीति का स्पष्ट परिणाम साख-संकुचन के रूप में प्रकट होता है, 
क्योंकि वेंकों की साख निर्माण शक्ति और साख-मुद्रा की माँग दोनों ही में कमी भरा 
जाती है । जी 


खुले बाजार की क्रियाओं वी नीति को अपनाने की दशाये-- 

खुले बाज,र की क्रियाश्रों वाली नीति का प्रयोग प्रायः निम्न दक्षाओं में किया 
जाता है-- 

(4 ) स्वएमान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात और निर्यात के अभाव को 
विफल करने के लिये यह नीति श्रपनाई जाती है। स्वर्ण का आयात होने पर प्रायः स्वरां- 
मान देश में मुद्रा का प्रसार हो जाता है और मूल्य-स्तर बढ़ने लगते हैं। यदि मूल्य 
वृद्धि देश-हित में न हो, तो केन्द्रीय बेंक प्रतिभृतियाँ बेचकर देश में मुद्रा की मात्रा को 
कम कर लेता है, जिसमें मूल्य वृद्धि पर रोक लग जाती है । इसके विपरीत जब स्वर्ण 
का निर्यात होता है तो उस पर आधारित मुद्रा की मात्रा घट जाती है, मुद्रा का मूल्य 
बढ़ जाता है वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं यदि यह गिरावट देश के अनुकूल न हो 
तो केन्द्रीय बेंक प्रतिभुतियाँ खरीद कर प्रचलित मुद्रा में वृद्धि कर देती है, जिससे मूल्य 
गिरने बन्द हो जाते हैं। 

(7 ) प्जी के निर्यात को रोकने के लिये केन्द्रीय बेंक प्रतिभूतियाँ बेच कर 
मुद्रा बाजार से झतिरिक्त राशि को खींच लेती है । इससे विदेशों को पूंजी का निर्यात 
होना रुक जाता है। 

( ॥7 ) बेंकों पर दौड़ रोकने के लिये--संकट काल में जब बैंकों पर जनता 
रुपया निकालने के लिये दौड़ पड़ती है तो मुद्रा बाजार में जनता का विश्वास स्थापित 
करने के लिये केन्द्रीय बेंक बेंकों की हुन्डियों श्ौर अन्य पत्रों को भुनाने लगती है तथा 
जनता से प्रतिभुतियाँ खरीद कर उन्हें श्रावश्यक मात्रा में नकद धन देने लगती है, इससे 
बेंकों का संकट दूर हो जाता है । 

(१7) बेंक दर के असफल' होने पर--जब कभी बेंक दर के बढ़ने पर मुद्रा 
बाजार की श्रन्य संस्थायें अपनी ब्याज दरे नहीं बढ़ाती हैं, क्योंकि उनके पास काफी 
नकद कोष हैं तो केन्द्रीय बेंक खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेच कर बेंक की इस श्रति- 
रिक्त राशि को घटा देता है, जिससे ये संस्थायें ब्याज-दर बढ़ाने पर विवश हो 
जाती हैं । 

(४) मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी को दर करने के लिये भी केन्द्रीय बेंक 
प्रतिभुतियां खरीदने लगता है । इससे बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है ओर 
समाज के आ्राथिक व्यवहारों में समता बनी रहती है । 


बैंक दर नीति भ्रष्ठ है या खुले बाजार की क्रियाओं की नीति ?-- 
इस नीति का उपयोग बहुघा बेंक-दर नीति के साथ ही साथ उसे अ्रधिक 


सप्रभाविक बनाने के लिए किया जाता है, परन्तु स्वतन्त्र रूप में भी इसका उपयोग हुआ्ना 
है । बैंक दर के परिवत॑नों का ब्याज की दीघंकालीन दरों पर केवल परोक्ष ही प्रभाव 
पड़ता है, परन्तु खुले बाजार क्रियात्रों द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित किया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त बेंक दर का प्रभाव तत्काल तो केवल ब्याज की अल्पका- 
लीन दरों पर ही पड़ता है, दीर्घकालीन दरों पर वह काफी समय पश्चात्‌ प्रकट होता 
है, परन्तु खुले बाजार व्यवसाय का दीघंकालीन तथा अ्रल्वकालीन दोनों ही प्रकार की 
ब्याज की दरों पर एक ही साथ प्रभाव पड़ता है ओर वह भी तत्काल ही । यही कारण 
है कि इस नीति के फल प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर होते हैं । 


खुले बाजार क्रिया तीति की सीमाएँ-- 


खुले बाजार किया नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रच- 

लित मुद्रा मात्रा तथा व्यापार बेंक़ों के नकद कोषों में खुले बाजार व्यवसाय की प्रकृति 

और विस्तार के ही अनुसार परिवतंन हों, व्यापार बेंक अपने नकद कोषों की मात्रा के 

गनुपात में ब्याज की दरों को घटाने-तढ़ाने के लिए तैयार हो और वेंक-साख की माँग 

ब्याज की प्रत्येक वृद्धि और कमी के साथ घठ-बढ़ जाय। साधारणतया व्यवहारिक 

जीवन में उपरोक्त मान्यताए' सत्य होती हैं, यद्यपि कुछ परिस्थितियां इससे भिन्न भी 
हो सकती हैं । 


यह नीति निम्न कारणों से कभी-कभी भ्रसफल रहती हैः--- 

( १ ) परिस्थितियों की अनुकूलता--यह सम्भव है कि केन्दीय बेंक द्वारा 
प्रतिभूतियाँ खरोदने पर भी प्रचलित मुद्रा तथा व्यापार बेंकों के नक्रद कोषों की मात्रा 
न बढ़ सके । विशेष छा से यदि उस्ती काल में पूजी का निर्यात होता है, व्यापाराशेष 
प्रतिकृन है अथवा जनता पत्र-मुद्र को जमा करके रखने लगती है। इसी प्रकार केन्द्रीय 
बेंक द्वारा प्रतिभूतियां बेचने पर मुद्रा-संकुचन का होना आवश्यक नहीं है, यदि व्यापा- 
राशेष अनुकूल है श्रथवा यदि लोग अपने आसंचित कोषों ([09708) को खाली 
करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह नीति भी केवल 
अनुकूल परिस्थितियों में ही सफल होती है। प्रत्येक दशा में इसकी सफलता भी सन्देह- 
पूर्ण ही रहती है । 

१२) नकद कोषों के रखने के सम्बन्ध में कड़ी नीति का पालन-- 
साख के आधार अर्थात्‌ तकद कोषों को विस्तृत श्रथवा संकुचित कर देने के फलस्वरूप 
साख की मात्रा में उसी के अनुपात में विस्तार अथवा संकुचन होता भ्रावश्यक नहीं है, 
जब तक कि बेंक नकद कोषों के बनाये रखने में एक कड़ी नीति नहीं अ्रपनाती है। इद्भलेंड 
में तो बेंकों की नीति यही है, परन्तु इसके विपरीत अमरीका की बेंक नकद कोषों की 
वृद्धि का उपयोग साधारणतया संघ निधि प्रणाली (#७6७79] 8888/"ए७ 593#७77) 

के ऋण चुकाने के लिए ही करती है। इसके अतिरिक्त नकद कोषों की वृद्धि के 
भ्राघार पर साख का विस्तार करने के लिए बेंक को श्रौर भी बहुत सी व्यवसायिक 


बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस कारण यह आवश्यक नहीं है 
कोषों के बढ़ने की प्रत्येक दशा में साख का विस्तार ही क्रिया जाय और नकेंदे कापः 
की वृद्धि के अनुपात में साख का विस्तार तो #िचित ही हो पाता है । 

( ३ ) ऋरों की सांग की आग्रहपूर्णता-- यह भी सम्भव है कि नकद 
कोषों के बढ़ने पर भी बेंक साख का विस्तार न कर सकें. क्योंकि साख विस्तार 
ऋण)ं की मांग पर निर्भर होता है । यदि ऋणों की मांग ही नहीं है तो साख के 


(३ 
विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठेगा | अवसाद के काल में बह॒ुबा ऐसी ही स्थिति उत्तन्न 


हो जाती है। इसके विपरीत अभिवृद्धि के काल में ब्याज की दर के ऊंचा हो 
जाने के कारण नकद कोषों की कमी भी साख के विस्तार की प्रवृत्ति को रोकने में 
प्रसमर्थ ही रहती है, क्योंकि ऊँचे ब्याज पर भी ऋणों की मांग बहुत होती है । अतः 
ऋणों की मांग की आाग्रहपूर्णाता भी साख के विस्तार और संकुचन की सीमाए 
निर्धारित करती है । 

( ४ ) प्रतिभृतियों को खरीदने-वेचने की शक्ति असीमित होनी चाहिये- 
खुले बाजार व्यवसाय नीति की सफलता इस बात पर भी निर्भर होती है कि केन्द्रीय 
बेक के पास बेचने के लिए कितनी प्रतिभूतियाँ हैं और वह कितनी प्रतिभृतियाँ खरीद 
सकती है। दोनों ही दिशाप्रों में भारी सीमितता होती है, जिसके कारण अनेक व्यवहा- 
रिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं | वास्तविक जीवन में न तो केन्द्रोयः बेंक के पास 
पूृजी की हो प्रछ्ुरता रहती है और न उसके पास बिक्री साध्य प्रतिभूतियाँ ही असीमित 
मात्रा में होती हैं । केन्द्रीय बेंक सभी प्रकार की प्रतिभुतियों का क्रय-विक्रव भी नहीं 
कर सकती है | इस प्रकार इस नीति का कार्यक्षेत्र भी सीमित रहता है । 

इन सीमाश्रों के रहते हुए भी यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बेंक द्वारा 
प्रतिभुतियाँ खरीदने और बेचने तथा बेंक़ द्वारा साख के संकुचन तथा विस्तार के बीच 
पर्याप्त सम्बन्ध होता है। खुले बाजार क्रियाश्रों की सफनता के लिए यह ॒ आवशध्यक है 
कि अल्पकालीन तथा दीघेकालीन दोनों ही प्रकार की सरकारी हुण्डियों के क्रय-विक्रय 
के लिए विस्तृत तथा सक्तिय मण्डी हो | इस प्रकार की मण्डियाँ ब्रिठेव तथा संयुक्त 
राज्य अमरीका में ही हैं और इसी कारण इन्हीं देशों में इस उपाय को अधिक सफ- 
लता मिली है। ब्रिटेन में तो बेंक दर नीति की सप्रभाविकता बढ़ाने के लिए एक सहा- 
यक उपाय के रूप में इसका वहुत उपयोग हुआ्ना है । 


( स ) साख-नियन्त्रणु की अन्य रीतियाँ 

(0फलन शिल्फिठ्तड ० फ्शवां। (०7४०) 
बेंक दर तथा खुले बाजार क्रिया के अ्रतिरिक्त और भी बहुत सी _ रीतियों से 
साख-नियन्त्रण के उद्देश्य को पूरा किय्रा-जा --सकता हैं। “इस-सस्बन्ध में .ज्ो-उपाय 
किये जाते हैं उनका अलग-अलग अथवा कई को एक साथ-मिलाकर उपयोग-किया--जा 
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सकता है। अन्य प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं :--- 


( १) व्यापार बैंकों की व्यूनतम्‌ नकद निधि को बदलना (प७७७४07 
7 676 89777 868७/४७ 990708)--केच्द्रीय बेंक व्यापार बेंकों द्वारा उसके 
तस जमा की हुई न्यूततम्‌ नकद निधि के अनुपात में परिवर्तन करके साख-नियन्त्रण 
का उपाय कर सकती है । यह रीति सर्वप्रथम सन्‌ १६२३ में अमरीका में अभ्रपनाई गई 
प्री, परन्तु इसके पश्चात्‌ संसार भर में इसका विस्तृत उपयोग हुआ है। बेंकों द्वारा 
रखी हुई सुरक्षित निधि के अनुपात को बढ़ाने से साख का विस्तार रोका जा सकता है 
प्रौर इसके विपरीत उसे कम कर देने से साख का विस्तार हो सकता है। अ्रमरीका ने. 
तो बेंक दर नीति के साथ-साथ इस उपाय को भी कितनी ही बार शभ्रपनाया है, परन्तु यह 
रीति भी पूर्णतया दोष-विमुक्त नहीं है। सभी बेंकों के बीच नकद कोषों का समान 
वितरण नहीं होता है, इसलिये इसके फलस्वरूप कुछ बेंकों को दूसरों को श्रपेक्षा ग्रधिक 
कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त यह एक कठोर रीति है, जिसका प्रभाव सभी 
व्यापार बैंकों पर पड़ता है, न कि केवल उन बेंक्ों पर जो साख निर्माण के सम्बन्ध में 
गलत नीति श्रपनाती हैं । इसलिए केन्द्रीय बेंक को इसका उपयोग सावधानीपूबवंक करना 
पड़ता है । 

(२) साख की राशनिद्ध (88007778 ० (7860)--यह एक 
सकल ५ कठोर उपाय है और इसका उपयोग साधारणतया तानाशाही शासन प्रणाली 
में हो अधिक विस्तृत रूप में हुआ है । इसके अन्तर्गत व्यवसायिक आवश्यकताओं को 
'देखतें हुए साख के -विर्माय्य-की--एक अ्रधिकतम्‌ सीमा निश्चित कर दी जाती है भौर 
उसमें से विभिन्न बेंकों तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए अभ्यंश निश्चित कर 
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दिए जाते हैं। इस प्रकार साख का विस्तार श्रथवा संकुचन नहीं हो पाता है। उसको 
मात्रा पहले से हो निश्चित कर दी जाती है। कोई भी बेक निर्धारित अभ्यंश 
(07०४७) से कम या अधिक साख उत्पन्न नहीं कर सकती है | यह वैसे तो एक बड़ी 
सप्रभाविक रीति है, परन्तु इसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ बहुत हैं, क्‍योंकि केन्द्रीय बेंक 
को विभिन्न व्यवसायों की ऋण झावश्यकताओं और उनसे सम्बन्धित साख के निर्माण 
की मात्रा का सही-सही अनुमान लगाना पड़ता है और फिर सभी बेंकों के भ्रलग-अ्लग 
प्रमभ्यंश निर्धारित करने पड़ते हैं । 


“३ ) सीधी कार्यवाही (0780 4&०४07)--सीधी कार्यवाही का 
ग्रभिष्राय प्रतिविरोधी कार्यों से होता है । यदि कोई बेंक केद्धीय वेंक द्वारा निर्धारित 
साख नीति का पालन नहीं करती है तो केन्द्रीय बेंक उसके विरुद्ध अनेक प्रकार की 
कार्यवाहियाँ कर सकती हैं, जैसे---उंसके बिलों को भुनाने से इन्कार करना,.उसे 
ऋण न देना अथवा उससे मौद्रिक दण्ड वसूल करना । कठोर रूप में इसके अन्तर्गत 
बेंक विशेष के बेकिंग अधिकार भी छीने जा सकते हैं । सीधी कार्यवाही की सँद्धान्तिक 
वांछनीयता यही है कि इस प्रणाली में बेंक-साख का अ्रधिक श्रच्छा गुणात्मक वित्तरण 
हो जाता है, जबकि भ्रन्य साधारण उपायों का प्रभाव केवल साख की मात्रा के वितररां 


पर ही पड़ता है, परन्तु यह रीति भी सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी 


रचनात्मक कार्य सम्पन्न नहीं होता है। यह तो केवल एक प्रकार का प्रतिकार है, 
जिसका उद्देश्य केवल बेंक विशेष की प्रस्तुत साख नीति में परिवर्तन करना होता है 
प्रौर उसे केन्द्रीय बेंक के आदेशों को मानने पर बाध्य किया जाता है । 


_४ ) समभाना (?७/४7४४।007)--यह भी एक प्रकार की सीधी कार्य- 
वाही ही है, परन्तु इसमें किसी प्रकार का भय नहों दर्शाया जाता है, वल्कि एक प्रकार 
सोचने-संमकने के आ्राधार पर प्रार्थना की जाती है और बेंक़ विद्येप के सम्मुख उसकी 

का ति के दृष्परिणाम स्पष्ट कर दिये जाते हैं। इस उपाय का आधार यह है कि केन्द्रीय 
बैक देश की बैंकों का एक प्रकार से नेतृत्व करती है और इस नाते उसे सलाह देने 
तथा पथ-प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। यह प्रशाली इसलिए अच्छी है कि 
इसका उपयोग सीधी कायंवाही की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है, परन्तु उसको केवल 
उसी देश में अधिक सफलता मिलती है जिसमें थोड़ी सी ही संख्या में बड़ी-बड़ी बेंक 
हों, जिनसे केन्द्रीय बेंक का घरि2 सम्बन्ध रहे । भारत में यह नीति बहुत सफल नहीं 
रह सकती है, क्योंकि रिजवं बेंक के लिए प्रत्येक वेंक को अलग-अलग समभाना 
कठिन है । 


(६) प्रतिभुति ऋणों की आवश्यकता सीमा में परिवर्तन (00997 288 
0 (80 फिलतृुपां।शा6008 070 566प्रापंए ,0978)--यह भी साख के 
ग़ुगात्मक नियन्त्रण का ही एक उपाय है और इसका उपयोग साधारणतया उस साख 
के नियन्त्रण हेतु किया जाता है जो सद्दा प्रतिभृतियों के लिए निर्मित किया जाता है। 
इस प्रणाली का आविष्कार भी अमरीका में हुआ था । इस प्रणाली में केन्द्रीय बेंक को 
ऐसे वैधानिक अधिकार दे दिये जाते हैं कि वह बेंकों द्वारा सट्टा बाजार को दिये जाने 
वाले ऋणों की मात्रा के सम्बन्ध में नियम बना सके, जिससे कि उस बाजार के लिए 
नियन्त्रित मात्रा में ही साख मिल सके । यह सट्टा बाजार पर नियन्त्रण रखने का एक 
संप्रभाविक उपाय है । 


६] उपभोक्ता साख का नियमन (8680 9007 0 (00758प्रशक्ष' 
(7600)--इस रीति का उपयोग सर्वप्रथम दूसरे महायुद्ध के काल में अ्रमरीका में 
रक्षा-उद्देश्य से किया गया था। केन्द्रीय बेंकिंग प्रणाली को यह अधिकार दिया गया 
था कि वह ऐसे नियम बनाये कि जिनके आधार पर उपभोक्ताओं को किश्तों पर थोड़ो- 
थोड़ी करके साख सुविधाएं दी जा सकें | युद्ध के पश्चात्‌ कनाडा ने इस प्रणाली को 
अपनाया । ऐसी व्यवस्था की गई कि बैंकों को स्थायी उपभोगीय वस्तुओ्रों की १०% 
कीमत नकदी में देनी पड़ती थी । परिणाम यह होता था कि प्रत्येक ऋण का एक भाग 
अनिवाय॑ रूप में नकदी में चुकाना आ्रावश्यक था और साख विस्तार एक निश्चित सीमा 
के परे नहीं हो पाता' था । 


(७ ) विज्ञापन तथा प्रचार (?प्र70०४ए)-यह भी समझाने का ही 
एक उपाय है। इसका भ्राधार यह है कि वतंमान युग में किसी भी तीति के प्रति एक 


सप्रभाविक जनमत तैयार करके उसकी सफलता को अधिक अंश तक निश्चित किया 
जा सकता है | केन्द्रीय बेंक प्रचार द्वारा यह दिखाने का प्रयत्त करती है कि राष्ट्रीय 
्रथ॑-व्यवस्था के हितों को देखते हुये साख सम्बन्धी कौनसी नीति अधिक उपयुक्त है 
आर कौन-कौनसी बड़ उस नीति का पालन नहीं करती हैं 


(८) अन्य उपाय--विगत वर्षों में युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार के विरुद्ध साख 
नियन्त्रण को और भी कई रीतियों का उपयोग किया गया है। उद्याहरशस्वरूप, कुछ 
देशों ने विदेशी ऋणों को प्राप्त करके मुद्रा-प्रसार को रोकने का ग्रयत्व किया हैं। लड़ी 
की केन्द्रीय बेड ने व्यापार बैल्ों को प्राप्त विदेशी आदेय कम मात्रा में बाहुर भेजने की 
सलाह दी है। कवाडा ने लचीली (#]०50]७) विनिमय दरों को ग्रहरा किया है और 
अनुचित बेंकों को निक्षेप प्रमाण-पत्र (2800870 (४/870॥0968) दिये हैं 


इस प्रकार साख नियन्त्रण के उपाय अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इनमें कुछ 
तो तुरन्त फल प्रदान करते हैं और कुछ थोड़े समय पश्चात्‌, कुछ कठोर होते हैं और 
कुछ उदार ६ प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता और भ्र्थ-व्यवस्था की स्थिति के अनुसार 
उपायों को चुनता है। इस सम्बन्ध में केवल इतना कहा जा सकता है कि प्रत्येक उपाय 
का उपयोग सोच-समझ कर करने की आवश्यकता है। यह अविवेचक्त ([86880४ं- 
77796) नहीं होना चाहिये । 


साख नियन्त्रण को कठिनाइयों (0[#०पांप्ृ८६ ० (#०३६ 0०४७४) 


विभिन्न उपायों का उपयोग करके भी यह आवश्यक नहीं है कि देश में साख 
की मात्रा पर आवश्यक अंश तक नियन्त्रण रखा जा सके । साख नियन्त्रण के मार्ग में 
अनेक कठिनाइयाँ हैं :--- 


( १ ) साख के विभिन्न रूपों पर नियन्त्रण रखने की कठिताई--केन्द्रीय 
बेंक केवल बेंक साख (897: (7७4४) को हो नियन्त्रित करने का प्रयत्न करती 
है, परन्तु बेंक साख हो साख का एक मात्र रूप नहीं है । इसके अतिरिक्त पुस्तकीय 
साख, विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों आदि के रूप में वारिज्य साख भी होती है। 
ये भी बेंक साख की भाँति मुद्रा होते है । किन्तु इन पर केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण नहों 
होता है । 

( २) सभी बकों पर नियन्त्रण का अभाव--वड्ट साख पर केन्द्रीय बैड्ढ 
का पुर नियन्त्रण नहीं हो सकता है, क्‍योंकि देश की सभी बेंकों का केन्द्रीय बेंक से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहों होता है । अमरीका में लगभग आधी व्यापार बेंक केन्द्रीय बेंक के 
प्रभाव-क्षेत्र से बाहर हैं। भारत में भी लगभग सभी देक्षी बेंकर रिजव॑ बेंक से किसी 
प्रकार सम्बन्धित नही हैं । 


( ३ ) सहयोग प्राप्त करने में कठिताई--यदि व्यापार बैछ्ल केन्द्रीय बैकू से 
प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित है तब भी यह आवश्यक नहीं है कि वे केन्द्रोय बेंक को सह- 


योग दें और जब तक केन्द्रीय बैड को अन्य बड्ढों का सहयोग प्राप्त न होगा, वह साख 
नियन्त्रण में सफल न हो सकेगी । 


(४ ) गर-वित्तीय संस्थाओं का प्रभाव-देश के वित्तीय कलेवर में कुछ 
ऐसी गर-वित्तीय संस्थायें भी होती हैं जो साख तथा वेंकों की साख निर्माणा नीति पर 
बहुत प्रभाव डालती हैं, किन्तु इन पर केन्द्रीय बैड का किसी भी प्रकार का नियन्त्रण 
नहीं हो सकता है । 


( ५ ) साख के अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण का अभाव--केन्द्रीय 
बेंक साख के अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण नहीं रख सकती है । यदि सद्रे के लिए 
ऋण नहीं दिये जाते हैं तो यह सम्भव है कि वारिज्य कार्यो के हेतु लिए हुए ऋण 
सट्टा बाजार को हस्तान्तरित हो जाये । 


५... 72ए४87005 
. केन्द्रीय बेंक किसे कहते हैं ? मुद्रा ओर साख को यह बैंक क्रिस प्रकार नियन्त्रित 
क्रती है, बंतलाइये । २6% (3879, 35. .-, 958) 


2, ४४४४६ 8786 7॥6 ईछ57007075 0० 8 0 ०७४४३) 8570 2? फ्री०फ़ 0065 
६ 4४ 76) 476 ए०)ए॥४९ ० ँ ५पा ९०९५ 870 ७7९०॥६ 


ध (8९78, 3- 0 ०77., 957) 

५ 3३ - ४50 276 ६॥6 79570 [70000708 0 ६96 (०४7०४) 39577 १ 0फ् 
१088 ६ 6७0-070]7906 0प्राए8009 8700 07607६ (5]0., 33.. 2., 955) 
4, ४४४०६ 576 १॥6 ईप/०७.008 ०६ & ०8०१०) $27 5 ? प्र0ज् 8088 
007॥70] ७077776709) 99775 २ (3987, 3. &., 958) 
8, जठज 0065 8 ०७४78) ए2प7८2 ००५70 +0886 एर०णैपा॥6 0 एप्रपश्याएप 

बात 06१] 7 8 ए0प7ए ? (59897, 3. 3... [958; 


6, 5#86छ ॥0छ +#8 60779] 237 0३ ०0घ57४7ए 607-70)5 ए760[४6 ? 
ए0फा ०प६ 46 ॥750078 07 05 एछ0ज़छः एच ००77 0]78 ४7०१६. 

(3879, 3. 8., 956, 

7, फऋडी॥79 58६7 २०६६७ 8050 8450558 45 ७6०४३ 070 $6 ७6779) 

870 १96 छाए] 8०07078 0 28 ००घयञा ए, (87 70 0927946 €रि९८६ए८०५ 

[9 4709 ? ([२०]., 3. ७०॥0«, 954, 

8. जशञत्रं६6 थी070 7006 00 : 507८ १98 

(3878५ 3. 2... 956 & 4955 5099.; ०४] 8« (५०॥3., 4956; 

(3879, 3. ००7४-, 4958, 956 & 4954, 

(20670 ४746४ 0.0678075 (30878: 3. 3., 956 5099. 


9. एाए०६ 5 उिग८ 778६6 ? 7)80559 406 6९७४७ ० ए7878७७ 0 
950 8 766 0० रेपर/ए 27 ते (79806 [0 8 ०0070 ए- 
(88798, 3. (०7५ 957, 956 5997 & 955) 
0, केन्द्रीय अधिकोष देश की सुद्रा एवं साख नीति का नियंत्रण किस प्रकार करता 
? (588०7, 3. (0०079., 958) 
, केद्रीय अधिकोष के मुख्य कार्य क्या होते हैं! केन्द्रीय अधिकोष व्यापारी 
अधिकोषों द्वारा निर्मित साख को राधि को केसे नियंत्रित करता है। 
(98867, 3. (०90., 957) 
2. केन्द्रीय बेंक से आप क्या समभते हैं! उसके द्वारा साख का नियंत्रण किस 
प्रकार होता है ! (]27०9प07, 3. &., 958) 
43, #६०7776 $06 ०077097978 ग्रग०0749.708 ०0 0300प76 7०९ 270 
07870 7787]760 0098787075 95 ॥769009 0 ए607६ ०09070). 509६6 +76 
76885075 फ्रए ॥6 850007. 7०४/6 900॥0 9 45 659 77907६8४ ५009ए ६॥8/॥ 
जशो4६ 75 ए३५ प्र/067 ६76 8०]0 ४६9709870. (0878, 3. (077«, 953) 
4 डिएरा7७96 ६06 ग्राव0 ता[त0प)068 7? 4086 छ०9फए ०00 8700 फ्र- 
६860075 ६0 (6 66778) 98778 (0ज़67 0० ०0707078 ०7०१|६. 
(07099, 3, 009., 956) 
45., म्0एछ 0068 8 ग्रा0तश7 0७778) 7270६ ००07670] $॥6 (७5०77 
870 00० ए 0 ०78९7 ? (3077089, 3. (०93,, 955) 
6. 965006 ६॥6 एार्ठश प्र]00075 0 8 एथशाएए8) एग्णट,.. ऊफेडएशाए 
$76 ॥77670005 9ए श्र ५96 एशआएछं उधर 007705 +%ाी6 ए0प्॥6 ०0 
5:607. (0,878, 3- (070,, 949 ; 7२४]०, 3. (०73., 952) 
हे 7, 3050055 ६96 070]6०008 200 ग्राछं0065 ० ए60 ००78४70 0॥७- 
]0960 ४9ए 2 ०७०४:०) 09870: 
किसी केन्द्रीय अधिकोीष के साख नियंत्रण के उद्द श्यों एवं पद्धतियों की-विवेचना 
कीजिए । (8879, 3. ०८०४3., 959) 
8, केन्द्रीय बेंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए और बतलाइये कि यह साख का 
नियन्त्रण (क) बाजार में खुले रूप से काय करके तथा (ख) बेक दर के द्वारा किस प्रकार 
करता है १ (3279, 3. /&.., 950) 


#ग० 


अध्याय श्द 
अन्तराष्ट्रीये मुद्रा कोष 


(पफ्म० फाछककन्ांठ्पर्बा शिठ्ालबाए एतए50) 
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प्रारम्भिक-- 
अथम महायुद्ध के पश्चात्‌ संसार के ग्रायः सभी देशों को मौद्रिक तथा विनिमय 
दर सम्बन्धी अस्थिरता का कु अनुभव हुआ था | युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार के 
कारण सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी। विदेशी व्यापार में अनेक 
ग्रसुविधायें और बाधायें उत्पन्न हो गई थीं, जिससे उसकी मात्रा काफी अंश तक घट 
चुकी थी। कीमतों की उथल-पुथल के कारण केवल विदेशी व्यापार में ही नहीं, 
राष्ट्रों के आन्तरिक व्यापार में भी कठिताइयाँ थीं। ग्रत्येक देश दू्तरे देशों के हित्तों 
फए ध्यान दिए बिना स्वार्थी आर्थिक नीति को अपनाता था। विनिमय अवसूल्यन 
तथा विनिमय नियन्त्रण सभी देशों की आर्थिक नीति के आवश्यक अंग वन गए 
थे और एक-दूसरे की देखा-देखी सभी देश एक-दूसरे का गला काटने पर तैयार 
थे ।इस काल में अ्रन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के स्थान पर पारस्परिक स्पर्धा का ही 
जोर था श्रोर प्रत्येक देश दूसरों को घोखा देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता था | 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गला घुटता जाता था और आन्‍्तरिक भअ्रथ॑-व्यवस्था अ्रस्थिरता 
के थपेड़ों से व्याकुल थी । 


सिछ्मन्देह ऐसी व्यवस्था का बना रहना राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों के 
लिए घातक था। आरम्भ से ही कुछ देश अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की किसी 
तमुच्तित योजना द्वारा इस समस्या को सुलभाने का अयत्न कर रहे थे, परन्तु दूसरे 
गहायुद्ध के काल में तो इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया गया। सभी जानते थे 
कि युद्धकालीन विध्वंस के कारण युद्धोत्तर-काल में आथिक पुनर्वासन तथा पुनर्निर्माण 
की ऐसी गम्भीर समस्‍यायें उत्पन्न होंगी जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेशी व्यापार के 
विकास तथा विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के समुचित प्रवाह के बिना 
हल करता सम्भव न था। साथ ही, ऐसा भी अनुभव किया गया था कि आधुनिक 
बुद्ध आर्थिक कारणों के हो परिणाम होते हैं ।विभिन्र राष्ट्रों के आर्थिक विक्नास- 
खरों में समानता लाए बिना तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तहयोग की किसी 
प्मुचित योजना के कार्यरूप दिये बिना भविष्य में युद्ध की सम्भावना का अन्त 
करना सम्भव न था | युद्ध के काल में ही श्रन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की योजनाशों 


मु०च०आअ० (२२) 


ऐेरे८ | 


का निर्माण आरम्भ हुआ । ब्रिटिश कोषागार, अमरीकन सरकार तथा कनाडा ने इस 
सम्बन्ध में श्रपनी-प्रपती योजनायें संसार के सम्मुख रखीं । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना-- 

“समस्या पर विचार करने के लिए जुलाई सन्‌ १६४४ में श्रमरीकन सरकार ने 
ब्रेंटन बुड्स (270607 ४४ ००68) तामक स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद्‌ 
बुलाई | इस परिषद्‌ में ४४ मित्र राष्ट्रों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। परिषद्‌ वे एक 
योजना को स्वीकार किया | परिषद्‌ के सुझाव दो भागों में बाँटे यए हैं :--(  ) 
पहले भाग में एक अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, जिसे संक्षेप में मुद्रा-कोष ([. )/. 9.) भी 
कहा जाता है, की स्थापना का त्ताव था। ( 7 ) दूसरे भाग में इसी प्रकार एक 
अन्तर्राष्ट्रीय पुर्नातर्माण ठथा विकास बेंक, जिसे संक्षेप में विश्व बेंक (४४००९ 
]897[-) भी कहा जाता है, की योजना प्रस्तुत की गई थी । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद॑ श्य-- 

कोष सम्बन्धी समझौते की घारा १ के अनुसार मुद्रा-कोष के उद्देश्यों को 


निम्त प्रकार बताया गया है ४-- 
(१) “एक स्थाई संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद़िक सहयोग की उच्चति 


(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुविधाजनक 

बनाना और छस प्रकार सभी सदस्य देशों में रोजगार के ऊचे स्तरों 
को स्थापित करता ओर बनाये रखता" । * 

( ३) विनिमय स्थिरता को उत्पन्न करना, सदस्यों के बीच नियमित विनि- 
मय व्यवस्थाओं का बनाए रखता और प्रतियोगी विनिमय अ्रवमृल्यन 
को रोकना 2०००७१७०७७४७ * ] 

(४ ) सदस्यों के बीच चालू व्यवसायों के सम्बन्ध में बहु-देशीय भुगतान 
प्रणाली की स्थापना करना तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों 
को हटाने में उनकी सहायता करना"”*"**** । 

( ५ ) समुचित सुरक्षा के अ्रन्तगंत सदस्य देशों के लिए कोष के साधनों को 
उपलब्ध करके उनमें विश्वास उत्पन्न करना शोर इस प्रकार उन्हें, 
ऐसे उपायों को किए बिना, जो राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वैभव को 
नष्ट करते हैं, अपने शोघनाशेष की च्रुटियों को दूर करने का अवसर 
देता #७०६% ' कड्७ ४ कह || 

( ६) उपरोक्त व्यवस्थात्रों के अनुसार सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय शोधनांशेष के 
असन्तुलन की अवधि और उसके अंश को कम करना 

अभ्यंश ओर चन्दे-- 
कोष के कुल साधनों का योग १,००० करोड़ डालर नियत किया गया है । 


| ३३७ 


इसमें से विभिन्न सदस्य देशों के अभ्यंश निश्चित किये गये हैं । बड़े-बड़े देशों के अ्रभ्यंश 
(0४०0॥88) निम्न प्रकार हैं।--- 


(करोड़ डालर में) (करोड़ डालर में) 
संयुक्त राज्य श्रमरीका २७४ चीन प्र्प्‌ 
ब्रिटेन १३० फ्रांस ५२"२५ 
ख्स १२० भारत ४० 
कनाडा ह ३० आस्ट्र लिया २० 
दक्षिणी अफ्रीका १० पाकिस्तान १० 


इसी प्रकार अ्रन्य सम्मिलित होने वाले देशों के चन्दे भी निश्चित कर दिये 


गए थे जो देश परिषद्‌ में सम्मिलित नहीं हुए थे उनको वाद में मुद्रा-क्ीप की 
योजना में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया था ओर उनका चन्द्ा मुद्रा 
कोष निश्चित करता है । प्रत्येक ५ वर्ष पश्चात्‌ $ बहुमत से मुद्रा कोष किसी भी 
देश के अभ्यंश को बदल सकता है, परन्तु इसके लिए सदस्य देश की अनुमति आव- 
दयक होती है। सदस्य की प्रार्थता पर भी चन्दे में परिवर्तत किए जा सकते हैं । प्रत्येक 
देश को अपने चन्दे का >. अथवा सरकारी स्वर्ण तथा डालर जमा का <- सोने में 
देना होता है और शेष वह अ्रपनी मुद्रा में दे सकता है । स्वर के अतिरिक्त शेप चन्दा 
मुद्रा कोष के अभिकर्त्ता के रूप में सदस्य देश की केन्द्रीय बेंक के पास ही रखा 
जाता है । 
कोष का विधान तथा प्रबन्ध-- 

धारा १२ के अनुसार कोष के काय-संचालन के लिए एक गवर्नर मण्डल 
(90476 ० 900०/४०१७), कायकारिएँ संचालक. (+%6९४४९ 
स्‍0/#62८/079, ग्रबन्धक डायरेक्टर तथा स्टॉक होया | कोष का दिन प्रति दिन का 
कार्य कार्यकारिणी संचालक समिति द्वारा किया जाता है । इस समिति के १२ सदस्य 
होते हैं, जिनमें से ५ स्थाई और ७ श्रस्थाई होते हैं। प्रथम ५ उन पाँच बड़े-बड़े राष्ट्रों 
द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिनके अम्यंश सबसे अ्रधिक हैं, २ को नियुक्ति लेटिन 
अ्रमरीका के देशों द्वारा की जाती है और शेष का अन्य सदस्य देक्षों द्वारा अनुपाती 
प्रतिनिधित्त्व प्रणाली के अन्तर्गंत निर्वाचन होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्थ को २५०-- 
प्र्येक ? लाख डालर अभ्यंश या उसके भाग के साथ एक ओर मत का अधिकार 
होता है। आरम्भ में श्रमरीका, ब्रिटेत, रूस, चीन तथा फ्रांस को स्थाई सदस्य नियुक्त 
करने का अधिकार था, किन्तु रूस के सदस्यता छोड़ने के पश्चात्‌ भारत पाँचवे नम्बर 
पर भरा गया है । कोई भी सदस्य देश साधारण सूचता देकर कोष की सदस्यता 
छोड़ सकता है। कोष का प्रधान कार्यालय अमरीका में हें, परन्तु इसका शाखायें 
सदस्य देशों में स्थापित की जा सकती हैं | संचालक समिति एक-मत प्रस्ताव द्वारा 
कोष के कार्य को अधिक से अधिक १२० दिन के लिए स्थगित भी कर सकती है । 


कोप का कार्यालय तथा संग्रहालय (048८७ #्यवं 06950आ०0फ०४ ० 
6 शिएए०)-- की 

विधान के अनुसार कोष का प्रधान कार्यालय उस सदस्य देश में रहेगा जिसका 
अभ्यंश (()००/&) सबसे अधिक है, श्रर्थात्‌ संयुक्त राज्य श्रमरीका | शाखाए' किसी 
भी सदस्य देश में खोली जा सकती हैं। मुद्रा-कोष के पास जो स्वर रहता है उसका 
आधा ऐसे संग्रहालय ([08[0087007'ए) में जमा रहेगा जो सबसे बड़े श्रभ्यंश वाले 
देश द्वारा सूचित किया जायगा | शेष आधे का ८०० अर्थात्‌ कुल का ४०% उन 
चार देशों में रखा जायगा जिनके कोटे सबसे बड़े हैं । 
विभिन्न करेन्सियों की समता दरों का निर्धारण-- 

समभोते की धारा ४ के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपने चलन की कीमत 
स्वर्ण अथवा अमरीकन डालर में ( ज॑ंसा कि वह १ जुलाई सन्‌ १६४४ को था ) परि- 
भाषित करती होती है। इस प्रकार प्रत्येक देश के चलन का स्वर्ण मूल्य निश्चित हो 
जाने के पश्चात्‌ विनिमय दरों के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं रहती है । इस प्रकार 

धत्नटन वुड्स योजना के अनुसार स्वर्ण के द्वारा विश्व के विभिन्न राष्ट्रीं की करैन्सियों के 

विनिमय की सम-मूल्य दर (॥?90 ए०५७४) निश्चित हो जाती है। किसी सदस्य द्वारा 
स्वर के क्रय-विक्रय के लिये कोष इस तुल्यता (?8770ए) से एक अधिकतम और एक 
निम्तनतम सीमा तय कर देता है, जिनके बीच में ही सदस्य अपनी करौन्सियों का 
अवसूल्यत या अधिमूल्यत कर सकते हैं । इस प्रकार प्रतियोगी झ्ृवमृल्यन का भय दूर 
हो गया है और विनिमय दरों में अधिक स्थिरता आ गई है ।/एक बार निर्धारित की 
गई विनिमय दर में सदस्य देश की प्रार्थना पर १०% तक का परिवत॑न किया जा 
सकता है ॥. इसमें कोष को इन्कार करने का अधिकार नहीं है । इसके पश्चातु कोष से 
आज्ञा लेकर सदस्य विनिमय दर में श्लौर भी १०% का परिवतंन कर सकता है, परन्तु 
कोष के लिए आज्ञा लेना अनिवार्य नहीं है । २०% से ऊपर के प्रत्येक परिवत॑न के 
लिए सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की अनुमति झावश्यक होती है । इस नियम का 
पालन करने पर कोष सदस्य देश को कोष के त्षाघनों का उपभोग करने से रोक 
सकता है अ्रथवा सदस्यता से हुटा सकता है। अ्रतः स्पष्ट है कि कीष ने विभिन्न र ष्ट्रों 
को अपती झाथिक सासाजिक तथा अन्य घरेलू समस्याश्रों को हल करने के लिए समय- 
समय पर, अपनी करेन्‍्सी के विनिमय मूल्य में घटा-बढ़ी करने की झ्ाजादी दे रखी 
है और प्रायः वह इस प्रकार की घटा-बढ़ी करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, किन्तु 
किसी भी देश को यकायक लाभ प्राप्ति भ्रथवा किसी अन्य उ्दँ श्य को पुरा करने के 
लिए परिवर्तत करने का अधिकार न होगा । इस प्रकार अब स्पर्धात्मक विनिमय 
अवमूल्यन ( (070.0४४(६0७8 //2८४/१७॥१६४४ 4) 807'2८76/20790) की सम्भावना 
बहुत कम हो गई हैं | इस योजना का उद्देश्य ही यह है कि किसी देश की विनि- 
मय हे में परिवर्तन केवल' उसके आन्तरिक मूल्य और आमदनी के स्तर के अनु- 
पर हां हू । 


आरम्भ में भारत ने अपने रुपये का स्वर्ण मूल्य ०२६८६०१४ ग्राम विशुद्ध 
स्वर्ण निश्चित किया था। डालर में उसका मूल्य ३०२५ सेन्‍्ट रखा गया था। सन्‌ 
१६४६ में उसने कोष की सहमति से अपनी करेन्‍्सी में ३०*५९०५ का अवमृल्यन किया 
था, जिससे रुपये का स्वर्ण मूल्य व डालर मूल्य क्रमशः ०"१८६६२१ ग्राम विशुद्ध सोना 
और २१ सेन्टठ हो गया हैं । 


सदस्यों को कोष से विदेशी विनिमय क्रय: अधिकार-- 

मुद्रा कोष के सदस्यों को कोष से विदेशी विनिमय खरीदने का अधिकार है। 
कोष के लिए यह प्निवाय॑ है कि वह सदस्य देश की माँग होने पर उसकी मुद्रा और 
स्वर्ण के बदले किसी भश्रन्य देश की मुद्रा का प्रबन्ध करे | परन्तु इस सस्बन्ध में एक 
शर्त है। किसी भी समय कोष के पास उस सदस्य की मुद्रा की मात्रा उसके कोटे से 
२००% से अ्रधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी देश का २००९ 
मि० डालर का कोटा है, जिसमें से उसने ५० मि० डालर का सोना व १५० मि० डालर 
की अपती मुद्रा कोष को प्रदान की है। श्रब यह देश मुद्रा कोष से २५० मि० डालर से 
अधिक की सुद्रा नहीं ले सकेगा ( ४०० --- १५०७८२५० )। इस प्रकार २५० मि० 
डालर की विदेशी मुद्रा के बढ़ने के बदले, जो कोष उस देश को देता है, कोप के पास 
उस देश की ४०० मि० (२५०--१५०) डालर की मुद्रा--५० मि० डालर का सोना 
रहता है। सदस्य देश को यह लाभ है कि उसे केवल ५० मि० डालर का सोना रख 
कर ही २५० मि० डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है। इस क्रय के बारे में 
एक श्रन्य शर्ते यह भी है कि कोई देश बारह महीनों के भीतर कोष से अपने चलन 
( मुद्रा ) के बदले में अपने कोटे के २१५०८, से भ्रधिक नहीं खरीद सकता है। ऊपर 
दिये गये उदाहरण में वह देश किसी एक वर्ष में ५० मि० डालर से अधिक विदेशी 
मुद्रा नहीं खरीद सकता । यै प्रतिबन्ध इसलिए लगाये गये हैं ताकि (7) कोष में अल्प 
मुद्रायें जल्दी समाप्त न हों और (37) सदस्य देश स्वयं अपनी स्थिति को सुधारने का 
प्रयत्व भी करें। किन्तु संक्रट या अत्यधिक आवश्यकता के क्राल में ये शर्तें ढीली की 
जा सकती हैं । 


इस दृष्टिकोण से कि को भी सदस्य बिना आवश्यकता अथवा बार-बार 
कोष से विदेशी विनिमय न खरीदे, ऐसी व्यवस्था की गईं है कि जसे-जैसे मुद्रा-कोष 
का ऋण बढ़ता जाता हे, ऋणी सदस्य की निरन्तर बढ़ती हुईं दरों पर व्याज 
देना पड़ता है | यह दर ३०%, से आरम्भ होकर २३% तक जाती हैभ कोष इस बात 
में बड़ा सतके रहता है कि उससे लिए गये ऋणों का उपयोग किसी ऐसे कार्य के लिए 
न किया जाय जोकि कोष के उद्दश्यों के विरुद्ध हो । 
अन्य मुद्राये-- 

आरम्भ में ही ऐसा अनुमात लगा लिया गया था कि युद्धोत्तर काल में कुछ 
मुद्राएं दुलंभ हो जायेगी और इस प्रकार ऐसी सम्भावना उत्पन्न हो जायगी कि मुद्रा 


कोष अपने ही साधनों द्वारा ऐसी मुद्राओ्ों की माँग पूरी न कर सके | डालर के विषय 
में ऐसा अनुमान बहुत पहले से किया जा सकता था। इस स्थिति के लिए यह व्यवस्था 
की गई है कि जिस झुद्रा की मांग को कोष अपने साधनों में से पुरा नहीं कर सकता है 
उसे वह देश विशेष से उधार ले सकता है। यदि उधार नहीं मिलता है तो वह उसे 
सोना देकर खरीद सकता है, परन्तु यदि फिर भी मांग को पूरा करना सम्भव नहीं है 
तो कोष सदस्य देझ्षों को मुद्रा विशेष की दुलंभता के कारणों की सूचना देकर उसकी 
प्राप्त पृति का राशन कर सकता है और श्राँशिक रूप में सबकी थोड़ी-थोड़ी माँग पूरी 
कर सकता है। 
कोष के साधनों की तरलता-- 

इस बात की सम्भावना रहती है कि ऋणी देश अपत्ती मुद्रा के बदले में ग्रन्य 
मुद्रा खरीदते चले जायें, जिससे कोष के पास ऐसी मुद्राओ्ं की पूति बढ़ जाय, जिनकी 
माँग नहीं है और ऐसी मुद्राओ्रों की पूति समाप्त हो जाय जिनकी माँग बहुत है। यदि 
ऐसा हुआ, तो कोष एक रक्षित कोष का कार्य नहीं कर सकेगा। अतः साधनों में 
तरलता रखने के उद्देश्य से तीन उपाय रखे गये हैं :---(7) जो सदस्य देश स्वर्ण के 
बदले कोई विदेशी मुद्रा खरीदना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है । (7) यदि 
किसी सदस्य देश की मुद्रा कोष के पास उसके कोटे से अ्रधिक है, तो वह देश अपनी 
श्रतिरिक्त मुद्रा को कोष से सोना देकर खशीद सकता है। (77]) प्रत्येक सदस्य देश 
प्रति वर्ष स्व॒णं या परिवरतंनीय मुद्रा के बदले कोष के पास जितनी उसकी मुद्रा है 
उसका कुछ भाग पुनः खरीदेगा । इस पुनः खरोदने के नियम द्वारा ही कोष के साधन 
तरल श्रवस्था में बने रहते हैं । 
सदस्यों पर प्रतिबन्ध--<- 

मुद्रा कोष इस विषय में बड़ा सतक रहता है कि उससे उधार ली हुई राशि 
का समुचित उपयोग हो और साथ ही कोष के अन्य उद्देश्यों की भी पूति हों । इस 
बात को घ्यात में रखकर सदस्यों पर निम्न प्रतिबन्ध लगाए गये हैं ;:---() कोष से 
झ्ाज्ञा प्राप्त किए बिना कोई भी सदस्य देश भ्रपती मौद्रिक नीति को नहीं बदल सकता 
है। (77) कोई भी सदस्य देश केवल कोष द्वारा निर्धारित दरों पर ही स्वर खरीद 
अथवा बेच सकता है। () प्रत्येक देश केवल कोष द्वारा निर्धारित विनिमय दरों 
पर ही विदेशी विनिमय व्यवसाय कर सकता है। (ए) सदस्य देशों को चालू अन्त- 
रष्ट्रीय भुगतान के सम्बन्ध में भुगतान सम्बन्धी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का 
अधिकार नहीं है। (7) कोष से उधार ली हुई राशि का उपयोग इस प्रकार नहीं 
किया जा सकता है कि वह कोष के उद्देश्य के विपरीत हो। ह 


मुद्रा कोष में स्वणुं का स्थान--- 


: * किसी भी सदस्य देश को स्वरुमान स्थापित करने पर बाध्य नहीं किया जाता 
है। प्रत्येक सदस्य को केवल अपने चलन का स्वरुं-मूल्य घोषित करना होता है । स्वरा 


कीमतों के सामुहिक मापक का कार्य करता है और प्रत्येक देश को निश्चित कीमतों 
पर सोने को खरीदने और बेचने का वायदा करना पड़ता है। मुद्रा-क्रोप की व्यवस्था 
के स्वणं से तीन सम्बन्ध हैं :--(() प्रत्येक सदस्य को अपने ग्रभ्यंथश का एक भाग 
स्वर में देना होता है। (77) प्रत्येक सदस्य देश को चलन का प्रारम्भिक मूल्य स्वरों 
में निर्धारित करना होता है और (37) किसी मुद्रा की दुर्लभता की दशा में उसे स्वरा 
में खरीदने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कोष नियत दरों पर सोना खरी- 
दने को सदा तयार रहता है। 

क्या कोष का निर्माण स्वर्णमान पर वापिस आला है ? कुछ अर्थशाद्धियों ने 
कोष का निर्माण स्वरंमाव पर वोपिस आना (फ्े&प्ाण 60 506 50%&70970) 
कहा है; क्‍योंकि कोष योजना और स्वंमात में निम्न समानतायें हैं :--() स्वरां- 
मान वाले देशों की तरह ही इस कोष में भी विभिन्न देशों की करैन्सियों के मध्य 
प्रारम्भिक विनिमय दर स्वरणं के आधार पर ही तय की जाती है। (7) कोप की 
योजना में भी स्वर का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है (ऊपर पढ़िए), भ्रतः इस योजचा में 
स्वर्ण का अ्रमुद्रीकरण (]000007698860707) नहीं किया गया है। (77) स्वर्ंमान 
में एक देश अपनी लेन-देन की बाकी का संतुलन सारे संसार से एक बार में ही करता 
है। इसी तरह कोष प्रणाली भी प्रत्येक देश से अलग-अलग समन्वय कराके बहुपक्षी 
भुगतान पद्धति को बढ़ावा देती है, क्योंकि कोष द्वारा निश्चित सम-मुल्य दरों पर 
मुद्राओं को बदला जा सकता है। (ए) वह देश जो कोष से अन्ततः विदेशी मुद्राओं 
का खरीदने वाला है उसकी अवस्था स्वरंमान में एक स्वर्ण खोने वाले देश के समान 
होती है, जबकि कोष को अन्ततः अ्रपनी मुद्रा बेचने वाले राष्ट्र की स्थिति स्वरणंमान में 
स्वर प्राप्त करने वाले देश के समान होती है। विदेशी मुद्रा खरीदने वाले देश में मुद्रा 
संकुचन के और अपनी मुद्रा बेचने वाले देश में मुद्रा प्रसार के लक्षण प्रगठ होने लगते 
हैं। (ए) स्वरंमान के अन्तर्गत तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के आधार पर व्यापार 
होता है, जिसमें कोई विशेष बाघा नहीं पड़ती है, किन्तु योजना के अन्तर्गत फिलहाल 
परिवर्ततकाल में विनिमय नियन्त्रणों से विदेशी व्यापार में रुकावट पड़ेगी, किन्तु कोष 
को भ्राशा है कि विभिन्न राष्ट्र इन नियन्त्रणों को ज्ीत्र हटा लेगें और तब विदेशी 
व्यापार तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त से ही कम अधिक मात्रा में नियन्त्रित होने 
लगेगा । 

यद्यपि कोष योजना में स्वर्णमान के अनेक युण हैं तथापि वह पर्णरूप्रेण 
सर्गमान नहीं है और यह कहा जा सकता है कि कोष का निर्माण' समान पर 
आना है, क्योंत्रि इस योजना में स्वर्शमान के दोष नहीं हैं, जैसे--(7) स्वरामान 
में विनिमय दर अत्यन्त निश्चित (3270) सी होती है और उसे स्वर्ण के आयात- 
निर्यात द्वारा कायम रखा जाता है, लेकिन कोष योजना के श्रन्तगगंत परिस्थिति बदलने 
पर विभिन्न राष्ट्र कुछ सीमा तक विनिमय दर बदल सकते हैं। (77) स्वर्ण॑मान में प्रत्येक 
देश को अपना आन्तरिक मूल्य-स्तर श्रन्य देशों के समान रखना पड़ता है झौर स्वर 


के आयात निर्यात द्वारा परस्पर लेनी-देनी का सन्तुलन रखा जाता है, जिससे साख 
संकुचन एवं साख प्रसार का सिलसिला चलता हैं, लेकिन कोष योजना के अन्तर्गत 
प्रत्येक देश अपनी झान्तरिक आथिक नीति के बारे में स्वतन्त्र रहता है ओर कोष को 
सहायता से, श्रपनी साख व्यवस्था को प्रभावित किये बिता, श्रन्य देशों से अपनी लेना- 
देना नियत कर लेता है। 


आय का वितरणु-- 


/ मुद्रा कोष को जो आय प्राप्त होती है उसका २९७ उन देशों में बाँठ दिया 
जाता है जिनकी चलन के दूसरे देशों द्वारा उधार लिए जाने के कारण कोष के पास 
उनकी चलन का संचय उनके अभ्यंश के ७५% से कम रह गया हो । शेष श्राय सदस्य 
देशों के बीच उनके अभ्यंश्रों के ग्रनुपात में बाँठ दी जाती है। मुद्रा-कोष प्रत्येक सदस्य 
देश को लाभ का हिस्सा देश विशेष के ही चलन में चुकाता है । 
कोष का कांय-च्तेत्र-- 

“ मुद्रा-कोष को निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के साथ व्यवसाय करने का 
अधिकार नहीं दिया गया है | एक सदस्य देश, कोष के साथ केवल अपनी केन्द्रीय 
बेंक, स्थिरता कोष (8॥907]996707 #'प्रा0) अथवा अन्य किसी मौद्विक संस्था 
के द्वारा ही व्यवसाय कर सकता है श्र इसी प्रकार मुद्रा कोष भी इन्हीं संस्थाओं के 
द्वारा व्यवसाय कर सकता है। कोष को शोधनाशेष के सन्तुलन के लिये सदस्य देश 
की भीतरी अर्थव्यवस्था में हस्तत्ञ प करने का अधिकार नहीं हे । कोष शअन्तर्राष्ट्रीय 
मौद्विक सहयोग की एक श्रच्छी संस्था है और यह सदस्य देशों को ऋण के रूप में 
सहायता देकर उनके शोघनाशेष के घाटे को दूर करता है, परन्तु कोष केवल' अह्प- 
कालीन ऋण ही दे सकता है और वे भी केवल व्यापाराशेष के अस्थाई असंतुलन 
को दूर करने के लिए ।- 
संक्रान्तिकालीन सुविधाय (एबलॉपं०३ तंपातंयड पाल गीएवँर्शधं०त2। 
ए7७ल००)-- 


» अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी 
सभी ग्रतिबन्धों के विरुद्ध है, परन्तु सदस्य देशों को संक्रातिकाल' में विनिमय 
नियंत्रण, संरक्षण तथा अन्य ग्रतिबन्धों के - बनाने रखने का अधिकार दिया गया 
है, यद्यपि यह आशा प्रकट की गई है कि प्रत्येक सदस्य इन्हें शीत्र से शीघ्र हटाने का 
प्रयत्न करेगा १ संक्रान्तिकाल के अभ्रन्त की घोषणा पर सदस्य देशों को अनिवाय॑ रूप में 
सभी प्रतिबन्ध हटाने होंगे। प्रत्येक देश को यह अधिकार है कि प्रत्येक प्रतिबन्ध की 
झावश्यकता प्रथवा वाँछनीयता कोष के सम्मुख रखे और नियन्त्रण के सम्बन्ध में 
अपने विचार प्रस्तुत करे । किन्तु कोष तथा सदस्य के बीच नियन्त्रण के सम्बन्ध रें 
सतभेद होने की दशा में सदस्य देश को सदस्यता छोड़नी पड़ेगी । 


सदस्यता का परित्याग-- 


कोई भी सदस्य देश किसी भी समय लिखित सूचना देकर कोप की सदस्यता 
का परित्यागय कर सकता है | कोष को त्याग-पत्र अस्वीकार करने का अ्रधिकार नहीं 
है। त्याग-पत्र उसी समय से कार्यशील समझा जायगा जबकि वह कोंप को प्राप्त 
हुआ है | कोष के नियम्रों का पालन न करने श्रथवा आदेशों का उलंघन करने की 
दशा में सदस्यता समाप्त सी की जा सकती हे | 
कोष व बेकिंग कोष-- 


जिस प्रकार किसी देश का केन्द्रीय बेंक वहाँ की अन्य सब बैंकों का बेंक होता 
है उसी प्रकार विश्व की समस्त केन्द्रीय बेंकों का बेंक अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोप है । 
केन्द्रीय बेंक में प्रन्य बेंकों के रक्षित कोष एकत्रित रखे जाते हैं । श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
भी सदस्य देशों के केन्द्रीय बेंक के साधनों को एक जगह एकत्र कर लेता है। किन्तु 
कोष और केन्द्रीय बेंकों में निम्न अन्तर भी हैं :--() केन्द्रीय बेंक तो एक ही प्रकार 
की (स्वदेशी) मुद्रा एकत्र करता है, लेकिन मुद्रा कोष विभिन्न देक्षों की मुद्राप्नों का 
कोष रखता है। (7) मुद्रा कोष केन्द्रीय बेंकों की तरह किसी नई मुद्रा का निर्माण 
नहीं कर सकता है। (777) मुद्रा कोष का अपने सदस्य देशों की आन्तरिक ग्राथिक 
नीति का निर्घारण करने में कोई हाथ नहीं होता है, जबकि केन्द्रीय बेंक सदस्य व्यापा- 
रिक बेंकों की साख नीति पर पूर्ण नियन्त्रण रखती हैं । 
“भारत और मुद्रा कोष-- 


अन्तराष्ट्रीय मुद्रा परिषद्‌ में भारत ने अपनी ओर से ही दो प्रस्ताव प्रस्तुत 
किए थे ;:---[ 3 ) यह कि भारत को मुद्रा-कोष की कार्यकारिणी में स्थाई स्थान 
दिया जाय झौर ( 7] ) यह कि भारत के पौंड-पावना छयणों को सुद्रा-कोप के कार्य- 
क्षेत्र में सम्मिलित किया जाय । ये दोनों ही प्रस्ताव अ्रस्वीकार कर दिए गए थे, 
इसलिए भारत ने सदस्यता प्राप्त करने में भारी संकोच किया | बाद को रूस के 
निकल जाने के कारण भारत की पहली माँय स्वय॑ ही पूरी हो गईं और दूसरी 
माँय के सम्बन्ध में भी बिटेन से सन्‍्तोषजनक समसोता हो गया | अ्रक्टूबर सन्‌ 
१६४६ में भारत ने कोष की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त कर ली। कोप की योजनो में 
सम्मिलित होने से भारत को लाभ ही हुप्रा है। कोष की सदस्यता के द्वारा उसे 
विश्व बेंक की भी सदस्यता ग्राप्त हो यह, जिसने उसकी विकास योजनाग्रों को काफी 
सहायता दी है । सन्‌ १६४८-४६ में भारत का व्यापाराशेष सम्बन्धी घाटा बहुत 
था। माच सन्‌ १९४८ और माचं सन्‌ १६९४९ के बीच में भारत ने कोष से ९*२ 
करोड़ डालर का ऋण लिया था । अ्रप्र ल सन्‌ १६९४९ में उसने झ्पना समस्त अधिकृत 
डालर ऋणा प्राप्त कर लिया था और एक विशेष संकट के आधार पर कोष से शत्तों 
को ढीला करने की प्रार्थना की थी । कोष ने यह प्राथंना भी स्वीकार कर ली थी। 
वास्तविकता यह है कि भारत ने कोष की सुविधाओं का अधिकतस्‌ उपयोग करने 


की स्याति प्राप्ति की है | कोष की सदरयता के पश्चात्‌ भारत ने रुपये-स्टॉलिड़ का 
वैघानिक गठबन्धन तोड़ दिया है और ८ अप्रल सन्‌ १६४७ को रुपये की कीमत स्वरा 
में नियत कर दी गई है । कोष ने इद्धल॑ण्ड की भांति भारत को भी सन्‌ १६४६ में 
झवमृल्यत की आज्ञा दे दी थी | अवमूल्यत के पश्चात्‌ हमारे व्यापाराशेष में काफी 
सुधार हुआ है भर हमने श्रपता ऋण काफी श्रंग तक चुका दिया है। भारत को 
केवल यही भय था कि कोष की सदस्यता के कारण शायद उसे अपनी उद्योग- 
संरक्षण नीति को छोड़ना पड़े, परन्तु संक्रान्ति काल में मुद्रा कोष ने व्यापारिक 
ग्रतिबन्धों को लगाने की आज्ञा दे दी है । 

भारत समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष से ऋण लेता रहा है| 
दूसरी योजना के काल में कुछ कारणों से शोधनाशेष का घाठा बहुत बढ़ गया है, 
झ्रतः भारत ने जनवरी सत्‌ १६५७ में कोष से १२७५ करोड़ डालर के ऋणा की 
बात तय की । पिछले साल में भारत ने मुद्रा-कोष से निम्न प्रकार ऋण लिए हैं :-. 
जनवरी से मार्च सन्‌ १६९५७ के ३ महीतों में ६०"७ करोड़ रुपये के ऋणा और अप्रैल 
से जून सन्‌ १६५७ के ३ महीनों में ३४"५ करोड़ रुपयों के ऋण । उसके बाद भ्श्नी 
शोर ऋण लेने की आवश्यकता नहों पड़ी है। जनवरी और माचं सन्‌ १६४५७ में ६ 
करोड़ रुपये के ऋण का भारत ने भुगतान भी किया था। 


कीप का सदस्य होने के नाते भारत के रुपये का सम-सूल्य (7?6॥' 0०४७७) 
सर्ण तथा डालर में कमशः ०“?८३$२१ ग्राम विशुद्ध सोना तथा २९ सेन्ट 
रखा गया हे | अवमूल्य से पूर्व यह मुल्य क्रमश: ०"२६८६१ ग्राम स्वर्णा तथा ३०२५ 
सेन्ट था। अब रिजवं बेंक को कोष द्वारा निर्धारित विनिमय दरों पर विदेशी विनिमय 
का क़्य-विक्नय का भार सोंपा गया है, परन्तु विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय २ लाख 
रुपयै से कम राज्ि का नहीं हो सकता है । 
भारत को कोष से लाभ-- 

भारत को कोष का सदस्य बन जाने से निम्त लाभ हुए हैं :--- 


(१) भारत को आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रायें मिलने लगी हैं, 
जिससे वह अपने आथिक विकास के लिए आवश्यक पूजीगत सामान विदेशों से ले 
सकता है । 


(२ ) रुपया स्टलिज्ल की परम्परागत दासता से मुक्त हो गया हे | उसका 
सम्बन्ध स्वर से हो जाने पर वह किसी भी देश की मुद्रा में परिवरतित किया जा 
सकता है। इस प्रकार अरब अ-स्टलिज्ज क्षेत्रों से भी व्यापार में सुविधा हो गई है । 

( २ ) भारत कोष की नीति के निर्धारण में भाग लेता है, क्योंकि रूस 
द्वारा सदस्यता अस्वीकार कर देने से संचालन मंडल में पाँचवाँ स्थान भारत को मिल 


|| 
( ४) आन्तरिक आर्थिक समस्याओं पर भी कोष से परामश मिलता 


रहता है, जैसे भ्रभी हाल में पंचवर्षीय योजनाओञ्रों की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में 
कोष ने भारत को महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे । 

(५ ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय बैक का सदस्य भी वन सका हें और इस बेंक 
से भारत को विकास कार्यों के लिये ऋण प्राप्त हुये । 

कुछ लोगों ने कोष की सदस्यता से भारत को कत्तिपय हानियों का भी उल्लेख 
किया है, जेसे--( 3 ) कोष ने भारतीय पौंड पावनों के भ्रुगतान के लिए सुविघा नहीं 
दी है। (7 ) भारत का कोठा उसको प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक रखा गया है 
प्रोर ( 77] ) भारत बिना जनता या विधान मण्डलों की स्वीकृति के कोप का सदस्य 
बना है। कित्तु ये भ्राक्षेप लाभों को देखते हुए अ्महत्त्वपूर्णा है । 
मुद्राकीष की आलोचनाएं-- 

कोष की सन्‌ १६५८ की वापिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कोप के कार्यों 
का बराबर विस्तार हो रहा है, परन्तु इस समय कोष से पहिले की तुलना में कम ऋण 
लिए जा रहे हैं, अधिकांश ऋण डालर में लिए गये हैं। सन्‌ १६५४-५५ में सदस्य 
देशों ने केवल ४'६ करोड़ डालर के ऋण लिये थे, यद्यपि इसी वर्ष में ७*६ करोड़ 
डालर के पुराने ऋणों का भुगतान किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि 
मा सन्‌ १६९४७ से लेकर, जबकि कोष ने काय॑ आरम्भ किया था, सन्‌ १६५४-५५ 
के अन्त तक कोष में से कुल ११९"७ करोड़ डालर के ऋण लिये गये थे, जिनमें से 
८०'६ करोड़ डालर का भुगतान हो चुका था। साधारणतया कोप का कारयवाहन 
सनन्‍्तोषजनक ही रहा है और इसने व्यापाराशेष के घाटे को दूर करने में काफी सहा- 
यता दी है । 

इसमें तो सन्देह नहीं है कि कोष की सफलता की सूची काफी लम्बी है, परन्तु 
सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोशों से कोष की काफी आलोचना की जा 
सकती है । कोष की प्रमुख आलोचनायें निम्न प्रकार हैं :--- 


' ( १) सुद्रा कोष का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है--कोप केवल चालू सौदों 
से सम्बन्धित विदेशी विनिमय की समस्याओ्रों को सुलभाने का प्रयास करेगा। युद्ध 
ऋण, पूंजी का आायात-निर्यात, समावरुद्ध स्टलिंग (8]00780 95#९7798) आ्रादि 
के भुगतान के सम्बन्ध में राष्ट्रों को अन्य उपाय करने होंगे । इस प्रकार कोष की उप- 
योगिता कम हो जाती है । | किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोष को आरम्भ 
से ही इन जटिल समस्याझ्रों को सुलभाने का कार्यों सौंप दिया गया होता, तो कोष- 
योजना बहुत शीघ्र ही श्रसफल हो जाती | अ्रतः उक्त आलोचना सही नहीं है। ] 


' (२) मुद्रा कोष का चन्दा किसी भी वेज्ञानिक आधार पर निश्चित 
नहीं किया गया है--चन्दा या तो विभिन्न देशों की विदेशी व्यापार की मात्रा के 
आधार पर हो सकता था या व्यापाराशेष की स्थिति के श्राधार पर और या विदेशी 
विनिमय की ब्रावद्यकता के आधार पर, परन्तु इनमें से किसी को भी आधार नहीं 





बनाया गया है। ऐसा मालूम होता है कि अंग्रेजों श्रोर अमरीकनों के झ्राथिक और 
राजनैतिक स्वार्थों को ध्यान में रख कर चन्दा निर्धारित किया गया है । इसका परिणाम 
शीघ्र ही रूस के त्याग-पत्र के रूप में सामते झाया है और कोष को समाजवादी राष्ट्रों 
की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी है। 

(३ ) ऋणों के प्रदान करने और आवश्यक सुविधाओं के देने में कोष 
ने भेद-भाव किया है--फ्रान्स ढारा कोष की आज्ञा के विरुद्ध अवसमृल्यन करने पर 
भी कोई कड़ी सजा उसे नहीं दी गई है | यह सन्देह है कि सुद्रा-कोष प्रमरीकन सरकर 
की कठपुतली है। 

(४ ) मुद्राकोप की कार्यकारिणी की सदस्यता दोषपूर्ण है--मुद्रा- 
कोष की कार्यकारिणी की सदस्यता इस प्रकार रखी गई है कि श्रमरीकन हितों को रक्षा 
होती रहे, इसीलिए लेटिन अमरीका के देशों के लिए दो स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। 


(५) कम उन्नत देशों पर पश्चिमी देशों के दबाव का भय--भय यह 
है कि भविष्य में पश्चिमी देश अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए व्यापारिक 
प्रतिबन्धों को तोड़ने पर जोर देंगे । कम उन्नत देशों के लिए यह लाभदायक न होगां 
और इस कारण दोतों में खींच-तान रहेगी । शायद कम' उन्नत देशों को कोष की 
सदस्यता ही छोड़नी पढ़े । 

» (६) डालरों की अल्पता की सम्भावना--इसका कारण स्पष्ट है कि 
अमेरिकन निर्यात के लिए कोष के डालर जायेंगे, लेकिन अ्रमेरिकन आायातकर्त्ताश्रों को 
दिये जाने वाले डालर कोष को नहीं मिलेंगे । अतः जो देश अ्रमेरिका को माल मेजेंगे 
वे कोष के बाहर बहुत अधिक मात्रा में डालर एकत्र कर लेंगे, क्योंकि वहाँ के निर्यात- 
कर्त्ता स्वदेश की मुद्रा के बजाय डालर में ही बीजक बनावेंगे । इस तरह डालर की 
झ्रल्पता होने के कारण कोष को अपने कार्य॑ में सफलता नहीं मिलेगी । यहाँ भी 
यह स्मरणीय है कि डालरों की समाप्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के दृष्टिकोश से ही कोष 
के विधान में यह ग्रायोजन किया गया है कि वह डालरों का पुनः क्रय. कर सकता है 
झोर राशनिग की योजना अपना सकता है, जिससे योजना चलती रहे, टूटे नहीं । 
मुद्रा-कोष की सफलताएं -- 

मुद्रा कोष की स्थापना से निम्त लाभ हुए हैं :-- 

( ?.ै) इसके द्वारा बहुपत्ञी व्यापार बहुपक्षी भुगतान की व्यवस्था सम्भव 
हो सकी है, जिससे विदेशी व्यापार और विनियोग के लिए पू'जी के आवागमन को 
बढ़ावा मिला है । 

(२) कोष के पास विभिषर देशों की मुद्राओं का रक्षित कोष रहता है, 
जिससे वह इंनेंका क्रय-विक्रय करके सदस्य देशों की झ्रावश्यकतानुसार विदेशी विनिमय 
को पूति करता रहता है, झौर उन्हें बराबरी के आधार पर अपने शोधनाधिक्य के 
भसन्तुलत को दूर करने का अवसर देता है । 


(३ ) विनिमय दर में अब अपेक्ताकृत अधिक स्थायित्तत रहने लगा हे, 


प्रस्थाई कारणों से घटा बढ़ी नहीं होने पाती है तथा आन्तरिक नीतियों में भी हस्तक्षेप 
नहीं होता । 


(४ ) कोष के निर्माण से विश्व को स्वर्रामान की स्थापना के बिना स्वरण- 


मान के लाभ ग्राप्त हो गये हैं | 
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(५१७४४७5७740[8 


प0ा77६6 8 0076 00 :--०४०४7००४६0708] ०४८४7 ए #एण७त, 
(0.878/ 3-« 0., 958, 57 ; 7२५],, 8. ५०४४-, 958 ; 
“.3., 8. ७., 955) 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को स्थापना किन उद्दे श्यों से की गई थी ? इस मुद्रा-कोष के 
कार्यों का विवेचन कीजिए । (8878, 3. &., 957 5099 
[00॥2 8 80ग्रां5907. ६0 $96 गशछा॥०009) ऐैंट)2697पए7 #घणपते 
प7 295 96 पपुप्रा०07 0 9 76छ एप्राए600ए ४87 0970 ६07 470]8. 
ऊऋरडएछा90 ०27९पी)ए 8290 6597376 ६96 6हाशंगएु 8097 एप्रापएटाएफ 
$8ए96॥7- (8879, 3, &., 4956/ 
ध४॥०६ 2876 46 977099] 079]650ए25.. ० (6 ईशदा080078॥ 
076207ए #परछ5त 894 90७ 0065 ६96 #प्छात॑ 35688 ६४0 ४०००एणा5। 
६06 ? (0879, 3, 8... 955 5079 
छ6ीए 080558 ५76 ज़णद्ाई ० [परछा7०0070%) फैणा60979ए कप! 
(अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष) 800 «छज़ेगांत 00ण़ ईघि7 70 95 500088त 80 ग। 
क्‍9 09]९९5. (२४]५, 3. 8., 958, 57) 
कडए0)977 496 09]805 8790 छ70007098 ० रप60090008).. ४॥078* 
पाए #प70.,. छठ 3065 ६96 ऊंपते 5६९४ ६0 5870756 ई076ॉ8ए 
65009786 7०.65 ? +50]977. (२०५७ 3. ७०77., 954) 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ([, ॥. फ.) पर एक संक्षिप्त तथा परिपूर्ण टिपिणी 

लिखिए ओर उसकी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ा-प्रमाप से कोजिए। 

(58887, 3. ७०72., 4955) 
079७६ 35 ६8 [702७7020070%) 00687 ए #पएत 590 ॥0छ 3088 7४ 
पप700007 ? 5#0ए ज्ञात 28767. 04]98 925 067[ए80 [7070 ६778 

#प्र70, दिशकन है 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? ओर यह किस प्रकार कार्य करता है? इस कोष से 
भारत को क्या ल्ञाभ हुआ हैं सममकाइये । (0879, 3. 2. » 959) 


अध्याय १६ 
अन्तर्राष्ट्रीय पुननिमाण तथा विकास बेंक 


([प्राल्क््रबांठ़्दा उिदयाँए रिएए रिटट20787घ८४०४ 
बाते क्‍0९४९७।0977०75) 
उ्ँ श्य-- 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद्‌ की रिपोर्ट के दूसरे भाग की धारा १ के अनुसार विश्व बेंक के 
उद्देश्य निम्त प्रकार है ;--- 

( १) राष्ट्रों का पुनरनिर्माण व आथिक विकास--युद्ध विध्वंसित सदस्य 
देशों की श्रथ॑-व्यवस्थाश्रों के पुननिर्माण तथा विकास में सहायता देता, ग्रुद्धकालीन 
ग्रथ॑-व्यवस्था में शान्तिकालीन समायोजनों को सफल बनाना और भअ्रविकसित देशों के 
विकास में सहायता प्रदाव करना । 

(२) पूजी के विनतियोग को बढ़ावा देना--ऋणों की गारन्टी लेकर 
अथवा उनमें सम्मिलित होकर व्यक्तिगत विदेशी ऋणों का विस्तार करना और यदि 
व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध नहीं हैं तो उत्पादन कार्यों के लिए समुचित श्वर्तों पर अपने 
पास से ऋण! देना । 

( ३ ) दीर्घकालीन श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहुन देना--विदेश्ी 
व्यापार की दीर्घकालीन सन्तुलित उन्नति की व्यवस्था करना और इस प्रकार सदस्य 
देशों में उपज, जीवन-स्तर तथा श्रमिकों की कार्य-दशाओं को उन्नत करना । 

( ४ ) शान्तिकालीन श्र्थ-व्यवस्था स्थापित करना--यु॒द्धोत्तर काल में 
अन्तरष्ट्रीय विनियोगों को बढ़ाना और श्ञान्तिकालीन श्र्थ-व्यवस्था के लिए समुचित 
दशाए उत्पन्न करना । 


विश्व बक के चन्दे-- 
बेंक की अधिकृत पूंजी १,००० करोड़ डालर है। इस पूंजी को १-१ लाख 
डालर के अंशों में बाँठा गया है। प्रमुख देशों के श्रभ्यंश निम्त प्रकार हैं :--- 








ग्रमरीका २४३'५ करोड़ डालर फ्रांस ४४५ करोड़ डालर 
इड्ूलेंड १००९० हा भारत ४० | 
चीन ६०१० 


* 5 । 
प्रत्येक देश के चन्दे को दो भागों में बाँठा गया है :---२०%, चन्दा माँगने पर 
तुरन्त ही देना पड़ता है। शेष ८०%, उस समय देना पड़ता है$ जबकि श्रावश्यकता 


पड़ने पर बेंक उसे माँगती है। अभ्यंश का २०६ स्वर्ण अथवा अमरीकत डालर में 
लिया जाता है ओर शेष १८% सदस्य देश अपनी मुद्रा में दे सकता है। जब और 
प्रधिक चन्दे को माँग की जाती है तो सदस्य देश को यह अधिकार होता है कि वह 
उसे स्वर्ण, डालर श्रथवा बेंक द्वारा आदेशित किसी भ्रन्य मुद्रा में चुका दे। ऐसी मुद्रा 
की बेंक समय-समय पर घोषणा करती रहती है । 
बैंक का कार्य-- 

बेंक को व्यक्तियों ओर व्यक्तिगत संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवसाय का 
अधिकार नहाँ हैं। वह केवल सदस्य देश की सरकार द्वारा ही व्यवसाय कर 
तकती हैं | स्मरण रहे कि मुद्रा-कोष की भाँति विश्व बेंक में सदस्यों को प्राप्त होने 
वाले ऋणों की मात्रा उनके चन्दों पर निभर नहीं होती है। चच्दे तो केवल उत्तर- 
दायित्त्वों तथा शासन शक्तियों को ही सीमाए' निरिचद करते हैं। वेंक का उद्देश्य यह 
भी नहीं हैं कि व्यक्तिगत विदेशी ऋों के स्थान पर अपनी ओर से ऋण दे । 
इसके विपरीत यह तो व्यक्तिगत ऋणों को प्रोत्साहन देती है। अपने पास से तो 
बेंक केवल उसी दशा में ऋण देती है जबकि व्यक्तिगत विदेशी ऋण उपलब्ध नहीं 
होते हैं। अपने ऋणों पर तो बेंक ब्याज लेती ही है, परन्तु जिन व्यक्तिगत ऋखों की 
गारंटी ली जाती है उन पर भी जं-खिम्र उठाने का कमीशन लिया जाता है। 
गारल्टी लेने से पहले बेंक यह देख लेती है कि ऋण लेने वाले की माँग कहाँ तक 
वास्तविक है और देने वाले की शर्तें कहाँ तक उचित अ्रथवा न्यायपूर्ण हैं। ऋणों की 
गारंटी अथवा उनके प्रदान करने के सम्बन्ध में बेंक की शर्तें! निम्न ग्रकार 
होती हैं :-- 

( १ ) जबकि बेंक को यह सन्‍्तोष है कि प्रस्तुत दशाओं में ऋण लेने वाले के 
लिए अन्य सूत्रों से ऐशी शर्तों पर ऋण मिलने की सम्भावना नहीं है 
जो बेंक के दृष्टिकोण से उचित हैं । 

( २ ) जबकि वही देश जिसकी सीमा में ऋण का उपयोग होता है, स्वयं 
ऋण नहीं लेता तो सदस्य देश श्रथवा उसकी केन्द्रीय बेंक को ऋण 
के मूलघन, ब्याज तथा अन्य खर्चों के चुकाने की गारन्टी देती 
पड़ती है । 

( ३ ) जबकि बेंक द्वारा नियुक्त की हुई कोई उपयुक्त समिति ऋण देने के 
प्रस्ताव का समर्थन करती है । 

( ४ ) यदि बेंक के विचार में ब्याज की दर तथा अन्य शर्तें' उचित हैं और 
उसके तथा मूलघन के चुकाने की रीति उपयुक्त है । 

( ५ ) गारन्टी देते समय बेंक ऋण लेने वाले, ऋरा देने वाले तथा रामस्त 
सदस्यों के हित को देखती हैं । 

(६ ) बेंक द्वारा दिये गये भ्रथवा गारन्टी किये गये ऋण कुछ विशेष दशाश्रों 


को छोड़कर केवल पुननिर्माण अथवा विकास योजवाश्रों पर ही व्यय 
किये जा सकते हैं। 


विश्व बैंक बहुदेशीय निकासी तथा व्यापार के झ्राघार पर कार्य करती है। 
प्राप्त ऋणों के द्वारा किसी भी देश से माल खरीदा जा सकता है। प्रत्येक सदस्य को 
अनुकूलतम्‌ बाजार से माल खरीने का भ्रवसर मिलता है । इसी प्रकार जब तक ऋण 
का उपयोग बेंक के उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाता है, सदस्य द्वारा ऋण के व्यय 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है । 


विधान ओर प्रबन्ध-- 

बेंक के प्रबन्ध के लिए ($) एक गबंनर मरडल, (77) एक कार्यकारिणी 
समिति, (!0) एक अध्यक्ष (तथा (7) अन्य कमचारी होते है । बैंक का संचा- 
लन अधिकार गवंतर मण्डल के हाथ में होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का एक-एक 
प्रतिनिधि रहता है| दिन प्रति दिन का कार्य कार्यकारिणी समिति करती है, जिप्॒में 
१२ सदस्य होते हैं। ५ सदस्य पाँच बड़े-बड़े अभ्यंश वाले देशों द्वारा नियुक्त किये जाते 
हैं और शेष ७ मुद्रा कोष की भाँति प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित किये 
जाते है, जिसमें प्रत्यके सदस्य को २५० मत तथा १ लाख डालर चन्दे के पीछे एक 
श्रोर मत प्राप्त होता है। कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष को नियुक्त करती है, जो कि न 
तो कार्यक्रारिणी का सदस्य हो सकता है और न गवन्‌र मण्डल का । इसके श्रतिरिक्त 
गवनंर समिति कम से कम सात सदस्यों की एक (7) सलाहकार समिति का भी 
निर्वाचन करती है । जब किसी ऋण का प्राथेना-पत्र प्राप्त होता है तो समुचित जाँच के 
लिए बेंक एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करती है। कोई भी सदस्य मुद्रा-कोष की 
सदस्यता को त्याग कर अथवा लिखित त्याग्-पत्र देकर बेंक की सदस्यता को छोड़ 
सकता है । स्मरण रहे कि केवल वही देश विश्व बेंक का सदस्य बन सकता है 
जिसने पहले मुद्रा-कोष की सदस्यता प्राप्त कर ली हो । 
भारत ओर विश्व बेंक-- 

भारत ने विद्व बेंक की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त कर ली थी। बेंक की 
सदस्यता से भारत को काफी लाभ हुआा है । भ्रब तक भारत को विश्व बेंक से नौ ऋण 
प्राप्त हुए है । अगस्त सन्‌ १६४६ में भारत को रेलवे विकास के लिए ३४ कराड़ 
डालर का ऋण! मिला था। तत्पद्चातु सितम्बर सन्‌ १९४९ में कृषि विकास के लिए 
१ करोड़ डालर ओर भ्रप्रेल सन्‌ १६५० में १८५५ करोड़ डालर का ऋण नदी-घाटी 
योजनाश्रों के लिए प्राप्त हुआ । इसके बाद दामोदर घाटी योजना के लिए भी एक और 
ऋण प्रदान किया गया । इन ऋणों में से ४२ करोड़ ड|लर भारत ने सन्‌ १६५१-५२ 
से पृवं ही निकाल लिया था । शेष को कोलम्बों योजना में सम्मिलित कर लिया गया 
था। सन्‌ १६५५ तक भारत को विश्व बेंक से १२५० करोड़ डालर का ऋण मिल 
चुका है, जिसमें से लगभग आधी राशि भारत निकाल चुका है | विश्व बेंक के ऋणों 


के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई यह है कि ऋण की रकम केवल उसी निदर्चित उद्देश्य के 
लिए व्यय की जा सकती है जिसके लिए वह ली गई है। बेंक का एक विद्येपज्ञ 
मण्डल अप्रैल सन्‌ १६९५६ में भारत की दूसरी पंच-वर्षीय योजना के लिए ऋणा के 
प्राथंना-पत्र पर भारत का दोरा कर गया था। भारत ने प्रार्थथा की थी कि उसे 
निश्चित उद्देश्य (806०९70) ऋण के स्थान पर सामान्य ऋण (]8]00& |,09&7) 
दिया जाय, जिसका उपयोग किसी भी काम में किया जा सके | पहले ऐसा ऋण 
ग्रासरट्र लिया को दिया जा चुका था। भविष्य में भारत को शज्षीघत्र ही और भी ऋण 
मिलने की आशा की जाती है । 

भारत को विश्व बेंक से निम्त नौ ऋणा प्राप्त हुए हैं :-- 

( १ ) रेलों के विकास के लिए ऋण--पहला ऋण ३'४ करोड़ डालर 
का अगस्त सन्‌ १६४६ में मिला था, जो रेल-मार्गों की उन्नति के लिए दिया गया 
था। ऋण १५ वर्ष के लिए है ओर इस पर ३०% ब्याज और १९४ कमीशझन प्रति वर्ष 
दिया जाता है । इसमें से भारत ने केवल ३९२५ करोड़ डालर प्राप्त किया है। ऋण 
का भुगतान अगस्त सन्‌ १६९५० से आरम्भ हो गया है । 

(२) कृषि विकास के लिए ऋण--इसरा ऋण १ करोड़ डालर का 
सितम्बर सन्‌ १६४६ में कृषि विकास के लिए लिया गया था। यह ७ वर्ष के लिए 
है और इस पर २३०७ ब्याज और १९% कमीशन है । इसमें से भारत ने केवल ७५ 
लाख डालर लियै हैं। ऋण का भुगतान जून सन्‌ १६५२ से आरम्भ हो गया है। 

(३ ) दामोदर घाटी योजना ऋण-- तीसरा ऋण १८५ करोड़ डालर 
का अ्रप्रौोल सन्‌ १६५० में दामोदर घाटी योजना के लिए लिया गया था । यह २० 
वर्ष के लिए है और इस पर ३% ब्याज तथा १% कमीशन दिया जाता है। १ अ्रप्र ल 
सन्‌ १६५४५ से भुगतान आरम्भ हो गया है। 

(४ ) लौह व स्पात के लिए ऋश--चौथा ऋण सन्‌ १६५३ में इण्डियन 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के लिए लिया गया है, जो कि १३५ 
करोड़ डालर का है। यह एक निजी व्यवसायिक संस्था को मिलने वाला ऋण है, 
यद्यपि इस पर भारत सरकार की गारनन्‍्टी है । 


ब_््क 


(५ ) पाँचवाँ ऋण सन्‌ १६५३ में दामोदर घाटी योजना के लिए लिया 
गया है। इसकी राशि १"६५ करोड़ डालर है । 
, (६) विद्यत योजनाञ्रों के लिए ऋश--छठ ऋण १६२ करोड़ डालर 
का सन्‌ १६५४ में टाटा ग्रुप को बम्बई में बिजलीघर के विकास के लिए श्राप्त हुआ है । 
( ७ ) श्रौद्योगिक साख व विनियोग प्रमण्डल के लिए ऋरणु--सातवां 
ऋण सन्‌ १६५४ में १ करोड़ डालर की राशि का भारतीय झद्योगिक साख और 
विनियोग प्रमण्डल को मिला है । 
मु०च०ञआ० (२३) 


(८) आठवाँ ऋण सन्‌ १६५८ में प्राप्त हुप्ना है, जो १५० करोड़ रुपये 
काहै। 
न्‍ (8 ) बन्दरगाहों के विकास व सुधार के लिए ऋण॒ु--१६ अप्रैल सन्‌ 
१६४८ को विश्व बेंक ने दो और ऋणों के देने की घोषणा की है, जिनकी सामूहिक 
राशि ४"३ करोड़ डालर है। २६ करोड़ डालर कलकते की बन्दरगाह के सुधार के 
लिए हैं और शेप मद्रास की बन्दरगाह के लिए । 

( १० ) सन्‌ १६४८ में विश्व बेंक ने ८'५ करोड़ डालर का एक ऋण देवा 
और स्वीकार किया है। यह ऋण भारतीय रेलों के सुधार और विकास की योजना के 
अन्तर्गत दिया गया है। इस सुधार और विकास के लिए विदेशी विनिमय की समस्त 
आवश्यकता इस ऋण से पूरी हो जाने की झाशा है । 

भारत को जो ऋण प्राप्त हुए हैं उनके सम्बंध में निम्न आलोचनायें की 
गईं हैं;-- (?) ये ऋण केवल निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलते हैं, जबकि 
भारत सामान्य ऋण भी चाहता है, जितका प्रयोग किसी भी कायं के लिए किया जा 
सके । (२) ब्याज की दर ऊंची हे | भारत जैसे श्रविकसित और निर्धन राष्ट्रों के लिए 
२५% से ४७८% तक ब्याज-दर बहुत भारस्वरूप है, जिससे विवश होकर उन्हें 
सस्ती साख के अन्य स्रोत तलाशने पड़ते हैं । (३) भारत को बेंक से बहुत कम ऋण 
मिला है। भारत की झ्ौद्योगिक एवं विक्रास योजनाओं की आावश्यकताश्रों को देखते 
हुए जो ऋण मिला है वह बहुत नगण्य है। इन दोषों के कारण ही भूतपूर्व अ्रथ॑ मन्त्री 
श्री जॉन मथाई ने यह मत प्रगट किया था कि भारत को बेंक पर निभेर नहीं रहना 
चाहिए, वरन्‌ अपने देश में ही वयक्तिक पू जी को निकालने के साधन हूढ़ने चाहिए । 
अन्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक समझते पर एक आलोचनात्मक दृष्टि-- 

्रन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा-कोष का कार्य काफी सराहनीय रहा है । इसकी उपयोगिता 
का पता इसी बात से चल जाता है कि मार्च सन्‌ १६४७ तथा श्रप्रेंल सन्‌ १६४२ के 
पाँच वर्षों में ही इसने ८५५"७० करोड़ डालर विभिन्न देशों को बेचा था, जिसमें से ६२ 
लाख डालर सोने में बेचा गया था और शेष विभिन्न सदस्यों के चलन के बदले में | 
३० अप्रैल सन्‌ १६४२ को कोष के पास ५१"४३ करोड़ डालर की कीमत का चलन 
संचय था, जिसमें से १२८३ करोड़ अ्रमरीकन डालर थे और २२*५ करोड़ अ्रमरीकन 
डालर की कीमत का कनाडा का डालर था । 

विश्व बेंक का कार्य तों और भी अधिक शानदार रहा है । () अपने 
जीवन-काल के प्रथम ५ वर्षों में ही इसने ६८ ऋणा दिए, जिनकी कीमत १४१२ 
करोड़ डालर के बराबर थी । इसमें से केवल १३ करोड़ डालर का इस काल में भुगतान 
हुआ और शेष १३८२ करोड़ डालर का विभिन्न देशों पर ऋण बना रहा । (73) 
ऋणों के अतिरिक्त विश्व बेंक ने दक्षिणी अमरीका के*राज्यों, मिश्र, भारत, ईराक, 
ईरान, लेबेनन तथा फिलीपाइन्स को शिल्प सहायता भी दो। (!१४]) बेंक ने विभिन्न 
सदस्य देशों की वित्तीय दक्षान्नों को सुधारने के लिए लाभदायक उपाय भी बताये हैं । 


उपरोक्त बातों से यही पता चलता है कि ये दोनों संस्थायें मौद्रिक तथा वित्तीय 
क्षेत्रों में काफो लाभदायक काय॑ कर रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा 
प्रन्तरष्टीय व्यापार तथा अन्तरष्टीय लेन-देत का आधार काफी ह॒ढ़ हो जायगा और 
भावी विकास की मजबूत नींव पड़ जायगी, परन्तु दोनों संस्थाओं की निष्यक्षता पर 
बहुधा सन्देह किया जाता हे | राजनीतिक दृष्टिकोणों पर आर्थिक सहायता का 
आधार बनाया जाता हे। सारी कार्यवाहियों के पीछे साम्राज्यशाही डालर का 
प्रभुत्त साफ दिखाई पड़ता है | यदि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग राजनीतिक तथा आ्थिक 
स्वार्थों के ही लिए किया जाता है तो निस्सन्देह उसका जीवन काल लम्बा नहीं हो 
सकठा है । दोनों ही संस्थाओं ने पक्षपात किया है, जो उनकी सफलता पर सन्देह 
उत्पन्न करता है । 

जहाँ तक मुद्रा-कोष का सम्बन्ध है उसमें अ्रभ्यंशों का निर्घारण ग्राथिक 
ग्राधारों पर नहीं किया गया है, जिससे कि समस्त शक्ति अ्मरीक्षा और उसके पीछे 
चलने वाले देशों के ही हाथ में केन्द्रित रहती है। ऐसे देशों द्वारा अवैध कार्य करने 
पर भी कोष ने कोई दण्ड नहीं दिया है। इसका परिणाम और भी गम्भीर प्रतीत 
होता है, जबकि हम जानते हैं कि मुद्रा-कोष की सदस्यता के बिना विश्व बैंक की 
सदस्यता भी प्राप्त नहीं हो सकती है। 

विश्व बेंक के ऊपर भी दो आरोप लगाये जाते हैं :-प्रथम, यह कहा जाता है 
कि उसका काय विल्म्बएण होता हे | यह विलम्ब ऋण लेने वाले देश के लिए बड़ा 
प्रसुविधाजनक होता है । दूसरे, इसका कार्य भी मसेंद-भाव से प्रणेतया विमुक्त 
नहा हैं | 

जहाँ तक भविष्य का सम्बन्ध है, इन दोनों संस्थाओ्रों की उपयोगिता बड़े झंश 
तक राजनीतिक तथा आर्थिक शान्ति और स्थिरता पर निभेर होगी, परन्तु वर्तमान 
संसार में इनकी आशा कम है। भारत को दोनों संस्थाग्रों के विरुद्ध कुछ भी कहने को 
गुल्जाइश शायद नहीं है, परन्तु हमारे लिए केवल श्रपने ही हितों की श्रोर देखना बहुत 
प्रच्छा नहीं हो सकता है । 
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3. पुनर्निर्माण तथा विकास के अस्तर्राष्ट्रीय बेंक पर एक नोट लिखिए। भारत ने इस 

बैंक की सेवाओं से क्या लाभ उठाया है ! (0४79, 3, 0., 957) 
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अध्याय ९० 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार 


([[ऋषटत्फन्ांग्मर्कश 7०06) 





न्तरिक तथा झअन्तर्राद्रीय व्यापार की परिभाषायें-- 
एक देश के व्यापार को दो भागों में बाँठा जा सकता है ;--आन्‍्तरिक, देशी अथवा 
घरेलू व्यापार तथा विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार । आन्तरिक व्यापार से हमारा 
अभिग्राय उस व्यापार से होता हे जो एक ही देश के विभित्र क्षंत्रों अथवा स्थानों 
के बीच होता रहता हे। इसको कभी-कभी श्रन्तर्स्थावीय व्यापार ([700- 
7687078! ॥7806) अ्रथवा क्षेत्रवर्ती व्यापार भी कहा जाता है। इसके विपरीत 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार से हमारा आशय उस व्यापार से होता है जो दो अलग-अज्ग 
देशों या राष्ट्रों के बीच होता है | उदाहरणास्वरूप, यदि दिल्‍ली और अ्रमृतसर के 
व्यापारी आपस में क्रय-विक़्य करते हैं तो उसे भारत का आन्तरिक व्यापार कहा 
जायगा, परन्तु यदि श्रमृतसर के व्यापारी लाहौर के व्यापारियों के साथ व्यापार 
करते हैं तो यह भारत का विदेशी व्यापार होगा । कारण यह है कि दिल्‍ली और 
अमृतसर ये दोनों तो एक ही देश में स्थित हैं, परन्तु लाहौर एक दूसरे देश में स्थित है। 
इस सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि एक देश अथवा राष्ट्र किसे कहते हैं। 
फ्रोमेन (976९770॥) के अनुसार :--“राष्ट्र भ-भाय का वह लगातार भाग है जिसके 
रहने वाले एक सी ही भाषा बोलते हैं तथा एक हो राज्य के शासन के भीतर श्राते है 
इसी प्रकार बेजहोट ([8920000) के अनुसार ;--“राष्ट्र उत्पादकों का एक ऐसा 


समूह है जिसके बीच श्रम श्रोर पु जी की स्वतन्त्र गतिशीलता होती है ।” स्मरण रहे 
कि फ्रीमेन की परिभाषा राजनेतिक दृष्टिकोण से है और वेजहोट की आ्राथिक दृष्टिकोण 
से, परन्तु क्योंकि एक देश की आर्थिक और राजनैतिक सीमाएं प्रायः समान होती हैं, 
ग्रतः दोनों परिभाषाओ्रों में लगभग कुछ भी अन्तर नहीं है । 

आन्‍न्तरिक तथा अन्तरॉष्ट्रीय व्यापार का भेद--- 


ऊपर से देखने पर किसी देश के आन्तरिक तथा अ्न्तर्राहीय व्यापार में कुछ 
भी भेद दृष्टिगोचर नहीं होता है। दोनों का आधार विनिमय द्वारा ऐसी वस्तुग्रों और 
सेवाओ्रों के बदले में जो कि स्थान विशेष में फालतू अथवा प्रचुर हैं, ऐसी वस्तुओं और 
सेवाओं का प्राप्त करना होता है जो या तो उपलब्ध ही नहीं हैं श्रथवा दुलंभ हैं। दोनों 
का उद्देश्य इस प्रकार विनिमय द्वारा अधिकतम्‌ आवश्यकताशं को पूर्ण करके अ्रधिकतम्‌्‌ 
सन्तोष प्राप्त करना ही होता है। जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न कार्य 
करने की विशेषता अथवा योग्यता होती है इसी प्रकार प्राकृतिक तथा अन्य 
कारणों से विभिन्न देश अलग-अ्रलग वस्तुग्नों और सेवाग्रों के उत्तादन के लिए अधिक 
उपयुक्त होते हैं । यही कारण है कि जिस प्रकार विनिमय द्वारा विनिमय करने वाले 
दोनों व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार विदेशी व्यापार, उसमें सम्मि- 
लित होने वाले सभी देशों के लिए हितकारी होता है । स्वभाव में ग्रान्तरिक व्यापार 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक से ही होते हैं, क्योंकि दोनों का हो आ्राघारभृत उद्देश्य 
विनिमय द्वारा लाभ कमाना होता है, परन्तु आथिक विद्वानों ने निम्न कारणों से इन 
दोनों के बीच भेद करने का प्रयत्न किया है । 


अन्तरोष्ट्रीय व्यापार के लिये एक भिन्न सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों ?-- 
आ्रान्तरिक और शभ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इतनी समानता होते हुए भी दोनों 
व्यापारों में कुछ श्रन्तर की बातें पाई जाती हैं, जिनके आधार पर विद्वानों ने अ्न्त- 
राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता बतालाई है।ये अन्तर 
निम्तलिखित हैं :-- 


१ ) श्रम और पू जी की गतिशीलता--एक देश के भीतर साधारण- 
तया श्रम और पृजी में गतिशीलता होती है । इसका परिणाम यह होता है कि देश 
के सभी स्थानों पर मजदूरी और ब्याज की दरें समान ही रहती हैं और उत्पादन-व्यय 
भी लगभग समान रहता है । श्रम और पूंजी की गतिशीलता के इस अभाव के अनेक 
कारण होते हैं । ऐसा देखने में आ्राता है कि विदेशों में काफी ऊँचे वेतन मिलने पर 
भी लोग अपने देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं । कारण यह है कि विभिन्न देशों में 
भाषा, घम, आचार-विचार, रीति-रिवाज, खान-पान, सामाजिक और आथिक जीवन 
आदि के भ्रधिक अन्तर हैं । जहाँ तक पूजी का प्रश्न है, वह श्रम की अपेक्षा भ्रधिक 
गतिशील होती है, परन्तु लाग अपनी बचत का भी अपने ही देश में अधिक विनियोग 
करने की इच्छा करते हैं। विदेशियों को ऋण देते समय प्रतिभृति सम्बन्धी शर्तें अ्रधिक 


कड़ो रखी जाती हैं और ब्याज भी अधिक माँगा जाता है। लोगों का कुछ गेसा 
विश्वास है कि देशी विनियोग विदेशी विनियोगों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं। 

गतिशीलता के इस अन्तर का प्रभाव यह होता है कि विभिनर देशों में 
एक सी ही वस्तुओं और सेवाओं के उतद्मादन व्यय में समानता नहीं आते पाती 
है । इस ग्रकार विभित्र देशों को अलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक 
लाभ ग्राप्त होने लगते हैं और उत्पादन का इस ग्रकार विशिष्टीकरण (७४6८ ६- 
॥86670॥0 हो जाता है कि विभिन्न देशों के बीच स्पर्धा नहीं हो पाती है 
गतिशीलता के इस अभाव का एक ओर भी सहत्त्वपुणाँ आथिक परिणाम होता है। 
दीघंकाल में प्रत्येक वस्तु के मुल्य में उसके उत्पादन व्यय के बराबर हो जाने की 
प्रवृत्ति होती है, किन्तु विभिन्न देशों के दीच एक वस्तु के उत्पादन व्यय में अन्तर होने 
के कारण उसके मुल्यों में भी अन्तर बना रहता है । 

कुछ अथंशार्तियों का मत है कि जिस तरह एक देश की सीमा में श्रम और 
पूजी पूर्ण गतिशील नहीं होते उसी तरह वे भिन्न-भिन्न देशों ,में भी पूर्ण प्रगतिशील 
नहीं होते, क्योंकि भ्रव चमत्कारिक यातायात-साधनों व अन्तर्राष्टीय सहयोग के फलस्व- 
रूप आथिक और राजनंतिक दूरियों का महत्व कम हो गया है। श्रतः उक्त विद्वानों के 
पनुसार आन्तरिक ओर अन्तर्रा्टीय व्यापार में केवल मात्रा का भेद (॥)॥7079708 
0 ]082786) ही होता है। 


(२ ) उत्पादन सम्बन्धी नियम--एक देश के भीतर उत्पादन सम्बन्धी 
नियम सभी स्थानों पर एक से हो होते हैं । उत्तादतन के सम्बन्ध में, सरकारी नीति भी 
समान ही रहती है। आथिक और सामाजिक संस्थाओं में भी अनुरूपता रहती है। एक 
देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय कर भी एक से होते हैं। उनके लिए 
स्वास्थ्य, सफाई, कारखानों में काम करने की दशाओं झशर सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी 
नियम एक से रहते हैं, यातायात और लोक-सेबाएं एक सी होती हैं, औद्योगिक 
सम्बन्धों और श्रम-संघों के लिए एक से ही नियम रहते हैं और व्यवसायिक कार्य- 
प्रणाली में भी अन्तर नहीं होता । परन्तु अलग-अलग देशों में इन सब दिशाओं में 
भारी विविधता रहती है, जिसके कारण उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं में अन्तर 
रहता है और व्यय में मित्रता आ जाती हे | विभित देशों के बीच आर्थिक घट- 
नाये अपना प्रभाव स्पष्ट व स्वतन्त्रताएवंक स्पष्ट नहीं कर पाती हैं । 


(३ ) प्राकृतिक साधनों और भौगेलिक दशाओं में भिन्नता- 
विभिन्न देशों के बीच भूमि की बनावट, जलवायु तथा प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता 
के भी गम्भीर अन्तर हो सकते हैं। इनका परिशाम भौगोलिक श्रम विभाजन तथा 
उद्योगों के स्थानीयकरण के रूप में प्रकट होता है । कुछ देशों को खनिज पदार्थों के 
लाभ प्राप्त होते हैं तो कुछ को उपयुक्त भूमि और पअ्रच्छी जलवायु के । इन लाभों का एक 
देश से दूसरे देश को हस्तान्तरण यथा तो अप्नम्भव होता है या बहुत ही व्ययपुरं, यद्रपि 


देश के भीतर इसमें कोई बाघा नहीं होती है । इन लाभों के कारण भी दो देशों के 
बीच किसी वस्तु के उत्पादन व्यय में अन्तर हो जाता है। 

(४ ) मुद्रा प्रणाली में भिन्नता--प्रत्यैक देश की मुद्रा-प्रणाली अलग-बलग 
होती है | देश के भीतरी व्यवसाय में विदेशी विनिमय अर्थात्‌ एक देद्ा की मुद्रा दूसरे 
देश की मुद्रा में बदलने की समस्या नहीं होती है, परन्तु विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में 
इस समस्या का अधिक महत्त्व होता है। यह समस्या अन्‍्तर्राट्रीय व्यापार में जटिलता 
लाती है श्लोर उसके निष्कृठक संचालन में अनेक बाघायें उपस्थित करती है । गत्येक् देश 
की मुद्रा देश के सुद्रा-नियन्त्रक की नीति के अनुसार चलती हे और यद्रा-नियन्त्रक 
की नीति के अत्यक परवतन का अन्तर डिद्राय व्यायार पर पयात ब्रमात्र पड़ता हे 

( ५ ) वस्तुओं के आयात-निर्यात में बाधायें--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसे 
खतन्त्र देशों के बीच होता है, जो आयात-नियात, विनिमय नियन्त्रण आदि के 
पम्बन्ध में अपनी अलग-अलग नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं | साधारणतया 
देश के भीतर वस्तुग्रों के आवागमन पर किद्ी प्रकार के प्रतिबन्ध नहों होते हैं, परन्तु 
विदेशी व्यापार में ऐसे प्रतिबन्ध लगभग सभी देशों में लगाये जाते हैं। 


निष्कर्ष -- 

इस आधार पर प्रर्थशार्त्रियों का ऐसा विचार है कि आन्तरिक व्यापार तथा 
प्रन्तरट्टीय व्यापार की समस्‍यायें एक दूसरे से पूर्णतया पृथक्र हैं और इसलिए साधा- 
रण विनिमय सिद्धान्त अन्तर्राष्टीय व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके लिए एक 
प्रलग ही सिद्धान्त की आवश्यकता है। परन्तु दोनों प्रकार के व्यापार के अन्‍्तरों को 
ध्यान-पर्वक देखने से पता चलता है कि वे आधारभूत नहीं हैं | सेद केवल अंश का 
है | यद्यपि यह तो सत्य हैं कि विभिन्न देशों के बीच श्रम और पू"जी की गतिशीलता 
का भारी अभाव होता है, परन्तु यह समभना भी भूल होगी कि स्वयं देश के भीतर 
ये साधन पूर्णों रूप में गतिशील होते हैं। एक देश के भीतर भी झ्लग-अलग स्थानों में 
भाषा, धर्म, रीति-रिवाज आ्रादि के ग्रम्भीर अन्तर हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देक्ष 
के भीतर पूंजी का आवागमन भी पुरांतया स्वतन्त्र नहीं होता है। अधिक से अधिक 
हम इतना ही कह सकते हैं कि देश के भीतर दो अलग-भ्रलग देझ्यों के बीच की तुलना 
में श्रम और पूंजी की गतिशीलता अधिक होती है। कभी-कभी तो यह भी सम्भव है 
कि दोनों दक्शाओं में गतिशीलता का श्रश समान ही रहे । 

ठीक इसी प्रकार एक देश के भीतर भी उत्पादन सम्बन्धी नियमों में अन्तर हो 
सकता है। स्वयं भारत में कुछ नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाते हैं भर कुछ 
राज्य सरकारों द्वारा । विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये हुए नियमों ,में विभिन्नता का रहना 
कोई आश्चय की बात नहीं है । साथ ही, एक देश के अ्लग-प्रलग भागों में प्राकृतिक 
साधन तथा भोगोलिक दशाएं भी एक सी नहीं होती हैं। भारत इसका प्रत्यक्ष उदा- 
हरण है, जहाँ लगभग सभी प्रकार की भूमि तथा सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती 


है । कुछ लोग तो इसी कारण भारत को एक छोटा-सा महाद्वीप कहते हैं। इसी प्रकार 
कभी-कभी तो यह भी देखने में श्राता है कि देश के भीतर एक से अ्रधिक प्रकार की 


मुद्राएं चालू होती हैं मर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जोने में भी 
रुकावटें रहती हैं । 


इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
कोई मौलिक भेद तो नहीं है, परन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण बातें ऐसी अवश्य हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की अपेक्षा आन्तरिक व्यापार में अधिकता से पाई जाती है। इनके कारण 
प्रन्तर्राट्टीय व्यापार पूर्णातया भ्रलग प्रकार का तो नहीं हो जाता है, परन्तु उसमें 
विशिष्टता श्रवस्य आरा जाती है। ओहलिन (07892 ने ठीक ही कहा हे--““अन्त 
राष्ट्रीय व्यापार अन्तस्थोनीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा हे ।!?* 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है ?-- 

यह प्रइन भी महत्त्वपूर्ण है कि अन्तर्राष्टीय व्यापार क्‍यों और किन दशाओं में 
सम्भव होता है ? इस प्रह्न का उत्तर वैसे तो बड़ा ही सरल है | बात यह है कि जिस 
प्रकार गत्येक विनिमय कार्य से विनिमय करने वाले दोनों पत्तों को लाभ होता है 
ठीक इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी उसमें सम्मिलित होने वा दोनों देशों 
के लिए लाभदायक होता है | अ्रब हमें यह देखना है कि किन दक्षाओ्रों में तथा किन 
कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायक हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय 
झ्राघार पर प्रादेशिक श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देता है । इसके कारण उत्पादन का 
इस प्रकार विशिष्टीकरण हो जाता है कि प्रत्येक देश ऐसी ही वस्तुझ्नों का उत्पादन 
करता है जिनका उत्पादन व्यय उसके लिए न्यूनतम होता है। यही कारण है कि 
भारत पटठसन का उत्पादन करता है, बर्मा चावल का, इड्जलेंड ऊनी कपड़े का और 
जापान सूती कपड़े का इससे निस्सन्देह लाभ होता है, क्योंकि प्रत्येक देश को अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार द्वारा बाहर के देशों से न्यूनतम कीमतों पर वस्तुए ओर सेवाए प्राप्त 
करने का भ्रवसर मिलता है। इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय व्यापार का लाभ इस कारण 
ग्राप्त होता है ह्लि विभिन्न देशों में एक वस्तु के उद्मादन-व्यय और यूल्य में अन्तर 
होते हैं । अन्तर्राष्रीय व्यापार का आधार उत्पादन-व्यय तथा मूल्यों का यह अन्तर ही 
है। वैसे अन्तर्रा्टीय व्यापार इसलिए भी हो सकता है कि एक देश दूसरे देश से कोई 
ऐसी वस्तु प्राप्त करे जिसे वह स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है, परल्तु व्यवहार में इस 
कारण होने वाला व्यापार कम ही रहता है। श्रधिकाँश दशाश्रों में विदेशों से वही 


वस्तुएं मंगाई जाती हैं जिन्हें हम स्वयं उत्पन्न तो कर सकते हैं, परन्तु हमारा उत्पादन- 
व्यय विदेशों से ऊचा होता है । 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लागतो में अन्तर-- 

उत्पादन व्यय के अन्तर को हम दो भागों में वाँठ सकते हैं---(१) लागत का 
निरपेक्ष (॥080]76) अन्तर और (२) लागत का तुलनात्मक अन्तर (007709- 
79076 /)॥6797006) । | 

( १ ) निरपेक्ष अन्तर (8॥७800॥8७ ॥)/0€700)--एकाधिकार प्राप्त 
हो जाने के कारण किसी देश को कुछ वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो 
सकता है। कुछ .देशों पर कुछ दशाओं में प्रकृति की विशेष उदारता होने के कारण 
वहा पर कुछ वस्तुऋआ का उत्पादन बहुत हरी कम लागत पर हा सकता हे | इसके 
कारण कुछ विशेष खनिज पदार्थों का मिलना अथवा विज्येप प्रकार की जलवायु अथवा 
पृथ्वी की बनावट हो सकते हैं। दक्षिणी अ्रफ्रीका को संसार भर में हीरे के उत्पादन 
का एकाधिकार प्राप्त है। भारत को जूट, जावा को चीनी और ब्राजील को कहवे के 
सम्बन्ध में विशेष सुविधायें हैं। ऐसे देशों में इन वस्तुओं का उत्यादव व्यय कार्फी 
कम होता है आर दूसरे देशों को इन वस्तुओं को ग्राप्त करने के लिए उपरोक्त 
देशों पर निर्भर रहना पड़ता हे | इस ग्रकार के व्यापार को जन्म देने वाली दशा 
को लागतों का निरपेक्ष अन्तर कहते हैं । नीचे का उदाहरण इसे स्पष्ट करता है-- 

पटसन चावल 


भारत २ इकाई १ इकाई 
बर्मा है कर 


यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि पठसन के उत्पादन में भारत को श्रेष्ठता प्राप्त 
है। प्रत्येक देश उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा जिसमें उसे श्रेष्ठ ता 
प्रात्त होगी ओर उसी में दूसरे राष्ट्रों से व्यापार करेगा। इससे दोनों ही देशों को लाभ 
होगा । यदि व्यापार नहीं किया जाता है तो भारत गअयवा बर्मा को तीन दिन के श्रम 
के फलस्वरूप केवल २ इकाई पटसन-- २ इकाई चावल प्राप्त होता है, परन्तु व्यापार 
होने की दशा में इतन ही श्रम के फलस्वरूप ३ इकाई पटसन तथा ३ इकाई चावल 
मिल सकता है । श्रम लागत के आधार पर पटसन और चावल का विनिमय अनुपात 
निम्न प्रकार होगा $--- 
भारत-- चावल की एक इक्ताई>-पट्सन की दो इकाई | 
बर्मा--चावल की एक इकाई -- पटसन की दे इकाई । 
भारत ओर बसों के बीच का व्यापार उस समय तक वराबर लाभदायक 
रहेगा जब तक कि मारत को पटसन की २ इकाइयों के बदले में चावल' को एक 
से अधिक इकाईं मिलती रहेगी | ठीक इसी प्रकार उस समय तक व्यापार बर्मा के 
लिए भो लाभदायक होगा जब तक कि उसके फलस्वरूप चावल की एक इकाई के 
बदले में पटसन की आधे से भश्रधिक इकाई मिलती रहेगी । इस उदाहरण में हमने यह 
मान लिया है कि व्यापार के सम्बन्ध में यातायात तथा बीमे का व्यय नहीं होता है । 
परन्तु यातायात, बीमा श्रादि के व्यय को जोड़ देने पर भी लाभ की इस स्थिति में 


| एक दिन के श्रम का उत्पादन । 


अन्तर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव भारत और बर्मा दोनों पर समान रूप में 
पड़ेगा । इस प्रकार भारत तथा वर्मा का पारस्परिक व्यापार लाभदायक होगा । 


(२) सापेक्ष अ्रन्तर (8७)७४ए७ 70)767876७)--उपरोक्त उदाहरण 
में हमने यह देखा है कि एक देश को ऐसी वस्तुओ्नों का निर्यात करने में लाभ होता है जो 
वहाँ पर निरपेक्ष रूप में श्रौर कम लागत पर उत्पन्न की जा सकती हैं श्रौर उन वस्तुग्रों 
के भ्रायात से लाभ होतो है जिनकी लागत श्रधिक बैठती है, परन्तु लागत के निरपेत्ष 
अन्तर साधारणतया कम ही होते हैं। वैसे तो प्रत्येक देश में लगभग सभी वस्तुएं” 
किसी न किसी प्रक्नार उत्पन्न की जा सकती हैं, परन्तु किसी-किसी वस्तु का उत्पाद 
व्यय कभी-कभी इतना ऊँचा हो सकता है कि वस्तु का उत्पादत ही श्रनाथिक हो 
जाय । युद्धकाल में जम॑ती ने रसायनिक पैट्रोल' (377979990 778१0!) को अधिक 
मात्रा में उत्तन्न किया था, परन्तु उमन्नका उत्पादन व्यय प्राकृतिक पैट्रोल की तुलना में 
बहुत ही अधिक था। लायत के निरपेज्ञ अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को निस्सन्देह 
लाभदायक बनाते हैं, परन्तु व्यवह्रारिक जीवन में उनका महत्त्व कम ही रहता है | 

एक देश के लिये विदेशों से ऐसी वस्तुओं का मंगाना भी लाभदायक हो 
सकता हे जिन्हें वह स्वयं विदेशों की अपेक्षा कम लागत पर उत्पच्च कर सकता 
है | यह इस कारण होता हैं कि माल गंगाने वाला देश अन्य वस्तु के उद्यादन का 
विशिष्टीकरण करके और भी अधिक लाभ आप्त कर सकता है। ऐसी दशा में 
दोनों के बीच लागत में निरपेज्ष अन्तर नहीं होता, बल्कि तुलनात्मक अथवा 
सापेक्ष अन्तर होता हे | एक कॉलेज का प्रोफेसर घर के कामों को एक नौकर की 
श्रपेक्षा अधिक कुशलतापूव क्र कर सकता है, परन्तु उसके लिए नौकर रखना इसलिए 
अधिक लाभदायक हो सकता है कि इस प्रकार समय की जो बचत होती है उसका 
ओर भी भ्रधिक लाभपुर्ण उपयोग सम्भव होता है। बिल्कुल यही बात एक देश के 
विषय में भी ठीक हो सकती है । वह एक वस्तु को दूसरे देश से केवल इसी कारण 
मेंगा सकता है कि देश में उस वस्तु का उत्पादन बन्द करने से जिन साधनों की जो 
बचत होती है उनका और भी श्रघिक लाभदायक उपयोग सम्भव होता है। 

परन्तु लागत के सापेक्ष अन्तर दो ग्रकार के हो सकते हैं +--(?) समान 
अन्तर आर (२) तुलनात्मक अन्तर | अन्तर्राष््रीय व्यापार उसी दशा में लाभदायक 
होता है जबकि लागत के सापेक्ष अन्तर तुलनात्मक होते हैं। समान अन्तर रहने की 
दशा में लाभ की कोई सम्भावना नहीं रहती और इसलिये व्यापार का ग्रश्न ही 
नहीं उठता है | इस उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है । भारत श्रोर बर्मा 
के' उपरोक्त उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से स्थिति बदल जायगी | 


पटठसन चावल 
भारत २ इकाई २ इकाई / एक दिन के श्रम का 
बर्मा १ इकाई १ इकाई ॥ उत्पादन 


उपरोक्त उदाहरण समान सापेक्ष श्रन्तर को स्पष्ट करता है। जैसा कि विदित 
है कि भारत को वर्मा की तुलना में पटवन और चावल दोनों ही के उत्पादन में कम 
लागत लगानी पड़ती है, परन्तु यवि दोनों के बोच व्यापार नहीं होता है तो भारत 
में पटसन और चावल का विनिमय अनुपात १ : १ होगा और ठोक यही अनुपात वर्मा 
में भी रहेगा । यदि भारत केवल पठटसन का ही उत्रादन करता है और अपनी चावल 
की आवश्यकता वर्मा से चावल मंगा कर पूरी करता है तो भी उसे कोई लाभ नहीं 
होता है, क्योंकि बर्मा में भी चावल और पटसन का विनिमय अनुपात वही है जो कि 
भारत में । ऐसी द्या में व्यापार करना उल्टा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वाहर 
से माल मंगाने में माल की कीमत के अतिरिक्त यातायात सम्बन्धी लागत और भी 
देनी पड़ेगी | 

परन्तु दो देशों में लायत के तुलनात्मक अन्तर भी हो सकते हैं। ऐसे 
अन्तरों की दशा में, जेसा कि तिम्न उदाहरण से सिद्ध हो जायगा, व्यापार लाभ- 
दायक होगा और यही अन्तर्राट्टीय व्यापार की उपयुक्त दक्षा होगी :-- 


चाय मसाले 
भारत २ इकाई १ इकाई / एक दिन के श्रम का 
जावा २ इकाई २ इकाई &£ उत्पादन 


उपरोक्त उदाहरण में यदि भारत और जावा के बीच व्यापार नहीं होता है 
तो दोनों देशों में चाय श्रौर मसालों के विनिमय अनुपात इस प्रकार होंगे:--भारत--- 
१ इकाई चाय >> है इकाई मसाले और जावा--१ इकाई चाय -- १ इकाई मसाला, 
परन्तु यदि भारत केवल चाय का ही उत्पादन करता है और जावा केवल मसालों का 
शोर दोनों ही दूसरी वस्तु व्यापार द्वारा प्राप्त करते हैं तो दोनों को लाभ होगा | भारत 
चाय की एक इकाई को जावा में भेजकर उसके बदले में जावा के विनिमय अनुपात 
के आधार पर १ इकाई मसाला प्राप्त कर सकता है और ठीक इसी प्रकार जावा १ 
इकाई मसाले को भारत भेजकर बदले में २ इकाई चाय ले सकता है। इस प्रकार 
यह व्यापार दोनों ही देशों के लिए लाभदायक है। स्मरण रहे कि जावा में चाय का 
उत्पादन व्यय ठीक उतना ही है जितना कि भारत में, परन्तु फिर भी जावा को भारत 
से चाय को खरीदने में श्रधिक लाभ होता है। व्यवहारिक जीवन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के लाभ साधारणतया इसो प्रकार उत्न्न होते हैं और अन्तर्राट्रीय व्यापार 
होने की सामान्य दशा यही होती है। इसी को अभथंशास्त्र में तुलनःत्मक लागत का 
सिद्धान्त कहा गया है । 
(० 
तुलनात्मक लोगत का सिद्धान्त 
(फल 7०८घएलंघढ ०६ (5फ्रबःथ्पंर७ (0०३) 

ग्रतिष्ठित विचारधारा--अर्थंद्ासत्र में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का उपयोग 

सबसे पहले रिकाड़ों ने किया था। उनका विचार था कि एक देश के भीतर श्रम ओर 


बी 


पं जी की गतिशीलता के कारण विभित्र व्यवसायों में लास का अंश समान रहने 
की प्रवृत्ति होती हे, परन्तु दो देशों के बीच ऐसा नहीं हो पाता है | व्यवहारिक 
जीवन से एक उदाहरण लेकर रिकार्डो ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि 
यद्यपि पुतंगाल कपड़ा तथा शराब दोनों ही इदड्धलेंड की अपेक्षा कम कीमत पर उत्पन्न 
कर सकता था, परन्तु पुतंगाल के लिए यही अधिक लाभदायक था कि वह शराब के 
उत्पादन पर अधिक ध्यान दे श्र कपड़े का इज्धलेंड से आयात करे, क्‍योंकि उसे शराब 
के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक था । इस सम्बन्ध में रिकार्डों ने यह भी बचाया. 
था कि विदेशी विनिमय दरों की सीमाए भी तुलनात्मक लागत द्वारा ही निर्धारित 
होती हैं । 


रिकाड़ों के लिद्ान्त में मिल वे. आवश्यक सुधार किये | उनका विचार था 
कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तो तुलनात्मक लायत का अन्तर ही था और 
उसके लाभ भी इसी के कारण उदयन होते हैं, परन्तु इस लाभ का अंश इस बात 
पर निभेर है कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक देश में दूसरे देश के माल' की माँग 
कितनी आगरहपर हे | साम्य की दछ्षा में श्रायातों तथा निर्यातों का मूल्य बराबर 
होता है, परन्तु यह साम्य इस प्रकार स्थापित होता है कि अधिक कीमत का माल 
मंगाने वाला देश बहुमूल्प धातुओं का निर्यात करके वस्तुओं के निर्यात की कमी को 
पूरा करता है और इस प्रकार अपने भ्रधिक आयातों का मूल्य चुकाता है । 


मिल तथा रिकार्डो दोनों ने ही इस मान्यता पर इस सिद्धान्त का निर्माण 
किया था कि एक देश के भीतर श्रम और पूजी दोनों ही पूर्ण रूप में गतिशील होते 
हैं, परन्तु दो अलग-प्रलग देशों के बीच उनमें गविशीलता बिल्कुल भी नहीं होती है। 
कैरनीज ((६४7५/८४) नामक अर्थशा्त्री ने इस मान्यता की आलोचना की है। 
उनका विचार है कि एक देश के भीतर भी श्रम और पूजी की गतिशीलता पूर्ण नहीं 
होती है और इसके विपरीत यह भी सत्य नहीं है कि विभिन्न देशों के बीच उनकी 
गतिशीलता का पूणतया ग्रभाव होता है | वास्तविकता केवल यह है कि देश के भीतर 
ओर देश के वाहर श्रम और पू जी की गतिशीलता में श्रन्तर होता है, परन्तु कैरनीज 
का मत था कि रिकार्डो ओर मिल की मान्यता को हटा देने से भी तुलनात्मक लागत 
का सिद्धान्त गलत नहीं हो जाता है । साधनों की गतिशीलता को अधिकता के कारण 
एक देश के भीतर लाभों में समानता भरा जाने की प्रवृत्ति अधिक तीव होती है, परल्तु 
विभिन्न देशों के बीच यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार, जबकि देश के भीतर 
वस्तुप्रों का विनिमय अनुपात उसके उत्पादन व्यय द्वारा निश्चित होता है, विभिन्न 
देशों के बीच यह अन्योन्य मांग (छ8077009)] ॥)079706) श्रर्थात्‌ एक देश के 
भीतर दूसरे देश की उत्पादित वस्तु की मांग की श्राग्रहपूरांता द्वारा ही निर्धारित होता 
है। कीन्ज ने सी निष्कर्ष रूप में रिकाडों और मिल के सिद्धान्त को स्वीकार कर 
: लिया है, यद्यपि उन्होंने इसकी विवचना की प्रथक रीति अपनाई है । 


के । 
न 
हरी 
हि 


प्रतिष्ठित विचाराधारा में आधुनिक सुधार-- 


तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को आधुनिक श्रथ॑ंशात्री भी स्वीकार कते हैं, 
परन्तु उन्होंने इसमें तीन महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं /--- 


(7 ) लागत का माप श्रम के बजाय झुद्रा में--अ्रतिष्ठित अर्थशारित्रियों ने 
रिकार्डो का अनुकररणा करते हुए लागत की माप निर्माण में व्यय होने वाले श्रम की 
मात्रा में की थी, परन्तु आधुनिक अर्थशास्री उसकी माप मुद्रा में करते हैं । इसका 
कारण यह है कि आधुनिक श्रथ्थशार्त्रियों ने मूल्य के श्रम सिद्धान्त ([,890पा 
]0607"ए ० ५४७/४७) को अस्वीकार कर दिया और फिर वस्तुओं के उत्पादन में 
श्रम के अलावा श्रन्य साधन भी स्तमाल किये जाते हैं । श्रतः आजकल मूल्य सिद्धान्त 
सीमान्त उत्पादन व्यय के रूप में प्रगट किया जाता है। कहा जाता है कि एक देश 
उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनका उत्पादन अपेक्षतन अधिक प्रचुर साधनों द्वारा 
किया जाता है, श्र्थात्‌ जिनका सीमान्त उत्पादन-व्यय कम होता है और इसके विपरीत 
उन वस्तुओ्रों का आयात करता है जिनका उत्पादन-व्यय तुलना में अधिक होता है, 
अथवा जो अपेक्षतन अधिक दुलंभ साधनों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं । 


( 73 ) उत्पत्ति-वृद्धि और उत्पत्ति ह्ास नियमों को सम्मिलित करना-- 
प्राचीन अथंशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त की विवेचना केवल इस आधार पर की थी कि 
उत्पादन क्रमगत उत्पत्ति स्थिरत। नियम (],8एछ 0 (४/0050906 +ि७प्रा78) के 
श्रन्तगंत होता है और विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में होने वाले यातायात व्यय का भी 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान अरथंशास्त्रियों ने इन मान्यताओं को आवश्यक नहीं 
समभा है । उन्होंने यातायात व्यय तथा उत्पत्ति ह्वास नियम की कार्यशीलता के 
आधार पर इस सिद्धान्त का विवेचन किया है और इस प्रकार इस सिद्धान्त में व्यव- 
हारिकता उत्पन्न कर दी है । जब उत्पत्ति क्रमांगत उत्पत्ति वृद्धि नियमों के अन्तर्गत 
होती है, तो पूति में वृद्धि होने से लागत प्रति इकाई कम हो जाती है, जिससे विदेशी 
व्यापार में तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र बढ़ जाता है और विदेशी व्यापार को बढ़ावा 
मिलता है, परन्तु जब उत्पत्ति ह्वास नियम के श्रन्तर्गत की जाती है, तो पूर्ति बढ़ाने 
से लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है, जिससे तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र कम हो जाता है 
और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हतोत्साहन होता है। 


( 3४ ) माँग की लोच का प्रभाव--रिकार्डो और उनके समथंक्रों ने यह 
तो बताया था कि सिद्धान्त के आधार पर किन-किन वस्तुग्नरों में व्यापार करना लाभ- 
दायक होगा, परन्तु वे यह निश्चित नहीं कर पाये थे कि लाभ की मात्रा किन बातों पर 
निर्भर होगी । इस सम्बन्ध में आधुनिक अथंशारित्रियों का विचार है कि लाभ का अंश 
इस बात पर निर्भर होता है कि एक देश में दूसरे माल की माँग की लोच कितनी है । 
जिस देश्ष में दूसरे देश के माल की तुलनात्मक माँग की लोच अ्रधिक होगी उसी को 
व्यापार से लाभ भी अपेक्षतन अधिक ही होगा । जिस देश में श्रन्य देश की वस्तु की 
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तुलनात्मक माँग दी लोच अधिक होगी, उस देश के लिये व्यापार की दर्तें अधिक 
अनुकुल होंगी और जिस देश में श्रत्य देश की वस्तु की तुलवात्मक माँग की लोच कम 
होगी उस देश के लिये व्यापार की दझर्तें कम अनुकूल होंगी । 
सिद्धान्त का वर्तमान रूप-- 
ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि श्रत्तर्राष्टीय व्यापार केवल इस 
कारण सम्भव होता है कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुश्रों के उत्पादन-व्यय में अन्तर 
होते हैं। ये अन्तर तीन प्रकार के हो सकते हैं;।--( १ ) निरपेक्ष श्रत्तर, ( २ ) समात 
प्रन्तर और ( ३ ) तुलनात्मक अन्तर । इनमें से केवल पहिली ओर तीसरी दबशाश्रों में 
ही व्यापार हो सकता है । समान अन्तरों को दशा में व्यापार से कुछ भी लाभ नहीं हो 
सकता है, इसलिए पहिलो और तीसरी दक्षाश्रों का ही विस्तृत अ्रध्ययन लाभदायक है। 
( १ ) निरपेक्ष अ्रस्तर--सबसे पहिले हम निरपेक्ष श्रस्तर को लेते हैं :--- 
प्रति मत सीमान्त व्यय ( रुपयों में ) 


चावल कपास 
भारत पर १२ 
पाकिस्तान १२ ८ 


क्योंकि दीघंकाल में कीमत सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होती है, भारत 

में १ मन कपास का १३ मत चावल में विनिमय होगा और पाकिस्तान में १ मन 
चावल का १३ मन कपास में । इस प्रकार भारत में चावल ओर कपास का विनिमय 
अनुपात २: ३ होगा और पाकिस्तान में ३: २। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि भारत को 
चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है और पाकिस्तान को कपास के उत्पादन में। 
भारत को कपास का उत्पादन छोड़कर केवल चावल का ही उत्पादन करने में लाभ 
होगा, क्योकि पाकिस्तान के साथ व्यापार करके उसे १ मन चावल के बदले में ३ मत 
से अधिक कपास मिल जायगी, जबकि कपास को स्वयं उत्पन्न करने की दशा में १ मत 
चावल के बदले में केवल 5 मन कपास मिलती है। इसी प्रकार पाकिस्तान के लिए 
कपास का उत्पादन भ्रधिक लाभदायक होगा, क्योंकि वह भी भारत से १ मन कपास 
के बदले में > मन से अभ्रधिक चावल प्राप्त कर सकता है, जबकि स्वयं उत्पन्न करके उसे 
भी केवल || मन चावल मिलता है। भारत को वास्तव में १ मन चावल के बदले में 
कितनी कपास मिलेगी और पाकिस्तान को १ मन कपास के बरले में कितनां चावल 
मिलेगा, यह दो बातों पर निर्भर होगा :---( १ ) यह कि यातायात पर कितना व्यय 
होता है ओर ( २ ) यह कि भारत और पाकिस्तान में क्रमशः कपास और चावल की 
अन्योत्य माँग (+8207009) ॥)00779870) की तुलनात्मक लोच का अंश कितना 
है । जब तक भी भारत को एक मत चावल के बदले में 3 मन से अधिक कपास 
मिलती रहेगी, वह व्यापार करने को तैयार रहेगा । इसी प्रकार जब तक पाकिस्ताव 
१ मन कपास के बदले में < मन से अधिक चावल प्राप्त करता रहेगा, उसे व्यापार से 

लाभ ही होगा और वह भी व्यापार करता रहेगा 
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( २ ) तुलनात्मक शअच्तर--ठीक इसी प्रक्नर हम उत्पादन व्यय के 
तुलनात्मक अन्तर का भी उदाहरण दे सकते हैं। नीचे का उदाहरण इसी प्रकार 
का है ;--- 

प्रति मन सीमान्त उत्पादन व्यय ( रुपयों में ) 


पटसन चावल 
भारत ७ ११४ 
बर्मा है ब् पर 


इस उदाहरण में बर्मा पटसन तथा चावल दोनों को ही भारत की अपेक्षों कम 
कीमत पर उत्पन्न करता है, परन्तु बर्मा को चावल के उत्पादत में तुलनात्मक लाभ 
अधिक है। इसके विपरीत बर्मा की तुलना में भारत में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन 
व्यय अधिक है, परन्तु पटसन के उत्पादन में उसकी तुलनात्मक हानि कम है । इस 
प्रकार भारत में १ मन पटसन -> ३ मन चावल और वर्मा में १ मत पट्सन >5 हू मन 
चावल विनिमय अनुपात होंगे। भारत के लिए पट्सन के उत्पादन में विशेषता प्राप्त 
करना लाभदायक होगा और बर्मा के लिए चावल के उत्पादन में | व्यापार द्वारा जब 
तक भारत को एक मन पटसन के बदले में 2 मत से अधिक चावल मिलेगा, उसे लाभ 
ही होगा । इसी प्रकार जब तक बर्मा को १ मन चावल के बदले में ६ मत से अधिक 
पटसन मिलता रहेगा, उसे भी लाभ ही होगा। दोवों देशों के बीच पट्सत और चावल 
का विनिमय अनुपात कहीं पर इस दोनों अनुपातों के बीच निश्चित होगा, श्रर्थात्‌ एक 
मन पटसन के बदले में जितना चावल मिलेगा वह हे मन तथा ६ सत्र के बीच में ही 
रहेगा । चावल और पटसन के इस विनिमय अनुपात पर ३ बातों का प्रभाव पड़ेगा ;-- 
(१) यातायात व्यय, ( २ ) अन्योन्‍्य माँग की तुलनात्मक लोच और उत्पत्ति 
का वह नियम जिसके श्रन्तर्गत उत्पादन हो रहा है। इस सम्बन्ध में इतना कह देना ही 
पर्याप्त होगा कि क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम व्यापार के लाभ में और भी वृद्धि कर देता 
है, क्योंकि उसके अन्तगंत उत्पत्ति को प्रत्येक बुद्धि के साथ सीमान्त उत्पादन व्यय 
घटता जाता है। क्रमगत उत्पत्ति स्थिरता नियम का व्यापार की लाभदायकता पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्पादन के बढ़ने पर भी सीमान्त उत्पादन व्यय 
ज्यों का त्यों ही रहता है, परन्तु यदि उत्पादन क्रमगत उत्पत्ति ह्ास नियम के अन्तर्गत 
होता है तो उत्पत्ति के बढ़ने से सीमान्त उत्पादन व्यय भी बढ़ जाता है और इसके 
कारण व्यापार के लाभों का अंश घटता जाता है। अन्त में एक ऐसी स्थिति भरा 
सकती है, जबिक वह पुणंतया समाप्त हो जाय। यहाँ पर व्यापार लाभदायक नहीं 
रहता है । 

( ३ ) समान अन्तर--उपरोक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि उत्पादन 
व्यय के निरपेक्ष और तुलनात्मक दोनों प्रकार के अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभ- 
दायक बना देते हैं और दोनों ही दक्शाओ्रों में पारस्परिक व्यापार दोनों देशों के लिए 
हितकारी होता है । भ्रब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उत्पादन व्यय के समान 
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झ्न्तरों का परिणाम क्या होगा। नीचे का उदाहरण इस प्रकार के श्रन्तरों को 
दिखाता है :--- 
प्रति मन सीमान्त उत्पादन व्यय (रुपयों में) 


चाय चीनी 
भारत १६० ४० 
चीन १२० ३० 


इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि चीन को भारत की तुलना में चाय और चीनी 
दोनों के उत्पादन में श्र ता प्राप्त है। दोनों का ही उत्पादन व्यय भारत की तुलना में 
नीचा है, किन्तु भारत में चाय और चीनी का अनुपात १ सन चाय 55 ४ मन चीनी 
रहेगा और इसी प्रकार चीन में भी दोनों का यही अनुपात रहेगा। यदि भारत दोनों 
का उत्पादन स्वयं करता है तो ७ मन चीनी के बदले में एक मन चाय प्राप्त होगी और 
यदि केवल चीती का उत्पादत करके चाय चीन से मंगाता है तो भी ४ मन चावल के 
बदले में १ मन चाय ही मिलती है (यदि हम यह मान लेते हैं कि यातायात व्यय नहीं 
होता है) | ठीक यही बात चीन के विषय में भी कही जा सकती है और उसे भी 
भारत को चाय अथवा चावल भेजकर कोई लाभ नहीं होता है। भय उल्टा यह है कि 
यातायात व्यय के कारण व्यापार में हानि हो सकती है। निश्चय है कि ऐसी दशा में 
आपस में व्यापार का प्रश्त नहीं उठता है। इस प्रकार लागत के समान भ्न्तरों की 
दया में दो देशों के बीच व्यापार नहीं होगा । 


विदेशी व्यापार के लाभ-- 


देशी व्यापार की भाँति विदेशी व्यापार भी इसलिए किया जाता है कि उससे 
लाभ होता है। विदेशी व्यापार के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :-- 


( १ ) प्रादेशिक श्रम विभाजन--इसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच प्रादे- 
शिक श्रम विभाजन सम्भव होता है । अ्रलग-प्रलग देश केवल ऐसी वस्तुश्रों के उत्पाट्त 
में विशिष्टीकरर प्राप्त कर सकते हैं, जिनके उत्पादन में अधिकतम्‌ योग्यता अ्रथवा 
कुशलता प्राप्त होती है । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक देश ऐसी वस्तुओं का उत्पादव करता 
है जिन्हें वह न्यूनतम लागत पर उत्पन्न कर सकता है। इसके फलस्वरूप संसार भर 
में उत्पत्ति अनुकुलतम्‌ दश्ाओ्ओं के अन्तगंत होती है और मानव कल्याण को वृद्धि 


होती है । 


(२) उपभोक्ताओ्नों को सस्ती वस्तुयें मिलना--विदेश्ी व्यापार द्वारा 
उपभोक्ताप्नों को यह सुविधा मिलती है कि वे उन बाजारों से अपनी आ्रावश्यकता की 
वस्तुयें खरीदें जहाँ वे सबसे कम मूल्य पर सिलती हैं। इससे संसार भर में मानव 
समाज का उपभोग-स्तर ऊंचा उठता है। साधारणतया विदेशों से माल मँगाया 
ही इसलिए जाता है कि वह देश में तैयार होने वाले वेसे ही माल की तुलना में सस्ता 
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होता है । इसके अ्रतिरिक्त इस व्यापार द्वारा बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी प्राप्त हो 
जाती हैं जो अपने देश में उत्पन्न ही नहीं हो सकती हैं । 

( ३ ) आथिक संकट काल में सहायता--श्राथिक संकटों के कट्ठों को भी 
विदेशी व्यापार की सहायता से काफी कम किया जा सकता है। कहा जाता है कि 
प्राधुतिक दुिक्ष अनाज या वस्तुओं के अभाव से उत्पन्न नहीं होते है, बल्कि क्रय: 
वक्ति के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं । ऐसे संकट के काल में दूसरे क्षेत्रों से अन्न 
तथा दूसरी आवश्यक वस्तुएं मँगाई जा सकती हैं । इस प्रकार विदेशी व्यापार आर्थिक 
कष्टों को कम करता है । 


( ४ ) वस्तुओं और सेवाशग्रों के घल्यों में समानता की प्रवृत्ति--विदेशी 
व्यापार के कारण संसार भर में लगभग सभी वस्तुओं और सेवाश्रों की कीमतों के 
समान रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। सभी देशों में अर्थ-व्यवस्था के विकास 
और उपभोग-स्तरों में समानता आ जाती है। इससे मजदूरियों तथा कार्य की दक्षात्रों 
में भी समानता श्राती है, जिसके कारण लागत के तुलनात्मक अन्तरों के लाभ और 
भी सरलता से प्राप्त किये जा सकते हैं । 


( ४ ) उत्पादन विधि में सुधार को बढ़ावा--विदेशी प्रतियोगिता का 
भय देशी उत्पादकों को सुधार की ओर कार्यशील रखता है। वे उत्पादन विधियों में 
इस प्रकार के सुधार करते रहते है कि उत्पादन व्यय कम से कम रहे | इसके अति- 
रिक्त इससे प्रबन्ध की कुशलता में भी उन्नति होती है। परिणाम यह होता है कि 
उपभोक्ताशों को कम से कम मूल्य पर वस्तुए' और सेवाए प्राप्त हो जाती हैं । 

( ६ ) कच्चे माल की उपलब्धता--विदेशी व्यापार की सहायता से आव- 
श्यक कच्चे माल, मशीनरी तथा शिल्प योग्यता विदेशों से मंगाकर देश के ओऔद्योगी- 
करण को झ्ागे बढ़ाया जा सकता है। इससे देश के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग 
होता है । 

(७ ) सांस्कृतिक सम्बन्ध व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-- स्रामाजिक दृष्टिकोण 
से विदेशी व्यापार संसार के विभिन्न देशों के बीच सम्पर्क स्थापित करके अन्तरष्टीय 
सहयोग और सद्भावना का विस्तार करता है। 
विदेशी व्यापार की दानियाँ-- 

लाभों के साथ-साथ विदेशी व्यापार के कुछ गम्भीर दोष भी है, जो कुछ अंश 
तक इन लाभों के अच्छे परिणामों को नष्ट कर देते हैं । अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार के अधि- 
कांश लाभ तभी ग्राप्त होते हैं जबकि विभिनत्र देशों के बीच पारस्परिक सदभावना 
हो और व्यापार पर किसी भी प्रकार के ग्रतिबन्ध न हों, परन्तु आधुनिक संसार में 
न तो पारस्परिक्त सदुभावना ही है और व अन्तराष्ट्रीय व्यापार का साथ निष्कटक 
ही-हे | विदेशी व्यापार की प्रभुख हानियाँ निम्न प्रकार है :--- 
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(१) कच्ची सामग्री की समाप्ति--विदेशी व्यापार द्वारा देश के बहुत से 
ऐसे साधन समाप्त हो सकते हैं जिनका प्रतिस्थापन भी सम्भव होता है । बहुत से देल्षों 
में कोयला, पैट्रोल तथा अन्य भृग्भ स्थित पदार्थ इसी प्रकार समाप्त होते जा रहे हैं। 
भारत की मैंगनगीज और अवरक की खान बराबर खाली होती जा रही हैं श्र देश को 
इत आवश्यक धातुओं का समुचित मूल्य भी नहीं प्राप्त हो रहा है । यदि इन घातुओ्रों 
का उपयोग देश के अन्दर ही श्रौद्योगिक मालों के तैयार करने में किया जाता तो एक 
झ्लोर तो इनके उपयोग में बचत की जा सकती थी ओर दूसरी ओर इसका अधिक 
लाभपूर्णा उपयोग हो सकता था । 

(२) विदेशी प्रतियोगिता के घातक प्रभाव--विदेशी व्यापार देश के 
उद्योगों के लिए विदेशी प्रतियोगिता उपस्थित करता है। इसके द्वारा विकसित देशों 
को तो लाभ होता है, परन्तु अविकसित देशों में उद्योग-घन्धे या तो स्थापित ही नहीं 
हो पाते हैं या स्थापित होने के पश्चात्‌ पनपने नहीं पाते हैं । 

( ३ ) देश का एकांगी विकास--विदेशी व्यापार देश के आथिक विकास 
को एक-दिशायी करके देश के लिए भारी समस्‍यायें उत्पन्न करता है। संकटकाल में 
ऐसे विकास के दुष्परिणाम भयंकर रूप में प्रकट होते हैं | दोनों महायुद्धों के काल का 
अनुभव यह स्पष्ट करता है कि जो देश खाद्य-पदार्थों श्रथवा श्रन्‍्य झावश्यक वस्तुग्रों के 
लिए विदेशी व्यापार पर निभर रहते हैं, युद्धकाल में उनके कष्टों की कोई भी सीमा 
नहीं रहती है । विदेशी व्यापार के इसी दोष ने बीसवीं शत्ताब्दी में आशिक राष्ट्रीयवाद 
को जन्म दिया है | उत्पत्ति के विशिष्टीकरण के कारण देश के कितने ही साधन बेकार 
पड़े रहते हैं, रोजयार का समुचित विकास नहीं होने पाता है और देश के आर्थिक जीवन 
की स्थिरता भी संकट में पड़ जाती है । ु 

(४ ) विदेशों पर निर्भरता--विदेशी व्यापार विभिन्न देझों की अधथ॑- 
व्यवस्थाशरों को एक दूसरे पर श्रवलम्बित कर देता है । यह निर्भरता सदा अच्छी नहीं 
होती है, क्योंकि किसी एक देश में आने वाले आथिक संकट का प्रभाव संसार भर में 
व्याप्त हो जाता है । 

(५ ) आदतों पर स्थायी प्रभाव--विदेशी व्यापार देश की उपभोग 
सम्बन्धी आदतों में भी हानिकारक परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। दीघंकाल तक 
चीन के निवासी अ्रफोम खाने के आदी बने रहे हैं, यद्यपि उस देश में अ्रफीम का 
उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है । 

( ६) अन्तर्राप्टीय दं ष--विदेशी व्यापार के कारण प्रारम्भ में अन्तर्राष्टीय 
सदभावता और सहयोग को बढ़ावा अवश्य मिला था, लेकिन आजकल यह अन्तर्राशेय 
दवंप और युद्ध का आधार बना हुआ है। विदेशी व्यापार बढ़ाने की भावना ने उपनि- 
वेश-वाद को जन्म दिया और अनेक राष्ट्र गुलाम बना कर शोषित किये जा रहे हैं। 


( ७ ) राशिपातन का भय--यह देखा गया है कि विदेशी बाजार को हथि- 


[ ३७१ 
याने के लिए कुछ देश प्रारम्भ में वहाँ श्रति कम मूल्य पर वस्तुयें बेचते है और जब 


देशी उद्योग नुकसान उठाकर बन्द हो जाते हैं तब मनमावा मुल्य चार्ज करके जनता 
का शोषण करने लगते हैं । 


( ८ ) जीवन-स्तर में गिरावट-देश के व्यापार ऊँचे मूल्य पर वस्तुएं 
बेचकर लाभ अ्र्जन करने के हेतु वस्तुओं का निर्यात कर देते है, जिससे कभी-कभी 
स्वदेश में वस्तुओं की कमी हो जाती है तथा वागरिक्रों का जीवन-स्तर गिर जाता है। 


( ६ ) खेतिहर देशों को हानि--जब एक खेतिहर देश किसी औद्योगिक 
देश से विदेशी व्यापार करता है, तो उसे हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि वह ऐसी 
वस्तुएं भेजता है जोकि बढ़ती हुई लागत के नियम के अन्तर्गत पैदा की जाती हैं और 
ऐसी वस्तुयें मंगाता है जोकि घटती हुई लागत के नियम के अन्तगंत पैदा की जाती हैं। 


इस प्रकार विदेशी व्यापार की अनेक हानियाँ हैं। २० वी शताब्दी में भी 
इसके अनेक गम्भीर परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं। पारस्परिक सदभावना के स्थान पर 
इसने भ्रन्तर्राष्टीय ढ ष तथा भझगड़ों को प्रोत्साहन दिया है। इसने देशों को दासता की 
बेड़ियों में जकड़ दिया है और यह उनके आथिक और राजनैतिक श्ोपण का भारी 
कारण रहा है, परन्तु फिर भी किचित यह कहना पअनुपयुक्त न होगा कि विदेशी व्यापार 
के लाभ हानियों की श्रपेक्षा श्रधिक हैं। 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की सीमाएँ-- 


यहाँ पर हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि अन्तर्राष्रीय व्यापार के लाभ का 
भ्रंश क्रिन बातों पर निर्भर होता है। टाउजिय (/६४८७४४४) का विचार हे कि 
किसी देश को विदेशी व्यापार से होने वाला लाभ दो बातों पर निर्भर होता हे-- 
अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अथवा व्यापार की शर्तें और निर्यात की वस्तुयें उत्पच्र करने 
में देश की उत्पादन ज्ञमता | इन दोनों का श्रलग-अलग विवेचन निम्न प्रकार है 


( १ ) व्यापार की शर्ते (['.७४४08 ० 77809०)--इन शर्तों का असि- ' 
ग्राय उस अचुपात से होता है जिस पर दो देशों में उत्पादित कसतुओं का आपस्त में 
विनिमय होता है | यदि हम भारत और बर्मा का उदाहरण लेते हैं श्रौर व्यापार 
न होने की दशा में भारत में १ मन पटसन के बदले में केवल 3 मन चावल प्राप्त होता 
है, परन्तु व्यापार द्वारा बर्मा से $ मत चावल प्राप्त किया जा सकता है तो भारत का 
लाभ ६-३ अर्थात्‌ जप मत चावल होगा । इसी प्रकार बर्मा में यदि देश के भीतर 
चावल और पटसन का अनुपात १: ई है, परन्तु भारत से १ मत चावल के बदले में 
3 सन पटसन मिल सकता है तो बर्मा का लाभ ३ई- है अर्थात्‌ कु मच पठसन होगा, 
परन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि यह विभिमय अनुपात दोनों देशों में एक- 
दूसरे की उपज की प्रति-माँग (8607.7060] )७77970) की स्थिति पर निर्भर 
होता है । इसी माँग की आग्रहपुूर्ांता के अनुसार व्यापार की शर्तों में भी परिवर्तत 


३७२ ) 


होते रहते हैं । प्रति-माँग की सापेक्ष श्रथवा तुलनात्मक लोच व्यापार की ज्वर्तों श्रथवा 
प्रन्तरराष्टीय व्यापार के लाभ की मात्रा को निश्चित करती है । 

साम्य की दशा में विनिमय का अनुपात ऐसा होगा कि उस पर किसी देश के 
निर्यातों की कीमत उसके आयातों की कीमतों के बराबर हो जाय । इस प्रति माँग का 
प्रभाव व्यापार की शर्तों पर ही नहीं, बल्कि व्यापार के लाभों पर भी पड़ता है। 
टाउजिग के अनुसार :--उस देश को सबसे अधिक लाभ होता हे जिसके निर्यातों 
की माँग सबसे अधिक होती है ओर जिसमें आयातों (दूसरे देशों के नियातों) की 
माँग केवल थोड़ी सी होती है । उस देश को सबसे कम लाभ होता हे जिसमें 
अन्य देशों की उपजों की माँग बहुत अधिक होती है 

(२) उत्पादन क्षमता--शअन्तर्राष्टीय व्यापार के लाभों पर दूसरा प्रभाव 
निर्यात की वस्तुओं के उत्पादन में देश के श्रम की कुशलता का पड़ता है। वास्त- 
विकता यह हे कि दो व्यापारी देशों के बौच लागत के अन्तरों का यूल' कारण 
श्रम की कुशलता ही होती है। श्रम का कुशलता के बढ़ने से सापेक्त अथवा 
तुलनात्मक लागतों का अन्तर बढ़ जाता हे और लाभपूरण व्यापार का क्षंत्र भी 
बढ़ जाता है । जिस देश में श्रमिकों की कार्य-कुशलता श्रधिक होगी उसके निर्यातों 
की- माँग भी श्रधिक रहेगी, देश में जनता की मोद्रिक तथा वास्तविक दोनों ही प्रकार 
की मजदूरियाँ ऊंची रहेंगी व्यापार से भी ऐसे देश को लाभ अधिक होगा, क्योंकि 
वह अपनी निर्यात वस्तुओं का अधिक उत्पादन करके विनिमय में बहुत श्रधिक वस्तुओं 
को प्राप्त कर सकेगा । 

किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय लाभ की मात्रा का अनुमान उसकी मौद्रिक 
आय (3/0%9८४४ 7200%१०) से लगाया जा सकता है, क्योंकि देश को मौद्विक 
ग्राय के रूप में ही लाभ प्राप्त होता है। जिस देश की वस्तुओ,्रों की माँग विदेश्षों में 
बहुत व निरन्तर रहती है उस देश की मोद्रिक श्राय का स्तर ऊ चा होता है, क्‍्चोंकि वहाँ 
निर्यात उद्योग उन्नत हो जाते हैं, उनमें मजदूरी की दर भी अधिक हो जाती है और 
अन्य उद्योगों की मजदूरी भी बढ़ जाती है (क्योंकि श्रमिक अधिक मजदूरी वाले 
उद्योगों में जाने लगते हैं) । 


(१0४५११0४५ 


3. तुलनात्मक सापेत्ष लागत के सिद्धान्त को विवेचना सहित समझाइये आर बतलाइये 
कि वास्तव में यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन को कहाँ तक स्पष्ट करता है ? 
(0878, 3. 2., 958) 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन आंतरिक व्यापार से विभिन्न किस आधार पर 
किया जाता है ? समकाकर लिखिए । 
(2878, 3. 2, 957 5599-) 
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2 ी8090980, 8, &., 958 ; छाप्न॥, 8, ., 958) 
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0० ए, (7२०३., 8. 00790. 957) 
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[677977079] 79 0७6. (588«%7, 3. ,, 958) 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक परिव्यय नियम से आप क्या सममते हैं। अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार सदा इस नियम पर क्यों आधारित नहीं होता १ 
(52887, 3. 8., 957) 
म280776 40॥ए ६06 एाएएएंएणी6 ०॑ 007एश7०ॉए७ ००58 88 97 6४5० 8- 
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[70778 ४०79०] 47506 078975४/.07 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ 
(8४79, 3. 0.,, 959) 


अध्याय २१ 
मुक्त व्यापार एवं संरक्षण 


([क९९ 7बठें6 ते ?70६९८४०४) 





व्यापार नीतियाँ ([+80७ ?०१०४९३)--- 

इस अध्याय में हक इस बात का अध्ययन करेंगे कि व्यापार नीतियाँ कितने प्रकार की 
होती हैं और उनके क्या-क्या लाभ और दोष होते हैं ? आरम्भ में इतना बता देना 
ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि व्यापार नीति का आशय देश द्वारा किये हुए उन सब 
कार्यों से होता हे जो उत्त देश के वेदेशिक आर्थिक सम्बन्धों की व्यवस्था करने के 
लिए किए जाते हैं | अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में इस सम्बन्ध में दो नीतियाँ महत्त्वपूरां 
रही हैं--( ) मुक्त अथवा स्वतन्त्र व्यापार ओर ( ॥ ) संरक्षण । मुक्त व्यापार का 
अमिग्राय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की स्वतन्त्रता से होता है | एडम स्मिथ (8 १७ 
8770)) के शब्दों में, मुक्त व्यापार का अभिप्राय उस व्यापारिक नोति से है जिसमें 
घरेलू और विदेशी वस्तुओ्रों में कोई अन्तर नहीं समभा जाता है और न किसी एक को 
बुरा समझा जाता है और न दूसरे को विशेष अधिकार दिये जाते हैं । इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत विभिन्न देशों के बीच वस्तुप्नों गौर सेवाश्रों के श्रावागमन पर किसी भी प्रकार 
की रुकावट नहीं होती है ओर अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अपनी स्वाभाविक गति से स्वत- 
न्त्रतापुवंक चलता रहता है। संरक्षण की नीति में व्यापारिक ग्रतिबन्ध अनिवाये होते 
हैं | वस्तुओं, सेवाग्नों और पु जी के स्वतन्त्र आवागमन पर रोक लगाई जाती है और 
देश की आान्तरिक अर्थ-व्यवस्था को विदेशी झआथिक प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न 
किया जाता है। साधारणतया संरक्षण का उद्देश्य देश के उद्योगों की विदेशी स्पर्धा 
'से रक्षा करना होता है । वस्तुओं के आयात पर पूणंतः ग्रथवा आँशिक रोक लगा दी 
जाती है, जिससे कि ग्रृह-उद्योगों को उन्नति तथा विकास का अवसर मिलता रहे। 
संरक्षण का प्रमुख उद्देय तो यही होता है, किन्तु अनेक बार हस्तक्षेव के सभी कार्यें, 
चाहे उत्का उद्देश्य कुछ भी क्‍यों न हों, जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अ्रस्वा- 
भाविक प्रथवा कृत्रिम बाघाएं उत्पन्न होती हैं, संरक्षण में सम्मिलित किये जाते हैं । 


अब हम इन दोनों तीतियों का इस प्रकार अ्रध्ययतत करेंगे कि इनमें से कौन 
सी नीति अधिक उपयुक्त है। विशेष रूप॑ में, हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि आर्थिक 


क्रियाओं के इस ध्येय को कि सामाजिक उत्पादन अधिकतम्‌ हो, इन दोनों नीतियों में 
से प्रत्येक किस श्रंंश तक पूरा करती है। 





मुक्त व्यापार के लाभ-- 


प्रतिड़ित भ्रथंशासत्री सब के सब मुक्त व्यापार के पक्ष में थे और विदेशी व्यापार 
सम्बन्धी सभी बाधाओं को अनुचित समभते थे । उन्होंने मुक्त व्यापार की वांछनीयता 
को साधारणतया इसी कारण महत््वपर्ण समझा था कि इससे श्रम विभाजन के सभी 
महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसके पक्ष में निम्न तक रखे जाते हैं -- 


( १ ) संसार में उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम वितरणु--निर्वाधा- 
वादी नीति का परिणाम यह होता है कि उसके द्वारा उत्तत्ति के साधनों का संसार 
भर में अ्रनुकूलतम्‌ वितरण होता है और इस प्रकार प्रस्तुत साधनों से अधिकतम्‌ लाभ 
उठाया जा सकता है। अनियन्त्रित स्पर्धा के कारण प्रत्येक देश ऐसी वस्तुश्नों के उत्पा- 
दन में विशेषता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जिनमें उसे प्राकृतिक अ्रथवा अन्य 
कारणों से अधिकतम्‌ लाभ अथवा सुविधा प्राप्त होती है। सारे संत्ार तथा प्रत्येक राष्ट्र 
की श्राय को अधिकतम्‌ करने की रीति यही हो सकती है कि प्रत्येक देश में उन्हीं 
वस्तुश्रों का उत्पादन किया जाय जो वहाँ न्यूनतम्‌ मूल्य पर उत्पन्न की जा सकती हैं। 


( २ ) अ्रकुशल एवं व्ययपुर्ण व्यवसायों की समाप्रि---अ्रनियन्त्रित प्रतियो- 
गिता के कारण अ्रकुशल तथा व्ययपूरा व्यवपाय कुछ ही समय पद्चात्‌ ठप्प हो जाते हैं । 
केवल ऐसे ही उद्योग चालू रहते हैं जो कम लागत पर उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए 
उपभोक्ताशों को सभी स्थानों पर कम से कम कीमत पर वस्तुएं और सेवाए प्राप्त हो 
जाती हैं। इससे संसार भर में लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। इसके 
भ्रतिरिक्त मुक्त-व्यापार एकाधिकारों तथा श्रौद्योगिक संघों को बनने से रोकता है, 
क्योंकि यह प्रतियोगिता पर आधारित होता है। 


( ३ ) पारस्परिक सहयोग एवं सदभावना-स्वतन्त्र व्यापार संसार के 
देशों को एक-दूसरे पर निर्भर बना कर उनके बीच पारस्परिक सदभावना एवं सहानु- 
भूति पैदा करता है । इसके द्वारा सभी देशों को यह ज्ञात हो जाता है कि उनमें से 
प्रत्येक्ष का हिंत एक-दूसरे के हित तथा सभी के सामूहिक हित पर निभेर है । 


( ४) भोगोलिक स्थानीयकरण को प्रोत्साहन--स्वतंत्र व्यापार के अन्त- 
गंत हर एक देश केवल वही वस्तुयें उत्पन्न करता है जिनके लिये उस देश में प्राकृतिक 
सुविधायें प्राप्त हों । इस प्रकार उद्योगों के भौगोलिक स्यथानीयकरण को बढ़ावा मिलता 
है तथा श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होते हैं । 


( ५ ) एकाधिकारी संघों पर रोक -पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण 
एकाधिकारी संधों के विकास पर रोक लगती है और वस्तुग्नों के मूल्य बहुत ऊचे नहीं 
होने पाते हैं । 

(६ ) बाजार के क्षेत्र का विस्तार--स्व॒तन्त्र व्यापार में विदेशी व्यापार 
की वस्तुओं का क्रय-विक्रय दूर-दुर तक अनेक देशों से होने लगता है। इस प्रकार 


३७६ | 


उनका बाजार बहुत विस्तृत हो जाता है, वस्तुओ्रों के मूल्य भी कम हो जाते हैं (विशेषत: 
तब जब कि उनका उत्पादन उत्तत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत किया जा रहा है) । इससे 
देशों को निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ श्रधिक मिलने लगते हैं । 


संरक्तण की वाछनीयता (278ए06९४४/३ ई07 ?७०6९८४०७)०-- 


यद्यपि मुक्त-व्यापार के लाभ महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु इसमें कुछ ऐसे गम्भीर दोष 
भी हैं जिनके कारण आधुनिक संसार के सभी देशों ने इस नीति का परित्याग कर 
दिया है। १६ वीं शताब्दी में इड्धलेंड तथा अन्य बड़े-बड़े देश मुक्त व्यापार के भारी 
समथंक थे, परन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ इसका संसार से अस्तित्व ही मिट गया 
है। साधारणतया संरक्षण का उद्देश्य उपभोक्ताश्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए 
राष्ट्रीय उद्योगों की उन्नति करना होता है, परन्तु आथिक कारणों के अतिरिक्त अनेक 
बार राजनत॑ंतिक कारण भी संरक्षण को प्रोत्साहन देते हैं। संरक्षण का वास्तविक आधार 
मनुष्य का स्वाथ है। वह स्वभाव से ही प्रतियोगिता से घृणा करता है। संरक्षण के 
पक्ष में अ्रनेक तक॑ रखे जाते हैं, परन्तु जैसा कि हम आगे को विवेचना में देखेंगे कि 
कुछ तक तो मान्य हैं, परन्तु अधिकाँश तक केवल कृत्रिम हैं। प्रमुख तक निम्न प्रकार हैं- 


( १ ) शिज्ु-उद्योग तर्क॑ (796 [शा तंप्#ानं85 2 8प- 
77670)--संरक्षण के पक्ष में यह तक॑ सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। इस तर्क के जन्म- 
दाता जर्मनी के प्रसिद्ध राष्ट्रीयवादी अ्रथ॑ंशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट (म780०७7५९) ॥80) 
हैं। इस तक को इतना महत्त्वपूर्ण माना गया है कि मुक्त-व्यापार के महान्‌ समर्थंकों 
ने भी इसको स्वीकार किया है। शिशु-उद्योग तके का आधार यह है कि संसार के 
सभी देश्ञों में आआराथिक विकास की अवस्था एक सी नहीं होती है । विभिन्न कारणों से 
कुछ देश आरौद्योगीकरण का आरम्भ श्षीघत्र कर देते हैं और कुछ देश इस दिशा में पीछे 
रह जाते हैं। कालान्तर में विकसित देशों के उद्योगों को अनुभव, पैमाने के विस्तार 
तथा शिल्प ज्ञान के कारण कुछ विशेष सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कारण 
उनकी प्रतियोगी शक्ति बढ़ जाती है। जिन देशों में उद्योगों का विकास देर में होता 
है वहाँ के उद्योग शिशु अवस्था में ही होते हैं, जो विकृत्तित देशों के वयस्क 
उद्योगों की ग्रतियोगिता की त्ञषमता नहीं रखते हैं | इसमें तो सन्देह नहीं है कि यदि 
इत उद्योगों को उच्चति और विकास का अवसर दिया जाय तो कुछ समय पद्चातु ये 
भी प्रतियोगिता कर सकने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु यदि मुक्त-व्यापार नीति 
का अनुकरण किया जाता है तो विकतित देशों के उद्योग इन्हें फलने-फ़लने से 
पूव ही नष्ट कर सकते हैं । इन शिश उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक 
होता है | यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विकसित देश अविकसित देशों का विकास 

ही नहीं होने देंगे। इस तक॑ का आ्राधार तो ठीक है, किन्तु इसके सम्बन्ध में यह 
कठिनाई है कि यह निशुय बहुधा कठिन होता है कि शिशु उद्योग को कैसे पहिचाना 
जाय ?१ अनेक देशों ने इस तके के आधार प्र किसी भी उद्योग को शिशु उद्योग 


घोषित करके संरक्षण की नीति को उचित बताया है, परन्तु आधुनिक भ्रथ॑शास्त्रियों का 
विचार है कि फ्वल' उत्ती उद्योग को शिक्ष अवस्था में कहा जा सकता हे, जिसे 
उद्योग सम्बन्धी सभा प्रकार का आन्तरिक बचत तो ग्राप्त हों, परन्तु अभी वाद्य 
बचत उपलब्ध न हो सकी हों। स्वयं लिस्ट ने कहा कि केवल निम्न लिखित तीन 
दर्शाओं में ही संरक्षण मिलना चाहिए: 


( के ) संरक्षण का उद्देश्य राष्ट्र को आंद्योगिक शिक्षा प्रदान करना होना 
चाहिए । ऐसे देशों में संरक्षण नहीं होता चाहिए जहाँ पर औद्योगिक 
उन्नति पहले से ही पर्याप्त हो छुकी है, अथवा जहाँ उद्योगों को उन्नति 
की कोई सम्भावना ही नहीं है । 

सरतक्तर अस्थाई हांना चाहिए। यह केवल उन्हीं देंशों के लिए 
लाभदायक हो सकता है जहाँ विदेशी प्रतियोगिता के कारण राष्ट्रीय 
उद्योगों की अवनति हो रही है। उद्योगों का समुचित विकास होते 
ही संरक्षण हटा लेना चाहिए । संरक्षण केवल शिशु अवस्था के लिए 
ही उपयुक्त होता है। 

कृषि उद्योग को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अन्य 
उद्योगों की उन्नति स्वयं ही उसकी भी उन्नति कर देगी । 

शिशु उद्योग के आधार पर बनाई गई संरक्षण-तीति में निम्न दोप हैं :--(3) 
शिशु उद्योग की पहिचान कठिन है। (!) नये उद्योग को प्रदान किये गये संरक्षरा में 
स्थायी होने की प्रवृत्ति रहती है अर्थात्‌ जब उद्योग युवावस्था में भी पहुँच जाता है, तो 
सम्बन्धित उद्योगपति अपने स्वार्थ-वद संरक्षण को हटवाने के लिए तैयार नहीं होते । 
(77) संरक्षण काल में उपभोक्ताश्रों को हानि होती है, क्योंकि उन्हें वस्तुओं का अधिक 
मूल्य देना पड़ता है। 

(२ ) बेकार साधन सम्बन्धी तर्क (४७ [0]6 छ080प्राः08४ #छप- 
77670)- यह तक शिशु उद्योग तक॑ से थोड़ा सा भिन्न है। इसका आ्राशय यह है कि 
ऐसे देश को संरक्षण से लाभ होगा जिसमें बहुत से साधन बेकार पड़े हुए हैं । विदेशी 
श्रायातों के सुगमतापूर्वक तथा कम मूल्यों पर प्राप्त हो जाने के कारण यह सम्भव है 
कि देशवासी देश के साधनों का समुचित उपयोग ही न करें। ऐसी दशा में देश में 
साधनों की प्रचुरता होते हुए भी जनसाधारणा में दरिद्रता हो सकती है। संरक्तरण 
केवल शिशु उद्योगों को ही बढ़ने का अवसर नहीं देता है, उसके द्वारा प्रणेतया 
नये उद्योगों को खड़ा करके देश के साधनों का पं उपयोग किया जा सकता है 
श्र इस प्रकार देश में घन के उत्पादन को बढ़ा कर सामान्य उपभोग-स्तर को ऊँचा 
किया जा सकता है । 


( ३ ) उद्योग विविधता का तक॑ (४७ ॥)ए0४87 09007 ता [#- 
पैप768 ह72प776760)--यह तक भी सर्व प्रथम लिस्द ने ही प्रस्तुत किया था। 
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उनका मत था कि एक देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का रहना हो प्रधिक भ्रच्छा 
होता है | यदि बहुत से अण्डों को एक ही टोकरी में रख दिया जाता है तो उनके 
टूटने का अधिक भय रहता है । इसी प्रकार यदि देश के समस्त साधनों को एक या 
दो-चार उद्योगों मेंही लगा दिया जाता है तो इन उद्योगों में कुछ भी विष्न 
उतर होने से समर्णा अ्-व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। अतः यह 
आवश्यक है कि देश की एक ही उद्योग पर निर्भरता दूर करने के लिए नये-नये 
उद्योगों को परक्तण ग्रदान करके ग्रोत्ताहित किया जाय । ऐसा करने से दो मुख्य 
लाभ प्राप्त होंगे: --एक झोर तो देश में सन्तुलित शअर्थ-व्यवस्था स्थापित करना 
सम्भव हो जायगा और दूसरी ओर देश के विविध प्रकार के सम्पूर्ण साधनों का उप- 
योग हो सकेगा, परन्तु इस तक के सम्बन्ध में हमें इतना अ्रवश्य समरण रखना चाहिए 
कि इसमें विशिष्टीकरण के लाभों का विस्मरण कर दिया गया है । 


(४) आ्राधार उद्योंग तर्क (86ए फशतेपएए8 ह72प70॥0)-- 
इस तक के श्रनुसार प्रत्येक देश को अपने आधार उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना 
चाहिए। देश का आर्थिक विकास आधार उद्योगों की ही उच्चनति पर निर्भर होता 
है | ऐसे उद्योग वे होते हैं जिनका तैयार माल' अन्य उद्योगों में कच्चे माल' के रूप 
में उपयोग किया जाता है । लोहा और इस्पात उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, 
इन्जीनियरिंग उद्योग श्रादि ऐसे ही उद्योग हैं । 


(५ ) रक्षा तर्क (])७8708 औ।'एप7ा७7॥)--यह्द तक॑ इस विश्वास पर 
भ्राघारित है कि देश की रक्षा और उप्तकी स्वतन्त्रता को स्थिर रखना अन्य सभी 
बातों की अपेक्षा अधिक महत्त्तप॒रण . होता है, इसलिये देश की सैनिक शक्ति को 
बढ़ाने शोर बनाये रखने के लिये रक्षा उद्योगों को संरक्षण देना आ्रावश्यक होता है। 
सैनिक उद्योग तथा वे उद्योग जो सैना के संगठन के लिये आवश्यक होते हैं, संरक्षण के 
श्रधिकारी हैं। आज के संसार में, जबकि प्रति दिन युद्ध के काले बादल मंडराते रहते 
हैं, इस तक॑ का महत्त्व अधिक है । 


(६) वृत्ति सम्बन्धी तर्क (7.४ ए7790ए79006॥ ४/78प77७0॥)-- 
इस तक का सार यह है कि यदि किसी देश में बेरोजगारी काम्मी अधिक है तो उसे 
दूर करने के लिए संरक्षण की नीति अधिक उपयुक्त होगी | संरक्षण का रोजगार 
पर दो दिशाओं में प्रभाव पड़ता है। भ्रायातों के घट जाने से वतंमान उद्योगों को 
उत्पादन शक्ति के विस्तार द्वारा रोजगार की वृद्धि होती है और आयातों के अ्रभाव के 
कारण जो माँग असन्तुष्ट रहती है उसकी पूति के लिए नए-नए उद्योग खुल सकते हैं। 


( ७ ) घरेलू साधनों के रक्षण सम्बन्धी तर्क ((0088७/ए५४07 0४ 
007789906 ि880प7९88४' #7277076)--स्वतन्त्र व्यापार द्वारा अनेक बार 
देश के साधनों का व्ययपूर्ण उपयोग होता है । ऐसा कहा जाता है कि स्वतन्त्र व्यापार 
ते ब्रिटेन की कोयले की खानों को खाली कर दिया है । इसी प्रकार भारत के मैँगनीज 


प्रोर अ्त्रक के खनिज भण्डार का इसके कारण पर्याप्त उपयोग किया जा चुका है। 
स्मरण रहे कि इन वस्तुओं को प्रकृति ने केवल सीमित मात्रा में ही प्रदान किया है । 
इन बहुमूल्य धातुओं को देश के अन्दर निर्माण उद्योगों में उपयोग करके काफी 
अधिक लाभ कमाया जा सकता है | यदि कोई देश इन वस्तओं के बचाव के लिये 
तरच्ण पति को बहस करता है तो यह उचित ही होगा | 

( ८) प्रतिकारी अथवा शशिपातन विरोधी तर्क (पि८८७६३07 07 
_ीए-तैघा। छ78 ह72777670)--इस तर्क के अनुसार प्रतिकार के रूप में 
संरक्षण करों का लगाना उचित बताया जाता है। यदि कोई देश हमारे देश से आने 
वाल माल्र पर आातबन्ध लगाता हे तो हमे भा उस देश से आने वाले माल पर 
ग्रतिबन्ध लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए | राशिपातन के विरुद्ध संरक्षरा 
कार्यवाही करना तो स्वतन्त्र व्यापार के पक्षयात्ती भी उचित समझते है , क्योंकि 
राशिपातन का उद्देश्य उत्पादन व्यय से भी कम कीमत प्र माल वेचकर देशी उद्योगों 
को समाप्त करना होता है, जिससे कि भविष्य में एकाधिकारी द्वारा उसी माल का 
ऊचा मूल्य प्रात किया जा सके | 

( ६ ) राष्ट्रीय स्वावलम्बता तर्क (ऐए४0म%90) इिशा-इपरीलंश्ाठए 
औ72ग्ग7676)-- यह तक प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ श्रधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है । 
इसके अनुसार देश को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुयें स्वयं ही उत्पन्न करनी 
चाहिए। अधिकांश देशों का सामान्य अनुभव यही रहा है कि युद्धकाल में विदेशों से 
माल नहीं मंगाया जा सकता है, जिसके कारण एक ओर तो रक्षा व्यवस्था बलहीन हो 
जाती है श्रोर दूसरी ओर जनता को अधिक कष्ट होता है, अतः जब तक संप्तार से 
लड़ाई का भय पूर्णतया नहीं मिट जाता है, प्रत्येक देश को आवश्यकता की सभी 
वस्तुएं देश में ही उत्पन्न करनी चाहिए 

( १० ) द्रव्य को देश में रखने तथा गृह बाजार का तर्क (००७४४ 
[078ए $ नि0778 078777676 07 988 मस्िणा8 ऐैक्काप्रश औ0प- 
77676)--यह तक अमरीका की ओर से अनेक बार प्रस्तुत किया गया है। ऐसा कहा 
जाता है कि य द हम विदेशों से मात्र नहीं मंगाते हैं तो देश का द्रव्य देश में ही 
रहता है, परन्तु यह तक॑ इस कारण निराधार है कि यदि हम आयात नहीं यहण 
करते हैं तो निर्यात भी नहीं कर पायेंगे | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में द्रव्य के खोने या 
पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अन्तिम दक्षा में आयातों और निर्यातों का 
सन्तुलन होवा आवश्यक होता है। इसी तक॑ से मिलता-जुलता तक ग्रह वाजार तक भी 
है। ऐसा कहा जाता है कि संरक्षण द्वारा उद्योगों का विस्तार करके अधिक व्यक्षियों 
को रोजगार दिया जा सकता हे आर इस ग्रकार ग्रह-बाजार का भी विस्तार सम्भव 
होता हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में मी यही कहा जा सकता हे कि आयातों के साथ- 


साथ नियात भी घटेंगे और गह-बाजार के विस्तार की दशा में विदेशी बाजार का 
संकुचन होगा । 


( ११ ) मजदूरी तक (५७४७४ ४/2प७४७४)--इस तके के अनुसार 
एक ऐसे देश को जिसमें मजदूरी की दरें ऊंची हैं, ऐसे देश से माल के आने पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाने चाहिए जहाँ मजदूरियाँ बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसा देश सदैव हो 
नीचे मूल्यों पर वस्तुएं बेच सकता है। 
संरक्षण विरोधी तके-- 

संरक्षण एक अमिश्रित आशीर्वाद नहीं है | श्रवेक बार उसके राष्ट्रीय अथ॑- 
व्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। संरक्षण नीति आथिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप 
की नीति होती है, इस कारण सरकार उसके परिणामों का ध्यानपूर्वक भ्रध्ययन करती 
है और यथासम्भव उससे उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर करने का प्रयत्न भी करती है। 
संरक्षण के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) अकृुशल और सारहीन उद्योगों का पालन--संरक्षण बहुधा देश में 
ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करता है जो श्राथिक दृष्टिकोण से देश के लिए उपयुक्त नहीं 
होते हैं । कहा जाता है कि संरक्षण की ऊँची दीवारों के पीछे पुरणांतया अकुशल तथा 
सारहीन उद्योग भी पलते रहते हैं। ऐसे उद्योग एक विशेष समस्या उत्पन्न करते हैं। 
यदि उनका संरक्षण बन्द कर दिया जाता है तो प्रतियोगिता के कारण वे ठप्प हो 
जाते हैं ओर देश को पर्याप्त हानि होती है। इसके विपरीत यदि उन्हें निरन्तर संरक्षण 
के द्वारा ही जीवित रखा जाता है तो वे सदा के लिए देश पर एक प्रकार का भार बन 
जाते हैं । 

( २ ) विशिष्टीकरण में बाधा और साधनों का अनाथिक उपयोग-- 
संरक्षण के कारण साधन ग्ररक्षित उद्योगों से हटकर रक्षित उद्योगों में जाने लगते हैं। 
इससे एक ओर तो विशिष्टीकरण के मार्ग में बाधा पड़ती है, जिससे कीमतें ऊंची हो 
बनी रहती हैं और दूसरी ओर साधनों का अ्रनाथिक उपयोग होता है । दोनों ही दश्षाश्रों 
में उपभोक्ताश्रों को हानि होती है। विशिष्टीकरणा न होने के कारण उत्पादन-व्यय 
तथा मूल्य नीचे नहीं गिरने पाते हैं और झायातों , के व रहने से मूल्य ऊपर चढ़ते हैं । 
उपभोक्ताशों द्वारा ऊंची कीमतों के रूप में जो अदृश्य कर दिया जाता है, वह भी 


सरकारी खजाने को नहीं जाता, बल्कि रक्षित उद्योगों के मालिकों के लाभों में वृद्धि 
करता है । 


( ३ ) आय के वितरण में भ्रसमानता--संरक्षण बहुघा देश में आय के 
वितरण की अ्रसप्रानताओं में वृद्धि करता है। यह निर्धत वर्गों पर धनियों के लाभ 
के लिए अहृश्य कर लगाकर उन्हें श्रौर भी धनहीन बना देता है । 

( ४ ) ओद्योगिक संघों व एकाधिकारों को जन्म--विदेशी प्रतियोगिता 
को समाप्त करके संरक्षण देश में औद्योगिक संघों श्र एकाधिकारों को उत्पन्न 
करता है । 


(५) उद्योगों में शिथिलता--संरक्षण उद्योगों में शिथिलता उत्पन्न करता 


[ शे८१ 


है। प्रतियोगिता का भय न रहने के कारण वे सुधार तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध की ओर 
कम ही ध्यान देते हैं । 


( ६ ) राजनेतिक भ्रप्नाचार--बहुत बार संरक्षण द्वारा देश में निहित हित 
(५४४॥४९४०९ 9$878503) उत्तन्न हो जाते हैं, जिससे राजनैतिक अडाचार फैनला है| 

( ७ ) राष्ट्रों में मत सुटाव-जब एक देश संरक्षण की नीति अपनाता है, 
तो दूसरा देश उसका प्रतिकार (९॥9]/9907) करता है, जिससे परस्पर बेचैनी 
व्‌ मनमुठाव बढ़ता है और युद्ध तक छिड़ जाता है । 

(८ ) विदेशी व्यापार में कमी--संरक्षण के कारण विदेशों से आयात 
व्यापार घट जाता है श्र साथ ही निर्यात व्यापार भी, क्योंकि विदेशी सरकार भी 
प्रतिकार करती हैं । इस प्रकार विदेशी व्यापार का ह्वास होता है । 

(6 ) संरक्षण के स्थायी होने की प्रवृत्ति--एक बार संरक्षण मिल जाने 
पर उद्योगपति अपने स्वार्थ वश उसे झावश्यक व होने पर बनाए रखने का प्रयत्न 
करते हैं । 

(१०) उपभोक्ताओं को हानि होती है, क्‍योंकि उन्हें संरक्षित वस्तुग्रों के 
ग्रधिक मूल्य देने पड़ते हैं। 
संरक्षण की रीतियाँ-- 

संरक्षण प्रदान करने की अनेक रीतियाँ होती हैं, परन्तु निम्न रीतियाँ अधिक 
प्रचलित हैं :-- 

(१ ) संरक्षण प्रशुल्क (770॥80098 7'07४/5)--यह रीति सबसे 
प्रधिक प्रचलित है । इसमें आयातों को रोकने के लिए उन पर आयात कर लगाये 
जाते हैं | व्यवहार में ऐसे कर अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे--यथागूल्य कर, 
जो मूल्य के एक निश्चित अनुपात के रूप में लगाया जाता है ; ग्रमाखिक कर, जो 
प्रलग-अलग दरों में लगाया जाता है, इत्यादि । इन करों का प्रभाव यह होता है कि 
विदेशों से आने वाले माल की कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण देश में उसकी खपत 
कम हो जाती है । 

(२) आयात अभ्यंश (77707% (२४०४७७)-यह संरक्षण की एक 
ग्रधिक सप्रभाविक रीति है। इसके अन्तर्गत विदेशों से आने वाले माल' को अधिक- 
तम मात्रा निश्चित कर दी जाती है। कभी-कभी तो कुल आयात का अम्यंञ् 
निश्चित कर दिया जाता है, परन्तु साधारणतया अलग-अलग देश्षों में अश्रभ्यंश एथक-. 
पृथक नियत किए जाते हैं। इस प्रकार अभ्यंश निश्चित करके वस्तु विशेष की पूजन को 
नियन्त्रित किया जाता है और देश में उसके उत्पादन के लिए समुचित अवकाश रखा 


कि 


(३ ) सरकारी आर्थिक सहायता - इस रीति के अनुसार व्यापारियों 


और उद्योगपतियों को विशेष छूट, अनुदान, ऋण अथवा अन्य गकार को 


आशिक सहायताएँ गदान की जाती हैं | देश के उद्योगपतियों को करों में छूट 
देकर, कम व्याज अथवा दिता ब्याज पर ऋण देकर अथवा निर्यातों पर आशिक सहा: 
यता देकर देश में उत्पादन की वृद्धि की जाती है । 

(४) विनिमय नियन्त्रण (॥5००७78० (00790])--झस् प्रणाली में 
विदेशी विनिमय पर नियन्द्रण लगा दिए जाते हैं, जिसके फलस्त्ररूप आयातों पर 
प्रतिबन्ध लग जाते हैं । 

(५ ) निषेध (?/०097077070)--शसके अन्तगंत कुछ मालों का झायात 
अथवा निर्यात पूर्ंतया वर्जित कर दिया जाता है । 

(६ ) स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध--यह संरक्षण की एक अनूठी रीति है। 
इसमें देश में आने वाले माल को कुछ विशेष रीतियों से रोग-सुक्त किया जाता है, 
जिससे उतके मूल्य बढ़ जाते है और प्रतियोगिता शक्ति का ह्ास हो जाता है । 


( ७ ) विनिमय ह्वास अथवा अवसुल्यन--इसका विस्तृत अ्रध्ययन एक 
पिछले अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ पर केवल इतना ही बता देना पर्यात्त है 
कि इसके द्वारा विदेशों में निर्यात की कोमत घट जाती है श्र देश में झ्रायातों की 
कीमत बढ़ जाती है, भ्रतः आ्रायात हतोत्पाहित होते हैं एवं निर्यातों को प्रोत्साहन 
मिलता है। 
निष्कर्ष -- 

संरक्षण की इन विभिन्न रीतियों के सम्बन्ध में यह निरंंय देना कठिन है कि 
इनमें से कौव सी रीति सबसे अधिक उपयुक्त है। ग्रत्यक प्रणाला के अपने ही अलग- 
अलग गुण और दोष होते हैं। संचार में अधिक प्रचलन आयात ग्रशुल्कर का है 
क्योंकि इसके द्वारा सरकार को भी आय प्राप्त हो जाती हे और आयात करों के 
भार को एक अंश तक विदेशियों पर भी डाला जा सकता हे, परन्तु श्रायात कर 
संरक्षण का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय नहीं है। अभ्यंश प्रणाली द्वारा संरक्षण 
का उद्देश्य पूर्ण रूप में पूरा हो जाता है, परन्तु यह बहुधा प्रतिकार (0809]96707) 
को जन्म देती है ओर भारी आर्थिक और राजनेंतिक उलभनें उत्मन्न कर देती है। ठीक 
यही बात संरक्षण की अन्य रीतियों के विषय में भी कही जा सकती है। वास्तविकता 
यह हे कि संरक्षण की अत्येक रीति अन्तराष्ट्रीय सहयोग ओर सदथावना के विरुद्ध 
हांतों है । 


स्व॒तन्त्र व्यापार, उचित व्यापार एवं खंरक्षस--- 

स्वतत्त्र व्यापार वह व्यापार है जिसमें विभिन्न देशों के मध्य वस्तुग्रों का 
विनिमय बिना किसी बाघा के होता है, जबकि संरक्षण वह व्यापारिक नोति है जिसके 
अन्तर्गत स्वदेशी उद्योगों की लाभ-हृष्टि से विदेशी वस्तुप्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये 
जाते हैं। दोनों ही नीतियाँ दोषपूरां हैं। किन्तु इनके बीच का एक मार्ग और है, जिसे 


| रेपरे 


पग्रपताकर दोनों नीतियों के लाभ प्राप्त करते हुए दोपों से बचा जा सकता है। यह मार्ग 
है उचित व्यापार की नीति अपनाने का । उचित व्यापार वह व्यापार है जिसमें प्रति- 
बन्ध विदेशियों के बनावटी लाभ के अनुचित प्रभाव को समाप्त करने के लिए लगाये 
जाते हैं । इस तीति का उद्देश्य यह है कि स्व॒देश के उत्पादक भी अपनी वस्तुओं को 
विदेशी उत्पादकों के साथ ही साथ बेच सकें.। श्रतः उचित व्यापार में कर केवल 
इतना लगाया जाता है कि देशी व विदेशी वस्तुओं का मूल्य बराबर हो जाय । 


(१४४2577058 
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५ (58४79, 8. 2«, 959) 
संसार की वर्तमान व्यापारिक दशा में स्व॒तन्त्र व्यापार के पक्ष में तकंपूरा सुझाव 
दीजिए । 


अध्याय २२ 
व्यापार एवं भुगतान सन्तुलन 


(४67८९ ० 7०१८० ७० ?ि०५॥78७7 3) 

व्यापार संतुलन का अर्थे-- 
वर्तमान काल में प्रत्येक देश अन्तर्राट्टीय व्यापार के सम्बन्ध में संरक्षण की नीति को 
अपनाता है। विभिन्न रीतियों द्वारा आयातों को घटाने व निर्यातों को बढ़ाने का प्रयत्न 
किया जाता हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि व्यापार सन्तुलन देश के पक्ष में रहे । 
व्यापार सन्‍्तुलग (26/67#26 ० 7+#ठ486) का अर्थ आयात और निर्यात के 
अन्तर से होता है| यह अन्तर दो प्रकार का होता है :-- 

( अ्र ) अनुकूल व्यापार सन्तुलन--जब निर्यात अधिक और आयात कम 
होते हैं तो इस अन्तर को शअ्रनुकूल व्यापार सन्तुलब (म्क7०एा'80)8 ]3997008 
0 [7809) कहते है। प्रत्यैक देश यही प्रयत्न करता है कि उसका व्यापार संतुलन 
उसके पक्ष में रहे । 

( ब ) प्रतिकूल व्यापार संतुलत--जब झ्रायात अधिक और निर्यात कम 
होते हैं तो इन आयातों व निर्यातों के अन्तर को प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन' (09- 
&7007906 /29]8708 0र[१7 77६8006) कहते हैं। प्रत्येक देश इस बात का प्रयत्त 
करता है कि उसके देश का व्यापार सम्तुलन इस प्रकार का न रहे । 


भुगतान सन्तुलन का अथे-- 

वर्तमान काल में वस्तुग्रों के अलावा सेवाओं का भी आवागमन भिन्न-भिन्न देशों 
के बीच में होता है। वस्तुप्रों के श्रायात और निर्यात के अन्तर को, जैसा कि ऊपर 
समझाया जा चुका है, व्यापार सन्तुलन कहते है, परन्तु वस्तुओं व सेवाओं आदि 
तथा देश के कुल नियातों व आयातों व उनके यूल्य का एक सम्पूर्ण विवरण 
बनाया जाता है। यह विवरण बहाँखाते के एक पृष्ठ की भाँति गस्तुत किया जाता 
है, जिसमें बायीं ओर तो समस्त निर्यातों व उनकी कीमतों का ब्यौरा दिया 
जाता हे और दाहिनी और आयातों का स्विस्तार वरशन होता है । इस ग्रकार 
एक ओर तो उन शौषकों को दिखाया जाता हे जिन पर विदेशियों से भुगतान 
ग्राप्त होते हैं और दूसरी ओर उन शीर्षकों को जिनके निमित्त विदेशियों को 
भुगतान किए जाते हैं | इन दोनों शीर्षकों के कुल, अन्तर को भुगतान लन्तुलन 
(207977९४ ०/ 7०॥४११७४) कहते हैं | शीषंकों के अनुसार भ्रुगतान सन्तुलन 
का विवरण निम्न प्रकार का होता है 








लेन । देन 


विदेशियों से नीचे लिखे हुये, विदेशियों को नीचे लिखे हुए कारणों 
कारणों से भुगतान प्राप्त किये जाते से भुगतान किए जाते हैं :-- 
हैं :- 

(१) बस्तुओ्रों के निर्यात, (१) वस्तुग्रों के आयात, 

(२) सेवाग्रों के निर्यात, (२) सेवाओं के आयात, 

(३) विदेशी ऋणों तथा विनियोगों (३) विदेशियों को ऋण के चुकाने, 
से प्राप्त होने वाली आय, जिसमें मूलधत | ब्याज, लाभ आदि के रूप में किये जाने 
का लौदाना, ब्याज तथा लाभ सम्मिलित वाले शोघन, 


होते हैं, 

(४) विदेशी यात्रियों द्वारा देश में (४) देश के यात्रियों द्वारा विदेशों 
किया जाने वाला व्यय, में किया जाने वाला व्यय, 

(५) विदेशियों से प्राप्त होने वाले | (५) विदेक्षियों को दिये हुये मुप्नावजे, 
मुआवजे, युद्ध व्यय, दान, दण्ड आदि, | दान, जुर्माने इत्यादि, 

(६) शअ्रन्य प्रकार के शोधन, जो (६) विदेशियों को दिये जाने वाले 
विदेशियों से प्राप्त होते हैं । ग्रन्य प्रकार के शोधन | 


भुगतान सन्तुलन बहुधा वाषिक आधार पर बनाया जाता है और इसमें झायातों 
भ्र्थात्‌ दाहिती ओर के शीर्षकों की कीमत एक पूर्व निश्चित विनिमय दर के आधार 
पर लगाई जाती है, क्योंकि वैसे तो उनकी कीमत विभिन्न चलनों ((४प77870368) 
में होती है । 
भुगतान सन्तुलन ओर व्यापार सन्तुल्ञन में भेद्‌-- 

भुगतान संतुलन शब्द से ही मिलता-ज्ुुलता शब्द व्यापार सन्तुलन है। यह भी एक 

ऐसा विवरण होता है जिसमें आयातों व निर्यातों का विस्तृत विवरण रहता हैं, परल्तु 
आयात व निर्यात दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ दृश्य (५१४0]8) व अहृश्य 
([#९१8706) । भुगतान सन्तुलन में तो इन दोनों ही प्रकार के आयातों व निर्यातों 
को सम्मिलित किया जाता है, परल्तु व्यापार सन्तुलन में केवल दृश्य नियातों व आयातों 
(पए+99७ #5छ०78 800 ॥777000) को ही ज्ामिल किया जाता है । इसका 
परिणाम यह होता है कि भुगतान सन्तुलन का तो सदा हो सच्तुलन होता है, जबकि . 
व्यापार सन्‍्तुलन का सन्तुद्न आवश्यक वहीं होता है । झायातों की मात्रा नियातों को 
तुलना से कम भी हो सकती है ओर अधिक भी । 
व्यापार शन्तुलभ धतिकूल होने के कारण-- 

मारतवष॑ के पिछले कुछ वर्षों के विदेशी व्यापार की महत्त्वपूर्ण घटना व्यापार 


मु०च०अ< (२१) 


सन्तुलन का भारत के विपक्ष में होना है | इस व्यापार के सन्तुलन के विपक्ष में होने के 
निम्नलिखित कारण हैं :-- 

(१ ) भारत में मुद्रा प्रसार के कारण भिन्न-भिन्न उद्योगों की उत्पादन दर 
बढ़ रही है, जिसके कारण भारतीय माल विदेशों को सस्ते गृल्य पर नहीं भेजा जा 
सका है। 

(२ ) भारतीय माल श्रधिक मात्रा में विदेशों को नहीं भेजा जा सका है, 
क्योंकि देश का उत्पादन घट गया है, विशेष तोर पर जूठ निर्यातों का । 

(३ ) भारतीय उपभोक्ता विदेशी वस्तुग्रों का उपभोग अ्रधिक करने लगे हैं, 
झ्रतः श्रायात बढ़ गया । 

(४ ) देश की औद्योगिक उन्नति करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की मश्ञीनें 
आयात की गई । 

( ५ ) पाकिस्तान सरकार ने भारत के द्वारा किये गये लगभग सभी समभौतों 
को तोड़ा है और भारत से पाकिस्ताव जाने वाले माल पर कर लगाये हैं, जिनके 
कारण भारत का पाकिस्तान को निर्यात कम हुआ । 

( ६ ) खाद्य सामग्री भारत में इतनी पैदा न की जा सकी जो भारतवासियों के 
लिए पर्याप्त होती, अतः इसे भी विदेशों से आयात करना पड़ा है। 

(७ ) भारतीय व्यापारी माल में मिलावट करके विदेशों को भेजते हैं। भार- 
तीयों की इस व इसी प्रकार की भअन्य बेईमानियों के कारण विदेशों में भारत के माल 
की माँग कम हो गई है । 

( ८ ) स्वेज नहर (9फ&ष्ठ (/७४8/) द्वारा व्यापार कुछ समय के लिए बन्द 
हो जाने के कारण भी भारत के विदेशी व्यापार को घक्का लगा। इस नहर पर मिस्र 
की सरकार ने अपना कब्जा किया। नहर के राष्ट्रीयकरण होने के कारण जहाजों का 
प्रावागमन इसके द्वारा न हो सका। 

( € ) देश की श्रोद्योगिक उन्नति के कारण जो कच्चा माल व उत्पादन संबंधी 
माल ओर वस्तुयें घाहर भेजी जाती थीं उनकी खपत अ्रव भारत में ही होने लगी है, 
इसलिये देश के निर्यात कम हो गये हैं । 

( १० ) कुछ राजनंतिक कारण भी देश के विदेशी व्यापार को प्रतिकूत 

बनाने के लिए उत्तरदायी है। 
प्रतिकूल व्यापार सन्तुल्नन को ठीक करने की रोतियाँ--- 
५ यदि व्यापार सन्तुलन अनुकूल है तो यह देश के लिए अच्छा ही समझा जाता 
है, क्योंकि विदेशियों को स्वर्ण श्रथवा वस्तुओ्रों के निर्यात बढ़ाकर इसका भुगतान 
करना पड़ता है, परन्तु यदि व्यापार सन्तुलन देश के प्रतिकूल है वो इसके कारण देश 
के सम्मुख काफो गम्भीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । स्वर्ण का निर्यात व विदेशी 
ऋण एक निश्चित सीमा के परे नहीं हो पाते हैं। ऐसी द्षा में प्रतिकुलता को दूर 
करने के लिए निम्न उपाय किये जाते है. 


( १ ) निर्यातों को बढ़ाना--इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यात व्यापा- 
रियों को विदेशों में कम कीमत पर माल बेचने के लिए तथा घाटे को पूरा करने के 
हेतु अनुदान, ऋण, निर्यात करों की छूट आदि दिए जा सकते हैं और कच्चे माल सस्ते 
मूल्य पर निर्यात करने वाले उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि उत्पा- 
दके वस्तुओं का लागत मूल्य कम हो और वे विदेशों में प्रतियोगिता करने के योग्य हो 
सकें | 

( २ ) आयातों पर प्रतिवन्‍्ध--भिन्न-भिन्न रीतियों द्वारा ऐसी वस्तुओं के 
आ्रायातों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जो भारत में उत्पादिदत की जाती है और जिनके 
उपभोग के बिना देशवासियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुँचेगी । देशवासियों में देशी 
माल प्रयोग करने की भावनाएँ जाग्रुत करने के लिए सभी सम्भव उपाय अपनाने 
चाहिए । 

( ३ ) मुल्य हास--इस रीति के अनुसार सरकार देशी चलन की वाह्य 
ग्रथवा विदेशी विनिमय की कीमत में कमी करती है। इसका परिणाम यह होता है 
कि विदेशों में देशी माल की कीमतें गिर जाती हैं और इसके विपरीत आयातों की 
कोंमतें ऊंची हो जाती हैं। देश के निर्यातों की विदेशों में माँग बढ़ने और देश में 
श्रायातों की माँग घटने से व्यापाराशेप फिर से सन्तुलित हो जाता है । 

( ४ ) सुद्रा-स्फीति ([7]907070)--बहुत बार ऐसा होता है कि एक देश 
सपने चलन की बाह्य कीमत में कमी करना नहीं चाहता | ऐसी दल्षा में व्यापाराशेष 
की त्रुटियों को दूर करने के लिए वह देश में मुद्रा संकुचच कर सकता है। इसका परि- 
णाम यह होता है कि देश में वस्तुओं और सेवाग्रों की कीमतें घट जाती हैं श्लौर इसके 
विपरीत देशी माल विदेशियों को कम कीमत पर मिल जाता है, जो उसे अधिक मात्रा 
में मंगाने लगते हैं । 

( ५ ) विनिमय नियन्त्रण (50990 29० 009070!)-यह व्यापार 
सन्तुलन की प्रतिकूलता को रोकने की एक व्यापक तथा विस्तृत विधि है। साधारण- 
तया मुद्रा संक्ुचन (])67]80707) नीति के फलस्वरूप देंशी अर्थ व्यवस्था पर बुरे 
असर पड़ते हैं । अवमूल्यण तथा हास के कारण देश के सम्मान को ठेस पहुँचती है 
और प्रशुल्क कर, अभ्यंश ((0४0॥88) भ्रादि प्रतिकार को जन्म देते हैं, इसलिए इन 
सभी उपायों को सावधानीपूर्वंक उपयोग किया जाता है। उपरोक्त नीतियों के दुष्परि- 
णामों से बचने के लिए वितिमय नियन्त्रण किया जाता है। इसके अन्तगंत आयातों 
और निर्यातों पर इस प्रकार का नियन्त्रण लगाया जाता है कि वे सरकारी श्ाज्ञा के 
बिता नहीं किये जा सकते हैं। निर्यातकर्त्ताश्रों को सारा का सारा विदेशी विनिमय 
सरकार को सौंपना पड़ता है, जो उसे श्रायातकर्तताशों में बाँठ देती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि आयातों की कीमत निर्यातों को कीमत के भीतर ही रहती है । 

(६) सन्‌ १६४६ में गोरवाला निर्यात प्रगति समिति (507फा9]8 
पर00०७ 7270770007 00४777768) की नियुक्ति भारत सरकार ने की थी । 


इस कमेटी ने जो भी सुझाव निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार को दिये हैं, उन्हें 
भारत सरकार ने मान लिया है। इस कमेटी के सुझावों में से कुछ सुझाव नीचे दिये 
जाते हैं :--- 
(ञ्र) निर्यात व्यापार में सरकार कम हस्तक्षेप करे । 
(ब ) जो माल निर्यात किये जाते हैं उन पर कर कम कर दिये जायें और 
कुछ कर बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, ज॑ंसे--बिक्री कर | 
(स ) देश के खाद्य उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, ताकि खाद्य वस्तुओं हा 
ग्रायात कम हो ॥ 
(द ) जो देश भारत से मनमुटाव रखते हैं उनके साथ भी भारत सरकार 
को अपने व्यापारिक सम्बन्ध स्थिर रखने चाहिये । 
(य ) भारतीय वस्तुयें श्रच्छी किस्म की होनी चाहिए, ताकि विदेशी बाजारों 
में उन देशों के बने मालों के साथ प्रतियोगिता में ठहर सकें । 
( र ) उत्पादकों को कच्चे साल प्राप्त करने की सुविधा देनी चाहिए, जिससे 
देश का उत्पादन बढ़े | 
( ले) निर्यात वस्तुओ्रों में किये जाने वाले सट्टों को बन्द करना चाहिए, विशेष 
तौर पर जूट में । 
(व ) भारत में कुछ ऐसे संगठनों की भी स्थापना करनी चाहिए जो कि 
देशवासियों में निर्यात बढ़ाने की भावना पैदा कर सकें । 
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. व्यापार-संतुलन ओर पावना लेखा (शोधनाधिव) में क्या भेद है / इस भेद का क्या 
महत्त्व है ? 
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अध्याय २३ 
भारतीय तय्कर नीति 


([)वीड7 क्संइ्र्था 2०69): 





प्रक्थन-- 

विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में यह सिद्धान्त मान्य कर लिया गया है कि राष्ट्रीय सरकार 
श्रौद्योगिक विकास में प्रगतिशील एवं सक्रिय भाग ले । प्रत्येक देश की सरकारी औद्यो- 
गिक नीति का यह प्रमुख भाग रहा है कि सरकार अपने राष्ट्रीय साधनों के अनुसार 
एवं देश की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक उत्तरदायित्त्व स्वयं अपने ऊपर लेती है । देश 
के श्रौद्योगीक रण को गति देने में सरकार की तटकर नीति महत्त्वपूर्ण होती है | इसी 
दृष्टि से भारतीय श्रोद्योगिक नीति की घोषणा में प्रशुल्क नीति को भी स्पष्ट किया गया 
है, जिसके अनुसार--- सरकार की प्रशुल्क नीति (७777 ॥00!80ए) ऐसी रहेगी 
जिससे अनुचित विदेशी प्रतियोगिता का अन्त होकर देश के उपलब्ध स्रोतों का पुरणतम्‌ 
उपयोग हो सकेगा तथा उपभोक्ताओं पर अनुचित प्रभार भी नहीं रहेगा ।” परन्तु इसके 
पहिले भारत सरकार की नीति क्या थी, यह देखना आवश्यक है । 


सन्‌ १६२१ के पूर्व की तठडकर नी ति-- 

सन्‌ १६२१ से पूवव॑ भारत पर विदेशी सत्ता का केवल राजनेतिक ही नहीं, 
प्रपितु श्राथिक पंजा भी था। भारत की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति का संचालन 
इड्लेंड में बैठकर भारत सचिव करता था। तत्कालीन आर्थिक नीति की विशेषता भारत 
का आर्थिक शोषण कर श्रंग्रेजी उद्योगों को बल देने में थी, इसलिए उस समय भारत 
जैसा विशाल बाजार इड्डलेंड के उद्योगों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि 
भारत केवल कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बना रहे तथा यहाँ का झद्योगिक 
विकास न हो, फलतः भारतीय झासन की मुक्त-व्यापार नीति रही, जिसमें विदेशी 
निर्माता मजे से भारतीय उद्योगों का गला घोंट सकते थे । भारत में जिस पूर्णारूपेण 
मुक्त-ब्यापार नीति का अवलम्ब किया गया, वह सन्‌ १८८२ से सनू १८९४ तक रही । 
इस अवधि में किसो भी प्रकार के आयात अथवा निर्यात-कर नहीं लगाए जाते थे। 
कारण भारत से अधिकतर कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहत दिया जाता था तथा 
प्रंग्रेजी माल का श्रायात होता था । 


सन्‌ १८६४ में परिस्थिति बदली, एक ओर तो भारतीय रुपए का अवमूल्यन 
हो रहा था और दूसरी श्लौर भारत सरकार की झ्राथिक आवश्यकताएं बढ़ रही थीं, 
प्रतः सरकार को झ्राथिक आ्रावश्यकताश्रों की पूति के लिए दिसम्बर सन्‌ १८६४ में 


३६० | 


५०८ आयात कर लगाता पड़ा, परल्तु रेलवे के लिए आ्रावश्यक सामान एवं यन्त्र-सामग्री 
आयात कर से मृक्त थी और लोहा एवं इस्पात के आयात पर १% आयात कर था। 
इस झायात कर के लगाते ही लंकाशायर एवं मैनचेस्टर के मिल मालिकों ने हायतोबा 
मचाया, इसलिए भारत सरकार ने २० नम्बर सूत एवं इससे अ्रच्छी किस्म के यूत 
पर तथा भारतीय कपड़े के उत्पादन पर ५% उत्पादन कर लगा दिया, जिससे श्रायात 
कर का लाभ भारतीय निर्माताश्रों को न मिले । यह मुक्त-व्यापार नीति सन्‌ १६९१६ तक 
इसी प्रकार चालू रही तथा उसका पालन भी कड़ाई के साथ किया गया था । 


सन्‌ १६१४ में प्रथेम विश्व युद्ध आरम्भ हुआ, जिससे भारत सरकार की 
आवश्यकताए बढ़ीं । इनकी पूति के लिए सन्‌ १६१६ में झ्रायात कर ५९% से ७२० 
कर दिया गया, परन्तु उत्पादन कर में वृद्धि नहीं हुई । इस प्रकार एक श्लोर तो आयात 
करों की वृद्धि तथा युद्ध के कारण विदेशी झायात की कमी तथा दूसरी ओर युद्ध-जन्य 
माँग की अधिकता से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला | इसी प्रकार भारत से 
निर्यात होने वाली वस्तुओं पर भी ( जैसे--चमड़ा, चाय, कॉफी पटसन आदि पर ) 
निर्यात कर लगाए ग्रये एवं उनमें वृद्धि की गई। | 


युद्ध-काल में भारत का पर्याप्त औद्योगिक विकास न होने के कारण शासकों को 
प्रनेक कठिताइयाँ प्रतीत हुई । दूसरे, भारत में सन्‌ १६०५ से स्वदेशी आन्दोलन की 
जड़े मजबृत होनी लगीं, जिससे अंग्रेजों की भारत सम्बन्धी नीति की कड़ी आलोचना 
हो रही थी । तीसरे, जम॑नी के अनुभव से जहाँ उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संर- 
क्षण देकर श्रौद्योगिक विकास हुआ्ना था, उपके आधार पर संरक्षण नीति जापान श्रादि 
देशों में अपताई गई थी। चोथे, युद्ध काल में श्रौद्योगिक दृष्टि से भारत पिछड़ा होने के 
कारण जो अनुभव शासकों को हुये उससे उनको मुक्त व्यापार नीति के दोषों का अनु- 
भव हुआ । पांचवे, सन्‌ १६१६ के श्रौद्योगिक आयोग ने भारत के श्रौद्योगीकरण के 
सम्बन्ध में छातबीन कर जो निरंय दिया, उसमें कहा---भविष्य में देश के औद्योगिक 
विकास में सरकार को सक्रिय भाग लेना चाहिए, जिससे भारत मनुष्य एवं सामग्री 
की दृष्टि से आत्म-निभेर हो सके ।”' 


भारत में जो राजनंतिक परिवतंन एवं जागृति हो रही थी उससे अंग्रेज 
शासकों को भारत के प्रति रुख में परिवर्तत करना आवश्यक हो गया, अतः अगस्त 
सन्‌ १६१७ में माँटेम्यू-वेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हुई । इसमें भारतीयों को स्वर्य- 
निरंय' का अधिकार मिला। सन्‌ १६२१ में ब्रिटिश सरकार ने वित्तीय कन्वेन्शन 
(+7868] #प/0700ए 0079ए७१॥05, 99) के सुझाव स्वीकार कर लिए, 


जिनके अनुसार वित्तीय नीति के निर्धारण में, कुछ सीमाश्रों के अन्दर, भारत को 
स्वतन्त्रता दी गई । 


[ ३६३ 
तटकर आयोग सन्‌ १६२१ 


([मंइटर्डा "0फ्राग्मांब्झं०ण) 
आयोग को सिफारिश--विवेचनात्मक संरक्षण-- 

इस आर्थिक स्वतन्त्रता का परिचय तव मिला, जब ७ अगस्त सन्‌ १६२१ को 
भारत की तटकर नीति के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए तटकर आयोग की 
नियुक्ति हुई । इस आयोग के सभापति सर ग्रब्राहीम रहिमत उल्ला थे । इस आयोग ने 
अपनी रिपोर्ट सतु १६२२ में सरकार को प्रस्चुत की, जिसमें भारतीय उद्योगों को 
विवेकात्मक संरक्षण देने की नीति की सिफारिश थी | आयोग ने भारतीय उद्योगों की 
जाँच करने के पश्चात्‌ यह निर्ंय दिया कि भारत कृषि प्रधान देश होते हुये भी इसमें 
उद्योगों के विकास के लिए प्राकृतिक सुविधाएं बहुत हैं। कच्चे माल की विपुलता, 
सस्ता एवं पर्याप्त श्रम तथा औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक विद्य त-शक्ति के 
निर्माण के साधन भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार पटसन तथा वच्त उद्योग ने जो विकास 
किया उससे यह स्पष्ट है कि भारत श्पने प्राकृतिक साधनों का पूर्ण लाभ उठाने में समर्थ 
है। ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए । आयोग ने यह 
भी सिफारिश की कि उपभोक्ताञ्ों, जन-साधारण, कृषि, श्रौद्योगिक विकास के हित 
से तथा व्यापार सन्तुलन को अनुकूल रखने के लिए कुछ चुने हुए उद्योगों को संरक्षरणा 
देवा चाहिए, जिससे संरक्षण का भार जनता पर अधिक न पड़े। सारांश में, उद्योगों 
में विवेकात्मक संरक्षण की नीति अपनाई गई, जिससे केवल उन्हीं उद्योगों को संरक्षण 
दिया जा सकता था, जो आवश्यक शर्तें पूरी करते हों । ये शर्तें निम्त प्रकार हैं :-- 

( १ ) नेसगिक लाभ-- उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिसको नैसगरिक लाभ 
प्राप्त हों, बैसे--कच्चे माल का विपुल प्रदाय, सस्ती शक्ति, श्रम का पर्याप्त प्रदाय 
ग्रथवां विस्तृत घरेलू बाजार । भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के पूर्व उसे प्राप्त होने 
वाली नैसगिक सुविधाग्रों का विश्लेषण किया जाय, जिससे किसी भी ऐसे उद्योग को 
संरक्षण न मिल सके, जो समाज पर स्थायी रूप से भार बन जाय । 

( २) आवश्यक सहायता--उद्योग ऐसा होना चाहिये, जिसका विकास 
संरक्षण के श्रभाव में होना अ्सम्भव हो झ्थवा देश के हित की दृष्टि से उसका विकास 
जितनी शज्ञीघ्रता से होना चाहिए वह न हो सके । 

(३ ) विद्व-प्रतियोगिता करने योग्य--संरक्षण ऐसे उद्योग को दिया 
जाय जो श्रन्ततः संरक्षण के बिना विश्व-प्रतियोगिता करने योग्य हो । 

संरक्षण के इस त्रिमुखी ([779]6) सिद्धान्त के अलावा तटठकर आयोग ने 
संरक्षण की अन्य कुछ शर्तों की ओर भी संक्रेत किया है, जो कम महत्त्वपूर्णां हैं। संरक्षण 
देते समय जिन उद्योगों का उत्पादन-व्यय कम हो सकता है अथवा जो बहुप्रमाण 
उत्पादन कर सकते हों तथा देश की सम्पूर्णा माँग की पूति निश्चित समय में कर सकते 
हों, ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता देती चाहिये । सुरक्षा के लिए आवश्यक उद्योग तथा 
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आधारभूत उद्योगों को किसी भी दशा में संरक्षण देने की सिफारिश आयोग ने की 
है । इसी प्रकार आयोग ने ऐसे विदेशी माल पर जिसका राशि-पातन (॥)प799778) 
होता हो भ्रथवा जिनके निर्यात को विदेशों से आथिक सहायता मिलती हो अथवा जो 
देश प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन (])8078079॥707) से निर्यात करते हों, ऐसे माल के 
झ्रायात से होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए संरक्षण देने की सिफारिश की। प्रत्येक 
प्रार्थी उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच करने के लिए प्रशुल्क-सभा की 
नियुक्ति करने की , सिफारिश आयोग ने की थी। यह सभा उद्योग के संरक्षण के 
सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक सलाह देगी । 


विवेकात्मक संरक्षण नीति काये रूप में-- 


आयोग की सिफारिशों के भ्रनुतार भारत सरकार ने फरबरी सन्‌ १६२३ से 
संरक्षण की नीति झ्पनाई । संरक्षण के लिये सबसे पहिले माँग करने वाला लोहा एवं 
इस्पात-उद्योग था, परन्तु साथ ही अन्य उद्योग भी थे । इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच 
करने एवं संरक्षण की सिफारिश करने के लिए जुलाई सन्‌ १६२३ में प्रशुल्क-सभा की 
नियुक्ति की गई 


सन्‌ १६२३ से सन्‌ १६३६ तक प्रशुल्क सभा ने ५१ उद्योगों की जाँच की, 
जिनमें नए प्रार्थी उद्योग तथा संरक्षण की पुन: प्राप्ति के लिए आवेदन तथा शअन्य 
तान्त्रिक जाँचों का समावेश है। इन विविध जाँचों के फलस्वरूप ३५ वतंमान उद्योगों 
को संरक्षण दिया गया, परन्तु १० को संरक्षण नहीं दिया तथा ६ उद्योगों को संरक्षण 
देने से इन्कार किया गया । 
विवेकात्मक संरक्षण नीति की आलोचना-- 


तटकर आयोग ने विवेकात्मक संरक्षण की जो त्रिमुखी सिद्धान्त शैस्तुत किया 
था, उसका हेतु केवल इतना ही था कि तीन में से कोई भी एक शत यदि उद्योग पूरी 
करता है, तो वह संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु वाह्तविक व्यवहार में 
इस सिद्धान्त का अत्यन्त कठोरता से पालन किया गया, जिससे इस विवेकपूर्ण संरक्षण 
नीति का उपयोग विवेकहीनता से हुग्ना । संरक्षण को आरथिक विकास का साधन न सम- 
भते हुए उसे केवल ऐसा साधन समझा गया,जिससे कुछ उद्योगों को संरक्षण द्वारा विदेशी 
प्रतियोगिता का सामना करने को शक्ति प्रदान की जाय। श्रर्थात्‌ उद्योगों का महत्त्व 
देश के हित की दृष्टि से कभी भी नहीं झाँका गया । इस कारण देश का असन्‍्तुलित 
भ्रोद्योगिक विकास हुआ । भारतीय उद्योगों के कच्चे माल की विपुलता के सम्बन्ध में 
लगाई गई झात॑ भी न्यायोचित नहीं है, क्‍योंकि जब इज्जलण्ड ओर जापान के वस्त्र 
उद्योग देश में रई की पर्याप्त उपज न होते हुए भी इतने सुहढ़ हो सके तो भारतीय 
उद्योगों पर ही ऐसी शत क्‍यों लगाई जाय ? 

इसी प्रकार तटकर आयोग ने स्थायी प्रशुल्क सभा की नियुक्ति की सिफारिश 
को थी, परन्तु सरकार ने स्थायी प्रशुल्क सभा नियुक्त न करते हुए प्रत्येक उद्योग के 


लिए अलग-अलग सभायें नियुक्त कीं, जिनके सभासदों में भी समय-समय पर परिवतेन 
होता रहता था | इस कारण प्रशुल्कत सभा कोई भी दीघंकालीन नीति नहीं अभ्रपना 


सकी, जिसका अस्थायी रूप से अनुकरण होता, जो इस नीति का सबसे बड़ा 
दोष था । 


इस प्रकार विवेकात्मक संरक्षण नीति ने :--अरुचि तथा अवहेलना 
से उद्योगों को जो निरुत्साहित सहायता दी जाती थी, उससे उद्योगों को उसके भाग्य 
पर छोड़ने के अलावा किसी भी प्रकार से उनकी सुरक्षा नहीं की । साधारणतः प्रशुल्क 


कार्य-प्रशाली तथा सरकार की विलम्बकारी नीति से जो संरक्षण मिलता भी था वह 
बेकार साबित होता था ।” 


संरच्रण नीति का सूल्यांकन--- 


संरक्षण नीति का मृल्यांकन तभी न्यायोचित रीति से हो सकता है, जब देश 
की आ्राथिक स्थिति संरक्षण की अवधि में अ्वाधित रही हो । भारत की आ्िक स्थिति 
पर सन्‌ १६२४५ से सन्‌ १९३१ तक मन्दी का प्रभाव रहा और दूसरे प्रत्येक देश में 
राष्ट्राद का विकास तेजी से हो रहा थां, जिसका परिणाम भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
वर हुए बिना नहीं रहा । फिर भी इस नीति के विरोध में जो प्राक्षेप हैं तथा जिस 
झाथिक परिस्थिति से भारत जा रहा था, उसके होते हुए भी भारतीय उद्योगों ने 
संरक्षण की अवधि में काफी प्रगति को है। भारत का लोहा एवं इस्पात तथा शक्कर 
उद्योग भारत को स्वयं निर्भर बनाने में सफल हुए हैं, जिसका प्रमुख कारण संरक्षण 


हीथा। 


सन्‌ १६९२९ की आर्थिक मन्दी में जब अ्रम्य देशों में उत्पादन गिर रहा था, 
उस समय भी भारत के प्रमुख उद्योगों का उत्पादन स्थिर रहा और कुछ उद्योगों का 
बढ़ा भी । औद्योगिक उत्पादन की यह स्थिरता संरक्षण के कारण ही रही । इससे 
मन्दी के दुष्परिणामों से भारतीय उद्योगों की रक्षा हुई तथा विकास तीजत्र गति से 
होता गया । इस्पात, कागज, दियासलाई आदि संरक्षित उद्योगों ने अपनी उत्पादन 
शक्ति बढ़ाकर देश में होने वाले आयात कम किए । इससे देश के विदेशी विनिमय 
की बचत हुई । अन्त में, औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल आदि को 
पति (जैसे--रुई, बांस एवं बांस की लुगदी, गन्ना आदि) आवश्यकतायें बढ़ने से कृषकों 
को लाभ हुआ तथा देश में रोजगारों के भ्रवसर बढ़े । साथ ही, संरक्षित उद्योग-क्षेत्र 
में नए-तए कारखाने खोले गये तथा उनसे सम्बन्धित सहायक उद्योगों का विकास 
भी हुप्ना । ये लाभ विवेकात्मक संरक्षण नीति की सफलता के परिचायक्र हैं । हाँ, 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि सरकार उद्योगों को संरक्षण देने में इतनी 
कड़ी शर्तें न रखती तो सम्भवतः देश में आ्राघारभुत उद्योगों का विकास तीज गति से 
होता, परन्तु यह साम्राज्यवादी नीति के विरोध में था और भारत सरकार केवल 
सीमित क्षेत्र में ही कायें कर सकती थी ।॥ 
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क्या संरक्षण जनता पर एक भार है? 


जनता पर संरक्षण का भार जानने के लिए आयात-कर एवं संरक्षण करों में 
भेद करना अनिवाय॑ है। आयात-कर सरकार की आर्थिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति के 
लिए लगाये जाते हैं तो संरक्षण कर उद्योग की सुरक्षा के लिए तथा विदेश्षी प्रति- 
योगिता के निवारण के लिए होते हैं | संरक्षण करों से जो वस्तु आज १) में मिलती 
है, वह जिस परिणाम में संरक्षण कर लगाये जाते हैं, उसी परिणाम में मेहगी हो 
जाती है। यदि देश में संरक्षित उद्योग का उत्पादन व्यय वही रहता है, श्र्थात्‌ संरक्षण 
करों का भार जनता पर पड़ता है, परन्तु कितना ? इस सम्बन्ध में भारतीय श्रथ॑- 
शार्त्रियों ने अनुमान लगाने के प्रयत्त किए, परन्तु उसका विश्वसनीय परिणाम नहीं 
निकल सका, क्योंकि संरक्षण के भार में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनका सही 
निर्धारण असम्भव होता है। संरक्षण से संरक्षित उद्योग की उत्पादन कीमतों में क्‍या 
परिवत्तन हुआ, यह हम जान सकते हैं, परन्तु जब तक इस बात का अनुमान न लगा 
लिया जाय कि किस हद तक विदेशी निर्माताश्रों ने भारतीय बाजार में मूल्यों को 
कम किया है ग्रथवा संरक्षण के भ्रभाव में भारतीय संरक्षित उद्योग के उत्पादन की 
क्या कीमतें होंगी, तब तक संरक्षण के भार का हम सही अनुमान नहीं लगा सकते ।* 
फिर भी “भारतीय प्रशुल्क व्यवस्था में जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया है, उनके 
स्वरूप से यह कहने का साहस किया जा सकता है कि संरक्षण का प्रमुख भार घती 
लोगों पर ही पड़ा है । 

फिर भी संरक्षण का प्रभार विशेष रूप से उपभोक्ताओ्नों पर ही पड़ता है, 
परन्तु वह किस हुद तक पड़ेगा, यह संरक्षण की ग्रवधि तथा संरक्षण की राशि पर 
निर्भर रहेगा। संरक्षण से संरक्षित उद्योग के वस्तुओं के मूल्य तो बढ़ेंगे ही, परन्तु वे 
कितने बढ़े गे, यह विदेशी निर्यातों की मूल्य-नीति तथा संरक्षित उद्योग की उत्पादन 
क्षमता पर निर्भर रहेगा । साथ ही, संरक्षण से समाज को होने वाले लाभों को भी 
देखना होगा, ज॑से--रोजगारी में वृद्धि, उद्योगों का विकास एवं नवीन उद्योगों की 
स्थापना, लाभ, आय-कर तथा राष्ट्रोय आय में वृद्धि । इन सब घटकों को देखने से 
'यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संरक्षण का तत्कालीन भार उपभोक्ताग्रों पर 
होता है, परन्तु उद्योग की कार्यक्षमता बढ़ने से धीरे-धीरे वह भार कम हो जाता है। 
इस दृष्टि से विवेकात्मक संरक्षण नीति से भारत को लाभ ही हुआ है । 


द्वितीय-विश्व युद्ध में एवं युद्धोत्तर संरक्तण नीति-- 
सन्‌ १६३९ में द्वितीय विश्य युद्ध छिड़ते ही आयात कम हो गये तथा भारतीय 
उद्योगों पर युद्ध-जन्य माँग की पूतति करने की जिम्मेवारी झा गई । इससे युद्ध-काल में 
तत्कालीन उद्योगों का तो विकास हुआ ही, परन्तु नये उद्योगों की स्थापना भी हुई । 
युद्ध के कारण आयात बन्द हो जाने से एवं माँग बढ़ जाने से भारतीय उद्योगों को 
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प्रोत्साहन मिला, जिससे संरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं रही । युद्ध-काल में 
भारतीय उद्योग युद्ध के सफल संचालन में अधिकतम शोग दे सकें, इसलिए भारत ने 
सन्‌ १६४० में यह आइवासन दिया कि युद्धोत्तर-काल में वर्तमाव उद्योगों तथा युद्ध 
काल में स्थापित नये उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता वा भय होने पर सरकार 
संरक्षण प्रदान करेगी, परन्तु जो उद्योग युद्ध के समय संरक्षण पा रहे थे उनका 
संरक्षण चालू रहा । 

द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव से जिससे सुरक्षा के खतरे बढ़ गये थे तथा युद्ध 

के स्वरूप में जो परिवतंन हुआ, उससे देश का आद्योगीकरण अनिवार्य हो गया । 
इसी दृष्टि से युद्धोत्तर श्ौद्योगिक नीति की घोषणा अप्रैल सन्‌ -£ ४ में हुई | इस 
नीति के अनुसार नवम्बर सन्‌ १६४४ में ग्रुदकालीन प्रसूत उद्योगें की जाँच के लिए 
२ वर्ष के लिये एक प्रशुल्क सभा का पुनर्गठन किया गया तथा उस पर नई 
जिम्मेवारियाँ लारी गई । यह जाँच तीन सूत्रों को ध्यान में रख कर होती थी ;--- 
(१ ) उद्योग समुचित व्यापारिक तीति पर स्थापित एवं क्रियाज्ील हैं भ्रधवा नहीं । 
(२ ) समुचित समय तक संरक्षण देने के बाद क्या उद्योग सरकारी सहायता अथवा 
संरक्षण के अभाव में चालू रहेगा ? (३) यदि उद्योग राष्ट्रीय हित की दृष्टि से 
झ्ावश्यक है तो संरक्षण का भार समाज पर अधिक तो नहीं होगा ? 

इस सभा ने सन्‌ १६७५ से अगस्त सन्‌ १६४७ तक के (१३ वर्ष में ४२ 

उद्योगों की जाँच की,* परन्तु सन्‌ १६४७ में राजनैतिक परिवर्तन हुए, उससे देश का 
आशिक ढाँचा बदल गया, इसलिए अक्टूबर सन्‌ १६४७ में प्रशुल्क सभा का पुननिर्माण 
तीन वर्ष के लिये हुआ, जिससे श्रन्तरिम अवधि में स्थायी तटकर-नीति को श्रपताया 
जा सके तथा इस नीति को लांगू करने की स्थायी-शासन व्यवस्था हो। प्रयुल्क सभा 
पर पहिले कार्यों के अलावा भ्रन्य निम्न कार्य एवं दायित्व और दिया गया--- 

( १) ऐसे पूर्व स्थापित उद्योगों को जिनकी संरक्षण अवधि ३१-३-१६४७ 
को समाप्त' होती थी, उन्हें इस तिथि के बाद संरक्षण देने के सम्बन्ध 
में जांच करना । 

(२ ) देश में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन-मुल्यों की जाँच करना तथा उनकी 
कीमतें निद्चिचतत करना । 

(३ ) संरक्षित उद्योगों की जाँच द्वारा देखरेख करना, जिससे संरक्षण करों 
श्रथवा भ्रन्य सहायता का प्रभाव मालूम हो सके । ऐसे संरक्षण करों 
अथवा सहायता में संशोधन करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
सरकार को सलाह देना ठथा जिन दछातों पर संरक्षण दिया है, 
उनकी पति पूर्णतः हो रही है एवं उनका प्रबन्ध कार्यक्षम है, यह 
निश्चित करना। 
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(४ ) अन्य कार्य, जैसेः-मूल्यानुसार एवं निश्चित करों का विभिन्न वस्तुओं 
पर लगाये गये प्रशुल्क करों का मूल्यांकन एवं विदेशों को दी गई 
प्रशुल्क-सुविधाशों का अध्ययन करना। साथ ही, संयोग, प्रन्यास, 
एकाधिकार तथा भ्रन्य व्यापारिक प्रतिबन्धों का संरक्षित उद्योगों पर 
होने वाला प्रभाव देखना । 


अस्थाई प्रशुल्क सभा की आलोचना-- 


श्रस्थाई प्रशुल्क सभा की कार्य तीति से स्पष्ट है कि विभिन्न उद्योगों के संरक्षण 
का आंघार विवेकात्मक संरक्षण नीति से किसी प्रकार अच्छा न था। इस नवीन 
नीति में संरक्षण पाने वाले उद्योग का संगठन व्यापारिक शझ्राधार पर होता आाव- 
दइयक था। इससे कोई भी नवीन स्थापित उद्योग प्रशुल्क सभा के विचार क्षेत्र में 
नहीं झा सकता था और न कोई उद्योग ही संरक्षण की माँग कर सकता था, जिसकी 
पूर्ण रूप से स्थापना न हुई हो । संरक्षण की दूसरी शर्ते के अनुसार उसी उद्योग को 
संरक्षण दिया जा सकता था, जो प्राकृतिक एवं झआथिक सुविधाश्रों तथा लागत की 
दृष्टि से निश्चित समय में भ्रपता विकास कर सकेगा तथा संरक्षण को आ्रावश्यकता न 
रहेगी । यह शत इतनी विचित्र है कि इस सम्बन्ध में पहिले से ही कोई निद्चित मत 
नहीं बनाया जा सकता था। इसी प्रकार सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक 
उद्योगों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में यह शर्तं थी कि संरक्षण देते समय यह देखना 
होगा कि जनता पर संरक्षण का भार अ्रधिक न पड़े, परन्तु किसी भी अवस्था में 
संरक्षण का भार जनता पर तो पड़ेगा ही और उसके साथ ही संरक्षण से होने वाले 
लाभों से जनता को भी लाभ होगा, इसलिए ऐसा एकांकी विचार श्रनुपयुक्त था। 
तीसरे, भ्रस्थाई प्रशुल्क सभा तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संरक्षण की सिफारिश 
नहीं कर सकती थी । इससे उद्योग को संरक्षण से झ्ाशातीत लाभ होगा, यह श्पेक्षा 
नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो संरक्षण के सम्बन्ध में अ्निश्चित भविष्य होने 
से उद्योगों को प्रोत्साहन का ग्रभाव रहता था और साथ ही इतनी थोड़ी अ्रवधि में 
संरक्षण के परिणामों की जांच भी ठीक रीति से नहीं हो सकती थी, परन्तु सन्‌ 
१६४७ के पुनर्गठित प्रशुल्क सभा से संरक्षण का क्षेत्र व्यावक हो गया, क्योंकि इस 
सभा ने आयात सरक्षक करों से संरक्षण देना पर्याप्त नहीं समझा । प्रस्तुत कुछ उद्योगों 
की सहायता के लिए विकास कोष ()8ए४७।०0[07700 #पष४08) के निर्माण से 
सहायता देने की सिफारिश भी की । इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ की 
संरक्षण नीति व्यापक एवं देशी उद्योगों के लिए पोषक है। 


भारतीय तटकर- त्रायोग [[ठ87 संडटर्ना (0०क्राश्मंडऑं००), १६४६-४५०-- 

सन्‌ १६४८ की औद्योगिक तीति की घोषणा में भारत सरकार ने अपनी 
तटकर नीति स्पष्ट की थी । इसका उद्देश्य सरकार की श्राथिक नीति, भारत का 
जनरल एग्रोमेंट श्रॉव ट्रेड एण्ड टेरिफ (सन्‌ १६९४७) तथा हँवाना चार्टर का उत्तर- 
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दायित्त्व देखते हुए भावी प्रशुल्क्र तीति निश्चित करना एवं उसकी कार्यवाही के लिए 
स्थायी व्यवस्था करता था। इसी उद्वं श्य की पूरति के लिए सरकार ने अप्रैल सन्‌ १६४६ 
में भारतीय-तटकर आयोग की नियुक्ति की । 


आयोग का कार्य निम्व बातों को ध्यान में रख कर प्रयुल्क्र नीति निश्चित 
करना था ;--- 

(१ ) पिछले झ्रायोय की नीति, उसके परिणाम एवं क्रियाओ्रों की जाँच 
करना । 

( २ ) भविष्य में उद्योगों को संरक्षण देने को नीति निश्चित करना ;--- 
( अर ) इस नीति को व्यवहार में लाने के लिए सुकाव देना । 
( ब ) इस नीति की कार्यवाही से सम्बन्धित अन्य सुझाव देना। 

( ३ ) भारत की विदेशी आाथिक जिस्मेदारियों के सम्बन्ध में विचार 
करना । 

( ४ ) आयोग को सिफारिशें करते समय यह देखना था कि उसकी सिफारिशों 
भारतीय संविधान -एवं भारत सरकार की सन्‌ १६४८ की झौद्योगिक 
नीति की घोषणा से विसंगत न हों । 


इस आयोग ने अपना कार्य २५ जून सन्‌ १६४६ को आरम्भ किया और २५ 
मई सन्‌ १९५० में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की । आयोग ने सरकारी नीति 
को ध्यान में रख कर यह मान लिया है कि भारत में योजना-बद्ध श्रथ॑-व्यवस्यथा होगी । 
इसी आधार पर आयोग ने अपनी सिफारिशें की हैं। इस आयोग ने प्रशुल्क संरक्षण 
को भारत के आर्थिक विकास का प्राथमिक साधन मान लिया है तथा यह संरक्षण 
म्राथिक विकास की योजना के अनुरूप होगा । संरक्षण के लिए निम्न सिद्धान्तों की 
सिफारिश की है ;--- 

(? ) योजनाबद्ध देश के उद्योगों को तीन समूहों में बॉटना चाहिए :-- 

( ञ्र ) सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक (307988270) उद्योग । 

( ब ) आधारभूत एवं मूल उद्योग (89870 6 रि८ए ॥४वेप४- 
67768) । 

(स ) अन्य उद्योग । 

पहिले समूह के उद्योगों को किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय महत्त्व की दृष्टि से 
संरक्षण देना चाहिए, फिर उसका जनता पर भार कितना ही क्यों न हो ॥ दूसरे समूह 
के उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क अधिकारियों को यह अ्रधिकार होना चाहिए कि वे ऐसे 
उद्योगों को दिये जाने वाले संरक्षण का स्वरूप एवं उसका परिमाण, ऐसी सहायता 
ग्रथवा संरक्षण सम्बन्धी दार्तें एवं प्रतिबन्धों का निर्णय करें तथा किस हुद तक संरक्षित 
उद्योग इन शर्तों को पुरा करते हैं, यह देखें । तीसरे समूह के उद्योगों को संरक्षण देते 
समय निम्न बातों पर ध्यान दिया जाय : (श्र) उद्योय को प्राप्त आ्थिक सुविधायें, (आ) 


शेश्य | 


उद्योग की वास्तविक अथवा संभवनीय लागत, (इ) उद्योग का समुचित समय में विकास 
होने की सम्भावना तथा (ई) संरक्षण के जिना उसके सफल संचालन की सम्भावना | 
इसके साथ ही यदि उद्योग को राष्ट्रीय हित की हृष्टि से संरक्षण अथवा सहायता देना 
बाँछनीय है तथा अन्य सुविधाओ्रों को देखते हुए उसके संरक्षण का भार जनता पर 
ग्रधिक न होता हो तो ऐसे उद्योग को संरक्षण देना चाहिए । 

(२ ) अन्य उद्योग जो किसी मान्य योजना के अंतर्गत नहीं आते, उनके 
संरक्षण का विचार उपरोक्त पिद्धान्तों के आधार पर करना चाहिये । 

(३ ) आयोग का यह भी मत है कि संरच्तण के लिए किसी एक शर्त 
को ही आवश्यक न समझा जाय, जैसे--कच्चे माल की स्थानीय प्राप्ति अथवा 
उद्योग की सम्पूर्ण देशी माँग की पूति करने की शक्ति । यदि उसे अन्य आशिक सुवि- 
धायें प्राप्त हैं तो उसे संरक्षण दिया जा सकता है, इसलिए आयोग ने सिफारिश 
की है ;--- 

( भ्र) कच्चा माल किसी उद्योग को उपलब्ध नहीं है, किन्तु श्रन्य आधिक 

सुविधायें उपलब्ध हैं, जेंसे--देशी बाजार, सस्ता एवं पर्याप्त श्रम । 

( ब ) किसी भी उद्योग को संरक्षण देते समय वह सम्पूर्ण देशी माँग की 
पूति करे, यह साधारणतः श्रपेक्षित नहीं है । 

( स॒ ) उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी विचार करते समय अपेक्षित ([2000॥- 
679]) निर्यात बाजार का विचार करता चाहिए । 

( द ) संरक्षित उद्योगों के उत्पादन का कच्चे माल की भाँति उपयोग करने 
वाले उद्याग को क्षति-पुरक ((0077707890079) संरक्षण मिलना 
चाहिए । इसका परिमाण निश्चित नहीं किया जा सकता है तथा 
वह कच्चे माल के स्वरूप, उपभोक्ताओं पर प्रभाव, उत्पादन 
(77078066-707700568) की मांग आदि बातों के अनुसार 
निश्चित होना चाहिये । 

(य ) जो उद्योग प्रारम्भिक स्थिति में हैं अ्रथवा नये हैं उनको संरक्षण 
मिलना चाहिए । विशेषतः ऐसे उद्योगों को जिनके निर्माण की लायत 
ग्रधिक है भ्रथवा जिनके संचालन के लिए उच्च कोटि के विशेषज्ञों की 
ग्रधिक आवश्यकता है । 

( फ ) राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कृषि-उत्पादन को संरक्षण दिया जा सकता है, 
प्रत्तु इनकी संख्या एवं संरक्षण अवधि यथासम्भव कम होनी चाहिए, 
जो किसी भी स्थिति में ५ वर्ष से अधिक न हो । 

आयोग का यहु विचार है कि संरक्षित उद्योग पर उत्पादन कर लगाना उचित 

नहीं है । ऐसे कर केवल उसी दल्षा में लगाये जायँ, जब बजट के स्रोतों के लिए आव- 
इयक हों तथा अन्य साधन उपलब्ध न हों | इसी प्रकार संरक्षित उद्योगों के कच्चे 
माल की कोमतें भी आवश्यकता के समय विधान द्वारा निश्चित की जा सकती हैं। 


उद्योग को संरक्षण देने का स्वरूप एवं पद्धति अ्धिकाँगतः उत्यादित वस्तु के स्वरूप 
पर निर्भर होना चाहिए। 

आयोग का अन्य सिफ़ारिशें ये हैं :-- 

( १ ) संरक्षणा-करों से जो वापिक श्राय हो, उम्रके कुछ भाग से एक विकास- 
कोष बनाया जाय । इस कोप का उपयोग उद्योगों को सहायता (80038: 05) देने के 
लिए हो । 

( २ ) उद्योगों को तीव्र गति से विक्रास करने की सुविधायें देने के लिए एक 
संगठन (8 87-0978 (27097759600%) बनाया जाय ! 

( हे ) एक स्थायी प्रशुत्क आयोग का निर्माण किया जाय, जिसके सभापति 
सहित ५ सदस्य हों । इस सभा का निम्न कार्य हो -- 

( श्र ) संरक्षण सम्बन्धी जाँच । 

( व) राशिपातन (07797 ६8) सम्बन्धी मामलों की जाँच । 

( स्‌ ) संरक्षण कर तथा आयात करों के परिवर्तत सम्बन्धी जाँच | 

( द ) व्यापार समझौते के श्रन्तगंत दी जाने वाली प्रधुल्क-सुविद्ाओं की 

जाँच । 

जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एन्ड टेरिफ में भारत की सदस्यता के सम्बन्ध में 
शभ्रायोग ने कहा है कि इस सम्बन्ध में कुछ निरिचित निर्णय नहीं दिया जा सकता । 
फिर भी जब तक श्रन्तराष्ट्रीय व्यापार संगठन ([. ]', 0.) का भविष्य निश्चित नहीं 
होता, तब तक भारत को जी० ए० दी० टी० की सदस्यता छोड़ना लाभकर न होगा, 
भ्रतः प्रशुल्क सुविधाश्रों के आ्रादान-प्रदान सम्बन्धी सरकारी नीति उचित है, यह निर्णय 
झ्रायोग ने दिया । भावी प्रशुल्क व्यवहारों के सम्बन्ध में आयोग का मत है कि भारत 
को जो प्रशुल्क सुविधाएं श्राप्त हों, उनके विषय में सरकार को निम्न बातों को ओर 
ध्यात देना चाहिये :--- 

( १ ) वस्तुए ऐसी हों जिनमें तत्सम्‌ वस्तुग्रों के साथ विश्व-बाजारों में प्रति- 

योगिता है । 

(२ ) वस्तुएं ऐसी हैं जिनको विश्व-बाजारों में अन्य देक्षों की प्रतिवस्तुओ्रों 

(89980707688) की ग्तियोगिता का भय है । 
(३ ) कच्चे माल की अपेक्षा निर्मित वस्तुओं को ऐसी सुविधायें मिलती हैं । 
इसी प्रकार प्रशुल्क सुविधाएं देते समय भारत का लक्ष्य :--- 
(  ) पृ जीगत वस्तुओ्रों पर, 
(7 ) अन्य यन्त्र एवं सामग्री पर, 
(॥ ) आवश्यक कच्चे माल पर केन्द्रित होना चाहिए । 
स्थायी प्रशुब्क समा-- 

इन सिफारिशों के अनुसार स्थायी प्रशुल्क सभा के निर्माण के लिए १२ 

सितम्बर सन्‌ १६५१ को प्रशुल्क आयोग भ्रधिनियम स्वीकृत हुआ । इसके अनुसार २६ 
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जनवरी सन्‌ १६५२ को स्थाई प्रशुल्क सभा की नियुक्ति हुई, जिसका नाम प्रशुल्क 
भ्रायोग ( फिस्कल कमीशन ) है । इस आयोग के तीन सदस्य हैं, जिनमें से एक सभा- 
पति है। अधिनियम के भ्न्तर्गत ग्रायोग में न्यूबनतम्‌ एवं झ्धिकतम्‌ सदस्यों की संख्या 
३१६४ है। विशेष कार्यों के लिए दो अतिरिक्त सदस्यों से अधिक सदस्यों की नियुक्ति 
नहीं की जा सकती । जनता के लिए आयोग की सभाए सामान्यतः खुली हैं, परन्तु 
विशेष मामलों में उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। आयोग के काय॑ पहिली 
प्रशुल्क सभाग्नों से अधिक व्यापक हैं। इसी प्रकार सरकार को किसी भी उद्योग की 
जाँच आयोग को सौंपने का तथा उस सम्बन्ध में आयोग से रिपोर्ट माँगने का अधिकार 
है, जैसे: 

( १) किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये संरक्षण देना । 

( २ ) किसी उद्योग के संरक्षण के लिये कस्टम तथा श्रन्य करों में परिवर्तन । 

(३ ) किसी वस्तु के राशिपातन के सम्बन्ध में तथा संरक्षित उद्योग द्वारा 
संरक्षण का दुरुपयोग होने की दशा में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। 

(४ ) रहन-सहन का व्यय तथा मृल्य-स्तर पर संरक्षण का परिणाम । 

(५ ) व्यापार एवं वाशिज्यिक समभझौतों के श्रन्तर्गंत दी जाने वाली 
सुविधाओं का किसी निश्चित उद्योग के विकास पर होने वाला 
प्रभाव । 

(६ ) संरक्षण के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली कोई अव्यवस्था । 

आयोग के काये-- 

( १ ) पूर्व स्थापित उद्योगों के अलावा ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने के 
सम्बन्ध में विचार करना, जिनकी स्थापना न हुई हो, परन्तु संरक्षण 
मिलने पर उनकी स्थापना हो सकती है । 

(२) आयोग अपनी ओर से संरक्षित एवं श्रसंरक्षित उद्योगों की जाँच 
कर सकता है। इसी प्रकार सरकारी आदेश पर वह किसी उद्योग 
को प्राथमिक संरक्षण (70%8| .?/0॥66009 ) देने तथा विश्येष 
वस्तुओं की कीमतों के सम्बन्ध में जाँच कर सकता है। अपनी 
शोर से आयोग ऐसी जाँच नहीं कर सकता | 

( ३) संरक्षण की कार्यवाही के सम्बन्ध में सामयिक जाँच कर रिपोर्ट 
देना । | 

(४ ) श्रायोंग को संरक्षण की दरें, संरक्षण अवधि दथा संरक्षित उद्योग के 
उत्तरदायित्त्व सम्बन्धी शर्तें निश्चित करने का पूरा श्रधिकार है । 

सत्‌ १६५१ में ही सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किये, जिससे 

सरकार को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी स्थिति में उद्योग को संरक्षण देने के 
लिए तटकर लगा सकती है। इसका उद्देश्य देश की कोमतों तथा विदेशी कीमतों के 
भ्रन्तर का लाभ उठाने के लिए सट्ट बाजी का जोर न बढ़े, यह है । 


जाँच के सिद्धान्त-- 

किसी भी उद्योग के संरक्षण का विचार करते समय आयोग निम्न बातों की 
झोर ध्यान देगा :--- 

( १ ) भारत एवं प्रतियोगी देझ्ों में उस वस्तु की उत्ादन लागत । 

(२ ) प्रतियोगी वस्तुओं का झायात-मृल्य । 

( ३ ) प्रतिनिधिक उचित बिक्री-मूल्य । 

( ४ ) माँग, स्थानीय उत्पादन तथा झायात का स्तर । 

( ५ ) कुटीर, लघु तथा अन्य उद्योगों पर किसी उद्योग के संरक्षण का 

प्रभाव । 

जिस समय आयोग ने अपना कार्य आरम्भ किया, उस समय कुल ५३ मामले 
विचारार्थ थे, जिनमें से ५ संरक्षण के, ३ कीमतों के तथा ४२ संरक्षित उद्योगों की 
जाँच के थे । यह कार्य अधिक होने के कारण सरकार ने २६ संरक्षित उद्योगों के 
संरक्षण की अवधि एक वर्ष से बढ़ा दी। इस प्रकार आयोग ने संरक्षण सम्बन्धी जो 
कार्य किया है, उसकी कल्पना श्रध्याय के अन्त के परिशिष्ट से हो सकती है । 


वतमान खंरच्तण नीति-- 

वर्तमान संरक्षण नीति तथा युद्ध-पृवं विवेकात्मक संरक्षण नीत्ति युद्धोत्तर 
नीति से अधिक अच्छी है, जो देश के भश्रौद्योगीकरण के लिये पोषक है। पहिले तो 
वतमाव आयोग का कार्य एवं श्रधिकार दोनों ही व्यापक हैं, जो पहली नीति में 
नहीं थे, जिस कारण प्रशुल्क सभाएं चाहते हुए भी कुछ न कर सकती थीं। 
दूसरे, उद्योग को संरक्षण देने के लिए किसी भी एक शर्तें पर जोर देना आवश्यक 
नहीं रहा, केवल यह देखता है कि वह उद्योग देश के हित में है अथवा नहीं । 
तीसरे, सुरक्षात्मक एवं आधारभ्ृत उद्योगों को संरक्षण देने के लिये कोई भी 
शर्त नहीं है। उनको तो संरक्षण मिलेगा ही, जो देश की सुरक्षा, श्रौद्योगीकरण 
तथा स्वयं निर्भरता की दृष्टि से नीति में अधिक उपयुक्त परिवतंव है। चौथे, 
युद्धोत्तर संरक्षण नीति में केवल तीन वर्ष के लिये संरक्षण दिया जायगा, इस 
सम्बन्ध में निर्णय देने के लिए प्रशुल्क श्रायोग स्वतन्त्र है, जो प्रत्येक उद्योग की 
आवश्यकताओं एवं विशेषताझ्ों पर निर्भर रहेगा। पाँचवें, पहिले प्रशुल्क सभा 
की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई समय निश्चित नहीं था, 
जिससे देर ही होती थी, परन्तु अब सरकार की प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के 
सम्बन्ध में क्‍्द्या कार्य किया गया, इसकी रिपोर्ट तीन मास के अन्दर संसद को देनी 
होगी और यदि विलम्ब होता है तो विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करता होगा | इस 
प्रकार वर्तमान नीति स्वतन्त्र भारत की स्वृतन्त्र एवं प्रशुल्क आथिक नीति की परि- 
चायक है, जिससे भारत की आशिक व्यवस्था की उन्नति तेजी से हो सकेगी । 


मु०च०अभ्र० ( २६ ) 


'भारत की व्यापारिक नीति 
((०फराग्व्ण्टांबों 204९ए ० तांध) | 

'शाही अ्धिमान' की विचारधारा काफी पुरानी है, जिसका भारत में श्रीगरोश 
सन्‌ १६०२ में हुआ । शाही अधिमान का यह अर्थ है-- साम्राज्य का व्यापार बढ़ाने 
के हेतु साम्राज्य के विभिन्न सदस्य देशों के बीच प्रशुल्क रुकावटों को यथासम्भव 
कम करता ।” शाही: अ्धिमान को अपनाने वाले देशों के लिए यह आवश्यक नहीं है 
कि वे अपनी स्वतन्त्र प्रशुल्क नीति व अपनावें । कोई भी देश अ्रपनी स्वतन्त्र प्रशुल्क 
नीति अपना सकता था तथा विदेगी आयात पर संरक्षण कर लगा सकता था, परन्तु 
साम्राज्य के देशों से होने वाले श्रायात पर कुछ तठकरों में अधिमान देना होगा, अर्थात 
उनसे अन्य देशों की अपेक्षा कम तटठकर लिए जायेंगे। इस प्रकार संरक्षण एवं शाही 
झधिमान दोनों को ही एक साथ का्यंशील रखना सम्भव था। यह नीति सब प्रथम 
कनाडा ने सन्‌ १८९७ सें अपनाई तथा ब्रिटिश माल को आयात करों में छूट दी । 
सन्‌ १८६८ में उसने इसी प्रकार की सुविधाएं अन्य देशों को देना भी स्वीकार फ़िया, 
यदि अन्य देशों से काडा को समान सुविधाएं मिलें, परन्तु संयुक्त राज्य ([, हू) 
से कताडा को कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती थीं, क्योंकि उप्त समय इड्रनलेंड में 
मुक्त-व्यापार-चीति होने से इड्धलेंड ऐसी सुविधायें किसी भी देश को नहीं दे सकता 
था । इसके बाद सन्‌ १६०२ में एक ओऔपनिवेशिक ((१0[0979]) परिषद्‌ हुई, जिसमें 
झ्रधिमान नीत्ति का समर्थंव किया गया तथा सामाज्य के उपनिवेज्ञों को सिफारिश की 
गई कि वे इस नीति को अपवावें । सन्‌ १११७ सें शाही युद्ध सम्मेलन ([777[0679/] 
५५७७७ (0४/०:४7८४) तथा सत्‌ १६२३ में शाही आथिक सम्मेलब ([70]/07५9७] 
प60080ध४6 (0767९7८४) में इस नीति का समर्थन किया गया । फलस्वरूप 
सन्‌ १६२२ में साम्राज्य के लगभग २६ देशों में यह नीति अपनाई जा रही थी । इन 
सब सम्मेलनों एवं सुविधाश्रों के कारण तथा इज्जलेंड में मुक्त-व्यापार नीति का परि- 
त्याग सन्‌ १६३२ में होने के कारण, सन्‌ १६३२ के शाही आशिक सम्मेलन, ओठावा 
में इस नीति को साम्राज्य के अधिक देशों ने अपनाया । इस सम्मेलन में ही झोटावा 
समभोते पर भारत और इड्डलेंड ने हस्ताक्षर किये तथा परस्पर माल के आयात- 
निर्यात पर प्रशुल्क सुविधायें देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया । 


भारत और शाही अधिमान-- 

सन्‌ १६०३ में जब यह प्रशत भारत के सामने सर्व प्रथम झ्राया तब भारत ने 
इस तीति को अपनाने का विरोध किया। सन्‌ १६१७ में यह प्रश्व फिर से उपस्थित 
हुआ, भारत ने इस नीति को अपनाने से इन्कार किया, परन्तु सन्‌ १९२२ के तटकर 
आयोग को जब इम्पीरियल प्रीफरेंस को भारत में लागू करने के सम्बन्ध में विचार 
करने के लिए कहा गया तब इस आयोग ने 'सशर्त ज्ञाही अधिमान' ((॥004॥80799%0 
£7666787008) श्रपनाने के सम्बन्ध में सिफारिश की और मत दिया कि भारत की 


[ ४०३ 
आ्रौद्योगिक प्रगति उसके विशाल साधन एवं जन-संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, ग्रतः 
वह शाही अधिमान नीति सामान्य सिद्धान्तों पर नहीं अपना सकृता। 'सक्षर्त शाही 
अधिमान' के अन्तर्गत निम्न शर्तें होती चाहिए :-- 

( १ ) किसी वस्तु के सम्बन्ध में प्रधुल्क-सुविधाएं देने के विषय में भारतीय 
संसद की राय ली जाय ।॥ 

( रे ) भारतीय उद्योगों को दिया हुआ संरक्षण ऐसी प्रशुल्क सुविधाओं से 
कम न हो और न प्रभावित हो । 


( ३ ) भारत को ऐसी सुविधाएँ देने से सम्भावित लाभ की तुलना में किसी 
प्रकार उल्लेखनीय हानि न हो । 


( ४ ) इज्ञलेंड के सम्बन्ध में यह अधिमान ऐच्छिक हो तथा श्रन्य देशों के 
लिए परस्पर आधार ([0६०४7970९८५४ए) पर हो । 


इस सिफारिद के होते हुए भी भारत सरकार को साम्र/ज्यवादियों की चाल 
में श्राना ही पड़ा, जिससे सन्‌ १६२७ में ब्रिटिश इस्पात, सन्‌ १६३० में ब्रिटिश सूती 
वस्त्र के आयात तथा सन्‌ १६३३ में ब्रिटिश उग़म की वस्तुओं के आयात पर प्रशुल्क 
सुविधाएं दी गई । इसके पहले भी भारत से ब्रिटिश माल के झ्रायात पर अन्य देशों 
के माल की अपेक्षा आयात करों में छूट मिलती थी, ज॑से--सन्‌ १६१४८ में चाय के 
निर्यात करों में छूट, सन्‌ १६१९ में चमड़े (78686 6 009) के निर्यात करों 
में १०% की छूट आदि, परन्तु अन्त में सन्‌ १६३२ में भारत और ब्रिटेन में ओठावा 
समभोता हुआ्ा, जिससे भारत में ज्ञाही अधिमान को अपना लिया गया | 
वर्तमान स्थिति-- 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की झ्राथिक स्थिति में जो महान्‌ परिवतंत 
हुए उससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावता बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा प्रशीवि, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सद्छ श्रादि विभिन्न संस्थाओ्रों का विकास हुआ । 
ऐसी स्थिति में तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में इद्धलेंड की जो आ्िक हानि हुई तथा अम- 
रीका का महत्त्व आर्थिक क्षेत्र में बढ़ा, उससे इज्जलेंड को अ्रमरीकी पूंजीवाद की 
दासता माननी पड़ी, फलतः शाही अधिमान नीति को धक्का लगा तथा विश्व में 
ग्रन्तराष्टरीय व्यापार के विकास के जो अनेक सम्मेलन हुए, उनमें अ्रमरीका ने इस नीति 
का घोर विरोध किया। यह नीति आज राष्ट्रसंघ-अधिमान (()07709 छ6७७४४ 
?760787९८७) के रूप में कार्य कर रही है । इसी प्रकार व्यापारिक 
समझोतों द्वारा [भी एक-दूसरे देझ्ों को प्रशुल्क-अधिसमान दिए जा सकते है । 
इस प्रकार के अधिमान भारत ने सत्‌ १६५१-५२ में ५२ करोड़ रुपयों के 
झ्ायातों पर दिए तथा भारत के २०५ करोड़ के निर्यातों पर अधिमान प्राप्त 
हुए । इस सम्बन्ध में उद्योग-मन्त्री श्री टो० टी० कृष्णामाचारी ने कहा --'अधिमान 
सम्बन्धी यह चित्र स्थिर न रहते हुए प्रति वर्ष एवं प्रति मास बदलता रहता है, किन्तु 


४०४ ] 


वर्तमान स्थिति में यह चित्र भारत के लिए हानिकर नहीं है।”* इसी सम्बन्ध में 
भावी नीति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा-- वर्तमान समय में हमारा विचार 
संयुक्त राज्य को अ्धिमान देने की नीति परित्याग करने का नहीं है, क्‍योंकि उससे 
होने वाले लाभ हमारे पक्ष में हैं। ये श्रधिक न हों, परन्तु निश्चित हैं, इसलिए मैं यह 
विश्वास दिलाता हूँ कि वर्तमान समय में यदि हम शाही अधिमान नीति को बनाए 
रखते हैं तो भी भारत के हित बिल्कुत्र सुरक्षित हैं । इससे स्पष्ट है कि जब यह 


नीति भारत के विपक्ष में होगी, उसमें अवश्य ही देश हित में परिवर्तन होगा । 


फिर पहले विरोध क्यो ?-- 


किसी भी देश को शाही अधिमान लाभकर है श्रथवा हानिकर, यह उस देश 
में आयात एवं उस देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर निर्भर रहता है। सन्‌ १६०३ 
में जिस समय स्व प्रथम इस नीति को अ्रपनाने का प्रस्ताव रखा गया, उस समय भारत 
में उद्योगों की बाल्यावस्था थी एवं वे उद्योग अच्छी तरह से संगठित नहीं थे । दूसरे, 
भारत निर्मित वस्तुओं का आयात तथा कच्चे माल का निर्यात करता था; इस कारण 
भारत के श्रौद्योगिक विकास के लिए किसी भी प्रकार का अधिभान देना हानिकर था। 
तीसरे, भारत के झ्रायात-निर्यातों का यदि विश्लेषण किया जाय तो भारत में लगभग 
७०% आयात साम्राज्य के देशों से होता था, इसके विपरीत लगभग ६०%, निर्यात 
साम्राज्य के बाहरी देशों को होता था । ऐसी स्थिति में यदि भारत साम्राज्य के देथ्षों 
को किसी प्रकार का अ्धिमान देता तो अन्य देश भारत के प्रति विरोधी नीति अपनाते। 
यह भारत के विदेशी व्यापार, विशेषतः निर्यात व्यापार के लिए हानिकर होता । चौथे, 
अधिमान से देश की आयात करों से होने वाली श्राय कम हो जाती तथा अन्त में किसी 
भी प्रकार का साम्राज्य देशों को अधिमान देने से भारतीय उद्योगों को मिलने वाले 
संरक्षण का प्रभाव कम हो जाता । भारत यदि अ्रधिमान नीति अपनाता तो निश्चित 
था कि भारत का विदेशी व्यापार अ्रधिकतर साम्राज्य के देशों से ही होता तथा अन्य 
देशों से विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध न बढ़ते । इन कारणों से उस समय भारत ने 
विरोध किया और साथ ही इज्जलेंड स्वयं जब यह नीति नहीं भ्पना रहा था, भारत 
को बाध्य न होना पड़ा, परन्तु सन्‌ १६३० में इद्धलेंड की व्यापारिक नीति में परि- 
वर्तंन होते ही भारत को भी साम्राज्यवादी नीति के सामने भुकना ही पड़ा। इसके 
परिणाम स्पष्ट हैं कि भारतीय मुद्रा का स्टलिज्ञ देशों से श्राज भी गठबन्धन है, जिस 
कारण उसे रुपये का अवमूल्यत करना पड़ा । यदि ऐसा न होता तो भारत का विदेशी 
व्यापार जो लगभग ६०% स्टलिज्ग देशों के साथ था, वह प्रभावित होता, परल्तु 
भारत अब अपनी स्वतन्त्र नीति भ्रपता रहा है तथा द्विपक्षीय समझौते से उस नीति में 
सुरृढ़ता आती जा रही है तथा हमारा विदेशी व्यावार स्टर्लिंग देशों के अलावा अन्य 
देशों से पर्यात्त मात्रा में बढ़ रहा है। भविष्य में यदि हमारे निर्यात व्यापार का 


4,0858 009 4200806 00 28-9-54. 


अनुपात स्टलिंग क्षेत्रों की श्रपेक्षा अन्य क्षेत्र के साथ बढ़ जायगा तब निश्चय ही 
अझधिमान नीति का त्याग होगा | 


द्वि-पक्तीय व्यापारिक समझोते (9 द्विला-र्था ए्‌+०5व० ह४०९०:४०४७६३) +- 

जब दो देशों के बीच में कोई व्यापारिक समझौता अल्पकाल के लिए किया 
जाता है तो इसे द्वि-पक्षीय व्यापारिक समझौता कहते हैं। अल्प काल से यहाँ आशय 
एक वर्ष या उससे कम अ्रवधि से है । एक वर्ष या वह समय समाप्त हो जाने के बाद 
जिसके लिए समझौता किया यया था, समभौते को बढ़ाने या उसमें कुछ परिवर्तन 
करने का दोनों पक्षों में समझभोता होता है। ये समझोते अस्थाई होते हैं। इन्हें करने में 
अधिक समय नहीं लगता है। इन समझौतों से दुनियाँ के देशों के मध्य स्वतन्त्र 
व्यापार में बाधा पड़ती है। यही कारण है कि इन समझौतों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
की प्रगति में हानिकारक माना जाता है। 

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद अपने व्यापार को बढ़ाने के दृष्टिकोण 
से भिन्न-भिन्न देशों के साथ द्वि-पक्षीय व्यापारिक समझौते किये हैं, जैसे---भारत व 
झ्रास्ट्रिया, भारत व जकोसलोवेकिया, भारत व मिस्र, भारत व फिनलेंड, भारत व 
पाकिस्तात, भारत व पश्चिमी जमंत्री, भारत व पोलेंड, भारत व बलगेरिया, भारत व 
यूगोस्लोविया, भारत व रूस, भारत व नावें, भारत व स्वीडन, भारत व ईराक, भारत 
व इन्डोनेशिया ग्रादि के साथ किए गए द्वि-पक्षीय समभोते । 


बहु-पक्तीय व्यापारिक समझोते (५ण्तोंबाला्थों [780० 4४27०९४४०९०४/४)- 

.. जो व्यापारिक समभौते अनेक देशों के मध्य किये जाते हैं और दीघ॑ काल 
के लिए होते हैं, बहु-पक्षीयः समभोते कहे जाते हैं। इन समभ्ोतों का महत्त्व उस 
समय तक बना रहेगा जब तक भिन्न-भिन्न देझ्ञों के उत्पादन के साधन असमान रहेंगे 
मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह अपनी झ्रावश्यकताओं को सस्ते से सस्ते बाजार में पूरा 
करता है। बहु-पक्षीय व्यापार में मनुष्यों की यह प्रवृत्ति पूरी होगी और ऐसा करने से 
समाज अपने जीवन-स्तर को ऊचा करने में सुविधा अनुभव करेगा । इन समझोतों से 
बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, जिनका विवरण सूच्म में नीचे दिया जाता है :--- 

( श्र ) अन्तर्राष्टीय विधान बनाने के लिए द्वि-पक्षीय समभोतों द्वारा काफी 
सहायता मिलती है। 

( ब ) इनके द्वारा विदेशी व्यापार की स्थाई नीति बनाई जा सकती है ॥ 
बहुत सी विदेशी समस्‍यायें ऐसी हैं जो दो देशों के बीच के व्यापारिक समभोते से हल 
नहीं हो सकतीं । उन्हें इसी समभौते द्वारा हल किया जा सकता है। 

( स्‌ ) सब देशों के बीच निश्चित्‌ नियमों के साथ व्यापार होने के कारण 
भ्रत्तर्राष्रीय व्यापार की प्रगति होती है, जिसते सभी देशों को लाभ प्राप्त होता है । 

( द ) भिन्न-भिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति प्रेम व सदभावता पैदा होती 


४०६ | 


हैं और अन्तर्राट्रीय एकता स्थापित होती है, जो कि युद्ध ठालने के लिए शअत्यन्त 
ग्रावश्यक है । 

( य ) वास्तव में द्वि-पक्षीय विदेशी व्यापारिक समभौतों के कारण ही भिन्न- 
भिन्न देशों में विशिष्टीकरण (8.0607७]5%007) व श्रम विभाजन होता है, जिससे 
विश्व में उत्पादन बढ़ता है । 
बहु-पक्तीय व्यापारिक समझोतों में कठिनाइयाँ-- 

(अर) भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, रीति-रिवाज, आर्थिक संगठन व कानृनों 
आदि में भिन्नता होने के कारण इच समझोतों का किया जाता कठिन है । 

(ब ) दुनियाँ के भिन्न-भिन्न देशों में राजन॑तिक ग्रुटबन्दियाँ हैं । जैसे कुछ देश 
कम्यूनिस्ट हैं, कुछ सोशलिस्ट हैं, कुछ अन्य प्रकार के गुट बनाये हुए हैं। इन ग़रुटबन्दियों 
के कारण बहु-पक्षीय व्यापारिक समभौते सम्भव नहीं हैं । 

( स) इन समभौतों के करने में काफी समय व्यय होता है, क्योंकि भिन्न- 
भिन्न देशों के प्रतनिधि एक स्थान पर जमा होते हैं और अपने-अपने दृष्टिकोण रखते 
हैं। सब प्रतिनिधियों को एक राय पर पहुँचने में काफी समय लगता है। इतनी मेह- 
नत के बाद किये हुये समभौते का बहुत समय तक चलना भी कठित है । 

( द ) बहुत से देशों में पुराना हू ष चला आरा रहा है, अतः ये देश उन सम- 
भौतों के होने में अ्ड़चनें डालते हैं । 


द्वि-पक्षीय और बहु-पक्षीय समभोतों में भ्रन्तर 








द्वि-पक्षीय । बहु-पक्षीय 

(१) दो देशों के बीच में व्यापारिक (१) बहुत से देशों के बीच व्यापा- 
समभोता होता है । रिक समभौता होता है । 

(२) यह समभझोता अल्पकालीत (२) यह समभोता दीघंकालीत 
होता है । होता है। 

(३) दो देशों के बीच समझौता (३) ये समभौते शीघ्र सम्भव नहीं 
शीघ्र सम्भव होता है । होते हैं। 

(४) यह समभोता एक अस्थायी (४) यह समभोता एक स्थाई नीति 
व्यवस्था है । के अनुसार होता है। 

(५) ये समभोते पक्षपातपूर्ण होते हैं । (५) ये निष्पक्ष भाव से किये जाते हैं। 

(६) इन समभोतों का क्षेत्र सीमित (६) इन समभोतों का क्षेत्र ब्यापक 
होता है। होता है । 
हैवाना चाटर-- 


पिछले दो महायुद्धों के कारण भिन्न-भिन्न देशों को काफी हानियाँ उठानी पड़ीं, 
परन्तु इन युद्धों छे एक लाभ यह हुआ कि सब देशों ने यह अनुभव किया कि सभी देथ्षों 


की आर्थिक उन्नति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों द्वारा हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को बहु-पक्षीय समभोते के झनुसार करने के हृश्क्षोण से ब टतवुड्स में एक 
सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में अन्तर्राष्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कई सुझाव डिये 
गये । इन्हीं सुकतावों के अनुसार संयुक्त राट् अमेरिका ने एक अन्‍्तर्राष्टीय व्यापार संगठन 
([7067796770708] 7७0०९ (0792987758070॥0) के विध्रान का एक चाटर बनाया 
और इसे स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न देज्षों को भेजा । इस प्रश्न को संयुक्त 
राष्ट्र संघ, इद्धलंड व अमेरिका आदि ने हल करने के अनेक प्रयत्न किये | ग्रन्त में मार्च 
सन्‌ १६४८ में हैव,ना में एक विधान बनाया गया, जिसे हैवाना चार्टर कहा जाता है | 
इस विधान पर ५३ देशों ने सहमति दी थी, जिसमें से भारत भी एक था । 
हेवाना चारटेर के उद्दे श्य-- 

इसका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राट्रीय व्यापार संगठन स्थापित करना था, ताकि विश्व 
के व्यापार को स्वतन्त्रतापृ्वंक बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सके और सभी देशों की व्या- 
पारिक व आश्िक उच्चति हो। अम्तर्राष्रीय व्यापार से सम्बन्धित कठिन समस्पाश्रों को 
सुविधा से हल करना, विभिन्न देशों को किसी भी ऐसे काम को करने से रोकना जिससे 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अड़चनें आवें, अंतर्राष्टीय व्यापार के प्रतिवन्धों को हटाना, सभी 
देशों को अन्तरट्रीय व्यापार में अपनी वस्तुयें बेचने का समान अवसर देना, पिछड़े हुए 


देशों की आथिक उच्चति में सहायता करना और अत्तर्राट्रीय पू जी को गतिशीलता 
बढ़ाना ग्रादि कार्य ही हैवाना चारटर के मुख्य लक्ष्य थे । 


इसमें भिन्न-भिन्न देशों की आर्थिक उन्नति के लिए विदेशी विनिमय व विनियोग 
सम्बन्धी सभी समस्याओ्रों का विस्तारपुवंक विवरण है। जो भी देश अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
संगठन का सदस्य होगा, अपने यहाँ संरक्षण (70//0॥/80007) की नीति को तब तक 
नहीं अपना सकेगा जब तक कि उस देश की सहमति न ले ले जिस पर कि संरक्षण 
का प्रभाव पड़ेगा । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए व सुचारु रूप से चलाने के 
लिए प्रशुल्क नीति व संरक्षण नीति से सम्बन्धित विदेशी विनियोग तथा आपस के 
विदेशी भुगतानों झ्रादि से सम्बन्धित लगभग सभी आवश्यक नियम इस चार्टर में बनाये 
गये हैं। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए हैवाना चार्टर ने जो कार्य किया 

वह अन्तर्राष्टीय व्यापार के इतिहास में भ्रमर रहेगा । 


व्यापार और प्रशुदक्ष सम्बन्धी सामान्य समस्योता (5. &.7. पर 
6छए6ाओं...3४7९छ७।ा०गां 00 7बत6 धाते ग8ल॑) 

संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका व २३ अन्य देशों ने मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे 
हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशुल्क व संरक्षण सम्बन्धी प्रतिबन्धों के हठाने के लिए एक 
समभौता कियां । इस समभौते में यह तय किया गया कि यदि एक देश किसी दूसरे 
देश को प्रशुल्क में कुछ छूट देता है तो उसे यह छूट अन्य सदस्य देशों को भी देनी पड़ेगी 
श्र्थातु सदस्य देश किसी भी देश के साथ पक्षयातपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते भ्रमे 


२ पर ] 


रिका व अन्य २३ देशों में जो समभोता हुआ उसे (+. /&. ॥' 7 में समावेश किया 
गया । इस समभौते के अनुसार निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये थे :--- 

(१ ) भिन्न-भिन्न देशों में आपस के भेदभाव को हटाकर मित्रता की भावना 
पैदा करना | 

( २ ) भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्न-भिन्न देशों द्वारा झ्रायातों पर लगे हुए करों 
को हटवाकर व्यापार की उन्नति करना । 

( ह ) व्यापार की उन्नति के लिए सभी सम्भव नियमों को बनाना । 

(४ ) (७. #. 7. 7]. के बारे में बहुत समय पहिले से विभिन्न देशों के 
बीच बातचीत होती चली झा रही थी। श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, हैवाना चाटंर व 
अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलनों में एक इस प्रकार के समकौते की बातचीत थी 
जिससे कि भिन्न-भिन्न देशों की प्रशुल्क-नीतियों में उचित सुधार किया जाय, ताकि 
भ्रन्तर्राष्रीय व्यापार उन्नति के शिखर पर पहुँचे । 

प्रारम्भ में इस समभोते में २३ सदस्य थे, परन्तु बाद में कुल सदस्यों की 
संख्या ३९ हो गई। इसके श्रनुसार भिन्न-भिन्न देशों के बीच १४७ द्वि-पक्षीय 
समभोते हुए और सभी सदस्यों ने अपने प्रशुल्क में भिन्न-भिन्न प्रतिशत में कमी की । 
ब्रिटेन, अमेरिका व अन्य देशों ने श्रपने प्रशुल्क में इतनी कमी की कि अन्त में वह 
निम्नतम्‌ सीमा पर पहुँच गई। इस समभोौते से भ्रन्य समभौतों की भ्रपेक्षा बहुत कम 
सफलता मिली, परन्तु कुछ भी हो, इस प्रकार के समझौते से यह सिद्ध होता है कि 
सभी देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के पक्ष में हैं । 

१० अप्रैल ओर ३० शअ्रक्टूबर सन्‌ १९४७ के बीच इस समभौते के लिए 
जिनेवा में वार्ता आरम्भ हुई। इसमें भिन्न-भिन्न देशों ने भाग लिया। यह समभौता 
१ जनवरी सन्‌ १६४८ से लागू हुआ था। २७ अप्रैल सन्‌ १९४६ को अनेकी में इसका 
दूसरा सम्मेलन हुआ । जो भी देश इस समभौते का सदस्य बनता था वह तीन साल 
से पहिले अलग नहीं हो सकता था और अलग होने के लिए ६ महीने का नोटिस देना 
पड़ता था । 
भारत और ज्ी० एु० टी० दी० (क्लब ७०वें 5. &. 7. .)-- 

९ जुलाई सन्‌ १६४८ से भारत ने इस समभौते के अनुसार करों में छूट देना 
शुरू किया ! भारत को निम्नलिखित वस्तुओं पर कर की छूट इसी समभोते के अनुसार 
मिली है ;:--सृती कपड़ा, चमड़ा, नारियल की चटाइयाँ, मसाले, जूठ का सामान, 
अभ्रक, काजू, कालीन आदि | भारत ने निम्न देशों के साथ इसी समभौते के श्रनुसार 

| व्यापारिक समभोते किये हैं--चीन, जकोस्लोवेकिया, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका 
लेबनान, सीरिया, क्यूबा, न्यूजीलेंड, इटली, स्वीडन, फिनलेंड, डेनमार्क श्रादि । 
अन्तरोंष्ट्रीय व्यापार संघ (]. .. 0.7 [लक्रवतंत्मर्बो एफबत& 0:74 | 
88079)--- 


१४ अगस्त सन्‌ १६९४१ को एटलांठिक चादर के साथ इस संघ की नींव पड़ी 


थी | इस सघ का मुख्य उहृश्य प्रन्तराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। अमरीका झौर 
इज्लेंड इस संघ के कमठ सदस्य हैं, जो भी देश इसके सदस्य है उन्हें अ्रपनी व्यापार 
सम्बन्धी सूचना व आँकड़े इस संघ के पास भेजने पड़ते है। इस संघ के अन्य कार्य 
निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) विदेश्ञी वस्तुओं का विरोध करना । 

( २ ) व्यापार को भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रायात व निर्यात के अनुचित करों से 
स्वतन्त्र करना । 


( ३ ) ऐसे सामान्य नियमों को बनाकर प्रचार करना जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की उन्नति हो । 

( ४ ) राशिपातन (])प707078) को रोकना । 

(१ ) भिन्न-भिन्न देशों द्वारा लगाए जाने वाले करों की नीति को अभ्रधिक 
सरल बनाना । 

(६ ) देशों के बीच मित्रता की भावनाएं बढ़ा कर व्यापार को बढ़ाना । 


२६ नवम्बर सन्‌ १६४६ को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ से सम्बन्धित विचारों 
पर विचार-विनिमय करने के लिए लन्‍्दन में एक सभा हुई। फिर २५ जनवरी 
सन्‌ १६४७ को न्यूयाक में एक सम्मेलन हुआ । अन्त में, २२ अगस्त सन्‌ १६४७ को 
जिनेवा में एक महत्त्वपूरं सम्मेलन हुआ । इन भिन्न-भिन्न स्थानों पर सम्मेलनों को 
करके इस बात का प्रयत्न किया गया कि दुनियां के देश अन्तर्राष्टीय व्यापार संघ की 
स्थापना में सहायक हों, ताकि सब देशों की श्राथिक उन्नति हो सके । 

सन्‌ १९४८ में इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए हैवाना में एक बैठक 
हुई । इस बैठक में पास हुए प्रस्ताव पर दुनियां के देशों ने हस्ताक्षर किये । आशा को 
जाती है कि इस प्रकार के संघ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में अत्यन्त सहायक होंगे । 
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अध्याय २७ 
भारत का विदेशी व्यापार 


([॥८ 5च्टां2ए ०2वें एा ॥009) 
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वर्तमान संसार में किसी भी देश के आर्थिक विकास और उसकी सम्पन्नता के लिए 
विदेशी व्यापार की उन्नति आवश्यक है। राष्ट्रीय स्व्रावलम्बता का युग पहले से ही 
समाप्त हो चुका है। कितनी ही वस्तुए तो ऐसी हैं कि एक देश उन्हें उत्तन्न ही नहीं 
कर सकता है और बहुत सी वस्तुए ऐसी हैं जिन्हें प्राकृतिक अ्रथवा अन्य कारणों से 
देश में बहुत ही अधिक लागत पर उत्पन्न किया जा सकता है। दोनों ही दकाओं में 
विदेशी व्यापार लाभदायक होता है, क्‍योंकि ऐसी वस्तुएं कम मूल्य पर मिल जाती 
हैं। विशिष्ठीकरण तथा विनिमय दोनों ही के आशिक लामभों को प्राप्त करने के लिए 
विदेशी व्यापार का विकास ग्रत्यन्त ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार 
देशों की पारस्परिक मित्रता और सहयोग के लिए आ्रावश्यक है। इसके द्वारा सभी 


देशों को दूसरों को सहायता से श्रपनी भ्रथंव्यवस्था के विकास और उपभोग-स्तर को 
ऊंचा उठाने का अवधर प्राप्त होता है । 


विदेशी व्यापार का प्राचीन इतिहास _ 
( १ ) प्रथम मेहायुद्ध के प्रारम्भ तक-- 


ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत का विदेशी 
व्यापार पर्याप्त विस्तृत एवं महत्त्वपृणं था। अस्मरणीय काल से जल और थल दोनों 
ही मार्गों से भारत के विदेशियों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे। श्रब से ५,००० वर्ष 
पूर्व भी भारत का बेबिलोन से व्यापार होता था। ऐसा पता चलता है कि भारतीय 
व्यावारियों के पास बड़े बड़े जहाजी बेड़े थे और वे सुट्र-पुव॑ तथा मध्य-पूवव॑ के देशों के 
साथ नियमित रूप में व्यापार करते थे । परिचम में मिस्र, युतान, अरब और ईरान से 
लेकर पृव॑ में चीन तक भारत का माल जाता था। ढाके की मलमल और कालीकट 
के सूती कपड़े को संसार भर में ख्याति प्राप्त थी। निर्यात्‌ की वस्तुग्रों में सृती कपड़े, 
धातु के सामान, हाथी दाँत, रंग, मसाले, हथियार और अनेक कलात्मक सामान 
सम्मिलित थे और घातुओ्ओों, पीतल, टीन, शराब, घोड़े श्रादि का झ्रायात होता था। 

मुसलमानों के निरन्तर आक़रमणों ने देश की राजनैतिक दशाओं में अनिर्चितता 
उत्पन्न करके व्यापार में भारी कमी कर दी। परिणाम यह हुम्ना कि समुद्री व्यापार 
घट गया, परन्तु मुस्लिम काल में थल-मार्गीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। साथ ही, 


[ ४११ 


ग्रान्तरिक व्यापार की भी उन्नति हुई, जिसका प्रमुख कारण थल मार्गों का वित्ास 
था। मोरलेंड (072]808) के अनुसार लाहौर और कादुल तथा मुल्तात और 
कन्धार के बीच बराबर नियमित रूप से व्यापार होता रहता था। यही थल मार्ग 
काबुल ओर कन्धार से चीन तथा ईरान को जाते थे और इनके द्वारा भारत का माल 
यूरोप तक पहुँचता था | इस काल में भी आयात और निर्यात की वस्तुएं पहले 
जैसी ही थीं । 

योरोपीय व्यापारियों ने आते ही देश के वित्सित व्यापार से लाभ उठाता 
प्रारम्भ किया । डच, फ्रान्सीसी तथा ईस्ट इण्डिया कम्पती ने देश के उद्योगों को 
प्रोत्माहर देकर व्यापार में वृद्धि की, परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक बनी न रह 
सकी । ओद्योगिक क्रान्ति! के पश्चात्‌ दशाएं बदल गई और १८ वीं शताब्दी में 
जेसे-जंसे इद्धलेंड तथा अ्रन्य योरोपियन देशों के उद्योगों का विक्नास हुआ, उन्होंने 
भारतीय माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ कर दिये। इच्जलेंद ने ऐसा 
ग्रनुभव किया कि भारत से कच्चा माल मँगाना और अपने उद्योगों की उपज को भारत 
में बेचना देश के लिए अधिक लाभदायक था। ग्रतः कच्चो मालों> के आयातों को 
प्रोत्साहन दिया गया और भारत में इड्लेंड की श्रौद्योगिक उपज के लिए बाजारों का 
विकास करने क्रा प्रयत्त किया गया । इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटनः स्वेज नहर 
का निर्माण थी । इसके फलस्वरूप समुद्र के रास्ते से भारत और इच्चलेंड का अन्तर 
५ ५०० मील से घट गया और यूरोप के बाजार भारत के लिए खुल गये। मुक्त- 
व्यापार नीति के फलस्वरूप भी व्यापार के विस्तार में सुविधा हुई। सन्‌ १८६४-६६ 
तथा सन्‌ १८६६-१६०४ के बीच विदेशी व्यापार का वाधिक मूल्य ६६ करोड़ रुपये 
से बढ़कर २१० करोड़ रुपया हो गया और सत्‌ १६०६-१४ में यह ३७६ करोड़ 
रुपये तक पहुँच गया | 


कर्क 


(२ ) प्रथम महायुद्ध ओर उसके उपरान्त-- 

सन्‌ १६१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ । युद्ध के कारण यातायात सम्बन्धी 
कठिनाइयाँ बढ़ गई । साथ ही, यूरोप के देश युद्ध-कार्य में इतने तल्‍लीन हो गए कि 
वे अपने विदेशी व्यापार को बनाए न रख सके । युद्ध-काल में भारत में निर्यात और 
आयात दोनों ही में कमी हुई | सन्‌ १६१३-१४ और सन्‌ १६१८-१६ के बीच निर्यात 
३२४ करोड़ रुपए से घट कर केवल १६० करोड़ रुपया रह गये । इसी काल में आयात 
१६३ करोड़ रुपये के स्थान पर केवल ६३ करोड़ रुपया रह गए थे। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि भारत के विदेशी व्यापार में कुल मिलाकर लगभग ६०% की कमी 
हो गई थी । बन्रु देशों के साथ तो व्यापार पूर्णतया बन्द हो गया था, परल्तु मित्र देश 
भी माल मँगाने और भेजने में कठिताई अनुभव कर रहे थे। आयातों के घटने का 
परिणाम यह हुप्रा था कि युद्ध-काल में देश के उद्योगों को प्राकृतिक संरक्षण मिल 
गया था। 
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(३ ) प्रथम महायुद्ध के बाद का काल ( द्वितीय महायुद्ध तक )-- 


बुद्धोच्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार में एक दप्म तेजी आई । यूरोप के 
देशों की अर्थव्यवस्थाएं युद्ध के कारण चौपट हो गई थीं, इसलिए उन्हें आयातों की 
भारी आवश्यकता थी । भारत के लिए निर्यातों को बढ़ाने और ऊँची कीमत प्राप्त 
करने का श्रच्छा अवसर था, परन्तु यातायात की कठिनाइयों तथा ऊँची विनिमय दर 
के कारण भारत इस तेजी का पूरा-पुरा लाभ न उठा सका। सन्‌ १६२०-२१ में तेजी 
का यह क्रम टूट गयः और विदेशी व्यापार में फिर मन्दी आा गई, परन्तु २ वर्षों के 
परचात्‌ सन्‌ १९२२-२३ में फिर उद्धार-काल आरम्भ हुग्रा । सन्‌ १९२४-२५ तक 
दशाए काफी सुधार गई । अभिवृद्धि का यह क्रम निरन्तर भागे ही बढ़ता रहा, केवल 
सन्‌ १६२६-३२ के बीच महान्‌ अवसाद के कारण यह टहूठ गया था। सन्‌ १६१६-२० 
तथा सन्‌ १९२६-३० के बीच व्यापार की स्थिति निम्न प्रकार थी ३-- 





( करोड़ रुपयों में ) 
वषं टू आयात व्यापारागेष 
. रे३१६-२० | इ्द २२२ -+-१ १४ 
१६२०-२१ २६७ ३४७ -+ ८० 
१९९, एर २४८५८ २८२ -- ३४ 
१६२२-२३ ३१६ २४६ न ७० 
१६२६-३० ३१८ २४६ न ६९ 


युद्धोत्तर काल में उद्धार का तत्काल कारण यह था कि धीरे-घीरे सभी 
योरोपीय देशों की मुद्राओं की कीमतों में स्थिरता आ गईं थी । इन देशों की साख में 
वृद्धि हो गई थी और युद्ध के हर्जानों (३90%7007078) का प्रदन सुलक गया था। 
सन्‌ १६२६ में महान्‌ श्रवसाद आरम्भ हुआ । इसके प्रथम चिन्ह संयुक्त राज्य अमरीका 
में दृष्टिगोचर हुए थे, परन्तु धीरे-धीरे संसार के लगभग सभी देश इसकी जकड़ में ग्रा 
गए । अवसाद का प्रमुख कारण कच्चे मालों और निर्मित वस्तुओं का अ्ति-उत्पादन, 
संसार के श्रधिकाँश स्वरां का अ्रमरीका में एकत्रित हो जाना, विभिन्न देशों की मुद्रा- 
संकुचन नीति और कुछ देशों की राजनैतिक श्रशान्ति थे | बुद्धोत्तर काल में आाथिक 
राष्ट्रीयाद की भावना भी तीव्र हो गई थी, जिसके ग्रन्तगंत सभी देशों ने विदेशी 
व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिए थे और विदेशी व्यापार को अधिक संकुचित कर दिया 
था। विभिन्न देशों के द्वारा स्वर-मान परित्याग, मुद्रा-अवमुल्यन, आयात अभ्यंश नीति 
आदि ने भी विदेशी ब्यापार के मार्ग में श्रनेक बाधायें उपस्थित कीं । भ्रवसाद का सबसे 
बुरा प्रभाव कृषि प्रधान देशों पर पड़ा, क्योंकि ऐसे काल में कृषि उपज भोर कच्चे 
माल के मूल्यों में ही सबसे श्रधिक पतन होता है। भारत के निर्यात व्यापार को 
भारी घक्का लगा। साथ ही, जनता के पास क्रयः शक्ति की कमी, राजनैतिक अशान्ति 
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तथा देशी उद्योगों के विकास ने जिसे संरक्षण नीति ने प्रोत्साहित किया था, श्रायातों 
को भी पर्याप्त मात्रा में घटा दिया था । 


भारत में श्रायातों की तुलना में विर्यातों का पतन अधिक हुआ था, जिसका 
मुख्य कारण यही था कि देश का निर्यात व्यापार कच्चे मालों से सम्बन्धित था, जिनकी 
कीमतें बहुत नीचे गिर गई थीं। इस काल में भारत ने काफी अधिक मात्रा में स्वरा 
का निर्यात किया और इसी कारण निर्यातों में कमी होने पर भी व्यापाराशेष 
भनुकूल ही बना रहा । सन्‌ १६९३० तथा सन्‌ १६३८ के बीच भारत ने ३५० करोड़ 
रुपये की कीमत के सोने का निर्यात किया। अवसाद के सबसे बुरे वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 
१६३२-३३ में भी हमारा व्यापाराशेष अनुकूल ही था, जिसकी मात्रा ३ करोड़ रुपया 
थी। यह इसी कारण सम्भव हुआ था कि हम अन्य प्रक्नार के निर्यातों की कमी को 
विदेशों को सोना भेज कर पूरी कर रहे थे । 


अवसाद सन्‌ १६३३ में समाप्त हुआ श्रौर सन्‌ १६३३-३४ से उद्धार की 
प्रवत्ति फिर आरम्भ हो गई । भारत के माल की विदेशों में माँग बढ़ने लगी । इस 
उद्धार के अनेक कारण थेः--सर्वप्रथम तो, अमरीका और फ्रांस ने कृत्रिम उपायों 
द्वारा उद्धार का क़म आरम्भ किया था। दूसरे, इसी काल में संसार के देशों ने दूसरे 
महायुद्ध की तैयारी आरम्भ कर दी थी। तीसरे, ओठावा समझौते के कारण भारत 
ओर राष्ट्रमण्डल देशों के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। इसी काल में 
सन्‌ १६३४ भारत-जापान समझौता भी हुआझा, जिसने भारतीय व्यापार के विस्तार में 
सहायता दी । सन्‌ १६३५-३६ तक व्यापार का विस्तार होता गया, परन्तु सन्‌ 
१६३६-३७ में फिर मन्‍्दी आई, जो सन्‌ १६३६ तक चलती रही और अन्त में दूसरे 
महायुद्ध के आरम्भ होने पर फिर तेजी आरम्भ हुई। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
महान्‌ अवसाद के पश्चातु भारतीय व्यापार का विशेष विस्तार नहीं हो सका था। 
इसका प्रमुख कारण यह था कि युद्ध का आरम्भ होने के भय के कारण व्यावसायिक 
वर्ग भयभीत था। इसके ग्रतिरिक्त चीन-जापान युद्ध के कारण पूव की मण्डियों से 
बहुत व्यापार सम्भव न था। सन्‌ १६३६-४० में प्रथम बार तेजी प्रकट रूप में श्राई, 
क्योंकि युद्ध की तेयारी के लिए विभिन्न देशों ने शस्त्र उद्योगों के विकास और स्टॉकों के 
जमा करने पर अ्रधिक व्यय करना आरम्भ कर दिया था, जिससे भारतीय निर्यातों की 
मांग एवं उसके मूल्य दोनों में वृद्धि हुई थी । 
(४ ) दूसरा महायुद्ध ओर उसके उपरान्त-- 

सन्‌ १६३६ में दूसरे महायुद्ध का आरम्भ होते ही विदेशी व्यापार में तेजी के 
साथ वृद्धि हुईं । कच्चे माल ओर निर्मित वस्तुएं दोनों ही की विदेशी माँग पर्याप्त बढ़ी 
झौर यद्यपि बहुत से देशों को शत्रु घोषित करके उनके साथ व्यापार वाजित कर दिया 
गया था, तथापि भारतीय व्यापार निरन्तर विस्तृत ही होता गया। निम्न आँकड़े 
इस वृद्धि का कुछ अनुमान प्रदान करते हैं, यद्यपि वे पुर्णतया सन्तोषजनक नहीं हैं, 
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क्योंकि उनमें ब्रिटिश सरकार द्वारा खरीदे हुए माल तथा उधार-पट्टा ([,७४0-]९७४७) 
प्रणाली द्वारा प्राप्त माल की कीमत नहीं दिखाई गई है ;--- 





( करोड़ हपयों में ) 
॑..... निर्यात आयात कुल व्यापार 
१६४०-४१ श्प७ १५७ ३४४ 
१६४ -४२ २३७ १७३ ४१० 
१९४२-४३ १८७ ११० २८७ 
(६४३-४४ १६६ श्श्ष ३१७ 
१६४४-४४ २१० २०४ ४१४ 





युद्धकाल में सन्‌ १६४२-४३ के वर्ष को छोड़ कर बराबर विदेशी व्यापार का 
विस्तार ही हुआ्ना है। इस वर्ष में व्यापार की मात्रा के घटने के कई कारण थे ;-- 
(7 ) जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के कारण सुदृर-पूर्व (पर ७7-6७४४) का 
व्यापार समास्त हो गया था। (7 ) विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को कड़ा कर दिया 
गया था, जिससे व्यापारियों को भारी असुविधा थी। (79) आयात तथा निर्यात 
व्यापारियें को ग्रनुज्ञोपित कर दिया गया था | बाद को इन सब बाधाओं ने नियमितता 
धारण कर ली और इनके रहते हुए भी व्यापार का विस्तार होता रहा । ( ए ) युद्ध 
की प्रगति के साथ जलयानों के मिलने में कठिनाई होती गई और इसका विदेशी 
व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। (४ ) कुछ देंशों को तो शत्रु घोषित कर दिया गया 
था और उनके साथ व्यापार वर्जित था, परन्तु मित्र देश भी युद्ध कार्यों में इतने 
व्यस्त थे कि वे भी सैनिक सामानों के अतिरिक्त अन्य माल भेजने में अ्रसमर्थ थे, 
( ए ) साम्राज्य डालर कोष के कार्यंवाहन ने अमरीका से माल मैगाना कठिन बना 
दिया ॥ ( ह४ ) शत्रु की का्यंवाहियों के कारण यातायात में अधिक कठिनाई हुई । 
( पग7 ) युद्धकांल की प्रमुख विशेषता यह थी कि निर्यातों की अपेक्षा आयातों में 
अधिक कमी हुई थी । 
युद्धोच्तर काल में विदेशी व्यापार-- 

युद्ध का अन्त होने पर आयात स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ । युद्धकाल में 
आयातों के रुक जाने तथा मूल्यों के ऊपर उठने पर भी देशी उद्योगों का समुचित 
विकास न हो सका, जिसका कारण प्‌जीगत माल और आवश्यक कच्चे मालों का 
श्रभाव था। युद्धकालीन तनाव कम होते ही आयातों में वृद्धि हुई, जलयानों की 
कमी के कारण कठिनाई बनी रही । आरम्भ में सबसे अधिक वृद्धि उन वस्तुओं के 
आयातों में हुई जिनकी सेनिक कार्यों के लिए आवश्यकता थी, परन्तु तत्पश्चात खाद्यान्न 
तथा पू जीसत माल के भी आयात बढ़े। आवातों में इतती तेजी के साथ वृद्धि हुई कि 
युद्धोत्तराल व्यायाराशेष भारत के लिए प्रतिकूल हो गया। निम्न आँकड़ों द्वारा स्थिति 
स्पष्ट हो जाती है ;--- 
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( करोड़ रुपयों में ) 


वर्ष निर्यात तथा पुन्तिर्यात आयात व्यापाराणेप 
१९४४५ गा इ्द्‌ "ा 
१६४६९ २६६ है तप हद 
१९४७ ३२० २३४ 5 
१६४८ डरेद ४४३९ नजर 
१६४६ ड्र्रे ५४ 43 





बुद्ोत्र काल में आयातों को अत्यधिक वृद्धि के अनेक कारण थे :--६( 3 ) 
घीरे-धीरे भारत सरकार ने आयात सम्बन्धी प्रतिवन्धों को ढोला कर दिया था, ( 37 ) 
जलयान यातायात की पूति बढ़ गई थी, ( 37 ) देझ्य में मुद्रा-प्रसार के दूर करने का 
प्रयत्व किया जा रहां था, (77 ) खाद्यान्न आयातों में अधिक वृद्धि हुई थी, ओर 
(० ) भारत सरकार ने खुले सामान्य अनुज्ञापन (0])80 (587९:७) .0877583) 
नीति के अन्तर्गत आयातों के सम्बन्ध में उदारता को अ्पताया था । 


देश का विभाजन-- 


सन्‌ १६४७ में भारत के दो भाग कर दिये गये--पाकिस्तान और हिन्दुस्तान । 
इस विभाजन के बई कुप्रभाव हुये--- (  )'खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई और ( 3 ) 
कच्चा माल बनाने वाले क्षेत्र भारत से निकल गये । फलतः एक ओर तो खाद्यान्न अधिक 
आयात करना पड़ा और दूसरी ओर रुई व जूट के निर्यात में बहुत कमी झा गई। रुई 
व जूट के सम्पन्ध में पाकितान से अनेक समझौते किये गये, जिनका उसने पालन नहीं 
किया । फलतः हमारा निर्यात व्यापार बहुत घट गया और कच्ची सामग्री के लिए हमें 
विदेशियों पर निर्भर होना पड़ा । इस प्रकार देश के विभाजन ने हमारे विदेशी व्यापार 
का स्वरूप बदल दिया । व्यापार का सन्तुलन हमारे देश के अधिकराधिक प्रतिकूत्न होता 
चला गया और ग्रन्त में इसे ठोक करने के लिए भारत सरकार को कृत्रिम उपाय 
करने पड़े । 
रुपये का अवसूल्यन-- 

बुद्धोत्तर-काल में इज्धलैण्ड तथा स्टलिज्ञ क्षेत्र के अन्य देझों का व्यापाराशेष 
डालर क्षेत्र के साथ प्रतिकूल ही बना रहा । कुछ काल तक इज्जलेंड ने मुद्रा-कोष तथा 
प्मरीका से ऋण लेकर डालर की कमी को पूरा करने का प्रयत्त किया, परत्तु जब 
किसी भी प्रकार घाटा पूरा न हो सका तो सितम्बर सन्‌ १६४६ में स्टलिड्ज का अव- 
मूल्यन कर दिया गया । इससे डालर में स्टलिज्ध को कीमत ४”०३ से घटकर २८० 
रह गई । इड्चलेंड का अनुक रण करते हुए पाकिस्तान को छोड़कर स्टालज्ल क्षेत्र के सभी 
देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं का अवशूल्यत कर दिया। डालर में रुपये की कीमत 
३०२२५ सेन्ट से घट कर केवल २१ सेन्ट रह गई। अवमूल्यत एक झाथिक आव- 
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श्यकता थी। सन्‌ १६४५ तक डालर क्षेत्र से भारत का व्यापार अनुकूल था, परन्तु 
सन्‌ १६४६ में स्थिति बदलने लगी। सन्‌ १६४८-४६ में तो उदार प्रायात नीति के 
फलस्वरूप भारत के डालर क्षेत्रीय व्यापार में १२० करोड़ रुपये का घादा था। भारत 
में भी डालर समस्या” उत्पन्न हो गई थी। अ्रवमृल्यन ने इस स्थिति को कुछ अ्रंश तक 
सुधार दिया था । 


व्यापारिक सन्तुलन-- 


निम्न तालिका में अ्वमृल्यन के पश्चात्‌ की व्यापाराशेष स्थिति दिखाई 
गई है :--- 





वर्ष निर्यात तथा पुननिर्यात ग्रायाता व्यापाराशेष 
१६४८-४६ ४२३ 4४३ 2 00५ 
१६४६-५० ४प० ५९४ 3 
१६५०-५६ ६०१ ६२३ हर पर 
१६५१-५२ ७३३ ९४ रे बा 
१६१२-४५ ३ ४७७ ६७० बल 2 ते 
१६४५ ३-२४ २३१ ५७२ ने ४१ 
१६५४-५४ २६४ ६५६९ जा रे 
१६५५-४९ ६०६ ७०५ जज 
१६५६-५७ ६२७ १,०६७ “जा रे४० 
१६५७-५८ ( ६ मास ) २६७ ६२२ -+३१५५ 





व्यापाराशेष (8६शा८९ ०६ 7०१०)-- 


व्यापाराशेष के इस सुधार के कारण अवमूल्यन के अभ्रतिरिक्त और भी थे । 
(3 ) सरकार ने डालर श्रायातों पर प्रतिबन्ध लगाकर देश की आयात मांग को 
स्टलिज्ज क्षेत्र से हो पूरा करने का प्रयत्न किया था। (7 ) कोरिया युद्ध के आरम्भ 
होने पर सभी देशों ने सैनिक तैयारी तथा स्टॉकों का जमा करना आरम्भ कर दिया 
था, जिससे देश के पर्याप्त व्यापार को प्रोत्साहन मिला था । ( 777 ) व्यापार की शर्ते 
भारत के अनुकूल होती गई । सन्‌ १६५०-५१ तक यही प्रवृत्ति बनी रही, परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि उस समय तक अवमूल्यन के लाभ समाप्त हो चुके थे । सरकार ने 
भी अपनी निर्यात नीति में परिवर्तत किया और देशी उपजों को देशी उद्योगों में अधिक 
मात्रा में उपयोग करना आरम्भ कर दिया था । सन्‌ १६५३ के आरम्भ में व्यापार की 
दा्ते प्रतिकूलता के पुराने स्तर से भी नीचे पहुँच गई थीं, तत्पश्चात्‌ कुछ सुधार हुआा 
था ओर मार्च सन्‌ १६९५४ तक व्यापाराशेष का घाटा केवल ४१ करोड़ रुपया रह गया 
था। सन्‌ १६५४-५४ में स्थिति और भी बिगड़ गई थी और सन्‌ १६५३-५६ में घाठा 
बढ़कर ६५ करोड़ रुपया हो गया । अगले वर्ष श्र्थात्‌ सन्‌ १६५६-५७ में आयातों में 
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भ्रधिक तीव्रता के साथ वृद्धि हुई और घाठा ३४० करोड़ तक पहुँच गया | चालू वर्ष 
के ६ महीनों में अर्थात्‌ सितम्बर सन्‌ १६५७ तक ३५५ करोड़ रुपये का घाटा हो 
चुका है । स्थिति को समभने के लिए ज्ञायद यह ज्ञात करना भी झ्रावश्यक है कि प्रथम 
पंच-वर्षीय योजना काल में हमारी विदेशी विनिमय जमा निरन्तर घठती गई है ओर 
दूसरी योजना काल में यह श्रौर भी तेजी के साथ घटी है। मार्च सन्‌ १६९५६ में रिजव 
बैंक की विदेशी विनिमय जमा ४४६ करोड़ रुपया थी, जो सितम्बर सन्‌ १६५६ तक 
केवल' २४३ करोड़ रुपया रह गईं है। ६ महीनों में इस जमा में से २०३ करोड़ रुपये 
का निकल जाता चिन्ता की बात थी, यद्यपि यह सत्य है कि दूसरी पद्ञ वर्षीय योजना 
के सञ्जालन के लिए हमारी आयात आवद्यकता बढ़ गई है । 
युद्धोत्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार की विशेपतायें-- 

ये विशेषतायें निम्नलिखित हैं :--( १) युद्ध के पूवं भारत इड्डलेंड का कर्जदार 
था, लेकिन युद्ध के बाद वह उसका लेनदार बन गया। उसने इड्डलेंड पर १,७०० 
करोड़ रुपए का ऋण (806707#088 489)%7088) चढ़ा दिया। ब्रिठेत की आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण भारत उसका मवचाहा उपयोग नहीं कर सक्रा। (२) डालर 
की अल्पता के कारण निर्यातों को (विशेषतः डालर क्षेत्र के देशों के लिए) बहुत 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। (३) विदेशी व्यापार के मूल्य (५७४७) और मात्रा 
(ए०]४४४७) दोनों में धीरे-धीरे बहुत वृद्धि हो गई है। सन्‌ १६४८ में कुल व्यापार 
६२६ करोड़ रु० का था, जो सन्‌ १६५६ सें बढ़ कर १,४०० करोड़ रु० का हों गया । 
(४) देश के व्यापारिक संतुलन में बराबर घाटा रहा है । यदि किसी वर्ष कम तो किसी 
व भ्रधिक, परन्तु घाटा रहा अवश्य है। स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार 
निरन्तर प्रयत्नशील है । (५) भारत ने सन्‌ १६४६ में अपनी मुद्रा का डालर में 
३०'५%, अवमूलन कर दिया। (६) श्राथिक बोजनाओं के कारण मशीनों व झोजारों 
व कुछ कच्चे मालों का बहुत आयात किया गया है झोर इन आयातों का श्रुगतान 
करने के लिए सरकार निर्यातों को भरसक प्रोत्साहन दे रही है। (७) विदेशी विनिमय 
की कठिनाई को हल करने के लिये सरकार ने विलम्बित भुगतान (॥)र/ल्‍6/#78वं 
[७ए70676) की नीति ग्रहण की है तथा विश्व बेंक और अन्य संस्थाओं से उधार 
लेकर दशा सुधारने का प्रयास किया है। (८) भारत के विदेशी व्यापार पर वैज्ञानिक 
ढंग से नियन्त्रण करने के लिये सन्‌ १६५६ में स्टेट ट्रेंडिय कॉरपोरेशन की स्थापना 
भी की गई थी । 

विदेशी व्यापार ओर पंचवर्षीय योजनायें 

योजना आयोग की सिफारिशे-- 

योजना प्लायोग ने विगत वर्षों में भारतीय व्यापार की दिशाओं और समस्याओं 
का सविस्तार अध्ययन करने के पश्चात्‌ विदेशी व्यापार नीति के सम्बन्ध में पॉच 

मु०ण्च०अभ्र०, (२७) ह 


सिद्धान्तों का निर्माण किया है :--(१) व्यापार तीति का उद्देश्य पंच-वर्षीय 
योजनाओं के उत्पत्ति और उपभोग लक्ष्यों को पूरा करना होना चाहिये । (२) निर्यात- 
स्तर को ऊँचा रखने के लिये निर्यात व्यापार का प्रोत्साहन श्रावश्यक है। (३) व्यापारा- 
शेष के घाटे को यथासम्भव विदेशी विनिमय कमाई में से | ही पूरा करना चाहिये। 
(४) आयात और निर्यात नीति सरकार की सामान्य वित्त नीति के अनुसार रहनी 
चाहिए और (५) सरकार की व्यापार नीति स्पष्ट तथा समुचित रहनी चाहिए । 


श्रायोग का अनुमान था कि प्रथम योजना काल में आयातों में १०% की वृद्धि 
होगी, इसके कारण व्यापाराशेष का घाठा ओर भी बढ़ जायगा झौर इसी कारण 
विदेशी ब्यापार पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण अवश्य रहना चाहिए । ऐसा 
प्रनुमान लगाया गया था कि प्रथम योजना-काल में विदेशी विनिमय कमाई में १३३ 
करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और उसकी माँग में १०८ करोड़ रुपये की, परन्तु विदेशी 
विनिमय आवश्यकता का अनुमान अधुरा था, क्योंकि सभी मदों को सम्मिलित नहीं 
किया गया था, इसलिए व्यापाराशेष स्थिति में विशेष परिवतंनों की आशा नहीं थी । 
आयोग के अभ्रनुसार योजनाकाल में विदेशी व्यापार पर दो बातों का प्रभाव पड़ेगा ;-- 
(१) देश में कच्चे माल, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुश्रों का उत्पादन और (२) भ्रस्तावित 
लक्ष्य पूरा करने के लिए मशीनरी तथा झावश्यक कच्चे माल का आयात | 


दूसरे पंच-वर्षीय आयोजन के निर्माता्रों का विचार है कि इस योजना काल 
में भी निर्यातों को बढ़ाकर श्र अ्रधिक विदेशी विनिमय प्राप्त करना कठिन ही होगा, 
क्योंकि हमारे निर्यात प्रकृति में वेलोच हैं। श्रौद्योगीकरण की योजना की सफलता के 
लिये भी निर्यातों को बहुत बढ़ाना उपयुक्त न होगा। इसके अ्रतिरिक्त दूसरे आयोजन 
में पू जीगत माल के आयात की झ्रावश्यकता बढ़ जाने के कारण आयात बढ़ेंगे | केवल 
पुजीगत माल के आयात के लिए १,६०० करोड़ रुपये की कीमत के विदेशी विनिमय 
की आवश्यकता पड़ेगी । योजना कमीशन का सुझाव है कि इसके लिये निर्यातों को 
प्रौत्साहन देने, खाद्यान्न, चीनी, रुई ओर पेट्रोल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये विदेशी 
सहायता और पोंड-पावना भुगतान की अधिक आवश्यकता होगो । कमीशन ने अनुमान 
लगाया है कि सभी प्रकार के उपाय कर लेने के पश्चात भी विदेशी व्यापार में योजना 
के ५ वर्षों में लगभग १,१२० करोड़ रुपये का घाटा रहेगा, इसीलिये कमीशन ने 
निर्यातों की अधिक से अधिक वृद्धि करने का सुझाव दिया है। निम्न तालिका में 
दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में अनुमानित व्यापारशेष स्थिति दिखाई गई है :- 





( करोड़ रुपयों में ) 
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भारत में विदेशी विनिमय संकट--- 


पिछले तीन वर्षों के आयातों और निर्यातों के मूल्य एवं व्यापाराधेष के घाटे 
को देखने से ज्ञात होता है कि देश में विदेशी विनिमय संकट उपस्थित हैं। आयातों 
का कार्यक्रम दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्यों से श्रधिक तीत्रता के साथ बढ़ा है । 
दूसरी योजना के प्रथम वर्ष श्र्थात्‌ सन्‌ १६५६-५७ में ही आयातों की कुल कीमत 
१,०७४ करोड़ रुपया थी, जबकि दूसरी योजना का श्रनुमान केवल ७८३ करोड़ रुपये 
का था । इस कारण इस वर्ष में ३४० करोड़ रु० का घाटा रहा था | सन्‌ १६५७-५८ 
के पहले ६ महीनों में आयातों की कीमत ६२२ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, जबकि 
योजना का साल भर का अनुमान केवल ८८६ करोड़ रुपया था। पहले ६ महीनों में 
ही ३५५ करोड़ रुपए का घाटा रहा है, जो अगले ६ महीनों में और भी बढ़ गया है । 


दूसरी योजना में शोघनाशेष सम्बन्धी घाटे का अनुमान पाँच वर्षों के लिए 
१,१०० करोड़ श्रर्थात्‌ लगभग २२० करोड़ रुपया प्रति वर्ष रखा गया था, जिसमें से 
२०० करोड़ रुपये का घाटा पौंड पावना शेषों में से पूरा करने की योजना बनाई गई 
थी। तत्पश्चात्‌ ऐसा ज्ञात हुआ कि एक ओर तो योजना में पुजीगत माल के आयात 
के अनुमान नीचे रखे गये थे और दूसरी भ्रोर आयातों के सुल्यों में वृद्धि हो गई थी । 
इस प्रकार घाटे में ५०० करोड़ रुपये की और वृद्धि हो गई थी । इसके अतिरिक्त खाद्य 
आयात और रक्षा आवश्यकतायें भी ग्रनुमान से ऊचे रहे थे । इस कारण यह अनुमान 
लगाया गया था कि घाटे में २०० करोड़ रुपए की और वृद्धि होने का अनुमान है । 
इस प्रकार पौंड पावना शेषों के उपयोग के श्रतिरिक्त ६००--५००--२०० श्रर्थात्‌ 
लगभग १,६०० करोड़ रुपये के घादे का ग्रइंत उठ खड़ा हुआ है । इसने निस्सन्‍्देह 
विदेशी विनिमय संकट उपस्थित कर दिया है। 

जनवरी सन्‌ १६५८ से यह निराशाजनक स्थिति कुछ परिवतंच की ओर हृष्टि- 
गोचर होती है । दिसम्बर सन्‌ १६५७ तक ४5८० करोड़ रुपए की विदेशी सहायता 
दूसरी योजना के लिए प्राप्त हो छुकी थी और सन्‌ १६५८ में लगभग ३२४ करोड़ र० 


झौर मिल चुकने की आशा है | इसके अतिरिक्त २२० करोड़ रुपया संयुक्त राज्य अ्म- 
शैका तथा १५० करोड़ रु० विश्व बेंक से मिलने के वचन पुरा हो चुके हैं। इस कारण 
शायद हम संकट का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ हो सकेंगे। एक आशाजनक 
बात और भी है। योजना में निर्यातों के अनुमाव भी वोस्तविक से कम निकले हैं। 
दूसरी योजना में सन्‌ १६५६-५७ के लिए निर्यातों के मूल्य का लक्ष्य केवल १७३ 
करोड़ रुपया था, जबकि उनका वास्तविक मूल्य ६३७ करोड़ रु० रहा है। सन्‌ १६५७- 
५८ के प्रथम ६ महीतों में निर्यातों का मूल्य २६७ करोड़ रुपया रहा था, जबकि योजना 
का साल भर का अनुमान केवल ५6८३ करोड़ रुपये था। इस प्रकार निर्यातों के बढ़ने 
के कारण भी स्थिति के सुधरने की कुछ आ्राशा अ्रवश्य है। 
भारत में विदेशी व्यापार का रूप-- 

दूसरे महायुद्ध का प्रभाव सबसे अधिक भारतीय व्यापार के रूप के परिवर्तन 
में दृष्टियोचर होता है। इस परिवतेन का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा 
सकता है :-- 

१६ ३८-१६ १६४३-४४ १६४४-४५ 








कुल का% कुल' का% कुल का% 

आयात--- 

खाद्यान्न १५७७ ६"० 8६" ४ 

कच्चा माल २१"७ प८' ४ प्र८ ३ 

निर्मित सामान ६०'फ ३८'२ ३१८ 
निर्यात--- 

खाद्यान्न २११३ २२'६ २०"६ 

कच्चा माल ४७* १ २५'६ २५६ 

निर्मित सामान ३०१० ० प्‌ ५१ प्‌ 





व्यापार के रूप के परिवतेन की यह प्रवृत्ति युद्धोत्तर काल में भी बनी रही है। 
सन्‌ १६४८ में खाद्यान्न, कच्चे माल ओर निममित सामान कुल ग्रायात के क्रमशः १५८"६, 
२४३ और ५८"८५०% रहे थे। निर्यातों में निम्तित वस्तुओं का महत्त्व सन्‌ १६४६ में 
४३० से बढ़ कर सन्‌ १६४८ में ४६१२९ तक पहुँच गया था । युद्धोत्तर काल में कच्चे 
माल और तैयार माल के निर्यात को कमी का प्रमुख कारण पाकिस्तान का निर्माण 
था, जिसने कच्चे माल के निर्यात तथां देशी खपत दोनों में कमी कर दी । सन्‌ १६४६ 
के परचात्‌ भारत सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप खाद्यान्न का आयात घटा है। प्रथम 
पंच-वर्षीय योजना में सन्‌ १६५६ के अच्त तक ३० लाख ठन खाद्यान्न के श्रायात का 
अनुमान लगाया गया था, परल्तु भ्रन्तिम दो वर्षों में खाद्य उत्पादन की वृद्धि अनुमान से 
भी अधिक रही थी, इसलिए आयात और घटे थे | तिमित माल के आयात की वृद्धि का 


[ डरफ 


प्रमुख कारण मुद्रा-प्रसार विरोधी त्ीति थी, जिसके भ्रन्तर्गत आयात नियन्त्रण ढोल 
कर दिया गया था | 


व्यापार की दशाएं (#₹लांत्त ०६ प्‌+७४७)--- 

जहाँ तक भारत के व्यापार में विभिन्न देशों के महत्त्व का प्रश्न है, २० वीं 
शताब्दी में ब्रिटेन और साम्राज्य तथा राष्ट्रमण्डल देशों के साथ व्यापार में निरन्तर वृद्धि 
हुई है। सत्‌ १६०६-१४ में इन देशों का भाग केवल ४१०८ था, जो सन्‌ १६४४-४४ 
में ६४०७ तक पहुँच गया था। दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ देश का व्यापार साम्राज्य 
तथा अन्य देश के साथ लगभग समान सा रहा है। नीचे के आँकड़े इस सम्बन्ध में 
उपयोगी होंगे ३--- 


निर्यात-प्रतिशत 
१६०६-१४ १६३८-२९ १६९४१ ११४८ १६५४-५५ 
साम्राज्य देश ४१ प्र्ड ६० प्ू० ३१ 
भ्रन्य देश भ्ह ४६ ४० प्र ६8 
धश्रायात-प्रतिशत 
१६०६-१४ १६३८-३६ १६४४५ १६४८ १६५४-५५ 
साम्राज्य देश ७० प््द ३७ ४६ २३ 
प्रन्य देश ३० ४१ ६३ प््छ ७७ 


उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि साम्राज्य देशों के बाहर से अधिक मात्रा 
में आयात लेने की प्रवृत्ति है, यद्यपि देश के आयात व्यापार में झब भी ब्रिटेन का 
अ्रधिक महत्त्व है । विगत वर्षों में भारत का व्यापार गैर-साम्राज्य देशों के साथ ग्रधिक 
रहा हैं। अमरीका, बेल्जियम, चैकोस्लोवेकिया और जापान से पूंजीगत माल झा रहा 
है ओर बर्मा, पाकिस्तान, अ्र्जेनटा इना, रूस और अमेरिका से खाद्यात्ष । 


भारत की व्यापार नीति 


दूसरे महायुद्ध के काल में भारत सरकार ने देश के व्यापार पर कड़। नियन्त्रण 
रखा था। इसका उद्देश्य विदेशों से श्रधिक से भ्रधिक सैनिक सामान खरीदना और 
देश की विदेशी विनिमय कमाई के उपयोग में बचत करता था। युद्ध का अन्त होने 
पर भी नियन्त्रण को हटाया न जा सका। युद्धोत्तर काल में देश में अन्न का अभाव 
था। ओद्योगिक विकास के लिए मशीनों की आवश्यकता थी और साथ ही, देश की 
निर्यात क्षमता भी सीमित थी । खाद्यान्न, आवश्यक कच्चा माल तथा पूजीगत माल के 
झ्रायात को व्यवस्था करने के लिए व्यापार नियन्त्रण आवश्यक हो गया | सन्‌ १६४७ 
के आायात-निर्यात सन्नियम के भ्रन्तगंत सरकार ने व्यापार नियन्त्रण के विस्तृत अधि- 
कार प्राप्त कर लिये। 


(  ) आयात नियन्त्रण नीति--वारिज्य मन्‍्त्री की श्रध्यक्षता में सत्‌ 


२६४८ में एक आयात सलाहकार परिषद्‌ का निर्माण किया गया। परिषद्‌ झ्रायात के 
लिए झअनुज्ञापन प्रदान करती है, जिसके लिये आयांत की वस्तुओं को तीन भागों में बाँटा 
गया है--( १ ) ऐसा माल जिसके लिए अनुज्ञापव नहीं दिये जा सकते हैं, (२) 
ऐसा माल जिसके आ्रायात के लिये केवल सीमित अंश तक ही अनुज्ञापन दिये जाते हैं 
और ( ३ ) ऐसा माल जो खुले सामान्य श्रनुज्ञापनत के भीतर आता है। आयात के लिए 
परिषद्‌ कच्चे माल, मशीन तथा स्टलिड्ज क्षेत्र के माल को प्राथमिकता देती है। 

... सन्‌ १६४० में सरकार ने एक श्रायात नियन्त्रण जाँच समिति नियुक्त की 
थी। समिति ने सुकाव दिया है कि आ्रायांत नियन्त्रण नीति के तीन उह्ंश्य होने 
चाहिये ;---( १ ) आयातों की मात्रा को विदेशी विनिमय कमाई के भीतर रखना, 
(२ ) विदेशी विनिमय का इस प्रकार वितरण करना कि उपभोक्ताओं के श्रधिकतम्‌ 
सन्‍्तोष के साथ-साथ देश में श्रायोजित विकास की उन्नति हो और ( ३ ) यथासम्भव 
कीमतों के उच्चावचनों को रोकना । समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) केवल वास्तविक उपभोक्ताओं, स्थापित आयातकर्त्ता फर्मों और समु- 
चित नयै व्यापारियों को ही अनुज्ञापन दिये जायें । 


(२ ) अनुज्ञापन प्रदान करने की नीति इतनी उदार होनी चाहिए कि अन्त 
में सभी वस्तुएं उसमें भरा जायें । 

(३) समिति ने प्रस्तुत प्राथमिकता क्रम में संशोधन का सुझाव दिया था श्रौर 
निम्न क्रम की सिफारिश की थी :---(क) आवश्यक कच्चा माल, (ख) मशीनों के पुर्जे, 
(ग) कृषि यत्र, (घ) प्रस्तुत उद्योगों के लिए मशीनरी, (डः) आवश्यक उपभोक्ता माल, 
(च) वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए मशीनें, (छ) नयै उद्योगों के लिए मशीनें 
और (ज) अन्य आवश्यक सामान । 


(४ ) खुले सामान्य अनुजञापपर (0960 5७06789][ वं8७06868) की 
सूची का उस समय तक विस्तार नहीं होना चाहिए जब तक कि इस व्यवस्था को 
दीघंकाल तक बनाये रखता सम्भव न हो । 

(५ ) व्यापार नियन्त्रक शासन की कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। 

सरकार ने समिति की सिफारिशों मान ली हैं, परन्तु प्राथमिकता का नवीन 
क़म निम्न प्रकार निश्चित किया है :--- 

(१) (क ) आवश्यक कच्चा माल । 

( ख ) पुरानी मशीनों के पुूर्ज और भाग । 
(ग ) वे ,उपभोग की वस्तुएं जो जीवन अ्रथवा स्वास्थ्य के लिए 
श्रावश्यक हैं । 

(२) अन्य कच्चा माल और मश्नीनरी । 

( ३ ) अन्य आवश्यक सामान। 

(४ ) भ्रनावश्यक माल | 


([ ४२५ 


समय-समय पर सरकार ने जो श्रायात नीति अपनाई है उसकी लिम्त 
चनायें की गई हैं--( १) इसमें इतनी जल्दी-जल्दी परिवर्तत होता रहता है कि “ 
देश में व्यापारिक अनिश्चितता का वातावररा उत्पन्न हो गया है। इस अनिश्चितता 
के कारण उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को हानि हो रही है। ( २) सरकार की आयात 
नीति का आधार विदेशी विनिमय की उपलब्धता है, जबकि देश की आथिक और 
ग्रोद्योगिक आवश्यकताभञ्रों को आधार बनाना चाहिए था। ( ३ ) भ्रायात सम्बन्धी 
नियन्त्रणों की कार्यंविधि अपनी जटिलता और अप्रवज्ञानिकता के कारण वेईमानी को 
जन्म देती है। इधर इस दिखा में कुछ सुधार हुमा है, परन्तु भ्रव भी स्थिति अमन्तोष- 
जनक ही बनी हुई है । 

( ]] ) निर्यात नियन्त्रण नीति--भारत सरकार की ओर से प्रनेक बार 
यह घोषणा की गई है कि सरकार की निर्यात नीति का आघार निर्यात नियन्त्रण नहीं 
है, बल्कि निर्यात प्रोत्साहन है। इस उद्देश्य से एक निर्यात सलाहकार परिषद्‌ नियुक्त 
की गई है। निर्यात की वस्तुओ्रों को क, ख, ग और घ चार वर्गों में विभाजित किया 
गया है। वर्ग क मैं उन वस्तुश्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी पूर्ति सीमित है 
ओर जिनके लिए निर्यात अनुज्ञापन नहीं दिये जाते हैं। वर्ग ख में खाद्य पदार्थों को 
सम्मिलित किया जाता है, जिन पर खाद्य मन्त्रालय का अधिकार है। वर्ग य में वे 
सभी माल सम्मिलित हैं जिनकी सरकार अथवा देशी उद्योगों के लिए आवश्यकता है । 
प्रन्य सभी वस्तुओ्रों को वर्ग घ में सम्मिलित किया जाता है और उन पर वारिएज्य 
मन्त्रालय का नियन्त्रण रहता है । 

(।]]) व्यापार नियन्त्रण का भविष्य--भारत संयुक्त-राष्ट्र संघ के श्रन्तर्रा- 
ट्रीय व्यापार संगठन का सदस्य है और यह संगठन व्यापारिक प्रतिबन्धों को ढीला 
करने के पक्ष में है। भारत सरकार भी धीरे-धीरे प्रतिबन्धों की नीति को समाप्त 
करने के पक्ष में है। म॒द्रा-कोष ने भी केवल संक्रान्ति काल के लिए ही ऐसे प्रतिबन्धों 
को भ्राज्ञा दी है, परन्तु भारत सरकार हैवाना चार्टर ([9ए7970/9 (09746) झौर 
गेट (960087/9] ै 87'867676 ०॥ 79066 ७00 7 8775) की सिफारिशों को 
पूर्णां रूप में पूरा करने में भ्रसमर्थे है। विगत वर्षों में भारत सरकार ने व्यापारिक 
समभौतों द्वारा अभ्रपनी व्यापार नीति को सफल बनाने का प्रयत्न किया है। ऐसे 
समभोते ब्रिटेन, पाकिस्तान, जापान, जरमंनी, बर्मा, इन्डोनेशिया, रूस, भ्रफगानिस्तान 
झ्ादि झनेक देशों के साथ हुए हैं । 


व्यापाराशेष सम्बन्धी स्थिति-- 

सन्‌ १६५८ में भारत के विदेश्ञी व्यापार की प्रमुख विशेषता उसकी कमी रही 
है। मूल्य की दृष्टि से आयात में २२०७ और निर्यात में १५९५ की कमी हुई है । गत 
वर्ष जनवरी से अ्रगस्त तक ५१६७६ करोड़ रुपये का आयात हुआ झर ३५४४० 
करोड़ कपये का कुल निर्यात हुआ, जबकि सन्‌ १६५७ की इसी अवधि में ये झाँकड़े 


ट६४+ ६४९११ करोड़ रुपयै और ४१४" २६ करोड़ रुपए थे। इस प्रकार व्यापार 
सनन्‍्तुलन के घाटे में ८६'८६ करोड़ रुपये की कमी हो गई। इसका प्रमुख कारण 
सरकार की श्रधिक कठोर श्रायात नीति है, जिससे भ्रायात में अपेक्षाकृत अधिक 
गिरावट आई है। मूल्य के अ्रतिरिक्त- व्यापार के परिमारा में भी कमी हुई है। 
जनवरी-जून सन्‌ १६४५८ में निर्यात्‌ का परिमाण सम्बन्धी निर्देशांक ( आधार वर्ष 
१६४२-१५३७- १०० ) ९६ तथा झायात का १२६ रहा, जबकि सन्‌ १६५७ की इसी 
अवधि में क्रमशः ११७ तथा १५० था। स्थिति निम्त प्रकार रही है :--- 


( करोड़ रुपयों में ) 
जनवरी-अगस्त जनवरी-पगस्त ४७ की श्रपेक्षा ५६ में 
१६५८ १६५७ हुई शुद्ध घट-बढ़ 

आयात ४१२७६ ६५६११ “ १४६२४ 
निर्यात ३४६९० १ ४११"४० “-+ ६२३६ 
पुनर्निर्यात "७६ २८६ न- २९६० 
कुल निर्यात ३५४८० ४१४२६ “ #९"४६ 
व्यापार सन्तुलन १५७६६ २४४८ २ “ ८5९८६ 


जहाँ तक व्यापार की विक्षा का प्रइन है, हमारा लगभग आधा व्यापार तीन 
देशों पर्थात्‌ ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका तथा परिचमी जमंनी के साथ है, जिनके 
साथ क्रमशः कुल का २७, १४ और ६% व्यापार रहा है, विगत वर्षों में ब्रिटेन का 
महत्त्व बराबर घटता जा रहा है और संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिमी जमंतरी, जापान, 
इठली, रूस तथा पश्चिमी और पूर्वी एशिया के देशों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। 
व्यापार के रूप को नीचे की तालिका में दिखाया गया है ३--- 


सन्‌ १६५४७ में भारत के व्यापार का रूप 


योग 


अिननलललतअमनकस नम तकननन- न नमक. 


इ६ृषर'८५ १,०२५'८२ 


( करोड़ रुपयों में ) 

शीर्षक कुल निर्यात कुल आयात व्यापाराश्ेष 

खाद्य सामग्री १७६९*९३४ ६ प्र"८७ न- ८४४७ 
पेय तथा तम्बाकू १२९८६ र'र८ न १०४८ 
अ्खाद्य पदार्थ १२४६४ ११२१६ न- १२४८ 
धातुएं , ई धन आदि १२६३ १०७'प्र८ “ ६५४५ 
चर्बी, तेल, इत्यादि १२९६६ ५६२ ना ६७७ 
रसायनिक पदाथ्थ॑ पून्६० ७६९६७ -- ७१'६७ 
निर्मित वस्तुएं २७२"४३ २८६५४ -- ३०५०७ 
मशीनरी तथा यातायात सामान ३७१ ३०८'७८ “१०५०७ 
विविध निर्मित वस्तुएं ९६५ २२५५. - (१२६० 
अन्य दस्तुए हश८ ७३६ + २२ 


-- स२े८२ ६९७ 


भारत के विदेशी व्यापार का भावष्य--- 


देश की पंच-वर्षीय योजनाञ्रों को सफल वनाने के लिये भारत सरकार को 
माजकल की तरह भविष्य में ;भी ग्रायोजित व्यापार (]85780 7७४०७) की नीति 
अ्पनानी पड़ेगी । भविष्य में हमें पहले से अधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता 
होगी, ताकि आवश्यक पूजीगत माल व औद्योगिक कच्ची सामग्री का आयात कर सकें | 
भ्रतः हमें निर्यातों में अधिक से भ्रधिक वृद्धि और आयातों में अधिक से अधिक कमी 
करनी पड़ेगी, ताकि भुगतान सन्तुलन हमारे अनुकूल रहे | स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन 
विदेशी व्यापार को बढ़ाने में पर्याप्त योग दे रहा है, किन्तु इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार 
होना चाहिये । निर्यात प्रोत्साहक काउन्सिलों ने निर्यात-वाजार की खोज में विदेशों को 
प्रतिनिधि मण्डल भेजे हैं। अभी अन्य वस्तुओं के लिये भी निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिलें 
स्थापित करने की आवश्यकता है । भविष्य में सरकार को ऐसी निर्यात नीति ग्रहण 
करनी पड़ेगी जिससे भारत उन वस्तुओं के तिर्यात में विज्येपता प्राप्त कर ले जिनमें उसे 
तुलनात्मक लाभ अ्रधिक है ओर भारतीय वस्तुयें विदेशी बाजारों में स्पर्धा कर सकें । 


0ए&570ए5 


८- 28०7७ मै कजत॥,. (..०७ /#॥.- 
, भारतीय विदेशी व्यापार में सन्‌ १६४७ के उपरान्त क्या मुख्य परिवर्तन हुए हैं, 
स्पष्ट कीजिये और समझाइए कि क्‍या ये परिवर्तन देश के लिए हितकर सिद्ध हुए हैं १ 
न 6 कि ९६.,०५७- "००० क्रोपल५ धर न लकी २» ५0९० है ७०० » ५७ (8९78 + 3. 5, 958) 
2... 72680706 (॥6 एागहुगरहु त66707 890 एछ३५९०॥ रण साठां॥/8 08867 
+79806 5१7706 939., * (8879, 3. 2. , !956 50599.) 
3. हिन्दुस्तान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सत्‌ १४४७ के बाद और सन्‌ १६३६ से पहले 
के समय में क्या और क्‍यों अन्तर हुआ १ (387०9, 3. 8., 957 5090.) 
4, [0 89 ए 6ए७7/, $96 99]87086 ० ६7806 0085 ए० ६८] ६7986 कण 
8007 एफ? ऊअिरवायांगर (5 ४६०/०776ए०ा 707 6 छठ0गए ०0 प्रा 0 
6 0909॥707 ० [70045 886 एछण््ठी०४व. (5879, 3. 3., 956) 
5,“ १६४७ से सारतीय विदेशी व्यापार की प्रभुख प्रगतियों का वर्रान कीजिये । 
| (8]979/90, 8. &., 955, 956) 
6... 30000 फ्ञाशीफ ईक्‍0 +#6 वर्कक्ांण200 7 ता 8 3909708 07 
॥7906 88७: ६96 56०076 ७670 एछ३४... ज॥०४६ 7986825प. 788 ए0०प्रोते 
ए0प 5886४ $0 एथ66ए ६08 ४प्७07 ऐ (0)0 , 8. 2., 954) 
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. विदेशी विनिमय 
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विदेशी विनिमय का अथे-- 
विदेशी विनिमय शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र में कई श्रथों में किया जाता है :--- 


। ( १ ) विस्तृत श्रर्थ में“- कुछ लेखकों का विचार है कि विदेशी विनिमय का 
प्रभिप्राय उस सारी क्रिया से होता है जिसके द्वारा दो व्यापारियों द्वारा अपने विदेशी 
दायित्त्वों का भुगतान किया जाता है। यह इस शब्द का बड़ा ही विस्तृत अर्थ है, 
क्योंकि इस अर्थ में वे सब संस्थाएँ जो विदेशी भुगतानों में सहायता करती है, वे 
सब रौतियाँ जिनके द्वारा विदेशी भुगतान किये जाते हैं, वे सभी उपाय जिनका 
रस सम्बन्ध में उपयोग क्रिया जाता है तथा वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा 
को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जांता - है, सबके सब विदेशी विनिमय में सम्मि- 
लित हो जाते हैं।.. + । 

( २ ) संकुचित श्रर्थ में-- विदेशी विनिमय का उपयोग संकुचित भ्रर्थ में भी 
किया जाता है। (क) इस सम्बन्ध में कुछ लोग तो विदेशी विनिमय का श्र उन सब 
पुविधाओं से लगाते हैं जो विदेशी भुगतानों के छुकाने से सम्बन्धित होती हैं। (ख) 
ऊुँच इसका अर्थ विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय से लगाते हैं और (ग) कुछ इसके 
हारा उस अनुपात अथवा दूर को सूचित करते हैं जिस पर विभिन्न देशों की मुद्रा की 
अदल-बदल होती है। 
निष्कर्ष -- 

आगे के सारे अध्ययन में हम इस शब्द का उपग्रोग संकुचित अर्थ में ही 
करे | विदेशी विनिमय की एक सरल परिभाषा हम इस ग्रकार कर सकते हैं कि 
विदेशी विनिमय का अभिग्राय उन ग्रपत्रों, रीतियों अथवा साधनों से होता है 
जिनके द्वारा विदंशी भुगतान चुकाये जाते हैं | 
विदेशी विनिमय की समस्या-- 

विदेशी विनिमय की समस्या इस कारण उदय होती है कि अलग-अलग 
देशों के चलन अलग-अलग होते हैं और प्रत्येक देश के निवासी अपने देश के 
चलन में भुगतान स्वीकार करते हैं | उदाहरणस्वरूप, भारतीय व्यापारी बिदेश्ञों को 
भेजे हुये माल की कीमत रुपयों में चाहते हैं । इसी प्रकार श्रमरीकन व्यापारी डालर 


| ४२७ 


में ही भुगतान लेंगे, ब्रिटिश व्यापारी पौंड में और जापानी व्यापारी मैन में। यही 
कारण है कि भ्न्तर्राष्रीय व्यापार के प्रत्येक व्यवसाय में हमें प्रपने देश के चलन को 
ग्रन्य देशों के चलन में बदलना पड़ता है। विदेशी चलनों के क्रय-विक्रप तथा एक देश 
के चलन के दूसरे देश के चलन में होने वाले विनिमय श्रनुपात को ही हम विदेशी 
विनिमय का नाम देते हैं । प्रस्तुत विवेचना में हम विदेशी विनिमय को विदेशी विनि- 
मय दर के अर्थ में उपयोग करेंगे और हमारा प्रयत्व मुख्यतया इसी दर से सम्बन्धित 
बातों का अध्ययन करना होगा । विदेज्षी व्यापार में श्रान्तरिक व्यापार की तुलना में 
साधारणतया इसी कारण जटिलता आरा जाती है कि उसमें देश के चलन को बिना 
विदेशी चलनों में बदले कोई व्यवसाय नहीं हो सकता है । 
विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण--- 

विनिमय दर केवल दो देशों के चलनों के विनिमय अनुपात को सूचित करती 
है। यदि एक पौंड के बदले में १३१३ रुपये मिल सकते हैं तो रुपया और पौंड को 
विनिमय दर १ पोंड-- १३९३ रुपया होगी । इसी प्रकार यदि विदेशों विनिमय वाजार 
में १ रुपये के बदले में २१ सेन्ट प्राप्त होते हैं तो रुपये और डालर की विनिमय दर 
१ रुपया - २१ सेन्ट भ्रथवा १ डालर 5--४"७६ रुपया होगी। स्म्रण रहे कि विनिमय 
दर सदा के लिए स्थिर नहीं रहती है। इसमें समय-समय पर परिवर्तव होते रहते हैं, 
जिनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और देश की श्रान्तरिक अर्थ॑-व्यवस्था दोनों पर प्रभाव 
पड़ता है । यही कारण है कि विनिमय दर तथा उसके परिवतंनों के अ्रध्ययन का देश 
के आ्रथिक जीवन में भारी महत्त्व होता है । 

विनिमय दरों के निर्धारण की समस्या का दो अग्रलग-अलग रूपों में अध्ययन 
किया जा सकता हैः--(]) स्वरांमाव प्रणाली के अन्तर्गत और (]]) स्वतन्त्र 
चलन प्रणाली अथवा पत्र-चलन-मान के अन्तर्गत । इन दोनों प्रणालियों में विनिमय 
दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई मौलिक भेद तो नहीं होता है, परन्तु क्योंकि 
स्वरणंमान में स्वर के रूप में सभी देशों के ,लिए कीमतों का एक सामूहिक मापक 
विद्यमान होता है, इस कारण विनिमय दर के निर्धारण में सरलता रहती है। 


([) स्वरणुमान में विनिमय दर का निर्धारण-- 

-+यदि सभी देशों में स्वर्शामान हो और सोने के आयात और निर्यात पर किसी 
भी प्रकार के प्रतिबन्ध न हों तो विनिमय दरों का निर्धारण काफी सरल होता है। 
बात यह है कि प्रत्येक स्व॒शंमान देश का चलन सोने की एक निश्चित मात्रा में परि- 
वर्ततीय होता है । हेबरलर (उप्र८०७/४७/० ने कहा हे कि यदि व्यापारी देशों में 
सरणमान है और सोने के आयात-निर्यात अनियन्त्रित हैं तो उनके चलन का सम्बन्ध 
काफी हृढ़ होगा । ऐसे देशों के बीच की विनिमय दर उनके चलनों की सोना 
खरीदने की शक्ति में समानता स्थाप्ति करके ग्राप्त की जाती हे | उदाहरण॒स्वरूप, 
यदि भारत में एक आऔंस सोने की कीमत २२५ रुपया है और इज्जलेंड में उसकी कीमत 


१५ पोंड है तो रुपये और पौंड की विनिमय दर १५ पौंड-२२५ रुपया अथवा १ पौंड 
++ १४ रुपया होगी। इसी प्रकार यदि अमरीका में ४५ डालर के बदले में १ श्ौंस 
सोना खरीदा जा सकता है तो रुपये और डालर की विनिमय दर २२५ रुपये -- ४५ 
डालर अ्रथवा १ डालर बराबर ५ रुपया होगी । इसी आ्राघार पर पांड और डालर की 
विनिमय दर १ पौंड->३ डालर होगी। स्मरण रहे कि उपरोक्त सभी विनिमय दरें 
प्रत्येक चलन की उसके अपने देश के भीतर स्वरा क्रयः शक्ति की समानता द्वारा प्राप्त 
की गई हैं | १ पौंड के बदले में इद्धलेंड में ठीक उतनी ही मात्रा में सोना खरीदा जा 
सकता है जितता कि ३ डालर के बदले में श्रमरीका में, अथवा १५ रुपये के बढले में 
भारत में। स्वर क्रयः शक्ति की समांनता द्वारा जो विनिमय दर ग्राप्त होती है 
उसे आधिक भाषा में “विनिमय की टकसाली दर! (॥/68६ 726#% ०/ #&606- 
/८४6) अथवा सिर्ण मूल्य समानता दर? -(606 74# ० उट्#०%68) 
कृहा जाता है। स्वर्एमान देशों के बीच विनिमय दर की दीकालीन प्रवृत्ति इसी 
की ओर होती है, यद्यपि समय-समय पर वास्तविक विनिमय दर इसमे थोड़ी सी 
मित्र भी हो सकती है । 

स्वरण!मान में विनिमय दरों के उद्चावचन-- 

स्व॒रांमुल्य समानता दर विनिमय दरों की सामान्य प्रवृत्ति को ही दिखाती है। 
वास्तविक दर का इसके बराबर होना सदा ही श्रावश्यक नहीं होता है । व्यापाराशेष 
का अत्येक परिवर्तन इस दर में भी कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य कर देता है। 
मान, लीजिये कि इड्लेंड भौर श्रमरीका दोनों ही स्वरणंमान देश हैं और दोनों के बीच 
की स्वरणंमुल्य विनिमय दर १ पौंड--३ डालर है, परन्तु मान लीजिए कि किसी एक 
वर्ष में इड्चलंड श्रमरीका से अधिक माल मँगाता है और उसकी तुलना में श्रमरीका को 
कम माल भेजता है । इसका परिणाम यह होगा कि इज्जलेंड के लिए डालर की माँग 
बढ़ जायगी, क्योंकि इड्जलेंड के लिए अपने आयातों की कोमत को डालर में चुकाना 
आवश्यक होता है। इप्के विपरीत अमरीका में ब्रिटिश ब्यापारियों को भुगतान करने 
के लिए पौंड की माँग अपेक्षतत कम होगी । मांग का साधारण नियम हमें यह बताता 
है कि जिस वस्तु की बाजार में माँग बढ़ जाती है उसकी कीमत ऊपर चढ़ जाती है 
ओर इसके विपरीत जिस वस्तु की माँग घट जाती है उसकी कीमत नीचे गिर जाती 
है । डालर की माँग बढ़ जाने के कारण विदेशी विनिमय बाजार में उत्तकी कीमत बढ़ 
जायगी और इसके विपरीत पौंड की कीमत में कमी हो जावगी, श्रतः १ पौंड की 
कीमत ३ डालर से कम रह जायगी, अर्थात्‌ एक पौंड के बदले में तीन से कम ही 
डालर प्राप्त होंगे । द 
स्मरण रहे कि स्वर॑सान में एक देश के व्यापारियों के लिये विदेशियों को 

भुगतान करने के दो ज्पाय होते हैं :--या तो विदेशी विनिमय बाजार से, जिसकी 
प्रमुख संस्था विनिमय बंक होती है, विदेशी चलन को खरीद कर भुगतान किया 
जा सकता है अथवा सोना विदेश को भेज कर उसके बदले में वहाँ की केन्द्रीय 
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बेंक अथवा वहाँ के मुद्रा-संचालक से विदेशी चलन खरीदा जा सकता 
है | दोनों ही रीतियां उपयोग में लाई जाती हैं, परन्तु समय पिशेष में 
किस रीति द्वारा भुगताव किया जायगा, यह इस बात पर निभंर होता है 
कि कौन सी रीति अधिक लाभदायक है। सोने का नियात (करने में खो 
पड़ता है, उसकी पंर्किंग, यातायात तथा वासे पर व्यय होता हैे। इच्च छरण इस 
नीति से स्वण-मूल्य दर पर विदेशी विनिमय ब्राप्त नहोँ होता है। उद्दहरण के 
लिये, मान लीजिए कि इड्जलंड से १ पांड की कीमत का सोना अमरीका को भेजने के 
सम्बन्ध में '०२ डालर का खर्चा बठता है। इस दक्शा में १ पौंड का सोना अमरीका 
को भेज कर केवल २६८ डालर प्राप्त किये जा सकते हैं, क्द्योंकि "०२ डालर तो 
स्वर्ण निर्यात व्यय के रूप में निकल जाता है। यदि विदेशी विनिमय वांजार में १ 
पौंड के बदले में २१९८ डालर से अधिक मिल जाता है तो इड्डलेंड के व्यापारी अमरीका 
को सोना भेज कर डालर प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, परन्तु जब विदेशी विनिमय 
बाजार से भी एक पॉंड के बदले में इतना ही डालर मिलता है तो ब्रिटिश व्यापारी 
इस सम्बन्ध में तटस्थ रहेंगे कि डालर को विदेशी विनिमय बाजार से खरीदा जाय 
ग्रथवा स्वर्ण निर्यात द्वारा प्राप्त किया जाय । यदि विनिमय बेंक १ पौंड के बदले में 
२६८ डालर से थोड़ा सा भी कम डालर देने का प्रयत्न करती है तो उससे डालर 
नहीं खरीदा जायगा, बल्कि स्वणां निर्यात द्वारा डालर प्राप्त किया जायगा। इस प्रकार 
? पौंड के बदले में कम से कम २६८ डालर अवश्य प्राप्त किये जा सकते हैं | इद्धलेंड 
के दृष्टिकोण से विनिमय दर इससे नीचे नहीं गिर सकती है । इस बिन्द्र पर विनिमय 
दर फे आते ही इड्जलेंड से सोने के नियात आरम्भ हो जायेंगे, अतः इस बिन्द्र को 
इड्न्‍नलेंड का स्वर्ण निर्यात विचुट (4०4 2:279०07४ /9४76) कह्य जाता है | 
अमेरिका के दृष्टिकोण से विनिमय दर के इस बिन्द्र पर आते ही स्व॒एं आयात 
आरम्म हो जायेंगे आर यह उसके लिए 'खर आयात बिन्दट (छा 
॥४४07४ 070४) होगा | स्वरणुमान के अच्तयत विनिमय दर में इसस अधिक 
प्रिवतन नहीं हो सकेंगे | 
अब एक दूसरी स्थिति को लोजिये | मान लीजिये कि किसी वर्ष में इड्जलेंड 
प्रमेरिका को अधिक माल भेजता है ओर उसकी तुलना में वहाँ से कम माल सँगाता 
है। इस दशा में व्यापाराशेष इड्भलेंड के पक्ष में हो जायगा। अमरीका में पौंड की 
माँग बढ़ेगी और उसके विपरीत इड्भलेंड में डालर की माँग कम हो जायगी । विदेशी 
विनिमय बाजार में पौंड की डालर में कीमत बढ़ जायगी ओर इस्त प्रकोर एक पौंड के 
बदले में ३ से अधिक डालर प्राप्त हो जायेंगे, परन्तु अमेरिकन व्यापारी भी पौंड को 
या तो विनिमय बेंक से खरीद कर प्राप्त कर सकते है या इजड्डलेंड को सोना भेज कर 
खरीद सकते हैं । यदि तीव डालर का सोना भेजने पर कुल खर्च "०२ डाबर होता है 
तो अमेरिकन व्यापारियों को सोने के निर्यात द्वारा ३ डालर के स्थान पर ६*०२ डालर 
में १ पौंड प्राप्त होगा । जब तक विनिमय बेंक ३"०२ डालर के बदले में १ पोंड से 
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अ्रधिक देती रहेगी, अमरीका द्वारा स्वर्ण निर्यात का ग्रद्न ही नहीं उठेगा, परल्तु यदि 
बाजार में विनिमय दर १ पौंड--३"०२ डालर के बराबर हो जाती है तो अमरीका 
से स्व निर्यात आरम्भ हो जायगा । यही अमरीका के लिए स्वणां निर्यात बिन्दु होगा 
और इज्जलेंड के लिए स्वर्ण आयात बिन्दु । पौंड की कौमत ३९०२ डालर से ऊपर 
नहीं जायगी । 

स्वर्ण आयात और स्वर्ण निर्यात बिन्दुओं को सायूहिक रूप में स्वर 
बिन्दु (406 7०7४४), धातु बिचचु (/४:०८४४ 2208/६68) अथवा पाट बिन्दु 
(20000%8 7?०(४४४9) कहा जाता हैं । ये दोनों बिन्दु स्वर्णमान के अन्तर्गत 
विनिमय दर के चढ़ाव और उसके पतन की सीमायें निश्चित करते हैं | हम ऐसा 
तो नहीं कह सकते हैं कि स्वर्॑मान में विदेशी विनिमय दर पूरणंतया स्थिर रहती है, 
परन्तु इतना अवश्य कह सकते हैं कि स्वणंमान में विनिमय दरों के उच्चावचन स्वरां 
बिन्दुओं द्वारा निश्चित की गई संकुचित सीमाओ्रों के ही भीतर रहते हैं । उनमें श्रत्या- 
धिक उच्चावचन नहीं हो पाते हैं । 

स्मरण रहे कि स्व॒रंभान सम्बन्धी उपरोक्त अवस्था तभी सम्भव होती हैं 
जबकि स्वर्ण के आवागमन ' पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाते हैं। 
यदि कोई देश स्वरा के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाता है तो विनिमय दरों के उच्चावचनों 
का रुक जाना आवश्यक नहीं होता है । उस दशा में विदेशी विनिमय दर में विदेशी 
विनिमय की माँग और पूर्ति के अनुसार किसी भी अंश तक परिवर्तन हो सकते हैं। 
(ा) स्वतन्त्र चलन अथवा पत्र-चलन प्रणाल्ली में विनिमय दर-- 

ऐसी चलन प्रणाली में एक देश के चलन का दूसरे देश के चलन में कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं होता है । विभिन्न देशों की मुद्राएँ स्वरा अयवा श्रन्य किसी एक धातु में 
परिवर्तनशील नहीं होती हैं। इसके कारण विभिन्न चलनों के मूल्यों का कोई सामूहिक 
मापक नहीं होता है। इस सम्बन्ध में विनिमय दर के निर्धारण का सबसे महत्तत- 
पूर्ण लिद्धान्त क्रयः शक्ति समानता सिद्धान्त (72ककरदना॥ 0 00000 
67४६४ 7%6०११/) है | सबसे पहले हम उसी की विवेचना करेंगे । 


क्यू: शक्ति समानता सिद्धान्त 

६3 इस सिद्धान्त का निर्माण स्वीडन के प्रसिद्ध अथेज्ास्री गस्‍्टाव, कैसुलु 
(6प्रश8ए (885७)) ने किया था और इसो कौरण इसे कैसल का क्रयः शक्ति 
समानता सिद्धान्त (()88809] 8 रिप्राएाकछाह 7067 ?&+70॥ए 7760०) 
कहा जाता है। यह सिद्धान्त एक बड़े भ्रंश तक विनिमय दरों के निर्धारण की ठीक, 
वेसी ही व्यास्या करता है जैसी कि हमने स्वरंमान के अन्तर्गत की थी। जब दो 
व्यापारी देशों में स्वणंमान का चलन नहीं होता तो निस्सन्‍्देह सोने में उनके चलनों 
को क्रयः शक्ति की समानता द्वारा वितिमय दर का निर्धारण नहीं होता है, परल्तु स्वरां 
के स्थान पर किसी दैनिक उपग्रोग की वस्तु में दोनों चलनों की क्रयः ब्क्ति का पता 
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याया जा सकता हैं और इस क्रयः शक्ति की समानता द्वारा विनिमय दर को निदिचत 
केया जा सकता है। मान लीजिए कि इड्डलेंड में १ पौंड द्वारा ठीक उतनी ही मात्रा में 
हूँ खरीदा जा सकता है जितना कि अमरीका में ४ डालर के बदले में । ऐसी दल्षा में 
ढ़ श्रोर डालर की गेहूँ खरीदने की शक्ति में समानता उत्पन्न करके पौंड और डालर 
हि विनिमय अनुपात १ : ४ होगा । 

29 परन्तु उपरोक्त रीति बहुत लाभदायक नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्र पत्र-चलन 
णाली में कोई भी एक वस्तु ऐसी नहीं होती है जिसे चलन की क्रयः शक्ति के मापक 
$ रूप उपयोग किया जा सके | केसल का विचार है कि विनिमय दर के निर्धारण 
) लिए हमें किसी एक वस्तु में चलन की क्रयः शक्ति को नहीं नापना चाहिये 
एन्‍्तु यदि हम दो मुद्राओं की सामान्य क्रमः शक्ति (तकाक्षद्यों स्‍ए+टॉच8- 
॥9 070९१) में समानता कर देने हैँ तो विनिमय दर का पता अवश्य लग 
गुया..] मान लीजिये कि इज्जलेंड में १ पोंड की सामान्य क्रयः वक्ति उतनी ही है 
जतनी कि अमरीका में ४ डालर की तो इड्धलेंड और अ्रमरीका के बीच की विनिमय 
र १ पोंड ->४ डालर होगी। सामान्य क्रयः शक्ति से हमारा अ्भिप्राय मुद्दा की 
[धारण रूप में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने की गक्ति से होता है । एक छोटे से 
दाहरण द्वारा उपरोक्त सिद्धान्त को समभने में सहायता मिलेगी। मान लीजिए कि 
!म १,५६० वस्तुओं और सेवाओं को इड्जलेंड की वस्तुग्रों और सेवाश्रों के प्रतिनिधि 
; रूप में चुन लेते हैं । मान लीजिये कि वस्तुओं और सेवाओं के इस विशाल समूह 
गै कीमत इड्धलेंड में ५२० पौंड है, जिसका अर्थ यह होगा कि पौंड की सामान्य क्रय: 
क्ति ३ है । अब भान लीजिए कि वस्तुओं और सेवाओं के इसी विजश्ञाल समृह को 
गैमत श्रमरीका में २,०८० डालर है, जिसके अनुसार डालर की सामान्य क्रयः शक्ति 
होगी । इसका स्पष्ट श्रथ यह होता है कि १ पौंड की सामान्य क्रय: शक्ति ४ डालर 
गे सामान्य क्रय; इक्ति के बराबर होगी, अतः पोंड और डालर का विनिमय अनुपात 
| $ ४ होगा और यही दोनों के बीच की विनिमय दर होगी । किशिशिड ०) 

3) उपरोक्त विवेचन में हमने केवल यह बताने का प्रयत्न किया है कि कंसल के 
प्नुसार विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है, परन्तु केसल का सिद्धान्त 
स्तव में तीनों बातों को बताता हें--(? ) विनिमय दर कि्न ग्रकार निश्चित 
ती है, (२ ) विनिमय दर में क्यों परिवर्तन होते हैं और ( हे ) विनिसय दर 
। परिकर्तनों की दिशा और उनका अश क्या होता हूँ ? कैसल का विचार है कि 
के) दो देशों के चलनों का विनिमय अनुपात उन चलनों की सामान्य क्रय: शक्ति की 
मानता द्वारा निश्चित होता है, (व) उसमें इस प्रकार की क्रयः शक्ति के तुलनात्मक 
रिवर्तनों के कारण परिवतंन होते हैं और (ग) इन परिवर्तेनों की दिशा तथा उनका 
शि सामान्य क्रयः शक्ति के तुलनात्मक परिवतंनों के अनुसार होता. है। क्रय: शक्ति 
मानता सिद्धान्त का यही अन्तिम रूप है । 

(६) श्री एंसं० ई० टॉमस (5, ६५. 4]07788) ने इस सिद्धान्त को इन छब्दों में 
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व्यक्त किया है---एक देश की करेन्‍्सी का मूल्य दूसरे देश की करेन्‍्सी के रूप में किसी 
समय विशेष पर, बाजार की माँग ओर पूर्ति की दकशाओं द्वारा निर्धारित होता है; दीष॑ 
काल में यह भूल्य उन दोनों देझ्ों की मुद्रात्रों के सापेक्षिक मूल्यों द्वारा निश्चित होता हैं 
जैसा कि उन देशों की करेंसी की क्रयः शक्ति अपने अपने देशों की वस्तुग्नों और सेवाओं 
के रूप में होती है । अन्य शब्दों में, विनिमय दर में उसी बिन्दु पर स्थिर होने की प्रवृत्ति 
होती है जहाँ दोनों देशों की मुद्राओ्रों की क्रपः शक्ति समान होती है । इस बिन्दु को ही 
क्रय: शक्ति समता' कहते हैं । * 

5३) यहाँ पर यह आवद्यक प्रतीत होता है कि चलन की सामान्य क्रयः शक्ति और 
उसके तुलनात्मक परिवतंनों का श्रथे स्पष्ट कर दिया जाय । सामान्य क्रम: शक्ति चलते 
विशेष की वस्तुएं और सेवाए' खरीदने को औसत क्षमता की ओर संकेत करती है। 
यह इस बात को सूचित करती है कि एक निश्चित काल में चलने की एक इकाई 
ग्रोसतन कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकती है। यदि हम भारत में ५०७ 
प्रतिनिधि वस्तुओं भौर सेवाश्नों की औसत कीमत निकालते हैं ( इस प्रकार की कीमत 
इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के योग को इनकी संख्या से भाग देकर निकल 
आयेगी ) और मान लीजिये कि वह २ रुपया निकलती है तो ऐसी दक्षा में २ रुपए की 
सामान्य क्रयः शक्ति एक वस्तु होगी अथवा इस प्रकार कहिये कि रुपये की क्रयः शक्ति 
| वस्तु के बराबर होगी। इसी प्रकार सभी चलनों की उनके अपने देश में सामान्य 
क्रय: वक्ति ज्ञात की जा सकती है। 

किसी चलन की सामान्य क्र्यः शक्ति के तुलनात्मक परिवर्तन का अभिप्राय 
कहे ता है कि किसी दूसरी चलन की सामान्य क्रयः शक्ति की तुलना में चलन विशेष 
की क्रय:.बक्ति में विस अंदर तक परिवतंन हुआ है । उदाहरणस्वरूप, मान लीजियै कि 
सन्‌ १६३६ ७०१०० के आधार पर सन्‌ १६४२ में इज्धलेंड में सामान्य कीमतों का सूचक 
अंक ३०० हो जाता है अर्थात्‌ पौंड की सामान्य क्रय: शक्ति एक-तिहाई रह जाती है, 
किन्तु इसी काल' में अमरीका सें सामान्य कीमतों का सूचक अंक २०० होता है प्र्थात्‌ 
डालर की सामान्य क्रयः गक्ति आधी रह जाती है। निश्चय है कि ऐसी दशा में डालर 
की तुलना में पोंड की सामान्य क्रयः शक्ति में अधिक कमी हुई है। जब एक चलन की 
सामान्य क्रयः शक्ति में दूसरे चलन की सामान्य क्रय: शक्ति से कम अथवा अधिक परि 
वर्तन होते हैं तो चलनों को क्रयः शक्ति में तुलनात्मक परिवतंन हो जात हैं । 
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इस प्रकार सामात्य क्रयः गक्ति के तुलनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप निश्चित 
_ विनिमय दरों में परिवर्तंत हो सकते हैं। क्रयः शक्ति के परिवर्तन दो प्रकार के हो 
सकते हैं--समान तथा तुलनात्मक । समान परिवर्तनों के फलस्व्ररूप विनिमय दरों में 
किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे, किन्तु यदि परिवर्तन तुलनात्मक हैं अर्थात्‌ यदि 
एक चलन की क्रयः वक्ति में दूसरी चलन की क्रय: शक्ति की अपेक्षा अधिक परिवर्तन 
होते हैं तो विनिमय दर में भी उसी अनुपात में तथा उसी दिद्या में परिवर्तन हो 
जायेंग्रे +. यदि पोंड की सामान्य क्रय; शक्ति डालर की क्रयः शक्ति की तुनता में २०% 
घट जाती है तो पॉंड की कीमत भी डालर में ठीक इसी अनुपात में घट जायगी | दूसरे 
शब्दों में, यदि अमरीका की तुलना में इद्धलेंड में कोमतों का सामान्य कीमत-स्तर बढ़ 
जाता है तो पॉंड की विदेशी कीमत डालर में उसी अनुपात में बढ़ जायगी। एक 
उपयुक्त उदाहरण से यह सत्य स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये कि मुद्रा-प्रसार 
के कारण इजड्धलेंड ओर अमरीका दोनों में ही सामान्य कीमतों का सूचक-अ्रंक्र सन्‌ 
१६३६-७० १०० के आधार पर सन्‌ १६४२ में क्रनशः २१० और २१० हो जाता है 
तो इस दशा में यद्यपि पॉंड तथा डालर दोनों ही की क्रयः शक्ति घट जाती है, परल्तु 
क्रयः भक्ति में तुलनात्मक परिवर्तन नहीं होते, क्‍योंकि दोनों ही चलनों की कीमत एक 
ही अनुपात में घटती है। यह अवस्था क्रयः शक्ति के समान परिवर्तन की है और इसके 
कारण विनिमय दर में परिवतंन नहीं होंगे । 

3 अक विपरीत यदि ऐसा होता है कि इड्जलेंड में मुद्रा-प्रसार का अंश अमरीका 
की श्रपेक्षा अधिक रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ कीमतों की वृद्धि अभ्रमरीका की 
तुलना में श्रधिक होती है तो स्थिति बदल जायगी । यदि इड्जलेंड में सन्‌ १६९३६ -+ 
१०० के आधार पर कीमतों का सूचक-अछ्ू सन्‌ १६९५४ में २०० है, परन्तु अमरीका 
में वह केवल १५० है वो इस दशा में पाँड की क्रयः शक्ति डालर की क्रयः शक्ति की 
तुलना में अधिक अंश तक घट जायगी। क्रयः शक्ति में तुलनात्मक परिवतंव होगे और 
उन्हीं के अनुसार विनिमय दर भी बदल जायगी । कैसल के अनुसार नई विनिमय दर 
का प्रता लगाने के लिए आधार वर्ष की दर में प्रत्येक चलन को देश विशेष के निर्देशांक 
से गुणा कर देना चाहिए। यदि सन्‌ १६३६ में विनिसय दर १ पौंड>->४ डालर थी 
तो सन्‌ १६९५४ में यह निम्न समीकरण से प्राप्त होगी :--- 

पौंड ८ इज्धलेंड का निर्देशांक -- डालर >< अमेरिकन निर्देशांक 
झर्थात्‌ू १ पॉड>८२००७-४ डालर >८ १५० 

... अथवा १ पॉंड न्‍+३े डालर 

९); स्मरण रहे कि पौंड की क्रयः शक्ति में कमी हो गई थी और इसी कारण 
उसकी विनिमय दर ( ठालर खरीदने की शक्ति ) भी कम हो गई है। ४ डालर के 
स्थान पर श्रब ! पौंड के बदले में केवल ३ डालर ही मिलते हैं। साथ ही, पौंड की 
क्यः शक्ति में, डालर की तुलना में, उपरोक्त उद्दृहरण के अनुसार 3+2 ८6३ अर्थात्‌ 

सु०्च्‌ ज्ड्ाछ ([ २८) द 


४र३े४ड ] 


२५%, की कमी होती है, अतः क्रयः शक्ति का तुलनात्मक परिवर्तेव २५% है और 
ठीक यही परिवतंन पांड की विदेशी विनिमय दर में भी हुआ है, क्योंकि १ पौंड ४ 
डालर के स्थान पर केवल ३ डालर के बराबर रह गया है। इस प्रकार क्रयः भक्ति 
समानता सिद्धान्त विनिमय दर के निर्धारण तथा उसके परिवततेन के विषय में स३चित 
ज्ञान प्रदान करता है 


क्रयः शक्ति समानता घिद्धान्त की आलोचनाएं --- 

कैसल के क्रय; शक्ति समानता सिद्धान्त की अनेक आलोचनाए हुई हैं। ध्यान- 
पूर्वक देखने से पता चलता है कि यह सिद्धान्त विनिमय दर के निर्वारण तथा उसके 
परिवतंनों की सन्‍्तोषजनक विवेचना नहीं करता है। सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएं 
निम्त प्रकार हैं :--- 

९.०९) यह मुद्राओों की प्रति माँग का विवेचन नहीं करता, झ्रतः इसका 
स्पष्टीकरण अधूरा है-यह सिद्धान्त यह तो बताने का प्रयत्न करता है कि विनिमय 
दरों में क्यों और किस प्रकार परिवतंन होते हैं, परन्तु इस सिद्धान्त द्वारा किया गया 
स्पष्टीकरण अधूरा है। वास्तव में विनिमय दर की समस्या कोौसत निधोरण की.ही 
समस्या हे और जिस प्रकार देश के चलन की आऑन्तरिक कीमत देश के भीतर चलन 
की माँग और पूति पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार उसकी बाह्य कीमत श्रथवा 
विनिमय दर भी विदेशी विनिमय बाजार में उसकी माँग ओर पूि पर निर्भर होगी। . 
विनिमय दर का सन्‍्तोषजनक सिद्धान्त वही हो सकता हे जो दो मुद्राओं की 
विदेशी विनिमय बाजार की अन्योनन्‍्य माँग ओर पूर्ति (१०८४४४०८कां वेधआवातदे 
०04 ७0४99) को समुचित विषेचना करे, परन्तु क्रपः शक्ति समानता सिद्धान्त 
का सम्बन्ध तो केवल चलनों की क्रय; शक्ति सम्बन्धी विवेचना से ही है, उनकी प्रति- 
माँग की विवेचना से नहीं है। यही कारण है कि सिद्धान्त द्वारा की गई विवेचना 
अधूरी है । 

(२) विनिमय दर मान कर चलता है उसका निर्धारण नहीं करता- 
यह सिद्धान्त विनिमय दूर का निर्धारण नहीं करता हे, अपितु उसे मान कर आगे 
बढ़ता हूँ। क्रयः झक्ति की समानता दिखाने से पहिले ही एक प्रकार, अदृश्य मॉन्यता 
के रूप में, विनिमय दर स्वीकार कर ली जाती है । इसके बिना दो चलनों की क्रय: 
शक्ति की समाचता दिखाने का प्रदइत ही नहीं उठता है । 


“  . (३) क्रयशक्ति के नापने का साधन ठीक नहीं है--यह विवेचना ग्त्येक 
देश के कीमत निदशांकों (7/४८४ 20ै;67८४७) पर आधारित होती हे | इसके दो 
दोष हें:--( ) निर्दशांक सदा ही भ्रत॒काल से सम्बन्धित होते हैं| वे वर्तमान 

अथवा भविष्य के सम्बन्ध में पूर्रंयया निश्चित अनुमान प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस 
कारण प्रस्तुत तथा भावी विनिमय दर का निर्धारण केवल अनुमानजनक ही रहता है। 
ब्यवह्यांरिक जीवन में सिद्धान्त का यहू गम्भीर दोष होता है। ( 3॥ ) दूसरी कठिनाई 


यह है कि निर्देशांक्रों में ऐसी वस्तुओं की कीमतों की भी गणना होती है जिनका 
विदेश व्यापार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है | कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो 
देश में ही उत्पन्न की जाती हैं, देश में ही उनका विनिमय होता है भौर देश में ही 
उनका उपभोग भी हो जाता है ( जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंट आदि )। विदेशी व्यापार 
प्रथवा विदेशी विनिमय पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है । विदेशी विनिमय 
दरों के निर्धारण के लिए तो उन्हीं वस्तुओं की कीमतों को सम्मिलित करना चाहिए 
जिनका कि आायात-निर्यात होता रहता है ( ज॑से गेहूं, कपास, जूट, मशीनें, भ्रादि )। 
चूंकि निर्देशांक दोनों ही वर्ग की वस्तु्रों के आ्राघार पर बनाये जाते हैं इसीलिये वे एक 
ऐसी विनिमय दर सूचित करते हैं जो कि वास्तविक विनिमय दर से मेल नहीं रखती 
है। ड्रिन्तु यदि हम केवल ऐसी वस्तुओं को सी में सम्मिलित करें, जिनका 
विदेशों से सम्बन्ध है, तो भी समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि (| ) अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को वस्तुओं के मूल्य सब देझ्षों में लगभग समाव रहते हैं | यदि इनके मूल्यों में 
परिवतंन होता भी है, तो तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही कम, जिससे विनिमय दरों में 
ठीक ठीक परिवर्तन मालूम करना कठिन हो जाता है । (7 ) देश में अन्य उत्तादित 
वस्तुओं के मूल्य का प्रभाव दूसरी वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ता है। अतः निश्चित की 
हे. विनिम्रय दर और वास्तविक विनिमय दर में अन्तर पाया जायेगा । 
द ( ४ ) विनिमय की दर में परिवर्तन का मुल्य-स्तर पर भी प्रभाव पड़ता 
है--:यह सिद्धान्त ऐसा समझता हैं कि विनिमय दरों के परिवर्तत देशों के आन्तरिक 
कीमत-स्तरों के परिवर्तनों के परिणाम होते हैं, किन्तु इसके विपरीत यह भी देखाँ 
जाता है कि विनिमय दर के परिवर्तन स्वयं भी कीमत-स्तर में परिवर्तन कर देते हैं । 
उदाहरण के लिए, मान लो कि इज्जूलेंड से फ्रांस को बहुत पृ"्जी जा रही है । इसके 
कारण पॉंड का मूल्य फ्रेंक में कम हो जायया । यदि इज्नलेंड फ्रांस से कच्चा माल 
मंगाया करता है, तो अब कच्चा माल उसे महंगा मिला करेगा, जिससे इनके द्वारा 
बनने वाली वस्तुयें महंगी हो जायेंगी | स्पष्ट है कि विनिमय दर के परिवतंन से मूल्य- 
स्तर में भी परिवतंन हुआ । इसी प्रकार अवमूल्यनर में मुद्रा-प्रसार की भी प्रवृत्ति 
होती है । बहुधा ऐश्वा देखने में आता है कि जब देश की सरकार देश की चलन की 
विनिमय दर को घटाती है तो इसके फलस्वरूप देश के भीतर चलन की सामान्य क्रय: 
शक्ति भी घट जाती है। 

. ( # ) विनिमय दर पर प्रभाव डालने वाले अनेक कारणों .को छोड़ 
दिया गया है--इस सिद्धान्त में क्रय/ शक्ति के परिवर्तनों को विनिमय दरों के परि- 
वर्ततों का एक सात्र कारण माना गया है, परन्तु विनिमय दरों पर वास्तव में अ्रनेक 
कारणों का प्रभाव पड़ता है, जँंसे--सट्टा, पू जी का स्थानान्‍्तरण, व्यापार का विस्तार 
: प्रादि । इससे सिद्धान्त का व्यवहारिक महत्त्व समाप्त हो जाता है / क्योंकि विनिमय 
दरों के परिवरततों का भ्रध्यवन करते समय इन सभी कारणों पर विचार करना 
चाहिए । 


४३६ । 


(६ ) माँग की लोच सम्बन्धी गलत मान्यता पर आधारितु--यह 
सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि देश के माल के लिए विदेश्ञों की माँग की 
लोच सम ([7770न्‍9) के बराबर है, श्र्थात्‌ कीमतों के परिवतंनों के ही अनुपात में 
यह माँग घटती-बढ़ती है, परन्तु यह मान्यता सही नहीं है, क्योंकि यह सम्भव है कि 
यदि एक देश में कीमतें बढ़ती है तो दूसरे देश में उसके माल को माँग न घंटे । 

(७ ) लगभग सभी प्राचीन सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी 
दीर्घकालीन विवेचना ही करता है--यह अधिक से अधिक विनिमय दरों की 
दोधंकालीन प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है । व्यवहारिक जीवन में मुद्रा श्रथवा विदेशी 
विनिमय सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्त का कुछ भी महत्त्व नहीं होता है जो कि अल्पकालीन 
विवेचना न करता हो । कारण यह है कि मोौद्रिक कारख शअ्रल्प काल में ही इतना 
उपद्रव मचा देते हैं कि दीघंकाल को प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है । 

( ८ ) सामान्य अनुभव इस सिद्धान्त के विरुद्ध है--व्यवहार में कोई भी 
ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जिससे यह पता चल जाय कि विनिमय-दर क्रय शक्ति 
तुल्यता सिद्धान्त द्वारा तय होती है। झतः व्यवहारिक जीवन में इसका कोई महत्त्व 
नहीं है । सच तो यह है कि गत कुछ वर्षों में ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिनमें 
विनिमय दर क्रय शक्ति तुल्यता सिद्धान्त के द्वारा तय नहीं हुई थी । भ्रमेरिका ने भारी 

संरक्षण नीति अपना कर अपना श्रायात व्यापार बहुत कम कर दिया, जिसके फल- 
स्वरूप अन्य देशों की मुद्राओं के लिए उसकी माँग बहुत कम होगई, जबकि उसकी मुद्रा 
(अलर) के लिए भ्रन्य देशों की माँग पूृव॑ंवत बनी रही । अ्रतः डालर का बाह्य मुल्य 
बहुत ऊंचा हो गया जबकि डालर का आत्तरिक मूल्य लगभग पहले के समान है। 
यह अनुभव क्रय शक्ति तुल्यता सिद्धान्त के विरुद्ध है । 
निष्कर्ष 

7 अनेक दोष होते हुये भी क्रय शक्ति ठुल्यता सिद्धान्त बहुत महत्त्वपूर्ण हे, 
क्‍योंकि ()/ईंस सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के आन्तरिक मुल्य-स्तर 
झौर उसकी विनिमय दर में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । अतः प्रत्येक देश अपनी मुद्रा 
निर्धारित करते समय इस ज्ञान का लाभ उठा सकता है । (7) यह सिद्धान्त सब_ 
प्रकार की चलन पद्धतियों पर लागू होता है। (77%) इसकी सहायता से यह मालूम 
कर सकते हैं कि किसी समय व्यापार का रुख क्या होगा । (09) इसके द्वारा मुद्रा के 
झवमुल्यन झौर अझधिमूल्यन का विनिमय दर व विदेशों व्यापार पर प्रभाव जाना जा 
सकता है । 

विदेशी विनिमय का भुगतान संतुलन सिद्धान्त (708० ०व्ाफिलंचा। 
पढ०ण्णए एई रिएश्छांडप रिबरशाशाई3)-- 

यह सिद्धान्त आन्तरिक व्यापार के सिद्धान्त पर बनाया गया है। इसके अनु- * 
सार हम विदेशियों को न तो उससे कम देते हैं और न उससे भ्रधिक. जो हमें उनसे 


प्राप्त होता है। उदाहरणस्वरूप, यदि क और ख देझ्यों के बीच वस्तुग्रों और सेवाग्रों 
का विनिमय होता है तो साम्य की दशा में क व्यापार तभी करेगा जबकि उसे ख से 
खरीदे हुए माल के लिए वही देना पड़े जो कि उसे ख़ से उसके हाथ अ्रपता माल बेच- 
कर प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त को वहुधा इस ग्रकार भी व्यक्त किया जाता है कि 
आयात निर्यातों का भुगतान करते हैं (7॥7904४8 989 [०# (0 ९४|०0४) | 
परन्तु इस सम्बन्ध में कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि जब तक हमें विनिमय दर का 
पता न होगा, हम यह कह ही नहीं सकते हैं कि देश क अ्रथवा ख की प्राप्ति और भुग- 
तान बराबर हैं | कारण यह है कि क श्रायातों की कीमत ख के चतत में चुकाता है 
और निर्यातों की कीमत श्रपने चलन में प्राप्त करता है । इस प्रकार लेन और देन दो 
ग्रलग-भ्रलग मुद्रात्रों में होती है और जब तक विदेशी विनिमय दर पहले से ही मालूम 
नहीं है, इन दोनों की तुलना करने अथवा बराबर होने का प्रशन ही नहीं उठता है । 
यदि हमें विनिमय दर पहले से ही ज्ञात है तो हम क के आायातों औ्लौर निर्यातों को 
कीमत को क के ही चलन में ताप कर यह देख सकते हैं कि दोनों की कीमत बराबर 
है या नहीं । जिस विनिमय दर पर यह वरातर होती है, साम्य को दशा में वही विनि- 
मय दर चालू होगी | यदि आयातों और निर्यातों की कीमत समान नहीं है तो यह्‌ 
अ्सन्तुलन की दशा होगी । इसके कारण किसी एक व्यापारी देश को लाभ अथवा 
हानि हो सकती है और उसके कारण आयात और निर्यात में आवश्यक कमी अथवा 
वृद्धि भी होगी। दीर्घकाल में साम्य वहीं पर स्थावित होगा जहाँ फ कि आयातों 
की कीमत निर्यातों की कीमत के बराबर हो, अतः स्थायी विनिमय दर केवल वही 
होती है जिस पर आयातों और निर्यातों का सन्तुलन हो जाय। 

इस कथन के सत्य होने में कोई सन्देह नहीं है । वास्तविकता यह है कि यह 
केबल एक सत्यता ही है कि आयातों और निर्यातों की कीमत बराबर होती है । 
यदि एक देश उससे शभ्रधिक कीमत का माल मँगाता है जितना कि उसने बाहर भेजा हैं 
तो उसके लिए दो ही उपाय हैं :--या तो वह विदेशी चलन को दूसरे देश से उघार 
ले या अपने निर्यातों को बढ़ाकर आयातों की कीमत चुकाए । इनमें से दूसरी दशा में 
तो आयात-निर्यात का सन्‍्तुलन हो ही जाता है, परन्तु पहली दशा में सन्तुलन तुरन्त 
न होकर कुछ समय पश्चात्‌ होता है। उधार सदा के लिए नहीं मिलता है और फिर 
उसकी भी एक सीमा होती है। अन्तिम दक्षा में एक देश के लिए तिर्यातों को बढ़ाकर 
झ्रायातों की पूरी कीमत का छुकाना आवश्यक होता है, श्रतः इस कथन की सत्यता में 
सन्देह नहीं है कि आयातों का तिर्यातों के बराबर होता भश्रावश्यक है, परन्तु इससे 
विनिमय दर का पता नहीं चलता है। निर्यातों और श्रायातों की कीमत उस समय 
तक तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जब तक कि विनिमय दर पहले से 
ही ज्ञात न हो । साथ ही, यह भी निश्चय है कि आयातों और निय्यातों की मात्राओं 
में परिवर्तन होने के कारए ही विनिमय दर में परिवर्तन नहीं होते है । स्वयं विनि- 
मय दर के परिवर्तन भी आयातों और निर्यातों की मात्रा को घटा-बढ़ा देते हैं । 
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शोधनाशेष अथवा चुकती सन्तुलनन (॥6 छर्बाद्वावट० ०६ ९4 ए्त०मरॉंड)-- 
वर्तमान काल में प्रत्मैक देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में संरक्षण नीति 
को अपनाता है। विभिन्न रीतियों द्वारा आयातों को घटाने तथा निर्यातों को प्रोत्साहित 
करने का प्रयत्त किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि व्यापाराशेष अथवा 
चकती का सन्तुलन स्थापित किया जाय । यदि कोई देश किसी कारण अपने आ्रायात 
द्वारा निर्यातों का मूल्य नहीं चुका पाता है तो दी्घ॑काल में उसके लिये पही आ्रावश्यक 
होगा कि वह श्रपने झ्रायातों को घटा कर आयातों और निर्यातों के बीच सनन्‍्तुलन 
स्थापित करे । । 


शोधनाशेष का अर्थ--- 


शोवनारेष से हमारा अभिग्नाय किसी देश के आयातों और निर्यातों तथा 
उनके मूल्य का सम्पूर्ण विवरण (00%09[28 ,१६०६७॥७०४६) होता है। यह 
विवरण बहल्ी-खाते के एक प्रष्ठ की भाँति प्रस्तुत किया जाता हैं, जिसमें बाई ओर 
तो सभी निर्यातों और उनकी कीमतों का विस्ताएपर्वक ब्यौरा दिया जाता है और 
दाहिनी ओर आयातों का सविस्तार विवरण होता है । इस कार एक ओर तो 
उन शौषकों को दिखाया जाता है जिन पर विदेशियों से भुगतान ग्राप्त होते हैं और 
दूसरी ओर उन शू्षिक्रों को जिनके निमित्त विदेशियों को भुगतान किये जाते हैं। 
शीर्षकों के अ्रनुसार शोधनाशेष का विवरण निम्न प्रकार होता है ;-- 








लेन देन 
(१) कस्तुग्रों के निर्यात । (१) वस्तुओं के आयात । 
(२) सेवाओं के निर्यात । (२) सेवाग्रों के श्रायात । 
(३) विदेशी ऋणों तथा विनियोगों से | (३) विदेशियों को ऋण के चुकाने, 
' प्राप्त होने वाली आय, जिसमें ब्याज, लाभ झ्ादि के रूप में किये 
मूल-धन का लोटाना, ब्याज तथा जाने वाले शोधन । 


लाभ सम्मिलित होते हैं। 
(४) विदेशी यात्रियों द्वारा देश में किया | (४) देश के यात्रियों द्वारा विदेशों में 


जाने वाला व्यय | किया जाने वाला व्यय । 
(१) विदेश्षियों से प्राप्त होने वाले मुआवजे, (५) विदेश्षियों को दिये हुए मुकावजे, 
..युद्ध॑-व्यय, दान, दण्ड आदि । दान, जुर्माने, इत्यादि । 


(६) प्रन्य प्रकार के शोघन, जो विदे- (६) विदेशियों को किये जाने वाले 
शियों से प्राप्त होते हैं । . अन्य प्रकार के शोधत।. 
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व्यापाराशेष बहुधा वार्षिक आधार पर बनाया जाता है श्रौर इसमें आायातों 


कक 


भर्थात्‌ दाहिती शोर के झीए॑कों की कीमत एक पूर्व निश्चित विन्मिय दर के आधार 


पर लगाई जाती है, क्योंकि वैसे तो उनकी ग्रलय-भलग कीमत विभिन्न चलनों में 
होती है। 
शोधनाशेष ओर व्यापाराशेष-- 


शोधनाशेष से ही मिलता-जुनता दूसरा शब्द व्यापाराणेप है। यह भी एक 
ऐसा विवरण होता है जिसमें आयातों ओर निर्यातों का विस्तृत ब्यौरा रहता हैं, 
फन्‍्तु आयात ओर नियात दो ग्कार के होते हैं, अर्थात्‌ दृश्य और...अह्ड्य 
(ड़ड976 हक्वे 7॥0७४०४97४) | शोधनाशेप में तो इन दोनों ही श्रकार के 
आयातों और नियांतों को सम्मिलित किया जाता है, परन्तु व्यापारारेप में केवल 
हर्यू निर्यातों और आयातों को ही सम्मिलित किया जाता हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि शोधनाशेघ का तो सदा ही सनन्‍्तुलन हो जाता हे, जबकि व्यापारा- 
शेष का सन्‍्तुलन आवश्यक नहीं होता है | आयातों की मात्रा निर्यातों की तुलना में 
कम भी हो सकती है और अ्रधिक भी । दूसरे शब्दों में, व्यापाराशेष अनुकूल श्रथवा 
घंनात्मक (प७ए०प/"७०]७ 07 ?099796) भी हो सकता है और प्रतिकूल अथवा 
ऋगणात्मक (8 6ए७788७ 07 779४9४ए8) भी । यदि निर्यातों की कीमत आयातों 
कौ कीमत से श्रधिक है तो व्यापाराशेष अनुकूल होगा, परन्तु यदि आयातों की कीमत 
निर्यातों की कीमत से अ्रधिक है तो व्यापाराशेष प्रतिकूल होगा । शोधनाशेष सदा हो 
सन्तुलित होता है, परन्तु व्यापाराशेष का सन्तुलित होना आवश्यक नहीं है, यद्यपि 
संयोग से भले ही वह सन्तुलित हो जाय । 
प्रतिकूल व्यापाराशेष को ठीक करने की रीतियाँ-- 

प्रभी-अभी हमने यह बताया है कि व्यापाराधेष में भारी असन्तुलब हो सकता 
है । यदि व्यापाराशेष अनुकूल है तो यह देश के लिए अच्छा ही समझा जाता है, 
क्योंकि विदेशियों को स्र्ण अथवा वस्तुओं के निर्यात बढ़ा कर इसका निस्तारण 
करना पड़ता है, परन्तु यदि व्यापाराशेष प्रतिकूल है तो इसके कारण देश के 
सम्मुख कांफी गस्भीर परिस्थिति उत्तर हो जाती है | स्वरा का निर्यात तथा विदेशी 
ऋण एक निश्चित सीमा के परे नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण निस्तारण में कठिताई 
होती है । ऐसी दक्षा में प्रतिकूलता को दूर करने के लिए निम्न उपाय करिए जा 
सकते हैं :-- 

(१) निर्यातों को श्राथिक सहायता तथा आयातों पर प्रतिबत्ध-- 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यात व्यापारियों को कम कौमत पर विदेशों में माल 
वेचने के लिए घाटे को पूरा करने हेतु अनुदान, ऋण, निर्यात करों की छूट आदि दिय्े 
जा सकते हैं। विभिन्न रीतियों द्वारा, जैसे--प्रायात प्रशुल्क, अम्यंश इत्यादि द्वारा _ 
भ्ायातों की मात्रा को सीमत किया जाता है । 


(२) मूल्य-हास-इस रीति के अनुसार सरकार देशी चलन की बाह्य 
प्रथवा विदेशी विनिमय कीमत में कमी करती है । इसका परिणाम यह होता है कि 


४४० ] 


विदेशों में देशी माल की कीमत ग्रिर जाती है और इसके विपरीत झायातों की कीमतें 
ऊची हो जाती हैं। देश के निर्यातों की विदेशों में माँग बढ़ते और देश में आयातों 
को माँग घटने से व्यापाराशेष फिर से सन्तुलित हो जाता है। 


( ३ ) मुद्रा-विस्फीति--बहुत बार ऐसा होता है कि एक देश अपने चलन की 
बाह्य कीमत में कमी करना नहीं चाहता है । ऐसी दशा में व्यापाराशेष की चुटियों को 
हर करने के लिए वह देश के भीतर मुद्रा-संकुचन कर सकता है । इसका परिणाम यह 
होता है कि देश में वस्तुओं भर सेवाओ्रों की कीमतें घट जाती हैं, विदेशी माल मेँहगा 
'पड़ता है शलर इस कारण आयातों की माँग गिर जाती है और इसके विपरीत देशी 
माल विदेशियों को कम कीमत पर मिल जाता है, जो उसे अधिक मात्रा में मँगाने 
लगते हैं । 

( ४ ) मुद्रा-अवशूल्यत--इसके द्वारा भी देशी मुद्रा की विदेशी विनिमय 


“क्रय: शक्ति को कम कर दिया जाता है । परिणाम यह होता है कि निर्यात प्रोत्साहित 
होते हैं ओर आयातों की माँग घटती है । 


( ४ ) विनिमय नियन्त्रणु--यह व्यापाराशेष सम्बन्धी असन्तुलन को रोकने 
'की एक व्यापक तथा विस्तृत विधि है। साधारणतया मुद्रा-संकुचन नीति के फलस्वरूप 
देशी भ्रथ॑-व्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, अ्रवमूल्यन तथा मृल्य-हास के कारण देश के 
सम्मान को ठेस पहुँचती है भ्ौर प्रशुल्क कर, श्रभ्यंश आ्रादि प्रतिकांर को जन्म देते हैं, 
इसलिए इन सभी उपायों का सावधानीपूर्वंक उपयोग किया जांता है। उपरोक्त नीतियों 
के दृष्परिणामों से बचने के लिये विनिमय नियन्त्रण किया जाता है । इसके अन्तर्गत 
आयातों और निर्यातों पर इस प्रकार का नियन्त्रण लागू किया जाता है कि वे सरकारी 
आज्ञा के बिना नहीं किये जा सकते हैं। निर्यातकर्त्ताओ्नों को सारा का सारा विदेशी 
विनिमय सरकार को सौंपना पड़ता है, जो उसे आयातकर्त्ताश्रों में बाँट देती है। 
इसका परिणाम यह होता है कि आयातों की कीमत निर्यातों की कीमत के भीतर ही 


रहती है । 
विदेशी विनिमय दरों के उच्चावचन 
(ए[पएलचर्वांठा३ 9 दल रित्ाल ० ए":८४879४2७) 

'. यह हम पहले ही देख चुके हैं कि विनिमय दरों की स्थिरता आवश्यक नहीं 
'होती है। स्वरणुंमान पद्धति में भी उनमें उच्चावचन होते रहते हैं भौर स्वतन्त्र पत्न-मुद्रा 
अणाली में तो उच्चावचन काफी ग्रम्भीर होते हैं। साधारणतया विनिमय दरों की 
स्थायी अथवा दीघकालीन ग्रव्नत्ति तो स्थिरता की ओर होती है, परन्तु अल्यकालीन 
विनिमय दर काफ़ी तेजी के साथ घटती-बढ़ती रहती है | विनिमय दरों के इन परि- 

वतंनों के देश के क्दिशी व्यापार तथा देश की आन्तरिक अर्थ॑-व्यवस्था पर काफी 

एम्भीर प्रभाव पड़ते हैं। उच्चावचन भ्रनिश्चितता को जन्म देते हैं और पअ्रनिश्चितता 
प्रनेक बुराइयों को उत्नन्न करती है। ग्रत्येक देश यही प्रयत्न करता है कि यथासम्भव 


उच्चावचनों को कस करके एक सीमा के भीतर रखा जाय | इस कारण उन सभी 
कारणों की व्याख्या का काफी महत्त्व होता है जो विनिमय दरों के उच्चावचनों को 
उत्पन्न करते हैं। ये कारण तीन भागों में वाँटे जा सकते हैं :--( १) विदेशी 
मुद्राओं की माँग और पूर्ति की स्थिति, (२) चलन सम्बन्धी दक्षायें और ( ३ ) 
राजनैतिक दशाएं । इ१का विस्तृत वर्णांत निम्न प्रकार है :--.. 


( १ ) विदेशी सुद्राओ्रों की माँग और पूति की स्थिति--विदेशी मुद्रा्रों 
की माँग और पूर्ति के परिवर्तनों का विदेशी विनिमय दर पर सबसे अधिक प्रभाव 
पड़ता है। यदि विदेशी विनिमय की माँग उसकी पति ते कम या अधिक होती है 
तो उसका कामतों में भी घटत-बढ़त हो जाती है | अत्पकाल में तो माँग और पूर्ति 
के अ्रसाम्य की सम्भावना काफी अधिक होती है। इसी कारण अल्पकाल में विनिमय 
दरों के उच्चावचन काफी विस्तृत होते हैं। विदेशी मुद्राओं की माँग और पूर्ति पर 
निम्न तीन बातों का अभाव पड़ता है :-- 

( क ) व्यापार की दशाएं (प7७8७ (0008॥8970798)--विदेशी विनि- 
मय बाजार में विदेशी मुद्रा की माँय और पूर्ति एक बढ़े अंश तक आयात और 
निर्यात की मात्रा पर निर्भर होती हे | यदि हमारे निर्यात हमारे आयातों की तुलना 
में भ्रधिक हैं तो विदेशों में हमारे देश वी चलन की माँग अधिक होगी और इसके 
विपरीत हमारे लिए विदेशी मुद्रात्रों की माँग कम रहेगी, जिसके फलस्वरूप विनिमय 
दर हमारे पक्ष में हो जायगी । इसके विपरीत, यदि आयात निर्यात से अधिक हैं तो 
विनिमय दर हमारे लिए प्रतिकूल हो जायगी । विदेशी व्यापार में हृदय और अहरय 
(५3870]08 806 १४४75806) दोनों प्रकार के आयात-निर्यात सम्मिलित 
होते हैं । 

( ख ) सद्ठा बाजार का प्रभाव (3000६ 5०४०७ ४७ .एप0085)- 
सट्टा बाजार में विदेशी विनिमय बिलों का क्रय-विक्रयः तथा विदेशी मुद्राश्नों की खरीद 
भर बेच होती रहती है। यदि किसी समय सट्टे बाज किस विदेशी मुद्रा को अधिक 
मात्रा में खरीदते हैं तो उस मुद्रा की माँग के बढ़ जाने के कारण उसकी विनिमय 
दर ऊपर चढ़ जायगी | इसके विपरीत यदि सट्टे बाज किसी मुद्रा को बेच रहे हैं 
तो उसको विनिमय दर काफी नीचे गिर सकती है | इसी प्रकार ऋणों के भुगतान 
ोर प्रतिभृतियों के क्रय-विक्रय के कारण भी विनिमय दरों में उच्चावचन हो सकते हैं | 


( ग ) अधिकोषण प्रभाव (8%श0४ 77067 ८8४४)--विनिमय दरों 
पर बेकिंग नीति के ग्रभाव दो ग्रकार पड़ते हैं।--(£) बेंक दर में परिव्तेन करके 
देश की केन्द्रीय बेंक विदेशी ऋणों को ग्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित कर सकती 
है| यदि बेंक दर ऊँची है तो अधिक ब्याज के लोभ में विदेशी लोग अधिक ऋण देते 
हैं, जिसके कारण देशी मुद्रा की विदेशी विनिमय बाजार में माँग बढ़ जाती है भोर 
उसकी विनिमय दर भी ऊपर उठ जाती है। बेंक दर को नीचा करने का परिणाम 


इसके विपरीत होता है। (४४ ) बेंक़ विभित्र अकार के साख-यत्रों की निकासी की 
मात्रा में पतितेन करके भी विनिमय दरों के उचावचन उत्यच कर देती है | जब 
एक बेंक अपनी विदेशी शाखा अथवा किसी विदेशी बेंक के ऊपर ड्राफ्ट अथवा ग्रन्य 
किसी प्रकार का साख-पत्र निकालती है तो विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और 
विनिमय दर गिर जाती है | 


( घ्‌ ) मध्यस्थों की क्रिया (8709777826 0.७/४098)--जब ग्रतिभ्र- 
तियाँ संसार के व्यापारिक केंद्रों ने स्टी लाभ के लिये खरीदी और बेची जाती हैं 
तो इन क्रियाओं को मध्यस्थों की क्रियायें कहते हैं | इत क्रियाप्रों का भी विनिमय 
दर पर प्रभाव पड़ता है। मान लो कलकत्ते में इस समय स्टॉलिग का मूल्य १८ पेंस प्रति 
रुपया भर लन्दन में १९ पेंस प्रति रुपया है। यदि कोई बेंक़ (या व्यक्ति ) तार के 
द्वारा लन्‍्दन में १ रुपये के बदले में १६ पेंस क्रय कर ले और फिर तत्काल ही कलकत्ते 
में १८ पेंस प्रति रुय्यै पर विक्रय कर दे तो उसे १ पेंस प्रति रुपया लाभ होगा। इन 
क्रियाग्रों से लन्दन में स्टलिंग की माँग इसकी पूति से श्रधिक और कलकत्ते में स्टलिंग 
की पूति उसकी माँग से अधिक हो जायगी । फलस्वरूप लन्दन में १ रुपया के बदले 
कम पेंस और कलकत्ते में १ रु० के बदले श्रधिक पेंस मिलने लगेंगे | अर्थात्‌ भारत में 
विनिमय दर अभ्रधिक और इ गलेण्ड में कम हो जायगी । 


(२) चलन सम्बन्धी दशायें--चलन की क्रयः शक्ति के परिव्त॑नों का 
विनिमय दरों के उच्चावचनों पर काफ़ी ग्रभाव पड़ता है | क्रयः शक्ति समानता सिद्धान्त 
तो प्रत्यक्ष रूप में यही बताता है कि दो विभिन्न देशों के चलन की क्रयः शक्ति के 
तुलानात्मक परिवत॑नों के कारण ही विनिमय दर में परिवत॑न होते हैं । यदि किसी 
देश की मुद्रा की अ्रत्यधिक निकासी होती है श्रथवा होने की सम्भावना है जिसके 
कारण उस मुद्रा के मुल्य-हास का भय है तो ऐसी दशा में विदेशी पू जी का श्रायात 
नहीं होगा और पहले से लगाई गई विदेशी पू जी को भी देश से निकाल लेने का प्रयत्त 
किया जायगा । ऐसी दक्षा में यह कहा जाता है कि लोग उस चलन से भाग रहे हैं। 
इसका परिणाम यह होगा कि उस देश की चलन की बाह्य कीमत कम हो जायगी। 
इसके अतिरिक्त यदि किसी कारण किसी देश की मुद्रा के मूल्य की वृद्धि होती है तो 
विनिमय दर देश के लिये अनुकूल हो जाती है । 


(३ ) राजनीतिक दशाए--विदेशी विनिमय का सट्टा तथा विदेशी प्‌ जी 
का आवागमन एक बड़े अंश तक सरकार की राजनीतिक नीति और उसकी राज- 
नीतिक दृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं | यदि सरकार स्थाई तथा टिकाऊ है, शान्ति और 
सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है, व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा की जाती है, सरकारी दीति 
निपक्ष है तथा श्रमिकों और मिल-मालिकों के सम्बन्ध अच्छे हैं तो ऐसे देश में अपनी 
पूंजी का लगाना, उसके साथ व्यवसाय करना और उस देश की साख पर विश्वास 
करना ग्रधिक विस्तृत रूप में पाया जायगा । ऐसी दशा में विनिमय दर देश के पक्ष में हो 


बायगी । इसके अतिरिक्त सँरक्षण, विदेशी पूंजी सम्बन्धी प्रतिबन्ध, प्रशुल्क, परिकल्पना 
वेत्त तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी सरकारी तीति पर भी बड़े अंश तक विनिमय दर 
वर उसके परिवत॑न निर्भर होंगे । 


बनिमय द्रों के उच्चावचनों की सीमाएँ--- 

विनिमय दरों में परिवर्तन तो होते रहते हैं, परन्तु देखना यह है कि क्‍या इन 
[रितंनों की कोई सीमा होती है ?(?2) खरमान के अन्तर्गत उच्चावचनों की सीमाएँ 
वर्ण बिन्दुओं द्वारा निश्चित की जाती हैं | उच्चावचनों का क्षेत्र सीमित होता हैं और 
वर्ण के निर्यात द्वारा भुगतान करने की सुविधा के कारण विनिमय दर में भ्रधिक से 
प्रधिक स्वर्ण निर्यात व्यय के बराबर अ्रन्तर होता हैं एक ओर विनिमय दर स्वरां 
नर्यात बिन्दु (009९7 506886 770795) (टंक़ समता--स्वर निर्यात व्यय) से 
ऊची नहीं जाती है। क्योंकि इस अवस्था सें व्यापारियों को विदेशी मुद्रा या इसके 
बल खरीदने के बजाय स्वर्ण क्रय करके विदेशों को भेजना अधिक सस्ता रहेगा। 
[सरी ओर विनिमय दर स्वर्ण श्रायात बिन्दु (0छ9७67 90606 ?07706) ( टंक 
प्मता - स्वर्ण निर्यात व्यय ) से नीचे नहीं गिरती है, क्योंकि इस दशा में विदेशी 
व्यापारियों को हमारी मुद्रा या इसके बिल खरीदने के बजाय स्वर्ण क्रय करके हमारे 
देश के व्यापारियों को भेजना अ्रधिक सस्ता रहेगा । अ्रतः स्पष्ट है कि दो स्वरशंभान 
रैशों के बीच विनिमय दर टंक समता के चारों ओर स्वर आयात विन्दु और स्वर 
निर्यात बिन्दु के नीचे ही घटती-बढ़ती रहती है। जितनी ही विनिमय दर स्वयं 
ग्राथात बिन्‍्दुओं के अधिक निकट होगी उतनी ही वह देश के अधिक भक्त में 
होगी | इसके विपरीत जितनी विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु के पास होती है 
उतनी ही वह देश के विपक्ष में होती है | क्‍ 

इसके विपरीत यदि देश में झ्रपरिवरतंनीय पत्र-मुद्राओ्ं का चन्नन है तो विनिमय 

दर की सामान्य दीघेकालीन प्रवृत्ति क्रयः शक्ति समानता बिन्दु पर रहने की होगी । 
इस दशा में स्वरा निर्यात द्वारा तो विदेश्ञी मुद्रा को खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता 
है, इसलिए विनिमय दरों के उच्चावचनों पर कोई प्राकृतिक प्रतिबन्ध नहीं होता है । 
उनके उच्चावचन इस बात पर निर्भर होते हैं कि सरकार उतको स्थिरता के लिये क्‍्या- 
क्या प्रयत्व करती है और छिस श्रंग तक उनमें सफल होती है। यही कारण है कि इस 
दर्शा में विनिमय दरों के उच्चावचनों की कोई भी सीमा नहीं होती है । 
विनिमय दरों के उच्चाचचनों को रोकने के उपाय-- 

यह हम ऊपर ही देख चुके हैं कि विनिमय दरों के उच्चावचनों पर किन-किन 
बातों का प्रभाव पड़ता है । इन सब बातों को देखते हुए यह निश्चय करना सरल 
होता है कि उच्चावचनों को रोकने के क्या-क्या उपाय किए जायें। विनिमय दर की 
स्थिरता सबसे पहले व्यापाराशेष के असन्तुलन पर निर्भर होती है | वे सभी उपाय 
जिनसे व्यापाराशेष के सन्‍्तुलन को दूर किया जाता हैं, जैसे--आयात ग्शुल्क, 


डी | 


मुद्रा-ह्वास, विस्तीति, विनिमय नियन्त्रण, आदि इस दिशा में भी लाभदायक हैं। 
इनके अतिरिक्त बेंक दर के,समुचित नियन्त्रण, समुचित नियमों तथा सुरक्षा की 
व्यवस्था करके भी बड़े अंश तक विनिमय दर की स्थिरता स्थापित की जा 
सकती हैं । ह 

अनुकूल ओर प्रतिकूल विनिमय द्रे-- 

विनिमय की दर दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं-- 

(4 ) स्वदेश की मुद्रा में-जब किसी देश में विनिमय की दर उस देश 
की अपनी ही मुद्रा में प्रयट की जाती है, तो गिरती हुईं (#०/7805) विनिमय 
दर उसके अनुकूल या पक्ष में होती है और बढ़ती हुईं दर (70888 766) 
उप्के अ्तिकूल या उिपक्ष में होती है | उदाहरण के लिये, मान लो, १ पॉंड-- १५ 
रुपये है। यदि यह विनिमय दर घट कर १ पॉंड--१२ रु० हो जाती है, तो यह 
हमारे देश के लिये अनुकूल है, क्योंकि अब हमें १ पॉड का सामान क्रय करने के हेतु 
पहले की तुलना में कम रुपये देने पड़ते हैं । इसके विपरीत यदि विनिमय दर बढ़कर 
१ पॉंड--१८ रु० हो जाय, तो वह हमारे देश के लिये प्रतिकूल” कही जावेगी, क्योंकि 
भ्रब हमें १ पौंड का सामान क्रय करने के हेतु पहले की श्रपेक्षा अधिक रुपये देने 
पड़ते हैं । 

(9 ) विदेश की मुद्रा में->जब किसी देश में विनिमय की दर विदेश 
की मुद्रा में प्रगट की जाती हे तो बढ़ती हुईं दर (727०%६8 27०४०) स्वदेश के 
पत्त में होती हे और गिरती हुईं दर (#०॥४४६ 2228४) स्वदेश' के विपक्ष में 
होती है | जैसे, श्राज विनिमय की दर है १ रु० 5 २१ सेंट । यदि विनिमय दर १ 
रु० 55३०'२२४५ सेंट हो जाय, तो यह विनिमय दर स्वदेश के पक्ष में होगी, क्‍योंकि 
झव हम १ ० के बदले में अधिक सेंट ( या अ्रधिक विदेशी सामान ) क्रय कर सकते 
'हैं। इसके विपरीत यदि विनिमय दर घट कर १ रु०१-२० सेंट हो जाय, तो यह 
हमारे देश के विपक्ष में होगी, क्योंकि अब हम १ रु० के बदले में कम सेंट ( या कम 
विदेशी मान ) खरीद सकते हैं । 

जब विनिमय दर श्ननुकूल होती है तो स्वदेश की एक मुद्रा इकाई के बदले में 
विदेश की मुद्रा पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगती है, जिससे आ्रायात को प्रोत्साहन 
झौर निर्यात को अप्रोत्साहन होता है। झ्रायातकर्तताश्रों व उपभोक्ताश्रों को लाभ होगा । 
निर्यातकर्त्ताओों को हानि होगी । इससे निर्यात उद्योग बन्द हो जायेंगे और धीरे-धीरे देश 
में बेरोजगारी फेल जायगी | दूसरी ओर, जब विनिमय दर प्रतिकून' होती है तो 
स्वदेश झपनी एक मुद्रा इकाई के बदले में कम विदेश्षी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। ऐसी 
दक्षा में निर्यात को प्रोत्साहन और झ्ाायात को अप्रोत्याहन होता है । निर्यातकर्त्ताश्रों व 
निर्यात-उद्योगों के उत्पादकों को लाभ तथा आयातकर्त्ताओं व उपभोक्ताओं को नुकसान 

रहता है। उद्योगों की उन्नति. से श्रमिकों को खूब रोजगार मिलता है, लेकित निरिचित 
. झ्राय वाले लोगों को हानि उठानो पड़ती है । 


अतः स्पष्ट हे कि यह कहना कि कोई विनिमय दर किसी देश के लिये 
त्रनुकूल है या अतिकूल, एक विरोधामास (/0॥/#6वं7९८४०7९ है, क्योंकि ग्रत्येक 
ए₹ में किसी न क्रिसी वर्ग को लाथ और हानि होती है | 
भावी विनिमय दूर (70-जवात्दे 5८बा३8९)-- 

विनिमय दर दो ग्रकार को होती हे--तत्काल अथवा ग्रस्तुत दर॒(3४०६ 
06/6) और भावी दर | स्वतस्त्र पत्न-मुद्रा-चलन प्रणालियों में विनिमय दरों के 
उच्चावचनों की कोई सीमा नहीं रहती है, इस कारण यह सदा ही अनिरिचत रहता 
कि भविष्य में विनिमय दर क्‍या होगी । इसका परिणाम यह होता है कि व्यापारियों 
को विदेशियों से माल मँगाने तथा उनको माल' बेचने के वायदे करने में संकोच होता 
है | भविष्य में विनिमय दरों के परिवतनों के कारण हानि होने का बय रहता है, 
एन्तु आधुनिक व्यवसायिक जयत में निर्यात व्यापारी विनिमय दरों के परिवतनों 
गे सम्बन्धित जोखिम से बच सकते हैं | यह कार्य उनके लिये सट्ट बाज कर देते 
हैं | एक आयात अथवा निर्यात व्यापारी जब्र भविष्य में माल खरीदने ग्रथवा बेचने 
का वायदा करता है तो इस वायदे के साथ-साथ वह द्वे घ-रज्ञण-तवरायदा (उपर०६६४॥४ 
(0॥674८) भी कर लेता है, जिसमें बह किसी भावी तिथि पर वर्तमान दरों पर 
विदेशी विनिमय खरीदने या बेचने का किसी सट्ट बाज से वायदा ले लेता है। भ्रब 
प्दि भविष्य में विनिमय दर में परिवतंत होते हैं तो उनका प्रभाव व्यापारी पर न पड़ 
कर सट्रंबाज के ऊपर पड़ता हैं, क्योंकि व्यापारी को तो एक पूर्व निश्चित दर पर ही 
वेदेशी विनिमय मिल जाता है । यदि भविष्य में विनिमय दर ऊंची हो जाती है तो 
बचने का वायदा- करने वाले सट्ट बाज को हानि होती है और खरीदने का बायदा 
$रने वाले सट्टे बाज को लाभ होता है। इसके बिपरीत यदि विनिमय दर गिरती है 
तो खरीदने का वायदा करने बाले सट्ट बाज को हानि होती है और बेचने का वायदा 
करने वाले को लाभ होता है। दोनों ही दशाओं में आयात तथा निर्यात व्यापारी दरों 
शी इस अनिश्चितता के प्रभात से बच जाते हैं । &[7८ 

इस ग्रकार भविष्य में विदेशी विनिमय खरीदने ओर बेचने का कार्य सावी 
वैनिमयः कहलाता है | विदेशी व्यापार में इसका भारी महत्त्व होता है। एक सुसंगठित 
प्रावी विनिमय बाजार विनिमय दरों के परिवर्तनों से सम्बन्धित ग्रनिश्चितता को एक 
ड़े अंदा तक दूर कर देता है, परन्तु स्वयं विनिमय दरों के उच्चावचनों पर भी इस 
ग्वस्था का काफी प्रभाव पड़ता है। यदि भविष्य में विनिमय दर के ऊपर जाने की 
प्राश्ा है तो अभी से विदेशी विनिमय को खरीदना श्रारम्भ कर दिया जाता है, जिसके 
ड़रण उसमें अकस्मात्‌ परिवर्तन नहीं होने पाते हैं। उच्चावचनों की गति नियमित 
तथा सुगम हो जाती है “० ह 

प्ब हमें यह देखना है कि वर्तमात दर और भावी दर में क्‍या सम्बन्ध होता 


४४६ 


है । भावी दर सदैव वर्तमान दर पर आधारित होती है | विनिमय व्यवसायी विदेज्षी 
विनिमय खरीदते और बेचते समय देश के भीतर और विदेश में अ्रत्पकालीन ऋणसों के 
ब्याज की दरों की सावधानीयूवंक तुलना करता है। यदि विदेशों में ऐसे ऋणों पर 
ब्याज की दर देश की अपेक्षा अधिक है तो भावी विनिमय वतंमान से कटोती 
([)560770) पर बेचा जाता है। इसके विपरीत, यदि विदेश में देश की अपेक्षा 
ब्याज की दर कम हैं तो भावी विनिमय लाभ (86ांपघाए) पर बेचा जाता है। 
इसके अतिरिक्त भावी दर इस बात पर भी निर्भर होती है कि भविष्य में विदेशी 
विनिमय का माँग और पति सम्बन्धी अनुमान केसा है और भविष्य में विभिन्न 
मुद्राओं की मूल्य वृद्धि अथवा यूल्य हास की सम्भावना किस ग्रकार है / 
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४5 प]0:-५3535 है 
क्रंयः शक्ति समता सिद्धान्त को समक्ताइये ओर स्पष्ट कीजिए कि व्यवहारिक रूप से 
यह सिद्धान्त कहाँ तक लागू हो सकता है। (8879, 3. & , 958) 
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विनिमय की टड्डू समत (॥७६ 787 ० ०४०7६) का क्‍या अथ है? विदेशी 
विनिमय दरों में उत्तार-चढ़ावु रखने वाले -कारयएं-की विवेचना कोजिए ।. 
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किसी देश के चल्वार्थ को विनिमय अर्हा किस प्रकार निर्धारित होती हैं।.... 
९४७, 8 6. 959) 


अध्याय २६ 
विनिमय नियन्त्रण 
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विनिमय नियन्त्रण का अथे-- 


स्वतन्त्र अथवा अनियन्त्रित विदेशी विनिमय व्यवस्था में एक देश के निवासियों को 
किसी भी मात्रा में विदेशी विनिमय खरीदने और बेचने का पूरा-पुरा अधिकार होता 
है, परन्तु यदि सरकार देश की विदेशी विनिमय कमाई के कित्ती निश्चित वितरण 
के लिए अथवा विदेशी विनिमय कोपों द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
हस्तक्ष प करती हे तो इसे विनिमय नियन्त्रण कहा जाता हे | विस्तृत अर्थ में 
विनिमय नियन्त्रण का अशिप्राय अधिकारियों द्वारा किये गये उस सभी प्रकार के प्रत्यक्ष 
या परोक्ष हस्तक्षेप से होता है जो वितिमय दरों अभ्रथवा उनसे सम्बन्धित व्यापार को 
प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार विस्तृत रूप में विदेशी विनिमय 
बाजार में किये यये किसी भी सरकारी हस्तक्षं प को विनिमय नियन्त्रण कहा जा 
सकता है, जिसमें विनिमय दरों की प्राकृतिक प्रवृत्ति, पूँजी के आवागमन, स्थिरता 
कोषों के संचालन, व्यापारिक तथा समाशोधन समझौते आदि सभी को सम्मिलित 
किया जा सकता है। किन्तु आजकल इस शब्द का अथ अधिक निश्चित तथा 
सकुचित हो यया हे ओर इसका आशय केवल उन हस्तक्षेपों ओर प्रतिबन्धों से 
होता है जो निजी विदेशी विनिमय व्यवसाय (77४06/8 +#0%९86४ >2- 
0 ४०४६० 74%६98६८/४0॥0) के सम्बन्ध में किये जाते हैं | 

विदेशी विनिमय नियन्त्रण की विशेषताएं-- 


विनिमय नियन्त्रण का विकास मुख्यतया प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ हुआ्ना है । 

स्वर्ग के परित्याग के परचातु तो विनिमय दरों के उच्चावचनों के कारण कठिनाई 

इतनी बढ़ गई थी कि लगभग सभी देशों को इस प्रण,ली का प्रयोग करना पड़ा था 
एक विकसित विनिमय नियन्चण प्रणाली की प्रमुख विशेषताए' निम्न प्रकार दी जा 

सकती हैं ;--( 3 ) इस प्रणाली में सभी प्रकार के विदेशी विनिमय व्यवसायों का 

केद्रीयकरण हो जाता है और उनका संचालन देश को वेर्द्रीय बेंक अथवा सरकार 

द्वारा नियुक्त की हुई किसी अ्रभ्य संस्था द्वारा किया जाता है। ( 9 ) देशवासियों द्वारा 
जितना भी विदेशी विनिमय प्राप्त किया जाता हैं वहु सब का सब इसी केन्द्रीय सत्ता 

को सांग देना आवश्यक होता है । ( ४7 ) सभी प्रकार की विदेशी विनिमय्र सम्बन्धी 

झावश्यकतायें एक केन्द्रीय कोष में पुरी की जाती हैँ झोर यही कोष उनके वितरस . 
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तथा व्यय की कार्यविधि निश्चित करता है। (77) इस प्रकार इस प्रणाली में विदेशी 
विनिमय व्यवसाय पर सरकारी एकाधिकार होता है । 
विनिमय नियन्च॒ण' व 'सरकोशी हस्तक्षेप” में भेद-- 

इस सम्बन्ध में विनिमय नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमय में किये गये सरकारी 
हस्तक्षेप ([767ए७0॥8707) में भेद करता आवश्यक है । यदि किसी निश्चित विनि- 
मय दर को स्थापित करने अ्रथवा बनाये रखने के लिए सरकार विदेशी विनिमय को 
खरीदती है श्रथवा बेचती है तो यह सरकारी हस्तक्षेप होगा | ऐसी द्ा में व्यक्तिगत 
व्यवसायियों द्वारा उनकी इच्छा के अनुसार विदेशी विनिमय खरीदने शोर बेचने पर 
किसी प्रकार की बाघा नहीं की जाती है। दोनों महायुद्धों के बीच के काल में स्वर्णृ- 
मान के परित्याग के पश्चात्‌ इस प्रकार के हस्तक्षेपों का काफी रिवाज था। उदाहरण- 
स्वरूप, इद्धलेंड ने विनिमय समानीकरण कोष इसी उद्देश्य से स्थापित किया था, परन्तु 
विनिमय नियन्त्रण इससे बहुत व्यापक होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत व्यवसायियों 
की विदेशी विनिमय खरीदने और बेचने की स्वतन्त्रता भी समाप्त कर दी जाती है। 

विनिमय नियन्त्रण पूर्ण भी हो सकता है शोर आंशिक भी। पूर्णे विनिमय 
नियन्त्रण में सभी विदेशी मुद्राओं के क़य-विज्नय पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं, परन्तु 
झ्रांशिक नियन्त्रण में केवल किसी एक अथवा कुछ रुद्वाश्नों के क्रय-विक्रय पर ही इस 
प्रकार की रुकावटें लगाई जाती हैं। व्यवहारिक जीवन में श्रांशिक विनिमय नियन्त्रण 
का ही चलन अधिक रहा है । 
विनिमय नियन््रणु के उद्द श्य-- 

विनिमय नियन्त्रण प्रणाली का उपयोग बहुत से उद्देश्यों की पूति के लिए 
किया जा सकता है। प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं -- 

( १) विनिमय दर की स्थिरता--इसका उद्देश्य विनिमय दर को एक पूव.. 
निश्चित॑ बिन्दु पर बनाये रखना हो सकता है। यदि देश में. अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा 
चालू है तो भ्रतियन्त्रित विदेशी विनिमय व्यवसाय के कारण विनिमय दरों में भ्रत्यधिक 
उच्चावचन हो सकते है। १ जी के देश से बाहर जाने को रोक कर विनिमय नियन्त्रण 
विनिमय दर को गिरने से रोक सकता है, परन्तु साधारणतया पूर्जी के श्रावागमन 
पर प्रतिबन्ध लगाने से ही काम नहीं चल पाता, क्योंकि पूंजी को अदृश्य रूप में भी 
बाहर निकाला जा सकता है, इंसलिए बहुधा सभी प्रकार के भुगतानों पर प्रतिबन्ध 
लगाना आवश्यक होता है । | 

(२) व्यापाराशेष की त्रटियों को दूर करना--वितिमय नियन्त्रण का 
. दूसरा उद्देश्य व्यापाराशेष के अन्तरों को समायोजित करना होता है। व्यापारिक 
प्रतिबन्धों तथा संरक्षण के सम्बन्ध में किये गये कार्यों के फलस्वरूप व्यापाराशेष का 
भ्रसन्‍्तुलन इतना बढ़ सकता हैं कि उसके अ्रन्तरों का समायोजन कठिन हो जाय । ऐसी 
दशा में विदेशी भ्रुगतानों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाना तथा विनिमय कमाई का 


नियन्त्रित वितरण आवश्यक हो जाता है और विनिमय नियन्त्रण का उपाय किया 
जाता है । 

( ३ ) सरकारी आय--विनिमय नियन्त्रण का उद्देंह्य सरकार द्वारा आय 
प्राप्त करता हो सकता है। यदि नियन्त्रण द्वारा विदेशी विनिमय की बिक्री की कीमत 
भौर खरीद की कीमतों में भ्रन्तर रखा जाता है तो विनिमय नियन्त्रण निर्यात करों 
का स्थान ग्रहरा कर लेता है और सरकार को इससे आय प्राप्त होती है । 

( ४ ) व्यापार भेद-भाव--विनिमय नियन्त्रण का उपयोग व्यापारिक भेद- 
भाव के लिए भी किया जा सकता है। किसी एक देश को व्यापार में छूट दी जा 
सकती है। कुछ देशों के साथ व्यापार के लिए अथवा कुछ वस्तुओं के आयात-निर्यात 
के सम्बन्ध में विशेष विनिमय दरें रखी जा सकती हैं। इस प्रकार विनिमय नियन्त्रर 
द्विदेशीय व्यापार विभेद (]3]8॥97/8] [७१6 )8९यं79007) का एक 
ग्रच्छा साधत हो सकता है । 

( ५ ) उद्योग संरक्षण--इसका उपयोग उद्योग संरक्षण के लिए भी किया 
जा सकता है। विदेशी आयातों को रोकने और विदेशी प्रतियोगिता का अन्त करने के 
लिए विनिमय नियन्त्रण एक बड़ा सप्रभाविक उपाय है । 

( ६ ) निषेध--इसका उद्देश्य कुछ विशेष देशों के आयातों और निर्यातों कों 
पूर्णतया रोक देना भी हो सकता है। 

(७) पूजी का निर्यात रोंकना--इसका उद्देश्य देश से पू'जी के निर्यातों 
को रोकना और विदेशी ऋणों के भुगतानों को रोकना भी हो सकता है । 

इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्यों में काफी भिन्नता होती है। प्रत्येक 
देश अपनी भ्रावश्यकताश्ं और परिस्थितियों के अनुसार ही उद्देश्य को निश्चित करता 
है, परन्तु विनिमय नियन्त्रण का प्रमुख उ हेश्य किसी ऐसी विनिमय दर की स्थापना 
होता है जो मुक्त बाजार की दर से भिद्ध हट 






विनिमय नियन्त्रण के उपाय-- दे का 
विनिमय नियन्त्रण की सफलता इस बात पर निर्भर के या, (जल |-अनुसारं 
की प्राप्त मुद्रा को २४ घन्टे के 


वलन की माँग और पूर्ति की मात्रा को किस अंश कु 
| कि उचित फल प्राप्त किये जा सकें । इसुक्रेन ह। हा हि 
लिज्ञ | परोक्ष उपाय केवल सीमित क्षेत्रों, मुद्रा अधिक की उन क्रियाओं से हे 
$, परन्तु प्रत्यक्ष उपाय अधिक सफल “मय और पूर्ति को ग्रसावित करने के उद्देश्य से 
त्रता पुर्णंतया समाप्त कर देते हैं । न्चित की जाती है [??* इस प्रणाली का आरम्भ 
नत्ञ उपायों में ढो का ; गा के कारण हुप्रा है। यह एक अधिक कठोर, प्रत्यक्ष 
री गज दाह ् पहले सन्‌ १६३१ में जर्मनी हा इस प्रणाली को ग्रहण 
गे पति को घटाने तथा बिदे।/ न टाइना तथा मध्य यूरोप के देशों ने भी इसे अपनाया था । 


हर मु०्च०अ०, (२६९). !/य : अथशाज्ञ के मूलाधार, पृष्ठ ४४८, दूसरा संस्करण । 


है । आयातों के घटने के कारण विदेशी भुगतानों में भी कमी होठी है, ग्रतः देश के 
चलन की मूृल्य-वृद्धि हो जाती है, परन्तु इस नीति की सफलता इसी बात पर निर्भर 
होती है कि सभी देश समान अनुपात में प्रशुल्क करों में वृद्धि न करें, अन्यथा सभी 
चलनों की तुलनात्मक क्रयः शक्ति में समान वृद्धि हो जाने के कारण विनिमय दर में 
परिवतंत नहीं होंगे । निर्यात करों का परिणाम इसके विपरीत होता है । इनमें निर्यातों . 
की मात्रा घटती है और देशी चलन की माँग घटने के कारण उसका अवमृल्यन हो 
जाता है। 

ब्याज की दरों का ग्रभाव पजी के आयात-निर्यात पर पड़ता है । यदि देख 
में ब्याज की दरें ऊंची कर दी जाती हैं तो पूंजी का श्रायात होता है, क्योंकि विदेशी 
ऋण आकर्षित होते हैं भर इस प्रकार देशी चलन की माँग बढ़ने के कारण विदेशी 
बाजार में उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। ब्याज की दरों के गिरा देने से पु जी विदेश्लों 
को जाने लगती है और देशी चलन की माँग घटती है । 

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया था, परोक्ष उपायों की सफलता का क्षेत्र 
सीमित होता है, इसलिए सज्जूट काल में शक्तिशाली ग्रत्यज्ञ उपय करना आव- 
श्यक हो जाता है | प्रत्यक्ष उपायों को हम दो भागों में बाँठ सकते हैं--(॥ ) हस्त- 
क्षेप ( [7॥677670007 ) और (॥7 ) विनिमय प्रतिबन्ध ( 9880770007 )। 
हस्तक्षेप अतिमूल्यन, भ्रवमूल्यन भ्रथवा विनिमय दरों की स्थिरता के लिए किया जाता 
है ॥ इसकी सफलता के लिए मुद्रा नियन्त्रक के पास: देशी चलन, विदेशी चलन अथवा 
सोना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ताकि विदेशी विनिमय की माँग ओर पूर्ति में 
झ्ावश्यकतानुसाार समायोजन (ै 0]08077276) किया जा सके । इस उपाय का सबसे 
बड़ा ग्रुण इसकी सरलता है । स्वणंमान परित्याग के परचातु इद्धलेंड ने विनिमय दर 
की स्थिरता के लिए इसी का उपयोग किया था । 


विनिमय समानीकरणु कोष (]॥० एटिछटाव्य8० सिवृुष्धीडगांणा 3०८०प्रा०- 
थे कम टन ने सन्‌ १६९३२ में स्थापित किया था, तत्पश्चात्‌ अमरीका, 
उच्चावचन हा सकते ह। ३ जी-जऔे ऐसा ही किया था । विनिमय नियन्त्रण की इस रीति 
विनिभय दर को गिरने से रोक सकतो-लए हम ब्रिटिश विनिमय समानीकरण कोष का 
पर प्रतिबन्ध लगाने से ही काम नहीं चल फे+ 
बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए बहघा स+ - _ 
हि है, इसलिए बहुधा सः ने ऐसा अनुभव किया कि स्टलिंग की 
लगाना आवश्यक होता है । नर न 
_ पीय व किस रहे थे । इन उच्चावचनों को रोकने 
, अर) साय की यों को हर करे काता घोल हदिण । इक शी 
परतिवन्‍्धों तथा संरक्षण के शक में कि गा रा श के कक असल कसे मिट ले 
् नम | ः गे में 
३ हज जार हे कार्यों के पे मे सरकार द्वारा प्रचलित 
भ्रसनन्‍्तुलन इतना बढ़ सकता है कि उसके श्रन्तरों का समायोजन अंकों से खरीदा 
दद्या में विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाना तथा. कल कपटर हा 
रे को लगभग १७“४ करोड़ 


पौंड के कोषायार-विपत्र दिए थे, परन्तु सन्‌ १६३७ तक यह राशि ५७-५४ करोड़ पौंड 
तक पहुँच गई थी । कोषागार-विपन्रों को प्रत्येक ३ महीने पीछे नया करा लिया जाता 
था। आरम्भ में कोष को कोई पृ जी विदेश्ञों में नहीं थी, परन्तु कुछ समय परचात्‌ कोष 
ने विदेशों में पू जी जमा कर ली थी। कोप का प्रधान उद्देश्य स्टलिग के बदले में 
विदेशी मुद्राओं को खरीद कर श्रथवा वेच कर विनिमय दरों की स्थिरता बताए स्खना 
था। यदि विदेशी विनिमय बाजार में स्टरलिंग की माँग घटती-बदती थी तो कोष उसे 
यथेष्ठ मात्रा में बेच या खरीदकर विनिमय दर को बढ़ने-घटने से रोकता था | 


सरकार इस कोष का उपयोग इस रीति से नहीं करती थी कि विनिमय 
बाजार की स्थायी और दीघ॑कालीन गदृत्तियों में हस्तक्षेप करें, परन्तु यह ग्रयत्न 
अवश्य किया जाता था कि पूजी लगाने वालों की घबराहट और सट्टे बाजों की 
कायवाहियों का विदेशी विनिमय दर पर कोई हानिकारक ग्रसाव न पड़ सक्े | 
इसका उद्देश्य बेंकिंग व्यवस्था को विदेशी विनिमय बाजार से श्रलग रखना और साथ 
ही दीघंकालीन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर विनिमय दरों को हढ़ बनाना था । इस 
कोष की कार्य-अरणाली को युप्त रखा गयां था | वह बहुत जठिल भी थी । संक्षेप में, 
केवल इतना कहा जा सकता है कि विदेशी विनिमय और मुद्रा-बातुओं के बाजार पर 
नियन्त्रण रखने के लिए एक संतोषजनक प्रणाली बना ली गई थी । इस ग्रणाली ने 
विनिमय दरों के अल्पकालीन उचावचनों को मज्जी-भाँति रोक दिया था, परन्तु यह 
प्रणाली विभिन्र देशों के बीच कीमतों और आय का सम्रायोजन करने का ग्यल् 
नहीँ करती थी । 

भ्रारम्भ में कोष स्टलिंग के बदले में डालर खरीदता था, क्योंकि सन्‌ १६३३ 
तक डालर स्वरणां में परिवततंतनशील था, इसलिये उसके द्वारा सभी विनिमय दरों पर 
नियन्त्रण रखा जाता था ; सन्‌ १६३३ में अमरीका द्वारा स्वरंमान छोड़ देने पर कोष 
ने फ्रक खरीदना आरम्भ कर दिया था, परन्तु सन्‌ १६३६ में फ्रांस द्वारा स्वर्णमान 
छोड़ देने के पश्चात्‌ कठिनाई हुई। इस कठिताई को दूर करने के लिये इज्जलेंड, 
भ्रमरीका और फ्रांस के बीच एक आपसी मोद्रिक समझौता किया गया, जिसके अनुसार 
प्रत्येक देश को यह अधिकार मिला कि वह दूसरे देश की प्राप्त मुद्र को २४ घन्टे के 
भीतर उस देशझ्न की केन्द्रोय बेंक से सोने में बदल ले । 

विनिमय ग्रतिबन्ध का तात्पर्य “मुद्रा अधिकारियों की उन क्रियाओं से है 
जिनके द्वारा विनिमय बाजारों में माँग और पति को ग्रभावित करने के उद्देश्य से 
विनिमयों की अबाघता ग्रतिबन्धित की जाती हे [!?* इस प्रणाली का आरम्भ 
हस्तक्षेप से पूर्ण सफलता न मिलने के कारण हुप्रा है। यह एक अधिक कठोर, प्रत्यक्ष 
झौर साथंक्र नीति है । सबसे पहले सन्‌ १६३१ में जमंवी ने इस प्रणाली को ग्रहण 
किया था और बाद को श्रर्जेन्टाइना तथा मध्य यूरोप के देशों ने भी इसे अपनाया था । 


नमी जअ नजनननया।णा। ५४ 


हता तथा अन्य : अथशाज्न के मूलाधार, पृष्ठ ४६८, दूसरा संस्करण । 


सन्‌ १६३६ के पदचात्‌ भारत तथा बहुत से देशों ने युद्धकालान अथ-व्यवस्था को 
सफलता के लिए इसका काफी उपयोग किया है। इस प्रण्याली की कार्य-विधि को सम- 
भने के लिए जम॑न प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है । 


जर्मनी का विनिमय प्रतिवन्‍्ध-- 

जर्मनी में यह प्रणाली इस कारण अपनाई गई थी कि सन्‌ १६३१ में जम॑ती 
में चलन का अवभूल्यन होने के कारण महान्‌ आर्थिक संकट पैदा हो गया था। अपनी 
युद्धकालीन भ्र्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए जमंनी ने बहुत से अल्पकालीव ऋण दिये 
थे | इन ऋणों को लौठाने के लिए जम॑त मार्क की पूर्ति बहुत बढ़ाई गई थी, परन्तु 
जमंती का निर्यात व्यापार लगभग शून्य के बराबर था, जिसके कारण विदेशों में भाक 
की माँग बहुत ही कम थी । ऋशणदाताओों को यह आशा थी कि जर्मन श्रथ॑-व्यवस्था 
टूट जायगी, इसलिये उन्होंने मार्क में भुगतान लेने से इन्कौर कर दिया था । स्थिति 
इतनी विगड़ गई थी कि मार्क की बाह्य कीमत के शून्य तक गिर जाने का भय था। 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए जर्मनी ने कृत्रिम अ्रतिमूल्यन की नीति ग्रहण की 
और जम॑ंन मा की पूर्ति को इस प्रकार नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया कि वह 
उसकी मांग के बराबर बत्ती रहे । 

इसके लिए जमंनी ने कठोर उपाय कियै--सर्व॑ प्रथम, सारा विदेशी विनिमय 
एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा रोक लिया गया और विदेशी विनिमय व्यवसाय के लिए अनु- 
ज्ञापन प्रणाली का आरम्भ किया गया । दूसरा कार्य यह क्रिया गया कि सभी नागरिकों 
को सभी विदेशी मुद्राएं, विदेशी प्रतिभृतियाँ तथा बाँड सरकार को सौंपने का श्रादेश 
दिया गया और 'इस प्रकार एक निश्चित दर पर सरकार ने सारी विदेशी विनिमय 
सम्पत्ति प्राप्त कर ली। इस सम्पत्ति का एक भाग तो सरकार ने स्वयं रख लिया और 
शेष को खरीदने की दर से ऊंची कीमत पर उन नागरिकों को वेच दिया कि जिन्हें 
विदेशी विनिमय की आवश्यकता थी । विदेशी यात्राश्रों के लिये बहुत ही कम मात्रा में 
जर्मन श्रथवा विदेशी मुद्रायें दी जाती थीं। भ्रायातों के लिए एक प्राथमिकता का क्रम 
निश्चित कर दिया गया था और कुछ अनावश्यक वस्तुग्रों के आयात पूर्णातया बन्द कर 
दिये गये थे । प्रत्येक श्रायात व्यापारी को अनुज्ञापन लेना होता था और विदेशी 
व्यापारी उसे उस समय तक माल नहीं भेजते थे जब तक कि उन्हें यह विश्वास नही 
हो जाता था कि आयातकर्त्ताश्रों ने आवश्यक सरकारी आज्ञा प्राप्त कर ली है । 

अन्त में जमंनी ने अवरुद्ध खाता (8]00780 #&०००पघ४४) नीति भी अपनाई 
थी । इसके अनुसार विदेश्षियों को अपनी सम्पत्ति, अ्रतिभूत्तियाँ तथा मुद्राएं जम॑नी से 
बाहर ले जाने का अधिकार नहीं दिया गया था । यह सब सम्पत्ति सरकार के “अवरुद्ध 
खाता! नामक अलग कोष में: जमा कर दी जाती थी। प्रत्येक जमंत ऋणी अपना 
विदेशी ऋणा सरकार को चुकाता था और सरकार इस राशि को विदेशी के नाम पर 
भ्रवरुद्ध खाते में जमा कर देती थी, परन्तु यह राशि विदेशी मुद्राश्रों में परिवर्ततशील न 


थी। विदेशियों को इस प्रकार अपनी मुद्रात्रों में भुगतान नहीं मिलता था और बे विवद्ञ 
होकर या तो जर्मनी से माल खरीद कर अपना भुगतान लेते थे या इस राशि को कम 
दाम पर बेच देते थे। प्रत्येक दा में जम॑ती को लाभ होता था। इस व्यवस्था ने 
विदेशी विनिमय में चोर बाजारी को जन्म दिया, जिसे बहुत बार “ब्लैक बोसं' 
(380६ 30प88) के नाम से पुकारा जाता है। 


जम॑ती की यह नीति महान्‌ आ्िक जादूगर डा० ज्ञाट (50॥906) के 
मस्तिष्क की उपज थी और इसे 'नयी योजना” कहा जाता था । इन उपायों के परि- 
णामस्वरूप जम॑नी का तेजी के साथ झआथिक विकास हुआ्ना । क्राउथर के अनुसार--- 
“जर्मनी का उद्योग-पन्धा बाहर से खरीद कर मँगाये गये कच्चे माल पर निर्भर करता 
है ओर नाजी सरकार को जम॑त उद्योग-घन्धों पर आवश्यक सामानों के राशनिंग करने 
के कड़े विनिमय नियन्त्रण के कारण जो अपरिमित शासन शक्ति मिल गई थी , वह 
उसके हाथ में साधारण श्रौद्योगिक नियन्त्रण का एक जबरदस्त श्रस्न था, परन्तु 
इसके अतिरिक्त जम॑ती की चेष्टा इस शिशा में लगी हुई थी कि आझ्रायातकृत कच्चे माल 
की अ्रधिक से अधिक पूर्ति करे ।?# 
विनिमय नियन्त्रण के अन्य रूप-- 

विनिमय नियन्त्रण तीन अलग-अलग रूपों में देखने में आया है--एक- 
देशीय, द्वि-देशीय तथा बहु-देशीय | इनमें से दूसरे और तोसरे रूप में तो केवल 
अंश का ही अन्तर होता है, परन्तु प्रथम रूप अलग ही प्रकार का होता है। एक-देशीय 
विनिमय नियन्त्रण एक ही देश्व के व्यक्तिगत कार्यों का परिणाम होता है, द्वि-देशीय 
नियन्त्रणु में दो देश मिल कर श्रन्योन्य विनिमय प्रवन्ध करते हैं और बहु-देशीय 
नियन्त्रण में कई देश सम्मिलित होते हैं ॥ एक-देशीय विनिमय नियन्त्रण के प्रमुख रूप 
'विनिमय समानीकरण कोष, अवरुद्ध खाते, विनिमय राशनिंग तथा आयात-अम्यंश हैं। 
विनिमय समानीकरण कोष तथा अवरुद्ध खाता प्रणाली का विस्तृत वर्शंव ऊपर किया 
जा चुका है। नीचे श्रन्य दो प्रणालियों का वर्णन किया जाता है ;--- 


( १ ) विनिमय राशनिंग--इस प्रणाली का उपयोग स्वतन्त्र रूप में अथवा 
भ्रवरुद्ध खातों के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इस ग्रणाली में विदेशी विनि- 
मय कमाई को इस ग्रकार रखा जाता है कि वह आवश्यक आयातों के लिए पर्याप्त 
मात्रा में ग्राप्त हो जाय | सरकार सभी प्रकार के विदेशी विनिमय के खरीदण और 
बेचने का कार्य अपने हाथ में ले लेती है श्रौर विनिमय दरों को स्वयं निश्चित करती 
है। विनिमय के स्वृतन्त्र व्यवसाय को रोक दिया जाता है। केन्द्रीय बेंक प्राप्त विदेशी 
विनिमय झाय को एक निश्चित प्राथमिकता के क्रम के अनुसार आयातकर्त्ताओं में 
बाँट देती है । इस प्रकार केवल उन्हीं वस्तुओ्रों का आयात हो पाता है जिन्हें मँगाना 
ग्रावर्यक समझा जाता है और प्रत्येक के आयात की सात्रा भी निद्िचित हो जाती है। 


४१४ | 


(२) आयात अभ्यंश--विनिमय राशनिंग के साथ-साथ कभी-कभी आयात 
श्रम्यंश तथा अनुज्ञापत्र प्रणाली को भी अपनाया जाता है। विदेशी विनिमय का 
नियन्त्रण आयातों और निर्यातों की मात्राओं को निरिचत करके किया जाता है। 
साधारणतया निर्यातों को तो ग्रोत्ताहन दिया जाता हे, परन्तु अनावश्यक आयातों 
को या तो कम कर दिया जाता हे या पूर्णतया वर्जित कर दिया जाता है| निर्षा- 
रण अभ्यंध प्रणाली के भ्रनुसार ही आयात और निर्यात के अनुज्ञापन प्रदान किये 
जाते हैं और क्योंकि बिना अनुज्ञापन के कोई माल न तो बाहर भेजा जा सकता है झौर 


न बाहर से मंगाया जा सकता है, इसलिए पूरे निर्यात और आयात व्यापार पर 
समुचित नियन्त्रण स्थापित हो जाता है। 


विनिमय उद्बन्धन अथवा पेगिग (सडल्बा३४० 7०४४०४)-- 

यह रीति साधारणतः युद्ध के काल में विनिमय दरों के उच्चावचनों को कम 
करने के लिए उपयोग की जाती है । मुद्रा-स्फीति अ्रथवा मुद्रा-संकुचन के कारण देश 
को मुद्रा का भ्रान्तरिक मूल्य नीचे गिर सकता है भ्रथवा ऊपर जा सत्ता है, परन्तु 
विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए सरकार उसका बाह्य मूल्य एक निश्चित बिन्दु पर 
बनाये रख सकती है । इस प्रकार विनिमय दर देशी मुद्रा की आन्तरिक क्रयः शक्ति के 
परिवतंतों से प्रभावित नहीं हो पाती है | यदि मुद्रा को क्रय: शक्ति समानता स्तर से 
भ्रधिक मूल्य दिया जाता है तो इसे दर का 'ऊपर ढाँकना” (76४४7४४ 09) कहा 
जाता है श्रौर यदि उद्देश्य अ्रवमुल्यन होता है ठो देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य घटाकर 
विनिमय दर का नीचे भ्रटकाना ([?6४88778 00फ7) किया जाता है। 

दोनों महाथुद्धों के काल में इड्जलेंड ने इस प्रणाली को श्रपनाया था। सन्‌ 
१६१६ झोर सन्‌ १६१३ के बीच कृत्रिम रीति से स्टलिज्ल का मूल्य ४७३५ डालर 
रखा गया था, यद्यपि यह मूल्य वास्तविक गूल्य से ऊचा था । इसी प्रकार दूसरे महा- 
बुद्ध के काल में भारत सरकार ने विनिमय दर १ रुपया ८८ १ शिलिंग ६ पेंस ही बनाये 
रखी, यद्यपि क्रयः शक्ति समानता के झ्राधार पर यह बहुत नीचे होनी चाहिए थी। 
इस प्रणाली में विनिसय दर को एक खूटे से बाँध कर रखा जाता है, इसलिए इसका 
यह नाम पड़ा है। 


द्वि-देशीय विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ-- 


द्वि-देशीय विनिमय नियन्त्रण का प्रचलन भी काफी रहा है, परन्तु गपेक्षतन 
बहु-देशीय नियन्त्रण का रिवाज कम ही रहा है। बहु-देशीय नियन्त्रण का प्रमुख 
उदाहरण विनिमय समानीकरण कोषों के सहयोग के रूप में प्रकट हुम्ना है। 
द्वि-देशीय नियन्त्रण के दो रूप महत्त्वपुर्ण हैं :-- 

( १ ) शोधन समभौते (!2897700॥8 ै 878677078)--इस प्रकार का 
समझौता विनिमय राशनिंग का ही एक रूप होता है। सममझोता करने वाले एक 
देश को विदेशी विनिमय के राशनिंग की व्यवस्था करनी पड़ती हे, जिससे दूसरे 


देश को आवश्यक भुगतान किये जा सके | शोधन समभोौते में एक ऋणी देश 
ऋणादाता देश के लिए मूलघत चुकाने, ब्याज देने तथा लाभांश बांटने की व्यवस्था 
करता है । साधारणतया ऋणी देश ऋखणदाता देश को यह घमकी देकर कि वह उससे 
माल खरीदना बन्द करेगा, विनिमय राद्मनिंग व्यवस्था लागू करने पर बाध्य करता है। 

( २) निकासी समभोते (0]९७४४४४ &876९०७४६७)--जब दो देश 
कोई ऐसा समझता कर लेते हैं जिसके अनुसार अन्योन्य भुगतानों को इस अकार 
एक दूसरे के द्वारा चुकती कर दिया जाता हे कि उन्हें विदेशी विनिमय बाजार में 
जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो इसे निकासी सममझोता कहते हैं। इन 
समभौतों के अनुसार दो देश ऐसी व्यवस्था करते हैं कि प्रत्येक अपने निर्यातकर्ताओ्ं को 
झपने ही चलन में उन शोधनों में से भ्रुगतान करना तय कर लेता है जो देश के 
प्रायातकर्त्ताम्नों को प्राप्त होते है। ऐसे समभोते द्वारा विदेशी विनिमय बाजार का 
साधारण कार्यंवाहन पूर्णतया स्थगित कर दिया जाता है। विदेक्षी मुद्राओं का उपयोग 
किये बिना ही भुगतान हो जाते हैं। निकासी समभौते दो देशों के व्यापार का 
समानीकरण कर देते हैं ओर अन्तरशष्टीय व्यापार को एक प्रकार का वस्तु-विनिमय 
रूप दे देते हैं । 


इन दो रूपों के भ्रतिरिक्त इस प्रकार के विनिमय नियन्त्रण के दो रूप और भी 
देखने में आये हैं, जो निम्न प्रकार हैं :--- 


(३ ) विलम्ब-काल हस्तान्तरण (7790४867 /07७४0779)--इ सका 
उद्देश्य यह होता है कि विदेशियों को उनके द्वारा सेजे हुए माल अथवा पूजी का 
भुगतान तत्काल' न करके कुछ समय पश्चात्‌ किया जाय | आयातकर्ता प्रों को अपने 
ऋणों का भुगतान देश ही की मुद्रा में किसी अधिकृत बेंक में जमा करने का भ्रादेश 
दे दिया जाता है। यह जमा राशि सुरक्षित रखी जाती है और विदेशियों को निश्चित 
भ्रवधि परचात्‌ भुगतान किया जाता है। विलम्ब काल (१(07%800एंग्राण) की समात्ति 
पर यह राशि विदेशियों को भेज दी जाती है। इस काल में देश की सरकार को 
विदेशी विनिमय सम्बन्धी श्रावश्यक समायोजन करने का अवसर मिल जाता है। 
साधारणतया विदेशियों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है कि 
विदेशी प्राप्त राशि का किस प्रकार उपयोग करेंगे, किन्तु कुछ समभौतों में इस सम्बन्ध 
में भी विदेशियों को आदेश दे दिये जाते हैं । 


(४ ) यथास्थिर अथवा निश्चित समभौते (9:8008गी] ै.8788- 
7007॥9) -- इस पद्धति का उपयोग सन्‌ १६३१ की आर्थिक मनन्‍्दी के पश्चात जमंनी 
में हुआ था । इसमें समझौता करने वाले देशों के बीच प्‌ जी के हस्तान्तरण पर 
ग्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं और विदेशी ऋणों को धीरे-घीरे किश्तों में चुकाने का 
समझौता किया जाता है | साधारणतया अल्पकालीन ऋणों का भुगतान स्थगित कर 
दिया जाता है और उनका दीघैकालीन ऋणों में परिवर्तन कर लिया जाता :है। 
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उपरोक्त व्यवस्था का परिणाम यह होता है कि ऋणी देश को अपनी आ्राथिक स्थिति 
में सुधार करने तथा पूंजी के आवागमन को रोक कर विनिमय दर पर नियन्त्रण 
तगाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है । 


भारत में विनिमय नियन्त्रण 
पुद्धकालीन विनिमय नियन्त्रणु-- 

' भारत में भी संसार के बहुत से दूसरे देशों की भाँति विधिमय नियन्त्रण. लांगू 
है । यह नियन्त्रण दूसरे महायुद्ध के काल में झ्रावश्यक हो गया था । महायुद्ध के काल 
मैं भारतीय सुरक्षा विधान के श्रन्तगंत ऐसी व्यवस्था की गई थी कि रिजव॑ बेंक आफ 
इण्डिया की आज्ञा के बिना विदेशी विनिमय का उपयोग नहीं किया जा सकता था 
प्रौर बेंक केवल कुछ स्वीकृत कार्यों के लिए ही उसके उपयोग की शआश्राज्ञा देती थी। 
विनिमय नियन्त्रण का काये आरम्भ से रिजव॑ बेंक को सौंपा गया था और इसका 
पंचालन बेंक का विनिमय नियन्त्रण विभाग (#5०७४४7०88 007#70] 7009४ 
7076) करता था। वैसे विदेशी विनिमय व्यवसाय बैंकों द्वारा किया जाता था 


परन्तु वे रिजवं बेंक से अनुज्ञापन प्राप्त करते थे और उसी के नियन्त्रण में कार्ये 
करते थे । . “८ -. 


सन्‌ १६४७ का विनिमय नियन्त्रण विधान--- 


मार्च सन्‌ १६४७ में भारतीय सुरक्षा विधान समाप्त कर दिया गया था और 

उसके .स्थान पर सन्‌ १६४७ का विनिमय नियन्त्रण अधिनियम (म' 078 मड- 
678786 ह68प99४07॥ 2७, 4947) जो उस वर्ष के फरवरी मास में पास 
किया गया था, लागू किया गया था | अ्धिनियम के अनुसार केवल रिजवं॑ बैंक द्वारा 
भ्रधिकृत विनिमय बेंक ही विदेशी विनिमय व्यवसाय कर सकती है और कोई भी 
व्यक्ति भ्रथवा संस्था केवल रिजव॑ बेंक के आाज्ञा-पत्र (2607770) पर ही विदेशी 
विनिमय खरीद सकती है। इस सम्बन्ध में €्टलिज्ञ क्षेत्र के लोगों को कुछ छूट दी गई 
हैं । उनके लिए आाज्ञा-पत्र आवश्यक नहीं है श्रौर इसके अतिरिक्त वे १५० पौंड प्रति 
'मास तक अपने कुटुम्ब के व्यय के लिए भी भेज सकते हैं। विनिमय नियन्त्रण का 
प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश से सोने के निर्यात, विदेशी पूंजी के आयात तथा विदेशी 
मुद्राओं के क्रय-विक्रय पर नियन्त्रण रखा जाय । नियम की अप्रन्य व्यवस्थायें निम्न 
प्रकार हैं :--- 

( १) भारत में रहने वाले विदेशी एक सीमा तक ही मुद्रा देश से बाहर भेज 
सकते हैं। साधघारणतया जीवन निर्वाह व्यय की उचित मात्रा को कुल आय में से 
घटाकर केवल शेष को ही बाहर भेजने की श्राज्ञा दी जाती है । इसीलिए यदि कोई 
फर्म, व्यक्ति अथवा संस्था किसी विदेशी व्यक्ति की सेवायें प्राप्त करना चाहती है तो 
उसे रिजवं बेंक से भ्ाज्ञा लेनी पड़ती है। 


[ ४५७ 


( २ ) अंशों, प्रतिभृतियों तथा जमा के स्वामी को लाभाँग और ब्याज की 


भश्ि देश से बाहर सेजने की पूरी स्वतन्त्रता है और इसी प्रकार विदेशी मृद्राओरं में 
बीमे की किश्तें भी बिना किसी प्रतिबन्ध के भेजी जा सकती हैं । 


( ३ ) स्वदेश लौटने वाले विदेश्ञी व्यक्ति को वेतन की बचत, प्रावधान कोष 


राशि तथा निजी सम्पत्ति की कौमत देश से बाहर ले जाने की पूरी स्वतन्त्रता है, यदि 
यह ५,००० पॉड से अधिक नहीं है । 


(४ ) यदि आयात-कर्त्ता ने आयात अनुज्ञापत प्राप्त कर रखा है तो वह 
विदेशों से मंगाई गई वस्तुओं की कीमत स्वतन्त्रतापूर्वक चुक्रा सकता है। बिना झनु- 
ज्ञापन के मंगाई हुई वस्तुओं के लिए (यदि वे खुले सामान्य अनुज्ञापन के श्रन्तर्गत नहीं 
भाती हैं) विदेशी विनिमय नहीं दिया जाता है। 


( ५ ) विदेशी व्यापार संस्थायें अपने लाभ को प्रधान कार्यालयों को भेज 
सकती हैं । 


( ६ ) कुछ विशेष परिस्थितियों के अ्रतिरिक्त पूजी का स्टर्लिज्ठ क्षेत्र के बाहर 
निर्यात नहीं किया जा सकता है। 


अन्तराष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा विनिमय स्थायित्व-- 

.... भ्रन्तररष्टरीय मुद्रा-कोष की स्थापना के पश्चात्‌ भारत भी कोष के सदस्यों में 
सम्मिलित हो गया है। इस कोष ने भारत तथा श्रन्य सदस्य देशों की मुद्राओं की 
कीमत स्वर्ण अथवा भ्रमरीकन डालर में परिभाषित करके श्रौर सदस्य देज्ञों को ब्या- 
प्राशेष के घाटों को पुरा करने के लिए ऋण देकर विनिमय दरों की स्थिरता 
स्थापित करने का प्रयत्न किया है । कोष विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी 


प्रतिबन्धों के विरुद्ध है । सदस्य होने के नाते भारत को भी मुद्रा-कोष के आादेश्षों का 
गालन करना पड़ता है। 


(१7४७५ १0ए५5 
4. विनिमय नियन्त्रण के क्या उद्दे श्य हैं ? विनिमय नियंत्रण के साथनों का वर्सन 
कीजिए । (8879. 3. 8., 957) 
2. आप “विनिमय नियंत्रण” का कया तात्पर्य समझते हैं? वह क्‍यों आवश्यक हो 
गया हूं । (98887, 3. 00०77. 954) 


3... जब आण्योत 96 ६986 098० ० ०5व्ा४08० ००07070 ? 700550796 ६४० 
प्रधापृ०प५ ग्राढा0095 0 ०८०ा३०६४४ ०णा00- ॥00 ए०प ड7एएुण+ क्‍छ्यय ? 
(छा, 3, 8. 057 ; 78६79, 3. 8., 957) 


चप्रद्द ) 


4... ऊअझडफबाए ६568 फर्श 875 890 7960090095 0 €७5५०॥०४०९७ ००6०0 
क्‍]050780798 ६॥6 58778 907 (9 ए०टरए४६ 70 4009., 
((२०४[.. 3, 0०79.. 954, 957) 
5. शञत+६6७ 58070 7066 ०] :--४5४०४७788७ (.00/70]: 
(2879, 3« 2., ]958, 956 5090. ; 5879. 3. 0०७ , 958 ; 
ै]0, 3. 6., 956) 
6... ४४१६8 8 70656 670 :--5िएाधगह० फतुप०व59007 2.०००0७7६, द 
(2.878/ 3« «० 956 ; २०]., 3. ७००., 957, 955) 
7... #णेशंक ६098 0ए]8४ए९७ एप 2870 वांग्रा०५075 6 ४हएा॥786 
फवुप980070 80९००घ॥४- (0879, 3, 8«, 955) . 
8. ज्ञात्गप6 8 7006 ०ा २--४55०॥५४४४९ 76४९४॥7०६४,. ह 
(0873, 3« 0079. 957). 
9... 7)१50753 ६96 00]०045 870 77670035 ०७ €७४०४॥४०६४९ ००7/70) कल 
59९0४) 7९(४7४70०08 ६0 776॥005 ०७४ए०ए०१० [75 ॥70॥9, 
भारत में भ्रयुक्त पद्धतियों का विशेष उल्लेख करते हुए विनिमय नियमन के उद्देश्यों. 
ओर पद्धतियों का विवेचन करिये। (५879, 3. 00०9., 959) 


अध्याय २७ 


भारतीय चलन का इतिहांस' 


( सन्‌ १६२५ से पूर्व ) 
(फ्नढ माइ६07ए ० पं्रतांंदत एचन्‍लराएटए, 





प्राचीन भारत में मुद्रा एवं चलन (द्विधातुमान पद्धति)-- 

भारत में मुद्रा का उपयोग भ्रतीत काल से होता आया है। सभी प्राचीन ग्रन्थों से इसका 
' प्रमाण मिलता है। वेद, मनुस्मृति तथा बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर मुद्रा तथा 

चलन के उपयोग का वर्शंत मिलता है। इसके श्रतिरिक्त श्रनेक पुराने सिक्कष , शित्रा 
लेख तथा ऐतिहासिक प्रमाण ऐसे प्रास होते हैं जिनसे मुद्रा के उपयोग की प्राचीनता 

सिद्ध होती है। ऋगवेद में गाय को मूल्य की सामूहिक माप के रूप में उपयोग करने 

का वर्णन भनेक स्थानों पर पाया जाता है। मुस्लिम काल में तो सम्राट द्वारा सिक्कों 

और मुहरों का निकालता भर चालू करना एक साधारण सी घदढ़ना बन गई थी। 


[ हंश8 


मुस्लिम-काल में मुहम्मद तुगलक ने सांकेतिक सिक्के तथा पत्र-मुद्रा का निर्मभन करके 
एक अनुपम तथा महत्त्वपूरां प्रयोग किया, परन्तु यह प्रयोग सफल न हो सका | १७ वीं 
शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी अपनी शिल्पशालाओझों तथा अपनी आधीनत 
बस्तियों के लिए सिक्कों का ढालना आरम्भ कर दिया था। इसके परचात्‌ जेसे-जंसे 
कम्पनी वा अधिकार अधिक भू-भाग पर होता गया, इन सिक्कों का प्रचलन बढ़ता ही 
गया, परन्तु इस काल में सबसे बड़ी कठिनाई सिक्कों की भारी विविधता ही थी। अनेक 
घातुप्रों के सिक्के प्रचलित थे और स्वयं एक हो घातु के सिक्कों में भी रूप, मुल्य 
वजन तथा शुद्धता में श्रत्यघिक अन्तर होता था। ऐसी दक्षा में व्यापार में असुविधा 
होती थी, क्‍्योंक्नि सिक्कों की परख आवश्यक होती थी और विभिन्न सिक्कों का विनिमय 
उनको शुद्धता को परख के पश्चात्‌ तोल कर किया जाता था। सन्‌ ८३४५ तक 
द्वि-धातुमान पद्धति चालू थी तथा सोने और चाँदी दोनों के सिक्‍्क्रे विधि ग्राह्म थे 


इंस्ट ; कम्पनी का आवगमन एवं इसके पश्चात्‌ (रजत मान की 
स्थाप ना)-- 


सन्‌ १८३४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सर्वप्रथम अपने आधीन क्षेत्रों में प्रचलित 
सिक्कों में अनुरूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया | कम्पनी की राज्य सीमाग्नों के भीतर 
चाँदी के रुपये को, जिसका भार एक तोला श्रथवा १६८० ग्रेन होता था और जिसमें 
चाँदी की मात्रा १६५ ग्रेन थी, प्रामाणिक सिक्का घोषित कर दिया गया ओर यह भी 
ग्रादेश निकाला गया कि भविष्य में कम्पनी के राज्य क्षेत्र में सोने का सिक्का कहीं भी 
विधि-ग्राह्म नहीं होगा । इस प्रकार रजतमान के रूप में देश में एक-धातुमान स्थापित 
किया गया। चाँदी को स्वतन्त्र मुद्रण प्रदान किया गया और उसकी ढलाई अझ्रतरिमित रखी 
गई । सोने में रुपये की कीमत चाँदी के स्वर्ण मुल्य पर निर्भर होने लगी । सनु १८६४ 
में भारतीय रुपए का स्वर्ण मूल्य सावरेन में दस रुपया प्रति सावरेन अथवा १ रुपया 
न्‍+ २ शिलिंग रखा गया, परन्तु इस समय तक चाँदी की बहुत सी नई खानों का पता 
लम जाने तथा अधिकाँश देशों द्वारा चाँदी के विमुदोकरण के कारण स्वर्ण में चाँदी 
की कीमत भी अधिक घट चुक्री थी । सन्‌ १८७३ में लेटिन संघ (],8677 (7709) 
देशों ने फ्रांस का अनुकरण करके हि-धातुमान को समाप्त कर दिया श्रौर चाँदी के 
सिक्कों को चलन से निकाल कर स्वरां मुद्रा तथा एक-घातुमान को स्वीकार किया और 
यूरोप के देशों में स्वरणांमान पद्धति का प्रचार हुआ । सन्‌ १८०७४ में फ्रांस, इटली तथा 
स्विटजरलैंड ने चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण स्थगित कर दिया । जम॑नी, डेनमार्क, स्वीडन, 
नावें तथा हालेंड ने पहले से ही चाँदी का विमुद्रीकरण कर दिया था। इसका परि- 
णाम यह हुमा कि स्वर की कीमत निरन्तर गिरती ही रही । सन्‌ १८७१ में यह २ 
शिलिग के बराबर थी, परन्तु सन्‌ १८६२ में यह केवल १ शिलिंग ३ पेंस रह गई थी । 

चाँदी की कीमतों के इस भारी पतत का कारण यह था कि माँग की तुलना 
में चाँदी की पूति अधिक बढ़ गई थी। भ्रधिकाँश यूरोपीय देशों द्वारा स्वर्णामान प्रहरा 
करने के कारण चाँदी के सिक्कों को गला कर घातु के रूप में बेचा जाने लगा था। 


चाँदी की नई खानों की खोज तथा चाँदी निकालने की विधियों के सुधार ने भी चांदी 
के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की । सनु १५६१ में चाँदी की उत्पत्ति सन १८७ की 
अपेक्षा दूनी हो गई थी । इसके विपरीत स्वर्णमान की ग्राह्मता के कारण सोने की 
' मांग अधिक बढ़ गई थी, यद्यपि उसका उत्पादन घट रहा था । 

परिणाम-- 

( १ ) चाँदी की स्वर्ण में कीमतों के गिर जाने का परिणाम यह हुआ कि 
भारत में चाँदी के आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसके कारण मुद्रा-प्रसार की स्थिति 
: उत्पन्न हो गई और कीमतें बढ़ने लगीं। सन्‌ १८७३ और सन्‌ १८९३ के बीच कीमतों 
में २९० की वृद्धि हो गई थी। 

(२ ) इसके श्रतिरिक्त सोने में चाँदी की कीमतों के गिर जाने का देश के 
विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा और विदेशी पूंजी की सहायता से भारत के 
भाधिक जीवन का विकास करने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि पृ जी के आयात अधिक 
घट गये थे । 

( ३ ) साथ ही, ग्रृह खर्चों का भार बढ़ गया और ब्रिटिश भ्रफसरों के वेतन 
तथा उत्तर-वेतन चुकाने के लिए घन भेजने में भारत सरकार को भारी कठिनाई होने 
, लगी । इन | सबकी कीमत स्टलिंग में निश्चित की जाती थी और रुपये की कीमत 
“के प्रत्येक पतन के साथ इन दायित्त्वों को चुकाने के लिए अधिक मात्रा में रुपयों की 
आवश्यकता पड़ने लगी थी ।॥ 

( ४ ) सरकार को करों में भारी वृद्धि करनी पड़ी और बजदों के सन्तुलन 
में भारी कठिनाई अनुभव होने लगी । 

कई वर्षों तक भारत सरकार ने अन्‍्तर्राष््रीय ह्वि-धातुमाव की स्थापना का 
प्रयत्त किया। सन्‌ १८६७ तथा सन्‌ १८६२ के बीच इस काय॑ के लिए चार बड़े-बढ़े 
, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए, परन्तु जब सफलता प्राप्त न हो सकी तो भारत सरकार ने 
स्थिति की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्ति की । 
हरशेल समिति (4॥6 पछर-३टाल। (एरमांत००)-- 

यह समिति सन्‌ १८६२ में लार्ड हरशैल की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी 
और समिति को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत निम्न अस्तावों पर विचार ग्रकट करने 
का आदेश दिया गया था :--(१) क्या भारत में चाँदी का स्ततन्त्र मुद्रा समाप्त 
कर दिया जाय और स्वरणुंमान ग्रहणा कर लिया जाय, (२) क्‍या भारत में सोने के 


: सिक्के चालू किए जायें और (३) क्‍या रुपया की स्टलिंग विनिमय दर घटा कर १.२० 
_+ै; २ लिलिग्र ६ पेंस कर दी जाय ? 


+ 


समिति का विचार था कि भारत में सोने के सिक्कों का चालू करना अनावश्यक 
तथा अनुपयुक्त था, क्योंकि बिना सोने के सिक्कों को चलाये भी स्वरणंमान स्थापित हो 
सकता था| साथ ही, यहू भी कहा गया कि इसके ग्रहण करने से सोने में चाँदी की 


[| ४६१ 


कीमतों के ओर अधिक गिर जाने की सम्भावना थी | समिति ने १ शिलिंग ६ पेंस की 
विनिमय दर को भी इस कारण अनुपयुक्त बताया क्वि इसका देश के व्यापार, उद्योग 
तथा झाथिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समिति ने दो सुझाव दिए :--( १) 
चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द होना चाहिये, परन्तु सरकार यह घोषणा करे कि यद्यपि 
जनता का यह अ्रधिकार नहीं रहेगा कि वे चाँदी की सिलों को रुपयों में ढलवा सके, 
परन्तु सरकार अपनी टकसालों में १ झिलिंग ४ पेंस प्रति रुपया की कीमत पर चाँदी 
के रुपयों को ढालने का काम बराबर करती रहेगी। (२) सरकारी खजानों में सभी 
प्रकार के लोक दायत्त्वों के भुगतान में सोना इसी दर पर स्वीकार होता रहेगा । 

इन सिफारिशों के तीन परिणास हुए : 

( १ ) सोना तथा चाँदी दोनों का स्वतन्त्र मुद्रण समाप्त कर दिया गया । 

( २) रुपया एक साँकेतिक सिक्का बन गया, क्योंकि एक ओर तो इसकी 
विनिमय कीमत इसकी निहित कीमत से झ्रधिक रखी गई थी और दसरी झर उसका 
मुद्रण समिति ओर प्रतिबन्धित था । 


( ३ ) इन सिफारिशों में स्वर्शमान की स्थापना की कोई निश्चित व्यवस्था 
नहीं की गई थी, यद्यपि यह विचार प्रकट किया गया था कि भविष्य में स्वरणंमान 
स्थापित किया जायगा । 


भारत सरकार ने हरशैल समिति की सिफारिक्षों को स्वीकार करके भारतीय 
मुद्रण एक्ट सच्‌ 2८६३ पास कर दिया | तत॒पश्चात रुपये की विनिमय दर चाँदी 
की कीमतों के प्रभाव से विमुक्त हो गई और चांदी का मूल्य के मान के रूप में उपयोग 
बन्द हो गया, यद्यपि चलन हेतु प्रमुख घातु अभी भी चांदी ही रही । स्वर्ण को अब 
भी विधि-ग्राह्म स्थान प्रदान नहीं किया गया था,। अतः हरशेल समिति की सिा- 
रिशों के आधार पर भारत में एक अपर! द्वि-धातुमान अपनाया गया, जिसमें चाँदी 
आर सोने के सिकों का मुद्रण जनता द्वारा नहीं कराया जा सकता था और केक्‍्ल 
चॉदी के रुपये ही असीमित विधि याद्य थे 

चाँदी के स्वतन्त्र मुद्रण को समाप्त करने का उद्देश्य रुपये की विदेशी विनि- 
मय दरों को ऊंचा करना था । सन्‌ १८६३ में रुपये की विनिमय दर केवल १ शिलिंग 
२३ पेंस थी और सरकार ने उसे बढ़ा कर १ शिलिंग ४ पेंस कर देने का प्रयत्न किया । 
इसके लिए रुपयों की कुल मात्रा में कमी की गई मुद्रा-संकुचन ते लोगों को भयभीत 
कर दिया । गाढ़ कर रखे हुए रुपये चलन के लिए निकलने लगे और जेवरात बनाने 
में रपयों का उपयोग घटने लगा । परिणाम यह हुआ कि रुपयों का प्रचलन घटने के 
स्थान पर बढ़ गया । १ शिलिंग ४ पेंस की विनिमय दर बनी न रह सकी ओर सर- 
कार को १ शिलिंग १३ पेंस की दर पर रुपये बेचने पड़े | जनवरी सन्‌ १८६६ में यह 
दर गिर कर १ शिलिंग ह पेंस ही रह गई, परन्तु तत्पदचात्‌ यह घधीरे-घीरे बढ़ कर 
सन्‌ १८६८ में १ शिलिग ४ पेंस हो गई, क्थोंकि अब चाँदी की कीमतों का विनिमय 


दर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था । रुपये की यह कोमत सन्‌ १६१६ तक स्थि 
तथा स्थायी रही । केवल सन्‌ १६०७-०८ में कुछ , आर्थिक संकटों के कारण यह थोः 
समय के लिए नीचे गिर गई थी। 
भारत में स्वर्ण-विनिमय मान (सन्‌ १८६४६-१६१६)-- 

विनिमय दर के १ शिलिग ४ पेंस पर स्थिर हो जाने के परचात्‌ भारत सरकाः 
ने माच सन्‌ १८६८ में भारत सचिव से भारत में पूरा स्वरणमान स्थापित करने कं 
फिर प्रा्थंना की, भ्रतः सर हेवरी फाऊलर (577 +6४॥7ए 706१) की अध्यक्षत 
में एक और समिति नियुक्त की गई। फाउलर समिति के ग्रमुख सुझाव निर 
प्रकार थे :-- 

(१) भारतीय ठकसालों में चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण नहीं होना चाहिए 
क्योंकि भारत का # व्यायार स्वरणंमान देशों के साथ ही था। 

(२) ब्रिटिश सावरेन को भारत में अपरिमित विधि-प्राह्म मुद्र। घोषित कः 
देना चाहिए ओर उसका भारत में प्रचलन होना चाहिए। भारत ; 
सोने की स्वतन्त्र ढलाई होनी चाहिए। सावरेन की ढलाई और उसके 
प्रचलन इज्धलेंड श्र भारत दोनों देशों में होता चाहिए । 

( ३ ) रुपया सांकेतिक सिक्का रहते हुए भी अपरिमित विधि-ग्राह्म बन 
रहना चाहिए । 

(४ ) रुपये श्रोर स्टलिज्र को विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेंस प्रति रुपय 
रहनी चाहिये । 

(५ ) क्योंकि स्वर्ण कोष का सबसे महत्त्वपुरं उपयोग यही था कि विदेश 
भुगतानों के लिये वे स्वतन्त्रतापुवंक प्राप्त होते रहें, इस कारण भारः 
सरकार को स्वरण निर्यात के लिये सोने का संचित कोष रखन 
चाहिए, जिससे कि विनिमय दर की स्थिरता स्थापित की जा सके । 

(६ ) भारत सरकार को सोने के बदले में रुपये देने की प्रथा को बनाई 
रखना चाहिये, परन्तु नये रुपये के सिक्कों की ढलाई उस समय तत् 
बन्द रहनी चाहिये जब तक कि चलन में स्वर्ण का अनुपात जनत 
वी स्वर्ण आवश्यकता से अधिक न हो जाय । 

(७ ) निर्यात के लिये जतता को पर्याप्त स्वर्ण देने के लिए सरकार क 
स्वर कोष रखने चाहिये । रुपयों के मुद्रण पर जो भी लाभ प्रात हूं 
उसे सरकार की साधारण आय में हस्तान्तरण नहीं करना चाहिः 
और न ही उसे सरकार की साधारण जमा (99]97088) के रू 
में रखना चाहिए । इस लाभ को सोने में एक विशेष सुरक्षित कोष वे 
रूप में रखना चाहिए ओर यह सुरक्षित कोष साधा रण पत्र-मुद्र 
निधि तथा सरकार की साधारण कोषागार जमा (77६७४प० 
39)97068) से पूर्णतया अलग होना चाहिये । 
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परिणाम--- 

भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इन्हें कार्य रूप 
देने का प्रयत्न किया । सितम्बर सन्‌ १८६९ में सावरेन को विधि-प्राह्म मुद्रो घोषित 
किया गया, परन्तु रुपया भी अपरिमित विधि-पग्राह्म बना रहा। ब्रिटिश कोषागार की 
स्वीकृति न मिलने के कारण भारत में सोने के सिक्कों की ढलाई के लिये शाही टक- 
साल की शाखा खोलने की योजना रह कर दी गई। इस ग्रकार देश में जो मोद्विक 
मान स्थापित हुआ उसे स्वर्-विनिमय-मान कहा यया | यह एक ऐसा स्वरंमान 
था जिसमें सोने के सिक्कों का प्रचलन न था। इस मान को चार प्रमुख विज्येषताएं 
थीं :--( ६ ) इसमें देश के भीतर सोने के सिक्कों का प्रचलन न था । ( २ ) देश 
की भीतरी आवश्यकताग्रों के लिए रुपये को सोने में परिवर्तते करना आवश्यक न 
था। ( ३ ) केन्द्रीय सरकार द्वारा देशी मुद्रा के बदले में एक निश्चित अधिकतम्‌ 
विनिमय दर पर विदेशी विप्रेषों (8870760970९9) को सोने में भेजने की व्यवस्था 
की गई थी । ( ४ ) इन विप्रेषों के लिये सुरक्षित कोषों का एक झ्रावश्यक भाग इड्ढलेंड 
में रखा जाता था । ह 

इस मोद्रिक मान की देश में कड़ी आलोचना हुईं :-- 

(१) यद्यपि इसके श्रन्त्गत विनिमय दरों की स्थिरता तो ग्राप्त हो गई 
थी, परन्तु कीमतों की स्थिरता ग्राप्त न हो सकी | सन्‌ १८९३ और सन्‌ १६२३ के 
बीच संसार के अ्रन्य देशों की तुलना में भारत में ही कीमतों के सबसे अधिक उच्चा- 
बचन हो रहे थे । सन्‌ (६६०७-०८ के सझ्भुटकालीन वर्षों में यह मुद्रा प्रणाली टूठते- 
टूटते बची और सन्‌ १६१६-२० में तो यह एक दम हूट ही गई। 

(२) कीमतों के इन भारी उच्चावचनों ने आर्थिक जीवन में अनिश्चितता 
उत्पन्न करके देश के व्यापार और प्रैजी विकास के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित 
कर दीं । 

(३ ) इसके अतिरिक्त यह मोद्रिक मान ग्रबवन्धित माच था और इसके 
सफल संचालन के लिए पग-पग पर सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती थी। यह 
एक जटिल प्रणाली थी और कैनन के शब्दों में मू्लं-सिद्ध तथा मक्कार-सिद्ध न थी । 


चेस्बरलेन आयोग (॥ए८ (फ्फफरैट्रॉथंए) (०फ्राशंडशं०ए०)-- 

सन्‌ १८६६ के पश्चात्‌ भारत में जो मोद्रिक प्रणाली स्थापित हुई थी उसकी 
भारत में कड़ी आलोचना हुई थी । इसके अ्रतिरिक्त इस प्रणाली की स्थापना के 
सम्बन्ध में भारत सरकार तथा भारत सचिव के बीच भी भारी मतभेद था। इन 
झ्रालोचनाओं तथा इस मतभेद की जाँच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अप्रैल सन्‌ 
१६१३ में मिस्टर चैम्बरलेन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग नियुक्त किया। इस 
झायोग ने अपनी रिपोर्ट फरवरी सन्‌ १६१४ में प्रस्तुत की, जिसके ग्रमुख सुकाव निम्न 
ग्रकार थे /-- 


( १ ) आयोग ने स्वरु-विनिमय-मात को चालू रखने की सिफारिश की;.. 
क्योंकि आयोग का विचार था कि इस मान ने सन्‌ १६०७-०८ के 
आर्थिक संकट का सफलतांयूवक सामना किया था और वैसे भी इसका 
विकास अनेक प्रकार के प्रयोगों के पश्चात्‌ हुआ था । ह 


( २ ) सोने के सिक्कों की ढलाई के लिए भारत में ठकसाल का खोलना : 
अनावश्यक था । इसके विपरीत भारत में बम्बई की टकसाल को 
रुपये देकर बराबर सोना खरीदना चाहिए । 


. [ ३ ) स्वर्णमान निधि में वुद्धि होती चाहिए और इन कोषों को लन्दन में ही 
रखा जाना चाहिए। सिक्कों की ढलाई पर जो भी लाभ हो वह सबका 
सब इसी निधि कोष में जाता चाहिए । । 


( ४ ) भारत सरकार को यह गारन्दी देनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर....' 
विशेष रूप से विनिमय दरों के गिरने को दशा में, वह १ हिलिंग 
३३४ पेंस प्रति रुपया की दर पर भारत में लन्‍्दन पर बिल बेच देगो। 


( १ ) पत्न-मुद्रा प्रणाली को भ्रधिक लोचदार बना देना चाहिए और स्वर्ण - 
मुद्रा के स्थान पर सोने के उपयोग को अ्रधिक प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए । 


(६) स्वणंमान की रजत शाखा (87७7 ॥37%70॥) को बन्द कर देना 
चाहिए । पी! 


: अभी चैम्बरलेन आयोग की सिफारिशों को कार्यरूप देने का अवसर भी न 
आया था कि प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो गया | 


प्रथम महायुद्ध ओर भारतीय चल्लन--- 


युद्ध के आरम्भ में अन्य देशों की भाँति भारतीय मुद्रा-अणाली पर युद्धकाल 
मे परिस्थितियों का जो अचर पड़ा तथा बिगड़ती हुईं दशा के सुधार के लिए . 
परकार द्वारा जो अ्यत्न किये यये थे उनका संत्षित्त व्यौरा इस प्रकार है :-- | 

( १) भारत में भी भय की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारण व्यापार 
प्रोरं व्यवसायों में भारी अस्थिरता तथा भ्रनिर्चितता झ्रा गई । इस भयपूरां स्थिति के 
लक्षर विनिमय दंरों के पतन, सेविद्ध बेंक जमा निकालने, कागज के नोटों को रुपये 
के सिक्कों भ्रथवा सोने में बदलने तथा भारत सरकार के स्वरणा-कोषों से सोना माँगने के 
हप में प्रकट हुए। 


. (२) विनिमय दर के पतन को रोकने के लिए ६ अगस्त सन्‌ १६१४ तथा 
२८ जनवरी सन्‌ १६१५ के बीच भारत सचिव को ८७,०७,००० पौंड की कीमत के 
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प्रति परिषद्‌ विपत्र ((8ए78756 (097० 8]]5)" बेचने पड़े । लोगों का पत्र- 
मुद्रा पर से विद्वास उठने लगा और १० करोड़ रुपये की कीमत के कागजी नोट 
कोषागार को लोटा दिये गये । लोगों ने रुपयों और सोने के सिक्कों को, जमा करके 

' रखता आरम्भ कर दिया और कागज के नोटों को रुपये के सिक्कों श्रौर सोने में बदलने 
की माँग बहुत बढ़ गई । बेंक़ों में से भी भारी मात्रा में जमा का निकालना झारम्म 
हो गया । 

( हे ) चोटों को सोने में बदलने की माँग इतनी बढ़ गई कि पहिली और 
चौथी अगस्त सन्त १६१४ के बीच में ही भारत सरकार को १८,००,००० पौंड की 
कोमतः का सोना देना पड़ा । ५ अ्रगस्त सन्‌ १९१४ को भारत सरकार ने प्राइवेट 
व्यक्तियों को सोता देना बन्द करने की घोषणा कर दी । इस प्रकार कुछ काल के लिए 
स्वरामान स्थगित कर दिया गया । 

, (४) सन्‌ १६१५ के अन्त तक भारत का निर्यात व्यापार फिर उन्नति करने 
लगा, जिंसके कारण यह था कि विदेशों में अच्छी कीमतों पर भारतीय माल की 
माँग अधिक बढ़ गई थी | इसके विपरीत भारत के आयात व्यापार का संकुबन हुमा, 
क्योंकि बाहर के देश युद्धकालीव परिस्थितियों के कारण भारत को पर्याप्त मात्रा में 
' माल भेजने में असमर्थ थे। इस प्रकार व्यापाराशेष काफी अंश तक भारत के पक्ष में 
'हो गया । ट 

( १ ) साधारण परिस्थितियों में भारत के अनुकूल व्यापाराशेष का निस्तारण 
विदेशों द्वारा भारत को सोना भेजकर तथा भारत सचिव द्वारा परिषद्‌ विपत्र* 
((/0770 ७४ ॥3]8) बेच कर किया जाता था, परन्तु युद्धकाल में सुरक्षा. की कमी 
तथा याताथात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण बहुमूल्य घातुग्रों के निर्यात सम्भव न 
हो सके । इसके विपरीत भारत सचिव की परिषद्‌ विपत्र बेचने की. क्षमता. इस बात 
पर निर्भर होती थी कि वह भारत सरकार के लिए रुपयों की मात्रा बढ़ाने के लिए 
कितनी चाँदी खरोद सकता था। इस सम्बन्ध में भारत सचिव को यह कठिनाई अनु- 
भव हुई कि युद्धकाल में चाँदी को माँग बढ़ते और उसकी पूर्ति के घट जाने के कारण 

' चाँदी की कीमतें निरन्तर बढ़ती गई और अन्त में ऐसी स्थिति श्रा गई कि १ शिलिंग 
(४ पेंस प्रति रूपया के भाव पर भारत सचिव के लिए परिषद्‌ विपत्र बेचना लाभदायक 
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१. श्रति परिषद्‌ विपत्र इज्नलेंड में स्टलिंग में बेचे जाते थे। इनका उद्दे श्य यह होता था 
कि स्टलिज् में ऋण ग्राप्त करके विदेशों विनिमय बाजार में स्टर्लिज् की मात्रा को बढ़ाया जाय, 
ताकि स्टर्तिज्ञ की पूर्ति कम होने से रुपयों में उनकी कोमत बढ़ने न पाये। यह भारत सचिव 
को ओर से जारी किये हुये ऋणु-पत्र थे । 

२, परिषद्‌ विपत्र प्रति परिषद्‌ विपत्र के विपरीत भारत में रुपयों के बदले में बेचे 
जते थे, ताकि रुपयों की पूर्ति बढ़ाकर विनिमय बाजार में रुपये की कीमत को बढ़ने से रोका 
जाय। 


मु०च७भ्र० (३०) 


न रह सका । अगरत सन्‌ १६१६ तक चाँदी की कीमत बढ़ कर ४३ पेंस प्रति औ 
हो गई भौर दिसम्बर सन्‌ १६१६ में तो यह बढ़ते-बढ़ते ७८ पेंस प्रति औँस तक पहुँच 
गई । चाँदी की कीमतों की वृद्धि के साथ-साथ परिषद्‌ विपत्रों की बिक्री दर भी 
बराबर बढ़ाई गई और दिसम्बर सन्‌ १६१६ में वह १ शिलिंग ४ पेंस प्रति रुपया कर 
दी गई । फ 

( ६ ) उक्त स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने निम्न उपाय किये-- 
(अर) निजी व्यक्तियों द्वारा चाँदी के आयात बन्द कर दिये गये श्रौर रुपये के सिक्कों की 
माँग को पूरा करने के लिए सरकार ने भारी मात्रा में चाँदी खरीदी | अकेले प्रमरीका 
से ही २० करोड़ श्रोंस चाँदी खरीदी गई । (ब) इसी काल' में भारत सरकार ने एक 
और दो रुपए के नोट भी चालू किये तथा ग्रिलट के और अधिक सिक्के ढाले, जिससे 
कि चाँदी के उपयोग में बचत की जा सके । नोटों को रुपयों में बदलने पर भी प्रति- 
बन्ध लगाये गये | (स) इस काल में जितने सोने का श्रायात हुआ उसे सरकार ने 
खरीद लिया । इसके झाधार पर नोटों का प्रकाशन किया, जिससे नोठों के प्रचलन में 
भारी वृद्धि हुई । (द) युद्धकाल में स्वयं इड्लेंड ने भी स्वरशंमाव का संचालन स्थगित 
कर दिया था, जिसके कारण स्टलिज्ञ का भी स्वर्ण में सूल्य-ह्ास हो गया था, इसलिए 
परिषद्‌ विपत्रों की दर थोड़ी अधिक ऊंची रखी गई, जिससे कि स्टलिज्ञ के इस मूल्य- 
हास के लिये भी ग़ुज्ञायश हो सके । इस प्रकार युद्धकालीन परिस्थितियों को गहरी 
चोट के कारण स्वर्ए-विनिमय-मान पूर्णतया टूट गया | 
बेबिगटन-स्मिथ समिति (6 88998007 आए (०६९ ७)-- 

सन्‌ १६१६ में लड़ाई तो समाप्त हो गई, परन्तु युद्धकालीन कठिनाइयां बराबर 
बनी. रहीं | व्यापाराशेष की अनुकूलता भारत के लिए श्रभी तक भी काफी रही, यद्यपि 
युद्ध कार्यों के लिए भारतीय माल की सांग अब शेष नहीं रही थी, परन्तु शान्ति 
स्थापना के पश्चात यूरोप के युद्ध विध्वंश देशों में भारतीय माल की माँग पर्याप्त मात्रा 
में श्रभी तक भी बनी रही । इस कारण चाँदी की कीमतें बराबर बढ़ती रहीं और 
नोटों को चाँदी में बदलना कठिन हो गया । भारत सरकार ने ऐसा अनुभव किया कि 
सस्पूरां स्थिति की जाँच करने के लिए एक और समिति नियुक्त को जाय, अतः मई 
. सन्‌ १६१६ में बेबिगटल-स्मिथ की अ्रध्यक्षतरा में एक नई समिति नियुक्त की गई, जिसें 
उसके अध्यक्ष के नाम के पीछे बँबिगटन-स्मिथ समिति कहा जाता है । 
खुफाव-- 

इस समिति ने १ रुपया - २ शिलिंग की विनिमय दर को स्थापित करने का 
सुझाव दिया । समिति का विचार था कि स्वर में रुपयै की कीमत २ शिलिंग के 
बराबर रखने से कई प्रकार के लाभ होने की आशा थी : 

( भ्र ) चाँदी की कीमतें ग्रभी कुछ और वर्षों तक ऊँची ही रहने का अनुमान 
लगाया गया था और समिति का विचार था कि ऊँची दर नियत किये बिना रुपये की 
साकेतिक प्रकृति को बनाये रखता सम्भव न था । 
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क्‍ ( व ) समिति का यह भी विचार था कि एक ऊँची विनिमय दर इस कारर 
भी उपयुक्त थी कि उसके द्वारा कीमतों की ऊपर उठने को प्रवृत्ति कक जायगी | 

( स ) ग्इ-खर्चों (०70७ (“&7283) में भी बचत हो जायमी । 

( द ) समिति का मत था कि इस नीति द्वारा भारतीय व्यापार के घटने का 
भय न था, क्योंकि संसार में कच्चे मालों और खाद्य पदार्थों को माँग बहुत भ्रधिक 
होने के कारण ऊंची विनिमय दर पर भी भारतीय निर्यातों की श्रच्छी कीमत मिलन 
सकेगी । इसके शअ्रतिरिक्त युद्धकालीन विनाश के कारण विदेशों में उत्पादन व्यय इतता 
ऊंचा बना रहेगा कि वे ऊँची विनिमय दर का कुछ भी लाभ नहीं उठा सकेंगे । समिति 
ते यह भी सुझाव दिया कि विनिमय दरों के पतन को दा में भारत सरकार को प्रति 
परिषद्‌ विपत्र बेचते चाहिए। समिति के अन्य सुझाव निम्न प्रकार थे :-- 

( १ ) सावरेन के बदले में रुपये देने की सरकारी जिम्मेदारी बन्द होनी 

चाहिए। 

(२) भारत में स्वर के आयात और निर्यात स्वृतस्त्र होने चाहिए और 

सरकारी नियन्त्रण का अन्त होना चाहिए । 

( ३ ) स्वर्णा कोषों का अधिक से अधिक आधा भाग भारत में रखा जाय और 

दषेष ब्रिठिश साम्राज्य के भीतर रखा जाय | 

( ४ ) भारतीय पत्न-मरुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करने के लिए देश में भनु- 

पातिक निधि प्रणाली ग्रहण को जाय । 

(५ ) पतन्र-चलन का विश्वासाश्ित भाग कुल चलन के ६०% से अधिक नहीं 

रहना चाहिए । 

( ६ ) रुपये की विनिमय दर स्टलिड्ज के स्थान पर स्वर्ण में नियत की जाय 

ओर भारत सरकार को भारत सचिव की आ्राज्ञा के बिना भी प्रति 
परिषद्‌ बिल जारी करने का अधिकार दिया जाय | 


सर दादोबा दलाल, जो आयोग के एक मात्र भारतीय सदस्य थे, समिति के 
बहुमतीय विचारों से सहमत न थे । उन्होंने समिति के सामूहिक वृत्तलेख (49075) 
. में प्रपने विरोवी विचार प्रकट किये, जिसमें उन्होंने भारत सचिव को चलन तथा 
. विदेशी विनिमय नीति की कड़ी आलोचता की । उनका विचार था कि विनिमय दर 
स्व॒र्ं में ? शिलिग ४ पेंस ही रहनी चाहिए थी और भारत में स्वर्ण विनिमय मान 
के स्थान पर पूरा स्वरणंमान स्थापित होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि विनिमय 


दरों को ऊ चा उठाने का भारतीय व्यापार, उद्योग तथा समस्त आर्थिक जीवन पर बहुत... 


बुरा प्रभाव पड़ने का भय था । 
परिणाम-- 


( ३ ) समिति की बहुमतीय सिफारिशों भारत सचिव ने स्वीकार कर लीं भोर 
भी दलाल के विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। 


(२ ) सन्‌ १६२० के भारतीय मुद्रण ( संशोधन ) एक्ट के झनुसार भारत 
सावरेन को १०) की दर पर विधि-ग्राह्म घोषित कर दिया गया । ।; 


(३ ) परन्तु समिति की रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही लन्दत को विप्रेष भेजने 
की माँग एक दम बढ़ गई | भारत सरकार ने विनिमय दर को १ रुपया --२ शितिंग 
पर बनाए रखने का प्रयत्न दिया, परन्तु इससे सरकार को भारी हानि हुई और प्रयल 
सफल न हो सका । ह 

(४ ) ब्रिटिश सरकार ने डालर और स्टलिंग की विनिमय दर पर से नियन्त्रणु 
उठा लिया और क्योंकि बाजार में चाँदी की कीमत २ शिलिंग सोने से अधिक थी, सर- 
कार ने बाजारी दर पर प्रति परिषद विपत्र बेच कर विनिमय दर को स्थिर रखने का 
प्रयत्न किया, परन्तु सट्न के विकास तथा सरकारी और वास्तविक दर के भ्रन्तर के 
कारण प्रति परिषद विपत्रों की माँग इतनी अधिक हो गई कि उनकी सरकारी तथा 
बाजारी दर में भारी अन्तर हो गया । इसके कारण मुद्रा बाज,र में अत्यधिक उथल- 
पुथल होने. लगी । 

(५) भारतीय आयात व्यापारियों ने विदेशों से माल मँगाने के भारी आ्रादेश 
भेजे, जिससे प्रति परिषद विपत्रों की माँग ओर भी बढ़ गई । 

(६ ) निर्यात व्यापार का भारी संकुचन हुआ्ना और भारत का व्यापाराज्ेव 
प्रतिकूल हो गया । इसके कारण तुरन्त ही वि।नमय दरें नीचे गिर गई और जून सब 
१६२० के अन्त तक. वे १ शिलिंग ८ पेंस पर आ गई । कुछ समय तक भारत सर- 
कार ने विनिमय दर को २ शिलिंग ( स्टलिंग ) पर बनाये रखने का प्रयत्न किया, 
परन्तु इससे सरकारी कोषागार को और भी हानि हुई । भारतीय जनता की ओर पे 
इस प्रकार देद के साधनों का अपव्यय करने के विरुद्ध काफी आन्दोलन किया गया। 
भारत सरकार भी ५३ करोड़ पौंड की कीमत के प्रति परिषद्‌ विपत्र बेच चुकी थी 

परन्त विनिमय दर स्थिर नहीं हो सकी थी । भारत सरकार ने विनिमय दर को ऊपर 
चढ़ाने के लिए मुद्रा-संकुचत का भी प्रयत्व किया, परन्तु यह प्रयोग भी असफल रहा। 
जब सभी प्रयल्त असफल रहे तो सरकार ने विनिमय दर के नियन्त्रण को नीति हो 
छोड दी और उसका स्वतन्त्र निर्धारण होने दिया । जून सन्‌ १६२० तक विनिमय दर 
गिर कर १ शिलिय १ पेंत रह गई। 


(.७ ) वैधानिक दृष्टिकोण से तो विनिमय दर २ शिलिंग ही बनी रही, परन्तु 
सितम्बर सन्‌ १६२० के परचात्‌ यह वैधानिक दर कभी भी सप्रभाविक न रह सकी। 
सन्‌ १६२३ से परिस्थितियों ने दूसरा ही रुख पलटा ओर विनिमय दर बढ़ कर 
१ शिलिम ४ पेंस (स्टलिज्ू ) हो गई | अक्टूबर सन्‌ १६२४ में यह बढ़ कर 

१ शिलिंग ६ पेंस ( स्टलिज्ध ) अथवा १ शिलिंग ४ पेंस ( स्वर ) हो गई। इस 
काल से मा्चे सन्‌ १६२६ तक विनिमय दर ऊपर को ही चढ़ती रही । इसी बीच में 
'सन्‌ १६२४ में इडूंलणंड ने स्वरंमांन ग्रहण करके स्टलिज्वू और स्वषण की कोमतों में 
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मानता उत्पन्न कर दी थी और तब से रुपये की कीमत निरन्तर १ शिलिंग ६ पेंस 
के आस-पास ही बनी रही | संसार की आर्थिक दक्षाओं में भी प्रधिक निश्चितता और 
स्थिरता उत्पन्न हो गई । वास्तविकता यह है क्रि सन्‌ १६९१६ और सन्‌ १६२५ के बीच 
का काल समायोजन का काल था । इस काल में युद्धकालीन वैमव का अन्त होने के 
परचात्‌ मन्‍दी का आना आवश्यक था और अच्त में आथिक जीवन े सामान्यता एक 
एक बार फिर स्थापित हो गईं । भारत सरकार ने बहुत समझ से काम नहीं लिया 
था और उसकी मौद्रिक नीति के कारण देश को ग्रधिक हानि हुई थी । 


वास्तव में भारत सरकार ने जरूदी में वैबिंगटन स्मिथ-समिति की सिफ़ा- 
र्शों को स्वीकार करने में भारी भूल की थी। जिस समय समिति की पसिद्नार्यों 
की काय-रूप दिया गया था, संसार को आर्थिक और राजनतिक परिस्थितियाँ बहुत 
ही अनिश्चित थीं | सरकारी नीति के फलस्वरूप व्यापारी तथा व्यवसायी वर्ग को 
भारी हानि हुईं | “एक ऐसी नीति ने, जिसका उद्देश्य विनिमव दरों की स्थिरता थी 
एक प्रारोग्य श्रर्थ-व्यवस्था में विनिमय दरों के भारी उच्चावचन उत्पन्न कर दिये, 
व्यापार में उथल-पुथल पैदा की, सरकार को भारी आर्थिक हानि पहुँचाई और सैकड़ों 
बड़े बड़े व्यापारियों का दिवाला निकाल दिया 


हलक कल्लक 
06ए85ए0घ५ ()/-/४० ५7 


ह है . जाए8 87 800077 ४ छत (06 एण/याए ० 0०१ एडए०७579७88७ 5098700970 


9 708-« (0879, 3. 0०7७ , 950) 
2, 72680706 7769 (४॥6 फ्रॉर्ईश0तए रण रा087 एफप्राछ०ा०0प्र 77070 ६8 
एै०9४४४ ० ४॥6 एएाए+ ६] व94. (80879, 3. (0०70-, 949) 


3. 96०0776 ६॥6 ॥्रद्वए ६७६65 0 ६76 ७००१ एऋएा३986 5 8एव०57त. 
79806 ६96 ढटएफ्रा52870085 +ं9 60 ६0 768 900ए-.0॥.  छठीएशॉ8 

[6 ०8७५९३ ०0 05 97698] 2 6097 त78 ६96 85४४ "०70 ए४०ा- 
क्‍ (7२७]., 8. (07७०, 952) 
. 4... फजशाओं06 56 06 एजायाएं ए ६6 एणेते ६६८6७०७78६ 5 07« 

0970 7 ॥98098]9 #रश076 ६४8 7४६ ४००१ ५७३३६ 

(0879, 3« 0070-, 957) 
3. छैएछ 9 एक 8३6 एा 476 विध्वातह5 ० था० एणपजोल 
(०६६0९. (5882५ 3. (070-, 950) 


अध्याय २८ 


भारतीय चलन का इतिहास ( क्मणः) 


( सत्‌ १६२५-३६ ) 
(॥6 प्रा॥णए ० खिताब (पः००ा८ए (!/096.) 
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धारस्मिक-- 
प्रथम महायुद्ध के बाद का काल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारी ग्राथिक अ्रस्थिरता और 
अनिश्चितता का काल था। वह ॒संक्रान्ति काल (पफकएश्ा7णा& 76४००) था, 
जिसमें युद्ध-कालीन अर्थ-व्यवस्था शान्ति-कालीन अर्थव्यवस्था में बदल रही थी । संप्तार 
की भ्राथिक दक्षाओ्रों के विषय में किसी भी प्रकार का निश्चित अनुमान सम्भव न था। 
इस कारण भारत सरकार ने २ शिलिंग प्रति रुपया की विनिमय दर स्थगित करके 
अच्छा ही किया था | रुपए को अपनी सही विनिमय दर ढूंढ़ने के लिए स्वतन्त्र छोड़ 
दिया गया । साथ ही, युद्ध-काल में स्टलिंग का स्वर्ण सम्बन्ध हट गया था और 
इड्ूलेड द्वारा मुद्रा-विस्तार के कारण स्टलिंग की कीमत मिर गई थी। सन्‌ १६२१ 
के अन्त तक इड्जलेंड ने स्वशंमान फिर ग्रहणा कर लिया था। इसके कारण रुपए की 
कीमत स्टलिंग तथा स्वर्ण दोनों में समान ही हो गई, श्रर्थात्‌ु १ शिलिंग ६ पेंस के 
बराबर हो गई थी । संसार की आ्थिक दशागप्रों में भी स्थिरता झा गई थी । संक्रान्ति- 
काल समाप्त हो चुका था ओर युद्धोत्तर कालीन उद्धार ([४८००४०/ए) ने काफी उन्नति 
क्र ली थी। भारत सरकार ने भी ऐसा अनुभव किया कि ऐसी दशा में रुपये की तई 
स्थिति के निर्धारण की आवश्यकता थी । ह 
। हिल्टन-यज्ज आयोग (० रत्न रण ए ((कमधां8अं०७ )--- 
सन्‌ १६२४५ के ग्रन्तिम काल में श्री हिल्ठन-यंग की ग्रध्यक्षता में एक नया 
शाही आयोग नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य :-- भारतीय चलन और विनिमय 
प्रशाली तथा व्यवहार की जांच करना और उप्त पर अ्पता मत प्रकट करना था ।” 
आयोग ने सम्पुर्ण मोद्रिक तथा विदेशी विनिमय प्रणाली की विस्तृत जाँच करके 
जुत्ताई सन्‌ १६२६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । यह एक बहुमतीय रिपोर्ट थी, क्योंकि 
झायोग के एक मात्र भारतीय सदस्य श्राः पुरुषोत्तरदास ठाकुरदास इससे सहमत न 
ये । र्प्रेर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्त प्रकार थीं :-- 
(९ ) अब तक भारत सरकार जिस स्वर्ण-विनिमय-मान को चला रही 
. थी वह समाप्त होना चाहिए और चलन के ग्रति जनता का विश्वास ग्राप्त करने के 
लिये मुद्रा का स्वर्ण से ऐसा सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए जो वास्तविक और 


[ ४७१ 


हह्श्य (/882979) हो | इस उद्देश्य से स्व पाटमान को यहय्‌ करना उपयुक्त 

ग्रेगा | इस मान की विशेषताएं निम्त प्रकार होती हैं :- 

( भ्र ) सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है । 

(ब ) मुद्रा-संचालक का यह उत्तरदायित्त्त होता है कि वह नियत कीमतों पर 

असीमित मात्रा में सोना खरीदे और बेचे । 

(स ) सरकार प्रत्येक व्यक्ति को अपरिमित मात्रा में नोटों के बदले में सोना 

देने की गारन्टी देती है । 

(द ) इस राम्जन्ध में कोई भी शतं नहीं लगाई जाती है कि मुद्रा-संचालक 

से सोना किस उद्देश्य के लिए खरीदा जायगा । 

(२) रुपए तथा स्टलिंज्ञ अथवा रुपये और स्व॒णं की विनिमय दर को 
? शिलिंग $ पेंस पर स्थिर रहना चाहिए । 

(३ ) भारत यें एक केन्द्रीय वें की स्थापना होनी चाहिए, जिसका प्रमुख 
कार्य देश में चलत ओर साख पर नियन्त्रण रखना हो तथा जो रुपए की विदेशी 
विनिमय दर का भी प्रबन्ध करे। इस बेंक के कार्य निम्न होंगे ;--- 

(श्र) इसे २५ वर्ष के लिए नोट निर्गमंभन का एकाधिकार होगा । 

(ब ) बेंक के द्वारा निकाले हुए नोट अपरिमित विधि-ग्राह्म होंगे और उन 

पर भारत सरकार की गारन्ठी होगी । 

(स॒) वतंमान नोट तो रुपयों में परिवर्ततीय रहेंगे लेकिन जनता को आगे के 
लिए मए नोटों के बदले में रुपये के सिवत्ने प्राप्त करने का वैधानिक 
अधिकार त्त होगा । इसके विपरीत मुद्रा-संचालक के रूप में केर्द्रीय 
बेंक का यह कत्तंव्य होगा कि वह नोटों को विधि-ग्राह्म मुद्रा अर्थात 
छोटो कीमतों के नोटों और रुपयों के सिक्कों में बदल दे । 

(४ ) अब तक स्वरणमान निधि तथा पत्र-चलन निधि को अलग-अलग 
रखने की जो ग्रथा थी वह समाप्त की जाय ओर इन दोनों कोषों को मिला कर :. 
एक कर दिया जाय | इस निधि में स्वर्ण तथा स्वरा प्रतिभृतियाँ ४०% से कम नहीं 
हों भर बाकी ६०९८, भारत सरकार की रुपये प्रतिभुतियों में तथा व्यापारिक बिलों 
में होना चाहिए । 

(५ ) भारत सरकार द्वारा एक रुएये के जो नोट निकाले गये थे उनका 
केन्रीय बैंक अथात्‌ रिजिव बेंक़ द्वारा पुनः निर्यमन होना चाहिए । 

.._ (६) देझ्व में निश्चित असुरक्षित नोट पिर्गम प्रणाली (5०१ आप्तर्त॑- 
'काए 5ए8४677) के स्थान पर आनुपातिक पद्ति (/)०:907४80%6 /१686४"0९ 
 899४०४४० अपनाने की प्िफारिश की थी | “ 

ये आयोग के बहुमत की सिफारिशें थीं। श्री परुषोत्तमदास ठाकुरदास, जो 

आयोग के एक सदस्य थे, इनसे सहसत नहीं थे | उनका विरोध दो बातों के विषय 


में था :--(१) उनका मत था कि देह में खण्डवान स्वर्ण विनिमय-पान के स्थान पर 
पूर्ण स्वरणंमाव स्थापित किया जाय, जिसमें सोने के सिक्‍के प्रचनन सें हों। 
( २ ) वे चाहते थे कि विनिमय दर १ शिलिय ६ पेंस के स्थान पर १ शिलिंग ४ पैंस 
होनी चाहिये। उनका तक इस बात पर आधारित था कि १ शिलिंग ६ वैंस को 
विनिमय दर अ्रवास्तविक थी, क्योंकि यह उस सम्पन्नता के कारण स्थापित हुई थी जो 
एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में लगातार चार भ्रच्छी फसलों के होने से 
उत्पन्न हो गई थी, परन्तु यह सम्पन्नता बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती थी । यदि' 
फसलें अच्छी न हुई तो रुपये का प्रतिगुल्यन होने का भय था, जिसका भारत पर बुरा 
भाव पड़ना आवश्यक था। श्री ठाकुरदास का यह भी मत था कि क्योंकि आयोग की 
पुझाई हुई दर वास्तविक न थी, देश के उद्योगों को उसके अनुसार समायोजन करना 
श्रावश्यक था और यह कार्य काफी दूृखदाई तथा कठिन होता है। ऊँची दर के कारण 
विदेशी स्पर्धा के बढ़ने श्नौर देश के उद्योग-धन्धे ठप्प हो जाने, बेरोजगारी फैलने और 
देश के सोने का निर्यात होने का भी भय था। 


झ्रायोग के बहुमतीय सुझाव भारतीय धारा-सभा ने स्वीकार कर लिए और 
मार्च सन्‌ १६२७ में करेंसी बिल पास कर दिया गया । इस बिल ने विनिमय द्र को 
१ शिलिंग ६ पँस नियत किया। इसने भारत सरकार का यह भी उत्तरदायित्त्त रखा 
कि वह प्रत्येक बेचने वाले से २१ रुपया ७ आना १० पाई प्रति तोला की दर से सोना 
खरीदे और इसी प्रकार ४०-४० तोले की छाड़ों में प्रत्येक खरीदने वाले को सोना बेचे | 
सोना बेचने के बदले में सरकार ऐसा भी कर सकती थी कि विदेशी व्यापार के लिए 
१ शिलिग ६ पेंस की दर पर विदेशी विनिमय प्रदान कर दे ॥ साथ ही साथ सावरेन 
तथा श्रद्ध -सावरेन का, जिन्हें पहले विधि-ग्राह्म घोषित किया था, विमुद्री करण 
(067000#8967070) कर दिया गया । इस प्रकार आरम्भ में भारत सरकार ने 
आयीग के सुझावों को केक्‍ल' विनिमय दर तथा स्वर्ए-पाटमान के सम्बन्ध में ही 
स्वीकार किया | रिजवे बेंक की स्थापना के ग्रर्न को कुछ समय के लिए स्थगित 
कर दिया गया | 
विनिमय द्र सम्बन्धी वाद-विवाद्‌-- 

.. विनिमय दर के प्रश्न ने एक लम्बे वाद-विवाद को जन्म दिया। यह वाद- 
विवाद झ्ायोग की सिफारिशों के प्रकाशित होते ही आरम्भ हो गया था श्रौर दूसरे 
महायुद्ध के बाद तक भी चलता रहा था। सन्‌ १६२७ में भारत सरकार के वित्त- 
सदस्य सर बासिल ब्लैकेट (88% #6«08 262:४४) ने ? शिलिंग ६ पैंस की 
विनिमय दर के पत्ता में निम्न तक रखे थे: 

( ६१) यह कि इस दर पर रुपया पिछले दो वर्षों से स्थिर था , जिससे स्पष्ट 
था कि यही' प्राकृतिक दर थी, जो भारत तथा संप्तार की आर्थिक 
दर्षाश्रों के समायोजन ने उत्पन्न की थी । 
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(२) यह कि कीमतों, उत्पादन व्यय और लगभग सारी ही प्रथ॑-व्यवस्था 
का इस दर से समायोजन हो चुका था। इस कारण इसमें परिवर्तन 
करने की दद्या में फिर से समायोजन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे 
उद्योग और व्यवतायों को कठिनाई होगी । 

( ३ ) यह कि केन्द्रीय और प्रान्तीय ( राज्य ) बजट इस दर के आघार पर 
पहले से ही बनाये जा चुके थे | दर को बदलने का ग्रथे था कि बजदों 
का सन्तुलन भंग हो तथा बजदों के घाटों को पूरा करने के लिए और 
ग्रधिक करारोपण की आवश्यकता पड़े 

(४ ) यह कि यदि १ शिलिंग ४ पेंस की दर स्त्रीकार की गई तो दूसरे देशों 
की तुलना में भारत में कीमतें नीची हो जायेंगी, जिन्हें ऊपर उठाने के 
लिए मुद्रा-प्रसार आवश्यक हो जायगा । 

(५) यह कि क्योंकि १ शिलिंग ४ पेंस की दर कृत्रिम होगी, इसका बनाये 
रखना केवल मुद्रा-प्रसार द्वारा हो सम्भव होगा, जिससे श्रमिकों की 
वास्तविक मजदूरी घटेगी और श्ौद्योगिक अज्ञान्ति फैलेगी 

सरकारी दृष्टिकोण के विरुद्ध ग्रेर-सरकारी वर्यों ने भी बहुत से तक रखे । 

इनमें से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं :--- 

(१) यह कि पिछले २० वर्षों से रुपए को कीमत १ शिलिंग ४ पेंस पर 
बनी हुई थी । 

(२ ) यह कि भारत में सत्‌ १६२६ तथा सन्‌ १६१४ के तुलनात्मक कीमत- 
स्तर समान ही थे । इससे स्पष्ट था कि सत्‌ १६२७ में सी सन्‌ १६१४ 
की भाँति विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेंस ही रहनी चाहिए । 

(३) १ शिलिंग ६ पेंस की दर कृत्रिम थी ओर पिछले २ वर्षा की चार 
अच्छी फसलों पर आधारित थी और कीमतों, उत्तादत व्यय तथा 
झाथिक जीवन का अभी तक इसी दर से समायोजन नहीं हो 
पाया था । 

(४ ) इस नीति का परिणान यह होगा कि सरकार ने विवेचनात्मक उद्योग 

, संरक्षण (॥)85गरगांगक्रांण हु ?706०707) की जो चोति 
अपनाई है उसका प्राथिक जीवन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ पायेगा, 
क्योंकि ऊँची विनिमय दर एक प्रकार विदेशी उद्योगपतियों के लिए 
आर्थिक सहायता होगी, श्रतः विदेशी स्पर्धा के कारण देश के उद्योग 
नष्ट हो जायेंगे । 
क्योंकि भारतीय निर्यातों की कीमत उसके आयातों को कीमत से 
भ्रधिक थी, ऊँची दर के ग्रहण करने से यह स्थिति बदल जायगी 
और देश को हानि होगी । 
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अिलत्जरकनी, 


(६ ) १ झिलिंग ६ पंस की नई दर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मुद्रा- 
संकुचन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके कारण मजदूरी, उत्पादन तथा 
आथिक उन्नति का वेग कम हो जायगा । क्‍ 

(७ ) संसार में सोने की कीमतों के नीचे गिरने की सम्भावना के कारण 
१ शिलिय ६ पेंस की दर को बनाए रखना कठिन होगा । 

(८) इस बात का अधिक भय था कि इस दर को केवल' स्वर्ण का निर्यात 
करके ही स्थिर किया जा सकता था और इस प्रकार देश् के स्वरां 
कोषों में भारी कमी की आशंका थी । 

( ६ ) ऊँची विनिमय दर का अभिप्राय एक प्रकार का अदृश्य मुद्रा-प्रसार 
होता है, जो परोक्ष और अ्रह्ह्य करारोपणा होंगा ॥ 

जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि सरकार ने गेर-सरकारी दृष्टिकोण पर 

ध्यान नहीं दिया और माच सन्‌ 7६२७ में ही एक बिल के द्वारा ? शिलिंग 
 पस विनिमय दर को लागू कर दिया। तब से दिखाने को तो यह दर स्थिर 
रही थी, परन्तु वास्तव में इसे बनाये रखने के लिए अधिक मात्रा में मुद्रा-संक्चन 
किया गया था और सुद्रा-बाजार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 
दर को बनाये रखने के लिए भारत सरकार को स्टर्लिज्न ऋण भी लेना पड़ा था। 


भारत में स्वण-पाट-मान 
( सन्‌ १६२७ से सन्‌ १६३१ तक ) 
हिल्टन-यद्भ आयोग ने भारत के सम्बन्ध में लगभग सभी मौद्रिक मानों की 
जाँच की थी। आयोग को स्वरां-विनिमय-मान, स्टरलिज्ल-वितिमय-मान, स्वणं-मान 
मुख्य तथा स्वर-पाट-मान में से किसी एक को चुनना था । सभी मानों के गुण और 
दोषों की जाँच करने के पश्चात्‌ आयोग ने स्वर्ण-पाट-मान के ग्रहण करने का 
सुझाव दिया था | 
स्॒णे-विनिमय-मान के सम्बन्ध में आयोग का विचार था कि यद्यपि यह 
मान स्वर्ण में रुपये की कीमत की स्थिरता ला सकता था, परन्तु इसमें कई 
गस्भीर दोष थे :-- 
।. ( ) इसकी कार्यं-विधि जटिल थी और जन-साधारण की समझ से परे थी। 
/.. (7) इस प्रणाली में मुद्रा का विस्तार तथा संकुचन मौद्विक कारणों द्वारा 
स्वयं ही नहीं हो जाता था, उसे परिषद्‌ तथा प्रति परिषद्‌ विपन्नों के क्रय-विक्रय द्वारा 
घटाया-बढ़ाया जाता था । क्‍ 
(॥7 ) इस प्रणाली में लोच का अभाव था और यह विनिमय दरों के लिए 
प्राकृतिक सुधारक ((१9०७४-४९४) उपलब्ध नहीं करती थी | 
(7 ) इस प्रणाली में मुद्रा और साख के नियन्त्रण की विभाजित जिम्मेदारी 
थी, जिससे यह काये ठीक प्रकार से नहीं होने पाता था । 


| इज 


( ए ) रिजयवं किसी एक जयह न रखा जाने से यह प्रणाली व्ययपूर्ण और 
अटूरदर्शी थी । यद्यपि इस प्रणाली में सोदे का उपयोग कुछ मितव्ययिता के साथ 
होता था तथापि फिर भी बहुत सा सोना व्यर्थ बँधा पड़ा रहता था । 

( ए7 ) यह प्रणाली रुपय्रे ढे मूल्य में स्थिरदा लाने में असफल रही है । 


( ए7३ ) यह प्रणाली इद्धुलैण्ड पर निर्भर है, जिससे उस देश के परिवर्तनों का 
प्रभाव भारत पर भी पड़ता था । 


ड्स्ती अकार आयोग ने स्टर्लिज्ञ-विनिमय की मी जाँच की, परन्तु आयोग 
इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह भी देश के लिये उपयुक्त नहीं है । उस प्रणाली के 
भ्रन्तर्गत मुद्रा अधिकारी रुपयों को स्टलिज्ञ के बदले बेचते हैं और स्टर्लिड्व को रुपयों 
के बदले खरीदते-बेचतें हैं। इस तरह इसमें स्व विनिमय मान के तो सब दोष 
विद्यमान हैं ही किन्तु साथ में यह प्रणाली इड्चलैण्ड की मुद्रा-प्रजाली पर अपेक्षतः 
झ्धिक निर्भर थो, जिससे यह भारत के लिये अधिक हानिकारक प्रमाणित हो 
सकती है । 

स्वणंमान मुख्य के विरुद्ध आयोग ने दो तक रखे थे :--(  ) यह कि भारत 
के लिए इसके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में स्वरा प्राप्त करना लगभग अ्रप्तम्भव था। 
(7 ) इसमें यह भय था कि स्वर में चांदी को कीमतें गिरेंगी, जिसके कारण 
भारतवासियों को भारी हानि होगी, क्योंकि उनके रजत कोषों को कीमत रखें-रखे 
गिर जायगी। 

इन सभी कारणों से प्रायोग ने स्वरणं-पाठ-मान की स्थापना का सुझाव दिया | 
यहाँ पर यहू कहना असंगत न होगा कि यद्यपि हिल्टन-यज्ध आयोग ने स्वर-वितिमय- 
मान को समाप्त करने और भारतीय रुपये का प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण से सम्बन्ध स्थापित 
करने का सुझाव दिया था, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं किया गया था। अब भी 
रुपये का सम्बन्ध विदेशी सुद्राओ्रों से स्वर्ण के स्थान पर स्टलिज्ञ के माध्यम से ही बना 
रहा था। यहाँ तक कि जब स्टलिड्ध का स्वरा में अवमूल्यन भी हो गया तो रुपए 
श्र स्टलिज्र की विनिमय दर ज्यों की त्यों बनी रही । चूकि वास्तव में कमीशन को 
सिफारिशों के अ्नुस।र जनता को सोना तो नहीं मिला वरन्‌ स्वर्ण मिलना या स्टलिड्ग 
मिलता सरकार की मर्जी पर निर्भर था, इसलिये इसे स्वरां-पाट-मान न कह कर 
स्टलिज्र विनिमय मान कहना अधिक उपयुक्त न होगा। इस प्रकार जिस स्टलिज्ग 
विनिमय मान को दोषयुक्त बता कर कमीशन ने रहू कर दिया था उसी को दूसरे शब्दों 
में प्रपताया गया । 


प्रत्यक्ष स्टलिंग विनिमय मान 
( सन १६३१ से सन्‌ १६४७ तक ) 
भारत में स्टलिंक विनिमय-मान को प्रत्यक्ष रूप से स्थापना-- 
सन्‌ १६२७ ौर सन्‌ १६२८ के वर्ष भारत तथा अन्य देझों के लिए भाथिक 
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स्थिरता झौर सन्तुलन के वर्ष थे, परन्तु सन्‌ १६२६ के अन्तिम महीनों में विश्वव्यापी 
अवसाद (])2]7768807) आरम्भ हुआ। इस मन्दी का सबसे बुरा प्रभाव कृषक 
देशों पर पड़ा । भारत में इसके दुष्परिणाम सनु १६३० में प्रथम बार दृष्टियोचर हुए। 
भारतीय निर्यातों में कमी होने लगी ओर उसके व्यापाराशेष की श्रनुकुलता घटने 
लगी | इस कारण विनिमय दर की स्थिरता को बनाये रखना कठिन हो गया। 
सन्‌ १६३३ के मध्यकाल तक यूरोप के देशों की आशिक झवस्थाएँ अधिक बिगड़ 
गई थीं। जिन विदेशियों ने भारतीय कोषागार विपत्रों में ग्रपवा रुपया लगा रखा था 
उन्होंने उसे वापस लेना आरम्भ कर दिया । इसके कारण भोौरत में विदेशी मुद्रां की 
माँग काफी बढ़ गई और इसके विपरीत विदेशी विनिमय बाजारों में रुपये की माँग में 
कमी झा गई। परिस्थितियों के रूप में २१ सितम्बर सन्‌ १६९३१ के पश्चात्‌, जबकि 
इज्धलैण्ड ने स्वरणंमान का परित्याग कर दिया, श्लौर भी परिवतंन हो गया) २२ 
सितम्बर सन्‌ १९३१ को भारत सरकार ने सन्‌ १६२७ के करेन्‍्सी एक्ट के कार्यवाहन 
को स्थगित कर दिया, परन्तु इसके तीन ही दिन पश्चात्‌ श्रर्थात्‌ २५ सितम्बर सन्‌ 
. १६३१ को रुपये का स्टलिड्भ से सम्बन्ध पुनः स्थापित कर दिया गया। भारतीय 
रुपये की स्वरा में परिवर्ततशीलता समाप्त कर दी गई, क्योंकि स्टलिज्ञ का श्रव स्वरा 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा था। भारत का मौद्रिक मान स्वरण-पाठ-मान तो क्‍या 
स्व॒शं-विनिमय-मान भी न रह सका । रुपये की केवल स्टलिज्ञ में ही परिवरतंनशोलता 
रखी गई थी, इसलिए हमारा मौद्रिक मान केवल स्टरलिज्न विनिमय-सान ही रह गया। 


रुपयै का स्टलिग से जो सम्बन्ध जोड़ा गया था उसके पक्ष-विपक्ष में इस 
. प्रकार तक॑ दिये गये थे :--- 
» पक्ष में-- फ 
. (3) इससे विनिमय दर में बहुत घट-बढ़ न हो पावेगी, जिससे विदेशी 

व्यापार को लाभ पहुँचेगा ; 

(7 ) इड्नलेंड में स्वरंमान हूट गया था और स्टलिंग का अन्य स्वणंमान 
: वाले देक्षों की मुद्रात्नों के सम्बन्ध में अ्रवमुल्यत हो गया था । यदि रुपये का स्टरलिय 
से सम्बन्ध रखा गया, तो रुपये का अवमूल्यन भी करना पड़ेगा, जिससे विदेशी व्यापार 
' को लाभ होगा ; तथा क्‍ 

(779 ) भारत को प्रति वर्ष इद्धलेंड एक बड़ी राशि ग्रह खर्चों के रूप में भेजनी 
पड़ती है। इस दृष्टि से भी रुपये ओर स्टलिंग का गठबन्धन लाभप्रद रहेगा । 
' विपक्ष में-- द 
क्‍ (१) इस गठबन्धन से भारत सदा के लिए राजनैतिक दासता के साथ-साथ 
: आशिक पराधीनता में भी फेस जायगा, क्योंकि स्टलिय के मूल्य केः परिवतत॑नों के 
साथ-साथ रुपये के मूल्य में भी परिवततव हुआ करेंगे। 


[ ४७७ 


(7 ) स्वरांमान देझ्षों से आयात का हमें अधिक पूल्य छुकाना पड़ेगा, क्योंकि 
स्टलिय का ३०% अवशूल्यन हो गया है । 

(77 ) इस गठबन्धन के कारण रुपये का स्वर्ण मूल्य कम हो जायेगा, जिससे 
भारत से स्वर का भारी मात्रा में निर्यात होने लगेगा । ऐसा ही वास्तव में हुआ भी । 

(77) यह भठबन्धन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के विरुद्ध था । कमो- 
दान रुपये को किसी भी विदेश्षी मुद्रा से गठबन्धित करने के पक्ष में न था । 


सन्‌ 7६२१ और सन्‌ 2६२६ के मध्य मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में जो अन्य 
घटनायें हुईं' वे संच्ष प में इस प्रकार हैं :-- 

( १) विनिमय नियल्रण--स्वशांमान के स्थगित करने का तत्काल 
परिणाम यह हुआ कि स्वर्ण में स्‍्टलिंग की कीमत घटने लगी और साथ ही साथ 
भारतीय रुपये का स्वरा मूल्य भी तेजी के साथ गिरने लगा। इस गूल्य पतन को 
रोकने के लिए भारत सरकार ने +निमय नियन्त्रण लागू कर शियि। | इसका परिणाम 
यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति भारत के साथ विदेशी विनिमय व्यवसाय केवल भारत 
सरकार द्वारा ही कर सकता था। भारत में विनिमय-नियन्त्रण का प्रमुख उद्देश्य 
विनिमय दरों में होने वाले सट्टें को रोकना था, परन्तु अनुभव से यह सिद्ध हुआ 
कि विनिमय नियन्त्रण अनावश्यक था और इसलिए जनवरी सन्‌ 2६२२ के 
अन्त तक इसे समाप्त कर दिया यया | वास्तविकता यह है कि सितम्बर सन्‌ १६३१ 
झोर मार्च सन्‌ १९३८ के बीच रुपया स्टलिग विनिमय दर में साधारणुतया काफी 
स्थिरता रही थी। केवल सन्‌ १६३८ में कुछ उथल-पुथल हुई थी। भन्त में सत्‌ 
१६३६ में दूसरे महायुद्ध के आरम्भ हो जाने पर भारत सरकार ने देश में कड़ा विनि- 
मय नियन्त्रण लागू कर दिया, जिसके फलस्वरूप देश में भारी मुद्रा-प्रसार के फैलने 
पर भी विनिमय दर की स्थिरता बराबर बनी रही। 

.. (२) स्वर्णा-निर्यात--इसका श्रर्थं यह नहीं है कि सन्‌ १६३८ त्क 
विनिमय दर की स्थिरता का कारण यह था कि १ शिलिग ६ पेंस को विनिमय दर 
. समुचित तथा वास्तविक थी । यथा में सन्‌ १९३१ ओर सन्‌ १६३८ के बीच के 
'काल में इस विनिमय दर को ग्रहण करने की बुद्धिहीनता पूर्ण रूप से स्पष्ट हुई थी।॥ 


! इस स्थिरता का प्रमुख कारण यह था कि भारत बरावर भारी मात्राओ्ों में सोने का 


निर्यात कर रहा था, क्योंकि :-- 

(१ ) महान्‌ भ्रवसाद (ग॥७ 768४ ॥00[0765807) के काल में हमारे 
 व्यापाराक्षेष की भ्नुकूलता पहले ही कम हो गई थी । केवल इसी के कारण विनिमय 
दरों की स्थिरता को बनाये रखना कठित हो सकता था, यदि वस्तुओं के निर्यात की 
कमी स्व॒रां निर्यात द्वारा पूरी न की जाती ; 


( 7 ) सन्‌ १६३१ के मध्य में सोने का भाव २१ रुपये १३ आने ३ पाई 
प्रति तोला था, जो उसी वर्ष के भन्त तक २६ रुपए २ झाने हो गया था। सोने की 


डं्थ | 


कीमतों के बढ़ने के कारण लोगों ने उसे संचित कोषों तथा जेवरात में से निकाल 
कर बेचता आरम्भ कर दिया ; 


(77 ) इसके शअ्रतिरिक्त अवसाद के काल में कीमतों के गिरने के कारण 
देश में उत्पादकों और व्यापारियों को काफी हानि हुई थी झौर उनके पास पैसे की 
केमी थी । इस कमी को उन्होंने भी सोना बेच कर पूरा करने का प्रयत्न किया । 
सितम्बर सत्‌ु १६३१ और दिसस्वर सन्‌ १९३२ के बीच लगभग ५० करोड़ 
रुपये का सोना देश से बाहर भेजा गया । सन्‌ १६३४५ में सोने का भाव ३४ रुपये प्रति 
तोला हो गया और सोने का निर्यात और भी बढ़ा | सन्‌ १६३८ के मध्य तक लगभग 
३५० करोड़ रुपये का सोना भारत से बाहर चला गया था। इस प्रक्कार विदेशी सरकार 
की घृरित तथा बुद्धिहीन नीति के कारण भारतीय जनता की युयरों की कमाई कुछ 
ही वर्षों में समात हो गई । 


यह ऐसा समय था जबकि संसार का प्रत्येक देश सोने का संचय करने में लगा 
. हुआ था, परन्तु भारत सरकार सोने का निर्यात करके ही प्रसन्न थी । भारतीय जनता 
. की सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रार्थना ठुकराई जाती थी और उत्तर 
में यह कहा जाता था कि (() सोने का निर्यात इसलिए हो रहा था कि एक ओर तो 
भारतवासियों के पास सोना बहुत था और दूसरी ओर उन्हें उसकी अ्रच्छी कीमत मिल 
रही थी ; (7) स्वर्ण निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देने से कृषकों को बहुत कठिवाई 
उठानी पड़ती, क्योंकि स्वर बेच कर ही वे अपने सट्डूट के दिनों का सामना कर सके ; 
(37) देश से जितना सोना बाहर गया, स्टलिग को पूर्ति में उतनी ही वृद्धि हो गई 
जिससे देश अपने स्टरलिंग दायित्त्वों को सरलता से चुका सका ; (१ए) स्वर के निर्यात 
द्वारा भारतीय विदेशों से श्रधिक वस्तुएं खरीदने में समथे हो गया और इस प्रकार 
देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पहले से काफी बढ़ गया ; (५) स्वर्ण को बेच कर 
लोगों ने अपना संचित घन व्यापार में लगाया, जिससे देश का आर्थिक विकास हुआ । 


इस काल में भारत सरकार ने सोने को स्वयं खरीदने का काम भी नहीं किया, 
क्योंकि इसका वैधानिक मूल्य २१ रु० ३ आने १० पा० था, जबक्रि बाजार मूल्य 
बढ़ता ही जा रहा था। सरकार इस अन्तर के आ्राधार पर सोना स्वयं खरीद कर 
सद्ठा' करने को तैयार न थी । स्वणं-पाठ-माव तथा १ शिलिंग ६ पेंस की विनिमय 
दर ने, जिसे हमने स्थिर रखने का प्रयत्त किया था, हमें कितने सुन्दर फंल प्रदान 
किये थे । 

स्वरणं-निर्यात के विरोध में जन-नेताप्नों के तक॑ इस प्रकार थेः--) स्वर्ण 
के निर्यात से देश के स्वर्ण साधनों का लाभहीन प्रयोग हुआ ; (॥]) युगोँ की कमाई 
बाहर चली गई, जिससे स्वरणंमान अपनाना असम्भव हो गया ; तथा (#9) अन्य देश 
स्वर्ण का आयात करके अपने स्वर्ण साधनों को मजबूत बना रहे थे, किन्तु भारत उन्हें 
कृमजोर बता रहा था । क्‍ 


| इंअह 


(३ ) रिजर्व बेंक की स्थापना--हिल्‍्टन-यज्ञ आयोग की एक सिफारिश 
रिजवं बेंक को स्थापना के सम्बन्ध में थी, जिसे केन्द्रीय बेंक का रूप देने का सुकाव 
दिया गया था । सन्‌ १९२७ में इसकी स्थापना को स्थगित कर दिया गया था, परन्तु 
केन्द्रीय बेंकिग जाँच समिति ( सन्‌ १६३१ ) ने फिर इसकी स्थापना पर जोर दिया, 
परत; ६ अगस्त सन्‌ १६३४ को भारत सरकार ने रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास 
किया, जिसके अनुसार श अर्प्रल सन्‌ १६३५ को रिजवं बेंक की स्थापना हुई । 
इस बेंक की स्थापना से भारतीय चल्नन प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तेद हुए :-- 
(7) नोटों की तिकासों का एकाधिकार इसी बेंक को प्रदान किया गया ; (7) पहली 
बार भारतीय चलन पद्धति, साख नियनन्‍्बश एवं मुद्रा-संचालन सभो कार्य एक ही 
मौद्रिक संस्था कौ सौपे गये ; (377) पत्र-सुद्रा चलन कोप, स्वर्ण कोष तथा अधिकोषण 
कोष इन तीनों का केन्द्रीयकरणु कर दिया गया झौर (१ए) रुपये की विनिमय दर का 
प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्त्व केन्द्रीय बैंक को सौंपा गया | 


(४ ) चाँदी का निर्यात--सन्‌ १६३१ और सन्‌ १६३६ के बीच सोने के 
निर्यात के साथ-साथ भारत सरकार ने भारी मात्रा में चाँदी भी विदेशों को बेची ॥ 
चांदी के निर्यातों के भी कई प्रमुख कारण थ :--- 

(३ ) विदेशों में चांदी की कीमत भारत की अपेक्षा ऊंची थी । 

(73 ) हिल्टन-यंग आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने नोठों को 
रुपयों में बदलने का दायित्त्व हटा लिया था, जिससे रजत कोथों की अब कोई आव- 
इ्यकता नहीं रह गई थी । सरकार ने भी चाँदी के निर्यातों के विरोध का कोई प्रयत्न 
नहीं किया था ओर ३१ मार्च सन्‌ १६३१४ तक लगभग २ करोड़ आस चाँदी बाहर 
भेज दी गई । 

(7) जुलाई सन्‌ १६३३ में एक अन्तर्राष्ट्रीय रजत समभोता हुआ था, जिसके 
अनुसार अमरीका, आस्ट्रे लिया, कनाडा, मेक्सिको तथा पीरू की सरकारों ने प्रति वर्ष 
३४५ करोड़ झॉंप चाँदोी खरीदने का निखुय किया था। इस प्रकार सोना ही नहीं, 
ाँदी भी भारत से बराबर बाहर जाती रही । इन निर्यातों के दृष्परिणाम दूसरे महा- 
युद्ध के काल में भारत सरकार के सम्मुख आये, जबकि उसे चाँदो को फिर से खरीदने 
पर बाध्य होना पड़ा । 

( 7ए ) सन्‌ १६३४ में अमरोका ने बहुत ही अधिक मात्रा में चाँदी खरीदना 
झारम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप चाँदी की कीमतें बढ़ कर ३६३ पेंस प्रति आस 
तक पहुँच गई । भारत से चाँदी के निर्यात को और भी प्रोत्साहन मिला, परन्तु चाँदी 
की कीमतों की इस अत्यधिक वृद्धि का परिणाम यह हुआ कि चीन के लिए रजतमान 
का सद्यालन कठित हो गया और उससे भी रजतमान का परित्याग कर दिया। भारत 

सरकार ने भी ऐसा अनुभव किया कि संकट का समय दूर त था ओर उउने एक-एक 
रुपये के नोट छाप कर रख लिए, ताकि झ्ावश्यकता पड़ने पर रुपयों की माँग को 


हुए 0 ] 


पूरा करने में कठिनाई न हो, किन्तु चीन द्वारा रजतमान के परित्याग करने का परि- 
खास यह हुआ कि अमरीका ने भी अपनी चांदी खरीदने की नीति बदल दी और चाँदो 
की कीमतें फिर गिरने लगीं | भारत सरकार को एक एक झपये के नोटों को प्रचलन 
में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । सन्‌ १६३६ में चांदी के भाव १६ पेंस और २२ 
पैस प्रति औंस के बोच रहे, परन्तु फिर भी सन्‌ १६३६ तक चांदी का निर्यात होता 
ही रहा । चांदी का अधिक निर्यात हो जाने से ही भारत सरकार को द्वितीय महायुद्ध 
काल में चांदी का अ्रमाव अनुभव हुआ और उसे मुद्रण के लिये चांदी खरीदनी पड़ी । 


कया भारतीय चलन पद्धति का विकास दहिल्टन-यंग आयोग की सिफारिशौ 
के अनुसार हुआ है ?-- 

इस प्रदन का उत्तर थोड़ा कठिन है कि भारतीय चलन पद्धति का विकास 
 हिल्टन-यंग्र आयोग की सिफारिशों के अनुसार किस अंश तक हुआ है । इसमें तो 
सन्देह नहीं कि भारत सरकार ने आयोग की सभी सिकारिशें स्रीकार कर ली थीं 
और उनके अनुसार चलन पद्धति का संचालन करने का भी एरा प्रयत्न किया था | 

(१) भारत में संद्धान्तिक रूप में स्वरण-पाठ-मानव की स्थापना भी कर द्वी 
गई थी । 

( २ ) विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पेंस पर बनाये रखने के पीछे सरकार 
ने देश का सम्पूर्ण सोचा-चांदी विदेशों को भेज दिया था तथा देश के 
आरथिक जीवन को विदेशी स्पर्धा से बचाने का कोई महत्त्वपूर्ण अयल 
नहीं किया था । 

(३ ) सन्‌ १६३४ में रिजवं बेंक श्रॉफ इण्डिया की, स्थापना 'करके साख, 
चलन और विदेशी विनिमय के नियन्त्रण की एकाकोी संस्था भी 
स्थापित कर दी गई | इस प्रकार सभी दिक्षाओं में आयोग की सिफा- 
रिशों को कार्य-रूप देने का प्रयत्न किया गया था । 

परन्तु यह समझना भूल होगी कि आयोग की सिफारिशों का वास्तविक उद्देश्य 

'पूरा हो गया था--( .६ ) आयोग ने स्वर्णमान की स्थापना का सुझाव देकर रुये 
झौर स्वर्ण के बोच स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने की सिफारिश की थी, 
परन्तु व्यवहार में भारत सरकार ने रुपये का सोने से सम्बन्ध परोक्ष रूप में स्टलिय 
के माध्यम से ही रखा । विदेशी बाजार में रुपये को कोई स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त न थी। 
उसे सभी लोग केवल स्टॉलिड्ज के माध्यम द्वारा ही जानते थे । यही कारण हैं कि जिस 
मान को भारत में स्वणं-पाट-मान का नाम दिया गया था वह वास्तव में स्टलिड्ल 
विनिमय-मान ही था, क्योंकि जब स्टलिज्ध का मुल्य-हास भी होता था तो तब भी 
रुपये और स्टलिडू की विनिमय दर स्थिर हो रखो जाती थी । सन्‌ १६३६१ के ' 
पदचात्‌ ठो यह मान प्रत्यक्ष रूप में ही स्टलिड्व-विनिमय-प्राव रह गया था। सच्चे 
भर्थ में भारत में स्वरंं-पाट-मान कभी स्थापित ही नहीं हुआ था। (२ )' जहाँ तक 
विनिमय दर का प्रदन है, झायोग ने १ सझिह्धिय ६ पेंस को दर को स्थापित करने तथा 
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उसके बनाये रखने का सुझाव अवश्य दिया था, परन्तु आयोग ने यह नहीं सोचा कि निकट 
भविष्य में ही इड्धलेंड स्वभाव का परित्याग कर देगा | आयोग का यह भी विचार 
न था कि स्टलिज्ज के मूल्य-हास की दक्शा में भी रूपये और स्टॉलड की विनिमय दर 
में परिवर्तत नहीं होने चाहिए | आयोग ने तो रुपये का सम्बन्ध स्वरां में स्थापित करने 
की सलाह दी थी । वह रुपये और स्टलिड्ञ की विनिमय दर को स्थायी रखने के पक्ष 
में व था। इस प्रकार भारत की चलत पद्धति यथाथ॑ में झ्रायोग के सुझावों के अनु- 

। सार विकसित न हो सकी । इस प्रकार आयोग के सुझाव केवल झांशिक रूप में कार्य- 
रूप में परिणित किए जा सके । 


५200१*१०७७७७७७७७णाण ह 
* अमन्‍्र है 
किकाकअ#तकतराासदाक्ाकातपाधा शी आप हक “० 5गाक 
५७९८३ ५०६ 
छु॥..७८2/:.:.2// /#6॥७५४४॥८//७ आए आनशक 4 
९ए&55॥ 005 


जिप्रगराटा॥86 56 एछांएश098) 760077600987005 ० ६786 पर] ए0॥-- 
0०078 ७०णायर5ञ०7-. 90 ६98 0फरा०ा०ए इज्जंण्य 0 एतठां4 शि 
926 06ए९॥०9 3॥078 ६76 ]765 00909९0 7 (]6 इ९०07॥ ० ४४968 


(0फ्रग59707 ? (5879, 3. 8., 950) 
सिडफा१ं। 06 ०8७५8 ईए० 460. ७&णष्क8786 एथ४)५९ 0 ६096 7066 85 
88275. [2 06. 6णा०ग78० ए०]0७. (8879, 3. 009. 949) 


728&0095 86 परा्षा। 7600प्रा॥87080075 0 स्रीचा-ै०पाएु. एणााए- 
5907 270 ॥00:8 8 ६96 65६670 ६० शतक 4986 5६776 फ़ा6 30०29०060 
एए ६78 (0ए८777767. (२४ , 8, 0८०७-, 956) 
(ए8 8 ए0र 6 कां४0फए ० 6 ॥एत)97 0प्राएआएए 5एड९४४ ४7९८6 926« 
०६ दां#0०१8०5 ज़७6 6८४००४४९१०८१ ठतडा्हु (7० )88६ (6७४६ ५७४०४. 
(30709 ए, 3. (७०००७., 953) 

[792०6 ६76 9077 ० [एक्‍287 प्राा0एए 5ए४०॥ 87068 926. 
(5879, 3. 0०:7५ 948) 


मु०्च०भ्र० (३१) 


अध्याय २६ 


भारतीय चलन का इतिहास ( क्मछः ) 
( खन्‌ १६३&६--१६६० ) 
([फ७ प्रींडकतए ण॑॑ फिवीका (घ०7०घटए (070.) 
लिजिमििमनिमिकिकीम कक नमक एएएनलाशशणाणणणण किन 

प्रारम्मिक-- 
३ सितम्बर सन्‌ १६३६ को ह्ितीय महायुद्ध की घोषणा की गई । उस समय भारत में 
स्‍्टलिड्र विनिमय मान प्रचलित था। भारत की प्रामारि[क सुद्रा रुपया था और रुपए 
के सिक्के, अठन्नी तथा नोटों को ग्सीमित विधिग्राह्मता प्राप्त थी । रुपए की स्टरलिडड 
में विनिमय दर १ रुपया न्‍+ १ शिलिंग ६ पैंस थी और सरकार इस दर पर स्टलिज्ल 
खरीदने और बेचने के लिए उत्तरदायी थी । रुपये के सिक्के, श्रठन्नी तथा कागज के 
नोटों के भ्रतिरिक्त देश में चाँदी और गिलट की चवन्नी, दुश्नन्नी, इकन्नी ओर ताँबे के 
पैसे प्रचलित थे । देश का व्यापाराशेष साधारणतया भअनुक्ूल रहता श्राया था। यद्यपि 
भारतीय रुपये को कोई स्वतन्त्र बाजार ब्राप्त न था, किन्तु स्टलिज्ञ के माध्यम से संचार 
के सभी देश उससे परिचित थे । ब्रिठिश साम्राज्य का एक अंग होने के कारण भारत 
की भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेना पड़ा । युद्ध में सम्मिलित अन्य देझ्षों 
की भाँति भारत सरकार को भी युद्धकालीन स्थिति का सामना करने के लिए समय- 
सुमय पर देश की अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक समायोजन करने पड़े । युद्ध के काल में 
देश की प्रथ॑-व्यवस्था में अधिक तनाव रहा । अधिक मुद्रा-प्रसार के कारण जनता को 
कष्ट हुआ और अविश्वास के कारण मुद्रा-प्रणाली टूदते-टूटते बची । 


द्वितीय महायुद्ध में भारतीय मुद्रा-प्रणाली 

ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के आ्राघात के आरम्भिक प्रभाव अथं-व्यवस्था के 
लिए हितकारी सिद्ध हुए थे । देश में उत्पादन तथा व्यापार का विस्तार हुआ, वस्तुग्रों 
और सेवाओं की कीमतें बढ़ीं भौर वर्षों के पश्चात कृषकों की आ्िक्न दशा में सुधार 
दृष्टिगोचर हुआ । भारस्भ में ऐसा प्रतीत हुआ कि देश की अथं-व्यवस्था ने युद्ध की 
टक्कर को बिना किसी विशेष आतंक के सह लिया था। रुपया स्टॉलिड़् की विनिमय 
दर १ शिलिंग ६ पेंस पर ही जमी रही ओर इसी दर पर रिजवं॑ बेंक ने देश की विदेशी 
विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति के लिए भारी मात्रा में स्टलिड्ध खरीदा, 
परन्तु डालर तथा येन ( ४७॥ ) में रुपए का सृूल्य-पतन हो गया। ब्रिटिश सरकार 
ने स्टलिड्र और डालर की विनिमय दर १ पौण्ड--४"२०३ डालर रखी और इस 
झाघार पर रुपए तथा डालर की दर १ डालर+"-३"३२ रुपया हो गई । युद्ध काल 
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में व्यापार की तेजी तथा कीमतों के बढ़ने के कारण चलन की माँग में काफी वृद्धि 

हुई। इस माँग की सनन्‍्तुष्ठि के लिए सिक्कों तथा कागज के नोटों का प्रचलन बढ़ाया 

ग़या। कागज के नोटों का प्रचलन सितम्बर सन्‌ १६३६ में १८०६ करोड़ रर्ए से 

बढ़ाकर जूत सन्‌ १६४५ में १,०३४ करोड़ रुपया हो गया । पत्र-मुद्रा का यह अत्य- 

के विस्तार भारत सरकार ने स्टरलिग प्रतिभृतियों तथा कोपागार विपरत्नों की सहायता 
किया था । 


द्वितीय महायुद्ध के भारतीय मुद्रा पर जो विशेष प्रभाव पड़े उनमें से कुछ मुख्य 
इस प्रकार हैं :--(१) नोटों को परिवर्तित करने की दोड़, (२) रुपए के सिक्कों का 
मियन्त्रित वितरण, (३) एक छपये के नोट का प्रकाशन, (४) कम चाँदी की अठन्नी 
चवन्नी व रुपए के सिक्कों का टंकन, (५) पुराने सिक्कों का प्रचलन बन्द करना (६ ) 
नई रेजगारी का टंकन, (७) मुद्रा प्रसार व कीमतों में वृद्धि । प्रत्येक का संक्षिप्त वर्सान 
इस प्रकार है ;--- 

( १ ) नोटों को परिवर्तित करने की दौड़--दूसरे महायुद्ध के काल में 
भारतीय चलन पद्धति की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि रुपए के सिक्कों में प्रचलन 
से निकलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई ओर एक-एक रुपये के नोट चालू किए गए । युद्ध के 
प्रारम्भ काल में पत्र-मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास बना रहा था, परल्तु फ्राँस के 
फ्तन के पश्चात्‌ मई और जून सन्‌ १६४० में कागज के नोटों को रुपये के सिक्कों में 
बदलने की माँग बहुत बढ़ गई और क्योंकि रिजव॑ बेंक का यह वैधानिक उत्तरदायित्त्व 
था कि वह नोटों के बदले में रुपये के सिक्के उपलब्ध करे, जनतः ने नोटों को रुपयों 
में तेजी के साथ भुनाता आरम्भ कर दिया । साधारणतया नोटों को रुपयों में वदलने 
की माँग एक करोड़ रुपया प्रति सप्ताह से भी कम रहती थी, परन्तु मई सन्‌ १६४० 
में यह एकदम ४"५ करोड़ रुपया प्रति सप्ताह तक पहुँच गई । जून सन्‌ १६४० के प्रथम 
सप्ताह तक रिजवं बेंक का संघित रुपया कोष युद्ध के आरम्भ में ७५०४७ करोड़ रुपया 
सें घट कर केवल ३२ करोड़ रुपया रह गया। भारतीय टकसालों के लिए रुपयों के 
सिक्कों को उतनी तेजी के साथ ढालना असम्भव था जितनी तेजी से कि वे प्रचलन से 
निकल कर संचित कोषों में एकत्रित हो रहे थे, यद्यपि भारत सरकार के पास चाँदी 
के स्टॉकों का भ्रभाव न था । 


( २) रुपये के सिक्कों का नियन्त्रित वितरण--इस कारण १५ जून 
सन्‌ १६९४० को भारत सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा रुपयों का व्यक्तिगत तथा व्यव- 
सायिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में जमा करता दण्डतीय बना दिया | कुछ समय 
तक रुपये के सिक्‍्क्रे की कीमत नोटों से अधिक रही भ्ौर रुपये के सिक्कों और खेरी 
के छोटे-छोटे सिक्कों की भारी कमी अनुभव हुई । * 


.. (३ ) एक झपये के नोट का प्रकाशन--इस परिस्थिति का सामना रिजवे 
बक ने एक रुपये का नोट निकाल कर किया, जिसे झपरिमित विधि-ग्राह्म घोषित 
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किया, परन्तु इसे चाँदी के रुपयों में बदलने का किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्त 
नथा। । 

(४ ) कम चाँदी की चवन्नी, अ्रठन्नी व रुपये के सिक्कों का मुद्रण॒-- 
चाँदी के उपयोग में बचत व-रने का दूसरा उपाय भारत सरकार ने यह किया कि सभी 
चाँदी के सिक्कों की प्रमाणित छुद्धता (फ्670658) में कमी कर दी। अप्रल सन्‌ 
१६४० में केन्द्रीय घारा सभा ने भारत सरकार को यह अधिकार प्रदान किया के 
वह चवन्नी की शुद्धता इद्े से घटा कर है कर दे। तत्पश्चात्‌ु २६ जुलाई सन्‌ १६४० 
को अठन्नी की शद्धता भी हेड से घटा कर हे कर दी गई। २३ दिसम्बर सन्‌ १६४० 
को यह कमी रुपये के सिक्‍्क्रे पर भी लागू कर दी गई । ये सभी उपाय इसलिए किये 
गये थे कि भारत सरकार चाँदी के प्रस्तुत स्टॉकों से अधिक काम लेना चाहती थी। 


( ५) पुराने सिक्कों का प्रचलन बन्द करता--सरकार ने चाँदी के पुराने 
रुपयों का प्रचलन भी बन्द कर .दिया। ११ अ्रक्टूबर सन्‌ १६९४० को एक आदेश 
निकाला गया, जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया के छापे के रुपयों और अठल्नियों का 
विमुद्रीकरण कर दिया गया तथा सरकार ने १ अ्प्रल सन्‌ १६४१ तक उन्हें वापस 
माँग लिया । ४ नवम्वर सन्‌ १६४१ को एडवर्ड के छापे वाले रुपयै और अठब्नियां भी 
बन्द कर दी गई ओर ये सिक्‍क्रे ३१० सितम्बर सन्‌ १६९४२ तक सरकारी खजाने तथा 
रेलवें स्टेशनों पर वापिस माँगे गये | १ नवम्बर सन्‌ १६४३ से जाज॑ पंचम तथा जाज॑ 
पष्टम के वे रुपये और अठसन्नियाँ भी बन्द कर दिए गए जिनकी शुद्धता दढइ थी । इस 
प्रक।र पुराने सिक्कों को बन्द करके तथा नये सिक्के चला कर, जिनमें चाँदी वी मात्रा 
वंम रखी गई थी, चाँदी के उपयोग में बचत को गई । 


( ६) नई रेजगारी का टंकन--सन्‌ १६४२-४३ में छोटे-छोटे सिक्कों का 
भी अभाव अधिक अनुभव हुग्ना । लोगों ने ताँवे के पैसों तथा अन्य छोटे-छोटे सिक्षों 
को गलाना और जोड़कर रखना आरम्भ कर दिया था। बड़े-बड़े शहरों में छोटे-छोटे 
सिक्कों के स्थान पर डाऋखाने के टिकट खेरीज के रूप में चलने लगे । भारत सरकार ने 
भारत सुरक्षा विधान के भ्रन्तर्गत रेजगारी का सचय दण्डनीय घोषित कर दियरा। 
रेजगारी की कमी को दूर करने के लिए बम्बई और कलकत्ते की टकसालों ने पैसा 
ढालना आरम्भ कर दिया । छोटे सिक्कों की ढलाई के लिए लाहोर में भी एक नई टक- 
साल खोली गई । जनवरी सन्‌ १६४२ में गिलट का अधन्ना चालू किया गया । इंकन्नी 
ओर दुश्नन्नी में भी गिलट की मात्रा बढ़ा दी गई। सन्‌ १६४३ में छेंद वाला पैता 
निकाला गया, परन्तु इसका वाशर (५४७४)७7) के रूप में इतना अधिक उपयोग होते 
लगा कि थोड़े ही समय में सरकार को इसकी ढलाई बन्द करनी पड़ी | सरकार ने 
तेजी के साथ छोटी कीमत के सिक्के निकालने आरम्भ कर दिये और सन्‌ १६४४ में 
ऐसे सिक्कों का उप्रादन २१ करोड़ ६० लाख प्रति मास तक पहुँच गया । इस प्रकार 
धीरे-धीरे रेजगारी की कमी दूर हो गई । 


[ धव 


(७ ) मुद्रा-विस्तार, झुद्रा-स्फीति तथा कीमतों की वृद्धि--भारतीय 
चलन के इतिहास में दुसरे महायुद्ध के काल की सत्रसे महत्वपुर्णा घटना चलन और 
साख-मुद्रा का अत्यधिक विस्तार और उनके कारण उत्पन्न होने बाली कीमत-वृद्धि थी । 
इस काल में सरकार की सामान्य नीति अधिक से अधिक पत्र-मुद्रा निकाल कर युद्ध- 
व्यय को पूरा करना थी । सन्‌ १६३६९ और सब्‌ १६४५ के बीच गोठों का प्रचलन 
१८० करोड़ रझाये से बढ़कर १,०३४ करोड़ रुपए तक्न पहुँच गया। इसी काल में 
साख-मुद्रा की मात्रा भी दुगुती से ऊरर पहुँच गई थी। पतन्न-मुद्रा की इस वृद्धि के साथ 
कौमत-स्तर भी वराप्रर ऊपर उठता गया। निम्न झँकड़े स्थिति का अच्छा झनुमान 
प्रदान करते हैं :--- 














हु नोटों की संख्या आधथिक सलाहकार का सूल्यांक 
के (करोड़ रुपयों में) (१६३६८:१००) 
१६३६ १८० १०० 
१६४० २३८ (३ रे 
१६४९१ र्‌४र १६१९४ 
१६४२ ३०२३ १४५ 
१६९४९ २६ हे १६०५ 
१६४४ ८पफ८र २३२ 
१६४४, १,०९४ २५० 





आधथिक सलाहकार के मूल्याँक से स्थिति का बास्तविक अनुमान नहीं मिलता 
हैं क्योंकि ये केवल सरकार द्वारा नियन्त्रित कीमतों के ग्राधार पर बनाये गये हैं । 
वास्तव में भ्रनियन्त्रित वस्तुओं और चोर-बाजार की कीमतें बहुत ऊंची थीं और सन्‌ 
१६४४ का सुल्यांक ४०० से भी ऊपर होना चाहिए था। 


कोमतों की इस अत्यधिक वृद्धि ने सन्‌ १९४३ से ही मुद्रा-स्फीति की दशाएं' 
उत्पन्न कर दी थीं । रिजव॑ बेंक ने भी यह स्वीकार किया कि मुद्रा-स्फीति बढ़ रही थी, 
प्रन्तु रिजर्व बेंक ने इसे रोकने का कोई प्रयत्त नहीं किया। सन्‌ १६४३ की वाधिक 
रिपोर्ट में रिजव॑ बेंक ने यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन-रक्षक्र वस्तुओं की 
कीमतों के बढ़ने के कारण स्फीति को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला था । बेंक की 
सन्‌ १६४४ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था ;--- मुद्रा-स्फीति को दूर करने के 
लिए सरकार ने जनता से ऋण लेना आरम्भ कर दिया है और नये-नये कर लगाये हैं। 
यदि इन दोनों कामों में सरकार को सफलता न मिली तो देश में कीमतों को बढ़ने से 
रोकना और जीवन निर्याह व्यय को कम करता असम्भव हो जायगा । 

कीमतों की इस भारी वृद्धि के अनेक कारण थे, परन्तु प्रमुख कारण चलन 
झौर साख-मुद्रा का अत्यधिक विस्तार था । युद्ध-काल में चलन की कुल वृद्धि 





है ३74] है 


१,१६८"६४ करोड़ रुपया थी, जिसका ८२५% पत्र-मुद्रा की वृद्धि, ११९८९/ रुपए के 
सिक्कों की वृद्धि तथा ५*६% छोटे सिक्कों की मात्रा को वृद्धि के कारण हुग्ना था। 
अनुकूल व्यापा राशेब-- 

युद्ध के काल में भारत का व्यापाराशेष भी निरन्तर अनुकूल ही बना रहा। 
पुद्धकालीन व्यापोराशेष की स्थिति निम्न प्रकार थी ३--- 





४ व्यापारागेष की शअ्रनुकूलता 
के ( करोड़ रुपयों में ) 
१९ ३८--३ ६ - १७५६ 
१६३६-४० -+ ४८'५८१ 
१९४७-5४ ६ हक 8 
१६४१--४२ -|+ ७६"'६० 
१९४२---४ ३ न॑- ८४२५ 
१६४३---४४ न॑- ६१३२ 
कि 05.20 हल अल के की 





इस अनुकूल व्यापाराशेष के बदले में न तो भारत को सोना ही प्राप्त हुप्ना 
झोर न वस्तुयें ही | ब्रिटिश सरकार ने इसके बदले में हमें केवल स्टलिज्ञ प्रतिभूतियाँ* 
ही दीं, जिनको रिजवं बेंक ने निधि के रूप में उपयोग करके कागज के और अधिक 
नोट छाप दिये । युद्ध के काल में सोना तो देश से बाहर भी भेजां गया । ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि अकेले सन्‌ १६४० में लगभग ३४ करोड़ रुपये का सोना देश के 
बाहर भेजा यया ।* इस सोने के बदले में भी हमें स्टलिज्ग प्रतिभरतियाँ ही प्राप्त हुईं 
तथा उनके आधार पर पत्र-मुद्रा में और भी वृद्धि की गई | इस काल में भारत सर- 
कार का रक्षा व्यय भी बहुत अधिक रहा था। स्टलिज्ल प्रतिभृतियों के अतिरिक्त भारत 
सरकार ने कोषागार विपत्रों के आधार पर भी नोट छापे । सन्‌ १६३६-४० में ऐसे 
कोषागार विपत्रों की मात्रा, जिनके आधार पर नोट छापे गये थे, केवल ३७ करोड़ 
रुपया थी, परन्तु सन्‌ १६४१-४२ में यह ७५ करोड़ रुपया हो गई थी और सब 
१९४२-४३ में १२६ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी । 


द्वितीय महायुद्ध काल में भारत में विनिमय नियन्त्रण 
_ युद्ध का आरम्भ होते ही भारत रक्षा तअध्यादेश ((98087068 ० ॥086& 
(070075008) के भ्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने रिजव॑ बेंक को सिक्कों, धातुओं, प्रति- 


१. स्टलिंग प्रतिभूतियाँ उन हुस्डियों को कहते हैं जो ब्रिटिश सरकार ने उस माल को 
कीमत के रूप में लिखकर दी थीं जो भारत से उधार खरीदा गया था । 


हे 366 7#%8 [बैक /कबां ३28907, फझ४१6७०७००7 ता 7006[&॥१ ("47॥- 
था ए (णा॥72708 806 [790च9५॥09, 940: 
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भरुतियों तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवसाथों के नियन्त्रण और इस नियन्त्रण के 
शासन का काम साँप दिया । आरम्भ से ही देश में कड़ा विनिमय नियन्त्रण लागू किया 
गया। विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवत्ञाय केवल कुछ स्वीकृत फर्मों तथा संस्वाओं 
द्वारा ही किये जा सकते थे और इस उद्देश्य से कुछ भारतीय सम्मिलित पूंजी बेंकों 
तथा विदेशी विनिमय बेंकों को अनुज्ञायन ([,02४856४) प्रदान झर डिये यये थे। 
विनिमय नियन्त्रण की सामान्य नीति यह थी कि नसाथारशतया साम्राज्य देशों की 
मुद्राम्रों के क्रय-विक्रय पर कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया जाता था, परन्तु साम्राज्य से 
बाहर के देशों की मुद्राओ्नों के क्रय विक्रय को वास्तविक व्यापार आवदइउनदाओं के 
झनुसार सीमित रखा जाता था। फिर भी यात्रा-ब्यय तथा व्यक्तिगत विप्रेयों 
(?४78079। 08707008&70 068) के लिए कुछ अवकाश रखा जाता था। भारतीय 
विनिमय नियन्त्रण अधिकारियों की नीति यही थी कि भारत में सभी प्रकार के विदेशी 
विनिमय व्ययसाय उन विनिमय दरों के आधार पर किये जायें जो समय-समय पर 
लन्दन विनिमय नियन्त्रण द्वारा घोषित की जाती थीं और साथ ही रुपये और स्टलिज्ज 
की विनिमय दर १८ पेंस पर स्थिर रखी जाय | विना रिजवं बेंक से आज्ञा प्राप्त किये 
कोई भी व्यक्ति न॒ तो विदेशियों से प्रतिभूृतियाँ खरीद सकता था और न उनका 
निर्यात ही कर सकता या। प्रतिबन्धों का प्रमुख उद्देश्य पूजी के निर्यात और विदेशी 
दरों में होने वाले सट्ट॑ को रोकना था। विनिमय नियन्त्रण के दृष्टिकोश से साम्राज्य 
तथा समधन (()0777707५४89]6) देशों को एक ही चलन इक्ताई अर्थात्‌ स्‍्टलिज्ञ 
का क्षेत्र मान लिया गया था । इस क्षेत्र के भीतर कोषों के हस्तान्तरण पर किसी भी 
प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये थे, परन्तु इस क्षेत्र के बाहर चलनों के क्रग्-विक्रय 
पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाता था । इन विनिमय नियन्त्रणें को तीन वर्गों में इस 
प्रकार रखा जा सकता है ;--- 

(१) आयात नियन्चण--आ्रारम्भ में तो बेंकों को विदेशी विनिमय के 
बेचने के विषय में काफी छूट दी गई थी, परन्तु जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया, बेंकों के 
भ्रधिकारों में निरन्तर कमी की गई। अन्त में ऐसी व्यवस्था की गई कि बेंक रिजवे 
बैंक से झाज्ञा प्राप्त करके हो कुछ प्ननुज्ञापित आयातों तथा व्यक्तिक विप्रेषों का भुगतान 
करने के लिये विदेशी विनिमय बेच सकती थीं। इस प्रकार एक कड़ा आयात नियन्त्रण 
स्थापित किया गया और बिना अनुज्ञापन के स्टलिज्ज क्षेत्र के बाहर के देशों अर्थात्‌ 
दुलभ मुद्रा देशों (970 (४४7800ए (00४780768) से कोई भी माल चहीं 
मेंगाया जा सकता था । इस नियन्त्रण के दो उद्देश्य थे :--प्रथम, विदेशी व्यापार के 
असन्तुलन को रोकना और दूसरे, ऐसे आयातों को प्राथमिकता (?"077%9) देना 
जिनका युद्ध अथवा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अधिक महत्त्व था। 

(२) निर्यात नियन्त्रण-विनिमय नियन्त्रण के साथ ही साथ वह भी 
आवश्यक समझा गया कि स्टलिड्ध क्षेत्र से बाहर भारत से जो भी माल भेजा जाय 
उससे प्राप्त कीमत पर भी नियन्त्रण रखा जाय । इस उहंश्य को पूरा करने के ल्रिए 
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रिजव॑ बेंक ने एक निर्यात नियन्त्रण योजना भी लागू की। इस योजना के भी दो 
उद्देश्य थे :--प्रथम, यह कि निर्यातों की कीमत विदेशों में न रहे, प्रत्युत भारत में 
भा जाय । दूसरे, यह कि निर्यातों की कीमतों का भुगतान एक निश्चित रीति से हो, 
जिससे उनका अधिकतम्‌ मूल्य प्राप्त हो सके । भारत द्वारा श्रमरीका को किये जाने 
वाले निर्यातों से जो भी मूल्य प्राप्त किया जाता था वह ब्रिटिश सरकार को दे दिया 
जाता था, जो उप्ते साम्राज्य डालर कोष में रखकर उसका उपयोग युद्ध सम्बन्धी 
सामानों के खरीदने के लिए करती थी। इस योजना का उद्देश्य युद्ध का सफञ्न 
संचालन था | 


( ३ ) अन्य नियन्त्रणु--विदेशी विनियय के नियन्त्रण कौ नीति को सफल 
बनाने के लिये भारत में निम्न नियन्त्रण व प्रतिबन्ध लगाये गये :--(  ) नवम्बर 
सन्‌ १६४० से भारतीय मुद्रा को रिजव॑ बेंक के लाइसेन्स बिना बाहर भेजने का निषेष 
कर दिया गया । सन्‌ १६४३-४४ से भारतीय मुद्रा, ईरानी, रायल, अफगानी, 
तथा लझ्ढ्ा की मुद्रात्रों को छोड़ कर श्रन्य मुद्राप्नों के आयात पर भी प्रतिवन्ध लगा 
दिया गया। (7 ) सन्‌ १६४१ से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया गया। ( )74 ) शत्रु राष्ट्रों के भारतीय बैंकों में जमा धन के भुगतान पर भी 
रोक लगा दी गई। (9 ) स्वर्ण के आयात-निर्यात के लिये लाइसेन्स लेना आवश्यक 


ही गया । ( 9 ) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति से प्रतिभुति खरीदना मना कर 
दिया गया। 


सातन्नाज्य डालर कोष (४6 #छएए० 0 ०ींब> ?००)-- 


सन्‌ १९३६ में ही ब्रिटिश सरकार ने स्टलिज्ज क्षेत्र के विदेशी विनिमय कोषों 
का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया था। क्षेत्र के किसी देश का ब्रिटेन के साथ 
व्यापाराशेष जितना भी अनुकूल होता था उसका निस्तारण ब्रिटेन स्टलिज्ञ देकर किया 
करता था। इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक देश के स्टलिज्ञ क्षेत्र के बाहर के देशों के व्यापारा- 
शेष का निस्तारण भी ब्रिटेन ने इसी प्रकार करना झ्रारम्भ कर दिया। ६ मार 
सन्‌ १६४० को भारत में एक नई योजना चालू की गई, जिसका उद्देश्य दुल॑म मुद्रा 
देशों को भेजे जाने वाले निर्यातों से प्राप्त कीमत को सुरक्षित रखना था। इन देशों 
में संयुक्त राज्य श्रमरीका, स्विटजरलेंड, हॉलेंड, बेलजियम आ्रादि सम्मिलित थे, जिनकी 
मुद्राए माँग की तुलना में दुलंभ हो गई थीं। योजना के दो उदद हय थे ;--प्रथम, 
दुलंभ मुद्राओं की प्राप्त मात्राओं पर नियन्त्रण रखना, ताकि युद्ध के सफल संचालन के 
लिए उनका समुचित उपयोग किया जा सके और दूसरे, दुलंभ मुद्राप्नों को नियत दरों 
पर खरीदने और बेचने की योजना को सफल बनाना । 


युद्ध से पूर्व यह प्रथा प्रचलित थी कि स्टर्लिड्ग क्षेत्र के अभ्रधिकांश देश श्रपने 
लगभग सभी विदेशी विनिमय कोषों को लन्‍्दन में स्टरलिड्र के रूप में रखते थे। 
उस समय स्टलिज्ञ को अन्य सभी मुद्राओं में स्वतन्त्र परिवतंनशीलता प्राप्त थी, 
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जिसके फलस्वरूप उसके बदले में कोई भी मुद्रा प्राप्की जा सकती थी। युद्ध का 
ग्रारम्भ होते ही स्टलिज्ञ की यह परिवतंनज्ञीलता कठित हो गई। इस कारण 
स्टलिज्ठ क्षेत्र के कुछ देशों ने अपनी विदेशी विनिमय आय को अपने ही संरक्षण में 
रखना आरम्भ कर दिया। क्षेत्र के कुछ देथों ने बुद्ध के सफल संचालन हेतु 
भपनी विदेशी विनिमय आय के व्यय पर प्रतितरन्ध लगाने आरम्भ कर दिये। 
स्टलिज्ज क्षेत्र की सारी की सारी विदेशी विनिमय झ्राय एक सामूहिक्त कोप में रखी 
गई, जो बेंक आफ इज्धलेंड तथा ब्रिटिश कोपागार के संरक्षण में रझा गया था। इस 
कोष की सबसे महत्त्तपूर्णां मुद्रा अमरीकन डालर थी । इसी कारण इस व्यवस्था का 
नाम साम्राज्य डालर कोष (फझ्/8 0:57 ?00)) पड़ा। इस कोंप में से 
स्टलिज्ञ क्षेत्र के श्रलग-अलग देशों को व्यय के लिए कोई निश्चित अमभ्यंद (0309) 
नहीं दिया जाता था। क्षेत्र के सभी देशों ने यह स्वीकार किया था कि उनमें से कोई 
भी विदेशी विनिमय का अ्नावदयक व्यय नहीं करेगा। क्राफी समय तक कोष ने 
विदेशी विनिमय देने के लिए युद्ध का संवालन तथा नागरिक अर्-व्यत्रस्था को युद्ध- 
कालीन आधार पर बनाये रखना ही समुचित उद्देश्य स्वीकार किया, परन्तु ग्रावश्यकृता 
का निरांय सदस्य देश के ऊरर ही छोड़ा गया था और यदि सदस्य देश यह प्रमाणित 
कर देता था कि व्यय आवश्यक था तो कोप कभी भी उसके निर्णापय का विरोध नहीं 
करता था । युद्ध का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ क्रोप ने अयती नीते को अबिक उद्यर 
बना दिया था । 
ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सन्‌ १६३९ और सन्‌ १६४६ के बीच 
भारत ने लगभग ४०.५ करोड़ रुपये की कीमत का डालर प्राप्त :किया था, जो सारा 
का सारा इस कोष में जमा कर दिया गया था, परन्तु इस काल में भारत का डालर 
व्यय केवल २०४ करोड़ रुपये की कीमत का था और इस्तके अतिरिक्त भारत द्वारा ११ 
करोड़ रुपये की कीमत का श्रन्य दुलंभ मुद्राओं का व्यय किया गया था। इस प्रकार 
सब कुछ देखते हुए भारत की ओर से कोष को ११४ करोड़ रुपये का डालर अधिक 
दिया गया था । 
मई सन्‌ १६४० में भारत सरकार ने झायातों के अनुज्ञापव की एक नई 
प्रणाली ग्रहण की, जिससे कि विदेशी विनिमय के उपयोग में बचत हो सके ओर कुछ 
प्रकार के मालों के आ्रायात बन्द हो जायें । आरम्भ में तो वस्तुप्रों की एक छोटी सी 
सूची पर ही प्रतिबन्ध लगाये गये थे, परन्तु सन्‌ १६९४१ में वस्तुओ्ों की सूची का इस 
प्रकार विस्तार किया गया क्रि उप्तमें विदेशों से आने वाली सभी वस्तुग्नों को सम्मिलित 
किया गया । केवल कनाडा से आने वाले कुछ प्रकार के मालों को इस रम्बन्ध में छूट 
दी गई थी । ऐसा करने का केवल यही उद्देश्य न था कि विदेशी विनिमय के व्यय को 
कम किया जाय, बल्कि इसके द्वारा जहाजों के भीतर के स्थान (077886) में बचत 
करने का तथा अ्रमरीका की उत्पादन शक्ति की रक्षा करने का भी प्रयत्न किया गया 
: था । जापान के युद्ध में सम्मिलित होने के परचात्‌ जलयावों के याताव्रात में प्लौर भी 
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भ्रधिक कठिताई अनुभव होने लगी, परन्तु सन्‌ १६४२--४३ में उधार-पट्टा प्रणात्री 
([,070-]९88७ 5ए8॥277) के विकास ने डालर में भुगतान करने की आवश्यकता 
काफी कम कर दी । इस प्रणाली के गअस्तरगंत भारत में भारी मात्रा में मशीनरी, इस्पात 
तथा अन्य सामानों का आयात किया गया, परन्तु इनकी कीमत आयात व्यापारियों ने 
भारत सरकार को केवल रुपयों में ही चुकाई और क्योंकि भारत सरकार के लिए 
डालर में भुगतान करने की आवश्यकता हो नहीं थी, इसलिये विदेशी विनिमय खरीदते 
का प्रश्न ही नहीं उठता था। जंसे-जैसे युद्धकालीन स्थिति का तनाव कम होता गया, 
श्रायातों के अनुज्ञापन प्रदान करने में अधिक उदारता दिखाई गई । देश्ष में मुद्रा-स्फीति 
को रोकने तथा श्रनाज की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार ने अमरीका से 
भारी मात्रा में खाद्य.न्न तथा उपभोगीय वस्तुग्रों के आयात किये, जिसके कारण 
प्रमरीका के साथ हमारा व्यापाराधेष प्रतिकूल हो गया | अन्त में भारत सरकार ने 
सस्‍्टलिक्ष क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों को ढोला किया और डालर के उपयोग में 
मितव्ययिता लाने के लिए डालर क्षेत्र के प्रायातों पर और भी कड़े नियन्त्रण लगाये। 


सोने के सम्बन्ध में ब्रिटिश भारत के भीतर इसके हस्तान्तरणा पर किसी भी 

प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये थे, परन्तु बिना रिजवं बेंक़ से आाज्ञा-पत्र प्राप्त किये 

सोने के निर्यात नहों हो सकते थे । स्वर्ण आयात के ग्राज्ञा-पत्र तो सरलतापृवंक प्रदान 

कर दिये जाते थे, परन्तु निर्यात अनुज्ञापन तभी दिये जाते थे जबकि सोना या तो बेंक 

श्रॉफ इद्धलेंड को भेजा जाता था, अथवा बेंक श्रॉफ इड्जडलेंड द्वारा मांल खरीदने के लिए 

उपयोग किया जाता था | युद्धछालीन परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक था कि 
भारत तथा ब्रिटेन के उपयोग के लिए सभी स्वर्ण कोषों की बचत की जाय । 


हमारे पोण्ड पावने 

(४० $4७-ए5४ हटठिर97८७०७) 
भारतीय चलन के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना हमारे पौंड पावना ऋणों 
का जमा होना भी था । युद्ध से पूर्व भारत के ऊपर इड्जलेंड का साम्राज्यवादी ऋण 
लदा हुआ था, परन्तु युद्ध के काल में यह सब ऋण चुका दिया गया और इसके श्रति- 
रिक्त भारत का इड्धलेंड पर अरबों रुपयों का ऋण चढ़ गया । इस ऋण के चढ़ने की 
कहानी बड़ी ममंस्पर्णी है, क्योंकि यह ऋण भारतवासियों के आ्राधा-पेट खाने तथा नंगे 
तन रहने का परिणाम था। भारत ने इज्जलेंड के युद्ध व्यय को चलाने और इड्जलेंड को 
झ्रावर्यक माल भेजने में भारी सहायता पहुँचाई, जिसके लिए भारी मात्रा में इगलेंड 
को ऋण दिया गया । भारत के इस ऋण की माप स्टलिंग में की जाती थी श्रौर इसी 

कारण इसका नाम पॉंड पावना अथवा स्टलिंग पावना पड़ा | 
रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया एक्ट सन्‌ १६९३४ की घारा ३३ के अनुसार रिजव 
बेंक को स्टलिंग प्रतिभूतियों को आड़ पर नोट निकालने का झ्धिकार था। युद्ध-काल 
में भारत सरकार ने इस घारा की व्यवस्थाओं का पूरा-पुरा लाभ उठाया। इज्जलेंड 
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भारत से जो भी माल खरीदता था उसके बदले में बद्विट्िण सरकार रिजवे बेंए को 
स्टलिग प्रतिभृतियाँ दे देती थी और इत अतिभुतियों को निधि के रूप में उपयोग करके 
रिजव॑ बेक बराबर नोट छापती रहती थी, जिनके द्वारा भारत में ध्रगताव दे दिए जाते 
ये। पहले तो भारत सरकार ने इन प्रतिभुतियों का दप्योंग अपने स्टॉलिग ऋगों के 
चुकाने के लिए किया, परन्तु धीर-घीरे जब उस्त ऋण का भुगतान हो गया तो पौंड 
पावने ब्रिटिश ऋणों के रूप में जमा होते गये | ये पावने उस व्यय का फन हैं जो 
भारत ने इज्धलेंड को ओर से किया था। इनकी वृद्धि के तीन कारण उल्लेखनीय है--- 

( १ ) भारत सरकार ने इड्जलेंड की ओर से भारत में जो सामग्री खरीदी 
उसकी कीमत स्टलिग प्रतिभूतियों में चुकाई गई और इस प्रतार पड 
पावनों की मात्रा बढ़ती गईं। सरकार ने यह सभी माल नियन्त्रित 
कीमतों पर खरीदा था और भारतवासियों के लिए इसका बेचना 
बहुधा अनिवाय होता था । परिणामस्वरूप देश में सन्‌ १६४३ का 
बंगाल दुभिक्ष आया था और मुद्रा-प्रसार के कारण जनता को घोर 
कष्ट उठाने पड़े थे । 

(२) भारत ने युद्ध के सफल संचोलन के लिए अन्य मित्र राष्ट्रों को भी 
माल भेजा । उन्होंने भी भुगतान स्टलिय में किया, जो कि इड्जलेंड 
में जमा हो जांता था। 

(३) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के खाते पर मुद्रा-संचालन के लिये 
जो व्यय किया था उसकी राशि ने भी पौंड पावनों को बढ़ाया, क्योंकि 
इसके बदले में भी हमें स्टलिग प्रतिभूतियाँ ही मिली थीं । 

(४ ) युद्ध काल में अमेरिकी सेनायें भी भारत में रही थीं । इन पर होने 
वाले व्यय के बदले जो डालर प्राप्त हुए वे भी साम्राज्य डालर कोष 
में जमा कर दिए जाते थे और इज्जलेंड बदले में भारत सरकार के 
खाते में स्टलिंग प्रतिभृतियाँ जमा कर देता था, जिससे पौंड पावनों 
में वृद्धि होती गई । 

(५ ) यही नहीं, भारत के अनुकूल व्यापाराणिष तथा डालर कोप में जमा 
किए हुए विदेशी विनिमय के बदले में भी स्टलिंग प्रतिभूतियाँ हो 
दी गई थीं और उन्होंने भी ऋण की मात्रा को बढ़ाया था । 


सम्‌ १६४७ में ये पौंड पावने लगभग १,७०० करोड़ रूपये की कीमत के 
श्रॉँके गये थे | युद्ध के विभिन्न वर्षों में ये निम्न प्रकार जमा हुए थे ३--- 
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पौड पावनों के श्ुगतान के सम्बन्ध में वादू-विवाद-- 

पौंड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में युद्धछाल से ही बात चीत चल रही थी। 
इड्ूलेंड की ओर से बहुत बार यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वास या तो इन 
ऋतणों को पूरांतया रह कर दिया जाय, अथवा इनकी मात्रा में भारी कमी कर दी 
जाय । 

इस विचार के पक्ष में बहुधा यह कहा जाता था कि (१) युद्ध के सफल संचा- 
लन ओर शत्रु को परास्त करने में भारत का भी उतना ही हित था जितना कि 
इड्लेंड का। इड्डलेंड द्वारा किया गया व्यय भारत की रक्षा से भी सम्बन्धित था, 
इसलिए इसके चुकाने का प्रइन ही नहीं उठता था। (२) कुछ व्यक्तियों ने यह तक 
रखा कि इतने बड़े ऋणों का चुकाता इड्जलेंड की शौघनक्षमता से बाहर था, जिसके 
कारण इसमें कमी करना आवश्यक था। (३) पौंड पावनों को युद्ध सम्बन्धी ऋण 
समभते हुए भारत को चाहिए कि इन्हें अ्रमेरिका की भाँति माफ कर दे । (४) युद्ध 
काल में रपये की विनिमय दर क्षत्रिम रूप से ऊंची रखी गई थी, जिससे पौंड पावनों 
में इतनी वृद्धि हो गई है । ु 

इत तर्कों में कट्टु सत्यता थी, परन्तु भारत की ओर से यह कहा गया था कि 
(१) भारत ने यह ऋण स्वेच्छा से नहीं दिया था। यह उससे जबरदस्ती लिया गया 
था। अन्यथा इतने बड़े ऋणों का देना भारत की क्षमता से बाहर था। (२) इसके 
झ्रतिरिक्त इस ऋण के पीछे भारतवासियों का महान्‌ त्याग तथा उनके घोर प्र,थिक 
कष्ट छिपे हुए थे, इसलिये इसका रद करना अथवा कम कर देना न्यायपूरां नहीं था। 
(३) भारत को अमेरिका की तरह इज्धलेंड से पौंड पावनों का भ्ुगतान नहीं मांगता 
चाहिए। यह तक॑ भी नन्‍्यायरहित है, क्‍योंकि भारत और अमेरिका की आर्थिक स्थित्ति 
में जमीन आसमान का श्रन्तर है। (४) रुपये का मूल्य भले ही ऊँचा रखा गया हो, 
लेकिन इड्धलेड व मित्र राष्ट्रों को तो सामान नियन्त्रित मृल्यों पर ही सप्लाई किया 
गया था। (५) पोंड पावने हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इसके आधार पर हम 
स्टॉलग क्षेत्र से मशीनें श्रादि मँगा सकते हैं, जो कि हमारे आर्थिक विकास के लिए 
बहुत आ्रावश्यक हैं । 

काफी लम्बे काल तक इस विषय पर तके-वितक॑ चलता रहा और अनेक 
रीतियों से इड्धलेंड इस ऋण के भुगतान को टालता रहा। भारत ने पौंड पावनों का 
प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद्‌ ([760796079] (00७७7"ए (/0768/0768) के 
सम्मुख भी अस्तुत किया, परन्तु उसने इस पर विचार करने से इन्कार कर दिया । इसी 
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परिषद्‌ में इड्डलेंड के प्रोतनिधि लाई कीन्ज ने बड़े स्पष्ट गब्दों में यह विश्वास दिलावा 

[कि इजड्जलेंड अरने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप में निभाने को तैयार था और पौंड 
पावनों के घटाने अथवा रह करने का प्रदन ही नहीं उठता था । इड्नलेंड ने इस दायित्त्व 
को भली-भांति निभाया है ओर अब हमारे पड पावने घीरे-घीरे उन्रा 


री 


तहोंच्हेदहे। 
युद्धोत्त काल सन १६४४-४६--१६ ५८-५६ 

भारतीय चलन पद्धति की युद्धकालीन प्रवृत्तियाँ बुद्धोत्तर काल में नी बनो रहों 
ग्रौर इस काल का इतिहास साधारणतया पुराने ही इतिहास का एक्र अगला पृष्ठ है 
चलन पद्धति के सम्बन्ध में भारत की प्रमुख घटनाएं मुद्रा-क्रोप की सदस्यता, भारत 
सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति, रुपये का अवमूल्यन, रिजर्व बेंक और इन्पोरियल 
बेंक का राष्ट्रीयकरण, व्यापाराशेष का सन्तुलन, कीमतों यें ६मी की प्रवृत्ति और 
हीनाथ॑ प्रबन्ध ([286760 फ्रंत9700779) है। इसी काल में दो और भी महत्त्वपूर्ण 
घटनाएं हुई हैं, अर्थात्‌ पांड पावनों का भुगतान और भारत की पच-वर्षोय योजनाएं । 
प्रथम योजना के आरम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि इस मंद से २६० करोड़ 
रुपये निकाले जायेंगे । वास्तव में पौंड पावनों का उपयोग बहुत कम हो पाया है ओर 
दूसरी योजना में इस मद से लगभग २०० करोड़ रुपया निकाल लेने का अनुमान है। 
प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :-- 
(]) रुपये का अवमूल्यन ओर उसके प्रभाव-- 

भारतीय रुपए के अ्रवमूल्यत का संक्षिप्त अध्ययत अध्याय ८ में किया जा 
चुका है। प्रस्तुत अध्याय में इसके परिणामों का विस्तृत अध्ययन किया जायगा। 
१८ सितम्बर सन्‌ १९४६ को ब्रिटिश सरकार ने अकस्मात्‌ ही स्टॉलिग का अवशृल्यन 
कर दिया, जिसके कारण उसका डालर मुल्य ४०३ डालर प्रति पड से घटकर 
केवल २"८० डालर रह गया। ब्रिटेन ने यह निर्णय इतनी श्वीश्नतापूर्वक किया था 
कि राष्ट्रम्डल ((/0777707 फ6७)॥४))) देशों को इसका पहले से कुछ पता नहीं लग 
पाया था । ब्रिटेन ने अवसुल्यन प्रधानतया इस कारण किया था कि डालर देशों के साथ 
उसके व्यापाराशेष का घाठा बहुत ही अधिक था | सन्‌ १६४६ में इस घाटे का अनु- 
मान ६० करोड़ पौंड प्रति वर्ष लगाया गया था। इस घाटे को पूरा करने के लिये 
लगभग सभी प्रयत्न अ्रसफल रहे थे । विवश होकर इड्जडलेंड ने घाटे को दूर करने के 
लिए एक मात्र उपाय के रूप में स्टलिज्ध का अवमृल्यव कर दिया । 


स्टलिग के अवमृल्यत ने भारत सरकार के सम्मुख एक बड़ी जटिल समस्या 
उपस्थित कर दी, जिसने उसे शीक्रतापूर्वक अवमृत्यत के सम्बन्ध में निशुय करने पर 
बाध्य किया । रुपये और स्टर्लिज्न का सम्बन्ध इतना पुराता हो चुका था कि उसे 
भ्रकस्मात्‌ ही तोड़ देता सरल न था । भारत सरकार को यह भय था कि अवमृल्यन 
न करने का उसके विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय रुपये को 


भन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई स्वतन्त्र स्थिति प्रासन थी। दूसरे, अवमृूल्यन न करने से 
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यह भी भय था कि इससे हमारे पौंड पावना ऋण की कोमत में श्रघिक वमी झा 
जायगी । इसके विपरीत झवमूल्यन कर देना भी भय से स्वतन्त्र न था, विशेषकर ऐसी 
दा में जब कि देश में पहले से ही मुद्रा-प्रार था । अवमूल्यन के कारण वस्तुओरों और 
सेवाओ्रों के निर्यात बढ़ जाते हैं, जिससे देश में वस्तुओं और सेवाओं की कमी और 
भी बढ़ जाती | बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ भारत सरकार ने अवमूल्यन का हो 
निरंय किया, वच्यपि पड़ौसी देश पाकिस्ताव ने यह निश्चय किया कि अरवमूल्यन नहीं 
किया जायगा । 


बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का निणंव ठोक ही था;-- 


( १ ) व्यापाराशेष की स्थिति में सुधार--श्री चिन्तामरिण देखमुख् का 
विचार है कि सन्‌ १६४६ के पश्चात्‌ हमारे व्यापाराशेष में जो सुधार हुआ उसका 
प्रमुख कारण अ्रवमूल्यन ही है । सित्तम्बर सन्‌ १६४९ और जून सन्‌ १६५० के बीच 
के काल में व्यापाराशेष का घादा १७२ करोड़ रुपया कम हो गया था, परन्तु वास्त- 
विकता यह है कि इस सुधार का एक्रमात्र कारण अवसुल्यन ही नहीं था, प्रत्युत 
आयातों पर लगाये हुए प्रतिबन्ध भी थे। सन्‌ १६५०-५१ में तो व्यापाराशेष का 
घाटा केवल ४ करोड़ रुपया ही रह गया, परन्तु भ्रगले वर्षों में घाटे में फिर वृद्धि हुई 
और सन्‌ १६५२-५३ में यह २३२"६२ करोड़ रुपये तक पहुँच गया | हाल के वर्षों 
में घाटे की वृद्धि का प्रमुख कारण यह रहा है कि कोरिया की लड़ाई के उपरान्त 
व्यवसायिक मन्दी आरम्भ हो गई और कच्चे मालों की कीमतों के गिरने के कारण 
हमारा निर्यात व्यापार भश्रधिक कम हो गया । सन्‌ १६५६-५७ के वर्ष में व्यापाराशेष 
का घाटा २४० करोड़ रुपया रहा था। सम्पूर्ण स्टलिज्ल क्षेत्र को तो अवमृल्यन से 
लाभ ही हुआ है। भारत के व्यापाराशेष का घाटा डालर देशों के साथ सन्‌ १६४६ में 
५३ करोड़ के बराबर था, परन्तु सत्‌ १९५० में इसके विपरीत उसे २६ करोड़ रुपये 
की बचत रही थी । 


( २) आन्तरिक मुल्य-स्तर में उठान--अवशुल्यन के पश्चात्‌ कीमतें 
ऊपर उठवी शुरू हुई । सितम्बर में सन्‌ १६४६ में थोक कीमतों का निर्देशांक ३६० 
था, जो अग्र ल सन्‌ १६४१ में ४५८ तक पहुँच गया था, परन्तु श्रप्रेल सत्‌ १६५३ में 
यह गिर कर फिर ३४३ पर आ गया था और तबत्र से फिर इसकी प्रवृत्ति ग्रिरने की 
ओर ही रही थी । यद्यपि सितम्बर सन्‌ १६९५६ से अ्रब॒ तक कीमतें फिर नि न्तर बढ़ 
रही हैं । 

( ३ ) भारत ओर पाकिस्तान के व्यापारिक सम्बन्धों में खिचाव-- 
अवमूल्यत का एक बड़ा परिणाम भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक सम्बन्धों के 
खिचाव के रूप में भी प्रकट हुआ । अ्रवसमूल्यन न करने के कारण पाकिस्तानी रुपये की 
कीमत २ शिलिग १५६ पेंस या (*४४ भारतीय रुपये के बराबर हो गई। भारत 
सरकार ने पाकिस्तानी रुपये की इस नई दर को स्वीकार करने से अस्वीकार कर 
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दिया, जिसके फलस्वरूप दोवों देशों के बीच व्यापार स्थगित हो गया, परन्तु जब 
प्रत्तर्राष्टीय मुद्रा-कोप ने पाकिस्तानी रुपये की इस नई दर को स्वीकार कर लिया तो 
भारत सरकार ने भी सन्‌ १६५१ में इस दर पर पाकिस्तान से एक लम्बालवोड 
व्यापार समझोता कर लिया | सब कुछ होते हुए भी दोनों देशों वा पारस्परिक व्या- 
पार उन्नति न कर सका | यह स्थिति अब तक भी बनी हुई है, यद्यपि प्रब पाकिस्तान 
ने भी अपने रुपये का अवसूल्यत कर दिया है। 

(४ ) डालर देशों से निर्यात व्यापार में दृद्धि-- विगत वर्षों में डालर 
देशों से हमारा निर्यात व्यापार बरावर बढ़ता गया है ओर व्यापाराणेप में सनन्‍्तुनन ही 
नहीं, आधिक्य की भी थोड़ी सी प्रवृत्ति है। एक बड़े अंश तक यह स्थिति अवमूल्यन 
का ही परिणाम है, यद्यपि इस पर ग्रन्य बातों का भी प्रभाव पड़ा है | 

(५) पॉड पावने के मुल्य में कमी--भारत ने ब्रवमुल्यन हे पश्वात्‌ अपने 
पौंड पावनों का जितना भाग डालर क्षेत्र में व्यय किया उसका मूल्य ०५? कम 
हो गया । 

(६) विदेशी ऋणों के भार में वृद्धि--भारत ने विश्व वेंक से जो ऋण 
लिया है उसका रुपया-मूल्य अवमूल्यन के कारण बढ़ गया है । 

(७) आाथिक विकास में बाधा -देंश के आथिक विकास के लिए हम 
डालर क्षेत्र से मुख्यतः पूंजीगत वस्तुयें मेँगाते हैं ।इनके लिये हमें अब २०५०७ 
ग्रधिक देना पड़ता है। इस प्रकार हमें विवश होकर अपनी कुछ विकास योजनायें 
स्थगित करती पड़ी हैं । 

यद्यपि अब अवमूल्यत और उसकी वांछतीयता से सम्बन्धित वाद-विवाद 
पुराना पड़ चुका है, किन्तु फिर भी कभी-कभी रुपए के पुनमू ल्यन के प्र को उठा 
कर इसे फिर से जीवित कर दिया जाता है। 

0) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना और रुपया-स्टलिज्ञ का रूम्बन्ध 
विच्छेद्‌ू-- 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्धोत्तर काल की सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण मौद्रिक घटनाएं 
प्रत्तर्रष्ट्रीय मुद्राकोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण और विकास बेंक़ की स्थापना है । 
मुद्राकोष ते मार्च सन्‌ १६४७ से अपना कार्य आरम्भ कर दिया। भारत सरकार ने 
प्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-परिषद्‌ के सम्मुख, जिसकी सिफारिशों के फलस्वरूप उपरोक्त दोनों 
संस्थाए' स्थापित हुई थीं, दो प्रस्ताव रखे थे :--एक तो, यह कि उसे मुद्रा-होष की 
कार्यकारिणी में एक स्थाई जगह दी जाय श्रौर दूसरी, यह कि पौड-पाववा ऋरा का 
भुगतान मुद्रा-कोष के कार्यों में सम्मिलित कर लिया जाय । परियद्‌ ने दोनों ही प्रस्ताव 
प्रस्वीकार कर दिये थे, ग्रतः भारत में काफी लम्बे समय तक वाद-विवाद चलता रहा 
है कि मुद्रा-कोष की सदस्यता ग्रहण करना कहाँ तक उपयुक्त था, परन्तु अन्त में भारत 
सरकार ने मुद्रा-कोष की योजना में सम्मिलित होकर उसकी प्रारस्भिक सदस्यता प्रात 


कर ली । भारतीय निर्णाय पर सबसे बड़ा प्रभाव इस बात का पड़ा था कि मुद्रा कोष 
की सदस्यता के द्वारा विश्व बेंक की सदस्यता का अवसर मिलता था। 


मुद्राकीप की सदस्यता के कारण भारत सरकार को रुपये को कीमत स्वरा 
में घोषित करनी पड़ी । ८ श्रप्रेल सन्‌ १६४७ को हयये ओर स्टलिंग का वैधानिक 
सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया और रुपए को कीमत स्वृतन्त्र रूप में ०"२६५६० १ 
ग्राम सोना रखी गई । परन्तु स्मरण रहे कि स्वर्ण में रपए की यह कीमत १ शिलिंग 
६ पेंस प्रति रुपया की विनिमय दर के आधार पर ही निर्धारित की गई थी । व्यवहार 
में रुपये और स्टर्लिज् का पुराना गठबन्धतन पहले की भाँति ही बना रहा है । 
(गा) रिजव बेंक ओर इस्पीरियल बेक का राष्ट्रीयकरण-- 

रिजवं बेंक के राष्ट्रीयवरणा की माँग बहुत पुरानी है । जब इस बेंक की स्था- 
पना पर विचार ही किया जा रहा था तो उस्त समय भी कुछ लोगों ते आरम्भ से हो 
इसे एक सरकारी बेंक के रूप में खोलने के सुझाव दिये थे, परन्तु सन्‌ १६३४ के 
एक्ट में बेंक को एक व्यक्तिगत बेंक के रूप में स्थापित करने का निश्चय किया गया। 
सन्‌ १६४६-४७ में इसके राष्ट्रीययरण की माँग फिर रखी गई और श्रन्त में सन्‌ 
१९४७-४८ के बजट में राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था को सम्मिलित कर लिया गया और 
१ जनवरी सन्‌ १६९४६ से रिजवं बेंक एक राष्ट्रीय संस्था बन गई। अंशधारियों के 
अंद सरकार ने खरीद लिए और प्रत्येक १०० रुपये के अंश के बदले ११८ रुपये १० 
ग्राने देना स्वीकार किया। इस राशि का भ्रुगतान इस प्रकार किया गया कि १८ रुपये 
१० आने तो नकद दे दिये गये और अगले १०० रुपये के लिए ३९% ब्याज का सरकारी 
बाँड (30780) दे दिया गया । राष्ट्रीयररण के साथ ही साथ बैंक सम्बन्धी नियमों 
में भी आवश्यक संशोधन कर दिये गये । | 

पहले रिजव॑ बेंक का यह कत्त व्य था कि वह निश्चित दरों पर रुपये के बदले 
में स्‍्टलिज्न खरीदा और बेचा करती थी, परन्तु अत्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सदस्यता 
के परचातु यह स्थिति बदल गई और बेंक सम्बन्धी नियमों में ऐसा परिवतन कर दिया 
गया है कि मुद्रा-कोष द्वारा निश्चित दरों पर रिजव॑ बेंक रुपये के बदले में कोई भी 
विदेशी मुद्रा खरीद और बेच सकती है । 

इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयवरण की माँग भी अन्त में स्वीकार कर ली गई. 
और उसे १ जुलाई सन्‌ १६५४ से सरकारी अधिकार में ले लिया गया है। अब उसका 
नया नाम स्टेट बेड श्रॉफ इण्डिया है। राष्ट्रीयकरण के पश्चातु इसका सक्भूठन एक 
नये आधार प्र किया गया है । 
(५) व्यापाराशेष का सन्तुलन ओर कीमतों की कमी-- 

सन्‌ १६४८ तथा उसके पहले काल में भारत का व्यापाराशेष अधिके असन्तु- 


लित रहा है । युद्ध॑त्तर काल में देश्ष में खाद्यान्न की भारी कमी को दूर करने और 
मुद्रा प्रसार की स्थिति को सुधारने के लिए आयातों के सम्बन्ध में उदारता की नीति 


[ ४६३ 


दर 


प्रपनाई गई थी । साथ ही, देश के झ्राथिक जीवन की उन्नति तथा चालू विक्रास 
योजनाओ्रों की सफलता के लिए भी सरकार को मशीनरी, आवश्यक कच्चे माल तथा 
प्रन्य वस्तुएं विदेशों से मंगानी पड़ी थीं। यही कारण है कि भारत को व्यापाराशेप 
पर घाटा होने लगा, यद्यपि युद्ध-काल में बराबर बचत हो रही थी । सन्‌ १६४६ में 
अवमूल्यन के पश्चात्‌ इस स्थिति में कुछ नुधार हुआ और अगले वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६५० 
में डालर देशों के साथ होने वाले व्यापार में थोड़ी सी बचत हुई। भारत सरकार ने 
झ्रायातों पर प्रतिबन्ध लगाना तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देना आरम्भ कर दिया। 
वतंमान स्थिति यह है कि कोरिया युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ कीमतें फिर गिरी हैं 
झ्ौर सन्‌ १९५३ में हमारा व्यापाराशेष फिर प्रतिकूल हो गया था। सन्‌ १६४३-५४ 
में भी स्थिति में विशेष परिवर्तंत नहीं हो पाया है। वाद के वर्षों में यह घादा कम 
होता गया है। मार्च सन्‌ १६५६ में इसका अनुमान केवल ६२ लाख रुपया था। 
सितम्बर सन्‌ १६५७ का अनुमान यह है कि घाटे की मात्रा बहुत बढ़ गई है और ६ 
महीने में ३५५ करोड़ रुपये हैं। दूसरी योजना के काल में घाठा फिर बराबर बढ़ 
रहा है। 

विगत वर्षों की एक महत्त्वपूर्ां घटना कीमतों में बढ़ने की एक सामान्य प्रवृत्ति 
रही है । सन्‌ १६५०-५१ में बचत का बजट बनाने का काय आरम्भ हो गया था और 
अमरीका से प्राप्त हुआ गेहूँ भारत ने बेच दिया था । इसके अतिरिक्त सन्‌ १६५१ में 
रिजवं बेंक ने देंक दर को ३९% से बढ़ा कर ३३९७ कर दिया था । इन सबका परि- 
खाम यह हुआ था कि सोने ओर चाँदी की कीमतों में भारी परिवत॑न हुए । मार्च 
सन्‌ १६५२ में सोने की कीमत ११४ रुपये प्रति तोला से घट कर ७७ रुपए पर पहुँच 
गई । इसी प्रकार मार्च सन्‌ १९१५१ झोर सन्‌ १६५२ के बीच चाँदी की कीमतें १"६८ 
रुपया प्रति तोला से गिरकर १"३६ रुपया प्रति तोला रह गई । राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ 
रिजवं बेंक साख तथा कीमतों के नियन्त्रण का कार्य अधिक सप्रभाविक रीति से कर 
रही है । दूसरी पंच-वर्षीय योजना में सरकार ने कीमतों की स्थिरता बनाये रखने की 
नीति अपनाई है | योजना में हीनाथ॑ प्रबन्ध के कारण मुद्रा-प्रसार का भय है। भारत 
सरकार की तीति यह भी है कि योजना काल में कृषि उपज की कीमतों को घटने न॑ 
दिया जाय, चाहे इसके लिए कृत्रिम उपाय ही क्‍यों न किए जाए । दूसरी योजना के 
काल में कीमतें निरन्तर ऊपर की ओर जा रहो हैं झोर मुद्रा-प्रसार का भय पुनः 
सम्मुख है । 
(५) पोण्ड पावना ऋण का भ्ुगतान-- 

युद्धोत्तर काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना ब्रिटिश सरकार द्वारा पौण्ड पावता 
ऋण का भुगतान भी है । समय-समय पर किये गये समभोते इस प्रकार हैं:--- 


( अर) जनवरी सन्‌ १६९४७ का समझौता--आरम्भ में भारत और ब्रिटेव 
मु०च०अ०, (३२) . 


धंध्८ | 

के बीच जनवरी सन्‌ १६४७ में यह समझौता हुआ कि भारत अपती श्रावश्यकता की 
वस्तुए स्टरलिछ् क्षेत्र से खरीद सकता था ओर यदि उसे डालर क्षेत्र से भी वस्तुए' 
मंगाने की आवश्यकता पड़े, तो वह पोंड पावनों को डालर में परिवर्तित कर सक्नता 
था। परन्तु शीघ्र ही इद्धलेंड और अ्रमरीका के बीच एक नवीन श्राथिक समझौता हो 
गया, जिसने स्थिति में इतना परिवर्तत कर दिया कि उपरोक्त समझौते के अनुसार 


कार्य न हो सका । 

( आ ) अगस्त सन्‌ १६४७ का समझोता--१४ अगस्त सन्‌ “६७७ को 
भारत और इड्जलेंड के बीच एक नया समभौता हुआझ्ना, जिसके अनुसार हमारे पोंड 
पावनों के दो खाते खोले गये :-प्रथप्र, चालू, खाता और दूसरा स्थिर खाता । बातू 
खाता ८५६'६ करोड़ रुपए से खोला गया, जिसमें से केवल ३ करोड़ रुपए दुर्लभ मुद्रा 
की प्राप्ति के लिए किया जा सकता था। नये पौण्ड पावनों की कमाई भी इसी में जमा 
होनी थी । स्थिर खाते में शेष १,४६६"६ करोड़ रुपए जमा किये गये | इसका उपयोग 
विदेशी पू जी, प्रॉवीडेन्ट फण्ड और पंशन आदि का भुगतान करने के लिए किया 
जायगा । परन्तु कोई निश्चित आयात योजना न होने के कारण भारत इस काल में 
' परी राशि को निकालने में असमर्थ ही रहा । 

( इ ) जुलाई सन १९४८ का समभोता--पहिले समभझौते का भश्रन्त होते 
ही एक नवीन समभझोता किया गया, जिसकी दार्तें १५ जुलाई सन्‌ १६४८ को प्रकाशित 
की गई । इस समभौते को प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार थीं :--- 

( १ ) अप्रेल सत्‌ १६४७ को भारत सरकार ने इज्जलेंड द्वारा छोड़े हुए कु 
फोजी सामान को अपने भ्रधिकार में ले लिया । इसकी कीमत १३३३ 
करोड़ रुपया तय की गई और यह ॒राशि हमारे पौंड पावनों में से 
घटा दी गई। इस प्रकार इस माल की कीमत का भुगतान हमने अपने 
पोंड-पावचा ऋरणा में समायोजन करके कर दिया । 
भारत सरकार द्वारा इद्धलेंड को पुराने अंगरेज अधिकारियों के उत्तर- 
वेतन के रूप में जो राशि दी जाती थी उसके चुकाने के लिए भारत 
सरकार ने इड्जलेंड की सरकार से एक वाषिकी (॥77प४४५) खरीद 
ली । इस प्रकार व'षिकी के रूप में इन उत्तर-वेतनों का मुल्य १६४ 
करोड़ रुपया निश्चित किया गया। यह राशि भी पॉौंड पावनों में से 
तिकाल दी गई ॥;इसी प्रकार प्रान्तीय- सरकारों के अ्रधिकारियों दे 
उत्तर-वेतनों की वाषिकी की कीमत २७ करोड़ रुपया तय हुई, श्रत 
२२४ करोड़ रुपया इस मद पर पौण्ड पावनों में से कम किया गया। 
( ३ ) पिछले समभझोते के अनुसार भारत को १६१ करोड़ रुपयों के पौंड 

पावने लेने का अधिकार मिला था, परन्तु वास्तव में केवल ४ करोः 
रुपयों का ही माल लिया गया | नये समभौते में भारत सरकार के 


नली आन 
पं 
बता 
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शेप १०७ करोड़ रुपये के पौंइ-पावने निकालने का अधिकार फिर से 
दें दिया गया। इनके अतिरिक्त अगले ३ वर्षो अर्थातु ३० जून सन्‌ 
१६४५१ तक इच्जलेंड ने इतनी ही कीमत के पौंड-पावने और देने का 
वचन दिया। इस प्रकार हमें तीन साल के भीतर कुल्न मिला कर 
२१४ करोड़ रुपए निकालने का अधिकार दिया गया। इस समभौते 
के समय पोण्ड पावना ऋरा की कुल कीमत १,५५० करोड़ रुपया 
श्रॉकी गई थी, जिसमें से १३३ करोड़ रुपया फौजी सामानों, २१४ 
करोड़ रुपया उत्तर-वेतनों की वापिकी तथा १२६ करोड़ रुपया 
पाकिस्तान के हिस्से के रूप में निकाल दिया गया था। इस प्रकार 
कुल १,०६७ करोड़ रुपए के पौंड-पावने बचे थे, जिसमें से २१४ 
करोड़ रुपए की राशि अगले तीन वर्षों में निकाली जा सकती थी | 


समभोौते में यह भी तय किया गया कि एक वर में केवल २० करोड़ रुपए की 
राशि ही डालर तथा दृघरी दुलंभ मुद्राप्नों में ली जा सकती थी । 


(ई) जुलाई सन्‌ १६४६ का समोता--उपरोक्त समभौते के जीवन-काल में 
ही एक नए समभोते की आवश्यकता भ्रनुभव हुई, क्योंकि ब्रिटेत के पास डालर का प्रभाव 
प्रधिक था । इस समभोते में भारत को सन्‌ १६४८-४९ के लिए ८१० करोड़ पौंड 
दिए गये श्र सन्‌ १६४६-५० तथा सन्‌ १६५०-५१ के लिए प्रति वर्ष ५ करोड़ पौंड 
मिलना निश्चित हुश्ना । इसके अतिरिक्त खुली शअनुज्ञापन व्यवस्था (0960 0७श९ओं 
]॥08786) के अ्न्तगंत मंगाये गये पिछले माल की कीमत छुकाने के लिए ५ करोड़ 
पौंड ओर दिये गये । डालर की कमी को दूर करने के लिए भारत को केन्‍्द्रोय कोष 
((७879/! प6867 ए€४) में से १४ या १५ करोड़ डालर लेने का अधिकार दिया 
गया ओर यह भी आज्ञा मिली कि वहु विश्व बेंक से डालर ऋण लेकर कितना भी 
“माल खरीद सकता था, परन्तु भारत सरकार से यह वचन ले लिया गया कि अगले 
वर्षों में भारत सरकार ग्रपने डालर आयातों में २५०८, की कमी कर देगी । इस सम- 
भोते की शर्ते भारत के दृष्टिकोश से काफी उदार थीं, जिसके कारण इज्जलेंड में वहाँ 
की लेबर सरकार की आलोचना भी हुई थी । 


( उ ) सन्‌ १९४५२ का समभौता--5 फरवरी सव्‌ १६५२ की अन्तिम 
जाँच के परचात्‌ यह ज्ञात हुप्ना था कि उस समय हमारे पास ५७ करोड़ पौंड अथवा 
७६१ करोड़ रुपयों के पौंड-पावने शेष रहे थे । उस समय ब्रिटिश सरकार से एक नया 
समभझोता किया गया, जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि ३० जून सन्‌ १६५७ तक्क 
ब्रिटिश सरकार प्रति वर्ष ३१५ करोड़ पौंड चुकायेगी । इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था 
की गई है कि ३१ करोड़ पौंड की एक ऐसी राशि खाता नं० १ में रखी जायगी जिसे 
भारत केवल संकट-काल में ब्रिठिश सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके निकाल 
सकेगा। व्यवस्था इस प्रकार थी कि इस समझौते की अवधि समाप्त होते ही सन्‌ 


पू०७० हू 


१६५७ में शेष राशि के लिए नया समभौता किया जाय । प्रथम पंच-वर्षीय योजना 
में भारत सरकार ने पॉड-पावना खाते से २६९० करोड़ की राशि निकाल कर योजना- 
काल अर्थात्‌ सन्‌ १६११-५६ में योजना पर व्यय करने का निश्चय किया था। वास्तव 
में बहुत ही कम राशि प्रथम योजवा काल में इस मद में से निकाली गई थी। जून 
सन्‌ १६५४ में ७४४ करोड़ रुपए के पॉौंड-पावने वेष थे, जिसके आधार पर सन्‌ 
१६५५-५६ में भी कोई ७४८ करोड़ रुपए की 'राशि इस मद में बची हुई थी। हफरे 
पंच-वर्षीय आयोजन में इस मद से २०० करोड़ रुपए को राशि निकाल लेने का 
प्नुमान है । 

पिछले वर्षों में रिजव॑ बेंक के पास पौंड-पावने की रकम के खाते में निम्न शेष 


रहे हैं :-- 


मार्च सन्‌ १६५२ ७२३ करोड़ रुपये 
माई सन्‌ १६५२३ अर 5 आई 
जून. सन्‌ १६५४ जद ३, जो 
दिसम्बर सन्‌ १६५५ पे ३. 
मार्च सन्‌ १६९५६ ७४६९ 39 है 
तवम्बर सन्‌ १६४६ शंडंरे , 5४ 
जनवरी सन्‌ १६५७ शी 34 पु 
मई सन्‌ १६५७ डएि६पि +»9 - ४ 


इस प्रकार अभी तक हमारे पौंड-पावना खाते में काफी रकम शेष हैं। स्मरण 
रहे कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में पाँच वर्षों में इस खाते में २०० करोड़ 
रुपये की राशि को निकालने का भ्रस्ताव है, जिस आधार पर लगभग ४० करोड़ रपये 
की राशि प्रति वर्ष निकाली जायगी । वास्तविकता यह है कि हम अपने पौंड-पावने 
शेषों का भज्नी-भाँति उपयोग नहीं कर पाये हैं। प्रथम योजना वाल में निर्धारित २६० 
करोड़ रुपये की राशि निकालने के स्थान पर केवल ४३ करोड़ रुपये की राशि निकाली 
गई थी । दूसरी योजना के प्रथम रे वर्षों का अनुभव भी कुछ इसी प्रकार का है । 
(५]) मारत विमाजन का मुद्रा व चलन पर प्रभाव-- 

१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को स्वतन्त्रता के साथ-साथ भारत का भारतीय 
संघ तथा पाकिस्तान में बेंटवारा हो गया। इस बँटवारे में देश की चलन का भारत प्रौर 
पाकिस्तान में १३ और ३ के अनुपात में विभाजन किया गया। विदेशी ऋणों के. 
भुगतान की समस्त जिम्मेदारी भारत ने अपने ऊपर ली और पाकिस्तान ने अपने. 
हिस्से की राशि भारत को किद्तों में चुकाने का वचन दिया, परन्तु पाकिस्तान पे 
वायदा पूरा करने को अभी तक तो कोई आजा नहीं हो पाई है , उस देश का सामान 
ब्यवहार झन्रुता का है और वह उचित तथा अनुचित रीति से भारत को हानि पहुँचाना 
चाहता है। भ्रविभाजित भारत के ऋण को चुकाने का उत्तरदायित्व भारत ने प्रपरे 
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कपर लिया था, परन्तु पाकिस्तान ने झभी तक भी अपने हिस्से की किश्त नहीं चछुकाई 
है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को जो पानी और विजल्नी सम्जाई की गई है उत्तकी 
कीमत भी उसने नहीं चुकाई है । 


(श|) भारतीय रुपये के पुनप्तू ल्यन का प्रश्न (२९९४ प्रब्वस०पो)-- 

१्८ सितम्बर १६४६ को स्टॉलिग और रुपये का तथा अन्य इ्डलिय क्षेत्रीय 
मुद्राओ्रों का अवसुल्यन किया गया था | इसके एक वर्ष बाद ही रुपये के पुनमृ ल्यन की 
चर्चा होने लगी । पुतम्‌ ल्यन के पक्ष एवं विपक्ष में निम्न तर्क दिये गये थे:--- 
पुनमू ल्यन के पक्ष में तके-- 

पिछले कुछ दिलों से कुछ व्यक्तियों ने यह विचार प्रकट हिया है कि भारतीय 
रुपये का पुतम्‌ ल्यल करके उसको विदेशी कीमत में वृद्धि करती चाहिए। इस मत के 
पक्ष में निम्न तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं--- 

(१) आयात वस्तुओं के मूल्य में कमी होगी--इसक्े द्वारा आवश्यक 
ध्रायातों, जैसे-- खाद्यान्न, मशीनों और जरूरी कच्चे मालों की कोमत घट जायगी । 

(२) निर्यात व्यवहार बढ़ेगा--इससे हमारे निर्यातों का पहले से अधिक 
मूल्य प्राप्त होगा । इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि हमारे अधिकाँश निर्यात ऐसे 
हैं कि उनकी मांग लगभग बेलोच है ओर कीमतों की वृद्धि के कारण उनकी माँग में 
कोई विशेष कमी हो जाने का भय नहीं है । 

(३ ) आन्तरिक मूल्य-स्तर में कमी--यह कहा जाता है कि सन्‌ १६४६ 
में रुपये के अवमूल्यत के कारण देश में कीमतें ऊपर चढ़ गई थीं। पुनमु ल्यन द्वारा ये 
कीमतें फिर तीचे गिर जायेंगी । द 

( ४ ) पाकिस्तान से सम्बन्धों में सुधार--इससे भारत झौर पाकिस्तान के 
व्यापारिक, आथिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध सुधर जायेंगे ओर दोनों को श्राथिक विकास 
का भ्रच्छा अवसर प्राप्त होगा । 

(५ ) झुद्रा प्रसार पर रोक--ऐसा कहा जाता है कि यदि देझ्ष में मुद्रा- 
प्रसार को नहीं रोका जाता है तो हमारी आर्थिक विकास योजनाग्रों के संचालन में 
कठिनता होगी, क्योंकि इसके कारण एक शोर तो देश के भीतर ओद्योगिक [सम्बन्धों 
में तनाव बता रहेगा और दूसरे, इसके कारण मशीनों, स्थिर यन्त्रों तथा कच्चे मालों 
की कीमत ऊंची हो जायगी, जिससे सरकारी तथा व्यक्तिगत योजनाग्रों का संचालन 
कठित हो जायगा । साथ ही; यह भी कहा जाता है कि कीमतों की स्थिरता को बनाये 
रखना स्त्रयं योजना की सफलता के लिए भी झावश्यक है। योजना के अन्तर्गत जो 
व्यय किया जा रहा है वह स्वयं ही स्फीतिक प्रवृत्तियाँ रखता है । 

संक्षेप में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि रुपयै का पुनम ल्यन देश को 
प्रान्तरिक अर्थ॑-व्यवस्था की रक्षा हेतु उपयुक्त बताया जाता है और मान्यता यह है कि 
इसका देश की बाह्य अर्थ-व्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


५०२ ] 


पुनमू ल्यन के विपक्ष में तके-- 
पुतमू ल्यत के झ्रालोचकों के तक॑ भी महत्त्वपूर्ण हैं, जोकि निम्न प्रकार हैं... 


(१) आयात वस्तुओं के मूल्य में कमी आना आवश्यक नहीं है-- 
रुपयै की मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप आयात की वस्तुओ्रों में जो कमी होने की आ्राजश्ा की 
जाती है उसका होना ग्रावश्यक नहीं हैं, क्‍योंकि विदेशी निर्यातकर्त्ता उनकी कीमतों 
में वृद्धि कर सकते हैं प्रथवा देशी आयातकर्त्ता ऐसा कर सकते हैं | जिन श्रषिकांश 
भ्रावश्यक वस्तुओं का भारत द्वारा आयात किया जाता है ( जैसे खाद्यान्न, मशीनरी 
आादि ) उनकी पूर्ति माँग से कम है श्र उनकी बिक्नो साधारणतया एकाधिकारी संपों 
द्वारा की जाती है। भारत के साथ गृल्य-विभेद सम्भव है । यह कहना अनुपयुक्त न 
होगा कि हमारे आयातों की समस्या उनकी ऊँची कीमत की समस्या नहीं है, वल्कि' 
उनके मिल जाने की समस्या है । 


(२) अन्य देशों के प्रतिरोध का भय--भारत द्वारा पुनर्मूल्यन का 
परिणाम यह हो सकता है कि प्रतिरोध में पाकिस्तान, लड्ढा, बर्मा आदि भी ऐसा 
ही करें। 

( ३ ) निर्यात में कमी होने का भय--यह समझता भी भूल होगी कि 
हमारे अभ्रधिकांश निर्यातों की माँग बेलोच है। कुछ वस्तुओं, जैसे मैंगतीज और प्रबरक 
में तो हमें एक बड़े अंश तक एकाधिकार अ्रवश्य प्राप्त है, परन्तु भ्रव्य सभी में काफी 
प्रतियोगिता है। जूठट के माल की कीमतों को भी बहुत ऊँचा कर देना सम्भव नहीं 
है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रतियोगिता के अतिरिक्त स्थानापन्नों का प्रचलन बढ़ जाने का 
भय है। चाय के विषय में भी ऐसा ही कहा जा सकता है । 


(४ ) व्यापाराशेष का घाटा -भारत के भूतपूर्व वित्त मन्त्रो श्रो चिन्ता- 
मरि! देशमुख ने लोक सभा में बताया था कि उनके अनुमानों के अनुसार यदि रुपये 
की कीमत में १५०८ की भी वृद्धि की गई तो इसके कारण देश के व्यापाराशेष का 
घाटा ५० करोड़ रुपया हो जायया और यदि वृद्धि ३०% होती है तो घाटे की मात्रा 
१३४५ करोड़ रुपये तक पहुँच जायगी। 


(५) राष्ट्रीय सम्मान को चोट--समय-समय पर थोड़ा सा लाभ उठते 
के लिए विनिमय दर में परिवतंन करना दीघंकालीव दृष्टिकोण से बृद्धिमानी नहीं है, 
क्योंकि इससे राष्ट्रीय सम्मान को चोट लगती है। जहाँ तक पूनमूल्यन द्वारा निर्यात: 
से लाभ प्राप्ति का प्रश्न है, वह तो निर्यात कर से भी प्राप्त किया जा सकता है। 


(६) स्टलिड् क्षेत्र के देशों से स्पर्धा में वृद्धि--यदि केवल भारत ही 
रुपये का पूनम ल्यन करता है, तो वह निर्यात व्यापार में स्टरलिड्ज के क्षेत्र के अन्य देशों 
के साथ स्पर्धा नहीं कर सकेगा । इससे उसका निर्यात व्यापार स्टर्लिज्ञ क्षेत्र में व 
प्रमेरिका में भी कम हो जायगा । 
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(७) उद्रानप्रसार रोकने के अन्य साधन भी हैं--मुद्रा-प्रसार के 
दुष्प्रभावों को दूर करने का एक मात्र उपाय रुपये का पुतमू ल्‍्यन हो, ऐसी बात नहीं 
है। वरन्‌ इसके श्रन्य उपाय भी हैं, जैत्े बचत को विकसित करना, करों में वृद्धि, 
मूल्य नियन्त्रण आदि । अ्रत: जब चाहे तद विनिमय दर से खिलवाड़ करना 
नहीं चाहिए । 

श्री देशमुख ने कड़े शब्दों में पुतम्‌ वन का विरोध किया था। उनका विचार 
था कि हमारे लिए इस समय विदेल्षी मुद्राप्नों का प्राप्त करता आावत्रध्यकू है, ताकि 
हमारे व्यापाराशेष के सन्तुलन के अतिरिक्त आवश्यक आयातों का भ्रभाव भी दर हो 
जाय, परन्तु विदेशी विनिमय प्राप्त करने का एक मात्र उपाय यही है कि निर्यात बढ़ाये 
जायें और इसके लिए पुनम ल्यन वाँछनीय नहीं है । पिछले कुछ समय से तो देश में 
वस्तुओं की कोमतें फिर बढ़ने लगी हैं और इसलिये पुनमृ ल्यन का महत्त्व बहुत ही 
कम रह गया। श्री देशमुख ने सरकारी नीति को स्पध)्ट करते हुए कहा था ;:-- अभी 
हम पुनमू ल्यन ने करने का निश्चय कर चुके हैं, क्योंकि देश का हित इसी में है, 
परन्तु इस निर्णय को अन्तिम तथा सवाई नहों कहा जा सकठा है । यदि परिस्यितियों 
में अनुकूल परिवतंन होते हैं तो सम्भव है, भविष्य में हमें इस पर विचार करना 
पड़े |] गे 

.... इस समय तो स्थिति बिल्कुल ही बदल गई है। भ्रव तो सरकार की नीति कृषि 
उपज की कीमतों में कमी रोकने की है। पाकिस्तान ने अपने रुपये का पुनमुल्यन 
करके भारतीय रुपये के पुनमू ल्यत की आवश्यकता लगभग समाप्त ही कर दी है । 


(पा) आथिक नियोजन ओर हीनाथे-प्रवन्धन (8८०म०ां८ एिबिगराणड 
बाते 2८१ स्ृंतरश्लाधंए8)-- 

- सन्‌ १६५१ से भारत में आ्रथिक नियोजन को कार्यशील किया गया है। प्रथम 
पंच-वर्षीय आयोजन में कुल विकास व्यय २,२८६ करोड़ रुपया रखा गया था। सरकार 
का ऐसा अनुमान था कि इस व्यय का अधिकाँश भाग तो करारोपण, सरकारी और 
व्यक्तिगत बचत तथा इसी प्रकार के दूसरे ज्ञीष॑कों से पूरा हो जायगा, परन्तु कुछ अंग 
तक घाटे के बजठों श्रोर विदेशी सहायता पर निभेर रहना पड़ेगा । अनुमान यह था 
कि २६९० करोड़ रुपये के हीनाथ॑ं-प्रबन्धत से काम चल जायगा शोर लगभग १६५ 
करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी । इस हीनार्थ-प्रबन्धन के कारण 
किसी विशेष कठिनाई अथवा भय का अनुमान तहीं लगाया गया था, क्योंकि इस 
राशि के पोंड पावना मद से प्राप्त होने की झाशा थी। बाद के अनुभव से सिद्ध हुम्ना 
है कि अनुमान गलत थे । आशा के अनुसार आय प्राप्त व होने के कारण घाटा शभ्रधिक 
रहा है। सन्‌ १६५४ के अन्त में ही घाठे का सरकारी अनुमान २५० करोड़ रुपये के 
लगभग था, यद्यपि गर सरकारी अनुमान ४००-५०० करोड़ रुपए के आस-पास था । 
प्रथम पद्म-वर्षीय योजना काल में ४०० करोड़ रुपए के आासनास हीनाथ॑-प्रबन्धन 


हुआ है । 


४०४ । 


दूसरे पंच-वर्षीय प्रायोजन में साव॑जनिक क्षेत्र में ४,८०० करोड़ रुपए के व्यय 
का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें से 5०० करोड़ रुपया विदेशी सहायता के रूप में 
मिलने का अनुमात लगाया गया है। १,२०० करोड़ रुपए के हीनाथं-प्रबन्धन का 
अनुमान है श्रौर ४०० करोड़ रुपये के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 
इस राशि पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि शायद हीनार्थ-प्रबन्धन १,६०० करोड़ 
श्पए से भी ऊपर रहेगा। इसमें से कोई २०० करोड़ रुपए की राशि तो पौंड-पावना 
मद से प्राप्त होने का अनुमान है श्रोर यदि ४०० करोड़ रुपए का घाटा अन्य सूत्रों से 
पूरा भी हो जाय तो पाँच वर्ष में फिर भी १,००० करोड़ रुपये के हीनाथ॑-प्रबन्धन की 
आवश्यकता होगी । 


यह विषय विवादग्रस्त है कि हीनार्थ-प्रबन्धन के फलस्वरूप कीमतों में किस हृद 
तक वृद्धि हुई है। १५ अ्रगस्त सन्‌ १६४७ से ३१ मार्च सन्‌ १९५४ तक ६८१ करोड़ 
रुपयों का होनाथं-प्रबन्धन हुआ था । इसमें से २५२ करोड़ रुपया ऐसा था कि उसके 
कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस 
प्रकार की मदों को निकाल देने के बाद भी इस काल में कोई ५० करोड़ रुपए का 


प्रति वर्ष हीनाथं-प्रबन्धन रहा है | निम्त तालिका हीनाथ॑-प्रबन्धन के प्रभाव को स्पष्ट 
करती है ;--- 











बजट | । मुद्रा थीक कोमतों का 
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इस प्रकार इसमें तो सन्‍्देह नहीं है कि होनार्थ-प्रबन्धन नीति के फलस्वरूप 
मुद्रा की मात्रा तथा कीमतों में वृद्धि है, परन्तु इस प्रकार हमारे देश में इसकी सम्भा- 
वना अधिक नहीं है। योजना कमीशन का अनुमान है कि प्रथम पंच-वर्षीय श्रायोजन 
में पाँच वर्षों में ४० करोड़ रुपया प्रति वर्ष का हीनार्थ प्रबन्धन हुआ है, जिसमें से ३५ 
से ४७ करोड़ रुपए तक के हीनाथं-प्रबन्धन में मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्ति न थी । रिजर्व 
बेंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार प्रथम पंच-वर्षीय श्रायोजन में घाटा लगभग २५० 
करोड़ रुपए का ही रहा है। दूसरी पंच वर्षीय योजना के लगभग २०० करोड रुपया 


[ ४०४ 


प्रति वर्ष के हीनाथं-प्रबन्धन की आवश्यकता दिखलाई गई है। यह घाटा और भी बढ़ 
सकता है, यदि योजना व्यय में ४०० करोड़ रुपए के घाटे को पूर्ण करने का कोई 
दूसरा उपाय सफल नहीं होता । 
दूसरी योजना में हीनाथे-प्रवस्धन-- 

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ में ही कीमतों ने ऊपर उठता झारस्भ 
किया । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दूसरी योजना के प्रस्तावित लक्ष्यों को पूरा 
करने के लिए अरब ४,८०० करोड़ रुपये के स्थान पर लगभग ५,५०० करोड़ रुपये की 
ग्रावर्यकता पड़ेगी । इस प्रकार वित्तीय घाठा और भी बढ़ जायगा | उधर हीनाथे- 
प्रबन्धत नीति के फलस्वरूप मुद्रा-प्रसार का भय भी पैदा हो गया है, जिसकी गरम्भीरता 
इस कारण ओर भी बढ़ गई है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन कार्वक्रम प्रावश्यकतानुसार 
सफल नहीं हो पाया है। दिसम्बर सन्‌ १६५६ में राष्ट्रीय विकास परियद्‌ ने हीनार्थ- 
प्रबन्धन को घटाने का सुझाव दिया था । परिषद्‌ का विचार था कि दूसरी योजना के 
पहले तीन वर्षों में शायद २५० करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसताव से हीना्थ-प्रबन्धन 
निभ जाय, किन्तु ततपश्चात्‌ मुद्रा-प्रसार का दबाव इतना बढ़ जायगा कि और प्रधिक 
हीनाथं-प्रबन्धन जश्ञायद उचित न रहे । वास्तविकता यह है कि मार्च सन्‌ १६९५८ तक, 
ग्र्थात्‌ योजना के पहले दो वर्षों में लगभग ६०० करोड़ रुपये का हीनाथे-प्रबन्ध हो 
चुका है। सन्‌ १६५८-५६ के लिए २०४५ करोड़ रुपए के हीनाथ॑-प्रबन्ध की व्यवस्था 
की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हीनाथं-प्रवन्ध॒से इतनन्न मुद्रा-प्रसार का झआारम्भिक 
दबाव अपना वेग समाप्त कर चुका है। भ्राशा यह है कि शायद भविष्य में नियन्त्रित 
तथा सीमित हीनार्थ॑-प्रबन्ध दुखदायी न हो, किन्तु यह श्राश्ा इस विश्वास पर आधारित 
है कि सरकार दूसरी योजना के लिए श्रग्य सूत्रों से आवश्यक वित्त प्राप्त करने में सफल 
रहेगी । श्रब तक योजना की जो प्रगति हुई है उससे तो यही स्पष्ट है कि अन्य सूत्रों से 
ग्रावरयक मात्रा में श्राय प्राप्त न होने के कारण हीनार्थ-प्रबन्धत की और अधिक 
सहायता ली गई है । यही कारण है कि कीमतें भी निरन्तर ऊपर की शभोर उठ 
रही हैं। 


(॥758770[35 
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प)50058 ६6 66०६9 ० छताद फऋ४ए पर 0ा ६98 6870 (७०४४१०ए 
65ए8077- (8879, 3, (०7-, 955 50799«, 957 50599) 
प्‌ए8०७ (76 #5000ए ० कछतावा॥ (पाश॥0ए 5प्र्/॑शशा। धं008 ६06 8३१३- 
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(0278, 3. ०७००9., 958) 
फरभाएओं06 ए]002४ए ६06 छा856800 एताए2700ए 5ए56७ ॥ 5048- 
स्‍0069 ॥ ॥7866. +96 76803 0 6९ए070730 ७&फु०78070 ५9०0 9 *शटाएए 
एॉ808 08 ६098 ०0प767ए ? 7)500595-« (॥२०७]५, 3० (०79., 955) 
नोट लिखिए--घाटे की अ्थ-पूर्ति (0060६- ए798४०ग7ह] । 

(58897, 3. 0०77«, 958) 
द्वितीय महायुद्ध ( १६३६-४५ ) के भारतीय मुद्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का पूर्ण 


विवेचन कीजिए।... (52887, 8. 009-, 957) 
भारत की वर्तमान चलाथ पद्धति की तक सहित परीक्षा (07१009॥ए #रूवथायांग०) 
कीजिए । ' (53887, 5. 0०79., 954) 


सितम्बर सन्‌ १६४६ में किन कारणों से भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ १ इस 
अवसूल्यन से भारतीय आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्टटया सममाइये । 
(0879, 3. 0०99,, 958) 
४४०६७ 8 00६6 07--28ए2/पघ&07 06 (प्राएशा०एफ. 
(8879, 3« (०४०., 954, 56, 58) 
ति0०एछ 48 (06 #च्कथाहुह एथेप8 ए 7४6 75७९७ १6 0४7४76१ ? ५४३६ 
६6 06ए8प०507 ० ६06 उशतींगग 79988 0 50008777067 949 [परढ/- 
8606 १? (-ए8 7685075 ६07 ए0पा' 275 फ़छ, 
(२७. 3. 8., 954) 
47006]0206 (॥6 थं।ठ0 घर 97085 689 078 ६0 06 १९ए०]४५(४07 '0 ६88 
470]97 ए5088 7 949 870 0]5८058 405 6007 0770 ९री४०(३« 
(२०]., 3, ७०0, 3956 ; 528०7, 3. ७०73., 955) 
मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? वतेमान परिस्थितियों में भारतीय रुपये के अवसूल्यन 
के पक्त एवं विपक्ष के तरकों की परीक्षा कीजिए । (588०7, 3. ७०७., 958) 


अध्याय ३० 
भारतीय पत्र-चलन का इतिहास 


(४९ लींशझठतए ० वचतीव्य रिक्ुटल एपालटगटर ) 





न््ि्य्््म््श्ऊ्््_्:प्स्मन्श्््-््््््म्स््सस़चििस्प्य््य्स्वियिस्ट्थ्यस्प्े्स्र्सम्श्ससस्पसपममस््सम्म्म्म्म्म्स्म्मममम्स्मलटभममभका ५०७७४ 


प्रारम्मिक-- 


भारतीय पत्र चलन के इतिहास को तीन कालों (?€८्८वेंडी में बाँठ कर अ्रध्ययन 
किया जा सकता है। ये काल निम्नलिखित हैं :--(]) प्रेप्तीडेन्सी बेंकों द्वारा नोट 
प्रकाशन ( सन्‌ १८०६ से सन्‌ १८६१ तक ); (]]) सरकार द्वारा निदिचत भ्रसुरक्षित 
नोट चलन पद्धति के अनुसार नोटों का प्रकाशन ( सन्‌ १८६१ से सन्‌ १६३४ तक ); 
([]]) रिजवं बेंक श्रॉफ इण्डिया द्वारा आनुपादिक कोष-निब्ि-प्रशाली की स्थापना 
( सन्‌ १६३४ से सन्‌ १६५६ तक ); (9) न्यूवतम्‌ नुद्रा-क्रोप-प्रशाली की स्थापना 
( सन्‌ १६९५६ से सन्‌ १६५९ तक ); (५) वतंमान नोट विर्गम अणाली । 

(|) प्र सीडेन्ली बेकों द्वारा नोट प्रकाशन ( १८०६-१८४६१)-- 

इस काल की मुख्य विशेषतारयें निम्नलिखित हैं : -- 

(१) १६९ वीं शताब्दी से पू्वं भारत में पत्र-मुद्रा चलन का प्रचलन 
नहीं था । 

( २ ) सबसे पहले बेंक ऑफ बद्धाल ने, जिसकी स्थापना सन्‌ १८०६ में हुई 
थी, सरकारी आज्ञानुसार नोटों की निकासी आरम्भ की। तत्पर्चात्‌ सन्‌ १८४० में 
बेंक श्रॉफ बम्बई तथा सन्‌ १८४३ में बेंक आफ मद्रास को भी यह अधिकार दिया 
गया । इस प्रकार सन्‌ १८६१ के पुव॑ इन तीनों प्रेसीडेन्सी बेंकों को नोट निकालने का 
ग्रधिकार था । 








(३ ) इन बेंकों द्वारा नोटों का वाहक की मांग पर भुगतान करना आवश्यक 
होता था । इन नोटों के प्रचलन का क्षेत्र भी साधारणतया कलकत्त , बम्बई तथा मद्रास 
के-शहरों तक ही सीमित था। सरकार द्वारा प्रत्येक बेंक के लिए नोट निर्मम की 
ग्रधिकतम्‌ सीमा निश्चित की गई थी और प्रत्येक बेंक को नोट निर्गंम का एक-तिहाई 
( जो बाद को है कर दिया गया था ) धातु-निधि के रूप में रखना पड़ता था। इन 
बैंकों द्वारा निकाले हुए नोटों को विधि-ग्राह्मता भी प्राप्त न थी । 

(४ ) तीतों प्रेव्वीडेल्सी बेंक अंशधारियों की बेंक थीं और व्यक्तिगत संस्थायें 
थीं, परन्तु इतमें सरकार के भी अ्रंश रहते थे भ्रौर इनके प्रबन्ध में भी सरकार का हाथ 
रहता था। 


पह्रह्द | 


(॥ ) सरकार द्वारा निश्चित, असुरक्षित नोट चलन पद्धति के अनु सार 
नोट प्रकाशन ( सन्‌ १८६१-१६३& ) 


सन्‌ १८६१ में सरकार ने इन नोटों के प्रचलन को बन्द कर दिया ओर नोट 
निर्यमन का कार्य श्रपने हाथ में ले लिया । उपरोक्त वर्ष में पत्र-चलन एक्ट (28967 
(077670ए 2८४) पास किया गया । इसकी मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित थीं 


([ १ ) सरकार ने १०, २०, ४०, १००, ४००, १,००० तथा १० ००० 
रुपए के नोट चालू किए । 


( २ ) प्रारम्भ में देश को कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के तीन निर्गम 
क्षेत्रों ([8576 (7068) में विभाजित किया गया और प्रत्यैक क्षेत्र में निकाले हुए 
नोट केवल उसी क्षेत्र के भीतर विधि-ग्राह्म होते थे । सन्‌ १६१० तक क्षेत्रों की संख्या 
बढ़ा कर ७ कर दी गईं। क्षेत्र विशेष के भीतर ये नोट अपरिमित विधि-पग्राह्म होते 
थे । ऐसे नोटों को प्रत्येक क्षेत्र के केवल प्रधान -कार्यालय पर ही रुपयों के सिक्षों में 
बदला जा सकता था, परन्तु सरकारी भ्ुगतानों को चुकाने के लिए किसी भी क्षेत्र के 
नोटों में भुगतान किया जा सकता था। इस क्षेत्रवर्ती प्रणाली ने नोटों की लोकप्रियता 
में कमी कर दी, भ्रतः श्नेः-झनेः इसे तोड़ने का प्रयत्न किया गया । 


( ३ ) सम्‌ १६०३ में ५ रुपये का नोट सभी क्षेत्रों में श्रपरिमित विधि-ग्राह्म 
बताया गया । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६१० में १० तथा ५० रुपये के नोटों और सन्‌ १६११ 
में १०० रुपए के नोटों को सभी क्षेत्रों में विधि-ग्रह्म कर दिया गया । 


(४ ) इड्जलेंड की नोट निर्गमन प्रणाली के आधार पर सन्‌ १८६१ के नियम' 
में निश्चित विश्वासाश्रित निर्मम प्रशाली (56१ अपतेगर्णं#ए 5ए8७07 0 
५०6 8808) की स्थापना की गई थी । ४ करोड़ रुपयै की कीमत तक के नोट 
सरकारी प्रतिभ्तियों के आधार पर निकाले जा सकते थे, परन्तु इससे ऊपर के प्रत्येक 
नोट के पीछे रुपये के सिक्कों, घातुप्रों ग्रववा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की 
१०००८ निधि आवश्यक होती थी। श्रागे चल कर विभिन्न संशोधनों द्वारा धीरे-धीरे 
विश्वासाधरित निगम की मात्रा बढ़ा दी गई थी और सन्‌ १६१६ में यह २० करोड़ 
रुपया हो गई थी । सन्‌ १८९८ के एक नियम के अ्रनुसार भारत सरकार को यह 
अधिकार दे दिया गया था कि वह निधि का एक भाग सोने में रख ले । इसी प्रकार 
सन्‌ १६०० के एक नियम के अनुसार सरकार निधि का कोई भी भाग लन्‍्दन में रखने 
की अधिकारी हो गई थी, परन्तु रुपये के सिक्कों को लन्दन में रखने का अधिकार नहीं 
दिया गया था। विश्वासाश्रित सीमा के परे १००% निधि की जो व्यवस्था की गई 
थी उसने पत्न-मुद्रा प्रणाली को अत्यधिक सुरक्षा तो अवद्य दे दी, परन्तु इसके 


कारण यह प्रणाली व्ययपुर्णं हो गई, क्योंकि निधि के अधिकाँश भाग को अनुत्यादक 
रूप में रखता झावश्यक था | 


[ ४०६, 


भारत में सन्‌ १८६१ से सन्‌ २६३६ तक झपनाई गई निश्चित असुरक्षित 
तोट निगन प्रणाली के गुण-दोप -- 

इस प्रणाली के श्रमुख घुण--( १) ८ (२ ) परिवर्तनज्नीलता तथा 
( ३ ) अति-निर्गेमन विरोधी रोक थी। साथ ही, इस प्रणाली में कुछ ग्रम्भीर 
दोष भी थे । 

( १ ) स्व-चालकता का अभाव--इसमें स्व-चालकता का गुण न था और 
समय-समय पर विश्वासाश्रवित निर्गनन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए नये-नये 
कानूनों की आवश्यकता पड़ती थी । 

(२) निधि में धातु का भाग अधिक--इसमें बातु निधि का अंश काफी 
ग्रधिक था और उसका अधिकाँश भाग देश के बाहुर ही रखा जाता था । 

( ३ ) कोष-निधि का काषागार में व्यर्थ पढ़े रहना--केन्द्रोय वेंक के न 
होने के कारण सरकार को अपनो कोष-निधि कोपागारों में बन्द करके रखती पड़ती 
थी, जिसके कारण व्यस्त व्यवसायिक काल में घन की कमी अनुभव होने लगती थी | 

(४ ) बेलोंच चलन--इसने देश की चलन प्रणाली को पृरणंतया बेलोच 
बना दिया था। भारत में बेकिंग विकास, मौद्रिक बाजार तथा ब्रिल बाजार के अभाव 
के कारण यह प्रणाली विशेष रूप में अ्रसुविधाजवक थी और आवश्यकता के काल में 
चलन की मात्रा में परिवर्तत करना कठिन होता था। चँम्बरलेन आझायोंग ने अपनी 
रिपोर्ट में पत्न-मुद्रा चलन की लोच तथा लोकप्रियता को बढ़ाने के कुछ सुकाव रखे थे, 
परन्तु इस दिद्या में बहुत सुधार नहीं हो पाया था। 


प्रथम महायुद्ध का पत्र-मुद्रा-चलन पर प्रज्नाव--- 

प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय मुद्रा प्रणाली ने अत्यधिक आ्राकपँण का 
प्रनुभव किया । पहले से ही कागजी नोट बहुत लोकप्रिय न थे। युद्ध का आरम्भ होते 
ही विश्वास में और भी अधिक कमी होने लगी । लड़ाई के पहले ८ महीनों में ही १० 
करोड़ रुपये की कीमत के नोठ खजाने को लौटा दिये गये थे, क्योंकि नोटों को रुपये 
के सिक्कों में बदलने की मांग में भी वृद्धि हुई थी | सन्‌ १६१४ में सरकार ने विश्वा- 
साश्नित निर्गंमन की मात्रा को बढ़ा कर १४ करोड़ रुपया कर दिया और सन्‌ १६१६ 
में वह २० करोड़ रुपया कर दी गई | इसी काल में रुपये के सिक्कों के स्थान पर एक 
तथा दो रुपए के नोट निकाले गये और सरकार ने नोठों को रुपयों में परिवर्तित 
करने के उत्तरदाधित्त्व को स्थगित कर दिया । 


सन्‌ १६१६ की बेबिंगटन-स्मिथ कमेटी की खिफारिशे-- 

युद्ध के पश्चात्‌ बैबिगटन-स्मिथ समिति ने भारतीय चलत प्रणाली की फिर 
जाँच की । इस समिति का विचार था कि भारतीय पत्न-मुद्रा चलन में लोच का भारी 
प्रभाव था । समिति ने इस कमी को दूर करने के लिए दो सुझाव रखे--प्रथम, यहू 
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कि विश्वासाशित निर्गमन के ऊपर ५ करोड़ रुपए के नोटों की ओर अ्रधिक व्यवस्था 
होती चाहिए और यह राशि प्रेसीडैन्सी बेंकों को निर्यात बिलों की आड़ पर ऋरों के 
रूप में मिलनी चाहिए ओर दूसरे, यह कि निधि का धातु भाग कुल पत्र-मुद्रा चलन का 
कम से कम ४०९८ रहना चाहिए | समिति के सुक्राव सरकार ने स्वीकार कर लिए 
और उनके आधार पर नोटों को रुपयों में परिवतंन सम्बन्धी प्रंतिबन्ध भी हटा दिये। 


पत्र-चलन एक्ट सन्‌ १६२३-- 

सन्‌ १६२० के कई छोटे-छोटे नियमों द्वारा भारत की पत्र-मुद्रा प्रणाली में 
कुछ परिवतंन किये गये थे । इन सभी संशोधनों को एक सामूहिक बिल में सम्मिलित 
करके भारत सरकार ने सन्‌ १६९२३ का एक्ट पास किया । इस एक्ट ने पतन्न-मुद्रा निधि 
सम्बन्धी नियमों में निम्नलिखित परिवतेन किए :--- 

( १ ) कुछ निधि का कम से कम ५०% धातु-निधि के रूप में रखना आव- 

इयक बनाया गया। 

( २) शेष निधि को २० करोड़ रुपए की प्रतिभरृतियों के रूप में भारत में 
रखा जा सकता था ओर इससे ऊपर की सारी निधि को अल्पकालीव 
प्रतिभुतियों में, जिनकी समय भ्रवधि १२ मास से अधिक न हो, लन्दत 
में रखना आवश्यक कर दिया गया । 

( ३ ) सरकार को यह अधिकार मिला कि ५ करोड़ रुपए की कीमत तक के 
नोट ऐसे भुनायै हुए विनिमय बिलों की आड़ पर निकाल दे, जिनकी 
परिपक्षता (७/पा४४ए) ६० दिन से अधिक न हो । 

(४ ) भारत सचिव लन्दत में ५० लाख थॉंड के मूल्य से अधिक स्वर नहीं 
रख सकता था। 

सन्‌ १९२१ में तीनों प्रेसीडेन्सी बेंकों को मिला कर इम्पीरियल बेंक बना दिया 

“गया और इसे ही इस प्रकार की ( विनिमय बिलों की झ्राड़ पर ) मुद्रा के निर्गम-का 
धखधिकार दिया मयां। यह स्मरण रहे कि बाद सें यह एक्ट संथोधित रूप में ही 
'कार्यान्वित किया गया । ' 
हिल्‍ल्टन-यंग कमीशन (खनन १६२६)-- 
हिल्टन-यंग आयोग ने भी पत्र-मुद्रा-प्रणाली में सुधार के कुछ सुझाव रखे थे । 
आयोग के सुझाव चार प्रकार के थे :-- (१) एक केन्द्रीय बेंक स्थापित को जाय, जिसे 
'तोट 'निर्गममन का एकाधिकार प्राप्त हो, (२) नोटों को रुपयों में बदलने की जिम्मेदारी 
का अन्त होता चाहिए। (३) पत्र-चलन निधि तथा स्वर्शमान निधि का संघनन 
((20780]08 807) होना चाहिए और (४) भारत में अनुपातिक निधि निर्गम 
प्रणाली की स्थापना होनी चाहिए । 
सन्‌ १६२७ का करेन्सी एक्ट--- 
सन्‌ १६२७ के करेन्सी एक्ट में सरकार ने इनमें से कुछ सुझावों. को. कार्य रूप 
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दे दिया :--(१) देश में स्वर्ण-घा/हमाल स्थापित किया गया, (२) रुपये की विनिमय 
दर १ शिलिंग ६ पैस तय की गई, (३) इश्जलैप्ड ने सन्‌ १६३१ में स्वरामान छोड़ 
दिया, तब से देश में स्टरलिज्र विनिमय मान कायम हो गया ओर वोठों के बदले स्वर्ण - 
पाट देना बन्द कर दिया, (५) किन्तु केन्द्रीय बेंक की स्थायता वा प्रइत स्थग्रित कर 
दिया गया, और (६) देझ्य में ग्रब भी निश्चित असुरक्षित नोट नियंम्र प्रणाली से ही 
काम चलता रहा, उसे बदला नहीं गया । 


(पा) रिजव बेक छोफ इरिब्या हारा ऋनुपातिक कोष निधि प्रणात्ती को 
स्थापना (सन्‌ १६३४-१६१६)-- 

सन्‌ १६३४ में रिजवे बेंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास हुआ, जिसने १ अप्रैल 
सन्‌ १६६४४ से कार्य श्लारम्भ किया। इस अवधि के नोट निर्गम की निम्न मुख्य 
विशेषतायें हैं;--( १ ) भानुपातिक कोष निधि प्रणाली का जन्म सन्‌ १६३४ के रिजवं 
बेंक ऑफ इण्डिया एक्ट पर श्राधारित था । ( २ ) एक्ट के अनुसार नोट निर्गमन का 
एकाधिकार केवल रिजवं बेंक के ही पास है। अन्य किसी व्यक्ति अथवा बेंक़ को ऐसे 
नोटों के निकालने का अधिकार नहीं है जो वाहक (888767) को माँग पर झोधनीय 
हों । रिजव॑ बेंक द्वारा निकाले हुए नोट अ्रपरिमित विधि-पग्राह्म होते हैं और इन पर 
भारत सरकोर की गारन्टी रहती है। दो रुपए के ऊपर के सभी नोटों को रिजवं बेंक 
रुपए के सिक्कों अथवा छोटो कीमत के नोटों में बदलने की गारन्टी देती थी । बेंक के 
' दो विभाग हैं :--अधिकोषण विभाग तथा निर्गमन विभाग । दोनों विभागों को एक- 
दूसरे से पुर्णातया अलग-अलग रखा जाता है और नोटों की निकासी केवल निर्गमन 
विभाग ही करता है। १ अप्रेल सन्‌ १६३४ से भारत सरकार ने नोटों का प्रकाशन 
' बन्द कर दिया है। ( ३ ) सन्‌ १६५६ तक निर्गमनन विभाग के लिए यह आवश्यक था 
कि वह कुल नोटों की कीमत की ४०% निधि सोने के सिक्कों, सोने अ्रथवा विदेशी 
प्रतिभृतियों या विदेश्षी मुद्राप्रों के रूप में रखे । सन्‌ १६४८ के संशोधन के पृ्व॑ विदेशी 
मुद्राओ्नों का अ्रभिप्राय केवल स्टलिज्ध से होता था, परल्तु तत्पश्चात्‌ मुद्रा-कोप के किसी 
भी सदस्य देश की मुद्रा को निधि के रूप में रखा जाने लगा। कुल निधि में से कम से 
कम ४० करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण रखना आवश्यक है। शेष ६०% पत्र-चलन के 
पीछे निम्न प्रकार की आड़ हो सकती है $--- 

( १ ) रुपये के सिक्के तथा सरकारी प्रतिभुतियाँ। 

(२ ) स्वीकृत विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा-पत्र । 


विधान के भ्रनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा कुल आदेयों के २५७७ 
प्रथवा ५० करोड़ रुपये की कीमत से अधिक नहीं हो सकती है, परन्तु विशेष परि- 
स्थितियों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति की पूर्व 
स्वीकृति से इस मात्रा में १० करोड़ रुपए की वृद्धि की जा सकती है। जहाँ तक 
विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों का प्रश्व है, रिजवँ बेंक केवल उन्हीं बिलों अभ्रथवा 
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पत्रों को खरीद सकता था जिन पर किसी अनुसूचित बेंक (86060 वा&0 डिध्णत 
की गारन्टी हो श्र कम से कम एक और आदरणीय पार्टी के हस्ताक्षर हों। प्रतः 
रिजर्व बेंक ने करेत्सी सिद्धान्त के स्थान में बेकिंग सिद्धान्त को अपनाया और सन 
१६५६ तक आनुपातिक कोष निधि प्रणाली के अनुसार नोटों का निर्मम किया । 

व्यवस्था इस प्रकार की गई कि विशेष परिस्थितियों में रिजवं बेंक के निर्गम 
सम्बन्धी नियमों में ढील दी जा सकती है, परन्तु यह केवल निम्त दश्ाओं में किया 
जा सकता था :--( ३ ) शष्ट्रपति से आज्ञा प्राप्त करता आवश्यक है। (3 ) नियमों 
को केवल ३० दिन तक के लिए तोड़ा जा सकता है, यद्यपि इपमें राष्ट्रपति की आज्ञा से 
१५ दिन की और वृद्धि की जा सकती है और (78 ) नियत निर्गम के ऊपर के 
प्रत्येक निगम पर बेंक को एक विशेष कर देना होता है, जिसकी दर ऐसे निर्ममन की 
प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती रहती है। (37 ) जहाँ तक भारत में प्रचलित कागज के 
नोटों का प्रइन है, इस समय १ रुपया, २ रुपया, ५ रुपया, १० रुपया, १०० रुपया 
भ्रौर १,००० रुपए के नोट चालू हैं। १,०००, ५,००० श्रौर १०,००० रुए के 
नोट भी अधिक समय तक स्थग्रित रहने के परचातु १ श्रप्रेल सन्‌ १६५६ से फिर 
ग्रारम्भ किये गये हैं। 
आनुपातिक कोष प्रणाली के गुण-- 

भारत की यह पत्र-मुद्रा चलन प्रणाली अमरीका के संघ निधि बेंक एक्ट 
(#86679] 6867४6 ठक्षातह 3550) पर भ्राधारित थी । इस प्रणाली के प्रमुत् 
लाभ निम्न प्रकार थे--- 

( १ ) देश में अनुपातिक निधि निर्गमन प्रणाली प्रचलित है, क्योंकि कुल 
निर्गेमन का कम से कम ४०० सोने, सोने के सिक्कों अथवा विदेशी 
प्रतिभृतियों में रखा जाता है। 

( हे ) विदेशी प्रतिभुतियों को निधि के रूप में उपयोग करने की व्यवस्था ने 
प्रणाली में श्रक्षिक लोच उत्पन्न कर दी है। इस व्यवस्था के कारण 
विनिमय नियन्त्रण भी सरल हो जाता है । 

( ३ ) देश की चलन निधि को एक ही कोष में एकत्रित कर दिया गया है। 
कई प्रकार के कोषों को रखने की पुरानी अपव्ययी प्रणाली समाप्त कर 
दी गई है, जिसमें कई प्रकार के सुरक्षित कोष रखे जाते थे । 

(४ ) स्वीकृत विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों की आड़ पर नोठ निर्ममन 
की व्यवस्था करके नोट निर्गेमन प्रणाली में और भी अधिक लोच 
उत्तन्न कर दी गई है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस व्यवस्था 
का महत्व अधिक है, क्‍योंकि इसके कारण क्ृषि की फसलों के 
बेचने के अ्रथ॑-प्रबन्ध के लिए सामाजिक वित्त (88988079/! 
#१797708) मिलता रहता है । $ हो 


| भरे 


( ४ ) तिथि सम्बन्धी नियमों में छूट मिल जाते की सम्भावना के छारण 
संब्टफालीन परिस्थितियों के लिए समुचित व्यवस्था हो जाती है, परन्तु 
अतिरिक्त निर्ममन पर बढ़ती हुई दरों में कर लगाने की व्यवस्था 
की गई है, जिसके कारण एक सीमा के परे रिजर्व बैंक के लिए नोट 
निर्यममन अधिक महगा हो जाता है। 


प्रणाली के दोष--- 

यह प्रणाली दोपों से विमुक्त हो, ऐसी बात नहीं है ; 

( १ ) नोट निर्ममन में अत्यधिक प्रसार का भय--इसक्ा एक दोप तो 
यही हैं कि भारत सरकार अस्थायी प्रतियुतियाँ उत्तन्न करके नोंठ निर्मेमन को बढ़ा 
सकती है, जिसके विरुद्ध कोई समुचित उपचार भी प्राप्त नहीं है 

(२ ) परिवर्तनशीलता का अ्रभाव--साथ ही, नोटों की परिवर्तनशीलता 
स्टलिज्ज पर निर्भर है। स्टलिज्ञ की कीमतों के उच्चावचनों का रुपए की कीमत पर 
प्रभाव पड़े बिना नहों रह सकता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि स्वयं स्टलिज्ञ की भी 
सोने-चाँदी में परिवर्तनशीलता नहीं है, इसलिए भारतीय कागजी नोट अपरिवर्तंनीय 
पत्र-मुद्रा मात्र हैं । 

( ३ ) स्वयं संचालन का अभाव --इस प्रणाली में व्यवसायिक आवश्यक- 
ताप्नों और विकास की अर्थ-व्यवस्था के अनुसार विस्तृत होने तथा सिकुड़ने का ग्रुण नहीं 
है । सभी दृष्टिकोशों से यह एक कृत्रिम तथा प्रबन्धित प्रणाली है, जिसके संचालन के 
लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है । 

(४ ) आन्तरिक सुल्य-स्तर में स्थिरता नहीं रहती--हमारी पत्र-मुद्रा 
प्रणाली का उद्देश्य केवल विदेशी विनिमय में स्थिरता ही रहा है । यह प्रणाली झान्त- 
रिक कीमतों में स्थिरता स्थापित करने में सफल नहीं रही है । 

( ५ ) समुचित लोच का अभाव--इस प्रणाली में समुचित लोच का भी 
श्रभाव है । निधि व्यवस्थाएं बहुत ही कड़ी हैं । प्रणाली का देश की आन्तरिक तथा 
विदेशी व्यापार सम्बन्धी मोद्रिक आवश्यकताओं से कोई भी प्रत्यक्ष तथा घनिष्ट सम्बन्ध 
नहीं है । स्टलिज्ध ही इस प्रणाली का प्राण है। इसमें देशी अर्थ-व्यवस्था की आव- 
श्यकता के झनुसार मुद्रा की मात्रा को घटाने-बढ़ाने का गुण नहीं है ॥ 

( ६ ) आथिक विकास के लिए अनुपयुक्त--यह प्रणाल्री इस प्रकार संचा- 
लित है कि इसमें देश को समस्त प्रचलित मुद्रा तथा देश की पग्राथिक आवश्यकता, 
उत्पादन शक्ति एवं दितरण सम्बन्धी आवश्यकताशों में किसी प्रकार का भी समन्वय 
नहीं रहता है | इस दृष्टिकोश से झाथिक विकास के हेतु यह प्रणाली बहुत उपयुक्त नहीं 
हो सकती है 


मु०्च०आअ० (३३) 
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(५) न्यूनतम निधि प्रणाली की स्थापना ( सन्‌ १६५६--१६५६ )-- 


भारतीय पत्र-मुद्रा चलन पद्धति के सम्बन्ध में विगत वर्षों में कुछ आधारभूत 
परिवर्तन किये गये हैं। नई प्रणाली की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-..। १ ) रिजव॑ 
बेंक आफ इण्डिया ( संशोधन ) सन्रियम सन्‌ १६९५६ ने भारत में नोट निर्ममन की 
प्रचलित अनुपातिक निधि पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर न्युवतम्‌ निधि 
प्रखाली की स्थापता की है । ( २ ) इस व्यवस्था के अनुसार बेंक को अपने नोट निर्मम 
विभाग में नोट निर्मम के विरुद्ध कम से कब ४०० करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभ्ृतियों में 
तथा ११५ करोड़ रुपये सोने के सिक्‍क्रे या सोने के रूप में संचित करना पड़ता था। 
इस अधिनियम की कार्यंशीलता से पूर्व रिजव॑ बेंक के लिए निर्गमित नोटों के कु 
मूल्य का ४० प्रतिशत विदेशी प्रतिभुतियों, स्वर एवं स्वरा टंकों में रखना अऋनिवाय॑ 
था तथा शेष के लिए चाँदी, चाँदी के सिक्‍्क्रे एवं देशी बिल रखे जा सकते थे । ग्रब 
तक नोट निर्गंमन विभाग में रक्षित स्वर्ण का मूल्य १ रुपया -८४७५१२ प्रेनस्‌ 
( स्वर्ण ) अर्थात्‌ २१ रुपए १३ आने १० पाई प्रति तोला की दर से लगाया जाता 
था। संक्षोधित नियम के लागू होने के समय इस दर पर रिजव॑ बैंक के पास ४००२ 
करोड़ रुपयों के मुल्य का स्वर्ण था | संशोधन इस प्रकार हुआ है कि श्रव उक्त स्वर 
का सुल्यांकन अन्तर्रष्टीय मुद्रा-कोष द्वारा निर्धारित दर श्र्यात्‌ ३५ डालर प्रति भ्रौत 
[| १ रुपया >> २'८८ ग्रेनस्‌ (स्वर) | अथवा ६२९५० रुपया प्रति तोला की दर से 
किया गया । इस दर पर बेंक के पत्र-मुद्रा कोष में स्थित सोने का मूल्य ४०"०२ करोड़ 
रुपए से बढ़कर ११५ करोड़ रुपए हो गया ॥( ३ ) सन्‌ १६५४६ के रिजव बेंक 
एक्ट संशोधन के अनुसार बेंक के नोट निर्गमम विभाग द्वारा रखे जाने वाले सोने के 
सिक्के व सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियों को अनुमानित राशि कभी भी २०० करोड़ रुपए 
से कम चहीं होनी चाहिए और इसमें भी सोने के सिक्के व सोने के कोष की कीमत ११४ 
करोड़ से कम नहों होनी चाहिए । इस प्रकार अब विदेश्ञी प्रतिभुतियों की मात्रा ४०० 
करोड़ रुपए से घटाकर १४ करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका कारण यह था कि 
दूसरी योजना के आरस्भ होने से विदेशी विनिमय की अधिक आावश्यक्रता हुई, जिससे 
बेंक के विदेशी कोषों में कमी होने की प्रवृत्ति रही । संक्षेप में, इस नई प्रणाली का 
उद्देश्य भारतीय मुद्रा प्रशाली में लोच और नितव्यथिता लाना तथा विदेशी विनिमय 
के संकट को दूर करता था । 


(५) बर्तमान नोट निर्गम प्रणाली के गुण-दोष-- 

वर्तमान नोट तिर्गम प्रणाली में एक अ्रच्छी मुद्रा-प्रशाली के कई ग्रुण पाये 
जाते हैं :--- 

( १) लोच--यह अनुपातिक प्रणाली की तुलना में श्रधिक लोचदार है, 
क्योंकि इसके भ्रन्तगंत विदेश्ली प्रतिभूतियों की मात्रा ४०० करोड़ रुपये से घटा कर 
59% करोड़ रुपये कर दी गई है । 
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( २) विदेशी मूल्य की स्थिरता-भारत का अन्तर्राद्रीय मुद्रा-कोष से संबंध 
स्थापित हो जाने से भारतीय मुद्रा का विदेशी मूल्य स्थिर रहने लगा है, जिससे विदेशी 
विनिमय कार्य में सुगमता हो गई है। 

( ३े ) मितव्ययिता--जब कि पुरानी प्रसालरी,में कई प्रकार के सुरक्षित कोष 
रखे जाते थे किन्तु इसमें सबको मिला कर एक कर दिया गया है, जिससे बड़ी मित- 
व्ययिता हो गई है । 

(४ ) परिवर्ततशीलता--इस प्रणाली में चूताधिक परिवर्तनर्णलतठः है 
जिससे जनता का इपमें हढ़ विश्वास बना रहता है । 

( £ ) संकट-काल में ढील--भारत के गणराज्य के राष्ट्रति की पृ 
स््रीकृति से इस प्रणाली में संकट-काल में कोप सम्बन्धी नियमों में छूट मिल सकती है, 
किन्तु इस छूट के लिये बेंक को बढ़ती हुई दरों पर “कर' देना पड़ता है । इससे एक 
सीमा के परचातु बेंकर के लिये नोट निर्गमंम करना महगा रहता है। 

इस प्रणाली के निम्न दोष पाये जाते हैं :-... 


( १) आच्तरिक मृल्य-स्तर में अ्रस्थिरता--यह प्रणाली रुपये के आन्तरिक 
मूल्य को स्थिर रखने में श्रसफल रही है। 

( २ ) सकितिक झुद्गा-इस व्यवस्था के अन्तगंत तमाम मुद्रा सांकेतिक है । 

( ३ ) स्वयं-संचालकता का अभाव--यह एक कृत्रिम प्रणाली है, जिसके 
संचालन के लिये सरकारी हस्तक्षेप भ्रति आवश्यक रहता है । 

( ४ ) एक स्पष्ठ माल का अभाव--यह प्रणाली सभी देशों के पारस्परिक 
समभोते पर निर्भर है; अतः एक स्वतन्त्र प्रणाली नहों है | इसे प्राय; अन्तरंध्रीय मुद्रा- 
मान, स्वर्ण समता मान और बहु मुद्रा मात के नाम से सम्बोधित करते हैं। 

( ४ ) जलता--एक कृत्रिम व श्रबन्धित प्रणाली होने के कारण जन 
साधारण इसे सरलता से नहीं समझ सकता । 

( ९) परिवर्तनशीलता की कमी--नोटों के बदले में वास्तव में सोना- 
चांदी नहीं मिलता, अतः इसमें वास्तविक परिवतंनशीलता का अभाव पाया जाता है । 
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अध्याय ३१ 
भारत में दशमिक मुद्रण की समस्या 


(्‌प्ृा७ 7#०४ल्मा ण॑ एिडटॉजार्वो एंत्रव8७ 9 तट) 
प्रारम्भिक-- 
स्वतन्त्रता के पवचातु हमारे देश के सामते अनेक समस्‍यायें उपस्थित :हुई हैं, जिन्हें 
हमने घीरे-घ:रे सुलझाने का प्रयास किया है। स्व॒तस्तता प्राति के पद्चात्‌ का काल 
राजनी तिन्नों, अथ्थ-शार्त्रियों तथा वैज्ञानिक्रों के लिए इतना अधिक व्यस्त कान्न रहा है 
कि छोटी-छोटी समस्याप्रों की श्लोर विश्येप ध्यान नहीं दिया गया है, परन्तु देश को 
प्रनेक समस्याएं ऐसी हैं जो देखने में साधारण ज्ञात होती हुई भी देश के आ्रथिक और 
सामाजिक जीवन में भारी महत्त्व रखती हैं। दशमलवबीय मुद्रण की समस्या ऐसी ही 
समस्याओ्रों में से एक है । लम्बे काल तक देश की मुद्रण प्रणाली में रूपया, झ्राना और 
पाई का चलन रहा है। जैसा कि विदित है कि एक रुपयै में १६ आने होते हैं और 
एक आने में १२ पाई। विद्यार्थियों, विशेषकर छोटे-छोटे व्िद्याथियों के लिए, रुपये, 
आने ओर पाई का हिस्ताब कितना कठिन होता है, इसका अनुमव तो स्वयं पाठकों को 
भी होगा, परन्तु हममें से बहुत ने किचित यह कभी न सोचा होगा कि इस कठिताई 
को मुद्रा प्रयाली में थोड़ा सा ही सुधार करके दूर किया जा सकता है। यह॒भी हमने 
कृभी न सोचा होगा कि रुपये, आने और पाई को वर्तमान प्रणाली में कितना राष्ट्रीय 
श्रम और कितनी राष्ट्रीय शक्ति बेकार व्यय होते हैं । कठिनाई को दूर करने का सबसे 
सरल उपाय यही था कि देश में दशमिक मुद्रण क्रम (]060709] ()07988 
5ए8670) स्थापित किया जाता, अ्रतः १ अप्रैल सन्‌ १६५७ से भारत में दशभिक 
मुद्रा प्रशाली को भ्रपताया गया । दशमिक क्रम से हमारा अ्रभिप्राय एक ऐसी मुद्रा 
प्रणाली से होता है जिसमें प्रत्येक सुद्रा इकाई अपने से ऊपर की मुद्रा इकाई का दसवां 
भाग होती है । ऐसी प्रणाली फ्रान्स में काफी लम्बे काल से प्रचलित है। इस प्रणाली 
में एक मुद्रा इकाई को :० से गुणा करके या १० से भाग देकर दूसरी मुद्रा इकाई 
निकाली जा सकती है । उदाहरणस्वरूप, यदि एक रुपया १० श्राने के बराबर बना 
दिया जाय और १ आना १० पैसे के बराबर तो किसी दी हुई रुपये की संख्या के झागे 
केवल बिन्दी लगा देने से आने निकल आयेंगे और एक और बिन्दी लगाने से पैसे । 
नये पैसे चालू करके भारत सरकार ने देश की मुद्रा-प्रणाली में एक ऐसा ही सुधार 
किया है। संसार में १४० प्रकार के मुद्रामान हैं, जिनमें १०५ दशमलव प्रणाली पर 
आधारित हैं। अन्य देशों में मुद्रा के सोवें भाग को सैन्दट ((१600) कहते हैं, जो कि 
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स्वाममेंसितांग ( संस्कृत के शर्तांश शब्द का अ्रपश्नश ) कहलाता है। पर भारत में 
सोवें भाग को तया पैसा कहा गया है । 


भारत में दशमिक क्रम की आवश्यकता--- 


ऐसे विद्वानों का अभाव नहीं है जो यह कहते हैं कि भारत में प्राचीन रुपए 
मन, गज आदि के आधार पर प्रमापीकरण (5॥0706870588407) सम्भव था 
और यद्यपि दशमिक क्रम इस काम के लिए श्रधिक उपयुक्त है, परन्तु इस समय इसके 
ग्रहण करने से भारी असुविधा हुई है । इसलिए यही अच्छा बताया जाता है कि प्राचीन 
प्रणाली को ही प्रमापीकृत आ्रधार पर बनाये रखा जाता, क्योंकि उससे सभी लोग 
भली-भाँति परिचित थे, जबकि नई प्रणाली को समभने और उसके अनुसार काम 
करने में ग्रधिक समय लगेगा | यह बात तो सत्य है, परन्तु इस समय देश के विशिन्र 
भागों में वजन ओर लम्बाई झादि की नाप के पैमानों में इतने श्रन्तर हैं कि प्राचीन 
आधार पर प्रमापीकरण करने में भी कुछ कम असुविधा न होगी। तो फिर दशमिक 
क्रम पर ही प्रमापीकरण क्यों न किया जाय, जिसकी श्रेष्ठता को सभी स्वीशार 
करते हैं। यदि प्राचीन प्रणाली में परिवर्तत ही करना था तो ऐसा परिवतत॑न क्यों न 
किया जाता कि जो स्थाई हो तथा जिससे कुशलता झौर सुविधा बढ़ सके। निम्न 
कारणों से भारत में दशमिक क्रम की आवश्यकता रही है :--- 


( १ ) संप्तार के सभी सभ्य देशों में गरित के चिन्ह (7 ०॥७४४0॥8) 
दशमलवीय झाघार पर ही बनाये गये हैं। नाप और तोल की कोई भी ऐसी इकाई 
सुविधाजनक न होगी जिसमें इस दशमलवीय शआ्राधार को ग्रहण न किया जाय | संसार 
के लगभग सभी देक्षों में बहुमत दशमिक क्रम के ही पक्ष में हैं, क्योंकि इसकी श्रेष्ठता 
को सभी मानते हैं। यह निश्चय है कि यदि इस समय हम इस क्रम को ग्रहणा न भी 


करते तो भविष्य में ऐसा अवश्य करना पड़ता । फिर इसको अ्रभी से क्यों न आरम्भ 
किया जाय । 


(२ ) संसार के ५० देशों ने, जिनमें सारे संसार की तीव-चौथाई जन-संख्या 
रहती है और जिनमें विभिन्न जलवायु ओर संस्कृति के लोग शामिल है, इस क्रम को 
प्रहिले से ही प्रहणा कर लिया था। व्यवहारिक अनुभव इस क्रम के ही पक्ष में है, 
क्द्योंकि यह भी निश्चय है कि जिस देश ने इस प्रशाली को एक बार ग्रहण कर लिया 

है उसने आगे चलकर इसे छोड़ता आवश्यक नहीं समझा है । कुछ समय पश्चात्‌ भारत 
' को भी अन्य देशों का अनुकरण करना ही पड़ता 


( ३ ) भारत में दशमिक क्रम के पक्ष में यह भी कहा जा सकता है कि इस 
क्रम का झअन्तर्राष््रीय आधार होने के कारण देश के सभी भागों में इसे बिता विरोध 
ग्रहण कर लिया गया है । किसी दूसरी प्रणाली को ग्रहण करने का परिणाम यह हो 
सकता था कि कुछ क्षेत्रों में भारी असन्तोष रहता, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में पैमाने 
एक ही ग्राधार पर नहीं हैं । 


 २१है 


(४ ) दश्मिक क्रम को ग्रहण करके भारत भी उन देशों की उस लम्दी मची 
में शामिल हो गया है जिन्होंने नाप के सामूहिक ग्राघार को मान लिया है | ऐसा करने 
से भारत अपनी अच्तर्राष्ट्रीय भावनाओं को कार्य रूप दे सकेगा और साथ ही 
उन जज्ञीरों को भी तोड़ सकेगा जिन्होंने अब तक उसकी उच्चति में रुकावटें उपस्थित 
की हैं। 
क्या भारत के लिये दशमिक मुद्रा व्यकस्था को स्थगित करना उपयुक्त 
होता ?-- 

इस सम्बन्ध में एक और प्रइन का उत्तर भी आ्रावह्यक प्रतीत होता है। दश- 
मिक जम के कुछ झ्ालोचक ऐसे भी हैं जो भारत के लिए इसकी उपयुक्तता को स्त्रीकार 
करते हैं, परन्तु उनका विचार है कि इसका कार्य रोपण १४-२० वर्ष के जिए स्थग्रित 
रखा जाना चाहिए था। यह कहा जाता है कि हमसे झाथिक नियोजन का मार्ग प्रप- 
ताया है। सरकार और जनता दोनों ही निर्माण-कार्यों में व्यस्त हैं। अभी कुछ समय 
तक श्र रुके रहने दी आवश्यकता थी, क्योंकि इस प्रणाली को ग्रहण करके हम 
इज्जलेंड जसे देश से अलग हो जाते हैं, जिससे हमारा वारिज्पिक सम्बन्ध बड़ा ही 
धनिष्ट है । ऐसे आलोचकों को जानना चाहिए कि भ्रव समय झा गया था कि इस क्रम 
के लागू करने में और अधिक विलम्ब न किया जाय । क्रम को तत्हात्ञ ग्रहण करने के 
पक्ष में अनेक तक रखे जः सकते हैं;:--( । ) इस समझ्या को इतने लम्बे काल तक 
टाला गया है कि अब इसको और अधिक टाल्‍हना किसी भी प्रकार उचित नहीं हो 
सकता है। राष्ट्रीय हित इसी में है कि अन्तरस्थातीय व्यापार और वारिणज्य की उलकत 
को ओर अधिक. समय तक न बना न रहने दिया जाय | जितनी जल्दी इसे दूर किया 
जायगा उतना ही श्रच्छा होगा । ( ॥] ) यह कहना असद्भत प्रतीत होता है कि जब तक 
इड्जलेंड में यह प्रणाली नहीं अ्पनाई जाती है, भारत में भो इसके ग्रहण करने का 
विचार स्थगित किया जाय | बात यह है कि इस देश को काफी लम्बे काल से पैमानों 
के प्रमापीकरण का लाभ प्राप्त है, जबकि भारत में मुद्रा के सम्बन्ध में हमने इसे अभी- 
भ्रभी स्थापित किया है और दूसरी दिशाओं में हम अभी तक भी स्थापित नहीं कर 
पाये हैं। इस सम्बन्ध में सन्‌ १६५४ में सर एडबर्ड बुलड (87 आतज्ञआाते 
.00॥870) ने, जो इद्धलेंड की नेशनल फिजीकल लेबोरेट्री ()४७४४०४०७) ?॥जछ० 
09! ,98 00/79/0709) के संचालक हैं, ठीक ही कहा था--यदि निरंय यही है कि 
भारत में दशमिक क्रम को ग्रहण किया जाय तो इसे तुरन्त ही किया जाय, पहिले 
इसके कि ओोद्योगीकरण इस सीमा तक आगे बढ़ जाय कि इस प्रक्नार का परिवतंन 
करना कठिन हो जाय |” श्रतः यह आ्रावश्यक था कि श्रौद्योगीकरण की समुचित प्रगति 
के पूर्व ही इस आवश्यक परिवर्तत को सम्पन्न कर दिया जाय । ( ग7 ) स्थग्रित करने 
से किसी समस्या या कठिनाई के सुलक जाने की भी कोई आशा नहीं हो सकती थी । 
जंसे-जैसे समय व्यत्तीत होता जायगा, इस प्रकार का परिवर्तन करने का व्यय बढ़ता 
ही जायगा, क्थोंकि सभी प्रकार की शिल्पिक, औद्योगिक श्रौर व्यवसायिक शिक्षा, जो 
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प्राचीन प्रणाली के भ्राधार पर दी जाती, बेकार हो जायगी। ( 7 ) अझनिश्चितता 
उन्नति के मार्ग में बाधक होती है! यदि प्रतिश्चितता बनी रहती है तो उद्योगों को अपनी 
दीघंकालीन योजनाएं बनाने में कठिनाई होती है। (०) यह तक॑ भी बहुत महत्त्वपुरं 
नहीं है कि क्योंकि भारत का दो-तिहाई व्यापार ऐसे देशों से है जिनमें यह प्रणाली 
प्रचलित नहीं है, इसलिए भ्रभ्नी कुछ समय तक भारत में भी इसे लागू न किया जाय । 
बात यह है कि स्वयं इड्धलेंड और शअ्रमरीका का आधा-आधा व्यापार दक्षमिक क्रम 
तथा अन्य देशों से होता है और इन्हें इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है, भ्रतः यही अच्छा 
था कि यदि हम इस प्रणाली को ग्रहण करना चाहते थे तो इसे शीक्र ही ग्रहण 
करते । मुद्रा के सम्बन्ध में तो सरकार ने इसे लागू करने का निरंय कर ही लिया हैं, 
भय दिश्ाश्रों में भी इसकी प्रावश्यकता है । 


भारत में दशमिक क्रम का इतिहास-- 

भारत में दशभिक क्रम को स्थापना के प्रयत्त का इतिहास अधिक प्राचीन है। 
इस दिशा में सबसे महतत्त्वयुरणं प्रयत्त सन्‌ १६६७ औशौर सन्‌ १८७१ के बीच के काल में 
किया गया था । सम्पूर्ण सम्भावनाओं की जांच के परचातु भारत सरकार इस निष्कर्ष 
पर पहुँची थी कि सभी कठिनाइयों का एक मात्र हल दशसिक क्रम को स्थापना थी, 
यद्यपि यह स्थापना घीरे-धीरे होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में सन्‌ १८७० में दशमिक 
एक्ट (७७४6 #७# 0 4870) पास किया गया, जिसकी व्यवस्थाओं में भारत 
सचिव के आदेश पर कुछ संशोधन किए गए। तब से भ्ब तक ६० वर्ष बीत चुक़े हैं 
परन्तु एक्ट को लागू नहीं किया जा सका है । सन्‌ १६३६ में भारत सरकार ने वजन 
प्रतिमान सन्रियम (5894870 ० फश़क्ंटु08 ७) को पात्त करके तो सन्‌ 
१८७० के एक्ट की व्यवस्थाओ्रों को समाप्त ही कर दिया । इसके बाद सन्‌ १६४० में 
भारतीय दशमिक सभा ([7त97 ॥08070%] 500909) स्थापित हुई । इस संस्था 
ने बराबर दशमिक क्रम की स्थापना पर जोर दिया है और सरकार तथा समाज को 
इसके विषय में उपयुक्त ज्ञान प्रदात किया है। 


दशक मुद्रा विधेयक, सन १६४६-- 
फरवरी सन्‌ १६४६ में भारत सरकार ने धारा सभा के सामने एक बिल 
प्रस्तुत किया, जिसमें दह्ममिक मुद्रा प्रणाली के लागू करने की व्यवस्था की गई थी 
ओर रुपए को प्रामाणिक सिक्का मान कर उसे १०० सेंठ में विभाजित करने का 
सुझाव दिया गया था। जन मत प्राप्त करने के लिए बिल पर जनता की राय माँगी 
गई। सभी ओर से बिल के पक्ष में ही राय आई । फरवरी सन्‌ १६४७ में भारत 
रकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे दशमिक नाप और तोल के ग्रहण 
करने के प्रइत पर विचार करें | वाणिज्य और व्यापार संघों तथा वैज्ञानिक संस्थाप्रों 


ने सरकारी नीति का समर्थन किया और इस आ्रावश्यक सुधार को लागू करने का अनु 
शोध किया। 


[ ५२१ 
भारतीय प्रतिमान संस्था विशेष समिति की छिफ्रारिश-- 


तत्रइचात्‌ सन्‌ १६४८ में भारतीय प्रतिमात मंझ्या विशेष समिलि (रवेहषत 
जि वैक्रातेड 08597000 5828] (४0०:७४।/६९९, 9-80) की स्थापना 
गी १ई, जिप्तकी रिपोर्ट सन्‌ १६४६ में प्रकाशित हुई | इस समिति ने देश में दशभिक 
कम की स्थापना सम्बन्धी सभी समस्यात्रों को जांच की | समिति ने देश के विभिन्न 
हितों ओर देश वी वि.भन्न संस्थाओं की राय जमा की। रुूमिति अन्त में इस निष्कृषं 
पर पहुँची कि दशमभिक क्रम की सभी ओर माँग थी, परन्तु इस प्रणाली को घीरे-चीरे 
स्थापित किया जाय । विभिन्न राज्य सरकारों ने क्रम को घोरे-घीरे लागू करने के लिये 
पर से लेकर १४ वर्ष तक की समय अवधि रखी थी। केबल बिहार और मब्य-प्रदेश 
दशमिक क्रम के ग्रहण करने के पक्ष में न थे। सम्ति ने खचं और अयुविधा को ध्यान 
में रखते हुये यह सुझाव दिया था कि दघ्मसिक क्रम को घीरे-बीरे १०-१४ वर्ष में 
सभी दिस्नाप्नों में लागू कर दिया जाय | समिति के प्रमुज सुझाव निम्त प्रकार थे :--- 
( १) पहिले ३ से लेकर ५ वर्षों तक कोई महत्त्ववृर्ग परिवतंतव न किया 
जाप । इस काल में लोगों को समुचित सूचता और शिक्षा दी जाय । 
फिर धीरे-धीरे दशमिक क्रम अपनाया जाय । 
( २) भारत सरकार दशमिक मुद्रा-प्रशानी स्थापित करे, जिसमें मुद्रा की 
प्रत्येक इकाई उससे पहिली इकाई का दसवाँ अंश हो । 
( ३ ) इस सम्बन्ध में गहरा प्रचार होनः चाहिए और दिक्षा संस्थाओं और 
प्रचार की अनेक विधियों का पूरा-पुरा उपयोग किया जाय । 
( ४) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार प्रारम्भिक तैयारी आरम्भ कर दें और नई 
प्रणाली को लागू करते के खच का अनुमान लगायें। 
(५ ) सरकार नियमित बाजारों (ह6४2०ॉ०४७०१ 3४.77888) के दैविक 
कार्यों में यथासम्भव दशमिक क्रम के उपयोग को प्रोत्साहन दें, 
इत्यादि | 


समिति को रिपोर्ट से सिद्ध होता हैं कि अन्य दिश्लाओ्नीं में दशमिक क्रम को लागू 
करने में, चाहे कठिनाई रही हो, मुद्रा के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण कठिताई न थी, 
क्योंकि मुद्रा की इकाइयों का प्रमापीकरण बहुत पहिले से ही हो चुका है । सम्रिति ने 
सिफारिश की थी कि भारत सरकार जीघ्र ही लोक सभा में दशमिक मुद्रण सम्बन्धी 
नियम प्रस्तुत करे और दशमिक क्रम को स्थापना का आरम्भ मुद्रण प्रणाली के परि- 
वर्तंत द्वारा करे । | 


भारतीय मुद्र॒ ने प्रस्ता 


भारतीय मुद्रण एक्ट, सन्‌ १६०६ में संशोधन करने का ठोस प्रस्ताव एक नये 
बिल के रूप में सन्‌ १६९४६ में रखा गया था। प्रस्ताव यह था कि भारत में दशमिक 
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प्रणाली लागू की जाय, जिसमें एक रुपए को १६२ पाई में विभाजित करने के स्थान्‌ 
पर १०० सेंट (067[8) में विभाजित किया जाय। प्रस्ताव निम्न प्रकार था :..._. 


१ रुपया वर्तमान रुपये के अनुसार स्पया 
४० सेंट है रुपया 
२४५ ,, हे छः रुपया 
५ $ हु है । 

२ # वतमान हे रुपये से कम कीमत के सिक्कों के स्थान पर 

१, (पीतल ) 

ह . (सम्भावित) | 


यह विभाजन क्म श्री लड्ढा की मुद्रा प्रणाली के श्राघार पर बनाया गया था। 
हपए का सिक्का, अ्रठन्नो और चवन्नी की शक्ल, वजन और आकार ज्यों का त्यों रहेगा, 
परन्तु इससे नीचे के सिक्के नयै रहेंगे और उनके पुनः मुद्रण की आवश्यकता पड़ेगी। 
दशमलव प्रणाली के ल्ाक्ष-- 
भारत सरकार के वित्त विभाग ने दशमलवीय प्रणाली के स्थाई लाभ की 
गणना निम्त प्रकार कराई है :-.. 
( १) एक सरल तथा जीघ्र लेखा विधि का निर्माण । 
( २) व्यय तया मूल्य निर्धारण की एक सही और सप्रभाविक रीति । 
( ह ) घरेलू कामों ओर उपभोगीय वस्तुश्रों की कीमतों को नापने का एक 
सरल उपाय | 
(४ ) अनावश्यक तथा विविध प्रकार की मुद्रा इकाइयों को समाप्त करना 
भौर नई इकाइयों को दशमलबीय श्राधार पर परिभाषित करना | 
( ५ ) कीमतों के छोटे-छोटे परिवततंनों को भ्रधिक सही नाप करना, जिससे 
कि मुद्रा का व्यय अधिक उपयुक्त रीति से किया जा सके । 
(६ ) शिक्षा संस्थाओ्रों में समय और परिश्रम की बचत करना । 
दशमलव प्रणात्री को कार्यान्वित करने में कठिनाइयाँ--- 
भारत सरकार नई मुद्रा के चालू करने के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों 
को भी भली-भाँति समभती थी । तीन कठिताइयाँ विशेष रूप में महत्त्वपूर्ण हैं :-- 
(६१) आरम्भ में यह नई प्रणाली अ्रुचिकर तथा जटिल प्रतीत होगी । 
वर्तमान प्रणाली लम्बे काल से एक परम्परागत प्रणाली के रूप में चालू है श्र लोग 
भावनायुक्त रूप में नई प्रणाली का विरोध करेंगे, परन्तु सरकार ने इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए रुपया, झ्रठन्नी और चवज्नी के सिक्कों में परिवर्तत न करने 
का निश्चय किया है । 
(२ ) कुछ काल तक नवीन एवं प्राचीन मुद्राए साथ ही साथ चालू रहेंगी । 
इससे झनावश्यक उलकन होगी । और भोले-भाले लोगों के ठगे जाने की सम्भावना 
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नहीं है । गड़बड़ चवन्नी से नीचे के ही रिक्कों में होगी और वह भी थोड़े ही 
समय तक ।॥ 

( ३ ) वर्तमान दद्या में सभी दरें जिस आधार पर है वह आधार ही बदल 
जायगा, जिससे अ्रसु वधा होगी। रेलवे और डाकखाने की नई दरें कुछ और ही रहेंगी, 
परन्तु यह कठिनाई भी अस्थाई होगी। ब्रन्त में तो नई मुद्रा ही स्थाई रूप में चालू 
रहेगी । 


भारतोय मुद्रा ( संशोधन ) नियम सन १६०६-- 

भारत सरकार द्वारा विचार-परामशं तथा सोच-विचार क बाद सन्‌ १६५५ का 
भारतीय मुद्रा ( संशोधन ) नियम सन्‌ १६५६ में पास किया गया है। तियम की 
प्रमुख व्यवस्थायें निम्त भ्रकार हैं :-- 

( १ ) इस एक्ट का नाम भारतीय जुद्रा ( संशोधन ) सन्नियम [[कठांक्ण 
(प्रा7000ए #777९७007)6060 #&८४$) रखा गया है । 

( २ ) एक्ट के अनुसार भारत की मुख्य मुद्रा इकाई रुपया रहेगी। सबसे 
छोटी मुद्रा इकाई का नाम पैसा रहेगा, परन्तु उसे कुछ समय तक ( उस समय तक 
जब तक कि वतंमान पैसा भी चालू रहेगा ) नया पैसा कहा जायगा । एक रुपया १०० 
नये पैसों के बराबर होगा। 

( ३ ) रुपए और पंसे के अतिरिक्त ५० पैसे और २४ पैसे के दो सिक्के और 
होंगे । वर्तमान ग्रठन्नी और चवन्नी की कीमत न्रमशः ५० और २४ नये पैसों के बरा- 
बर होगी । 

(४ ) इन सिक्कों के अतिरिक्त वर्तमान दुश्नन्नी, इकन्नी, दो पैसे और एक पैसे 
के सिक्कों के स्थान पर १०, ५, २ और एक नये पैसे के सिक्के बनाये जायेंगे । 

( ५ ) वतंमान दो आने, एक झाने, दो पंसे और एक पैसे के सिक्के भी साथ- 
साथ चालू रहेंगे, परन्तु धीरे-धीरे इनका विमुद्रीकरण होगा | तीन वर्ष के पद्चातु 
झन्त में पूर्णा रूप में नई मुद्रा चालू हो जायगी, यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि 
को बढ़ाया जा सकता है । 

(६ ) एक्ट की व्यवस्थाओ्रों को १ अप्रैल सन्‌ १९५७ से लागू किया गया 
है | रुपया, अ्रठन्नी और चवन्नी के सिक्के गिलट (02७) के हैं, एक नया पैसा 
त॑बे का है और अन्य सिक्‍के ताँबे और मिलट की मिलावट के । 
मुद्रा प्रणाली का नया रूप-- 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, १ अ्रप्रेल सन्‌ १६५७ से सरकार ने 
नये सिक्कों को चालू कर दिया है। ३ वर्ष तक, अथवा यदि आवश्यकता समझी गई 
तो और आगे तक, नये और पुराने दोनों ही प्रकार के सिक्‍्क्रे साथ-साथ चरलेंगे। कुल 
मिलाकर सात नये सिक्के होंगे, जिनमें रूपये का दरतंमान रूप ज्यों का त्यों रहेगा। 
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भ्रन्तर केवल इतना होगा कि रुपए की पीठ पर “सौ नये पैसे" लिखा रहेगा । रुपए के 
अतिरिक्त ५० पैसे ( रुपए का आधा भाग ) २१ पैसे ( रुपए का चौथा भाग ), १० 
पैसे ( रुपए का दसवाँ भाग ), ५ पैसे ( रुपये का बीपर्वा भाग ), दो पँसे ( रुपए का 


पचासवाँ भाग ) और १ पैसे ( रुपए का सौवां भाग ) के भी सिक्के होंगे। कुछ काल... 


के लिए भारत सरप्ार ने रुपये के नये सिक्कों गौर ५० तथा २५ नए पैसों के जिक्कों 
को न निकालने का फैसला किया है। रुपए वा वर्तमान सिक्का तथा अठसन्नी और 
चवन्नी इसके स्थान पर चालू रहेंगे । वर्तमान और नये दोनों दही सिक्कों में लेन-देन हो 
सकेगा । इन सिक्कों को ग्रहरा करने को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। कोई 
व्यक्ति नए, पुराने अथवा नए और पुराने सिक्‍क्रे मिलाकर, जो भी उसके पास हों, 
3 7तान कर सकता हूं । ध्यान देने योग्य बात यह है कि रुपए के श्राधारभृत मुल्य में 
कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके नोचे के सिक्के ही मुल्य में बदल गये हैं। 
का में नए भर पुराने सिक्कों की परिवर्तन दर दिखाई गई है :-. 

ग्राने पाई नये पैसे आने पाई नये पैसे आने पाई नये पैसे आने पाई नये पैसे 





“लत तफेनननक न नी 3.32 2अननन>रन2रन>32ननन»«»-. 33५५3... >-नमका........, 


नी की न्‍ लत नन>कन-००० 


० ३े २ ४ रे २७ ८ दे ग्र ९२ ३ ७७ 
० ए ३ ४ ६ रद ८६९६ ४३ १२ ६ ७प 
0 छह श्‌ 68 ३७० प्् गश २ 8 घ्6 
१ ० हर ० ३१ ६ ० गए १३ ७० प्‌ 
'र रे ८ २ ३ ३३ ९ हे ग्८ १३ रे ष्३े 
१ ६ 3 रद ३४ ९ एप नि ९३ ५ पड 
है 684 रै. ६ ३६ ९ ६ ६१ १३ ६ घ६्‌ 
रू ७० १२ ६ ० ३७ ९० ० द्रे (४ ० ८७ 
२ ३ श्ड ६ ३ ३६ १० हे द्ड ४ रे घह्‌ 
२१६ १६६ ६ ६ ४१ १० ६ ६६ १४ ६. 6९१ 
२६ १७ ६ ६ ४२ १० ६ ६७ (१४ € ९२ 
है ० १६७ ७ ० ४४ ११ ० ६६ १५ ० ६४ 
रे ४ २० ७3 हे ४५ ११ ३ ३० १५ २३ 6५ 
है है रे३े ७६ ४७ ११५६ ७२ १५६ ४७ 
है ६ २३ 3 ६ ऐय ९१ ६ ७३ १५ &€ श्प 
डे ० रपए ८ ० ४० (२ ० ७४ १६ ० (१६०७ 
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नवीन सिक्कों को चलते हुए झ्रव तीन वर्ष बीत चुके हैं। झाशा यह की जाती 
थी कि एक साल में नये सिक्कों की लोकप्रियता इतनी बह जायगी कि पुर,ने सिबक्े 
किसी विशेष सीमा तक समाप्त हो जायेंगे, किस्तु अनुभव इसके विपरीत है / क्योंकि 
प्रभी तक पुराने सिक्कों के प्रचलन में कोई कमी दिखाई नहीं पड़दी है । 


तील की दशमलबीय प्रणाली (7॥७ शशिलेट 3एइटए 0६ ७छशइ४5४58) -- 

इस समय भारत में तोल और माप की कोई भी एक प्रगाली देशव्यायों नडीं 
है। देश में कम से कम १५३ प्रणालियाँ प्रचलित है। इतनी अ्रधिक प्रगालियों के 
कारण धोखे का अवकाश भी पर्यात्त रहता है। यदि देश में माप और तोन की दश- 
मलवीय प्रशाली आरम्भ कर दी जाय तो हिसाब लगाते में अधिक आसानी ह्दी 
जायगी, सुख्यतया जबकि देश में दशमलवीय मुद्रण प्रणाली पहले से हो चाल है । इस 
दिशा में सन्‌ १६५६ के तोल और माप परिमान सन्नियम ने दशमलदीय प्रणात्री की 
झ्रधारभृत इकाइयाँ निश्चित कर दी हैं। भारत सरकार ने अ्क्ट्वर सन्‌ १६४५८ से 
माप और तोल की दशमलवीय प्रणाली चालू करने का निश्चय किया है । नई प्रणाली 
को धीरे-धीरे लागू किया जायगा और ३ साल तक नई और पुरानी माप-तोल साथ- 
साथ चलेगी । तोल की नई आधारभूत इकाई किलोग्राम (९]027970) रखी गई है, 
जिसकी तोल १ सेर ६ तोला अथवा ८६ तोला अथवा २ पौंड ३ श्रौंस होगी। पूरी 
प्रणालो निम्न प्रकार रहेगी :-- 


१० मिलीग्राम १ सेन्‍्टीग्राम 
१० सेन्‍्टीग्राभ १ डेसीग्राम 
१० डेसीग्राम १ ग्राम 
१० ग्राम १ डेकाग्राम 
१० डेकाग्राम १ हैक्टोग्राम 
१० हैव्द्रोग्राम १ किलोग्राम 
१०० किलोग्राम १ कुइन्टल 
१०० कुइन्टल 
अथवा 
१,००० किलोग्राम १ मेट्रिक ठन 
((2.57]005 
4, दशमिक्क मुद्रा धर नोट लिखिए । (5279, 3, 8., 956, 58) 


26. शआाकां 45 त९एलाआ8] ०009886 2? 0ए४6 ६96 86ए873226५७ 8330 059 ठे- 
ए8.79868 0 775 575७४ पघर/तेक्ष 400१987 ०५००705६7075., 
(१२७]. 8, «कक 956) 
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3. नोट लिखिए-.. दशमिक टंकन [06०ंग्राछ) 0094 82). 


(380949प7, 8. &., 058) 
4... ठिाशीए €फॉबए 8 णागांत 970ए7,075 ०६ ६७७ 470487 (.0709828 
(6॥्रह् तैघ6०) 8०६, 955, 


5. क्र ॥95 वेल्लंफरों 00725 88 72९87 ३9070060८6९ ३95 506 १705875 
(प्राशाएपए 5ए9867 2? ५५४७६ 876 4६5 80 ए2708865 ते ताधत््त- 
६2869 (0० 406 ९०थाएएए ? 
भारतीय मुद्रा अरणाली में दशमलव-अरणाली का क्यों समावेश किया गया है? हमारे 
समाज को इसके क्‍या लाभालाभ हैं ? (8879, 3. 009., 959) 


रस 
४ सनी 6५४ “2७7५ 
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अध्याय ३२ 
भारतीय बंकिंग-उसका विकास एवं उसकी समस्‍यायें 


([छहांगा उ्मीसा2--7 ६६ 869४९ ०फ्रापररगा: छमते 2,0४9|६॥75) 
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भारतीय बेकिंग का आरस्मिक इतिहास -- 
प्राचीन ग्र्थों से इस बात का पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि भारतवष में बैंक प्रथा बहुत 
लम्बे काल से प्रचलित रही है| वैदिक काल में भी रुपया उधार लेने और देने की 
प्रथा थी और चाराक्य के श्र्थशात््र से तो ऐसा स्पष्ट होता है कि उस काल में बेकिंग 
व्यवस्था का विस्तृत महत्त्व था। महाजन लोग जनता के रुपये को जमा भी करते थे 
झोर उधार रुपया भी देते थे | ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काल में भारत की देशी 
बेंकिंग प्रथा टूटने लगी, क्योंकि देशी बैंकर शअ्रंग्रेजी भाषा तथा विदेशी बेंकिग प्रणाली 
से परिचित न थे। वैसे भी अंग्रेजों ने भारतीय बेंकरों की सेवाओं का लाभ उठाने का 
प्रयत्न नहीं किया था, बल्कि अपना काम चलाने के लिए इज्गजलिश एजेन्सी-गुह स्थापित 
किये थे । भारत की झ्राधुनिक बेकिंग प्रणाली का इतिहास वास्तव में इन्हीं एजेन्सी 
ग्रहों की स्थापना से आरम्भ होता है। ये गृह अपने श्रन्य व्यवसायों के साथ-साथ 
जनता से निक्षेप भी स्वीकार करने का काये भी करते थे और उनकी ऋण सम्बन्धी 
व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं को भी पूरा करते थे । इन ग्रहों के पास 
आरम्भ में कोई निजी पूंजी न थी और वे कम्पनी के नौकरों द्वारा जमा दी हुईं राश्षि , 
से ही व्यवसाय करते थे, यद्यपि श्रागे चलकर इन्होंने धीरे-धीरे अपनी निजी पूंजी भी 
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प्राप्त कर ली थी। भारत में सम्मिलित पूजी बेंक प्रणाली का झ्रारम्भ इन्हीं एजेन्सी 
गुहों द्वारा हुआ । 

सन्‌ १८१३ में भारत के विदेशी व्यापार पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एका- 
घधिकार समाप्त हो गया, जिससे एजेन्सी ग्रहों को गहरी चोट पहुँदो और सन्‌ १६३२ 
तक उनका श्रन्त हो बया । इनमें से दो एजेन्सी बरूद्दों ने अपने रूप में परिवर्तत करके 
सम्मिलित पूजी के आधार पर अपने को संगठित करने का प्रयत्न किया और इस 
प्रकार सर्वप्रथम सन्‌ १७७० में दी बेंक आफ हिन्तुस्तान' के नाम से भारत में सबसे 
पहली योरोपियन बेंक स्थापित हुई, जो सन्‌ १८३२ में ठप्प हो गई। इसी प्रकार 
बंगाल बेंक भी स्थापित की गई थी, जो एजेन्सी ग्रुड्रों से प्िनत्न थो और पत्र-मुदा का 
निर्मम भी करती थी। सन्‌ १८८६ में दी जनरल बैंक झॉफ इण्डिय्रा' स्थापित की गई 
थी, परन्तु आरम्भिक क'ल की सभी बेंक झ्रागे चलकर डूब गई और इस दिवया में 
किये गये पहले सभी प्रयत्न असफल ही रहे । 


तत्पश्चात प्रेसीडे्सी बेंकों की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक बेकिंग 
विकास के जीवन का दुसरा युग आरम्भ हुआ । सन्‌ १६४०६ में ईस्ट इण्डिया कम्पती 
के आज्ञा-पत्र के अनुसार बेंक श्रॉफ कलकत्ता' नाम की पहली वेंक स्थापित की गई, 
जिसका प्रमुख उद्देश्य अवमूल्यत चलन पद्धति के दोपों को दुर करता था। इसके 
परचातु सत्‌ १८४० में 'बेंक श्रॉफ बम्बई” एवं सन्‌ १४४३ में बेंक ऑफ मद्रास की 
स्थापना हुई । ये तीतों प्रेसीडेन्सी बेंक' ईस्ट इण्डिया कम्पती की वित्तीय आवश्यक- 
तांग्रों को पूरा करने तथा आत्तरिक व्य।पार का अर्थ॑-प्रबन्ध करने के लिए स्थापित की 
गई थीं और इन्हें नोट दिरगंम का अधिकार भी दिया गया था, जो सन्‌ १५६२ में छीन 
लिया गया था । कठिनाइयों के होते हुये भी ये तीनों बैंक सन्‌ १६२० तक सफलता- 
पृवंक चालू रहीं। सन्‌ १६२१ में इन तीनों को मिज्ञाकर 'इम्पीरियल वेंक आऑँफ 
इण्डिया स्थापित किया गया, जिसका अब 'स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया! के रूप में फिर 
से पुनरसद्धठत किया गया है। 

सन्‌ १८०६० से भारतीय बेंकिंग के इतिहास का तीसरा युग आरम्भ होता है । 
इस वर्ष से योरोपियन प्रबन्ध के अन्तर्गत श्रनेक बेंकों की स्थापना हुई और सन्‌ १८७४ 
तक सीमित उत्तरदायित्त्व बैंकों को संख्या १४ तक पहुँच गई | भारतीय प्रबन्ध के 
भ्रन्तर्गत संचालित सबसे पहली बेंक 'भझ्रवध कॉमर्शियल बेंक' थी, जो सन्‌ १८७९१ में 
स्थापित की गई थी। तत्पश्चातु और भी कई बेंक, जिनमें पजाब नेशनल बेंक' 
(१८९४) भी सम्मिलित है, स्थापित हुई । सन्‌ १६०५ के स्वदेशी आन्दोलन ने तो 
इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन दिया । 

सन्‌ १६०५ और सन्‌ १६१३ के बीच ऐसी बेंकों की संख्या, जिनकी परिदत्त 
पुजी तथा सुरक्षित निधि मिलकर ५ लाख रुपये से ऊपर थी, £ से बढ़कर १८ हो 
गई । इत १४ बेंकों की परिदत पुंजी और निधि ४ करोड़ रुपये तक पहुँच गई शोर 
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जमाघन २२ करोड़ रुपए के आस-पास पहुँच गया । इस काल में स्थापित होने वाज्ो 
बड़ी-बड़ी बेंक दी बेंक श्रॉफ इन्डिया, सेन्ट्रन बेंक श्रॉफ इण्डिया, इलाहावाद देंक, पंजाब 
नेशनल बेंक, बेंक ऑफ बड़ोदा, बेंक ऑफ मैसूर तथा दी इण्डियन बैंक हैं। इनमें से 
प्रथम ५ अभी तक भी सारत को पाँच महात्‌ बेंकीं में से गिती जाती हैं | इन बडी 
बड़ी बेंकों के अतिरिक्त इस काल में बहुत सी छोटी-छोटी वेंक भी खोली गई जिनकी 
संख्या सन्‌ १६१३ में ५०० तक पहुँच गई थी। अधिकांश बेंक बिना समुचित और हृह 
आ्थिक आधार के ही खोल दी गई थीं, जिसका परिणाम यह हुआ्ला कि सन्‌ १६१३-१७ 
के बेकिंग संकट के काल में वे ब्रनधिक संख्या में फेल हो गई । इस संकट में फेल होने 
वाली प्रमुख बेंक निम्न प्रकार थीं--दी इण्डियन स्पीशी बेंक, दी बंगाल नेशनल बैंक 
क्रेडिट बेंक आँफ इण्डिया, दी स्टेंडर्ड बेंक, दी बॉम्बे मर्चेन्टस बैंक और बेंक ऑफ अपर 
इण्डिया लिमिटेड | 
सन्‌ १६१३-१७ का बेकिंग संकट-- 

बेंक का जीवन जनता के विश्वास पर गिर रहता है । यह तो एक साधारण 
सत्य है कि प्रत्येक बेंक की देव उसके कोष में उपस्थित घन की तुलना में बहुत अधिक 
होती है। किसी भी बेंक के लिए अपने सभी जमाधारियों को एक ही साथ नकदी में 
भुगताव करना सम्भव नहीं होता है, यद्यपि बेंक अपने प्रत्येक जमाधारो को माँग पर 
तत्काल नकदी में भुगतान करने का विश्वास देती है। कभी-कभी साधारण नकदी 
सम्बन्धी माँग की तुलना में कम नकदी अपने पास रखने के कारण बैंक को जमाधारियों 
को नकदी में भुगतान करने में कठिनाई होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
किसी-किसी बेंक के दिवालिया हो जाने की निराधार अ्रफवाहें फैल जाती हैं, जिसके 
कारण सभी जमाधारी तुरन्त नकदी की माँग करने लगते हैं और बेंक के लिए इस 
' माँग को पूरा करता असम्भव हो जाता है । कुछ दशाओ्रों में श्राथिक परिस्थितियाँ ही 
इस प्रकार को उत्पन्न हो जाती हैं कि लोग बेंक से नकदी में भुगतान लेने के लिए 
दोड़ते हैं। ऐसा काल बेंक के लिए बड़ी कठिनाई का काल होता है। यदि बैंक के 
आदेय अतरल हैं और उसे केन्द्रोय बेंक अथवा अन्य बेंकों से यथासमय सहायता नहीं 
मिलती है तो उसके लिए जमाधारियों की नकदी की माँग को पूरा करना असम्भव 
हो जाता है। स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि यदि कोई बेंक जमाधारियों को नकदी 
में भुगतान करने से इन्कार करती है भ्रथवा असमर्थ रहती है तो उस पर से जनता का 
विश्वास उठ जाता है। सभी जमाधारी एक दम नकदी की माँग करने लगते हैं और 
ऐसी दक्षा में बेंक पर दोड़ होती है (]9/6 78 & #यत्य ०0 598 9897) | अब 
तो बेंक की स्थिति चिन्ताजनक हो जाती है । यदि इधर-उधर से घन प्राप्त करके वह 
नकदी की माँग को पूरा कर देती है तो धीरे-धीरे उस पर विश्वास फिर से जम जाता 
है, परन्तु यदि ऐसा सम्भव नहीं होता है तो बेंक को अपने फाटक बन्द करके दिवालिया 
हो जाने पर बाध्य होता पड़ता है । व्यवसायिक भाषा में ऐसी स्थिति को बेंकिग संकट 
. बहूते हैं | व्यवहारिक जीवन में ऐसा देखने में झ्राता है कि एक बैंक पर से विश्वास 


| ४२६ 


उठने के कारण अन्य बेंकों के प्रति भी विदवास में कमी श्रा जाती है और बेकिंग संकट 
एक सामान्‍य रूप घारण कर लेता है। 

भारत में इस अकार के बेकिंग संकट अनेक बारआये है। सन्‌ १६०५ के 
पदचात्‌ देश में बेकिंग का विकास इतनी तेजी के साथ हुमा था कवि उत्तें किसों प्रकार 
का स्थायित्व न आ सका था। वेसे भी भारतीय मुद्रा-बाजार की अस्थायी प्रकृति के 
कारण बेकिंग संकट के लिए उपयुक्त दक्षायें विद्यमान थीं। सन्‌ १६१२-१३ में ही संकट 
के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे। श्षीत्रतापूर्वक स्थापित होने वाली वेंक यद्धकालीन 
परिस्थितियों का श्राघात न सह सकीं । भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न अंगों के बीच 
संगठन का अभाव था, जो एक बड़ी भारी दुर्बलता थी। इसके श्नतिरिक्त भारत की 
साख प्रणाली में लोच का भी ज्नभाव था। परिणाम यह हुपा कि भारतीय बेंकों के 
लिए एक दूसरे से सहायता प्राप्त कर लेना और आवश्यकता के पनुतार निश्षेपों को 
घटाना-बढ़ाना कठिन हो गया । 


प्रथम महायुद्ध के आरम्भ में ही प्रेसीडेन्सी बेंक्ों की ब्याज की दर ७-८० 
थी। युद्ध का आरम्भ होते ही सरकार ने ऋण लेता प्रारम्भ वर दिया। देश मे मुद्रा 
का विस्तार हुआ और एक प्रकार की सामान्य अशिवृद्धि दृष्टियोचर हुई । व्यापारियों 
तथा उद्योगपतियों ने भी ऋण प्राप्त करके अपने व्यवसायों का विस्तार किया । सभो 
ग्रोर से ऋएों की माँग बढ़ने लगी। परिणामस्वरूप मुद्रा और साख की कमी हुई 
और ब्याज की दर ऊपर चढ़ने लगी। बेंकों ने ऊँचे ब्याज का लाभ उठाने के लिए 
साख-मुद्रा का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया। निक्षेप वढ़ने लगे और उनकी तुलना 
में नकद कोष कम रह गये । यह सब एक ऐसे काल में हो रहा था जबकि युद्धकालीन 

नश्चितता के कारण लोगों का बेंकों के प्रति विश्वास घट रहा था और निक्षेपों को 
निकालने की मांग बढ़ रही थी । सबसे पहले पीपुल्स बेंक श्रॉफ इण्डिया पर संक्रट 
गाया ओर सितम्बर सन्‌ १६१३ में ही वह दिवालिया हो गई। इसका सारो बेकिंग 
प्रणाली पर दुरा प्रभाव पड़ा और धीरे-धीरे एद-एक्न करके इहुन बेंक फेल होने लगीं । 
सत्‌ १६१७-१८ तंक बेंकों के डूबने का क्रम बराबर चलता रहा ओर इस काल में ८७ 
बेंक, जिनकी सामूहिक परिदत्त पूंजी और निधि १७५ लाख रुपया थी, डूब गई । 
यह पू जी इस समय की कुल बेंकों की पूंजी का ५०% थी। ऐसा अनुमान लगाया 
गया हैं कि सन्‌ १६९१३ ओर सन्‌ १६२४ के बीच १६१ बेंकों का विलीयन हुआ है । 
ततृपरचात्‌ सन्‌ १६३१ झोर सन्‌ १६३६ के बीच के काल में औसत रूप में प्रति वर्ष 
६४ बेंक ठप्प होती रही हैं। सत्‌ १६३८ में ट्रावतकोर कोचोन एण्ड किलों बेंक' के 
निस्तारण ने तो समस्त दक्षिणी भारत में श्रातंक मचा दिया था । 


बक विल्लीयन के व्ारखणु-- 
इस संकट के काल में बैंकों के फेल होने के श्रनेक कारण थे । इन कारणों में 
मुश्च०भ० (३४) 


घ्रू३० | 


से कुछ वो इस प्रकार के थे जो उसी काल से सम्बन्धित थे, परन्तु कुछ कारण ऐसे 
भी थे जो भारतीय बेंकिंग प्रणाली के दोषों के रूप में अभी तक विद्यमान हैं प्रौर 
भविष्य के लिए भी संकट से खाली नहीं हैं । प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे : 

( १ ) झ्रति शीघ्र विकास- स्वदेशी आन्दोलन के फलस्वरूप बेंक घास की 
भाँति उगने लगी थीं । बहुत सी बेंक ऐसे व्यक्तियों द्वारा खोली गई थीं और चलाई 
'गई थीं जिन्हें व तो इस व्यवसाय में किसी प्रकार का अनुभव था और न ही बेंक 
संकटों का ज्ञान था। ऐसा कहा जाता है कि क्रेडिट बेंक श्रॉफ इस्डिया' का मैनेजर 
(बिल शब्द का अ्र्थ तक नहीं जानता था। ऐसी बेंकों का फेल हो जाना स्वभाविक 
ही था। 

(२ ) धोखेबाजी-- बहुत सी बेंकों ने धोलेबाजी की नीति अपनाई थी। वे 
प्रपती अ्रधिकृत पूजी को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाती थों श्रौर प्राथित पूंजी तथा परिदत्त 
पूंजी को, जो अनुपात में बहुत कम रहती थी, छुपा कर रखती थीं । वास्तव में उनके 
पास कायंबाहुक पूंजी की भारी कमी रहती थी, जिसके कारण संकृट की छोटी सी 
चोट भी उन्हें डुबा देती थी। प्रो० मुरज्षन ने पता लगाया है कि 'पूना बेंक, पूना! ने 
ग्रपनी अ्रधिकृत पु जी १० करोड़ रुपया दिखाई थी, जबकि उसकी प्राथित पू'जी केवल 
५० लाख रुपया थी और इसमें से भी प्रत्येक १०० रुपया के अंश पर केवल १५ रुपये 
लिये गये थे भीर इस प्रकार परिदत्त पूजी केवल ७'५ लाख रुपया थी ।* इसी प्रकार 
अमृतसर बेंक, पायोनियर बेंक तथा हिन्दुस्तान बेंक जैसी छोटी-छोटी बैंकों ने थोड़े से 
ही काल में अनावश्यक रूप में अनेक झाखायें खोली थीं। 

(३ ) निक्षेपों की अधिक बृद्धि--इन बेंकों को पूजी प्राप्त करते के लिये 
निक्षेपों पर निर्भर रहना पड़ता था और इसी कारण ये निक्षेपों पर ऊचा ब्याज देकर 
उन्‍हें श्रधिक मात्रा में आरक्षित करने का प्रयत्न करती थीं। इस प्रकार इनके ऋण 
लेने और ऋणा देने की ब्याज की दरों का अन्तर कम रहता थ। अधिक लाभ कमाने 
के लिए उन्होंने नकद कोषों पर समुचित ध्यान दिए बिना निक्षेपों को बढ़ाना आरस्श 
किया । बहुत-सी दशाओ्रों में निक्षेपों के पीछे केवल १०-११%७ नकद कोष रखे 
गये थे । 

(४ ) अतरल आदेय--कुछ बैंकों ने दीघंकालीन विनियोगों में रुपया लगाने 
की नीति अपनाई थी । इनके श्रादेयों में तरलता नहीं रहु पाई थी, इस कारण जब 
निक्षेप-धारियों ने नकदी में माँग की तो बहुत सी बेंक उसे पुरा करने में असमर्थ रहीं। 

ील्पुस बेंक न्लॉफ लाहोर, ठाटा इण्डस्ट्रियल तथा अमृतसर बैंक के फेल होने का प्रमुख 
कारण यही था । । 

( # ) सद्दा व्यवसाय---बहुत सी दैकों ने सदा व्यवसाय में भी भ्पना घन 
लगाया और व्यापार तथा वारिज्य सम्बन्धी अनेक ऐसे कार्य किए जो किसी भी बंक 


* 3566 5. #, आपाहा[१0 ; 20460 क्‍4कध्रं।& 28 /#088, 35850: 
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के लिए भ्रवाछनीय होते हैं । इप्डियन स्पीज्ी बैक के फेल होने का प्रमुख कारण सोने, 
चाँदी ओर मोती में स्ट् वाजी करना था । इस बेंक ने और भी बहत से गनुपयुक्त ऋण 
दिए थे । प्रो० मुरक्षत के अनुसार इस बैंक को निम्न प्रकार हानि हुई थी ; 


क्र 


(लाख रुपयों में) 


चांदी में सा करने से हानि ११४ 
मोती व्यवसाय के सटे से हानि ३६ 
बदला व्यवसाय से हानि १४ 
अ्वांछनीय ऋणों से हानि ४ 
कुल हानि श्र 


प्रो० मुरक्ञन ने पता लगाया है कि इस बेंक ने अपने सट्ठा व्यवसाय को वरावर 
गुतत रखा और यद्यपि इसे सन्‌ १६०६ के पदचातु लाभ बिलकुल नहीं हुआ था, परन्तु 
इसने अपनी पू जी में से २२ लाख रुपये की राशि लाभ के रूप में बांटी, जो एक बहुत 
ही अनुचित कार्यवाही थी । 


( ६) अनुपयुक्त संचालक--बहुत सी वेंक अनुभवहीन, स्वार्थी तथा घोखे- 
बाज संचालकों के हाथों में थीं। संचालक अ्रपने लिए तथा ऐसे उद्योगों के लिए ऋण 
प्राप्त करते रहते थे जिनमें उन्हें रुचि थी अथवा जिनमें उनका निजी स्वार्थ था । भूछे 
लेखों को तयार करना, श्रंकेक्षण को झूठी रिपोर्ट तैयार करना आदि अनेक अनियमित 
तथा घोखेवाजी के कार्य किये जाते थे । उदाहरण के लिए, काठियावाड़ एण्ड अहमदाबाद 
कॉरपोरेशन की लेखा पुस्तकें भी नहीं थीं। पायनियर बेंक की तो परिदत्त पूंजी भी 
कल्यतात्मक थी, क्योंकि अंश पूजी अंशधारियों को ऋण के रूप में दी हुई दिखाई 
गई थी । 

( ७ ) दुर्भाग्य--कम से कम दो बेंके केवल अपने दुर्भाग्य के कारण फेल 
हुई । किसी न किसी कारण इन पर से जनता का विश्वास उठ गया और इन्हें अपने 
द्वार वन्‍द करने पड़े । ऐसी बेंकों में बंक श्रॉफ अपर इण्डिया, मेरठ का नाम उल्लेखनीय 
है। इस बेंक पर पर पीपुल्स बेंक के फेल होते ही सड्ूंट आया और इसे ५३ लाख रुपये 
की चिक्षेपों का नकदी में भुगतान करना पड़ा, परल्तु बेंक सद्भुट को मेल गई। सन्‌ 
१६१४ में फिर सट्डूट आया और बेंक डूब गई । ऐसा पता लगा था कि इस केंक़ द्वारा 
दिए हुए सभी ऋण सुरक्षित थे और विलोयन के पश्चात्‌ भी इसके अंग्वघारियों तथा 
निक्षेपधारियों को पुरी राशि मिली थी। इसी प्रकार की दूसरी बेंक एलायंस बेंक 
प्रॉफ शिमला थी । यह बेंक इस कारण फेल हुई कि इसकी बदनामी की कूठी अफवाहें 
फैल गई थीं और नकडो की भाँग असाधारण रूप में इतनी अधिक हुई थी कि उसे 
किसी भी बेंक दवरा पूरा नहीं किया जा सकता था। 


हक. 


बैंकों के विद्ीयन से सम्बन्धित उपरोक्त सभी कारण समय विशेष से 
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सम्बन्धित थे, परन्तु कुछ कारण भारतीय बेंकिंग के आ्राधारभृत दोषों के रूप में भी 
कार्यशील रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं :--- 

( १) नकद कोषों का कम अनुपात में रखना--बहुत सी भारतीय बेंक 
नकद कोष कम अनुपात में रखती हैं। १०-११%, नकद कोष रखने पर थोड़ा सा 
भी संकट आते पर नकदी की माँग को पूरा करना कठिन हो जाता है। ऐसी बेंक की 
सुरक्षा सदंव सन्देहपुर्ण रहती है । 

(२) अपर्याप्त पृ जी--भारतीय बेंकों में श्रधिकृत तथा स्वीकृत पृजी की 
तुलना में परिदत्त पूंजी बहुत ही कम रहती है । 

(३ ) योग्य प्रबन्धकों तथा निपुणा संचालकों की कमी--यह कमी 
इतनी भ्रधिक है कि बहुत सी बेंकों को विदेशी प्रबन्धक और कर्मचारी रखने 
पड़ते हैं । 

( ४ | अव्यवसायिक व्यवहार--ऐसे अनेक व्यवहार प्रचलित हैं जो व्य- 
वसायिक दृष्टिकोण से श्रनुचित हैं, ज॑से--निक्षेपों पर ऊचे ब्याज देता, पूंजी में से 
लाभांश बाँठना, इत्यादि | इस सबका परिणाम यह होता है कि दीर्घकाल में बेंक को 
घादा होता है। कृत्रिम लाभों द्वारा निक्षेपदाताञ्रों तथा अंशधारियों को कुछ ही काल 
तक धोखा दिया जा सकता है। श्रन्त में पोल खुल ही जाती है । 

( ४ ) आदेयों में तरलता का अ्रभाव--कभो-कभी बेंके को कायंव्राहक 
पुजी का काफी बड़ा भाग अतरल शआादेयों तथा ऐसी प्रतिभ्रृतियों में लगा दिया जाता 
है जो न तो बहुत विश्वासजनक होती हैं ओर न शीघ्न बेची जा सकती हैं, जैसे--भूमि, 
बिल्डिज्ग आदि | 

(६ ) प्रबन्ध की स्वार्थी नीति--बहुत सी दक्षाओं में मैनेजरों और संचा- 
लकों के घोखेपुर्णा व्यवहार के कारण भी बेंक फेल हुई हैं । भ्ृतकाल में मैर्भाजग एजेन्ट 
इस सम्बन्ध में काफी गड़बड़ किया करते थे । 

(७ ) बेकिंग विधान का अ्भाव--देश में समुचित बेंकरिंग विधान का 
अभाव रहा है, जिसके कारण बेंकों को मनमानी कार्यवाहियाँ करने का अवसर 
मिल जाता था। सन्‌ १६४६ के बेकिंग विधान से यह कमी काफी अंश तक दूर हो 
गई है । 

(८) केद्धीय बेंक का अभाव--देश में केन्द्रीय बेंक के न होने से भी 
विलीयन प्रवृत्ति को रोकना सम्भव न हो सका। प्रतियोगिता के भय से तथा अपना 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेंक सड्डूट के काल में एक दूसरी को सहायता नहीं देती 
हैं। अरब रिजव॑ बेंक की स्थापता ने यह दोष दूर कर दिया है। 
देफिंग संकटों का परिणाम-- 

प्रथम महायुद्ध के प्रथम अद्ध भाग में बेंकिंग संकट के कारण बेंकों पर से 
जनता का विश्वास हट गया था, परल्तु दुसरे भ्रद्ध भाग में स्थिति सुधरने लगी थी। 
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सबसे अच्छा परिणाम यह हुआ था कि सरकार और जनता दोनों के सम्मुख यह 
स्पष्ट हो गया कि देक्ष में बेकिंग के समुचित विकाय के लिए उस पर नियन्त्रण आव- 
हयक था। यह सत्य तो स्वीकार कर लिया गया था, किन्तु फिर भी सरकार इस 
समस्या के प्रति उदासीन ही बनी रही । सन्‌ १६२९६ तक इस दिशा में लगभग कुछ 
भी कार्य नहीं क्रिया गया था । महान अवसाद के प्रारम्भ होने पर सन्‌ १६३० में सर- 
क्वार ने केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति नियुक्त की । इस समित्ति को देश के बेकिंग संगठन 
की जाँच करने के पश्चात सुधार के सुझाव देने का आ्रादिश दिया गया था | समिति ते 
दो महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये-द्दप, इसने केन्द्रीय बेंक़् की स्थापना पर जोर दिया 
प्रौर दूसरे, इसने बेंकिय विधान बताने और लागू करने की सिफारिश की | परिणाम 
यह हुआ कि एक ओर तो १ अप्रैल सत्‌ १६३५ से रिजवं वेंक़ झाँक इडेडय्रा की 
स्थापना की गई और दूसरी ओर सन्‌ १६३६ में सन्‌ १६१३ के भारतीय कम्यनीत 
एक्ट में संशोधन किये गये, जिससे कि बेंकिग कम्पतियों से सम्बन्धित निम्रमों में 
तुधार हो जाय । 


प्रथम महायुद्ध के अन्तिम भागों में युद्ध-छालीन मुद्रा-स्फीति के कारण जनता 
के पास अधिक घन पहुँच गया था। फलतः बेंकों के लिक्षेपों में भो वृद्धि होने लगी । 
इसके कारण बेंकों पर फिर से विश्वास जमने लगा । पहले से स्थापित बेंकों ने अपने 
व्यवसाय का विस्तार करता आरम्भ कर दिया और कितनी ही नई बेंक खुलने लगीं । 
इस काल में ओऔद्योमिक बेंकों की स्थापता पर अ्रविक जोर दिया गया और यह' क्रम सन्‌ 
१९२३ तक चलता रहा, जिस वर्ष 'ठाटा इण्डस्ट्रिवल बेंक' फेल हो गई । सन्‌३१६२१ 
तक ऐसी बैंकों की संख्या जिनकी परिदत्त पूंजी और सुरक्षित निधि ५ लाख रुपये से 
बाहुर थी, २५ हो गई थी । सभी बेंकों की परिदत्त पूजी और निधि बढ़कर क्रमशः 
११ और ७१ करोड़ रुपये हो गई थी । इसी काल में सन्‌ १६२१ में तीनों प्रेत्वीडेन्सी 
बैंकों को मिला कर इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया की स्थापना हुई, जिसकी परिदत्त 
पू'जी और निधि उस समय &'७ करोड़ रुपया थी और जिसके निक्षेयों की कुल राज्नि 
७३ करोड़ रुपया थी । सन्‌ १६५४ में इस बेंक का राष्ट्रीकरण हो गया है गौर इसका 
नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया है। 


सन्‌ १६२१ के बाद फिर एक मन्दी का काल दाया । सरकार ने भी विस्फीतिक 
नीति ग्रहण को | एक बार फिर बेंक़ों की स्थिति डाँवाडोल हो गई और विज्ञीयन का 
क्रम झारम्भ हो गया। जनता की आय के घट जाने के कारण बेंकों के जमाघन में 
भी कमी आने लगी । सत्‌ १६२१ और सन्‌ १६२४ के वीच में बेंकों का जमाघन ८० 
करोड़ रुपये से घट कर केवल ५५ करोड़ रुपया रह गया। इस काल में कुला मिला 
कर छोटी-बड़ी ४४७ बेंकों का दिवाला निकल गया | फेल होने वाली बेंकों की कुल 
परिदत्त पूंजी ८ करोड़ रुपया थी । सन्‌ १६२४ के पश्वात्‌ स्थिति फिर सुधरने लगी 
और सन्‌ १६२४ में आर्थिक जीवन में सामान्यता आ गईं, परन्तु सन्‌ १६३० तक 
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कोई विशेष प्रगति दृष्टिगोचर न हों सकी । सन्‌ १६३० के परचात्‌ बेंक्ों के विलीयन 
का क्रम फिर आरम्भ हुआ, जो सम्‌ १६३८ तक चलता रहा। ऐसा अनुमान लगाया 
गया है कि यद्यपि सन्‌ १६२२ श्र सम्‌ १६९३६ के बीच बेंक भारी संख्या में 
फेल हुई थीं परन्तु इस काल में बेंकों की कुल शाखाएं मिल कर तीन गुती हो गई 
थीं। सन्‌ १६३७ में दूसरा बेंकिंग सछ्ुंठ आया था, परन्तु उसका प्रभाव दक्षिणी भारत 
की बेंकों पर ही अधिक पड़ा | भझ्ब तक यह स्पष्ट हो गया था कि सन्‌ १६३६ का 
विधान भी विलियन प्रवृत्ति को रोकने में (असफल ही रहा था। इसी कारण सन्‌ 
१९४२ तथा सन्‌ १६४४ के युद्धकालीन वर्षों में विशेष उपाय किये गये और अन्त में 
सन्‌ १९४९ में विस्तृत बेकिंग विधान लागू किया गया। 


दोनों महायुद्धों के बीच बेकिंग विकास की विशेषताएँ-- 


दोनों महायुद्धों के बीच के काल में भारतीय बेकिंग में एक ही साथ दो बातें 
स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती हैं। इस काल में नई बेंकों के खुलने और पुव॑ स्थापित बेंकों 
के फेल होने का क्रम बरावर चलता रहा है। साधारणतया मन्दी के आते ही बेंक 
फेल होने लगती थीं श्नोर सामान्यता के आते ही उनकी फिर से स्थापना होने लगती 
थी। बहुत सी दशाओं में तो एक ही साथ बेंकों के खुलने और ठप्प होने का कार्य 
चलता: रहता था था। इस काल के विषय में शायद ऐसा कहता अनुपयुक्त न होगा कि 
भारत का बेकिंग विकास सब कुछ देखते हुए बड़ी ही अव्यवस्थित रहा है। देश में 
यथेष्ट अनुभव, पूंजी तथा साहुस को अभाव था। अधिकाँश बेंक बिता भावी विकास 
की सम्भावनाओं पर विचार किये ही खोल दी जाती थीं । शाखाएं खोलने के विषय 
में तो प्रत्येक बेंक उप्ती स्थाव पर शाखा खोलने का प्रयत्न करती थी जंहाँ पहले से ही 
किसी न किसी बेंक की ज्याखा खुली हुई थी । इस सम्बन्ध में सभी बेंक देश की पाँच 
बड़ी-बड़ी बेकों का अनुकरण करती थीं । जहाँ तक इन पाँच बड़ी-बड़ी बेंकों का प्रदन 
थीं, ये भी शाखा खोलने में इम्पीरियल बेंक का अनुकरण करती थी झ्लोर इस बात 
की जाँच नहीं करती थीं कि स्थान विशेष में व्यवसाय का अवकाश कितना था। 
आधुनिक बेंकों के साथ-साथ देशी बेंकर भी अपने कार्यों में व्यस्त थे । इतका आधुनिक 
बेंकों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा है। आधुनिक बेंक़ों ने उन्हें श्रपने साथ मिलाने का 
कोई प्रयत्न भी नहीं किया था और अधिकांश बेंकों ने बड़े-बड़े श्रोद्योगिक ओर व्यापा- 
. रिक केन्द्रों पर ही भपनी शाखाएं खोली थीं । 


इस श्व्यवस्थित विकास के कारण देश के विभिन्न भागों के बीच बेंकिंग 
सेवाश्ों का समुचित वितरण न हो सका । उत्तर-प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बच्ञाल और 
पँजाब में देंक्ों .की संख्या बर.बर बढ़ती गई, परन्तु बिहार, उड़ीसा और मध्य-प्रदेश 
को इनकी सेवाओं से लाभ प्राप्त न हो सके । श्री पंतानडिकर का विचार है कि लगभग 
सभी बेंक देजी राज्यों में शाखाए' खोलने में संकोच करती थीं और यदि इम्मीरियल 
बैंक ने विज्येष सुविधा न दी होती तो शायद ये क्षेत्र बेंकिश सेवाओ्रों सेः बंचित ही 
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रहते ।# शाखायें खोलते का कार्य इदनी अनियमित तथा आघारदहीन रीति से हुप्ना कि 
बहुत से छोटे-छोटे नगरों में अनावशपक् ही अनेक झाखाए खुल गई और कितने ही 
महत्त्वपूर्ण स्थानों को बेकिंग सेवाए श्राप्त न हो सकी । 


इस प्रकार के गअ्रव्यवस्थित विक्रास का इसरा परिणाम निश्ठे्षों के केद्धीयकरण 
के रूप में दृष्टिगोचर होता है । सन्‌ १९२२ और सन्‌ १६३६ के बीच बेंकों की निश्चेप 
राशि ७० करोड़ रुपए से बढ़कर ११० करोड़ रुपया हो गई थी, परन्तु कुल जमाधन 
का ८२०८ इम्पीरियल बेंक, विनिमय वेंक तथा सात बन्य बड़ी-बड़ी वेंक्रों के पास था । 
ऐसा अनुमात लगाया जाता है कि सात महान्‌ बेंकों के पास कुल जमाघत का 3१९७ 
था, जिसमें से ६७९७ केवल पाँच वेंक़ों के पास था | इससे स्पष्ठ होता है कि छोटी- 
छोटो बेंक विक्षेपों को झकषित करने में सफन्न नहीं हो पाई थीं। इस स्थिति के प्रमुख 
कारण निम्त प्रकार हैं :--- 


( १ ) छोटी-छोटी बेंकों ने अपना व्यवसाय छोटे-छोटे दयरों में प्रारम्भ किया 
था श्रोर शाखाए भी ऐसे ही नगरों में खोली थीं। इन स्थानों में 
व्यवसाय की कमी थी और लोगों के पास घन का भी झ्भाव था । 
इस कारण इन बेंकों के पास निक्षेप राशि सदा ही कम रही । 
बड़ी-बड़ी बेंकों की शाखाए छोटो बेंकों से प्रतियोगिता करती थीं ॥ 
वे केवल उनका व्यवसाय ही छीनने में सफल नहों होती थीं, वरन्‌ 
अपनी ऊंची साख के कारण तीची ब्याज की दरों पर भी अधिक 
निक्षेप प्राप्त कर लेती थीं । 


(३ ) बड़े-बड़े श्रौद्योगिक और व्यापारिक केन्द्रों में शाखाए खोलने के कारण 
बड़ी बेंकों को घनी लोगों का संरक्षण मिलता था और इसी कारण 
छोटी बेकों की तुलना में उतकी विक्षेप राशि भ्रधिक रहती थी । 

(“४”) इम्पीरियल बेंक़ की प्रतियोगिता के कारण बड़ी-बड़ी बेंक़ों को ऐसे 
व्यापार केन्द्रों से दूर भागना पड़ता था जहां इम्पीरिवल बेंक की 
शाखाएं थीं। उन्होंने देश के सभी भागों में शाख।एं खोल कर छोटी 
बैंकों से प्रतियोगिता की और उनका व्यवसाय छीलनने का प्रयत्त 
किया ।॥ 

(५) जिन क्षेत्रों में ब्याज की दर्रे ऊंची रहने के कारण छोटी-छोटी बेंक 
लाभ कमाने में सफल हो जाती थीं वहाँ भी बड़ी बेंकों ने शाखाएं 
खोल कर उनके व्यवसाय को चौपट कर दिया। 

(६ ) भारत में शाखा बेकिंग प्रणाली श्रपनाई गई थी, जिसने लिक्षेयों के 
केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को और भी बलवान बना दिया । 


ली 
ल्‍्प्ं 
बला 
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ह्वितीय महायुद्ध ओर भारतीय बैंकिंग 
द्वितीय महायुद्ध का भारतीय बेकिंग पर प्रभाव-- 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, सन्‌ १६१६८ में भारतीय बेकिंग 
प्रणाली एक संकट के काल से गुजर रही थी | सितम्बर सन्‌ १६३६ में दूपरा महायुद्ध 
आरम्भ हुआ । इस महायुद्ध के भारतीय बेंकिग प्र निम्न प्रभाव पड़े :--- 

(3) निक्षेपों में दृद्धि--तत्काल परिणाम यह हुआ कि जनता ने भारी 
मात्रा में निक्षेपों को निकाला, क्योंकि युद्ध के आस्म्भ ने भय की स्थिति उत्पन्न कर दी 
थी । थोड़े ही काल में ५"१२ करोड़ रुपयै का जमाधन निकाल लिया गया, परल्तु 
धीरे-घीरे विश्वास का अभाव दूर हुआ और निक्षेपों में वृद्धि होने लगी। युद्धकाल में 
केवल सन्‌ १५३९ और सन्‌ १६४३ के बीच निक्षेपों की मात्रा २४९"४५ करोड़ पे 
बढ़ कर ६५५९० १ रुपया हो गई । 

(॥ ) शाखाओ्रों का विस्तार व नई बेकों की स्थापना -युद्धकाल के 
प्रथम दो वर्षों में तो बेकिंग की प्रगति धीमी रही, परन्तु तत्पर्चात्‌ बेंकों ने अपनी 
शाखाओ्रों का विस्तार किया और अनेक नई बेंक भी खोली गई । सन्‌ १९४२ ओर 
सन्‌ १९४६ के बीच तो बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ । सत्‌ १६३६ और सन्‌ 
१९४६ के बीच के काल में बैंकों की कुल संख्या १,६५१ से बढ़ कर ५,५२१ हो गई। 
इस काल में खुलने वाली बेंकों में यूनाइटेड कॉमरशियल बेंक, हिन्दुस्तान कॉमशियल 
बेंक, हबीब बेंक तथा हिन्दुस्तान मर्केमटायल बेंक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
सभी दृष्टिकोशों से इस काल में उन्नति हुई थी। परिगणित बेंकों की संख्या सन्‌ 
१९६४६ में ६३ हो गई थी और बेंकों के कार्यालयों की संख्या ३,१०६ तक पहुँच गई 
थी । जमाधन में भी अभ्रधिक वृद्धि हुई और सन्‌ १६४६ में: इसकी मात्रा १,०६७ करोड़ 
रुपया हो गई । 


( !॥ ) महायुद्ध का वेंकों के ग्रादियों और उनकी लेनों पर प्रभाव-- 
बुद्धकाल में बेंकों की स्थिर निक्षेपों (7560 ]0000087॥8) में कमी हुई थी । व्यापार 
ऋणों की अधिक मांग के कारण याचता ऋणों पर ब्याज की दर ऊंची रही थी। 
सोने-चाँदी की कीमतों में अ्रत्यधिक परिवतंन होते रहने के कारण चालू खातों की 
जमा का विस्तार हुआ था। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार 
के ऋणों के अनुपात में भी कमी हुई थी। युद्ध से पहले सम्पत्ति का ६२९ तक 
ऋणों में दे दिया जाता था, जो युद्धकाल में घट कर २५% रह गया था। इम्पीरियल 
बेंक में तो यह अनुपात ५५०८ से घठ कर २०९ रह गया था । बेंकों के ग्यादेयों में 
तरलता का अंश भी बढ़ गया था। सरकारी प्रतिभूतियों में घन का विनियोग बढ़ा था। 
सभी परिगरित बेंकों के ऐसे विनियोगों का प्रतिशत ५४ से वढ़ कर ६१ हो गया 
ओर इम्पीरियल बेंक का ४३ से बढ़ कर ५१, परन्तु इसका अथ यह नहीं है कि इस 
परिवर्तन के कारण बेंकों की लाभ स्थिति में किसी प्रकार की कमी आई थी। 
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(]ए ) व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के कारण लाभ का सामान्य स्तर 
ऊँचा ही बना रहा ! 

( ४ ) युद्धकाल में बंकों के नकद कोप भी अधिक ह॒द हो गए। परिगणित 
बेंकों के तदाद कोप ११० ह से बढ़कर २५ गए और इम्पीरियल बेंक के १५० 
से बढ़कर २८०७ । सभो दृष्टिकोणों से युद्धशालीच विकास की स्थिति अधिक सन्तोष- 
जनक दिख!ई पड़ती है ल में बेंकों की दक्षा इतनी ग्रच्छी हो गई थी कि उन्हें 
रिजव॑ बेंक से सहायता की भी कम ही आवश्यकता पड़ो थी, परन्तु माँगने पर सहायता 
भी मिल जाती थी । इस काल में रिजवं बेंक ने १ करोड़ से लेकर ४ करोड़ रुपये तक 
व वाषिक सहायता दी थी । 

( ए३ ) देश में बेकिंग का विकास इतती तेजी से हुआ था कि अनुभवी झौर 
योग्य कर्मचारियों की कमी झनुभव हुई । यह कमी एक अंश तक अभी तक भी दूर 
नहीं हो पाई है । 
युद्धकालीन बेकिंग प्रसार के कारण-- 

( १ ) मुद्रा-प्रसार--सरकार ने मुद्रा-प्रसार की नीति ग्रहण की थी । घुद्ध- 
काल में पत्र-सुद्रा की कुल मात्रा लगभग साड़े छः ग्रुनी हो गई थी। जनता के पास 
धन था। व्यापारियों और उद्चोगपतियों ने अधिक लाभ कमाया या। इस घन में से 
बेंकों को भी जमाधन प्राप्त हुआ और उनके नकद कोपों का पर्याप्त विस्तार हुम्रा, 
जिनके कारण उनकी साख निर्माण शक्ति बहुत बढ़ गई ॥ 

(२ ) कीमतों के भअत्यधिक परिवर्तन--श्रुद्धकाल में सोने-चाँदी और 
स्थायी सम्पत्ति की कीमत में घोर उच्चावचन हो रहे थे । इनमें रुपया लगाने में 
जोखिम थी, इसलिए जनता ने फालतू घन को बेंकों में जमा करना ही अधिक उपयुक्त 
समझा । 

(३ ) ऋणों की माँग में वृद्ध-युद्धकाल में ऋणों की माँग में भारी 
वृद्धि हुई | स्वयं भारत सरकार अपनी और ब्रिटिश सरक्रार की ओर से ऋण ले रहो 
थी । सरकार की सामान्य नीति यहो थी कि पत्र-मुद्रा के साथ-साथ साख-मुद्य का भी 
विस्तार हो, ताकि युद्धकालीन वित्त सुगझता से प्राप्त हो जाय । 

( ४) अभिवृद्धि--युद्धकलीन अभिवृद्धि ने व्यापार तथा उद्योगों को भी 

प्रोत्साहन दिया था । कीमतों के निरन्तर बढ़ते रहने तथा बुद्धकालीन माँग के कारण 
लाभ अधिक था। इससे विनियोगों को प्रोत्साहन दिया और ऋणों की माँग को बढ़ा 
दिया । ऐसी दशा में बेकिंग व्यवसाय की उन्नति स्वभाविक ही थी । 

( ५ ) झुद्रा के प्रचलन-वेग में वृद्धि-- व्यवसायिक तेजी के कारण रुपए 
का प्रचलन वेग बढ़ गया था और बेंकों के पास बराबर रुपया ग्राता-जाता रहता था| 
इसने आदेयों में तरलता उत्पन्न कर दी और बेंकों को साख का अधिक विस्तार करने 
का अवसर दिया। 
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(६ ) रिजर्व बंक की उदार नीति--रिजव॑ बेंक ने भी साख विस्तार को 
प्रोत्साहन देने की नीति भ्रपनाई और बेंकों द्वारा नई शाखाए खोलने तथा नई बेंकों की 
स्थापना का विरोध नहीं किया, वल्कि उत्दा प्रोत्साहन दिया । 

इस काल में परिगणित बेंकों के विकास के साथ-साथ अपरिगरणित बेंकों की 
भी उन्नति हुई और सन्‌ १६३६ तथा धम्‌ १६९४६ के बीच उन्तकी भी संख्या २३१ से 
बढ़ कर २८८ हो गई, परन्तु इस सारी उन्नति का श्रर्थ यह नहीं होता है कि इस 
विकास में किसी प्रकार का दोष नहीं था । यद्यपि रिजव॑ बेंक के खुल जाने तथा सन्‌ 
१६३६ के कम्पनीज एक्ट में किए गए संशोधनों ने बेंकों के विलीयन का भय काफ़ी 
प्रंथ तक दूर कर दिया था, परन्तु फिर भी सन्‌ १६३४६ और सत्‌ १६४० में कुछ बेंक 
फेल हो गई थीं। सन्‌ १६४१ में लड़ाई सुदूरपूर्व के क्षेत्र में फल गई थी, जिसके 
कारण विनिमय बेंकों के प्रति अ्रविश्वास उत्पन्न हुआ और उसके निश्षेप घटने लगे, 
यद्यपि शझ्रन्य बेंकों के निक्षेप बराबर बढ़ रहे थे । 
भारत में युद्धकालीन बेकिंग विकास के दोष -- 

साधारणतया ट्वितीय महायुद्ध के काल में भारतीय बेंकिग का आधार सुदृढ़ 
रहा है, परन्तु यह भो पूर्णतया दोषरहित नहीं रह पाया है। इस काल में बेंकों की 
संख्या में और उनकी शाखाञ्रों में भारी वृद्धि हुई है। अधिकांश शाखाए ऐसे स्थानों 
में खुली हैं जहां पहले से ही बेकिंग सेवाएं विद्यमान थीं। इसका परिणाम यह हुआ 
है कि बेंकों के बीच पारस्परिक प्रतियोगिता बढ़ी है, जो बहुत सी दशाझ्रों में प्रनाथिक 
हो गई है। यह स्वयं बेंकों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय श्रथ॑-व्यवस्था के लिए भी 
अहितकर है। इस विकास के प्रमुख दोष निम्त प्रकार हैं :--- 
| ( १) देश में अधिकोष सेवाञ्रों का असमान तथा अनाथिक वितरण हुआ 
है । कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ आवश्यकता होते हुए भी बेकिंग सेवाएं स्थापित नहीं 
हो पाई हैं। इसके विपरीत बहुत से स्थानों पर इन सेवाओं की अनावश्यक दोबारगी 
हुई है। 

( २ ) श्रनाथिक प्रतियोगिता बढ़ी है भौर सेवाओं की दोग़रगी के कारण 
संचालन व्यय भी बढ़ा है । 


( ३ ) युद्धकाल में अधिकोषण लाभ और लाभांश इतने बढ़े थे कि बेंकों के 
अ्शों तथा भ्रन्‍्य प्रतिभृतियों में सट्टा होने लगा था । 

( ४ ) सहकारी हुण्डियों 'की कीमत बढ़ जाने के कारण लाभों का उपयोग 
सुरक्षित कोष को बढ़ाने के स्थान पर लाभाँश बाँटने के लिये अधिक हु्ना था । 

। ( ५ ) युद्धकालीन विकास का सबसे बड़ा दोष यह है कि बेंकिंग व्यवसाय का 
संचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में चला गया है जिनका मुख्य व्यवसाय व्यापार अथवा 
उद्योग है । यूनाइटेड कॉमर्शियल बेंक बिड़ला ब्रादसं ने खोली है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान 
कॉमशियल बेंक पिघानिया ने और भारत बेंक, जिसका श्रव पंजाब नेशनल केंक में 
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विलय हो चुका है, डालमिया ने। यह एक झत्यधिक दोपपूर्ण प्रवृत्ति है, जो बेकिंग 
व्यवत्ताय को ब्ृन्य व्यवसायों पर आश्वित कर देती है और उप्के सट्चित आधार को 
समाप्त कर देती है । है 

( ६ ) जितनी तेजी के साथ वेकिंग का विस्तार हुआ्ना है उसकी तुलना में योग्य 
झौर अनुभवी क्मंचारी बहुत ही कम संख्या में उत्पन्न हुए है । 

( ७ ) शाखायें खोलने में बहुधा भ्रव्यववायिक हृष्ठिकोण अपनाया गया है । 
कुछ बेंक़ों ने ऐसे क्षेत्रों में शाखायें खोली हैं जिनसे उनका व्यवसायिक सम्बन्ध बिल्कुल 
नहीं था। शाखा खोलने में व्यवस्ताय खोजने के स्थान पर अ्रच्य बैंकों से प्रतियोगिता 
करने का दृष्ठि।ण अधिक महत्त्वपूरां रहा है । 


(८ ) छेज़ों में हेर फेर करने शोर व्यवत्ताय की सही स्थिति को छिपाने की 
प्रवृत्ति बलवान हो गई है। युद्धकालीन श्रभिवृद्धि का लाभ उठाने के लिए अनुचित 
रीतियों का भी उपयोग बढ़ा है । 

( ६ ) विलीयन का क्रम युद्धकाल में भी चलता रहा है। सन्‌ १६३६ में ६० 
और सन्‌ १६४० में १०२ वेंक फेल हुई थीं। उसके पद्चातु ऐसा प्रतीत होता है कि 
पुद्ध की प्रगति के साथ इस प्रवृत्ति का बल घटता गया है, यद्यपि कुछ वेंक बराबर 
दिवालिया होती गई हैं । सन्‌ १६४१ में ७७, सन्‌ १६४२ में ४६, सन्‌ १६४३ में ५१, 
सत्‌ १९४४ में २२, सन्‌ १६४५ में २६ और सन्‌ १६४६ में २७ बैंक फेन्न हुई हैं । 
इस प्रकार सन्‌ १६३६-४६ के काल में ४४४ बेंक फेल हुई हैं, जिनमें कुछ छोटो-छोटी 
बेंक सम्मिलित नहीं हैं, जो इनके अतिरिक्त हैं । 
भारत के बंटबारे का प्रभाव-- 


युद्ध का अन्त होने पर भी भारतीय बेंकिंग का सुहृढ़ आधार बना ही रहा है । 
युद्धोत्तर काल में बेंकों की ऋण॒दान शक्ति में वृद्धि हुई है और उनके नकद कोपों का 
अनुपात घटा है । कीमतों की वृद्धि हो जाने के कारण कार्य-व्यय भी बढ़ा है, परन्तु 
बैंकों के लाभ में कोई विशेष कमी नहीं आई है। इस काल में चालू निक्षेपों में कमी 
झाई है और स्थायी निक्षेप बढ़े हैं । उपयुक्त कर्मचारियों की कम्मी के कारण सन्‌ १६४६ 
के प्रन्त में एक छोटा सा बेकिंग संकट फिर झाया था, जिसका मुख्य प्रभाव बंगाल में 
दृष्णोचर हुआ था । बंगाल की कुछ बेंकों ने अ्रंशों की आड़ पर अधिक ऋरा दिये थे, 
जिसके कारण रोक निधि का श्रभाव हो गया और उन्हें भुगताव रोहने पड़े । इससे 
बहुत सी छोटी-छोटी बेंक दिवालिया हो गई । रिजवं बेंक को एक ऐसा आदेश भी 
निकालना पड़ा है कि सट्टा व्यवहार के लिए ऋण न दिए जायें । सन्‌ १६४६ में ही 
रिजवे बेक ने शाखा विस्तार पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार से नियम पास करा 
लिए थे । 
१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को देश का विभाजन हुम्ना । विभाजन के साथ ही 
साम्प्रदायिक झगड़े हुए भर पंजाब तथा बंगाल में पूरी अराजकृता रही । देश में 
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आ्रायात-निर्यात, उत्पादन तथा सम्पत्ति दा भारी विनाश हुआ | पंजाब की बेंकों को 
हानि अधिक हुई, जिसका सही अनुमान अभी तक भी नहीं लगाया जा सका है। 
विभाजन के फलस्वरूप करोड़ों की संख्या में लोगों को अपने घर-बार छोड़ने पड़े | 
इसके श्रतिरिक्त श्रनिश्चितता ने सद्ठा व्यवसाय को भी प्रोत्साहन दिया | सन्‌ १६४७ में 
३० अ्रपरियरित बेंकों का विलीयन हुप्रा और इस विलीयन के कारण प्रन्य बेंकों के 
लिए भी कठिनाई हो गई । विभाजन होने से पहले ही पंजाब की कुछ बंकों ने अपने 
कार्यालयों को दिल्ली तथा पूवीं पंजाब को स्थान्तरित करता और पश्चिमी पंजाब में 
ऋणों का कम मात्रा में प्रदान करता आरम्भ कर दिया था, परन्तु व्यवहार में ऐसा 
कम ही हो पाया था। विभाजन के होते ही बहुत सी बेंकों को अपनी पश्चिमी पंजाब 
की शाखाए' बन्द करनी पड़ीं। ऋण वसूल न हो सके और आदेयों का भारत को 
हस्तन्चरण असम्भव हो गया । तुरन्त ही रिजवं बेंक ने सहायता की योजना लागू की 
और भ्न्य बेंकों को विलीयन प्रभाव से बचाने का प्रयत्त किया | इस सम्बच्ध में 
रिजवं बेंक ने निम्न काये किए :--- 

( १ ) रिजवं बेंक़ एक्ट में ऐसा संशोधन किया गया कि उपयुक्त प्रतिभृत्ियों 
की झ्राड़ पर अपरियरणित बैंकों को भी रिजवं बेंक से ऋणा प्राप्त करने का अधिकार 
दिया गया। 

( २ ) एक ऐसा आ्रादेश निकाला गया जिसके अनुप्तार दिल्‍ली तथा पूर्वी 
पंजाब राज्यों में स्थित बैंकों के विरुद्ध तीव मास तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो 
सकती थी। यह नियम बनाया गया कि स्थगित शोघन काल में यै बेंक अपने भारत 
स्थित चल निक्षेपों का केवल १०% श्रथवा २५० रुपये का (जों भी कम हो) भुगतान 
कर सकती थीं । 

( ३ ) ऐसी बंकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने १ करोड़ रुपये की सहा- 
यता दी । 

(४ ) रिजव॑ बेंक ने अन्य बेंकों के निरीक्षण और उसके सम्बन्ध में सरकार 
को रिपोर्ट देने का भी अधिकार प्राप्त किया । 


इस प्रकार बंटवारे के दुष्परिणामों से बेकिंग प्रणाली को रक्षा करने का 
प्रयत्न किया गया । आगे की घटनाओं में सन्‌ १६४९ का बेंकिंग विधान तथा सन्‌ 
१६५४५ का संशोधन नियम महत्त्वपुरं हैं । इनका विस्तृत अ्रध्ययन अगले अध्याय में 
किया जायगा | 


बविलीयन प्रवृत्ति को रोकने के उपाय -- 

बेंकों की विलीयन प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि बेंक़ों के 
संचालत के सामान्य मात को ऊपर .उठाया जाय | छोटी बेंकों के सम्बन्ध में तो यह 
बहुत ही आवश्यक है । इस उद्देश्य की पूति के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं -- 


( क ) शिक्षा-बेंकिंग सिद्धान्त तथा व्यवहार सम्बन्धी शिक्षा इस सम्बन्ध 
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में काफी लाभदायक हो सकती है । साथ ही साथ यह भी आवद्यक है कि यबेकोंमें 
पारस्परिक सहयोग की भावना उतन्न की जाय । इस उद्देश्य की पूति के लिए सन्‌ 
१६२८ में इण्डिया इन्स्टीव्यूद ऑफ वेंकर्स! स्थापित क्री गई थी। बह इन्ध्टोस्यट 
भाषणों की व्यवस्था करती है, परीक्षायें लेती है और अपनी एक पज्नरद्रा भी निकानती 
है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारें भी वेक्षिय शिक्षण की व्यवस्था करती हैं 


परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी संस्थाग्रों की क्रियाग्रों का विस्तार किया 
जाय । देश में योग्य प्रवन्धकों और कर्मचारियों का आज भी बहुत प्रभाव है। 





( ख ) वेधानिक व्यवस्थायें-बेंकों के समुच्तित संचालन के लिए समय- 
समय पर भारत सरकार वैधानिक व्यवस्थाएं करती रही है। सन्‌ £६३६६ के ब्रेकिंग 
कम्पनीज एक्ट में इस सम्पन्ध में कुछ प्रकार वी व्यव्रस्थायें की गई थी । बिना समु- 
चित पूजी के कार्य करने और अशिक्षित संचालकों तथा मैर्तेजिग एजेस्टों के प्रभाव को 
दूर करने के लिए सन्‌ १६४६ के बेकिंग कम्पनीज एक्ट में काफ़ी विस्तृत व्यवस्थायें 
की गई हैं। इन व्यवस्थाय्रों द्वारा बेंकों के विलीयन का भय बहुत कुछ दुरू हो जाने 
की आशा है । 


(ग ) रिजर्व बैंक का नियन्त्रण--यह आवश्यक है कि सभी वेंकों पर 
कड़ा नियन्त्रण रहे, जिसके कारण उनके अनुचित व्यवहार रु़े रहें। इस कार्य के 
लिए सन्‌ १६४६ के एक्ट में रिजव॑ बेंक को महत्त्वपूर्ण श्रधिकार दिये गये है। पिछले 
वर्षों मं सभी बेंकों के लिए रिजवं बेंक ने ऋणों , अग्रिमों तथा व्यवत्ञायों के सम्बन्ध में 
आदेश मिकाले हैं, जिनका पालन वास्तव में बेंकों को फेल होने से रोक सकता है, परन्तु 
इस सम्बन्ध में इस महत्त्वपूर्ण कथन को याद रखना आवश्यक है कि अच्छे नियम एक 
अच्छी बेकिंग प्रशाली का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो केवल अच्छे बंकरों 
द्वारा ही सम्भव हो सकता है। 


भारतीय बेकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ वनाने के उपाय-- 

समय-समय पर रिजवं बेंक भारतीय बेकिंग को स्थिति की जाँच करती रहती 
है और इस सम्बन्ध में वाषिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है | जो दोष सामने आये हैं 
उन्हें दूर करने के लिए रिजवं बेंक ने कुछ सुकाव रखे है। विभिन्न विषयों से सम्बन्बित 
सुझाव निम्त प्रकार हैं :--- 


( १) प्रबन्ध के विषय में--भारत की बैंकों को कुशल, शिक्षण प्राप्त तथा 
प्रनुभवशाली प्रबन्धकों की सेवाप्नों के बहुत ही कम लाभ प्रात्त हैं। इसी प्रकार बहुत 
सी बैंकों में भीतरी निरीक्षण तथा अंकेक्षण प्रणाली भी दोपपूर्ण होती है। संचालकों 
को न तो अपने काय॑ का ज्ञान होता है और व उसके करने की योग्यता । बेंक के कुशल 
संचालन के लिए यह झावश्यक होता है कि संचालक न केवल उसके का में रुचि लें 
बल्कि समय-समय पर सप्रभाविक निरीक्षण भी करते रहें । इस कारण रिजव॑ बेंक ने 
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कर्मचारियों के शिक्षण, उनकी नियुक्ति में सावधानी तथा उनकी कार्य-विधि में सुधार 
के सुझाव दिये हैं । 

(२) विनियोग नीति--इस सम्बन्ध में रिजव॑ बेंक द्वारा किये गये प्रध्ययन 
से पता चलता है कि बेंक सरकारी प्रतिभूतियों में कम धन को लगाती हैं और उनके 
विनियोगों का तरलता अनुपात कम रहता है। अपरिगणित (]२०७-९ 5084ए006) 
बेंकों में ऋणों की मात्रा तो भ्रधिक रहती है, परन्तु कुल निक्षेयपों की तुलना में सरकारी 
प्रतिभूतियों में उनका विनियोग बहुत कम रहता है। ऐसा पता लगाया गया था कि 
१२३ बेंकिंग कम्पतियाँ या तो सरकारी प्रतिभरुतियों में घन लगाती ही नहीं थीं या 
उनका ऐसी प्रतिभृतियों में विनियोग कुल निक्षेपों के १% से भी कम था। सन्‌ १६५१ 
से रिजवं बेंक प्रत्येक बेंक से ऐसा विवरण मांग रही है कि उससे सरकारी प्रतिभूतियों 
में कितना धन लगा रखा है। बेंकों को यह समभाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है 
कि वे ऐसी प्रतिभुतियों में विनियोग की मात्रा को बढ़ावें, ताकि उनके आदेयों की 
तरलता बढ़े ओर उन्हें जन-साधारण से अधिक विश्वास प्राप्त हो सके । 


(३) ऋण नीति--इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। बहुत सी बेंक 
श्रपनी क्षमता के बाहर भी ऋण दे देती हैं और ऋण लेने वाले की साख की समुचित 
जांच किये बिन: तथा बिना उपयुक्त प्रतिभृतियों के भी ऋण दे दिए जाते हैं | अधिक- 
तम्‌ लाभ कमाने के लिए बेंक अपने ऋणों की मात्रा को बढ़ाती जाती है। सन्‌ १६४६ 
के नियम में समय ओर मांग देन के २०% को तरल आदेयों में रखने की व्यवस्था 
की गई है, जो बहुत लाभदायक. हो सकती है, परन्तु यहु आवश्यक है कि ऋण देने से 
पहले लेने वाले की शोधनक्षमत्ता की समुचित जाँच की जाय । श्रचल सम्पति की ग्ाड़ 
पर कम ऋण दिये जायें और जोखिम' में विविधता प्राप्त करने के लिए यथासम्भव 
विभिन्न प्रकार के ऋण दिये जाए । 

(४) लाभाँश नीति--लाभांश घोषित करने से पहले बेंकों को अबिक़ी 
साध्य आदेयों, अर्शध्य ऋणों तथा विनियोगों के अवमूल्यत के लिए समुचित व्यवस्था 
करनी चाहिए । इस सम्बन्ध में नकद शेषों का भी पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक 
है | इस विषय में सन्‌ १६९४९ के एक्ट की व्यवस्थाए' महत्त्वपूर्ण हैं। कोई भी बेंक 
अपने लाभों के २०% से अधिक को उस समय तक नहीं बांट सकती है जब तक कि 
उसका सुरक्षित कोष परिदत्त पुजी के बराबर न हो जाय, परल्तु ओर अधिक कोषों 
को व्यवस्था से स्थिति और भी सुधर सकती है। इसलिए बंकों को केवल न्युवतम््‌ 
वैधानिक सीमा पर संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने नकद कोपों को और अधिक 
बढ़ाना चाहिए । 

( ५) शाखा नीति--बिना सोचे-विचारे शाखाओं के बढ़ाने से बेंक, बेकिंग 
प्रणाली तथा राष्ट्रीय अथं-व्यवस्था को काफी हानि हो सकती है । ग्रामीण बेंकिंग जाँच 
समिति ने इस बात का अनुरोव किया है कि नई झाखाएँ खोलने के स्थान पर 
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वर्तमान दक्षाओ्रों के प्रस्तुत व्यवसाय के झ्ाघार को सुद्ड़ अताता अधिर उपयुक्त होगा । 
यद्यपि यह श्रावश्यक है कि अच्छी-अच्छी बेंक ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में 
शाखाए खोलें, परन्तु शाखायें इस प्रकार व खोली जादे कि पारस रिक प्रतियोगिता 
बढ़े । रिंजव॑ बेंक का यह कत्तंव्य है कि वह इस दिखा में सदर रहे । 


(६ ) बेकिंग रीतियों में सधार--यह भी आवश्यक है कि एप॑-दिच्वियों 
में सुधार हों श्लोर सनुचित्त बेकिंग सिद्धान्तों के आधार पर कार्य को चत्नावा जाय 
भूत काल में अनेक बेंकों ने समुचित बेकिंग सिद्धान्तों के अनुसार कार्य नहीं 


बंकग का राष्ट्रायकरण 
(िन्चतंठप्रड5एएा रा. फिब्मोगंसछ) 
आधुनिक संसार में बेंकों के राष्ट्रीयकरण के रुमथंक बहुत है । ऐसा कहा जाता 
है कि ये महत्त्वपुर्णां संस्थायें सरहइार के हाथ में रहती चाहिए, जिससे कि इनका संचा- 
लन राष्ट्रीय हितों को उन्नत करने के लिए किया जा सके । इसके अतिरिक्त यह भी 
भनुभव किया गया है कि बेकिंग सेवाझ्रों के उपयुक्त नियन्त्रण का सबसे महत्त्वपूर्ण 
उपाय उनका राष्ट्रीयकरण ही है । 


बैंकिंग के राष्ट्रीययरण की आचश्यकता-- 


बेंकों की प्रकृति ऐसी है कि उनका राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक जीवन में 
भारी महत्त्व रहता है। बेकिंग के राष्ट्रीकरण की आवश्यकता निम्त प्रकार बताई 
जाती है ;-- 

( १) समुचित साख नियन्त्रणु--बेंकों का प्रमुख व्यवसाय साख-निर्माण 
होता है, जो वततमान आधथिक जीवन की प्रमुख आवश्यकता है, परन्तु साख एक ऐसा 
प्स्र है जिसका कल्याण तथा विताज्य दोनों ही उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा 
सकता हैं। साख का नियन्त्रण बहुत ही झ्रावश्यक है, जिससे कि उसका उपयोग व्यक्ति- 
गत लाभ बढ़ाने के लिए न होकर राष्ट्रीय कल्याण के लिए हो सके । अनुभव बताता 
है कि साख तथा राष्ट्रीय आवश्यकताप्नों का ठोक-ठीक समायोजन केवल बेंकिग के 
राष्ट्रीयीरण द्वारा ही सम्भव हो सकता है । 

(२ ) व्यापार चक्रों से बचाव- व्यापार चक्नों के काल में बेंक-मुद्रा तथा 
बेकिंग नीति का भारी महत्त्व होता है| बेंकों की बुद्धिहोनता के कारण तो व्यापार 
चक्र उत्पन्न होते ही हैं, परन्तु यदि कोई समुचित बेकिंग नीति अपनाई जाय तो आर्थिक 
संकटों की क्रूरता बहुत अंश तक दूर की जा सकती है। यद्यपि च्याय-र-चत्गों को 
पूणंतया समाप्त करना तो कठिन होता है, परन्तु साख-मुद्रा के समायोजनों द्वारा उनकी 
क्ररता एक बड़े अंश तक घठाई जा सकती है। समाजवादी देझ्षों में, जहां बेकिंग का 
राष्ट्रीकरण ही एक सामान्य नियम है, व्यापार-चक्र दृष्टिमोचर ही नहों होते हैं 


(३ ) बैंकिंग सेवाओं का पर्याप्त विकास -- आधुनिक युग में राष्ट्रीय व्यायार 


शढढ 


तथा वाणिज्य के अर्थ-प्रबन्ध के लिए बेंकों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। इस कारण 
यह उचित होगा कि बेकिंग सेवाए' ऐसे उद्देश्यों के लिए तथा उस अंश तक उपलब्ध 
की जायें कि राष्ट्रीय हितों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हो । इस कार्य के लिए राष्ट्रीय- 
करण ही एक मात्र उपाय है। है 

(४ ) लाभों का लोक कल्याण हेतु उपयोग--बें क लोकऋ-घन तथा जनता 
के विश्वास में व्यवसाय करती हैं, इसलिए अच्छा यही है कि उतके लाभ भी जनता 
को प्राप्त हों, व कि निजी व्यक्तियों को । राष्ट्रीयीरण द्वारा ये लाभ सरकारी कोष में 
पहुँचते है और इनका उपयोग लोक कल्याण की उन्नति के लिए किया जा सकता है। 
भारत में तो बेंकिग के राष्ट्रीयकीःण की श्रावश्यक्रता कई कारणों से और भी बढ़ 
गई है। 

(५ ) भारतीय पूजी परम्परा से ही शर्मीली है-इस् दोष को दूर 
करना देश के भावी विकास के लिए बहुत ग्लावश्यक है। देश में एक ओर तो बचत 
ही कम हो पाती है झ्लोर दूस्तरी ओर बचत का अधिकाँश भाग श्रासंचित कोषों में चला 
जाता है, जिससे पू जी के निर्माण में बाधा पड़ती है । 

(६ ) देश में बेंकों का विकास कुछ इस प्रकार हुआ है कि कुछ स्थानों में 
बेंकों की संख्या आवश्यकता से बहुत श्रधिक है ओर उनके बीच हानिवुर्ण और अनुचित 
प्रतियोगिता है, जबकि सामान्य रूप में देश के भीतर बौड्धिंग सेवाओं की कमी है। 

इसी प्रकार कई अन्य कारणों से भी भारतीय बेंड्डिंग जनता में विश्वाप 
उत्पन्न नहीं कर पाई है । आरम्भ में अनेक बेंकों का प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में या, 
जिसके कारण बैंक बराबर विदेशी संस्थाएं समझो जाती थीं। दूसरे, भारत में बेकिंग 
का विकास भी आ्रायोजित रीति से नहीं हुआ है । तीसरे, बेंकों के विलीयन की संख्या 
बहुत भ्रधिक रही है । सन्‌ १६१३ में ५०-५४ बेंक फेल हो गई थीं । सन्‌ १६१३ शोर 
सन्‌ १६३६ के बीच २३८ बेंक ठप्प हो गई, सन्‌ १६३६ और सन्‌ १६३८ के बीच 
६४ बेंक प्रति वर्ष फेल होने का झ्ोसत रहा है और सन्‌ १६४६ तथा सन्‌ १६१४४ के 
बीच में भी ४८ बड़ी बेंक फेल हो गई थीं । 

हमारी बेंकिग प्रशाली की एक विशेषता यह है कि आर्थिक हृष्ठिकोश से रिजर्व 
बेंक साख नीति के नियन्त्रस में ढोली रही है । यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर सरकार 
रिजवं बेंक को झावश्यक अ्रधिकार दे देती है, परन्तु इसमें विलम्ब होता है| इस 
समस्या का महत्त्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि युद्धोत्त-काल में सरकार सभी 
साख नियन्त्रण उपायों का उपयोग करने पर भी कीमतों में स्थायित्त्व लाने में सफल 
नहीं हो पाई हैं। पिछले कुछ दिनों से दशाएं कुछ बदलती हुई अवश्य दीख रही हैं । 

भारतीय बेंकिंग प्रशाली की दो 'और भी विशेषताएं ध्यात देने योग्य हैं। 
प्रथम, देश में साधारणएंतया व्यापार बेंकों की ही प्रधानता है और औद्योगिक तथा 
कृषक वित्त का भारी श्रभाव हैं। यह एक-दिशाई विकास ठीक नहीं है । दूसरे, भार- 


0 हक 


तीय वाःकग्र का एक महत्त्वपूर्श भाग अभी तक भी विदेशियों द्वारा चलाया जाता है । 
लगभग सभी विनिमय बेंक विदेशी हैं। 

उपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि भारतीय बेक का समृचित निमन्‍्तणा 
ग्रावश्यक है | दूसरे महायुद्ध के काल में यह भी छिद्ध हो गया है कि समुचित नयन्त्रतु 
द्वारा भारतीय बेकिय प्रणाली का किसी भी निर्चित उद्देश्य की पुति के लिए उपयोग 
करना सम्भव है। इस नियन्त्रद के लिए तथा बेकिंग के ब्रन्य दोपों को दूर करने के 
लिए राष्ट्रीवकरए ही उपयुक्त है । 

जहाँ तक भारत में बेंकिंग के रा्टीयक्रए के व्यवहारिक रूप का प्रइत है, 
प्रथम जनवने सन्‌ १६९४६ से भारत सरकार ने रिजव॑ वेंक का नो राष्ट्रीकरण कर ही 
लिया है भर साथ ही में इम्पीरियल बैंक के र ट्रीयकरणा को भी सम्पन्न जिया है । 
सारी बेंकिग प्रणाली के राष्ट्रीयकरणा का कोई विचार ज्ञात नहीं होता है। राषट्रेबहरगा 
के विरुद्ध हम केवल इतना कह सकते हैं कि सरकारी व्यवसातरों में व्यक्तिगत सम्पक्त, 
लोच, मितव्ययिता, झासन की कुशलता, समायोजन आदि ग्रुण कम अंग तक प्राप्त हो 
पाते हैं। इधर भारत सरकार ने जीवन बीमा व्यवसाय का राप्ट्रीयकरण करके बेंकों 
के राष्ट्रीयकरण की सम्भावना को बढ़ा दिया है । 
राष्ट्रीयकरण के बिरोध में--- 

राष्ट्रीयकरण के विरोध में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारत में विरोडी 
पक्ष ने तीन महत्त्वपूर्ण तकों को अपने दृष्टिकोश का आधार बनाया है-( १ ) यह कि 
भारत में सरकारी उद्योगों का कार्य बहुत सराहनीय नहीं रहा है । इनका कार्य 
अकुशल, विलम्बदूर्ं तथा बहुधा अपव्ययी रहा है। भय यहो है कि राष्ट्रीयकरण के 
द्वारा बेकिंग सेवाओं की कुशलता मारी जायगी। ( २ ) उद्योयपतियों और व्यवसायिय्रों 
को यह भय है कि उनके व्यवसायों की गोपनीयता समाप्त हो जायगी। राष्ट्रीयक्नत 
बेंकिंग सभी के साथ मन-मानी कर सकती है। ( ३ ) राष्ट्रोयक्ृत बेंकिंग व्यवसाय को 
चलाने के लिए सरकार के पास योग्य और निपुण करमंचारो नहीं है, जिससे व्यवत्ताय 
का समुचित संचालन कठिन हो जायगा । 

इन सभी तरकों को देखने से पता चलता है कि ये बहुत महत्त्वर्ण नहीं हैं । 
इसमें तो सन्देह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण की भी झपनी समस्याएं होती है, परन्तु यह 
कहना उचित व होगा कि राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों की कुशलता अवश्य ही व्यक्तिगत उद्योगों 
से कम रहती है । इसी प्रकार कमंचारियों की कमी तो व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्तर्गत 
भी रहेगी । 
भारतीय वेकिंग की नवीन प्रवृत्तियाँ-- 

भारतीय बेकिंग का वर्तम्रात स्वरूप उन सरकारी नीतियों द्वारा निश्चित होती 
हैं जो स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने ग्रहण की हैं। इस काल में सरकार ने 


मु०्च॒०प्र० (३५) 


हर 


बेंकिंग व्यवस्था को सुहृढ़ बनाने के अनेक उपाय किये हैं। इस दिक्षा में प्रमुख सरकारी 
काय निम्न प्रकार हैंः--- 

(१ ) रिजर्व बक का राष्ट्रीयकरण--यह इस दिशा में सबसे पहला 
महत्त्वपूर्ण कार्य था। प्रथम जनवरी सन्‌ १६४६ से रिजव॑ बेंक का राष्ट्रीयकरण कर 
लिया गया है । उद्देश्य यह था कि देश की केन्द्रीय बेंक की शक्ति और सप्रभाविकता में 
वृद्धि की जाय । राष्ट्रयकरण द्वारा यह आशा की गई है कि रिजव॑ बेंक सरकार की 
ग्राथिक नीति और देश के आथिक विकास में भ्रधिक सहयोग दे सकेगी । वास्तव में 
झाधथिक नियोजन को आरम्भ करने से पहले यह राष्ट्रीयकरण उपयुक्त ही था । राष्ट्रीय- 
कररण के पश्चात्‌ का अनुभव भी यह स्पष्ट कर देवा है कि र्ट्रीयकरण लाभदायक ही 
रहा है। 

(२ ) नया बैंकिंग कम्पनी विधान--मार्च सन्‌ १६४६ से देश में बेंकिग 
कम्पनी विधान लागू कर दिया गया है। उद्देश्य यह है कि देश की बेंकिंग व्यवस्था का 
समुचित वैधानिक नियमन किया जा सके ओर उसका विकास आरोग्य रूप में हो । 
इस विधान में रिजबं बेंक के अधिकारों में अधिक वृद्धि की गई है । अब केन्द्रीय बेंक 
देश की बेंकों का समय-समय पर निरीक्षण कर सकती है, बिना अनुज्ञापन प्राप्त ज्यि 
कोई नई बेंक नहीं खोली जा सकती है, जन-साधारण के हित में रिजवं बेंक बेंकों की 
किसी भी अनुचित कार्यवाही को रोक सकती है ओर निश्लेषधारियों के हितों की रक्षा 
का विद्येष उत्तरदाथित्त्व केन्द्रीय बेंक के ऊपर रखा गया है । 

(३ ) एकीकरण को प्रोत्साहन--ऐसा अनुभव किया गया है कि बैंकिंग 
व्यवस्था को सुहढ़ बनाने का उपाय उनका एकोकरण भी है। एकीकरण की नीति को 
सरकार और केन्द्रीय बेंक दोनों ने स्वीकार किया है। यह क्रम सन्‌ १६५० में बड़ाल 
की चार बेंकों को मिला कर आरम्भ किया गया और तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६४५१ में 
भारत बेंक का पंजाब नेशनल बेंक में विलय किया गया | स्टेट बेंक की पुनर्संगठन 
योजना के श्रन्तर्गत ऐसी दस बेंकों को जो राज्य सरकारों के अधिकार में थीं, स्टेट 

'बैंक में मिलाया जा रहा है । | 

(४ ) स्टेट बेंक आफ इण्डिया का निर्माण--१ जुलाई सन्‌ १६५४ से 
इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयीरण कर लिया गया है ओर उसे स्टेट बेंक 
ग्रॉफ इण्डिया के नाम से एक नये आधार पर संगठित किया गया है। उद्देश्य यह है कि 
ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों को। अधिक बेंकिग सेवाएं उपलब्ध की जायें। इसके 
ग्रतिरिक्त सहकारी बेंकिंग के विकास में भी इससे काफो सहायता मिलेगी। स्टेंट बेंके 
को सन्‌ १६६० तक ४०० नई शाखाए ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में खोलने 
का भी आदेश दिया गया है । 

(५) निस्तारण विधि में सरलता--सन्‌ १६५० में प्रथम बार यह 
अनुभव किया गया था कि भारत में बेंकों की निस्तारण व्यवस्था ([0/00888 0 
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7/धपांद 707) बहुत जटिल और विलम्वपुर्ण थी । एक नियम द्वारा 
प्रोर शीघ्षगामी बनाने का प्रयत्त किया गया है | 


( ६) वके शिक्षा का आयोजन--बैकिंग छिल्षा की कमी हमारे देश के 
समुचित देंकिंय विकास के मार्ग में एक भारी कघा है। विगत वर्षों में रिजद देंक ने 
इस ओर भी ध्यात दिया है। इण्डिया इन्स्टी व्यूट ऑफ बें>स॑ के कार्यो का विस्तार 
किया गया है । दाथ ही, रिजवं बेंक़ द्वारा एक ऐसा कॉलिज स्थापित किया जा रहा है 
जहाँ बेंकों के अ्बन्धकों और कर्मचारियों को झ्रावश्यक संद्धान्तिक और व्यवहारिक 
शिक्षा दी जायगी । 


इसको सरल 


के 


बंका का एकीकरण 


>967 


एकीकरण का अर्थ-- 

एकीकरण का भ्रभिप्राय विलय अथवा मिल जाने से होता है। जब दो या दो 
से भ्रधिक बेंक इस प्रकार एक दूसरे से मित्र जाती हैं कि इन सवका व्यक्तिगत प्रस्तित्त्व 
मिट जाता है और एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जाता है जो सामूहिक रूप में सबका 
काम वरती है तो हम कहते हैं कि इन बेंकों का एक्ी 


किरण हो गया है। इसी प्रकार 
जब एक बेंक का दूसरी में इस प्रकार विलय हो जाता है कि दोनों मिल्रकर एक हो 


जाती हैं तो इसे भी हम एकीकरण ही कहते हैं । उद्योग और व्यवसायों सभी में आधु- 
निक युग से एकीकरण की प्रवृत्ति का भ्रधिक जोर है। एकीकरण द्वारा एक श्रोर तो 
पारस्परिक प्रतियोगिता को समाप्त किया जा सकता है और दूसरी ओर बड़े पैमाने के 
संगठन के लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। 

एकीकरण के कारणु-- 

भारत में बेंकों का एकीकरण थोड़े ही काल से अ्रधिक प्रचलित हुआ है । 
इसके कई कारण हैं :-- 

( ) दूसरे महायुद्ध के काल में भारतीय बैंकों और उनकी शाखाश्रों का भारी 
विस्तार हुआ, जिसके कारण यह विकास भ्रारोग्यहीत न रह सका। अ्रधिकाँश बंकों थे 
प्रनावश्यक शाखाए' खोलीं और वे अपने कार्यालय की ऊुशलता तया शोघनक्षमता की 
सुहृढ़ता प्राप्त करने में असमर्थ ही रहीं । सेवांभ्ों की कुशलता बढ़ाने के लिए बहुत सी 
बैंकों ने ऊंचे वेतनों का लोन देकर योग्य और अनुभवी कर्मचारियों को, जिनका देश में 
भारी भ्रभाव है, अपने पास खींचने का प्रयत्न किया, जिससे उनका कार्य॑-व्यय बढ़ 
गया है। बहुत सी बेंक़ों ने शीघ्र लाभ कमाने के लिए सद्ठा व्यवसाय में भी घन 
लगाया है । 

( 74 ) बुद्धकालीत अभिवृद्धि का अन्त होते ही बहुत सी बेंकों ने ऐसा अनुभव 
किया कि व्यवट्टाय का संकुचत हो रहा था और उन्होंने अपनी शाखाओं को बन्द करना 
भारस्भ किया । फिर भी सन्‌ १६९४६ और सन्‌ १६५९१ के पाँच वर्षों में १८३ बेंकों का 
विलीयन हुआ । 
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( 77 ) व्यवसाय की मन्दी के फलस्वरूप बेंकों ने अपनी आझाधथिक नींव हह 
करने का प्रयत्न किया । 

(9 ) रिजवं बैंक ने भी विलीयन प्रवृत्ति को:रोकने के प्रयत्त आरम्भ किये। 
ऐसा अनुभव किया गया है कि बलहीन श्रोर अव्यवस्थित बेंक़ों को बड़ी और शक्तिशाली 
बेंकों के साथ जोड़ देने से हानिकारक प्रतियोगिता समाप्त हो जायगी, कार्यक्षमता 
बढ़ेगी और बेंकों के फेल होने का भय घट जायगा | 

( ए ) सन्‌ १९४६ के बेंकिंग विधान में एकीकरण का आयोजन किया 
गया है । 


देकी के एकीकरण के लास-- 

उद्योग और व्यवसाय के एकीकरण की भाँति बेंकों के एकीकरण से भी भनेक 
लाभ प्राप्त होते हैं। प्रमुख लाभ तिम्त प्रकार हैं ।--- 

( १ ) प्रबन्ध का केस्द्रीयकरण हो जाने के कारण उसकी कुशलता बढ़ती है 
और व्यय कम हो जाता है । 

( २ ) इसके द्वारा बेंकों के आर्थिक साधन हृढ़ हो जाते हैं और ऐसे साधनों 
का आकार भी बढ़ जाता है । 

(३ ) छोटी बेंकों के बड़ो बेंक्ों में मिल जाने के कारण छोटी बेंकों को भी 
कुशल ओर अनुभवी कर्मचारियों की सेवाब्नों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं । इसके द्वारा 
बड़ी बैंकों को शाखा बेंकिंग प्रणाली के सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं और उतसें आधविक 
संकटों का सामना करने के लिए अधिक शक्ति आ जाती है । 

( ४ ) एकीकरण निक्षेप प्राप्त करने के लिए ब्याज की दरों को बढ़ाने की 
प्रवत्ति को रोकता है ओर विलीयन की सम्भावना कम कर देता है। 

(५ ) इसके द्वारा बेंक को बड़े प॑माने के व्यवसाय के सभी लाभ प्राप्त हो 
ज़ाते हैं। 

( ६ ) विश्ञाल संगठन के कारण बेंक के लिए विशेषज्ञों का रखना सम्भव हो 
जाता है, जिससे व्यावसायिक कुशलता और लाभ दोनों ही बढ़ते हैं । 

(७ ) नकद कोषों के उपयोग में मितव्ययिता आती है, क्योंकि एक शाखा से 
दूसरी को धन का हस्तान्तरण होता रहता है । 

(८ ) बेकिंग सम्बन्धी जोखिम का प्रादेशिक वितरण हो जाता है ओर 
किसी क्षेत्र विशेष के सड्डूंटों का सारे बेंकिय व्यदंसाय पर बहुत ही कम प्रभाव 
पड़ता हैं । 

( ६ ) एकीकरण केन्द्रीय बेंक की निरीक्षण तथा नियन्त्रण क्षमता को बढ़ा 
देता है, जिससे मुद्रा-बाजार में अनुरूपता आा जाती है ओर बेकिंग व्यवसाय की कार्य॑- 
कुशलता भी बढ़ती है। 

( १० ) एकीकरण एकाधिकार से सर्म्बा्घत सभी लाभों को उत्तन्न करता है। 


एकीकरण की हानियाँ-- 

उपरोक्त अनेक लाभों के साथ-साभ एकीकरण के दोप भी निम्न प्रकार हैं : 

( १ ) एकीकरण बेंहों की सेवाग्रों और सावतों का क्रेत्रोद्र“रुग करता है 
जिससे विधाल आर्थिक शक्ति थोड़े से वपक्तियों के पास प्रा जाती है और जनता के 


गोषण की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। इसमें एकाथिकार के दोष पाये 
जाते हैं ! 


( २ ) इसरे बेकिंग वलेवर में प्रत्यधिक विस्तार, भ्रद्माचार तया नद्रा-व्यवहार 
के दोष झा जाते हैं ' 

( ३ ) इससे घहुदा रोजगार का संकुचन होता है और कर्मचारियों की छटनी 
होती है। एकोकरणा के पश्चात्‌ पहले की तुलना में कप्त कर्मचारियों की आवश्यकता 
पड़ती है । 

( ४ ) एकीकरण में बड़े पैमाने तथा जझ्ाखा वेंक्रिग प्रशाली के सभी दोष 
पाये जाते हैं । 

( ४ ) इसके द्वारा बेंक सेवाओं ओर स्थानीय व्यापार तथा वाशिज्य द्माप्नों 
के बीच घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़ी बेंकों की शाखाएंँ 
व्याक्तितत छोटी-छोटी स्थानीय बेंकों की भाँति स्थानीय हितों से घनिष्ठट सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सकती हैं । 
भारत में बेकों का एक्कीकरणु-- 

इड्धलेंड में एकीकरण की प्रवृत्ति प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ श्राने वाली मन्दी के 
काल में ग्रारम्भ हुई थी | (7) भारत में इसका सबसे पहला उदाहरण सन्‌ १६२१ में 
तीनों प्रेस्ीडेन्सी बेंकों को मिलाकर इसम्पीरियल बेंक की स्थापना द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है । (7) दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत में भी एकीकरण के लिए उपयुक्त 
दकाएं उत्पन्न हो गई । () भारत सरकार ने सन्‌ ६६५० में बेकिंग विधान में 
इस प्रकार के संशोधन दिए कि समुचित तथा वांछित एकीकरण को प्रोत्साहन मिले । 
(ए) इससे पहले रिजवं बेंक ते सन्‌ १६३७ और सन्‌ १९४४ में दो बार एक्रोकरण 
क्रिया में सहायता दी थी । (7) सन १६५० में बद्भाल की चार बँंकों को, जिनका 
देश के विभाजन के कारण विलीयन का भय था, एकीकरण की सलाह दी गई। 
फलत; कोमिल्ला बेंकिग कॉर्पोरेशन, कोमित्ला युनियन बेंक, हुगली बेंक तथा बद्भाल 
सेन्ट्ल बेंक को मिलाकर यूताटेड बेंक श्रॉफ इण्डिया लिसिटेड का निर्माण हुआ | 
(पं) सन्‌ १६५१ में भारत बैक का पंजाब नेशनल बेंक में विलय हुआ । (7) इसी 
प्रकार राजस्थान की तीन बेंकों श्रर्थात्‌ दी बेंक श्रॉफ जयपुर, दी बेंक झॉफ बीकानेर, 
दी बेंक ऑफ राजस्थान को मिलाकर राजस्थान बेंक लिमिटेड में परिवर्तित किया 
गया है । (ए१7)) सरकार की नई योजना के अनुसार लगभग ४०० छोटी-छोटी बेंकों 
को स्टेट बेंक शॉफ इण्डिया में सिला दिया जायगा । 
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भारतीय बंक की वर्तमान स्थिति-- 


इस समय भारत में श्रनुसूचित बेंकों की कुल संख्या ६१ है, जिममें से १५ 
विनिमय बेंक हैं। सन्‌ १६५४ के श्रन्त में कुल संख्या ८६ थी । इन ८६ बेंकों की कुल 
पूंजी श्र निधि ६३१० करोड़ रुपये की थी। इन वेंकों की कुल देय ([.480 ॥088) 
१,०३४'६७ करोड़ रुवए थी और कुल सम्पत्ति ७४०२० करोड़ रुपया । सन्‌ १ 8५६ 
के आरम्भ में सभी प्रकार की कुल बेंकों की संख्या ४७२ थी, जिनकी पूंजी और 
निधि १,२४६'६७ करोड़ रुपया थी। सभी बेंकों के पास नकदी, ऋण, अग्रिम, 
विनियोग, बिल आदि के रूप में १,२११९६३ करोड़ रुपये थे । 


सन्‌ १६४५८ के सम्बन्ध में बेकिंग की प्रगति की जो रिपोर्ट रिजव॑ बेंक द्वारा 
मई सन्‌ १६५९ में प्रकाशित की गई है उससे पता चलता है +#ि सन्‌ १६४५ के वर्ष 
में देश में विस्फीतिक प्रवृत्तियाँ ही बलवान रही हैं | इस वर्ष में साख के विघ्तार के 
क्रम में शिथिलता रही है | वर्ष विशेष में साख की कुल मात्रा ८३०९६ करोड़ रुपया 
रही है | वर्ष विशेष में बेंक साख की मात्रा को कुल वृद्धि केबल ११९१ करोड़ रपये 
की हुई, जब कि सन्‌ १६५७ में यह वृद्धि ७४'६ करोड़ झपया और सन्‌ १६५६ में 
१५११३ करोड़ रुपया थी। इस वर्ष में बेंकों के जमाधन में संतोषजनक वृद्धि हुई है 
और उनके आदेयों की तरलता भी बढ़ी है । जमावन की कुल वृद्धि २१९ करोड़ रुपये 
की रही है । इस वर्ष में सरकारी प्रतिभूतियों में २०२ करोड़ रुबये की राशि लगाई 
गई हैं। बेंकिंग प्रणाली के संगठन में भी इस प्रकार के सुधार हुए हैं कि बेंक़ देश की 
विकासशील अरथं-व्यवस्था में अधिक योग देने के योग्य हो गये हैं। इस वर्ष में उद्योगों 
'की दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भाग्तीय 
बैंकिंग की स्थिति भ्राशाप्रद है और भविष्य में और अधिक प्रगति की ग्राशा की जा 
सकती है । 
जनवरी सन्‌ १६५१ झौर नवम्बर सन्‌ १६९५८ के बीच भारत में परिगणित 
झोर गैर अनुसूचित (ए०07-80760 प्रौ७०) सभी प्रकार की बेंकों के कार्यालयों को 
संख्या ४,११६ से बढ़कर ४,५१८ हो गई है | इस काल में स्टेट बेंक़ के कार्यालय 
'भृ६१ से बढ़कर ६६९६, विनिमय बेंकों के कार्यालय ६४ से ६७ और भारतीय परि- 
गरित बेंकों के २,१६१ से २,८४१ हो गये हैं, जबकि गैर अनुसूचित बेंक़ों की संख्या 
१४७३ से घट कर केवल ६१४ रह गई है । 
यद्यपि इस|बात का निरल्तर प्रयत्न किया जा रहा है कि भारत में बेंकिग 
सेवाञ्रों का विकेन्द्रीयकरण हो, किन्तु बेंकिंग सेवाग्नों का फिर भी कुछ विगेष क्षेत्रों में 
ही केन्द्रीयकरण होता दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेंकिंग सेवाओं का विकास 
नहीं हो रहा है । इन क्षेत्रों में बेंकिंग सुविधाग्रों के विस्तार के अ्रभाव के दो कारण 
हैं-[ १ ) जोखिम की समस्या और ( २ ) जनता में बेंकिंग आदत का भ्रभाव | सम्मि- 
लित पू'जी बेंक, जिनका संचालन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों मे 
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शाखाए खोलने को तैयार नहीं हैं । फित्तु यह निश्चय है कि देश के आथिक्र विकास 


की नवीन प्रवृत्तियाँ इन कारणों की ज्ञक्ति को घटा रही हैं । 
भारतीय बेकिंग का सविष्य--- 


इस अध्याय में भारतीय बैकिंग के विकास और उसकी समस्याग्रों का विवेचन 
किया गया है। देश में बेकिंग का भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, क्योंकि ग्रभी विकास 
की सम्भावनाए' बहुत हैं । रिजवं बेंक की स्थायता, इस्तीरियन वबेंक के राट्रएजरर 
तथा समुचित बंबिंग विकास द्वारा सुहृद् उच्चति की श्राज्षा और भी बढ़ जाती न्क। 
आवश्यकता इस बाद की है कि कर्मचारियों के शित्षण की समुचित व्यवस्या की जाय 
और प्रवन्ध में कुशलता प्राप्त की जाय । औद्योगिक वित्त की कमी को पूदा करने के 
लिए हमने विशेष प्रयत्त किया है । घीरे-घीरे उन सेवाप्रों का भी विक्रायथ होता जा 
रहा है जो वेकिंग कार्यों में सहायक होती हैं । ऐसी आज्ञा की जाती है कि आशिक 
नियोजन के अन्तर्गत बेकिंग सेवाग्रों का भी समुचित विकास एवं सुघार होगा। डा० 
जॉन मथाई ने, जो स्टेट बेंक झॉफ इण्डिया के लमे गवर्नर बनाए गए थे / हा हैं -- 
“जक्ति और कायक्ष मता में भारतीय बेकिंग प्रणाली इड्जलेंड एवं अमरीका से कम नहीं 
है ।"”'““उसकी वतंमान स्थिति आ्राशावद्ध क है ।! 

सम्‌ १६५८ की बेकिंग प्रगति सम्तन्धी रिपोर्ट में रिजवं बेंक ने देश में वेकिय 
विकास और बेंडों के कार्यों के विस्तार पर संतोष प्रक्रट किया है। रिपोर्ट के अनुपार 
भविष्य ग्राशाजनक है, किन्तु रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बेंक़ों को 
जन-साधा रण में बेकिंग प्रादत (89072 ॥9076) को बढ़ाने का अधिक प्रयत्न 
करना चाहिए और अपनी कार्य-विधि में इस प्रकार के परिवर्तत करने चाहिए कि 
विकासशील अ्रथं-व्यवस्था की झावश्यकताए पूरी हो सकें । 


#इस समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था निश्चय ही चौराहे पर है | इसके लिए 
यह सम्भव नहीं है कि भूतकाल की भाँति अ्रपता प्रधान का वारिज्य साख की पूर्ति 
ही रख सके । एक ऐसे देश में जिसका श्ीत्रता के साथ आर्थिक विकास हो रहा है, यह 
आवश्यक ही है कि बेंक भ्रपती ऋण-दान नीति में ऐसा परिवतन करें कि विवेकश्ील 
तथा उपयुक्त निर्वाचन के अन्तगंत उद्योगों को दीघंफालीन ऋण दिये जा सकें। # 


भारतीय वेकिंग का भावी स्वरूप-- 
यह प्रइत अभी अनिश्चित सा ही है कि भारतीय वेंकिंग का भावी स्वरूप क्‍या 
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हैं; 
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रहेगा ? भविष्य के बारे में दो विचारघारायें महत्त्वपूर्ण हैं-प्रथम, क्‍या भारतीय बेंकिंग 
का राष्ट्रीयकरण किया जाय और दूसरे, क्या भावी प्रगति एकीकरण के अन्तर्गत हो ? 
एकोकरण के गुणों और दोषों का सविस्तार अध्ययत तो हम पहले कर ही चुके हैं, 
श्रत्न हम यह देखने का प्रयत्त करेंगे कि भारतीय बेंकिंग का राष्ट्रायकरण कहाँ तक 
उचित होगा । इस सम्दन्ध में यहु समझता झावश्यक है कि राष्ट्रीयकरण बेंकों की 
केवल अंशधारियों के लाभ के लिए काम करने की प्रवृत्ति को रोक देगा और बेकिंग 
को जन-साधारण के हितों की उन्नति का साधन बनाने में भी सफल होगा। राष्ट्रीयकरण 
के पक्ष में निम्न त्क॑ प्रस्तुत किये जा सकते हैं :--- 

( १ ) क्योंकि हमने समाजवादी ढंग की समाज स्थापना का लक्ष्य निश्चित 
किया है, इसलिए राष्ट्रीयवरण आवश्यक ही होगा । 

(२) साख निर्माण ही बेंकों का सजसे महत्त्वपूर्ण कार्य है और साख का 
उपयोग जन-साधारण के हितों को उन्नत करने के लिए भी किया जा सकता है श्रोर 
समाज का शोषण करने के लिए भी । राष्ट्रीकररण इस सम्भावना को बढ़ा सकता है 
कि साख एक राष्ट्रीय-सेविका ही बनकर रहे । साख और राष्ट्रोय. आवश्यकताञ्रों का 
समायोजन सबसे अच्छी प्रकार राष्ट्रीयकरण द्वारा हो हो सकता है । 

( ३ ) राष्ट्रीयकृत बेंकिय व्यापार चक्रों के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिबन्ध है। 

(४ ) आधथिक नियोजन की सफलता बड़े अंश तक इस बात पर निर्भर होगी 
कि बेकिंग नीति का उद्देश्य आध्िक विकास में सहायता देवा हो। राष्ट्रीयकरण समु- 
चित वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त मुद्रा-प्रसार के विरुद्ध भी भ्रच्छा उपचार रहेगा। 


“ (५ ) बैंकों के लाभ लोक घन और लोक विद्वांस के कारण प॑दा होते हैं, 
इसलिए वे व्यक्तियों के स्थान पर राज्य जैसी लोक संस्था को ही प्राप्त होने चाहिए । 


( ६ ) बेकिंग सेवाश्रों के रोगहीन विकास के लिए राष्ट्रीयकरण ही अविक 
उपयुक्त है । 


( ७ ) राष्ट्रीयकरण सरकारी नियन्त्रण का सबसे सप्रभाविक उपाय है । 


(८ ) व्यक्तिगत बेंकिंग के (सभी दोष राष्ट्रीयकरण द्वारा दूर किए जा 
सकते हैं । 


इसमें तो सन्देह नहीं है कि राष्ट्रीयकरणा हमारे बेंकिंग कलेवर की लगभग 
सारी कठिनाइयों को दूर कर देता है, परन्तु राष्ट्रीयररण के मार्ग में कुछ व्यवहारिक 
कठिनाइयाँ अवश्य हैं । इसके श्रतिरिक्त राष्ट्रीकरण बेंकिंग प्रणाली की लोच को 
समाप्त कर देता है और व्यक्तिगत रुचि के भ्रभाव के कारण उत्साह और कार्य-कुश- 
लता को कम कर देता है। भारत में राष्ट्रीयक्रत उद्योगों का अनुभव बहुत उत्साहवद्ध क 
नहीं है, यद्यपि सरकार द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के पदचात्‌ बेंकिय 
के राष्ट्रीकरण की सस्भावता अधिक बढ़ गई है । 
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ह अध्याय ३३ 
"भारतीय मुद्रा बाजार 


(8 िवांथत रिए्रठछए व-ॉ:८६) 


मुद्रा बाजार का अथे-- 


साधारण भाषा में बाजार भ्रथवा मन्‍्डी का अभिप्राय उस स्थान से होता है जहाँ पर 
वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार शब्द ऐसी वस्तु की ओर 
संकेत करता है जिसके ग्राहकों झौर विक्रेताों के बीच इस प्रकार की प्रतियोगिता रहे 
कि सभी स्थानों पर वस्तु विशेष के दामों के समान रहने की ही प्रवृत्ति रहे । कुद् 
भी सही, बाजार शब्द सदा ही क्रय-विक्रय से ही सम्बन्धित होता है, परल्तु क्‍या इस 
सम्बन्ध में रद्रा बाजार* भी हो सकता है ? क्या-पुद्दा का भी क्रय-विक्रय होता है? 
' सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि क्रय-विक्रय के अन्तगंत प्रत्येक वस्तु की कीमत मुद्रा में 
चुकाई जाती है, परन्तु यदि मुद्रा का क्रम-विकय होता है तो उसकी कीमत किस वस्तु में 
चुकाई जायगी ?यह कहना थोड़ा विचित्र सा लगता है कि मुद्रा को भी खरीदा अथवा 
बेचा जा सकता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसा दिन प्रति दिन ही होता रहता 
है । मुद्रा को बेच कर बदले में जो कुछ प्राप्त क्रिया जाता है वह केवल भविष्य में उसके 
लोठाने का वचन ही होता है । दूसरे शब्दों में, हम॑ इस प्रकार कह सकते हैं कि क्रय- 
विक्रय का भ्रर्थ केवल मुद्रा के उधार लेने तथा उधार देने से होता है। अब हमें मुद्रा 
की कीमत का अर्थ समभने में भी कटिताई नहीं होगी, क्योंकि मुद्रा की कीमत केवल 
उस पोरितोषण की ओर संकेत करती है जो मुद्रा को भविष्य में उसके लोठाने के 
बायदे में बदलने के लिए प्राप्त होती है इस प्रकार मुद्रा की कीमत उसके ऋणों पर 
मिलने वाज्ी ब्याज की दर को कहते हैं। श्रतः मुद्रा-बाजार से हमारा अभिन्राय मुद्रा 
के उधार लेने-देने तथा इस उधार से सम्बन्धित श्रन्य क्रियाओं से होता है। प्रस्तुत 
भ्रष्याय में मुद्रा-बाजार से हमारा अ्भिषप्राय यही होगा । 

” इस सम्बन्ध में मुद्रा बाजार (07९ए )/७7760) तथा पूंजी बाजार 
((७009 (977७0) का मेंद समझ लेना भी आवश्यक है । दोनों ही बाजारों का 
मुद्रा के उधार लेने-देने से सम्बन्ध होता है। अन्तर केवल' इतना है कि मुद्रा-बाजार 
दब्द का उपयोग केवल अल्पकालीन ऋण बाजार के लिए किया जाता है, जबकि पू जी 
बाजार दीघंकालीन ऋणों की लेन-देन की ओर संकेत करता है । मुद्रा-बाजार में काम 
करने वाली संस्थायें भी साधारणतया पूंजी, बाजार से भिन्न होती हैं, परल्तु विस्तृत 
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* मुद्रा बाजार के स्थान पर मुद्रा-विपरि शब्द का भी उपयोग हो सकता है। 
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धर में मुद्रा-बाजार में पुजी को सम्मिलित क्रिया जाता है और सभी प्रकार 
के ऋणों का बाजार मुद्या-वाजार कहलाता है। देने भी सुद्रा-वाजार और पूं जी बाजार 
में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, क्योंकि भ्रच्यका लीन तथा दीकालीन ऋणों को एक दूसरे 
मे पूर्रातया अलग नहीं किया जा सकता है। दोहों ही बाजारों में व्यापारिक तथा 
आधिक आावश्यव तारों अथवा माँग को सन्तुष्ठि के लिए मुद्र' और साख की पूति होती 
है | अन्तर केवल उस समय अवधि का होता है, जिसके लिए ऋण दिए जाते हैं । 


भारतीय मुद्रा वाज्ञार के शक्ष (ए॥० एकाइराचल्ताड एज साल. पिवीष्क 
००८५ ६४ ६०६)-- 
भारतीय मुद्रा-बाजार को दो भागों अर्थात्‌ भारतीय अंग तथा यूरोपियन अंग 
में बाँटने की प्रथा चली आई है। योरोपियन भाग में रिजव बेंक आफ इण्डिया, स्टेट 
बेंक श्रॉफ इण्डिया तथा विदेशों विनिमय बेंक्ों को सम्मिल्निन किया जाता था और 
भारतीय भाग में स्वदेशी अधिकोष ( देशी बेंकर ), सहकारी बेंछों तथा संयुक्त-स्कन्त्र 
बैंकों (096-88067 छेडशाप्टो को सम्मिलित किया जाना था। देश के आथिक 
जीवन में अधिक महत्त्व देशी बेंकरों तथा सहकारी वें को का ही होता है। योरोपियत 
भाग को आरम्भ से ही सरकारी नियन्त्रण तथा संरक्षाग के लाभ प्रात रहे हैं, परन्तु 
भारतीय भाग प्रायः अनियम्त्रित तथा अ्रनियमित ही रहा है। सन्‌ १६३४ तक अर्थात्‌ 
रिजव॑ बैंक की स्थापना से पूर्व दोनों श्रंगों में डिसी प्रझ्भार का सम्बन्ध भी नहीं था, 
परन्तु तत्पश्चात्‌ सम्पर्क को स्थापित करने का भारी प्रयत्त किया गया है। स्वतन्त्रता 
के परचःतु इस स्थिति में काफी परिवतत हो गया है और इस समय रिजवें बेंक का 
राष्ट्रीकरण हो चुका है तथा इम्पीरियल बेंक जैसी विद्याल संस्था का मादतीश्रकरण 
([#तांक्णं7%07) हो चुका है। भारत सरकार ने उसका भी राष्ट्रेयकरए कर 
लिया है और उसका स्टेट बैंक श्रॉफ इस्डिया' के रूप में पुनसंज्ञघन कर दिया है, श्रतः 
भारतीय और योरोपियन अंगों का श्रलग-अलग महत्त्व बहुत ही कम रह गया है । इस 
समय तो हम भारतीय मुद्रा-वाजार का वर्गीकरण एक दूसरी ही रीति से कर सकते 
हैं, भ्र्थात्‌ (१) देशी बेंकर ([708000078 0४८78) और (२) आ्राघु नेक बेंक 
(०१७१४ 890४) | प्रथम प्रकार के बेंक्र भारत में लम्बे काल से अनते आ रहे 
हैं और भारतीय पद्धति के झावार पर कार्य करते हैं। आ्रधुनिक्त बेंक ब्रिटिश शासन 
काल अ्रथवा उसके पद्चात्‌ स्थापित हुए हैं और उनकी दार्य विधि योरोपियन बेंकों की 
भाँति है। इनका कार्य भी भारतीय भाषाप्रों में न होकर इज्जलिश भाषा में होता है । 


हमारे देश में यूरोप के देक्नों की भाँति वोई सुसंगठित नुद्रा-व/जार न हींहै। 
'मुद्रा-वाजार के भी छोटे-छोटे टुकड़े हैं और उनमें से ग्धिकाँश केवल स्थानीय बाजार 
हैं जैसे-- कलकत्ता तथा बम्बई के महान्‌ मुद्रा-बाजार तथा दिल्ली, कानपुर आदि के 
छोटे मुद्रा-बाजःर । भ्रभी तक भी हमारे देश में कोई अखिल भारतीय मुद्रा-बाजार 
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उत्पन्न नहीं हो पाया है $ भारतीय मद्रा-बाजार के प्रमुख अंग निम्न प्रकार हैं :-- 


2५६९ | 


( १ ) रिजवं॑ बेंक ऑफ इण्डिया, ( २ ) स्टेट बेंक श्रॉफ इण्डिया, ( ३) संयुक्त 
स्कन्ध बेंक, ( ४ ) थौद्योगिक बेंक, ( ५ ) सहकारी बेंक, ( ६ ) भरू-प्राधि बेंक, ( या 
विनिमय बेंक और ( ८ ) स्वदेशी अधिकोय अथवा देणी बेंकर । भारतीय मुृद्रा-बाः 
के इन अलग-अलग झ्ंगों का विस्तृत अध्ययन आगे चल कर किया जायगा। प्रस्तुत 
अध्याय में तो मुद्रा-वाजार सम्बन्धी सामान्य परिस्थितियों तथा सामान्य समस्याप्रों का 
ही अध्ययन पर्यात्त होगा | संगठन तथा नियन्त्रण के दृष्टिकोण से भारतीय मुद्रा-बाजार 
स्वयं एक समस्या है | इसके विभिन्न श्रंगों के बीच समचय व होने के कारण नियन्‍्बणा 
का कार्य कठिन ही होटः है । 


भारतोथ सुझा बाजार के दोष (06/७८६७ ०६ छ& छतीश्रचन 07967 
॥४:४६४८६)--- 


भारतीय जुद्रा-बाजार के प्रमुख दोष तिम्त प्रकार हैं :-- 

( १) संगठन का अभाव--यह एक गम्भीर दोष है | जैसा कि ऊपर संकेत 
किया जा चुका है, देश में कोई झखिल भारतीय मुद्रा-बाजार है ही नहीं । अधिकाँग 
मुद्रा-बाजार स्थानीय हैं, जिनके दीच सम्पर्क तथा समबय का भारी अभाव है। श्रभी 
तक भी भारतीय मुद्रा-बाजार के दो लगभग पूर्णतया स्वतस्त्र भाग प्रर्थात्‌ भ्राधुनिक 
मुद्रा बाजार तथा देशी मुद्रा-बाजार विद्यमान हैं। प्रथम भाग में रिजरवं बेंक, स्टेट 
बेंक, व्यापार बेंक, विनिमय बेंक, सहकारी बेंक आदि सम्मिलित हैं और दूसरे में 
साहुकार, महाजन, देशी बेंकर आदि | मुद्रा.बाजार के इन विभिन्न अंगों के बीच सह- 
योग तो दूर रहा, सम्पर्क भरी नहीं है। आधुनिक बेंकिंग प्रखान्ी तथा देशी मुद्रा- 
बाजार के बीच निरन्तर हानिकारक और अपव्ययी प्रतियोगिता होती रहती है, परन्तु 
स्वयं आधुनिक मुद्रा-बाजार के विभिन्न सदस्यों में भी सहयोग और समचय की भारी 
कमी है। स्टेट बेंक, व्यापार बेंक तथा विदेशी विनिमय बेंफ एक दूसरी को श्रपना 
प्रतिदन्‍्दी समभती हैं और ठीक यही दशा विभिन्न देशी महाजनों और बेंकरों की भी 
है। प्रत्येक एक दूसरे का व्यवसाय छीन लेने का प्रयत्व करती है । इस दोष की 
गम्भीरता इस कारण और भी बढ़ जाती हैं कि भारत में बेकिंग सेवाओं की सामान्य 
कमी है । कुछ समय से रिजवं बेंक इस दोष को दूर करने में लगी हुई है, परल्तु 
श्रभी तक सफलता बहुत ही कम मिल पाई है । इस दोष के कारण देश्ष में बेंकिंग के 
समुचित विकास में बाघा पड़ती है और केन्द्रीय बेंक की साख नियन्त्रण नीति को कम 
सफलता मिल पाई है | 


( २) ब्याज को दरों में भिन्नता--यह दोष सुख्यतया संगठन तथा 
समचय के श्रभाव से ही उत्पन्न होता है। इज्लेंड में झुद्गा-बाजार का समुचित संगठन 
होने के कारण सभी प्रकार के ब्याजों की दरें बेंक दर पर निर्भर होती हैं, परल्तु 
भारतीय सुद्रा-बाजार के विभिन्न अंग्रों में समुचित नियन्त्रण, समचय तथा घनिष्ठ 
सम्जन्ध न होने के कारण बेंक दर, बाजारी ब्याज की दर, स्टेट बेंक की दर तथा बट्टा 


दर (4)78007705 ७६४) में भागे प्रन्तर होते है। अलग अलग स्थनों पर ब्याज 
की दरों में भारी अन्तर होते हैं ओर इन दरों की सामाच्य प्रवृत्ति ऊँचे! रहने री 
भोर होती है | बेंक दर की अमफलता का मुरुघष कारमा बढ़ी है श्रौर इसी कारण 


रिजव॑ बेंक को निथन्त्रए कार्य में भारी कठिताई होली है। अखिक्त जमा प्राकदित करने 
के लिए बेंक अपनी-अपनी ब्याज दर्ोे दो बहार रहतकटे | व्याज की दरों को इस 


भिन्नता के कारण देश के मुद्रा-बाजार में द्विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं 
केन्द्रीय बकिय जाँच समिति के अनुसार ब्याज की दर ३०, से लेकर १००, तक 
रहती है । 

( ३२ ) एक अच्छे बिल बाजार का अभाव-देश के मुद्रा-इ हर का एक 


बहुत बड़ा दोष व्यापारिक बिलों ग्रथवा हृष्डियों के दाजार का 


मुद्रा-बाजार मय वेका के आदेयां का एक मह्त्वपूर्णो भाग बिलों के रूप में होत 

ओर विदेशों में तो वे अपने कोषों का श्रधिकांश भाग बिलों में ही लगाती है । भार- 
तीय मिश्चित पू जी बेंक अपती दुल रिक्षेपों का केवल ३ से ६०, तह ही बिनों के 
भुनाने में लगाती हैं । लगभग सभी केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिद्धियों तथा बेकिंग विशे- 
षन्ञों का मत है कि भारताय बेंकिंग प्रणाली सुहढ़ दवा सुच्यवस्यित बनाने के लिए 


व्यापारिक बिलों के उपयोग में वृद्धि तथा सुसंगठिय सट्टे बाजार की स्थापना 
झ्रावश्यक है | 


०] 


बिलों के उपयोग के अभाव के अनेक कारण हैं, यद्यपि घीरे-घीरे अब इन 
कारणों में भी कमी होती जां रही है । प्रमुख कारण निम्त प्रकार हैं :-- 


( के ) अधिकांश विनियोग परम प्रतिभृतिय ना-+-आरन्भ से 
ही भारतीय बेंकों को नक्द कोष अधिक मात्रा में रखने पड़े है और 
इसी कारण वे अपने अधिकांश विनियोग परम प्रतिभूतियों (द्ा]- 
९022१ 56८परा१068) में ही करती श्राई है, ताकि श्रादेयों की 
तरलता बची रहे | परन्तु क्योंकि आय के हृष्ठटिकोश से बिलों का 
अपहरण (/0)8007907789) परम प्रतिभृतियों की श्रपेकज्षा अधिक 
लाभदायक होता है, इसलिए श्व धीरे-धीरे यहु परिस्थिति बदल 
रही है । 

( ख) निर्गम गृहों का अभाव--बिलों के उपयोग की कमी का एक कारण 
यह भी है कि देश में निर्गम ग्रहों (8598 075४४) जेसी वित्तीय 
संस्थाओ्रों का झ्रभाव है, जो बिलों को स्वीकार (3 ९८८४७) करके 
लिखने वाले को ग्राहक की श्राथिक स्थिति का सही ज्ञान दे सकती 
है । इस कारण बेंक बिलों का झ्पहरण करने में संकोच करती हैं 
क्योंकि बहुत सी दशाओं में स्वीकार करने वाले की घाख बन्देहपूर्ां 
हो सकती है । 


प्श्द |. 


(ग) 


(घ) 


बिलों को पुनः घुनाने वाली संस्था का झ्भाव--सन्‌ १६३४ से 
पूव॑ देश में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिससे बिलों को फिर से 
भुनाया जा सके । इम्पीरियल बेंक इस कार्य को अवश्य करती थी, 
परन्तु वह अन्य बेंकों से प्रतियोगिता करती थी, जिस कारण दूसरी 
बेंक इसे संदेह की हृष्टि से देखती थीं । 

व्यापारिक तथा अर्थ बिलों में स्पष्ट भेद का अभाव---धूतकाज् 
में भारत में व्यापार डिलों तथा अ्र्थ-बिलों में भी कोई श्रन्तर नहीं 
होता था और सन्देहु के कारण बेंक बिलों के अपहरण में संकोच 
करती थीं, क्योंकि भ्रुनाने वाली बेंक के लिए बिल की सही प्रक्नति 
का पता लगाना कठिन होता था । 


डा ) हुन्डियों में विविधता- भारत में हुन्डियों की भाषा, रूप तथा 


प्रकृति में स्थानान्तर के अनुसार इतने गम्भीर अन्तर होते हैं कि 
बेंक उलझन में पड़ जाती है कि कौनसी हुण्डी ठीक है और कौनगी 
नहीं । 


( वे ) नगद ऋण देने को अच्छा मानना--बिलों को भुताने की अपेक्षा 


भारतीय बेंक नकद ऋणों का देना पअ्रधिक पसन्द करती हैं, क्योंकि 
ऐप ऋणों को बेंक कभी भी रह कर सकती है और ब्राहक को भी 
ब्याज कम देना पड़ता है । 


( छ ) कोषागार नियमों का निर्गमन--लम्बे काल से केन्द्रीय तथा राज्य 


सरकारें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को कोषागार-विपत्रों द्वारा पूरा 
करती आई हैं। इनमें विनियोग अ्रधिक सुरक्षित समझा जाता है और 
बिलों का उपयोग कम होता है। यही कारण है कि पृणंतया 
विश्वासजनक बिल कम ही मात्रा में रहते आये हैं । 


( ज॑ ) अत्यधिक मुद्रांक कर--बहुत काल तक भारत में मुद्रांक करों 


(509709 20088) की दर भी अ्रधिक ऊँची रही है। इन ऊंची 


दरों के कारण बिलों के अपहरण की लाभदायकता कम हो जाती 
थी । सन्‌ १६४० के परचात्‌ इनमें कुछ कमी अवश्य हुई यी । 


(४ ) धन की कमी--यह भी एक ग्रम्भीर दोष है। उद्योग-घन्धों और 
व्यापार के लिए आवश्यक पू जी उपलब्ध करने तथा साख की मांग यूर्ति करने के 
लिए भारत में पर्यातत घन की कमी है । इस ब्रभाव के तीन मुख्य कारण हैं :--पर्याप्त 
विनियोग के साधनों की कमी, बेंक प्रणाली का अपर्थाप्त विकास तथा बेंकों के बराबर 
टृव्ते रहने के कारण उनके प्रति अविश्वास । इसके अतिः्क्ति देश में आय तथा बचत 
की कमी, बचतों को गाड़ कर रखने की प्रवृत्ति, आय के वितरण की अ्रसमानता और 
जन-साधा रण की अशिक्षा भी बेंकों के पास घन की कमी उत्पन्न कर देती है। देहातों 


| १४६ 


में तो ऐसी संस्थाओं की भी भारी कमी है जो बचत को एकत्रित कर सके। >ाज-कल 
बचतों को प्रोत्साहन देने तथा एकत्रित करने की दिल्ला में विद्येष प्रवतत क्रिया जा रहा 
है। इस कारण निकट भविष्य में इस दोप के दूर हो जाने की काफ़ी सम्भावना है। 


( ४ ) सुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित््व का अप््ाइ--रिडई बेंक 
की स्थापना से पृर्व साख पर तो इस्पीरियल बेंक नियन्त्रण रखती थी, जो एक बहुत 
ही अनुपयुक्त साधन थी ओर मुद्रा पर सरकारी नियन्त्रण रहता था । उस दा में मुद्रा 
बाजार में लोच तथा स्थायित्त्व का प्रहदवत कम ही उठता था. परनत नोट निर्मम के 
एकाधिकार तथा खुजे बाजार व्यवप्ताय नीति को सहायता से रिजव बेंक ने एड अंश 
तक इस कमी को दूर कर दिया हैं । फिर भी भारतोय बेंकों के साधन आज भो बहुत 
सीमित हैं, उनके कोष भी सीमित हैं। और देश में चैक प्रथा का प्रचार भो बहुत कम 
है । इस कारण मुद्रा बाजार देश की वढ़ती हुई मुद्रा और साख की आ्रावब्यकृता को 
पूरा करने में असमर्थ रहता है । 


(६ ) ब्याज की दरों के मौसमी परिवर्तन--देश की कृषि प्रघानता के 
कारण देंश में विभिन्न मौसमों की ब्याज की दरों में भारी अन्तर होते हैँ। नवम्बर से 
जून तक के मौसम में घत की झ्रावश्यकता अधिक रहती है और ब्याज की दरें ऊपर 
चढ़ जाती हैं । शेप काल में वे नीची रहती हैं। यह परिस्थिति अभी तक भी ठीक 


नहीं हो पाई है । 


( ७ ) साहकारों तथा देशी बेकरों का प्रभाव--आधुनिक वेंकिंग का 
विकास भी इनके महत्व को कम नहों कर पाया हैं। कृषि वित्त तथा आतरिक 
व्यापार में आज भी साहुकारों और देशी बेंकरों का ही बोलबाला हैं। इनके बीच 
समचय तथा सहयोग का भारी प्रभाव है ७र इसके कारणा मुद्रा-बाजार में काफी 
उथल-पुथल होती रहती है। कठिवाई यह भी है कि इन पर समुःचत नियन्चश रखना 
कृठित है। देश के विभिन्न भागों में इनकी कार्य विधियाँ अलग-अलग हैं ओर ये बेकिंग 
के साथ-साथ और भी कार्य करते हैं | 


( ८ ) बेकिंग सुविधाओं की सामान्य कमी--यह कमी ग्रामीण क्षेत्रों में 
तो बहुत ही अधिक है । जन-संख्या के आधार पर हमारे देश में प्रत्येक्ष १ लाख ३० 
हजार व्यक्तियों के पीछे एक बेंक है, जब कि अमरीका में प्रत्येक ३,७३७ व्यक्तियों के 
पीछे एक बेंक है । परिणाम यह होता है कि न तो बचत प्रोत्साहित होही है, व वह 
एकत्रित हो पाती है और न ही देश के विभिन्न भागों की आयिक दक्शाज्रों में समानता 
श्ाने पाती है। निम्न तालिका में यह दिखाने का प्रयत्त किया गया है रि बेकिस सुति 
धाशझ्रों के दृष्टिकोण से संसार के कृछ महत्त्वपूर्ण देशों की तुलना रत कितना 
पीछे है । आँकड़े सन्‌ १६४६ से सम्बन्धत हैं 











। | * बें।ग नस 
। « | जन-संख्या ' +े की या के पीछे| कार्यालय का 
देश हजार वर्ग गेल में कार्यालयों की भकी 
हा हर (करोड़ में) |. हुया.. कीयलियों की। औसत क्षेत्र 
की । | __ संख्या ; (वर्ग मील में) 
ब्रिटेन । ८६ | ४ | ११,४६१ ' २२६ पर 
संयुक्त राज्य । | 
अमरीका | ओेरेजड | एृडा७ | श८,६७३५ १२६ | १६४ 
कनाडा | ३,६९० | ११ रे,रेर३े | २५४६ | १,११० 
आस्ट्रेलिया | २,६७५ 'प ३,२९६ ४२० प२७ 
भारत !। १,२२१ ३४२ ५,२७७ १५९४. -| २३१ 


( ९ ) देशी बंकरों और साहुकारों की समस्यथा--शारत में अधिकांग 
बेंकिंग व्यवसाय देशी वेंकरों श्लौर साहुकारों के हाथ में रहा *है | मुख्यतया कृषि औ्रौर 
आन्तरिक व्यापार के अ्रथ॑ प्रबन्ध में ठो इन्हीं का बोल-बाला रहा है। किन्तु इनका न 


तो आधुनिक बेंकों से किसी प्रकार का सम्बन्ध है और न इत पर रिजव॑ बेंक का ही 


किसी प्रकार का नियन्त्रण है. ये बेंकदर और साहुकार अपनी-श्रपनी बांसुरी प्रलग- 
अलग बजाते हैं और अपनो कार्यंवाहियों से कभी-कभी मुद्रा-बाजार में काफी उथल- 
पुथल मचा देते हैं। 


( १० ) शाखाएँ खोलने की दोषपूर्ण नीति--श्रतीत में भारतीय बेंकों 
की शाखाएं बहुत कम थीं । छोटे-छोटे तगरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बेकिंग 
सुविधाओं का श्रभी तक भी भारी अभाव है। दूसरे महायुद्ध के काल में तथा उससे 
उपरान्त बेंकों ने तेजी के साथ शाखाओं का खोलना आ्आरम्भ किया है । किन्तु ये शाखायें 
प्रधिकतर बड़े-बड़े नगरों तथा मुख्य व्यापार केन्द्रों में ही खोली जाती हैं। परिशाम यह 


हुआ है कि कुछ स्थानों पर तो लगभग सभी बेंकों की शाखायें हैं और कुछ स्थानों पर ' 


किसी भी बेंक की शाखा नहीं है । शाखाएं खोलने का उद्देश्य साधारणतया अविकसित 
क्षेत्रों का विकास करना न होकर दूसरी बेंकों से प्रतियोगिता करना रहा है। वैसे भी 
उपयुक्त कमंचारियों की कम्मी के कारण अनेक शाखाश्रों का कार्यवाहन संतोषजनक नहीं 
रहा है। यह एक आशाजनक बात है कि स्टेट बेंक आफ इण्डिया ने सन्‌ १६६० तक 
ग्रामीण तथा अद्ध ग्रामीण (5007-प्रा097) क्षेत्रों में ४०० नई शाखाएं खोलते का 
संकल्प किया है । 

दोबो को दूर करने के उपाय-- 


रिजवं॑ बेंक की स्थापना, उसके राष्ट्रीयकरण तथा सन्‌ १६४६ के बेकिंग 
कम्पनो विधान द्वारा भारतीय जुद्रा बाजार के बहुत से दोष दूर हो गये हैं और बेंकिग 
सेवाओं के विकास, सरकारी बचत प्रोत्साहन नीति तथा वैधानिक उपायों द्वारा शेष 
दोषों को धीरे-धीरे दुर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे मुद्रा-बाजार का 
सबसे गम्भीर दोष उसका असंगठन है, जो उसी दक्षा में दूर हो सकता है जबकि देशी 


कमादायवावाणदकतयद्रनाज मर चयददषध्यदाकाअदद पा ५ धाम मल 
(एकलाख जन-| प्रत्येक बकिंग 
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ब्रेंकरों का रिजव॑ बेंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय, जैसा कि केन्द्रीय 
बेंकिंग जाँच समिति ने भी सुझाव दिया है। परन्तु इसके लिए देशी बेंकरों को कार्य॑- 
विधि में महत्त्वपूर्ण परिवतंनों की आवश्यकता है। मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों से 
सम्बन्धित दोषों को दूर करने के उपायों का सविस्तार ग्रध्पयन आगे के अध्यायों में 
किया जायंगा । सामान्य रूप में केवल इतना वहा जा सकता है कि देश में बेकिंग 
सुविधाओं के विस्तार की भारी आवश्यकता है, परन्तु यह विकास्त एह निर्बारित 
योजना क्रम के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि समचय स्थापित हो जाय, सेक्मापग्रों 
की दोवारगी समाप्त हो जाय और हानिकारक प्रतियोगिता दूर हो सके । बिल-बाजार 
के विकास की आवश्यकता बहुत है और इस दिखा में विज्येप प्रयत्व होने चाहिए । इनके 
बिना बैंकिंग प्रशाली का समुचित विकास भी कठिन होगा । सामान्य रूप में भारतीय 
मुद्रा-बाजार के दोषों को दूर करने के निम्न सुझाव दिये जा सकते है :-- 

( १ ) हुँडियों का प्रमापीकरण (5#800&7085605 ० घ्ंप०0॥5)- 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश भर में हुण्डियों को भाषा, रूप, लेखत-विःघ आदि में 
अनुरूपता लाई जाय । यदि हुण्डियों का कोई प्रमापीकृत रूप निराला जाय तो अधि ह 
अच्छा होगा । इससे एक ओर तो हुण्डी के समभने के लिए समय की बचत होगी और 
दूसरी ओर बेंकों के लिए हुण्डी की सही प्रकृति को समभने में भी सुविधा होगी । 

( २) साख-पत्रों के पुनर्श्रपह रण की सुविधाओ्रों का विस्तार([58८7९७३७ 
0 +66800प707॥8 #9०४॥।॥४४४)--इस प्रकार की सुविधायें रिजवं बेंक द्वारा 
प्रदान की जाती हैं। स्टेट बेंक भी कुछ प्रकार की सुविधायें देती है। इन सुविवाप्रां 
के और बढ़ाने की भारी आवश्यकता है । मुख्यतया मुद्दती हुण्डियों के पुरअ॑य्ह रण की 
सुविधायें बढ़नी चाहिए । 


( ३ ) अनुज्ञापित भण्डार-गृहों की स्थापना (8509809]5#छशा॥ 6/ 
॥067860 ५४७४/७॥।०५३४४७४)--माल को आड़ पर ऋणा देने में भारतीय वेकों की 
एक महान्‌ कठिनाई यह है कि अधिकाँश बेंकों के पास अपने निजी गोदाम नहीं हैं 
भर अन्य भण्डार बहुत विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते हैं। आवश्यकता इस बात को 
है.कि केन्द्रोय बेंक अनुज्ञापित भण्डार-ग्रह स्थापित करने में सहायता दे और राज्य 
सरकारें भी ऐसे भण्डार खोलें । पिछले कुछ वर्षों से सहकार भण्डार-ग्रह योजना लागू 
की गई है, जिससे काफी लाभ की आशा की जा सकती है। 

द (४ ) विप्रेष सुविधाओं की बृद्धि ([7)08886 व!7 (6 ऊफेशफां- 
#87068 7907]7088)--देश में घन का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरण 
करने की सुविधायें बहुत मंहगी हैं। डाकखाना और कोष।गार दोनों ही इस कार्य के 
लिए अनुपपुक्त संस्थायें हैं । रिजव॑ बेंक को सस्ती विप्रेष सुविधाओं का आयोजन करना 
चाहिए । 
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(५ ) देशी बकरों पर नियन्त्रण (007070) 076७ ताइश00फ्ठ 
-3क7/678)--देशी बेह्डर भारतीय मुद्रा-बाजार में काफी उथल-पुथल मचाते रहते 
हैं। साहुकारों की तो कार्यंविधि भी काफी दोषपूर्ण है। ऐसे बैडूरों और साहुकारों 
का पंजीयन होना चाहिए और उन्हें उचित शर्तों पर रिजवं बेड: से जोड़ देना चाहिए। 


( ६ ) समाशोधन गृहों का पुनर्सड्रठन (8607287798009 0 
(!९७7४४8 00888). बेंकिग सेवाओं के समुचित विकास के लिए यह भी झा 
श्यक है कि समाशोधन सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाई जायें । इसके लिये एक ओर तो ऐसे 
गृहों की संख्या में वृद्धि होती चाहिए ओर दूसरी ओर इन ग्रहों का नवीन रीति मे 
संगठन होना चाहिए, ताकि वे उतनी कुशलता प्राप्त कर सकें जितनी कि योरुप के 
समाशोधन गूहों को प्राप्त है । 

( ७) अखिल भारतीय बकर्स संघ के कार्यों का विकास (परक्ा- 
8707 04 ॥08 #&06003088 07 06 #-]769 3976-85 8880049- 
5070)--यह संघ सन्‌ १६४६ में बम्बई में स्थापित हुआ था, यद्यपि इसकी स्थापना 
का सुकाव सन्‌ १६२६ की केन्द्रीय बेड्डिंग जाँच समिति ने दिया था। यह विभिन्न 
बैड्डरों के लिए मिल-जुलकर काम करने और सुम्राव देने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता 
है । भ्रावश्यकता इस बात की है कि संघ के कार्यों का अधिक विस्तार हो, ताकि वह 
मुद्रा-बाजार के संगठन में अधिक योग दे सके । 


बिल बाजार नियोजन के खुझाव-- 

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बेंकिंग जाँच समिति के सुझाव निम्न प्रकार हैं ; -- 

( १) केन्द्रीय बेंक की स्थापना की जाय । ( यह सुझाव सन्‌ १६३४ में कार्ये- 
रूपित किया जा चुका था )। 

(२ ) बैंकों को व्यापारियों की आथिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान हो, जिसके 
लिए ऐसी संस्थायें स्थापित की जाये जो इस प्रकार का ज्ञान दे सके । 

( हे ).बट्टा अथवा अपहरण दर (0860प76 98) यथासम्मव कक्‍्म' 

, रखी जाय । 

(४ ) राज्यों में बिलों के पारस्परिक भुगतान के लिए समाशोधन-म्रु हों 
((९४४॥7४ +07868) स्थापित किये जाये, जो बिलों के भुगतान 
में उसी प्रकार की सहायता दें जैसी कि घनादेशों के भुगतान में दी 
जाती है । इस समय देश में २६ ऐसी संस्थायें हैं, परन्तु उनसे यथेष्ठ 
लाभ प्राप्त. नहीं हो रहा है, क्योंकि वे बिलों के भुगतान का काम कम 
करती है। 

( ५ ) विपत्रों के मुद्रांक कर (50779 ॥)0॥9) में कमी की जाय । सन्‌ 
१६४० में इस प्रकार की कमी की भी गई थी । 

(६ ) एकरूपता लाने के लिए बिलों की भाषा और लिपि सम्बन्धी भिन्नतायें 
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हर की जायें। देझ्ली हुष्डियों में श्री इसी प्रकार के सुघार किए 
जाये | 

( ७ ) खड़ी फसलों की आड़ पर बिलों की स्वीकृति और उनका उपयोग 
वढ़ाया जाय और ऐसे बिलों के प्राधार पर ऋछा दिए जाये जो खड़ी 
फसलों की आड़ पर लिखे गये हों । 


इनके अतिरिक्त और भी प्रनेक उफाव दिए जा सकते है, जो निम्न 
प्रकार हैं :--- 


( के ) भण्डार गृहों (फ़ ३३७) 078९8) की स्थापना--ऐसे ग्रोंदामों में जमा 
किए हुए माल की रसीद विलों के साथ लगा देने से उनको साख बढ़ 
जायगी। इसी प्रकार राज्य सरकारे भी राज्यों में गोदामों की स्था- 
पना कर सकती हैं। 

( ख ) भारत जैसे कृषि प्रधान देक्ष में कृषिज वस्तुओं की प्रतिभूति पर लिखे 
हुए बिलों में भी व्यवसाय होना चाहिए। इस्त सम्बन्ध में यूरोप के 
अर्थ बिलों (प्१७8४68 ॥5) का उपयोग लाभदायक रहेगा। 

( ग) यह अच्छा होगा कि बिल अनादरण पर उनका आलोकतन (५४०६४४४) 
तथा प्रमाणन (7068#78) सरकारी संस्थाट्रों के स्थान पर बेंकों 
के संघों द्वारा ही किए जाये । 

रिजव॑ बेंक की बिल बाजार संगठन की योजना-- 


बिल बाजार के नियोजन के अधिकांश पुकाव रिजवं बेंक ने मान लिए हैं । 
जनवरी सन्‌ १६५२ में बिल बाजार के निर्माण हेतु एक योजना को कार्य-रूप दिया 
गया था | योजना के अन्तर्गत रिजर्व बड्ू ने बैड्डों की सावधि बिलों (7098 ॥3॥]8) 
पर ऋणरा देने में 20. ब्याज की छूट दी थी और माँग बिल (/)०7970 3॥]] ) 
को सावधि बिल में परिवर्तित करने के आधे मद्रांक कर को स्वयं चुकाने की सुविधा 
दी थी। यह योजना प्रयोगात्मक आधार पर चलाई गई थी। सन्‌ १६५ ३ में योजना 
को और अधिक विस्तुत किया गया था और जुलाई सन्‌ १९५४४ में ऋण की निश्चित 
सीमा का भी विस्तार क्रिया गया था| योजना ४ पाल तक चालू रही और इसे १ 
मार्च सन्‌ १६५६ से समाप्त कर दिया गया है । 

चार वर्ष की अवधि में योजना में भाग लेने वाली बेड्ढटों की संख्या २७ से 
बढ़कर ४५ हो गई थी। प्रदान किए गये अ्रग्रिमों की राशि भी सन्‌ १६४२ में ८१ 
करोड़ रुपये से बढ़कर सन्‌ १६५४ में २२५ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी । इससे विद्ध 
होता है कि योजना को पर्याप्त सफलता मिली थी | इस काल में बंकों के साधन, जो 
२१ दिसम्बर सन्‌ १९५४१ में ६१८ करोड़ रुपये जमा और ३४६ करोड़ रुपये के 
विनियोग के थे, बढ़कर अक्टूबर सन्‌ १६ ५4 को क्रमशः १,०७४ और ४४७ करोड़ 
ये हो गये थे । 
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भारतीय पूजी वाजार (796 फिमंबा बजाए चिगा७ ४ )-- 

पूजी बाजार से हमारा अभिप्राय दीघकालीन ऋणों के वाजार से होता है। 
इस बाजार का सम्बन्ध राष्ट्रीय पूजी को दीघंकालीन प्रतिभ्ूतियों, बाँडों और मंत्रों 
ब्रादि में विनियोग करने से होता है और तत्पदचात्‌ इस बाजार में इसी प्रकार वी 
प्रतिभृतियों का व्यवसाय होता है। सरकःर तथा उद्योगों की दीघेकालोन वित्तीय 
आ्रावश्यकताश्रों की पूति इसी बाजार द्वारा की जाती है। ऐसे बाजार में एक ओर तो 
जनता, बीमा कम्पनियाँ तथा ट्रस्ट संघ होते हैं, जो ऋण॒दाता का कार्य करते है और 
दूसरी ओर उद्योग और व्यवसाय होते हैं, जो ऋण लेने का काम करते हैं । अधिकांश 
ऋणषा श्रंंशों और ऋण्-पत्रों को खरीदने के रूप में दिए जाते हैं। ऋणादाताओं तथा 
ऋषियों के बीच अंशों के दलाल तथा झमिगोयन गृह (४807 छापतंण 8 सि००७७४) 
होते हैं । दलाल लोग उद्योगों श्र विनियोगियों के बीच सम्पर्क स्थापित करते है और 
अभिगोपन ग्रह अंशों शोर ऋणा-पत्रों पर हस्ताक्षर करके उनके प्रति विश्वास को 
बढ़ाते हैं तथा उनकी बिक्री का प्रदृन्ध करते है। ये सबके सब पूजी बाजार के ही 


अज्ग होते हैं । 
भारत में पूंजी का निर्माण 


धाकथन-- 

भारत में भूतकालीन पृ जी निर्माण के सम्बन्ध में कोई सही तथा निश्चितु 
आंकड़े प्राप्त नहीं है । इस सम्बन्ध में डा० लोकनाथन का यह ॒अनृमान है कि सन्‌ 
१६१३ तथा सन्‌ १६३२ के बीच वाषिक राष्ट्रीय बचत ७५ करोड़ रुपया रही है। 
इसके विपरीत डा० जन ([,. 0. 3977) के अनुसार सन्‌ १६२६ और सन्‌ १६३२ 
के बीच राष्ट्रीय बचत में लगभग २१० करोड़ #पये की वृद्धि हुई है और इस प्रकार 
वार्षिक राष्ट्रीय बचत २३ करोड़ रुपये के श्रास पास बैठती है। ऐसा अनुमान लगाया 
जाता है कि दूसरे महायुद्ध के काल में बचत में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि ग्रह निर्माण 
तथा स्वर्ण आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिए गये थे। युद्धोत्तर के काल के विषय में 
ईस्टनें इकॉनॉमिस्ट (98060 +#60707%79539) ने जो अनुमान लगाये हैं वे वहुत 
ही .निराशाजनक हैं । उपरोक्त पत्रिका के अनुसार सन्‌ १६४६-४७, १६४७-४८ तथा 
सन्‌ १६४८-४६ में बचत अधिक नहीं हुईं है और इन वर्षों में वह केवल १८% की 
दर पर हो पाई है। योजना कमीशन के अनुसार प्रथम पंच -वर्षीय योजना के काल में 
कुल व्यक्तिगत बचत का अनुसान ५१५'८ करोड़ रुपये का लगाया यया है, जिसमें से 
११५० करोड़ रुपया जनता से ऋण के रूप में प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया 
है, २७०"० करोड़ रुपया छोटी बचतों तथा अन्य ऋणों के रूप में मिलते और शेष 
१३०'८ करोड़ रुपया जमाधन कोष तथा अ्रन्य विविध साधनों से प्राप्त होने का 
झनुमान लगाया गया है । योजना की प्रगति की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 
वास्तविक बचत अनुमान से बहुत कम रही है। यह सन्देहरृर्ण है कि क्‍या दूतरी 
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पोजना से सम्बन्धित कमीशन द्वारा निधारित लक्दपय पूरा हो सकेगा ? वास्तत्रिकता 
यह है कि पू जी निर्माण की समस्या भारत की इस समग्र एक बड़ी कठिन परन्तु 
महत्वपूर्णा समस्या है । सन्‌ १६५०-४१ में पू जी निर्माण कुल राष्ट्रीय आय का ६*०? 
था, जो बढ़कर सन्‌ १६५३-५४ में ६*८९/ हो गया था। सन्‌ १६५५-५६ के लिए 
इसका अनुमान ७९५ है । योजना कमीशन का अनुनान है कि दुसरे पंउ्वर्षीय आयों- 
जन के अन्त तक यह १२% हो जायगा । इससे देक्ष में पूंजी के निर्माण की गति 
पर्याप्त हो जायगी । 

पूंजी का निर्माण यथार्थ में एक दीव॑कालीन क्रिया है और इसको सीन बड़ो- 
बड़ी यवस्थायें होती हैं। सर्वप्रथम तो, बचत होनी चाहिए, जो मुख्यतया जनता की 
बचत करने की गक्ति, बचत करने की इच्छा तथा बचत करने की सुविधाओं पर 
निर्भर होती है | दूसरे, इन बचतों को विनियोग साथध्य कोपों में परिवर्तित किया 
जाता है। यह कार्य बेकिंग संस्थाग्रों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। अन्त में, इस प्रकार 
के कोपों से प्‌ जीगत वस्तुए प्राप्त की जाती हैं, जो देश के ओद्योगिक विकास की 
स्थिति पर निर्भर होता है | सारी की सारी बचत पूजी का निर्माण नहीं करती है। 
उसका एक भाग आासंचित कोषों (09703) अथवा विदेशी निर्यातों में चला जाता 
है। इसके अतिरिक्त पू जीगत माल को खरीदने में समय लगता है ओर इस प्रकार 
बचत तत्काल ही पूृजी का निर्माण नहीं कर सकती है । पृ जी निर्माण का कार्य तभी 
पूरा होता हैं जबकि एक निदिचत योजना के अनुसार एकत्रित बच्रतों को उपयुक्त 
विनियोगों में लगा दिया जाता है। 


वर्तमान संसार में यह भी एक सस्तोपजनक् स्थिति समझी जाती है, यदि 
किसी देश के निवासी अपनी श्राय का ५९७ भी बचा सकते हैं, यद्यपि कुछ देशों ने 
विभिन्न कालों में राष्ट्रीय आय का १५-२००७ भी बचाया है। शायद वर्तमान दशाओं 
में हमारे लिए इतनी भ्रधिक बचत सम्भव न हो सके, परन्तु यदि हम राष्ट्रीय आय का 
५०८ भी बचाने में सफल हो जाते हैं तब भी हमारी वाषिक बचत कम से कम ४५० 
करोड़ रुपया होनी चाहिए । वर्तंघान स्थिति यह है कि हमारी बचत इससे भी बहुत 
कम है। भ्रनुमान इस प्रकार है कि दूसरे पंच-वर्षीय आयोजन के अन्त तक यह बढ़कर 
४०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष तक हो जायगी | 


भारत में पू जी निर्माण की धीमी प्रगति के कारण-- 
पूंजी निर्माणु की शिथिलता के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :-- 


(१) नीचा आय-स्तर एवं विनियोग सुविधाओं का अभाव--देश में 
ग्राय-स्तर काफी नीचा है और यद्यपि जनता की बचत करने की इच्छा काफी बलवान 
है, परन्तु बेकिंग सेवाओं तथा उद्योगों के समुचित विकास के श्रभाव के कारण बचत 
करने की सुविधा बहुत कम है । यही कारण है कि बचत, जो कि पूजी निर्माण का 
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(२) देश-विभाजन, जमींदारों व राजाओं का भ्रन्त--देश के विभाजन 
ने पूंजी निर्माण को गति को काफी शिथिल कर दिया है और इसी प्रकार युद्धो- 
त्तर काल की दूसरी घटलनाम्रों ने, जिनमें देशी राज्यों का अ्रन्त तथा जमींदारी 
उन्मूलन भी सम्मिलित हैं, बचत तथा पूजी निर्माण दोनों की प्रगति धीमी कर दी 
है । पञ्चाब के हिन्दू व्यापारी, देशी राज्यों के राजा तथा जमींदार बचत करने वाले 
वर्गों में सबसे महत्त्वपूर्ण लोग थे और इनका अन्त होने से बचत में भारी कमी हो 
गई है। 

( ३ ) करारोपण की ऊची दर--कुछ अर्थशास्तियों का मत है कि युद्धो- 
तर काल में करारोपण स्तर के ऊंचा रहने के कारण विनियोग हतोत्साहित हुए हैं। 
सन्‌ १९४७-४८ के बजट ने पूजी निर्माण पर सबसे बड़ा आघात किया था। उसके 
पश्चात्‌ विभिन्न प्रकार की छूट देकर सरकार ने स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया 
है और अब इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत शेष नहीं रह गई है । 

(४ ) राष्ट्रीयरण का भय--उद्योगों के राष्ट्रीयौवरण के भय ने पृ"जी- 
पतियों को भयभीत कर दिया है। सन्‌ १६४८ में सरकार ने राष्ट्रीयवरण को देश की 
ग्रौद्योगिक नीति का शझ्राधार घोषित कर दिया था | तत्पदचात्‌ सरकार ने १० वह 
के लिए राष्ट्रीयकरणा को स्थगित रखने का वचन दिया और संविधान में यह सप् 
किया गया कि सरकार बिना मुप्रावजा दिए किसी उद्योग को अपने अधिकार में नहीं 
लेगी, परन्तु सरकार की उद्योग राष्ट्रीयकरण घोषणा ने भारी अनिश्चितता उत्न 
कर दी ओर पूजी निर्माण के मार्ग में बाधायें खड़ी कर दीं । 

( ५) सद बाजार की कार्यवाहियाँ--भारत में सट्टरं बाजार का संचा- 
लन कुछ इस प्रकार हुआ कि उसने विनियोग साध्य कोषों के स्वतन्त्र प्रवाह को रोका 
है। सद्द बाजार में जुप्रारी प्रकृति का जोर रहा है, जिसके कारण कीमतों में अ्रकारण 
ही भारी उच्चावचन हुए हैं और वास्तविक विनियोगी हतोत्साहित हुए हैं। 


( ६ ) मैंनेजिग एजेन्टों की दोषपूर्णा तथा धोखेबाजी की नीति के कारण 
कितने ही उद्योग या तो चौपट हो गए हैं या अंशधारियों के लिए किसी प्रकार का 
लाभ नहीं कमा पाए हैं। इन एजेन्टों ने अपने स्वाथ हेतु विनियोगियों को हानि पहुँचाई 
है शोर पुृजी निर्माण के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न कर दी है । 

( ७ ) धन का दोषपूर्ण वितरण --हिंतीय महायुद्ध काल तथा युद्धोत्तर का 
में देश के भीतर भ्राय के वितरण में इस प्रकार के परिवतंन हुए है कि राष्ट्रीय आग 
का प्रधिक बड़ा भाग उन वर्गों के पास चला गया है जो बचत तथा विनियोग करना 
जानते ही नहीं हैं। साथ ही, उद्योगों में रुपया लगाने वाले वर्गों की बचत बराबर 
घटती जा रही है। 

(८ ) सृत्यु कर, निर्यात कर एवं बिक्री-कर--ऐसा कहा जाता है कि 
मृत्यु-करों में बचत तथा पूजी निर्माण को ह॒तोत्साहित करने की प्रवृत्ति होती है, 


॥ ४ १७ 


विदेशों के अनुभव से यह बात सिद्ध तो नहीं होती है, परन्तु इन करों का बचत करने 
की इच्छा पर बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत में निर्यात करों 
प्लौर बिक्री करों ने श्रौद्योगिक विनियोगों से प्राप्त होने वाली झ्राय घटा दी है और इस 
प्रकार पू जी के निर्माण को हतोत्साहित किया है । उपरोक्त तीनों प्रकार के कर बचत 
भौर वितियोग दोनों को ही घटाने की प्रवृत्ति रखते है । 


( € ) युद्धोत्तकालीन तनाव--युद्धोत्तर काल में भी युद्धफआलीन तनाव 
समाप्त नहीं हो पाया है। लगभग सभी देशों ने आवश्यक मालों को जमा करने तथा 
सशस्त्रीकरश की नी ते अपनाई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को तो बहुत से 
मुद्रा प्रसार विरोधी उपाय भी करने पड़े है। परिणामस्वरूप पूजी के निर्माण में 
शिथिलता आ्राई है । 


(१०) पू जी निर्मम नियन्त्रश--भारत में पृ जी निगम नियन्त्रण ((3४३- 
68] [8878 (/07670]) का वायवाहन कुछ इस प्रकार हुप्ना है कि कोष लाभदायक 
विनियोगों की झ्रोर प्रवाहित नहीं हो पाये हैं । 

(११) उद्योग (विकास तथा नियन्त्रण) एक्ट--बहुत से अ्र्थशास्त्रियों का 
मत है कि सन्‌ १६९५१ का उद्योग (विकास तथा नियन्त्रण) एक्ट व्यक्तिगत विनियोगों 
को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति रखता है । 


(१२) लाभ का विदेशों को निर्यात--भारतीय उद्योगों के लाभों का एक 
बहुत बड़ा भाग, जिसका साधारणतया पूंजी के रूप में उपयोग होना चाहिए था, 
विदेशी पू जी के ब्याज और लाभ के रूप में देश से बाहर चला जाता है । ऐसी राक्षि 
का वाधिक अनुमान लगभग ३६ करोड़ रुपया है । 


(१३) निजी क्षेत्र पर प्रतिबन्ध--ऐसा कहा जाता है कि आधिक नियोजन 
के भ्रन्तर्गत निजी क्षेत्र पर जो प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं उन्होंने पूजी के विनियोग 
को घटाया है 
भारत में पू जी निर्माण प्रोत्साहन के सुझाव-- * 

भारत में देश के भ्रोद्योगिक विकास के लिए इस समय घोर प्रयत्न किया जा 
रहा है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना अपना जीवन-काल समाप्त कर चुकी है और दूसरी 
योजना के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, परन्तु देश का औद्योगिक तथा सामान्य आध्िक 
व्रिकास अ्रभी बहुत पीछे है । इस विकास के मार्ग में अनेक वाघाएं हैं, परन्तु सबसे बड़ी 
बाधा वित्तीय कमी है। यह निश्चय है कि जब तक देश की बचतों में वृद्धि न होगी 
भोर यह बचत उद्योगों में नहीं लगाई जायेंगी तब तक कोई महत्त्वपूरां प्रगति सम्भव 
नहीं है । इस कारणा इस समय हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता पूजी निर्माण को 
प्रोत्साहन देना है । इसमें सन्देह नहीं है कि सरकार इस दिल्ला में भरसक प्रयत्न कर 
रही है, परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषजनक नहीं हो पाई है । भविष्य तो प्राशाजनक 
दिखाई पड़ता है, क्योंकि औद्योगीकरण राष्ट्रीय श्राय को बढ़ा कर स्वयं बचत तथा 


भ्दृद. ॥ 


पूछो निर्माण को उन्नत करता है, परन्तु आरम्भ में तो पूजी निर्माण की उन्नति करके 
ही ओऔद्योगिक विकास सम्पन्न किया जा सकता है। यह तो सत्य है कि कुछ अ्रंज्ञ तक 
हम- विदेशी सहायता ओर हीनार्थ॑-प्रवन्धन का सहारा ले सकते हैं, परन्तु इनकी भी 
एक सीमा होती है | अ्रन्तिम दक्शा में देश में पूंजी का निर्माण ही एक मात्र उपाय 
है । इस निर्माण को प्रोत्साहित करने के सुझाव निम्न प्रकार हो सकते हैं :-- 

( १ ) सरकारी व्यय में बचत--सबसे पहली आवश्यकता यह है कि देश 
में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की शासन-व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार किये जाए' 
कि अ्पव्यय समाप्त हो और व्यय में बचत हो सके । इस सम्बन्ध में सन्‌ १६४६-५० की 
सरकारी व्यय बचत समिति की सिफारिशों महत्त्वपूर्रां हैं। इसके साथ ही सरकार के व्यय 
में जो बचत की जाय उससे प्र.प्त राशि का इस प्रकार उपयोग किया जाय कि वर्तै- 


मान काल में श्रौद्योगिक विकास हो और भविष्य के लिए पूंजी के निर्माण की नींव 
पड़े । 


(२ ) आसंचित कोषों को तोड़ना--इस बात की भारी आवश्यकता है कि 
आसंचित कोषों को तोड़ा जाय, जिससे कि उनका लाभदायक उपयोग हो सके । इसके 
लिए दो बातों को भ्रावश्यकता है :--प्रथम, इस सम्बन्ध में सप्रभाविक प्रचार करके 
लोगों को गढ़े हुए घन के उपयोग का महत्व समझाया जाय और दूसरे, विनियोगों के 
लाभ श्रथवा ऋणों के ब्याज की दरें आकर्षक रखी जायेँ। ऐसा अनुमान लगाया 
जाता है कि यदि स्वर आ्रासंचित कोषों को ही निकाल देने में सफलता मिल जाती है 
तो. पाँच वर्ष तक राष्ट्रीय राय का लगभग २० पूजी के रूप में प्रात हो सकता है। 
पिछले दिनों सरकार ने स्वर्ण तथा बहुमूल्य जेवरात की आड़ पर ऋण देने का जो 
ग्रादेश बेंकों को दिया है उससे काफी लाभ की आशा है। 


| ( ३ ) अल्प बचत को प्रोत्साहन--छोटी ग्राय वर्गों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों 
में बचत को प्रोत्साहन देने के लिए प्रचार वी अधिक आवश्यकता है और यह भी 
ग्रावर्यक है कि बेंकिंग सेवाओं तथा सेविंग बेंकों का विकास किया जाय । इस 
सम्बन्ध में ब्याज की दरों में वृद्धि करदा लाभदायक हो सकता है। वर्तमान दरें बहुत 
श्राकर्षक नहीं हैं । 

( ४ ) स्टॉक एक्सचेन्ज सुविधायें-अधिक आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए 
बचत प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं का अभाव नहीं है। उनके लिए तो केवल 
यही पर्याप्त है कि उन्हें उपभोग घटाने तथा बचत को लाभदायक कार्यों में लगाने को 
प्रोत्साहित किया जाय । मध्यम आय वर्गों की बचत उनके लिए स्टाक एकक्‍्सचेन्ज 


सुविधाएं उपलब्ध करके बढ़ाई जा सकती है। छोटो आय वर्गों में प्रचार की भारी 
प्रावर्यकता है। 


(५) लाभ पर- करों में छूट- उद्योगों तथा कम्पनियों की बचत के 
प्रोत्साहन देने के लिए यह उपयुक्त होगा कि लाभ पर लगाये जाने वाले करों में 


( १६६ 


छूट दी जाय शोर मशीनों की घिसावट आदि के लिए अधिक छूट की व्यवस्था को 
जाय । ऐसी बचत ग्रोद्योगिक विकास का एक महर्वरृर्गा साथन बन सकती है । 

(६) पू जी के निर्यात पर प्रतिदत्प और आयानद को प्रेत्नपह्त-- 
यह आवश्यक है कि पृ जी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाये और विदेशी पृजी- 
पतियों से यह अनुरोध किया जाय तथा उन्हें ऐवी सुदिधायें दी जाये कि दे लाभ का 
अधिकांश भाग भारतीय विनियोगों में लगायें। बिद्देन्ी पूजी के आयात के लिए 
प्रधिक प्रयत्त किया जाय । 


सरकारी उपायों का संक्षिप्त बर्णत-- 

उपरोक्त सभी दिशाद्रों में भारत की राष्ट्रीय सरकार प्रयत्नशील है। योजना 
कमीशन ने प्रथम पश्च-वर्षीय योजना के लिए २,२५० करोड रुपये के व्यय को 
व्यवस्था की थी | योजना कमीशन के अनुसार इस राशि में से १२५८ करोड़ रुयया 
बचत द्वारा प्रात होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से 3३६ करोड झुयया 
लोक बचतों से भोर शेष ५२० करोड़ रुपया व्यक्तिगत बचत से प्राप्त होने का अनुमान 
था। १५६ करोड़ रुपया विदेशी ऋणों के रूप में मित्र चुका है तथा भवत्रिष्य में और 
भी ऐसे ऋणों के मिलने की झ्राद्या है। २६० करोड़ सये की राशि पौंड पवना मद से 
प्रास हो सकती थी। शेष वित्तीय ग्रावश्यकता करों की वृद्धि ऋण तथा हीनार्थ प्रवन्धन 
(2शी070॥ कं08४९४४) छारा पूरा होने की सम्भावना थी। वास्तविक व्यय 
२,००० करोड़ रुपये से भी क्म रहा है। हीनाथ॑ प्रबन्ध की आदह्यकता अनुमान से 
श्रधिक रही है, क्योंकि पोंड पवता मद से तो नाम मात्र राशि ही निकाली गई है। 
बचत के सम्बन्ध में महत्त्ववृणं सरकारी उपाय छोटी बचतों से सम्बन्धित हैं । 
छीटी बचत योजना-- 

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक छोटों बचत योजना (89)9]] 5४४४७ 8 
50786) का निर्माण किया है, जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की पहले से चालू 
योजनाओ्रों के विस्तार के अतिरिक्त कुछ नई योजनाएं भी चालू की गई हैं। इस प्रकार 
की योजनाएं निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) डाकखानों के सेविंग बेंक-- यह योजना काफी लम्बे काल से चालू 
है, परन्तु इसमें विगत दर्षों में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार तथा संशोधन किये यझूये है । ये 
बेंक सभी डाकखानों में खोली गई हैं । इनमें कोई भी वयस्क रुपया जमा कर सकता 
है । किसी भी अ्ल्ववयस्क की ओर से भी उसके संरक्षक द्वारा खातां खोला जा सकता 
है । जमा करने वाले को एक सप्ताह में एक बार खाते में से कभी भी रुपया निकालने 
का अधिकार होता है ; कम से कम २ रुपया जमा करके खाता खोला जा सकता है 
ओर इस प्रकार के खाते में अधिक से श्रधिक १५,००० रुपये तक जमा किया जा 
सकता है। जमा की हुई राशि पर २०९ प्रति वर्ष की दर पर ब्याज दिया जाता है, 
परन्तु १०,००० रुपये से ऊपर की राशि पर ब्याज की दर केवल १३% है, शर्त यह 


२७० ] 


है कि यदि किसी महीने में जमा की रकम २५ रुपयै से कम होती है तो उस महीने 
का ब्याज नहीं दिया जाता है। ऐसी जमा से प्राप्त ब्याज आय-कर तथा अति-कर से 
मुक्त हैं । 


( २ ) बारह-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (7%6 9-एश४॥७५ 
७६079] 5807 88 (७४7768॥85)--इस प्रकार के प्रसाण-पत्र भी डाकखानों 
द्वारा ही बेचे जाते हैं । ये प्रमाण-पत्र ५, १०, ५०, १००, ५००, १,००५ तथा 
५,००० रुपये के होते हैं और उन जमा करने वालों के लिए भ्रधिक उपयुक्त होते हैं जो 
मूलघन तथा ब्याज की प्राप्ति के लिए कुछ साल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं । एक व्यक्ति 
अ्रपनी ओर से श्रथवा बच्चों की श्ोर से प्रमाण-पत्र खरीद सकता है, परन्तु इस प्रकार के 
प्रमारा-पत्रों में एक व्यक्ति अधिक से अधिक २५,००० रुपयै तक लगा सकता है, जिम्में 
वह राशि भी सम्मिलित की जाती है जो व्यक्ति विश्लेष ने पहले चालू किये गये पद्न- 
वर्षीय तथा सप्त-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों में लगा रखी है । दो व्यक्ति सम्मिलित 
रूप में श्रधिक से अधिक ५०,००० रुपया ऐसे प्रमाण-पत्रों में लगा सकते हैं । इन पत्रों 
में ब्याज की दर इस प्रकार रखी गई है कि परिपक्षता पर प्र्थात्‌ १२ वर्ष पर्चातु 
१०० रुपये के १६५ रुपये मिल जाते हैं। इस प्रकार ब्याज की औसत वाधिक दर 
५४२९७ निकलती है, परन्तु इनमें रुपया लगाने वालों को परिपक्कता से पूर्व भी रुपया 
निकाल लेने का अधिकार दिया गया है । कम से कम एक वर्ष पीछे रुपया निकाला जा 
सकता है, परन्तु उस दशा में ५ रुपये के प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त श्रन्थ किसी भी राधि 
के प्रमाण-पत्र पर ब्याज नहीं मिलता है । जंसे-जसे समय अ्रवधि बढ़ती जाती है, ब्याज 
क्री दर भी बढ़ती है। ब्याज से प्राप्त राशि आय-कर तथा अ्रति-कर से विमुक्त है प्रोर 


आय-कर की दर निर्धारित करने के लिए भी उसे कुल आय में सम्मिलित नहीं किया 
जाता है। 


( ३ ) पच्-वर्षीय तथा सप्र-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र -इन 
प्रमाण-पत्रों के नियम १२-वर्षीय प्रमाणु-पत्रों की ही भाँति हैं, अन्तर केवल इतना है 
कि इन पर ब्याज की दर कम होती है। पश्च-वर्षीय प्रमाण-पत्रों पर ३९% तथा ७- 
वर्षीय पत्रों पर ३९५७९ ब्याज की दर रहती है । इनसे प्राप्त ब्याज पर भी करों में 
छूट दी गई है । 


(४ ) बचत मुद्रा: (38ए ४82 5॥%77]09)--यह सबसे छोटी बचतों की 
योजना है । जो लोग ५ रुपये के भी प्रमाण-पत्र नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए यह 
व्यवस्था को गई है कि वे समय-समय पर डाकखाने से ४ आने, ८ आने अथवा एक 
रुपये के बचत-समुद्रांक खरीद लें । ऐसी टिकटें डाकखाने से दी गई एक पास-बुक पर 
चिपका दी जाती हैं और जब उसकी कीमत ५ रुपये अथवा १० रुपये तक हो जाती है 
तो उनके बदले में बचत प्रमाण-पत्र खरीदने का अधिकार दे दिया जाता है । 


. लगभग सभी प्रकार के प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप में सुविधा- 
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जनक नियम बनाये गये है, जैसे-खोये हुए प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वामी की घोषणा 
को स्वीकार कर लिया जाता है, सरकारी करों को चुकाने में इस्हें स्वीक्षार कर लिया 
जाता है ओर उपकारी संस्थाओं, सधों आदि को इनमें अधिक धन लगाने का अधिकार 
दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में सरक्तार इन्हें स्वीकार कर लेती हैं 
झोौर नकद प्रतिभूति पर अनुरोध नहीं करती है । 


( # ) दस-वर्षीय कोपागार बचत निश्लेव (70७ ॥0-५७३7४३ 'पफ९३- 
8ए7ए 590ए7788 428790808)--यह जमा १०० रुपये से कम की नहीं हो सकती 
है और इसके लिए १००-१०० रुपये के ही प्रमाण-पत्र होते है । एक व्यक्ति अधिक से 
प्रधिक २५,००० रुपया इस जमा में लगा सकता है। दो व्यक्ति मिलकर ५०,००० 
रुपये लगा सकते हैं और दानी रस्‍्थायें १ लाख रुपये तक लगा सकती है | इन निक्षेपों 
की विशेषता यह होती है कि जमा करने वाले की पूजी ज्यों ही त्यों दनी रहती है ; 
परन्तु उसे नियमित रूप में प्रति वर्ष ३३2५ की दर पर व्याज मिलता रहता है, इस 
कारण यह योजना उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जो अपनी बचत्त से एक निय- 
मित आय प्राप्त करना चाहते है | रुपया रिजव॑ बेंक, स्टेट वेंक अथवा सरकारी कोपा- 
गार में जमा किया जा सज़ता है। ब्रल्प-वयस्क्रों की ओर से भी सरक्षकों को रुपया 
जमा करने का अधिकार दिया गया है । एक साल पह्चात्‌ कभी भी जमा की राधक्षि 
को निकाला जा सकता है, परन्तु १० वर्ष से पूर्व रुपया निकालने की दशा में विभिन्न 
दरों पर बट्टा लगाया जाता है । व्याज की शुद्ध दर प्रति वर्ष इस प्रत्तार बढ़ती जाती 
है कि १० वर्ष पीछे वह ३५% हो जाती है। ऐसी जमा के प्रमाण-पत्र भी ह्रति- 
भृतियों के रूप में स्वीकार किये जाते हैं और इसके व्याज की राशि भी सरकारी 
करों से मुक्त होती है और आय-कर की दरों के निर्धारण में भी उसे कुल आय में 
सम्मिलित नहीं किया जाता है। 


(६ ) वेतन बचत योजना (8987ए 59507788 5009675७)--यह 
योजना सन्‌ १६४८ में चालू की गई है और विज्येपतया उन व्यक्तियों के लिए लाभ- 
दायक है जिन्हें निश्चित रूप में प्रति मास आय प्राप्त होती है । कोई भी व्यक्ति प्रति 
माधव १०, २०, २५, ५० अथवा १०० उपये प्रत्ति मास डाकखाने में जमा कर सकता है 
और ५ अथवा १० वर्ष तक इस प्रकार की जमा को चालू रख सकता है । जमा की 
राशि को जमा करने वाले द्वारा घोषित जमा के शअनुसार ५ झथवा १० वर्ष पश्चात्‌ 
निकाला जा सकता है । जमा पर ब्याज मिलता है और निर्धारित अश्रवृधि के पव्चातु 
ब्याज और मूलधन को राशि निकालने का जमाधारी को अधिकार होता है, यद्यपि 
कुछ निश्चित व्यवस्थाग्रों के अन्तगंत समय अ्रवधि के पूरा होने से पूं भी धन निकाला 
जा सकता है। ब्याज की राशि आय-कर से विमृक्त होती है । 


विगत दर्षों में सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके अनुसार सोने, 
चाँदी, हीरे, जवाहरात, आभूषण आदि की आड़ पर राष्ट्रीय ऋणों में घन लगाने के 
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लिए बेंकों को ऋण देने का श्रधिकार दिया गया है। इसका परिणाम अधिक महत्त्व- 
पूर्ण होगा, क्योंकि इस योजना के श्रनुसार देश के अनुत्पादक आसंचित कोषों का भी 
लाभदायक उपयोग हो सकेगा । १५ अक्टूबर सन्‌ १६९५३ से भू-सम्पत्ति कर (75698 
)प068) के रूप में भारत सरकार ने सुत्यु-कर भी लायशू कर दिया है, जिससे 
प्राप्त होने वाली समस्त आय को पूंजी के रूप में ग्राथिक योजनाश्रों की वित्तीय आव- 
इ्यक्रताओ्रों को पूरा करने के लिए उपयोग करने का निरचय किया गया है। प्रवार 
द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने का भी काफी प्रयत्न किया जां रहा है और काफी मात्रा 
में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें बार-बार लोक ऋणों को जारी करतो रहती हैं। 
विदेशों से पूजी प्राप्त करने के भी प्रयत्त किये जा रहे हैं पऔलोर इस सम्बन्ध में कुछ 
विशेष प्रकार की छूटें भी दी गई हैं । 
सन्‌ १६५७ के श्रन्‍्त में देश के प्‌ जी बाजार की स्थिति निम्न तालिका द्वारा 
सूचित की जाती है :-- 
( करोड़ रुपयों में ) 
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किनीननननन-नसनन--स+नननन कस मनन 

: द्रारस्स-+ 
भारत में १ अप्रैल सन्‌ १६३५ में एक अंशधारियों की बेंक के रूप में रिजवं बैंक ने 
अपना कार्य आरम्भ किया । इससे पहले सन्‌ १६९३४ में रिजवं बेंक़ श्रॉफ इन्डिया एक्ट 
पास हो चुका था। ऐसी बेंक को स्थापना की सिफारिश हिल्टन-यंग आसोग ने की थी 
जिसका विचार था कि भारत में एक केन्द्रीय बेंक की अधिक आवश्यकता थी और 
ऐसी बेंक का नाम भी रिजव॑ बेंक होना चाहिए, परन्तु कुछ दिनों तक सरकार ने इस 
समस्या पर विचार करना स्थग्रित करके रखा | सन्‌ १६९३४ का एक्ट पास होने से 
पहले बहुत समय तक यह वाद-विवाद चलता रहा था कि क्या इम्पीरियल बैंक को ही 
केन्द्रीय बेंक नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि पहले से ही वह बेंक केन्द्रोय बेंक 
सम्बन्धी कुछ कायं करती चली झ्रा रही थी । इसके अतिरिक्त इस बात पर भी बहुत 
सोच-विचार किया गया कि कथा रिजर्व बेंक को अंशधारियों की बैंक बनाया जाय 
झ्रथवा उसे आरम्भ से ही सरकारी स्वामित्त्व में रखा जाय | 


' बुक का आवश्यकता 

मुद्रा व साख का समुचित प्रबन्ध-- 

ऐसा अनुभव किया गया था कि केन्द्रीय बेड के रूप में इम्पीरियल बेंक का 
कार्य सन्‍्तोषजनक नहीं था ओर मुद्रा पर सरकार और इम्पीरियल बेंक का दोहरा 
नियन्त्रण रहता था, इसलिए यह आवश्यक था कि इन दोषों को दूर करने के लिये 
एक केन्द्रीय बेंक स्थापित को जाय | हिल्टन-यंग श्रायोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 
एक ऐसी प्रणाली में दोषों का रहना आवश्यक था जिसमें मुद्रा तथा साख पर दो 
अलग-अलग संस्थाओं का नियन्त्रण रहता हो, क्योंकि दोनों की नीतियों में भारी 
अन्तर का रहना सम्भव है। आयोग का विचार था कि केन्द्रीय बेंक की व्यवस्था द्वारा 
यह कमजोरी दूर हो जायगी । साथ ही, यह भी अनुभव किया गया था कि सन्‌ १६३४ 
के नये विधान को सफलता एक बड़े अंश तक इस बात पर निर्भर थी कि देश की 
वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहे भर उसकी साख भी बनी रहे । इसके लिए भी केन्द्रीय बेंक 
की स्थापना आवश्यक समझी गई । 

इम्पीरियल बेंक को केन्द्रीय बेंक बनाता इस कारण उपयुक्त नहीं समफ्ता गया 
था कि पहले से ही इम्पीरिय्ल बेंक देश की अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करती चली भरा 
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रही थी, इसलिए भ्रन्य बेंक़ों का उस पर पूरा विश्वास ने रहने के कारण उससे लिए 
केन्द्रीय वकरिय के कार्य को सन्‍्तोषजनक रीति से चलाना कठित था। केन्द्रीय बेंक के 
भ्रधिकार मिल जाने का अर्थ यह था कि इम्पीरियल वें अन्य वंक्नों की संरक्षक तथा 
ऋण का अन्तिम सहारा बन जाती, जिससे वह अपने साधारण ह>ग व्यवसाय को 
चालू नहीं रख सकती थी । अन्य बेंक़ों पर उसका श्रभाव न होने के बारण उसकी 
कार्यक्षमता पर कम विश्वास रहने का भी भय था। बसे भी इम्पीरियन बैक का 
संचालक-मण्डल बेंक द्वारा साघारण बेकिंग व्यवसाय को छोड़ने के पक्ष में नहीं था । 
अतएव यह निश्चित किया गया कि भारत में एक रिजव बेंक स्थापित की जाय जो 
नये सिरे से अपना कार्य आरम्भ करके अपनी नई परम्परा बनाये | 


रिजव॑ बेंक को राजकीय संस्था बनाने के पक्ष और विपक्ष में भी बहुन कुछ 
कहा गया था| ऐसा विचार था कि अंशधारियों की संस्था के रूप में यह बेंक देश के 
हित में कार्य नहों कर पायगी, क्योंकि अंशधारी अपने अधिकारों का उपयोग निहित 
हितों (४४४४९०९ [75९78808) को उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं और इस 
प्रकार प्राप्त शक्ति का उपयोग राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा उनझी अयती स्वार्थ पूति में 
किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी कहा गया था कि एक ग्रविकत्तित देश होने 
के कारण भारत में जतता को अ्रपनी बचत उत्पादक कार्यों में लगाने का अम्यास्त नहीं 
है, इसलिए ऐसी दशाझ्रं में कोई भी अंशधारियों की बेंक वचत को प्रोत्माहित करने 
में सफल नहीं हो सकती थी । इस बेंक को एक राजकीय संस्था बनाने के विरुद्ध भी 
कुछ गम्भीर तक रखे गये थे, क्योंकि उस्त समय सरकार विदेशी थी, इसलिए यह कहा 
गया था कि सरकार द्वारा इस संस्था का एक भेद-भाव के साधन के रूते में विदेशी 
हितों को लाभ पहुँचाने के लिए उपयोग किया जा सकता था । यह भी प्रकट किया गया 
था कि राजकीय संस्था बन जाने पर रिजव॑ बेंक भारतीय व्यापारियों के अनुभवों और 
उनकी सलाहों के लाभ से बंचित रहेगी । केवल अंज्धा रियों की बेंक रहने को दया 
में ही ये लाभ उस्रे प्राप्त हो सकते हैं । अतः यह निश्चय हुआ्ना कि रिजव बेंक को एक 
अ्ंशधारियों को बेंक बनाया जाय और १ अप्रैल सन्‌ १६९३५ तथा ३१ दिउम्बर सन्‌ 
१६४८ के बीच यही व्यबस्था बनी भी रही । १ जनवरी सत्‌ १६९४६ से रिजव॑ बैंक 
का राष्ट्रीयकरणा हो गया है। अ्रब यह पुणांतया एक सरकारी बैंक है, क्योंकि मुप्रावजा 
देकर अंशधारियों को समाप्त कर दिया गया है । 


बेंक का विधान-- 

आरम्भ में रिजव॑ बेंक ने अंशधारियों की बैंक के रूप में कार्य शा किया । 
इसको कुल अंश पू जी ५ करोड़ रु० रखी गई थी, जिसे १००-१०० रुयये के पूर्णतया 
तथा शोधित (प्त[[ए ७७/ १-प%) श्रंशों में बाँठा यया था, परन्तु प्रयत्न यह किया 
गया था कि रिजवं बेंक की संचालक शक्ति कुछ थोड़े से हाथों में केन्द्रित न होने पाये । 
इसके लिए एक योजना बनाई गई थो, जिसके अनुसार देश को कलकत्ता, बम्बई, 
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मद्रास, दिल्‍ली तथा रंगून के पांच क्षेत्रों में बाँठा गया और प्रत्येक क्षेत्र के श्रंशधारियों 
को निश्चित कीमत के अंश बेचे गये, परन्तु घीरे-घीरे हस्तान्तरण द्वारा ग्रधिकांश गंध 
बस्बई क्षेत्र में केन्द्रित होने लगे । इसके कारण सन्‌ १६४० में सरकार को यह नियम 
बनाना पड़ा कि यदि किसी व्यक्ति के पास २० हजार रुपये की कीमत से अधिक अंब्र 
हो जायें तो उसका नाम अंशवारियी की सूची में प्रविष्ट नहीं हो सकता था, परन्तु यह 
नियम भी अंश्ों को बम्बई क्षेत्र में केन्द्रित होने से रोक न सका | केवल राष्ट्रीयकरणशु 
द्वारा ही यह दोष दूर हो सका है। 

वर्तेमान विधान-- 

सन्‌ १६४८ के रिजव॑ बेंक (लोक स्वामित्त्व हस्तान्तरण) एक्ट द्वारा रिजवे 
बेंक का राष्ट्रीकरण किया गया । बेंक के सभी अंशों को प्रत्येक १०० रुपये के प्रंश 
की ११८ रुपये १० आने कीमत चुका कर सरकार ने प्राप्त कर लिया है। बेक का 
वर्तमान विधार्न निम्त प्रकार है-- 

' (के ) पू जी--बेंक की वर्तमान पू'जी पहले की ही भाँति ५ करोड़ झयया है 
परन्तु श्रब उसके सभी अंश सरकार के पास हैं । 

( ख ) प्रवन्ध--बेंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय संचालक समिति द्वारा किया 
जाता है, जिसमें १४ सदस्य होते हैं । इन १४ सदस्यों में से एक गवर्नर तथा २ उप- 
गवनंर सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ७ संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद 
किये जाते हैं और ४ सश्जालक स्थानीय समितियों ([,008) ]809703) से बाँटे 
जाते हैं । है 

गवर्नर तथा उप-गवन॑र वेतनमोगी कमंचारी होते हैं । ये पाँच साल की अवधि 
के लिए नियुक्त किये जाते हैं ओर इनका वेतन केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेकर 
केन्द्रोय बोर्ड निश्चित करता है। स्थानीय बोडों द्वारा नियुक्त संचालक भी पांच वर्ष 
तके के लिए नियुक्त किये जाते हैं, यद्यपि उनकी पुन नियुक्ति हो सकती है। अन्य संचा- 
लक बारी-बारी से एक, दो तथा तीन वर्ष पश्चात्‌ निवृत (88078) होते रहते हैं । 

... इनके अतिरिक्त केन्ध्रोय बोर्ड में सरकार द्वारा एक सरकारी कमंचारी भी 
नियुक्त किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार काम करता है । इस कमे- 
चारी को बोर्ड की बैठकों में सम्मिलित होने तथा उसकी कार्येवाहियों में भाग लेने का 
तो अधिकार होता है, परन्तु इसे मतदान का अधिकार नहीं होता । क्‍ 

विधानानुसार केन्द्रीय बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम छः और तीन मास में 
कम से कमर एक बँंठक अवश्य होती चाहिए | गवर्नर को बोर्ड की बैठक बुलाने का 5! 
अधिकार है और किन्‍्हीं तीत संचालकों की माँग पर भी बैठक बुलाता आवश्यक 
होता है । ह 
( ग ) कार्यलिय--इस समय' बैंक के पाँच, मुख्य कार्यालय हैं, जो बस्तई, 
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कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास और कानपुर में हैं । बेंक का प्रधान कार्यालय स्थाई रूप से 
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बम्बई है। रिजवं बेंक की विदेशी शाखायें करा पी, लाहौर और लन्दन में हैं। केन्द्रीय 
सरकार की झाज्ञा पर रिजवं बेंक को किसी भी स्थान पर शाखा खोलने का अधिकार 
है । इस समय यह व्यवस्था की गई है कि जिन स्थानों पर रिजवं बेंक की शाला 
नहीं है, परन्तु स्टेट बेंक की शाख्वयें हैं, स्टेट बैड्डः रिजव॑ बेंफ की पभिकर्ता (29275) 
का कार्य करती है। 


| स्थानीय समितियों के ३-३ सदस्य होते हैं, जो विभिन्न प्रादेशिक तथा ग्राविक 
हितों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं और इन हितों में सरकारी बेंक तथा देशी बेड्डूरों को 
भी सम्मिलित किया जाता है। 


राष्ट्रीयकरण से पूर्व केद्रोय संचालक मण्डल में १६ सदस्य होने थे, जिनमें से 
१ गवनेर तथा १ उप-गवन॑र सरकार नामजद करती थी, ४ संचालक सरकार नामजद 
करती थी, ८ संचालक विभिज्क्षेत्रों के अंश्घारी निर्वाचित करते थे और एक सरकारी 
प्रधिकारी सरकार द्वारा नामजद किया जाता था | इसी प्रकार स्थानीय मण्डलों में 
८-८ सदस्य होते थे, जिनमें से ५ वहाँ के अंशघारी निर्वाचित करते थे और ३ सदस्य 
केन्द्रीय सरकार नामजद करती थी । 


( घ्‌ ) नीति--रिंजवं बेंक की नीति तथा कार्यवाहन पूर्णतया केन्द्रीय सर- 
कार के हाथ में है, जो समय-समय पर गवनंर से सलाह करके बेंक को आदेश देती 
रहती है । 

( ४ ) विभाग--बैह्न के दो प्रमुख्च॒ विभाग हैं :--निर्गम विभाग तथा अचि- 
कोषरणा विभाग । यही व्यवस्था बेंक श्रॉफ इज्जडलेंड में भी है। निर्मम विभाग का 
सम्बन्ध केवल नोट निर्गम से है, अन्य सभी कार्य अ्धिकोपण विभाग द्वारा किये 

' जाते हैं । 
ह निर्मम विभाग के दो उप-विभाग हैं-(१) कोषाध्यक्ष विभाग तथा (२) 
साधारण विभाग । प्रथम उपविभाग नोटों के निर्मम तथा पत्र-मुद्रा को प्रधान तथा 
गौरा मुद्राओं में बदलने का कार्य करता है । साधारण उप-विभाग चलन विभाग की 
व्यवस्था करता है । स्वर निधि का संरक्षण इसी के पाप्त है। इसके अतिरिक्त यह 
उप-विभाग नोटों को जाँचने, नोटों को रह करने, नोटों के हिसाव रखने तथा प्रांतरिक 
प्रंकेक्षण, ([70679] 87075) का भी कार्य करता है। 

प्रधिकोषण विभाग के भी कई उप-विभाग हैं, जो निम्त प्रकार है ;--- 

( १) कृषि साख विभाग-(2806प0प७& (07600 ])09&7% 
70670)--यह विभाग कृ.ष तथा ग्रामीण वित्त सम्बन्धी सभी प्रकार के कार्य करता 

. है। देश में कृषि वित्त की कमी को दूर करने के लिए आरम्भ से ही इस विभाग का 
निर्माण किया गया था । 
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प्रकार है ;--- 
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(२) विनिमय नियन्त्रण विभाग (706 एरु०/द्वत्त 86 000 
2९]087977876)--इस विभाग का कार्य विनिमय नियन्त्रण नियमन सम्बन्धी भासन 
को चलाना होता है । ु 

( ३ ) बेकिंग कार्य विभाग (४७ ॥)607शा%ाए७76 0 उभ्मांताए 
(2[067/87078)--यह विभाग अन्य बेंकों के नियन्त्रण तथा निरीक्षण का कार्य॑ 
करता है | यह विभाग £ अगस्त सन्‌ १६४५ को खोला गया था और इसके तीन 
उप-भाग हैं :-- (भ्र) संचालन विभाग ((209'86॥075 42987070), (ब) निरीक्षण 
विभाग ([78]0660007 १)ए7307) तथा (स) निस्तारण विभाग (॥000४&- 
(00 4)2ए2070) | प्रथम विभाग उन सब कार्यों को करता है जो रिजव॑ बेड को 
एक बेंक होने के नाते करने पड़ते हैं। निरीक्षण विभाग यह देखता है कि भ्रन्य बैंक 
समुचित बेकिंग कार्यवाहन के लिए सरकार तथा रिजवं बैंक द्वारा निकाले हुए भ्रादेशों 
का कहाँ तक प'लन करती हैं। निस्तारण विभाग का काय॑ ब्रेंकों को बन्द कर देने से 
सम्बन्धित आ्रावश्यक कार्यवाही का करना होता है १ 

इनके अतिरिक्त बेंठ का एक और भी विभाग है श्र्थात्‌ अन्वेषण तथा सर्माक 
विभाग (28.87073676 0 688872)॥ 870 5$96780708) । इस विभाग का 
काय मोद्रिक, साख और वित्तीय समस्याग्रों के अ्रन्वेषण तथा अनुसन्धान से सम्बन्धित 
है। यह इन विषयों से सम्बन्धित आंकड़ों का भी प्रकाशन करता है। यह विभाग 
मुद्रा भर वित्त के सम्बन्ध में एक वाषिक रिपोर्ट भी तिकालता है । 
रिजव बेंक के काये एफ6 सव्रा८त॑०085 0 6 रि०४९०४९ स8४:)-- 

रिजवं बेंक भारत की केन्द्रीय बेंक है, इसलिए वह उन सभी कार्यों को सम्पन्न 
करती है जो एक साधारण केन्द्रीय बेंक द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों का विस्तृत _ 
वर्णान एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में रिजवं बेंक के 
कुछ महत्त्वपूर्णा कार्यों का संक्षिप्त वर्शंन किया जायगा। बैंक के कार्य निम्न 


( १ ) सरकारी बकर का कार्य--केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सभी 


. नकद शेष ((१857 39]8&7068) रिजवं बेंक में रखी जाती हैं और इन श्ेषों पर 


नल. - 


किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है । भारत के लोक ऋण (2270!76 400088) 


का प्रबन्ध भी यही बेंक करती है। ऋणों का हिसाब, उनका जमा करना तथा उनका 


चुकाना रिजवं बेंक के ही कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी बेंकिंग व्यवसाय, जिनमें 
सरकारी करों ग्रादि से प्राप्त आय को जमा करता, सरकारी कोषों का एक्‌ स्थान से 


. दूसरे स्थान वो भेजना, सरकारी आदेक्षानुसार भुगतान करना आदि कार्य शामिल हैं, 


भी यही बेछू करती है। यह बेंक़ स्वयं भी सरकार को ऋण दे सकती है, परन्तु ऐसे 
ऋणा या तो माँग पर तुरन्त घोधनीय होते हैं ग्रथवा मार्गोपाय अ्ग्रिमों (४०७ए5 
8700 (6७78 8 09७7688) के रूप में होते हैं, जो एक निश्चित भ्रवधि के भीतर, 
जो अधिक से अधिक ६० दिन हो सकती है, शोधनीय होते हैं । बेड को विदेशी सर- 
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कारों की ओर से भी कार्य करते का अधिक २ है। यह बैड सरकार को सलाह भी 

देती है। सरकार की ओर से रिजवे बहू जो कार्य करती है उसके लिए उसे किसी प्रतार 

का पारितोषण नहीं दिया जाता है, क्योंकि बैड को सरकारी थेषें बिना ब्याज के प्राप्त 

होती हैं । केवल सरकारी हुण्डियों की बिक्री का कमीशन इसे मिलता है । इस कमीशन 

की दर प्रति एक लाख के बिल पर दो हजार रुपया होती है। रिजवं बंडूः सदा ठ्ठी 
समुचित श्रतिभूति के आधार पर देती है । 


(२ ) नोटों का निर्गमम--रिजव॑ बेंक को भारत में नोट निर्यमम का एक्प- 
धिकार प्राप्त है। इस कार्य के लिए बेड का एक पृयक्र विभाग है, जिसे निर्मम विभाग 
कहा जाता है। कारण यह है कि नोट निगम को एक प्रकार से बेकिंग कार्य नहीं कहा 
जा सकता है, परन्तु आधुनिक विचारधारा ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध है| वर्तमान काल 
में करेंसी नोट तथा बैड्ड| के जमावन में कोई ग्रावारमृत भेद नहीं होता है और दोनों 
ही मुद्रा होते हैं। इस कारण दोनों विभागों के भेद का कोई संद्धान्तिक आधार नहीं 
रह जाता है। केन्द्रीय बैड) को तोट निर्गमम तथा वेडिंग व्यवसाय दोनों में ही प्रतियो- 
ग्िता का कोई भय नहीं होता है । 


भारत में नोट निर्गंम प्रणालो पर जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए यह 
व्यवस्था की गई थी कि जितने नोठों का निर्गम हो उसके ४०% के बराबर सोने के 
सिक्के, स्वरणं-पाट अथवा स्टलिज्ञ होने चाहिए, जिसमें २१ रुपया ३ आना १० थाई 
प्रति तोला की दर पर किसी भी समय ४० करोड़ रुपये से कम कीमत का सोना नहीं 
रहना चाहिए | शेष ६०% नोटों के पीछे रुपया प्रति मृतियाँ, विनिमय बिल भ्ादि ह्ठो 
सकते हैं, परन्तु भारत सरकार ने रुपया अतिमृतियों की अधिकतमस्‌ मात्रा ५० करोड़ 
जपया अथवा कुल की एक-चौथाई ( जो भी अधिक हो ) रखी थी, परन्तु बाद के 
संशोधनों द्वारा यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है, जिसके कारण रुपया प्रतिभृतियों की 
राशि बराबर बढ़ती गई है । यह संशोधन सन्‌ १६४६ में हुआ था । 

सन्‌ ६६५६ में यह पुरानी व्यवस्थायें समाप्त कर दी गई हैं। नये नियम के 
भनुत्तार नोट निर्गमन विभाग में सोने और सोने सिक्के अब न्यूवतम्‌ ११५ करोड़ 
रपये के मूल्य में रखे जा सकेंगे । इसके अतिरिक्त नोट निगम विभाग में कम से कम 
४०० करोड़ रुपये ( जो विशेष परिस्थितियों में ३०० करोड़ रुपये तक घटाई जा 
सकती है ) के मुल्य की विदेशी प्रदि भृतियाँ रहेंगी । इस प्रकार कुल मिलाकर कम से 
कम ५१५ करोड़ रुपये का कोष इस विभाग में रखना आवश्यक है । रिजवं बंछः के पास 
जो सोना है उसका मूल्यांइन अब २१ रुपये ३ आने १० पाई भ्रति तोला के स्थान पर 
पन्तरट्रीय मुद्रा-क्रोष द्वारा निर्धारित दर भर्थात्‌ु ३५ डालर प्रति शँस [१ रुपया «« 
२८८ भ्रंत (स्वर) | अथवा ६२"५० रुपया प्रति तोला की दर पर किया जाता है | 


( ३ ) विनिमय दर के स्थायित्त्व को बनाये रखना---सन्‌ १६३४ के 
एक्ट के भ्रनुसार यह रिजवं बंडू का एक वैवानिक क!य॑ है कि थह ध्पये की बाह्य 
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कीमत को एक निश्चित बिन्दु पर बनाये रखे । मुद्रा-कोष (], ७, प्र.) की स्थापना 
से पूर्व रिजव॑ बेंक की निर्धारित रुपए की कीमत १ शिलिग ६ पेंस के बराबर थी ॥ 
सन्‌ १६४७ से इस नियम में संशोधन किया गया है । अरब रिजवं बैड विदेशी विनिमय 
केवल उन दरों पर खरीद तथा बेच सकती है जिनको सरकार समय-समय पर निर्षा- 
रित करती है । पहले की भाँति भ्ब एक निश्चित दर पर स्टलिंग का क्रय-विक्रय करना 
अनिवांयं नहीं रहा है। मुद्रा-कोप द्वारा निश्चित दरों पर रिजवं बैंडू कोई भी विदेशी 
, मुद्रा खरीद सकती, है । 


(४) बेंडूिग कार्य - रिजवं बेड सरकारों के निक्षेपों को स्वीकार करती है 
परन्तु इन निक्षेपों पर ब्याज दिया जा सकता है। बैड को विनिमय बिलों, प्रतिज्ना- 
पत्रों आदि के क्रय-विक्रय तथा फिर से भुनाने का भी अधिकार है, परन्तु इसमें यह 
शत लगाई गई है कि ऐसे साख-पत्रों पर दो हस्ताक्षर होने चाहिए, जिनमें से एक 
किसी श्रनुसूचित अथवा राज्य सहकारी बेड का हो और इनकी परिपक्तता अवधि ६७ 
दिन से ग्रधिक नहीं होनी चाहिए । ऐसे कृषक बिलों पर जो कृषि के मौसमो व्यवसायों 
की वित्तीय व्यवस्था के लिए लिखे जाते हैं, परिपक्षता श्रवधि १५ महीने की रखी गई 
है । परन्तु रिजव॑ बेंक द्वारा अपहरण के लिए ऐसे बिलों पर भी दो अच्छे हस्ताक्षर होने . 
चाहिए, जिसमें से एक अनुसूचित बेंक भ्रथवा राज्य सहकारी बेंक का होना चाहिए। 
बेंक को विदेशी विनिमय खरीदने ओर बेचने का भी अधिकार है और वह किसी भी 
ऐसे देश पर लिखे हुये विदेशी विनिमय बिल का भी क्रय-विक्रय कर सकती है जो ग्रन्त- 
्राष्रीय मुद्राकोष का सदस्य हो | बंड्डू राज्यों, स्थानीय सरकारों, अनुसूचित बौड्ों तथा 
राज्य सहकारी बड़ों को ऋण भी दे सकती है, यदि ऐसे ऋण माँग पर तुरन्त शोध- 
नीय हैं अथवा ६० दिन के भीतर शोघनीय हैं शोर प्रसंविदित प्रतिभुति (]:7868 
56677), स्वर अथवा चाँदी, स्वीकृत विपत्र तथा प्रतिज्ञा-पत्रों पर दिये यये हैं 
भ्रथवा अनुसू चित या राज्य सहकारी बैड्ढीं द्वारा लिए गये हैं शोर माल के अधिकार- 
पत्रों के रहन ([70026) छाया सुरक्षित हैं। रिजवं बेडूः विदेशी केन्द्रीय बेडूः के साथ 
एजेन्सी व्यवस्था भी कर सकती है । 


( ५) बेड्ों की बैडूु--रिजवं बैड का यह कत्तंव्य है कि वह भारत में 
समुचित बेकिंग प्रणाली को बनाये रखे। सन्‌ १६४६९ के विधान में उसे महत्त्वपुरां 
प्रधिकार दिये गये है । देश की बेंक-निधि का केन्द्रीयकररणा करने तथा निक्षेपदाताओं के 
हितों की रक्षा करने के लिए यह निश्चित किया गया है कि सभी अनुज्ञापित बेंक अपने 
माँग दायित्त्वों का ५९५७ तथा समय दायित्त्वों का २९% रिजवं बेंक में रखें। समय- 
समय पर प्रत्येक बेंक को रिजवं बेंक के पास अनेक प्रकार की रिपोर्ट भेजनी पड़ती हैं 
और प्रत्येक सप्ताह अपनी लेन-देन का विस्तुत विवरण भी भेजना पड़ता है। रिजवं 
बेंक किसी भी श्रनुज्ञापित बेंक के लेखों का निरीक्षण कर सकती है, यह बेंकों को 
ऋतणा दे सकती है, उन्हें उनकी ऋण नोति के सम्बन्ध में भ्रादेश दे सकती हैं और 
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उनके अनुचित व्यवहारों को वॉजत कर सकती है। इसके प्रतिरिक्त ममाशोवन-गुरओों 
की सेवाएं उपलब्ध करके वह बेंक़ों के पारस्परिक भुगतानों को चुकाने में सुविधा 
देती है । 

( ६ ) साख नियन्त्रण--साख नियन्त्रण का उद्देश्य यह होता है कि साख 
की मात्रा का व्ययसायों को सांख सम्बन्धी माँग के साथ समायोह्रन किया जाय | 
साख की मात्रा बहुधा बेंकों की ऋण नीति पर निरभर होती है। इस कारण साख 
नियन्त्रण का अर्थ बेंकों की ऋण नीति पर नियन्त्रण करने से होता है ॥ रिजव॑ बेंक 
इस कार्य के लिए बेंक़ दर के परिवततंत्रों, खुले बाजार व्यवसाय तथा वैधानिक अधि- 
कारों का उपयोग करती है। वाधारणतया, रिजवं बेंक को जनता के साथ सीधे-सीचे 
व्यवसाय काने का अधिकार नहीं है, परन्तु यदि केन्द्रोय मण्डल की कोई तिशेष समिति 
अथवा गवनंर ऐसा अनुभव करता है कि विशेष परिस्थिति प्रथवा संकट का काल 
उत्तन्न हो गया है झोर वारिज्य तथा व्यापार के हितों को रक्षा के लिए साख पर 
नियन्त्रण रखना आवश्यक है तो अनुसूचित बेंक़ के हस्ताक्षर बिना भी रिजवं बैंक 
बिलों को भुनाने तथा खरीदने और बेचने का कार्य कर सकती है। साख नियन्त्रण की _ 
इस प्रभावशाली रीति का रिजवं बेंक ने पूरा-पुरा लाभ उठाया है, परन्तु इस अधिकार 
की भी कुछ सीमायें हैं । भारतीय मुद्रा-बाजार के असंगठित तथा अविकप्ित होने के 
कारण यह नीति बहुत सफल नहीं हो पाती है । इसके अतिरिक्त रिजव॑ बेंक केवल कुछ 
विशेष प्रकार के हो साख-पत्रों का क्रय-विक्रय कर सकती है और क्योंकि ये साख-पत्र 
सरकारी होते हैं, इसलिए इनके सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता भी नहीं होती है। सरकार 
की साख नष्ट हो जाने के भय से उन्हें भारी मात्रा में नहीं बेचा जा सकता है । 

( ७ ) कृषि वित्त व्यवस्था--रिजवं बेंक कृषि साख से सम्बन्धित सभी 
समस्याग्रों का अध्ययतत करने के लिए विशेषज्ञों कों रखतो है। बेंक का एक पृथक 
विभाग ही ऐसा है जिसका कार्य कृषि वित्त की उन्नति और सुविधाग्रों के लिए उपाय 
करना होता है । इसके अतिरिक्त यह विभाग राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी बेंकों 
को सलाह भी देता है । आरम्भ में यह विभाग केवल रिपोर्ट प्रकाशित करता था और 
कृषि साख के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में अन्य कोई भी कार्य नहीं करता था। पिछले 
तीन वर्षों से बेंक ने इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है। सन्‌ १६४६-५० की 
ग्रामीण बेकिंग जाँच समिति को सिफारिशों पर इसने देश भर में कृषि साख व्यवसाय 
की जांच का काम पुरा किया है। 


रिजय बेंक के वजित काय-- 
सन्‌ १६३४ के रिजवं बेंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट के श्रनुसार, जिसमें तत्पर्चात्‌ 


संशोधन भी किये गये हैं, इस समय रिजवें बेंक को निम्न कार्यों के करने से वजित 
किया गया है :--- 


( १) कुछ निश्चित काल के लिए अपनी लेन को वसूल करने के लिए ही 


श्घ्र | 


रिजवं बैंक व्यापार, वारिज्य प्रथवा उद्योग में भाग ले सकती है, 
प्र्यथा सामान्य रूप में उसे इन कार्यों के करने से वॉजित किया 
गया है । 

( २ ) वह किसी बेंक अ्रथवा कम्पनी के अंश नहीं खरीद सकती है और ऐसे 
अंशों की आड़ पर ऋण भी नहीं दे सकती है। 

(३) वह अचल सम्पत्ति को प्रतिभूति पर ऋण नहीं दे सकती है और प्रपने 
व्यवसायिक कार्यालयों के निर्माण के अतिरिक्त किसी भ्रन्य उद्देश्य से 
ऐसी सम्पत्ति प्राप्त भी नहीं कर सकती है । 

(४ ) वह उसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दे सकती हैं। 


( ५ ) वह न तो ऐसे बिल लिख सकती है झौर न भरुना सकती है जो माँग 
प्र शोधनीय न हों । 


स्मरण रहे कि रिजव॑ बैंक के कार्यों की ये सीमायें इस कारण निश्चित को 
गई हैं कि एक श्रोर तो रिजव॑ बेंक भ्रन्य बेंकों से प्रतियोगिता न कर सके ओर दूसरी 
५ और बैंक का व्यवसायिक आधार हढ़ रहे । 


“एज वेक व्यवहार में (एम २०४९४४९ छिछो: 9 $८४०४)-- 


रिजवं बेंक इस समय अपने जीवन-काल का २४५ वाँ वर्ष व्यतीत कर रही है 
भ्ोर बहुत बार यह प्रश्व रखा जाता है कि क्‍या यह अपने उद्देश्य में सफल रही है? 
रिजवं बेंक के का्यंत्राह॒त को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि दोषों के रहते हुए 
भी इस संस्था ने देश की भारी सेवा की है श्रौर देश की मुद्रा तथा साख नीति को एक 
समुचित झाधार प्रदान किया है । 


नोट के निर्गम का कार्य पूर्णतया सन्‍्तोषजनक रहा है। बेंक ने सोने के सिक्कों 
तथा स्वणाुंपाट कं मात्रा कभी भी ४० करोड़ रुपये से कम कीमत की नहीं होने दी है, , 
बल्कि सन्‌ १६४८-४६ तक यह इससे भ्रधिक रही है । इसी भ्रक्तार रुपया प्रतिभूतियाँ . 
भी कुल देयधन के || से अधिक नहीं रही हैं ॥ केवल सन्‌ १६४६ में इनसे सम्बन्धित , 
नियम में संशोधन के पश्चात्‌ ही यह अनुपात घटा है । ््िः 


नोट निर्गम के सम्बन्ध में सबसे बड़ा दोष यही रहा है कि दूसरे महायुद्ध के 

काल में उनकी मात्रा में भ्रत्यधिक वृद्धि हुई है । सन्‌ १६३८-३६ में २११ करोड़ रुपयों । 
से बढ़ कर रुन्‌ १६४५-४६ में उनकी मात्रा ६,१७६ करोड़ रुपया हो गई थी | यह , 
परिस्थिति रिजव॑ बेंक की भूल के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि ब्रिटिश सरकार 
को उस नीति का परिणाम है जिसके अन्तर्गत उसने रिजव॑ बेंक विधान की उस ' 
व्यवस्था से लाभ उठाया था जिसके अनुसार रिजवं बेंक को स्टलिज्ञ प्रतिभूतियों की 
 श्राड़ पर नोट निर्गम का अधिकार दिया गया था। रिजव॑ बेंक़ का दोष यही.था कि 
' इसने जनता को ब्रिटिश सरकार की इस नीति की यथाप्रमय सूचता नहीं दी थी। 


| शदरे 


स्वतन्त्रता के उपरान्त मुद्रा-प्रसार का रोकने के लिए चन्नन में आए हुए नोटों की 
संख्या को आवश्यकतानुसार घटाने में भी रिजवव बेंफ़ असफल रही है । 


सरकारी बेंफ़र के दृष्टिकोश से रिजव बेंक ने जिस प्रकार कार्य किया है उसके ' 
प्रति भी सरकार अ्रथवा जनता को कभी अपन्‍न्तोपष प्रकट करने का अवसर नहीं मिला 
है। यही वात रिजवं बेंक द्वारा विदेशी विनिमय दर के स्थायित्त्व को बनाए रखने के 
सम्बन्ध में भी कही जा सकती है| 

रिजवं बेंक की सबसे बड़ी आलोचना इस सम्बन्ध में हुई है कि वह प्रन्‍्य बेंकों 
को फेल होने से बचाने में असमर्थ रही है। ग्रन्य बेंकों की संरक्षण तथा ऋणों का 
प्रस्तिम सहारा होने के कारण रिजवं बेंक का यह कत्तंव्य हो जाता है ज्लि वह प्राव- 
इ्यक सहायता देकर बेंकों के विलीयन की सम्भावना को कम करे । इस सम्बन्ध में 
रिजवं बेंक के अधिकारियों का कहना है कि अधिकाँश दक्षाग्रों में फेन होने वाली 
संस्थाओं को बिगड़ती हुई दशा का उसे पता नहीं चलता था। भृतकाल में ऐसी बेंकों 
की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का उसे अधिकार न था और फेज होने वाली 
बहुत सी संस्थाओं की सम्पत्ति ब्रिटिश भारत के बाहर थी, जिसके कारण उन्हें पहा- 
यता नहों दी जा सकती थी। परन्तु ये तक॑ सारदीन हैं, क्योंकि एक ओर तो आव- 
श्यकता पड़ने पर रिजवव॑ बेंक सरकार द्वारा आवश्यक नियम बनवा सकती थी और दूसरी 
झोर सही सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक अंश तक रिजवं बेंक स्वयं भी दोधी थी । 

सनु १६४९ के बेकिंग विधान ने निरीक्षण, जानकारी तथा नियन्त्रण के 
विस्तृत अधिकार रिजवे बेंफ को दिए हैं। इन अधिकारों का वर्णंत एक पिछले अध्याय 
में किया जा चुका है। बिना रिजवे बेंक की आज्ञा के कोई भी न्यायालय गअ्रब किसी 
बेंक के विलीयत की योजना स्वीकार नहीं कर सकता है। अब रिजवं बेंक अन्य बेंकों 
का नियमित रूप से निरीक्षण करती है। इस सम्बन्ध में मार्च सन्‌ १६५१ से एक 
विस्तृत योजना लागू की गई थी ओर सन्‌ १९५२ के अच्त तक ही २५६१ बेंकों का 
निरीक्षण समाप्त कर दिया गया था। इस कान ण॒स्थिति में सुधार दृष्टियोचर हो रहा 
है। भारत बेंक' तथा बद्धाल की चार बेंकों को डूबने से बचाकर रिजवं बेंक ने प्रश॑स- 
नीय कार्य किया है | बेंकिंग प्रणाली के सुधार का कार्य दीघंकालीन कार्य है, परन्तु 
समुचित निरीक्षण द्वारा इस दिल्ञा में काफी उत्नति होती दिखाई पड रही है । 


रिज़र्व बेक ओर साख नियःत्रणु-- 

सन्‌ १६४६ के विधान में सभी प्रकाई पता चचा न पु खच्चच अपर पम जरार 
का रखना आवश्यक बना दिया गया है और सन्‌ १६५१ से यह अनिवार्य कर दिया 
सया है कि सभी बेंकिंग कम्पनियाँ अपने चालू तथा निश्क्तकालीन देयघंन 
([2९08790 9800 ग्र॒प॥8 ॥॥989॥7968) का २०% तकदी, स्वर्णों अयवा अन्य 
स्वीकृत प्रतिभृतियों में रखें | तत्पश्चात्‌ संशोधनों द्वारा रिजवं बेंक को प्रन्य बेंकों की 
कुछ छूटें देने का भी अधिकार दिया गया है। विधान में रिजवं बेंक को विस्तृत भधि- 


भ८४ - |] 


कार प्रदान किए गए हैं, परम्तु यह भ्रधिक अच्छा होगा कि आवश्यकता पड़ने पर देय- 


घन के उपरोक्त प्रतिशत को तुरन्त बदला जा सके। रिजवं बेंक को खुले बाजार में 


व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया है, जो साख-नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण 


साधन है, परन्तु अभी तक इस अधिकार का पूर्णा उपयोग नहीं किया गया है। भार- 
तीय मुद्रा-बाजार की श्रविकसित तथा असंगठित प्रकृति और उन प्रतिभूतियों को 
सीमितता, जो कि रिजवं बेंक द्वारा खरीदी और बेची जा सकती हैं, इस कार्य में भारी 


बाधा उत्पन्न करती हैं। इस दिशा में रिजवं बेंक को आश्यानुकूल सफलता नहीं 
मिली है । 


भें 
भारत में कक दर-- 


आरम्भ में बैंक दर. नीति सफल न हो सकी थी, क्योंकि परिस्थितियों के 
कारण रिजव॑ बेंक को ही बेंक दर ३९%, बनाए रखनी पड़ी थी। इस कारण इस 
साधन का लाभपूराण उपयोग न हो सका। वास्तविकता यह है कि बेंक की कमजोर 


ग्राथिक स्थिति तथा श्रसंगठित मुद्रा बाजार के कारण शायद यह नीति बहुत लाभदायक . 


हो भी नहीं सकती थी । 


..युद्धोत्तर-काल में सभी देशों में बेंक दर के परिवत्तेनों की एक सामान्य लहर _ 
सी श्राई थी । इस कारण साख-संकुचन नीति के अन्तर्गत १५ नवम्बर सन्‌ १६४१ को _ 


_रिजवं बेंक ने बेंक दर ३९८ से बढ़ा कर ३३० कर दी । मा सन्‌ १६५७ में यह बढ़ा 
कर ४९८ कर दी गई है। बेंक दर को सप्रभाविक बनाने के लिए रिजवं बेंक द्वारा व्या- 
पार बेंकों को वित्तीय सहायता देने की नीति में भी भारी परिवतंन किया गया है। 


तथा सहकारी बेंकों से ऋण-पत्र श्रादि खरीद लिया करती थी। इससे इन 


.»' पहले यह रीति श्रपनाई जाती थी कि रिजव॑ बेंक बाजार भाव पर अनुसूचित बेंकों 


बैंकों को सरलतापूर्वक तथा सस्ते ब्याज पर ऋणशा मिल जाता था। इसके अतिरिक्त ' 
कोई बेंक सरकारी ऋणा-पत्नों तथा अ्रन्य स्वीकृत बिलों को भरुता कर भी ऋण प्राप्त 
कर लेती थी, परन्तु इस प्रकार लिए जाने वाले ऋण कम ही रहते थे । बेंक दर को 


बढ़ाते ही रिजव॑ बेंक ने यह घोषणा की कि वह बेंकों की सामयिक आवश्यकताग्रों की. 
पूति के लिए ऋण-पत्र नहीं खरीदेगी, परन्तु सरकारी तथा अन्य स्वीकृत ऋण सत्रों 


पर बेंक दर के अनुसार ऋण देगी। सन्‌ १६५० में अनुसूचित बेंकों तथा सहकारी 
बेंकों ने रिजवे बेंक से क्रमशः १३३ करोड़ रुपया तथा २३ करोड़ रुपया उधार लिया 


था । सन्‌ १९५१ में ये राशियाँ ७६३ करोड़ रुपया तथा ५३ करोड़ रुपया हो गई थीं. 


झोर नींति में परिवततंन करने से यह बढ़कर सन्‌ .१६५२ में १६७ करोड़ रुपया तथा 
३४ करोड़ रुपया हो गई थीं | नीचे की तालिका द्वारा ऋण के अन्तिम साधन के रूप 
में रिज॒वं बेंक का महत्त्व स्पष्ट होता है +-- 


| शेष, 


अनुसूचित तथा सहकारी बकों द्वारा प्राप ऋण 
[ करोड़ रुपयों में ) 
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ऋणा देने के सम्बन्ध में रिजव॑ बेंक ने अपनी नीति में जो परिवर्तन शिये हैं 
उनके तीन लाभ बताये जाते हैं :--( १ ) यह कहा जाता हैं कि इसमे बेंऋ दर की 
प्रप्रभाविकता बढ़ जाती है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात से मिलता है कि नीति का 
परिवर्तन होते ही इम्पीरियल बेंक ने तुरन्त अपनी सभी प्रकार की ब्याज को दर्रों में 
प्रामान्य रूप में 3% की वृद्धि कर दी थी। ( २ ) यह रीति ऐंथी है कि मुद्रा की पूर्ति 
पें लोच रहती है। व्यवस्त व्यवसायिक काल में पूति बढ़ती है, परस्तु इस काल के 
पर्चात्‌ ऋण पत्न लौट श्राते हैं और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति स्वयं ही घट जानी है । 
(३ ) इस रीति से रिजवं बेंक का भ्रन्य बेंकों पर भ्रच्छा नियन्त्रण स्वापित हो 
जाता है । 


उपरोक्त परिवर्तन की कई हानियाँ भी हैं :--( १ ) समुचित फल्न प्राप्त करने 
के लिए यह आवश्यक है कि खुले बाजार व्यवसाय की नीति को ग्रुम रखा जाय, परन्तु 
इस रीति के कारण यह नीति गोपनीय नहीं रह पाती है । ( २) पहले ऋण -पत्रों को 
कीमत में काफी स्थायित्त्व रहता था, क्योंकि रिजवं बेंक उनका क्रय-विक्रय करती 
रहती थी, परन्तु इस नीति के फलस्वरूप इन पत्रों की कीमत गिरी है। नीति का परि- 
वर्तन होते ही तीन सप्ताह के भीतर इन ऋषण्य-पत्रों की कीमत में ५"३%५ की कमी हो 
गई थी । सरकारी ऋरा-पत्रों की कीमत में ऐसा परिवर्तत उचित नहीं होता है । (३) 
यह रीति बैंकों के लिए मंहगी तथा कष्टदायक है । इससे वित्त की प्रगति तथा म॒द्रा- 
बाजार के विकास के मार्ग में बाधा पड़ती है । 


जनवरी सन्‌ १६४२ से रिजव॑ बेंक ने हुण्डियों के क्रय-प्रिक्ृथ की भी एक 
योजना चालू की थी। इस योजना के अनुसार रिजवं बेंक ने अकेले सन्‌ १९५२ में कुल 
मिलाकर ८७६५ करोड़ रुपये के ऋण दिये थे, जिनमें से 5१९५५ करोड़ रुपया अनु- 
सूचित बैंकों को दिया गया था और शेष ६:५० करोड़ रुपया सहकारी बेंकों को । लम्बे 
काल से रिजवं॑ बैंक के विरुद्ध यह कड़ी श्रालोचना की जा रही थी कि वह देश में हुँडी 
ब्राजार का विकास नहीं कर रही थी। उपरोक्त कार्यवाही द्वारा इं प्रहीयह भी दोष 


४५६ | 


दूर हो जायगा । इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने तथा हुण्डी बाजार का ज्षीघ्र विक्षास 
करने के लिए रिजवं बेंक द्वारा इस योजना के भ्रनुसार अनुसूचित बेंक़ों को बेंक दर से 
ह%७ कम दर पर ऋण दिये जाते हैं। ऋण को मुद्दती हुण्डी में बदलने के लिए 
जितने रुपये के मुद्राँक लगाये जाते हैं उनका आधा व्यय स्त्रय॑ं रिजवं बेंक द्वारा दिया 
जाता है । 

जून सन्‌ १९५४ से नवीन बिल योजना रिजवं बेछू ने सभी अनुसूचित बैड़ों 
पर लागू कर दी है | वतंमान रूप में इस योजना के अ्रन्तगत ऋण प्राप्ति को च्यूनतम्‌ 
रवम १० लाख रुपया रखी गई है ओर प्रत्येक ऐसे बिल की रकम जो रिजवं बेड से 
भुनवाया जां सकता है, १ लाख रुपये घटाकर ५० हजार रुपया कर दी गई है। 
योजना के कार्यवाहन का ग्यारहवाँ वर्ष आरम्भ हो गया है, क्योंकि यह जनवरी सन्‌ 
१९५२ से चालू है। योजना की सफलता काफी रही है, जेसा कि निम्त तालिका पे 
स्पष्ट हो जायगा :--- 


रिजधे बक के अग्रिम 





( करोड़ रुपयो में ) 








डे सरकारी प्रतिभूतियों। कुल का | बिलों के कुल का | 

के भ्राधार पर | प्रतिशत | झाधारपर | प्रतिशत | 
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यह निशचय है कि अ्रब रिजव॑ बेंक बिलों के श्राधार पर श्रघिक ऋण दे रही 
है । इससे दो स्पष्ट लाभ हैं-प्रथम, रिजवे बेंक को बैंकों को साख नीति को नियन्त्रित 
करने का अधिक अच्छा अवसर मिल रहा है और दूसरे, रिजव॑ बेंक़ के लिए यह अधि- 
कार सरल हो गया है कि व्यापार की ग्रावश्यकता के लिए श्रधिक साख का निर्माण 
कर सके । 

देशी बेकिंग प्रणाली पर नियन्त्रण रखने में भी रिजव बेंक अभी तक असफल 
ही रही है । यह प्रयत्न काफी वर्षों से चल रहा है कि इस प्रणाली पर भी रिजवं बेंक _ 
का झाधिपत्य स्थापित किया जाय । इस सम्बन्ध में रिजवे बेंक वही सुविधाएं देने को 

तैयार है जो साधारण अनुसूचित बैंकों को दी जाती हैं, परन्तु यह अनुरोध किया 

जाता है कि सहायता प्राप्त करने के लिए देशी बेंकरों को अपना व्यापार व्यवसाय 
छोड़ना पड़ेगा । यह शर्तें किसी भी देशी बेंकर को मान्य नहीं है और भ्रभी तक केवब 
७ देशी बेंकिंग संस्थाएं ही योजना में सम्मिलित हो पाई हैं । 
रिजवे बेक का राष्ट्रीयकर ए-- 


सन्‌ १६४८ के रिजवं बेंक ( लोक स्वामित्त्व हस्तान्तरण ) नियम द्वारा रिजव॑ 


|, # कक 


बेंक का राष्ट्रीयररण हो गया है और अब यह एक सरकारी संस्था है । रिजवं बेंक की 
स्थापना से पूर्व ही. यह वाद-विवाद चला था कि क्या इस संस्था को एक सरबदारी 
संस्था के रूप में स्थापित किया जाय, पर/हु इस समय इसे एक अंशवधारियों की बेंक 
बनाना ही अश्रधिक उपयुक्त सम'का गया था। कालान्नर में इस व्यवस्था के यक्ष में दिये 
जाने वाले तकों का महत्त्व शेष नहीं रह पाया है।इस समय निम्न कारणों पर 
राष्ट्रीयर्ण का समथथंन हुआ है :-- 

(१) अन्य देशों की केन्द्रीय बेंकों के भी रफा्ट्रीयक्षरगा का तर्क-- 
युद्धोत्तर-काल में संसार के अनेक्रों देशों में क्रेस्रोथ बेंक का राष्ट्रीय- 
करण हो चुका है और यह एक दिख्वद्यारी द्ान्दो जन बन चुका है। 
रिजवं बेंक के राष्ट्रीयररण का भी यही आाषार है 


(२ ) युद्धकालीन अनुभव यही है कि उस्त काल में रिजव बवेंक की स्वतन्त्रता 
की वास्तविक्रता खुल गई थी श्लोर वह एक सरकारी विभाग की 
भांति कार्य कर रही थी। राष्ट्रीययरण ने इस स्थिति को केवल 
वैद्यानिकता ही प्रदान की है। 

( ३ ) रिजव बेंक के अंशों का केन्द्रीयकरण होता जा रहा या और व्यक्तिक 
अधिकारों के दुरुपयोग का काफी भय था | सन्‌ "६४६९ के नियम ने 
तो रिजवं बेंक को इतने विस्तुत अधिकार दे दिये हैं कि ग्रव॒ इसका 
निजी संस्था रहता अनुचित ही था । 

( ४ ) आधथिक नियोजन की सफल्नता के लिए भी यह आवश्यक है कि सर- 
कार तथा रिजवं बेंक का निक्टतम्‌ सम्बन्ध रहे । बिता राष्ट्राउररण 
के इसकी आजा कम हो थी । 


इसके विपरीत राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध भी श्रनेक तक हैं--(१) यहू कहा जा 
सकता है कि यह भारत सरकार की वतंमान सामान्य औद्योगिक नीति के विरुद्ध है। 
सन्‌ १६४८ में उद्योग राष्ट्रीयकरण की जिस नीति बी घोषणा की गई थो उसे सरकार 
बदल चुकी है और इसलिए केवल रिजर्व बेंक को ही राष्ट्रोफरण के लिए चुनना 
उचित नहीं कहा जा सकता है । आर्थिक नियोजन की पूरी सफनता के लिए तो समस्त 
बैंकिंग अणाली का राष्ट्रीयररण अधिक उपयुक्त होगा । (२ ) राष्ट्रीकरण के कारण 
श्रब रिजवं बेंक़ योग्य और अनुभवी व्यापारियों की सेवाओ्ों के लाभ से बंचित है 
क्योंकि इसकी परिषदों के सभी सदस्य सरकार नामजद करतो है और उनमें कोई भी 
वित्त सम्बन्धी विदोष झनुभव प्राप्त गैर-सरकारी व्यक्ति नहीं है।( ३ ) अब यह भय 
काफी बढ़ गया है कि बेंक के संचालन पर राजनीतिक दलों तथा सरकार की वित्तोय 
नीति का अनुचित प्रभाव पड़ सकता है । इस समय रिजव बेक पूर्णतया 'त्त मन्त्रालय 
के हाथों में है, जो उसका किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता है । 


जैसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है, १ जतवरी सन्‌ १६४६ से रिववं बेंक 


पध्द ै 


को सरकारी प्रधिकार में ले लिया गया और इसके पुराने सभी अंशचारियों को 
१०० रुपयै के लिए ११८ रुपये १० प्राने मुआवजे के रूप में दे दिये गए हैं। मु 
की यह दर अंशों की मा सत्‌ १९४७ और फरवरी सन्‌ १९४८ के बीच के काल 
की औसत मासिक कीमत के बराबर रखी गई है । मुपग्रावजे का एक भाग नकदी में 
चुकाया गया हैं और शेष के लिए ३% ब्याज के प्रतिज्ञा-पत्र दे दिये गये हैं। राष्ट्रीय- 
कररा के पश्चात्‌ अब तक बहुत समय नहीं हो पाया है, जिसके कारण यह निरणंय 
कठिव है कि इस व्यसस्था द्वारा कितता लाभ हुम्ना है, परन्तु सरफारी अधिकारियों का 
मत है कि इसके कारण रिजव॑ बेंक की उपयोगिता तथा सप्रभाविक्रता बढ़ गई है। 
ऐसा अनुभव किया गया है कि कृषि साख के सम्भन्ध में रिजव॑ बेंक समुचित 
सेवा नहीं कर पाई है। इन सम्बन्ध में एक ग्राम्य साख जाँच समिति नियुक्त की गई 
थी, जिसने मार्च सन्‌ १६५४ में अ्यनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । यह रिपोर्ट सरकार ने 
स्वीकार कर ली है। १६ अप्रैल सन्‌ १६५५ को वित्त मन्‍त्री ने एक बिल लोक-समभा के 
सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसके हारा रिजवं बेंक एक्ट सन्‌ १६३४ में संशोधन किया 
गया है। इस संशोधन का उद्देव्य एक राष्ट्रीय कृषक साख कोष ['रावंणाओ। 
30069] (080 ॥,078 70७08 (09879807009' कफ्रंघए0) स्थापित 
करना है । इस कोष का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जायगा -- 

(१) राज्य सरकारों को सहकारी साख समितियों के भ्रश खरीदने के लिए 
ऋणा दिये जायँगे, जिससे कि इन समितियों की भश्रंश्ञ पृ जी में वृद्धि 
की जा सके । 

(२) राज्य सहकारी बेझों को मच्यकालीन ऋण दिये जायेंगे, जिनका वे 
कृषि वित्त की व्यवस्था करने के लिए उपयोग करेंगी । 

(३) केन्द्रीय भ्रू-प्राधि बैड्डों को दीघंकालीन ऋण और शअ्रग्रमिम दिए जायेंगे। 


बिल में यह भी व्यवस्था की गई है कि एक और भी कोष भ्रर्थात्‌ राष्ट्रीय साख 
( स्थिरता ) कोष (09070798) &876प्रीप्ा'क्ो (786॥8 (80980॥996007 
फऋष्णा0) स्थापित किया जाय । इस कोष में जो घन रखा जायगा: उसका उपयोग 
केवल मध्यकालीन ऋणों और प्रग्रिमों के प्रदान करने के लिए किया जायगा । ये ऋण 
राज्य सहकारी बैड को मिल सकेंगे और इन बेंकों को यह अधिकार होगा कि यदि 
भ्रकाल, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपत्तियों के कारण मध्यकालीन वित्त की 
कमी पड़ती है तो वे अपने अल्पकालीन ऋणु£ं को भी मध्यकालीन ऋणों में बदल लें। 


रिज़बे बेंक ओर झन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष-- 

भारत ने सुद्रा-कोष की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त की थी। मुद्रा-कोष के श्रादेश 
पर भारत ने रुपए का मूल्य स्वर्णा में "४७५१२ ग्रेन के बराबर निर्घारित किया 
परन्तु सितम्बर सन्‌ १६४६ में रुपए का अवसूल्यन किया गया और डालर ( अथवा 
स्वर) में रुपए के मूल्य में ३०*५% की कमी कर दी गई है । मुद्रा-कोष की सदस्यता 
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. से पहले रिजवं बैड स्टलिड्ज प्रतिभूतियाँ रखही थी और विदेशी विनिमय के रूप में 
उसी का क्रय-विक्रय करती थी। अब रिजव॑ बैड्ड मुद्रा-कोप के सभी सदस्य देशों की 
मुद्राओ्ों का क्रय-विक्रय कर सकती है। इन मुद्राप्रों को बेचने की दर सरकार भपने 
मुद्रा-कोप सम्बन्धी दायित्त्वों को ध्यान में रखकर समय-समय पर निश्चित करती है। 
रिज़व बेंक की लेन और देन-- 

निम्न तालिकाओं में रिजवे बैड की लेन और देन सम्बन्धी स्थिति दिखाई गई 
है। निर्गंम ओर अ्धिकोषणा विभागों की अलग-अलग स्थिति निम्न प्रकार है-- 
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सन्‌ १६३४ में रिजवं बौड्ट ने ग्रपता कार्य आरम्भ किया था। अब इस संध्या 
को काम करते हुए २५ वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं। भ्रब तक का कार्य काफी सराह- 
नीय रहा है । इस बैड ने भारत की बैड्डिंग व्यवस्था को सुहढ़ और समुचित आधार 


है। 
४६० | 


प्रदान करते का प्रयत्न किया है। बेकू की सफलताओं की सूची काफी लम्बी है । बे 
के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों को निम्न प्रकार गिनवाया जा सकता है ; -- 


(१ ) सुलभ मुद्रा नीति-आरम्भ से ही बैक्कू ने सुलभ मुद्रा नीति (006४ 
0706ए ?0॥769ए) अपनाई थी । बे दर को नीचा रखकर रिजवं बैंक ने व्यापार 
उद्योग और कृषि सम्बन्धी वित्तीय झ्रावश्यकताओं की अभ्रधिक से अधिक पूृति करने क 
भयत्न किया है। नवम्बर सन्‌ १६९५१ तक बेंक दर ३% रही है, परन्तु उपरोक्त मार 
से वह बढ़ा कर ३६% कर दी गई है और सन्‌ १६५७ में ४%,। भारतीय मुद्रा 
बाजार में ब्याज वी दरों को नीचे गिराने का प्रमुख श्रेय रिजव॑ बेंक को ही है । 

( २ ) ब्याज की दरों में परिवर्तन -- रिजव॑ बेंक ने देश में प्रचलित ब्याज 
की सामयिक्र दरों के उच्चावचनों को भी कम करने में सफलता प्राप्त की है। बेंकों की 
तत्कालीन ब्याज की पारस्परिक दरें साधारणतया # और | के ही बीच रही हैं। 

(३ ) विप्रेष सुविधाओ्रों में वृद्धि-विप्रेष सुविधाग्रों (+0777%70& 
मऊऋ8छा]068) में भारी वृद्धि की गई है। इस समय ये दरें मुद्रा-बाज।र की स्थिति को 
देखते हुए बहुत कम हैं। ५,००० रुपये तक यह दर 5६% ( न्यूवतम्‌ एक रुपया ) 
और ५,००० रुपये से ऊपर है) ( १ रुपया € आने, नई मुद्रा १ रुपया ५६ नये 
पैसे ) है । 

(४ ) सार्वजनिक ऋणों का प्रबन्ध--लोक ऋणरों के प्रबन्ध और केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों को सस्ते ऋण प्रदान करने में बेंक ने ख्याति प्राप्त की है । 

( ५ ) बेकिंग विधान का निर्माण--बेंकरिग विधान के निर्माण में रिबं 
बेंक का कार्य काफी सराहनीय रहा है । 

( ६ ) बैंकों को आर्थिक सहायता--आधिक संकटों के काल में रिजव॑ बेंक 
ने दूसरी बेंकों की काफी सहायता की है । कितनी ही बंकों को केवल रिजव॑ बेंक के ही 
ऋणों ने डूबने से बचाया है । 

( ७ ) विनिमय दर में स्थिरता--देश की विनिमय दर की स्थिरता बनाये 
. रखने का प्रमुख श्रेय इसी को है । 

(८ ) श्रौद्योगिक वित्त--श्रौद्योगिक वित्त की उन्नति में भी औद्योगिक वित्त 
. प्रमण्डल को रिजव॑ बेंक से काफी सहायता मिली है। 

..._ (६) कृषि भ्र्थ-व्यवस्था--बेंक के कृषि साख विभाग के कार्य की सभी ने 
: प्रशंसा की है | 

( १० ) रिजवं बेंक का खोज और अनुसन्धाव विभाग- बहुत ही महत्त्वपूर्स 
कार्य करता रहा है ॥ 

( ११ ) मुद्रा, साख व बेकिंग पर उचित नियन्त्शा-विभिन्न अधिकारों के 
द्वारा रिजव॑ वेंक ने सुद्रा, साख ओर बेंकिंग व्यवस्था पर अच्छा नियन्त्रण रखा है। 


| श्१ 


देश की बेंकिंग व्यवस्था के युद्धकालोन संचालन में रिजव॑ वबेंक का ऊचा स्थान 
रहा है । 

( १२ ) आँकड़ों का संग्रह व प्रकाशन-आँकड़ों के जमा करने और उपयुक्त 
सलाह देने में रिजव॑ बैंक का भारी महत्त्व है। 
रिजर्व बेक द्वारा मुद्रा पर नियन््रण-- 

केन्द्र.य बेंक होने के कारण रिजवं बेंक का यह कत्तंव्य है कि मुद्रा और साख 
दोनों की निकासी पर समुचित नियन्त्रण रखे। मुद्रा के नियन्त्रण में साहरएलया 
सिक्कों और पतन्न-मुद्रा का नियमव किया जाता है। कागज के नोटों की निकासी तो 
रिजवं वेंक का ही एकाधथिकार है और उनकी निकासी के सम्बन्ध में समुचित नियम 
भी बनाये जा छुके है, जिनका भ्रध्ययन पिछले अध्यायों में क्रिया जा चुका है। नोटों 
के निर्मभन के लिए रिजव॑ बेंक का एक अलग ही विभाग है । कागज के नोटों के पीछे 
रिजवं बेंक सोने, सोने के सिक्कों, रुपये के सिक्कों, विदेशी मुद्राएं, स्टिंग प्रनिनुतियों, 
स्पयों की प्रतिभूतियों तथा सरकारी हुण्डियों को श्राइ रखतो है। इस आड़ की 
मात्रा को घटा-बढ़ाकर रिजवं बेंक पन्न-मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर सकती हैँ । 
यदि रिजवं बेंक पत्र-मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना चाहती है तो वह अपने ऋषधिगेपशा 
विभाग में से रुपये की प्रतिभूतियाँ झथवा विदेश्ली प्रति भूतियाँ अथवा दोनों निर्मम 
विभाग को हस्तान्तरित कर देती है श्नौर तब निर्मम विभाग हस्तान्तरित प्रतिभूतियों के 
भूल्य के बराबर पत्र-मुद्रा का निर्गंमन कर देता है। इसके विपरीत यदि रिजवं बैंक 
पत्र-मुद्रा की मात्रा कम करना चाहती है तो प्रतिभृतियों को निर्गंभ विभाग से अधि- 
कोषण विभाग को हस्तान्तरित कर या जाता है और उनके मूल्य के बराबर पतन्न-मुद्रा 
को रह कर देती है । इस सम्बन्ध में बहुधा यह कहा जाता है कि रिजवं बेंक मुद्रा पर 
नियन्त्रण रखने में पर्याप्त अंश तक सफल रही है, किन्तु वास्तविकता यहु है कि 
यद्यपि आवश्यक अंश तक चलन की मात्रा का विस्तार तो रिजवं बेंक करती रही है, 
परन्तु देश में प्रचलित नोटों की मात्रा को घटाकर मुद्रा-प्रसार को दूर करने में वह 
पृर्णंतया असफल रहो है । 
रिजव बेक द्वारा साख नियन्त्रण॒-- 


रिजव॑ बेंक का यह एक महत्त्वयूणं कार्य है कि देश में साख की मात्रा पर 
नियन्त्रण रखे । इसके लिए रिजवं बेंक वे सभी उपाय करती है जो प्रत्येक केन्द्रोय 
बेंक को करने पड़ते हैं । विधानानुसार यह पअ्निवाय॑ है कि प्रत्येक बेंक ग्रपती समय 
देन (]776 ॥807]7068) का २% और माँग देन ([)807870 |,49])3) 78768) 
का ५५७ रिजवं बेंक में जमा करे। इससे रिजवं बेंक को बेंकों की जमा सम्बन्धी 
ग्रावश्यक सूचना मिलती रहती है । साख नियन्त्रण की दिशा में रिजव॑ बेंक के प्रमुख 
कार्य निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) नकद कोषों सम्बन्धी नियम--सन्‌ ६६४६३ के बेकिंग विधान के 


भश्र | 


अनुसार देश की प्रत्येक बेंक को अपने कुल निक्षेपों का २००५, अपने पास नकदी 
स्वर अथवा स्वीकृत प्रतिभूदियों के रूप में रखना होता है। रिजवं बेंक का यह 
कत्तव्य हैं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि शअ्रत्य बेंक इस नियम का उलंघन न करें। 
यद्यपि, यदि आवश्यक हो, रिजरव॑ बेंक किसी भी बेंक को इस सम्बन्ध में छूट दे सकती 
है। इससे साख का निर्माण एक निश्चित सीमा के ही भीतर रहता है। इसके अतिरिक्त 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, प्रत्येक बेंक को अपनी मांग तथा समय देन का क़मजः 
५ और २० रिजवं बेंक में जमा करता होता' है । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने 
योय्य है कि रिजव॑ बेंक को इत प्रतिशतों में परिवर्तत करने का अ्रधिकार नहीं है। 
व्यवहार में इन व्यवस्थाओं से अधिक लाभ नहीं हो पाता है, क्‍योंकि सब कुछ होने 
प्र बेंक के लिए साख तिर्माण के लिए पर्याप्त सामग्रो रहती है । 

(२) बैंक दर--अन्य केन्द्रीय बेंकीं की भाँति रिजयं बेंक भी बिलों को 
फिर से भुुनाने (8८0॥800770778) और आ्रावश्यकता के काल में अन्य बैंकों को 
ऋणा देने का कार्य करती है। किन्तु भारत में रिजव॑ बेंक की बेंक दर नीति बहुत 
सफल नहीं रही है, क्योकि (() अन्य बेंक रिजव॑ बेंक से कम मात्रा में ही ऋण लेती 
हैं भौर (77) स्वयं रिजवं बेंक के साधन भी तथा (77) वे प्रतिभूतियाँ जिनकी झाइ 
पर ऋण दिए जाते हैं, भी सीमित हैं। आरम्भ में रिजव॑ बेंक ने सुलभ मुद्रा नीति 
((0७७७ (०४७ए ?0]76ए) अपनाई थी। मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए सन्‌ 
१६९५१ से नीति में परिवर्तत किया गया है। सन्‌ १६५१ से पहले बेंक दर ३% 
रहती थी । उस वर्ष उसे बढ़ाकर ३३०७ किया गया था और फरवरी सन्‌ १६९५७ में 

०. | यहाँ पर यह कहना असंगत न होगा कि बेंक दर नीति को झावश्यक सफबता 
नहीं मिली है । द 
। ( ३ ) खुले बाजार क्रियायें--खुले बाजार क्रियाओं का अभिप्नाय यह होता 
है कि केन्द्रीय बेंक जनता को सरकारी प्रतिभृतियों का क्रयः-विक्रत्व करने लगती है 
झौर उस पर से जनता के साथ प्रत्यक्ष व्यवसाय न करने का प्रतिवन्ध हठा लिया 
जाता है । रिजवं बेंक के सम्बन्ध मे यह्‌ नीति भी बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं रही है । सन्‌ 
, ,१६५१ तक सदस्य बैंकों को यह अधिकार था कि वे आवश्यकता के समय रिजवं 
बैंक को असीमित मात्रा में स्वीकृत प्रतिभूतियाँ बेच कर घन प्राप्त कर सकती थीं 
सन्‌ १६९५१ से इस नीति में भी परिवरततंन किया गया है । अब रिजवं बेंक केवल 
विद्येष परिस्थितियों में ही इस प्रकार की प्रतिभृतियों को खरीदती है, अन्यथा स्व्रीकृत 
प्रतिभृतियों की आड़ पर बैंक दर के अनुसार ऋण देने तक ही सीमित रहती है। 
नीति के परिवर्तन का यह परिणाम हुमा है कि () अरब बेंक दर अधिक समप्रभाविक 
हो यई है, ($)) मुद्रा की पूर्ति में पहले से अधिक लोच आ गई है और (77) साथ 
नियन्त्रण की सप्रभाविकता बढ़ गई है। किन्तु इससे बेंकों की भ्रसुविधा बढ़ गई है। 

(४ ) बिल बाजार योजना - देश में बिल बाजार-का विकास करने के 
लिए सद्‌ १६५९ झौर सत्‌ १६५६ के बीच रिजवं बेंक ने एक बिल बाजार योजना 
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लागू की थी । इस योजता झौर इसके परिणामों का सविस्तार वर्णन पीछे किया जा 
चुका है । 

( ४ ) अन्य उपाय--अच्य उपायों में रिजव॑ वेंक़ के दृष्टिकोण से दो का 
महत्त्व अधिक है :---( १) प्रत्यक्ष कार्यवाही ([)॥825 30707) और ( २ ) साख 
का राशतिंग (09/097708 ० (/60)9) । इन दिशाओं में सन्‌ १६९४६ के विधान 
ते रिजव॑ बेंक को अधिकार दिए हैं। नये विधान के अनुसार रिजव॑ बेंक पक्‍न्प बेंडों को 
किसी भी विशेष प्रकार की लेन-देन से रोक सकती है । उसे बेंफ़ के निरीक्षण का 
प्रधिकार है। वह किसी भी बेंक के व्यवसाय को कुछ काल के लिए स्थगित कर 
सकती है। उसे यह भी अधिकार है कि किसी वेंक के विलय अथवा निस्तारण की 
सिफारिश करे। ये सब साख नियन्त्रण सम्बन्धी प्रत्यक्ष कार्यवाहियाँ हैं। मास राश- 
निय के अन्तर्गत रिजवं बेंक बेंकों की नीति निर्भाएरत कर सकती है और उन्हें कुछ 
विशेष प्रकार के ऋण देने या न्‌ देने के आदेश दे सकती है। 
रिजर्व बेंक की विफलताएँ-- 

इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि रिजव॑ बेंक की सफलताओं की सूची काफी 
लम्बी है और इधर कुछ समय से इस सूची का विस्तार और भा बढ़ता जा रह है, 
परन्तु कुछ द्णाओं में इसका काय॑ भअ्रभो सन्‍्तोषजनक नहीं रह पाया है। वास्तविकता 
यह है कि रिजव॑ बेंक की सफलता बड़े अंश तक सरकार द्वारा यथासमय आवश्यक 
कार्यवाहियाँ कर देने पर निर्भर रही है। विफलता की प्रमुख दिशाएं निम्न 
प्रकार हैं ;--- 

प्रथम, रिजव बैंक श्रभी तक भी देश की देक्षी बेकिंग प्रणाली से ऐसा 
सप्रभाविक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाई हैँ जिससे कि लाभदायक फन प्राप्त 
हो सके | ' 
दुरे, यद्यपि रिजव॑ बेंक ने यथासमय सहायता देकर कितनी ही बैंकों को 
फेज्न होने से बचाया है, परन्तु यह अ्रभी तक बेकिंग संकटों को पृरांतया दूर नहीं कर 
पाई है । 

तीसरे, अभी तक भो रिजवं बेंक भारतीय सम्मिलित पृ.जी बेंकों को विदेशी 
विनिमय व्यवसाय में उनका समुचित हिस्सा प्रदान नहीं कर पाई है । यद्यपि विदेश्ों 
में कुछ शाखाएं खुली हैं और कुछ प्रगति भी हुई है । 

चोथे, रिजव॑ बेंक भारतीय चलन के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता स्थापित नहीं 
कर पाई है। भुतकाल में इसका कारण शायद यह रहा है कि विदेशी शासनकाल में 
रिजवं बेंक को इतनी स्वत्तन्त्रता न थी । राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ इस दिशा में श्रधिक 
सफलता प्राप्त हुई है । 

पाँचवें, रिजव॑ बेंक देश में समुचित बिल-बाजार के विकास में अ्रसमर्थ ही रही 
है। सन्‌ १९५४ से कुछ सुविधाएं झवश्य बढ़ा दी गई हैं । 

मु०्चध्भ्मृ० (३०) 
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छठे, भारतीय मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज की दरों में भी बेंक को अनुरूपता 
स्थापित करने में कम सफलता मिली है। 
निष्कर्ष -- 

इन सब विफलताओों के रहते हुए भी इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि 
रिजव॑ बेंक की स्थापना ने देश में वित्तीय स्थिरता और बेकिंग सुधार के एक _नये युग 
का आ्रारम्भ किया है। इसने संकट के दो भयंकर कालों, श्रर्थात्‌ द्वित्तीय महायुद्ध व.'ल' 
तथा देश के विभाजन के समय देश की बेकिंग प्रणाली की अनुपम सेवा की है । बेंक 
ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि आर्थिक नियोजन ज्ञोर ग्राम्य वित्त के दृष्टिकोण से 
इसकी सेवाओं का भारी महत्त्व है। इसरी योजना के काल में १,२०० करोड़ रुपए के 
होनाथ॑ प्रबन्धन ([9शी०% क्रीए8प0ंश8) और विदेशी विनिमय सम्बन्धी आाव- 
ध्यकताओं के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर जो खिंचाव पड़ेगा उसमें रिजवं बेंक की 
उपयोगिता और भी स्पष्ट हो जायगी । या 


रिजवय बेक ऑफ इन्डिया (संशोधन) एक्ट सन्‌ ९६५६ ((१९४०४४९ 367: 
6 रत (४7०ए०वेगाठ्गा) 3०५ 4956)-- 
नोंट निर्गभन पद्धति में परिवर्तेन-- 

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के लिए झ्रावश्यक घन-राशि व्यवस्थित करते समय 
भ्रायोजकों ने १,०००-१,२०० करोड़ रुपयों के हीतार्थ अ्रबन्ध (00076 मपराक॥०- 
72) का उल्लेख किया था। स्वभावतः रिजवं बेंक श्रॉफ इन्डिया पर दायित्त्वआा 
गया कि वह उक्त राशि की व्यवस्था नोट निर्गंभित करके करे और इस प्रकार जो साख 
प्रसार हो, उसके लिए भी उचित नियमन करे, अ्रतः बैंक को इस दिशा में कुछ विशेषा- 
घिकार सौंपने आवद्यक हुए और इसलिए रिजवं बेंक श्रॉफ इत्डिया एक्ट में संशोधन 
करने पड़े । संशोधन इस प्रकार हैं :--- 

( १ ) बैंक अपने नोट-निर्गमन विभाग में विदेशी प्रतिभूतियाँ भ्रब कम से कम 
४०० करोड़ रुपए के मूल्य की रख सकेगी और यदि आवश्यक हुझ्ा तो इसक्री 
न्यूनातिन्यून राशि ३०० करोड़ रुपये भी की जा सकेगी । उस स्थिति में केन्द्रीय तर- 
कार बेंक से दण्ड स्वरूप कोई कर नहीं वसूल करेगी । 

. (२ ) नोटनिर्गंमन विभाग में सोना तथा सोने के सिक्के अ्रत न्यूवातिन्युन 

११४ करोड़ रुपए के मुल्य में रखे जा सकेंगे । 

इस प्रकार बेंक द्वारा चलाए जाने वाले नोटों के लिए पत्र-मुद्रा कोष में भ्रव 
कम से कम ४०० करोड़ रुपए के मुल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११४ करोड़ रुपए ' 
' का सोना व सोने के सिक्‍क्रे रखना अनिवाये होगा । कुल मिलाकर ५६१४ करोड़ रुपए 
का स्यूंनातिन्यूब कोष नोट निर्गमल विभाग में रखा जा सकेगा। द 

स्मरण रहें कि श्रव तक हमारे देश में पत्र-मुद्रा का चलन अनुपातिक निधि 
पद्धति (070.077079) 0827४ )/6४000) के अनुसार, होता था, जिसके 
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प्रन्तगंत निगंमित नोदों के कुल्न मुल्य का ४०? ५ विदेशी प्रतिशूत्यों, सोना व सोने के 
सिक्कों में रखना अनिवाय था तथा दोप के लिए चांदी व चाँदी के सिक्‍के व देशी 
बिल रखे जा सकते थे । इस संशोधन के द्वारा देश की अनुपातिक कोष प्रणाली को 
हटाकर उसके स्थान पर न्यूनातिन्यून कोष प्रणाली को अपना लिया गया है । 

(३ ) श्रब॒ तक नोट-निर्ममन विभाग में रक्षित सोने का मूल्य है रुपया 
न्‍नप' ४७५१२ ग्रेनस्‌ (स्वर) अर्थात्‌ २१ रु० १३ ग्राना १० पाई प्रति तोला वी दर 
से लगाया जाता था। इस दर पर बेंक़ के पास अभ्रव ४००२ करोड़ रुपए के मूल्य का 
सोना था। संशोधन केया यया कि अब से बाद उक्त सोने का सूल्याइुन अन्तर्राष्रीय 
मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित दर अर्थात्‌ ३५ डालर प्रति औँंस [| १ 5०5७-२८ ग्रेनस्‌ 
स्वर्ण)| या ६२ रु० ८ श्ाने प्रति तोले की दर से किया जायगा। इस दर पर बेंक 
के पत्र-मुद्रा कोष सें स्थित सोने का घृल्य वर्तमान ४०"०२ करोड़ रुपए से बढ़कर १६१५ 
करोड़ रुपए हो गया । 

(४ ) रिजव॑ बेंक को अ्रधिकार मिला है कि वह अनुसूचित वेंकों द्वारा उप्तके 
पास जमा की जाने वाली राक्षि में बढ़ोत्तरी कर सक्रेगी | अब तक सभी त्तालिकाबद्ध 
बेंक अ्पती-भ्रपनी मसांग-देनदारी का ५% भर काल-देनद्वारी का २९% रिजवं बेंक 
के पास जमा रखती हैं। संशोधन के अनुसार रिजव बेंक अभ्रव तालिकांबद्ध बेंक़ों से 
उनकी माँग देवदारी का ५%, से २०%, तक और काल देतदारी का २९७ से ८% 
तक राशि जमा ले सकती है। 

इस प्रकार रिजव॑ बेंक को तालिकाबद्ध वेंक्रों की साख नीति का समुचित 
नियमन करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है । 


(५ ) रिजव॑ बेंक को यह भी अ्रधिकार सौंप दिया ग्रया है कि वह अपने 
राष्ट्रीय कृषि साख (दीघंकालीन कोष) में से सहकारी बेंकों को ऋण दे सकेगी, ताकि 
वे सहकारी बेंक उस राशि को छोटे तथा मध्यम कृषकों को उधार दे सकें और फिर 
वे उससे सहकारी संस्थाश्रों के अंश खरीद सकें | 

इस प्रकार रिजवे बेंक श्रॉफ इन्डिया एक्ट में संघ्योधन करके देश की नोट- 
निर्गंमन पद्धति में आमूल परिवतंन कर दिया गया है । सोने के मृल्याइुन का झाधार 
बदल दिया गया है तथा बैंक को साख नियन्त्रण का एक विशेषाधिकार भी सौंप दिया 
गया है । 
रिजय बैंक और भारत की विदेशी विभिमय दर-- 

भारत की केन्द्रीय बेंक होने के नाते रिजव॑ बेंक को भारतीय रुपए की विदेश्षी 
विनिमय दर का भी प्रबन्ध करना पड़ता है। ८ अप्रैल सन्‌ १६९४७ तक रिजवं बेंक 
का यह वैधानिक उत्तरदायित्व था कि वह निश्चित दरों पर, यदि प्रस्तुत किया जाता 
है, असीमित मात्रा में स्टलिंग खरीदे झोर, यदि मांगा जाता है तो, स्टलिग बेचे 
कारण यह था कि भारत में स्टलिय विनिमय मान (8007708 #5७00&7086 
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3७687) कार्यशील था और भारतीय रुपये का वेवल स्टलिज्ज के माध्यम हारा 
ही अन्य चलनों से सम्बन्ध स्थापित होता था । मुद्राकीष ([, ॥(, फ्') की सदस्यता 
के पश्चात्‌ भारतीय रुपये का मुद्रा-कोष के सदस्य देशों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित 
हो गया है। विनिमय दरें मुद्रा-कोष द्वारा निरिचत को जाती हैं और रिजवं बैंक का 
यह करत्तंव्य है कि इन विनिमय दरों को बनाये रखे । निश्चित दरों पर रिजर्व बेंक 
विदेशी मुद्राओ्रों को खरीद कर ग्रथवा बेचकर विनिमय दरों के स्वायित्त्व को बनाये 


रखने का प्रयत्न करती है। इस समय विभिन्न देशों को मुद्राओं में भारतीय रुपये की 
विनिमय दरें निम्त प्रकार हैं :-.. 


भारतीय रुपये का मूल्य : विभिन्न देशों की मुद्राओं में-- 


देश भारतीय मुद्रा विदेशी मुद्रा 

१. पाकिस्तान १०० रु० ३५ न० पै० १०० पाकिस्तानी रु० 
“२: लंका १०० रु० ४४ न० पै७० १०० लंका के ₹० 
““ई बुर्मा १०० ₹ू० ३० न० पैौ० १०० क्यात 
“४... श्रमेरिका ४७६ रु० ४६१ न० पै० १०० डालर 
६" क्तांडा ४६९० रु० ४ न० पैौ० १०० डालर 
»/६«, अलाया १५६ २० ५४ न० पू० १०० डालर 
“७. हांगकांग ८२ रु० ६० न० पै० १०० डालर 
-“ईैं,. ब्रिटेन १ ₹० १ शि० ५३३ पेंस 
" €, न्यूजीलेण्ड १ रु० १ शि० ५३३ पेंस 
“०. आस्ट्रेलिया १ रु० १ शि० १० पेंस 
4१. .बक्षिणी अफ्रीका १ रु० १ शि० ५४४६ पेंस 


/£२. पूर्वी श्रफ्रीका 
4१३. मिस्र 

१४: फ्रांस 

् हि 

१९५५ बेलजियम 
(&४: स्विटजरलैण्ड 
४७. परिचमो जमंनी 
१ए. नीदरलेण्ड 


) 
१ 





६७ रु० १३२ न० पौ७ 
१३ रु० ८१ न० पै० 
१०० र₹ू० 
१०० रु० 
१०० २७ 
१०० ₹० 
१०० रु० 
१०० २० 
१.० रु० 
१०० रु० 
९०० रु० 
१ रु 


२१०० श्वि० 

१ पौंड 

१०२ हैवी फ्रांक 
१ ०४४५ चुल्द फ्रांक 
ह०ड फ्रांक 

८७ ३ माके 
७९वब६ह गिल्डर 
१४६७ ३ क्रीनर 
१०८-< हि क्ोनर 
१४४ डेनमांक क्ोनर 
१२६६२६ लीरा 
७५*३ यैन 


[ ५६७ 


२४. फिलिपाइन २३८ रु० छप न० पै० १०० पीमो 
२५, ईराक १,३३८ रु० १०० दीनार 

(ये विनिमय दरें फरवरी सन्‌ १६९६ में भारतीय रिजर्व बेंक के अनुसार हैं ।) 
सन्‌ १६४७ में रिज्ञव बेक एक्ट में संशोधिन--- 

तीन संशोधन महत्त्वपूर्ां हैं :-.( १ ) रिजवं बेंक ऐसी संस्थाओ्रों को पूजी में 
प्रभिदांत दे सकती है जो मध्यकालीन ऋणा देंगी, ( २) सन्‌ १६४६ में जिन पत्र- 
मुद्राओं का विमुद्वीकरण किया गया था उनकी विना भुनाई राजि के सम्बन्ध में रिजर्व 
बेंक की देतदारी समाप्त कर दी गई है, और ( ३ ) रिजवं॑ बैंक की घारा ४२ में संशो- 
धन किया गया है ओर बेंक को दूसरी सूची में कुछ नई संस्थायें शामिल की गई हैं । 


(3 0,5]0[ए७ 
!, रिजर्व बैंक एक्ट पर आलोचनात्मक टिप्पणी दीजिए। सन्‌ १६५६ के रिजर्व चैंक 
संशोधन एक्ट के क्या उद्देश्य हैं ? (5889 3. 3 9. 7 5४७०.) 
2. रिजव॑ बंक के कार्यों पर प्रकाश डालिए । (5॥ै१४, 3. 3.., 957) 


3, भा फ़थाए 60९3 6 सछछाए० गाए छत पाता छोॉ3ए 9 पं 
ग्यारह 3प्र्णशा 66 फंड ए०छन्‍राए ? सतठ्य 0085 सै गाए! 
0प्रा7९00ए बात ठ&0६ ? (3879, 3. (०9७),, !956) 

4. भारतीय रिजव बेंक के कार्यो कीविवेचना कीजिए । 

(50., 8. 3., 956) 

8... वीणा 45 060 ? ज्णएज़ 0065 ६796 रि85७ए९ उिठाट 6 [7049 


००४70! 5. (5॥0., 8. &., 954) 
8... पि0थ्न 8065 $96 ६65९ ए6 85372 ० प्ञाती4 ००ग्रऑाए70 2४0 :₹हपो४2 
६#6 ६ए0एफ्ञए ० एप्रार९१70ए 870 ४6०६. ; 


(२४६०, 3. (0070., 957) 
7. 926507708 08 एथए78) एवग]रं08 पाए073 ० ४6 रिहशए९७ उ7ॉ: 
रण ॥708.. मलठज त065 ४ ९0700 ६96 एण॑प्र॥6 रण एप्राएइड/ए0ए 879 
060 जे 06 00.70 फ धयातव॑ प्रवाओंएओ ६6 ९रएवगशहुड ए३98 ० 6 
70998 ? (3879, 3. (०73., 955 5799.) 
8, म्र0ज़् 6089 ६96 रि65छ/ए8 डि॒छट एण शाह ढण्याएणे पते उच्छुपोॉ३ ६8 
5]6 5प07ए ० एफ्ाश०ए ब्याते छाश्तां; ? एताएच8 एउगा' शा5इच्रदा ॥। 

+798 ॥87६ ० ४96 7606७६ ०0ती708706. 
(२७], 3. ७०॥9., 959) 
9... अडणिगा। शायदीए (॥8 एणाइ-ाप0ा 80१ ईघ700075 0 ६06 २९६६४ए९ 


श्ध्द ] 


40, 


44. 


42. 


छ्वणार 96 ॥0985: त०एण 0065 ४ ०ए/ए586 00700 0०8४ णप्राए्थाकु 
970 676096 47 (096 ००च्राधए ? (0878, 3, 0000, 9543) 
(>98 8 070०) 8४9356 0 96 एछण[दएछ 00 +96 २०४७७७ छत: 
०0 77089 05778 ६76 8850 60966 0 4६58 फ़0/ांएए, 

(7२०]-, 3. (0०7७६, 955) 
जाज6 आप ग्र088 00: 0एछा बा 0छछ020075 0 (0 
7२९४७ए०७ 38702 ० 7790॥8. (5879, 3. 0०फ., 957) 
ठश0१६४घ"३) (7९१४६ ॥89270760 ० $76 ११6५5७7ए७ 8272. 

(0879, 3 (009, %5] 
०६१०४9॥59707 ०07 ६76 २०५०7/ए४ 3372८ 0 0079.. 

(7२०॥., 8, 0०७, 954) 
२699246 05 8॥5 04500074606 , (ह879, 3 (0०॥.., 054) 
]70॥0266 ६76 ०7७४ 06९(४८०७३५ 70 (॥8 ज़07]7708 ० ६96 १९5७-९९ ऐ४॥: 
ण [7008 399 5प्रश६९७६ 776079003 ०0 0ए87-0०7रंध३ (96707« 

(२५].. 8. 0079, 93) 


अध्याय ३५ 
समाशोधन-गृह अथवा निकासी गृह 


(77४७ (९४४४ ४४ लि०प३४25) दे है 
का न की मिलन बी कक जम .०६००-क्‍0::-:/%4:-/02/ “अल लिर कि गत कस गन किक रत हक ली ______[ :-3.« ५0040... है 





6+-8७४०००+०००००३०७०-०५५%+ ४०००० का०+> अडन्‍जण हा नर. अं >क ० 3.40 बकनक, 


शर्थ-- न 2 आर 
समाशोधन-ग्रह ऐसी संस्था अथवा संगठन है जो बैंकों को पारस्परिक भुगतान की 
सुविधा प्रदाव करती है। टाउजिंग के शब्दों में--समाशोधन-ग्रृह किसी एक स्थान 
की बेंकों का एक सामान्य संगठन है, जिसका आधारभूत उहदं श्य घनतादेशों द्वारा निमित 
पारस्परिक दायित्त्वों का प्रतिसाद अथवा भुगतान करना होता है + '* यह साधारण- 
तया एक महान्‌ बड़ होती है, जो विभिन्न बेछ्लों की लेन-देन का इस प्रकार हिसाब 
करती हैं कि पारस्परिक लेन-देन की चुकती कम से कम' नकदी देकर केवल खातों में 
झ्रावश्यक परिवर्तत करके ही की जा सके । 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समाझोधन-ग्रहों का आरम्भ सर्वप्रथम इड्डलेंड में हुप्ना 
था, क्योंकि उस देश में घनादेशों द्वारा भुगतान करने की प्रथा अधिक लम्बे काल से 
महत्त्वपुर्णा रही है । सबसे पहला समाशोधन-ग्ृह लन्दन में सन्‌ १७७५ ई० में स्थापित 
किया गया था। अमरीका में यह संस्था सवंप्रथम सन्‌ १८५३ में खोली गई थो और 
घनादेक्ों के उपयोग के बढ़ने के साथ-साथ इसका महत्त्व और विस्तार बराबर बढ़ते 
गये हैं। समाशोघन-गुहों की स्थापना देश की बेड्डिंग प्रशाली की एक भारी कमी को 
पूरा करती है । घनादेशों के उपयोग की विस्तृत सामान्य प्रथा न होने के कारण भारत 
में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता काफी देर में अनुभव हुई है, क्योंकि यहाँ बंह्लिंग 
प्रणाली का विकास ही देर में हुआ है ओर घनादेश का उपयोग अभी तक भी बहुत 
कम है, परन्तु सन्‌ १६२० में इम्पीरियल बैछू आफ इण्डिया की स्थापना हुई, जिसने 
देश की अधिकोष प्रणाली को एक समुचित आधार प्रदान कर दिया । कलकत्ता बम्बई, 
दिल्‍ली और मद्रास में समाञ्योधन-ग्ृह स्थापित हुए, जो इम्पीरियल बंडू के निरोक्षण 
में कार्य करने लगे । सदस्य बैड्लों का पारस्परिक भुगतान इम्पीरियल बैड्डः की स्थानीय 
शाखाओं पर लिखे हुए धनादेश्ों हारा होने लगा। रिजवं बेंक़ की स्थापना के पश्चात्‌ 
सन्‌ १६३४ से अनुसूचित बेंकों को रिजवं बेंक में श्रपने खाते खोलने पड़े ओर उनका 
पारस्परिक भुगतान इन खातों पर लिखे हुए घतादेशों द्वारा होने लगा। साथ ही, 
रिजवं बैछु को यह भी भ्रधिकार दिया गया कि वह समाझोघन ग्रहों के समुचित कार्य॑- 
+ (68078 जि०5घ58 45 3 हुशआशावों णहुधप5०0॥ 6 7565 0 2 हए67 
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वाहन के लिए नियम वनाये । रिजवं बेछू इन ग्रहों की व्यवस्था करती है, यद्यपि उनके 
सम्बन्ध में समुचित विधान श्रभी तक भी नहीं बन पाया है । इस समय भारत में कुल 
२७ समाज्ोधन-गरृह है । 
समाशोधन-णूह को काय प्रणाली -- 

समाशोधन-सुहों के सदस्यों में बहुत सी बेंक़ होती हैं, जिन्हें समाशोधन बेंक 
((:९७7४४४ स्‍397%8) कहा जाता है। एक निश्चित समय पर प्रति दिन प्रत्येक 
सदस्य बेछू के लिपिक (0७77) समाशोधन-ग्रह में एकत्रित होते हैं । समाशोघन-महु 
में एक विशेष प्रकार के प्रपत्रों पर प्रत्येक सदस्य बेंक का प्रतिनिधि बेक विज्येष की 
लेन-देन का हिसाब बनाता है ! तंयार किये हुए प्रपन्नों को वहिपुस्त (006 80 ०) 
तथा उन्हें तंयार करने वाले लिपिकों को वहिश्ञाधिक (0गा 0]९४7०४) कहा जाता 
है, परन्तु उपरोक्त प्रपत्रों के श्रतिरिक्त 'अन्तपु स्त' ([7 ॥8007 भी होती है और 
उनसे सम्बन्धित अन्तशोधिक ([7 ()]6७7878) भी होते हैं। समाशोघन गुह के भ्रन्य 
कर्मचारियों में संघावक (फिप्77078) भी होते हैं । इतका काय॑ प्रत्येक बेंक के छेंटे 
हुए घनादेशों को लाना तथा उनका वर्मीकरण करके यथास्थान रखना होता है। 
वहिपु सत तथा अन्तपुस्त की लिखाई के पश्चात्‌ दोनों की तुलना करके प्रत्येक बेंक का 
: लेन-देन निकाली जाती है। इस लेन-देन का ब्यौरा विशेष छंपे हुए प्रपन्नों पर लिखा 
जाता हैं और इनमें सदस्य बेंक की समस्त लेन-देव को सविस्तार दिखाबा जाता है। 
इस विस्तृत लेखे से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक बेंक को कितना लेना-देना है। 
भुगतान को विधि यही होती है कि जिस बेंक को देना है वह लेने वाली बेंक के नाम 
अपने केन्द्रोय बेंक के समाशोधन-ग्रुहु पर देन राशि का घनादेश लिखती है और फलन- 
स्वरूप सदस्य बेंकों के समाद्योधन-ग्रह खातों में श्रावश्यक समायोजन हो जाते हैं। इस 
प्रकार दिन के अन्त में प्रत्येक बेंक के समांधोधन-ग्ृह लेखे की लेन-देन सन्तुलित हो 
जाती है और सदस्य बेंक में से एक-दूसरे पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। समाशोवन- 
गृह एक बेंक से प्राप्त राशि दूसरे को चुकती दे देता है। वास्तविकता यह है कि समा- 
शोबन-गुह प्रणाली व्यक्तिगत व्यवहार के स्थान पर सामूहिक व्यवहार प्रणात्री को 
प्रतिपादित करती है । नीचे की तालिका में यह दिखाते का प्रयत्न किया गषा है कि 
समाशझोघन -ग्रृह किस प्रकार विभिन्न बेंकों की लेन-देन को छाँटता है ;---. 
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इस तालिका से प्रत्येक्त सदस्य बेंक की लेन-देन साफ साफ झलग-प्ररग दिखाई 
पृष्ठ बाती है। 
समाशोधन-गृह के लाभ-- 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, समाशोदन-गरूह बेकिंग प्रणाली की 
एक महानत्‌ आवश्यकता को पूरा करते हैं। उनके प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :-- 

(१ ) बैंकों के पारस्परिक भुगतान में सरलता--सभी सदस्य बेंकों की 
लेन-देन का झुगतात व्यक्रियत रूप से न होकर सामुदायिक ग्रथवा सामूहिक रूप में 
होता है, जिसके कारण पारस्परिक भुगतान शीघ्रतापूर्वक तथा सुविधाजनक रीति से 
हो जाते हैं । समाशोधन-ग्रह की सेवात्रों का लाभ केवल सदस्य बेंकों को ही नहीं, 
वरन्‌ अन्य बेकों को भी प्राप्त होता है। ऐसी दक्शा में सेवायें प्रदान करने के लिए 
गैर-सदस्य बेंकों से शुल्क लिया जाता हैं । 

(२ ) सुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता--सभी सदस्य बेंकों के पारस्परिक 
दायित््वों का आपसी निबदारा होने के कारण एक बेक पर लिखे गए तथा दूसरी बैंक 
में जमा किए गए सभी चेकों का भुगतान नकदी में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती 
है। केवल लेन ओर देव के अन्तर का ही इस प्रकार भुगतान झावश्यक होता है ।॥ 
प्रन्तर का भुगतान भी बेंक विशेष की केन्द्रीय बेंक में जमा की हुई राशि पर घनादेश 
लिखकर किया जा सकता है। इस प्रकार नकदी के उपयोग में बचत होती है । 

« (३ ) नकद कोष कमर रखने की सुविधा--हमाशोघन-गुहों की स्थापना 
के कारण बकों को नकद कोष कम मात्रा में रखने पड़ते हैं ओर वे अधिक मात्रा सें 
साख का निर्माण कर सकती हैं। इस प्रकार इनके द्वारा देश के व्यापार, वारिज्य 
तथा उद्योग की उन्नति होती है । 
भारतीय समाशोधन-गृह-- 

भारतीय समाशोधन-यशुह स्वतन्त्र रूप में काय॑ करते हैं और उनके नियम भी 
स्वतन्त्र हैं। सभी प्रकार को अनुसूचित बेंक (50000 परां४0 ॥3878) इनकी सदस्य 
होती हैं । नई सदस्यता प्रस्तुत सदस्यों के 3 बहुमत से ही प्रदान की जाती है और 
इसे प्रदान करने से पूवव॑ प्रार्थी बेंक के स्थिति-विवरण की सावघानीपूर्वक्ष और सविस्तार 
जाँच की जाती है | कुछ समाशोघन-ग्रहों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए परिदत्त 
पू'जी की एक न्यूनतम सीमा भी रखी जाती है। कलकत्ते और बम्बई के समाशोधन- 
गृहों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रार्थी बेंकर के पास कम से कम ५ लाख रुपये की 
परिदत्त पूंजी होनी चाहिए। इससे कम पूजी वाली बेंक सदस्यों की सिफारिश पर 
केवल उप-सदस्य ही बनाई जा सकती हैं और उन ही गारस्टी उनकी सिफारिश्न करने वाले 
सदस्य को देनी पड़ती है । सिफारिश करने वाली बेंकों को प्रवेशक बेंक (5000780707 
99777) कहा जाता है। भारत में विभिन्न स्थानों के समाशोधन-गृहों की सदस्यता 
सम्बन्धी नियमों में काफी अन्तर होते हैं । 
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समाशोधन-गुह्ों का प्रबन्ध " व्यवस्थापक समितियों (१४४७ 9एशाशां 
(४07770708828) द्वारा किया जाता है, जिसमें रिजव॑ बेंक और स्टेट बेंक की स्थानीय : 
शाखाओं का एक-एक प्रतिनिधि होता है और अन्य सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि” 
रहते हैं । इन गुहों का निरीक्षण रिजव॑ बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा किया जाता है 
ओर प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार की निरीक्षक बेंक के पास्त एक निश्चित राधि जमा... 
करनी पड़ती है, जिस पर घनादेश लिखकर पारस्परिक भुगतान चुकाये जाते हैं। बिन 
स्थानों पर समाशोघन-ग्रृह नहीं हैं वहाँ उनका कार्य स्टेट बेंक करती है। ऐसे मुह 
कलकत्त और बम्बई में काफी उन्नति कर चुके हैं। कलकत्त सें दो समाशोपन-पयुह . 
हैं--एक कलकत्ता समाक्ोधन बेंक-संच ((8]678 (0]607708 . शा 
3.8500796707) और दूसरा मेट्रोपोलिटन समाशोधन-ग्रुह | प्रथम यह केवल उन 
बड़ी-बड़ी बेंकों को ही पारस्परिक भुगतान सुविधायें प्रदान करता है जिनकी परिदत्त . 
पूजी १० लाख रुपया अथवा उसके ऊपर है । दूसरा गृह सन्‌ १६३६ से कार्यशीन है 
और उन बेंकों द्वारा खोला गया है जो श्रनुसूचित बेंक नहीं हैं । इसके भ्रतिरिक्त 
कलकत्त में पिछले १०-१२ वर्षों से एक और भी समाश्ोधन प्रणाली प्रचलित है, 
जिसे हम श्रग्रगामी समाझ्ोघन प्रणाली (07687 0]687978 5980७॥) कहते 
हैं, जिसमें पारस्परिक भुगतानों को समभझौतों द्वारा चुकाया जाता है। वास्तविकता 
यह है कि भारत में समाशोधन-गरुह्ों की कायं विधि में किसी प्रकार की अनुरूपता नहीं 
है श्र उनके सम्बन्ध में कोई समुचित विधान भी नहीं है । 

इस समय भारत में निम्त स्थानों पर समाशोधन-ग्रह स्थापित हो चुके हैं :-- 

बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, कानपुर, मद्रास, अहमदाबाद, अमृतसर, कोयम्बटूर, 
कोमोकर, लखनऊ, बंगलौर, मदुरा, नागपुर, शिमला, पटना, इलाहाबाद, मंगलोर, 
जालन्धर, आगरा, देहरादून, श्रप्रैला, राजकोट, गया, पुतरा, नई दिल्ली और 
मुजफ्फरपुर । द 

भारत के समाद्योधन-ग्रुह स्वतन्त्र रूप में कार्य करते हैं ओर उनके नियम भी 
स्वतन्त्र हैं। विनिमय बेंकों, पश्ननुसूचित संयुक्त स्कन्ध बेंकों को समाजोघन-मुहों की 
सदस्यता प्राप्त होती है। अन्य बेंक “ सदस्यों के उँ बहुमत की सिफारिश पर सदस्य 
बनाई जा सकती है, यदि वह पूजी सम्बन्धी नियमों को पूरा करती है। सदस्यता 
प्रदान करने से पहले प्रार्थी बेंक के स्थिति-विवरणा- की विशेषज्ञों द्वारा जाँच करा ली' 
जाती है। पुजी सम्बन्धी दार्तें अलग-अलग स्थानों पर ऋलग-भ्रलग है। कलकते 
और बम्बई के समाशोधन-ग्रृह ५ या १० लाख रुपये' की चुकती पूजी पर: अनुरोध 
करते हैं इससे कम पूजी वाली बेंक सदस्य बेंकों की सिफारिश पर केवल उप-सदष्षय 
'बनाईःजा सकती हैं | 
प्रबवच्ध--- क्‍ 

प्रत्येक सर्माशोधन-ग्रुह का प्रबन्ध एक प्रबन्ध समिति करती है, जिसमें रिजर्व 
बेंक तथा स्ट्रेट बेंक की स्थानीय शाखा का एक-एक सदस्य होता है औरं अन्य' सदस्य 


कै 
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देंकों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नवीन सदस्यों के प्रवेश की आज्ञा यह प्रवन्ध 
ममिति ही देती है। समाशोघन-गुद्दों का निरोक्षण रिजव॑ बेंक करती है, यदि उसकी 
वहाँ गाखा है, अन्यथा यह काये स्टेट बेंक द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सदस्य बेंक 
को समाशोघन ग्रह के संच लत के लिए निरीक्षक बेंक के पास एक निश्चित राशि जमा 
करनी होती है, जिस पर समाशोघन-ग्रुद के घतादेश आदि लिखकर भुगतान किया 
बाता है। जिन स्थानों पर समाशोघन-ग्रुद् नहीं है वहाँ पारस्थरिक भुगतान स्टेट बेंक 
के माध्यम से धनादेशों द्वारा किया जाता हैं। समाझ्नोघन-ग्रहों के लिए लिपिकों की 
पूत्ति स्टेट बेंक तथा रिजवं बेंक द्वारा की जाती है । 


भारतीय समाशोधन-शूह् प्रणाली के दोष-- 
यह कहना अनुचित न होगा कि भारत में श्रभी तक भी बेंक्ों की पारस्परिक 
' लेन-देन के भुगतान को सुलभाने की व्यवस्था सन्तोष जनक नहों है । इप्तके प्रमुख दोष 
निम्न प्रकार है 

( १ ) बाह्य धनादेश का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई--वतंमान 
व्यवस्था में ऐसे भुगतान केवल स्थानीय घनादेशों के सम्बन्ध में निवटाये जा सकते हैं । 
बाहर के स्थातों के धनादेशों का भुगतान स्थानीय रूप में प्राप्त वहीं हो पाता है, 
जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब और व्यय होता है तथा इस प्रणाली में असुविधा 

' भी काफी रहती है। 

( २) समाशोधन-गृहों की कमी--ऐसे अनेक बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र हैं 
जहाँ पर काफी बेंक़ों के रहते हुए भी ग्रभी तक समाशोघन-ग्रृह स्थापित नहीं हो पाये 
हैं। इससे व्यायारिक उन्नति में भारी बावा पड़ती है। 

( ३ ) नियमों में भ्रत्तर--देश के विभिन्न स्थानों के समाज्योघन-श्रहों के 
नियमों तथा उनकी काय॑-प्रणालियों में भी भारी भन्तर है, जिसके कारण बहुधा 
काफी उलभझन उत्पन्न होती है । 

(४ ) सदस्यता के कड़े नियम--देझ् में समाजोघन-ग्रदों की सदस्यता के 
नियम बहुत कड़े हैं, जिसके कारण बहुत सी अच्छी बेंकों को भी उनको सदस्यता का 
ग्रवसर नहीं मिल पाता है । 

( ५ ) रिजर्व बैंक की उपेक्षा--हम यह भी कह सकते हैं कि समाशोधन- 
मृहों के सम्बन्ध में रिजव॑ बैंक ने अपने वैधानिक उत्तरदायित्व को भली-भाँति निभाने 
का प्रयत्न नहीं किया है। इस दिशा में भरभी बहुत कुछ करना शेष है । 
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4. नोट लिखिए---समाशोधन सद्द (6४४४४ 0056७) 
ह ७ (4287, 3. 0077., 057& 


अध्याय ३६ 
भारत में मिश्रित पूंजी वेंक 
(जंगंगाा-5६८६ छ्फा5 इक दा) 
इतिहास-- 
भारत में व्यापारिक बेंकों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
स्थापना के समय देश में आधुनिक प्रकार की बेकिंग संस्थायें नहीं थीं। सबसे पहले 
देश में कुछ एजेन्सी ग्रह स्थापित किए गए थे, जो देशी व्यापार के अथ्थ॑-प्रवन्ध के साथ- 
साथ कुछ प्रकार के बेकिंग कार्य भी करते थे। सन्‌ १८३० के बाद घीरे-घीरे ये 
संस्थायें समाप्त हो गई , क्योंकि इनका कार्यवाहन लगभग कभी भी सन्तोपजनक नहीं 
रहा था। एजेन्सी ग्रह साधारणतया कलकत्ता और उसके आस-पास खोले गये थे | 
सन्‌ १७६२ में इनकी संख्या १६ थी, जो सन्‌ १८३४ तक ५० हो गई थी। ईस्ट 
इष्डिया कम्पनी से व्यापार का एकाधिकार छिन जाने के परचात्‌ इनकी आर्थिक दक्षा 
काफी खराब हो गई थी | सन्‌ १८३० के पश्चात्‌ कुछ व्यापारिक बेंक भी खुली थीं, 
प्रत्तु इनकी संख्या बहुत कम थी। व्यापारिक बेंक मिश्रित पूंजी आधार पर खोली 
गई थीं, इसलिए व्यापारिक बेंकों का श्रध्ययत्त हम मिश्रित पूंजी बेंक शीष॑क के ही 
अन्तगंत करेंगे । 
इस प्रकार की बेंकों के खुलने का आरम्भ प्रेसीडेप्सी बेंकों के खुलने से हुआ । 
सन्‌ १८०६ में 'बेंक ऑफ बद्भाल', सन्‌ १८४० में 'बेक श्रॉफ बम्बई! और सन्‌ १८४३ 
में बैंक ऑफ मद्रासः! की स्थापना हुई। सन्‌ १८२३ से इन प्रेसीडेन्सी बेंकों को पत्न- 
मुद्रा नोट निकालने का अधिकार दिया गया था, जो सन्‌ १८६२ में समाप्त कर दिया। 
सन्‌ १८६० के आस-पास वास्तविक श्रथे॑ में भारत में मिश्रित पृ जी आधार पर व्यापा- 
रिक बेंक खुलनी आरम्भ हुई । सन्‌ १८६३ में अपर इण्डिया बेंक' तथा सन्‌ १८६५ 
में 'इलाहाबाद बेंक' स्थापित हुई । सन्‌ १८६८ तक बेंकों की संख्या २५ तक पहुँच 
गई, परन्तु सन्‌ १९०० तक बेंकिंग विकास की प्रगति धीमी रही । इसके कई कारण 
थे-- प्रथम, अ्मरीकन ग्रह युद्ध के कारण सद्ठ बाजी को प्रोत्साहन मिला था और बेंकों 
ने सदर बाजी में भाग लेकर अपने व्यवसाय को चौपट कर लिया था। दूसरे, इस काल 
में विनिमय दर की घोर अस्थिरता के कारण प्रगति में बाधा पड़ी थी । बहुत सी वेंक 
ठप्प हो गई थीं और सन्‌ १८६४ तक मिश्रित पूजी बेंकों की संख्या घटकर केवल ६४ 
रह गई थी, परन्तु इसी काल में तीन बड़ी-बड़ी बेंक स्थापित हुई---सब्‌ १८७४ में 
'एलायन्स बेंक', सन्‌ १८८१ में अवध कॉमर्शियल बेंक' और सन्‌ १५६४ में पंजाब 
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नंगनल बक! । ये सब मिश्रित पूजी बेंक थीं और इनमें से 'अवध कॉमशियल बेकः 
पूर्णतया भारतीय बैंक थी । 

बीसवीं शताब्दो का आरम्भ होते ही बेंक तेजी के साथ खुलने लगीं। सन्‌ 
१६०४ के स्वदेशी आन्दोलन ने तो भारतीय मिश्रित पूंजी बैंकों की स्थापना को 
बहुत ही प्रोत्साहन दिया और पश्चिमी-भारत, पंजाब और उत्तर-प्रदेश में तो बैंकों की 
बाढ़-सी आ गई । सन्‌ १९०५ और सन्‌ १६१३ के बीच ऐसी बैंकों के निक्षेपों में 
११ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। प्रथम महायुद्ध का आरम्भ होते ही कितनी ही और 
बैंक खोली गई , परन्तु श्रधिकाँश बेंक युद्ध का आधात न सह सकी और युद्ध का भ्न्त 
होने से पहले ही समाप्त हो गई । सन्‌ १९१३ और सन्‌ १६१७ के बीच ही ६५ 
बैंक फेल हो गई और युद्धोत्तरालीन मन्दी ने तो हालत और भी खराब कर दी। 
सन्‌ १६१७ और सन्‌ १६२४ के बीच ६६ बेंक और बैठ गई । ऐसा अनुमान लगाया 
गया है कि सन्‌ १६१३-३६ के बीच के काल में कुल मिलकर ४८१ बेंक फेल हो गई 
थीं। सन्‌ १६३६ म॑ दूसरे महायुद्ध के आरम्भ ने बेंकों की स्थापना और पुरानी बैंकों 
द्वारा शाखा खोलने के क्रम को फिर प्रोत्साहन दिया, परन्तु युद्ध का अन्त होने पर देश 
के विभाजन के कारण पंजाब और बंगाल की बहुत सी बेंक ठप्प हो गई । 


मिश्वित पू जी ( व्यापारिक ) बेंकों के कार्य-- 

एक व्यापारिक बेंक एक साधारण बेंक के लगभग सभी प्रकार के कार्यों को 

सम्पन्न करती है । इनके प्रमुख कार्य निम्त प्रकार हैं :--- 

(१ ) निश्चितकालीन, चालू अथवा सेविंग बेंक निक्षेपों का स्वीकार करनो। 
इन निक्षेपों पर साधारणतया ब्याज दिया जाता है। 

(२ ) देशी व्यापार से सम्बन्धित विनिमय बिलों का भ्रुनाना, स्वीकार करना, 
खरोदना ओर बेचना । 

( ३ ) देश के आयात-निर्यात व्यापार के अथं-प्रबन्ध में सहायता देता । 

( ४ ) अंशों, समुचित प्रतिभूतियों, कृषि उपज और तैयार तथा श्र्ध' तैयार 
माल की जमानत पर ऋण देना । 

(५ ) व्यक्तिगत जमानत तथा प्रतिज्ञा-पत्रों पर ऋण देना । 

( ६ ) नकद साख तथा अधि-विकर्ष की सुविधाएं प्रदान करना । 

( ७ ) विप्रेषों का भेजना, धन का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरण 
करना और कमीशन के आधार पर बहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षण 
करना । 

( ८ ) ग्राहकों के अ्रभिकर्त्ता के रूप में काये करना । 

( € ) बेकिंग व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सेवाएँ सम्पन्न करना । 

(१०) अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति का संदर्भ (२667/2706) देना 
ओर उसको श्रन्‍्य बेंकों को गुप्त सूचना देता । 


व्यापारिक वेंकों के प्रकार-- 

भारतीय व्यापारिक बेकों को चार भागों में वाँठा जा सकता है--+ १) 
जिनकी पू जी भ्रौर सुरक्षित कोप मिला कर ५०,००० रुपये से कम है, (२) 
जिनकी पूंजी ओर सुरक्षित कोप ५० हजार और १ लाख रुपये के भीतर है, ( ३ ) 
जितकी इस प्रकार की पूजी १ लाख तथा ५ लाख रुपये के भीतर हैं और ( ४ ) 
जिनकी पूं जी ५ लाख रुपये से ऊपर है। प्रथम प्रकार की वेंक सन्‌ १६३६ से पहले 
स्थापित हुई थीं। नवीच कम्पनी एक्ट के अनुसार अब ५०,००० रुपये से कम पूंजी 
वाली बेंक नहीं खोली जा सकती है। इनकी संख्या उन १६४४५ में १४४ थी, जो 
बराबर घट रही है। इनमें से अधिकाँश की आथिक स्थिति भी इतनी कमजोर है कि 
उन्हें बेंक कहना उचित न होगा। ऐसी बेकों को रिजव॑ वेंक की भी सदस्यता प्राप्त 
नहीं है। सन्‌ १६९५४ में उनकी संख्या घट कर ८९ रह गई थी । 


परिगणित बेंक (8066पर०१ ऐेथ7८5) अथवा अनुसूचित बेंक और 
ग्रपरिंगरित बैंक (४०॥-७८७०१४६५० 82॥7४5$)-. 


देश की व्यापारिक बेकों पर रिजवं बेंक का नियन्त्रण रहता है । नियन्त्रण की 
सरलता के लिए ऐसी बेकों को परिगणित और अपरिगणित वर्गों में बाँठ दिया गया 
है। ऐसी बैंकों को जिनकी परिदत्त पूजी श्र सुरक्षित कोप मिलाकर ५ लाख रुपया 
या इससे अधिक है, रिजवं बेंक की दूसरी सूची (5९८०7४6 850760पा86) में 
सम्मिलित कर दिया गया है और इसी कारण इन्हें परिगरणित्र वेक कहा जाता है । 
ऐसी बंकों को अपनी तत्कालीन देन (20879800 ॥7/800ए) का ५९५ और 
समय देन (7776 /9809[9) का २९८ रिजरव बेंक के पास रखना पड़ता है, 
जिसमें सन्‌ १६९५६ में वृद्धि कर दी गई है। ऐसी बेंकों के लिए प्रति सप्ताह रिजर्व बेंक 
के पास रिपोर्ट भेजना श्रावश्यक है । जमा की राशि में कमी हो जाने अथवा समय पर 
रिपोर्ट न भेजने की दक्शा में रिजवं बेंक इनसे जुर्माना वसूल करती है। इन प्रतिबन्धों 
के साथ-साथ रिजत्र बेक ने इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। आवश्यक्रता 
पड़ने पर ये समुचित प्रतिभूति देकर रिजवं बेक से ऋण प्राप्त कर सकती हैं अयवा 
प्रपनी खरीदी और भुनाई हुई हुण्डियों को फिर से भुना सकती हैं। इसके अतिरिक्त 
रिजव॑ बैंक इनसे ऐसे प्रतिज्ञा-पत्रों और विनिमय बिलों को खरीद लेती है जिनकी 
परिपक्कता अ्रवधि ६० दिन से अ्रधिक नहीं है । रिजर्व बैंक ऐसी बेंकों के रुपये को एक 
स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने की भी सुविधा देती है । 

उन बैंकों को भी जिन्हें रिजव॑ बेंक की दूसरी मूची में सम्मिलित चहीं किया 
जाता है, रिजव॑ बैंक कुछ प्रवार की सुविधाएँ देती है । यदि कोई बेंक़ रिजवं बेंक में 
कम से कम १० हजार रुपया जमा करके खाता खोलती है तो इसे अपरिगरित बेंक 
कहा जाता है। ऐसी बैंकों को भी कुछ निर्धारित सुविधाएँ दी जाती हैं । 


की, 


व्यापारिक बैंकों के ऋण-- 

इन बेंकों के ऋण प्रदान करने की रीति सरल होती है। ऋरा लेने वाले से एक 
प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लिया जाता है और समुचित जमानत लेकर ऋण दे दिया जाता 
है । नकदी में ऋरणा देने की प्रथा नहीं है, बल्कि ऋण की राशि के लिये ऋणी के 
नाम खाता खोल दिया जाता है, जिसमें से वह चेक द्वारा रुपया निकालता रहता है। 
चालू खाते के निक्षेपधारियों को अधि-विकष की भी सुविधाएं दी जाती हैं। ऋण की 
दशोधनावधि साधारणतया कम रखी जाती है। व्यापारिक बेंक दीघंकालीन ऋण बहुत 
ही कम देती हैं। अल्पकालीन ऋणों में तरलता अधिक होती है, ब्याज की दर ऊंची 
रहती है भर रुपया जल्दी-जल्दी वसूल होता रहता है, जिससे कि धन की कमी मालूम 
नहीं होती है । वैसे भी व्यापारिक बेंकों की भ्रधिकांश जमा चालू खाते की जमा 
होती है, जिसके आधार पर अल्पकालीन ऋणों का दान देना ही भ्रधिक उपयुक्त 
होता है । 

जहाँ तक जमानतों का प्रश्न है, व्यापारिक बेंक तरल जमानत ही अधिक पसन्द 
करती हैं । भूमि, मकान तथा अन्य अ्रचल सम्पत्तियों की जमानत साधारणतया अच्छी 
नहीं समझी जाती है! यह प्रसिद्ध है कि एक कुशल बेंकर वही है जो विनिमय बिल 
तथा प्राधि (/072986) का भेद स्पष्टता के साथ जानता है। बात यह है कि 
अ्रचल सम्पत्ति को बेच कर धन प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती है और यथासमय 
धन प्राप्त कर लेना कठिन होता है, जिससे बेंक के डूब जाने का भय रहता है। इसी 
कारण वे प्रतिभूतियाँ पसन्द की जाती हैं जो तुरन्त बिक्री साध्य होती हैं । 

भारतीय व्यापारिक बेंक सावधि जमा को प्राप्त करने का विशेष प्रयत्न करती 
हैं, जिसके लिए ऐसी जमा पर अ्रधिक ब्याज दिया जाता है । चालू खाते में जमा रुपए 
पर साधारणतया या तो नाम-मात्र ब्याज दिया जाता है या बिता ब्याज की जमा 
स्वीकार की जाती है। विनियोग के हृष्टिकोश से सरकारी हुण्डियाँ ग्रधिक पसन्द की 
जाती हैं, जिसका प्रमुख कारण बिल व्यवसाय की कमी है । 


भारत में व्यापारिक बेंकों के विकास की शिथिलता के कारण-- 


भारत में बेंकिंग का विकास अ्रभी बहुत पीछे है । प्रत्येक २,७६,००० व्यक्तियों 
के पीछे एक बेंक है, जबकि इड्जलैष्ड में प्रत्येक ३,६०० और स्विटजरलैन्ड में १,३३३ 
ब्यक्तियों के पीछे एक बेंक है । बेंकिंग विकास की इस धीमी प्रगति के कारण निम्न 
प्रकार हैं :--- 

( १ ) भारत में बचत कम हो पाती है, क्योंकि लोगों की आय कम है, परन्तु 
बचत को जमीन में गाढ़ कर रखने का रिवाज भी काफी अ्रधिक है। परिणाम यह 
होता है कि बेंकों में कम रुपया जमा हो पाता है। 

( २ ) सन्‌ १९०४५ और सन्‌ १६३६ के बीच बेंक नियमित रूप में भारी 
संख्या मे फेल हुई हैं, जिसने जनता के विश्वास पर गहरा आघात किया है। 
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(३ ) धीमी प्रगति का एक कारण बेंकिंग शिक्षण का अभाव है । इसके 
कारण लाभ कम होते हैं और जनता के विश्वास में बेंकों के फेल होते रहने के कारण 
कमी आा जाती है । 

(४ ) भारत सरकार ने वेंकिंग के प्रोत्साहन का कोई विय्ेष प्रयत्त नहीं 
किया है । 

(५ ) भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशियों के हाथ में रहा है, 
जिन्होंने भारतीय बेकिंग के साथ अनुचित व्यवहार किया है और उसके विकास में 
बाधा डाली है। 

(६ ) विदेशी विनिमय बेंकों ने, जो विदेशों संस्वाएँ हैं, भारतीय बेंक़ों के 
साथ देशी व्यापार, साधारण बंंकिंग तथा निक्षेप प्राप्ति में भी प्रतियोगिता की है, 
जिससे व्यवसाय की कम्मी रहती आई है। 

( ७ ) बेंकिंग के प्रति जनता की उदासीनता रही है, जिसके कारण अधिकाँग 
बैंकों के पास पूजी की कमी रही है । इसी कमी के कारण न तो बेंकिंग व्यवसाय 
लाभदायक ही रहा है और न उसमें कुशलता तथा संकटों के आघात सहने की शक्ति ही 
आई है । 

( ८) व्यापारिक बेंकों का उदंश्य ऊचे लाभांश बाँठ कर अंशवारियों को 
सन्तुष्ट करना रहा है । इन्होंने सुरक्षित कोष जमा करके अपनी स्थिति को हड़ करने 
का प्रयत्न कम ही किया है। 

(६ ) अंँग्र जी भाषा के उपयोग तथा पाश्चात्य लेखा-विधि के कारण देशी 
व्यवसायियों से बहुत निकट सम्बन्ध नहीं बन पाया है । यही कारण है कि देशी बंकरों 
की भी प्रतियोगिता बराबर बनी रही है । 

( १० ) अधिकांश दशाओं में ऊंचे पदों पर विदेशियों को रखने की प्रथा 
चलती आई है । ये लोग न तो देशी व्यापारियों से निकट सम्बन्ध ही स्थापित कर सके 
हैं, न उनका विश्वास ही प्राप्त कर सके हैं । 

( ११ ) इम्पीरियल बेंक की प्रतियोगिता ने अन्य बेंकों को पनपने का मौका 
कम ही दिया है । यह दोष अब स्टेट बेंक के निर्णाण ने दूर कर दिया है । 

( १२ ) पूव॑ विकसित बिल बाजार के न होने के कारण बेंकिंग के विकास में 
घाघा पड़ी है, क्योंकि सुरक्षित विनियोग के साधन कम रहे हैं । 

( १३ ) बेंकों की शञाखाओ्रों की कमी के कारण जोखिम का प्रादेशिक वितरण 
नहीं हो पाया है और जनता में बेंकिग भ्रादत भी पैदा नहीं हो सकी है । 

( १४ ) वैधानिक प्रतिबन्ध कुछ इस प्रकार के रहे हैं कि बेंकों को घत वसूल 
करने में भारी कठिनाई रही है। अचल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण देने में तो मैफद 
बहुत ही रहता है । इसने ऋण व्यवसाय के समुचित विकास में वाघा डाली है । 
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( १५ ) भारतीय व्यापारिक बेंकों के जमानत सम्बन्धी नियम कड़े हैं, जिनके 
कारण देशी बेंकर और साहुकार उनके व्यवसाय को छीनने में सफल हो जाते हैं। 

( १६ ) सरकारी सहायता की काफी कमी रही है। 
सुधार के सुझाव-- 


व्यापारिक बैंकों के दोषों को दूर करता आवश्यक है, जिससे कि बेकिंग के 
समुचित विकास द्वारा देश की आर्थिक उन्नति सम्भव हो सके । सुधार के प्रमुख सुझाव 
निम्न प्रकार हैं :-.- 


( १ ) सरकारी नीति में परिवर्तत करने की आवश्यकता है, जिससे कि 
सरकार बेकिंग के विकास को प्रोत्साहन दे सके । 


( २ ) पारस्परिक प्रतियोगिता को मिटाने के लिए बैंकों का अखिल भारतीय 
संघ बनना चाहिए। 


( ३ ) विदेशी विनिमय बैंकों की श्रनुसूचित कार्यवाहियों को रोकना चाहिए 


और उनका कार्य-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित होना चाहिए कि वे व्यापारिक बैंकों के साथ 
प्रतियोगिता न कर सकें। 


( ४ ) सहकारी बेंकों की भांति छोटी-छोटी बेंकों को भी आय-कर और मुद्राँक 
करों में छूट मिलती चाहिए । 

( ४ ) छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए रिजवे बैंक 
हारा सहायता मिलनी चाहिए। 

(६ ) बकों के प्रबन्ध और उनकी कार्य-विधि में सुधार की भारी आव- 
इयकता है । 

( ७ ) बेकिंग सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । 

( ८ ) भूमि बच्धक बेंकों, औद्योगिक बेंकों और सहकारी बेंकों का विकास 
होना चाहिए और उनका व्यापारिक बेंकों से निकट का सम्बन्ध रहना चाहिए । 

( ९ ) अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग होना चाहिए । 

( १०) ऐसी संस्थाओ्रों की स्थापना की भारी आवश्यकता है जो वेंकों और 
व्यापारियों के सम्बन्ध में गुप्त, परन्तु विश्वतीय सूचनाएँ एकद्वित करती रहें । 

( ११ ) हिसाब रखने की रीतियों में सुधार होना चाहिए । हे 

( १२ ) देशी बेंकरों तथा छोटी-छोटी बैंकों को मिला कर परिगणित केंकों में 
परिवर्तित कर देना चाहिए। 


( १३ ) संकट के समय सहायता देने के सम्बन्ध में रिजव बेंक की नीति 
' झ्रधिक उदार होनी चाहिए । 


( १४ ) स्टेट बेंक को प्रतियोगिता के स्थान पर सहायता और प्रोत्साहन की 
नीति अपनानी चाहिए । राष्ट्रीयकरण द्वारा इसकी सम्भावना बढ़ जाती है । 
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(१५ ) बेंक के ऋण साधारणतया उत्पादक कार्यों के लिए होने चाहिए 


और जमानत सम्बन्धी नियम भी अ्रधिक उदार होने चाहिये । 
वर्तमान स्थिति-- 


सन्‌ १६५४-५५ में अनुसूचित बेंकों की कुल संख्या ८८ थी, जो सन्‌ १६५६- 
४७ में ८६ तक पहुँच गई थी। सन्‌ १६५४-५४ के वर्ष में द्ाखाशों की कुल संख्या 
२,०८७ तक पहुँच गई थी । योजना के श्रन्तगंत लोक-द्षेत्र में व्यय की जो वृद्धि हुई है 
उसका बेंकों के साधनों पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सन्‌ १६५७ में अनुसूचित 
बेंकों की संख्या ६११ थी, जो सन्‌ १६४८ में ६३ हो गई थी। वास्तविकता यह 
है कि सन्‌ १६५८ में ५ नई बेंकों को परिगणित वेंकों की सूची में सम्मिलित किया 
गया था, परन्तु ३ बेंकों को सूची में से निकाल दिया गया था। इसी वर्ष में उनकी 
शाखाश्रों की कुल वृद्धि २०८ थी, जिसमें ६९ शाखाए स्टेट बेंक की थीं | इस वं में 
सभी अनुसूचित बेंकों की शाखाएं कुल मिला कर ३,५७० तक पहुँच गई थीं। सन्‌ 
१६५६-५७ में इन बेंकों की कुल जमा १,१४८ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। 
इसके फलस्वरूप बेंकों की साख सुविधाश्रों में ६६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । सन्‌ 
१९५८ के वर्ष में बेंकों के जमाधन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । परिगरित बेंकों की कुल 
बुद्ध जमा देव (५७६ 0800»॥ ॥809॥09) में २०६*८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुईं 
है । समय देन में २१४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, किन्तु माँग देन में ७"२ करोड़ रुपये 
की कमी रही । २ वर्ष के काल में ही परिगरित बेंकों की जमा में ४२३१७ की वृद्धि 
हुई है और समय देन में तो लगभग १००% वृद्धि हो गई है । यद्यपि साख के विस्तार 
का क्रम इस वर्ष भी चलता रहा, किन्तु उसकी वृद्धि केवल ८'७ करोड़ रुपया थी। 
निम्न तालिका में अनुसूचित बैंकों की सन्‌ १६५६-५७ तक की सम्पूर्ण स्थिति दिखाई 


गई है :--- 


पक) 
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बा प्र्य याचना ऋरा और खरीदे और भुनाये शुद्ध कार्यात्रयों 

विनियोग राशि ग्ग्निम बिल लाभ की संख्या 
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जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, सन्‌ १६५८ में परिगरिएत बेंकों द्वारा साख 
का निर्माण नाम-मात्र ही रहा है। झायातों पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों तथा 
रिजवं बैंक की साख संकुचन नीति के कारण ऋणों की माँग ही कम रही है। यही 
कारण है कि बेंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में श्रधिक धन लगावा पड़ा है । ऐसे विनि- 
योगों में २०४"१ करोड़ रुपये, अर्थात्‌ ४७% की वृद्धि हुई है। इस काल में बेंकों के 
साधनों में भी हृढ़ता आई है और उन्होंने रिजव॑ बेक से पहले की तुलना में कम ऋण 
लिए हैं। निम्त तालिका में सन्‌ १९५६, ५७ और ५८ की स्थिति दिखाई गई है :-- 


9 ७४-४४३३४ 2३ ॥79)> +क ४ ॥% ॥ऐ 8 
>]७ जवी58 ०४ +]४] >]# 
पु॥ के. इक की 3 3]0 ह 3%/85] &]७] 2/8] ०५ 0 ॥० 9 />४००|॥ 0॥2॥0] ५३ ॥९॥ 


(8 ४8 20, ॥॥क)३ १४ [कर कहर >]0॥ वकके डै[॥फ फणे, ६० ॥08 ४४ ७ ४ #६६ 
। है #फ ॥ह वेकप 3403 ०४ ॥]॥0] »॥॥४ ॥5)) ॥32«]४७ (%४।8] ५ ॥र। ( # ) >]७8 है »2६ क (४ /8/2 8 
१॥० कं, ॥ 3४5]%8 [४०] कद ॥ह॥ ( £ ) । 8७ 


8 











* >१]६ % 
( ९ )। ३ ॥2॥8 एप] ।68/5 ॥2॥]।|% हे ]% ९ ।2॥« हा 38 [9 >]% 4058 हैल०] 0:% हि श8 ६%8]॥ [09 )0॥2 ४ >%)2॥] ॥|% 0॥ ५ 
00) ॥8 0 333-2]॥ 4%20९| 4.2 रेत ( 8 3 -8 भा ॥शु& # | जा (४ [%8 ॥छ ॥ है श्े ४४ #& ४ 80॥ $ >%४४] ४५४ 
॥॥7-]26 «]७ ([गा५॥ ) पा- ह ॥७) ।३ गत 920७ कु हे ॥2॥8 ॥0%|. /20]॥4 ॥५४ [% ॥६७ ॥४0 & [४४ 20]४॥७ 3] 

--($श्रपएप्तु एशभा।१०प०5-००]७) ७8 2७२०७ >| 
५३५५ >ः 69.७४ + |. ४०.४३५ ०३०४० 82.,०५७ 0|)3 ५) 2 
टोल. है: ३३.०४ -+|- | 06%»० ह ४ ६». ह ६४ 22,» है ॥४2]९] ४ [॥2॥]ह (94%>।३ 
>. 3 «४९ ९ हक ४३,७६४ - | ४#£९»७3६ ४ & ४.०० ॥ ६४.० ३ बाड़ 25० 04%9 ४ ५३ |8/०2) 
धो ० यु ३३.०  “+- ४४.० 6७. ४ ५७.७ ]0% 3 फो? 22) 
४9०८४. 7: है. "7 +#३५०६ ६७.६८ 9०.३४) ॥0% ५४ ॥2४७»॥ 
५९५४ ने | ४फ४े८ +- 8०५ ४६ ४ ५०.०४ 0७.३ 3 (0४% ५४३॥३७।७ ५ (५०२ 
४३.६४४९० ६४४०७ न & ४,३७४ ३४०४४ ४ ०३,०४४ ४ 3293 
93 «७ पार फल फ न ५४ ,2३ ७ ९४५९ ०6) ७-८ ४४ ४४७ 
५७6,)७०९ ५6४ 3 ऐ ३०.७७०४ ॥ 3४.७७ ६ ३ ६०,००६ 8 ॥४ 2% 
है 2४8३९ | ० |. ४2७ ७ ४०७४ ५ | ४ 2०४ फू 
42222 | “फेरे 8 0४४३६ ५४३६ 





( ४ 0७ &»% ) 


'डे 2008 4०-४० 2॥0)02]७ 


१० ] 


वराबर घटी है, यद्यपि जमा में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। सन्‌ १९५१ और सन्‌ 
१६५८ के बीच इनकी संख्या १,४७३ से घटकर ६ १४ रह गई है। निम्न तालिका 
सम्पुर्णा स्थिति को दिखाती है 3०5३ 


गेर-अनुसूचित बैंकों की लेन और देन 
>> ात ) 








बैंकों की संख्या रिितत सुरक्षित नकदी नक 
वर्ष बंकों की संख्या में. केकों २ 
55 पूंजी कोष ७ गो हाथ में केंकों में 
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सरकारी हुण्डियों अन्य ऋण तथा बिल कार्यालयों 
के में विनियोग विनियोग . श्रग्निम अपहरण उड़ जाभ संत्या 
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व्यापार बैंकों का भविष्य--- 


इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय व्यापारिक बैंकों के काथ वाहन में 
अनेक चुटियाँ हैं और सुधार की आवश्यकता तथा ग्र जायश भी बहुत काफी है, परन्तु 
विगत वर्षों में सुधार के अ्रनेक प्रयत्न हुए हैं । आशा यही है कि भविष्य में बैंकिंग का 
आधार भ्रधिक हढ़ हो सकेगा । इस सम्बन्ध में प्रमुख सुधार निम्न प्रकार रहे हैं :-- 
( ६ ) सन्‌ १६३६ के कम्पनी एक्ट के अनुसार कोई भी बैंक बिना ५०,००० 

रुपये की पूंजी के नहीं खोली जा सकती है । 


| 


(२ ) सन्‌ १६४६ के विधान के अनुसार कोई बैक गैर बेकिंग कार्य नहीं कर 
सकती है । 

(३) नये विधान के अनुसार रिजर्व बेक से आज्ञा प्रात किये बिना कोई वेंक 
न तो कई शाखा खोल सकती है और न अपने कार्य का कुछ विशेष दक्ाओं में 
विस्तार ही कर सकती है । प्रत्येक बेंक को अपने कार्य-संचालन के लिए रिजवं वेंक़ से 
ग्रनुज्ञापन प्राप्त करना होता है। 

( ४) रिजव॑ वेंक की नीति श्रव अधिक उदार तथा सहानुयृतिपुर्ण है और 
वह समय पर सहायता देने में संकोच नहीं करती है। 

( ५ ) दूसरे महायुद्ध का बेंकों की झाथिक स्थिति तथा जमा राशि पर 
ग्रच्छा प्रभाव पड़ा है । | 

( ६ ) सभी बेंकों को अपनी देन का एक निश्चित भाग रिजर्व बेक में रखना 
पड़ता हैं | इससे श्रादेयों की तरलता बनी रहती है और जनता का विद्वास भी बना 
रहता है। 
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अध्याय ३७ 
इम्पीरियल बेंक एवं स्टेट बेंक ऑफ इस्डिया 


(एफ्र6 फरफलान॑र्गों छिब्मों: ब्मते व४० 5६6६७ उि०मोर 0६ प्रशांत) 











इम्पीरियल बैंक का प्रारम्भ-- 


इम्पीरियल बेंक श्रॉफ इन्डिया एक्ट सन्‌ १६२० के अनुसार तीनों प्रेसीडेन्सी 
बेंक का विलय करके इम्पीरियल बेंक की स्थापना की गई थी। इस बैंक की 
अधिकृत पूजी ११९२५ करोड़ रुपया रखी गई थी, जिसमें से आधी पृ जी परिदत्त 
पूजी थी और शेष अंशधारियों के निधि देयधन (२०४०४७ 7749॥07) के रूप 
में थी ।इस बेंक का सुरक्षित कोष (]२68०7ए6 7प्रत0) ६-३३ करोड़ रुपया था 


ओर इसका लाभांश १% से ऊपर रहता था। वर्तमान स्टेट बैंक का पुराना नाम 
इम्पीरियल बेंक श्रॉफ इण्डिया ही था । 


सन्‌ १६२० के नियम के अनुसार इस संस्था का प्रबन्ध एक केन्द्रीय गवर्नर 
मण्डल तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के तीन स्थानीय मण्डलों द्वारा किया जाता 
था। दो संचालक गवनंर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे और चलन नियस्त्रक 
((.0770]|07 0 (प्र7७70ए) भी अपने पदाधिकार द्वारो इसका सदस्य होता 
था । सरकार को यह भी अधिकार था कि वह ऐसे सभी मामलों में इम्पीरियल बेंक 
को आदेश दे जो कि सरकार की वित्तीय नीति तथा सरकारी कोषों की सुरक्षा पर 
प्रभाव डालते हों । इस प्रकार प्रारम्भ में इम्पीरियल बेंक का दोहरा कार्य था। देश 
की केन्द्रीय बेंक के रूप में यह सरकारी शेषों का संरक्षण करती थी, देश के लोक ऋण 
का प्रबन्ध करती थी, बेंकों की बेंक का कार्य करती थी, समाशोधन-ग्रहों का प्रबन्ध 
करती थी, कोषों का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरण करती थी और अपने 
लन्दन कार्यालय द्वारा भारत सरकार के लिए अन्य बेंद्धिग सेवाएँ प्रसादित करती थी। 
एक साधारण ग्ंशधारियों की बेंक के रूप में यह व्यापार बैंकों के सभी कार्यों को भी 
सम्पन्न करती थी, परन्तु ऋण देने के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रतिभरूति सम्बन्धी कुछ प्रति- 
बन्ध लगाये गये थे । भूमि, बांधों तथा विदेशी विनिमय के व्यवसाय इसके लिए वर्जित 
थे | आरम्भ में इसे यह भी आदेश दिया गया था कि देश में बेंकिग सुविधाप्नों के 
विकास के लिए यह कम से कम १०० नई शाखाएँ खोले । 


इम्पीरियल बैंक की इन व्यवस्थाओं की काफी आलोचनाएँ की गई हैं। 
केन्द्रीय बेंक के रूप में इसका कार्य सदा ही दोषपूर्ण रहा है। स्थापता के समय इसका 
सारा प्रबन्ध योरोपियनों के हाथ में था, जो साधारणतया भारत विरोधी भावनाए 
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रखते थे ओर संकट काल में भारतीय बेंकों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देते थे । 
भारतीयों के शिक्षण के लिए भी यह किसी प्रकार की सबिधाएँ नहीं देती थी। ऐसा 
भी कहा जाता है कि इसने अ्रपनती नई शाखाएं ऐसे स्थानों पर खोली थीं जहाँ पर 
पहले से अन्य बेंकों की शाखाएँ मौजूद थीं और इस प्रक्कार बेंकिन सेवाओं के विस्तार 
के स्थान पर भारतीय बंकों से प्रतियोगिता करने का प्रयत्न क्रिया था | 

रिजव बेंक की स्थापता पर सन्‌ १६३४ के इस्पीरियल वबेंक आफ इण्डिया 
(पंशोधन) एक्ट द्वारा इस बेंक के केन्द्रीय बेंकिंग कार्यो को समाप्त कर दिया गया और 
इसके दूसरे कार्यो पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये । प्रबन्ध पर से सरकारी नियन्त्रण हटा 
लिया गया था, परन्तु फिर भी सरकार को केन्द्रीय मण्डल में दो गवर्नर नामजद करने 
का अधिकार था। 


इम्पीरियल बैंक का रिजव बेंक तथा भश्रन्य बेंकों से सम्वन्ध--- 


यद्यपि सन्‌ १६३४ के बाद इम्पीरियल बेंक केन्द्रीय बेंक का कार्य नहीं करती 
थी, परन्तु एक समभोते द्वारा वह ऐसे सब स्थानों पर जहां रिजवव वेंक की झाखाएंँ 
नहीं थीं, परन्तु इम्पीरियल बेंक की शाखाएं मौजूद थीं, रिजद॑ वेंक की अभिकर्त्ता का 
कायं करती थी। समभोते के अनुसार इम्पीरियल बेक को इन अभशिकर्त्ता सेवाओं के 
लिए कमीशन देना निश्चय हुआ । प्रथम दस वर्षों में इस कर्माशन की दर २५० करोड़ 
रुपये तक के सरकारी व्यवसाय के लिए ३६०५ रखी गई थी और शेप के लिए । 
सरकारी व्यवसाय में सरकार की ओर से एकत्रित किये हुए तथा सरकार की ओर 
से चुकाये हुए दोनों ही प्रकार के शोधनों को सम्मिलित किया जाता था । अगले 
भ वर्ष के लिए कमीशन की दर इम्पीरियल बेंक द्वारा किये गये वास्तविक व्यवसाय 
के आधार पर निश्चित होनी तय हुई थी । 

सन्‌ १६५१-५२ के नए समभौते के अनुसार जून सन्‌ १६५३ के अन्त तक 
इम्पीरियल बेंक ने ३० नई ज्ाखाएं खोलने तथा अपने कोपागार शोवन कार्यालयों 
को शाखाओ्रों में परिवर्तित करने का वायदा किया था। ऐसी व्यवस्था की गई थी कि 
जून सन्‌ १६९५१ के बाद खोली गई शाखाओं के सरकारी व्यवसाय पर इस्पीरियल बेंक 
को इह2/, की दर पर कमीशन मिलता । 

इम्पीरियल बेक देश की सबसे बड़ी व्यापार बेंक थी । इसकी साख भी बहुत 
थी, इस कारण इसे स्थानीय सरकारों से बिना ब्याज निश्षिय प्राप्त हो जाते थे । इसके 
अतिरिक्त यह अन्‍य बैंकों को ऋण देती थी और विनिमय बिलों को फिर से भुनाने का 
भी कायेँ करती थी। देश में साख नियन्त्रश की सफलता भी एक बड़े अंश तक 
इस्पीरियल बेंक के सहयोग पर निर्भर रहती थी। इस वंक का महत्त्व इसी बात से 
स्पष्ट है कि सन्‌ १९४९६ में भारत में इसकी ३७० शाखाए थीं शोर इसके कुल निश्चिप 
७०० करोड़ रुपये के थे, जब कि श्रन्य सभी बेकों के निक्षेप, जिनमें विनिमय बेक भी 
सम्मिलित है, सामृहिक रूप में ६३३ करोड़ रुपये की कौमत के थे। अभी तक भी 
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देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इम्पीरियल बेंक ( स्टेट बेंक ) की शाखा ही 
एक मात्र बेकिंग संस्था है । 


इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रदत--- 


यद्यपि भारतीय बेकिंग प्रणाली में इम्पीरियल बेक का भारी महत्त्व था, परल्तु 
काफी समय से इसके कार्य-संचालन की कड़ी आलोचना की गई थी । इन आलोचनाओओं 
के दो प्रमुख आधार थे। एक झोर तो यह बुरा बताया जाता था कि इस्पीरियल 
बेंक स्वतन्द्रतापृवक सरकार के कोषों का उपयोग करती रहती थी ॥ किसी भरी 
एक व्यापार बेंक के हाथ में सारे सरकारी धन को दे देना उचित नहीं हो सकता 
था, क्योंकि इससे एक ऐसा शक्तिशाली एकाधिकार उत्तन्न हो जाता है जो वेंकों 
तथा जनता के हितों की आलोचना करता रहे, इसलिए बहुधा यह कहा जाता था कि 
इस्पीरियल बैंकों के उन सब विशेष अधिकारों और सुविधाओं का श्रन्त होना चाहिए 
जो रिजवं बेक के स्थापित हो जाने पर भी उसको प्राप्त थे । दूसरी ओर यह कहा 
जाता था कि आरम्भ से ही इम्पीरियल बेक भारत विराधी नीति का पालन करतो 
रही है। विदेशियों के प्रबन्ध में होने के कारण इसने भारतीय करमंचारियों को ऊचे 
स्थानों पर नियुक्त करने तथा शिक्षण प्रदान करने का कभी प्रयत्त भी नहीं किया था| 
व्यवहार में भी वह भारतीयों के साथ बराबर भेद-भाव करती चली आई है। 
भारत में ब्रिटिश व्यापार हितों का तथा इम्पीरियल वेंक का गठबन्धन बराबर बना 
रहा है। 

उपरोक्त आलोचनाओ्रों के अतिरिक्त यहु भी कहा जाता था कि इस बेंक ने 

भारी मात्रा में नकद साख प्रदान करके देश में बिल बाजार के विकास में बाधायें उत्पन्न 
की हैं ओर देश के दूर-दूर के भागों से निक्षेप एकत्रित करके बड़े-बड़े व्यापार केन्द्रों 
का विकास किया है। 

इन सभी आलोचनाओं की ग्रामीण बेकिंग जांच समिति सन्‌ १६५१-४२ ने 

विस्तृत जाँच की थी | इस समिति का विचार था कि इम्पीरियल बेंक में दोप अवश्य 
थे, परन्तु उनके कारण उसका राष्ट्रीयकरण उचित न था | समिति ने सुधार के निम्न 
2सुकाव दिये थे ;-- 

( १ ) यह कि इम्पीरियल बेंक पर लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्ध पर्याप्त थे 
और वह अन्य व्यापार बकों से किसी प्रकार की अनुचित प्रतियों गता 
नहीं कर रही थी | 

(२) बडू में शीघ्रतायर्वक भारतीय भ्रधिकारियों की संख्या बढ़ती चाहिए। 

इम्पीरियल बैडू: ने सन्‌ १६५५ के भ्रन्त तक ऐसा करने का विश्वास 
भी दिलाया था। 

( ३ ) बैडू के विशेष अधिकारों का रहना उचित नहीं था और उनका अन्त 


होना चाहिए । 
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(४ ) सभी बंलड्धों को कोपागारों द्वारा सस्ते दामों पर विप्रेप भेजने को 
सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे इम्पीरियल बैड्भू के जिधेप लाभ का 
ग्रन्त हो जाय । 

रिजवं बेद्धू के राष्ट्रीकरण के साथ-साथ इस्पीरियन्न बद्टू के साडीयकर्गा 
का भी प्रश्न उठाया गया। इम्पीरियल बैड: का देश के आर्थिक जीवन में इतना भारी 
महत्त्व और बंडूः द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग देखकर सरकार ने सैद्धान्तिक रूप 
में उसके राष्ट्रीयकरण की वांछनीयता स्वीकार कर ली थी, परन्तु रा्रीयकरण को 
व्यवहारिक रूप देने के कार्य को भविष्य के लिए स्थगित कर दिया था। दो काररों 
ते सरकार ने बैडू के तुरन्त राष्ट्रीयकरण को उचित नहीं समझा था : >-प्रयम, विदेशों 
में भी इसको शाखायें थी, जिनकी संख्या सन्‌ १६५० के श्रन्त में ४७८ थी। ये शाखायें 
जटिल समस्या उत्पन्न करती थीं । इसरे, सरकार का विचार था कि राट्रीयकरण के 
परचात्‌ बेक वारिज्य कार्य नहीं कर सकेगी और ऐसी दशा में बेकिंग सेवाओं के अभाव 
भोर इम्पीरियल बेंक के भारी महत्व के कारण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को काफी हानि 
पहुँचने का भय था। सरकार ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब कभी भी 
इसका राष्ट्रीयकरण किया जायगा, अंशधारियों को मुआवजा अवद्य दिया जायगा। 
इस प्रकार उस समय अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीयकरण का प्रश्न स्थगित कर दिया 
गया था। वैसे भी अन्य बेंकों के सम्बन्ध में सरकारी नीति राष्ट्रीयकरण की ओर नहीं 
थी । सन्‌ १६५५ में सरकार ने नीति को बदल दिया । इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीय- 
करण करके उसे स्टेट बेंक के रूप में संगठित किया गया है । 
स्टेट वेंक के कार्यों का विस्तृत अ्ध्ययन-- 

स्टेट बेंक के कार्यों को दो भागों में बाँठा जा सकता है--केन्द्रीय बैंक के रूप 
में कायं और व्यापार बेंक के कायं। सन्‌ १६२१ से सन्‌ १६३५ तक इम्पीरियल बेक 
दोनों ही प्रकार के कार्यों को एक ही साथ करती रही है। सन्‌ १६३४ के पश्चात्‌ 
केद्ीय बेंक के अधिकांश कार्य रिजव॑ बेंक ऑँक इण्डिया को सौंप दिये गये, परन्तु कुछ 
केंद्रीय बेंकिंग सम्बन्धित कार्य ऐसे अवश्य रहे जिन्हें इम्पीरियल बेंक द्वारा सम्पन्न 
किया जाता है। बाद को उसके व्यापार बेंकिंग सम्बन्धी कार्य ही अ्रधिक महत्वपूर्रां रहे 
हैं। प्रमुख केन्द्रीय बेकिंग सम्बन्धी कार्य॑ निम्न प्रकार थे :-- 

(१) यह बेंकों की बेंक के रूप में कार्य करती रही है। आवश्यकता पड़ने 
पर इम्पीरियल बेंक व्यापार बेंकों को ऋण देती रही है। और उनके द्वारा भुनाये हुए 
विल्ों को फिर से भ्रुनातो रही है। इसके अतिरिक्त यह बेंक भृतकाल में बैंकों की देख- 
भाल करती थी और देश में बेंकिग की उन्नति का प्रवत्वत करती थी। देश की अन्य 
व्यापार बेंक तथा विनिमय बेंक इम्पीरियल बेंक में अपना खाता सखोलती थीं | इसी 
कारण दूसरो बेंक इसका निकासी भ्रथवा समाज्ञोघन-गृह ((८४77758 0056) के 
रुप में भी उपयोग करती रही हैं। इस कार्य का महत्व भ्रभी तक शेष है। साथ ही, 
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इम्पीरियल बेंक अन्य बेंकों के धत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार॑ 
भी करती रही है । इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि देश भर में इम्पीरियल बैंक 
की शाखाओ्रों का जाल सा बिछा हुआ था । इस्पीरियल बेंक ने देश की बैंकों को उनके 
बेंकिग कार्यों में सहायता पहुँचाने का भी कार्य किया है। यह काम स्टेट बेंक भी 
करती है। 

( २ ) स्टेट बेंक सरकारी बेक का कार्य करती रही है ।रिजयं बैंक की स्था- 
पना से पहले तो यह कार्य केवल इम्पीरियल बेंक ही करती थी, परल्तु बाद में भी उन 
सभी स्थानों में जहाँ पर रिजव॑ बैंक की शाखा नहीं है, अभिकर्त्ता के रूप में छेट 
बेंक ही राज्य बेंक (98686 3॥/) का कार्य करती रही है। भारत सरकार श्रौर 
राज्य सरकारों का सारा बेकिंग सम्बन्धी कार्य इम्पीरियल बेंक ही करती रही है। 
सरकार की ओर से रुपया वसूल करने और रुपये का ध्रुगतान करने का कार्य यही 
बेंक करती थी और एक अंश तक अभी भी करती है । कर आदि की रकम इसमें जमा : 
की जाती हैं। लोक ऋणों का एकत्रण, हिसाब और शोधन भी पहले यही बैंक करती 
थी । अभी तक भी सरकारी शेष इसी बेक में रहती है, यद्यपि अश्रब॒ अधिकाँश दशाग्रों 
सें रिजव॑ बैंक इस कार्य को सम्पन्न करती है । 

( ३ ) विप्रे षों (॥१७777॥97069) भ्रर्थात्‌ धन को एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भेजने का कार्य स्टेट बैंक आरम्भ से ही करती रही है। अब भी इस कार्य का 
महत्त्व कम नहीं हुआ है। केन्द्रीय बेंक की भाँति स्टेट बेंक को सरकारी खजाने के द्वारा 
एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने की सुविधा दी गई है, जो काफी महत्त्व- 
पूर्णा है । 

(४ ) सन्‌ १६२१ से पहले भारत सरकार के लन्दन सम्बन्धी सभी बेंकिंग, 
विनिमय तथा भश्रन्य मौद्रिक कार्य बैंक श्रॉफ इजद्धलैण्ड द्वारा किये जाते थे। सन्‌ १६२१ 
मगर सन्‌ १६३४ के बीच ये कार्य इम्पीरियल बैंक द्वारा किये जाते थे। रिजवं बेंक 
की स्थापना के पश्चात्‌ अश्रब ये कार्य रिजव बैंक द्वारा किये जाते हैं। इन कार्यो में 
लन्दन को रुपया भेजना, शोधन करना श्रादि सम्मिलित होते हैं । 


व्यापार बेंक सम्बन्धी कार्य-- 

जैसा कि विदित है कि इम्पीरियल बेक तीनों प्रेसीडेन्सी बेकों के विलय पे 
बनी थी । ये तीनों बेंक व्यापार बैंक थीं, इस कारण इनके कार्यों को इम्पीरियल बेंक 
ने करना आरम्भ कर दिया था । व्यापार बैंक के रूप में इम्पीरियल बेंक ( स्टेट बेंक 
के प्रमुख कार्य निम्त प्रकार हैं :--- 

( १ ) भारत सरकार की प्रतिभतियों, रेलवे प्रतिभूतियों, राज्य सरकारों की 
प्रतिभृतियों, स्थानीय सरकारों की प्रतिभृतियों, लोक सत्ताओं, जैसे-- 
पोर्ट दुस्ट (2070 ५४७80), कॉरपोरेशन आदि की प्रतिभूतियों पर 
कोषागार विपत्रों में धन का विनियोग करना और उसको आड़ पर 
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ऋण देना। ये कार्य विल्कुल व्यायारिक बेंक़ों के कार्य हैं और लगभग 
सभी बेंकों द्वारा किये जाते हैं, परन्तु स्टेट बेंक की प्रमुख विशेषता 
सरकारी और अद्ध -सरकारी प्रतिभृतियों में विनियोजन और व्यवसाय 
करना है । 
( २ ) तैयार माल, माल के अधिकार-पत्रों तथा अन्य उपयुक्त पत्रों और प्रति- 
भूतियों पर ऋण देना। 
( हे ) स्वीकृत प्रतिज्ञा-पत्रों, बॉड्स तथा-विनिमय बिलों पर ऋण देना । 
( ४ ) चल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण देना और ऐसी कम्पनियों के अंभ्ों की 
जमानत पर ऋण देना जिसमें अंशधारियों का दायित्त्व सीमित है । 
( ५) ऐसे बिलों का निकालना, बेचना और स्वीकार करना जो भारत में 
पहले भी भुवाये जा चुके हों । 
(६ ) अपने ग्राहकों को साख प्रमाण-पत्र प्रदान करना | 
( ७ ) बहुमूल्य धातुय्यें और सोने-चाँदी के सिक्के खरीदवा और बेचना | 
( ८५ ) जनता से निक्षेप प्राप्त करता । 
( ६ ) जनता की बहुमूल्य वस्तुओं के सुरक्षित संरक्षण की व्यवस्था करना | 
( १० ) अपने व्यवसाय के लिये भारत में ऋण लेना । 
( ११ ) ऐसी चल और अचल सम्पत्ति को बेचना जिस पर बेंक ने अ्रधिकार 
प्राप्त कर लिया हो । 
( १२ ) पारितोषण के आधार पर ग्राहकों के अभिकर्त्ता का कायं करना | 
( १३ ) बेंक की लन्दन शाखा अपनी व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए 
लन्दन में ऋणा प्राप्त कर सकती है। 
( १४ ) साधारण व्यापारिक बंकों सम्बन्धी श्रन्य प्रकार के कार्य करना ॥ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेट बेंक देश के आथ्थिक जीवन में तीन रूपों में 


ग्राती रही है--( १ ) केन्द्रीय बेंक, ( २) राज्य बेंक और (३ ) व्यापार बेंक ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी संरक्षण के कारण स्टेट बंक की साख और प्रतियोगिता 
शक्ति अन्य व्यापार बैंकों की तुलना में बहुत अधिक रही है। सरकारी धन के जमा 
रहने के कारण स्टेट बेंक की आथिक स्थिति भी अधिक हढ़ रही है। इस बात का 
आरम्भ से ही भय था कि कहीं श्रन्य बेंकों से होड़ करके इम्पीरियल बेंक देक्ष में 
बेकिंग के विकास के मार्ग में बाधा त बन जाय । यही कारण है कि आरम्भ से ही 
इसके कार्यों पर कुछ प्रकार के प्रतिवन्ध लगा दिये गये हैं। 

स्टेट बेंक पर लगाये हुए प्रतिबन्ध-- 


स्टेट बेंक के कार्य पर प्रमुख प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं :--- 
(१) पहिले इम्पीरियल बेंक ६ माह से अधिक काल के लिए ऋण नहीं दे 


सकती थी, परन्तु कृषि साख की उन्नति के लिए श्रब स्टेट बैंक पर से 
यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। 
( २ ) इस बेंक को स्वयं अपने अंशों और अचल सम्पत्ति की जमानत पर 
ऋणषणा देने का अ्रधिकार नहीं है । ु 
( ३ ) किसी व्यक्ति अथवा संस्था को दिये जाने वाले ऋण की अ्रधिकतम्‌ 
सीमा निद्चित कर दी गई है । 
( ४) इस बेंक को ऐसे बिलों को भुनाने तथा उनकी झड़ पर ऋण देने की 
अनुमति नहीं थी जिनकी परिपकक्‍्कता अवधि ६ मास से अधिक हो, 
परन्तु कृषि साख की उन्नति के लिए श्रब इसमें छूट दी जा सकती है। 
( ५ ) बेंक को विदेशी विनिमय व्यवसाय की आज्ञा नहीं है । 
( ६ ) बेंक द्वारा अचल सम्पत्ति खरीदने पर भी प्रतिबन्ध है । 
देसे तो इम्पीरियल बेंक केन्द्रीय बेंक का कार्य करती रही है, परन्तु इसे पत्र- 
मुद्रा निगम का अधिकार नहीं दिया गया था। आरम्भ में इस बात पर भी विचार 
किया गया था कि इम्पीरियल बेंक को पूर्ण रूप में केन्द्रीय बेंक ही क्‍यों न बना दिया 
जाय, परन्तु कुछ कारणों से ऐसा उपयुक्त नहीं समझा गया था;--प्रथम, यह कहा गया 
था कि कोई भी केष्द्रीय बेंक इतनी शांखायें नहीं खोल सकती है जितनी कि इम्पीरियल 
बैंक ने खोल रखी थीं । यदि इम्पीरियल बैंक को और अधिक श्ााखायें खोलने का 
प्रधिकार न दिया जाता अथवा कुछ शाखायें बन्द करने की आज्ञा दी जाती तो इसका 
देश की बेंकिंग व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने का भय था । दूसरे, केन्द्रीय बेंक के नाते 
देश के चलन का प्रबन्ध भी इम्पीरियल बैंक के पास रहता, जिस दिश्षा में अधिकारों 
के' दुरुपयोग का भारी भय था । तीसरे, केन्द्रीय बेंक बन जाने की दशा में इम्पीरियल 
बेंक एक साधारण ब्यापार बेंक की भाँति लाभ के ही उद्ं श्य से काम नहीं कर सकती 
थी, क्‍योंकि ऐसी दक्षा में उससे केन्द्रीय बेंकिंग में सफलता की आशा नहीं हो सकती 
थीं:१ अन्त में, बेंक के श्रंशधारी व्यापारिक बेंक सम्बन्धी कार्यों को पूर्णंतया बन्द करने 
के पक्ष में न थे। स्टेट बेंक के निर्माण के पश्चात्‌ भी यह पुरानी व्यवस्था बनाये रखी 
गई है । 
बैंक की स्थापना से भारत को लाभ-- 

इम्पीरियल बेंक का देश के झआथिक जीवन में भारी महत्व रहा है| बेकिंग 
जगत में तो इसका अपना विशेष स्थान है। देश को इसकी स्थापना से निम्न प्रकार 
लाभ हुए हैं :--- 

( १ ) इसने देश में बेकिंग सुविधाओं का प्रसार किया है। इस समय बेक की 
५०० से भी ऊपर शाखायें है, जो देश के कौने-कौने में फैली हुई हैं । 
बहुत से स्थानों पर तो स्टेट बेक की शाखा के अ्रतिरिक्त कोई बेंक है 
ही नहीं । 
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(२ ) इस बेक ने देश में व्याज की दर को कम किया है । बैंक के पास 
काफी धन रहा है, जिसके कारण यह काफी मात्रा में नीची दर पर 
ऋणा देने में सफल रही है । साहुकारों और दूसरी बेकों को भी ब्याज 
की दरों को घटाने पर बाध्य होना पड़ा है । 

( ३ ) बहुत सी शाखायें होने के कारण इसने एक स्थान से दूसरे स्थान को 
धन हस्तान्तरित करने की सस्ती और सुविधाजनक सेवाए” उपलब्ध 
की हैं । 

( ४ ) इस बेक की डिस्कान्उट दर में काफी स्थिरता रही है, जिसके कारण 
देश भर में ऐसी दर स्थिर रहती है। 

( १ ) यह बेंक कूपि की उपज की आड़ पर ऋण देती रही है । परिणाम यह 
हुआ है कि ऐसे माल की बिक्री और यातायात में काफी सुविधा 
रही है । - 

( ६ ) यह वेंक सहकारी बेंकों को अधि-विकर्पं की सुविधा देकर काफी मह- 
त्वपूर्णों कायें करती रही है । 

( ७ ) इसने झाथिक संकट के काल में सहायता देकर बहुत सी बेंकों को 
डूबने से बचाया है। 

( ८ ) देशी बेकरों और साधारण बेंकों को इससे ऋण प्राप्ति की भारी 
सुविधायें मिली हैं । 

( £ ) इस बेंक ने समाशोधन ग्रहों को आयोजित करके देश की वेंकिंग 
प्रणाली की काफी सेवा की है। 

इम्पीरियल बैंक के कार्यवाहन में दोष-- 


इन सब लाभों के साथ-साथ बेंक के कार्यवाहन में कुछ गम्भीर दोष भी रहे 
हैं। इम्पीरियल बैंक के विरुद्ध अनेक शिकायतें रही हैं :--- 


( ) इसने अपने उच्च पदों पर गैर भारतीयों को ही नियुक्त किया है| भार- 
तीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ धीरे-धीरे पदों का' भारतीयकरण आरम्भ 
हुआ है । 

(7 ) इसके अंशधारियों में विदेशियों की संख्या श्रधिक रही है और उन्हीं 
का इसकीं नीति और कार्यवाहन पर अधिक सप्रभाविक नियल्रण 
रहा है। 

(0) इसने भारतीय व्यापारियों के प्रति भेद-भाव किया है और विदेश्षियों 
के हितों को प्रधानता दी है। 

(५) इसने देझ्ष में व्यापार बेंकों के विकास में बाधा डाली है । यह उनकी 
घोर प्रतियोगी रही है और बहुत बार तो इसने व्यापार बेंकों को अझना- 


(डे 


थिक दरों पर ऋण देने पर बाध्य किया है। सम्मानित बैंक होने के 
कारण इसने निक्षेप प्राप्त करने में भी भ्रन्य बेंकों से होड़ की है । 


( ५) इस बेंक ने व्यापार बेंकों की अपेक्षा विनिमय बैंकों के प्रति अधिक 
उदारता की नीति अ्रपनाई है, मुख्यतया इस कारण कि वे विदेशी बेंक 
थीं। विनिमय बेंकों ने सदा ही भारतीय हितों की भ्वहेलना की है 
ओर भारतीय व्यापारियों के साथ घुरित व्यवहार किया है। 


सन्‌ २९५५ में इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण और, स्टेट बैंक आफ 
इण्डिया का निर्माण-- 

१६ अप्रैल सन्‌ १९५५ को सरकार ने लोक-सभा में एक बिल प्रस्तुत किया 
था, जिसे स्टेट बेंक श्रॉफ इण्डिया बिल का नाम दिया गया था| इस बिल का उद्देश्य 
इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण था । इस प्रकार बिल को प्रस्तुत करने का विचार 
सरकार काफी दिन पहले से कर रही थी, परन्तु श्रखिल भारतीय ग्राम्य साख जाँच 
समिति ('रिप्रा3। (786० 8प्राए०४ (0766) की सिफारिशों ने राष्ट्रीय- 
करण की विचारधारा को काफी बल प्रदान किया है। वित्त मन्‍्त्री ने बिल को प्रस्तुत 
करते समय बताया था कि सरकार का ऐसा इरादा नहीं है कि व्यक्तिगत वारिज्य 
और व्यवसाय में अनुचित हस्तक्षेप करे । इसी कारण इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण 
का यह श्रथ॑ नहीं होता है कि सभी व्यापारिक बेंकों को सरकारी अ्रधिकार में ले लिया 
जायगा । इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का उहंश्य उन सब शिकायतों को दर 
करना जो कि लम्बे काल शे भारतीयों को इसके विरुद्ध थीं तथा ग्राम्य साख की समु- 
चित व्यवस्था करना बताया गया है। सबसे पहले वित्त मन्त्री ने २० दिसम्बर सन्‌ 
१६५४ को इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयररण का विचार प्रकट किया था। बिल की 
प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) बक के अंशधारियों को मुआ्नावजा देने का सिद्धान्त मान लिया गया 
है। मुआवजे की दर निश्चित करने के लिए इम्पीरियल बैंक के लिए इस्पीरियल वेंक 
के अंशों की २० दिसम्बर सन्‌ १६५३ और २० दिसम्बर सन्‌ १६५४ के १२ मास 
के बीच की औसत मासिक कीमत निकाली गई है। इस आधार पर एक ५०० रुपए 
के पूर्णतया शोधित अ्रंश की कीमत १,७६५ रुपये और आशिक शोधित की ४३१ 
रुपया १२ आने ४ पाई होती है श्रोर यही रकम मुआवजे के रूप में दी जायगी । 


( २ ) मुआवजे की रकम में से १०,००० रुपए तक का भुगतान नकदी में 
किया गया है और शेष के लिये सरकार ने बाँड दी हैं, जिनके सम्बन्ध में ब्याज की 
दर और परिपकक्‍्कता अवधि सम्बन्धी बातें बाद को निश्चित की जायेगी । 


( ३े ) ऐसी व्यवस्था की गई है कि कम से कम ५५% अ्रंश रिजवं बेंक द्वारा 
लिये जायेंगे और शेष ४५०५, जनता द्वारा प्राप्त किये जायेंगे । इस सम्बन्ध में इम्पी- 


(ऐे 


रियल बैंक के पुराने अंशधारियों को नई संस्था के ब्रश खरीदने का पूर्व अधिकार 
दिया गया है । 

(४ ) राष्ट्रीयकरण के पहचात्‌ इस्प्ीरियल वेंक का नया नाम स्टेट बेंक आँफ 
इण्डिया रखा गया है। 

( ५ ) सरकार का उदंध्य राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ एक नये ग्राम्य साख 
संगठन का निर्माण करना है, जिसके लिए रिजर्व बेंक आफ इण्डिया एक्ट में सी आव- 
इयक संशोधन किये गये हैं । 

(६ ) इस वात की व्यवस्था की गई है कि स्टेट बेंक आफ इन्डिया की 
स्थापना के पदव्चात्‌ खण्ड ख राज्यों की १० ऐसी बेंकों को जो राज्य सरकारों के निप्र- 
न्रण और संरक्षण में कार्य कर रही हैं, इस बेंक के साथ मिला दिया जायगा। साथ 
ही, सरकार का यह भी विचार है कि ग्राम्य साख जाँच सनिति की सिफारिशों को 
कार्य रूप देने के लिए कुछ गे र-अनुसूचित ()२०॥-9०८60प८४) वबंकों को भी समु- 
चित जाँच के पदचातु स्टेट बेंक में सम्मिलित कर लिया जायगा | ह 

(७ ) बिल के पास होने पर इस्पीरियल बेंक के सभी अंगों को रिजवं बेक 
को हस्तान्तिरत कर दिया गया है, परन्तु इन अंशों के अधिक से अधिक ४४५०५ घीरे- 
धीरे प्राइवेट व्यक्तियों को बेच दिये जायँगे। 

(८ ) सरकार व्यक्तिगत व्यवसायियों और वाणिज्य हितों को भी स्टेट बेंक 
से सम्बन्धित रखेगी, परन्तु इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है कवि बंक पर सर* 
कार का ही पुर्णा रूप में नियन्त्रण रहे । 

( ६ ) स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया का प्रवन्ध २० संचालकों के एक मण्डल द्वारा 
किया जाता है, जिसमें से १४ सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं और शेष ६ व्यक्ति- 
गत अंशधारी निर्वाचित करते हैं। लोक सभा अथवा धारा सभा के सदस्य बेंक के 
संचालक नहीं बन सकते हैं । 

(१० ) राष्ट्रीयकरणा के पश्चात्‌ इम्पीरियल बेंक के व्यापारिक वेंकिंग कार्य 
बन्द नहीं हुए हैं । स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया देश की सबसे बड़ी व्यापार बेंक के रूप में 
कार्य करेगी और देश की अनुसूचित बेंकों को बराबर सहायता देती रहेगी। 


( ११ ) इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकरणा का यह झ्राशय नहीं है कि धीरे-धीरे 
ग्रन्य व्यापार बेंकों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। इस सम्बन्ध में सरकारी नीति 
सामान्य रूप में बेकिंग के राष्ट्रीयकरण की नहीं है । 

( १२ ) स्टेट बेंक की अधिकृत पूजी २० करोड़ रुपया रहेंगी । 


ग्रालोचनात्मक अध्ययन-- 

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट का धारा सभा तथा जब-साधारण ने साधारणतयवा 
स्वागत ही किया है। देश में ग्राम्य साख की समुचित व्यवस्था की दिशा में यह एक 
महत्त्वपुणं पग है । सरकार ने ऐसा भी झाइवासन दिलाया है कि शीध्र ही ५ वर्ष के 


भीतर स्टेट बेंक की ४०० नई शाखायें खोली जांयेंगी, जो उन ४७२ शासा्रों के 
अतिरिक्त होंगी जो इम्पीरियल बेंक ने पहले से ही खोल रखी थीं । ये शाखाए' साधा- 
रखतया ग्रामीण अथवा श्रद्ध-नागरिक (छैशाए-प्राधा) क्षेत्रों में खोली जायेंगी, 
जहाँ पहले से बेंकिग सेवाएं मौजूद नहीं हैं। इस सम्बन्ध में रिजवं बेंक एक्ट में 
आवश्यक संशोधन करने का बिल पास हो चुका है। 


स्टेट बेंक बिल को लोक सभा में प्रस्तुत करते समय वित्त विभाग के उप-म्री 
ने ठीक ही कहा था कि भारत जैसे देश में, जहाँ देश की ७००८, जनता ग्रामीशा क्षेत्रों 
में रहती है, ग्राम्य साख की समुचित व्यवस्था का भारी महत्त्व है। ग्रामीण जनता साख 
की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ऋणों के भार से दबी हुई है । ऐसा प्रनुमान 
'लगाया गया है कि ग्रामीण ऋण-भार की मात्रा ७५० करोड़ रुपये से भी ऊरर है। 
सन्‌ १६५४ में केन्द्रीय श्रम जांच से पता चला था कि ग्रामीण जन-संख्या में ३०% 
भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। इन श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों की आय में भारी 
अन्तर है । बद्धाल, बिहार, उड़ीसा और बम्बई राज्यों में खेतिहार श्रमिक की वाधिक 
आय केवल १६०, ११६, ६६ तथा ८८ रुपये थी, जबकि इन्हीं राज्यों में औद्योगिक 
- श्रमिकों की वाषिक आय क्रमशः २६८, ३३२, १४४५ तथा ३६८ रुपया थी ) इस घोर 


श्रन्तर का कारण ग्रामीण जनता का ऋण-भार ही था। ऐसी स्थिति में ग्राम्य साख 
' के विकास का महत्व और भी बढ़ जाता है ॥ 


इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकरण के द्वारा उन सब शिकायतों का भी अन्त हो 
जाता है जो इस बेंक के प्रति काफी समय से चली आ रही थीं, यद्यपि भ्रब इन शिक्रा- 
'यतों का कोई विशेष महत्त्व नहीं रह गया था । उस समय बेंक के लगभग सभी प्रधि- 
कारी भारतीय ही थे, परन्तु फिर भी राष्ट्रीोयकरण उन सब दोषों को दूर कर देता है 
जो सरकारी संरक्षण के कारण इम्पीरियल बेंक में पैदा हो गये थे। अब भारतीय 
हितों की अवहेलना का प्रइन ही नहीं उठता है। जहाँ तक इम्पीयिल बेंक के कम॑चा- 
रियों का प्रशतत है, ऐसा विश्वास दिलाया गया था कि मैनेजिंग डाइरेक्टर, डिप्टी मैने- 
' जिग डाइरेक्टर और दो डाइरेक्टरों को छोड़ कर शेष के वेतनों और सेवाम्रों की 
दशाओं में किसी प्रकार का भी परिवत॑न नहीं किया जायगा । 


बिल की आलोचना साधारणतया मुआवजे के दृष्टिकोण से अंश की कीमत 
निश्चित करने के सम्बन्ध में हुई है । अ्रंशधारियों का विचार है कि मुआवजे की रकम 
बहुत कम है, यद्यपि इसमें बहुत सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि पूर्णतया शोधित 
प्रंशों की कीमत सन्‌ १६९५१, सन्‌ १६९५२ और सन्‌ १६५३ के बीच निर्धारित कीमत 
के आस-पास ही रही है। लोक सभा के अधिकांश सदस्यों ने ऐसा विचार प्रकट किया 
है कि मुआवजा अ्रधिक दिया जा रहा है, क्योंकि भ्रंशों की ऊची कीमत का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण सरकारी संरक्षणों तथा सरकारी व्यवसायों का इम्पीरियल बेंक द्वारा 
सम्पन्न करना रहा है। कुल मुप्रावजे की रकम का अनुमान १६“&६ करोड़ रुपया 
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लगाया गया है, जिसका ६१७० भारतवासियों को मिलेगा और हेष विदेशी अंश- 
घारियों को । 
इस सम्बन्ध में भी काफ़ी आलोचना हुई है कि प्रस्तावित शाखाओं की संख्या 
कम रखी गई है | श्री तुलसीदास किलाचन्द के अनुसार ४०० शाखा्रों के स्थान पर 
४,००० शाखायें खुलनी चाहिये । कुछ सदस्यों ने यह भी ब्रिचार प्रकट किया है कि 
स्टेट बेंक की अधिकृत पू जी, जो २० करोड़ रुपया रखी गई है, वास्तव में कम है और 
फिर इसके भी ४५९८ पर प्राइवेट व्यक्तियों का अधिकार होगा । सब कुछ होते हुए 
भी इस बिल से काफी लाभ की आज्ञा की जाती है । 
स्टेट बैंक के कार्य-- 
स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया ग्रामीण साख की वृहत्‌ योजना का ही एक अंग है | 
इस बक की स्थापना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख और सहकारी बिक्री 
व्यवस्थाओं को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बेकिय तथा 
सामान्य रूप में सभी प्रकार की बेकिंग को सहयोग देने का भी उदय है। स्टेट बेंक 
के प्रमुख कार्य निम्त प्रकार रहेंगे :--- 
( १ ) इम्पीरियल बैंक की भाँति यह भी उद्योग, व्यापार और वाशिज्य को 
साख सुविधायें प्रदान करेगी । 
(२) यह बेंकों के समुचित विकास में सहायक होगी। 
( ३ ) यह सन्‌ १६६० तक ४०० नई शाखाए' खोलेगी। 
( ४ ) यह बक अधिक बड़ी विप्रेष सुविधाएँ प्रदान करेगी और ग्रामीण 
बचत के संग्रह करने का प्रयत्न करेगी । 
(५ ) ग्रामीण साख की यह शक्तिशाली एजेन्सी होगी और सहकारी बिक्री 
तथा गोदाम व्यवस्था को बढ़ायेगी ! 


स्टेंट बेंक के वर्जित कार्य-- 
स्टेट बेंक को निम्नांकित कार्य करने से वरजित क्रिया गया है :-- 

( १) यह स्कन्‍्ध, अपने अंश अथवा स्थायी सम्पत्ति की आड़ पर ६ मास से 
ग्धिक काल के लिए ऋण पअ्रथवा अग्रिम नहीं दे सकती है । 

(२ ) यह निश्चित प्रतिभृति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति भ्रथवा फर्म के विनि- 
मय-पत्रों को एक निश्चित राशि से ऊपर की रकम के लिए नहीं भुना 
सकती है। 

( ३ ) बेंक केवल ऐसे विनिमय बिलों को भुना सकती है अथवा उसकी झाड़ 
पर ऋण श्रथवा अग्रिम दे सकती है जिन पर कम से कम दो व्यक्तियों 
झ्थवा फर्मों का उत्तरदायित्व हो । 

( ४) यह १५ मास से अधिंक परिपक्कता अवधि के कृषि बिलों अथवा ६ 
मास से अ्रधिक के बिलों को नहीं भरना सकती है। 


( ५ ) यह अपनी इमारत के अतिरिक्त अन्य कोई अचल सम्पत्ति 
कर सकती है । 


लाभ का बेँटवारा--- 


स्टेट बैंक एक एकीकरण एवं विकास कोष ((887800॥ ॥॥0 0606- 
0[77676 #'प्रा70) रखती है, जिसमें रिजवं बेंक को दिया जाने वाला लाभाँश 
भौर दूसरे चन्दों की रकम जमा होती रहेगी । इस कोष का उपयोग बैंक की हानि को 
पूरा करने के लिए किया जा सकता है । इसके अ्रतिरिक्त एक और भी कोष रहेगा, 
जिसमें इम्पीरियल बेंक के निधि कोष की राशि के साथ-साथ बाद की वह राशि रहेगी 
जिसे निधि कोष में रखा जायगा | 
स्टेट बैंक की प्रगति-- 


१ जुलाई सन्‌ १६५४ से स्टेट बेंक ऑफ इष्डिया ने अपना काम शुरू कर 
दिया। श्री जॉन मथाई बेंक के प्रथम अ्रध्यक्ष नियुक्त किये गये थे । इम्पीरियल बेंक 
की सारी लेन-देन स्टेट बेंक को हस्तान्तरित कर दी गई है । स्टेट बेंक की अधिक्त 
पूजी २० करोड़ रुपया है और निगंमित पू जी ५,६२,५०,००० रुपया । सारी की 
सारी निर्गमित पृ जी का रिजव॑ बेंक को हस्तान्तरण कर दिया गया है । पिछले अंश- 
धारियों के प्रत्येक पुर्णातया शोधित अंश के लिए १ 29६४ रुपये १० आने और आंशिक 
शोधित श्रंश के लिए ४३१ रुपये १२ आने ४ पाई मुआवजे के रूप में दिये गये हैं। 

सन्‌ (६५१५-५६ के लिए वित्त मन्त्रालय की जो वाधिक रिपोर्ट छपी है उसमें 
बताया गया है कि स्टेट बेक के निर्माण का प्रमुख उहँ श्य यह था कि राज्य की साक्ेदारी 
में एक शक्तिशाली व्यापार बेंक खोली जाय, जिसकी शाखायें देश भर में फैज्ी हों 
तथा जो सहकारी और भ्रन्य प्रकार की बेंकों की विप्रोष सुविधाओं का विस्तार 
करके देश में बेंकिग के विकास को प्रोत्साहन दे । इम्पीरियल बेंक के कुल मिलाकर 
१०,७२८ अंशधारी थे, जिन्हें कुल १९,७१,८७,५०० रुपये का मुआवजा मिलना था। 
३१ दिसम्बर सन्‌ १६५४५ तक के मुआवजे के लिए ६,५६० अंशधारियों ने प्रार्थना-पत्र 
भेजे थे, जिनमें १८,६५,२४,००० रुपये की माँग की गई थी । इस काल में ६,४६१ 
अंशधारियों को १८,२७,८३,००० रुपये मुआवजे के रूप में दिये जा चुके हैं । 

स्टेट बेंक ने ५ साल में ४०० नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया 
है। २१ दिसम्बर सनु १६५५ तक अर्थात्‌ पहले ६ महीनों में बेंक ने २० नई शाखायें 
खोली थीं | सन्‌ १६४८ के अन्त तक स्टेट बैंक निर्धारित' ४०० नई शाखाओं में से 
२६२ शाखायें खोल चुकी है।३३ साल में यह प्रगति पर्याप्त अंश तक सनन्‍्तोषजनक है। 
वास्तविकता यह है कि सन्‌ १९५१ और सन्‌ १६५८ के बीच स्टेट बैंक के कार्यालयों 
की संख्या २६१ से बढ़कर ६६६ हो गई है। अन्य दिल्याओं में भी प्रगति हुई है । स्टेट 
बेंक ने छोटे-छोटे उद्योगों की सहायता का काये आरम्भ कर दिया है । इसने विदेशी 
विनिमय के काय॑ में भी आगे कदम बढ़ाया है । पाकिस्तान में स्थित करांची, चिटगाँव 


त्ति प्राप्त नहीं 


[ २४ 


झऔर नारायणगंज की शाखाओं के अतिरिक्त अन्य विदेशी शाखाएँ ३० जून सन 
१६५६ को बन्द कर दी गई हैं। प्रथम ६ मास में ही बेंक का छुद्ध लाभ ६८ करोड़ 
रुपया रहा था ओर इसने ७६९८ लाभांश घोषित किया था । 

प्रथम फरवरी सन्‌ १६५७ को स्टेट वेंक ने यह निश्चय किया था कि केन्द्रीय 
सहकारी बेक़ों तथा शीष॑ बेंकों को सप्ताह में एक बार ग्रामीण क्षेत्रों की श्ञाखाओ्रों को 
कोषों को भेजने में निःशुल्क विप्रेष सुविधाएं दी जायेंगी। स्टेट बैक रियायती दरों 
प्र सहकारी संस्थाओ्रों को ट्रस्टी प्रतिभृतियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋगणु-पत्रों 
गौर अंशों, माल, विनिमय विलों, प्रतिज्ञा-पत्रों आदि पर ऋण तथा नकद साख 
((8४॥ (76070) सुविधाएं भी उपलब्ध करेगी। आरम्निक अवस्था में सहकारी 
संस्थात्रों को अंश पृ जी को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन को बड़ाने के लिए 
भी ऋण दिये जाने लगे हैं । इस सम्बन्ध में स्टेंट बैक जो योग देती है वह उसके अति- 
रिक्त होता है जो कि रिजवं बेंक द्वारा दिया जाता है। । 

सन्‌ १९५८ के सम्बन्ध में बेकिंग की प्रगति की जो रिपोर्ट रिजवं देक ने 
प्रकाशित को है कि सन्‌ १६४८ के वर्ष में स्टेट बेक ने परम प्रतिभृतियों में घत का 
वितियोग करके देश में बेकिंग विनियोग की मात्रा बढ़ाई है| इस वर्ष में कुछ और 
राज्य सम्बन्धित बेकों का स्टेट बेंक में विलय हुआ है। इस वर्ष स्टेट बेंक ने १०५ 
नई शाखाए खोली हैं, जो विशेषतया उन स्थानों पर खोली गई हैं जहाँ बेकिंग सुवि- 
धात्रों का अ्रत्यधिक अ्रभाव था। बेंक ने सरकारी बेकों को विप्र प (९ ७॥क्‍697085) 
सुविधाएं देने में उदारता अपनाई है और सरकारी बिक्री तथा उत्पादन समितियों को 
झल्पकालीन ऋण भी दिये हैं। छोटे उद्योगों को ऋण देने की योजना अव स्टेट बेंक 
की सभी शाखाओं पर लाग्‌ कर दी गई है । 
स्टेट बेंक का महत्त्व-- 

स्टेट बेंक की स्थापना भारतीय बेकिंग के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। 
इस बैंक की सहायता से ग्रामीण वित्त की समस्या के बहुत अंश्ञ तक सुलक जाने की 
प्राशा है। यह बैंक विधानानुसार सन्‌ १६६० तक ४०० नई झाखाएँ खोल कर 
ग्रामीण तथा अद्ध-नागरिक क्षेत्रों में बेकिंग सेवाश्रों का प्रसार करेगी । साथ ही, राज- 
कीय कोषों को बैंकिंग कोषों में परिवर्तित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकेगा 
झौर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुविधाजनक वेंकिग तथा विग्रेप सुविधाएं उपलब्ध 
हो सकेंगी । ग्रामीरा क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहित करने और इन बचतों को एकत्रित 
करने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी सम्पन्न हो सकेगा । 

आरम्भ से ही कुल बेंकों की जमा का एक-चौथाई भाग स्टेट बेंक के पास है । 
इससे इस बैंक में जन-विश्वास की कमी न रहेगी और साथ ही, रिजवं बेंक को भी 
साख नियन्त्रण में अ्रधिक सुविधा रह सकेगी। छोटो-छोटी सरकारी बेंकों के स्टेट 
बैंक में मिला देने के कारण बैंक की कार्यक्षमता एवं सप्रभाविकता और भी वढ़ गई 


है सारांश यह है कि उद्योग, व्यापार और वारिज्य सभी दिशाशं में बेंक से भारी 


लाभ की आज्ञा है। वैसे भी इसने बेंकिंग के राष्ट्रीयकरण के महान्‌ क्रम का सृत्रपात 
किया है। 
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ग्रध्याय रे८ 
भारत में विदेशी विनिमय बेंक 
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परिभाषा एवं इतिहास-- 


विदेशी विनिमय बेंकों से हमारा अभिप्राय उन बेकों से होता है जो विदेशी विनिमय में 
व्यवसाय करती हैं ओर भारत के विदेशी व्यापार का अ्र्थ-प्रबन्ध करती हैं। भारत में 
ऐसी बेंकों का विकास विदेशी शासन की उन्नति से सम्बन्धित है। आरम्भ से ही 
ब्रिटिश सरकार ने विदेशियों को भारत में विनिमय बेंक खोलने की पूरी पूरी नुविधाएँ 
प्रदान की थीं, जिसके फलस्वरूप शीघ्र ही उनकी उन्नति होती गई । भारतीय बेकों ने 
समय-समय पर विदेशी विनिमय व्यवसाय में प्रवेश करने के प्रयत्न किये । उदाहरण - 
स्वरूप, सबसे पहले एलायंस बेंक श्रॉफ शिमला” ने यह काय॑ आरम्भ किया, परन्तु 
यह सन्‌ १६२३ में दिवालिया हो गई। सन्‌ १६३६ में 'सेन्ट्रल बेंक आफ इण्डिया” ने 
लन्दन में अपनी शाखा खोल कर यह व्यवसाय आरम्भ किया, परन्तु सन्‌ १६३४ में 
उसे भी 'बारकले बैंक' के साथ विलय करना पड़ा। इस प्रकार भारतीय बेंकों द्वारा 
विदेशी विनिमय में प्रवेश करने के सभी प्रयत्न असफल रहे। अभी तक भी इस व्यवसाय 
का एकाधिकार विदेशियों के पास है, यद्यपि स्वतन्त्रता के उपरान्त एक बार फिर 
भारतीय बेंकों ने इस दिशा में झागे बढ़ने का प्रयत्न किया था । 


भारतीय विनिमय बेकों की असफलता के अनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य-मुख्य 
इस प्रकार हैं :--(१) कार्य का आरम्भ करने तथा आरम्भ काल की हातनियों को सहन 
करने के लिए पुजी की कमी, (२ ) ऐसे योग्य तथा निपुरा कर्मचारियों का अभाव 
जो विदेशी विनिमय व्यवसाय से परिचित हों, (३ ) विदेशों में शञाव्ाए' खोलने से 
सम्बन्धित कठिताइयाँ, ( ४ ) प्रस्तुत विदेशी विनिमय बेंकों की प्रतियोगिता | इन्‌ 
कारणों का परिणाम यह हुआ है कि कुछ थोड़े से विदेशी विनिमय व्यवसाय को छोड़ 
कर, जो भारतीय सम्मिलित पू जी बेंकों द्वारा किया जाता है, ऐसा लगभग सारा का 
सारा व्यवसाय विदेशियों के हाथ में है । 
इस समय भारत में जो विदेशी विनिमय बैंक काय॑ कर रही हैं उन्हें हम दो 
भागों में बाँट सकते हैं । कुछ बैंक तो ऐसी हैं जिनका व्यवसाय अधिकांश मात्रा में 
भारत में ही है, जैसे--'नेशनल बेंके श्रॉफ इण्डिया, “चार्ट्ड बैंक आ्रॉफ इण्डिया, 
आस्ट्रे लिया, चाइना”, इत्यादि । दूसरी वे बेंक हैं जो केवल बड़ी-बड़ी विदेशी बैकों की 
भारतीय ज्ाखाए हैं, जैसे---'लाइडस्‌ बेंक', “नेशनल सिटी बेंक ऑफ न्यूयाक! इत्यादि। 
सब मिला कर इस समय भारत में १५ विनिमय बेंक हैं, जिनके ६५ कार्यालय हैं। 


विनिमय बैंकों के कार्य-- 


विनिमय बेंक का प्रधान कार्य विदेशी व्यापार का वित्तीय प्रबन्ध करना होता 
है । इनके कार्य निम्न प्रकार हैं :--- 


(१) निर्यात व्यापार का श्रथ॑-प्रबन्ध--जब एक भारतीय व्यापारी मात 
का निर्यात करता है तो वह अपने विदेशी ग्राहक अथवा उसकी बेंक पर बिल लिखता 
है। इस प्रकार के बिल साधारणतया प्रस्तुत करने के ३ मास के भीतर शोधनीय होते हैं, 
जो दो प्रकार के होते हैं--स्वीकृति पर प्रपत्र (200प707६ ०7 .300०)/9॥08 
0० १), 8. ) तथा शोधन पर प्रपत्र ( [200परगक्ाा णा रिबणाना 0 
42. ?.)। इस प्रकार के बिल और विकर्ष सदा ही विनिमय बेंकों द्वारा खरीद लिए 
जाते हैं, जो इस सम्बन्ध में अपने प्रधान कार्यालय अ्रथवा अन्य ऐसी आधथिक संस्थाग्रों 
से स्वीकृति प्राप्त कर लेती हैं जिनमें भारतीय माल के निर्यातकर्त्ताश्नों ने अपने खाते 
खोल रखे हैं। इस प्रकार भारतीय निर्यात व्यापारी अपने बिल को विनिमय बेंक के 
भारतीय कार्यालय से भुताकर तुरन्त धन प्राप्त कर लेता है । विनिमय बेंक बिल को 
विदेशी केन्द्र में भेज देती है और या तो उसकी परिपक्‍कतता पर आयात व्यापारियों से 
धन प्राप्त कर लेती है अ्रथवा उसे लन्‍्दन के मुद्रा बाजार में फिर से भ्रना लेती है। 
इस प्रकार विनिमय बेकों को उनके द्वारा रुपयों में किये गए शोधनों की कीमत स्टलिंग 
में मिल जाती है। साधारणतया विनिमय बेंक इससे बहुत अधिक कीमत के बिल 
खरीदती हैं, जितने कि वे परिपक्कता के समय तक अपने पास रख सकती हैं। इस 
कारण शअ्रधिकाँश बिलों को, विशेषकर (]2., /&.) बिलों को, फिर से भ्रुना लिया जाता 
है । इस प्रकार ब्रिटिश बेंकों के अल्पकालीन कोष भारत के विदेशी व्यापार का अर्थ 
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प्रबन्ध करने के लिए उपयोग किये जाते हैं । बहुत वार निर्यातकर्त्ता घत्र एकत्रित करने 
के लिए विनिमय बेंक के पास बिल भेज देता है। ऐसी द्या में बेंक को बिल की 
प्रिपककता की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक मन्दी के काल में 
भी विनिमय बेंक बिल्लों को अपने पास जमा करके रख सकती है । 

जब भी एक ब्रिटिश विनिमय बेंक किसी निर्यात बिल को खरीदती है तो वह 
भारत में रुपयों में शोधन करती है भर बाद में लन्दन में स्टलिग प्राप्त कर लेती है । 
इस प्रकार कोपों का भारत से लन्दन को हस्तान्तरण होता है । इन कोषों को भारत 
में वापिस लाने के लिए विनिमय बेंक रिजवं बेंक, व्यापारियों तथा लन्दन को विग्रे घ 
भेजने वालों को स्टलिंग वेचती है। इसके अतिरिक्त आयात विलों के खरीदने से भी 
लन्दन से भारत को कोषों का हस्तांतरण होता है, परन्तु यदि इन सब रीतियों से भी 
परे कोषों का हस्तान्तरण नहीं हो पाता है तो बेंके सोने और चाँदी का आयात 
करती है । 

(२ ) आयात व्यापार का अ्रथ-प्रबच्ध--श्रायात व्यापार के अर्थे-प्रवन्ध 
की दो रीतियाँ हैं। यदि आयात व्यापारी कोई योरोपियन है, जिसकी लब्दन में 
एजेन्सी है तो यह एजेन्सी एक बिल लिखती है, जिसे ग्ृह-पत्र (70058 ?227) 
कहा जाता है और इसे विनिमय बेंक की लन्दन शाखा स्वीकार करती है। माल को 
बेचने वाला व्यापारी बिल को लन्‍्दन मुद्रा-बाजार में भुना कर कीमत प्राप्त कर लेता 
है। परिपक्कता काल तक विनिमय बेक बिल को अपने पास रखती है ओर तब भार- 
तीय शाखा द्वारा निर्यातकर्त्ता से धन वसूल कर लेती है। इस प्रकार के सभी बिल 
साधारणतया २ मास की अ्रवधि की परिपककता के होते हैं। 

अन्य सभी निर्यातकर्त्ताश्रों के लिए माल के बेचने वाला आयात व्यापारी के 
ऊपर ६० दिन की परिपक्‍कता का बिल लिखता है । ये बिल विनिमय बेंकों द्वारा 
भुनाये जाते हैं, जो इन्हें माल की प्राप्ति से पृव॑ घन एकत्रित करने के लिए अपने 
भारतीय कार्यालयों को भेज देते हैं। कुछ दश्ाश्रों में निर्यात व्यापारी बेंक के साथ 
शोधन से पूर्व माल प्राप्त करने की भी उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए 
प्रसंविदा रसीद (]५0७६ 7२९८०.) दी जाती है और पूरे भुगताव तक के काल के 
लिये ब्याज दिया जाता है । साघारणतया भारत में आयात बिलों को फिर से भुनाने का 
कार्य नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में विनिमय बेंक और भी महत्त्वपूर्ण कार्य 
करती हैं । वे विदेशी निर्यात व्यापारियों को भारतीय आयातकर्त्ता की साख तया 
झ्राथिक स्थिति का समुचित ज्ञान प्रदान करती हैं । 

भारतीय व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आयात और निर्यात दोनों 
ही प्रकार के बिल साधारणतया स्टर्लिग में लिखे जाते हैं। आयात बिलों पर उनके 
लिखने की तिथि से लन्दन में पहुँचने की तिथि तक ६० ब्याज लिया जाता है । 
साधारणतया लन्दन डिस्काउण्ट बाजार की दर इससे बहुत नीची होती है। परिणाम 
यह होता है कि भारतीयों की तुलना में विदेशियों को सदा ही लाभ होता है। मुद्रा- 


कोष की स्थापना के बाद अब निर्यात और आयात बिल कुछ दूसरी चलनों में भी लिखे 
जाने लगे हैं। 

( ३ ) आन्तरिक व्यापार का श्रथ्थ॑-प्रबन्ध--यह विनिमय बैंकों का प्रधाव 
कार्य नहीं है, परन्तु बहुत सी विनिमय बेंक भारत के आन्तरिक व्यापार में भाग लेती हैं, 
विशेषकर माल के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने तथा बन्दरगाहों पर उसके 
एकत्रित करने श्रथवा वहां से माल के बाँठने के सम्बन्ध में | भारत में विनिमय बेंकों 
की विशेष परिस्थिति ने उन्हें इस योग्य बना' दिया है कि वे देश के भीतरी वारिज्य में 
भी भारतीय बेंकों से प्रतियोगिता कर सकें। कुछ दक्षात्रों में तो श्रान्तरिक व्यापार 
की वित्तीय व्यवस्था बड़े श्रंश तक विनिमय बेंकों पर निर्भर होती है। कानपुर के 
चमड़ा व्यापार तथा दिल्‍ली के सूती कपड़ा व्यापार का यही हाल है। 


( ४ ) साधारण बेकिंग व्यवसाय--बहुत सी विनिमय बेंक अन्य प्रकार के 
बेकिंग व्यवसायों में भी भाग लेती हैं। वे निक्षेपों को स्वीकार करती हैं, ऋण देती हैं, 
बिलों को भ्रुनाती हैं और अभिकर्त्ता का कार्य करती हैं और इस प्रकार सभी दिद्लाग्रों 
में भारतीय बेंकों से प्रतियोगिता करती हैं। वे साधारणतया निक्षेपों पर अधिक ब्याज 
देती हैं श्रोर जलयान रसीदों (87797778 ॥200पर7670(5) पर भी ऋणा दे देती 
हैं। विगत वर्षों में विनिमय बेकों के इन कार्यों में काफी कमी हो गई है। 


(५) बिलों में व्यवसाय--विदेशी विनिमय बेंक आञन्तरिक तथां विदेशी 
विनिमय बिलों में भी व्यवसाय करती हैं । मारवाड़ी बेंकरों के लगभग सभी बिल 
इन्हीं के द्वारा भुनाये जाते हैं । 


भारत में विनिमय बेंकों का महत्व-- 


भारत में विनिमय बेंक काफी लम्बे काल से कार्यशील हैं भौर इन्होंने देश में 
बेकिंग के विकास तथा विदेशी व्यापार की उन्नति में महत्त्वपूर्णां कार्य किया है। सन्‌ 
१६४० में ऐसी बंकों की संख्या १५ थी और इनके पास १५९७५ करोड़ रुपये की 
पूजी तथा सुरक्षित कोष थे, इनके निक्षेप १६२०४७ करोड़ रुपये के थे और इनके 
नकद कोष २३"६७ करोड़ रुपये के थे । देश के निर्यात व्यापार के ७०% और झ्रायात 
व्यापार के ६०% का इन्हीं के द्वारा अथ-प्रबन्ध किया जाता है। व्यापार बेकिंग के 
क्षेत्रों में भी ये सम्मिलित पूंजी बेकों की भारी प्रतियोगी हैं। भारतीय मुद्रा बाजार में 
विनिमय बेंकों का यह महत्त्वपूर्ण स्थान होने के अनेक कारण हैं :--- 

( १ ) ये बेक काफी समय से इस व्यवसाय को कर रही हैं ओर इन्होंने 
ख्याति प्राप्त कर ली है । 

(२) इन बैंकों के पास वित्तीय साधनों की प्रचुरता है और क्योंकि इल्हें 
लन्दन मुद्रा-बाजार की सेवाओं की सुविधा प्राप्त है, जिससे इनकी शक्ति और भी बढ़ 
गई है। 
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(३ ) इन बेकों ने निपुणा तथा अनुभवी कर्मचारियों को रखकर प्रबन्ध तथा 
कार्यवाहन की भारी कुशलता प्राप्त कर ली है 

( ४ ) भारत सरकार ने, इनके विदेशी संस्था होते हुए भी, इन पर कभी भी 
किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं । वास्तविकता यह है कि बहुत वार तो परोक्ष 
रुप में सरकार ने इनको सहायता भी दी है । 

(५ ) भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशियों के हाथ में है, जो 
प्रपना सभी व्यवसाय इन विदेशी संस्थाओं को सौंपते हैं और ग्न्य व्यापारियों को भी 
ऐसा ही करने का प्रोत्साहन देते हैं। 


विनिमय बेंकों के कार्यवाहन की आलोचना--- 


भारत में कुछ ऐसी विदेशी बेंकों का रहता जिनके हाथ में विदेशी विनिमय 
बिल व्यवसाय का एकाधिकार हो, भारतीय बेकिंग प्रणाली का एक गम्भीर दोष है इन 
बेंकों के विरुद्ध बहत सी शिकायतें निम्न प्रकार हैं : 


( १ ) इन बेंकों की व्यवसायिक विधि इस प्रकार की रही है कि भारत के 
विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध लन्दन मुद्रा वाजार के अल्पकालीन 
कोषों द्वारा होता रहा है | कीन्‍ज ने बहुत पहले ही यह चेतावनी दी 
थी कि भारत की वित्तोय व्यवस्था के लिए यह भय से खाली न था, 
परन्तु हाल में यह स्थिति काफी वदल गई है। विनिमय बेकों ने भारत 
में भी काफी निक्ष प प्राप्त कर लिए हैं और झ्रव इस घन से वे अपना 
कार्य चलाती हैं। 

( २ ) भारतीय विदेशी व्यापार में भारतीयों का हिस्सा केवल १५०२००८ 
है। इसका प्रमुख कारण विनिमय बेकों की भारत विरोघी नीति 
बताया जाता है। केन्द्रीय बेंकिंग जाँच समिति के सम्मुख बहुत सी 
व्यायार संस्थाओं ने बताया था कि विनिमय बेंक विदेशियों को भार- 
तीय व्यापार-ग्रहों की आथिक स्थिति का भूठा और असनन्‍्तोषजनक 
हवाला देती हैं, वे भारतीय निर्यात व्यापारियों को 8), 6. बिलों की 
वे सुविधाएं नहीं देती हैं जो योरोपियनों को दी जाती हैं और साख- 
पत्र खोलने से पहले भारतीय आयात फर्मों को माल की कीमत का 
१५ से लेकर २०९०५ तक जमा करने पर बाध्य करती हैं । 

( ३ ) विनिमय बेंके भारतीय बीमा कम्पनियों, जलयान कम्पनियों तथा 
दलालों के साथ भेद-भाव करती हैं। ये बहुधा यह अनुरोध करती हैं 
कि उनके भारतीय ग्राहक सभी कार्यों के लिये विदेश्ञी सेवाग्रों का 
उपयोग करें। 

(४ ) इन बेंकों में ऊपर की श्रेणी के सभी कर्मचारी विदेशी होते हैं और 
इन्होंने भारतवासियों के शिक्षण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है । 


(५ ) पृजी का प्रचुरता तथा लन्दन मुद्रा-बाजार के निकट सम्बन्धों के कारण 
भारतीय मौद्रिक अ्रधिकारी इन पर ठीक-ठीक नियन्त्रण रखने में अस- 
फल रहते हैं। इन बेंकों को भारत-विरोधी नीति राष्ट्रीय हितों को 
भारी हाति पहुँचा सकती है । 

(६ ) विनिमय बैंक भारतीय व्यापार बेंकों की भारी प्रतियोगी हैं । वे प्रधिक 
ब्याज देकर निक्ष पों को आकषित करती हैं और कुछ समय पहले तक 
तो कोई ऐसा नियम भी नथा जिसके द्वारा इन बैंकों के भारतीय 
निक्षे पदाताओं के हितों की रक्षा हो सकती | भारतीय व्यवसायी 
इनकी नीति को भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं । 

(७ ) विनिमय बेंक संघ के नियमों और उसकी काय॑वाहियों को गुप्त रखा 
जाता है । भारतीय व्यापारियों से न तो इस सम्बन्ध में सलाह ली 
जाती है और न उन्हें सूचना दी जाती है। 

( ८ ) विनिमय समभौतों के पूरा होने में देर होने पर अनुचित रूप में ऊँचा 
हर्जाना लिया जाता है । 

( ६ ) दिन प्रति दिन के प्रत्येक व्यवसाय में भारतीय व्यापारियों के साथ 
भेद-भाव किया जाता है। 

( १० ) यह कहा जाता है कि इन बेंकों ने भारतीय पूंजी को विदेशी औद्यो- 
गिक व्यवसायों तथा परम प्रतिभूतियों को ओर हस्तान्तरित करने 
का बराबर प्रयत्न किया है । 

( ११ ) ये बेके उन देशों की सुक्रश्नों को बदलने के लिये बहुत अधिक कमी- 
दन लेती हैं जिनकी बेंकों की शाखाएं भारत में नहीं हैं और भव्य 
विदेशी बैंकों को भारत में आने से रोकती हैं । 

( १२ ) इन बैंकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने सदा ही भार- 
तीय हितों और दृष्टिकोण का विरोध किया है और विदेशों में 
भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न किया है। 


दोषों को दूर करते के उपाय-- 


विनिमय बेकों के उपरोक्त दोषों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इनके 
कार्यों पर नियन्त्रण रखने की भारी आवश्यकता है । सन्‌ १६३१ की केन्द्रीय बेकिंग 
जाँच समिति ने यह सिफारिश की थी कि विनिमय बेंकों को अनुज्ञापन लेने के लिए 
बाध्य किया जाय, जो एक सीमित काल के लिए हों और ऐसी शर्तों पर फिर से दिये 
जायें कि भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयाँ दूर हो सकें और ये बेंक भारत में अपनी 
लेन-देत का वाषिक विवरण देती रहें। 


सत्‌ १६४६ के विधान को भ्रन्य बैंकों की भाँति विनिमय बैंकों पर भी लागू किया 
गया है ।इनके लिए भी रिजव॑ बेंक से अनुज्ञापन प्राप्त करना आवश्यक होता है भर 


[/ 


विभिन्न प्रकार के विवरण तथा रिपोर्ट भेजना अनिवाय॑ है । भारत के बाहर स्थापित 
होते वाली सभी वेंकिंग कम्पनियों को कम्र से कम १५ लाख रुपये की परिद्तत्त पू जी 
रखनी पड़ती है और यदि उनकी शञाखाए कलकत्ते अथवा बम्पई सें हैं तो २० लाख 
स्पए की परिदत्त पृ जी आवश्यक है तथा यह राशि नकदी तथा स्वीकृत प्रतिभतियों 
के रूप में रिजव बेंक में जमा करनी पड़ती है। सन्‌ १६४६ के विधान की विस्तृत 
व्यवस्थाए एक पीछे के अ्रध्याय में दी जा चुकी हैं । विनिमय बैंकों को अपनी समय 
तथा मांग देनों का का ७५९८ ऐसे आदेयों में रखना पड़ता है जो भारत में स्थित हों। 
इन वैधानिक व्यवस्थाओ्रों से काफी लाभ की आशा है । 

भारत में सबसे बड़ी श्रावश्यवता इस बात की है कि भारतीय विदेशी विनिमय 
बैंक खोली जायें। आरम्भ में शायद यह उपयुक्त होगा कि अच्छी भारतीय बंक विदेशों 
पे सम्बन्ध कायम करें, जिससे कि विदेश्षों में श्ञाख ए खोलने का भारी व्यय बच जाय | 
प्रभी तक भारतीय बेंकों ने विदेशी विनिमय व्यवसाय से अलग ही रहने का प्रयत्न 
किया है। इससे भारत को झ्राय की हानि तो हुई है, परन्तु साथ ही उम्त विदेशी 
व्यापार में कठिनाइयाँ भी बहुत सहनी पड़ती हैं। यह एक आद्याजनक बात है कि 
हाल में भारतीय बेंकों ने इस दिला में प्रयत्न किया है । सन्‌ १६५१ के अन्त में भार- 
तीय बेकों की विदेशों में १९ शाखाएँ तथा १६ कार्यालय थे । अप्रल सन्‌ १६४२ में 
इन विदेशो कार्यालयों की कुल देन १०१ करोड़ रुपया थी। सन्‌ १६५४ में इनकी 
संस्या तो १६ ही रही थी, परन्तु इनकी कुल देन १७८ करोड़ रुपये तक पहुँच गई 
थी। सन्‌ १६५६-५७ में इतकी संख्या १७ थी और कुल जमा १८६१३४ करोड़ 
रपया । नए विधान के अनुसार भ्रव विदेशी विनिमय बैंक को अपनी लेन का ७ ५०, 
ग्रादेयों के रूप में भारत में रखना पड़ता है। 


विनिमय बैंकों की वर्तमान स्थिति-- 

सन्‌ १६५६ में भारत में कुल १५ विनिमय बेंक थीं, जिनको ६३ शाखाए 
देश भर में फैली हुई थीं। इन बेंकों का प्रारम्भन विदेशों में हुआ है। भूतकाल में इन 
पर भारतीय बेंकिंग संविधान की व्यवस्थायें लागू नहीं होती थीं, परन्तु नवीन बेंकिंग 
नियमों में रिजव॑ बैंक को इनके कार्यों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार दिया गया 
है। इन बेंकों की अधिकांश शाखाए बड़े-बड़े नगरों में स्थित हैं। इस समय ६३ 
शास्रा्रों में से २० कलकत्त , १५ बम्बई, १० दिल्‍ली और १० मद्रास में है। विनिमय 
बैंक भारत में निक्षेपों को जमा करने और देश में आतन्तरिक व्यापार की वित्त व्यवस्था 
का भी काम करती हैं । माच॑ सन्‌ १६५६ में इतकी जमा देन १६० करोड़ रुपया 
थी, जबकि उसी समय भारत में इनके ऋणों और अ्रग्रिमों की कुन राधि १६२ करोड़ 
सवा थी। अगले वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६५६-५७ में इनकी कुल जमा घट कर १८७ 
करोड़ रुपया रह गई थी, जो सन्‌ १६५७-४८ में बढ़कर २०४ करोड़ रुपये तक पहुँच 
गई, यद्यपि इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। निम्न तालिका इनकी प्रगति 
की स्थिति दिखाती है “--- 


भारत में विदेशी विनिमय बेंकों की स्थिति 
( करोड़ रुपयों में ) 
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सही स्थिति का पता लगाने के लिए यह जनना आवश्यक है कि स्वतन्त्रता के 
पदचात्‌ भी विदेशी विनिमय बेंकों के व्यवसाय में शिथिलता का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर 
नहीं होता है, यद्यपि ये सभी बैंक विदेशी संस्थाएं हैं। ऐसी बेंकों की संख्या लगभग 
स्थिर रही है। सन्‌ १६२० में यह १५ थीं झ्लौर अरब १७ हैं। इनकी कुल जमा सन्‌ 
१६२० में केवल ७५ करोड़ रुपया थी, जो सन्‌ १६४० में ८५५ करोड़ रुपया हो गई 
थी । किन्तु युद्धकाल में इसमें तेजी के साथ वृद्धि हुई और सन्‌ १६४८ में यह १६० 
करोड़ रुपये तक पहुँच गई। तत्पशचात्‌ यह बराबर बढ़ रही है और सन्‌ १६५७ में 
२०४ करोड़ रुपये तक आ गई थी । ऋण, अग्निम तथा बिल अपहरण की राशि पहले 
घटती हुई दिखाई पड़ती है। सन्‌ १६४० में यह २१० करोड़ रुपया थी, जो युद्धकाल 
में घटते-घटते सन्‌ १६४८ में ११४ करोड़ रुपये पर झा गई थी । उसके पश्चात्‌ यह 
फिर बरावर बढ़ती गई है और सन्‌ १६५६ में ' लगभग २०२ करोड़ रुपया थी और 
सन्‌ १६५७ में १६४ करोड़ रुपया । विनिमय बेंकों के कार्यालयों की संख्या सन्‌ १६५४२ 
से लगभग बराबर सी रही है। उपरोक्त वर्ष में यह ६८ थी, जो सन्‌ १६५४ में घट 
कर ६६ रह गई थी। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६५८ तक यह ६७ रही है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि पिछले कुछ वर्षों से इन बेंकों ने भी अपने आझ्ादेयों की तरलता को बढ़ाने का 
प्रयत्त किया है। इनकी याचना राशि की मात्रा का निरन्तर विस्तार होता हुआ्ना प्रतीत 
होता है (# 
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अब कै 


देश में भारतीय विनिमय बेंक क्यों नहीं हैं ?-- 

यह श्र॒इन बड़ा ही स्वाभाविक है कि भारतीय विनिमय बैक स्थापित क्यों नहीं 
हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि आन्तरिक व्यापार के वित्त प्रबन्धन में विदेशी व्यापार 
की तुलना में लाभ अधिक रहता है । यही कारण है कि भारतीय सम्मिलित पृ जी बंक 
प्रपोने कोपों की सीमितता के कारण उसी पर सन्‍्तोपष कर लेती हैं। विदेशी व्यापार 
सम्बन्धी बिलों में रपया तीन मास से भी अधिक काल के लिए फुँस जाता है, जो इन 
बेकों के लिए काफी अ्सुविधाजनक हो जाता है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह याद रखता 
प्रावश्यक है कि भारतीय सम्मिलित पूजी बेंक अपने फालतू घन कोया तो सरकारी 
प्रतिभृतियों में लगा देती हैं या उन्हें रिजव॑ बैंक में जमा कर देती हैं। यदि यह 
धन इसके विपरीत विदेशी व्यापार के वित्त प्रबन्ध में लगाया जाय तो लाभ अधि कहो 
सकता है। 

इसी प्रकार बहुत बार यह भी कहा जाता है कि भारत में विदेशी विनिमय 
व्यवसाय के संचालन के लिए पर्याप्त निपुणा तथा योग्य कर्मचारियों की कमी है । यह 
तक भी बहुत सारयुक्त प्रतीत नहीं होता है । इम्पीरियल बैंक के गवर्नर ने केन्द्रीय 
बेंकिंग जाँच समिति के समक्ष अपने बयान में कहा था कि आवश्यक कर्मचारियों को 
तो कभी भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है ॥ 

विगत वर्षों में भारतीय सम्मिलित पृ.जी बेंकों ने अधिक अ्रंश्न तक विदेशी 
विनिमय व्यवसाय में हिस्सा लेने की चेष्टा की है। अ्रधिक बेंकों ने विदेश्षों में शाखाएँ 
सोलने ग्रथवा अभिकर्त्ता नियुक्त करने का प्रयत्न किया है। सन्‌ १६५४ में भारतीय 
बैंकों की विदेशी शाखाओं की संख्या १०७ तक पहुँच गई थी । 


भारतीय बेंकों का विदेशों में व्यवसाय--- 


भारतीय सम्मिलित पूजी बेंकों द्वारा विदेशी विनिमय व्यवसाय आरम्भ करने 
में जाग में प्रमुख रुकावट विदेश्षों में शाखाएं खोलने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने 
की कठिनाई रही है। इस सम्बन्ध में ग्रनेक राजनीतिक और चलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ 
पंदा होती हैं । विदेशी शाखा तभी कोपों को श्राकपषित कर सकती हैं जबकि उसे 
बहुमात्रा में पू जी, अनुभव और सम्मान के लाभ प्राप्त हों। पाकिस्तान के निर्माण के 
पश्चात्‌ बहुत सी भारतीय बेंकों की वे शाखाएं जो उन क्षेत्रों में थीं जो पाकिस्तान में 
तम्मिलित किए गए हैं, विदेशी शाखाएँ बन गई हैं । सन्‌ १६४६ में अनुसूचित बेंकों 
की विदेशी शाखाओ्रों की संख्या ६२८ थी, जो सत्‌ १६५४ में केवल १०७ रह गई थी । 
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गैर अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाश्रों में भी कमी हुई है । इस समय कुल विदेशी 
शाखाओं में से ६६ अकेले पाकिस्तान में हैं। इनके अ्रतिरिक्त बर्मा में ६, मलाया में 
१२, ब्रिटेन में ५ और ब्रिटिश पूर्वी श्रफ्रीका में ७ शाखाए' हैं। विदेशी शाखाएँ 
ग्रधिकतर पाँच बड़ी-बड़ी बंकों, अर्थात्‌ बेंक श्रॉफ बड़ौदा, दी इष्डियन ओवरसीज देंक 
(7796 ॥70970 (0०एश४6४5 35870), दी अपर कलकत्ता बेंक, दी बेंक ऑफ 
इण्डिया और स्टेट बेंक श्रॉफ इण्डिया की ही हैं । 

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाश्रों को देखने पे 
पता चलता है कि इन शाखाओं में कुल देन के अनुपात में भारतीय शाखाश्रों की तुलना 
में ग्रधिक बड़े नकद कोष रखे जाते हैं। इसका प्रमुख कारण शायद यह है कि एक 
श्रोर तो सम्मान प्राप्त करने का प्रयस्न किया जा रहा है और दूसरी ओर आरस्म में 
सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विभाजन के पश्चात्‌ देश की बेंकों ने 
विदेशी व्यवसाय बढ़ाने का प्रयत्न किया है, परन्तु भ्रभी विदेशी विनिमय व्यवसाय में 
वे बहुत पीछे हैं। 
नये विधान में विनिमय बैंकों का नियन्त्रण-- 


सन्‌ १६४६ के विधान के लागू हो जाने के पश्चात्‌ विनिमय बेंकों पर रिजव॑ 
बेंक का नियन्त्रण काफी हद तक स्थापित हो चुका है। इस नियम में भारतीय हितों 
की रक्षा के लिए इन बेंकों पर निम्न प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ;--- 

( १ ) जिन केंकों का प्रारम्भभ भारत से बाहर हुआ है उन्हें कम से कम १३ 
लाख रुपया रिजवं बेंक में जमा के रूप में रखना पड़ता है और यदि उत्तकी शाख्राएं 
कलकत्ता अथवा बम्बई में भी हैं तो कम से कम २० लाख रुपया रखना होता है। 

( २) यदि ऐसी बँक भारत में व्यवसाय बन्द करती है तो रिजवं बेंक में 
जमा की राशि पर बेक के लेनदारों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जायगी । 

(३ ) प्रत्येक तृतीय मास के अ्रन्तिम दिन पर किसी भी ऐसी बेंक के भारत 
में स्थित आदेय उसकी माँग तथा समय देन के मूल्य के ७५९, से कम्त नहीं होने 
चाहिए । 

(४ ) प्रत्येक वर्ष के अ्रन्त में इन बैंकों को भारतीय व्यवसाय का अपना- 
अपना चिट्ठा ओर लाभ-हानि लेखा बनाना पड़ता है। इस चिट्ठु का प्रकाशन और समु- 
चित अंकेक्षण होता है । 
उपसंहा २-- 

विनिमय बेंकों का मुख्य व्यवसाय भारत के विदेशी व्यापार का वित्तीय प्रबन्ध 
है ।देश की सभी विदेशी बेक विदेशी संस्थायें हैं । वे विदेशी चलतनों में बिलों को 
खरीदती हैं श्रोर जहाजी रसीदों तथा अन्य पत्रों की आड़ पर ऋण देती हैं। ये बेंक 
देश के आत्तरिक व्यापार में भी हाथ बँटाती हैं, विशेषतया निर्यात और आयात के 
मालों को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में। विगत वर्षों में इन बेंकों ने 
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देश में अपने व्यवसाय के विस्तार का वरावर प्रयत्व किया है। इन्होंने सेव्रिग और 
चानू खातों पर निक्षेप स्वीकार करना भी आरम्भ कर दिया है और आझत्तरिक्र व्यापार 
के प्रथ॑-प्रबन्ध में अधिक दिलचस्पी दिखाई है। सन्‌ १६४४६ के बेकिंग कम्पतीज अधि- 
तियम के अनुसार इन बेंकों को अपनी देव का ७५० आदेयों के रूप में भारत में 
रखना आवश्यक है, अतः इनके द्वारा देश के आन्तरिक व्यवसाय में अधिक हिस्सा लेने 
की प्रवृत्ति बराबर बढ़ रही है। भारत में ऐसी बक्कों का प्रारम्भ सन्‌ १८४४३ से हुम्ना 
है। यही विदेशी व्यापार और वारिज्य की महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ हैं । 
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मदण्माााा 


अध्याय ३६ ही 
भारत में देशी बेंकर 


([प्रवांइडढा०प३ ठिग्मोंडछ8 | घी) 





परिभाषा--- 


भारतीय मुद्रा बाजार में देशी बेकरों तथा महाजनों का भारी महत्त्व है। भारतीय 
केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति के अनुसार देशी बेकर अ्रथवा बेंक वह व्यक्ति या निजी 
फर्म है जो निक्षेपों को स्वीकार करने, हुण्डियों में व्यवसाय करने अ्रथवा ऋण देने का 
कार्य करे। देश के विभिन्न भागों में इनके अलग-अलग नाम हैं। बल्ञाल में इन्हें महा- 
जन कहा जाता है, उत्तर-प्रदेश में साहुकार, पंजाब में खत्री, बम्बई में सर्राफ, माखाह 
में सेठ, मद्रास में चेट्टी, इत्यादि, परन्तु एक देशी बेंकर तथा साहुकार (१/०॥6ए 
[07667) में यह महत्त्वपूर्णा अन्तर होता है कि बेंकर निक्षेपों को स्वीकार करता है, 
परन्तु साहकार ऐसा नहीं करता है । इनकी बेकिंग सुविधाएं देश को बड़े लम्बे काल से 
प्राप्त हैं और सभी प्रकार के परिवर्तंत हो जाने पर भी, इस समय भी देश के आधिक 
जीवन में इनका भारी महत्त्व है। छोटे-छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों और देश के 
आन्तरिक व्यापार तथा कृषि वित्त में श्रभी तक आधुनिक बेंक इनके महत्त्व को कम 
नहीं कर पाई हैं । 

- देशी बेंक और आधुनिक बेंकों में अन्तर-- 

देशी बेंक आधुनिक बेकों से अ्रनेक प्रकार भिन्न होती हैं :--- 

( १) आधुनिक बेंकों की तुलना में देशी बेंक निक्षपों द्वारा अपनी पूंजी का 
एक बड़ा ही तुच्छ भाग प्राप्त करती हैं और अंश पूजी द्वारा तो यह कुछ भी घन एडइ- 
त्रित नहीं करती हैं । 

( २ ) देशी बेकिंग प्रणाली में धनादेशों का चलन नहीं है, सभी भुगताव 
नकदी में किये जाते हैं । 

( ३ ) देशी बेंकर बेकिंग व्यवसाय के साथ-साथ व्यापार आदि अन्य व्यवसाव 
भी करते हैं । 

(४ ) देशी बेकर ग्रचल सम्पत्ति की आड़ पर भी ऋण दे-देते हैं और इनके 
ऋण दीघंकालीन भी होते हैं, यद्यपि इनकी ब्याज की दरें आधुनिक बेंकों की तुलगा 
में काफी ऊची होती हैं। 

(५) ये बेंक व्यापार बेंकों ओर औद्योगिक बेंकों की भाँति दीघ॑कालीन तथा 
अ्ल्पकालीन ऋणों में भेद नहीं करती हैं भौर दोनों प्रकार के ऋण एक साथ देती हैं। 
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(६ ) इन बेंकरों पर सन्‌ १६९४६ के विधान की व्यवस्थाएं लागू नहीं होती 
हैं ग्रोर इतका विदेशी व्यापार से लगभग कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है । 

(७ ) इनकी कार्य-विधि अलग होती है ओर इनका कार्य राघारणतपा प्रादे- 
शिक भाषाओं में होता है । 
देशी बेंकरों के कार्य-- 


देशी बेंकरों के कार्यों को हम दो भागों में बांठ सकते हैं, प्र्थात्‌ बेकिंग 
व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य तथा अन्य प्रकार के कार्य । प्रथम प्रकार के कार्य निम्न 
प्रकार हैं :--- 

( १ ) निक्ष पों का स्वीकार करना--ये बेंकर माँग पर तुरन्त झोघनीय 
निक्षेपों अथवा ऐसी निक्षपों को स्वीकार करते हैं जो एक निश्चित काल पीछे झोघ- 
नीय हों | साधारणुतया इनकी ब्याज की दर आधुनिक बेंकों की निल्लेष दर से ऊँची 
रहती है, परत्तु बम्बई की कुछ संस्थात्रों को छोड़कर ये चैक द्वारा शोषन नहीं 
करती हैं । 

(२) ऋणों का देता--यह देशी वेंकरों और साहुकारों का सबसे महत्त्व- 
पूर्ण काय है। इस सम्बन्ध में ये संस्थायें लगभग सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार 
करती हैं, जिनमें ऋण लेने वाले की व्यक्तिगत जमानत भी सम्मिलित है । अच्छी 
प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर ६०% से लेकर १८० तक होती है, परन्तु अपर्याप्त 
प्रतिभूतियों ग्रथवा किद्तों पर चुकाये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर कभी-कभी 
४४%, तक होती है। ये संस्थायें कृषि, उद्योग तथा व्यापार का काम करती हैं । 
साहुकार भूमि, फसल, जेवरात श्रादि की प्रतिभूतियों पर ऋण देते हैँ । कुछ ऋण 
वस्तुओ्रों अथवा भाल के रूप में भी दिये जाते हैं और वसूल भी माल में ही किये जाते 
हैं। इसी प्रकार कारीगर के इस वायदे पर कि वे तैयार माल को उन्हीं के हाथ बेचेंगे, 
ऋणा दे दिए जाते हैं । कभी-कभी «ये ऋण कच्चे मालों श्र अन्य आवश्यक सामानों 
के रूप में भी दिये जाते हैं। बड़े-बड़े उद्योगों के पास निश्नेप जमा करके उनका अर्थ॑- 
प्रबन्ध किया जाता है, परन्तु गोदामों में रखें हुए माल की आ्राड़ पर देशी बेंकर ऋण 
नहीं देते हैं । 

(३ ) हुण्डियों का व्यवसाय--देगी बेंकर विभिन्न प्रकार की हुण्बियों की 
निकासी, उनके क्रय-विक्रय तथा उनके भुनाने का कार्य करते हैं । 

देशी बैकरों तथा साहुकारों के गर बेंकिग व्यवसायों में व्यापार तथा दुकान- 
दारी का सबसे अधिक महत्त्व है । आधुनिक बैंकों की प्रतियोगिता के कारण बेकिंग 
व्यवसाय में जो हानि हुई है उसकी कमी इन्होंने गैर-बेंकिंग व्यवसायों को बढ़ा कर पूरी 
की है । इसके अभ्रतिरिक्त यह सद॒टा व्यवसाय में भाग लेते हैं और व्यापार फर्मों के प्रभि- 
कर्ता के रूप में काय॑ करते हैं । व्यापार बैंकों के साथ भो इनका सम्बन्ध रहता है। 
वैसे तो ये संस्थाएं साघारणतया अपनी तथा अपने कुृद्॒म्ब के सदस्यों और रिब्तेदारों की 


पुजों से काम चलाती हैं परन्तु आवश्यकता पड़ने पर व्यापार बेकों से ऋण भी लेती 
हैं और कभी-कभी अपने फालतू कोषों को उनमें जमा भी करती हैं, परन्तु आधुनिक 
बेंक केवल ऐसे साहुकारों तथा देशी बेंकरों को ऋण देती हैं जो उनकी स्वीकृत सूची 
पर होते हैं । ऐसी ही संस्थाग्रों को अग्नरिम तथा डिस्काउन्ट सुविधाएं भी दी जाती 
हैं । इनकी हुन्डियाँ व्यापार बेंकों द्वारा भुनाई जाती हैं और स्टेट बेंक तथा हाल में 
रिजव॑ बेंक उनकी हुन्डियों को फिर से भुनाने का भी कार्य करती हैं। आधुनिक 
बैंक इन्हें विप्र प (र२6777700(8708) सुविधाएं भी प्रदान करती हैं । 

इनके दोष-- 

इस प्रणाली के दोष कई प्रकार के हैं ;--- 

(१ ) ये संस्थाएं बेकिंग व्यवसाय के साथ साथ और भी श्रनेक प्रकार के 
व्यवसाय करती हैं, जो बेंक के रूप में इनकी उपयोगिता को कम कर देते हैं और 
विशेष समस्याएँ उत्पन्न करते हैं । 

(२ ) इनके ब्याज की दरें बहुत ऊँची होती हैं । 

( ३ ) इनके पास कोषों की कमी है, क्योंकि इनका निक्षेप व्यवस्ताय बहुत 
ही सीमित है । इसी कारण हुन्डियों का व्यवसाय भी ये कम अंश तक हो कर 
पाते हैं । 

(४ ) इनकी कार्य-विधियों में भारी भिन्नता है और ये साधारणतया पर- 
म्परागत आ्राधारों पर काम करते हैं ।॥ इसके कारण इनके निरीक्षण और पअकेक्षण 
का कार्य बहुत कठिन है । 

(५) ये समुचित बेंकिंग सिद्धान्तों पर कार्य॑ नहीं करते हैं और बहुधा ग्रप- 
याँत्त प्रतिभूतियों पर ऋण देकर जोखिम के श्रंश को बढ़ाते हैं 

(६) इनमें पारस्परिक सहयोग का श्रभाव है, आधुनिक बेंकों के साथ भी इनकी 
प्रतियोगिता चलती आ रही है । 

(७ ) ये अपने लेखों और विवरण-पत्रों को प्रकाशित नहीं करते हैं । 

(८ ) अन्त में, साहुकारों की कार्य-विधि साधारणतया धोखेबाजी और 
प्रनुचित व्यवहारों से भरी रहती है | अनेक प्रकार की कटौतियाँ, ऋण की मात्रा को 
बढ़ाकर लिखना, रसीद न देता आदि इनके भारी दोष हैं। ऐसा कहा जाता है कि 
ये अपने ऋणी को ऋण से मुक्त होने का भ्रवसर ही कम देते हैं। 

उपरोक्त दोषों के कारण हाल के वर्षों में इन्हें व्यवसाय की काफी हानि हुईं 
है। आधुनिक बेंकों की निरन्तर प्रतियोगिता ने भी इन्हें गैर-बेंकिग व्यवसाय को 
प्रधिक अंश तक ग्रहण करने पर बाध्य किया है। साथ ही, रूढ़िवादी प्रथाओं नेभी 
इनके व्यवसाय को काफी चौपट किया है । 
सुधार के सुझाव-- 


सुधार की तीन दिशाओं में भारी श्रावश्यकता है ः--( १ ) कार्य-विधि में 
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सुधार, (२) आर्थिक स्थिति में सुधार और (३) प्रनुचित व्यवहारों का अ्रन्त । लगभग 
सभी बेकिंग जाँच समितियों ने यह स्वीकार किया है कि इन संस्थाओं को सेवाएँ 
काफी महत्त्वपूर्ण हैं और इनका अन्त कर देना उचित न होगा, परन्तु इनके कार्य- 
बाहन में सुधार की भारी आवश्यकता है। सुधार के सुझाव निम्त प्रकार हैं :--- 


( १ ) ऐसी संस्थाश्रों के सट्रा और व्यायार व्यवसायों पर प्रतिवन्ध लगाकर 
उनका सम्बन्ध रिजव बेंक से स्थापित किया जाय, जिससे कि उन 
क्षेत्रों को भी समुचित बेकिंग सेवाए' उपलब्ध हो जाएँ जहाँ उनका 
अभाव है। इस सम्बन्ध में पूंजी, निक्षेप, कार्यवाहन आदि के 
सम्बन्ध में उपयुक्त नियम बना कर इन्हें श्रग्रिम, विप्रेष तथा पुन- 
अपहरण (॥१८080007#70) की सुविधाएं दी जाये । 

(२ ) ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यापार बेंके इनकी हुन्डियों का 
स्वतन्त्रतापबक अपहरण करती रहें । हि 

(३ ) स्टेट बेंक तथा रिजवं बेंक द्वारा समुचित शर्तों पर इन्हें वहीं विज्रष 
सुविधाए दी जायें जो भ्रव्य बेंकों को प्राप्त हैं । 

( ४ ) कार्य-विधि में आवश्यक सुधार करके इन्हें प्राधुनिक आधार पर संग- 
ठित किया जाए और इनके अंकेज्षण तथा नियन्त्रण की भी समुचित 
व्यवस्था की जाय । 

(५ ) अनुज्ञापित बेक्नों की स्थापना, विलय तथा देथी बेंकरों के संत्र बना 
कर इनकी कुशलता बढ़ाई जाय और पारस्परिक डाह को समाप्त 
किया जाय । 

( ६ ) बिल व्यवसाय को इन बैंकों का महत्त्वपूर्ण कार्य समा जाय और 
इन्हें असीमित उत्तरदायित्त्व आधार पर संगठित किया जाय । 

(७ ) साहुकारों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार विधान बनाये 
जाये कि उनके अनुचित व्यवहारों का अन्त हो और ब्याज की दरों 
में कमी हो । छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख का 
विकास इस सम्बन्ध में लाभदायक हो सकता है। विभिन्न राज्य सर- 
कारों ने ऋणी वर्गों की रक्षा के लिए जो नियम बनाए हैं उनका 
कार्य-वाहन सन्‍्तोषजनक नहीं है। यह कमी दूर होनी चाहिए । साहू- 
कारों के हिसाब-किताब की जाँच की भारी आवश्यकता है, जिससे कि 
उनके अ्रनुचित व्यवहार कम हो जायें । 

देशी बेंकर और रिजव॑ बेंक-- 

देशी बैंकर ग्रामीरा क्षेत्रों की लगभग समस्त मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
करते हैं और नगर क्षेत्रों में भी उनका काफी महत्त्व हैं। इस कारण यह आवश्यक 
है कि उनका आधुनिक बेंकिंग प्रशाली से समुचित सस्वन्ध रहे । इस समय रिजव॑ बैंक 
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का इन पर लगभग कुछ भी प्रभाव नहीं है और उसकी किसी भी नीति का इन पर 
असर नहीं पड़ता है। केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति की सिफारिशों के आधार प्र सन्‌ 
१६३७ में रिजव॑ बेंक ने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार कुछ निश्चित 


शर्तों पर देशी बेंकर रिजवं बेंक की स्वीकृत सूची में सम्मिलित किये जा सकते हूँ । 
ये शर्तें निम्त प्रकार हैं :--- 


( १ ) कैवल ऐसे देशी बेंकरों को रिजव॑ बेंक की सूची में सम्मिलित किया 
जा सकता है जो कम से कम दो लाख रुपये से व्यवसाय करते हों 
ओर ४५ वर्ष में उसे ५ लाख रुपये तक बढ़ाने को तैयार हों। 

( २ ) ऐसी बैंकों को सभी प्रकार के गैर-बेंकिंग व्यवसाय बन्द करने होंगे। 

( ३ ) ऐसे बेंकर अपने लेखों को एक निश्चित रूप में रखें, उनका अंकेक्षण 
करायें शोर रिजव॑ बेंक को निरीक्षण का अधिकार दें ॥ 

( ४ ) ये रिजव॑ बेंक को समय-समय पर आवश्यक विवरण भेजते रहें और 

. भ्पने विवरणा-पत्रों को प्रकाशित करें । 

( ५ ) जो देशी बेंकर उपरोक्त व्यवस्थां के श्रन्तगंत रिजव॑ बैंक से सुविधाएँ 
प्राप्त करने के अ्रधिकारी नहीं हैं वे भी अपने संघ बनाकर ये सुविधाएँ 
प्राप्त कर सकते हैं । 

बदले में रिजवं बेंक ने देशी बेंकरों को अ्रग्रिम, विप्रेष तथा बिलों के भुनाने के 

सम्बन्ध में वही सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की है, जो भ्रन्य बेंकों को प्राप्त हैं, 
परन्तु देशी बेंकरों ने उपरोक्त सुझावों तथा शर्तों को उपयुक्त नहीं समझा है, जिसके 
कारण भारतीय बेंकिंग के देशी और आधुनिक अंगों के बीच झ्रावर्यक समचय स्थापित 
नहीं हो पाया है। वे वल ७ संस्थाओं ने ही रिजव॑ बेंक की सुविधाओं का लाभ उठाने 
का प्रयत्न किया है | सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देशी बैंकर अपने लाभदायक व्या- 
पार व्यवसाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं | रिजव॑ बेंक के राष्ट्रीयकरण के 
पदचातु उसके द्वारा एक बार फिर इस दिश्षा में प्रयत्न किया गया है और समस्त 
ग्रामीण वित्त व्यवस्था की इस दृष्टिकोश से जाँच भी की गई है। ऐसी आशा की 
जाती है कि भविष्य में ऐसी योजना बनाई जायगी जिसमें इन संस्थाग्रों का भ्रधिक 
सप्रभाविक उपयोग हो सकेगा । स्मरण रहे कि सन्‌ १६४६९ का विधान देशी बेंकरों 
तथा साहुकारों पर लागू नहीं होता है। यदि ये संस्थाएँ अपने नाम के साथ बेंक 
प्रथवा बेंकर शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं तो इस विधान के अनुसार इनके कार्यों 
में भी कोई हस्तक्षेप रिजव॑ बेंक नहीं कर सकती है । 


देशी बेंकर तथा आधुनिक बेंकर का हृष्लिकोश-- 


कार्यों के दृष्टिकोण से दोनों प्रकार के बेकरों में कोई विशेष अच्तर नहीं होता 
है, क्योंकि दोनों ही बेकिंग सम्बन्धी कार्य करते हैं, परन्तु दोनों की कार्य-विधि में भारी 
श्रन्तर होता है। निम्न तालिका में दोनों का भेद दिखाया गया है ;--- 
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(१) ये बेंकर साधारणतया अपनी, अपने ' (१) ये साधारणतया सम्मिलित पूंजी 
परिवार की तथा अपने रिश्तेदारों कम्पनी के रूप में होते हैं भौर 

) 

। 


की पूजी से व्यवसाय करते हैं । अ्रंशों को बेच कर घन प्राप्त करते 


(२) ये साधारण निक्षेप अथवा जमाघन 
स्वीकार नहीं करते हैं यद्यपि कु 
देशी बेंकर जमा भी रखते हैं। । 


(२) निक्षेपों का प्राप्त करना इनका 
महत्त्वगृर्णा काये होता है। इनकी 
पृ जी का काफी बड़ा भाग जमा घन 








से प्राप्त होता है । 

(३) ये धनादेशों द्वारा भ्रुगतान नहीं करते | (३) इनमें धनादेशों का चलन होता है। 
हैं। लेन-देन साधारणतया नकदी में सभी प्रकार की लेन देन चैकों द्वारा 
ही किया जाता है ही की जाती है । 

(४) इनकी शाखायें नहीं होती हैं । (४) इनकी जाखायें द्‌र-दूर तक फैली रहती 


हैं। भारत में ज्ञाखा बेकिंग प्रणाली 
ही अ्रधिक प्रचलित है । 

(५) बेकिंग के साथ-साथ ये अन्य कारो- | (५) बेंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त ये अन्य 
बार भी करते हैं, जैसे--व्यापार, कार्य नहीं करते हैं.। 
उद्योग आदि। 

(६) जमानतों के सम्बन्ध में इनकी नीति (६) ये लगभग सभी ऋणों पर समुचित 
काफी उदार होती है । बहुत बार जमानत लेते हैं। इससे जोखिम का 
तो बिना जमानत के ही ऋण दे अंश कम हो जाता है और ब्याज 
दिये जाते हें ! जोखिम का अंश की दर भी नीची रहती है | 
झधिक रहता है और ब्याज की दर 
ऊंची रहती है । 

(७) इनके कारोबार का क्षेत्र बहुधां स्था- 
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(७) कारोबार का क्षेत्र विस्तृत होता है । 


नीय होता है और अधिकांश ऋण दूर-दूर॒ तक इनका व्यवसाय फैला 
कृषकों, छोटे-छोटे उत्पादकों तथा : . रहता है। इनके ग्राहकों में व्यापारी, 
कारीमरों को दिये जाते हैं। उद्योगपति आदि छोटे-बड़े सभी 


प्रकार के लोग रहते हैं । 
(८) अधिकांश देशी बेंकरों की पूंजी के , (८५) इनकी पूंजी के साधन देक्षी बेंकरों 
साधन सीमित होते हैं। ,... की तुलना में विज्ञाल हैं। 


! 
। 
। 
| 
[ 
| 
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देशी बेंकरों की उधार देने की रीतियाँ-- 

देशी बेकरों द्वारा उधार देने की अनेक रीतियाँ हैं । प्रमुख रीतियाँ सिम्न 
प्रकार हैं :- 

(१) प्रतिज्ञा-पत्र पर ऋण--जब ऋणी झौर साहकार के बीच ब्याज की 
- दर और ऋण की अन्य हर्तें तय हो जाती हैं तो साहुकार ऋण लेने वाले से एक्‌ 

प्रतिज्ञा-पत्र लिखा लेता है, जिसमें वह एक निश्चित अ्रवधि के पश्चात्‌ ब्याज और मूल- 

घन लौटाने का वायदा करता है। इस प्रतिज्ञा-पत्र पर ऋणी के शअ्रतिरिक्त दो और 
जमानती हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं और शर्त यह होती है कि ऋणी द्वारा रपया न 
लौटाने की दशा में वह जमानत देने वालों को लौदाना पड़ेगा । बहुत बार. प्रतिज्ञा-पत्र 
में यह भी लिखा लिया जाता है कि समय पर रुपया न लौठाने की दशा में ऊंची दर 
पर ब्याज लगाया जायगा। 

( २ ) रसीद अथवा टीप--इसमें प्रतिज्ञा-पत्र के स्थान पर ऋणी से केवल 
एक रसीद लिखवा ली जाती है, जिसमें ब्याज की दर भी लिखी रहती है । 


( ३ ) दस्तावेज और तमस्सुक--ये सरकारी स्टाम्प के कागजों पर लिखे 
जाते हैं। ऋणी एक निश्चित अ्रवधि के पश्चात्‌ मुलधनत को एक निरिचित ब्याज की 
दर के अनुसार लौटाने का वचन देता है। 


( ४ ) टिकट बही--इसमें ऋण की रकम लिख कर टिकट के ऊपर ऋणी 
के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं । ऋण के चुकाने की समय अ्रवधि तथा ब्याज की दर 
लिखी नहीं जाती है। वे आपसी बात-चीत द्वारा मौखिक तय कर ली जाती हैं । ऐसी 
बही को न्यायालयों में भी स्वीकार किया जाता है। 

( १ ) किद्त, बनज, अ्रथवा रेहती--इस प्रणाली में ऋण को किश्तों में 
चुकाने का वायदा लिया जाता है और पहली किश्त ऋण देते समय ही काठ ली 
जाती है। 

( ६ ) रूजही--यह भी एक प्रकार की किश्त प्रणाली है। ऋणी ३०) का 
उधार लेता है, जिसमें से २) रुपये पहली किह्त के रूप में तुरन्त काट लिए जाते हैं। 
बाकी २८) रुपये ऋणी को मिलते हैं, जो उन्हें १-१ रुपया करके ३० दिल में 
चुकाता है। 

.. (७) हाथ-उधार--ऐसे उधार में किसी प्रकार की लिखा-पढ़ी नहीं हि 
जाती है। बिना किसी लिखित पत्र के रुपया दे दिया जाता है, परन्तु कुछ दशाओओं में 
उधार लेने वालों से शपथ ले ली जाती है ॥ - 


(८ ) गिरवी--इसमें ऋण के लिये सोना, चाँदी, जेवरात अथवा अन्य 
गैमती वस्तुओं की आड़ ली जाती है। साधारणतया यह कोशिश की जाती है कि 
(तिभूति कीमत के | अथवा हूँ से अधिक ऋण के रूप में न दिया जाय । मु 

( ६ ) रेहन--इसे प्राधि (१/072926) भी कहते हैं। रेहन और गिरवी में 
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केबल इतना अन्तर होता है कि रेहन में भूमि, मकान आदि अचल सम्पत्ति ग्राड़ में ली 
जाती है और गिरवी में केवल चल सम्पत्ति । 

( १० ) माल में ऋण॒--किसानों को अनाज के रूप में ऋण दिये जा सकते 
हैं, जो फसल तैयार हो जाने पर सवाये ( १३ ) और उ्यौड़े ( १६ ) करके लौटागे 
जाते हैं । कारीगरों को कच्चे माल के रूप में ऋण दिया जाता है और उनसे एक 
निश्चित कीमत पर तैयार माल ऋणदाता के हाथ वेचने का वायदा ले लिया जाता है। 
देशी बेंकरों के विकास के सुझाव-- 

भारत में देशी बेकरों के महत्त्व को सभी ने स्वीकार किया है। देश के आन्त- 
रिक व्यापार तथा क्ृषि वित्त व्यवस्था में आज भी उनका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
लगभग ६०% प्रामीण साख की पूर्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। लगभग किसी भी 
समिति ने इनके समाप्त करने का सुझाव नहीं दिया है, यद्यपि सभी ने इसके सुधार 
पर जोर दिया है | सुधार की आवश्यकता तीन दिशाओं में श्रधिक है-- (<& ) इनकी 
काय-परणाली में सुधार, ( २ ) इनकी झ्राथिक स्थिति में सुधार और (३) इनके 
श्रनुचित कार्यों का अन्त । विकास के लिए निम्व सुझाव दिये जा सकते हैं :--- 

( १) इन बेकरों को सद्ठगा व्यवसाय में धन लगाने से रोका जाय । 

( २ ) इनका रिजव॑ बेकसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहना चाहिए । यहाँ पर यह कहना 
प्रनुपयुक्त न होगा कि रिजव॑ बेंक को इस बात पर अनुरोध नहीं करना चाहिए कि देशी 
बेंकर अ्रपने व्यापार कार्यों को छोड़ दें । 

( ३ ) इनके सम्मान को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वेकिग सुविधाएं बढ़ाने 
के लिए इन्हें उन सभी स्थानों पर जहाँ रिजव॑ बेंक और स्टेट बैंक को बझाखाएँ नहीं हैं 
उन संस्थाओं का अभिकर्त्ता नियुक्त किया जाय । 

( ४ ) उपयुक्त संशोधनों के साथ बेंकिग विधान की व्यवस्थाएं इन पर भी 
लागू होनी चाहिए । 

( ५ ) व्यापार बेंकों द्वारा इनकी हुण्डियों को भुनाने का काम करता चाहिए । 

( ६ ) रिजवं बेंक को चाहिए कि इन्हें श्राधुनिक रीतियों पर संगठित होने के 
लिए प्रेरित करे और इनके निरीक्षण तथां अ्रंकेक्षण का भार अपने ऊपर ले । 

( ७ ) इन बेंकरों को भी वही विप्रेष सुविधाएं मिलनी चाहिए जो गैर-अनु- 
सूचित बेंकों को प्राप्त हैं । 

( ८ ) इनका व्यवसाय भी श्रनुज्ञापित होना चाहिये । 

(६ ) इन बेकरों को बिलों की दलाली के व्यवसाय का विस्तार करने का 
प्रोत्साहन देना चाहिये, ताकि एक ओर तो देश में बिल बाजार की उन्नति हो और 
दूसरी श्रोर देशी बेकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो । 

( १० ) छोटी-छोटी संस्थाओ्रों का एकीकरण कराया जाय । 

(११ ) राज्य सरकारों को इनके अनुचित व्यवहारों को रोकने के लिये तियम 
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बनाते चाहिए । कुछ राज्यों ने ऐसे नियम बनाये भी हैं, परन्तु उनका समुचित कार्य 
रोपण नहीं हो पाया है । 

( १२ ) भ्रच्छे-अच्छे देशी बेंकरों को भी बेंकिंग संघों की सदस्यता प्राप्त करने 
का अवसर मिलना चाहिये । 
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अध्याय ७४० 
भारत में ग्राम्य वित्त 


(पफ्ठ रिप्ार्णो सिंपब्ा८७ 9 ००3) 








ग्रामीण वित्त का महत्त्व-- 

भारतीय किसान सम्पन्न नहीं है और साथ ही देश में कृषक वित्त काफी महेंगा है। 
किसान को अ्रल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघंकालीन तीनों ही प्रकार के ऋणों की 
ग्रावश्यकता पड़ती है । उसे बीज, खाद आदि खरीदने तथा फसल को बेचने के लिए 
अल्पकालीन ऋण चाहिए, मवेशों तथा औजारों के लिए मध्यकालीव ऋण और भूमि 
में स्थाई सुधार करने के लिए दी्घकालीव ऋण | देश की लगभग ७५० जन-संख्या 
कृषि पर निर्भर है और बिना कृपक उद्धार के देश में किसी भी प्रकार की उन्नति 
सम्भव नहीं है । यदि कूषि वित्त की कोई विचारयुक्त प्रणाली अपनाई जाय तो 
निस्‍्संदेह उससे कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योग में उत्पादन-व्यय घट जायगा और देश की 
जन-संख्या के अधिकांश भाग का भला होगा, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ वास्तविक 
कटठिनाइयाँ हैं। हमारे देश का किसान निर्धन और निरक्षर है। वह न तो वित्त प्रदान 
करने वाली संस्थाश्रों और उनके नियमों से परिचित है और न उसके पास उपयुक्त 
प्रतिभूति अथवा जमानत ही है। साधारणतया किसान सदा ही जमींदारों तथा 
साहुकारों से ऋण लेता है, परन्तु कुछ वर्षों से ऋण के ये स्रोत सूखते जा रहे हैं । 
जमींदारी उन्मूलन तथा महाजनों को समाज-विरोधी वर्ग घोषित करके उन पर जो 
प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं वे ऋएा के साधनों को और भी कम करते जा रहें हैं । 


ग्रामीण वित्त के साधन और उनके दोष-- 

भारतीय किसान ऋणी उत्पन्न होता है, इसी रूप में जीवन व्यतीत करता है 
और अन्त में इसी दशा में मरता है । उसकी श्राय कम है, इसलिए वह ऋण के भार 
से मुक्त होने में श्रसमर्थ रहता है। उसे ऋण अधिक ब्याज पर प्राप्त होते हैं। अधिक 
ब्याज देने से उसकी श्राय और भी घटती है और इस कारण ऋणों को झ्रावश्यकता 
तथा उसका भार और भी बढ़ता जाता है। सरकार की ओर से कभी-कभी तकावी 
ऋण दिये जाते हैं, परन्तु ऐसे ऋण सद्धुट-काल के लिए होते हैं । साधारण परि- 
स्थितियों में उनका लाभ प्राप्त नहीं होता है। वैसे भी यह प्रणाली लोकप्रिय नहीं है, 
क्योंकि इन ऋणों को विशेष रीतियों से प्राप्त किया जाता है । ये निश्चित उह्ं ध्यों के 
लिए दिए जाते हैं और इन्हें बिना किसी रियायत के सख्ती के साथ वसूल किया जाता 
है । इसी प्रकार ग्राम्य वित्त के अन्य साधन सहकारी संगठन, व्यापारिक वेंक, सृ-प्राधि 


जब 


४८ |] 


बेंक (॥,870 ).(07[8426 84॥[7) और साहकार हैं, परन्तु साहुकारों को छोड़कर 
अन्य सभी साधनों का कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित है। विगत वर्षों में सहकारी समितियों 
तथा मरृ-आ्रधि बेंकों ने कुछ प्रगति अ्रवश्य की है, परन्तु जमींदारी उन्मूलन के कारण 
प्राम्य-वित्त की जो कमी उत्पन्न हो गई है वह इनके इस विकास से भी पूरी नहीं हो 
पाई है। दूसरे महायुद्ध के काल में कृषि की उपज की कीमतों में कुछ वृद्धि अवद्य हुई 
है, जिससे कृषक की वित्तीय अ्रवस्था पर भी ग्रच्छा प्रभाव पड़ा है, परन्तु इससे समस्या 
हल नहीं हो जाती है। वर्तमान प्रवृत्ति कीमतों के बढ़ने की है, जो समस्या की गम्भी- 
रता को और भी बढ़ा देती है। व्यापार बैक तो प्रत्यक्ष रूप में ग्राम्य वित्त के 
सम्बन्ध में कुछ भी कार्य नहीं करती हैं। उत्तका कार्य तो कृषि उपज की बिक्री करने 
वाले व्यापारियों को अग्रिम प्रदान करने तक ही सीमित है। 

कृषि वित्त के अधिकाँश भाग की पूर्ति साहकार ही करता है । साहुकार कृषक 
की सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मद्रास राज्य में कुल 
कषक ऋशों के ६३% साहकारों द्वारा दिये जाते हैं, ६९ सहकारी समितियों द्वारा 
ओर केवल १% तकावी ऋणों के रूप में, परन्तु साहकारों द्वारा दिये हुए ऋण साधा- 
रणतया अल्पकालीन होते हैं और वे ऋणों के अतिरिक्त किसान को कछ उपयोगी 
वस्तुयें भी उधार देते हैं और उसकी फसल को कुछ नीची कीमत पर खरीद लेते हैँ । 
अनेक रीतियों से वे किसान का शोषण करते हैं। एक बार साहकार के चंगुल में फेस 
जाने के पश्चातु निकल जाता कठिन ही होता है। सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि 
किसान को साहुकार के फन्‍्दों से छुड़ा कर उसके लिए सस्ती संस्थागत साख की 
व्यवस्था की जाय । 


साहुकारों के शोषण को कम करने के उपाय-- 


कृषि वित्त के पुनसंद्धझन के लिए यह आवश्यक है कि सन्‌ १६९४५ की गैडगिल 
समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों के पुराने और पुश्तैनी ऋणों में कमी की 
जाय और सहायक उपायों के रूप में साहकारों के काय॑ को सीमित तथा नियन्त्रत 
किया जाय। कांग्रंस कृषि सुधार समिति का विचार है कि सभी राज्यों में साहूकारों 
के कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाने के नियम श्रसफल र हे हैं। इन नियमों द्वारा निर्धारित 
ब्याज को दरों का वास्तविक दरों से लगभग कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा है। साहकारों 
की शक्ति को कम करने के लिए निम्त सुझाव दिये जा सकते हैं ;-- 
( १ ) साहुकारों का पंजीयन होना चाहिए । 
(२ ) बिना अनुज्ञापन प्राप्त किये कोई भी ऋण देने का कार्य न कर सके | 
प्रत्येक साहुकार के लिए अनुज्ञापन लेना आवश्यक रहे। 
( रे ) साहुकारों को अपने क्षेत्र की भाषा का उपयोग करने और एक निश्चित 


रूप में हिसाब-किताब रखने पर बाध्य किया जाय, जिससे हिसाब में 
की जाने वाली गड़बड़ कम हो जाय । 


( ४ ) ऋण की मात्रा को बढ़ाकर लिखने के लिए कड़ी सजा रखी जाय | 

( * ) साहुकार को कानून द्वारा समय-समय पर ऋणी को उसके ऋणग का 
विस्तृत ब्यौरा भेजने पर वाध्य किया जाय ! 

( ६ ) साहुकार प्रत्येक प्राप्त शोधन के लिए रजीद दे । 

( ७ ) ब्याज की दरों को एक सीमा के भीतर रखा दाय | 

( ८ ) साहूकारों को ऋणों के सम्बन्ध में होने वाले खर्चों के वसूल करने का 
अ्रधिकार नहों होना चाहिए। वह केवल मूलधन औ्ौर ब्याज का हरी 
अधिकारी रहे । 

( ६ ) ऋणी को ऋशा की कुल रकम अथवा उसके किसी भाग को किसी भी 
समय न्यायालय में जमा करने का अधिकार होना चाहिए। 

( १० ) ऐसे समभौते अ्रवैध होने चाहिए जिनके द्वारा ऋण की राज्नि को 
किसी दूसरे राज्य में चुकाने की' व्यवस्था की गई हो । 

( ११ ) ऋणी को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह न्यायालय द्वारा साहू- 
कार को ऋणा का हिसाब देने पर बाध्य कर सके | साथ ही, न्याया- 
लयों को यह निर्धारित करने का भी अधिकार मिलता चाहिए कि 
ऋण की कितनी रकम ऋणी के ऊपर बाकी हैं । 

( १२ ) साहुकार के दबाव तथा अनुचित अत्याचारों से ऋणी को रक्षा को जाय। 

( १३ ) नियमों का पालन न करने वाले साहुकारों के लिए जुर्माने तथा जेल 

रे जाने की सजा रखी जाय । 

व्यवहारिक जीवन में नियमों को कार्यशील करने के लिए एक निरीक्षण विभाग 
॥ निर्माण होना चाहिए, जो समय-समय पर साहुकारों के हिसाव की अकस्मात जाँच 
'रता रहे । भुतकाल में इन नियमों की कमी यही थी कि निरीक्षण का अभाव था। 
ह शायद बहुत ही लाभदायक होगा, यदि साहुकारों को ग्रामीण बेकिंग प्रणाली का 
के आवश्यक अंग बना दिया जाय । इस व्यवस्था की सम्भावना के विषय में जाँच 
त आवश्यकता है । इसी सम्बन्ध में दो और भी सुझाव दिये जा सकते हैं--( | ) 
ब्याज की अधिकतम्‌ दरे निश्चित करने के स्थान प्र, जैसा कि सभी नियमों में किया 
ग्रया है, श्रधिकतम दरों की एक विस्तृत सूची बनाई जाय, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों 
की दक्षाओं के अनुसार अधिकतम दरों में अन्तर रहे। यह प्रणाली न्यायपूर्ण भी होगी 
प्रोर व्यवहारिक भी । (7 ) व्यक्तिगत सूत्रों से जो प्राधि किये जाते हैं उनमें से ऐसे 
फलोपभोगी ( एडप्रथप्रतापक्षए ॥0०72०88७) जिनमें २० साल के भीतर स्वयं 
प्रन्त हो जाने की व्यवस्था न हो, नियम द्वारा अवैध होने चाहिए। साथ ही, साधारण 
प्राधि में बिक्री द्वारा भुमि का हस्तान्तरण नियम द्वारा बन्द होना चाहिए । 

परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है कि केवल नियन्त्रक नियमों द्वारा 
स्थिति के सुधरने की आशा नहीं है। सबसे बड़ा भय यह है (यह रिजवं बंक की जांच 
पे. भी सिद्ध होता है) कि ये नियम साख का संकूचन करते हैं । इस कारण इनका 


समुचित पालन संस्थागत साख (शाईताप्रां०णा4। (60) के विस्तार पर भी _ 
निर्भर है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों से पूंजी के हटने के कार्यों को रोकना भी आवश्यक 
है, क्योंकि इससे वित्तीय कमी और भी बढ़ जायगी। डा० राधाकमल मुकर्षी ने 
जमींदारी उन्मुलन समिति को एक स्मरण-पत्र में बताया था कि उत्तरप्रदेश में 
ग्रामीण वित्त का ४०% जमींदारों द्वारा दिया जाता था और अब जमींदार अपने 
कोषों का नगरों को हस्तान्तरणं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कृषि सुधार समिति 
(0 शाध्था4॥ रर्व0775 ((007766) इस बात के पक्ष में न थी कि सरकार 
ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र बेचकर धन प्राप्त करे। आवश्यकता तो . 
इस बात की है कि ग्रामोणा क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहित करके ग्रामीण बहुमुखी 
, सहकारी समितियों और ऊपर की ग्रामीण वित्त संस्थाओ्रों के जमाधन को बढ़ाया 
जाय । 
सहकारिता का महत्त्व-- 

ग्रामीण वित्त तथा कृषि साख की सभी कठिनाइयों को दूर करने का सब्ने 
उपयुक्त तथा स्थायी उपाय सहकारी साख आन्दोलन का विकास है। नानावती समिति 
ने कृषि साख के सम्बन्ध में सहकारी आन्दोलन की उपयोगिता की विस्तृत जाँच की 
थीं श्रौर इस आन्दोलन के कुछ दोषों का पता लगाया था । बड़ी कठिनाई यह है कि 
ऋणगों को प्रदान करने में सहकारी समितियाँ बहुत समय लगाती हैं, जो क॒पकों के 
लिए बड़ा असुविधाजनक होता है। इस दोष को दूर करने के लिए समिति ने निम्न 
सुझाव दिए थे ;-- 

( १ ) प्रत्येक सदस्य तथा सहकारी समिति के लिए हर वर्ष ऋण लेने की 

सीमाएँ निश्चित होनी चाहिए । 
( २ ) अच्छे प्रबन्ध वाली समितियों को अपनी साख-संस्थाओ्ं के साथ नकद 
साख खोलने का भ्रधिकार मिलना चाहिए । 
( ३ ) अश्रच्छी समितियों को छोटे-छोटे ऋण प्रदान करने के लिए अपने पास 
क्‍ नकद कोष रखने की झ्राज्ञा मिलनी चाहिए । 

(४ ) इस सम्बन्ध में मद्रास राज्य की चालु प्राधि बाँध (('धणाए 
४0788286 3070) प्रणाली की लाभपूर्णाता की जाँच होनी 
चाहिए और उसके उपयोग का प्रयत्न होना चाहिए । 

(५ ) यथासम्भव चालू साख (रिप्रात078 (7807) प्रणाली का उपयोग 
होना चाहिये ॥ 
(६ ) समितियों के उपयुक्त अ्रधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में निश्चित 
. मात्राओ्ं में विशेष ऋणुं के प्रदान करने का अधिकार मिलना चाहिए 
ताकि कुछ दशाश्रों में तुरन्त ऋशा दिये जा सके। 
इस सम्बन्ध में मिश्र देश को प्रणाली लाभदायक हो सकती है, जहां पर 
क्‌ फसल के उत्पादत-ब्यय के आधार पर ऋण की सात्रा की सीमा निश्चित की 
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गई है । उस देश में वस्तुओं के रूप में ऋरा देने के लिये सहकारी बेंक देश के विभिन्न 
क्षेत्रों में बीज ओर खाद के गोदाम रखती हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण के प्रार्थना-पत्र 
की समुचित जाँच की जाती है ओर श्रावश्यक छान-बीन के पश्चात्‌ बहुत सी दक्षाओं 


में बेंक के उप-अभिकर्त्ता द्वारा बिना उच्च अधिकारियों से आ्राज्ञा लिये ही ऋण प्रदान 
कर दिया जाता है । 


भारत में सहकारी श्रान्दोलन का एक दोष यह भी है कि सहकारी समि- 
तियों के ब्याज की दरें ऊची होतो हैं। भारत में यह दर ७0५ से लेकर १५१५ तक 
है। इसे कम- करने की आवश्यकता हैं ओर साथ ही यह भी आवश्यक है कि सह हारी 
समितियों और बेकों के कार्यवाहन में मितव्ययिता लाई जाय और उनके बीच समुचित 
समचय तथा सहयोग स्थापित किया जाय | सहकारी समितियों के लिये यह भी आव- 
इक है कि वे अपने ऋणों में फेर-बदल करके आदेयों में तरलता लायें । शायद यह 
कहना भी श्रनुपयुक्त न होगा कि ऐसे नियम बनाये जायें जिनके द्वारा ऋण लेने वालों 
को समय पर भुगतान करने के लिये बाध्य किया जा सके | मद्रास राज्य में 'नियन्त्रित 
साख प्रणाली से अच्छे लाभ प्राप्त हुये हैं।इस प्रणाली की विशेषता यह है कि 
सदस्यों को स्वीकृत ऋण आवश्यकतानुसार किश्तों में दिये जाते है और ऋण की 
राशि उस श्राय में से प्राज्त कर ली जाती है जो ऋण-राशि के उपयोग से उत्पन्न होती 
है। आवश्यक १रिवर्तत के साथ अन्य राज्यों में भी इसका उपयोग हो सकता है। 


ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति (96 रिएणण० डिधगांताए सिप॒णाए 
(.0777066)--- । 

यह समिति सन्‌ १६४६ में नियुक्त की गई थी। इसने यह सिफारिध की है कि 
गैडगिल समिति की सिफारिशों में आवश्यक परिवर्तन करके कृषि वित्तीय प्रमण्डल 
(88707णियां प्रातक्ाए०७ (णएण०0०7) की स्थापना पर विचार किया 
जाय। समिति का विचार है कि केवल ग्रामीण साख व्यवस्था के उहँइय से ग्रामीण 
बैंकिंग प्रणाली का निर्माण करना उपयुक्त न होगा । समिति के अनुसार ग्रामीण 
प्रधिकोषण को संस्थागत रूप देना आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बचत का 
उपयोग किये बिना ग्रामीण भ्रधिकोषण की कोई समुचित योजना नहीं बताई जा 
सकती है। समिति ने ऐसे उपायों का भी सुझाव दिया है जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों 
में डाकखाने के सेविंग बैंकों की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है । इसके लिए डाकखानों 
की शाखाओं का खोलना, अधिक जमा प्राप्त करने वाले डाक अधिकारियों को विशेष 
पारितोषण देना तथा समुचित विज्ञापन की सिफारिशें की गई हैं। समिति ने यह भी 
: सुभाव दिया है कि ऐसे स्थानों पर स्टेट बैक को अपनी शाखायें खोलने में सहायता दी 
जाय जहाँ अ्रभी तक कोषागारों द्वारा नकदी में लेन-देन की जा रही है। समिति ने 
इस सम्बन्ध में ५ साल के भीतर २०० दावायें खोलने का प्रस्ताव रखा था | इस 
सम्बन्ध में स्टेट बैंक के विधान में भी कुछ प्रकार के प्रिवर्तंनों के प्रस्ताव रखे गये थे ॥ 
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वर्तमान स्थिति एवं भविष्य-- 

ग्रामीण बेकिंग जाँच समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त वर्णन ऊपर किया जा' 
चुका है, परन्तु इस समिति ने ग्रामीण साख व्यवस्था के पुनसंद्भठन के लिए कुछ 
आ्राधारभुत सिद्धान्तों का निर्माण किया है, इसलिये इसकी सिफारिशों की विस्तृत 
समीक्षा आवश्यक प्रतीत होती है। ये सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :--- 


(१) यह विचार प्रकट किया गया है कि ग्रामीरा क्षेत्रों की बचत को एकत्रित 
करने तथा उनके लिए साख व्यवस्था करने के कार्यों को एक-दूसरे से 
अलग नहीं किया जा सकता है, अत्तः दोनों कार्यों के लिए एक ही 
संस्था का रहना आवश्यक है। 

(२ ) इस समय सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण साख संस्थाश्रों का अभाव है। 

(३ ) अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघ॑कालीन वित्तीय व्यवस्था के लिये 

” अलग-अलग संस्थायें होनी चाहिये, परन्तु उन सबका आधार सहकारी 
(ही होना चाहिये । 
( ४ ) भूमि और ऋणों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाये हुये सभी नियम 
व्यवहारिक होने चाहिये और इन नियमों को बनाने से पहले इनके 
साख संस्थाओ्रों और उनके विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का. सांव- 
धानीपू्वक अध्ययन किया जाना चाहिए । 
समिति ने पता लगाया था कि व्यापारिक और सहकारो बैंकों का विकास 
नगरों तथा कस्बों तक ही सीमित है। व्यापारिक बेंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय 
बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये । समिति का विचार है कि ग्रामीण यातायात 
, साधनों के विकास, ग्रामीण शाखाग्रों के लिए रिजव॑ बैंक द्वारा कम ब्याज पर ऋण 
: देने तथा गोदामों की व्यवस्था द्वारा इस प्रकार का प्रोत्साहन उपलब्ध हो सकेगा । 
दीघंकालीन ऋशों के सम्बन्ध में समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसे सभी गआ्मीणा क्षेत्रों 
में जहाँ आरम्भिक अथवा केन्द्रीय भू-प्राधि बेंक नहीं हैं, इस प्रकार की बेंक खोली 
जाये । समिति ने देश के लिए कृषि वित्त प्रमण्डल का सुझाव रह कर दिया है, क्योंकि 
नकद सहायता श्र शासन के दृष्टिकोश से यह उपयुक्त नहीं समझा गया है । इसी 
प्रकार समिति ने जमाधन बीमे (2090श॥6 शष्प्रा&॥706) तथा चलायमान बेंकों 
(१(00॥6 82775) को व्यवस्था को भी ठीक नहीं समभा है । 

समिति के प्रस्तावों की तीन प्रमुख आलोचनायें को गई हैं :--- 

( १ ) यहा कहा जाता है कि शायद समिति द्वारा प्रस्तावित योजना सहकारी 
_ अधिकोषरण में सहायक न हो सकेगी, क्योंकि समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय 
' सहायता' देने के स्थान पर उनकी बचत को जमा करने पर अधिक जोर दिया है । भय 
यह;है कि यह जमाधन स्थानीय सहकारी संस्थाओं के काम नहीं झआ पायगा | 
.. (२) दीषंकालीन ऋणयणों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये 
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ऋण किन सूत्रों से प्राप्त होंगे और किस प्रकार | पं प्राधि बेकों की स्थापना का सुझाव 
देते समय उससे सम्बन्धित कठिनाइयों पर घ्यान नहीं दिया गया है। ऐसा भी प्रतीत 
होता है कि कृषि वित्त प्रमण्डल के सुकाव को बिना समुचित विचार किये ही ठुकरा 
दिया गया है। 

( ३ ) अल्पकालीन ऋणों की पूति का साधन सहकारी समितियों को मान 
कर तो समिति ने ठीक ही किया है, परन्तु समिति ने यह नहीं बताया है कि इन 
समितियों की कुशलता और सफलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है । 

योजना ध्ययोग ने ग्रामीण वित्त सहायता के लक्ष्य निर्धारित किये हैं और इस 
सम्बन्ध में अल्पकालीन तथा दीघंकालीन दोतों ही प्रकार की वित्तीय सहायता के 
सुझाव भी रखे हैं। प्रथम पंचवर्षीय-योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि योजना 
काल में सरकारी तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि वित्त के निमित्त १०० करोड़ 
रुपये का वाधिक वितरण किया जाय, परन्तु पहले दो वर्षों में इस दिशा में प्रगति 
कार्यक्रम से बहुत पीछे रही थी । योजना के अन्तिम तीन वर्षों में आयोग ने कृषि वित्त 
को पूर्ति करने वाले साधनों को ५ करोड़ रुपया और अ्रधिक देने की व्यवस्था की थी | 
प्रारम्भ में इन संस्थाओ्रों की सहायता के लिए २५ करोड़ रुपये की वाधिक सद्रायता 
का प्रस्ताव था । ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य इतना 
ऊचा है कि उसे अ्रवास्तविक कहा जा सकता है। सन्‌ १६५२-५३ में रिजवं बेंक 
केवल ११-०५ करोड़ रुपये की अ्रल्पकालीन वित्तीय सहायता दे सकी थी । 

ग्रामीण साख-संगठन के शासन में कुशलता प्राप्त करने के लिए योजना आयोग 
ने सरकारी अधिकारियों के शिक्षण के लिए तीन क्षेत्रीय कॉलेजों की स्थापना का 
सुकाव रखा है, जिन पर केन्द्रीय सरकार १० लाख रुपया व्यय करेगी, परन्तु यह 
व्यय कम है । साथ ही, भ्रभी तक राज्य सरकारों ने इस योजना के महत्व को भी 
नहीं समभा है, जिसके कारण अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हो पाया है । 

दूसरे पंच-वर्षीय आयोजन में आरम्भिक सहकारी साख समितियों की सदस्यता 
को ५० लाख रुपये से बढ़ा कर १५० लाख रुपया कर देने का सुकाव रखा गया है ॥ 
योजना काल में सहकारी आन्दोलन द्वारा अल्पकालीन ऋणो£ों की मात्रा ३० करोड़ 
रुपये से बढ़ा कर १५० करोड़ रुपया, भध्य-कालीन ऋणों को १० करोड़ रुपये से १० 
करोड़ रुपया और द्वीघंकालीन ऋणों की मात्रा ३ करोड़ रुपये से २५ करोड़ रुपया 
कर दी जायगी। ग्रामीण साख के लक्ष्य निम्त प्रकार रखे गये हैं ;--.- 


समितियों की संख्या १०,४०० 
अल्पकालीन साख १५० करोड़ रुपये 
'मध्यकालीन साख ० ,७ 72 
दीघंकालीन साख रे ,, ॥ 


इस कार्य में रिजव॑ बेंक जो सहायता देगी उसके अ्रतिरिक्त ४८ करोड़ रुपये 
को सरकारी सहायता और भी दी जायगी । 


ग्प्प् 


ग्रामीण! साख के सम्बन्ध में तीन महत्त्वपूर्ण नीतियों का निर्माण किया 
गया है--- 

() कुछ विशेष दक्ाश्रों को छोड़ कर, जो कि कृषि 5त्पादन से सम्बन्धित होंगी 
सहकारी संस्थाएं केवल व्यक्तिगत काश्दकारी के ही सम्बन्ध में ऋण देंगी । 


(0) ऐसे किसानों को जिनका भूमि सुधार नियमों के अन्तर्गत सरकार से सीधा 
सम्बन्ध हो गया है, दीघंकालीन और मसध्यकालीन ऋणों की सुविधाए' देने के लिए भूमि 
को सहकारी वित्त संस्थाश्रों को हस्तान्तरित करने का अधिकार दिया जाय | 

(॥) उत्त भू भागों के सम्बन्ध में जो सहकारी वित्त संस्थाओरों के पास झा जाते हैं 
भू-सीमा, काइतकारों के रखने अथवा पट्टों पर उठाने से सम्बन्धित नियमों को लागू ने 
'किया जाय । सहकारी समितियों को इस प्रकार प्राप्त होने वाली भूमि को हस्तान्तरित 
'करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । शर्ते केवल यही रहनी चाहिए कि खरीदने 
“वाला उस पर स्वयं खेती करे और इस प्रकार प्राप्त की जाने वाली भूमि की मात्रा 
नियम द्वारा निर्धारित अधिकतम्‌ मात्रा से अधिक नहीं रहनी चाहिए । 


रिजव बेंक और ग्रामीण वित्त--- 


() रिजव॑ बेंक का एक अलग विभाग ग्रामीण तथा कृषि साख से सम्बन्धित है, 
जिसके कार्यो का वर्णन पिछले एक अध्याय में किया जा चुका है। 
(0) रिजव॑ बेंक केवल अ्ल्पकालीन ऋण ही दे सकती है, जिनकी अवधि 
अधिक से भ्रधिक १५ महीने की होती है । 
(77) ये ऋण राज्य सहकारी बेंकों को ही दिये जा सकते हैं । 
(५) रिजवं बक को कृषक बिलों, हुण्डियों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों के क्रय-विक्रय 
'का अधिकार है, परन्तु ऐसे पत्रों पर दो हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, जिनमें से एक 
या तो किसी अनुसूचित बेंक का होना चाहिए या राज्य सहकारी बेंकों का। 
(५) सहकारी बेंकों के लिए ब्याज की दर में ५००८, की कमी भी १ सितम्बर 
सन्‌ १६५१ से कर दी गई है। 
(५7) ग्रामीण साख विस्तार हेतु इम्पीरियल बेंक को ३० नई शाखाए' खोलने 
का अधिकार दिया गया था और समस्त ग्रामीण साख व्यवस्था की विस्तृत जाँच का 
"कार्य श्रारम्भ कर दिया गया था, परन्तु फिर भो सन्‌ १६५० में सहकारी केंकों वें 
केवल ५*३३ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त की थी और सन्‌ १६५२ में ११ करोड़ 
रुपये की । 
(एप) ततश्चात्‌ रिजव॑ बेंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को दी जाने वाली सहा 
' यता को मात्रा बराबर बढ़ती गई है । अ्रल्पकालीन ऋणों के लिए सन्‌ १६५५-५६ में 
. १७ राज्य सहकारी बेंकों के लिए २५:७९ करोड़ रुपये के ऋणों की राशि की सीमा 
। “निद्चत की गई थी, जो सन्‌ १६५६-४७ के लिए १८ राज्य सहकारी बेंकों के लिए 
३३७४ करोड़ रुपया कर दी गई थी। इसी काल में इन बैंकों द्वारा निकाली हू 


, 
राशि २२६५ करोड़ रुपये से बढ़कर ३१६२ करोड़ रुपया हो गई थी। मार्च सन्‌ 
१६५७ के अन्त में राज्य सहकारी बंकों के बकाया ऋण २०*४५८ करोड़ रुपये के थे, 
जब कि ऐसे ऋण मार्च सन्‌ १६५६ और मार्च सन्‌ १६४४ में क्रमश: १२३४ झौर 
६१४ करोड़ रुपये थे |# सन्‌ १६४७ ५८ के वर्ष में राज्य सहकारी बेंक़ों के लिए 
सामयिक कृषक कार्यों और फसलों की विक्री की अर्थव्यवस्था के लिए ४८०४२ करोड़ 
रुपये के ऋणों की सीमा निश्चित की गई थी, जब कि गत वर्ष की ऐसी राक्षि 
३५९१४ करोड़ रुपया थी। वर्ष के अन्त तक ४०४७ करोड़ रुपये के ऋण निए जा 
चुके थे, जबकि गत वर्ष की ऐसी राशि २३"३२ करोड़ रुपया रही थी । इस वर्ष में 
सहकारी बुतकर संघों के लिए २१% ब्याज की दर पर २०५*७८ लाख रुपये के और 
ऋणों की स्वीकृति दी गई थी । 

सध्य-कालीन वित्त के सस्वन्ध में सन्‌ १६५५-४६ में ८ राज्य सहकारी बेंकों 
को ६६६७ लाख रुपये के ऋणों की स्व्रीकृति दी गई थी, जो सन्‌ १६५६-५७ में 
बढ़ाकर १५७ लाख रुपया कर दी गई थी । इस वर्ष इन बेकों ने १२२९२१ लाख रुपये 
की राशि इस मद में से निकाली, यद्यपि गत वर्ष में केवल ४१३४ लाख रुपये की 
राज्षि निकाली गई थी | सन्‌ १९४७-४८ में ६ राज्य सहकारी बेंकों को १*६७ करोड़ 
रुपयों के मध्यकालीन ऋणों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से वर्ष के अन्त में १९४८ 
करोड़ रुपये की राशि शेष थी | सन्‌ १६५८-५६ में १२ राज्य सहकारी बेंकों के लिए 
७७२ करोड़ रुपये की राशि के ऋण स्वीकार हुए थे और वर्ष के अन्त में इनमें से 
. प्रभी ३९४२ करोड़ रुपये की राशि निकालने को शेष थी । 

अप्रैल सन्‌ १६५४ में रिजवं बेंक एक्ट में संशोधन करने का बिल पास हो 
गया था । इसके अनुसार किसानों को खड़ी फसल पर रुपया उधार लेने और फसल 
को गिरवी रख कर उधार लेने की व्यवस्था की गई है। बिल में १० करोड़ रुपये के 
राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की स्थापना की व्यवस्था की गई है और यह कोष सहकारी 
समितियों को ऋण देने के लिए राज्य सरकारों को ऋण देगा। कोप से भूमि बन्धक 
बैंकों को भी ऋण दिया जा सकेगा । बिल में रिजवं बेंक को १ करोड़ रुपये का एक 
और कोष, राष्ट्रीय क्रषि स्थायित्तत कोष (रिहााणानं 2870०पॉपाओं 89- 
. 78707 7'पत0) खोलने का भी अधिकार दिया गया है । इसमें से राज्य सह- 
कारी बेंकों को इसलिए ऋण दिया जायगा कि वे अल्पकालीन ऋशणों को मध्य ग्रवधि 
ऋणों में बदल सके । धीरे-धीरे इन कोषों की रकम को बढ़ाया जायगा । किसान फसल 
को सरकारी गोदामों में जमा करके ऋण ले सकता है और कीमतों के ऊपर चढ़ने की 
दक्षा में उसे बेचकर ऋण चुका सकता है। सन्‌ १६५५-५६ में रिजवं बेंक ने राष्ट्रीय 
कृषि साख ( दीघंकालीन कायंवाहन ) कोष भी स्थापित किया था, जिसमें आरम्भ में 
१० करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी । जून सन्‌ १६५६, १६५७ और सन्‌ १६५७ में 
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इस राशि में ५-५ करोड़ रुपये और जोड़ दिए गए थे। कोष को स्थापना राज्य 
सरकारों को दीर्घ और मध्यकालीन ऋण देते के लिए की गई है, ताकि वे राज्य 
सहकारी बेंकों और भृ-प्रापि बेकों के अंश खरीद सकें। इस कोष में से मा सन 
१६५७ तक ११ राज्यों को २६८९२० लाख रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी गई थी, 
'जिसमें से उस समय तक १६०२५ लाख रुपये की राशि उधार ली गई थी । जून सन्‌ 
१६५८ तक इस कोष में से १४ राज्य सरकारों को सहकारी साख समितियों के अंज्न 
खरीदने में सहायता देने के लिए ६*०४ करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी गई थी, 
जिसमें से उस समय तक १३ राज्यों ने ४“८३ करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया 
था। राष्ट्रीय कृषि स्थायित्व कोष में से श्रभी कोई ऋण नहीं दिया गया है। 


जून सन्‌ १६५६ में कृषि उपज ( विकास और गोदाम व्यवस्था ) प्रमष्डल 
अधिनियम (5870प्राप्राद्ा 0004706 426ए20ःएक्का 200 फश्ञ०- 
॥079॥8' (000980078$ ४०0, 956) भी पास हुश्ना था, जिसके अनुसार 
सितम्बर सन्‌ १६५६ में राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम मण्डल (२६(0०॥8| 
(097०धा7५४6 [02ए७/0797797 270 ४४४४707४782 30470) स्थाप्ति 
किया गया है । यह परिषद्‌ कृषि उपज के लिए गोदामों की व्यवस्था करती है और 
| उसकी बिक्नी का भी प्रबन्ध करती है । 


कृषि साख की प्रगति-- 


प्रथम फरवरी सन्‌ १६५७ को स्टेट बेंक ने यह निश्चय किया था कि केन्द्रीय 
सहकारी बेकों तथा शीर्ष बंकों को सप्ताह में एक बार ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाश्रों को 
कोषों के भेजने में निशुल्क विप्र ष सुविधाएं दी जायेंगी। स्टेट बेंक रियायती दरों पर 
सहकारी संस्थाश्रों को ट्रस्टी प्रतिभूृतियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण-पत्रों और 
प्रंज्ों, माल, विनिमय बिलों, प्रतिज्नों-पत्रों भ्रादि ऋण तथा नकद साख सुविधायें भी 
प्रदान करेगी । आरम्भिक अवस्था में सहकारी संस्थाग्रों को श्रंश पू जी को बढ़ाने तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी ऋण दिए जायेंगे। नवम्बर सन्‌ 
१९५८ तक रिजवं बेंक ने २४४ नई शाखाएं भी खोल दी हैं । 


. राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोडे ने १७ राज्यों में सहकारी विकास 
की योजनाएं स्वीकार की हैं और उनके लिए १२-०६ करोड़ रुपये ऋण तथा ३६६२ 
करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है। गोदामों के निर्माण के हेतु १० करोड़ रुप. 
की पूजी से केन्द्रीय भण्डार ग्रह प्रमाडल (लाएगी फ्रेक्चाला०0प्रञाह (०- : 
700727070) की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रमण्डल ने € गोदाम बनाए हैं। ११ ' 
राज्यों में राज्य भण्डार गृह प्रमण्डल भी स्थापित हो छुके हैं। बोर्ड ने सन्‌ १९५६-१७ ' 
विकास के लक्ष्य तिम्त प्रकार निदिचित किये थे ;--- है 
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बड़ी सहकारी राख समितियों की स्थापना १,००६ 

केन्द्रीय सहकारी बेंक श्छ्८ 

ग्रारस्भिक भृू-प्राधि बेंक छः 

सहकारी समितियों के वित्त का प्रमुख साधन अभी तक रिजवं वेंक ही रही है, 
दब्पि रिजव॑ देक की सहायता के लक्ष्य निश्चित नहीं किए गये हैं। ऐसा अटृमगत 
लगाया गया है कि अब तक रिजवं बेक ने राज्य सहकारी वेंकों को ६१३१ करोड़ रुपए 
के ऋशा दिए हैं, जो अल्पकालीन ऋणा हैं। इसी प्रकार १९१२ करोड़ रुपये के मध्य- 
कालीन ऋण भी दिए गए हैं। रिजवं बेंक से राज्य सहकारी वँकों को ६*७४ करोड़ 
रुपये के ऋए इस उद्ृं श्य से भी दिये गये हैं कि वे राज्य में दूसरी सहकारी संस्थाओ्रों 
की अंश पूजी में वृद्धि कर सके । 
अखिल भारतीय ग्राम्य साख अनुसन्धान समिति (&! [ता रेपातं. 
(760 $प्राए8ए (.0777॥0680)-- 
सन्‌ १६५१ में रिजवं बेंक ने देश में ग्रामीण साख और सहकारी" आन्दोलन 

की विस्तृत जाँच की । यह जाँच देश के ७५ जिलों के ६०० गाँवों में की गई थी 
ग्रोर १,२७,३४३ परिवारों तक फेली हुई थी । समिति के अध्यक्ष श्री गोरवाना थे । 
समिति ने पता लगाया है कि किसानों के ऋण व्यवसायों में सरकार और सद्रकारी 
आन्दोलन का हाथ क्रमशः केव्रल ३*३ और ३१% था । लगभग ७०९ ऋण साह- 
कारों ओर ग्रामीण व्यापारियों द्वारा दिये जाते हैं। सहकारी समितियों को केन्द्रीय 
श्र राज्य बेंकों से जो सहायता मिलती है वह अपर्याप्त है। समिति का विचार है 
कि कृषि और ग्राम्य साख के समुचित विकास के लिए सहकारी आन्दोलन का विकास 
ही एक मात्र उपाय है, इसजिए ग्राम्य साख की एक समचययुक्त प्रणाली का निर्माण 
आवश्यक है । समिति ने पता लगाया है कि ग्राम्य वित्त के सम्पन्ध में विभिन्न साख 
संस्थाओ्रों का महत्त्व निम्न प्रकार है--- 





7 साख संस्था... कुल ऋण का प्रतिशत... 
( १ ) सरकार ५१रे 
(२ ) सहकारी सांख समितियाँ और बेंक रे १ 
(३ ) व्यापार बेंक ०"६ 
(४ ) नातेदार तथा सम्बन्धी हर 
(५ ) जमींदार ओर अन्य भ्रृ-स्वामी १२ 
(६ ) किसान साहुकार २४६ 
(७ ) व्यवसायी साहुकार ४४८ 
(८ ) व्यापारी और आढ़तिया प््न्ध्‌ 
(६) अन्य श्ष्द 
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समिति के प्रमुख सुक्काव निम्त प्रकार हैं :--- 
( १ ) सहकारी संस्थाओं में प्रत्येक अवस्था में सरकार की साझेदारी रहनी 


चाहिए और सरकार तथा रिजरव॑ बेंक के बीच भ्रधिक सहयोग रहना _ 


चाहिए । 


( २ ) राज्य सहकारी बेंकों और भ्रू-प्राधि बेंकों की पूंजी का विस्तार होना 


चाहिए और उनके ५१% अंश राज्य सरकारों के पास रहने चाहिए। 
इसी प्रकार की साभेदारी केन्द्रीय सहकारी बैंकों और बड्ी-बड़ी 
झारम्भिक समितियों में भी रहनी चाहिए। 

( ३ ) यथासम्भव इस साझेदारी के लिए रिजव॑ बेंक से राज्य सरकारों को 
राष्ट्रीय कृषि साख कोष में से ऋण मिलना चाहिए । यह कोष रिजव॑ 
बेंक ५ करोड़ रुपये से शुरू करे और फिर हर साल इसमें ५-५ करोड़ 
रुपया बढ़ाती जाय | 

( ४ ) इस कोष में से राज्य सहकारी बेंकों को मध्यकालीन ऋण और 
भू-प्राधि बेंकों को दीघकालीन ऋण भी दिये जायें। इसका घन 


सिंचाई की योजनाओ्रों के विशेष विकास ऋशणा-पत्र खरीदने में भी : 


काम में लाया जाय । 


( ५ ) सहकारी बिक्री और गोदाम व्यवस्था में भी सरकार की इसी प्रकार 
की साभेदारी रहनी चाहिये। 


( ६ ) एक महत्त्वपूर्ण सुझाव स्टेट बैंक के निर्माण के सम्बन्ध में है, जो 


४०० नई शाखाएं ग्रामीण और ग्रद्ध-नागरिक क्षेत्रों में खोलेगी.। 
राज्यों से सम्बन्धित बेंक्ों, जैसि--सौराष्ट्र बेंक, पटियाला बेंक, बीकानेर 
बेंक, जयपुर बैंक, राजस्थान बेंक, इन्दौर बैंक, बड़ौंदा बेंक, मैसूर बेंक, 
हैदराबाद बेंक और त्रिवांकुर बेंक का स्टेट बेंक से एकीकरण कर दिया 
जाय .। 

( ७ ) सहकारी संस्थाओं के प्रबन्धकों और कर्मचारियों .की शिक्षा की व्यवस्था 
बढ़ाई जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों 
तथा रिजव॑ बेंक तीनों को ही भ्रधिक उदार नीति अपनानी चाहिये 
और इस शिक्षा में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं ये 
सम्बन्धित आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है । 

( ८५ ) सरकार को ग्रामीण बचत को एकत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिये, 
परन्तु इस बचत का उपयोग केवल ग्रामीण साख की उन्नति के लिये 
किया जाय और क्योंकि ग्रामीण बचत कम है, इसलिये नगरों की 


बचत के एक भाग को भी ग्रामीण साख विस्तार के लिये उपयोग 
किया जाय । 


क्‍ ( ६ ) ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की दरों को घटाने के लिये साहुकारों के कार्यों 
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प्र नियन्त्रण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में ऋण और कृषि सम्बन्धी 
नियम बनने चाहिये। 

(१०) कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के लिये भात्री बाजारों (70 
/६॥72(5) पर समुचित नियन्त्रण रखा जाय। 

(११) सरकारी नीति का आघार कृषि उपजों की कीमतों में स्थिरता बनाये 
रखना होना चाहिये । 

(१२) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दुर्भिक्ष कोष स्थापित करें और 
उसकी व्यवस्थाग्रों का विस्तार करें । 

(१३) साहुकारों को उनका कार्य करने दिया जाय, यद्यप्ति उनके वर्तेमान 
महत्त्व में कमी होनी चाहिए। 

(१४) व्यापार बेंकों की वतंमान कृषि साख व्यवस्था बनी रहनी चाहिये । 
इन बेंकों को माल के गोदाम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाय । हु 

(१५) ग्रामीण कुटीर उद्योगों को भी वित्तीय सहायता मिलनी चाहिये, जिसके 
लिये राज्य वित्त प्रमण्डलों, रिजवं बेंक तथा कुटीर उद्योग प्रमण्डलों 
की विशेष व्यवस्था करनी चाहिये । 

(१६) ग्रमीण यातायात और सम्बादवाहन के साधनों का विस्तार और विकास 
होना चाहिये । 

(१७) राज्य द्वारा उचित सहायता देकर सहकारी आन्दोलन को सुहृढ़ बनाना 
चाहिए । 

सहकारी कार्य की संक्षिप्त समीक्षा-- 


अग्रखिल भारतीय ग्रामीण साख अनुसन्धान समिति की सिफारिशों को भारत 
सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उनके आधार पर ग्रामीण व्यवस्था को संगठित 
करने का प्रयत्न किया है। 

(१ ) सरकार ने अप्रैल सन्‌ १६५४ में ही इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रोयकरण 
सम्बन्धी नियम पास कर दिया था। पुनसंज्धठन रूप में इम्पीरियल बेंक ने स्टेट बेंक 
ऑफ इण्डिया के रूप में १ जुलाई सन्‌ १६५५ से अपता कार्य आरम्भ कर दिया है । 
सभी राज्य सम्बन्धी बेंकों को स्टेट बैंक में मिला देने का कार्यक्रम भी चालू है ॥ 

( २ ) अप्रौल सन्‌ १६५४ में रिजव॑ बैंक झॉफ इण्डिया एक्ट में संशोधन किये 
गये हैं। बेंक को राष्ट्रीय करषि साख ( दीघंकालीन कार्यवाहन ) कोष (िक्षाणाद्षं 
'एपरद्गाप्राब (लता गजाएन॑गा। 0०१5! £णाती) और 
राष्ट्रीय कृषि साख ( स्थिरता ) कोष (६0074) 0870-०० (ाल्दा 
“959848707 7एात) स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है। प्रथम 
/कोष १० करोड़ रुपये की राशि से आरम्भ किया गया है और इसमें से राज्य सहकारी 


६० ] 
बैंकों श्रौर केन्द्रीय भर-प्राधि बेंकों को ऋण दिये जायेंगे । दूसरे कोष में जून सन्‌ १६१६ 
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से रिजव॑ बेंक ने १ करोड़ रुपया प्रति वर्ष देना आरम्भ कर दिया है और इसमें पे 
॥ 


राज्य सहकारी बेकों को मध्यकालीन ऋण दिये जा रहे हैं। 

( ३ ) सरकार ने यह मान लिया है कि औ्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल और राज्य 
वित्त प्रमण्डलों के भ्रंश और भूमि-बन्धक बैंकों के ऋण॒-पत्र रिजव॑ बेंक द्वरा सरकारी 
प्रतिभूतियों के समक्ष समझे जायेंगे । 
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( ४ ) रिजव बेंक द्वारा यह बात भी विचाराधीन है कि क्या अंशों और 


“ऋरा पत्रों" के अभिगोपन ( एगतंशज्ञा7त8 ) का कार्य रिजव॑ बेंक प्रास्म 
कर दे | 
(५ ) रटेट बेंक को यह आदेश दिया गया है कि वह ग्रामीण तथा अद्ध 
नागरिक क्षंत्रों में ४० ०. नई शाखाएँ स्थापित करे। 
(६) सितम्बर सन्‌ १६५४ से बम्बई में बेकिंग प्रशिक्षण कॉलेज खोल दिया 
है, ताकि कुशल और योग्य प्रबन्धक तथा कर्मचारी प्राप्त हो सकें । 


(७) माच॑सन्‌ १६५७ में केन्द्रीय गोदाम प्रमण्डल ((ांवा! फेक 


॥0परशा2 (०070०4(70०7) भी स्थापित कर दिया गया है। इस प्रमण्डल की 
श्रधिकृत पू जी २० करोड़ रुपया तथा अंश पूंजी १० करोड़ रुपये रखी गई है। यह्‌ 
कृषि उपज के लिए गोदामों तथा बिक्री की व्यवस्था करतो है । 


ग्रामीण वित्त के अन्य साधन--- 


भारत में ग्रामीण वित्त के साधन निम्त प्रकार हैं :--( १ ) महाजन ग्रथवा 
साहुकार, ( २) व्यापार बैंक, ( ३ ) रिजव॑ बेंक श्रॉफ इण्डिया, ( ४ ) स्टेट बेंक 
श्रॉफ इण्डिया, ( ५) सरकारी समितियाँ और सहकारी बेंक, ( ६ ) भ्रृ-प्राषि बेंक, 
( ७ ) सरकार और ( ८ ) देशी बेंकर | इनमें से महाजनों, देशी बैंकरों, रिजवं बेंक 
श्र स्टेट बेंक का अ्रध्ययन पिछले अध्यायों में क्रिया जा चुका है। ग्रामीण वित्त के 
दृष्टिकोण से व्यापार बेंकों का महत्त्व बहुत कम है। ये बेक कृषकों को ऋण नहीं 
देती हैं। इनके ऋण या तो उन व्यापारियों को मिलते हैं जो कृषि की उपज में व्या- 


'पार करते हैं था महाजनों और देशी बेंकरों को । कृषक को ये ऋण उपरोक्त सूत्रों के . 


माध्यम से ही श्राप्त होते हैं। सहकारी समितियाँ ग्रामीण साख का एक महत््वपूर्स 
साधन हैं ओर वर्तमान काल में इनका महत्त्व बराबर बढ़ता ही जा रहा है । इनका “ 
विस्तृत भ्रध्ययन अगले अध्याय में किया जायगा। भृ-प्राधि बेंक कृषकों की दीघ॑- 


कालीन ऋणों से सम्बन्धित भ्रावश्यकताओं को पूरा करती हैं । इनकी संख्या देश में , 
बहुत कम है। इनका श्रध्ययन भी एक अगले अ्रध्याय में किया जायगा । जहाँ वक़ ' 
सरकार का सम्बच्ध है, प्रत्यक्ष रूप से सरकारी ऋण केवल संकटकालीन परिस्थितियों 
में ही दिये जाते हैं और इन्हें तकावी ऋण (7'8008एं [,09778) कहा जाता है। । 
इन ऋणों पर ब्याज की दर बहुत नींची होती है और इन्हें कठोरता के साथ वसूत्र " 
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[ जाता है। इनके मिलने में भी बहुधा विलम्ब होता है और ये कृपक को बड़ी 
॥ई से मिल पाते हैं। परोक्ष रूप में रिजव॑ बेंक, स्टेट बेंक तथा अन्य सरकारी 
म्रों के द्वारा सरकार कृषि वित्त की व्यवस्था भलरी भांति करती है। इस सम्बन्ध 
यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामीण वित्त का प्रमुख साधन महाजन ही है, जो 
त्‌ 8०% ऋणों की पूर्ति करता है । 


(१ए४८5&770५$ 
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अध्याय ४१ 
भारतीय सहकारी साख संगठन 


(6 फाठाबा ए०-०ए०४थांप० (7८वीं 0:85जांड०ाां०ए) 
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सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ-- 


सहकारी आन्दोलन का आरम्भ जमंती से हुआ और वहाँ से यूरोप के दूसरे देशों में 
फैलता गया है । भारत में भी सहकारी प्रणाली द्वारा ग्रामवासियों को ऋणों के भार 
से मुक्त करता एक उपयुक्त उपाय समभा गया है। भारत में भी यह श्रान्दोलन सन , 
१८६१ के भारतीय दुभिक्ष आयोग की सिफारिशों पर आरम्भ हुआ । सबसे पहला 
सहकारी साख समिति एक्ट सन्‌ १६०४ में पास हुआ, जिसका उद्देश्य रेफेसेन ग्रामीण 
सहकारी साख समितियाँ स्थापित करके ग्रामीण वित्त की व्यवस्था करना था। बाद : 
को यह आवश्यकता अनुभव हुई कि सहकारिता के नियमों में साख व्यवस्था के अति- 
रिक्त अन्य उदृंश्यों को भी सम्मिलित किया जाय, इसलिए सत्‌ १६१२ में एक विस्तृत 
सहकारी समिति नियम पास किया गया । सन्‌ १६१६ में सहकारिता एक प्रान्तीय 
विषय बना दिया गया और आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने संशोधक नियम 
बनाने आरम्भ किये। 


भारत में सहकारी बेंक प्रणाली संप्रीय झ्रधार पर संगठित की गई है। 
सबसे नीचे छोटी ग्रामीण और नगर समितियां हैं, उनके ऊपर केन्द्रीय समितियाँ और 
केन्द्रीय सहकारी ब्रेंक हैं और सबसे ऊपर राज्य सहकारी बेंक हैं, जिन्हें शीष॑ं बेंक 
भ्रथवा सर्वोच्च बैक (७06४५ 372) भी कहा जाता है। छोटी समितियाँ कृषि कार्यों 
के लिए कृषकों को ऋश देती हैं और अपनी पूंजी का एक भाग केन्द्रीय बेंकों से ऋण 
, के रूप में प्राप्त करती हैं। केन्द्रीय सहकारी बेंकों की पूजी अंशों को बेच कर, निक्षेपों 
द्वारा, शीष॑ बेकों के ऋण तथा रिजवं बेंक और गभ्रन्य बेंकों के ऋणों से प्राप्त होती है । 
झारम्भिक समितियों और केन्द्रीय सहकारी बेंकों के बीच केन्द्रीय समितियाँ होती हैं, 
जो भ्रारम्भिक समितियों और केन्द्रीय बेंकों के बीच सम्बन्ध स्थापित करती हैं, निरी- 
क्षण का काय करती हैं, श्रथवा बेकिंग संघ के रूप में होती है। केन्द्रीय संघ ((शा- 
 र्श एग्रां०) स्वयं ऋण नहीं देता है, बल्कि छोटी सहकारी समितियों का संबंब 
केन्द्रीय सहकारी बेंकों से जोड़ देता है । सहकारी आन्दोलन की प्रगति का अनुमान 
निम्त तालिका से प्राप्त हो सकता है 
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झआरम्भिक सहकारी साख समितियों का संगठन्‌-- 


भारत में सहकारी आन्दोलन कृषकों की आरम्भिक सहकारी समितियों की 
स्थापना से आरम्भ हुआ । इस समय भी ऐसी समितियाँ कुल समितियों की ६०%, 
हैं। इन समितियों का संगठत निम्न प्रकार होता है :--- 

( १) कोई भी १० व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति खोल सकते हैं। प्रधिक- 
तम सदस्यता १०० होती है । इन समितियों का सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से 
पंजीकरण कराया जाता है। 

( २ ) साधारंण नियम यह है कि एक गाँव के लिए एक समिति होती है । 
उंदस्पों हारा पारस्परिक नियन्त्रण प्रबन्ध तथा निरीक्षण के लिये झ्रावश्यक समभा 
बात है, परन्तु हाल के संशोधनों से इस नियम में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं। 
ः ( ३ ) एक सहकारी समिति का प्रबन्ध प्रजातन्त्रात्मक तथा निःशुल्क होता है 
ग्रौर दो मण्डलों द्वारा किया जाता है। ऊपर तो एक साधारण सभा होती है, जो 
तीति का निर्माण करती है और जिसमें सभी अंशधारी रहते हैं । दिन प्रति दिन के 
प्रबन्ध के लिए एक प्रबन्धक समिति होती है, जिसमें ५ से लेकर € तक सदस्य होते हैं 
ग्रोर जिनका निर्वाचन उपरोक्त सभा द्वारा किया जाता है । समिति का एक सचिव 
भी होता है, जो बहुधा वेतनभोगी कर्मचारी होता है और उसके नीचे भ्रन्य वेतनभोगी 
कमंचारी रहते हैं । 

(४ ) भारत में इन समितियों के सदस्यों का उत्तरदायित्त्व साधारणत्तया 
प्रसीमित होता है, परन्तु विशेष दक्षाओ्रों में सरकार सीमित उत्तरदायित्व समितियों 
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की स्थापना की श्राज्ञा देती है । बहुमुखी सरकारी समितियों के लिए, जो एक ही साथ 
कई प्रकार के काय करती हैं, सीमित उत्तरदायित्त्व सिद्धान्त को मान लिया गया है। 

(५ ) आरम्भिक सहकारी साख समिति की पूजी के साधन दो प्रकार हे 
होते हैं;--भान्तरिक तथा बाह्य । आन्‍्तरिक साधनों में भ्रंश पूंजी, नये सदस्यों के 
प्राप्त प्रवेश शुल्क, सदस्यों के निक्षेप तथा सुरक्षित कोष सम्मिलित होते हैं। भारत में 
अंश पूजी की मात्रा बहुत ही कम रहती है, क्योंकि अंशों को बेचे बिना भी समितियाँ 
स्थापित की जा सकती हैं। इसी प्रकार सदस्यों के निक्षेप तथा प्रवेश शुल्क की राह 
भी नाम मात्र ही होती है । आन्तरिक साधनों से पर्याप्त पूंजी श्राप्त नहीं होती है 
आर समितियाँ भ्रधिकतर बाह्य साधनों पर ही निर्भर रहती हैं । इन साधनों में सर- 
कारी ऋरणों, गर-सदस्यों के निल्लेपों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारी केंकों से प्राप्त 
ऋण! को सम्मिलित किया जाता' है। सरकारी समितियाँ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी 
बैंकों के ऋणों पर निर्भर रहती हैं । 

(६ ) ये समितियाँ केवल सदस्यों को ऋण दे सकती हैं। इनके ऋणशा तोनः 
प्रकार के होते हैं :---( क ) उत्पादक ऋणा, ( ख ) अनुत्पादक ऋण और (मं). 
पिछले ऋरणा चुकाने के लिये दिये हुये ऋण । उत्पादक ऋणों में चालू कृषि व्यवसायों 
को दिये गये अल्पकालीन ऋण तथा करों के चुकाने और कृषि के स्थायी सुधार हेतु 
दिए गये दीघंकालीन ऋण सम्मिलित होते हैं। अनुत्पादक ऋणों को (जैसे विवाह आ्रादि 
के लिए) उचित नहीं समभा जाता है, परततु बहुत बार साहुकार से ऋश लेने की 
प्रवृत्ति का अन्त करने के लिये वे भी दिये जाते हैं। सभी प्रकार के ऋणों पर ब्याव 
की दर नीची रहती है और उन्हें किश्तों में चुकाने की सुविधा दी जाती है। साधारण- 
तया दो या अधिक सदस्यों की जमानत ली जाती है, परन्तु कभी-कभी सहायक प्रति- 
भूति के रूप में चल अथवा अचल पु जी भी माँगी जाती है। 

(७ ) सभी सहकारी समितियों को एक निश्चित रूप में लेखों को रखना पड़ता 
है और इन लेखों का सरकारी अकेक्षण किया जाता है। कभी-कभी स्वीकृत प्राइवेट 
अ्ंकेक्षक भी इस कार्य के लिये रखे जाते हैं । | 

(८ ) सभी सहकारी समितियों के लिये अपने लाभ के एक भाग को सुरक्षित 
| कोष में जमा करना झनिवाय॑ होता है। जिन समितियों में अंश पूंजी नहीं होती है 
वहाँ सारा का सारा लाभ सुरक्षित कोष में जमा किया जाता है । लाभों का एक भाव 
शिक्षा तथा परोपकारी कार्यों के लिये भी खचे किया जा सकता है। 

( ६ ) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को यह अधिकार होता है कि वह ऐसी 


, ' समितियों को बन्द कर दे जो अ्रकुशल हैं, जिनका प्रबन्ध ईमानदार नहीं है भ्थवा 


जिन्हें घादा होता रहता है । 
ज्य और सहकारी साख आन्दोलन--- है 
सरकार, निम्न रीतियों से सहकारी साख आन्दोलन की सहायता करती है ;-- 
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(के ) सहकारी समितियों को मुद्रांक करों, पंजीयन करों इत्यादि के सम्बन्ध 
में छूट दी गई है । 

(ख ) इन समितियों को सरकार बहुत ही कम ब्याज पर ऋणा देती है। 
सहकारी बेंकों के लिये रिजवं बेंक की ब्याज की दर केवल १३०९५ 
जबकि अन्य बेंकों से ४% ब्याज लिया जाता है। 

(ग ) सरकार ऋणों में सहकारी समितियों को प्वमिकता देती है और सहा- 
यता के लिए तैयार रहती है। साधारणशतयया रिजरव बेंक ६० दिन से 
अधिक काल के लिए ऋण नहीं देती है, परन्तु कृषि बिलों पर १५ 
महीने के लिए ऋणा दे देती है । 

(घ ) रिजवं बेंक के कृषि साख विभाग का यह कर्तव्य है कि वह कृषि 
साख की सारी समस्याओं का अध्ययन करे और सहकारी बेंकों के 
बीच सम्पर्क स्थापित करे । 

( & ) बहुत सी सरकारें ग्राम सुधार तथा सहकारी साख के विकास-के लिए 

ु वाषिक अनुदान देती हैं | #* #्‌, 
इ (च है सहकारी विभाग के अधिकारियों की सहायता से सहकारी समित्रियों 
2 टन के कार्यवाहन का निरीक्षण करती है, उनके लेखों का अंक्रेक्षण करती 
”#.6» है तथा उन्हें श्रावश्यक सलाह देती है । 

बैंक (57०४ छि72)- 


भारत में सभी खण्ड क राज्यों में एक-एक ज्षीर्ष बेंक थी और आसाम राज्य 
में इनकी संख्या २ थी | सन्‌ १६५६-५७ में देश के सभी राज्यों में ऐसी बेकों की 
पंख्या २३ थी, जिनकी प्रधान कार्यालयों सहित १५० के ऊपर शझाखाए हैं। भारत में 
शीष बेंक दो प्रकार की हैं भ्र्थात्‌ अमिश्रित (?िप्राई) तथा मिश्रित (शीह5८0) ॥ 
प्रथम प्रकार की बेंकों के अंश केवल सहकारी बेंकों द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं, परन्तु 
दूसरी प्रकार की बेंकों के श्रंथ सहकारी समिति तथा निजी व्यक्ति दोनों ही को बेचे 
जाते हैं। केवल परिचमी बद्धोल तथा पंजाब की क्षीषं बेंके प्रमिश्चित हैं, अन्य सभी 
राज्यों में मिश्रित बेंक स्थापित की गई हैं। इस समय ऐसी कुल बेंकों के ४०९८ अंञ् 
निजी व्यक्तियों के पास हैं और ६०९, अ्रंभ सहकारी समितियों तथा भ्रन्य प्रकार की 
बैंकों के पास हैं। सन्‌ १६५६-५७ में ऐसी बेंकों की संख्या २४ थी। सदस्यों की 
संस्या ३३,४४० थी । अंश पूंजी और सुरक्षित कोष ५३१ और ३"४८ करोड़ रुपये 
के थे। उपरोक्त वर्ष में इन संस्थाम्रों ने सहकारी बेंकों और समितियों तथा व्यक्तियों 
को १२३-७१ करोड़ रुपयों के ऋरा दिये थे, जबकि इससे पिछले वर्ष में ऋणों को 
मात्रा केवल ५५*२७ करोड़ रुपया थी । कुल कार्यवाहक पूंजी ७६"५४ करोड़ रुपया 
थी, इसमें १३९७९, निजी घत, ८०"६%७ जमा तथा २५ ४०८ अन्य सावतों से आप्त 
ऋण थे । 


२६ | 


स्थिति इस प्रकांर हृष्टिगोचर होती है कि सन्‌ १६४४-४४ में इन दीषे बेंकों 
का श्राधे से ्रधिक जमाधन विभिन्न व्यक्तियों की निक्षेपों से प्राप्त हुआ था और शेष 
( लगभग ४०% ) बराबर-बराबर मात्राञ्रों में सहकारी बेंकों और छोटी-छोटी 
समितियों से प्राप्त हुआ था । कुल प्राप्त ऋणों का ३८ /० व्यापार बेंकों से मिला था 
भर ६२% रिजवं बेक तथा सरकार से । दिये हुए कुल ऋणों का ८२% सहकारी 
बैंकों तथा समितियों को दिया गया था और शेष व्यक्तियों को | सन्‌ १६४ १-५२ के 
वर्ष में ३८५*२ करोड़ रुपये के ऋण लौट आये थे और ४२ १ करोड़ रुपये के कुल 
ऋचा दिये गये थे। शीर्ष बेंकों के बकाया ऋण सन्‌ १६५६-५७ व के भ्रन्त में 
४६*६२ करोड़ रुपये के थे । 


केन्द्रीय सहकारी बैंक-- 


केन्द्रीय समितियों को हम दो भागों में बाँठ सकते हैं :--(१) केन्द्रीय बेंक 
तथा बेंकिग संघ और (२) केन्द्रीय गैर-साख समितियाँ। केन्द्रीय सहकारी बूंकों का 
प्रमुख का अपनी सदस्य सहकारी समितियों के लिए सन्तुलन कारक उपस्थित करना 
तथा कोषों को आरम्भिक सहकारी समितियों की ओर प्रवाहित करता होता है। 
ऐसी बेंक शी बेंकों और भ्रारस्भिक सहकारी समितियों के बीच मध्यस्थ के रूप में 


होती हैं । 


सन्‌ १६५३-५४ में केन्द्रीय बेंकों की संख्या ४६९ थी और सदस्यता २ ,४७9,8०१, 
किन्तु अगले वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १९५४-५५ में यह घट कर ४८५ रह गई, यद्यपि 
सदस्यों की संख्या २,४७,६०५ से बढ़ कर २,७२,००० हो गई थी। सदस्यों में ५२०% 
बेंक तथा सहकारी समितियाँ थीं। कुल चालू पूंजी भ्र्थात्‌ ७३-६८ करोड़ रुपंए में से 
१७'७५% निजी पृ जी, ६२"६% जमाधन तथा शेष श्रन्य प्रकार के ऋणों के रूप में 
थी ४इन बेंकों का कार्य काफी गड़बड़ है और इनकी जमा पू जी आवश्यकतां से बहुंते 
कम है। इन बेंकों के जमाधन का ६७% व्यक्तियों से और शेष सहकारी समितियों हें 
प्राप्त हुआ था +॥ कुल ऋणों में से सहकारी बेंकों, सरकार तथा रिजव॑ बेंक परे 
व्यापार बेंकों का हिस्सा क्रमशः ८१, ११ और ८ प्रतिशत था। उपरोक्त वर्ष में इंने क्‍ 
बेकों ने. ६९१७ करोड़ रुपये के ऋण दिए थे । वर्ष के श्रन्त में कुल बकाया ४२-८६ 
क्ररोड़ रुपये की थी । हे द 


इन बेंकों की संख्या में घटने की प्रवृत्ति बराबर बनी हुई है। सन्‌ १६५६-५७ 
में इनंकी संख्या ४५१ थी, किन्तु सदस्यता में निरन्तर वृद्धि हुई है। उपरोक्त वर्ष में 
. स्द॑स्थेता ३,१०,१५५४५ तक पहुँच गई थी । इस वर्ष कार्यवाहक पूंजी भी बढ़कर ११०२६ 
करोंड़ रुपए तक हो गई थी, जिसका १६०८१, निजी कोषों, ५३-० ०... जमाधन और 
३०२% ऋखों से प्राप्त हुआ था | वर्ष विशेष में १००"८ ० करोड़ रुपये की राशि 
के ऋरणा दिए गए थे । परिदत्त अंदर पूजी ११५११ करोड़ रुपया थी और सुरक्षित कोष 


[ ६७ 


७४'३४ करोड़ रुपया । वर्ष के अन्त में इन बेंकों के कूल विनियोग २६००५ करोड़ रुपयें 
के थे, जिनमें से १५०६५ करोड़ रुपए सरकारी तथा प्रयान्सी हुन्डियों में लगे हुए थे । 


कृषि-और अ-कृृषि साख समिंतियाँ--- 


भारत में सहकारी साख समितियों को दो भागों में बाँठा जा सकता है-.. 
( १) कैषि सहकारी साख समितियाँ (88707प्राश (फव्ठा/ 9008॥65) 
झोर (२) अ-कृषि सहकारी साख समितियाँ (२०-88 05/008 (फल 
४००९(7८5) । कृषि सहकारी समितियाँ ही देल् के सहकारी साख संगठन का 
ग्राधार हैं । ऐसी समितियों की संख्या सन्‌ १९५६-५७ में १,६१,४१० थी और इनको 
सदस्यता तथा कार्यवाहक पूजी क्रमशः ६१,१६,८४६ तथा ६८ ३० करोड़ रुपया 
थी । इन्होंने इस वर्ष ६७:३३ करोड़ रुपए के ऋरा दिए थे | ऐसी समितियों को पू'जी 
के लिए साधारणतया केन्द्रीय वित्त संस्थाओ्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। उपरोक्त वर्ष 
में ऋण, निजी पूजी तथा जमा कुल कार्यवाहक पूंजी के क्रमणः ५८५१, ३३- और 
८२५७ थे। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बचतों और जमाघन को आक- 
षित करने की आवश्यकता बहुत है। निम्न तालिका में कृषि सहकारी साख समितियां 
की समस्त स्थिति दिखाई गई है ;-- 





झकुब एज सदस्यता ४ंड... |. प्र 7 
झोसत अंश पूंजी प्रति समिति ८२७ १,२२८ 
प्रोसत अंश पू जी प्रति सदस्य १६ रर्‌ 
प्रौसत जमा प्रति समिति ४०८ ध्श्प 
आऔसत जमा प्रति सदस्य & £ 
झौसत कार्यवाहक पू जी प्रति समिति ४,१६०... | ६,०८६ 
ग्रौसत कार्यवाहक पूजी प्रति सदस्य श्प् .] १०७ 
किक मन मम 


आरम्भ से ही सहकारी साख आन्दोलन का उद्दं श्य किसानों को इतनी नीची 
ब्याज की दरों पर ऋण देना रहा है जितना कि वे दे सकते हैं, किन्तु इस दिशा में 
प्रंभी सफलता कम ही मिली है। सहकारी समितियों की ब्याज की दर बराबर ऊंची 
हीं रही है (१२३ से २१% तक)। उन राज्यों में भी जहाँ सहकारी आन्दोलन उन्नत 
भ्रवस्था में है, ब्याज की दरें ४ और १२% के बीच रही हैं । 

भर-कृषि सहकारी साख समितियों में मजदूरों शोर नौकरी पेशा लोगों की सह- 
कारी साख समितियाँ तथा नागरिक सहकारी बेंक सम्मिलित होती हैं । सन्‌ १६५४- 
५५ में ऐसी कुल समितियों की संख्या ६,३४८ थी । इनकी सदस्यता और कार्यवाहक 
पूजी क्रमश: रं८,४७,६४४ और ७८३२ करोड़ रुपया थी। ऐसी समितियों का 


दफ्तर | 


जमाधन कुल पूजी का ६२"४५७ था। वर्ष विशेष में ऐसी समितियों ने ६२०१२ 
. करोड़ रुपए के ऋण दिये थे । सन्‌ १६५६-५७ के श्रन्‍्त में इनका जमाधान ६४ ड४ह 
करोड़ रुपया था, जो कूल कार्यवाहक पू जी का ६४'३१%, था। 
रिजवं बैंक तथा सहकारी साख-आ्ाान्दोलन--- 
यह तो नि३चय है कि बिता ग्रामीण साख के नियन्त्रण तथा उसकी व्यवस्था 
के रिजव॑ बेक अपने उद्दं बयों में सफल नहीं हो सकती है । रिजवं बेंक के सम्बन्ध में 
यह महत्त्वपूर्ण सत्य सभी ने स्वीकार किया है। रिजव॑ बेंक कृषि व्यवसायों के लिये 
. लिखे गए बिलों को खरीद सकती है, बेच सकती है तथा उनको फिर से भूना सकती 
है, यदि ऐसे बिलों पर किसी अनुसूचित बेंक अ्रथवा राज्य सहकारी बेंकों के हस्ताक्षर 
होते हैं । कषि बिलों को १५ महीने तक की परिपक्‍कता पर भी स्वीकार किया जाता 
है। सरकारी पत्रों तथा स्वीकत ऋणा-पन्नों पर रिजव॑ बेंक राज्य सहकारी बैंकों को ६० 
दिन तक के-लिए ऋण भी दे सकती है, परन्तु इस कार्य के लिए सहकारी बैक को 
समय-समय पर रिजवं बैंक के पास विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजनी पडती है ।नए 
संशोधित एक्ट के अनुसार रिजव॑ बेंक कृषि साख में और भी सहायता देगी। 
प्रप्रौल सनु १६३४५ में ही रिजव॑ बेंक ने एक कृषि साख विभाग स्थापित किया 
था, जो इस विषय से सम्बन्धित अनेक प्रदतों का अ्रध्ययत करता है और आवश्यकता 
पडने पर सहकारी बेकों को सलाह भी देता है । साधारणतया व्यवहार में सहकारी 
बैंकों तथा अन्य बेंकों के बीच रिजवं बेंक किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करती है । 
उल्टी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता दी जाती है। सन्‌ १६५५ के संशोधन नियम ने 
सहकारी श्रान्दोलन के प्रोत्साहन के लिये दो अलग कोषों की स्थापता की व्यवस्था 
की है । | 
विगत वर्षों में राज्य सहकारी बेंकों को रिजव बेंक से मिलने वाली सहायता 
में बराबर वृद्धि हुई है। अल्पकालीन ऋणों के लिए सन १६५६-५७ में १८ राज्य 
सहकारी बेंकों के लिये रिजव॑ बेंक ने ऋण की अधिकतम्‌ सीमा ३३६४ करोड़ रुपया 
, रखी थी, जबकि सन्‌ १९५५-४६ में १७ राज्य सहकारी बेंकों के लिए ऋण सीमा 
२८"७९ करोड़ रुपया थी। मध्यकालीन वित्त के निमित्त स्वीकृत राशि सन्‌ १६५६- 
५७ में १५७ लाख रुपया थी, जबकि गत वर्ष में यह केवल ६९*६७ करोड़ रुपया. 
थी । सन्‌ १६५५-५६ के वर्ष में रिजयव॑ बेंक ने राष्ट्रीय कृषि साख ( दीघ॑कालीन ) 
कोष (र६॥०0॥8/ शैश70प्राफादां एत्तार ॥काहइ-०7॥! फप्रा0) 
स्थापित किया था, जिसमें आरम्भ में १० करोड़ रुपये जमा किए गए थे। जून सन्‌ 
१६५६ में ५ करोड़ रुपया और भी .दिया गया था । इस कोष का उद्देश्य यह है कि 
राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाओं के अंश खरीदने के लिए दीघ॑ंकालीन तथा मध्य- 
कालीन ऋण दिए जायें । मार्च सन्‌ १६५७ के अन्त में इस कोष में से ११ राज्यों 
पु को २६८२० लाख रुपए के ऋणों की स्वीकृति दी गई थी।सन्‌ १६५६-१७ में रिजवं 
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बैंक ने १ करोड़ रुपए की पू जी से राष्ट्रीय कृपि साख (स्थिरता) कोष ()प४४णा॥! 
हैशाएप्रॉफा बा (7680 9995० एप्ाते) भी स्थापित किया ५. * 
सहकारी आन्दोलन की प्रगति के क्षेत्र में अन्य महत्त्वपूर्ण घटना मार्च सन्‌ १६१७ में 
केन्रीय गोदाम प्रमण्डल की स्थायना है । 


सहकारी साख आन्दोलन के दोष-- 


सहकारी श्रान्दोलन के ५५ वर्ष के कार्यवाहन में कुछ ऐसे दोष १९:-हर +० 
हैं जिन पर ध्यान देवा आवश्यक है :--- ह 

( १ ) अभी तक इस आन्दोलन ने ग्रामीण ऋणों को समस्या का एक छोर हो 
छुआ है । 

( २ ) समितियों के बकाया ऋणों की मात्रा बहुत अधिक रहती है। 

( ३ ) लेखे समुचित रूप में नहीं होते हैं । 

( ४ ) नियन्चण तथा प्रबन्ध प्रकृशनत् है । 

( ५ ) अनुचित व्यवहारों की संख्या काफी श्रधिक है। 

(६ ६) उत्त सरकारी अधिकारियों के शिक्षण की अभी तक भी भारी कमी 
है जिनके संरक्षण में यह श्रान्दोलन चल रहा है । 

( ७ ) भारतीय सहकारी साख आन्दोलन , का एक गम्भीर दोष यह है कि 
यह लोगों पर ऊपर से थोप़ा गया है, उनके हृदय में स्वयं सहकारी प्रेरणा उत्तन्न नहीं 
हुई है और सरकारी हस्तक्षेप की अधिकता के कारण इस पर जनता का आवश्यक 
विश्वास नहीं जम पाया है। 

( ८ ) एक सहकारी समिति की सफलता कुछ विशेष शर्तों पर निर्भर होती 
है, जैसे---सदस्यों का समुचित निर्वाचन, पारस्परिक सहयोग, उच्च चरित्र, ईमानदारी, 
समुचित अंकेक्षण तथा निरीक्षण। व्यवहार में ये शर्तें शायद ही पूरी हो पाती हैं । 

भारत में सहकारी समितियों के ब्याज की दर भी साधारणतया ऊँची रहती 
है। इसके कई कारण हैं :--( ] ) सहकारी समितियाँ साधारणतया पर्याप्त स्थानीय 
निक्षेप जमा करने और जनता में बचत प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में भ्रसफत्र रही हैँ, 
जिसके कारश उन्हें अधिकतर ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। (7 ) मद्रास तथा 
बम्बई राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में केन्द्रीय सहकारी बेंक साधारणतया छोटी 
संस्थाएँ होती हैं । इस कारण व्यवहार में यह होता है कि ज्ञीप॑ बेंक उससे प्रधिक 
दर पर ब्याज देती हैं जिस पर स्वयं उन्हें ऋण मिलता है, केद्धीय सहकारी बेंक ऋण 
देते समय दर को और बढ़ा देती है तथा तत्पश्चातु आरम्भिक समितियाँ उनमें और 
भी वृद्धि कर देती हैं ।इस स्थिति को दूर करने के लिए रिजव॑ बैंक ने चार सुम्घाव 
दिये हैं :--(१) केन्द्रीय सहकारी बैंक की कुशलता को बढ़ाना, (२) ग्रामीण बचतों 
का एकत्रित करना, (३) केन्द्रीय बेंकों का संघीकरण तथा (४) राज्य सरकारों द्वारा 
प्रधिक वित्तीय सहायता । 


३९ | 
दोषों को दूर करते के उपाय-- 


सहकारी आन्दोलन के दोषों को दूर करने के सम्बन्ध में रिजव॑ बैंक के निम्न 

सुझाव विचारणीय हैं ;--- 

( १ ) सहकारी समितियों को अपने सुरक्षित कोषों को बढ़ाना चाहिए। 

(२ ) ऋरों के प्रदान करने में ग्रधिक सावधानी बरतनी चाहिए । 

( ३ ) भारम्भिक सहकारी समितियों को बहुमुखी समितियों में परिवर्तित कर 
देना चाहिए, जिससे कि उनका वित्तीय भ्राधार हृढ़ हो, उनकी लोक 
प्रियता बढ़े और वे किसान की अ्रधिक आझ्रावश्यकताओं को पूरा कर 
सकें । 


( ४ ) सहकारी आन्दोलन की कुशलता को बढ़ाने के लिए उनके कर्मचारियों 
. के शिक्षण की व्यवस्था की जाय । 
सहकारी प्नाख आन्दोलन की सफलता और उसका सुधार-- 
कमियों के रहते हुए भी सहकारी आरान्दोलन से निम्न फल प्राप्त हुए हैं :-- 
( के ) इसने सभी दिशाश्रों में ब्याज की दरों को कम किया है। 
( ख ) इसने बचत तथा विनियोग प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया है। 
( ग ) इसने अनुत्पादक ऋणों की मात्रा को काफी कम कर दिया है। 
( घ ) इसने किसानों और कारीगरों के चरित्र को बलवान किया है, सहयोग 
की भावना को बढ़ाया है और उन्हें स्वतन्त्र दृष्टिकोण प्रदान किया है। 
( ४ ) इसने नगर के पूजीपतियों तथा श्रमिकों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति 
ग्रधिक दिलचस्पी उत्पन्न की है। 
सहकारी साख आन्दोलन के सुधार के सम्बन्ध सें कुछ सुझाव ऊपर दिये जा 
चुके हूँ, परन्तु कुछ और सिफारिशें नीचे दी जाती हैं :-- 


( १ ) ब्रकाय्रा, ऋणों तथा दीघंकालीन ऋणों को श्रल्पकालीन ऋणों से 
पृथक रखना चाहिए। किश्तों में भुगतान लेकर बकाया ऋछणशणों को 
वसूल करना चाहिए तथा वस्तुओं में नए ऋण देने चाहिए । 

( २ ) यथासम्भव ऋण उत्पादक कार्यों के ही लिए होने चाहिए, परन्तु इस 
सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि नियम इतने कड़े न हों कि कृषक को 
साहुकार की शरण लेनी पड़े। 

(३ ) केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी बेंकों का पुनर्सगठन होना चाहिए प्लौर 
बड़ी-बड़ी बेंकों को ऐसी संस्थाओं में संगठित करना चाहिए जिसमें 
प्रबन्ध की कुशलता तथा कायंबवाहन की शीघ्रता हो । ' 

(४ ) केन्द्रीय संस्थाओ्रों में घीरे-धीरे निजी व्यक्तियों की सदस्यता समाप्त 
होनी चाहिए 

( * ) भूमि सुधार हेतु एक ऐसी केन्द्रीय संस्था स्थापित की जाय जो दीघ॑- 
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कालीन ऋण दे, भ्रूमि बन्धक वेंक़ों के ऋण-पत्रों का प्रम्रिगोपन करे 
तथा उन्हें विशेष कार्यों के लिए ऋण दे | 

( ६ ) सहकारी बेंकों को विप्रेप सुविधाएँ प्रदान करने की दर साधारण दर 
से कम रखी जाय । 

( ७ ) सहकारी समितियों द्वारा डाकखानों में जमा किए जाने वाले घन के 
जमा करने और निकालने के नियमों को ढीला किया जाग । 

( ८ ) सहकारी समितियों तथा बेंकों को राष्ट्रीय बचत प्रमाण-त्रों के बेचने 
के लिए अभिकर्ता श्रधिकार दिये जायें । 


च-वर्षीय योजनाएं और सहकारी साख-- 


प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सहकारी साख की व्यवस्था को बढ़ाने के ठोस 
(यत्न किये गए हैं शोर कुछ अंश तक वे सफल भी हुए हैं। झाज कल अधिक जोर 
हुमुखी सहकारी समितियों की स्थापना पर दिया जा रहा है, जो कृषि साख के 
तिरिक्त ग्रामीण जनता के सभी दिश्ाप्रों में उत्थान का प्रयत्व करेंगी । दूसरे पंच- 
र्षीय आयोजन में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए विज्लेष प्रयत्न किया गया है। 
हाँ पर अखिल भारतीय कृषि साख अनुसन्धान समिति की सिफारिशों को पूरा करने 
गे पूरी कोशिश की गई है ।ऐसा पता लगाया गया है कि जिन क्षेत्रों में सहकारी 
ग्न्दोलन का विकास भी हुआ है वहाँ भी ३०-४०% से अधिक परिवार नियमबद्ध 
गमिति की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं । सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तीन बातों पर 
वशेष ध्यान दिया गग्रा है :--- 


(१ ) सहकारी साख के विकास को सहकारी आन्दोलन की प्रारम्भिक 
प्रवस्था मात्र समझा जाय और फिर धीरे-घीरे आथिक जीवन की अन्य शाखाओं में 
उ्मे फैलाया जाय । 

( २ ) प्रत्येक गाँव के हर एक परिवार को कम से कम एक सहकारी समिति 
का सदस्य होना चाहिए।॥ 

( ३ ) सहकारी आन्दोलन के विक्रास का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार की 
प़ाख बढ़ाना होना चाहिए। 

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में रिजवं बेंक की सहायता से सहकारी आन्दोलन 
का काफी विकास हुआ है। प्रथम योजना के भ्न्त में देश में १८ राज्य सहकारी बेंक, 
४६९ केन्द्रीय बेंक और संघ, १,२६,६५४ भ्रारम्भिक साख समितियाँ और € केन्द्रीय 
तथा २६१ अन्य भरु-प्राधि बेंक थीं। भारम्भिक कृषि सहकारी साख समितियों की 
सदस्यता ५८ लाख थी। दूसरे पंचवर्षोय झ्रायोजत में आन्दोलन का बहुत भ्रधिक 
विकास होगा और देश की कम से कम २०%, जन-संख्या किसी न किसी सहकारी 
समिति की सदस्य रहेगी । 


५७४ | 


सहकारी साख संगठन के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख 
लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :--.. 


बड़े आकार की समितियों की संख्या 


१०,४०० 
अल्पकालीन साख का लक्ष्य १५० करोड़ रुपया 
मध्यकालीन साख का लक्ष्य ता 
दीघंकालीन साख का लक्ष्य जि पा 
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अध्याय ४२ 
भारत में भ्रूमि-बन्धक बेंक 


(फ%6 ऐएब्जतें शैटलएच2० उिब्रर5 0 िसोंछ) 








परिभाषा-- 


कृषकों की वित्तीय आवश्यकतायें तीन प्रकार की होती हैं। झ्पनी फसलों की बिक्री 
के लिए उन्हें अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है ।फाल को वेच कर घन 
तुर््त प्राप्त नहीं होता, जबकि लगान तथा अन्य प्रकार के कर तुरन्त ही चुकाये जाते 
हैँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस समय फसल तैयार होती है, उपज की कीमत 
नीची रहती है और किसान के लिये थोड़ी प्रतीक्षा करना लाभदायक होता है । .ऐसी 
दक्षा में सहकारी समितियों तथा व्यापारिक बेंकों से अल्पकालीन ऋण लिये जाते हैं । 
मध्यकालीन ऋणों की आवश्यकता बीज, खाद आदि के लिए पड़ती है, जो साध!रण- 
तया सहकारी समितियों और साहुकारों से लिये जाते हैं। इन दोनों प्रकार के ऋणों 
के ग्रतिरिक्त कृषकों को दीघंकालीन ऋरणुों की भी झ्रावश्यकता होती है। ऐसे ऋणषशा 
भूमि में स्थाई सुधार करने के हेतु लिए जाते हैं, जैसे--कुए बनवाना, बेल खरीदना, 
ट्रेबटर लेना तथा बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना । ऐसे ऋणों का प्रमुख स्रोत 
ग्रामीण महाजन हैं, परन्तु विगत वर्षों में भूमि-बन्धक बेंक ऐसे ऋणों की व्यवस्था 
करने लगी हैं । 

भूमि-बन्धक अथवा भू प्राधि बेंकों से हमारा अभिप्राय ऐसी बेंकों से होता है 
जो भूमि की आड़ पर कृषकों को दीघंकालीन ऋण प्रदान करती हैं। साधारणतया 
भारत में झ्राधुनिक बैंक अ्रचल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण नहीं देती हैं। भूमि की आड़ 
पर ऋण देना तो और भी अनुपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि उसके स्वामित्त्व का सही- 
सही पता लगा लेना अधिक कठिन होता है ।इस प्रकार की जमानत स्वीकार करने से 
बैंकों के आदेयों की तरलता भी समाप्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त भूमि की कीमत 
का सही-सही अनुमान केवल विशेषज्ञों द्वारा ही लगाया जा सकता है, जिनका रखना 
' प्रत्येक बैंक के लिए सम्भव नहीं होता है। भूमि-बन्धक बेंक भ्रपता संगठन इस प्रकार 
बनाती हैं कि उन्हें भूमि की आड़ पर दीघंकालीन ऋण देने में कठिनाई नहीं होती हैं। 
भारत में भ्ूमि-बन्धक बेंकों का महत्त्व-- 

यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि भारत में कृषक वित्त काफी मेंहया है । 


ग्रामीण बेंकिंग जाँच समिति ने पता लगाया है कि आमीखा क्षेत्रों में ब्याज की दर 
२०% से लेकर ७५%, तक है। सवाया भर ड्यौड़ा, जिसके अन्तर्गत कृषक को 
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क्रमशः २५ तथा ५०% ब्याज देना पड़ता है, बहुत प्रचलित है। ऊँची व्याज के 
दरों के अनेक कारण हैं। कृषक की साख नीची होती है, क्प्रोंकि उसके पास कोई 
उपयुक्त प्रतिभूति नहीं होती है । साहुकार व्यक्तिगत प्रतिभूति पर ऋण देकर जोखिम 
उठाते हैं श्रौर इसी कारण अधिक ब्याज लेते हैं। कूषक की वित्तीय आवश्यकतायें भी 
महान्‌ हैं । अपनी निर्धनता के कारणा, दूषित सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण और 
पहले से ही ऋणी होने के कारण कृषक को सदा ही ऋरों की आवश्यकता पड़ती 
रहती है , ग्रामीरा क्षेत्रों में उन संस्थाञ्रों की भी भारी कमी है जो दीघंकालीत ऋण़ों 
को प्रदान कर सकें । हमारी साख समितियों का विकास अभी बहुत पीछे है प्रौर प्र 
समितियाँ दीघंकालीन ऋणों को देने में संकोच करती हैं | ऐसा अनुमान लगाया गया 
है कि जमींदारी उन्मूलन के परचात्‌ ऋण प्राप्ति के ख़ोत भौर भी सूखते जा रहे हैं। 
इस दिशा में भूमि-बन्धक बेंकों का विकास ही एकमात्र सहारा हो सकता है। 

साधारणतया भूपमि-प्राधि बेंक ऋण -प्राथियों तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसे संघ 
होती हैं जो सदस्यों को पिछले ऋणों को चुकाने तथा भूमि सम्बन्धी सुधारों के लिए 
ऋणगणा देते हैं। ऐसी बेंकों से भारत में निम्न लाभों की आ्राशा की जाती है ;--- 

( १ ) इनके द्वारा कूषक वर्ग का ऋण भार घट जायगा, जिससे उनकी दरि- 
द्रता दूर हो जाने के कारण भविष्य में आय की वृद्धि की सम्भावना उत्पन्न हो 
जायगी। 

( २ ) भारतीय कृषक को कृषि की सीमा का विस्तार करने का श्रव॒स॒र 
मिलेगा, जिसके फलस्वरूप देश में कृषि उपज की वृद्धि होगी । 

(३ ) भूमि में स्थायी सुधार होने के कारण कृषि उत्पादन की प्रकृति पर 
निर्भरता कम हो जायगी । इससे कृषक का आर्थिक आधार हृढ़ होगा और उसकी प्राय 
की अ्रस्थिरता कम हो जायगी। 

( ४ ) इन बेंकों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की दर नीचे गिरेंग्री। 

(५४ ) कषकों के लिए समुचित प्रतिभूृति देने की व्यवस्था हो जायगी, जिसका 
उनकी साख पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । ' 

. (६ ) भूमि-बन्धक बेंक कृषकों की साहुकारों पर निर्भरता कम कर देगी, 
जिसका सहकारी साख संगठन के विकास पर भी ग्रच्छा प्रभाव पड़ेगा । 

(७ ) इन बेंकों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता और सहयोग की 
नई जाग्रति उत्पन्न होगी, क्योंकि भारत में भूमि-बन्धक बेंक भी साधारणतया सहकारी 
झाधार पर संगठित किये जा रहे हैं । 


भूमि-बन्धक बेंकों के प्रकार- . 
द भूमि-बन्धक बेंकों का संगठन कई प्रकार किया जाता है। कभी-कभी इन बेंकों 


को पूर्णातया सहकारी बेंक बनाया जाता है, परन्तु शुद्ध वारिणज्य आ्राधार पर भी ऐसी 
बेंक खोली जाती हैं। ऐसी बेंकों के निम्न तीन रूप अ्रधिक प्रचलित हैं ;--- 
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(१ ) सहकारी भूमि-बन्धक बेंक--इस प्रकार की बैंक घुद्ध सहकारी 
ग्राधार पर स्थापित की जाती हैं। ऋण के इच्छुक व्यक्ति आपस में मिलकर एक संघ 
बाते हैं। प्‌ जी प्राधि बाँध (१078826 8070) निकाल कर प्राप्त की जाती है, 
बिस पर ब्याज दिया जाता है और जो वाहक को ज्ञोधनीय होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त 
ऋणों के रूप में भी प्‌ जी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी भृ-प्राधि बेंकों की साघारण- 
व्या निजी पूजी नहीं होती, सभी पूंजी (80॥039) द्वारा प्राप्त की जाती है। ऐसी 
ईंकों का उदाहरण जमनी में मिलता है, जो ऋणी व्यक्तियों के सहकारी संघ के रूप 
में होती हैं। अमरीका में भी संघीय फामं ऋण बेंक (7600० सवा |,0थ॥5 
प.॥75) सहकारी आधार पर स्थापित की गई हैं। 


(२) वारिएज्यिक भू-प्राधि बेंक--ऐसी बेंक शुद्ध वाणिज्यिक आधार पर 
काय करती हैं । सहकारी भ्रू-प्राधि बंक की निजी पूँजी नहीं होती। वह न तो लाभ 
कमाती है और न लाभांश घोषित करती है। वाणिज्यिक भ्ू-प्राधि बैंकों के पास 
मिश्रित पूंजी बेंकों की भाँति निजी पूजी होती है, वे लाभ के उद्देश्य से कार्य करती 
हैं म्रोर लाभांश भी घोषित करती हैं | इनकी एक मात्र विशेषता कृपकों को भूमि की 
ग्राड पर दीघंकालीन ऋण! देना होती है। व्यवहार में ऐसी बेंकों पर किसी न किसी 
प्रंश तक सरकारी नियन्त्रण रहता है।सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि अ्रधिंक 
लाभ कमाने के लिए ऊची ब्याज न लें और अपने ऋर-पत्रधारियों के प्रति भ्नुचित 
व्यवहार न करें। भारत में इस प्रकार की भृ-प्राधि बेंक नहीं हैं, परन्तु यूरोप के लग- 
भग सभी देशों में मिश्रित पू जी भू-प्राधि बेंक पाई जाती हैं । ऐसा अनुभव किया गया 
है कि ऐसी बेंक उन्हीं देशों में सफल होती हैं जहाँ झन्य प्रकार की बेकिंग सुविधाएँ 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। 

(३) आभास-सहकारी भृ-प्राधि बेंक (0४४४-(0-0एशथ/४९ 
[.80 (072926 32775)--इस प्रकार की ध्रूमि-बन्धक बेंक प्रथम दो प्रकार 
की बेंकों का मिश्रित रूप है। ऐसी बेक ऋणर लेने वालों के संघ द्वारा स्थापित की 
जाती हैं। इनकी पूंजी श्रज्ञों की बिक्री, ऋण-पत्रों की निकासी तथा ऋणों द्वारा प्राप्त 
की जाती है। इन संस्थाओं में अंशधारियों को मतदान भ्रधिकार होता है, यद्यपि मत- 
दान वक्ति का अ्रंशों की संख्या से सम्बन्ध नहीं होता है । ये बेक मिश्रित पू जी कम्प- 
नियों की भाँति सीमित उत्तरदायित्त्व के आधार पर काय॑ करती हैं। भारत में इसी प्रकार 
की भू-प्राधि बैंकों का अधिक प्रचलन है। शुद्ध सहकारी भू-आ्रवि बेंकों का विकास 
प्रभी कम हुआ है, यद्यपि सभी भृ-प्राधि बेंकों में सहकारिता का भ्रंश काफी रहता है । 


ऐसी बेंक भी दो प्रकार की हो सकती हैं--शुद्ध और मिश्रित । शुद्ध बेंक वह 
होती है जिनके अ्रंश केवल ऋण-इच्छुक सदस्यों को बेचे जाते हैं, मिश्रित बेंकों में ऋणी 
के प्रतिरिक्त अ्रन्य व्यक्ति भी अंश खरीद सकते हैं। भारत में अधिकांश भू-प्राधि बेंक 
सिश्चित प्रकार की हैं। बहुधा इस बात पर जोर दिया जाता है कि बाहरी व्यक्तियों 
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को भृ-प्राधि बैंकों की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, परन्तु पूंजी के प्रभाव के कारण 
हमारे देश में ऐसा करना उपयुक्त नहीं है । 


भू-प्राधि बैंकों के कार्य-- 


भारत में भू-प्राधि बेंक केन्द्रीय बेंक और आरम्भिक बेंक के रूप में होती हैं। 
भू-प्राधि बेक की प्रमुख इकाई आरम्भिक बेंक ही होती है । केन्द्रीय बैंक आरम्भिक 
बैंकों के संघ के रूप में होती है। एक आरम्भिक भूप्राधि बैंक के कार्य निम्न प्रकार 


होते हैं :-- 


(१) अपने सदस्यों के आथिक हितों को उन्नत करना, जिसके लिए मुस्य- 
तया अचल सम्पत्ति की प्राधि पर कुछ उदंध्यों के लिए ऋण दिये जाते हैं, जैसे -- 
(क) गिरवी रखी हुई भूमि और मकानों तथा पुराने ऋणों को चुकाने के लिए ऋण 
देना, (ख) कृषि की रीतियों में सुधार करने के लिए और भूमि सम्बन्धी सुधार के लिए 
ऋणा देना, (ग) कृषि सम्बन्धी यन्त्रों के खरीदने के लिए ऋण देना, (घ) भूमि खरी- 
दने, भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा नई भूमि तोड़ने के लिए ऋण देना । 

( २ ) सदस्यों में सहयोग और सहकारिता की भावना उत्पन्न करना और 
उनमें बचत और उनसे सम्बन्धित शुणों का उत्पन्न करना । 

( ३ ) सदस्यों को भूमि और उसके उपयोग सम्बन्धी समस्याश्रों के लिए 
भ्रावश्यक सलाह देना । 

भारतीय भू-प्राधि बेंक अधिक से अधिक २० वर्ष के लिए ऋण देती हैं । 
इनके ऋरा-पत्नों की परिपकक्‍्कता अवधि भी इससे अधिक नहीं होती है। अधिकांइ 
राज्यों में भूमि की कीमत के ५० प्रतिशत तक ऋण दिये जाते हैं। कुछ राज्यों 
लगान के तीस गुने तक ऋण देने का चलन है । ऋण देने से पहले आड़ में रखी जाए 
वाली भूपति के स्वामित्त्व तथा प्रार्थी की शोधनक्षमता की जाँच की जाती है। ब्या+ 
की दर अलग-प्रलग राज्यों में ६ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक रहती है। 

भ्रधिकाँग ऋण पुराने ऋणों को चुकाने के लिए दिये गये हैं । विगत वर्षों! 
राज्य सरकारों ने ऋण निवारण उपाय किये हैं। फलतः पुराने ऋणों का भार का 
हुआ है और भ्‌-प्राधि बेंक भ्रधिक रचनात्मक उदृंश्यों के लिए ऋण देने लगी हैं 
विभिन्न राज्यों की भु-प्राधि बैंकों के कार्यों और उनकी ऋणा-दान नीति में काप 
प्रन्तर रहा है । श्रलग-अ्लग राज्यों में सरकारी संरक्षण का ग्रंश भी अलग-अलग रह 
. है। मद्रास और बम्बई राज्यों में ऐसी बेंकों की उन्‍तति अधिक हुई है। 
भारत में भ्रू-प्राधि बेंकों का श्रारम्भ-- 

भारत में सबसे पहली इस प्रकार की बैंक सन्‌ १६२० में. पंजाब में खो 

गई थी, जो कुछ समय पीछे फेल हो गई । तत्पश्चात्‌ मद्रास में 'सेन्ट्रल लैंड मोटगे 
बेंक' सन्‌ १६१६ में स्थापित किया गया । इस बेंक के २९५ लाख रुपये की कीमत 
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प्रापे ऋण-पत्र मद्रास सरकार ने ले लिये थे, जिसने समस्त ऋतशा-एत्रों के निर्मम पर 
६१ ब्याज देने की भी जिम्मेदारी ली थी। यह बेंक प्रारम्भिक भृ-प्राधि बेंकों की 
के रूप में थी। सन्‌ १६५० में प्रारम्भिक बेंकों की संख्या १२६ थी । 


... अस्वई में ऐसी बैंकों का संगठन सन्‌ १६३५ में किया गया और निरीक्षण 
' हवा सहायता के लिये उसी वर्ष बम्बई राज्य सहकारी मृप्राधि बेक स्थारित्र की 
ऋई। बम्वई सरकार ने ५० लाख रुपये की राशि तक बेंक द्वारा जारी हुए ऋण-पत्रों 
के मुलथन तथा ब्याज को चुकाने की ग़ारन्टी दौ। सन्‌ १६५० में बम्बई में १६ 
प्रारम्भिक भू-प्राधि संस्थाएं थीं। इसी प्रकार सन्‌ १६५० में मैसूर में ७७ और मध्य- 
प्देश में ऐसी ६४ संस्थाएँ थीं। अन्य राज्यों में सहकारी संस्थाग्रों के अभाव के 
कारण भू-प्राधि बैंकों का पर्यात्‌ विकास नहीं हो पाया है । उपरोक्त वर्ष में पश्चिमी 
बंगाल में २, उत्तर प्रदेश में ६, आसाम में २ तथा अजमेर में १२ प्रारम्भिक भू-प्राषि 
बैंक थीं ।इस प्रकार पूरे भारत में सन्‌ १६५३-५४ में २६१ झारम्भिक भू-प्राधि 
केक तथा £ केन्द्रीय भू-प्राधि बंक थीं, इनमें से २११ मद्रास, आन्स्र और मैसूर के 
तीव राज्यों में थीं । सन्‌ १६५४-५४ में भी केन्द्रीय बेंकों की संख्या ६ ही रही, यद्यपि 
ग्लारम्भिक बैंकों की संख्या बढ़ कर २६२ हो गई थी। 
केन्द्रीय बैंकों की अधिकाँश पूजी ऋण-पत्रों की निकासी से प्राप्त होती है, 
बिन पर राज्य सरकार की गारन्टी रहती है। सन्‌ १६५३-५४ के अन्त में ११०४५ 
करोड़ रुपये के ऋणा-पत्र चालू थे, जिनमें से केवल मद्रास और आस्ध्र केन्द्रीय भू-प्राघि 
बेढ़ों के ऋण-पत्र ७'२० करोड़ रुपये के थे। सन्‌ १६५४-५५ के झन्त में १२९७१ 
करोड़ रुपये के ऋणा-पत्र थे, जिनका ६३% मद्रास और आन्ध्र में था। आरम्मिक 
' बैंकों की संख्या जून सन्‌ १६५५ के अन्त में २६२ थी, जिन्होंने १४५ लाख रुपये के 
ऋण उपरोक्त वर्ष में दिये थे । कृषकों के लिए ब्याज की दर ३३ और €ह प्रतिशत 
है बीच थी । कुल २६२ आरम्भिक बेंकों में से २१२ आस्म, मद्रास भौर मैसूर के 


तीन राज्यों में केन्द्रित थीं। 
जन सन १६५४५ के अन्त में भूमि-बच्धक बेंकों की सामान्य स्थिति निम्न 








प्क्वार थी :-- 
0 + 27 पल मनन लिन लि कि ज की जल के हम मल मल लक लक 
केन्द्रीय भूमि-बन्धक | झरम्भिक भूमि- 
बन्धक बेंक 

लय गण २६२ 
दस्यता ६५,प६३. |. रेधण्,डरे! 
[णुदान (रुपयों में) रवर,४८,३७६ | १,४४,७८,६७३ 
वाह पजी | न न न जी ,, १५ ,७८,८१,५८७ । १०,४१,९६७,४२२ 


सन १६५६-५७ के अन्त में दश की ३२६ आरम्भिक भू-प्राधि वेझों में से 
४० और कुल की ७३६१९ आन्ध्र प्रदेश, मद्गास झौर मंसूर के तीन राज्यों में 
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केन्द्रित थीं। इनकी सदस्यता ३,३३,५८६ थी। इन बेंकों की कायंबाहक पूँजो 
१२७० करोड़ रुपया थी और इन्होंने वर्ष विशेष में २:०५ करोड़ रुपये के ऋण दिईँ 
थे। इन ऋशणों पर ब्याज की दर ५३ और १०% के बीच थी। केवल बस्खई राज्य 
में कुछ प्रकार के ऋणों पर ३३% ब्याज लिया गया था.। निम्न तालिका में समस्त 
देश से सम्बन्धित आरम्भिक भू-प्राधि बेंकों की स्थिति दिखाई गई है 


( लाख रुपयों में | 
शीर्षक |__१६५१-१२ _ १६१६-४७ 
ऋरश दान १३० २०५ 
ऋण की वसूली ४८ प्‌ 
बकाया ऋरण ६९६६ १,१५१ 
अन्य आादेय, जसे---विनियोग तथा नकद शेषें ७३ १२३ 
परिदत्त अंदर प्‌ जी ह श्८ ६९ 
सुरक्षित-कोष १३ १६ 
शोधन कोष (»आांटतए४ #प7006) सन ५ 
अन्य कोष न्‍ १६ 
ऋणा प्राप्ति ६७५ १,१३२ 
'ऋणा -पत्र ((22000॥0785) अं कल हो 
४4 4 556 4 मर ममिनिशशिलिकि मम ही हम: 3 मल ही मल 73 3:5 





स्थिति में सुधार के सुझाव-- 


सन्‌ १६२६ के सहकारी रणिस्ट्रार सम्मेलन में भू-प्राधि बैंकों की समस्या पर 
विचार किया गया था । बाद को इस संस्थाओ्रों का विकास इसी सम्मेलन द्वारा निश्चित 
सिद्धान्तों के अनुसार हुआ है । 


उपरोक्त सम्मेलन के प्रमुख सुझाव निंम्न प्रकार हैं :--- 


(१) प्रबन्ध का सुधार--इन बेंकों का संगठन सहकारिता संम्बन्धी 
नियमों के अन्तंगत हो और इनका कार्य-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित किया 
जाय कि वह न तो आर्थिक दृष्टिकोण से अनुपयुक्त हो औरं न प्रबन्ध 
के दृष्टिकोर से कठिन हो। 

(२) ऋणों के उद श्य--भू-प्राधि बेंक किसानों को कुछ विशेष कार्यों के 
लिए ही ऋण दे सकती हैं, जो इस प्रकार हैं :--(ञ्र) गिरवी रखीं 
हुई भूमि अथवा मकान को छुड़ाने के लिये, (ब) भूमि तथा कृषि के 
साधनों में स्थायी सुधांर करने के लिए, (स) पुराना ऋण चुकाने के 
लिये ओर (द) भूमि खरीदने के लिये । प्रत्येक बेंक के लिए यह श्राव 
इयक हैं कि वहं यह स्पष्ट कर दें कि प्रत्येक प्रकार के ऋण की न्यूततम्‌ 
और अधिकतंम्‌ सीमाए क्‍या होंगीं ? संस्मेलन ने सुझाव दियां हैं. 
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कि ऋण की राशि सम्पत्ति की कीमत के आधे से अधिक नहीं होनीं 
चाहिए । 

(३) ऋण का भुगतान--ऋण चुकाने की प्रवधि निदिचित करने में बेंक 
को ऋण के उदहृब्य तथा ऋणी की आ्ाथिक स्थिति को ध्यान में 
रखता चाहिए। अनुत्पादक कार्यों के लिए साधारणतया ऋण नहीं 
देने चाहिए । 

(४ ) सरकारी गारन्टी--सरकार को ऋण-पत्रों के मूलघत और ब्याज के 
चुकाने की गारल्टी देती चाहिए। आरम्भ में सरकार उन्हें आथिक 
सहायता दे, मुद्रांक करों में छूट दे तथा प्राधि के सम्बन्ध में कुछ 
विशेष सुविधायें दे। 

इनके अतिरिक्त भूमि-बन्धक बैंकों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए निम्न 

और भी दिए जा सकते हैं :-- 

(५) सुरक्षित कोषों में वुद्धि--इन बैंकों के लिए यह आावश्यक प्रतीत 
होता है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति की हृढ़ता के लिए अपने सुरक्षित 
कोषों का विस्तार करें । इन्हें अपने लाभ का अधिकांश भाग ऐसे कोषों 
के ही निर्माण पर व्यय करना चाहिये । 

( ६ ) बन्धक भूमि बेचने का अधिकार--ऋण के वसूल न होने की दर्शों 
में भू-प्राधि बेंकों को ऐसी भूमि बेचने का अ्रधिकार होना चाहिए जो 
उनके पास गिरवी रखी गई है। 

(७) निक्ष पों पर रोक--भू-प्राधि बेंकों के जमा घन स्वीकार करने पर 
भी प्रतिबन्ध रहने चाहिए । या तो इन्हें इस प्रकार की जमा स्वीकार 
करने से रोकना चाहिए या फिर यह जमा अभ्रधिक लम्बे काल के लिए 
होनी चाहिए । 

( ८ ) लम्बे काल के लिए ऋश--भारतीय भू-प्राधि बेंक केवल २० साल 
के लिए ऋण् देती हैं। यह झवधि कुछ दक्ाओं में बहुत ही कम रहती 
है ।संसार के अन्य देशों की भाँति कुछ दशाश्रों में भारतीय भू-प्राधि 
बेंकों को भी ३०-४० वर्ष तक की भ्रवधि के ऋण देने चाहिए । 

(६ ) सहकारी सहायता--बिना सरकारी सहायता के भू-प्राषि बेकों की 
सफलता सम्भव नहीं हैं। ऐसी सहायता ऋण-पत्रों की गारन्टी, कुछ 
ग्ंश तक ऋणा-पत्रों को खरीद कर, करों में विशेष रियायत देकर तथा 
आरम्भ में सहायक अनुदानों द्वारा दी जा सकती है । 

( १० ) विशेषज्ञ सेवायें--भूमि की सही कीमत को झकिते के लिए भू- 
प्राधि बेंकों को सरकारी सूत्रों से विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने का अधि. 


कार होना चाहिए ॥ 


प््छ हे 


भूप्राधि बेंकों की समस्यायें-- 


भूप्राधि बैंकों की सफलता एक बड़े श्रंश तक इस बात पर निर्भर होती है कि क्‍ 
प्रतिभूति के रूप में अस्तुत की गई भूमि की कीमत का सही झनुमान लगाया जा सड़े - 
श्र ऋण की वाषिक किद्तें ठीक समय पर मिलती रहें। अपनी एक वारषिक रिपोर्ट 
में रिजव बेक ने यह बताया था कि भारत में भू-प्राधि बेंक भूमि में स्थायी सुधार की : 
भ्रपेक्षा पुराने ऋणों के निस्तारण का ही काये अधिक करती हैं | कोषों के प्राप्त करने | 
तथा ऋणा-पत्रों के निस्तारण की रीतियाँ भी दोषपुरां हैं। केवल उन्हीं राज्यों में इन 
बैंकों ने पर्याप्त कोष एकत्रित किए हैं जहां की सरकारों ने इनके ऋणों की गारन्दी दी. 
है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसी बेंकों का महत्त्व निस्सन्‍्देह महान्‌ है, परन्तु 
यह समझना भूल होगी कि ग्रामीण वित्त की सभी कठिताइयाँ इनके द्वारा दूर हो 
जायेंगी । द 

भू-प्राधि बेंकों के मार्च सन्‌ १६५४ के सम्मेलन में यह बताया गया था कि 
इन बेंकों के पास धन की कमी है, ऋण देने में देर होती है, ब्याज की दर ऊंची 
होती है और उनकी वसूली में कठिनाई होती है। भारतीय भू-प्राधि बैंकों की ७"७२ 
करोड़ रुपये की पू जी में से ६९७५ करोड़ रुपया केवल ऋणा-पत्रों से प्राप्त होता हैं। 
कार्यविधि के सुधार के लिए तीन सुझाव दिये जा सकते हैं--(१) प्रथम ऋण के . 
पश्चात्‌ प्रत्येक अगले ऋण के लिए ब्याज की दर श्रधिक रखी जाय, (२) ऋण थोड़े 
समय के लिए दिए जायें, जिससे थोड़े कोषों द्वारा श्रधिक ऋण दिए जा सकें और (३) 
ऋणों के उपयोग से प्राप्त आय केवल ऋणों के भुगतान के लिए उपयोग की जाय। . 
स्मरण रहे कि भूप्राधि बेक सारे कृषि ऋणों को अपने ऊपर तो नहीं ले सकती हैं, 
परन्तु ब्याज की दरों को'गिराकर तथा किश्तों में शोधन की व्यवस्था करके वे ऋणों . 
के भार को अवश्य घटा सकती हैं। दूसरे पंच-वर्षीय आयोजन में भारत सरकार ने 
इनके सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्राम्य साख अनुसन्धान समिति की सिफारिशों को 
पूरा करने की नीति अपनाई है। योजनाकाल में सहकारी श्राधार पर इनके भारी 
विकास की आशा की जाती है। ह 
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क्‍ भारतवरष के कृषकों के लिए भूमि-बन्धक अ्रधिकोषों का क्या महत्त्व है ? उनकी 
: इश्चा सुधारने के लिए अपने सुकाव प्रस्तुत कीजिए । 
(लै883, के, (०ए ९, ], ! 959) 
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अध्याय ४३ 
भारत में औद्योगिक वित्त 


([ए०प४्ंर्बों सिंघबा०6 45 एाकं&) 


एन" ममनमलककललिकनकलीलील -न पलजलनकन पिन ना जा0 


आ्रौद्योगिक पृ जी के साधन-- 


प्रोद्योगिक कम्पनियों को दो प्रकार के कोषों की ग्रावश्यकता पड़ती है । दिन प्रति दिन 
का कार्य चलाने के लिए उन्हें अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है, जैस-.0ह0ह06 
कचा माल खरीदने के लिए, मजदूरी चुकांनें के लिए और तैयार माल को बिक़ी करने 
कक लिए, परन्तु इत कम्पनियों को मशीनों तथा स्थिर आदेयों के खरीदने के लिए 
दीधंकालीन ऋणों की भी आवश्यकता होती है । इन दोनों प्रकार की पृ जी के प्रमुख 
साधन निम्त प्रकार हैं :---- 


( १ ) कार्यवाहक अथवा अल्पकालीन पृजी--यदि कोई कम्पनी ऐसा 
प्रनुमव करती है कि दिन प्रति दिन का कार्य चलाने के लिए भी उसकी प्रंश पू'जी 
प्रपर्याप्त है तो वह अल्पकालीत कोषों को उधार लेती है। इसके तोन साधन हैं :-- 
( भर ) कम्पनी के गोदामों और कारखानों के भीतर रखे हुए माल की आड़ पर व्यापा- 
रिक बेंक थोड़े समय के लिए ऋण दे देती हैं, (ब ) मैनेजिग एजेस्टों ( प्रबन्ध 
प्रभिकर्ताओं ) से ऋणों और भ्रग्रिमों की प्राप्ति और ( स) जन-साधारण से प्राप्त 
निक्षेप की राशि । कुछ उद्योगों में यह प्रथा है कि जनता से निक्षेपों को स्वीकार किया 
षाता है। बम्बई की सूती कपड़े की मिलों में इसका रिवाज बहुत है, परन्तु यह 
व्यवस्था बहुधा उद्योग के लिए घातक होती है। संक: अ्रथवा मन्दी के काल मे निश्षेप- 
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दाता अपने धन को निकालने लगते हैं और इस प्रकार कम्पनी की बिगड़ती हुई स्थिति 
को और भी खराब कर देते हैं । 


५, (२) स्थिर पू जी (7566त (४|/(४)--काफी समय से चालू उद्योग 
मशीनों, स्थिर यन्त्रों तथा अन्य प्रकार के स्थिर पूंजीगत माल के खरीदने के लिए 
ऋणों को प्राप्त करते रहे हैं। बहुत बार पुरानी मशीनों को बदलने अ्रथवा उद्योग 
विस्तार हेतु नये यन्त्र खरीदने के लिए भी दीघकालीन ऋणों की आवश्यकता पढ़नी 
है। सम्पन्न उद्योग दीघंकालीन वित्त की पूर्ति या तो अपने जमा किये हुए सुरक्षित 
कोषों में से करते हैं या ऋण-पत्रों की निकासी द्वारा धन प्राप्त करते हैं । नये उद्योगों 
तथा ऐसे उद्योगों को जिनकी साख नहीं बन पाई है,. यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है। 
देश में श्लौद्योगिक बकों तथा अभिगोपन ग्रहों (7#607जांत्रा8 त्र0०0स्‍5७) 
की कमी के कारण उन्हें विशेष कठिनाई होती है। व्यापारिक बैंक दीघ॑कालीन ऋऋणु 
नहीं देती हैं, वे श्रचल सम्पत्ति भ्रथवा प्राधियों की प्रतिभूति पर ऋण नहीं देती हैं । 
स्टेट बेंक तथा विनिमय बेंक भी साधारण तया ऐसे ऋणों में व्यवसाय नहीं करती हैं। 
विदेशों में बीमा कम्पनियाँ अपने आदेशों का एक काफी बड़ा भाग उद्योगों में लगाती 
हैं, परन्तु भारत में इसका चलन भी नहीं है । 


दीघंकालीन वित्त के साधन-- 


भारतीय उद्योगों को दीघंकालीन वित्त के सम्बन्ध में भारी कठिनाई होती है । 
ऐसे वित्त के प्रमुख साधन निम्न प्रकार हैं ;--- ' 


( अर ) दंशी “बेंकर, साहुकार तथा व्यक्तिगत ऋण॒दाता फर्में-ये 
दीघंकालीन वित्त का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, परन्तु ये बहुत सन्‍्तोषजनक नहीं हैं, क्योंकि 
इसके ऋरों पर ब्याज की दर काफी ऊँची होती है । 

(ब) राजकीय ऋणु--यह दीघंकालीन वित्त का दूसरा साधन है। बहुत सी 
राज्य सरकारें नियमानुसार छोटे-छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती 
हैं। औद्योगिक कम्पनियों के दृष्टिकोण से सरकारी ऋण बहुत सुविधाजनक नहीं होते 
हैं, क्योंकि इनके मिलने में बहुधा विलम्ब होता है और ऋण लेने वाली कम्पनियों 
को कई दफ्तरों और सूत्रों में से प्रा्थना-पत्र भेजने पड़ते हैं। वैसे भी ऐसे ऋण एक 
निदर्चित अंश तक ही प्राप्त होते हैं। इस कारण ऋणों का यह साधन बहुत लोकप्रिय 
नहीं है। साथ ही साथ, सरकारी ऋणा साधारणतया छोटे अथवा मध्यम श्रेणी के 
उद्योगों को ही दिये जाते हैं । 

( स ) औद्योगिक बैंक से ऋण--भारत में ऐसी बेंकों को बहुत ही कम 
सफलता मिली है। समय-समय पर श्ौद्योगिक वित्त व्ययस्था करने के लिए बहुत सी 
झ्ौद्योगिक बेंक खोली गई थों, परन्तु वे कुछ ही समय पश्चात्‌ या तो व्यापार बेंकों में 
विलय करने पर पर बाध्य हुई अथवा ठंप्प हो गई । ऐसी बेकों की असफलता के भ्रमु् 
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कारण श्रौद्योगिक बेंकिंग सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव का अभाव तथा प्रबन्ध की 


ग्रकुशलता और बेईमानी.थे । 


( द ) श्रौद्योगिक वित्त प्रमन्‍्डल से प्राप्त ऋषशण--इस प्रमण्डल की सेवाए' 
सत्र्‌ १६४८ से प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकारों ने भरी राज्य ग्रोद्योगिक वित्त प्रमष्डल 
बोले हैं । ऐसी आशा की जाती है कि भविष्य में इस सूत्र से काफ़ी सहायता मिल्ल 
सकेगी, परन्तु इन प्रमन्डलों का कार्य इस समय तक बहुत सनन्‍्तोषजनक नहीं रहा है । 


ग्रोद्योगिक वित्त प्रमण्डल ([)0प४7४०] एपं॥89०2 (णफ्‌णशांठत) -- 


भारत में श्रौद्योगिक वित्त की कमी को तो सभी स्वीकार करते हैं, परन्तु 
पुद्गोत्त काल में सरकार तथा रिजवं बेंक ने ऐसा अनुभव किया है कि औद्योगिक 
विकास तथा पुनर्वास की प्रगति के लिए विशेष व्यवस्या की आवश्यकता थी। केन्द्रीय 
बैंकिंग जाँच समिति ने समस्या को सुलभाने के लिए एक अखिल भारतीय औ्ौद्योगिक 
वित्त मण्डल तथा राज्य वित्त प्रमच्डलों की स्थापना का सुझाव दिया था। एक 
विशेष नियम पास करके भारतीय लोक सभा ने १ जुलाई सन्‌ १६४८ से औद्योगिक 
वित्त प्रमन्‍्डल की स्थापना की है। इस प्रमन्डल की प्रमुख व्यवस्थाए' निम्न 
प्रकार हैं ;--- 

( १ ) पूजी--इस प्रमन्‍्डल को १० करोड़ रुपये की अधिकृत पूजी की 
प्राज्ञा दी गई है और इसकी अ्रंश पूजी ५ करोड़ रुपया रखी गई है, जिसे ५-४ हजार 
स्पये के पुर्रातया परिदत्त अंझों में बाँदा गया है । प्रमंडल के अंश्ञ केन्द्रीय सरकार 
तथा अन्य उल्लेखित संस्थाओं द्वारा निम्न अनुपात में खरीदे जा सकते हैं। केन्द्रीय . 
सरकार २०%, रिजर्व बेंक २०%, परिगणित बेंक २४%, बीमा कम्पनियाँ, बिनियोग 
टृस्ट तथा इस प्रकार की अन्य संस्थाएं २५% और सहकारी बेक १०९८ । प्रमन्‍्डल 
के अंगों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है, परन्तु ऊपर के विभिन्न वर्गों के बीच 
एक भ्रश तक हस्तान्तरण की आज्ञा दी गई है, किन्तु यह व्यवस्था की गई है कि किसी 
भी वर्ग के पास उसके निश्चित हिस्से के १०% से अ्रधिक अंश एकत्रित न होने पायें । 
इत अंशों पर सरकार की गारन्टी है। यदि प्रमन्‍्डल फेल होता है तो प्रंशघारी को 
उसके अंश की कीमत सरकार द्वारा चुकाई जायगी। सरकार ने यह भी विश्वास 
दिलाया है कि न्यूनतम लाभांश २३%, की दर पर अवश्य दिया जायगा । यदि कोई 
वर्ग अपने हिस्से के अंश को नहीं खरीदता है तो ऐसे अंशों को सरकार अथवा रिजवे 
बेंक प्राप्त कर सकते हैं और बाद को उपयुक्त संस्थाओं के हाथ बेच सकते हैं। अन्य , 
सभी संस्थाओ्रों ने तो अपने हिस्से से अ्रधिक के अंश खरीदे हैं, परन्तु सहकारी बेंक 
अपने कुल अभ्यंश को नहीं खरीद पाई हैं। उनके हिस्से के ३९६५ लाख रुपये के अंश 
रिजवं बेंक ने प्राप्त किये हैं । 

(२ ) प्रबन्ध--प्रमन्डल का प्रबन्ध १२ सदस्यों के संचालक मन्डल द्वारा 
किया जाता है । ३ संचालक भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाते हैं, २ संचालक 
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रिजर्व बेंक द्वारा नामजद किये जाते हैं, २ अंशधारी बेंकों द्वारा निर्वाचित किये जाते 
हैं, २ का निर्वाचन सहकारी बेंक करती हैं, २ अन्‍य अंशधारियों द्वारा निर्वाचित किये 
जाते हैं और १ प्रबन्ध संचालक ()(882778 ॥)78007) सरकार नियुक्त करती 
हैं। निर्वाचित संचालकों का कार्य-काल ४ वर्ष होता है और नामजद सदस्य नामजद 
करने वाली संस्था की इच्छा के भ्नुसार बदले जा सकते हैं। प्रबन्ध संचालक एक 
वेतनभोगी सदस्य होता हैं और साधारणतया ४ वर्ष तक काय॑ करता है, यद्यपि उसकी 
फिर से नियुक्त किया जा सकता है। इस मण्डल की सहायता के लिए ५ सदस्यों की 
एक कार्यकारिणी समिति होती है, जिसके दो सदस्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित 
होते हैं और १ सरकार नामजद करती है, प्रबन्ध संचालक इस समिति का अध्यक्ष 
होता है। इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ सलाह- 
कार समितियों को भी नियुक्त किया जा सके। प्रमण्डल का प्रधान कार्यालय दिल्ली 
में है। « 

( ३ ) कार्य--प्रमण्डल के लिये सरकारी आदेशों का पालन करना प्रनिवाय॑ 
है। यदि संचालक समिति ऐसा नहीं करती है तो उसका कार्यंवाहन स्थग्रित किया जा 
सकता है । प्रमण्डल का उद्देश्य औद्योगिक कम्पनियों के लिये दीघंकालीन तथा मध्य- 
कालीन ऋणों की व्यवस्था करना है। प्रमन्डल व्यक्तियों, साभेदारियों तथा निजी 
झ्ौद्योगिक कम्पनियों को सहायता नहीं दे सकता है। प्रमण्डल को निम्न प्रकार के 
प्रधिंकार दिये गये हैं--( १ ) झ्रौद्योगिक कम्पनियों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की 
गारन्टी देता, यदि ऐसे ऋण २५ वर्ष के भीतर शोधनीय हैं। ( २ ) स्कन्ध, अंश, 
बाँध अथवा ऋणा-पत्नों का अ्भिगोपन करना ॥ ( ३ ) ऊपर बताई गई कम्पनियों को 
ऋचा देना । प्रमण्डल केवल समुचित प्रतिभरतियों पर ही ऋण देता है और ऐसे ऋणों 
को २५ वर्ष के भीतर चुकाना आवश्यक होता है। ऋण भारतीय मुद्रा अथवा किसी 
विदेशी मुद्रा में भी दिये जा सकते हैं | प्रमण्डल को ऋणी के लिए शर्तें निश्चित करने 
के विस्तृत श्रधिकार दिये गये हैं शोर वह ऋण लेने वाली कम्पनी की संचालक समिति 
में एक सदस्य नियुक्त कर सकता है। किसी एक कम्पनी अथवा संस्था के लिए ऋण 
की भ्रधिकतम्‌ मात्रा ५० लाख रुपया रखी गई है । ( ४ ) प्रमण्डल को यह भी अधि- 
कार है कि वह स्वयं ऋण-पत्र जारी करे और विश्व बेंक से विदेशी ऋणा प्राप्त कर 
ले। (५ ) प्रमण्डल जनता से ५ वर्ष के निश्चित-कालीन निक्षेप भी स्वीकार कर 
सकता है, परन्तु ऐसे निक्षेपों की कुल राशि १० करोड़ रुपये से अ्रधिक नहीं होती 
चाहिये । (६ ) प्रमण्डल को भारतीय आय-कर विधान के अनुसार एक कम्पनी घोषित 
"किया गया है और इसलिए इस पर आय-कर तथा अति-कर लगाया जा सकता है। 

फरवरी सन्‌ १६५२ तक भ्रमण्डल के ब्याज की दर ५२% थी, जिसमें ब्याज 
और ऋरा की किश्त को समंय पर चुकाने की दक्षा में 2०५, की छूट दी जाती थी, 


परन्तु उपरोक्त मास से ब्याज की दर बढ़ा कर ६7०८, कर दी गई है और छूट की दर 
यथास्थिर रखी गई है । * 


० 4 . ह है 
[ ि हक 


 प्रमण्डल का कार्यवाहन एवं उसकी आलोचनाएँ--- 

सन्‌ १६५२ तक का प्रमण्डल के सम्बन्ध में जो भ्रनुमान लगाया गया था उसके 
प्रनुसार अपने ४ वर्ष के जीवन-काल में इसने ऋण की ६४ प्रार्थनाए" स्वीकार करके 
१४०३ करोड़ रुपयों के ऋण दिये थे। प्रमण्डल ने काफी मात्रा में यार्थना-पत्रों करे 
प्रस्वीकार किया है । प्रमण्डल के काय॑ का धीरे-धीरे बराबर विस्तार होता गया है 
प्रत्तु पहले ४ वर्षों में उसके लाभ इतने कम रहे थे कि निश्चित लाभांश बाँटना भी 
सम्भव न हो सका और इस काल में इसके लिए सरकार को २६*८६ लाख रुपये की 
सहायता देनी पड़ी । अपने कोषों को बढ़ाने के लिये प्रमण्डन ने बाँड की निकासी द्वारा 
धन प्राप्त किया है । जूतल सन्‌ १६५२ के अन्त तक ऐसी निकासी की मात्रा ५८१ 
करोड़ रुपया थी । 

३० जून सन्‌ १६५५ तक औद्योगिक वित्त प्रमण्डल ने १२५ उद्योगों को कुल 
“मिलाकर २८ करोड़ रुपये के ऋण दिये थे, जिसमें से १५,२२,५०,००० रुपये नये 
'उद्योगों को दिये गए थे और १२,८५५,२५,००० रुपए पुराने उद्योगों के नकैनीकरख, 
प्राधुनिकरण तथा विस्तार के लिए दिए गये थे। ३० जून सन्‌ १६५५ तक प्रमण्डल 
नें, ९६६ लाख रुपए का लाभ कमाया था, जो सब प्रकार के खर्च चुकाने और १४ 
लाख रुपए का सुरक्षित कोष रखने के बाद बचा था । ३० जून सन्‌ १६५४ तक 
प्रमण्डल ने वाटे को पूरा करने और ५ करोड़ रुपए की परिदत्त पूंजी पर २२०८ ब्याज 
बुकाते के लिए सरकार से ३०६५ लाख रुपए की सहायता प्राप्त की थी । पहले ७ 
वर्ष के काल में प्रमण्डल से सबसे बड़ा ऋण (४“४३ करोड़ रुपया) चीनी उद्योय को 
मिला था, दूसरा नम्बर सूती कपड़ा उद्योग (४११ करोड़ रुपया), तीसरा सीमेंट 
(३१४ करोड़ रुपया), चौथा. कागज (३९११ करोड़ रुपया) और पाँचवां रसायन 
(२८१ करोड़ रुपया) का रहा था। 

३० जून सन्‌ १६९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रमण्डल ने कुल १४९१३ 
करोड़ रुपये के ऋण दिए थे, जो गत वर्ष में दिए हुए ऋणों की मात्रा के दो सुने से 
भी अधिक थे । इस वर्ष में .२७'७० करोड़ रुपए के ऋणों के ८६ प्रार्थता-पत्र प्राप्त 
हुए थे, जबकि गत वर्ष में ११९२७ करोड़ रुपए के ऋणों के केवल ४६ प्रार्थना-पत्र 
प्राये थे । अपने जीवन-काल के ए८ वर्षो में प्रमण्डल ने कुल ४३*२१ करोड़ रुपए के 
ऋणों की स्वीकृति दी थी, जिसमें १६९७३ करोड़ रुपयों के ऋण दिये जा चुके थे ॥ 
भुगतान में से लगभग २१९६०, बकाया था। ८ वर्ष के काल में प्रमण्डल की ब्याज 
की आय २,८०,८८,६२२ रुपया रही है, जिसमें से २.६२,६१,२५७ रुपया वसूल हो 
चुका था । 

सितम्बर सन्‌ १६४४ में औद्योगिक वित्त प्रमण्डल के नियमों में कई संशोघन 
किए गए थे। एक संशोधन द्वारा प्रमण्डल को गिरवी रखी हुई सम्पत्ति को बेचने के 
प्रतिरिक्त पट्टे पर उठाने का भी अधिकार दिया गया था, ताकि अपना भुगतान पा 
लेने के पश्चातु प्रमण्डल ऋणी को उसकी सम्पत्ति लौटा सके। दूसरे संशोधन द्वारा क्‍ 


दं | 


प्राशिक-समय वेतन-रहित अध्यक्ष के स्थान पर पूर्ा-समय वेतन-भोगी अध्यक्ष रखने 
की व्यवस्था की गई है। तीसरे संशोधन द्वारा प्रमण्डल को केन्द्रीय सरकार से ऋण 
लेकर अपने कोषों का निर्माण करने का अधिकार दिया गया है । कक 
३० सन्‌ छुत १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल को 
४३०६ लाख का सकल लाभ और ११:२५ लाख रुपए का शुद्ध लाभ रहा है । वर 
विशेष के अन्त में कुल ऋण २१९६० करोड़ रुपये के रहे हैं। वर्ष विशेष में ६*७१ 
करोड़ रुपए के ऋणों का वितरण हुआ है, जबकि सन्‌ १६५५-५६ में ऐसी राधि 
केवल २"२० करोड़ रुपया थी | इस वर्ष में कुल ११-६१ करोड़ रुपये के ऋणों को 
'स्वीकृति दी गई थी । सहकारी समितियों के लिए १०'७३ करोड़ रुपए के ऋण स्वी. 
कार किए गए हैं। वर्ष विशेष की महत्त्वपूर्णा घटना यह रही है कि प्रमण्डल को ११ 
करोड़ रुपए की पूंजी और प्राप्त हो गई है, जिसके फलस्वरूप यह सन्‌ १६४७-१६ 
२० करोड़ रुपए तक के ऋण दे सकेगा। सन्‌ १६९५७ में एक नये संशोधक नियः 
द्वारा प्रमण्डल को अपनी परिदत्त पूंजी श्रोर सुरक्षित कोष के १० ग्रुने तक ऋण ले 
को अधिकार दिया गया है । 


निम्न तालिका में औद्योगिक वित्त प्रमण्डल द्वारा दिए हुए ऋणों के सम्बन्ध + 
सम्पुर्णा स्थिति दिखाई गई है ;--- 





स्वीकृत ऋणों की कुल दिये हुए ऋणों की 
राशि (रुपयों में) कुल राशि (रुपयों र 
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'», . उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि जून सन्‌ १६५७ और जून सन्‌ १६ 
के बीच प्रमंण्डल ने ६०६ करोड़ रुपये के नये ऋणों की स्वीकृति दी है, जबकि 
'काल में उद्योगों ने ५-५६ करोड़ रुपये के ऋण वास्तव में लिए हैं। दूसरी पंच-वष् 
योजना के काल में केन्द्रीय सरकार॒की ओर से प्रमण्डल को १३५० करोड़ रुपये 


[ ८७ 


ऋशा देने का निश्चय किया गया था। अब यह राशि बढ़ाकर २२०२५ करोड़ सप्या 
कर दी गई है | औद्योगिक वित्त प्रमण्डल ( संशोधन ) अ्धितिग्रम, सन्‌ १६५७ 
([॥8 ॥0007४07%/ फवक्ाए8 (0णफुणनांणा श्रााधाताशाए 2०, 
[957) ने प्रमण्डल के साधनों और उनकी कार्यवाहियों दोनों का विस्तार किया है। 
इस संशोधन के फलस्वरूप नये उद्योग तथा बहुत से ऐसे उद्योग भी जो समुचित प्रति- 
भृति देने में असमर्थ हैं, परन्तु जिनके विकास का राष्ट्रीय महत्त्व है, केन्द्रीय सरकार, 
राज्य सरकार, पर्गिरित बेंक अ्यत्रा राज्य सहकारी बेंक की गारन्टी पर ऋण प्राप्त 
कर सकते हैं। 

झ्ालोचनाए -- 

प्रमण्डल के विधान तथा कार्यवाहन के विरुद्ध दो आलोचनाएँ की गई हैं :--- 

( १) प्रमण्डल केवल बड़े-बड़े उद्योगों को सहायता देता है। यह छोटे उद्योगों 
के लिए हानिकारक है और पूजी का केन्द्रीयकरण करने की प्रवृत्ति रखता हुँ । 

(२) प्रमण्डन वो निजी अंशधारियों की संस्था बनाया गया है। इससे यह 
भ्षय उत्पन्न होता है कि इसकी सुविधाों का व्यक्तिगत, क्षेत्रीय अथवा वर्गीय हितों को 
उन्नत करने के लिए उपयोग हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रमण्डल 
पिछड़े हुए उद्योगों को सहायता दे झौर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे। रिजर्व 
बैंक के राष्ट्रीयकरण के पदचात्‌ प्रमण्डल के ४०५७ अंश सरकार के हाथ में भ्रा गये 
हैं और इस कारण अ्रब राष्ट्रीय हितों की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आशा है । 
बीमा व्वयसाय के राष्ट्रीयकरण ने सरकार के हाथ और भी मजबूत कर दिए हैं । 

कार्यंवाहन के सम्बन्ध में चार और भी आलोचनाएँ की जा सकती हैं :--- 

( ३ ) प्रमण्डल ने अपना कार्य रढ़िवादी रीति से चलाया हैं, जिससे यह 
पर्याप्त सहायता नहीं दे सका है। आवेदन-पत्रों को छोटे-छोटे टैक्नीकल काररों पर 
, रह कर देना उचित न था। | 

(४ ) प्रमण्डल ने सहायता बहुत ही कम दी है । ६ वर्षों में केवल २६ करोड़ 
रुपए के ऋण दिये गए हैं। इन ऋणों के देने में काफी विलम्ब किया है। ऋण देने 
के अतिरिक्त अंशों की गारन्टी, ऋणा-पत्रों के खरीदने तथा अ्भिगोपन का कारें इसने 
अभी नहीं किया है । 

(४ ) प्रमण्डल के ब्याज की दर बहुत ऊँची है, जिसके कारण बहुत ही 
कम कम्पनियाँ इससे ऋण लेने को इच्छुक रहती हैं । 

(६) यह कहा जाता है कि प्रमण्डल ने ग्रभी तक केवल ऐसे राज्यों तथा 
उद्योगों को सहायता दी है जो पहले से ही विकसित तथा मजबूत हैँ । 

गत वर्ष में प्रमण्डल का कार्यवाहन अधिक सन्तोष जनक रहा है और प्रदान 
किए हुए ऋणों की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई है। सितम्बर सन्‌ १६५६ में प्रमष्डल 
की वाषिक बैठक में प्रमण्डल के भ्रध्यक्ष श्री मैतन ने बताया था कि गत वर्ष में प्राथित 


केक बेग हे 


तथा स्वीकृत दोनों ही प्रकार के ऋणों की मात्रा सब वर्षों से अधिक रही है । भ्रध्यक्ष 
का विचार था कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में प्रमण्डल हारा १५ करोड़ रुपये की 
राशि के ऋण देने की जो व्यवस्था की गई है वह आवश्यकता से कम है। श्री मैनन 
का विचार था कि दो बातों का प्रमण्डल के कार्यवाहन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था । 
एक ओर तो राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सीधा ऋण दे रही हैं, इसके 
स्थान पर ऋण अमण्डल द्वारा दिये जाने चाहिए। हुंसरी शोर प्रमण्डल के खातों का 
अंकेक्षण अनेक एजेन्सियों द्वारा हो रहा है, जिसमें किसी अ्रधिक विचार-युक्त नीति 
अपनाने की आवश्यकता है। उनका विचार था कि अभी ब्याज की दर को ६-५४ से 
नीचे घटाने की सम्भावना नहीं है, बल्कि हो सकता है कि प्रमण्डल को 
निर्धारित लाभांश बाँटने के लिए सरकार से सहायता लेनी पड़े । श्री मैनन ने इस बात 
पर जोर दिया कि सरकार को ऐसा नियम बता देना चाहिए कि औद्योगिक विकास 
सम्बन्धी सभी ऋणरा प्रमप्डल द्वारा ही दिए जायें । उनका यह भी विचार था कि कोषों 
को बढ़ाने के लिए प्रमण्डल को बाजार से ऋरा शाप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती 
है। सन्‌ १६४७ में प्रमण्डल का कार्यवाहन बहुत सत्तोषजनक रहा है शऔर सन्‌ १११५६ 
में इसके कार्य का काफी विस्तार,भी हुआ है । 


राज्य वित्त प्रमन्डल--- ह 


औद्योगिक वित्त प्रमण्डल का कार्यक्षेत्र काही सीमित है, इस कारण उसके 
कार्यों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने राज्य वित्त प्रमण्डलों की 
स्थापना की माँग रखी । सितम्बर सन्‌ १६५ १ में लोकसभा ने .राज्यों को ऐसे प्रमण्डल 
खोलने का अधिकार दिया । इन प्रमण्डलों में यह व्यवस्था की गई है कि उन उद्योगों 
के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके जो केन्द्रीय प्रसण्डल से सहायता पाने के अधिकारी 
नहीं हैं। विधान तथा कार्यों में ये संस्थायें केन्द्रीय प्रमण्डल से बहुत भिन्न नहीं हैं। थे 
प्रमण्डल केवल २० वर्ष तक के/ लिए ऋण दे संकते हैं और इनकी ब्रज पूजी ५० 
जाख तथा ५ करोड़ रुपयों के बीच होगी । कुल अंश पृ जी का ७५% सरकार, रिजव॑ 
बैंक, अनुसूचित बेकों, सहकारी बेकों, बीमा कम्पनियों, विनियोग ट्रस्ट तथा प्रत्य 
वित्तीय संस्थाओं द्वारा देने की व्यवस्था की गई है और शेष २५% व्यक्तियों द्वारा । 
ऐसे प्रमण्डल एक उद्योग को अ्रधिक से अधिक १० लाख रुपये का ऋण दे सकते हैं। 
कुछ राज्यों ने ऐसे प्रमण्डल स्थापित कर लिए हैं और शेष केन्द्रीय सरकार के आदेश 
की प्रतीक्षा में हैं। पंजाब, मध्य-प्रदेश तथा उत्तर-प्रदेश राज्यों के वित्तीय प्रमण्डल की 
'अगति के आँकड़े प्राप्त हुए हैं। शेष की स्थिति का श्रभी पता नहीं है। इनसे छोटे 
तथा मध्यम-श्रेणी के कारखानों को सहायता मिलेगी | ३० जून सन्‌ १९५६ को समाप्त 
होने वाले वर्ष के श्रन्त में देश में कुल' राज्य वित्त प्रमण्डलों की संख्या १३ हो गई थी 
. और अगले दो वर्षों में भी उनकी संख्या १३ ही रही है। जून सन्‌ १६४८ के अन्त में. 
: कैत प्रमण्डलों के कुल बकाया ऋण और अग्निम ६:५१ करोड़ रुपया थे । 


[ दे 


केन्द्रीय और राज्य वित्त प्रमण्डलों के काय॑-क्षेत्रों को एक-दूसरे से बिल्कुल 
ग्रतग कर दिया गया है। यह तय किया गया है कि १० लाख रुपये तक के ऋणों के 
प्रार्थना पत्र अथवा राज्य श्रमण्डल की परिदत्त पूंजी के १००, तक के ऋणों के 
ः प्रार्धवा-पत्र राज्य वित्त प्रमण्डल के पास जाने चाहिए। ये प्रमण्डल मध्यम तथा छोटे 
« उद्योगों को ऋण देते हैं । 

राज्य वित्त प्रमण्डल ( संशोधन ) अधिनियम, सन्‌ १६५६ द्वारा, जो १ अवटूबर 
सन्‌ १६९५६ से लागू कर दिया सया है, ऐसे प्रमण्डलों के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थाए" 
की गई हैं :--( १ ) दो या अधिक राज्य मिल कर सम्मिलित वित्त प्रमण्डल बना 
सकते हैं। (२ ) ये प्रमण्डल केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा झौद्योगिक वित्त 
प्रमण्डल के अभिकर्त्ता का कार्य कर सकते हैं। ( ३ ) प्रमण्डल अब क्रिसी उद्योग को 
राज्य सरकार, अनुसूचित बेंक अथवा राज्य सहकारी बेंक की जमानत पर ऋण दे 
सकते हैं ( ४ ) प्रमण्डल सरकारी हुन्डियों की आड़ पर रिजवं बेंक में अल्यकालीन 
ऋण ले सकते हैं ओर ( ५ ) रिजव॑ बंक को प्रमण्डलों के निरीक्षण का ऋषिकार दें 
दिया गया है । 


राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम लि० (॥06 'सिश्ञाणाओं पराठपरशांद।ं 
90०07००७४7७॥६ (0790००४0०॥ 7/0.)-- 


औद्योगिक वित्त नियम के अतिरिक्त दो और निगम देश के औद्योगिक विकास 
के लिए स्थापित किये गये हैं। इनमें से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 
भ्रवटूबर सन्‌ १६५४ में १ करोड़ रुपए की पूजी से की गई है । कम्पनी को एक 
"प्राविट लिमिटेड कम्पनी बनाया गया है, यद्यपि सारी अंश पूंजी सरकार द्वारा दी गई 
है । निगम को पूजी बढ़ाने के लिये अंशों और ऋशण-पत्रों की निकासी का भधिकार 
दिया गया है-। निगम को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, बेकिंग कम्पनियों तथा 
व्यक्तियों से ऋणा और जमा प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। निगम को 
स्थापना का प्रमुख उद्देश्य लोक और निजी क्षेत्रों में संतुलित श्रौद्योगिक विकास को 
श्रोत्साहन देना, नई औद्योगिक योजनाओं की जाँच करना तथा उनका संचालन करना 
भौर औद्योगिक विकास की कमियों को दूर करना है। निगम के कार्यों का उल्लेख 
'निम्त प्रकार है ;--- 
( १) सरकारी उद्योगों, कम्पनियों, फर्मों और व्यक्तियों को पूंजी साख 
और यत्त्रों सम्बन्धी सहायता देना | 
(२ ) उद्योगों को ऋण देना । से 
( ३ ) उद्योगों के भ्रंशों और ऋशा-पत्रों का अभिगोपन करना और उनकी 
गारन्टी लेना तथा उन्हें दक्ष और विशेषज्ञीय सेवाए प्रदान करता । 
( ४.) औद्योगिक विकास हेतु नये उद्योगों को सहायता देना | 
(५ ) व्यापारिक संस्थाओं में स्ामेदारी के रूप में शामिल होना । 


( ६ ) सम्बन्धित उद्योगों के लिए संचालकों ओर सलाहकारों को नियुक्त. 
करना | 

( ७ ) ओ्रौद्योगिक विकास के लिए अपनी ओर से नई योजना चालू करना। 

निगम के लिए वित्तीय प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ऋणों और अनुदानों दाग 
करती है | सन्‌ १६५६-५७ के बजट में इसके लिए १४९ करोड़ रुपये और सेन्‌ 
१६५७-५८ के बजट में ४५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। माचे सन्‌ 
१६५७ तक निगम ने ६ सूती कपड़ा मिलों को लगभग १"६५ करोड़ रुपये के ऋण 
दिये थे । इसके अ्रतिरिक्त २ जूट की मिलों को ५५ लाख रुपये के ऋण दिये थे । 
निगम के ऋणों पर ब्याज की दर ४५%, रखी गई है और वे १२ किद्तों में शोध॑- 
नीय हैं। निगम के द्वारा सरकार सूती कपड़ा और जूट उद्योगों को उद्योगों के पुत- 
वसन तथा श्राधुनिकरण के लिए ऋण देती है । जून सन्‌ १६४८ तक निगम को इस 
कार्य के लिए २९२६ करोड़ रुपये के ऋण दिये जा चुके थे । 


भारतीय श्रौद्योगिक साख और विनियोग निगम लि० (70प्श7| (6०% 
कात [एप (0%027०7 0 7व9 ॥/0.)- 

इस निगम ने मार्च सन्‌ १६५४ में अपना काय॑ श्रारम्भ किया है। निगम की 
स्थापना भारतीय कम्पनी विधान के अन्तर्गत की गई है और उहश्य निजी क्षेत्र के 
उद्योगों को सहायता देना है। निगम के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं :-.. 

( १ ) श्रौद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन श्रौर दीघंकालीन ऋण देना । 

(२ ) नई कम्पनियों के अंशों और ऋरणा-पत्नों का श्रभिगोपन । 

(३) ऋणों को श्राकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्रों से श्राये हुए ऋणों की 
फिर से गारन्टी लेना । 

( ४ ) भारतीय कम्पनियों ;को प्रबन्ध के बारे में तान्त्रिक सलाह देना । 

( * ) उद्योगों के विकास और नये आविष्कारों की व्यवस्था करना । 

 ( ६ ) नये व्यवसायों तथा विनियोगों को प्रोत्साहन देना । 

निगम की कुल पूंजी २५ करोड़ रुपया रखी गई है, जिसे १००-१०० रुपये 
के अंशों में बाँठा गया है । अभी तक केवल ५ करोड़ रुपये की पूंजी की निकासी की. 
गई है, जिसमें से २ करोड़ रुपया भारतीय बीमा कम्पनियों, ५० लाख रुपया प्रमरीका 
को वित्त निगम, १ करोड़ रुपया इंगलेंड की बीमा कम्पनियों और १३ करोड़ रुपया | 
जनता द्वारा दिया गया है। कम्पनी के अंशजों के हस्तान्तरण पर सरकारी नियंत्रण है। 
सरकार निगम को ७*४ करोड़ रुपये का ब्याज रहित श्रग्निम देगी, जिसका भुगतान , 
: स्थापना के १५ वर्ष पीछे १५ किछतों में किया जायगा । विश्व बेंक ने निगम को . 
लगभग १ करोड़ रुपये की कीमत का डालर में विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान किया है। 
निगम ने ५ करोड़ रुपया अंशों की बिक्री द्वारा और ७५ करोड़ रुपया सरकार से | 
प्राप्त कर लिया हैं। | ' 


[ ६१ 
सन्‌ १६५६ के अन्त तक निगम ने १४ प्राथियों के ६०१ करोड़ रुपये के 
ऋणों की स्वीकृति दी थी। इसमें से २:६५ करोड़ रुपए ऋण के रूप में थे, २'३८ 
करोड़ रुपये अभिगोपन ([7तहाफज्रापगा)8) के रूप में और ६८ लाख रुपया पंधों 
के चन्दों के रूप में । २:६५ करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋर में से वास्तव में सन्‌ १६५६ 
के अन्त तक केवल ५४ लाख रुपये लिए गए थे। सन्‌ १६५७ के अन्त तक निगम ने 
कागज, रसायन और औषधि, विद्युत सामान, वस्त्र, चीनी, घातु, चूना, सीमेंट, कांच 
ग्रादि उद्योगों के लिए ११९६५ करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी थी। किन्तु 
वास्तव में उद्योग इस काल तक केवल १९४ करोड़ रुपये की राशि ही निकाल 
पाये हैं । 
निगम का प्रारम्भिक उदहृद्य भारत में निजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता 
करना है । उ्ं व्य यह है कि ऐसे उद्योगों के निर्माण, विस्तार और भ्ाधुनिकरण का 
वित्त प्रबन्ध किया जाय और देशी तथा विदेशी पूंजी को औद्योगिक विनियोगों की 
झोर प्रेरित करके निजी क्षेत्र के श्रौद्योगिक विकास की उन्नति की जाय *निगम द्वारा 
दीघकालीन और मध्य-कालीन ऋर् दिये जाते हैं श्रौर यह श्रौद्योगिक कम्पनियों को 
दिये जाने वाले ऋणों की गारन्टी भी लेता है । 
राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम लि० (रिब्कणा्क शाश गरातपशा85 एण- 
70800॥/ ॥4.)--- 
इस निगम की स्थापना भारत सरकार ने फरवरी सन्‌ १६५५ में की है । 
उद्देश्य यह है कि छोटे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन, संरक्षण झ्ौर सहायता प्रदान की 
जा सके । निगम केवल ऐसे उद्योगों को सहायता दे सकता है जिनमें यद्दि विद्युत शक्ति 
का उपयोग नहीं होता है तो श्रमिकों की संख्या १०० से कम हो, यदि विद्यूत् शक्ति 
का उपयोग होता है तो श्रमिकों की संख्या ५० से कम हो और जिनकी पू जी ५ लाब 
रुपये से अ्रधिक न हो । कम्पनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप से १० लाख 
रुपये की पूंजी से आरम्भ किया गया है। पूंजी को १००-१०० रुपयों के अंध्ों में 
बाँटा गया है। 
. इस निगम द्वारा छोटे उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी, जिससे कि 
उपभोगीय वस्तुओ्रों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रमुख उद्देहय निम्न श्रकार हैं :--- 
( १ ) छोटे उद्योगों के लिए माल सप्लाई के सरकारी झादेश प्रपप्त करता | 
(२) जिन उद्योगों को सरकारी ग्रादेश मिलते हैं उनके लिए आथिक झौर 
' शैल्पिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे इन आदेशों को पूरा करने के विए -अ्रावध्यक 
“माल तैयार कर सकें ॥ 
( ३ ) छोटे और बड़े उद्योगों के बीच समचय और सम्बन्ध स्थापित करना, 
“ताकि दोनों एक दूसरे के विकास में सहायक हो सके । 
मशीनों के खरीदने और श्रौद्योगिक इकाइयों के माल की बिक्री के विकेन्द्रीय- 
करण के हेतु निगम के अन्तर्गत ४ उप-निगम दिल्‍ली, कलकत्ता, बम्बई झोर मद्रास में 
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सन्‌ १६५७ से स्थापित किए गये हैं, श्र्थात्‌ राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम, दिल्ली; राष्ट्रीय. 
लघु उद्योग निगम, बम्बई; राष्ट्रीय लघु उद्योग विगम, कलकत्ता; तथा राष्ट्रीय लघु . 
उद्योग निगम, मद्रास । क्‍ 


उद्योगों का पुर्नावत्त निगम प्राइवेट लि० (रिलींग्रश्मा०० 00एण4रांणा 
गरावराइएए 00ए४266 4/0.)-- ' 


इस निगम की स्थापना जून सन्‌ १६५८ में की गई है, ताकि निजी क्षेत्र में द 
मध्यम श्रेणी के उद्योगों के वित्तीय साधनों को बढ़ाया जाय । निगम का प्रमुख 
उ्ं श्य उद्योगों को ऋण देने में बेंकों की सहायता करना है। निगम निजी क्षेत्र के उन 
उद्योगों को जिन्हें पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है, बेंकों द्वारा दिए हुए 
ऋणों को पुनः उधार (२ 6070॥॥8) की सुविधाएँ देता है। निगम की अधिकृत पृ'ज्ी 
२४५ करोड़ रुपया है और निर्गमित पूंजी (58760 (80708!) १२"५ करोड़ रुपया । 
पू'जी रिजव्र बैंक, जीवन बीमा निगम तथा १५ बड़ी-बड़ी परिगणित बेंकों द्वारा उप- 
लब्ध की गई है। 

निगम केवल ऐसे ही ऋणों का पुनश्नंपहरण (7८०॥४०07॥7[.) कर सकता है 
जो ३ और ७ वर्ष के ब्रीच के काल के लिए दिए गए हों श्ौर जिनकी राशि ५० लाख. 
एपयों से अधिक न हो । निगम केवल उन्हीं उद्योगों को सहायता देता है जिनकी 
रिदत्त पु जी और सुरक्षित कोष मिल कर २५ करोड़ रुपये से अधिक न हों । 


प्रोद्योगिक वित्त में सुधार के सुझाव-- 


भारत में ऐसी उपयुक्त संस्थाश्रों की भारी कमी है जो औद्योगिक वित्त की 
यवस्था करती हों । देश में व्यापार बँकों की ही प्रधानता है, जो उद्योगों की अपेक्षा 
यापार को अल्पकालीन ऋण देना श्रधिक उपयुक्त समभझती हैं। झद्योगिक वित्त की _ 

च्नति के लिए निम्न प्रकार के सुझाव दिये जा सकते हैं :--- 
( १ ) भारत में अभिगोपन-ग्रहों तथा निर्गम भृहों का विकास होना चाहिए। 
केन्द्रीय तथा राज्य औद्योगिक वित्तीय प्रमन्डलों को यह कार्य शीष्रता- 

पूर्वक अपने हाथ में ले लेना चाहिए। . 
२ ) बहुत सी श्रौद्योगिक बेंकों की स्थापना से यह कमी काफी अंश तक पूरी 
हो सकती है। इस समय वे बहुत से कारण शेष नहीं रहे हैं, जिन्होंने 
भूतकाल में ऐसी बैंकों को सफलता नहीं मिलने दी थी। इसके प्रति- 
रिक्त ऐसी संस्थाश्रों को सरकार आरम्भ में सुविधायें तथा उपयुक्त सहा- 
. यता देकर प्रोत्साहित कर सकती है । 

३ ) यूरोप के देशों की भाँति भारत में भी औद्योगिक प्राधि बेंक (008- 
(72 /0772926 88758) खोली जा सकती हैं, जिनका ठीक. 
वही आधार होगा जो भृ-प्राधि बेंकों का है । । 


[ ६३ 
( ४ ) विनियोग टुस्टों की स्थापना द्वारा लोगों में विनियोगों के प्रति दिल- 


चस्पी उत्पन्त करना श्रावश्यक है, परन्तु साथ ही साथ परम त् मंस्था्रों 
की सहायता से बचत के एकत्रित करने तथा बढ़ाने का भो कार्य बढ़ाना 
चाहिए । 


( ५ ) श्रौद्योगिक कम्पनियों द्वारा माल खरीदने और बेचने के लिए सरकारी 
प्रंरणा पर सरकारी बिक्री संगठनों का निर्माण होना चाहिए । 

(६ ) व्यापारिक बेंकों के व्यवहार में भी परिवर्तत की आवश्यकता है। उन्हें 
उद्योगों की जरूरत की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए | यह भी 
विचारणीय है कि जम॑न प्रणाली के आधार पर भारत की व्यापार बेक्रं 
को वतंमान कार्य के अतिरिक्त औद्योगिक बेकों के कार्य के लिए संग- 
ठित करना कहाँ तक उपयुक्त होगा। 

(७ ) भारतीय बेंकों को उपयुक्त दक्माओं में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों पर बिना 
प्रतिभृति श्रग्रिम (([687 230५ए87025) देने पर भी तैयार रहना 
चाहिए । परन्तु इसमें-भारी सावधानी की आवश्यकता है । 

(८ ) श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डलों के कार्यवाहन का विस्तार होना चाहिए 
और उनकी कार्य-प्रणाली में ऐसे सुधार होने चाहिए कि औद्योगिक 
वित्त की आवश्यकता श्रधिक अंश तक पुरी हो सके। 

( & ) विदेशी पूंजी का समुचित व्यवस्थाओ्रों के अब्तगंत आ्रायात करना तो 
ग्रावश्यक है, परन्तु इस सम्बन्ध में भारत को केवल अमरीका पर 
निर्भर रहना ठीक न होगा। जहाँ कहीं से भी उचित शर्तों पर 
आवश्यक पूंजी मिलती हो, उसका स्वागत करना चाहिए। 


पग्राथिक नियोजन और ओद्योगिक वित्त-- 

प्रथम पठच-वर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर १७६ करोड़ रुपये के व्यय 
की योजना सांवंजनिक क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। दूसरे झायोजन में ८६१ करोड़ 
रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में प्रथम योजना के 
काल में चार महत्त्वपूर्णां कार्य हुए हैं :--( १ ) औद्योगिक वित्त प्रमन्‍्डल के संचालन 
में सुधार, ( २ ) राज्य वित्त प्रमन्‍्डलों की स्थापना, ( ३ ) राष्ट्रीय भौद्योगिक विकास 
प्रमन्‍्डल (पि70०॥74! तप ॥26760एएथां (0790००/07) का 
निर्माण और (४) औद्योगिक साख और विनियोग प्रमन्‍्डल ( प्ततप्र४पंओं 
(४९० ४00 [#ए०४॥०7॥६ ((07700400॥) की स्थापना । दूसरे झ्रायोजन 
के काल से इन संस्थाओं से पर्याप्त फल प्राप्त होने की झाज्ञा है । 


प्रथम पंच-वर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए लोक क्षेत्र में १७६ 
करोड़ रुपए और निजी क्षेत्र में ४६३ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था थी। वास्त- 
विक्‌ व्यय अनुमान से कम रहा है और निजी क्षेत्र का विनियोग केवल ३४० करोड़ ह 
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रुपये का रहा है। दूसरी योजना में औद्योगिक विकास पर लोक क्षेत्र में ८६० , जिसमें से 
लगभग १०० करोड़ रुपया धातु उद्योग के विकास के लिए रखा गया है, भौर निजी 
क्षेत्र में २४०० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था है। इसमें से वित्तीय साधनों से 
निजी क्षेत्र के लिए ६२० करोड़ रुपया मिलने का अनुमान लगाया गया है ।वित्तीय 
साधनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है ;--- 


च्पाफ्रउ---_-ततहतहतहतहतहतहतल3कत_ (कह खयों में) कील मिती ( करोड़ रुपयों में ) 
( १ ) भ्रौद्योगिक वित्त प्रमन्‍्डल, राज्य वित्त प्रमन्डलों तथा औद्योगिक 
साख ओर विनियोग प्रमन्‍्डल से ऋण 
(२ ) प्रत्यक्ष ऋण, परोक्ष ऋण और साफेदारी के रूप में मिलने 
वाले ऋण २० 
( ३ ) विदेशी पृ'जी 
( ४ ) नई निकासी 
(४ ) विनियोग के लिए प्राप्त आन्तरिक साधन ह ३०० 
(६ ) अन्य साधन, जैसे--मैनेजिय एजेन्टों से ऋणा, अतिरिक्त लाभ 
“- कर की वापिसी, इत्यादि घ किक न कलम पउन्‍ा 
| कुल ६२० 
संरफ समिति के सुाव-- 

सन्‌ १६१३ में रिजव॑ बैंक ने निजी क्षेत्रों के उद्योगों के वित्तीय साधनों में 
वृद्धि के सुझाव देने के लिए श्री हर्राफ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी, 
जिसकी रिपोर्ट जून सन्‌ १६४४ में प्रकाशित हुई थी । समिति ने पता लगाया है कि 
औद्योगिक वित्त के साधन श्रभी तो अपर्याप्त हैं। बड़े उद्योगों और पुराने उद्योगों को 
नवीनकरण के लिए आवश्यक पूृ"जी नहीं मिल रही है और मध्यम श्रेणी तथा छोटे 
उद्योगों के पास पूंजी की भारी कमी है । समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण 
सिफारिशें की हैं । प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार हैं +--- 

( १ ) सरकार को समुचित वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरणा के प्रश्न को अभी स्थगित रखा जाय और श्रमिकों का पारितोषण 
उनकी उत्पादन-शक्ति के अनुसार रखा जाय। ॥ 

(२ ) निजी क्षेत्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय बचत का 
एक भाग मुद्रा और पूजी बाजार में जाता रहे। सरकार को * नयोजन हेतु सारी ' 
बचत संग्रह करने की नीति छोड़ देनी चाहिए । ह 

“ ( हे ) अनुसूचित बेंक उद्योगों को जो अ्रल्पकालीन और दीघ॑कालीन सहायता 
देती हैं उते बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए समिति ने तीन सुभाव दिये हैं-. . 
बैंकों को श्रौद्योगिक कम्पनियों के अंशों और ऋषण-पत्नों में विनियोग करने के लिए: . 


धाभ्याण दा याका आकार 
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प्रोत्नाहत, ऐसे भ्ंशों ओर ऋषरा-पत्रों पर अग्रिम प्रदान करने की आज्ञा और बेंकों को 
प्रौद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निग्रमों के अंज्ों और बांघों को खरीदने के 
विए प्रोत्साहन । 

.. (४) समिति ने सुझाव दिया था कि नये उद्योगों के अंज्ों का अभिगोपन 
करने के लिए स्टेट बैंक और बीमा कम्पनियों का एक संघ बनाया जाय | 

(५ ) रिजव॑ बेक को बिल बाजार योजना के अन्तर्गत ऐसी सभी सदस्य 
बँकों को सहायता मिलनी चाहिए जिनकी जमाएँ १ करोड़ रुपये से अधिक हैं । 

(६ ) जमाधारियों के हितों की रक्षा के लिए देक्ष में जमा बीमा प्रमाइल 
खोला जाय । 

( ७ ) एक अखिल भारतीय बेकिंग संघ खोला जाय ! 

(८ ) भ्रौद्योगिक वित्त प्रमन्‍्डल और राज्य वित्त प्रमन्डल के कार्यों का 
विस्तार किया जाय और उन्हें ऋण-पत्नों के आधार पर भी ऋण देना चाहिए। 

( ६ ) औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योग्पतियों के 
सहयोग द्वारा एक श्रौद्योगिक विकास प्रमन्‍्डल खोला जाय । 

(१० ) बीमा कम्पनी विधान में ऐसा संशोधन किया जाय जिससे वे ५०% 
के स्थान पर ४५०५ ही सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करने के लिए बाध्य हों । 

, ( ११) प्रत्येक कस्बे ओर बड़े गाँव में कम से कम बेंकिंग कार्यालय अ्रवद्य 
रखा जाय, जिसके लिए रिजरव॑ बेंक ऐसे स्थानों में कार्यालय स्थापित करने वाली 
बैंकों को सहायता दे । 

( १२ ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेकिंग सुविधाएँ बढ़ाने के लिए चल-बेंके (५007[8 
8॥६8) स्थापित की जाये। 

(१३) ऋणों की .निकासी के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को ऐसा 
स्रम चुनना चाहिए कि बेंकों और मुद्रा दाजार पर झावश्यकता से अधिक खिंचाव न 
पड़ने पाये । 

(१४) रिजवं बैंक को देशी बेंकों के नियमन का फिर से प्रयत्व करना चाहिए 
प्रौर जब तक ऐसा सम्भव न हो तब तक बेंकों को देशी बेंकों द्वारा भुनाये हुए बिलों 
कों फिर से भुनाने का अधिकार दिया जाय । 

(१५) बैंकों की विश्रेष सुविधायें बढ़ाई जायें। इसके लिये समिति ने निम्न 
सुझाव दिए हैं :--- 

( क ) रिजव॑ बैंक और उसकी एजेन्सियों के कार्यालय में टेलीजिन्टर रहने 

चाहिए । 

( ख ) कार्यालयों के बीच राशि भेजने भर मेंगाने के तारों को एक्सप्रेस 

तारों पर भी प्राथमिकता दी जाय । 

(ग) सप्ताह में कम से कम दो बार निःशुल्क गति विप्रेष की सुविधाएं” 

रिजवं बैंक को देनी चाहिए । 
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समिति के बहुत से सुझाव सरकार ने स्वीकार क्र लिये हैं। श्रौद्योगिक 
विकास प्रमण्डल आरम्भ कर दिया गया है। इम्पीरियल बैंक और जीवन बीमा व्यव- 
साथ के राष्ट्रीयकरण ने बहुत सी सिफारिशों के महत्त्व को समाप्त कर दिया है। विप्रेष 
सुविधाओं में भी काफी वृद्धि की गई है । रिजव॑ बेंक की बिल बाजार विकास सम्बन्धी 
योजना में समिति की सिफारिश को ध्यान में रखा गया है। 


नया उद्योग एक्ट-- 


भारत सरकार ने १५ फरवरी सन्‌ १६५७ से नये उद्योग एक्ट को लागू करने 
की घोषणा की है, जिसमें उद्योग ( विकास और नियमन ) एक्ट सन्‌ १६५ १ में संज्ञो- 
धन किये गये हैं । नये विधान में ३४ उद्योगों को नियम के भ्रन्तगंत लाने का प्रयतल 
किया गया है, जिनका विकास सरकार की सन्‌ १६४६ की औद्योगिक नीति प्रस्ताव 
के अनुसार किया जायगा। निम्न उद्योगों को संशोधित नियम के अनुसार सरकारो 
कार्य के क्षेत्र में लाया गया है ;-- 

7 6770-9/!0ए78 870 862८ 5688, ९]6९०7०६] पपि8९065,  6६॥॥॥ 770 ्राएए 
78८070607"०, ए/०ए7श-5 800 ८४[८पए४ धांत8 7982९॥7॥63, थंए ०0706कल 90 
76॥782079078, [0[98(0 77000वाह8 ॥6प४7768, एकांत, एदा79॥68 रात 08- 
* 65, ४806 978, 779, +000 (70088278 वरतर॒ष85 ६06 टंएक्ा०(85, 

पंजीयन तथा अनुज्ञापन प्रणालियों में भी कुछ छोटे-छोटे परिवर्तन किये ग्ये 
हैं। सरकार ने जनमत प्राप्त करने के लिए एक्ट की व्यवस्थाओं को गजट में छाप . 
दिया था । 


श्रौ<द्योगिक वित्त में सुधार के सुझाव-- 


इस समय देश में औद्योगीकरण की शीघ्रतापृर्वक प्रगति का प्रयत्त किया जा 
रहा है। वास्तव में देश में श्राथिक नियोजन की सफलता बड़े श्रंश तक इसी बात पर 
. निभेर है कि कृषि और उद्योगों का किस अंश तक विकास हो पायेगा । वैप्ते तो देश 
को झौद्योगिक उन्नति के मार्ग में श्रनेक बाधायें हैं, परन्तु औद्योगिक वित्त की समुचित 
व्यवस्था का भ्रभाव एक महान्‌ बाधा है । देश में पूंजी के निर्माण की गति धीमी है 
ओर जनता में बेकिंग आदत अभी बहुत कम है। , औद्योगिक वित्त की पूर्ति के सांघन 
“ तो बड़ें ही अपर्याप्त और कुछ दक्षाओं में बड़े ही अ्सनन्‍्तोषजनक हैं। औद्योगिक वित्त 
की कमी ने देश में दो ऐसी प्रथाओं को महत्त्वपूर्ण बना दिया है जो भारत की ही 
' विशेषताएं हैं, अर्थात्‌ मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली तथा उद्योगों द्वारा जन-साधाररा से 
निक्षे पों को स्वीकार करना । इसमें तो सन्देह नहीं है कि आरम्भ में इन दोनों प्रथाश्रों 
ने भारतीय अर्थ॑-व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण सेवा की है, परन्तु कालान्तर में इनके दोष 
इतने बढ़ गये हैं कि श्रब इनका न रहना ही अच्छा होगा। देश की अधिकांश बैंक 
व्यापार बेंक़ हैं, जो अल्पकालीन ऋण देती हैं भर उद्योगों के दृष्टिकोण से वहुत लाभ- 
दायक नहीं हैं । विगत वर्षों में भारत सरकार ने औद्योगिक वित्त की पूत्ति को बढ़ाने 
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के अनेक प्रयत्त किये हैं और देश में विदेशी पृजी को भी निमन्त्रित किया है, परन्तु 
प्रभी भी पूर्ति आवश्यकता से कम है। 

भ्रौद्योगिक वित्त की पूर्ति को बढ़ाने और झ्ौद्योगिक ऋणों पर ब्याज की दरों 
को घटाने के लिए निम्त सुकाव दिये जा सकते हैं :-..- 

( १ ) अभिगोपन-मगृहों का विकास (06ए6०७970॥/ ० [छतदा- 
श77708 ॥00565)--देकझ्ष की एक महान्‌ कमी यह है कि अभिगोपन-गृह जैसी 
महत्त्वपूर्ण संस्थाओं का अभाव है। ये संस्थायें कम्पनियों के अ्ंजों और ऋण-पत्रों 
(96067(प्रा65) का अभिगोपन करके उनके प्रति विश्वास को बढ़ा देती हैं भोर 
जनता को अपने धन का उद्योगों में विनियोग करने को प्रेरित करती हैं। 

( २ ) श्ौद्योगिक बेंकों की स्थापना--देद् में औद्योगिक बेंकों के विकास 
की महान्‌ श्रावश्यकता है। भूतकाल में ऐसी बैंक बहुत सफल नहीं हो पाई हैं, परन्तु 
इनके महत्त्व को सभी ने स्वीकार किया है। भारत सरकार को विशेष सुविधायें देकर 
इनके विकास का प्रबन्ध करना चाहिए। औद्योगिक वित्त प्रमण्डल तथा अन्य औद्यो- 
गिक वित्त सम्बन्धी प्रमण्डलों की स्थापना ने इस भ्रभाव को कुछ अंश तक दूर अवश्य 
कर दिया है । 

( ३ ) औद्योगिक प्राधि बेंकों की स्थापना (25४|क्रापाशा। ता 
[70087 4! ॥(078926 ऐ॥5)--जिस प्रकार कृषकों की दोघंकालीन ऋण 
की ग्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए भ्रू-प्राधि बैंक लाभदायक होती हैं । ठीक इसी प्रकार 
ऐसी बेंक उद्योगों के लिए बहुत उपयोगी होंगी जो मशीनों तथा अन्य स्थिर आौद्योगिक 
सम्पत्ति की आड़ पर ऋणा-दे सकें-।. . 

( ४) व्यापार बेंकों का पुनर्सड्भरठन--एक महत्त्वपूर्णा सुकाव यह भी 
हो सकता है कि जमं॑ती की भाँति भारत में भी व्यापार बेंकों को उद्योगों को दीघंका- 
लीन ऋणा देने की आज्ञा दी जाय । ऐसी दशा में यह एक ही बैंक एक ही साथ व्यातार 
बेंक तथा औद्योगिक बैंक दोनों होगी । | हा 

' (५ ) विनियोग टुस्टों की स्थापना (र४80॥॥परषया ० पारए6४- 
0॥8 477085)--धनन के विनियोग की. प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा भांरतीय 
पूृजी की परम्परागत लज्जा को -दूर करने के लिये विनियोग ट्रस्टों की स्थापना से ” 
प्रधिक लाभ हो सकता है-। 

(६) सर!फ समिति के सुभावों को कार्य-रूप देना--जैसा कि पीछे 
बताया जा चुका है, औद्योगिक वित्त के सुधार हेतु सर्राफ समिति ने अनेक महत्त्वयराँ 
सुझाव प्रस्तुत किये हैं। इन सुझावों को आवश्यक संशोघनों के साथ कार्य-रूप दे देना 
चाहिये । 

(७ ) विदेशी पूंजी के श्रायात को प्रोत्साहन--इसमें तो सन्देह नहीं है 
कि विदेशी पूजी प्रत्येक दशा में अच्छी नहीं होती हैं। किन्तु वर्तमान हि परिस्थितियों में 
इससे हमें अधिक सहायता मिल सकती है । पूंजी के झायात में हमें यह नहीं देखना 


ध्ष | 

चाहिए कि वह किस देश से मिल रही है। समुचित शर्तों, समुचित नियन्त्रण तृथ 
राजनीतिक दबाव के भ्रभाव की दा में हमें प्रत्येक देश से आने वाली पृ'जी क 
स्वागत करना चाहिए । 

(८५) ऋण सम्बन्धी प्रतिभूतियों में उदारता--साधारणतया हमारे के 
में व्यापार बैंकों की ऋण के सम्बन्ध में प्रतिभृृति सम्बन्धी शर्तें बहुत कड़ी होती है 
पांब्चात्य देशों में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों पर पर्याप्त ऋण मिल जाते हैं। सुरक्षा # 
ध्यान में रख कर भारतीय बेंक कुछ ऐसे उपाय अवश्य निकाल सकती हैं जिससे ६ 
प्रतिभति सम्बन्धी छर्तें अधिक उदार हो जायें । 
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भारत में विदेशी प्रजी की समस्या 
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एन आजम मिशन 

समस्या का रूप--- 

विदेशी पू जी की समस्या स्वतस्त्र भारत की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। इस पृ"जी 
के प्रति दो प्रकार के विरोधी मत पाये जाते हैं। आर्थिक विद्वानों का मत है कि इस 
समय हमारी सबसे बड़ी श्रावश्यकता देश का आर्थिक विकास है और क्योंकि हमारे 
पास इस कार्य के लिए यथेष्ठ पूंजी नहीं है, हमें विदेशी पूंजी का स्वागत करना 
चाहिए । इसके विपरीत राष्ट्रीयता के पुजारियों का तथा उन व्यक्तियों का जो विदेशी 
पृ जीपतियों को शद्धूत की हृष्टि से देखते हैं, मत यह है कि आध्थिक विकास को 
शीध्रतम सम्पन्न करने के लिए देश की राजनीतिक स्वतस्त्रता को सकट में डाल देना 
उचित नहीं है। विदेशी हमारे कल्याण के लिए हमारे देश्ष में नहीं आते हैं, उनका 
एहूँ इय तो उचित और अनुचित रीति से हमारे देश के साधनों का शोषण करके अपनी 
जेबें भरना होता है । सामान्य अनुभव यही है कि देश की आशिक दासता भ्रन्त में 
राजनीतिक दासता का कारण बन जाती है। 


थे दोनों दृष्टिकोश एक दूसरे के पूर्णतया विरोधी हैं । इनमें से एक शुद्ध 
राष्ट्रवाद पर आधारित है और दूसरा भौतिक बुद्धिमानी पर | सत्य झायद दोनों के 
बीच में है। विदेशी पूजी के प्रति अविश्वास को छोड़ देना किसी प्रकार भी उचित 
नहों हो सकता है, परन्तु यह समझना भी भूल होगी कि प्रत्येक दक्षा में विदेशी पूंजी 
बुरी होती है । समुचित नियन्त्रण द्वारा विदेशी पूंजी के दोषों को दुर करना सम्भव 
है और उसके उपयोग से पूरा-पुरा लाभ उठाया जा सकता है। 
भांरत में विदेशी पृ जी के प्रवेश का इतिहास-- 

भारत में सर्वप्रथम पुतंगालियों (007072252) ने सन्‌ १५०७ में काल्रीकट 
में अपनी फैक्ट्री स्थापित करके विदेशी पूंजी देश में उपस्थित की । बाद को डच ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पती तथा फ्रांसीसी कम्पनियों ने पृतंगालियों 
का अनुकरण किया । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में विदेशी पू'जी के विकास के 
तीन अलग-अलग युग दृष्टियोचर होते हैं: आरम्भ में १८ वीं शताब्दी के अन्त तक 
व्यापारी पूंजी का जोर रहा, दूसरी अवस्था में औद्योगिक पूजी आई, जिसने देश के 
साधनों का शोषण करने का प्रयत्न क्रिया | इस प्रकार की पूंजी प्॒भी तक भी देंश्व में_ 
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श्राती रहती है । श्रन्तिम प्रकार की पूंजी ऋण पूंजी है, जिसका प्रवेश थोड़े ही का 
से आरम्भ हुआ है श्नौर जो अ्रधिकांश विदेशी पूंजी सम्बन्धी दोषों से साधारणतया 
विमुक्त होती है । 

१७वीं शताब्दी के श्रन्त तक ब्रिटिश व्यापारियों की नीति यह थी कि 
भारतीय उद्योगों की तैयार उपज को यूरोप के देशों में बेचकर लाभ कमाए । इन 
व्यापारियों ने आरम्भ में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहव दिया और उनके विकास हे 
लिए झ्राथिक सहायता दी । इज्जलेंड में श्रौद्योगिक क्रान्ति के पव्चांत्‌ इस नोतियें 
परिवर्तन हुआ और विदेशी व्यापारियों ने भारत से कच्चे माल का निर्यात तथा देश. 
में इड्लेंड के उद्योगों के तैयार माल का झायात आरम्भ किया। फिर भी १६ वीं 
शताब्दी के अन्त तक देश में लगाई हुई अ्रधिकाँश पूजी व्यापारी पू'जी ही रही । आगे 
चलकर १८ वीं शताब्दी के श्रन्त में इंगलेंड की निबधावादी नीति के फलस्वरूप 
विदेशियों को भारत में अपने उद्योग-पन्धे खोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिल्री। 
भारतीय पूजी तो आरम्भ से ही शर्मीली थी और लोग उद्योगों में बचत को लगाने 
के स्थान पंर उसे सोने-चाँदी तथा जेवरात के रूप में रखना अधिक पसन्द करते थे, 
भ्रतः विदेशियों ने भारत में अपने उद्योग और उपक्रम खोल दिये और इस 
प्रकार औद्योगिक पूजी देश में श्राने लगी । पूजी के इस प्रवाह को दो बातों ने शरौर 
भी प्रौत्साहित किया । एक ओर तो देश में आान्तरिक शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था 
सुधर गई थी और दूसरी ओर विदेशी व्यापारियों ने ऐसा अनुभव किया था कि भाख 
में उद्योग खोलने से कच्चे माल को भारत से ले जाने और तैयार माल को फिर भारत 
में लाने का यातायात व्यय बचाया जा सकता था । इस औद्योगिक पूंजी ने रेलों, 
सड़कों, ,वबहरों आदि के विकास में श्रधिक सहायता दी | २० वीं बताब्दी के आरम्भ 
में औद्योगिक पू जी ने देश में निर्माण उद्योगों का भी विकास आरम्भ किया। 

. इसी काल में ऋण पूजी भी देश में आने लगी, यद्यपि औद्योगिक पूजी का 
आयात बराबर होता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने निर्यात व्यापार के घाटे 
की ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने भारतीय औद्योगिक विनियोगों से अधिक आय प्राप्त 
करके पूरा करने का प्रयत्न किया था। ऋण पूंजी का महत्त्व हाल ही के वर्षों में 
बढ़ा है। इस पूंजी को केवल ब्याज कमाने के लिए भारत में भेजा जाता है श्रौर 
विदेशी पू जीपति का स्वार्थ केवल मूलधन तथा ब्याज का भुगतान प्राप्त करने तक 
ही सीमित रहता है। औद्योगिक पूंजी की तुलना में भारत में ऋण पूंजी की मात्रा 
बहुत कम है। इस प्रकार की पूंजी साधारणतया दोष-मुक्त समझी जाती है, क्योंकि 
यह अपने साथ राजनीतिक प्रभाव नहीं लाती है। 
भरत में विदेशी पूजी की श्रावश्यकता-- 


यह अनुमान कठिन है कि भारतीय अ्रथै-व्यवस्था में विदेशी पूजी का विभिन्न 
क्रालों में क्रितना महृत्त्त रह है। भृतकाल के सम्बन्ध में तो विदेशी पृजी की माता 
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सम्बन्धी आँकड़ें भी विश्वसनीय नहीं हैं । गैर-सरकारी पग्नुमानों में इतनी प्रधिक 
भिन्नता है कि किसी निश्चित बात का पता नहीं चल सकता है। सन्‌ १६४८ में 
रिजवं॑ बेंक ने यह अनुमान लगाया था कि उस समय भारत में कुल विदेशी पूजो की 
मात्रा १६६ करोड़ रुपया थी, जिसमें से ३७६ करोड़ रुपए की ब्रिटिश पूजी थी, ३० 
करोड़ रुपए की अमरीकन, २१ करोड़ रुपए की पाकिस्तानी और € करोड़ रुपए की 
:कताडियन (880 9॥) पू जी थी । विगत वर्षों में हमने विद्व बेक और मुद्रा-फोष 
से भी ऋण लिए हैं गा इसी प्रकार अमरीका, रूस, चैकोसलोवेकिया, स्वीडन ग्रारि 
देशों से ऋण लिए हैं । इसी प्रकार कुछ अन्य सूत्रों से भी ऋण मिले हैं। 

भारत में विदेशी पू जी की !आ्रावश्यकता इस कारण उत्तन्न होतो है कि हमारे 
देश में प्रचुरता के बीच भी निर्धनतता है। देश के विभिक्न प्रका" के साधन पूजी के 
प्रभाव के कारण वेकार पड़े हुए हैं। साथ ही, देश में पू'जी का निर्माण प्रावइण्क 
'तैजी के साथ नहीं हो रहा है। आथिक नियोजन की सफनता के लिए हमें ग्रान्तरिक 
ग्रौर बाहरी दोनों ही सूत्रों से प्‌ जी की पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी। देश में पृ'जी निर्मागा की 
धीमी प्रगति के कारण तो हम पिछले अध्याय में देख ही चुक्के हैं। इसग्ले श्रतिरिक्त 
हमारे श्रधिकांश निर्यात बेलोच प्रकृति के हैं और वर्तमान दक्शाओं में हमें कच्वा मात्र, 
मशीनरी, कारीगर और भोजन सभी वस्तुए' अधिक मात्रा में विदेशों से मेगानी पहती 
हैं। यही कारण है कि देश की विदेशी त्रितिमय तथा ऋण सम्बन्धी ग्रावश्यकता 
महान्‌ है । ह 
ह भारत में विदेशी पूंजी की आवश्यकता उसके निम्न लाभों के कारण उत्पत्त 
होती है ;--- । 

( १ ) औद्योगीक रण में सहायता--विदेशी पृ जी ने भारत के औद्योगीक रखा 
में सहायता दी है । राष्ट्रीय सरकार को भावी विकास योजसनाम्रों में इससे और भी 
अधिक लाभ की आशा है । विदेशी पू जी के उपयोग द्वारा हम देश के बेकार पड़े हुए 
साधनों को उपयोग करके राष्ट्रीय धन और सम्पन्नता में वृद्धि कर सकते हैं। 

( २) प्रारस्भिक जोखिम का सामना--साधारणतया, झ्रौद्योगिक विकास 

की प्रारम्भिक अवस्था में 'जोखिम का अंश अधिक रहता है । यह सम्भव है कि प्रार- 
म्मिक जोखिम विदेशी पूजीपति उठाए और तत्पश्चात्‌ स्थापित उद्योग देशवासियों 
द्वारा प्राप्त कर लिया जाय । 

(३) शिक्षा ज्ञान का सह आयात--विदेशी पूजी अपने साथ उत्पादन 
की तईननई कलायें और रीतियाँ लेकर आती है। इससे देश् में उत्पादन की शिल्प- 
: क्षमता बढ़ जाती है।.... क्‍ 

(४ ) स्वस्थ प्रतियोंगिता को बढ़ावा--विदेश्षी पू जी एक आारोग्य प्रति- 
योगिता उत्पन्न करती है। देशी उद्योगपतियों को नींद से जगाया जा सकता है, क्योंकि 
. विदेशों उत्पादकों से प्रतियोगिता करने के लिए उउ्हें भी सुधार का मार्ग अपनाना 
पड़ता है और कुशलता प्राप्त करनी पडती है । 
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आ्राती रहती है । अ्रन्तिम प्रकार की पू'जी ऋण पूंजी है, जिसका प्रवेज्ष थोड़े ही कार 
से आरम्भ हुआ है और जो अधिकांश विदेशी पूंजी सम्बन्धी दोषों से साधारणतया 
विमृक्त होती है। 

(७वीं शताब्दी के श्रन्त तक ब्रिटिश व्यापारियों की नीति यह थी कि 
भारतीय उद्योगों की तैयार उपज को यूरोप के देशों में बेचकर लाभ कमाए । इन 
व्यापारियों ने आरम्भ में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया और “उनके विकास के 
लिए आर्थिक सहायता दी । इज्जलेंड में श्रौद्योगिक क्रान्ति के परचांतु इस नोति में 
परिवर्तन हुआ और विदेशी व्यापारियों ने भारत से कच्चे माल का निर्यात- तथा देश 
में इद्ञलेंड के उद्योगों के तैयार माल का आयात आरम्भ किया। फिर भी १८वों 
शताब्दी के अ्रन्त तक देश में लगाई हुई भ्रधिकाँश पूंजी व्यापारी पूंजी ही रही। भ्रागे 
चलकर १८ वीं शताब्दी के अ्रन्त में इंगलेंड की निर्बाधावादी नीति के फलस्वरूप 
विदेशियों को भारत में अपने उद्योग-धन्धे खोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिल्ी। 
भारतीय पूजी तो आरम्भ से ही शर्मीली थी और लोग उद्योगों में बचत को लगाने 
के स्थान पर उसे सोने-चाँदी तथा जेवरात के रूप में रखना भ्रधिक पसन्द करते थे 
अंतः विदेशियों ने भारत में अपने उद्योग और उपक्रम खोल दिये और इस 
प्रकार औद्योगिक पूजी देश में श्राने लगी । पूंजी के इस प्रवाह को दो बातों ने और 
भी प्रोत्साहित किया । एक ओर तो देश में झ्रान्तरिक शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था 
सुधर गई थी और दूसरी ओर विदेशी व्यापारियों ने ऐसा अनुभव किया था कि भारत 
में उंद्योग खोलने से कच्चे माल को भारत से ले जाने और तैयार माल को फिर भारत 
में लाने का यातायात व्यय बचाया जा सकता था । इस श्रौद्योगिक पूंजी नें रेलों 
सड़कों, .नहरों आदि के विकास में भ्रधिक सहायता दी । २० वीं शताब्दी के आ्रारम्भ 
में औद्योगिक यू जी ने देश में निर्माण उद्योगों का भी विकास आरम्भ किया। 

. इसी काल में ऋरा पूजी भी देश में आने लगी, यद्यपि श्ौद्योगिक पूजीका' 
आयात बराबर होता रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रपने निर्यात व्यापार के घादे 
की ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने भारतीय औद्योगिक विनियोगों से अ्रधिक आय प्राप्त 
करके पूरा करने का प्रयत्न किया था। ऋण पूजी का महत्त्व हाल ही के वर्षों में 
बढ़ा है। इस पूंजी को केवल ब्याज कमाने के लिए भारत में भेजा जाता है श्ौर 
विदेशी पृ जीपति का स्वार्थ केवल मूलधन तथा ब्याज का भुगतान प्राप्त करने तक 
ही सीमित रहता है । श्रौद्योगिक पू जी की तुलना में भारत में ऋण पू जी की मात्रा: 
बहुत कम है। इस प्रकार की पूंजी साधारणतया दोष-मुक्त समझी जाती है, क्योंकि 
यह अपने साथ राजतीतिक प्रभाव नहीं लाती है। 
भारत में विदेशी पू जी की आवश्यकता-- 


.._ यह अनुमान कठिन है कि. भारतीय पर्थ॑-व्यवस्था में विदेशी पूंजी का विभिन्न 
कालों में क्रितना: महत्त्व रहु है। भूतकाल के सम्बन्ध -में तो विदेशी पूंजी की मात्रा 
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सम्बत्धी आँकड़े भी विश्वसनीय नहीं हैं । गैर-सरकारी ब्ननुमानों में इतनी प्रचिक 
भिन्नता है कि किसी निश्चित बात का पता नहीं चल सकता है। सन्‌ १६४८ में 
रिजव बैंक ने यह अनुमान लगाया था कि उस समय भारत में कुल विदेशी पूजो की 
मात्रा १६६ करोड़ रुपया थी, जिसमें से ३७६ करोड़ रुपए की ब्रिटिश पृ'जी थी, ३० 
करोड़ रुपए की अमरीकत, २१ करोड़ रुपए की पाकिस्तानी और ६ करोड रुपए की 
:कनाडियन ((8804॥7) प्‌ जी थी । विगत वर्षों में हमते विश्व बेंक और मुद्रा-कोष 
से भी ऋण लिए हैं सो इसी प्रकार अमरीका, रूस, चैक्ोसलोबेकिया, स्वीडन झारि 
देशों से ऋण लिए हैं । इसी प्रकार कुछ अन्य सूत्रों से भी ऋण मिले हैं। 

न भारत में विदेशी पू जी की !आवश्यकता इस कारण उत्पन्न होतो है कि हमारे 
देश में प्रचुरता के बीच भी निर्धनता है। देश के विभिन्न प्रक्माः के साधन पूजीके 
प्रभाव के कारण बेकार पड़े हुए हैं। साय ही, देश में पृ'जी का निर्माण प्रावइयक 
तेजी के साथ नहीं हो रहा है। आथिक नियोजन की सफनता के लिए हमें आन्वरिक 
ग्रोर बाहरी दोनों ही सूत्रों से प्‌जी की पूर्ति बढ़ानी पड़ेंगी। देश में पू'जी निर्माण की 
धीमी प्रगति के कारण तो हम पिछले अध्याय में देख ही चुक्रे हैं। इमकफ्रे श्रतिरिक्त 
हमारे अधिकांश निर्यात बेलोच प्रकृति के हैं और वतंमान दक्षाओं में हमें कच्ता माल, 
मशीनरी, कारीगर और भोजन सभी वस्तुएं अधिक मात्रा में विदेशों से मेगानी पड़ती 
हैं। यही कारण है कि देश की विदेशी व्रिनिमय तथा ऋण सम्बन्धी अःवद्यकता 
महान्‌ है । ह 
ह भारत में विदेशी पूजी की आवश्यकता उसके निम्न लाभों के कारण उत्पन्न 
होती है +-- । 

( १ ) श्रौद्योगीक रण में सहायता--विदेशी पू जी ने मारत हे औद्योगीक रण 
में सहायता दी है । राष्ट्रीय सरकार को भावी विकास योजनाम्रों में इससे झऔौर भी 
ग्रधिक लाभ की आ्राशा है । विदेशी पू जी के उपयोग द्वारा हम देश के बेकार पड़े हुए 
साधनों को उपयोग करके राष्ट्रीय धव और सम्पन्नता में वृद्धि कर सकते हैं । 

क्‍ (२) प्रारम्भिक जोखिम का सामनता--साधारणतवा, औद्योगिक विकास 
की प्रारम्भिक अवस्था में जोखिम का अंश अधिक रहता है । यह सम्भव है कि प्रार- 
म्भिक जोखिम विदेशी पूजीपति उठाएं और तत्परचात्‌ स्थापित उद्योग देशवासियों 
द्वारा प्राप्त कर लिया जाय । | 
। ( ३ ) शिक्षा ज्ञान का सह आयात--विदेशी पूजी अपने साथ उत्पादन 
की नई-नई कलायें और रीतियाँ लेकर आती है। इससे देश में उत्पादन की शिल्प- 
: क्षमता बढ़ जाती है।... क्‍ 

(४ ) स्वस्थ प्रतियोंगिता को वढ़ावा--विदेशी पूजी एक प्रारोग्य प्रति- 
_योगिता उत्पन्न करती है। देशी उद्योगपतियों को नींद से जगाया जा सकता है, क्योंकि 
विदेशों उत्पादकों से प्रतियोगिता करने के लिए उन्हें भी सुधार का मार्ग अपनाना 
पड़ता है और कुशलता प्राप्त करनी पड़ती है । 
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( ५) लाभदायक सम्पत्तियों का निर्माण--विदेश्ञो प“जपति देश में ऐसे 
उपक्रमों, श्रादेयों और साधनों तथा ऐसी सम्पत्ति का निर्माण कर सकते हैं जो विदे- 
शियों के चले जाने के पश्चात्‌ भी देश के लिए लाभ तथा आर्थिक उन्नति का साधन 
बने रहें। भारतीय रेलें, जिनका निर्माण विदेशी प्‌ जी की सहायता से हुआ है, इसका 
एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। 

(६) आथिक नियोजन में सफलता--आ्राधिक नियोजन की सफलता मं 
भी विदेशी पूजी से पर्याप्त सहायता मिल पकती है। श्राथिक नियोजन के सम्बन्ध में 
हमारा पिछले ८ वर्षों का अनुभव यही सिद्ध करता है कि शीक्रतम्‌ आर्थिक विकास के 
लिए विदेशी प्‌जी अत्यन्त आवश्यक है। ह 

( ७) प्‌ जीगत माल का ग्रभाव-- इस समय हमारी सबसे भहान्‌ आवश्य- 
कता प्‌ जीगत माल के आ्रायात की है। इसके लिए दो ही उपाय हो सकते हैं ; प्रथम 
तो यह कि हम उन देशों को अपने निर्यात बढ़ायें जो हमें बदले में प्‌ जीगत माल दे 
सकते हैं श्र दूसरा यह कि ऐसे देशों से ऋणा लेकर प्‌ जीगत माल को खरीदें। 
निर्यातों के सीमित होने के कारण विदेशी पूजी का प्राप्त कर लेना ही हमारे लिए 
हितकर होगा । 
विदेशी पू जी की हानियाँ अथवा उसके दोष-- 

विदेशी पूजी के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :-.. 

( १ ) राजनीतिक प्रतिबन्ध--सबसे बडा दोष राजनीतिक प्रकृति का है। 
“भण्डा व्यापार के पीछे-पीछे चलता है ।” दूसरे शब्दों में, आथिक अश्रधिकार राजनी- 
तिक आ्ाधिपत्य उत्पन्न करता है। विदेशी प्‌जी देश की आधिक और राजनीतिक स्वत- 
न्त्रता को मिटा देती है । चीन श्रौर ईरान का श्रनुभव तो ऐसा ही है । इसीलिए 
“विदेशी पूंजी से डरना चाहिए । द 

(६ २ ) अधिकांश लाभ विदेशियों को--विदेशी प्‌जी द्वःरा देश के साधनों 
का विदेशियों द्वारा शोषण होता है। लाभ का अ्रधिकाँश भाग विदेशियों की हो सम्प- 
जता को बढ़ाता है। देश के निवासियों को केवल सीमित मात्रा में ही लाभ प्राप्त हो 
'पाता है । 
( ३ ) रक्षा और आधार उद्योग--रक्षा और आधार उद्योगों में तो विदेशी 
प्‌ जी का उपयोग संकट से खाली नहीं होता है । ््ः " 

(४ ) भारतवासियों के प्रति भेद-भाव--भारत में विदेशी प्‌"जीपतियों पे 
भारतवासियों के प्रति भेद-भाव किया है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम 
किया है और भारतीय कर्मचारियों को शिक्षण तथा अनुभव प्राप्त करने से वंचित 

रखा है। वे देश में विदेशी सरकार के महान्‌ समर्थक रहे हैं । 

( # ) अन्य विदेशियों के साथ पक्षपात--विदेशी पजीपतियों ने भारतीय 
व्यापारियों की अपेक्षा सदा ही दूसरे विदेशियों के साथ रियायत की है । उनपर 

> भारत के हितों के विरुद्ध कार्य॑ करने के अनेक आरोप लगाये गये हैं । | 
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. (६) देशी पू जी के निर्माण को भअप्रोत्साहत--विदेशी पू'जो के बने रहने 
के कारण देश में पूंजी का निर्माण पूरी तेजी से नहीं होने पाया है। साथास्गतमा 
कभी उद्योगपति अपने लाभ के एक भाग को पूजी के रूप में ःउपयोग करके उसका 
वितियोग कर देते हैं, परन्तु भारत से प्रति वर्ष लगभम ३६ करोड़ रुपये को राशि 
विदेशी उपक्रमों के लाभ के रूप में देश से बाहर चली जाती है। 


विदेशी पू जी के दोषों को ध्यानपुवंक देखने से पता चलता है कि वे दोष काफो 
गम्भीर हैं। इधर पिछले १०-१५ वर्षों का अनुभव भी कट है। कितने ही देश विदेशी 
पूंजी के कारण अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता भी खो बैठे हैं। विदेशों 
पुबी देश में विदेशी निहित हितों (9070९8॥ ए८४६४० ग0655) को उत्पन्न 
करती है, जिनकी रक्षा के लिए विदेशी सरकारें अपनी पूरी शक्ति लगा देती हैं। व्रिदेशी 
पूजीपतियों द्वारा संचालित उद्योग और व्यवसाय देश में विदेशी प्रभाव और षड़यन्त्र के 
प्र बन जाते हैं। इन कारणों से विदेशी पू जी के प्रति शंका का बना रहता स्वामा- 
विक ही है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि विदेशी पूजी से 
सम्बन्धित अधिकाँश दोष उसके नियन्त्रण से सम्बन्धित हैं । स्व्रयं विदेशी पूंजी में दोष 
नहीं हैं। दोष इस कारण उत्पन्न होते हैं कि राष्ट्रीय सरकार उस पर उचित नियन्त्रण 
नहीं रख पाती है। अनुभव बताता है कि समुचित नियन्त्रण के अन्तगंत विदेशी पूजी 
देश की महान्‌ सेवा कर सकती है। इस दिशा में केवल एक ही कठिनाई हैं कि किसी 
देश के लिए अपनीं ही शर्तों पर विदेशी पूजी का प्राप्त कर लेना कठिन होता है। 
भारत सरकार की विदेशी: पू जी सम्बन्धी नीति-- 
विदेशी पूजी के गम्भीर दोषों के कारण उसके निम्न को आवश्यकता 
झ्रधिक है, परन्तु प्रइन यह है कि हमें किस प्रकार की विदेशी पूजी पर नियन्त्रण रखना 
चाहिए। यदि विदेशी पूंजी भारतीय उद्योगों तथा व्यवसायों को ऋण के रूप में 
मिलती है तो उससे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता है। सबसे अधिक दोष साहसी 
प्रथवा श्रौद्योगिक॑ पूंजी में होता है और इसी प्रकार की पूदी की भारत में प्रधानता 
है । हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ऋण पूजी को समुचित प्रोत्साहन 
दें और साहसी पूंजी पर समुचित नियन्त्रण रखें । 
भारतीय स्वतन्त्रतां के पूव॑ विदेशी पूंजी के दोषों की गेम्भीरता पर लगभग 
कभी भी विचार नहीं कियां गया था । ब्रिटिश सरकार की सामान्य नीति उल्टी विदेशी 
धृ'जीपतियों को विशेष सुविधायें देने की श्रोर थी। सन्‌ १६२२ के आथिक आयोग को 
इस समस्या पर विचार प्रकट करने के लिए कहा गया था, परन्तु आयोग के बहुमत 
“ को ऐसी पूजी में कोई दोष दृष्टिपोचर न हो सका । इसके विपरीत झायोग के अल्पमत 
“का विचार था कि विदेशी पूजी के बुरे प्रभावों को दुर करने के लिए उस पर तिस्त 
प्रतिबन्ध आवश्यक थे ;--- | 
( १ ) विदेशी कम्पतियों को भारत सरकार से कार्याघिकार तथा पंजीयन 


अंक... 
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(२०8४राबवांणाओ प्राप्त करना चाहिए और अपनी पृ जी को रुपयों 
' में लगाना चाहिए, ते | कि विदेशी मुद्राओं में। ' 
(२ ) ऐसी कम्पनियों के संचालक-मण्डल में भारतवासियों का समुचित प्रति- 


निधित्त्व रहना चाहिए। ै 
( ३ ) इन कंम्पनियों को भारतवासियों के लिए शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध 
... करनी,चाहिए। ै 


सन्‌ १६२५४ की विदेशी पू'जी समिति ने भी उपरोक्त सुभावों का श्रनुमीदन 

. कया था। इस समिति का विचार था कि ऐसी विदेशी कम्पत्नियों के संचालक मण्डल 
में भारतवासियों के प्रतिनिधि अवश्य रहने चाहिए, जिन्हें भारतीय साधनों के शोषण 
का विशेष अधिकार दिया गया था। इन सिफारिशों के रहते हुए भी भारत सरकार 
ने इस दिशा में कुछ भी प्रयत्न नहीं किया था। ऐसा अनुमात लगाया गया है कि दोनों 
, महाँयुद्धों के बीच के काल में प्रति वर्ष लगभग ४०-५० करोड़ रुपया विदेशी विनियोग्ो 
. के लाभ के रूप में या तो देश से बाहर जाता रहा है या उसे फिर से भारत में हो 
' विनियोगों' में लगा दिया गया है। राष्ट्रीय नियोजन समिति (िवाणाव] शुक्षाा- 
8 (.07777॥66) ने भी विदेशी पूंजी की समस्या पर विचार किया था। समिति 
के निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :-. ु 


(१) विदेशी पृ जी ने आथिक भर राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से 


राष्ट्रीय विकास में बाधा डाली है । ... क्‍ 
( २ ) राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों में विदेशी भ्रधिकार तथा प्रबन्ध नहीं रहना 
* चाहिए। ऐसे उद्योगों में विदेशी पू'जी का केवल ऋण के रूप में ग्रहण 
करना ही उपयुक्त हो सकता है । | 
( ३-) विदेशी पू'जीपतियों के विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए । 
( ४ ) सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों में सरकार को चाहिए कि मुप्रावजा (९०0 
है /70848007) देकर विदेशी पूजी का धीरे घीरे निस्तारण करे। 
भारत सरकार की वर्तमान नीति-- १ 


६7:'.' 'श प्रप्रेल सन्‌ १९४८ को श्ौद्योगिक नीतिं प्रकथन (70प्रशा9 00007 

$ फ480070) में भारत सरकार की विदेशी पूंजी सम्बन्धी नीति की घोषणा की 

गई थी । इस प्रकथन में. विदेशी पू जी के आयात की आवश्यकता को तो' स्वीकार कर 

“लिया गया है, परन्तु इस-सम्बन्ध में निम्न शर्तें लगा दी गई हैं :--. 

“7 १) विदेशी पूजीपतियों को भारत सरकार की ओद्योगिक नीति के श्रंनु- 
. * सार कार्य करना पड़ेगा। भारत सरकार देशी श्रौर विदेशी पूरी के 

बीच भेद-भाव नहीं करेगी और दोनों के बीच सहयोग का आधार 


दा, 


| मे कं 520 ॥ 


: स्थापित करने का प्रयत्न करेगा | 


ऐ के 
ड़ 


(२) विदेशिया के जान पया मूलघन भारत स निकाल हे जाने की प्राद- 
कार रहेगा, किन्तु कुछ निश्चित दर्तों के भ्रन्तगंत ही । 

(३ ) विदेशी कर्मचारी उत्त पदों पर रखे जा सकते हैं जिनके त्रिए उपयुक्त 
योग्यता तथा अनुभव प्राप्त भारतवासी उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु ब्रिदेशी 
कम्पनियों को भारतवासियों के शिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी 
ओर धीरे-धीरे अपनी सेवाओ्रों का भी भारतीयकरण ([70क्षाएं- 
88/070॥) करना पड़ेगा । 

(४ ) विदेशी कम्पनियों को सरकारी अधिकार में लेते समय उनके मात्तिकों 
को उचित मुआवजा दिया जायगा । 

( ५ ) जब तक विदेशी कम्पनियाँ रचनात्मक तथा सहयोगी कार्य करतो 
रहेंगी, भारत सरकार उन्हें किसी प्रक्रार को हानि नहीं पहुँचाएगी । 


जून सन्‌ १६५० में इस नीति को स्पष्ट करते हुए प्रधान मन्‍्त्री नेहरू ने कहा 
धा-- प्रथम जनवरी सन्‌ १६५० के पश्चात्‌ लगाई गई विदेशी पूजी कौ, यदि वह 
ऐसे उपक्रमों में लगाई है जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है, प्रारम्भिक विनि- 
योग तथा उसके लाभ की मात्रा तक की राशि भारत के बाहर ले जाने की पूरा 
'स्वतन्त्रती होगी ।” सन्‌ १६४९ में केन्द्रीय उद्योग सलाहकार समिति ने भी सिफारिश 
की थी--“भारत सरकार को श्रमरीकंन तथा पअन्य विदेशी पुजी को भारत में निय- 
न्रित करने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए।” सन्‌ १६४०-११ के बजट 
'भाषण में भारत के वित्त मनन्‍्त्री ने घोषणा की थी कि भारत सरकार सम्मिलित 
ः हिस्सेदारी के आधार पर, यदि उसके साथ राजनीतिक छत्तें जुड़ी हुई नहीं हैं, विदेशी 
पूजी का स्वागत करेगी, परन्तु भारत सरकार कौ सामान्य नीति इस प्रकार है कि 
प्रत्येक ऐसे व्यवसाय में जहाँ विदेशी पूँजी लगी है, स्वामित्त्व तथा नियन्‍त्रग् में 
भारतवासियों का बहुमत रहेगा और भारतवासियों के शिक्षण की समुचित व्यवस्था 
' की जायगी । 
)'* सरकारी नीति का परिणाम यह हुआझा है कि विदेश्ञी पूजी का झायातव 
! बराबर होता रहा है। सन्‌ १६४६ में ६"३५ करोड़ रुपये की पू जी विदेशों से भारत 
में आई थी । इसी प्रकार सन्‌ १६४५० में २"५७ और सन्‌ १६५१ में ६६६ करोड़ 
; रुपये की पूँजी भारत को प्राप्त हुई। अधिकांश पूजी ब्रिटेन से भाई है। मार्च सन्‌ 
: १६५४ तक भारत सरकार का कुल विदेशी ऋण ( लोक ) १३६६६ करोड़ रुपये 
: का था, जिसमें ११२०४ .करोड़ रुपये के मूल्य का डालर ऋर भी सम्मिलित था | 
: प्रथम पंच वर्षीय योजना में ३०० करोड़ रुपए के विदेशी ऋणों की भ्रावश्यकता बताई 
: गई थी, यद्यपि यह अनुमान वास्तव में अधिक रहा है। अप्रैल सन्‌ १६३३ झौर जून 
; सन्‌ १६५४ के बीच भारत .को १६२"८६ लाख रुपये के विदेशी विनियोग प्राप्त हुए, 
: परन्तु इसी काल में ८५५"२४ लाख रुपये की विदेशी पृ जी लौठा दी गई है । प्राप्त 
. विनियोग में से इज्धलेड से १३७८५ लाख, अमरीका से १६९०० लाख तथा हिउदजा- 


| 


॥ हब 
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लेंड से २२११५ लाख, रुपये की कीमत के ऋण प्राप्त हुए हैं। सन्‌ १६५७ में विदेशी 
पू जी का कुल अनुमान १,०३६ करोड़ रुपये का था। दूसरी योजना में सन्‌ १६५ ६-६१ 
के काल में ८०० करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी की आवश्यकता दिखाई गई है। 

सामान्‍य रूप में हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि हमारे लिए विदेशी पृजी की 
आवश्यकता है श्रोर यदि वह समुचित जातों पर मिलती है तो हमें उसका स्वागत 
करना चाहिए, परन्तु हमें विदेशी पूंजी के प्रति पूर्णतया निर्भीक होना उचित नहीं 
है । भ्रनुभव बताता है कि लगभग प्रत्येक दशा में ऐसी पूंजी के साथ अहृश्य राज- 
नीतिक बन्धत लगे रहते हैं। यह भी आवश्यक है कि समुचित शर्तों के प्रत्तगंत हमें 
किसी भी देश से पू जी के आयात स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। भय 
यही है कि शायद मुह माँगी शर्तों पर हमें आवश्यक मात्रा में विदेशी पूंजी न मिल 
सके। ह 
दूसरा पंच-वर्षीय आयोजन औंर विदेशी प्‌ जी-- 

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रथम पंच-वर्षीय आयोजन के काल में ३०६ 
करोड़ रुपये की विदेशी प्‌ जी मिली है, जिसमें विदेशी सहायता के रूप में प्राप्ति राशि 
भी सम्मिलित है। इस पूजी का अधिकाँश भाग संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त हुग्ा 
है। उस देश से २३८ करोड़ रुपये की पूंजी मिली है, जिसमें १२६"६० करोड़ 
रुपया ऋण के रूप में मिला है और शेष सहायता के रूप में । कुल प्राप्त विदेशी पूज्ञी 
में से लगभग २०४ करोड़ रुपये का ही प्रथम योजना-काल में उपयोग हो सका हैं। 
' शेष को दूसरी पंच-वर्षीय योजना के भ्रथे प्रबन्ध में सम्मिलित कर लिया गया है। 
विभिन्न सृत्रों से प्राप्त राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है ;--अमरीका २६९४० करोड़ 
डालर, आस्ट्रेलिया ६६९ लाख पौंड, कनाडा ७:७० करोड़ डालर, न्यूजीलेंड १६९४० 
लाख पोंड, फोड्ड फाउन्डेशन ८० लाख डालर, नॉरवे १ करोड़ क्रेनर और विश्व बैंक 
६'६० करोड़ डालर । क्‍ 

नई योजनाश्रों में फ्राँस, ईरान, पश्चिमी जम॑नी, इटली, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, 
रूस, जापान तथा चैकोस्लोवेकिया से भी सहायता प्राप्त हुई है। साधारणतया 
व्यक्तिगत विदेशी फर्म भारतीय उद्योगों में सामेद्ाारी के श्राधार पर पू जी लगा रही हैं। 
अमरीका का आयात-निर्यात बेंक (77907 #5507 ऊड्ैधार्ट एु॒ छ. $. 5.) 
भी ऋणों के रूप में सहायता दे रही है । दूसरे श्रायोजन में १६० करोड़ रुपया प्रति 
' बष की विदेशी पू'जी के आयात का अनुमान है और इस प्रकार ५ वर्ष में ८०० करोड़ 
रूपया इस मद से मिलने की आशा है | आयोजन कमीशन का विश्वास है कि इस प्रंश 
तक विदेशी सहायता झ्रवश्य मिल जायगी । दूसरे आयोजन में ४०० करोड़ रुपये का 
घाटा दिखाया गया है, जिसका अधिकांश भाग भी विदेशी ऋणों से प्राप्त होने की 
भ्राशा है । इस सम्बन्ध में कुछ श्राशाजनक घटनाएं श्रभी से सामने आाई हैं। व्यक्तिवत 
विदेशी ऋणों की मात्रा बराबर बढ़ रही है । विश्व बेंक से और अधिक ऋण प्राप्त 
' हुए हैं। इनके भ्रतिरिक्त पश्चिमी जमंनी, चैकोस्लोवेकिया, रूस और स्वीडन से भी 
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कग मिले हैं और अधिक ऋणा मिलने की आज्ञा है। पिछले तीन वर्षों से व्यापारा- 
शेष सम्बन्धी स्थिति में कुछ सुधार हुड्आा है और ऐसी श्राश्ा की जाती है कि विदेशी 
विनिमय मद पर भी कुछ अधिक बचत हो जायगी। भारत सरकार ने लगभग १७० 
इरोड़ रुपया रिजवं बेंक के विदेशी विनिमय संचय में से निकालने का भी निदचय 
किया है । हमारी भावी नीति समुचित शर्तों के अन्तर्गत और अधिक मात्रा में विदेशी 
क्र प्राप्त करने की है ॥ 

दूसरी योजना के काल में सन्‌ १६५७ के अन्त तक ४८० करोड़ रुपया विदेशी 
ऋण के रूप में प्राप्त करने का अनुमान रखा गया था। सन्‌ १६४५८ का लक्ष्य ३२४ 
करोड़ रुपये का था। हाल में १०७ करोड़ रुपया अमरीका से, ६० करोड़ रुपया रूस 
है, २८ करोड़ रुपया फ्रांस से, २४ करोड़ रुपया जापान से और ६६ करोड़ रुपया 
पश्चिमी जम॑ती से प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त कनाडा से मार्च सन्‌ १६९४८ तक 
२८० लाख डालर का ऋण मिला था । मार्च सन्‌ १६५८ में अमरीका ने २२० करोड़ 
छपये का ऋण देने की घोषणा की थी और विश्व बंक से लगभग १५० कट्ठोड़ रुपया 
मिलने की आशा है १ इस प्रकार सन्‌ १६४८-५६ में विदेशी ऋण सम्बन्धी अनुमान 
काफी आशाजनक रहे हैं । 
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हर ॥ हे * 
भारत में बॉकिंग विधान 


(85फर्रांपड (९९85 ांठए एछ प्री) 


जब 37० 2037: ०-2::: ७०००7: 7-55 >>5ै%ै%ै%ैि7:> अमल विश किब 
भारत में बेंकिंग विधान की श्रावश्यकता-- 


पुरानी विचारधारा के अनुसार बेकिंग विधान आवश्यक नहीं है। स्वरांमान की 
स्वचालक प्रकृति इस बात का आइवासन थी कि साख का भअ्रत्यधिक विस्तार न होने 
पाए । इसके अ्रतिरिक्त स्वर्रामान के श्रन्तगंत केवल बैंक दर में परिवर्तन करके हे 
देश की सरकार साख निर्माण को नियन्त्रित कर सकती थी, किन्तु धीरे-धीरे बैंक दर 
की सप्रभाविकता घट गई और स्वर्णामान का भी अ्रन्त हो गया । बीसवीं शताब्दी में 
बेकिंग विधान की आवश्यकता सभी देशों ने अनुभव की । इड्जलेंड ने भो अपनी प्र- 
म्परागत निर्बाधावादी नीति में परिदर्तत किया और अनन्त में तो बैंक आफ इगलेंड का 
राष्ट्रीकरण भी कर लिया। भारत में बेंक दर नीति की सप्रभाविकता सदा ही 
अनिश्चित रही है और बेंकों का विलीयन इतना अधिक हुआ कि लम्बे काल से बेकिंग 
विधान की दिशख्या में किसी उपयुक्त नीति की आवश्यकता अनुभव की गई। छ; 
महत्त्वपूर्ण कारणों से भारत में बेकिंग विधान की श्रावश्यकता है ;-- 


(१) देशी और आधुनिक बेंकों के बीच समचय--भारत में देशी बेंकरों 
और महाजनों की संख्या काफी श्रधिक है। सांख संगठन पर एकाकी नियन्वण स्थापित 
करने के लिए देशी बेकिंग का सम्मिलित पूजी बेकिंग से सम्बन्ध स्थापित करना 
झ्रावश्यक है । समचय की आवश्यकता इस कारणा और भी बढ़ जाती है कि वर्तमान 
दा में दोनों प्रणालियों के बीच प्रतिस्पर्धा है, जबकि देश में बेकिंग सेवाओं का 
सामान्य अभाव है। अनुभव बताता है कि बिना वैधानिक व्यवस्था के समचय स्थापित 
नहीं हो सकता है । समचय द्वारा दोनों ही प्रणालियों का भला होगा और सांथ ही 
“समाज तथा राष्ट्रीय भ्रथ॑ंव्यवस्था को भी लाभ होगा । 

(२) विलीयन प्रवृत्ति को रोकना--भारत में बेंक भारी संख्या में फेल 
हुई हैं। बेकिंग विकास समुचित आधार पर नहीं हो पाया है| अनावश्यक विस्तार 
तथा श्ाखायें खोलने के सम्बन्ध में किसी उपयुक्त नियन्त्रण की आवश्यकता है। बेंकिंग 
विधान द्वारा आरोग्यहीन बैंकों का विकास रोका जा सकता है और बेंकों को समुचित 
साख विकास तथा विनियोग नीति अपनाने पर बाध्य किया जा सकता है। 

(३) रिजव॑ बैंक की शक्ति बढ़ाना--रिजवं बेंक कुछ कारणों से कमजोर 
रही है। भारम्भ में ही यह स्पष्ट हो गया था कि विस्तृत वैधानिक अधिकारों के बिना 

रिजव॑ बेंक सरकार की मुद्रा, साख तथा विदेशी विनिमय नीति को कार्य रूप नहीं दे 
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कृएगी । रिजर्व बेंक के पास बेंक दर और खुले बाजार व्यवसाय के दो महत्त्वपूर्ण अन्न 
है, परत वे श्रपर्याप्त हैं। रिजव॑ बेक्र की सफलता का प्रमुख कारण उसके विस्तृत बैधा- 
दिक अधिकार हैं । 

(४ ) विवेकहीन शाखा विस्तार पर प्रतिबन्ध--विगत वर्षों में भारतीय 
इकेंग की एक और विशेषता दृष्टिगोचर हुई है। प्रत्येक बेंक यही प्रयत्न करती है कि 
प्रीस्‍्थानों पर अपने व्यवसाय का विस्तार करे। ज्ञाखाए बिना त्रिस्तार की संभा- 
बाकी जाँच किये ही:खोल दी जाती हैं और उनके द्वारा अन्य बंकों से प्रतियोगिता 
इले का प्रयत्न किया जाता है। कुछ नगरों में तो बेंकिंग सेवाए' आवश्यकता से बत 
प्रधिक हैं भौर कुछ उनकी सेवाओं से पृर्णांतया बंचित हैं। ऐसी अवस्था देश के लिए 
ह्कारी नहीं हैं, इसलिए शाखा खोलने के सम्बन्ध में कुछ वेघानिक व्यवस्थात्रों की 
भारी आवश्यकता है । 

.. (५) ग्रामीण क्षेत्रों में बेकिंग का विकास--आमीरण क्षेत्रों को बेकिंग 
गेवायें प्रदान करने के लिए तथा सहकारी साख आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के 
तिए बैंकिंग विधान आवश्यक है । 

(६ ) एक-दिश्वायी प्रकृति का निवारण--भारतीय बेंकिंग की एक- 
दिशायी प्रकृति भी समुचित विधान द्वारा रोकी जा सकती है । 


भरत में देशी बेकिंग विधान का नियन्त्रण-- 

भारत में देशी बैंकिंग के नियन्त्रण का कार्य काफी देर में आरम्म हुआ । 
रिबव बेंक की स्थापना से पूर्व इस दिल्या में लगभग कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया 
पर । रिजव॑ बैंक ऑफ इंडिया एक्ट सन्‌ १६३४ की घारा ५५ (१) भ्र के झेनुप्तार 
रेजव॑ बेंक का यह कर्तव्य है कि वह देशी बैंकिंग प्रणाली के सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत 
रे । मई सन्‌ १६३७. में रिजवं बेंक ने इस सम्बन्ध में परिगरणित बेंकों और देशी 
बैंकरों से विचार-परामर्श किया श्रौर एक योजना तैयार की । इस योजता में सन्‌ 
!६३१ की केन्द्रीय बैंकिंग समिति की सिफारिशों को पूरा करने का प्रयत्त किया गया 
था। यह स्वीकार किया गया कि देशी बेंकरों का रिजवं बेंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखा 
जाय, परन्तु सहायता तथा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए देशी बेंकरों के लिए निम्न 
पाँच शर्तों का पूरा करना आवश्यक बचाया गया हैं +-८ 

( १) केवल ऐसे देशी बेंकरों को जो कम से कम २ लाख रुपये की पूजी से 
व्यवसाय करते हों और ५ साल के भीतर अपनी पूंजी की मात्रा को ५ लाख रुपये तक 
बढ़ाने को तैयार हों, रिजव॑ बेंक से स्वीकृति मिल सकती है । 

५ (२) ऐसे बेंकरों को बैंकिंग के भ्रतिरिक्त अन्य व्यवसाय एक निश्चित अवधि 


के भीतर बन्द करने होंगे। रु 
( ३ ) ऐसे बैंकरों के लिए समुचित लैखे रखना आवश्यक हैऔर रिजवं बेंक 


को इन लेखों के निरीक्षण का प्रधिकार होगा । 
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(४ ) उन्हें अपने चिट्ठे प्रकाशित करने चाहिए और समय-समय पर निरिचित 
रिपोर्ट रिजव॑ बेंक को भेजनी चाहिए म 

( ४ ) बदले में ऐसी बेंकों को रिजव॑ बेंक से बिल भुनवाने का अधिकार दिख 
गया है । उन्हें वही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो अपरिगरित बेकों (४०॥-80॥०0॥]00 
38779) को प्रदान की गई हैं । 

देशी बकरों को ये शर्तें कड़ी अनुभव हुई हैं। उन्होंने व्यापार और सोना, चांदी 
तथा होरे-जवाहरात का व्यवसाय छोड़ना स्वीकार नहीं किया है ।सन्‌ १६४० के ग्रत्त 
तक केवल ७ देशी बेंकरों ने शर्तों को स्वीकार किया था । 
सम्मिलित पू जी बैंकिंग का नियन्त्रणु-- 

सत्‌ १६०५-०६ के बेंकिंग संकट ने बेंकिंग विधान की आवश्यकता स्पष्ट कर 
दी थी, इसलिए सन्‌ १६१३ के कम्पनीज एक्ट में बैंकिंग कम्पनियों के सम्बन्ध में 
ग्रलग' व्यवस्थायें की गई | इस एक्ट में बेकिंग कम्पनियों को एक निश्चित रीति से 
चिट्ठे लैंधार करने का भ्रादेश दिया गया था और उन्हें एक निर्धारित रूप में ६ मासिक 
विवरण -पत्र प्रकाशित करना पड़ता था, परन्तु इस नियम की व्यवस्थायें श्रप्याप्त थीं 
और इसका क्षेत्र बहुत सीमित था। प्रथम यहायुद्ध के काल में तथा उसके उपरान्त 
भी बेंक विलीयन का क्रम बराबर चलता रहा । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सन्‌ 
१६२७ में हिल्टन यंग आयोग ने और सन्‌ १६३१ में केन्द्रीय बेंकिंग जाँच समिति ने 
केन्द्रीय बंक की स्थापना का सुझाव दिया था | 

केन्द्रीय बेंकिंग जाँच समिति ने समस्त भारतीय बेंकिंग प्रणाली की विस्तृत 
जाँच की, थी । इसने एक ऐसे विशेष बेकिंग विधान के निर्माण की सिफारिश की थी 
जिसमें सन्‌ १६१३ के कम्पनीज एक्ट की व्यवस्थाओं को उचित संशोधनों सहित सम्मि: 
लित किया जाय । समिति का विचार था कि इसके अतिरिक्त निम्न विषयों से सम्ब- 
न्धित व्यवस्थायें भी विधान में रखी जायें ;---( १ ) बेंकिंग संगठन, ( २ ) प्रबन्ध, 
( ३ ) अंकेक्षण तथा निरीक्षण और ( ४ ) निस्तारण तथा विलय। सन्‌ १६३१ 
में रिजव॑ बेंक को स्थापित करके तथा इन्डियन कम्पनीज ( संशोधन) एक्ट, सन्त 
१६३६ द्वारा सरकार ने समिति के अधिकाँश सुझावों को कार्य-रूप दिया। सन्‌ 
१६३६ के नियम की प्रमुख व्यवस्थायें निम्न प्रकार थीं ३--- 

( १) परिभाषा--बेंकिंग कम्पनी की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि 
बेंकिंग कम्पनी साधारण कार्यों के अतिरिक्त, जैसे--रुपए का लेन-देन, बिलों का 
भुनाना, बहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षण साख-पत्रों की निकासी इत्यादि, साथ-साथ अपना 
प्रमुख व्यवसाय चालू खातों पर अ्रथवा अन्य किसी रूप में निश्षेपों का स्वीकार करना 
तथा धनादेश, ड्राफ्ट श्रथवा ग्रादेश द्वारा रुपया निकालने का अधिकार देना, रख 
सकती है । 

( २) प्‌ जी--बेंकिग कम्पनी के पास कम से कम ५० हजार रुपए की पूजी 
होनी चहिए, जो अंशों को बेचकर प्राप्त हुई हो । 
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(३ ) सुरक्षित कोष--इसके पास एक सुरक्षित कोष होना आहिए, जिसमें 
'ज्ञम का कम से कम २०% उस समय तक जमा किया जाय जब तक कि सुरक्षित कोष 
परिदतत पुंजी के बराबर न हो जाय । 

(४ ) नकद कोष--बैंकिग कम्पनियों के लिए समय देन का १३०८ तथा 
माँग देत का ५९%, नकद कोष में रखना आवद्यक रखा गया था । 

(५ ) संचालन--भविष्य में बेंकरिग कम्पनी का संचालन मैर्नेजिग एजेन्टों 
द्वारा नहीं किया जा सकता था। 

( ६ ) गौरा व्यवसाय--बें किंग कम्पनियों को किसी गौरा कम्पनी के अंश 
प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया था, जब तक कि गौण कम्पनी कोई ऐसा 
बवसाय नहीं करती हो जो मुख्य कम्पनी के ही कार्य से सम्बन्धित हो । 

(७) व्यवसाय क्षे त्र--बेंकिंग कम्पनी का व्यवसाय क्षेत्र उत कार्यों तक ही 
प्तीमित किया गया था जिनका रजिस्ट्रार के सम्मुख पंजीकरण के लिए पार्षद सीमा- 
विषम ((०04॥70फ77 0 355002800॥) में उल्लेख किया गया हो । 

(८) भुगतानों की सुविधा--कोई भी बेंकिंग कम्पनी थोड़े काल के लिए 
भुगतानों को स्थगित कर सकती है, यदि रजिस्ट्रार इसकी सिफारिश करता है और 
खायालय को विश्वास हैं कि कम्पनी की कठिनाई अस्थाई है। 

एक्ट में बैंकिंग कम्पनियों के लिए की गई कुछ भ्न्य व्यवस्थाएं निम्न 
प्रकार हैं ;--- 

( १) नियम में बेंकिंग कम्पनी की विस्तृत परिभाषा की गई थी। 

(२) यह व्यवस्था को गई थी कि परिभाषा में वर्शित कार्यों के अतिरिक्त 

कम्मनी अन्य कार्य न करे | 

( ३ ) एक दूसरी बेकिंग कम्पनी के अ्रतिरिक्त बेंक को अन्य किसी प्रकार के 

भैनेजिंग एजेन्ट रखने की आज्ञा नहीं दी गई थी । 

(४ ) अपरिदत्त पूंजी पर किसी प्रकार के खर्चे लगाना वजित किया 

गया था ॥ 

( ४ ) गैर-प्रनुसूचित बेंकों के लिये सुरक्षित कोष तथा तकद कोषों के रखने 

की व्यवस्था की गई थी। 

(६ ) किसी भी बेंक को अपनी पूजीके ४०% से अधिक किसी एक 

कम्पती में लगाने से वरजित किया गया था। 

उपरोक्त विधान की बहुत सी कमियों को सन्‌ १६३४ के रिजवं बेंक प्रा 
इप्डिया एक्ट ने भी पूरा कर दिया, जिसने बेकिंग विधान को एक समुचित आधार 
प्रदान कर दिया । रिजव॑ बैंक एक्ट की एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि सभी 
बैंकों के लिए भ्रपने निक्षेपों का एक निश्चित प्रतिशत रिजवं बेंक में रखना अनिवाय॑ 
किया गया था। इसके प्रतिरिक्त रिजव॑ बैंक को विधान के सम्बन्ध में भौर सुछाव 
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देने का भी श्रादेश मिला था। थोड़े ही काल में यह स्पष्ट हो गया कि सन्‌ १६३६ का 
एक्ट अस्पष्ट तथा शासन के दृष्टिकोश से कठिन था। इसके अतिरिक्त एक्ट के पास 
होते ही बैंकों के फेल होने का वेग बढ़ गया था। इस कारण रिजवं बेंक ने समस्त 
स्थिति की विस्तृत जांच की और नवम्बर सन्‌ १६३६ में विधान में कुछ प्रावश्यक 
संशोधन करने के सुझाव प्रस्तुत किये। उस समय युद्ध की कठिताइयों के कारण इन 
सिफारिशों को कार्य रूप देवा सम्भव न हो सका, परन्तु सन्‌ १६४३-४४ में इंडियन 
कम्पनीज ( द्वितीय संझोधन ) एक्ट पास किया गया, जिसके श्रनुसार प्रत्येक ऐसी 
कम्पनी को बेंकिंग कम्पनी घोषित कर दिया गया जो अपने नाम के साथ बेंक अथवा 
बेंकर शब्द का प्रयोग करती हो, परन्तु इसी काल में मुद्रा-प्रसार के कारण बैंकों की 
संख्या बडी तेजी के साथ बढ़ने लगी और उनमें से वहुत सी बेंकों की शासन तथा. 
प्रबन्ध-व्यवस्था ठोक-ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए सन्‌ १९४४ में एक और संशो- 
धक एक्ट पास हुआ, जिसमें मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये गए । 


दूर्सरे महायुद्ध के काल में भारतीय बैंकिंग का विकास बड़ी तेजी के साथ हुआ, 
पंरन्‍न्तु इस विकास का प्रमुख कारण देश में मुद्रा-पसार था । इस कारण इसमें कुछ 
दोष हृष्टिगोचर हुए और कुछ अनुचित प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो गई । रिजव॑ बेंक ने 
बेकिंग विधान में आवश्यक, संशोधन करा कर बेंकिंग प्रणाली तथा साख विकास पर . 
नियन्त्रण रखने का प्रयत्न . किया । रिजव॑ बैंक के गवनेर ने बैंक की वाषिक सभा में 
युद्धकालीन विकास की निम्न अनुचित प्रवृत्तियों पर जोर दिया था $--- 


( १ ) बिता विचारे शाखाएँ खोलने की अवृत्ति, जिससे कि बिना जोखिम पर 
. ध्यान दिये निक्षेपों को श्राकरषित किया जा सके । 

(२ ) निक्षेपदाताओों के घन का प्रबन्धकों के लाभ के लिए उपयोग करना, 
इसके लिए अन्य कम्पनियों के भ्रंश खरीदे गये, उद्योगों के क्षंश्ञ प्राप्त 
किये गए और विधियोग प्रन्यास ( [#98680706॥ ॥775(5 ) की 
स्थापना की गई, जिससे बंकों के आदेय झधिक अ्रतरल बन गये । 

(३ ) चिंद्रों में श्रदला-बदली करने की प्रवृत्ति, जिससे कि बैंक की श्राथिक 

' स्थिति का सही अनुमान न लगाया जा सके । 

(४ ) सट्टु बाजी की प्रवृत्ति, जो अ्रशों, सरकारी हुण्डियों तथा चल और 
अ्रचल सम्पत्ति में सद्रा करने तक विस्तुत थी ॥ 

( ५ ) लाभों को लाभाँश के रूप «में बाँटने की प्रवृत्ति और सुरक्षित कोष को 

. ओर ध्यान न देने की प्रवृत्ति । ह 
: सन्‌ १६४४ के बेकिंग कम्पनीज बिल में इन प्रवृत्तियों को रोकने की व्यवस्था 
की गई थी, परन्तु यह बिल सन्‌ १६४८ तक संसद के सम्मुख नहीं रख़ा जा सका था। 
बीच के काल में आार्डीनेन्सों द्वारा रिजवँ बेंक को विशेष अधिकार दिये गये सन्‌ १६४६: 
के, अध्यादेश ((.70॥7%&706) ने रिजवं बैंक को किसी भी बेंक के लेखों के निरीक्षण 
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का अधिकार दिया | रिजवं॑ बेक के आदेशों का पालन न्‌ करने पर किसी भी बेंक को 
परिगणित बैंकों की सूची में से विकाला जा सकता था, अ्रथवा कुछ कान के लिए 
उ्का व्यवसाय बन्द किया जा सकता था ।सन्‌ १६४७ के आरईनिन्स द्वारा रिजवं 
बेंक को ऐसी बेंकों को आर्थिक सहायता देने का अधिकार दिया गया जिन पर देश के 
विभाजन के कारण संकट झा गया था। इसी प्रकार दो और नियमों द्वारा कुछ प्रकार के 
प्रतिज्ञा-पत्रों की निकासी पर रोक लगाई गई और प्रत्येक बैक के लिए नई शाखा 
होलने के लिए रिजव॑ बेंके से आ्राज्ञा प्राप्त करना आवश्यक बनाया गया। भ्रन्त में 
प्ाव॑ सत्‌ १६४४८ में एक नया बेकिंग बिल पास किया गया, जिसे १६ मा सह 
(६४६९ से लागू किया गया है। 

बेकिंग कम्पनीज एक्ट सन्‌ १९४९- 

यह एक्ट जम्मू भौर काइमीर राज्य को छोड़ कर भारत के सभी राज्यों पर . 
ताग्ू होता है। इस एक्ट का उद्देश्य भारतोय बँकिंग प्रणाज़ी को निम्न दोषपूर्णों | 
प्रत्तियों को दूर करना बताया गया है। 

( १ ) अचल सम्पत्ति की श्राड़ पर अधिक मात्रा में ऋण देना | 

( २ ) ऐसी कम्पनियों को जिनमें बेंक के संचालकों अभ्रयवा उनके सम्बन्धियों 
का स्वार्थ हो, अपर्याप्त प्रतिभूतियों पर ऋण देना। 

( रे ) बिता सोचे-बिचारे बैंक की शाखाप्रों को खोलते रहना । 

( ४ ) बैंक के धन को ऐसी फर्मों में फंसा देवा जिनमें बेंक के संचालकों को 
दिलचस्पी हो । 

( १ ) कुछ भ्रबन्धकों द्वारा बेंक के कोषों का अनुचित उपयोग करके दूपरी 
ब्रौद्योगिक कम्पनियों पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करना । 

( ६ ) बेंक की वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए प्रकाशित होने वाले 
ब्रॉकड़ों में फेर-जदल करके जनता को धोखा देना । 

( ७ ) कुछ छोटी-छोटी बेंकों का अपने साधनों की तुलना में बहुत अधिक 
मात्रा में ऋणों का प्रदान करना । 

उपरोक्त एक्ट को प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं :--- 

( १) परिभाषा--उधार देने अथवा विनियोग करने हेतु जनता से मुद्रा 
के ऐसे निक्षेपों का स्वीकार करना जो या तो मांग पर अथवा अन्य किसी प्रकार 
शोधनीय हों एवं धनादेश, विकर्ष आ्रादेश अथवा अन्य प्रकार निकाली जा सकती हों', 
बेकिंग कहलाता है। एक बेकिंग कम्पनी वह है जो भारतीय कम्पनीज एक्ट के अनुसार 
स्थापित हुई हो और बेकिंग का व्यवत्ताय करतो हो। वे औद्योगिक कम्पनियां जो 
भ्पनी वित्तीय श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए निक्षेपों को स्वीकार कर लेती हैं, बेकिंग 
कम्पनियाँ नहीं हैं । 5 

(२) बैंक का व्यवसाय--श्सके लिये एक विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें 
वे सब व्यवसाय उल्लेखित किये गये हैं जो एक बेंकिग कम्पत्ती कर सकती है । रुपये 
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का उधार लेना ४ गौर देना, विनिमय बिलों का भुनाना, हुन्डयों का भुनाता, विनिमय- 
साध्य साख-पत्नों का जमा करना, सोने-चाँदी तथा विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय 
साख प्रमाण-पत्रों का प्रदान करना, मूल्यवान वस्तुओं का संरक्षण करना, इत्यादि 
बहुत से कार्यों को बेंक के व्यवसाय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, परन्तु अपने 
ऋण को वसूल करने के श्रतिरिक्त अन्य कियो भी उहं श्य से बेकिंग कम्पनी को प्रत्यक्ष 
व्यापार का अधिकार नहीं है । व्यवसायिक कायलिय की बिल्डिग वो छोड़कर अन्य 
कोई भी अचल सम्पत्ति बेंक ७ साल से &धिक काल के लिये प्राप्त नहीं कर सकती 
है । प्रत्येक बैकिंग कम्पनी के लिए रिजर्व बेंक से अनुज्ञापनत प्राप्त करना आ्लावश्यक 
है। बिना ऐसा किये कोई भी कम्पनी अपने नाम के साथ बेंक अथवा बेंकर शब्द नहीं 
लगा सकती है और बेकिंग व्यवसाय करने दाली सभी फर्मो' के लिए इन दाब्दों का 
उपयोग आवश्यक है । 

यह श«ो व्यवस्था की गई है कि बेंकिग कंस्पनी बुछ थोड़ी सी दक्षाओ्रों को 
छोड़कर गौरा कम्पनियाँ स्थापित नहीं कर सकती है । इसी प्रकार एक बेकिंग कम्पनी 
किसी अन्य कम्पनी में अपनी निर्मित अंश पूँजी के ३०९०५ अथवा अपनी परिदत्त 
पूजी के ३०% से (जों भी कम हो) अधिक कीमत के अ्रंश प्राप्त नहीं कर सकती है। 
इसके अतिरिक्त एक बैंकिंग कम्पनी ऐसी किसी भी कम्पनी के अंश प्राप्त नहीं कर 
सकती है जिसमें उसके संचालक श्रथवा प्रवन्धक स्वार्थ रखते हों । 

(३ ) प्रबन्ध-- बेकिंग कम्प नियों के लिए मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति को 
श्राज्ञा नहीं दी गई है । ऐसे व्यक्ति बेकिंग कम्पनी का प्रबन्ध करने योग्य नहीं हैं जो 
प्रन्य कम्प्रनियों के संचालक हैं, अन्य बेकों का प्रबन्ध करते हैं श्रथवा कोई दूसरा व्यव- 
साय करते हैं। कोई भी बैंक ऐसे व्यक्तियों को नौकर नहीं रख सकती जो दिवालिया 
हो इुके हैं अथवा किसी फौजदारी के अपराध में जेल काट छुके हैं । इसी प्रकार कित्ती 
भी कर्मचारी को कमीशन अथवा अंश के आधार पर किसी प्रकार का पारितोषण नहीं 
दिया जा सकता है। 

(४) परिदत्त पूजी तथा निधि--यदि कोई भारतीय बेंकिंग कम्पनी 
भारत के राज्यों के बाहर स्थापित की जाती है तो उसकी परिदतत् पू जी और सुरक्षित 
कोष मिलकर १५ लाख रुपये से कम नहीं होती चाहिए और यदि उत्कों शासा 
कलकत्ते अथवा बम्बई में भी है तो ऐसी पूंजी कम से कम २० लाख रुपया होनी 
चाहिए । यह राशि रिजवं॑ बेंक में जमा की जायगी। जिन कम्पनियों की स्थापता 
भारत में हुई है उनके लिए परिदतत पूजी ग्रोर निधि की निम्न व्यवस्थाएं को 
गई हैं । 

( के) यदि इस कम्पनी की शाखायें कलकत्त अथवा बम्बई में हैं तो पृ गो 

कम से कम १० लाख रुपया होनी चाहिए । 

( ख ) यदि इसकी शाखायें एक से अ्रधिक राज्यों में हैं तो ५ लाख रुपया। 

( ग ) यदि इनकी शाखायें एक ही राज्य में हैं तथा कशकत्ते भौर बम्बई में 
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नहीं हैं तो इसके प्रधान कार्यालय में १ लाख और प्रत्येक शाखा में 

कम से कम १० हजार रुपये ( यदि वे एक ही जिले में हैं ) तथा २५ 
हजार रुपये ( यदि वे अ्लग-पभ्रलग जिलों में हैं) होने चाहिये । 

कम्पनी की निर्गंमित पूंजी ($प्रछझ८7960 (879) अधिक्ष। पूंजी की 


क्रम से कम आधी होनी चाहिये और परिदत्त पू'जी इसी प्रकार निर्मित पृजी की कम 
पे कम ५०० होनी चाहिए । 


(४ ) मतदान अधिकार--प्रत्येक अंशधारी का मतदान अधिकार उसके 
दवरा दी गई पू जी के श्रनुपात में होगा, परन्तु किसी भी अ्रंशधारी को कुल मतदान 
प्रधिकार के ५०८ से अ्रधिक मत देने का अधिकार नहीं होगा । 

( ६ ) नकद कोष व सुरक्षित कोष--बैंकिंग कम्पनी के लाभों का २०%, 
उसमय तक सुरक्षित कोष मे जमा करना आवश्यक है जब तक कि सुरक्षित कोष 
की राक्षि परिदत्त पूंजी के बराबर न हो जाय । साथ ही, प्रत्येक गैर-अनुसूचित बेंक 
को श्रपनी समय देन का २०५ तथा माँग देव का ५०% रिजव॑ बेंक में जमा करना 
होता है। अनुसूचित बंकों के लिए इस प्रकार की जमा की व्यवस्था पहले से ही रिजरवं 
बेंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट में कर दो गई थी। प्रत्येक बेंकिय कम्पनी को अपनी समय 
एवं माँग देन का कम से कम २०% प्रत्येक दिन नकदी, स्वर्ण अ्रथवा स्वीकृति प्रति- 
पत्रियों में रखना आ्रावश्यक है और भारतीय बेंकिंग कम्पनियों को उपरोक्त देनों की 
ब्रीमत के कम से कम ७५% आदेय भारत में रखने चाहिए। 

(७ ) रिजर्व बैंक के अधिकार--सभी बेकिंग कम्पनियों पर रिजव॑ बेंक 
को नियन्त्रण तथा निरीक्षण के विस्तृत अ्रधिकार दिए गए हैं। एक्ट की कुल ५४ 
पाराए हैं, जिनमें से २७ केवल रिजवं बेंक के भ्रधिकारों के सम्बन्ध में हैं। 

(] ) रिजव॑ बेंक को यह अ्रधिकार दिया गया है कि संकट काल में वह बेंक 
के सब अथवा कुछ व्यवसायों को स्थग्रित करने की सिफारिश कर 
सकती है । 

(7 ) इसी प्रकार रिजर्व बेंक की अनुमति पर बेंकिग कम्पनी ७ वर्ष से 
अधिक काल के लिए अ्रचल सम्पत्ति रख सकती है। 

(॥7 ) रिजवं बॉक प्रबन्धकों को अत्यधिक पारितोषण प्राप्त करने से रोक 
सकती है। द 

(9 ) अस्थाई रूप में रिजवं बेंक परिदत्त पूंजी तथा सुरक्षित कोषों सम्बन्धी 
व्यवस्था में छूट दे सकती है । 

(५ ) गौर कम्पती की स्थापना के लिए भी रिजवं बेंक की भ्राज्ञा लेनी 
आवश्यक होती है । श 

(५ ) इस बात का निरीक्षण भी रिजव॑ बेंक द्वारा किया जाता है कि अन्य 

... बैंक एक्ट की व्यवस्थाश्रों का ठीक-ठीक पालन करती हैं या नहीं । 


३] 


(शा ) साथ ही, यह भी रिजव॑ बेंक का ही कर्त्तव्य है कि वह यह देख ले कि 

द ऋणों तथा श्रग्नमिमों के सम्बन्ध में बेंक कोई समुचित नीति भ्रपनाती 
हैं या नहीं । 

( शा! ) रिजव॑ बंक की श्राज्ञा के बिना कोई भी कम्पनी नई शाखा नहीं 
.. खोल सकती है। 

( 5) इसी प्रकार रिजवं बेंक को सभी बेंकिंग कम्पनियों के निरीक्षण और 
आवश्यकता पड़ने पर उनके बन्द करने की सिफारिश करने का भी 
ग्रधिकार दिया गया है। 

( 5 ) रिजवं बेंक उन्हें कुछ प्रकार के व्यवसायों को करने से भी रोक सकती 
है ओर यदि उचित समझे तो प्रबन्ध में किए जाने वाले परिवत॑नों को 
भी रोक सकती है। 

( 5] ) बैंकों को एकीकरण के लिए भी श्ाज्ञा का लेना: आवश्यक होता है। 

( »॥_] ) अनेक प्रकार के विवरणों तथा रिपोर्टों को रिजर्व बैक को भेजा 
जाता है श्रौर उसकी शभ्राज्ञा के बिना एक बैंक तथा उसके ऋण दातागरों 
के बीच किसी प्रकार का समभौता नहीं हो सकता है। क्‍ 
( 5 ) रिजव॑ बेंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार किसी बैंक को सदा 
के लिए अथवा कुछ समय के लिए एक्ट की कुछ अ्रथवा समस्त व्यव- 

स्थाश्रों से मुक्त भी कर सकती है। 

(८ ) निस्तारण--ऐसी व्यवस्था की गई है कि बेंक के निस्तारण का कार्य 
शीघ्रतापवंक किया जा सके। बेंक के निस्तारण का अधिकार केवल उच्च न्यायालगरों 
को ही दिया गया है, जिन्हें इस विषय में कुछ प्रकार के विशेष अ्रधिकार दे दिये 
गये. हैं । 


बट औिे 


के 


( ६) भ्रन्य व्यवस्थायें---अ्ंकेक्षण, खातों, विवरशा-पत्रों के प्रकाशन तथा 
कभ्पनी के बन्द करने के सम्बन्ध में सविस्तार नियम' बनाये गए हैं और नियमों का 
उलच्डन करने वाली बेंकिग कम्पतियों के लिए दण्ड रखा गया हैं । 
आलोचनाएँ-- 

: इस .एक्ट की व्यवस्थाओं की दो प्रकार की आलोचनाएँ क्री गई हैं। जो लोग 
व्यापार बेंकों के राष्ट्रीयकण को उचित समभते हैं उनके विचार में यह एक्ट पर्याप्त 
नहीं है । इसके विपरीत जो लोग ऐसा समभते हैं कि बंकिंग व्यवसाय में स्वतद्वता 
रहनी चाहिए उनके विचार में यह बहुत से अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाता है श्र देश 
में। बेकिंग विकास के मार्ग में बाधाए उत्पन्न. करता है.। सरकार के सामने इन दोनों 
विचारों के बीच समायोजन करने की समस्या थी । एक्ट की बहुत सी व्यवस्थाएँ कड़ी 
अन्ब्य हैं, प्रत्तु वे बेकिंग व्यवस्था को काफी सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक्ट की व्यव- 
» स्थाओं का: क्षासनु, शिजव॑ बेंक को सौंपा गया है । इसी कारण उसी की कुशलता तथा 
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भावदारी पर उनके कार्यरोपण के परिणाम निर्भर रहेंगे। स्मरण रहे कि रिजवं बेंक 
की स्थापना को २४ वर्ष हो चुके हैं और अरब उससे बहुत आशा की जा सकती है । 
छक्ते अ्रतिरिक्त एक्ट में दो भारी त्रुटियां और भी हैं :--( १ ) इसमें देझ्षी बेंकरों के 
प़बन्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और ( २) ऐसां नियम बनाकर कि 
एह के सम्बन्ध में रिजव॑ बेंक तथा केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जाने वाली अनुचित 
हतों के लिए भी बेंक कुछ न कर सकेंगी, बेंकों के साथ अन्याय किया गया है। 
बैंकिंग विधान में किए गए संशोधन-- 

सन्‌ १६४६ के नियम में दो संशोधन किए गए हैं। सन्‌ १६५० में प्रबन्ध के 
पंबन्ध में एक्ट की व्यवस्थाओं की कुछ कमियों को दूर किया गया हैं और सन्‌ 
!९५३ का एक्ट बैंक के निस्तारण से सम्बन्धित है और निस्तारण प्रविक सरल, 
वैज्ञानिक तथा उचित बनाने का प्रयत्व करता है। 

सन्‌ १६४१ में रिजव॑ बैंक के विधान में कुछ ऐसे परिवर्तंत किए गए कि वह 
बैंकिंग कम्पनियों की कार्य-प्रणाली पर अधिक नियन्त्रण रख सके और उन्हें उपर्युक्त सहा- 
यंता दे सके | इन परिवर्तनों के शअ्रनुसार प्रत्येक बेंक को रिजवं बेंक़ के पास भेजे हुए 
विवरण में यह दिखाना होता है कि उसकी कितनी पूंजी सरकारी प्रतिभूतियों में लगी 
हुई है, भ्रन्य बेंकों में कितनी पूंजी जमा है भौर तत्कालीन देयधन (॥(0॥69 «४ 
॥॥074 90006) कितना है । विवरण के रूप में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं और 
बैंक की शाखाएं विदेशों में भी हैं तो उसे अपनी विदेशी शाखाओं का भी विवरर 
भेजना पड़ता है । 


सत्‌ १९५१ का संशोधन-- 


सन्‌ १६५१ के संशोधन द्वारा रिजव॑ बेंक को कुछ और भी अधिकार दिए गए 
हैं, जो निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) रिजव॑ बेंक किसी बैंक को किसो समय विशेष में यह छूट दे सकती है 
कि वह रिजव॑ बैंक के पास न्यूनतम वैधानिक शेष (शवंगएा क्षण 
ऐ%[9॥06) न रखे । 

(२ ) रिजव॑ बैंक किसी भी बैंक को यह छूट दे सकती है कि वह किसी 
विशेष समय मे सम्बन्धित लेखे उसके पास न भेजे । 

(३ ) रिजव॑ बैंक को यह अ्रधिकार दिया गया हैं कि वह राज्य सहकारी बेंकों 
पे विवरण तथा लेखा पुस्तकें निरीक्षण के लिए मांग सके । 

(४ ) रिजव॑ बेंक को विदेशी सरकारों और सरकारी आज्ञा पर व्यक्तियों के 
भी प्रतिनिधि के रूप में काये करने का अ्रधिकार दे दिया गया है। 

( ५ ) रिजव॑ बेंक को समभौतों द्वारा राज्य सरकारों ऑऔरव्यक्तिगत पक्षों के 
मौद्रिक ऋण सम्बन्धी प्रबन्ध का भार स्वीकार करने का भी अधिकार मिल गया है । 


११ | 


सन्‌ १६५० का संशोधन-- 
. इससे पूर्व सन्‌ १६५० में बेंकिंग विधान में निम्त चार संशोधन पहले ही किये 
जा चुके थे ३-- * 
.. (के ) प्रत्येक बेंक के लिए देश अथवा विदेश में शाखा खोलने के लिए 
रिजवं बैंक की अश्रनुमति आवश्यक है । 

( खे ) एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के नियम बताये गये । 

( ग ) विलीन होने वाली बेंकिंग कम्पनियों की समस्त लेनदारी पूरा रूप में 
नई कम्पनियों को हस्तान्तरित हो जाती है । 

( घ ) बेंक ओर उसके ऋण-दाता के बीच होने वाला ऐसा कोई भी समभौता 
श्रवेैधानिक न होगा जो रिजवो बैंक को मान्य न हो । 

निस्तारण व्यवस्था-- 

सन्‌ १६५० के संशोधक नियम द्वारा बैंकों के निस्तारण (0 परंत॥ाणा) 
का जो क्रम निश्चित किया गया था वह काफी जटिल था और नियम के पास होते हो 
उसकी क्मियों का अनुभव होने लगा था । सन्‌ १६९५२ की एक समिति ने बताया था 
कि ३२१ बेंकों के निस्तारण का कार्य सन्‌ १६९२६ से चल रहा था और भग्रभी समाप्त 
नहीं हुआ था, भ्रतः दिसम्बर सन्‌ १६४३ में बेकिंग कम्पनतीज निस्तारण नियम पाप 
किया गया । इस एक्ट में निस्तारण के व्यय को कम किया गया है, छोटे निश्षेप- 
दाताओं को अधिक सुविधा दी गई है और निस्तारण की कार्य-विधि को श्रधिक सरत 
बताया गया है। क्‍ 

निस्तारण सम्बन्धी नियम की प्रमुख व्यवस्थाए' निम्न प्रकार हैं :-- 

(१ ) बचत और चालू खातों के ऐसे निश्षेपदाताओों को जिनकी जमा छोठी 
है, एक निश्चित राशि तक के भुगतान में प्राथमिकता दी जायगी । 

(२ ) निस्तारक (7॥0008(07) को बेंक के बन्द हो जाने के ६ महीने के 
भीतर ही ऐसे ऋणी ग्राहकों की सूचना न्यायालय को देनी होगी, 
जिनके मामलों का निबटारा न्यायालय को करना होगा । 

( ३ ) न्यायालय को अभ्रधिकार होगा कि वह निस्तारक की डिग्री की रात्रि 
वसूल करने के लिए लगान वसूली की विधियों के उपयोग के 
आदेश दे सके । 

( ४ ) यदि उचित समझे तो न्‍्यायालथ बेंक के संचालकों की भी जाँच कर 
सकता है और अयोग्य सिद्ध होने पर संचालक को ५ वर्ष तक के लिए 
बेंक का संचालक बनने से बंचित कर सकता है। 

( ५ ) न्यायालय और सरकार दिवालिया बैंक का रिजवं बेंक से निरीक्षण 
करा सकते हैं । 

(६ ) बैंकों के निस्तारण के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में अ्रदालती तिस्ता- 
रण नियुक्त किया जा सकता है । 


[ ११६ 
बैंकिंग कम्पनीज ( संशोधन ) अधिनियम, सत्‌ १९५२-- 


इस नियम को दिसम्बर सन्‌ १६५३ में बेकिंग अधिनियम में सम्मिलित कर 
दिया गया है । इस अधिनियम ने मुख्यतया बेंकों के निस्तारण की व्यवस्था की है। 
प्रमुख व्यवस्थायें निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) उच्च त्यायालय का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, जिससे +#ि उसी क्षेत्र का 
उच्च व्यायालय निस्तारण का कार्य कर सके, जिसमें कि बेंक स्थित है । 

( २ ) उच्च न्यायालय (ी8॥ (0प्रा0) को बेकिंग कम्पती के संचालकों के 
विरद्ध दावों के लिए समय श्रवधि निश्चित कर सकता है। 

( ३ ) संचालकों की देनदारी को शीघ्र निपटाने के लिए बेंकिंग कम्पनियों के 
ब्वहारों की भ्रनिवाय॑ सावंजनिक जाँच की जायगी। 

( ४ ) उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि यदि निस्तारक 
(॥५7709607) बाह्य प्रमाण द्वारा घिद्ध कर देता है तो न्यायालय बेकिंग कम्पनी के 
प्रवतंक (7707088/%, अधिकारी, संचालक अथवा व्यवस्थापक से बेंक, की राशि 
प्रथवा सम्पत्ति का भुगतान प्राप्त कर सके । 

(५ ) केन्द्रीय सरकार को बेंकों के अ्रदालती निस्तारक नियुक्त करने का 
प्रधिकार दिया गया है । 

( ६ ) ऐसी व्यवस्थायें की गई हैं कि बेकिंग कम्पनियों के ऋणियों के विरुद्ध 
ग्रादेश भ्रथवा कुर्की की कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक्तष की जा सके । 

( ७ ) उच्च न्यायालय भअ्रथवा सरकार के आदेश पर रिजव॑ बेंक को निस्तारक 
बेंक के परीक्षण और उससे विवरण तथा सूचनायें माँगने का श्रधिकार दिया गया है। 

( ८ ) नियमानुसार कम्पनी के ऐसे जमाधारियों को भुगतान में प्राथमिकता 
दी गई है जिनकी बचत ओर चालू खातों में कम राशि जमा है। 

(६) निस्तारित बैंक के लिए यह अनिवाय॑ किया गया है कि काम को बन्द 


करने के ६ मास के भीतर निस्तारक को ऐसे ऋणियों की सूची प्रदाव करे जिनका कि 
उच्च न्यायालय को भुगतान करना है । 


बैंकिंग कम्पनीज ( संशोधन ) अ्रधिनियम, सत्‌ १६५६-- 

रिजव॑ बैंक सम्बन्धी नियम के परिवर्तन के परचातु बेंकिग कम्पनीज एक्ट में 
भी कुछ प्रकार के संशोधन आवश्यक हो गये थे । दिसम्बर सन्‌ १६५६ में इसी आशय 
से उपरोक्त नियम पास किया गया। यह नियम १४ जनवरी सन्‌ १६५७ से लागू 
किया गया है। इस तियम की व्यवस्थायें निस्‍्त प्रकार हैं :--- 

( १ ) रिजव॑ बेंक को जन-साधारण तथा बेंकिंग कम्पनियों के हितों की रक्षा 
के लिए बैंकों तथा बैंकिंग कम्पनियों को आदेश देने का श्रधिकार दिया गया है । 

(२) बैंकों के लिए यह अनिवाय किया गया है कि वे श्रपने प्रमुख अधिका- 


प्ज्् 
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रियों और प्रबन्ध-संचालकों की नियुक्ति और नियुक्ति की शर्तों के विषय में रिज 
से पूर्व स्वीक्षति प्राप्त करें । 

( ३ ) किसी भी बैंक के संचालक मण्डल श्रथवा श्रन्य समिति श्रथवा ग्रत्य 
संगठित सभा की कार्य-पद्धति की जाँच के लिए रिजर्व बेंक अपने अधिकारियों को भेज 
सकती है भ्रथवा ऐसी जाँच और बैक की स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए अपने निरी- 
क्षक ((205$2/४6४79) नियुक्त कर सकती है*। 
भारतीय बेंकिंग विधान में च्रुटियाँ (288९७ 70 06 [॥त॥॥ छक्का? 
.02588707)-- 

सन्‌ १९४६ से भारतीय थेकिंग विधान की समुचित आधार प्रदात करने का 
क्रम निरन्तर चल रहा है । समय-समय पर जो दोष दृश्गोचर हुए हैं उतको दूर करने 
का भी प्रयत्न किया गया है । संचालकों की स्वार्थी कार्यवाहियों को रोकने, व्यवसाय 
का विस्तार करने तथा शाखाश्रों के खोलने के सम्बन्ध में अरब बेंकों पर रिजव॑ बेंक का 
झ्रधिक सप्रभाविक नियन्त्रण रहता है। एकीकरण तथा निस्तारण की क्ियाश्रों को 
भी अरब अधिक सरल तथा भ्रधिक शीघ्रगामी बना दिया गया है। रिजव॑ बेंक ग्रब 
प्रधिक सतक रहती है और उसका निरीक्षण भी अरब अभ्रधिक विस्तृत तथा अधिक सूक्ष्म 
रहता है। परन्तु बेकिंग विधान अभी तक भी भारतीय बेंकिंग के कुछ महत्त्वपूर्ण दोषों 
को दूर नहीं कर पाया है। किचित यह सत्य ही है कि ग्रच्छी बेकिंग व्यवस्था भ्रच्छे 
नियमों पर निभेर नहीं रहती है, बल्कि अच्छे बेकरों पर निभेर होती है । देक्ष में 
कुदल प्रबन्धकों और कर्मचारियों की ग्रमी तक भी श्रधिक कमी है। बेकिंग विधान की 
प्रमुख कमियाँ निम्त प्रकार हैं :--- 


(१ ) देशी बेंकरों पर नियन्त्रण का अ्रभाव--नये बेंकिंग विधान में देश 
की बेकिंग प्रणाली का एक बहुत बड़ा भाग श्रर्थात्‌ देशी बेकर श्रछ्ृता ही रह गया है। 
देशी बेकरों का देश के आन्तरिक व्यापार और ग्रामीण साख में इतना अ्रधिक महत्त्व 
है. कि उनकी कार्यवाहियों का समस्त बेकिंग कलेवर पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह 
सकता है। मुद्रा-बाजार के इस महृत्त्वपुरां अंगः के नियन्त्रण के बिना मुद्रा-बाजार के 
संगठन की आशा निमूु ल ही रहेगी । 

(२ ) सहकारी बेंकिंग पर नियन्त्रण का अ्भाव--देश में सहकारी साख 
और उसके विकास के महत्त्व को तो सभी स्वीकार करते हैं और विगत वर्षों में उसके 
शीघ्रतापृव॑क विकास का भी प्रयत्न किया गया है। परन्तु यह आवश्यक है कि सहकारी 
बैंकिंग का विकास समचययुक्त हो। वर्तमाव दक्षात्रों में उसका विकास प्रतियोगी रूप 
में भी हो रहा है। न्याय और कुशलता दोनों ही के दृष्टिकोणों से सहकारी बैंकिंग का 
भी नियन्त्रित विकास होना चाहिये, किन्तु बेंकिंग विधान सहकारी बेकिंग पर लागू 
तहीं होता: है । क्‍ 

(३ ) वित्नियोगों की तरलता का भ्रभाव--बैंकिंग विधान इस दिशा में 
भी असफल, रहा है. कि. उसके द्वारा बेंकों के श्रादेयों में तरलता नहीं झा पाई है। ऐसा 


वे बेंक 


[ १२१ 
ब्रावश्यक प्रतीत होता है कि विधान में ऐसी व्यवस्था की जाय कि भारतीय बैक केवल 


विशेष प्रकार की ही सम्पत्ति रख सकें। आ्रादेयों की तरलता प्राप्त करने के हेतु बेकिंग 
विधान द्वारा बैंकों पर किसी प्रकार के प्रतिरन्ध नहीं हैं । 


(४) केन्द्रीयकरण की रोकने में असफलता--भारतीय बैंकिंग विधान 
देश में बेकिंग सेवाओं के केन्द्रीयकररण की; प्रवृत्ति को रोकने में भी असफल ही रहा है। 
रिजव॑ बेंक की सन्‌ १६५८ की रिपोर्ट से भी यही सिद्ध दोता है कि यह प्रवृत्ति घटने 
के स्थान पर उल्टी बढ़ ही रही है। ग्रामीण क्षेत्रों भऔौर छोटे नगरों में बेकिंग सेवाश्रं 
वा भ्रभाव बराबर है और बेकिंग सेवाएं कुछ क्षेत्रों में केन्द्रित होती जा रही हैं । 
बैंकिंग विधान का महत्त्व-- 


बेंकिंग विधान का उद्ं श्य बेकिंग विकास की दोषपूर्ण प्रवृत्तियों को रोकना 
प्रौर बेंक की अनुचित तथा जन-हित विरोधी कार्यंवाहियों को बन्द करना होता है। 
बेकिंग विधान की सफलता भी उसकी इन महत्त्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने की क्षमता 
पर निर्भर होती है। भारतीय बेंकिंग विधान का भी उह्दंश्य यही रहा है। वास्तव में 
थयक्तिगत लाभ को अधिकतम्‌ करने के लिए बेंक बहुधा सतकंता और सुरक्षा के मार्य॑ 
को छोड़ देती हैं तथा जन-हित की अवहेलना करने लगती हैं। इस घातक प्रवृत्ति को 
प्मुचित विधान द्वारा रोका जा सकता है। भारत में वर्तमान बेकिंग विधान काफी 
सोच-समझ कर बनाया गया है। सरकार की नीति यह भी रही है कि झ्रावश्प्कता पड़ने 
प्र विधान में उपयुक्त दिशाओं में आवश्यक संशोधन भी किए जायेँ। एक नवीन स॑शो- 
धन द्वारा बेंकों की रिजव॑ बेंक जमा सम्बन्धी प्रतिशत को भी घटाया गया है, ताकि 
' दूसरी पंच-वर्षीय योजजा के वित्तीय साधन सुलभ हो जायें। हमारे बेकियगृ विधान के 
दो दोष अवध्य हैं । प्रथम, यह भय है कि वैधानिक जटिलता प्रगति में बाधक हो सकती 
है । दूसरे, रिजव॑ बेंक के अधिकार इतने बढ़ गए हैं कि उनका दुरुपयोग सम्भव है | 
विशेषकर, राजनीतिक आधार पर । 


0एएशा0र5 
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अध्याय ४६ 
राष्ट्रीय आय 


(एफ 'पिद्ाांठग्र्ण िटठथा०) 
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यह तो विंदित ही हैं कि मनुष्य की सारी क्रियाओ्रों का उ हे इय अपनी आ्रावश्यकताग्रों 
की पूरा करना ही होता है । उत्पत्ति करने के लिए यह आ्रावश्यक है कि उत्पत्ति के 
साधन मिल कर काम करें। उत्पत्ति सदा ही विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्न का 
परिणाम होती है, इसलिए कुल उत्पत्ति में से उत्पत्ति के साधनों को हिस्सा मिलना 
चाहिए । किसी व्यक्ति की आर्थिक सम्तन्नता और उसका श्राथिक कल्याण इस बात 
प्र निभंर होते हैं कि उप्ते अपने प्रयत्न के बदले में उत्पत्ति में से कितना हिस्सा मिलता 
है। इसी प्रकार किसी राष्ट्र के भौतिक कल्याण का स्तर भी इस बात पर निर्भर होता 
है कि उसे, उसके सदस्यों के उपभोग के लिए कितनी वस्तुएं और सेवायें प्राप्त होती 
हैं। किसी देश का धन, जिसे आ्राथिक भाषा में राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है, देश 
के तिवासियों के श्रधिकार में रहने वाली वस्तुओं और सेवाशरों के संचय पर निर्भर 
होता है । े 
राष्ट्रीय लाभांश को कुछ परिभाषाएं -- 

(१ ) प्रोफेतर का पीश का विचार--पीश का विचार है--“शष्ट्रीय 


*लाभाँश किसी समाज की भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त प्राय 
भी सम्मिलित होती है, जिसकी कि मुद्रा में माप हो सकती है।# हूसरे शब्दों में, 


न्‍ल्‍क। 
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देश में उत्पन्त की गई कुल आय का केवल वही भाग राष्ट्रीय लाभाँश को यूचित करता 
है जिसका उपभोग तथा विनियोग हो सकतः है। इसी ग्राधार पर किसी देश को 
राष्ट्रीय आय से हमारा अभिपष्राय झ्राय की उस छारा से होता है जो देश के सभी 
निवासियों के वस्तुओं और सेवाग्रों के संचय से प्राप्त होती है। यह विषय विवादग्रस्त 
है कि राष्ट्रीय आय में किन किन चीजों को शामिल किया जाय और किन-किन को 
शामिल न किया जाय ; 


(२ ) प्रोफेसर मार्शल का विचार--माशल ने देश के समस्त उत्पादन से 
प्राप्त होने वाली आय को, चाहे वह उत्पादव भौतिक वस्तुओं के रूप में हो अथवा 
प्रभौतिक वस्तुओं के रूप में, राष्ट्रीय आय में शामिल किया है । पीग ने उन सेवाओं 
भ्ौर वस्तुओ्ों के मूल्य को राष्ट्रीय लाभाँश में नहीं जोड़ा है जिनकी कीमत की मौद्विक 
माप नहीं होती है, उदाहरणास्वरूप, भाता, मित्र अथवा पत्ली की निःशुल्क सेवायें । 
कुछ अर्थशास्त्री सरकारी अ्रधिकारियों की सेवाग्नों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं 
करते हैं और बुछ दूसरे अ्रथंशास्त्री ऐसी कुल आय को राष्ट्रीय आय में से निकाल देने 
के पक्ष में हैं जिसके बदले में कोई सेवा प्रस्तुत नहीं की गई है, जैंसे--दान अ्रथवा 
उपहार से प्राप्त आय, वृद्धावस्था उत्तर-वेतन आदि । 


(३ ) प्रो० फिशर का विचार--( १ ) फिशर का विचार है --“राष्ट्रीय 
लाभाँश भ्रथवा आय में केवल सेवायें जंसी कि वे उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं, 
शामिल की जाती हैं, चाहे वे सेवाद भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं अथवा 
मानवीय कारणों से ।#% (२) वर्तमान अ्रथश्ञास्त्र में राष्ट्रीय आय को खुद्रा में नापने 
का ही अधिक प्रचलन है। * 

इसी हृष्टिकोश पर प्रो० कॉलिन कलाक ने राष्ट्रीय झ्राय की तिम्त परिभाषा 
की है--- 


( ४) प्रो० कॉलिन क्लाक का विचार--'किसी समय विजेष 
में राष्ट्रीय आय उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्विक मुल्य द्वारा सूचित की जाती है 
जो समय विशेष में उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं, ऐसा मूल्य उसकी वर्तमान 
बिक्री कीमत पर निकाला जाता है। इसमें पूंजी की उस वृद्धि को जोड़ा जाता है 
जिसका युल्य नये पुजीगत माल की कीमत के रूप में चुकाया जा छुका है । इसमें से 
प्रस्तुत पजीगत माल के अवक्षयण (20[76०ं&४0॥) और पुराने पड़ने ((0080- 
[0500706) के व्यय को निकाल दिया जाता है तथा इस प्रकार की जोड़ और घटा, 

४. “गरद्वाणावों तवजंतलात 9 00ण.5 सणाष्ंं४श$ 800 ए इधएा८85 
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की कीमत भी चालू कीमतों के आधार पर श्रांकी जाती है ।”” प्रो० कला का विचार 
है कि ऐसी सेवाओं की कीमत जो राज्य द्वारा बिना लाभ के आधार पर प्रस्तुत की 
जाती हैं, जैसे-- डाक-तार सम्बन्धी सेवाएँ झ्रादि, वास्तविक भाड़ों की दर पर निकाली 
जाती हैं। जब कुछ वस्तुओ्रों पर कर लगाए जाते हैं तो उच वस्तुओं की कीमत निका- 
लते समय इन करों की श्राय की मात्रा को बिक्री सूल्य में शामिल नहीं किया 
जाता है । 

( ५ ) डा० राव के विचार--डा० राव ने भी इसी से मिलता-जुलता हृप्टिकोश 
भ्रपनाया है। उनका विचार है कि राष्ट्रीय श्राय वस्तुओं और सेवाओं की धारा के मौद्विक मूल्य 
द्वारा सूचित होती है। डा० राव का विचार है कि सभी कीमतें चालू कीमतों के आधार 
पर आकी जाती हैं श्रौर उन आयातों की कीमत शामिल नहीं की जाती है जो बिक्री 
के लिए प्राप्त हैं श्रथव जो बेचे जा सकते हैं। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाप्नों का 
जो मीद्रिक मुल्य निकाला जाता है उसमें से निम्त मदों को निकाल दिया जाता है :-- 
( १ ) समय विशेष में पू जीगत माल के श्रवक्षयरा व्यय का मौद्विक मूल्य, ( २) ऐसी 
बरतु:ों और शोवाश्रों का मौद्रिक मूल्य जो उत्पादन काय॑ में व्यय की गई हैं, (३) 
ऐसी वस्तुओं और सेवाश्रों का मौद्रिक मुल्य जो वर्तमान पूजी स्टॉक को बनाये रखने 
के लिए उपयोग की गई हैं, ( ४ ) राज्य को परोक्ष करों से प्राप्त होने वाली प्राय, 
(५ ) ध्यपाराशेष की श्रनुकूलता की मौद्रिक कीमत और ( ६ ) देश के विदेशी ऋण 
की शुद्ध वृद्ध ।' 
राष्ट्रीय आय को तापने की रीतियाँ--- 

राष्ट्रीय झाय वी माप तिम्त चार रीतियों से की जाती है ;--- 

(१ ) उत्पत्ति गणना प्रणाली (एशाश्र$ ण ?06ाणा०॥ 
(/00॥00)--इस प्रणाली का उपयोग सन्‌ १६०७ की ब्रिटिश उत्पत्ति गराता में 
किया गया था। किसी एक उद्योग अथवा फर्म की सकल उपज ((705$ 0700008) 
वी कीमत में से यदि हम कच्चे माल तथा दूसरे ऐसे पदार्थों की कुल कीमत तथा वह 
रकम जो दूसरी फर्मों को काम करने के लिए दी जाती है, निकाल दें तो उद्योग 
अ्रथकक्ष फर्म की शुद्ध उपज (७४७६ 70000) निकल आ्राती है। सारी फर्मों श्रथवा 

सारे उद्योगों की शुद्ध उपज का योग हमें राष्ट्रीय शुद्ध उपज बतागरेगा । यह शुद्ध उपज 
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रे हक कक द्वारा वस्तुओं और पदार्थों में उत्पन्न किये गये मूल्य 
को बतायेगी । एक उद्योग की शुद्ध उपज उस कोष को सूचित करेगी जिसमें से व 
लगाने, ब्याज, कर, अवक्षयण, लाभ तथा श्रन्य प्रकार के ख हे रा है हा 
प्राय को निकालते समय कुल राष्ट्रीय शुद्ध उपज में से वाषिक अवक्षयण तथा मक्नीनों 
की मरम्मत और उनके बदलने का व्यय निकाल देता पड़ेगा । इसी प्रकार दूसरे 
साधनों की क्षयता (85080$700) का खर्च भी घटा देवा पड़ेगा । खनिज उद्योग 
में यह खर्च भ्रधिकार-शुल्क ((९०0५०/४68) द्वारा सूचित होता है | उद्ाहरणास्वरूप, 
यदि एक मशीन १० साल तक काम दे सकती है तो वाधिक राष्ट्रीय श्राथः निश्ालते 
समय उसकी शुद्ध उपज की कीमत में से मशीन की कीमत का द5 नित्राल देना 
चाहिये । 

(२) आय गणना प्रणाली ((शशा$ 0 700765 १४८४१८०९)-- 
इस रीति के अ्रनुसार देशवासियों की आय का योग निकाला जाता है। उन सनो 
व्यक्तियों की जो आ्राय-कर देते हैं और जो झ्राय-कर नहीं देते हैं, आयों का योग कुल 
राष्ट्रीय आय को सूचित करता है। यह काय॑ देश में सभी परिवारों की आप की अलग- 
ग्रलग गणना करके किया जा सकता है। केवल इसी बात का ध्यान में. रखना आ्रावश्यक्र 
होता है कि एक झ्राय को दो बार न मिना जाय। उदाहरणस्वरूप, यदि एक वकील 
की आ्राय साल में कुल ६,००० रुपये की है, जिसमें से दह १,२०० रुपया प्रति वर्ष 
अपने मुन्शी को दे देता है तो मुन्शी की आय को राष्ट्रीय आय सें नहीं जोड़ना चाहिए, 
क्योंकि वकील की आय को जोड़ते समय यह पहले ही गिनी जा चुकी है। 

(३ ) व्यवसायिक गणना प्रणाली (000ए/क०॥४४ (908 
(७(॥४००)-..इस प्रणाली में लोगों की आय की उनके व्यवसायों के अनुसार गणना 
की जाती है । विभिन्न प्रकार के उत्पादक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की आरायों को 
प्रॉका जाता है शौर इन सबका जोड़ राष्ट्रीय आय को दिखाता है ॥ इसमें भी यही 
सावधानी श्रावश्यक होती है कि एक ही भ्राय को एक से अधिक बार न गिना जाय । 
स्टाम्प का विचार है कि इस प्रकार की गणना में वृद्धावस्था उत्तर-वेतन ((0)॥0 886 
0०08४078) और युद्ध के विशेष भत्ते शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे व्यव- 
सायिक आय नहीं होते हैं । 


(४) उत्पादन गणता और झ्ाय गणना भरता ली का सामूहिक 
उपयोग---इस प्रणाली में आय गणना भोर उत्पादन गणना दोनों ही कामों को एक 
ही साथ किया जाता है । डा० राव ने भारत में इसका उपयोग बड़ी सफलतापूर्वक 
किया है । उन्होंने कृषि उपज के सम्बन्ध में सरकारी आँकड़ों का उपयोग किया है 
और देश में खनिज, उद्योग, द्ध तथा दूसरी वस्तुम्रों के उत्पादन का अनुम ने लपदया 
है प्ौर साथ ही साथ आय-कर सम्बन्धी आँकड़ों, सरकारी कर्मचारियों के बेतनों, 
प्रोदोगिक श्रमिकों की मजदूरियों और अन्य प्रकार की झायों का भा पता बगाया हू। 


१२६ | 


सबसे उत्तम रीति कौनसी है ?--- 

यह विषय विवाद-पग्रस्त है कि राष्ट्रीय श्राय को नायने की कौनसी रीति अ्रधिक 
उपयुक्त है । ऐसा कहा जाता है कि उत्पत्ति गणना प्रणाली और व्यवसायिक गणना 
प्रणाली श्रधिक व्यवह्यरिक हैं, क्योंकि झाय गणना प्रणाली में एक ही आय को एक 
से भ्रधिक बार गिनने की सम्भावना बराबर रहती है, जिसको दूर नहीं किया जा सकता 
है। इंगलेंड का भ्रनुभव यह है कि प्रथम तीनों रीतियों में से किसी का भी उपयोग 
किया जा सकता है। यदि सावधानी से काम लिया जाता है तो प्रत्येक से एक से ही 
फल प्राप्त होते हैं, किन्तु सबसे श्रधिक रिवाज उत्पत्ति गणना प्रणाली का है। 
राष्ट्रीय आय की गणना का महत्त्व-- 

राष्ट्रीय आय और श्राथिक कल्याण के बीच बड़ा घनि& सम्बन्ध है । साधा- 
रणुतया हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि अन्य बातें यथास्थिर रहें तो जितनी ही राष्ट्रीय 
श्राय अधिक होगी उतना ही देश के श्राथिक कल्याण का स्तर भी ऊँचा होगा, यद्यपि 
प्रत्येक दशा में राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में एक ही दिशा में तथा एक 
ही अनुपात में वृद्धि होना श्रावश्यक नहीं है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन के प्रमुख लाभ 
निम्न प्रकार हैं :- 

( १ ) राष्ट्रीय श्राय से सम्बन्धित आँकड़े हमें देश के भीतर जीवन स्तर के 
बारे में महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से यह पता चल जाता है 
कि देद की अ्र्थ-व्यवस्था की विभिन्न शाखाशओ्रों में कालान्तर में क्या परिवत॑न हुए हैं 
और सामान्य आ्िक परिस्थितियों का रुख किस दिद्या में तथा किस अंश तक बदल 
गया है । 

(२ ) राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों को देखकर हम यह भी जान 'सकेते हैं 
कि क्या देश का विकास समुचित आधार पर हो रहा है ? यद्यपि राष्ट्रीय आय भोतिक 
कल्याण की पूर्णतया निश्चित माप तो नहीं होती है, परन्तु इसके द्वारा उसकी सामान्य 
प्रवत्ति का पता अवश्य लगाया जा सकता है । 

(३०) राष्ट्रीय श्राय देश की अ्रथ॑ व्यवस्था के दोषों को स्पष्ट कर देती है 
और उनके दूर करने के उपाय दर्शाती है। राष्ट्रीय आय के आँकड़े हमें यह बता देते 
हैं कि वितरण के रूप में किस प्रकार के परिवतंन हो रहें हैं। थे हमारे लिए देश की 
आथिक, वाणिज्यिक, प्रशुल्क तथा श्रौद्योगिक नीति के निर्माण में सहायक होते हैं । 
भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान--- 

भूतकाल में भारत की राष्ट्रीय श्राय के अनेक अनुभात लगाऊे गये हैं। सर्वप्रथम 
श्री दादा भाई वौरोजी ने सन्‌ १८६७-७० के काल के लिए राष्ट्रीय झ्राथ का अनुमान 
२० रुपया प्रति व्यक्ति अति वर्ष लगाया था। तत्पश्चातु सन्‌ १६४२-४३ तक १८-२० 

॥ भर भी अनुमान लगाए गए, परन्तु सभी अनुमान गैर-सरकारी थे और इनमें श्रापस 


| ६६४ 


में भारी अन्तर थे । लार्ड कर्जत का अनुमान सन्‌ १६०० में ३० रुपया प्रति व्यक्ति 
प्रति वर्ष था । सन्‌ १६२१ में फिप्डले दिराज (॥06॥89 8॥07788) का अनुमान 
!०७ रुपया प्रति वर्ष था। इसी प्रकार सन्‌ १६३१-३२ में डा० राव ते ६५ रुपया 
श्रौर सन्‌ १६३७-३८ में सर जेम्स गिग्न (7 उकव765 (728) ने ५६ रुपया 
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का अनुमान लगाया था। सन्‌ १६४२-४३ का कॉमस 
((077770706) पत्रिका का अनुमान १२४ रुपया था । इन सभी अनुमातों में आपस 
में भारी अन्तर हैं और यह जानने के लिए कि वास्तविक राष्ट्रीय आब में कितनी वृद्धि 
प्रथवा कमी हुई है, हमें सामान्य कीमतों की वृद्धि को ध्यान में रखता पड़ेगा | डा० 
राव का अनुमान अधिक विश्वसनीय माना जाता है। उन्होंने ग्रामीरा क्षेत्रों की प्रति 
व्यक्ति आय ५१ रुपया और नागरिक क्षेत्रों की १६६ रुपया श्राँकी थी और इस 
पग्राधार पर औसत प्रति व्यक्ति आय ६५ रुपया निकलती है । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकार ने राष्ट्रीय आय की गझना का अधिक संगठित 
श्रौर वैज्ञानिक उपाय किया है। वारिज्य मन्त्रालय ने राष्ट्रीय अ.य का तिश्व भनुमान 


लगाया था ३-४-- 
द ( करोड़ रुपयों में ) 
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जी १६४५-४६ | १६४४-४६ | १६४६-४७ 
(१) प्रारम्भिक उत्पादतत-- | 
(क) कृषि और पशु-पालन उद्योगों ु 
की शुद्ध उपज २,७४५ १,६६३ २५२६९ 
(ख) जंगलों को शुद्ध उपज रु € ४६ 
(ग) खनिज उद्योगों की शुद्ध उपज रेप $3: मम 2 
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राष्ट्रीय झ्ाय समिति-- 

विगत वर्षों में राष्ट्रीय झाय की गणना के महत्त्व को सरकार ने स्वीकार कर 
लिया है । अगस्त सन्‌ १६४६ में सरकार ने राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आँबड़ों में 
सुधार के सुझाव देने और अधिक वैज्ञानिक रीति से राष्ट्रीय आयब्का पता लगाने के 
लिए राष्ट्रीय श्राय समिति नियुक्त की थी। अप्रैल सन्‌ १६५१ में समिति ने भ्रपनी प्रथम 


9) 


8) के 


श्र | 


रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें सन्‌ १६४८-४९ से सम्बन्धित राष्ट्रीय आ्राय का भ्रमुभान 
दिया गया था । समिति की श्रन्तिम रिपोर्ट सन्‌ १९४४ में प्रकाशित हुई है और उससें 
पत्‌ १९५३-५४ तक के अनुमान निम्न प्रकार दिये गये है. 97००६ 


भारत की राष्ट्रीय आ्राय 
( करोड़ रुपयों में ड़ रुपयों में) 
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(२) खनिज निर्माण और हस्त उद्योग ६,४८० | १,७३० | १,७६० | १,८०७ 
(३) वाणिज्य और परिवहन १,६०० | १,७९० | १,७८० | १,५०० 
(४) भन्य सेवायें ५,२४० [१,५०० | १,५४० | १,६१० 
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इन आँकड़ौं के देखने से पता चलता है कि सन्‌ १६४८-४६ और सन्‌ १३६४३- 
४४ के बीच में कुल राष्ट्रीय श्राय ५,६५० करोड़ रुपये से बढ़कर १०,६० ० करोड़ 
रुपया हो गई है, श्रर्थात्‌ उसमें २२५ ४० की वृद्धि हुई है । इस काल में प्रति व्यक्ति 
श्राय की वृद्धि केवल १५% रही है (२४६५६ रुपये से २५३*६ रुपया) । इसका कारण 
यह है कि जन-संख्या में भी ६६ की वृद्धि हो गई है । (३५ करोड़ से ३७*३ करोड़) | 
इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि अगस्त सत्‌ १६३६९५७०१०० के आधार 
पर सन्‌ १६४८-४९ का थोक कीमतों का निर्देशांक ३७६ था, जो सन्‌ १६५३-४४ में 
३६८ तक पहुँच गया था। इस झ्राधार पर सन्‌ १६४८-४९ श्र सन्‌ १९५३-५४ के 
कालः में कीमतों में ६% की वृद्धि हुई है । इस प्रकार वास्तविक प्रति ब्यक्ति आय की 
वृद्धि केवल ८*५% निक्रलती है । 
राष्ट्रीय भ्राय और भ्राथिक नियोजन-- 

योजना आयोग ने राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि का दीघ॑क्रालीन लक्ष्य सन्‌ १६७४-७६ 
पक सन्‌ १६५०-५१ की तुलना में कुल राष्ट्रीय श्राय को तीन गुना तथा प्रति व्यक्ति 


राष्ट्रीय श्राय को दुमुना कर देना निश्चित किया है। अनुमान यह है कि इस काल में 
देश की जन संख्या में भी ५०९ की वृद्धि हो जायगी । लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :-- 
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प्रथम | दसरी | चौथी । पाँचवी 
योजना योजना | योजना | योजना | योजना 
५१-१६ ५६-६१ ६१-६६( ६६-७१ ७१-७६ 


शीब॑क 








ह) राष्ट्रीय श्राय योजना काल _ 
के अ्रन्त में (करोड रुपये) १०,८०० । १३ डेप १७,२६० 
(२) जन-संख्या. (करोड़ों में ) | इ८'४ | ४०*८। 
() प्रति व्यक्ति आय (स्पयं) | २८१ ३३१| 
प्रथम पंच-वर्षीय योजना पूरी हो चुकी है।इस योजना के काल में कुल 
राष्ट्रीय आय में १८०५ की वृद्धि हुई है, जो अनुमान से बहुत अ्रधिक है । योजना 
काल में वास्तविक आय भी बराबर बढ़ी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि योजना 
के भ्रन्त में कीमतें योजना के आरम्भ के काल की तुलना में १३० नीची थीं। साथ 
ही, योजना काल में जन-संख्या भी बराबर बढ़ती रही है । परिणाम यह हुआ है कि 
प्रति व्यक्ति औय में ११% की वृद्धि हो गई है, जबकि अनुमान केवल ७%७ की वृद्धि 
का था और क्योंकि कीमतें नीचे गिरी हैं, इसलिए वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई है । 


प्रथम योजना की प्रगति राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि के दृष्टिकोण से इतनी सन्तोष- 

जनक रही है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लक्ष्यों को पहले से ऊंचा कर दिया गया 

 है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान वृद्धि दर पर देश की कुल राष्ट्रीय 
प्राय सन्‌ १६७३-७४ तक ही तीन ग्रुनी हो जायगी और प्रति व्यक्ति आय दो गुती । दूसरी 

यंच-वर्षीय योजना में सन्‌ १६५६-६१ के काल में राष्ट्रीय आय में २५"६% वृद्धि का 
लक्ष्य निश्चित किया गया है और वयोंकि पाँच वर्ष के इस काल में जन-संख्या .३५"३७ 

क्रोड़ से बढ़कर ४०"६७ करोड़ हो जायगी, इसलिए प्रति व्यक्ति आय में १८% की 

वृद्धि हो जायगी'। योजना कमीशन का अनुमान इस मान्यता पर आधाहिति है कि 
योजना काल में कीमतों की स्थिरता बनी रहेंगी, कीमतों के बढ़ने की दक्शा में लक्ष्यों 
में संशोधन श्रावक्यक हो सकते हैं। वास्तविकता यह है कि दूसरी योजना के लासू 

करते ही कीमतों के ऊपर जाने की प्रवृत्ति आरम्भ हो गई है। दिसम्बर सन्‌ १६५६ 

में ही योजना कमीशन को दूसरी योजना के प्रस्तावित व्यय (४,८०० करोड़ रुपये) में 

४०० करोड़ रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखना पड़ा था। वित्त मनन्‍्त्री ने अनेक 

ऐसे नए कर भी लगाए हैं जिनसे एक ओर तो मुद्रा-प्रसार का दबाव बटेगा झोर 

दूसरी ओर सरकार को लगभग १०० करोड़ रुपये की वाषिक आय प्राप्त हो जायगीं। 


योजना काल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि-- 
 . सन्‌ १६५५-५६ के लिए भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान ६,६६० करोड़ 
स्पया रखा गया है, जब कि सन्‌ १६४८-४६ में इसका अनुमान ८,६५० करोड़ रुपया 
था । उपरोक्त काल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय २४६७६ रुपये से बढ़कर २६०८ 
_ सपया हो गई है । इस प्रकार चालू कीमतों ((प्रापक्षा[ 707065) के आधार पर 





२६,६०० २७,२७० 
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इस काल में कुल राष्ट्रीय श्राय में १५"५५% वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति प्राय में 
५"६ प्रतिशत वृद्धि। निम्न तालिका में चालू तथा स्थिर कीमतों पर कुल राष्ट्रीय 
श्राय तथा प्रति व्यक्ति श्राय की वृद्धि का क्रम दिखाया गया है :--- 


राष्ट्रीय आय की वृद्धि 


कद: 


राष्ट्रीय ऋाय (करोड़ रुपयों में). प्राय (रुपयों मे 


चालू कीमतों के सन्‌ १६४८-४९| चालू 28773 केसन्‌ १६४५-४६ 
आ्राधार पर की कीमतों पर| आ्राधार पर की कीमतों पर 
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उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि वास्तविक आधार (२८] वहा) 
में सन्‌ १६५१-५२ और सन्‌ १६५५-५६ के पांच वर्षों में, श्रर्थात्‌ प्रथम पंच-वर्षीय 
योजना के काल में कुल राष्ट्रीय आय में १८४९ वृद्धि हुई है और सन्‌ १६५६.५७ में, 
अर्थात्‌ द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में, ४"१०% की वृद्धि । इसी प्रकार इस 
काल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में क्रमश ११०१ और ३"८ प्रतिशत वृद्धि हुई है।' 
कीमतों के परिवर्तत के कारण चालू कीमतों पर राष्ट्रीय भय की वृद्धि स्थिर कीमतों की 
तुलना में अधिक रही है । 


क्या हमारे राष्ट्रीय आय सम्बन्धी लक्ष्य पर्याप्त हैं ?-- 


है 


. इसमें तो सन्देह नहीं है कि पिछले वर्षों से हमने श्राथिक नियोजन के अभ्रन्तर्गत 
राष्ट्रीय श्राय को बढ़ाने के प्रयत्त किए हैं और इसमें हमें काफी सफलता भी मिली है, 
परन्तु श्रभी हमारी प्रगति बहुत पीछे है। एक झौसत अमरीकन की आय एक शऔ्रौसत ' 
भारतीय से लगभग ३१ ग्रुनी है श्रौर एक औसत अ्रंग्रेज की लगभग १४ गुनी है । 
हमारे देश में जन-संख्या की वृद्धि उत्पादन की वृद्धि की तुलना में काफी श्रधिक है। 
नीचे की टालिका में भारत की राष्ट्रीय श्राय की तुलना दूसरे देशों से 'की गई है :--. 
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कल उद कानइ प्रति व्यक्ति 
देश वर्ष जम कल राष्ट्रीय आय 
___ करोड़ में (करो ड़ रुपयों में) (रुपयों में) 
प्रस्ट लिया १६५३ ०'दद्ध ३,६२६ | ४,४६० 
मा १६९५३ ११०० ३९३ २०६ 
क्तांडा १६४५४ १९५२ ६१९६. ६,०५६ 
बड़ा १६५३ ०८१ ४४१ प्र 
फ्नान्स १६९५४ ४"२७ ६५,७२० | सेएफद 
जापान १६४५४ फापरे ८,१२६ ९२२ 
यूजीलैप्ड १६५४ ०"२१ १,०४८ | #,० ६२ 
पकिस्तान १६५३--५४ ७७८ १,६३१ २४५ 
घिटज रलैणष्ड १६५४ ०४ २,४०७ | हऐपरैर 
ब्रिटेन ह १९४५४ गा २०,७२० ४,०५७ 
गंगक्त राज्य अमरीका १६४४ | १६२४ | १,४२,६५४७ | 5,७७४ 
भारत '१६५६--१७ २८"७४ ११,०१० र्‌प४ 
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राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि करने के उपाय-- 


राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिये नियोजित प्रयत्न करने की भ्रति आवश्य- 
क्ता हैं। 


(।) इस स्थिति को सुधारने का सबसे महत्त्वपुर्ां उपाय यही हो सकता है कि 
सभी दिशाओं में उत्पादन की वृद्धि की जाय । (7) साथ ही, हमें यह भी , जानना 
चाहिए कि हमारे देश में आय के वितरण में भी घोर असमानतायें हैं। उपयुक्त नीति 
पही है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि श्रौर वितरण की झसमानताओं को घटाने के प्रयत्न 
एक ही साथ किये जायेँ। (77) यह भी आवश्यक है कि जन-संख्या की वृद्धि पर कुछ 
प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाये ।-(]५) पूंजी के विनियोजन में वृद्धि की जाय। (५) 
देश में चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाओं का समुचित 
प्रबन्ध किया जाय । यह एक श्राशाजनक बात है कि आ्थिक नियोजन के द्वारा राष्ट्रीय 
प्राय की इसी कमी को दूर करने का प्रय्त्त किया जा रहा है । 


+“श्रध्याय 9७ 
बचत, विनियोग ओर प्रूर्ण वृत्ति 
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आ्राय किसे कहते हैं ?-- 


यह तो सभी जानते हैं कि हम उस समय तक कुछ भी आमदनी प्राप्त नहीं कर सके. 


हैं जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर लेने के लिए तैयार न होजो . 
कि हम बेचना चाहते हैं, भ्रथवा जब तक कि कोई व्यक्ति हमारे श्रम को वेतन प्रप्नवा. 
मजदूरी के बदले में खरीदने को तैयार न हो। कीन्ज ने ठीक ही कहा है कि एक , 
व्यक्ति का व्यय दूसरे की श्राय होती है। इस प्रकार सारे समाज की मौद्विक आ्राय सारे. 
समाज के मौद्रिक व्यय के बराबर होती है । हम जो कुछ भी काम करते हैं भ्रथवा जो 
कुछ भी हम उत्पन्न करते हैं वह उसे बेच लेने की संभावना के श्राधार पर किया जाता 
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है। भ्राय को उत्पन्न करने का उपाय यही होता है कि हम सामाजिक उपज के स्टॉक, 
में वृद्धि कर देते हैं। भ्राय के उत्पन्न होने की विधि ही यह है कि कोई व्यक्ति सामा- / 
जिक उपज की मात्रा में वृद्धि करता है श्लोर इस प्रकार वह उत्पत्ति के साधनों को .. 


भुगतान करता रहता है। सामाजिक उपज में वृद्धि करने के काय॑ के भ्रन्तर्गत आय की 


एक धारा को उत्पन्न किया जाता है, जो उत्पत्ति के साधनों को किये गये भुगतान की 
मात्रा के बराबर होती है। इस सम्बन्ध में यह जानना श्रावश्यक है कि जिस व्यक्ति को 
ग्राय प्राप्त होती है वह भी उसे व्यय व.रता है और दूसरों की आय को उत्पन्न करता 
है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है, किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक 
बार जब एक व्यक्ति अपनी आय को व्यय करता है, श्राय का एक भाग भावी उपयोग 
के लिए बचा लिया जाता है। उदाहरणास्वरूप, यदि एक व्यक्ति को महीने के ग्रारम्भ 
में २०० रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं और वह इसमें से १०%, बचा कर शेष को 


. खर्च कर देता है तो उसकी स्थिति निम्न प्रकार होती है---२०० रुपया आय १५० 
. शुपया उपभोग--२० रुपया बचत । जिन १८० रुपयों का व्यय किया गया है, मात 


प्रकार होंगी---१८० रुपया श्राय +- १६२ रुपया उपभोग--१८ रुपया बचत । ठीक 
इसी प्रकार यह १ धर रुपये का व्यय किसी अन्य व्यक्ति की आय उत्पन्न करेगा भर 
यदि वह भी इसके १०१५ की बचत करता है तो स्थिति इस प्रकार होगीः:--१६२ 


. लीजिए कि वे किसी दुकानदार को मिल जाते हैं। दुकानदार की आय १८० रुपया , 
। हुई और यदि वह भी १०% बचा कर दोष को व्यय कर देता है तो स्थिति निम्न 


,पपया आय २ १४५"८ रुपया उपभोग--१६"२ रुपया बचत । यही क्रम बराबर « 


 ग्रंगे चलता रहेगा और यदि इस प्रकार १० बार यह स्थिति पैदा होती है तो प्रत्येक 
बार श्राय, उपभोग और बचत की मात्रा घटती जाती है। 
..... यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार व्यय के जो दस चक्र पूरे हो जाते 
: हैं उन सबका जोड़ २०० रुपये की झारम्भिक आय का १० गुना होना चाहिए, जिसका 
अर यह होता है कि २०० रुपये के प्रारम्भिक व्यय के फलस्वरूत कुज २,००० रुपये 
का व्यय हो जायेगा । यहाँ पर महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि कुल व्यय बचत का 
4० गुना है तो कुल उत्पन्न की गई गआ्राय प्रारम्भिक आय का १० गुना ही देगा । 
उपभोग की वस्तुश्नों पर किया जाने वाला कुल व्यय दो बातों पर निर्भर होता 
 है।--() व्यक्ति की कुल श्राय तथा (7) उपभोग की प्रवृत्ति (?7079०ग58४ए 0 
(0050706) । उपभोग की प्रवृत्ति का भ्र्थं कुल आय का वह भाग है जो उपभोग 
प्र व्यय किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आय की वृद्धि के साथ-साथ उपभोग 
प्र किया गया खर्च भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उपभोग की प्रवृत्ति में कोई परिवतंन 
नहीं होता है । उपभोग की प्रवृत्ति के कारणा। आय में परिवतंत नहीं होते हैं, बल्कि 
विनियोग (7708877070) में परिवर्तत होने से श्राय में परिवर्तन हो जाते हैं । 
जितनी ही विनियोग में वृद्धि होती है उतनी ही आय में भी वृद्धि हो जाती है। यही 
कारण है कि श्राय की वृद्धि की व्याख्या करने के लिए उन कारणों को समभना पड़ता 
है जो विनियोग को प्रभावित करते हैं। विनियोग के ऊपर दो बातों का प्रभाव पड़ता 
है :---() ब्याज की दर तथा (7) पूंजी की सीमान्त कुशलता (4#6 /क्षाशात्षा 
ए॥0०४०५ 0 (०[४90) | पूँजी की सीमान्त कुशलता का भश्रर्थ उस लाभ की 
दर से होता है जिसके प्राप्त होने की आद्या की जाती है। यह निश्चय है कि उस समय 
तक विनियोग बराबर बढ़ते रहेंगे जब तक कि विनियोगों पर प्राप्त की हुईबलाभ की 
दर पूंजी पर प्राप्त होने वाले ब्याज की दर से ऊँची रहती है, किन्तु जैसे-जैसे विनि- 
योग बढ़ते हैं, उन पर लाभ की सीमान्त दर घटती जाती है और अन्त में वह ब्याज 
की दर के बराबर हो सकती है| यहाँ पर आकर विनियोगों का बढ़ना रुक जाता है। 
ज्ञाथ ही, विनियोगों के बढ़ाने के लिए आय का बढ़ाना भी आवश्यक है, ताकि बचत 
भी उसी अनुपात में बढ़ती रहे जिस अनुपात में कि विनियोग बढ़ रहा है। हमारा 
प्रन्तिम निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी समय विशेष में देश को आय इस बात पर 
निर्भर होती है कि उस देश में विनियोग की दर क्या है और उस समय में देश के लोगों 
की विनियोग करने की प्रवृत्ति क्‍या है । 
बचत (89५॥02$)-- 

बचत की साधारण सी परिभाषा यह हो सकती है कि यह आय और व्यय के 
्रन्तर के बराबर होती है। प्राप्त आय में से उपभोग पर व्यय करने के पद्चातु जो 
कुछ बचता है वह बचत को सूचित करता है । देश में बचत्त की मात्रा वहाँ के लोगों 
की बचत करने की प्रवृत्ति पर निर्भर होती है। यदि देश के लोग अपनी आय का 


६०% व्यय करने के आदी हैं तो बचत आय का १०% होगी। साधारणतया बचत 
को बढ़ाने-घटाने के लिए श्राय की मात्रा में परिवर्तत करना आवश्यक होता है, क्योंकि 
उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तत कम ही होते हैं। जब कोई व्यक्ति बचत करता है तो 
इसका यह अ्रथे नहीं होता है कि उसने अपना उपभोग बन्द कर दिया है । वह केवल 
उपभोग को स्थगित कर देता है और ऐसा करने में वह आय के उस भाग को, जिसकी 
बचत कर ली गई है, भविष्य में व्यय करने का अ्रधिकार प्राप्त कर लेता है। 


. बचत के अनेक रूप सम्भव हैं :---(  ) बचत करने वाला व्यक्ति आय के एंक 
भाग को अपने पास नकदी के रूप में रख सकता है, ताकि उसे भविष्य में उपयोग क्र 
सके, (7 ) इसी प्रकार बचाई हुई श्राय को बेंक के जमा के रूप में रखा जा सकता 
है, ( 7 ) इसे सरकार को ऋणरा के रूप में दिया जा सकता है । इसके लिए बौंढ 
खरीदा जा सकता है, (77 ) यह राशि किसी कम्पनी अथवा फम को उधार दी जा 
सकती है, भ्रथवा ( ५ ) इसके बदले में भूमि,-मकान अथवा अन्य सम्पत्ति खरीदी बा 
सकती है ।इस प्रकार की सारी बचत व्यक्तिगत बचत होती है, क्योंकि एक व्यक्ति 
द्वारा बचत करने का सदा ही यह अर्थ, नहीं होता है कि समाज ने भी बचत की हैं। 
वास्तव में यह सम्भव है कि जबकि एक व्यक्ति बचत करता है तो दूसरा इसकी विप- 
रीत दिशा में कार्य करे । उदाहरणस्वरूप, यदि एक व्यक्ति मकान खरीदता है तो 
क्रोई दूसरा उसे बेचता है। थहाँ पहले व्यक्ति ने तो बचत की है, परल्तु दूसरे ने 
विपरीत दिशा में कार्य किया है। ऐसी दशा में एक व्यक्ति की बचत दूसरे व्यक्ति की 
विराधी कार्यवाही द्वारा रद हो जाती है श्ौर समाज के दृष्टिकोण से कुछ भी बचत 
नहीं हो पाती है । समाज द्वारा बचत तभी हो सकेगी जबकि एक व्यक्ति की बचत 
किसी दूसरे की विरोधी कार्यवाही से रह न होने पाये। यही कारण यह है कि व्यक्ति- 
गत बचत और सामाजिक बचत में अन्तर होता है । द 


विनियोग (06807070)-- 


जब समाज बचत करता है, श्रर्थात्‌ जब समाज श्रपने उपभोग को स्थगित 
करता है तो बचत के फलों का श्रनेक रूपों में उपयोग हो सकता है। यह सम्भव है 
कि सरकार नये ऋणों की निकासी करे और ऋणों से प्राप्त रकम के द्वारा नई नहरों 
'झौर नये पुलों का निर्माण करे । यह भी सम्भव है कि किसी नई कम्पनी, की स्थापवा 
हो, नये अ्ंशों की निकासी की जाय, नये मालों का उत्पादन हो अथवा नये मकानों 
का निर्माण हो। इस बचत का उपभोग लोक तथा व्यक्तिगत उपक्रमों की कार्यवाहक 
. पूंजी में वृद्धि करने अथवा कच्चे, अद्ध'तैयार और तैयार मालों के स्टॉक बताते के 

“लिए भी किया जा सकता है । जब कभी भी सामाजिक बचत होती है तो इससे पूजी . 
के स्टॉक में वृद्धि होती है, श्र्थात्‌ पूंजी का नया निर्माण (70708007॥) होता है। 
:पू"जी के इस नए निर्माण को ही हम विनियोग कह सकते हैं । साधारण भाषा में जब 
' कभी भी हम यहूं कहते हैं कि हमने आय का विनियोग क्रिया है तो हमारा अ्रमिश्रय_ 


[ १३१ 


7ह होता है कि हमने भविष्य में झाय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है । 
इस प्रकार के विशियोग में, जो स्वभाव से ही व्यक्तिगत है, यह सम्भावना बरावर 
ती रहती है कि एक व्यक्ति के विनियोग के साथ साथ दूसरे के द्वारा अविनियोजन 
([05-7५6४(४0000) हो रहा हो। सामाजिक विनियोग में ऐसी सम्भावना नहीं 
रहती है । ऐसा विनियोग सदा ही धनात्मक होता है और यह भो आवश्यक नहीं है 
कि सामाजिक विनियोग के साथ-साथ व्यक्तिगत विनियोग भी हो ही । 

व्यक्तिगत विनियोग की मात्रा एक बड़े अंश तक सरकारी नीति पर निर्भर 
होती है। धन का विनियोग करते समय विनियोगी लाभ की दर पर सावधानी के 
प्राथ विचार करता है। बचत करने वाले के पास बचत के लाभदायक उपयोग के दो 
उपाय होते हैं--बचत को ब्याज पर उठा देना और बचत का विनियोग कर देना ॥ 
दोनों में से उसी को चुना जायगा जो अधिक लाभदायक होगा । इस आधार पर हम 
यह कह सकते हैं कि जहाँ पर पूंजी की सीमान्त कुशलता भ्थवा लाभ की दर ब्याज 
की दर के बराबर हो जाती है, वहीं पर विनियोग की सीमा आ जाती है। जो कारण 
लाभ की दर को बढ़ा देते हैं वे विनियोग को भी प्रोत्साहन देते हैं और इसके विपरीत 
जिन कारणों से ब्याज की दरें बढ़ती हैं वे विनियोगों को हतोत्साहित कर देते हैं । 


भारत में पू'जी का निर्माण (०4 #णराधाणा क ॥098)-- 


पूंजी निर्माण और विनियोग में कोई विशेष भश्रन्तर नहीं होता है । पजी 
निर्माण बचत कोषों के जमा करने की क्रिया है और ये बचत कोष के विनियोग की 
मात्रा निश्चित करते हैं । एक दूसरे हृष्टिकोश से पूजी निर्माण का अभिप्राय बचत 
कोषों को नये निर्माण, प्‌ुजीगत माल के उत्पादन अथवा विदेशों में विनियोग करने से 
होता है। किसी भी देश की श्राथिक सम्पन्नता वहाँ पर पू जी के निर्माण की दर पर 
निर्भर होती है। आथिक विकास के लिए यह झावश्यक है कि देश में बचतों को 
बढ़ाया जाय और इन बचतों का श्रधिक अंश तक उद्योग, कृषि तथा विकास कार्यों में 
विनियोग किया जाय । 

भारत में पूंजी के निर्माण की गति धीमी ही रही है। इसके कई कारण 
हैं :--(  ) इरूमें तो सन्देह नहीं कि भारतवासी स्वभाव से ही बचत करने के इच्छुक 
होते हैं, परन्तु आय के कम होने के कारण बचत करने की क्षमता कम रहती है। 
(7 ) पिछले कुछ वर्षों से तो यह क्षमता और भी कम रह गई है, क्योंकि कीमतें 
काफी ऊँची चली गई हैं और :( 7 ) करारोपण की वृद्धि हुई है । वैसे भी केवल 
बचत की दर ही प्‌जी निर्माण के दृष्टिकोण से महत्त्वपूरां नहीं है, बल्कि बचतों का 
विनियोग भी आवश्यक है । (79 ) इधर कुछ वर्षों से भारतवासियों को बचतों का 
विभियोग करने के स्थान पर उत्तका उपभोग करने पर बाध्य होना पड़ा है ।(५४) 
साथ ही, जमींदारों और राज्य दरबारों के उन्मूलन तथा अन्य सामाजिक सुधारों के 
फलस्वरूप उच्च श्राय वर्ग के लोगों की बचत करने की क्षमता में काफी कमी हो गई 
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है। (५) बचत की दर के नीचा रहने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि बचते . 
करने की सुविधाएं बहुत कम हैं । मुख्यतया छोटी-छोटी बचत करने वाले व्यक्तियों के | 
लिए । ऐसी सुविधाएँ श्राम तौर पर डाकखानों के सेविंग बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाती. 
हैं। देश की विनियोग संस्थाएँ साधारणतया बड़ी-बड़ी बचत करने वालों के हृष्कोण 
से विनियोग सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए बताई गई हैं, परन्तु वर्तमान काल पें 
छोटी बचतों का महत्त्व अधिक बढ़ गया है। 


भारत में श्राय, बचत तथा विनियोग की प्रगति-- 


भारत में प्रथम पंच-वर्षीय योजना का उह्हेश्य बचत और विनियोग की दरों 
को बढ़ाना था । ऐसा अनुमान लगाया गया था कि बचत की दर, जो सन्‌ १६४०-४१ 
में राष्ट्रीय आय का ५९ थी, सन्‌ १६५५-५६ में ६*७५% हो जायगी। इसका 
परिणाम यह होता है कि देश में पू जी निर्माण इस काल में ४५० करोड़ रुपया प्रति वएं 
से बढ़ कर ६७५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष हो जाता । प्रथम पंच-वर्षीय योजना के काल 
में प्रगति इससे भी भ्रधिक आ्राश्ाजनक रही है । देश की राष्ट्रीय श्राय में योजता-काल 
में १८% को वृद्धि हुई है, श्र्थात्‌ वह सन्‌ १६५०-५१ में ६,११० करोड़ रुपये से 
बढ़ कर सन्‌ १९५५-५६ में १०,८०० करोड़ रुपया हो गई है। विनियोग की मात्रा 
४५० करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर ७६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष हो गई श्र इस 
प्रकार विनियोग की दर राष्ट्रीय श्राय के ४"९% से बढ़ कर ७'३ ०, हो गई है। निम्न 
तालिका सन्‌ १६४२-५३ की कीमतों के श्राधार पर राष्ट्रीय आय, विनियोग तथा , 
उपभोग की प्रगति दिखाती है ;--- 


( करोड़ रुपयों में )। 





निशमिलिकिकिकिीमिल मिनरल कपिल न कक नव फल लक जन जज आज आन मा ४४, आ॥एएए८एए"ल्‍्र्नणशणणा 
शीर्षक सन्‌ १६५०-५१ सन्‌ १६११-५६ 
है) साष्दीय श्राय ११०. १०,घ०० 
(२) विनियोग ४५० ७६०... 
(३) विनियोग का राष्ट्रीय श्राय से प्रतिशत ४"& ७'३ 
(४) राष्ट्रीय श्राय निर्देशांक १०० ११८ 
(५) प्रति व्यक्ति आय निर्देशांक १०० १११ 
. (६) प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय निर्देशॉंक १०० १०६ 


सन्‌ १६५२-५३ में, जबकि प्रथम पंच-वर्षीय योजना को ग्रन्तिम रूप दिया 
गया तो योजना कमीशन ने पता लगाया था कि दूसरी और इसके बाद की योजनाओं 
से पूजी निर्माण को बराबर बढ़ाते रहने की सम्भावना रहेगी। लक्ष्य यह रखा गया 
था कि सन्‌ १६५६-५७ के बाद बचत की दर को इस प्रकार बढ़ाया जाय कि भ्रति- 
रिक्त उत्पादुन के ५०%, की बचत हो जाय। इस आधार पर यह अनुमान तगाता 


गया था कि सन्‌ १६६०-६१ तक राष्ट्रीय श्राय के ११९५ तक बचत हो जायगी भ्ौर 


हि 


हु 
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घर 


सन्‌ १६७७-७८ तक यह २०% तक पहुँच जायगी । यह अनुमान लगाया गया था कि 
इस प्रकार सन्‌ १९७७-७८ तक कुल राष्ट्रीय आय ३ ग़रुनी हो जायगी और प्रति व्यक्ति 
: आ्राय २ ग्रुती । 
अरब ऐसा श्रनुमान लगाया गया है कि ये लक्ष्य आवश्यकता से ऊँचे हैं भौर 
“ इन पर अनुरोध करते से जनता को काफी कष्ट हो सकता है, इसलिए दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना में दृष्टिकोश बदल दिया गया है | ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 
. विनियोग की दर सन्‌ १६५५-४६ में ७%, से बढ़ कर सन्‌ १६६०-६१ में ११९७, 
. सन्‌ १६६५-६६ में १४०८, और सन्‌ १६७०-७१ में १६०/, तक पहुँच जायगी। 
इसके पदचातु इसके यहीं पर रुके रहने की आशा है, अधिक से भ्रधिक यह सन्‌ १६७५- 
७६ तक १७% हो सकती है । नीचे की तालिका सम्पूर्ण स्थिति को दिखाती है :--- 
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राष्ट्रीय आय योजना काल के 
भ्रन्त में ( करोड़ रुपये में ) 

कुल शुद्ध विनियोग ( करोड़ 

रुपये में ) ३०,१०० ६,२०४ ६,६०० १४,८०० २०,७०० 

विनियोग का राष्ट्रीय श्राय से 

प्रत्येक योजना काल के अन्त में । 

प्रतिशत ७*३ 





| | ] 
१०,८०० १३,४८०, १७,२६० २९,६८० २७,२७० 
| 


१००७ १३७ २६०| 


दूसरी पंच-वर्षीय योजना में कुल राष्ट्रीय आय में २५% वृद्धि करने का लक्ष्य 

निश्चित किया गया है और विनियोग दर को १०"७% तक बढ़ा द्या जायगा 

आलोचकों का कहना है कि ये दोनों प्रनुमान अवास्तविक प्रतीत होते हैं । राष्ट्रीय आय 

इकाई (]ण०७079 ]70076 (77777 तथा करारोपण जाँच आयोग (३7 85&- 

(० आिवर्णा'ए (०॥॥775207) ने राष्ट्रीय आय, बचत और विनियोग की 

' प्रगति का जो अनुमान लगाया है वह इतना आशाजनक नहीं है। भारत में इस प्रगति 

का सही अर्थ समझने के लिए यह झ्रावश्यक होगा कि संसार के कुल दूसरे देशों की 

. प्रगति से इसकी तुलना कर दी जाय ॥ नीचे की तालिका में इसी का भ्रयत्त किया 
गया है $--- 


सकल देशी प्‌ जी-निर्माण सकल देशी उपज के प्रतिशत के रूप मेँ-- 


२७० 
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भारत में प्‌ जी-निर्माण प्रोत्साहन के सुझाव-- हे 
देश में राष्ट्रीय श्राय तथा प्‌ जी-निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए यह झावः 

इक है कि मुद्रा-प्रसार को रोका जाय और इसका सबसे अ्रच्छा उपाय यही हो सकता 
है कि कम से कम काल में उत्पादन को इतना बढ़ा दिया जाय कि जनता के हाथ में 
भ्राथिक नियोजन के अन्तर्गत जितनी तेजी के साथ क्रयः शक्ति पहुँच रही है उतनी ही. 
तेजी के साथ बाजार में वस्तुओं की पति बढ़ सके | सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी 
नीति, जिसके अन्तर्गत चलन और साख-मुद्रा का संकूचन किया जाता है, बहुत उपयुक्त 
नहीं है, क्योंकि इससे उद्योगों और व्यवश्षायों के लिए वित्तीय साधनों की कमी पैदा. 
हो जाती है । यदि हम अपने झाथिक नियोजन का लक्ष्य दीघंकालीन रखते हैं तो सर- 
कार के लिए यह आवश्यक हैँ कि उत्पादकों के लिए बेंकों तथा इसी प्रकार की दूसरी 
संस्थाश्रों से वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करके निकट भविष्य में ही वस्तुओं की पति को 
बढ़ाने का प्रयत्त करे। साथ ही साथ, यह भी आवश्यक है कि छोटी बचतों को और 
भी श्रध्िक प्रोत्साहत दिय्रा जाय तथा उनके जमा करने की व्यवस्था को बढ़ाया 
जाय । इसके लिए सहकारी बैंकों और व्यापार बेंकों को छोटे कस्बों तथा बड़े-बड़े 
गाँवों में शाखायें खोलने के लिए सहायता देना उचित होगा। हाल में सरकार ने 
रिजवं बक की ब्याज की दर में वृद्धि करके तथा सन्‌ १६५१ के उद्योग ( विकास 
और नियमन ) एक्ट में संशोधन करके तो श्रौद्योगिक उत्पादन को और भी हतोत्सा- 
हित कर दिया है । 

रोजगार 

(जाए 0०9798९०४६) 
पूर्ण रोजग्रार का श्र्थ-- 
श्राधुनिक युग में समाज की एक बड़ी गम्भीर समस्या बेरोजगारी की समस्या 

होती हैँ। बेरोजगारी का रहना देश के श्राथिक और सामाजिक जीवन के लिए काफी 
घातक हो सकता है। श्रल्पकाल में देश में श्रम की पूति लगभग निश्चित ही होती है। 
यही कारण है कि श्रम की माँग में कमी होते ही बेरोजगारी फैलती है। बेरोजगारी 
को दूर करना श्रौर देश के सभी नागरिकों के लिए समुचित रोजगार सुविधाग्रों की 
व्यवस्था करना प्रत्येक भ्राधुनिक' राज्य का महत्त्वपूर्ण कत्त व्य समझा जाता है। 
कल्याणकारी राज्य की स्थापना सभी के लिए रोजगार की सुविधायें स्थापित किये 
बिना हो ही नहीं सकती है। पूरा वृत्ति श्रथवा पूर्णा रोजगार तब सम्पन्न होता है जबकि 
देश के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को रोजगार मिल जाय जिसे उसकी आवश्यकता है। पूर्ण 

वृत्ति का यह श्र नहीं होता है कि देश में बेरोजगारी श्रथवा बेकारी पुणंतया समाप्त 
हो जाती है। प्रत्येक अ्रथ॑-व्यवस्था में कुछ अंश तक बेरोजगारी का बता रहना 
_ अनिवाय॑ ही होता है। इस प्रकार बेरोजगारी के बने रहते के निम्न कारण हो 
सकते हैं :-> द रा 
(१) काम करने के अनिच्छुक व्यक्ति--प्रत्येक समय में समाज में 
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कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं जो किसी न किसी कारण से काम करना ही नहीं 
चाहते हैं। इन्हें कोई भी प्रलोभन काम्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। 

(२ ) अस्थायी बेरोजगारी--इुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक काम को 
छोड़कर दूसरा ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ काल के लिए बेरोजगार रह 
सकते हैं, क्योंकि एक काम को छोड़ते ही तुरन्त दूसरे का मिल जाना निश्चित नहीं 
होता है। | 

( ३ ) प्रशिक्षण काल--कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एक काम को छोड़ 
देने के पश्चात्‌ दूसरे को सीखने पर समय जिताते हैं और प्रशिक्षण के इस काल में 
इस दृष्टिकोण से बेकार रहते हैं कि प्रशिक्षण के काल में उन्हें मजदूरी नहीं 
मिलती है । 

(४) आकस्मिक बेकारी--कुछ अंश तक बेकारी आकस्मिक 
((:88४० ) हो सकती है, जैसे जहाजों पर मात लादने अथवा उतारने वाले श्रमिक 
कुछ समय तक के लिए बेकार रह सकते हैं । 
| ( ५ ) मौसमी बेकारी--कुछ उद्योगों, जैंसे--चीनी उद्यौग में काम 

मौसमी ($८8४४0०॥)) होता हैं और जिन महीनों में चीनी की मिलें बन्द रहती हैं 
उनमें काम करने वाले अधिकाँश श्रमिक बेकार रहते हैं। 

(६ ) व्यापार चक्र-्यापार चक्रों के फलस्वरूप भी व्यवसायिक मन्दी 
के काल में बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है, जो उस समय तक बनी रहती है जब तक 
कि मन्‍्दी का प्रभाव शेष रहता है। 

(७ ) शैल्पिक परिवर्तन--शल्पिक प्रिवर्तत भी कुछ काल के लिए 
. बेरोजगारी पैदा कर सकते हैं ।मशीनों, उत्पादन विधियों और इस प्रुकार के दूसरे 
परिवर्तनों के कारण कुछ श्रमिक कुछ काल के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। 

. इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कुंल जन-संख्या का तीन से लेकर 
५०/, तक साधारणतया रहती हूँ | ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी के 
लिए रोजगार सुविधाएँ रहनी चाहिए। पुर्णा वृत्ति अथवा पूर्ण रोजगार का गभिपष्राय 
यही होता है कि देश की शेष ६१ से लेकर ६७% जनता के लिए रोजगार उपलब्ध 
हो | साधारणतया युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था में इस दृष्टिकोश से पूरां वृत्ति की दर्याएं' 
पैदा हो जाती हैं । शान्विकालीत भ्र्थ-व्यवस्था की समस्या यही होती है4कि जन-संख्या 
के इतने बड़े भाग के लिए समुचित रोजगार सम्बन्धी सुविधाएं उत्पन्त की जायें। 


पूर्ण वृत्ति स्थापना के सिद्धान्त-- 

इस सम्बन्ध में सबसे पहले यही जानना आवश्यक होगा कि रोजगार की मात्रा 
किन बातों पर निर्भर होती है ! यदि सरकार द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
किया जाता है और स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था रहती है तो श्रम और पुजी को प्राप्त 
होने वाले रोजगार की मात्रा व्यवसायियों और उद्योगपतियों कै इस निर॑य पर तिर्भर 
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होती है कि वे नये व्यापारों तथा उद्योगों में कितना विनियोग करने का निर्शांय करतें 
हैं । इन्हीं निर्शोयों पर कुल रोजगार की मात्रा निर्भर रहेगी, इसलिए इस बात का 
अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि विनियोग सम्बन्धी निर्णय किन बातों पर निर्भर 
होते हैं ? 
प्रतिष्ठित अ्रथ॑ंशास्त्रियों का विचार था कि ये निर्णाय ब्याज की दर पर निर्भर 
होते हैं श्र्थात्‌ इस बात पर कि नई पूजी की पूति की कीमत क्‍या है ? इस हृष्ठि- 
कोश से ब्याज की दर की प्रत्येक कमी विनियोगों को बढ़ाने को प्रवृत्ति रखती है 
और इराके विपरीत ब्याज की दर के बढ़ाने से विनियोग हृतोत्साहित होते हैं । इन । 
श्रथेशास्त्रियों के अनुसार रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए ब्याज की दरों को , 
घटाना आवश्यक है । व्यवहारिक अनुभव ने इस विचारधारा की पृष्टि नहीं की है।! 
ग्रवसाद के काल में ब्याज की दरों को घटाने से भी विनियोग प्रोत्साहित नहीं हो 
पाये हैं । 
वास्तविकता यह है कि व्यवसायी तथा उद्योगपति इस कारण ऋण नहीं लेते 
हैं कि ब्याज की दरें नीची हैं। ऋण प्राप्त करने का प्रोत्साहन इस बात से प्रभावित 
होता है कि भविष्य में विनियोगों पर भ्रधिक लाभ प्राप्त होने की आशा की जाती है। 
साम्य वी दशा में ऋणों के ब्याज की दर विनियोगों की सम्भावित सीमान्त लाभ दर 
के बराबर होनी चाहिए ।इसका श्रर्थ यह होता है कि रोजगार में उस समय तक 
वृद्धि होने की सम्भावना नहीं होगी जब तक कि भावी लाभों की दर बढ़ने की 
सम्भावना न हो । जब तक ऊँचे लाभों की श्राशा न होगी, ब्याज की दरों के नीचे 
गिरने से रोजगार के बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं रहेगी । इसी प्रकार यदि भावी 
लाभ की आशा उज्ज्वल नहीं है तो विनियोग हतोत्साहित होंगे और रोजगार की मात्रा 
घटेगी । रोजगार को बतलाग्रे रखने श्रथवा उसका विकास करने के लिए सरकारी 
हस्तक्षेप के बिना काम नहीं चल सकता है । मन्दी के कॉल में बेरोजगारी ब्को बढ़ने से 
रोकने के लिए सरकार को अ्रपनी श्राय से भ्रधिक व्यय करना चाहिए । इसी प्रकार 
श्रभिवृद्धि (3007) के काल में सरकार को आय से कम व्यय करना चाहिए। सर- 
कारी नीति पर ही एक बड़े श्रंथ तक रोजगार का विस्तार श्रथवा संकुचन निर्भर 
' होता है । 
.. जह्दाँ तक पूर्ण वृत्ति को प्राप्त करने के सिद्धान्तों का प्रश्न है, वे सरकारी 
.. हस्तक्षेप की श्रावश्यकता पर ही श्राधारित होंगे । इस सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का 
उल्लेख किया जा सकता है +-- ९५ न 
( १) समुचित विनियोग नीति भ्रपनाना--सरकार को समुचित विनि- 
योग नीति द्वारा अवसाद को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके विपरीत 
प्रभिवृद्धि के काल में सरकार को लोक व्यय में कमी करनी चाहिए और मंहगी मुद्रा 
नीति का पालून करना चाहिए। दोनों ही दशाश्रों में सट्टा बाजार पर समुचित निय- 
/ न्त्रण भी आवश्यक है । रा द 


|; 
ह ही । 


(२) काम को श्रमिकों तक ले जाना--सरकार को उद्योगों की स्थिति 
इस प्रकार आयोजित करनी चाहिए कि उन क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को जिनमें 
मन्‍्दी आ गई है उन्‍्हों क्षेत्रों में रोजगार मिल सके । दूसरे शब्दों में, काम को श्रमिकों 
तक ले जाने की नीति अपनाई जानी चाहिए। 


( ३ ) समुचित आर्थिक नीति--यह झ्रावश्यक है कि सरकार ऐसी आ्िक 
नीति को ग्रहण करे जिससे कि देश के उद्योगों और निर्यातों के स्तर बनाये रखे जा 
पके | इन सब रीतियों से रोजगार स्तर को बनाये रखना तथा उन्तका ऊंचा उठाना 
सम्भव हो जायगा । | 
राज्य और पूर्ण वृत्ति-- 
.... काफी लम्बे समय तक श्र॒थ्शासत्री आथिक जीवन में राजकीय हस्तक्षेप को बुरा 
समभते आये हैं। महान्‌ भ्रवसाद ने इस विचारघारा को काफी बदल' दिया | इस काल 
भें संसार ने प्रचुरता के बीच निर्धनता और अति-उत्पादन के साथ मझुखमरी के विचित्र 
हृश्य देखे थे । इस विचित्र परिस्थिति का कारण यह था कि एक ओर तो उत्पादन 
प्रौर उपभोग के बीच समायोजन नहीं रहा था और दूसरी श्रोर बचत और विनियोगों 
की भी दरों में अन्तर था। सभी अर्थशास्त्रियों को यह मानने पर बाध्य हीना पड़ा था 
कि उत्पादन और उपभोग तथा बचत और विनियोग के बीच समचय स्थापित किए 
बिना इस परिस्थिति से छुटकारा सम्भव न था। समचय और समायोजन की स्थापना 
झ्राथिक नियोजन द्वारा ही सम्भव थी, इसलिए महान्‌ अवसाद के बाद संसार' भर में 
| श्राथिक नियोजन की एक विश्वव्यापी लहर सी आई थी | नियोजन की सफलता ने 
| इस विचारधारा को श्लौर भी भ्रधिक बल प्रदान किया । 
| प्राथिक नियोजन की सफलता के लिए सरकारी नियस्त्रण और नियमन 
| श्रावश्यक हो जाता है। पूर्ण वृत्ति सम्बन्धी नीति को तो उस समय तक कार्यरूप 
; दिया ही नहीं जा सकता है जब तक कि सस्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पुनसंज्ञठन अथवा 
, पु्ननिर्माण न कर दिया जाय॥ झाथिक नियोजन का एक स्वस्वीकृत उहंह्य पूरा 
| वृत्ति की व्यवस्था करना ही होता है। इस नीति की सफलता उपयुक्त सरकारी संगठन 
झ्ौर राज्य प्रारम्भन पर ही निर्भर होती है । 
एक पूर्ण रोजगार का कार्यक्रम-- 
एक पूर्ण रोजगार के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव विचार- 
णीय हैं ;--- कर 
. (१) क्रषि विकास का कार्यक्रम--भारत में जनसंख्या का भुफझ्र पर दबाव , 
बहुत है और जनसंख्या की वृद्धि के साथ निरन्‍्तर बढ़ता जा रहा है। कृषकों को कुछ 
महीनों तक अनिवाय॑ रूप से बेकार रहना उड्धता है, कृषि अनाथिक हो गई है, प्रति 
एकड़ पैदावार भ्रति कम है और उत्पादन बिना किसी योजना के होता रहा है | सच- 
मुच ही भारतीय ऋषि केवल जीने भर की अर्थ व्यवस्था पर निर्भर है। अतः पूरा , 
रोजगार के जीवन-स्तर की रचता करने के लिये श्रम की अन्तव्यंवसायी गतिशीलता 
| ([राशि-0००772704 7007०7707/5) को बढ़ावा देना होगा, ताकि कृषि पर 
. जन-संख्या का भार घटे । हमें ग्रामीण अथ व्यवस्था का आमूल परिवततु करना होगा 
/ और उसे शहरी या झौद्योगिक अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित करना होगा । 
(२ ) श्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम--बरतंमान असंतुलित एवं दोषदूरों 
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' झ्रौद्योगिक ढाँचे को सुधारने के लिये निम्त उपाय करने चाहिये- (]) श्ौद्योगिक इका. 
इयों की विविधता ओर उनका विकेन्द्रीयकरण, (7) श्रम बाजारों को स्थायी बनाने 
के लिये उद्योगों के स्थातीयकरण पर नियन्त्रण रखना, (]7) क्षेत्र के श्रौद्योगिक 
विकास और उसके सामान्य आर्थिक विकास में समन्वय स्थापित करना, (५) उद्योगों . 
के उत्पादन के लिये क्षेत्रीय बाजारों का विकास करना, (५) मजदूरी के उत्तार-चढ़ाव 
का इस प्रकार प्रबन्ध करना कि धृर्णा रोजगार का जीवन-मान बना रहे, (४) निर्माण 
रीति में शल्पिक विकास, (शा) क्षेत्र के विशिष्ट उद्योगों का नियंत्रित पुन्निर्माण 
(५॥॥४) ओ्रौद्योगिक उत्पादों के श्रन्तक्षेत्रीय व्यापार का नियमन, ([50) क्षेत्रीय उद्योगों 
में विनियोजन का नियमन करना भ्रादि । 


( ३ ) यातायात के विस्तार का कार्यक्रम--पूर्णा रोजगार के कार्यक्रम 
को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये एक श्रच्छी यातायात प्रणाली अ्रति आब- 
इयक है । इसके सुधार का निम्न कार्यक्रम हैः--() यातायात प्रणाली का विकेस्द्री- 
करण और क्षेत्रीकरण होता चाहिये; (9) यातायात प्रणाली की सेवा की सावंजनिक 
उपयोगिता के स्तर को ऊँचा उठाना चाहिये; (॥) विभिन्न यातायात के साधनों में 
समन्वय होना-चाहिये; (५) मार्ग सम्बन्धी या किराये सम्बन्धी प्रतियोगिता को घटाने 
के लिये विभिन्‍त'यातायात॒ प्रणालियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये; (५) श्रम की 
गतिंशीलता और वस्तुश्नों के व्यापार का युक्तिसंगत नियंत्रण होना चाहिये, जिससे 
कृषि श्र उद्योग में मूल्य सम्बन्धी उपयुक्त ढांचे की रचना करना सुविधाजनक हो 
जाय; (५) देश की यातायात प्रणाली को बहुत लोचदार बनाना चाहिये, ताकि वह 
पूर्ण रोजगार वाले कार्यक्रम को लागू करने के फलस्वरूप बढ़े हुए भ्रसाधारण व्यापार 
को श्रावश्यकता को पूरा कर सके; (५) एक विस्तृत व सहयोगपूर्ण सड़क यातायात 
प्रणाली की भी व्यवस्था करनी चाहिये ।॥ 


( ४ ) द्रव्य बाजार की उचित व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यक्रम-पूर्ण॑ 
रोजगार की झ्ाय के ढांचे (#ए 7709]0/9700706 [700776 9प्रथप्रा०) की 
रक्षा के द्वेतु मुल्यों में स्थिरता होना श्रावश्यक है । इस हेतु बैंकों की जमा, आकर्षित 
करने की शक्ति पर और समांज को क्रय शक्ति को प्रभावित करने वाले घटकों पर 
नियंत्रण होना चाहिये | भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के लिये केन्द्रीय 
बेंकिंग में कुछ सीमा तक विकेन्द्रीयकरण किया जाय, देश में छोटी-छोटी परन्तु स्वतंत्र 
बेंकिंग इकाइयों को स्थापना की जाय, बेकिंग कार्य पर नियंत्रण किया जाय और 
विदेशी विनिमय के कार्यो का वियमन होना चाहिये । क्‍ 

. (५) विदेशी व्यापार की उचित व्यवस्था का कार्यक्रम--विदेश्ञी 
व्यापार की नोति को भी आमूल परिवर्तित करना होगा, जिसके लिए सुख्य-मुख्य 
सिफारिशें इस प्रकार हैं :---() आ्राथिक नियोजन की पूर्ति के लिए वित्तोत्र व्यवस्था 
करने तथा शभ्रन्तर्राष्ट्रीय पू जी के लाभों को प्राप्त करने के हेतु द्विपक्षी (3]8/29/) 
समभौते किये जायें, ([) ब्रिटिश राष्ट्र मंडल के देशों के बीच बहुमुखी ग्रट (8]00 [६ 
प४४/6279/8॥7) बनाने चाहिये, ताकि उसका बाहरी आराथिक सम्बन्धों का ढांचा 
मजबूत हो जाय और आन्‍्तरिक कार्यक्रम में विश्व की अन्य आशिक शक्तियाँ बाघा न 
डालने पायें, (॥॥) स्टलिंग ग्रुट की एक इकाई के रूप में भारत विश्वव्यापी बहुपक्षीय 
है व्यापार में भागले । विशेषज्ञ श्रथंज्ञार्तियों का सुकाव है कि पूर्ण रोजगार के भ्ादर्ष 
ःकी प्राप्त करने के लिये संसार के सभी राष्ट्रों को चाहिये कि विश्व व्यापार को संतु- 
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ऐर विस्तृत रूप दें। इस सम्बन्ध में श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बेक बहुत 
: हो सकते हैं । ह 
ही पूर्ण वृत्ति 
. भारत सरकार ने रोजगार की सुविधाशञ्रों को बढ़ाने के महत्त्व को भली भाँति 
लिया है। आराथिक [नियोदन का एक महान्‌ उहंश्य पूर्णा रोजगार की स्थिति 
करना है । इससे , पहले ही, पूर्णा रोजगार व्यवस्था का उत्पन्न करना देक्ष के 
न में राज्य नीति का अमुर्छ-उद इय बताया गया था। योजना कमीलन ने प्रथम 
ग्रीय योजना का निर्माण. करते समय ही देश में बेरोजगारी के अंश और उसके 
| का पता लगाने का पा या था तथा योजना के श्रन्तर्गत समुचित रोज- 
'विधाओं की व्यवस्था करने का लक्ष्य बनाया था। कमीशन का विचार है कि 
' सुविधाश्ों के विकास के कार्य के तीन पहलू हैं : () पहले से ग्रामीण तथा 
क क्षेत्रों में बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हैं, जिनके लिए रोजगार उपलब्ध 
की आवश्यकता है। (॥) इस बात की जरूरत है कि जन-संख्या की प्राकृतिक 
करण जो नये काम करने वाले पैदा हो जाते हैं, उनके लिए रोजगार पैदा 
जाय । ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग २० लाख प्रति वर्ष है।(॥) कृषि तथा 
यों में लगे हुए व्यक्तियों के लिए रोजगार की थुविधाएँ बढ़नी चाहिए, क्योंकि 
बल आशिक रोजगार ही प्राप्त है। 

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सरकार का अनुमान था कि लगभग १ करोड़ 
यों को लोक और निजी क्षेत्रों में अधिक रोजगार की सुविधायें मिल सकेगी । 
नुमान गलत रहा है । [सन्‌ १६५३ में ही सरकार को पंच-वर्षीय योजना में कुछ 
शोधन करने पड़े हैं जिनसे कि रोजगार की सुविधायें भ्रधिक तेजी के साथ बढ़ 

प्रथम योजना-काल का सामान्य अनुभव यही रहा है कि आर्थिक विकास की 
के साथ-साथ बेरोजगारी घटने के स्थान पर उलदी बढ़ी है। मार्च सन्‌ १६५१ 
; सैवा-योजनालयों (४॥7750[णल्मा ४5००7868) के रजिस्टरों में ऐसे 
यों की५संख्या जिन्हें रोजगार नहीं दिया जा सका था, वे.वल ३*३७ लाख थी, 
(सम्बर सन्‌ १६५३ में ५२२ लाख हो गई थी ओर माच सन्‌ १६४६ में ७*०५ 
। योजना कमीशन ने ग्रादेश पर राष्ट्रीय सैम्पल जाँच (४४(१079! $धवगा[0० 
729) ने पता लगाया था कि संन्‌ १६५४ में नगर क्षेत्रों में २२४ लाख व्यक्ति . 
गार थे और ग्रामीण क्षेत्रों में २८ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । ग्रामीण और 
क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी का अप्रैल सन १६५६ का अनुमान क्रमशः २८ और 
ग़ख रखा गया है। ह *. ७० 
| पंच-वर्षीय योजना में रॉजगार की व्यवस्था-- 
इसरी पंच वर्षीय योजना में रोजगार सुविधाझ्रों को बढ़ाने के कार्य को विशेष 
दिया गया है। योजना कमीशन का अनुमान है कि देश में दूसरी योजना के 
में बेरोजगारी को पूर्णतया दूर करने के लिए १५३ लाख व्यक्तियों के लिए 
# रोजगार की आवश्यकता होगी। कमीशन का अनुमान है कि क्रमशः २१५ और 
बाख व्यक्ति तो नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही बेकार हैं श्रौर इस 
 बेकारी की मात्रा ५३ लाख है। इसके भ्तिरिक्त दूसरी पंच-वर्षीर योजना के 
में १ करोड़ और व्यक्ति काम करने वालों की संख्या में शामिल हो जायेंगे । 
शन का अनुमान है कि दूसरी योजना के काल में बेरोजगारी को पुरणंतया सद्याप्त 
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कर देता स भव न हो सवे गा, परन्तु बेरोजगारी को बढ़नें से रोका जा सकेगा, इसः 
लिए दूसरी पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य १ करोड़ नई रोजगार सुविधाएँ उत्पन्न करवा 
बताया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि पाँच वर्ष में श्रम की पूत्ति में होने 
वाली वृद्धि के लिए रोजगार का प्रबन्ध हो जायगा । लोक क्षेत्र से सम्बन्धित कार पे 
निम्न प्रकार रोजगार सुविधाशों के विकास का अनुमान लगाया गया है 

श्रधिक रोजगार का प्ुनुभान' 











तर ५: + बाबा कल हे न्‍ पप में) 

( गे ) भ्ौर शक्ति हा ह ०" १ 

(३) का २५३ 

( ४) भनन्‍य यातायात एवं सम्बादवाहुन ' १८० 

( ५ ) उद्योग शौर खनिज छप्०  ., 

( ६ ) कुटीर तथा छोटे उद्योग | ४५० 

( ७ ) बन, मछली उद्योग, राष्ट्रीय प्रसार तथा सम्बन्धित है 

( है ) सेवायें हे है. शत 

८ .)'शिक्षा मं मर तर है हक की, ३*१० 
(शखाल्य.....  लेत222४2 हा 
( १० ) श्रन्य सामाजिक सेवायें .........-०>००प १०४२ 

वि! ११ ) श्रन्य नम मर के कर टाल रकम जप कक कपिल हि तन तर मल वश मन २ ३"०४ /५ 


इस प्रवार लगभग ८० लाख व्यक्तियों के लिए लोक क्षेत्र मे ही रोजगार की 
व्यवस्था हो जायगी। शेष २० लाख व्यक्तियों में से २९४ लाख व्यक्तियों को इश् 
कारण रोजगार मिल जायगा कि पाँच वर्ष के काल में इतने सरकारी नौकर वृद्धावस्था 
के कारण स्थान खाली कर देंगे। शेष के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो! 
जायगा । इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त में भी बेरोजगारी की स्थिति में कोई 
महत्त्वपूर्णा परिवर्तन न हो सकेगा। इतना अ्रवश्य हो जायगा कि सन्‌ १६५६ की 
तुलना में बेरोजगारी बढ़ने नहीं पागेगी । शायद तीसरी योजना के समाप्त होने पर 
ही पूण वृत्ति की श्रवस्था पैदा हो सके श्रौर ततृपश्चातु आथिक नियोजन का उद्देश्य! 
इस पूर्ण वृत्ति की श्रवस्था को बनाये रखना होगा । क्‍ 
इसमें तो सन्देह नहीं है कि दूसरी योजना ; हमने पूरां वृत्ति की व्यवस्था का 

कार्यक्रम भ्रोए्म्म कर दिया है और शायद हम धीरे-धीरे इस लक्ष्य की ओर श्रागे 
बढ़ सके । भय केवल यही है कि कहीं प्रथम योजना की भाँति दूसरी योजना से 
: सम्बन्धित रोजगार सम्बन्धी लक्ष्य अवास्तविक न रहें । ' 
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किसी देश मे “बचत”” तथा “कार्य मे लगा हुआ द्रव्य ब्या हर परिस्थिति 

में बराबर ८ने हैं ? भ्गर बराबर नहीं है तो किस प्रकार बराबर किये जा सकते हैं।॥* 

(8.879, 3. .0.., )959) 


